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संस्करण 980 
मूल्य : पचास रुपये 


मुदरक:-- 
एस० एन० प्रिन्दर्स, 
जयपुर-] 


राजस्थान सेवा नियम 








भाग- (ए) 
विषय-सूची पा 
क्रमॉंक..... नियम विवरण... नियम स्या. पध्ठ स्या विवरण नियम संख्या. पृष्ठ संख्या 
[ हु 2 3 व 
अध्याय-] 
प्रभावशीलता की सीमा 
]. नियमों का नामकरण ] ] 
2, प्रभावशीलता की सीमा (किन पर लागू होते है) 2 ] 
3. नियम किन पर लागू नहीं होते 2 2 
4. शक्तियों/अ्धिकारो के प्रत्यायोजन का निपेघ 3 4 
5. नियमों के शिथिलि-करण के माप-दण्ड 4 5 
6. नियमों मैं संशोधन/परिशोधन के अधिकार 4-ए है । 
7. शक्तिगरों/ग्रधिकारों का प्रदत्तिकरण 5 30 
8. नियमों की व्याख्या करने का अधिकार 6 70 
अध्याप-2 
परिभाषएँ 
. विभिन्न शब्दों की परिभाषाएँ 70)-7(40) ॥-26 
अध्याय-3 
सेवा को सामास्य शर्तें 
. प्रथम तियुक्ति के समय न्यूनतम/भ्रधिकतम झ्रायु 8 27-33 
2. नियुक्तियों के लिए स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र की भ्रनिवार्यत्ता 9 33 
3. स्वास्थ्य-प्रमाण-पन्न 40 34 
4. स्वास्थ्य-प्रमाण-पश्र कौन-दे सकता है ॥व 34 
5. स्वास्थ्य-प्रमाण-पत्र से मुक्ति प्राप्त कर्मचारी ]2 35 
6, राज्य-सेवा की मूल-भूत शर्तें 83 36 
7. पदाधिकार (लियन) के सिद्धान्त 4-5 36-37 
8. परदाधिकार रखने की परिस्थितियां 6 37 
9. पदाधिकारों का मिलम्वन ]7 38-40 
40. पदाधिकार को समाप्त (टमिनेट) करना ]8 40-44 
]. पदाधिकार का स्थानास्तरण (ट्रान्सफर) 9--20 44--45 


(ता) 





] 2 3 रथ 
2, राजकीय बीमा योजना में कर्मचारी का मंशदान 2 45 
3. बेतन एवं भत्ते प्राप्त करने की शर्तें 22 46 
4, प्रशिक्षए-काल मे चुकाई गई धन राशि का वापिस करना 22-7 46-47 
5. अधिकतम श्रवकाश (श्रवकाश-अभ्रवधि) की देयता 23 48 
6. अ्रस्थाई कमंचारी की सेवा-समाप्ति, शर्तें एवं आधार 23-ए 48-50 
अध्याय-+ 
वेतन 

. वेतन स्वीकृति के सिद्धान्त 24 $ 

2. प्रशिक्षण-काल में वेतन 25 52-55 

3, समय वेतनमान मे प्रारम्भिक मूल/बेतन का 26 55-60 

4. पदोक्नत्ति कौ नियमित-पक्ति मे नियुक्ति पर वेतन स्थिरीकरण 26-ए 6]-66 

5, विशेष-वेतन को वेतन स्थिरीकरण के लिए वेतन मानना 26-वो 66-69 

6. घठाई गई वेतन-शखला मे स्थायी नियुक्ति होने पर प्रारम्मिक वेवन 27 68-69 

7. परीवीक्षा-काल में वेतन 27-ए 69-70 

8. एक पद के बेतन मान के परिवर्तन पर मूल वेतन का नियमन 28 70-72 

9. सामान्य वाधिक-वेतन-वृद्धियों की देयता 29 72-77 
0. दक्षता-अ्रवरोध पारित करना 30 प्7-78 
]!, समय वेतनमान मे वेतन-थ्ृद्धि के लिए सेवा-अवधि की गणना 3] 79-83 
2. प्रसामयिक (प्रिमेच्योर) वेतन-वृद्धियां 32 83-86 
3, निम्न-स्तर/निम्त-पद पर स्थानान्तरण पर वेतन स्थिरीकरण 33 हा 

34, निम्न-श्रेणी ग्रथवा पद पर प्रत्यावत्तन पर वेतन स्थिरीकरण 34 87-88 
5. राज्य-कर्मचारी कौ वापिक-वेतन-वृद्धि रोकने पर वेतन स्थिरीकरण 34-ए 88:-29 
6. कार्येवाहक-नियुक्तियों पर वेतन-स्थिरीकरण 35 89-94 
7. कार्यंबाहक-नियुक्तियों पर परिकल्पित (प्रिजेम्पटीव) वेतन उञ्नए 94 

8. दोषपूर्ण पदोन्नति/नियुक्तियों को नियमित करना उ5नबी 95-96 

9. कार्यवाहक-वेतन-निम्न-दर पर स्थिरीकरण 36 96 

20. व्यक्ति कै आधार पर चेतन/वेतनमान का निर्धारण 37 शा 

2. प्रशिक्षण-काल को कत्तेव्य मानना तथा दूसरे को कार्यवाहक पदोन्नति देवा. 38 थ्र्व 

22, व्यक्तिगत-वेततन का कम होना 39 छा 

23. अस्थाई-पद का वेतन 40 ड्रग 

24. पद-सृजन के सिद्धान्त था 97-98 

अध्याय--5 
बैतन के प्रतिरिक्त अन्य भरो 
. वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते 42 99 


0 








2 3 4 
2. शुल्क एवं मानदेय, शर्ते तथा स्वीकृति 43 99-06 
3. चिकित्सकों द्वारा शुल्क प्राप्त करना एवं उसका बंटवारा ये 07 
4. शुल्क एवं मानदेय, स्वीकृत/प्राप्त धन-राधि की सीमा एवं प्रतिबन्ध 47 707-43 
5. विना विशिष्ट प्ाज्ञा के स्वीकार्य मुगतान 48 १43-य 4 
6. वर्मचारी द्वारा झ्राविष्कार का स्वाधिकार 49 प4 
अ्ध्याय--6 
नियुक्तियों का संयोजन 
. नियुक्तियों का सपोजन 508 १5-]8 
अ्रध्याय--7 
भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति 
. भारत के बाहर प्रति-नियुक्ति ०३ 779-32 
अध्याय--8 
बर्खास्‍्तगो, निष्कासन एवं निलम्बन 
. बर्खास्तगी एवं निष्कासन पर वेतन-भत्तों पर रोक लगना 52 35 
2. निलम्बन-अवधि मे निर्वाह-भनुदान 53 33- 34 
3. प्रुनः प्रस्थापन भ्रथवा वहालगी ञ्य 34-38 
4. निलम्बन-भवधि से प्रवकाश स्वीकृति का निषेध 55 १38 
<. बर्खास्त करने प्रथवा निष्कासित करने योग्य को अवकाश 
देने का निर्षध 5ठझणए्‌ 439 
अध्याय---9 
झनिवार्य (अधिवाधिकी) सेवा-निवृत्ति 
3. प्निवार्य (सुपरएस्यूएशन) सेवा-निवृत्ति, उच्च-सेवा-वर्ग के कर्मचारियों के 
बारे में 56(क)() 340 
2. चतुर्थ-थेणी-कर्मंचारियों के बारे मे 56(क)07) १40 
3. सेवा निवृत्ति संबंधी महत्त्वपूरं प्रादेश 5 4-450 
4. सेवा-काल मे वृद्धि करने के सिद्धान्त एवं प्रक्रिया न 75-54 
अध्याय--0 
झवफाश की सामान्य शर्त्तें/सिद्धान्त 
7... अवकाश की सासात्य शर्ते 57-58 355-!56 
2. अवकाश अधिकार के रूप में नही भागा जा सकता है 59 56-457 
3. अवकाश का झारम्भ एवं समाप्ति 60 57 


लेके ३-< करने % # 
7, पित्त सेक। पर उकका 
8, से दुव पर कप्सि बचाना 
9. अवकाश प्र; श्रवकाश- वृद्धि का ग्रावेदन 
40, वैदेश्िक-सेवा में अवकाश 
/$ जपक्रित-प्र६ पे करे 


49 स्वीक्षतत भा; केतत॑व्य (इट्व)) २ लीटन। 
20. बिना-अवकाश प्रथका अवकाश स्वीकृत गये बिना, सेवा से 
अनुपत्थि| 
अध्याय... १84५ 
>पकाश-सामान्य 
॥॒  विकाश-सामान्य 
2. सका बेव-अवकाश, पुविधा शत 
3, जपाजित अवकाश, शत; देवता की सम तिवन्ध अ्रादि 
4 विधाम-कालोक विभागों क्के कैमेच्ारिय: को 
5 अध-वेतन वकाश 
6 जिवान्तरितत गश 
7 पैदेय-प्रवकाश- 
$ अल्थाई जैव के कर्मचा। रियो को अवकाश की देवता 
2. सेका- ष्त़ (टेमिनल) अवकाश 
40, श्राम- सेका $ र्प जे 
व  आाई-सेवा-अरवाद के अवकाश) का आगे चाम थ. 
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] 2 3 
3. प्रत्येक प्रकार के श्रवकाशो के लिए अवकाश-वेतन ध क्र 5 
4. विशेष-असमर्थता-भवकाश 99 
5. प्रसमर्थता के कारण क्षत्तिपूर्ति-प्रवकाश-वेतन से कटौती करने 400 
6. असैनिक कर्मचारियों पर विशेष-प्रसमर्थता-अवकाश्न नियमो का 
प्रभावी होना 0]-02 
7. प्रसूती-अवकाश, सुविधा, सीमा एवं देयता की शर्तें स्का 03-04 
8. अस्पताल-अवकाश, देयता एवं शर्ते ४ 05-]08 
9. अध्ययन-प्रवकाश-सुविधा, देयता की सीमा एवं शर्तें 09-2| 
20. परिवीक्षाधीन एवं शिक्षाथियो को अवकाश 722-23 
2]. वथ्कालीन-सेवारत कर्मचारियों को अवकाश 24-26 
अध्याय--2 
कार्ये-प्रहए-काल 
]. कार्य-प्रहणा-काल, कब स्वीकृत होता है तथा प्न्य प्रतिबन्ध 827 
2. पद-स्थान परिवर्तन नही होने पर कार्य-ग्रहरा-काल 28 
3. कार्मग्रहण-काल के पश्चात सार्वजनिक-प्रवकाश 23-0 
4, देय (प्राप्य) कार्ये-प्रहरा-काल की अ्रवर्धि 829 
5, कार्य-ग्रहए-काल की गणना के लिये मार्ग 30 
6, मुख्यालय के अ्रतिरिक्त प्रन्य स्थान पर पद-भार-ग्रहरा करने पर 
समय ]3] 
7. प्रस्थान-काल में नवीत पद पर नियुक्ति पर कार्ये-प्रहएा-काल 832 
8. प्रस्थान-काल में अवकाश लेने पर कार्य-ग्रहरा-काल नद्गी ]33 
9. उपाजित अ्वकाश-काल में स्थानानन्‍्तरित होने पर कार्य-ग्रहण+काल ]34 
0. कार्य-ग्रहरा-काल में वृद्धि, आवश्यक शर्ते एवं सिद्धान्त ]35-36 
], राजस्थान सरकार के कर्मचारी को ग्रम्य सरकार के प्रधीन 
स्थानान्तरित करने पर कार्य-ग्रहए-काल 37 
2. कार्य-प्रहण-काल का वेतन 38 
१3. स्वीकार्य-कार्य-अ्रहरा-काल से अधिक समय अनुपस्थित रहने पर दण्ड ]39 
24. .राज्य-्सेवा मे नियुक्त होने पर भराजकीय-ब्यक्तियों को कांगे- 
ग्रहएा-काल 440 
अ्रध्याय-]3 
बैदेशिक-सेवा 
]. वैदेशिक-सेवा में स्थानान्तरित करने पर क्ंचारी की सहमति 4] 
2. वैदेशिक-सेवा में स्थानान्‍्तरण कब स्वीकृत किया जा सकता है * ॥42 
3. भवकाश-काल में वेदेशिक-सेवा में स्थानान्तररए पर वेतन 43 
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457 
ह पियों के पयोन लेक 
स्थानीय-निकि स्ने पज-कम चरण) को मुगतान पर सेवा का हे 
* स्थायी हफ से भन्तेलीद होने ९२ सेवा-ला+ भ्रादि ॥58 
भध्याय-.. 75 
श्ेया $ भभिलेष 
५. व व-अपिकारिय) कै सेक्ाग्र) केः अभिललेस 759..॥ 9-0 
वा वित-कर्मचारियों के सेब प्रभिन्नेस 760 
सैवा-पुस्तिका मे अविध्टिय 764 
केम॑चारी हारा अपनी सैवा-पुस्तिका का वाविक अवलोकन 762 
25 5 सता के पर इक वा करना 762-.0 
आडिट द्वतत वैदेशिक-सेक सम्बन्धी सत्यापन 763 
सेवा- पका (सक्िसि रोच) 764 
सेवा विवरसिका ऊ। रद /सेवा का विकरस 764-.ए 
6 
प्रधिकारो कार अदत्ति 
क्तियों अदत्ति ्जु 
मत का ज्पयोय एक नियमन ॥74 के 
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दिन न है 
पेन्शन-नियस 
2 3 
अध्याय--37 
पेन्शन नियम सामान्य 
प्रभावशीलता की सीमा (किन पर लागू होते हैं) ]68 
वेतन का तात्पय ]68-ए-68-बी 
भावी सदाचरणा, पेंशन स्वीकृति की झर्त ]69 
पेंशन से हानियों की वसूली ]70 
जांच जारी रहने पर भुगतान ]70-ए 
कुछ मामलों में पेंशन की माग स्वीकार नहीं [7 
करूणता भत्ता 72 
प्रनिवार्य-सेवा-निवृत्ति पर पेंशन का भुगतान 72-ए 
विधवा की मांगे (पेंशन के एवज में तया साथ मे झन्य 
सहायता) ]73-क-73-ख 
बायुयान में मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति 73-ग 


दया-मूलक-निधि, (मुगतान एवं प्रक्रिया) 

पेंशन स्वीकृति के सिद्धान्त 

प्र-संनिक-नियमों के प्रन्तर्गत सैनिक-सेवा की गणना 
अ-सैतिक नियमो के प्रन्तर्गत सैसिक-सेवा को उच्चतर 
या च. श्र. सेवा में गिना जाना 


अध्याय--8 

देन्शन-योग्प सेवा की शर्ते 
पेशन-योग्य-सेवा प्रारम्भ होने की झायु (उच्च-सेवा) 
चतुर्थ-श्रे शी-सेवा (विलोपित) 
पेंशन-योग्य-सेवा मानने की शर्ते 
किसी भी सेवा को पेंशन-योग्य-्सेवा घोषित करने के 
सरकार के प्रधिकार 
सरकार द्वारा नियुक्ति, पेंशन की आवश्यक शर्ते 


» अनुबन्ध-भत्तो से भुगतान की जाने वालो सेवा 


राजाशों के निजी-कोपों से मुगतान की जाने वाली 
सेवा 
ठिकानों द्वारा भुगतान की गई सेवा 


- सेवा कब पेंशन-योग्य होती है 


]73-की टिप्पणी 
]74-क 
75 (क) 


76 


हे 4 
]78 
79 


80 
]8[ 
882 


83 
]84 
485-86 


269 
28 
28-82 


284-85 
286 
287 
287 
288 


289-90 
290--9] 
29-94 

294 
294-96 


296 


297 
297 
दभ्प 


297-305 
306 
306 


306 
306 
306-7 


टी 


(शा) 
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प्‌ 2 3 4 
0. अ्रस्थाई-सेवा को पेंशन-योर्प गिना जाना ]87 307 
]. स्थानापन्न सैथा की गगाना 885 309 
2., प्रस्थाई सेवा की, स्थायी हो जाने पर गणना 88-0 3॥] 
3. निर्धारित आयु से पूर्व की सेया में पेंशन योग्य-्मानना ]88-वी 3] 
]4, शिक्षार्श एवं परिवीक्षाघीन व्यक्ति १89 3]2 
]5. परिवीक्षाधीन व्यक्ति 89-ए 32 
6. श्रस्थाई-सेवा पर प्रतितियुक्त स्थायी-कर्मचारी 90-9] 342-3 
7. समाए। किये गये एक पद के बाद दुसरे पद पर सेवा 492 343 | 
॥8, फुूटबार कार्यों के लिये नियुक्त मुद्रणालय कमसारी 93 343 
9. सर्वेक्षण एवे यन्दोवस्त विभाग के अधीन सेवा १94 3]3 

* 20, वेतन-मभुगवान का स्रोत, पेंशन योग्य सेवा का भाधार 95 3]4 
2]. सचित-निधि से भुगतान की जाने थाली सेवा को 
सम्मिलित किया जाता ]96 उाब 
22. स्थानीय निधि एवं ट्रस्ट निधि से भुगतान झी जाने 
बॉली सेवा पेशन-योग्य नहीं गिनी जाती 497 3॥4 
23. शुल्क एवं कमीशन से भुगतान 98 35 
24. जमीन-पट्टों से मुंगतान 99 3]5 
भ्रध्याय-9 


भ्रवकाश एवं प्रशिक्षण फी प्रवधियाँ 


!. पेशनन्योख-सैवा में ग्रितों जाने बालों अ्रवक्रा्ण 


अवधियां 203 (विलोवित) 3]6 
2 भत्तों सहित अवकाशों की भ्रवधि पेंशन-योग्य 204 () 336 
3. अ-साधारण अवकाशों की अवधि पेशत-योग्य 204 (2) 3]6 
4. प्रशिक्षण में व्यतीत समय 205 3]9 
5. निलम्बन में बिताया गया समय 206 320 
6. श्यामपत्र, निप्फासन था दुराचरण के कारण हटाना 208-209 320-2] 
7. सवा में व्यवधान, गत-सेवा को समाप्त करता है 

(इसके अपवाद) 20 32 
8. विना अवकाश की अनुपस्थिति के समय का, भत्तों 

रहित अवकाश मे रूपान्तरश 27 322 
9. व्यवधानों एवं कमियाँ को जोड़ना 22 322 


39. सेवा को कमियों (डेफिशियेन्सी) को पूछें कश्ना 233 326 


जमएण्रीलजफ: 
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अध्याय-20 
पेन्शनों का वर्गोकरण 
उच्च-सेवा के लिए पैशनी का वर्गीकरण 
क्षतिपूरक-पैशन, स्वीकृति की शर्तें 
संस्थापन में कटौती पर प्रक्रिया 
क्षतिपूरक पैशन स्वीकृत करने पर प्रतिवन्ध 
निर्धारित सीमा के बाद सेवा समाप्ति 
डाक-्तार विभाग की अल्पकालिक सेवा 
सेवा की प्रकृति मे परिवर्तन करते पर सेवा से हटाने 
पर विशेष मामला 
सैवा-मुक्त करने पर घोटिस 
अ्नुवन्ध के समय में सेवा से हटाया जाना 
पुननियुक्ति का अवसर देना 
नये पद की स्वीकृति 
अ्योग्यता-पैशन स्वीकृत करने की शर्ते 
चिकित्सा-प्रमाण-पत्र कव आवश्यक होता है 
रोगी का इतिहास संलग्न किया जाना 
चिकित्सा-प्रमाण पत्र का प्रपत्र 
पुलिस-सेवा में विशेष-सावधानी 
चिकित्सा>अ्धिकारियों को निर्देश 
प्रक्रिया (अयोग्यता-पैशन के लिये) 
अधिवाधपिकी-पैशन-स्वीकृति की शर्त 
सैवा-निवृत्ति-विश्राम वृत्ति 
बीस वर्ष की पैशन-योग्य सेवा पूर्ण करने पर 
सेवा-निवृत्ति * 
एक से अ्रधिक पदों पर कार्य करने पर पंशर्ने 
अध्याय-2] 
पेन्शनों की राशि 


- पैशन-राशि किस प्रकार नियमित होती है 


अनुमोदित सेवा के लिए ही पूर्ण पशन की स्वीकृति 
पैशन के बदले ग्रंच्युटी लेने का निषेध 


- पैशन गणना के लिए “वेतनादि-की-राशियाँ” , 


]8-] 2-6! की या उसके बाद “वेतनादि-की- 
राशि” की परिभाषा 


24 
245 
246-27 
248 
249 
22 


222-223 
224 
225 
226 
427 
228 
229 
230-234 
हज 
233 
234-235 
236-238 
239 
243 


244 () तथा (2) 
245 


247 
248 
249 
250 


250-ए 


328 
328 
329 
329 
329 
329 


330 
330 
334 
33[ 
33| 
33-332 
332 
332-33 
333 
334 
334 
334-35 
335 
337 


337-50 
350 


354 
35-52 
352 
353-.358 


00 


[ 2 3 4 
८-5 नि 80:22: न सकल कप मनर कर 
6. -6-69 को या उसके बाद “बेतनादि-की-राशि" की 
परिभाषा 250-वी 359 
7. -4-70 को या बाद में सेवा-निवृत्ति के मामलों मे 
“वेतनादि” की गणना 250-मी 359-63 
8. “ग्रौसत-वेतनादि-की राशि" 25॥ 363-69 
9, दे भत्ते जो बेतन में सम्मिलित नहीं झिये जाते 252 369 
0, वास्तविक “कुस-वेततादि” की गणना 253-254-ए 369-70 
]]. एक साथ एक से श्रधिक पदों पर काय करने से 
पैशन में वृद्धि नही होती 255 370 
भ्रध्पाय--22 
पेन्शन की फतायर 
. ग्रेच्युटी तथा पैशन राशि की फलावट (सारिणी) 256 370-73 
2. 4-4-70 से पैशन गणना की सारिणी 256-_ 373-77 
3 छोटी राशि वाले पैंशनरों को अस्याई-वूद्धि तवा नियम. 256-वीं 377-90 
4. मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति उपदान (ग्रँ च्युटी) 257 39 
5. श्रस्थाई-सेवा के क्ंचारी को उपदान 257-ए 397 
6. सेवा में रहते मृत्यु पर उपदान 258 398 
7. “कुल राशि” की परिभाषा 259 398 
8. 3-0-74 से “वेतनादि की राधि” की 
परिभाषा 259-ए 5 398 
9. -9--76 से “बेतनादि-की-राशि” की परिभाषा 259-बी 398 
१0. प्रंच्युदी के लिये परिवार की परिभाषा 260 398-404 
अध्याय--23 
पारिवारिफ पेन्शन 
3, स्वीकृति की शर्त 26 405 
2. पारिवारिक-पैशन की पुरानी वरें नः 4035 
3, परिवार-पैन्शन की राशि 262 406 
4, परिवार की परिभाषा 263 407 
5, प्रतिबन्ध 264 407 
6. वितरण का क्रम 265 408 
7, सनोनयन का विकल्प 266 499 
8, पैशन का भुगतान 267 409 
9. 


परिवार-पैशन, असाधारण पैशन या क्षतिपृर्ति ैंशन 
के अतिरिक्त लागू रहेगी 268 409 
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० 





-_ >>. &ुछढ 
] 2 0 पर क्विज 
श्रध्याय-23-ए के 
नई परिवार पेन्शन 
]. प्रभावों होने की सीमा 268-ए 40 
2. स्वीकृत करने योप्य-पैशन 268-बी 40 
3. पारिवारिक-पैशन की राशि 268-सी 40-45 
4. परिवार की परिभाषा 268-हझो “४ । 43-6 
5. स्वीकृति की शर्ते 268-ई 46 
९. वितरण का क्रम 268 -एफ 4]6 
7. ्रेच्युटी के प्रंश का समपेण 268-जी (विल्ीषित) 47 
8. नई-परिवार पैशन के लिये विकल्प 268-एच 47 
9. नई-परिवार पैंशन की प्रक्रिया एवं रूपान्तरण 268-एच अ7-33 
प्रध्याय-23-बी 
पेन्शन सम्बन्धी विशिष्ट पुरस्कार 
. प्रभावशीलता की सीमा 268-आई 434 
2. किन पर लागू होता है 268-जे 434 
3. पुश्स्कार की राशि 268-के च34 
4, परिवार की परिभाषा 268-एल 435 
5. स्वीकृत करने की शर्ते 268-एम 435 
6. पुरस्कार की प्रक्रिया 268-एन 4435-38 
भ्रध्याय--24 
झसाधारर पेन्शनें 
. प्रभावशीलता 269 "439 
2. दुर्घटना, जोखिम एवं विशेष-जोथिम को 269-ए 4३9-4। 
परिभाषा 
3. पुरस्कार की णर्तें 270-278 444-42 
4, पुरस्‍कार देने का निपेध 272 442 
5. चोटों का वर्गीकरण 273 बव2 
6. थचोटों के लिसे पुरस्कार 274 4442-44 
7, कर्मचारी की मृत्यु पर उसकी विधवा पत्नि एवं 275 ५444-46 
बच्चों को पुरस्कार 
8. सृत-कर्मचारी के परिवार के अन्य सदस्यो को 276 446 
पुरस्कार 
9. पैशन प्रभावशील होने की तारीख 277 447 
॥0, प्रक्रिया या क्रिया विधि 278 5447-48 
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भ्रष्पाय--25 
फैडशन स्वीकार करने हेतु भ्रायेदन पत्र 
प्रभावशीलबा 279 449 
प्रागामी बारह महिनों में सेवा-नियृत्त होते वाले 280 449 
कर्मचारियों की सूची बनाना 
पैशन के लिये प्यौपचारिक शझ्ावेदन-पत्र प्रस्तुत 28 449 
करने की प्रक्रिया 
पैशन स्वीकृति के लिये सक्षम-प्राधियगरी 282 45 
लिपिकीय प्रदि का पता लगने पर पैशन का 283 450 
पुन: रीक्षण 
राजपत्रित भधिकारी, पैशन पर्रादि वे 284 45व 
तैयारी करना 
- राजपत्रितनभधिकारियीं को पैशन-प्रप्न शेजमे 255 45]-92 
की प्रक्रिया 
अन्त कालीन पेंशन एव ग्रेच्यूटी 286 4572-93 
दिनाक --975 का या उसके बाद के 286-ए बई4 
अ्र-राजपत्रित करमंचारी, पशन कागजात तेयार 267 484 
करना 
सैवा-सत्यापन तथा सेवा विवरण तैयार करना 288 4535-66 
पैशन सबंधी पत्रादि पूरं। करना 289 4$6 
प्रपत्र-3 में पैशन-स्वीकृति प्राधिकारी के भ्रादेश 290 456 
पैशन राशि पर प्रभाव डालते वाले तथ्य 297 456 
अन्तःकालीन पैंशन एब ग्रेच्युटी का मुगतान 292 457-59 
पैशन-आवेदन-पत्र पर श्राडिट-मुसांकन 293-29+ 459-60 
राजकीय बकायो का मुगतात, कर्मचारी का दायित्व. 294 460-62 
पैशन के दावो को शीघ्र निपटाने हेतु निर्देश ना 462-- 
पंचायत समिति एबं जिला परिपद्‌ के कर्मचास्यों न 465-97 
के पैशन के भामले 
पैशन के लिये आावेदन-फन बज 467-480 
झध्याय--26 
वेन्शनों का भुगतान 
साधारण मामलों में मुगतान की तारीख 507 48॥ 
विशेष मामलों में भुगठान की द्ारीद् 302 48 
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ग्रयाधारण पैशस के भुगतान को तारीस 

एक मुश्त भुगतान करने योग्य प्रच्युटी 

पैशन थेः मुगतान की प्रक्रिया 

वहिचान के लिए स्यक्तिगत रूप से उपस्थिति 
ब्यक्तियत उपस्थिति से छूट 

जीवन प्रमाण-पत्र हस्ताक्षर-करत्तों प्राधिकारो 

एजेस्टों द्वारा पैशन प्राप्त करना 

बर्ष में एक धार पैशनर के जीवित रहने फा सत्यापन 
फरना 

पुलिस पैशमर मी पहिचान 

एक प्राधिकृत एजेन्ट द्वारा पैशन प्राप्त करना 

भारत में एक कोपाग।र से दूसरे कोपागार में भुगतान 
का हस्तांतरण 

एक जिला कोपागार के प्रधीन एक कोपागार से दूसरे 
कोपागार में म्ुगतान का हस्तांतरण 

सेवा नही करने का प्रमाण-पत्र 

पैणन भुगतान प्रादेशों का नवीनीकरण 

सो जाने पर नया पे शन-मुगतान झ्रादेश जारो करना 
भुगतान कब बन्द किया जावे 

पेशन के वकायों का भुगतान 


मृत व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को पैशन 
मृत पैशनर की बकायों का उसके उत्तराधिका रियो के 
लिये मुगतान 
जव सेबा-निवृत्ति या सेवा-मुक्ति से पूर्व कर्मचारी की 
मृत्यु हो जाये 
पैशम मामलों का निपटारा 
अध्याय--27 
हर पेन्धन का रूपान्तरण 


पैशन के रूपान्तरण को ग्राज्ञा 

रूपात्तरण की प्रक्रिया 

रूपान्तरण पर मुगतान करने योग्य एक-मुश्त राशि 
मृत वैशनरों के उत्तराधिकारियों को रूपान्तरित राशि 
का भुगतान 

पैशन के रूपान्त रण के लिये अशवेदनन्पत्र 
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बिना चिकित्सा-परीक्षण के पैशन का झूपान्तरणा 
देयता की रिपोर्ट 

महालेखाकार कार्यालय की प्रक्रिया 

झरूपान्तरए की प्रशासनिक स्वीकृति 
स्वीकृति-कर्ता-प्राधिकारी द्वारा भ्रागे कार्यवाही करमा 
स्वास्थ्य-परीक्षा 

रूपान्तरित राशि का मुगतान 


अध्याय-28 
पेन्शनरों फो पुनरनिषुक्ति 
पुन्ियुक्त पेंशनर का वेतन 


- पैशनर द्वारा नियुक्ति-कर्त्ता को पैशन-राशि की घोषणा 


करना 

पुननियुक्ति के समय मे असाधारखा-पैशन स्वीकार्य 
पुननियुक्ति पर ग्र॑ च्युटी की बापिसी 

परे च्युटी-लौटाने के लिये मासिक किस्तें 
क्षतिपुरक-पैज्नन के बाद पुननियुक्ति 

तीन माह में विकल्प दिया जाना 


» प्रयोग्यता-पैंशन के बाद पुननियुक्ति 
.. अधिवापिकी या सेवा-निवृत्ति पैंशन के बाद पुननियुर्कि 
» प्रेशन स्थगित करने की शक्ति 


पैशन रूपान्तरित होने पर पुतरतियुक्ति पर वेतन 


- पशन रूपान्तरित कव की जाती है 
« सैनिक पैशनरों की पुननियुक्ति 


नवीन सेवा के लिए पैशन प्राप्त नहीं करेया 


« वाद की सेवाओं के लिए पैशत या ग्रेच्युटी की सीमा 


सेवा-निवृत्ति के बाद व्यापारिक सेवा 


« पुननियुक्ति के बाद भारत से बाहर सरकार के अधीन 


पुर्नानियुक्ति 
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विनम्न-समर्पणण 


पाठकों की सेवा में राजस्थान सेवा नियमों का संशोधित-परिशोधित 
द्वितीय संस्करण प्रस्तुत है । पुस्तक का प्रथम संस्करण अ्रक्टुवर, 977 में 
राजस्थान में विधि संबंधी प्रुस्तकों के सुविस्यात प्रकाशक एवं विक्रेता मैसर्स 
बाफना बुक डिपो द्वारा ही प्रकाशित किया गया था । इस दो वर्ष के श्रत्तराल 
में श्रनेकों पाठकों ने अपने मूल्यवान सुझाव दिये है । उन सव को दृष्टि में रख 
कर राजस्थान सेवा नियमो का यह द्वितीय संस्करण सेवार्पित है । 


पुस्तक की सबसे वडी विशेषता है कि यह श्रादिनांक संशोधित है। कुछ 
महत्वपूर्ण संशोधन, जो पुस्तक के मुद्रशाधीन रहने की भ्रवधि में हुए है, वे पुस्तक 
के अन्त में संलग्न हैं । फलस्वरूप यह संस्करण आझादिनांक संशोधित है । 
पुस्तक की उपयोगिता का निर्णय पाठकगरण स्वंय कर अनुगृहीत करें। भविष्य 
के लिये सुझाव तथा कही रह गई त्रुटियों के लिये कृपा कर भ्रवगत करादें। 


प्रकाशक महीदय के सक्रिय सहयोग एवं श्रादिनांक-संशोधित पुस्तकें 
प्रकाशित करते रहने की उनकी अ्रभिरूचि के कारण ही पुस्तक का यह द्वितीय 
संस्करण इतना शीघ्र आपकी सेवा में विनम्र-समर्पित कर पा रहा हूं । 


बिनोत 
2 55-खजाने बालो का रास्ता, 


चांदपोल, जयपुर । छररीसिंहड 


राजस्थान सेवा नियमों में संशोधन 


(१) सेवा नियम-22 के श्रन्तर्गत राजकीय निर्णय के अनुच्छेद (घ) में संशोधन--- 


“(घ) त्याग-पन्र बापिसी की श्रतुमति के लिये सक्षम-प्राधिकारीः--एक त्याग-पत्र उस समय से प्रभावी 
होता है जब वह स्वीकार कर लिया जाता है तथा राज्य-कर्मेचारी को उसके पद के कत्तेंब्यों से 
मुक्त कर दिया जाता है । जब त्यागपत्र प्रभावी हो जाता है तो एक राज्य-कर्मंचारी का राज्य 
सेवा से सम्बन्ध समाप्त हो जाता है (अर्थात बह “सेवा में नही रहा” माना जाता हैं) तथा 
बाद मे त्याग-पत्र वापिस लेने के किसी निवेदन को स्वीकार तथा विचारार्थ नहीं लिया 
जावेगा” हु 

[वि. वि. की श्रधिसुचना ऋरमांक एफ ॥ (25) वित्त (ग्रुप-2)/79 दिनांक -8-79 द्वारा तुरन्त प्रभाव 
से प्रतिस्थाषित ] 


(22) निमम 268 () (०) छे बाद “जोड़ना नया उप-अनुच्छेद (॥8):--वे पुलिस कर्मी, (पर्सोनल) जो 
राजस्थान सशस्त्र पुलिस सहित, चाहे निमित ईक्राइथों में हों या नहीं तथा जो कमान्‍्डेन्ट एवं पुलिस अधीक्षक 
(आ्राई. पी. एस. झधिकारियों को छोडकर) के स्वर तक के है एवं जो भ्रपराधियों के साथ मुठभेड में या उम्र भीड 
अथवा व्यक्तियों के भुन्‍्ड से किसी श्रान्दोलन, चलवा या नागरिक अ्रशाती या साम्प्रदायिक दंगों के समय संघर्ष 
भें/मुठभेड करते समय मर जाते है ।” 

[बि.वि. की श्रथि. एफ  (6) वित्त (ग्रुप-2)78 दि. 28 जूब, 4979 द्वारा तुरन्त प्रभाव से निविष्ट ] 


(8) पंचायत समिति एबं जिला परिपद्यों के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पेशन एवं प्रेच्युटी का भुगतान:-- 


वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमाक एफ ! (35) बित्त (आर) 76 दिनांक 23-6-976 के बरतंमान अनुच्छेद 
(6) को निम्न-प्रकार प्रतिस्थापित किया जावे:--- 

“(6) श्रस्तःकालीन पेसशन का भुगतान.--उन मामलों में जहां परैक्षक, स्थानीय विधि अ्ंकेक्षका 
विभाग राजस्थान, जयपुर द्वारा एक कर्मचारी की पेशन उसके सेवा निवृत्त होने से एक माह पूर्व जारी नही की 
जाती है श्रथवा जहाँ एक कर्मचारी के पैशन प्रकरण के उसके सेवा निवृत्त होते तक भी तय होने की सम्भावना 
नही हो, वहां भ्रतिरिक्त जिला विकास अधिकारी द्वारा राजस्थान सेवा नियम 292 के अनुसार उस कर्मचारी को 
निर्धारित प्रपत्र पी-6 में अन्तःकालीत पैशन तथा ग्रेच्युटी स्त्रीक्त्र करदी जावेगी जिसकी सूचना परीक्षक, स्थानीय 
विधि अंकेक्षण विभाग राजस्थात्र, जयपुर, सबंधित पेशन,र कोपाधिकारी तथा महालेखाकार राजस्थान, जयपुर को 
दी जावेगी । श्रन्तःकालीन पैशन का भुयतान अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी द्वारा भ्राहरित कर उस समय तक 
चुकाया जाता रह्देया जब तक उस कर्मवारी का पैनशन प्रकरण अतिम रूप से तय नही कर दिया जाता है । 

[ब्ि.वि. ज्ञापन एफ (35) धित्त (आर)/76 दि. 20-7-979 द्वारा तुरन्त प्रभाव से प्रतिस्थाषित] 


. (<&) डपर्णनित श्रवकाश-समर्पणण तथा नकद भुगतान:-वित्त विभाग के सम सखस्यक श्रादेश दिनांक 
2-9-974 में निम्न-प्रकार संशोधन किये जाते है । 


(]) वक्त श्रादेश के अनुच्छेद 2 (9) को निम्न-अ्रकार बदला जावेगा-- 


"2 0). राज्य कर्मचारी (राजपत्रित तथा श्राजपत्मित दोनो ही) जो 5 दिन से कम की श्रवधि का 
उपाजित अवकाश नहीं लेता है, उसको उक्त अवकाश के आरम्भ होने के दित उप्तकी सास पर अश्रवशञप समस्त 
अथवा उसके किसी भाग को, कर्मचारी के विकल्प पर, 30 दिन की अधिकतम सीमा तक, समर्पण करने की 
पनुमति दी जावेगी तथा उसके एवज में कर्ंचारी को, इस प्रकार समपित किये गये ग्रवकाश के एयज में, प्रवकाश 
चेतन एवं भत्ते श्रादि स्वीकार किये जावेंगे 


2] 


राजस्थान सेवा नियमों में संशोधन 


दिनांक 2-9-974 फे श्रादेशों के भ्रनुच्छेद 2 (शो) (बी) फो निम्न-प्रकार बदला जावैगा:-- 
72 (९४) (बी), समपित किये गये अवकाश का अ्रवकाश वेतन उस मासिक वेतन की दर के आधार 


पर फलाया जावेगा जो एक कर्मचारी उपाजित-भ्रवक्राश पर प्रस्थान करने के दिन से 
तुरन्त पूर्व आहरित (प्राप्त) कर रहा था। समर्वित श्रवकाश के नकद भुगतान के प्रयो- 
जनाथे अवकाश वेतन तथा भत्तों की फलावट के लिये एक माह सदैव 30 दिन का माना 
जावेगा । समपित अवकाश के एक्ज में श्रवकाश बेतन तथा भत्तों की फतावट तथा 
मुगतान सलग्न परिशिष्ट में दिये गये हप्टान्तों के आधार पर झिया जावेगा । 


बित विभाग के 2-9-74 के श्रादेश के श्रनुच्छेद:--- 


2 (शा), 


2 (४) 2 (तो) तथा 2 (४ँ) में जहा-2 “30 दिन" का उल्लेख है बहां-2 (सब स्थानों पर) 


“]5 दिन” शब्द प्रतिस्थाफ्ति किया जावेगा । 
[वि. विभाग के झ्रादेश ऋ्रमंक एफ! (38) वित्त (प्रुप-2) 65-]] दिनांक 25-0-79 द्वारा तुरंत 
प्रभाव से प्रति-स्थापित | 


दृष्टान्त-: उपाजित भ्रवकाश के वास्तविक उपभोग की श्रवधि -3-980 से 45 मार्च 980 भ्रर्यातत 


() 
(2) 


(3) 


45 दिन है । 
अवकाश वेतन की दर 450/-मासिक 
30 दिन समपित अवकाश के एवज 
में श्रवकाश वेतन की दर 450/-मासिकर 


20 दिन के सम्वित किये गये 
उपाजित अवकाश का अवकाश वेतन 300/-मासिक 


दृष्टान्त 2:--बास्तव में उपभोग किये गये उपार्जित श्रवकारा की प्रवधि 4-2-980 से 5-2-980 


(7) 
(2 


(3) 


(5 दिवस) है । 
अवकाश वेतन की दर 450/-मांसिक 


30 दिन के उपाजित अ्रवक्राश के 
समर्पण पर उसके एवज में अवकाश 


वेतन की दर 450/- ,, 
20 दिवस के समर्पित उपाजित 
झवकाश के एवज में अवकाश वेतन 300/- ,, 


दुष्डान्त 3:---उपानित अवकाश के उपभोग की वास्तविक झवधि 20-6-980 से 4-7-980 (5 दिवस) है । 


() 
(2) 


(3) 


+ 
अवकाश वेतन की दर 450/-मासिक 
30 दिवस के उपाणित अवकाश के 
समर्पण पर उसके एवज में प्रवकाश 
वैतन की दर * 450/-मासिक 
20 दिवस के समपित उपाजित 
अवकाश पर मुगतान 300/-मासिक 


राजस्थान सेवा नियमों में संशोधन [ 


दृष्टात्त 4:--उपानित श्रवकाश के उपभोग को वास्तविक अवधि 5-9-980 से 9-9-980 (75 दिवस) है 
(!) अबकाश वेतन की दर 450/-मासिक 
(2) 30 दिवस के उपा्णित अवकाश के समर्पण 
करने पर उसके एवंज में अवकाश 


चेतन की दर 450/-भासिक 
(3) 20 दिवस के उपार्जित-भ्रवकाश के 
समपित करने पर अवकाश वेतन 300/-मासिक 


अवकाश वेतन के साथ देय भत्ते आदि की फलाबट उक्त प्रकार ही की जावेगी । 

[आ्रादेश क्रमांक एफ । (38) वित्त (ग्रप-2) 65-॥7 दि. 25-0-979 के साथ संलान परिशिष्ट ] 
(६) पेंशन कार्य महालेखाकार राजस्थान से लेने के संदर्भ में संशोधन--- 

() भमिम्न-अकित समस्त संशोधन दितांक !- 2-979 से प्रभावी माने जावेगे । 

३ (2) राजस्थान सेवा नियम खण्ड--] भाग-बी मे जिन-2 नियमों के अ्रन्तर्गत टिप्पणियों, श्लाडिट 
मिर्देशनीं एवं राजकीय निर्णयों मे “महालेखाकार” अथवा “मह/लेखाकार राजस्थान” शब्द ग्रकित हैं, उनके स्थान 
पर “मुख्य पैशन ग्रधिकारी, राजस्थान” शब्द प्रतिस्थापित किया जावेगा । 

(3) वर्तमान नियम 279 (2) के स्थान पर निम्न-प्रतिस्थापित किया जावेगा । 

"(2) इस प्रध्याय के प्रयोजनाथं ग्रेच्युटी का तातूपये मृत्यु-एवं-सेवा निश्त्ति-उपदान (भ्रेथ्युटी) से है 
जिसमें सेवा उपदान भी, यदि कोई हो, सम्मितित माना जावेगा तथा सुरुय पैशन श्रधिकारी का 
तातूपर्य मुख्य पैशन अधिकार राजस्थान से होगा ।7 

(4) राजस्थान सेवा नियम 278, 280, 28, 283, 286, 286 (ए), 287, 290 से 292, 294, 

342 से 3!4 (क), 320, 32, 322, 326, 329, 330, 334, 333, 335 तथा 336म्ने "महालेखाकार 
राजस्थान”, “प्राडिट-अधिकारी” तथा “तेखाधिकारी” शब्द जहा-2 प्रयुक्त हुए हैं उन सबके स्थान पर “मुख्य 
पैशन श्रधिकारी” शब्द प्रतिस्थावित किया जावेगा । 

(5) सेवा नियम 295 (2) में उप-अनुच्छेद () के वाद एक नया उप्नुच्चेद (४) निम्न प्रकार 

जोड़ा जावेगा।-- 

(५) महालेखाकार राजस्थान जयपुरः--“कुछ वराया नही” प्रमाण-पत्र केवल उस राज्य-कर्मचारी 
के संबंध में ही प्राप्त किया जावेगा जिसने सरकार से भवन निर्माण अग्रिम/वाहन क्रय प्रग्रिम 
प्राप्त किया हो । इस प्रयीजनार्थ प्रत्येक कार्योलयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक वर्ष की एक 
जनवरी को महालेखाकार राजस्थान तथा मुख्य पैथधन अधिकारी राजस्थान को उन राज्य-कर्म- 
चारियों के नाम की एक सूची झनिवायंत: भेजी जावेगी जिन्‍्होने राज्य सरकार से भवन निर्माण 
श्रप्मिम/वाहन क्रय स्रग्रिम प्राप्त किया है तथा जो झागामी एक वर्ष में सेवा-निवृत्त होने को हों 
ताकि महालेसाकार उन कर्मचारियों छे श्रग्मिमो के लेखो के लेजर्स समय पर पूर्ण कर लेवें जिनके 
आधार पर वह “कुछ बकाया नहीं” प्रमास-पत्र मुख्य पैशन अधिकारी राजस्थान को सीधे ही 
भेज सकें और उत्तको सूचना संबंधित कार्यात्रयाध्यक्ष/विभावधाध्यत तथा राज्यनमंचारी को 
भेजी जा सके । ऐसे मामले में जह; दी ग्रवधि वाले अग्रिमो उसे भवन निर्माण पश्रग्रमिम/बाहन 


क्रय अग्रिमों के सम्बन्ध में “कुछ बकाया नहीं” प्रमाझा पत्र महालेखाकार रामस्यान द्वारा मुख्य 


२ 


सजाया | वियगों मे गयोदन 
दिन 2-9.797.4 डे धरा; गे हे प्रमुष्देर 2 (४४) (यो) ३ ($६: अंडर बल्क नादेगा; 
२ (५७) (परी), ग्रमद्िक फिय्ये के धागे बेकक उप कहर ब्य ३३ दम प्रषप्र 
पर फकाया जायेगा है कर्मकर) जगा "पर द्ग्य्त के जे $ |. मे 
धरना पु का रिनि (प्रा गाया मत ॥ गम कर वदगन २ १२.५ 
जेनाथं धबक गया भा ही कफदर डिक है यरक 30 /.. 7 का झयक 
पायेगा | (002 कल क्र " धवकाड गन कण |; / ९) « पक के; 
गुग्कान सफम्न चष्द में #॥ गये ल्च्त, है प्‌ जि कादा | 
पंत विमत $; 72.9.94 कै प्रादेस डे प्रनुच्देर 
2 (5 3), 2 (४), 2 (0) क (पा) जहा-3 730 (4० का 5 जप, ५ सिर + ५. | पर) 
४45 दिन ह प्रतिस्यावित जावेगा | 
कि. भाग के प्रारेश मऊ एड व (38) वित्त (ए१-2) 65..]! रस्म २5.80.72 दारा कुक 
अभाव से आत., 
द्प्टन्तव: जपाजित पकाश हे फाननाउक उपभोग गे फि 4-3-4986 से ॥5 मा 7980 प्र: 
45 इक 
() वेतन के दर 0/-आधिक 
(2) 30 दिन समिति भवरान के एक्ज्र 
में अवकाश वतन की दर 450 .# कि 
(3) 20 दिन के पित्त 
जपा भय: का पराश ६ 00/- आमिर: 
पृष्टर्त 2:._ उपभोग छक्के गये उप्ानिकत प्यक्षार ६) प्रयषि 7-2-4980 रे 75-2.4986 
(75 दिवस) है । 
4) अवकाश वेतन की दर 450/- कलर 
30 दिन $ ज्पा अ्रवड्ान के 
पंणा पर उसके में प्रवद्धशष 
चेतन क) दर 450/. के 
(3) 20 दिवस के समपित उपानित 
प्रवकाश क एक्ज में अवकाश वेतन 300/.. हर 
इष्शन्त 3 “>उपातित उपभोग को वास्तविक कि 20.6. 4-7.4986 (5 दिक्स) है । 
7) अवकाश वेत 450/- 
(2) ३ दि ज्पाजित अवखाक्ष के 
समपंण के एक्ज में अवका। 
वेतन की दर 450/- आपस 
(3) 2७ दियः मरषित उपानित 
अवकाश पर न 


राजस्थान सेवा नियमों में संशोधन [3 


दृष्टान्त 4:---उपार्जित श्रवकाश के उपभोग को वास्त्थिक अवधि 5-9-980 से 9-9-980 (5 दिवस) है। 
()) अ्रवकाश वेतन की दर 450/-मासिक 
(2) 30 दिवस के उपाजित अवकाश के समर्पण 
करने पर उसके एवज में अवकाश 


वेतन की दर 450/-मासिक 
(3) 20 दिवस के उपाजित-श्रवकाश के 
समर्पित करने पर अवकाश वेतन 300/-मासिक 


अवकाश वेतन के साथ देय भत्ते श्रादि की फलावट उक्त प्रकार ही की जाबेगी। 
[प्रादेश ऋषभांक एफ (38) वित्त (ग्रुप-2) 65-॥ दि, 25-0-979 के साथ संलग्न परिशिष्ट ] 
(&) पेंशन कार्य महालेखाकार राजस्थान से लेने के संदर्भ में संशोधन-- 

() निम्त-भ्रकित समस्त संशोधन दिनांक !-! 2-979 से प्रभावी माने जावैगे । 

: (2) राजस्थान सेवा नियम सण्ड-] भाग-वी में जिन-2 तियमों के अश्रन्तर्गंत टिप्परणियों, श्राडिट 
मिर्देशनों एवं राजकीय निर्ण॑यों में “महालेखाकार” शभ्रथवा “मह,लेखाकार राजस्थान” शब्द झ्ंकित है, उनके स्थान 
पर “मुख्य पैशन अधिकारी, राजस्थान” शब्द प्रतिस्थापित किया जावेगा । 

(3) वर्तमान तियम 279 (2) के स्थान पर निम्न-प्रतिस्थापित किया जावेगा । 

“ (2) इस अध्याय के प्रयोजनार्थ ग्रेच्युटी का तातूपय॑ मृत्यु-एव-सेवा निवृत्ति-उपदान (ग्रेच्युटी) से है 
जिसमें सेवा उपदान भी, यदि बोई हो, सम्मिलित माना जावेगा तथा मुरुय पैशन ग्रधिकारी का 
तातूपर्य मुख्य पैशन अधिकार राजस्थान से होगा ।"” 

(4) राजस्थान सेवा नियम 278, 280, 28, 283, 286, 286 (ए), 287, 290 रो 292, 294, 

342 से 34 (क), 320, 32।, 322, 326, 329, 330, 334, 333, 335 तथा 336में "महालेसाकार 
राजस्थान, “भ्राडिट-अधिकारी” तथा “लेखाधिकारी” शब्द जहा-2 प्रयुक्त हुए हैं उन सबके स्थान पर “मुख्य 
पैशन भ्धिकारी” शब्द प्रतिस्थापित किया जावेगा । 

(5) सेवा नियम 295 (2) में उप-प्रनुच्चेद (गत) के वाद एक नया उप>प्रतुच्छेद (५) निम्न भ्रकार 

जोड़ा जावेगाः-- 

(४४) महलिखाकार राजस्थान जयपुर;- "कुछ बयाया नही” प्रमाण-पत्र केवल उस राज्य-कर्मचारी 
के संबंध में ही प्राप्त किया जावेगा जिसने सरकार से भवन निर्माण प्रप्रिम/वाहन कय प्रग्रिम 
प्राप्त किया हो | इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक कार्यालपाव्यक्ष/विनागाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक वर्ष की एक 
जनवरी को महालेखाकार राजस्थान तथा मुख्य पैंथन प्रधिकारी राजस्थान को उन राजय-कर्म- 
चारियो के नाम की एक सूची झनिवायंतः भेजी जावेगी झिन्होंने राज्य सरवार से भवन निर्मास् 
अग्रिम/वाहन क्रय पग्रिम प्राप्त किया है तथा जो गश्रागरामी एक वर्ष में सेव-निवृत्त होने को हो 
त्ताकि महालेसाकार उन कर्मचारियों के अप्रिमों वेः लेगी ये सेल्स 
भाधार पर बट “कुछ बकाया नहीं” प्रमाख-पत्र मुख्य पैयन प्रधियारी राजस्थान मी सीधे ही 
भेज सके झोर उत्तड़ी सूचना सवधित कार्यालयाध्यक्ु/दिभाबाष्यक्ष तया राग्पनामंगारी को 
जकेजी जा सके । गेसे मामसे में जह दीप धवधि बाले झग्निमों 
क्रय धग्रिमो के सम्बन्ध मे “उुछ बक,या नही” प्रसाद पत्र महालेयारार रायर 














पान दाथ मूल्य 


4] राजस्थान सेवा नियमों में संशोधन 


पैशन अधिकारी राजस्थान को एक कर्मवारी की सेवा-निवृत्ति की तारीख से न्यूनतम 5 दिन 
पूर्व तक भी नहीं भेजा जाता है तो बहू मुझुष पैशन भ्रधिकारी यह मानकर पैशन प्रकरण तय कर 
देना कि “कर्मचारी ने समस्त भ्रग्रिम तया उन पर देय ब्याज झ्रादि की सब बकाया तझ चुका दी 
हैं और उस कर्मचारी के विरूद्ध कुछ भी बकाया नही है ।” 


(6) वर्तमाव प्रेवा सियय 293 फो निम्म-प्रकार पभ्रतिस्थापित किया जावेगा-- 
पेंशन झ्रावेदन प्रपन्न पर मु्जाकन फरना 


४293 (]) (0) सेवा नियम 290 के प्रावधासों के प्रनुगार पैशन-पत्रादि प्राप्त होने पर मुझ्य पैगन 
श्रधिकारी उतका गियमानुसार परीक्षण करेंगे और घावरपक जांच-पढताल के वाद पैशन स्वीकृति बाग झ्रदेश पैगन 
प्रयत्न-पी-2 के भाग है| में मुबाकान (एलफेपमेंट) करेगें । यदि पेंशन की राशि गहालेखाकार राजस्थान के पअंके- 
क्षण क्षेत्र (प्राडिट सकिल) में चुकाई जानी हो तो बह (मुएप पेंशन प्रधिदारी) पैशन भुगतान ग्रादेश तैयार बार 
जारी करेगे । पैशन का भुगतान, अन्त्ःक,लीन पैशन के भुगतान के बन्द होते की ततारीब से, प्रभावी होगा । 
अर्थात्‌ प्न्तःकालीन पैशन देता चन्द होते ही पैशन का नियमित मुगताय प्रारम्भ हो जावेगा) पैशन राशि के 
बकायात (एरीयर्स) भी, यदि कोई हो, जो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा भ्रन्तःकालीन पैगन के रूप में आ्राहरित एवं वित्त- 
रितत-मुगतान की झवधि के हों, भी मुझ्य पैशन श्रधिक,री द्वारा ही प्राधिकृत किये जायेंगे ) 

(४) झुझ्य पैशन अधिकारी द्वारा जारी झिये जने बाले प्रत्येझ पैंगन मुगतान श्रादेश, एवं उपदास 
(ग्रेच्युटी) मुगतान झादेश अ्रयवा अन्य किसी भी प्रक र॒ के भुगतान के लिये जारी फ़ियरे जाने वाले श्रधिकार पत्र 
एवं जो सेवा नियमों के इस खण्ड मे विहित पेशन नियमों के भन्तगंत जारी होगी, दी एक प्रति सदेव एवं तिश्चित 
रूप से महालेखाकार र'जस्थान जयपुर को भेजी जाबेगी। 

293 (2) यदि उपदान (ग्रेच्युटी) का अवशेष भुगतान उस फोपागरार प्रववा उप-कोपागार से चाहा 
जाता है, जहा से पैशत का अतिम रूप से भुगतान किया जाना है, तो मुझ्य पैशन प्रधिकारी द्वारा प्रेच्युटी मुगतान 

के लिये, सेवा नियृत्त कर्मचारी के विरूद्ध बकाया भुगतान यदि कोई हो, वगे राशि का समायोजन कर, यदि राज्य 
कर्मचारी द्वारा ग्रेच्युटी का प्रवशेप मुगतान अपने कार्यालयाध्यक्ष से ही प्राप्त करने का विकल्प दिया हो, तो भी 
मुख्य पैशन अधिकारी ऐसे भुगतान के लिये कार्यालयाध्यक्ष के नाम ऐसा मुगतान करने के लिये अधिकार पत्र जारी 
करेगें जिसकी सूचना सम्बन्धित राज्य कर्मचारी तथा कोपागार को दी जावेगी । ऐसे आदेश में उस वकष्या राधि 
का (यदि कोई हो) उल्लेश किया जावेगा जिसका समायोजन, कार्याजयाध्यक्ष द्वार, कर्मचारी को भुगतान करने से 
पूर्व, श्रवश्य कर लिया जावेगा ॥ 

(3) पैशन भुगतान आदेश एवं अवशेष ग्रेच्युटी के मुगत।न के भ्रदेश जारी करने की सूचना तुरंत ही 
सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को भेजी जावेदी तथा वे पैशन-पत्रादि जो तब झावश्यक नहीं रहे हों, को भी कार्यालया- 

ध्यक्ष को लौटा दिये जावेंगे । 

(4) अन्तप्कालीन पैशन एवं अन्तःकालीन उपदान (ग्रेच्युटी) के भुगतान जो कार्यानयाध्यक्ष द्वारा 
आहूरित कर वितरित किये गये थे, का समायोजन सुरुय पेशन अधिकारी द्वारा किया जावेगा । 

(5) मुछय पैशन अधिकारी द्वारा ग्रेच्युटी की अवशेष राशि के भुगतान के लिये, एक कर्मचारी को 
अन्त कालीन पैशन के भुगतान की अवधि मे भ्राधिकृत किया जा भकता हैं बशरतें कि ग्रेच्युटी की देय राशि का 

अंतिम रूप से निर्धारण कर लिया गया हो तथा सम्बन्धित राज्य कमेंचारी के विरूद्ध सरकार की कोई देय राशि 
चकाया नही रहती हो । 





राज॑स्थान सेवा नियमों में संशोधन [35 


(6) य॑दि पैशन एवं ग्रेच्युटी की बकाया राशि का मुगंतान महालेखाकार राजस्थान के अंकेक्षरा-क्षेत् 
पे बाहुर धन्य प्राडिट सकिल॑ में चाहा गया हो/करना हो तो मुख्य पैंगन अधिकारी द्वारा महलेखाकार राज॑र- 
धान जयपुर को, पैंशन मुंगंतान प्रादेश/प्रेच्युटी मुगतान आदेश तथा साद॑ में प्रपम-पी-2 तथा पी-3 की एक-एक 
प्रति एवं पैशन ग्रेच्युटी के मुंगतान के प्रादेश (मुसाकव) तथा अ्रतिम वेतन प्रमाण-पत्र, यदि प्राप्त हो गया हों, 
पैज दिये जावेगें जो उन पर पश्रागें प्रावश्यक॑ कार्यवाही करके अंत्य झ्राडिट-क्षेत्र के रे खाधिकारी के नाम पैशन 
भुगतान भादेश/प्रेच्युटी मुगतान भ्रादेश झादि जारी करेगा। 


(7) एक सेवा निवृत्त राज्य कर्मंदारी को उसके कायालियाध्यक्ष द्वारा श्राहुरित कर वितरित की गई 
प्रन्तःकोलीन पैशनत का मुगतात, गुरुष पैंशन अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित पैशन की राशि से श्रधिक 
पते (अर्थात्‌ श्रन्तःकालीन पैशन अधिक दे दी गई हो) तो यह मुख्य पेशन अ्रंधिकारी के त्रिवेक पर होगा कि वे 
ऐसी अधिक चुकाई गई पैशन॑ की राशि की वसूली कर्मचारी को देय ग्रेच्युटी की श्रंवशेष राशि, यदि कोई हो, में से 
कर लेवे भ्रथवां उसकी वसूली कर्मचारी को भविष्य में चुकाई आने वाली मासिक पैशन की राशि में से कम 
भुगतान (शार्द-पेमेन्ड) प्राधिकृत करके कर लेंवें । 

सेवा निपम 34 कौ वर्तमान उंप-धारा (ब) फो तिम्न-प्रकार प्रतिस्थापित किया जाबेगो---“(ब) भुख्य 
पैंशन प्रधिकारी तव या ती एंक नवीन भुगतान सौदेश जारी करेंगा या उसी (पूर्व के) पैशन गुमतान श्रादेश पर 
भुगतान के लिये मुखाकन कर उसे नवीन/दुसरे उस कोपाधिकारी को भेज देगा जो भविष्य में पेशन का भुगतान 
क्वरेगा तथा यदि बह कोपाधिकारो प्रश्य प्रदेश में हो तो महालेखाकऋार राजस्थान के माध्यम से उस प्रदेश के 
भहलिखाकार की ऐसा करने फे लिये (मुख्य पैशन भ्रधिकारी द्वारा। कहा जावेगा । 

[पि. वि, की ग्रधियूचना क्रमांक एफ 7 (49) बित्त (ग्रप-2)/79 दिनाक 4-4-979 द्वारा 
प्रतिस्थापित किये गये जो 4-72-979 से प्रभावशोल किये गये हैं । | 


छ राजस्थान सेवा नियमों के नियम 0 को निम्न-प्रकार प्रति-स्थापित क्ियाजाबैगाः-- 
) 


४]0 (]) श्रव्य्यन अ्रवंकाश स्थायी सेवा के एक राज्य कमंचारी को, किसी ऐव्े पौदपक्मम के अध्ययन के 
लिये श्रथवा वैज्ञानिक या तकनिकी प्रकृति के किसी अनुसंघ:न के लिये स्वीकार किया जा सकता है जो भ्रवकाश 
स्वीकृत करने की सक्षम प्राधिकारी की सम्मति मे, कर्मचारी के उस विभाग के कार्य संचालन के लिये, जनहिंत में, 
झ्रावश्यक माता जाता हैं। सामान्य रूप में अष्य्यन अवकाश ऐसे कमेचारी को स्त्रीकृत नहीं किया जावेगा जिसने 
20 वर्ष ग्रथवा उससे अधिक सेवा पूर्ण करती हो । 


(2) वक्त उप-नियम () में किसी प्रावधान के होते हुए भी एक अस्याई राज्य कर्मचारी जिसने तीन 
घर्ष का निरन्तर सेवाकाल धूर्से कर लिया है, की भी अध्य्यन अवकाश स्वीकार किया जा सकता है वशतें उस 
कर्मचारी की नियुक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से (जहां आयोग के अधिकार क्षेत्र का पद हो) 
की गई हो भ्रथवा जहां नियुक्ति के लिये सक्षमं-प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी की नियुक्ति भारतीय सविधान की घारा 
309 के परतुक के अन्तर्गत बनाये गये सेवा नियमों/शर्तों के अनुसरण मे को गई है श्रथवा जहा कोई सेवा नियम 
नही बने हो वहां कमेंचारी कि नियुक्ति सक्षम-प्राधिकारी द्वारा, पद फी शैक्षरि[क योग्यवाए, अनुभव भादि के 
संबंध में राज्य सरकार द्वार प्रसारित श्रादेशों के भ्रनुसार को गई हो । 

(3) उन अस्थाई राज्य-कर्मचारियों को जिन्होंने तीन वर्ष का निरन्तर सेबाफाल पूर्ण कर लिया हो 
किन्तु जो उक्त उप-नियम (2) की भ्रन्य शर्तें पूर्ण नही करते हों, उन्हें राजस्थान सेवा नियम 96 (ख) के प्रावधानों 
में शिथिलता करते हुऐ दो वर्ष तक का असाधारण -ग्रवकाश, ऐसे उच्च शिक्षा/अ्रश्थ्यन पाठ्यक्रम के अध्य्यन के 
लिये, जिसे जनहित में झ्ावश्यक प्रमाणित कर दिया जावे, स्वीइन्त किया जा सकता है । 


6] राजस्थान सेवा नियमों में संशोधन 


टिप्पणी संख्या :--अभियात्रिकी (इजिनियरिंग) के किसी भी अनुभाग में कार्यरत डिप्लोमा घारेक 
राज्य कमेचा रियों को उक्त नियम के उप-निर्यम () तथा (2) के झ्न्तगंत देय एवं स्वीकार्य 24 माह का ब्रध्य्यन 
अवकाश तथा साथ में एक वर्ष की सीमा तक झन्‍्य प्रकार के देय एवं स्वीकार्य अवकाश, अभियांत्रिकी में डिंग्री 
(सनद) प्राप्त करने के लिये स्वीकार कर दिये जावें | जहां एक कर्मचारी को अन्य भ्रकार के अवकाश देय एवं 
स्वीकार्य नही हों वहां उक्त प्रयोजन के लिये 24 माह के देय एवं स्वीकार्य अ्रध्य्यणन भ्रवकाश के साथ एक बर्ष का 
असाधारणु-अ्रवकाश दे दिया जावे । 

(2) अ्रभियात्रिकी के किसी भी अनुभाग में कार्यरत अस्थाई सेवा के डिप्लोमा-घारक जिन्होंने तीन वर्ष 
का निरन्तर सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो किन्तु जो उक्त टिप्पणी क्रमांक (१) के प्रावधानों से आ्रावृत्त नहीं होते हों, 
उन्हें राजस्थान सेवा नियम 96 (ख) के प्रावधानों को शिथिल करते हुए, किसी विश्व विद्यालय से प्रभियात्रिकी 
में डिग्री (सनद) प्राप्त करने के लिये तीन वर्ष तक का असाधारण-प्रवकाश स्वीकृत कर दिया जावे ।7 

() वर्तगान सेवा नियम 0 के अन्तर्गत विद्यमान अपवाद संख्या (!) तथा (2) को लोपित किया 

जावेगा ॥ 

(07) सेवा नियम )] तथा उसके अन्तर्गत टिप्पणी को लोपित किया जावेगा ) 

[वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. । (44) वित्त (ग्रुप-2) ]/79 दिनांक 24-2-979 
द्वारा उक्त समस्त संशोधन तुरन्त प्रभाव से जारो किये गये हैं ।] अं 


राजस्थान सेवा नियम 


राजस्थान सरकार 
(वित्त विभाग) 


जयपुर दिनांक 23 माचे, 4954 


भारतीय संविधान के अ्रनुच्छेद 309 के परनन्‍्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
राजस्थान के राजप्रम्ुख सह॒र्ष राजस्थान राज्य से सम्बन्धित सेवाओं एवं पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की 
सेवा की शर्तों को शासित करने के प्रयोजन से निम्नलिखित नियम बनाते हैं । 


खण्ड-एक 
अध्याय | 


मियस :--ये नियम राजस्थान सेवा नियम कहलावेंगे तथा ये नियम 7-4-95] से 
प्रभावशील होंगे । 
टिप्पणी :--4-95] को अवकाश पर होने वाले कमंचारी पर ये नियम उसके अवकाश से लौटने 
की तारीख से लागू होगे । 
प्रभावशीलता की सोमा 
नियम 2:--यै नियम निस्‍्तअंक्तितों पर लागु होंगेः-- 

() उन समस्त व्यक्तियों पर जो 7-4-949 को या उसके बाद राजस्थान सरकार हारा 
उसके प्रशासनिक नियंत्रण में अथवा सरकार से सम्बन्धित पदों या सेवाशों में नियुक्त 
किये गये हों । 

(४) उन समस्त व्यक्तियों पर जो उक्त दिनांक को या उसके वाद राज्य में बिलीन हुए देशी 
राज्यों की सेवाओं से राजस्थान राज्य मे, एकीकरण के फलस्वरुप, ऐसे पदों या 
सेवाओं पर नियुक्त किये गये हों । 

(४) उन समस्त व्यक्तियों पर जिन्हें राजस्थान सरकार द्वारा या किसी विलीन हुई देशी 
राज्य की सरकार द्वारा अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त किया गया हो और जिनके साथ 
हुए अनुवन्ध की शर्तों में सेवा सम्बन्धी मामलों का स्पष्ट प्रावधान नही किया गया हो । 

परल्तु उक्त-खण्ड (४) में उल्लखित कर्मचारी इन नियमों के प्रभावशील होने के दो माह में 

या एकीकरण के फलस्वरूप की गई उसकी नियुक्ति से, इनमें से जो भी शीघ्र हो, अपनी सेवा निवत्ति 
के लिये आवेदन कर सकता है । तव उसे पेशन अथवा ग्रेच्युएटी इन नियमों से पूर्व में प्रभावी नियमों 
के अनुसार स्वीकृत की जावेगी । 


ध 


ली] 


2] राजस्थान सेवा नियम | नियर 
प्र 
टिप्पएरी ः--उक्त परन्तुक में उल्लिखित 2 माह की अवधि कर्मचारी के श्रम्यावेदत को प्रन्तिम रू 
निपटाने की तारीख से लागू मानी जावेगी । 
है| 


यह भी प्रावधान है कि ये नियम निम्त-अ्रंकरित पर लागू नहीं होंगेः-- र 


(अ) उन अधिकारियों पर जो केन्द्रीय सरकार ब्रथवा अन्य प्रादेशिक सरकार से इस रा; 


मे प्रतिनिथुक्ति पर आये हुए हों । उनकी सेवाओं का नियमन उनकी मूल नियुक्ति फे समय उनके य 
प्रभावी सेवा नियमों से होगा । 


(आरा) राजस्थान राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर । 

(इ) राजस्थान राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर, जिनः 
सेवाओं का नियमन भारतीय संविधान के अ्रनुच्छेद 229 के उपखंड (2) तथा अनुच्छेद 238, दो' 
साथ पठित, के श्रन्तर्गत बनाये सेवा नियमों से होगा, या 


राजकीय निर्णय--न्याय विभाग के आदेश क्रमांक एफ 34 (2) जुडी/5] दिनांक 24-4-95[ दो 
ये नियम ]-4-95] से ही उक्त पर लागू कर दिये गये हैं | 

(६) राजस्थान लोक सेवा आयोग के अश्रध्यक्ष एवं सदस्यों पर जिनकी सेवाओं का नियम 
संविधान के अनुच्छेद 38 के अरन्तंगत बनाये नियमों से होगा । 

(उ) अखिल भारतीय सेवश्नों के सदस्यों पर, उन मामलों में जहां केन्द्रीय सरकार द्वा 
बनाये नियमों में प्रावधान हो । 

(ऊ) अन्य-प्रभार मद (कन्टिनजेंती) से भुगतान प्राप्त करने वाले क्मंचारीगणों पर । 

(ए) कार्य-दत्त (वर्कचाजं) कर्मचारीगण, अर्थात्‌ वे व्यक्ति जो नियमित संस्थापन पर न 
है ग्रौर जिन्हें कार्यों के लिए, कार्यो के संधारण के लिये, राजकीय व्यापार योजनाओं में श्रथवा ऐः 
ही प्रन्य योजनाश्रों के लिये स्वीकृत प्रावधानों से भुगतान क्रिया जावे । ऐसे व्यक्तियों को वेतन 
भुगतान “अ्रधिकारियों के वेतन” या “कर्मचारियों के वेतन” नामक विनियोजन की इकाइयों: 
बजाय “अन्य प्रभार” मद में क्रिया जाता है! 


(ऐ) ऐसे व्यक्तियों पर भी ये नियम लागू नही होते जिनकी नियुक्ति एर्व सेवा की शर्तों ६ 
नियमित करने के लिये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक अथवा किसी अ्रन्य कानून २ 
नियमो, जो उन पर लागू हो, के अन्तर्गत विशिष्ट या प्रथक से नियम बना दियें गये हों जिनमें ३ 
नियमों जैसी सेवा शर्तों का उल्लेख कर दिया गया हो । 

(ओ) ऐसे व्यक्तियों को जिनका वेतन राज्य की संचित निधि के बजट मद की विनियोग « 
इकाइयों “प्रधिकारियों का वेतन” एवं “कर्मचारियों का वेतन” से चुकारा होता हो किन्तु र्तुःसाथ 
जिन्हें औद्योगिक परिवाद अधिनियम, 947 की घारा 2 (एस) के अनुसार “कामगार” की र पा 
भाषा में माना जाबे, पर भी ये नियम लागू नहीं होगे । केवल उपरोक्त खंड (ए) के प्रावधानों 
आवूत्त व्यक्तियों के मामलों में निम्नेश्अफ्रित नियमों को छोड़करः--- 

() मानदेय की स्वीकृति फे संबंध में नियम 43 (सी) एवं (डी) 

(2) अध्याय-6-नियुक्तियों का संयोजन 

(3) अध्याय-0-एवं !-अ्रवकाश 
(4) अध्याय-3-वैदेशिक सेवा # 
(5) अध्याय-4-स्थानीय निधि के अन्तर्गत सेवा 


नियम 2 ] राजस्थान सेवा नियम [3 


निर्देशनः--सरकारे के विशिष्ट श्रेणी के कर्मचारी जिन्हें श्औौद्योगिक परिवाद अधिनियम 947 की 
घारा 2 (एस) के भ्रनुसार “कामगार” माना जाता है, पर इन नियमो के बहुत से प्रावधान, विशेषकर भवकाश 
स्वीकृति के मामले, लागू नहीं होते हैं । तदनु तार राज्य कर्मचारी जो इन नियमों के नियम 2 () के प्रावधानों 
से आवृत्त होते है, वे फैक्ट्रीज एक्ट, 948 के अध्याय-8 के प्रावधानों के अनुसार वेतन सहित अभ्रवकाश प्राप्त 
करेगे ! राज्य सरकार ने फैक्ट्रीज नियम, 95! बनाकर उक्त श्रधिनियमों के प्रावधानों को प्रभावी कर दिया है 
और इस नियमों के अध्याय-8 में वेतन सहित अ्रवकाश स्वीकृत करने तथा उनकी निर्धारित प्रपत्रों में पंजिका आ्रादि 
रखते का विस्तृत उल्लेख कर दिया है। 


विभागाध्यक्ष झ्रथवा कार्यालयाध्यक्ष जिन्हें किसी राजकीय औद्योगिक संस्थान के प्रबन्ध का उत्तरदायित्व 
सौपा गया है, जँसे राजस्थान राज्य कैमिकल वर्क्स डीडवाना, राजकीय ऊन मिल, बीकानेर, राजकीय मुद्रणालय, 
श्रायूवें दिक रसायन शालाएं, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भवन एवं पथ तथा जन स्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग, 
राजस्थान भूजल मण्डल, कृषि एवं मोटर गैरेज विभाग, सिंचाई परियोजना, चम्बल परियोजनाएं, राजस्थान नहर 
परियोजना इत्यादि, तथा अन्य इसी प्रकार के राजकीय झ्रौद्योगिक प्रतिष्छानों, जिनको राजस्थान फैक्ट्रीज अधिनियम 
में “झोकृपायर” झथवा “मैनेजर” परिभाषित किया गया है ! ऐसे विभागाध्यक्षो श्रथवा कार्यालयाध्यक्षों से निवेदन 
किया जाता है कि वे राजस्थान फेक्ट्रीज नियम, 95] के “कामवारों” को वेतन सहित श्रवकाश अ्रादि देने सम्बन्धी 
प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये तुरन्त कार्यवाही करे ताकि ऐसे राजकीय झौद्योगिक सस्यानों के कर्मचारियों 
को संवेतन अवकाश प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हो । जिन राजकीय प्रतिप्ठानों के अध्यक्षों को अ्रभी तक 


कैकट्रीज नियमो के झनुसार “श्रोकुपायर” या “मैनेजर” नियुक्त मही किया गया है, उनको अपने प्रशासनिक 
विभागों को तुरन्त लिखना चाहिये । 


जिन भ्रौद्योगिक विभागों में पूर्ण़ालिक “श्रम कल्याण अ्रधिकारी” या “कामिक भ्रधिकारी” हैं. वहां यह 
कारये उनको सौपा जा सकता है ताकि वे इस नई प्रणाली को तुरन्त लागू कराने में सहायक हो। फैक्ट्रीज अधिनियम 
तथा उनके अन्तर्गत बनाये नियमो के प्रावधानों को क्रियान्वित करने में यदि कोई कठिनाई झथवा समस्या हो तो, 
शुख्य निरीक्षक, फैक्ट्रीज एण्ड बायलर्स, राजस्थान, जयपुर अथवा फैक्ट्री निरीक्षक अथवा श्रम आयुक्त से, जैसी भी 
आवश्यकता हो, सहायता एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है । 


राजकीय निर्णय संख्या [:--निमम 2 के उपखण्ड (7) में सरकार के प्रशासतिक नियत्रण में या उसके 
कार्य से संबधित एक पद पर अन्तःकालीन (प्रोविजनल) नियुक्ति (या उस पर निरन्तर रहना) भी सम्मलित है। 
ऐसे पद पर नियुक्ति चाहे राजस्थान के एकीकरण की तारीख के बाद एकोकरणा के फलस्व€प की गई हो भ्रथवा 
ऐसा पद चाहे एकीकरण के कारण या राजस्थान के एकीकरण से पूर्व ही किसी विभाग अथवा सेवा में सृजित 
हुवा ही । 


उक्त नियम के परस्तुक मे उत्लिखित विकल्प (आप्शन) सेवा निवृत्ति तकू हो सीमित है। उसका इन सेवा 
नियमों के अन्य पक्षों से कोई सवध नही है । 


राजकीय निर्शाय संख्या 2:-राजस्थान सरकार के उक्त निर्णय संख्या () द्वारा नियम 2 (7) तथा उसके 
अधीन परल्‍्तुक की प्रभावी सीमा के संवध में स्पष्टीकरण किया गया है । यह वित्त विभाग के पत्र क्रमांक एफ 35 
(8) आर/5 १ दिनांक 22-8-95] (नियम 2 के झधीन टिप्पणी) को निरस्त नही करता है तथा यह टिप्परगी 
उन कर्मचारियों से संबंध रखती है जो एकीकृत सेवा में अपनी नियुक्ति के बारे में अभ्यावेदन करते हैं । 


[वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 35 (2) झार/52 दिनांक 29-2-952 ] 


4] राजस्थान सेवा नियम [ नियम 3 


राजकीय निर्शाय संस्या 3:---राजस्थान सेवा नियम 2 (7) एवं उसके परन्तुक द्वारा दिये गये विकत्प 
को लागू करने के सबंध मे और सन्देह व्यक्त किये गये है । राज्य सरकार ने इस पर विचार कर लिया है श्रौर 
निर्णय किया है कि इस परन्तुक (प्रोवीजो) को रखने का उद्देश्य राजस्थान सेवा नियमों को उन सब पर अनिवार्य 
रुप से लागू किया जाना है जो राज्य की सेवाओं में एकीकरण के फलस्वरूप मूल नियुक्ति स्वीकार करते है । 
जो कोई इन नियमों को स्वीकार करना नहीं चाहे, वह परन्तुक में दिये गये विकल्प का उपग्रोग कर, सेवा निवृत्ति 
प्राप्त करने का अधिकारी होगा । 

राजकीय निर्णय संख्या 4:--राजस्थान सरकार के निर्णय सख्या-(3) में अ्रह उल्लेख है. कि कोई राज्य 
कर्मचारी राजस्थान सेवा नियमों के नियम 2 (॥) के अनुमार सेवा से निवृत्त होने की इच्छा करता है 
तो उसे सेवा निवृत्ति, क्षति-पूरक पैशन के रूप मे, उन नियमों के अनुमार दी जायेगी जो उस पर पूर्व में लागू 
होते थे । ऐसी ही परिस्थितियों मे उन राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है जो जोधपुर राज्य 
के अशदाधी भविष्यनिधि नियमों से, पैशन के स्थान पर, नियमित होते है। 

इस प्रश्त पर विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि ऐसे प्रकरण अंशदायी भविष्यनिधि 
नियमों के अनुसार तय किग्रे जायेगे तथा यह माना जावेगा कि सस्थापत में कटौती के कारण इन व्यक्तियों को 
सेवा-निवृत्ति या सेवा-मुक्ति दी गई है । 

राजकीय निर्णय संस्या 5:--भूतपूर्व जोधपुर राज्य के कुछ कर्मचारी राजस्थान सेवा नियमों के प्रकाशित 
होने की दिताक -4-5] या उसके बाद सेवा-निवृत्ति की आयु के हो जाने के कारण (राजस्थान सेवा नियमों के 
नियम 2 के परल्तुक के भ्रनुसार नही) सेवा से निवृत्त हो चुके थे, किन्तु उनके सेवा-निवृत्त होने से पूर्व उनके विभाग 
का भ्रत्तिम रूप से एकीकरण नही हुआ था । चू कि सबधित राज्य-कर्मचारियों ने भूतपूर्व देशी राज्य के नियमो के 
अनुसार सेवा-निवृत्त होने के अपने विकल्प का प्रयोग नहीं किया था । अतः उनके सेवा निवृत्ति के मामले राजस्थान 
सेवा नियमों के अनुसार नियमित किये जाने चाहिये 


नियम 3:--वित्त विभाग की सहमति के बिता इन नियमों के अन्तर्गत किसी शक्ति/भ्रधिकार 
का प्रयोग/प्रत्यायीजन नहीं किया जावे । वित्त विभाग को यह अधिकार है ,कि वह किसी सामान्य 
या विशेष श्राज्ञा द्वारा यह निर्धारित कर दे कि क्रिन-किन मामलों में उसके द्वारा सहमति दी हुई 
मानली जावेगी तथा क्रित किन मामलों मे उसकी सहमति लेने के बाद मामले संबंधित विभाग द्वारा 
राज्यपाल को प्रस्तुत किये जावेगे । 
वित्त विभाग की सहमति के लिये प्रेषित किये जाने वाले प्रकररा 
यह देखा गया है कि सामान्यतः प्रशासनिक विभाग अपनी और से बिता समुचित परीक्षण किये ही 
मामलो को वित्त विभाग में भिजवा देते है। साधारणतया केवल निम्नप्रकार के मामले ही वित्त (नियम) विभाग 
को भेजे जाने चाहियें:--() ऐसे मामले जिनमें वित्त विभाग की सहमति आवश्यक हो अ्रथवा (2) ऐसे मामले 
जिनमे किन्ही तियमो की व्यवस्था करनी हो । 
उपरोक्त व्शित मामलो के अलावा अन्य मामसों को राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार 
प्रशास्ततिक विभाग द्वारा ही जाचा जाना चाहिये तथा उसके द्वारा ही उन पर, नियमो के अनुसार, अपने अधिकारों 
का प्रयोग करते हुये, नि्शेय लिये जाने चाहिये । अतः ऐसे मामलो को वित्त विभाग को भेजना भ्रावश्यक नही है । 
किन्तु इसका पालन नहीं किया जात! है जिसके फलस्वरूप अनेकों मामले अनावश्यक रूप से वित्त विभाग की 
सम्मति हेतु भेजे जा रहे है । इतना ही नही मामचों को भेजते समय प्रशासनिक विभाग न तो विस्तृत टिप्पणी देते 
हैं, जिससे उन बिन्दुवों की जानकारी हो जिन पर वित्त विभाग की सम्मति चाही गई है, और न ही ये विभाग 
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अपनी स्वय की सम्मति व्यक्त करते है । इस प्रकार वित्त विभाग का पर्याप्त समय तथ्यात्मक स्थिति ज्ञात करने 
में, अपनी सम्मति देने से पूर्व, लग जाता है । 
भ्रब भविष्य मे वित्त विभाग ऐसे किसी मामले पर विचार नही करेगा और न ही सम्मति देगा जिसके 
साथ प्रशासनिक विभाग स्पष्ट रूप से निम्न-अ्रकित सूचना नही भेजेगा । 
(3) एक स्वयपूरित टिप्पणी, जिसमे सम्पूर्ण तथ्यों का विवरण एब वित्त विभाग की कार्यवाही के लिये 
बिन्दु बताये हो । 

(2) सम्बन्धित नियमों का उल्लेख तथा पूर्व मे निणित ऐसे मामलों की जानकारी के साथ प्रशासनिक 
की सम्मति । 

(3) जहा प्रशासतिक विभाग उनको दिये गये अधिकारों के अ्रधीत अपने स्तर पर ऐसे मामलों का 
तिपटारा करने को सक्षम हो, तो ऐसे मामलों को वित्त विभाग में भेजने का औचित्य । 

(वित्त विभाग की अधिक्षुचना संख्या एफ (4) 48 वि.वि./नियम/72 दिनांक 30-0-972] 

नियम 4:--सरकार इन नियमों के प्रावधानों को, किसी ऐसे नियम या आदेश के द्वारा, अपने 

अधिकारों की सीमाओं में रहते हुए, जैसा उसे न्यायोचित व युक्तियुक्त प्रतीत हो, शिथिल (रिलेक्स) 
कर सकेगी । 

भारतीय संविधान की धारा 309 के परन्तुक (प्रोवीजो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

करते हुए राजस्थान के राज्य प्रमुख ने निम्नलिखित नियम बनाये हैं:-- 

राजकीय निर्णय संझ्या :---राजस्थान सेवा नियमों के नियम-4 द्वारा प्रद्त अ्रधिकारों का प्रयोग करते 

हुये राज्यपाल महोदय में अधेश दिया है कि राज्य कमेचारी जो 55 वर्ष या इससे श्रधिक आयु के है एवं जो 58 
के स्थान पर 55 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त किये जाने के परिखाम-स्वरूप -7-967 से सेवा निवृत्त होते हों, 
उनकी निम्नलिखित रूप मे काल्पनिक (नोशनल) सेवा के अतिरिक्त वर्षों को ध्यान मे रब कर -7-67 की प्रभावी 
नियमों के श्रनुसार सेवानिवृत्ति के लाभो को स्वीकृत किया जायेगराः-- 

(।) सेवा निवृत्ति लाभों को पैशन योग्य सेवा में तीन वर्ष काल्पनिक सेवा के रूप में जोड़कर बढ़ाया 
जाना चाहिये ॥ 

(2) कात्पनिक सेवा की उस वृद्धि को जोड़ने पर कर्मचारी को कुल सेवा अवधि किसी भी दशा में उस 
सेवा से अधिक नहीं होगी जिसका सम्बन्धित कमंचारी 58 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त होने 
पर, अधिकारी हो सकता था | 

(2) उपरीक्त झनुच्छेद- के अनुसार सेवा निवृत्ति लाभों के लिये पैशन योग्य सेवा जहा बडा दी गई 

है बहा नियम 250, नियम 250 (क) के साथ पठिंत में परिभाषित “कुल वैतनादि"” (टोटल इमोल्यूमेन्टस) जो 
राज्य कर्मचारियों को । जुलाई, 967 से तुरन्त पूर्व में प्राप्त हो रहे थे, श्रतिरिक्त काल्पनिक सेवा (ऐडिशनल 
नोशनल सबविस) की अवधि में उनके द्वारा प्राप्त की हुई समझो जायेगी (यद्यपि उन्होने वास्तव में वह प्राप्त नहीं 
किया) तथा नियम 25 के अनुसार “औसत कुल वेतनादि” की गणना उक्त प्रकार बताई गई काल्पनिक कुल 
वेतनादि" की राशि के झाधार पर की जायेगी । 

(3) उपरोक्त झनुच्छेद-2 में वर्णित किसी प्रावधान के होते हुए राज्य कमंचारी की पैशन ) जुलाई, 

967 के पूर्व उसकी सेवा के अन्तिम तीन वर्षों में उस द्वारा वास्तव में प्राप्त “वेतनादि" के झ्राघार पर निश्चित 
की जायेगी यदि वे वेवनादि उपरोक्त अनुच्छेद-2 के अनुप्तार फ़लाबट की गई वेतनादि की राशि से अधिक 
लाभप्रद हों । 
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राजकीय निर्णय संझ्या 3:---राजस्थान सेवा नियम 2 (॥) एवं उसके परन्तुक द्वारा दिये गये विकल्प 
को लागू करने के संबंध में शौर सन्देह व्यक्त किये गये है । राज्य सरकार ने इस पर विचार कर लिया है और 
निर्शाय किया है कि इस परन्तुक (प्रोवीजों) को रखने का उद्देश्य राजस्थान सेवा नियमों को उन सब पर अनिवार्य 
रुप से लागू किया जाना हैं जो राज्य की सेवाड्रो में एकीकरएा के फलस्वरूप मूल नियुक्ति स्वीकार करते है ! 
जो कोई इन नियमों को स्वीकार करना नहीं चाहे, वह परन्तुक में दिये गये विकल्प का उपयोग कर, सेवा निवृत्ति 
प्राप्त करने का अधिकारी होगा । 

राजकीय निर्णय संस्या 4:---राजस्यान सरकार के निर्णय सख्या-() मे यह उल्लेख है कि कोई राज्य 
कर्मचारी राजस्थान सेवा नियमों के नियम 2 (0) के अनुसार सेवा से निवृत्त होने की इच्छा करता है 
तो उसे सेवा निवृत्ति, क्षति-पुरक पैशन के रूप मे, उन नियमों के अनुसार दी जायेगी जो उस पर पूर्व में लागू 
होते थे । ऐसी ही परिस्थितियों मे उन राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है जो जोधपुर राज्य 
के अभ्रगदायी भविष्यनिधि निय्रमो से, पैशन के स्थान पर, नियमित होते हैं । 

इस प्रश्न पर विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णाय किया गया है कि ऐसे प्रकरण श्रंशदायी भविष्यनिधि 
नियमो के श्रनुसार तय किये जायगे तथा यह माना जावेगा कि सस्थापन में कटौती के काररणा इन व्यक्तियों को 
सेवानिवृत्ति या सेवा-मुक्ति दी गई है । 

राजकीय निर्णय संस्या 5:--भूतपूर्व जोधपुर राज्य के कुछ कर्मचारी राजस्थान सेवा नियमों के प्रकाशित 
होते की दिवाऊ |-4-5] या उसके बाद सेवा-निवृत्ति की आयु के हो जाने के कारण (राजस्थान सेवा नियमों के 
नियम 2 के परन्तुक के अनुसार नही) सेवा से निवृत्त हो चुके थे, किन्तु उनके सेवा-निवृत्त होने से पूर्व उसके विभाग 
का ग्रस्तिम रूप से एकीकररा नही हुआ था । चू कि संवधित राज्य-कर्मचारियो ने भूतपूर्व देशी राज्य के नियमों के 
प्रनुमार सेबा-निवृत्त होने के अपने विकत्प का प्रयोग नही किया था । अतः उनके सेव। निबृत्ति के मामले राजस्थान 
सेत्। नियमों के अनुमार नियमित किये जाने चाहिये । 


निपम 3:--वित्त विभाग की सहमति के बिना इन नियमों के अन्तर्गत किसी शक्ति/प्रधिकार 
का प्रयोग/प्रत्यायोजन नही क्रिया जावे । वित्त विभाग को यह अधिकार है कि वह किसी सामान्य 
या विशेष श्राज्ञा द्वारा यह निर्धारित कर दे कि क्रिन-किन मामलों में उसके द्वारा सहमति दी हुई 
मानली जावेगी तथा क्रिन किन मामलो में उसकी सहमति लेने के बाद मामले संबंधित विभाग द्वारा 
राज्यपाल को प्रस्तुत किये जावेगे । 

वित्त विभाग की सहमति के लिये प्रेषित किये जाने दाले प्रकरण 

यह देवा गया है कि सामान्यतः: प्रशासनिक विभाग अपनी ओर से बिना समुचित परीक्षण किये ही 
मामतों को वित्त विभाग मे भिजवा देते हैं। साघारणतया केवल निम्नप्रकार के मामले हो वित्त (नियम) विभाग 
गे भेजे जाने चाहियें:--() ऐसे मामले जिनमें वित्त विभाग की सहमति श्रावश्यक हो श्रथवा (2) ऐसे मामले 
जिनमे रिन्‍्हीं नियमों थी व्यवस्था करनी हो 

उपरोक्त व्शित मामलों के अलावा अन्य सामलो को राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुमार 

प्रधामतिक विभाग द्वारा ही जाचा जाना चाहिये तथा उसके द्वारा ही उन पर, नियमों के अनुसार, श्रपने भ्रधिकारों 

मय प्रयोग करते हुये, निर्णय लिये जाने चाहिये । झतः ऐसे मामलों को वित्त विभाग को भेजना प्रावश्यक नहीं है। 
विल्तु इसका पालन नहीं क्रिया जाता है. जिसके फलस्वरूप अनेझो मामले झ्रनावश्यक रूप से वित्त विभाग की 
सम्मनि हेतु भेजे जा रहे हैं। इतना ही नही सामतों को भेजते समय प्रशासनिक विभाग मे तो विस्तृत टिप्पगी देते 
दै, जिसे उसे बिखदुबों वी जानकारी हो जिन पर वित्त विभाग की सम्मति चाही गई है, और न ही ये विभाग 
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अपनी स्वय की सम्मति व्यक्त करते है । इस प्रकार वित्त विभाग का पर्याप्त समय तथ्यात्मक स्थिति ज्ञात करने 
में, अपनी सम्मति देने से पूर्व, लग जाता है । 
श्रब भविष्य में वित्त विभाग ऐसे किसी मामले पर विचार नहीं करेगा और न ही सम्मति देगा जिसके 
साथ प्रशासनिक विभाग स्पष्ट रूप से निम्न-अ्रकित सूचना नही भेजेगा । 
(4) एक स्वयपूरित टिप्पणी, जिसमे सम्धुर्ण तथ्यों का विवरण एवं वित्त विभाग की कार्येबाही के लिये 
बिन्दु बताये हो 
(2) सम्बन्धित नियमों का उल्लेख तथा पूर्व मे निशणित ऐसे मामलो कौ जातवकारी के साथ प्रशासनिक 
की सम्मति । 
(3) जहा प्रशासनिक विभाग उनको दिये गये अधिकारों के अधीन अपने स्तर पर ऐसे मामलों का 
निपटारा करने को सक्षम हो, तो ऐसे मामलों को वित्त विभाग में भेजने का झऔचित्य । 

[वित्त विभाग की श्रधिसूचना संख्या एफ (3) 48 बि.वि./नियम/72 दविनाँक 30-0-972] 

नियम 4:--स रकार इन नियमों के प्रावधानों को, किसी ऐसे नियम या आ्रादेश के द्वारा, अपने 
अधिकारों की सीमाओ में रहते हुए, जैसा उसे न्यायोचित ब युक्तियुक्त प्रतीत हो, शिथिल (रिलेक्स) 
कर सकेगी । 

भारतीय संविधान की धारा 309 के परन्तुक (प्रोदीजो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

करते हुए राजस्थान के राज्य प्रमुख ने निम्नलिखित नियम बनाये हूँ:-- 

राजकीय निर्णय संख्या :---राजस्थान सेवा नियमों के नियम-4 द्वारा प्रदत्त श्रधिकारों का प्रयोग करते 
हुये राज्यपाल महोदय में श्रादेश दिया है कि राज्य कमंचारी जो 55 वर्ष या इससे अधिक श्रायु के है एवं जो 58 
के स्थान पर 55 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त किये जाने के परिसताम-स्वरूप -7-967 से सेवा निवृत्त होते हों, 
उनकी निम्नलिखित रूप में काल्पनिक (नोशनल) सेवा के अतिरिक्त वर्षों को ध्यान मे रख कर -7-67 को प्रभावी 
नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के लाभो को स्वीकृत किया जायेगा:--- 

(।) सेवा निवृत्ति लाभों को पैशन योग्य सेदा में तीन वर्ष काल्पनिक सेवा के रूप में जोड़कर बढ़ाया 

जाना चाहिये । 

(2) काल्पनिक सेवा की उस वृद्धि को जोडने पर कर्मचारी की कुल सेवा अवधि किसी भी दशा में उस 
सेवा से श्रधिक नहीं होमी जिसका सम्बन्धित कर्मचारी 58 वर्ष की आम में सेवा निवृत्त होने 
पर, अधिकारी हो सकता था । 

(2) उपरोक्त अनुच्छेद- के अनुसार सेवा निवृत्ति लाभो के लिये पैशन योग्य सेवा जहां बड़ा दो गई 
है वहा नियम 250, नियम 250 (क) के साथ पठित में परिभाषित “कुल वेतनादि” (टोटल इमोल्यूमेस्टस) जो 
राज्य कर्मचारियों को | जुलाई, 967 से तुरन्त पूर्व में प्राप्त हो रहे थे, श्रतिरिक्त काल्पनिक सेवा (ऐडिशनल 
नोशनल सविस) की श्रवधि में उनके द्वारा प्राप्त की हुई समझी जायेगी (यद्यपि उन्होने वास्तव में वह प्राप्त मही 
किया) तथा नियम 25[ के ग्रतुसार “औसत कुल वेतनादि” की गणना उक्त प्रकार बताई गई कात्पनिक "कुल 
वेतनादि” की राशि के आ्राधार पर की जाग्रेगी । 

(3) उपरोक्त अनुच्छेद-2 में वर्णित किसी प्रावधान के होते हुए राज्य कम्मचारी को पैशन ) जुलाई, 
967 के पूर्व उसकी सेवा के ग्रस्तिम तीन वर्षों मे उस द्वारा बास्तव में प्राप्त “वितनादि” के झ्राघार पर निश्चित 
की जायेगी यदि वे वेतनादि उपरोक्त अनुच्छेद-2 के झनुपार फलावट की गई वेतनादि की राशि से श्रधिक 
लाभप्रद ही । 
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(4) यह आदेश दिनांक । जुलाई, 967 से प्रभावी होंगे । अन्य प्रकार से निर्णय किये गये मामलों 
पर भी पुनः विचार किया जायेगा तथा उन्हें इन आदेशों के ग्राघार पर ही तय किये जायेंगे । 


राजकीय निर्णय संड्या 2:---4ह आदेश दिया जाता है कि जो कर्मचारी | जुलाई, 967 को या उसके 
बाद विन्तु 30 जून, 970 के पूर्व 55 वर्ष की झायु के हो जाने पर सेवा निवृत्त होते हैं/हो गये हैं, को राजस्थान 
सेवा नियमों के सामान्य प्रावधानों के अनुसार भुगतात, यदि पैशन राशि अथवा म्रैज्यूटी की राशि, उन पैशन 
सम्बन्धी लाभों की राशि से कम झाती हो जो यदि वह कर्मचारी दितांक ! जुलाई, 967 को सेवा निवृत्त हो तो 


उसे उक्त राजकीय निर्णय संख्या-3 के अनुसार स्वीकार होती, तो उसे इन आदेशों के अनुसार पैशन एवं ग्रे ज्यूदी 
की फलावट का लाभ दिया जाय। 


इस झ्ादेश के जारी किये जाने से पूर्व श्रन्यथा प्रकार से निपटाये गये पैशन के मामलो पर पुनः विचार 
किया जायेगा तथा उन्हे इन आदेशों के अनुसार तय किया जायेगा । 


[अ्रधिसुचचा एफ. ॥ (42) (वित्त-व्यय) नियम 67- दिनांक 30-9-967 द्वारा जोड़ा गया] 


राजकीय निर्णय संरपा 3:--चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आयु 60 वर्ष से 58 वर्ष किये जाने के 
फलस्वरूप जो कर्मचारी -]2-969 की 58 वर्ष या इससे अधिक की आयु के हो गये है उन्हें उक्त तारीख से 
सेवा से निवृत्ति दे दी गई। चू कि इन कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति से पूर्व देय अवकाश के लिये श्रावेदन करने का 
पर्याप्त समय नही मिल पाया जिसके कारण उन्हे अवकाश का उपभोग करने से वचित कर दिया गया था । अतः 
राज्यपाल महोदय ने भ्रादेश दिया है कि ऐसे कर्मंचारियो को अवकाश सम्बन्धी निम्न-लिखित सुविधाएं प्रदान की 
जायें -- 

(।) राज्य कर्मचारी जिनके अवकाश लेखों मे [-]2-969 से तुरन्त पूर्व जितना उपाजित भ्रवकाश 
शप है, वह उस भ्रवकाश के लिये आवेदन करेगा । आवेदित अ्रवकाश को नियम 89 में शिथिलता देते हुए श्रधिक- 
तम 20 दिन की सीमा तक अस्वीकृत अ्रवकाश के रूप मे माना जायेगा । अस्वीकृत भवकाश की स्वीकृति इस 


शर्ते पर ही दी जायेगी कि वह उस दिनाक से आगे का नही होगा जिसको सम्बन्धित राज्य कर्मचारी 60 बर्ष की 
आयु प्राप्त करे। 


(2) उत चतुर्थ श्रेणी कमंचारियो, जो दिनाक -2-69 के बाद 30-4-70 तक सेवा निवृत्त होते 
हैहुए हैं, को बकाया एवं श्रावेदित श्रवकाश निम्न-अकित सीमा तक अस्वीकृत अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जा 
सकता है। 

(क) दिनाक ! दिसम्बर, 969 या उसके बाद 30 अप्र ल, 970 तक सेवा निवृत्त होने वाले राज्य 
कर्मचारियों के सम्बन्ध में समस्त बकाया उपार्जित अवकाश जो 20 दिन से अधिक का नही होगा 
तथा जिसे वह सेवा-निवृत्ति की तारीख तक समान्य रूप में अजित कर सकता था, उसमे से उसके 
द्वारा वास्तव में उपभोग किये, सेवा निवृत्ति से पूर्व अवकाश काल, को काट कर, अस्वीकृत 
अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है । 

(ख) दिनाक | जनवरी, 970 या उसके झागे किन्तु 30 अप्रेल, 970 तक सेवा से निवृत्त 
होने वाले कर्मचारियों के मामलों मे, सेवा निवृत्ति से पूर्व बकाया उपाजित अझ्रवकाश जो 20 दिन 
से अधिक का नहीं होगा, अस्वीकृत अवकाश समझा जावेगा। किन्तु उसमें से 3 दिसम्बर 

]969 तक वास्तव में उपभोग किया गया, सेवा निवृत्ति से पूर्व भ्रवकाश काल को तथा ! जनवरी, 
970 से उसके सेवा निवृत्त होने की तुरन्त पूर्व की दिनांक तक कि अ्रवधि को कम कर दिया 
जायेगा । 
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(3) उपयुक्त अनुच्छेद () व (2) के अनुसार स्वीकार्य अ्रवकाश वेतन नियम 89 के आधार पर किया 
गया स्पष्टीऋरण (जो वित्त विभ,ग की अधिसूचना एफ. (48) वि. वि. (व्यय-नियम) 67 दिनांक 5 जुलाई, 967 
द्वारा जोडा गया था) के अनुसार निकाला जायेगा तथा प्रत्येक माह के अन्त में ऐसा ग्रवकाश वेतन भुगतान योग्य 
होगा । जहां पैशन श्रथवा प्रे ज्यूटी के समस्त लाभों का ज्ञान नही हो वहा अवकाश वेतन का भुगतान सामान्य रूप 
से किया जायेगा तथा झ्धिक मुगतानों को पैशन अबवा ग्रेज्यूटी श्रथवा अन्य सेवा निवृत्ति के लाभों मे से, जब वो 
स्वीकृत किये जाय, उस समय काट लिया जायेगा । इस बात को सुनिश्चित करने के लिये की श्रवकाश देतन का 
अधिक भुगतान वसूल फिया जा सकता है, आहरण एवं वितरण झधिकारी पैशन सम्बन्धी पत्रादि के साथ सम्बन्धित 
राज्य कर्मचारी को मुगतान की गई भ्रवकाश वेतन की राशि की सूचना देगा तथा उक्त सूचना के आधार 
पर महालेखाकार भ्रधिक राशि को देय पैशन राशि से वसूल करने के लिये एक टिप्पणी अंकित करेगा । 


राजकीय निर्णय संख्या 5:--चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सेवा-निवृत्ति लाभः---राजस्थान सेवा नियमों 
के नियम 4 द्वारा प्रदत्त भ्रधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय ने ग्रादेश दिया है कि चतुर्थ श्रेणी सेवा 
का राज्य कर्मचारी जो दिनाक | दिसम्बर, 969 तक पैशन योग्य आयु प्राप्त करके सेवा-निवृत्त होता है उसे 
काल्पनिक सेवा (नोशनल सर्विस) के अतिरिक्त वर्षों को जोड़े जाने बाद सेवा तिवृत्ति के समय प्रभावी नियमों के 
झनुसार जो लाभ दिया जाग्रेगा वह्‌ निम्न-प्रकार होगा:-- 

3.  प्शन नियमों द्वारा नियमित चतुर्य श्रेणी कर्मचारो के लियेः--- 

() सेवा निवृत्ति लाभो के लिये पैशन योग्य सेवा की दो वर्ष बढाया जाना चाहिये । 

(2) उक्त प्रकार काल्पनिक सेवा जोड़ने पर सेवा की कुल अवधि किसी भी दशा में उस अवधि से 
अधिक नही होगी जो सम्बन्धित राज्य क्ंचारी 60 वर्ष की आयु का होने पर सेवा-निवृत्त होने के 
कारणा, गएना करा सकता था । 
जहा सेवा निवृत्ति लाभों के लिये पैशन योग्य सेवा उक्त () अथवा (2) के अनुसार बढाई जाय 
वहा राजस्थान सेवा नियम 250 (सर) मे परिभाषित "कुल वेतनादि” की राशि जो कर्मचारी अपनी 
सेवा निवृत्ति से तुरन्त पूर्व प्राप्त कर रहा था को उक्त चियमों के नियम 25] के प्नुस्तार 
अतिरिक्त काल्पनिक सेवा की अवधि में कर्मचारी द्वारा प्राप्त की हुई मानी जायेगी (यद्यपि 
वास्तव में वह प्राप्त नहीं की गई) तथा नियम 257 के अनुसार “औसत वेतनादि” छी राशि उक्त 
काल्पनिक वेतन।दि की राशि के झ्राधार पर फलाई जाबेगी । 
उपरोक्त 3 में किसी प्रावधान के होते हुए सम्बन्धित राज्य कर्मचारी की पैशन, सेवा निवृत्ति से 
पूर्व उसकी सेव। के अन्तिम तीन वर्षो की अग्वधि में उस द्वारा वास्तव में प्राप्त विततादि' की 
राशि के आधार पर निश्चित की जायेगी यदि वह, उपयुक्त (3) के अ्रनुसार, स्वीकार्य पैशन से 
अधिक होती हो । 

2... सामान्य भविष्य निधि योजना द्वारा नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लियेः--राज्य कर्मचारी 
को उसकी सेवा निवृत्ति के दिन जोधपुर भविष्य निधि एवं उपदान मियमों के अनुसार उससे काल्पनिक सेवा के 
अतिरिक्त वर्षो को जोड़ने के उपरान्त भविष्य निधि के लाभ निम्न-प्रकार दिये जायेगे;-- 


(3 


मी 


(4 


किक 


(7) राजकीय झशदान (लाभाश एवं विशेष अशदान) उस राशि तक बढाया जाना चाहिये जो 5 वर्षों 
की श्रतिरिक्त काल्पनिक सेव जीड़े जाने के बाद बनती । 
(2) उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार की गई वृद्धि किसी भी दशा में उस ब्रशदान (लाभाश एवं विशेष 


अंशदान) से अधिक नही होगी जो वह कर्मचारी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अपने भविष्य 
निधि लेखे मे जमा करा सकता था । 
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(3) काल्पनिक अ्रंशदान, सेवा निवृत्ति से तुरन्त पूर्व के अंशदान को राशि के आधार पर, उसकी सेवा 
तिवृत्ति के दिनाक को या उसके बाद तक भविष्य निधि में अंशदान किये बिना ही बढ़ाया 


जायेगा । 
[संख्या एफ. । (80) बित्त (नियम) 69- दिनांक 27 दिसम्बर, 969 द्वारा निविष्ट] 


जहां सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि एक राज्य कर्मचारी या राज्य कर्मचारियों के किसो विशेष वर्ग 
की सेवा की शर्तों से सम्बन्धित किसी नियम को लागू करने से किसी मामले में अनुचित कठिनाईया उत्पत्त होती 
हो तो सरकार एक विशिष्ट भ्रादेश द्वारा उत्त नियम को उस सीमा तक एवं ऐसी शर्तों के साथ समाप्त कर सकती 
है या उसमे शिधिलता कर सकती है जो उस मामले को उचित एवं न्यायोचित ढंग से निशित करने के लिये 
आवश्यक समका जाय । 


इस नियम मे प्रयुक्त राजस्थान राज्य कर्मचारी शब्दों का तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जिनकी सेवा की शर्ते 
भारतीय संविधान की धारा 309 के परस्तुक के अनुसार राज प्रमुस्त द्वारा बनाये गये नियमों से शासित होती है । 
(अधिसूना संख्या एफ 7 (5) नियम/55 दिनांक 6 जुलाई, 955 द्वारा निविष्ट] 


न्यायोचित एवं विवेकपुर्ण ढंग से मामलों को निपटाने के लिये कर्ंचारियों की सेवाशों को 
नियमित करने वाले किसी तियम को निरस्त करने एवं उसमें शिथिलता करने की सरकार की 
शक्तियों से संबंधित स्पष्टीकरणः-- 


भारतीय सविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के अनुसार लोक सेवाश्नो में नियुक्त एवं राजस्थान 
राज्य के कार्यो मे लगे व्यक्तियों की नियुक्ति एव सेवा की शर्तो से सम्बन्धित नियम वनाने की शक्ति राज्यपाल में 
निहित है या ऐसे अधिकारियों में है जिन्हे राज्यपाल प्राधिकृत करे । यह स्वतः सिद्ध है कि जो अधिकारी नियम 
बनाने के लिये सक्षम है वही उनमें सशोधन अथवा शिथिलन करने को सक्षम होता है / श्रतः उच्चतम राजकीय 
प्राधिकारी भी व्यक्तिगत मामलो मे कठिनाई उत्पन्न होने पर इन सेव। तियमों के प्रावधानों मे शिथ्विलता करने 
में सक्षम है। वह ऐसे म।मलो में भी शिथिलता दे सकता है जिसमे नियमों मे कठोरता के कारणा किसी भी प्रकार 
की शिथिलता दिया जाना सम्भव नही हो । 
भारतीय सविध।न में इस प्रकार के प्रावधानों को सम्मिलित वही किये जाने से सन्देह उत्पन्न हो गये कि 
इस अ्रन्तहित शक्ति (इन्हैरेन्ट-पावर) का प्रयोग राज्यपाल नही कर सकते । झतः किसी भी सन्देह को समाप्त करने 
के लिये तथा इससे सवधित स्थिति पूर्णतया स्पष्ट करने के उद्देश्य से वित्त विभाग की अधिसूचता एफ. 7 (5) 
आार/55/ए दिनाक 6 जुलाई, 955 द्वारा कुछ नियम बनाये है जिसमे इस बारे मे स्पष्ट प्रावधान किये 
गये है। 
यह नियम किसी ऐसे नवीन सिद्धात का प्रतिपादन नही करता जो पूर्व में ग्रचलित वही हो | केवल यह 
नियम उस स्थिति को ही स्पष्ट करता है जो पूर्व मे प्रचलित मानी जाती रही है । राज्य सरकार को किसी विशेष 
मामले से न्‍्यायोचित एवं विवेक पूर्रा ढय से, आवश्यकता होते पर किसी वियम में शिथिलता करने की शक्ति का 
प्रयोग पूर्व मे केवल बहुत ही कम मामलो मे, अ्पवाद स्वरुप ही, किये जाने, की मन्‍्शा थी। ऐसे मामलो को निप- 
टात्ते समय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही कार्यवाही की जानी होती है । किसी भी मामसे मे शिथिलता सम्बन्धी 
कोई भी कार्यवाही करने से पूर्व सवधित प्रशासनिक विभाग द्वारा अन्य विभागों, जैसे निमुक्ति विभाग, सामान्य 
प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग से तथ्यों एवं परिस्थितियो के अनुसार वालों का उल्लेख करते हुए परामर्श एव 
सम्मति प्राप्त कर लेनी चाहिये | इसके अ्रतिरिक्त शासन सचिवालय में इस सम्बन्ध में जो भी नियम प्रभावी हो 
उनकी भी पालना की जानी चाहिये । 


नियम 4-ए ] राजस्थान सेवा नियम [9 


किसी भी म.मले में यदि सम्बस्धित विभाग एक मद्य हो जाय॑ क्रि यह एक उचित मामला है जिसमे नियमो 
में शियिलता करने की शक्ति का प्रयोग सरफार द्वारा क्रिया जाना चाहिये। तब इस प्रकार की शिथिलता के 
कारगो को संम्वन्धित पत्रावली पर श्र-केत किया जाना चाहिये-एिन्तु इस सम्दन्ध में राज्य सरकार द्वारा जो 
झपचारिक प्राज्ञा जारी वो जाय उप्तमे इन कारणों का उल्लेख नहीं किया जाय । 

यह भी घ्यान में रसा जाय कि सरकार का कोई भी आदेश, जो किसी विशिष्ट मामले में किसी नियम 
फो निरस्त या उसमे शिधिलता देने के तिये प्रसारित किया जाता है, भारतीय सविधान की धारा 238 एवं 66 
के प्रावधानों के भनुरुप राज्यपाल की ग्ाज्ञा केः रुप में प्रयारित किया जाना चाहिये। 

राज्य कर्मचारियों को सेदा को छर्तो से सम्बन्धित भविष्य में प्रसारित किये जाने वाले मियमों से समान्य 
रूप से यह प्रावधान रखा जाय कि “इन नियमों मे किसी विशेष मामले में नियमों के प्राव्रधानों में शिथिलता 
करने की शक्ति राजप्रमुत्त को है” । किन्तु शर्ते यह है कि किसी भी मामले का निर्णय प्रावधान के प्रतिकूल भ्रन्य 
प्रकार से नही किया जायेगा । 

[प्रधिमुचना एफ. 7 (5) झ्रार/55/ए दिनांक 6-7-955 द्वारा निविष्ठ ] 

राजयोय निर्णयः--यह निर्णय क्रिया गया है कि उपरोक्त श्रधिसूचना केवल राजस्थान सेवा नियमों एवं 
अन्य नियमों जैसे यात्रा भत्ता नियम, एकीकृत वेतन भान नियम, 95, एवं नवीनीकरण! वेतन मान नियम, 
]956 झादि पर ही प्रभावी होगी बयोकि ये नियम भारतीय सविधान की धारा 309 के श्रन्तर्गत वित्त विभाग 
द्वारा जारी किये गये है एवं यह प्रधिमूचना भारतीय सविधान वी घारा 309 के प्न्तर्गत मरकार के नियुक्ति एवं 
प्रशासनिक बिनागो द्वारा प्रसारित विभिन्न सेवा नियमो, जो नियुक्ति, पदोन्नति एवं वरिप्ठता आदि से सम्बन्धित 
हैं, पर लायू नही होगी । 


नियम 4-एः--राज्य सरकार वेतन एवं कार्य-भत्ते, अवकाश झौर पेशन संबंधी नियमों में 
समय-समय पर संशोधन करने का अ्रधिकार अपने में सुरक्षित रखती है । किसी अधिकारी के वेतन 
एवं कार्य भत्ते का अधिकार वेतन एवं भत्ते त्रजित करते समय प्रभावी नियमों से शासित होगा। 
इसी प्रकार श्रवकाश का अधिकार श्रवकाश हेतु आवेदन करने एवं उसकी स्वीकृति के समय प्रभावी: 
नियमों से शासित होगा । पेगन का प्रकार कार्मचारी/ग्रथिकारी द्वारा त्याग-पत्र प्रस्तुत करने 
अथवा सेवा से मुक्त होने की दिनांक को प्रभावी नियमों से नियंत्रित होगा । 

राजकीय निर्णय:--किसी विशिष्ट वाणिज्यिक विभाग में की गई सेवा पैशन के योग्य है झ्थवा नही, 
उन्ही नियमों द्वारा तथ किया जाता है जो उसमे की गई सेवा के समय प्रभावी थे । बाद में जिस सेवा को पैशन के 
योग्य नही माने जाने के श्रादेश प्रसारित हुए है वे श्रादेश उससे पूर्व मे की गई सेवा पर लागू नही होगे । 

राजस्थान में विलीन देशी रियासतों के कर्मचारीगण जो राजस्थान सरकार की सेवा में एबीकृत हो 
चुके हैं, उनके द्वारा एकीकरण से पूर्व के देशी राज्य मे स्थाई एवं अस्थाई रूप मे की गई सेवा को राजस्थान सेवा 
मियमों के अन्तर्गत स्थाई/भ्रस्थाई सेवा माना जायेगा । सरकार के पृथक आदेश से सरकार द्वारा जागीर/ठिफानो 
से लिये गये कर्मचारियों के मामले नियमित होगे । 

[श्राज्ञा संध्या 468 एफ. । (99) झार/56 दिनांक 3-8-956 द्वारा निविष्ट] 

स्पप्दीकरण:---जहा किसी देशी राज्य के नियमों के अनुसार किसी कर्मचारी का कोई सेवा काल विशेष 
झूप से पैशन योग्य नदी समझा गया एवं वही सरकार के किसी विशिष्ट श्रादेश द्वारा पैशन के योग्य घोषित कर 
दिया गया हो तो बह सेवा-निम्न-प्रकार पैशन के योग्य, समझी जायेगी:-- 


. जहा देशी राज्य के नियमों के अनुसार कोई एक पद पैशन के योग्य नही था किन्तु यदि वही पद 
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(3) काल्पनिक झअशदान, सेवा निवृत्ति से तुरन्त पूर्व के अंशदान की राशि के आधार पर, उसकी सेवा 
निवृत्ति के दिनाक को या उसके वाद तक भविष्य निधि में अंशदान किये बिना ही बढ़ाया 
जायेगा । 

[संख्या एफ. 4 (80) वित्त (नियम) 69-] दिनांक 27 दिसम्बर, 969 द्वारा निविष्ट] 

जहा सरकार इस वात से सन्तुप्ट हो कि एक राज्य कर्मचारी या राज्य कर्मचारियों के किसी विशेष वर्ग 

की सेवा की शर्तों से सम्बन्धित किसी नियम को लागू करने से किसी मामले में अनुचित कठिनाईया उत्पन्म होती 
हो तो सरकार एक विशिष्ट झ्रादेश द्वारा उस निथम को उस सीम/ तक एवं ऐसी शर्तों के साथ समाप्त कर सकती 
है या उसमे शिथिलता कर सकती है जो उस मामले को उचित एवं न्‍्यायोचित ढंग से निशणित करने के लिये 
आवश्यक समका जाय । 


इस नियम मे प्रयुक्त राजस्थान राज्य कर्मचारी शब्दों का तात्पयं उन व्यक्तियों से है जिनकी सेव की शर्तें 
भारतीय संविधान की धारा 309 के परन्तुक के श्रनुसार राज प्रमुख द्वारा बनाये गये नियमों से शासित होती है । 
[ प्रधिसुना संझ्या एफ 7 (5) नियम/55 दिनांक 6 जुलाई, 955 द्वारा निविष्ट] 


न्यायोचित एवं विवेकपुर्ण ढंग से मामलों को निपटाने के लिये कर्मचारियों की सेवाश्रों को 
मियमित करने वाले किसी नियम को निरस्त करने एवं उसमें शिथिलता करने की सरकार की 
शक्तियों से संबंधित स्पष्टीकरण ः-- 
भारतीय सविधान के झनुच्छेद 309 के प्रावधानों के अनुमार लोक सेवाओ्रों में नियुक्त एवं राजस्थान 
राज्य के कार्यो मे लगे व्यक्तियों की नियुक्ति एव सेवा की शर्तों से सम्बन्धित नियम बनाते की शक्ति राज्यपाल में 
निहित है या ऐसे भ्रधिकारियों मे है जिन्हे राज्यपाल प्राधिकृत करें। यह स्वत: सिद्ध है कि जो अधिकारी नियम 
बनाने के लिये सक्षम है वही उनमे संशोधन अथवा शिथिलन करने को सक्षम होता है ! श्रतः उच्चतम राजकीय 
प्राधिकारी भी व्यक्तिगत मामलो मे कठिनाई उत्पन्न होने पर इन सेवा नियमों के प्रावधानों में शिथिलता करने 
में सक्षम है। वह ऐसे म।मलो मे भी शिथिलता दे सकता है जिसमे नियमों मे कठोरता के कारण किसी भी प्रकार 
की शिधिलता दिया जाना सम्भव नही हो 
भारतीय सविधान मे इस प्रकार के प्रावधानों को सम्मिलित नही “किये जाने से सन्देह उत्पस्त हो गये कि 
इस अन्तहिंत शक्ति (इम्हेरेल्ट-पावर) का प्रयोग राज्यप॒तल नही कर सकते ॥ श्रतः किसी भी सन्देह को समाप्त करने 
के लिये तथा इससे सबंधित स्थिति पूर्णतया स्पष्ट करते के उद्देश्य से वित्त विभाग की अधिसूचना एफ. 7 (5) 
आर/55/ए दिनाक 6 जुलाई, 955 द्वारा कुछ नियम बनाये है जिसमे इस बारे मे स्पष्ट प्रावधान किये 
गये हैं। 
यह तियम किसी ऐसे नवीन सिद्धात का प्रतिपादन नही करता जो पूर्व मे प्रचलित नहीं हो ) केवल यह 
नियम उस स्थिति को ही स्पष्ट करता है जो पूर्व मे प्रचलित मानी जाती रही है। राज्य सरकार को किसी विशेष 
मामले में न्‍्यायीचित एवं विवेक पूर्ण ढग से, झ्ावश्यकता होने पर किसी नियम में शिथिलता करने की शक्ति का 
प्रयोग पूर्व मे केवल बहुत ही कम मामलो मे, अ्रपवाद स्वरुप ही, किय्रे जाने, की मनन्‍्शा थी। ऐसे मामलों को निप- 
टाते समय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही कार्यवाही की जानी होती है। किसी भी मामले मे शिथिलता सम्बन्धी 
कोई भी कार्यवाही करने से पूर्व सवधित प्रशासनिक विभाग द्वारा अन्य विभागों, जैसे नियुक्ति विभाग, सामान्य 
प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग से तथ्थों एवं परिस्थितियों के अनुसार बातों का उल्लेख करते हुए परामर्श एवं 
सम्मति प्राप्त कर लेनी चाहिये | इसके अतिरिक्त शासन सचिवालय में इस सम्बन्ध मे जो भी नियम प्रभावी हों 
उनकी भो पालना की जानी चाहिये । 


सियम 4-ए ] राजस्थान सेवा नियम [9 


किसी भी म,मले में यदि सम्बन्धित विभाग एक मंत हो जाय कि यह एक उचित मामला हैं जिसमे नियम 
में शिथिलता करने की शक्ति का प्रयोग सरकार द्वारा रिया जाना चाहिये । तब इस प्रकार की सिथिलता के 
कारग्यो को संस्वन्धित पत्रावली पर प्र/केत क्रिया जागा चाहिये-गिन्तु इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जो 
प्रौषयारिक भ्राज्ञा जारी यो जाय उम्तमें इन कारणों का उल्लेश्व नही किया जाय । 
बह भी ध्यान में रुपा जाय + सरकार का कोई भी पादेश, जो किसी विशिष्ट मामले मे किसी नियम 
बे निरस्त या उसमें शियिलता देने के लिये प्रसारित किया जाता है, भारतीय संविधान की घारा 238 एवं 466 
के प्रावधानों के प्रनुरुष राज्यपाल की धाज्ञा के रुप में प्रशारित क्रिया जाना चाहिये। 
राण्य कर्मचारियों को सेना ऐी शर्तोा से सम्बन्धित भविष्य में प्रयारित किये जाने वाले तिममों से समान्य 
रूप से यह प्रावधान रखा जाय कि "इस नियमों में किसी विशेष मामले में नियमों के प्रावधानों मे शिथिलता 
करने की शक्ति राजप्रमुष क्रो है” । किन्तु शर्ते यह है कि किसी भी मामले का निर्शव प्रावधान के प्रतिकुल अन्य 
प्रकार से नहीं फिया जायेगा । 
[प्रधिमूचना एफ. 7 (5) प्रार/55/ए दिनांक 76-7-955 द्वारा निविष्ठ ] 
राजकोय निर्णपः---यह निशा किया गया हू कि उपरोक्त अ्धिमूचना केवल राजस्थान सेवा निग्ममों एवं 
प्र्य नियमों अैसे यात्रा भत्ता नियम, एकीडत वेतव मान नियम, !95], एवं नवीनीकरण वेतन मान नियम, 
956 झादि पर ही प्रभावी होगी क्योकि ये नियम भारतीय सविधान की घारा 309 के प्रन्त्गंत वित्त विभाग 
द्वारा जारी विये गये है एवं यह प्रधिसूवना भारतीय संविधान की धारा 309 के भ्रन्तर्गत सरकार के नियुक्ति एवं 
प्रशासनिफ विभागों द्वारा प्रसारित विभिन्न सेवा नियमो, जो नियुक्ति, पदोन्नति एवं वरिप्ठता ग्रादि से सम्बन्धित 
हैं, पर लागू नहीं होगी । 
वियम 4-ए:ः--राज्य सरकार वेतन एंवं कार्य-मत्ते, अवकाश भौर पेंशन संबंधी नियमों में 
समय-समय पर संशोधन करने का श्रधिकार अपने में सुरक्षित रखती है । किसी भ्रधिकारी के वेतन 
एवं कार्य भत्ते का अधिकार वेतन एवं भत्ते अजित करते समय प्रभावी नियमों से शासित होगा। 
इसी प्रकार अवकाश का अधिकार अवकाश हेतु आवेदन करने एवं उसकी स्वीकृति के समय प्रभावी 
नियमों से शासित होगा। पेसन का अजिकार कर्मचारी/अधिकारी द्वारा त्याय-पत्र प्रस्तुत करने 
श्रथवा सेवा से मुक्त होने की दिनांक को प्रभावी नियमों से नियंत्रित होगा । 
राजफोय निर््य:--किसी विशिष्ट वाशिज्यिक विभाग में की गई सेवा पैशन के योग्य है अथवा नही, 
उन्ही नियमों द्वारा तय क्रिया जाता है जो उसमे की गई सेवा के समय प्रभावी थे । वाद मे जिस सेवा को पैशन के 
योग्य नहीं माने जाने के आ्रादेश प्रसारित हुए है वे आदेश उससे पूर्व में की गई सेवा पर लागू नही होगे ! 
राजस्थान में विलीन देशी रियागतों के कर्मचारीगण जो राजस्थान सरकार की सेवा में एकोकृत हो 
चुके हैं, उनके द्वारा एकीकरण से पूर्व के देशी राज्य मे स्थाई एवं भ्रस्थाई रूप में की मई सेवा को राजस्थान सेवा 
नियमों के अन्तर्गत स्थाई/ग्रस्थाई सेवा माना जायेगा । सरकार के पृथक आदेश से सरकार द्वारा जाग्रीर/ठिकानो 
से लिग्ने गये कर्मचारियों के मामले नियमित होगे । 
(स्राज्ञा संस्या 468 एफ. 2 (99) श्रार/56 दिनांक 37-8-956 द्वारा निविष्टपु 
स्पष्डीफरणः--जहा किसी देशी राज्य के नियमो के अनुसार किसी कर्मचारी का कोई सैवा काल विशेष 
रूप से पैशन योग्य नठी समझा गया एवं वही सरकार के किसी विशिष्ट आदेश द्वारा पैशन के योग्य घोषित कर 
दिया गया हो तो बह सेवा-मिम्न-प्रकार पेशन के योग्य, समझी जायेगी:-- 
, जहा देशी राज्य के नियमों के अनुसार कोई एक पद पैशन के योग्य नहीं था किन्तु यदि वही पद 
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राजस्थ्गत सेवा नियमो के प्रनुमार पैशन के योग्य घोषित कर दिया गया हो तो दिनांक । अ्रप्नेल, 
95 से पूर्व की सेवा अवधि को राजस्थान सेवा मियमी के ग्रनुसार पैशन के योग्य नही समझा 
जायेगा। 

2. जहा देशी राज्य के निप्रमो के अनुसार कोई सेवा पैशन योग्य थी किन्तु मतस्थ राज्य प्रथवा पूर्व 
के राजस्थान के नाथरिक सेवा तियमों के अनुसार पैशन के अ्रयोग्य कर दी गई तथा पुनः 
राजस्थान सेवा नियमो के अनुसार पैशन के योग्य हो गई हो तो पैशन योग्य सेवाओं के वीच के 
सेवा काल को पैशन योग्य ही गिना जाना चाहिये, क्योकि मध्यवर्ती सरकारों की ऐसी मशा नहीं 
हो सकती थी कि उन कर्मचारियों को उनकी पैशन की सुविधाओं से वचित कर दिया जाय | 


नियम 5:--शक्तियों/ग्रधिकारों का ग्रदत्तिकरसः--सरकार अपने श्रधिकारियों को ऐसी 
शर्ती के श्राधार पर, जिन्हें वह लगाना उचित समभे, इन नियमो के अन्तर्गत, निम्नांकित अपवादों 
के साथ, अपनी शक्तिया प्रदत्त कर सकती है:- 


(क) नियम बनाने की सम्पूर्ण शक्तियां । 


(ख) अन्य शक्तियां जो नियम 5, 42, 56 (क), 8, 35, 40, 48, 5 एवं 57 (ग) 
द्वारा प्रदत्त की गई हों । 


राजकीय निर्णेयः--हाल ही मे सरकार के प्रशासनिक विभागों एवं विभागाध्यक्षों को पदभार-ग्रहरा करने 
(ज्वाईनिंग-टाइम) में वृद्धि करने, नियुक्ति के श्रादेशों की प्रतीक्षा के समय को कर्त्तव्य (ड्यूटी) मानने, पुनः 
नियुक्ति स्वीकार करने एवं आयु सीमा के प्रतिबन्ध को हटाने आदि की, कुछ सेवा नियमों से संवधित इसी प्रकार 
के भामलो मे, शक्तियां प्रदान की गई है । इस सम्बन्ध में एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या उनको दी गई शक्तियों 
का प्रयोग आदेशो के जारी होने के दिनाक से किया जाना है या विचाराधीन मामलो में भी प्रथीग कर निपटाया 
जा सकता है? प्रश्न की जाच कर ली गई है और यह आदेश दिया गया है कि प्रदत्त शक्तियों का उपयोग उनके 
प्रदत्तिकरण से पूर्व मे उत्पन्न हुए मामलों में भी किया जा सकता है किन्तु उन मामलों में उनका प्रयोग नहीं किया 
जायेगा जो पूर्व में ही ्रधिकारी द्वारा रद्द कर दिये गये हो या जिन्हे सक्षम-प्राधिकारी को पूर्व में ही विचारार्थ 
प्रस्तुत किया जा चुका है । है 

[प्राज्ा एफ. 6 (4) वि.वि./क/नियम/6] दिनांक 3-3-6॥ तथा 8-2-64 द्वारा मिविष्ट ] 


नियम 6:--इन नियमों की व्याख्या (आशय-अभिप्राय स्पष्ट करने) का भ्रधिकार राज्यपाल 
के पास सुरक्षित है । 


अ्रध्याय 2 
परिभाषाएँ 


नियम 7ः--जब तक किसी विपय या प्रसंग में अन्यथा रूप से नहीं दिया गया हो, इस 
अध्याय में इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ निम्न-प्रकार से स्पष्ट किया हुआ माना जावेंगा । 


तियस 7 () आयुः--जब किसी राज्य कर्मचारी को विशिष्ट आयु को प्राप्त करने पर 
सेवा निवत्ति, पदावनत या श्रवकाश पर रहना आवश्यक हो, तो जिस दिन बह कर्मचारी उस विशिष्ट 
आयु को प्राप्त करता है, वह अ्रकायें-दिवस माना जाता है एवं कर्मचारी का उस दिन से सेवा-निवृत्त, 
प्दावनत या श्रवकाश पर रहना समाप्त हो जाना चाहिये । 

टिप्पणी संख्या :--यदि किसी राज्य कर्मचारी को अपनी वास्तविक जन्म-तिथि ज्ञात न हो तो सामान्य 
वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 63 के अनुश्ार जन्म-तिथि ज्ञात करने की प्रक्रित्रा निम्न-प्रकार अ्पनाई जानी 
चाहिये:-- 

()) यदि कीई कर्मचारी अपनी वास्तविक जन्म तिथि नही बता सके तथा केवल अ्रपतने जन्म का वर्ष या 


माह ही बता सके तो उसकी जन्म तिथि उस बर्ष की एक जुलाई भ्रधवा उस माह की 6 तारीख 
समभी जायेगी । 


(2) यदि वह केवल अपनी अनुमानित भरायु ही बता पाये तो उसकी जन्म-तिथि, उसकी नियुक्ति की 
तारीख से उसका सेवा-काल, अनुमानित श्रायु में से काट कर, निश्चित की जानी चाहिये । 


ऐसे मामले जितमे जन्म की तिथि, नियुक्ति या अन्य प्रकार से प्रमाणित झ्रायु से काटी गई है, पर पुनः 
विचार करने की कोई झावश्यकता नही है । 


टिप्पणी संध्या 2:--स रकार के ध्यान में यह लाया गया है कि एक अधिकारी ने एक पटवारी की जन्म 
तिथि, जो उसकी सेवा पुस्तिका में अकित थी, को सही नहीं मानकर उसके पटवार स्कूल सर्टीफिकेट में श्रकित 
जन्म-तिथि को सही मान लिया | इसका सही तरीका यह है कि जहां तक जन्म तिथि का प्रश्न है सेवा पुस्तिका 
में अंकित भझ्रायु दिनांक ही मान्य होनी चाहिये । सेवा पुस्तिका में आग्रु का उल्लेख नहीं होने की दश्शा में कर्ंचारी 
की व्यक्तिगत पत्रावली में उपलब्ध जन्म दिनाक सान्‍्य समझता चाहिये। यदि सेवा पुस्तिका अथवा व्यक्तियत 
पत्रावली में भी जन्म दिनाक की सूचना उपलब्ध न हो तो स्कूल प्रमाण-पत्र मे अ्कित जन्म-तिथि को प्रमाणिक एवं 
सही माता जाना चाहिये ! यदि वह भी उपलब्ध न हो तो नगरपालिका के जन्म-प्रमाण-पत्र में श्रंकित जन्म-विधि 
मान्य समभी जानी चाहिये। अगर भाग्यवश नगरपालिका के रेकार्ड में भी उसका उल्लेख नहीं मिले तो कर्मचारी 
की जन्म कुण्डली में श्रकित जन्म तिथि पर विश्वास करना चाहिये डिनन्‍्तु शर्ते यह है कि बह जन्म कुण्डली कर्मचारी 
की जन्म तिथि के शीघ्र बाद में ही तैयार की गई हो । 
[निम्नक्तित (ए) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 8 (33) निपुवित/ए/55 दिनांक 28-4-958 द्वारा निविष्ट ] 
टीकाः--वित्त बिभाग को झधिसूचता क्रमांक एफ । (27) वि.वि. (ग्रूप-2) 78 दिनांक 24-7-79 द्वारा यह 
बिलोपित कर दिया गया है । 


राजकीय निर्णय संख्या :--यह देखा गया है कि पर्याप्त संख्या में कर्मेचारी भ्रपना बेतन निर्धारण 
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राजस्थ्यन सेवा नियमो के अनुसार पैशन के योग्य घोषित कर दिया गया हो तो दिनांक । श्रप्नेल, 


95 से पूर्व की सेवा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार पैशन के योग्य नहीं समझा 
जायेगा। 


जहा देशी राज्य के निष्रमो के अनुसार कोई सेवा पैशन योग्य थी किन्तु मतस्य राज्य झथवा पूर्व 
के राजस्थान के नावरिक सेवा नियमों के अनुधार पैशन के अयोग्य कर दी गई तथा पुनः 
राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार पैशन के योग्य हो गई हो तो पैशन योग्य सेवाग्नों के बीच के 
सेवा काल को पैशन योग्य ही गिना जाना चाहिये, क्योकि मध्यवर्ती सरकारों की ऐसी मशा नहीं 
हो सकती थी कि उन कर्मचारियों को उनकी पैशन की सुविधाओं से वचित वार दिया जाय । 


मियम 5:--शक्तियों/प्रधिकारों का प्रदत्तिकरसः--सरकार अपने श्रधिकारियों को ऐसी 
शर्तों के आ्राधार पर, जिन्हें वह लगाना उचित समझे, इन नियमो के अन्तर्गत, निम्नांकित अपवादों 
के साथ, अपनी शक्तिया प्रदत्त कर सकती हैः-- 


(क) नियम बनाने की सम्पूर्ण शक्तियां । 


(ख) अन्य शक्तिया जो नियम 5, 42, 56 (क), 8, 35, 40, 48, 5] एवं 57 (ग) 
द्वारा प्रदत्त की गई हों । 


राजकीय निर्ेयः--हात ही मे सरकार के प्रशासनिक विभागों एवं विभागाध्यक्षों को पदभार-ग्रहण करने 
(ज्वाईनिंग-टाइम) मे बुद्धि करने, नियुक्ति के ग्रादेशों की प्रतीक्षा के समय को कर्तव्य (ड्यूटी) मानने, पुनः 
नियुक्तित स्वीकार करने एवं आयु सीमा के प्रतिबन्ध को हटाने आदि की, कुछ सेवा निममों से संबंधित इसी श्रकार 
के मामलों मे, शक्तिया प्रदान की गई है। इस सम्बन्ध में एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या उनको दी गई शक्तियों 
का प्रयोग आदेशों के जारी होने के दिनाक से किया जाना है या विचाराधीन भामलों में भी प्रयोग कर निपढटाया 
जा सकता है ? प्रश्य की जाच कर ली गई है ग्रौर यह आदेश दिया गया है कि प्रदत्त शक्तियों का उपयोग उनके 
प्रदत्तिकरण से पूर्व में उत्पन्न हुए मामलो में भी किया जा सकता है किन्तु उन मामलों मे उनका श्योग नही किया 
जायेगा जो पूर्द मे ही अधिकारी द्वारा रह कर दिये गये हो या जिल्‍्हे सक्षम-प्राधिकारी को पूर्व में ही विचारार्थ । 
प्रस्तुत किया जा चुका है । 

[प्रत्ता एक. 6 (4) वि.वि./क/नियम/67 दिनांक 3-3-6 तथा 8-2-64 द्वारा निविष्ट] 


नियम 6:--इन नियमों की व्याख्या (आशय-अ्रभिप्राय स्पप्ट करने) का अधिकार राज्यपाल 
के पास सुरक्षित है । 


अध्याय » 


परिमायाएँ 


लियम 7+-जवब तक किसी विपय या प्रसंग में अन्यथा रूप से नहीं दिया गया हो, इस 
अध्याय में इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों का श्रर्थ निम्न-प्रकार से स्पष्ट क्रिया हुआ माना जावेगा । 


नियम 7 () श्रायु+--जव किसी राज्य कमेंचारी को विशिष्ट आयु को प्राप्त करने पर 
सेवा निवत्ति, पदावनत या अ्रवकाश पर रहना श्रावश्यक हो, तो जिस दिन वह कर्मचारी उस विशिष्ट 
आयु को प्राप्त करता है, वह भ्रकायें-दिवस माना जाता है एवं कर्मचारी का उस दिन से सेवा-निवृत्त, 
पदावनत या अवकाश पर रहना समाप्त हो जाना चाहिये। 

टिप्पणी संसया 4:---यदि किसी राज्य कर्मचारी को अपनी वास्तविक जन्म-तिथि ज्ञात व हो तो सामान्य 
वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 63 के अनुसार जन्म-तिथि ज्ञात करने की प्रक्रिया निम्न-प्रकार श्रपनाई जानी 
चाहिये:--- 

() यदि कोई कर्मचारी ग्रपनी वास्तविक जन्म तिथि नहीं बता सके तथा केवल अ्रपने जन्म का वर्ष या 


माह ही वता सके तो उसकी जन्म तिथि उस वर्ष की एक जुलाई झरथवा उस माह की 6 तारीख 
समझी जायेगी । 


(2) यदि बह केवल अपनी अभ्रनुमानित आयु ही वता पाये तो उसकी जन्म-तिथि, उसकी नियुक्ति की 
तारीख से उसका सेवा-काल, झनुमानित आयु में से काट कर, निश्चित की जानी चाहिये । 
ऐसे मामले जितमें जन्म की तिथि, नियुक्ति या अन्य प्रकार से प्रमारित आयु से काटी गई है, पर पुनः 
विचार करने की कोई प्रावश्यकता नही है 
डिम्पण्ती संह्या 2:--स रकार के ध्यान में यह लाया गया है कि एक अधिकारी ने एक पटवारी की जन्म 
तिथि, जो उसकी सेवा पुस्तिका में अकित थी, को सही नहीं मानकर उसके पटवार स्कूल सर्टीफिकेट में प्रेकित 
जन्म-तिथि को सही मान लिया | इसका सही तरीका यह है कि जहां तक जन्म तिथि का प्रश्न हैं सेवा पुस्तिका 
में ग्रकित आयु दिनाक ही मान्य होनी चाहिये । सेवा पुस्तिका में झ्राग्ु का उल्लेख नहीं होने की दशा में कर्मचारी 
की व्यक्तिगत पत्राबली मे उपलब्ध जन्म दिनाक मान्य समझना चाहिये। यदि सेवा पुस्तिका श्रथवा व्यक्तिगत 
पत्रावली में भी जन्म दिनाक की सूचना उपलब्ध न हो तो स्कूल प्रमारा-पत्र मे अकित जन्म-तिथि को प्रमाणिक एवं 
सही माना जाना चाहिये । यदि वह भी उपलब्ध न हो तो वगरपालिका के जन्म-प्रमाण-पत्र में श्रंकित जन्म-तिथि 
मान्य समझी जानी चाहिये। अगर भाग्यवश नगरपालिका के रेकार्ड में भी उसका उल्लेख नही मिले ती कर्मचारी 
की जन्म कुण्डली मे अकित जन्म तिथि पर विश्वास करना चाहिये ढिन्तु शर्त यह है कि वह जन्म झुण्डसी कर्मचारी 
की जन्म तिथि के शीघ्र वाद में ही तैयार की गई हो । 
[नियुक्ति (ए) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ- 8 (33) नियुवित/ए/55 दिनांक 28-4-958 हारा निविष्ट ] 
ठीकाः--वित्त विभाग को झधिसृचता क्रमांक एफ 4 (27) विवि. (ग्रूप-2) 78 दिनांक 24--79 द्वारा यह 
विलोधित फर दिया गया है । 


राजकीय निर्शेय संस्या 4:--यह देखा गया है कि पर्याप्त संख्या में कर्मचारी अपना बेतन निर्धारण 


!2] राजस्थान सेषा नियम [ नियम 7 


कराने, सेवा की टूठ को जुड़ाने, दो पर्यों पर काये करने के भरते माने, पूर्व प्रभाव में स्वार्टररण कराते इत्यादि 
की मांग या तो सेवा निवृत्त होने से दुछ समय पूर्व या रोया नियृत्त होने के आद करते हैं। ऐसी मांगे प्राय: थे 
होती है जिन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर॑य पूर्व मे ही कर दिया जाता है और कर्मचारी को सूचना दे दी 
जाती है । 

इस प्रश्न की जान करली गई है और श्रव विभाग के शापत कमा गझ 3 (0) एफ ॥/53 दिनांक 
23 दिसम्बर, 4953 को निरस्त करते हुए यह आदिम दिया जाता है कि सेवा की टूट को जोड़ने, वेसव निर्धारण 
करने, वेतन झादि में परिवर्तेन करने, जन्म दिताक में परिव्नंत करने तथा गेवा-ट्रतिहास में परिवर्तन करने प्रादि 
की माग एव प्रार्यनादों पर सरकार द्वारा तव तक कोई विचार नहीं क्रिया जायेगा जब तक ऐसे मामले गम्यन्धित 
फर्मचारो द्वारा उसके सेवा-निवृत्त होने को तारीस से तीन बर्द पूर्द प्रस्दुत नहीं किये गये हों । इग अवधि के बाद 
प्रस्तुत किये जाने वाले मामलों को, (सेवरा-नियूत्ति के समय या उसके साद प्रस्तुत किये जाने वाले मामलों सहित) 
सरसरी तोर पर ही देख कर श्रस्वीकार कर दिया जायेगा । 

यह आदेश उन कर्मचारियों के लिये प्रभावी नहीं होंगे जो दिनाक 3! माने, 964 ते सेव्रा-निवतत 
हीमे बाले हों । 

[ज्ञापन एफ । (38) एफ-.-डी. (ए) (नियन)/64 दिलांझ 28-4-4964 हारा निविष्ट ] 


दीका:--बवित्त पिभाग को श्रधिसूचना क्रमॉफ एफ 4 (27) वि.वि. (ग्रूप-2) 78 दिनोंक 24--79 द्वारा यह 
तुरन्त प्रभाव से विलोपित कर दिया गया है १ 
नियम 7 (2) : शिक्षार्थी (अपरेन्टिस):--शिक्षार्थी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी 
व्यापार-व्यवसाय के कार्य पर राजकीय सेवा में लेने के उहे श्य से प्रशिक्षयाधीन रखा जाय एवं जो 
ऐसे प्रशिक्षण काल में सरकार से एक निश्चित-राणि प्राप्त करे तथा जो जिसी विभाग में किसी पद 
पर या संवर्ग (केडर) में स्थाई रूप से नियुक्त किया हुवा नहीं हो । 


दृष्टास्त +--राजत्थास राज्य पथ परिवहन निमम-बाहत चालक, परिचात्तकों एवं मेकनिकों के यर्दों पर नियमित 
रुप से व्यक्तियों को इन पदों के प्रशिक्षण के लिये चयन फर रखता है। ये सब शिक्षार्थी (एपरेन्टिल) 
कहताते हैं । प्रत्येक उद्योग में भावों रिक्त पदों पर निधुक्ति के लिये व्यक्तियों की पूर्व में ही छांदकर 
प्रशिक्षय दिया जाता है / ये सब शिक्षार्यो कहलाते हैं । 
नियम 7 (3) संविधानः--संविधान का तात्पयें भारतीय गशराज्य के संविधान से है । 
नियम 7 (4) संवर्ग (केडर):--संवर्ग का तात्पर्य किसी सेवा अथवा उसके झंग की उस 
निर्धारित सख्या से है जो पृथक इकाई के रूप में रखी गई हो । 


दुष्टासत :--राजस्थान प्रशासनिक सेवा में तोन येतसमान/शें छियां है । पहली साधारण वेततभान, दूसरी 
घरिष्ठ वेतनमान एवं तोमरी चयवित वेतनमान एवं प्रत्येक वेततमान के भ्रन्तर्गत झाने बाले पदों की 
संस्या विश्चित एवं निर्धारित को गई है । राजस्थान श्रशासतिक सेवा एक संवर्ग है और इसके 
अन्तगंत सीत बेतनमानों के पदों की निर्धारित संस्वायें इस संवर्ग को प्रधक-2 इकाई के रुय में, इस 
संदर्ग की भ्रद्ध हैं । 


नियम 7 (+ए) चतुर्थ श्रेणी-सेचाः--चतुर्य थेसी सेवा का तात्पर्य राजस्थान नागरिक सेवा 
(वर्भकिरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 958 के परिशिष्ट 4 मे वर्णित सेवा झथवा उस सेवा से 
है जहां उसका वेतन (यदि निश्चित क्रिया गया हो) अ्रथवा अधिकतम-वेतव (यदि वेतनमान हो) 


नियम 7 ] राजस्थान सेवा नियम [ 3 


30/- रुपये मासिक है एवं जिसका उल्लेख सेवा नियम भाग-2 के परिशिष्ट » में किया गया है । 
(55/- रुपये फे स्थान पर 30/- मासिफ -9-76 से किये गये है) 
दुष्टान्त +--प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर सरकार ने श्रपने श्रधोन समस्त पदों को 4 श्रेणियों में 
वर्गोकृत किया है। प्रथम श्रेणी में समरत राज्य सेवायें, दूसरों श्रेणी में श्रधीनस्थ सेवायें, तीसरे 
श्रेणी में मंत्रालयिक सेवायें तथा चौथो श्रेणों में वे पद रखे गये हैं जिनका कार्य उक्त समस्त श्रेणियों 
को शारीरिक सहायता देना होता है श्रथवा ऐसा कोई काम करना होता है जिसमें शिक्षा-विक्षा 
अथवा परिपकक मत्तिष्क की श्रादश्यव ता न हो जैसे वार्ड-ब्याय, कुंली, स्वीपर श्रादि । 
नियम 7 (5) : क्षति-पुरक भत्ताः--क्षति-पूरक भत्ते उन भत्तों को कहा जाता है जिन्हें 
राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को उनके द्वारा विशेष परिस्थितियों में व्यक्तिगत रूप से किये गये 
व्यय की पूर्ति फे रूप में देती है । इनमें यात्रा भत्ता सम्मिलित है किन्तु इनमें सम्पच्यूरी-भत्ता अथवा 
भारत से वाहर जल-मार्म द्वारा जाने का एवं जल मार्ग से वापिस आने का भत्ता सम्मिलित नही है। 
दष्टान्तः---भंहगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, चिकित्सा व्यय की पुनः पूर्ति की राशि, तदयें सहायता को राशि, शहरी 
भत्ता झादि क्षतिपुरक भत्ते कहलाते हैं कारए कि इन्हें राज्य सरकार विशेष रूप में तथा विशेष 
उद्देश्य से स्वीकृत करती है । 
नियम 7 (6) : सक्षम प्राधिकारीः--किन्हीं शक्तियों के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी से 
तात्पर्य राजस्थान के राज्यपाल या ऐसे भ्रन्य प्राधिकारी से है जिसे इन नियमों द्वारा श्रथवा इनके 
अधीन शक्तिया प्रदान की जाय॑ । 
दृष्टन्त :--प्रत्येक विभागाध्यक्ष अपने विभाग को प्रायः सभी सेवाग्नों के लिये सक्षम-प्राधिकारी होता है। 
जिस अधिकारी को किसी पद पर नियुक्ति करने का अधिकार होता है उसे उस पद पर कार्य करने 
वाले कमंचारी को सेवा से बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। ऐसे श्रधिफारी को दोनों ही 
आमलों में सक्षम प्राधिकारी कहा जाता है। जो प्राधिकारी विभिन्‍न नियमों के अन्तर्गत सक्षम 
अ्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हैं उनको एक सूचि इन नियमों के परिशिप्ट (9) में दी 
हुई है । 
नियम 7 (7-ए) : रूपान्तरित श्रवकाश (कम्यूटेड लीव) : रूपान्तरित अवकाश से तात्पर्य 
इन नियमों के नियम 93 (ग) के प्रावधानों के अधीन देय अवकाश से है । 
[पझराज्ञा क्रमांक एफ 5 () वित्त (नियस) 56 दिनांक --56 द्वारा मिविष्ट ] 


नियम 7 (8) : कर्त्तव्य (ड्यूटी) :-- 
(अ) कर्तव्य में निम्नलिखित अवधि सम्मिलित होती हैः-- 

(क) परिवीक्षाधीन (प्रोवेशनर) अथवा शिक्षार्थी (एपरेन्टिस) के रूप में की गई 
सेवा, यदि ऐसी सेवा के तुरन्त वाद नियमित सेवा मे व्यक्ति स्थाई कर दिया 
जाता है । 

(ख) पदभार-प्रहण-काल ! 

(ग) अवकाश से लौटने वाले कर्मचारी के सम्बन्ध में, जिस पद से उसने श्रवकाश 
पर प्रस्थान किया गया था, उसी पद का पुनः कार्यभार संभालने का दिन । 

अपवाद--जयपुर एवं जोधपुर के कोपायारों का कार्यभार संभालने के सम्बन्ध में उक्त प्रावधानों के 
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प्रयोजनार्थ अधिकतम 7 दिन तथा अन्य जिला कोपागारों का कार्यभार सम्भालने के सम्बन्ध मे 3 दिन का समय 
कत्तेव्य के रूप मे माना जायेगा । 


(व) राज्य सरकार श्रादेश जारी कर यह घोपणा कर सकती है कि निम्न-अंकित भ्रथवा 
उनके समान/समकक्ष परिस्थितियों में कर्मचारियों को कत्तेव्य पर माना जायेगा । 
()) भारत में निर्देशन एवं प्रशिक्षण का समय । 


राजकीय निर्णय संख्या :--यह भ्रादेश दिया जाता है कि राजकीय कर्मचारी जो केन्द्रीय श्रापातकालीन 
सहायता प्रशिक्षण सस्थान, नागपुर में निम्न-अकित पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्त किये जाते हैं, उन्हें 
राजस्थान सेवा नियम 7 (8) (ब) (0) के ग्रधीन सेवा पर समझा जायेगा तया वे बह वेतन एवं भत्ते प्राप्त करने 
के भ्रधिकारी होगे जिन्हें वे यदि प्रशिक्षण पर नही जाते तो प्राप्त करते । 


प्रशिक्षण प्रारम्भ होने एवं समाप्त होने के स्थान पर जाने एवं श्राने की यात्राग्रों का भत्ता केवल दौरों 
पर की गई यात्रा की दर पर देय होगा | प्रशिक्षण की ग्रवधि में उन्हें राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के परिशिप्ट- 
2 के झादेश सख्या (3) में श्रंकित दरो के श्रनुसार क्षतिपुरक-भत्ता प्राप्त होगा । 
पाठ्यक्रम के नामः-- 
() नागरिक सुरक्षा का प्रारम्भिक पाठ्यक्रम । 
(2) वरिष्ठ अधिकारियों की वापिक सगोप्ठी । 
(3) नागरिक सुरक्षा स्टाफ पाठ्यक्रम । 
(4) नागरिक सुरक्षा निर्देशक पाठ्यक्रम । 
(5) नागरिक सुरक्षा महिला अधिकारी पाठ्यक्रम । 
(6) भ ्रौद्योगिक नागरिक सुरक्षा पाठ्यश्रम । 
राजकीय निर्शय संख्या 2:--राजकीय कर्मचारी जो नागरिक सुरक्षा सम्प्रेपण विधि एवं ग्रापरेणन 
निर्देशक पाठ्यक्रम के लिये मोबाइल सिविल इमरजेन्सी फोर्स ट्रेनिय सेन्टर मालवीयनगर, ऐक्सटेन्सन ऐरिया मई- 
दिल्‍नी मे प्रति-नियुक्त किया जाता है उसे राजस्थान सेवा तियमों के नियम 7 (8) (ख) 0) के अधीन कर्त्तेव्य माना 
जायेगा और उसे वही वेतन एवं भत्ते मिलेंगे जो वह प्रशिक्षण पर जाने से पूर्व प्राप्त करता था । 
प्रशिक्षण के स्थान पर जाने एवं झाने की यात्रा के तिये प्रशिक्षण के प्रारम्भ से अन्त तक केवल दौरों 
की दरो पर यात्रा-भत्ता प्राप्त कर सकंगे | प्रशिक्षण की अवधि में राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों में वर्शित दरों 
के अनुसार उन्हे क्षतिपूरक भत्ता भी दिया जायेगा । 
[ श्राज्ञा संस्या एफ (29) थि. वि. (ग्रूप-2) 74 दिनांक 29-7-74 द्वारा निविष्ट] 
राजकीय निणंय संख्या 3:--महालेखाकार राजस्थान द्वारा ऐसे कई मामले राज्य सरकार के ध्यान मे 
लाये गये है जिनमे शासन सचिवो/विभागाध्यक्षों द्वारा व्यवसायिक एवं तकनीकी विषयो में ऐसे उच्चतर अध्ययन के 
लिये अभ्रधिकारियो को प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है जिससे उन्हे डिप्लोमा एवं डिग्री प्राप्त हो सके, जैसे सी.ए.एस. 
चिकित्सको को विभिन्न विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रतिनियुक्त 
करने, अभियन्ताओों को एम. ई. के पाद्यक्रम के लिये प्रतिनियुक्त करना तथा राजस्थान सेवा नियम 7 (8) (बी) 
के अन्तर्गत ऐसे पाठ्यक्रम की अवधि को कर्तव्य मान लेना जवकि ऐसी अवधि अध्ययन-अवकाश के रूप में माली 
जानी चाहिये । 
ऐसे मामलों में सम्बन्धित अधिकारियो का ध्यात राजस्थान सेवा नियम खण्ड-2 के परिशिष्ट (७) के 
ऋमाक (0) की ओर दिलाया जाता है जिसके अनुसार यदि निम्न-अकित शर्ते पूरी हो जाती है जिश्ममे भारत मे 
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प्रशिक्षण अथवा निर्देशन प्राप्त किया जाता है, तो ऐसे पाठ्यक्रम की ग्रवधि को “कर्त्तव्य” माना जा सकता हैः--- 


(।) जब राज्य कमंचारी को ऐसे प्रशिक्षण अथवा निर्देशन के लिये भेजना सरकार के लिये श्रनिवाय/ 
आवश्यक हो । 


(2) प्रशिक्षण व्यवसायिक अथवा तकनीकी विपफयों में नहीं होता चाहिये जो साधारणतया अध्ययन- 
अ्रवकाश के नियमो से नियमित होता है ! 
(3) प्रशिक्षण की ग्रवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये । 
अत: सबंधित अधिकारियों को जोर देकर कहा जाता है कि राजकीय कर्मचारियों को डिग्री श्रथवा 
डिप्लोमा प्राप्त करने को उच्चत्तर-अध्ययत के लिये भेजने पर "कत्त॑व्यरत” नहीं माना जाना चाहिये । 
[वित्त विभाग के भ्रादेश संख्या एफ 7 (9) वि. वि. (ग्रूप-2) 75 दिनांक 30-0-975 द्वारा निविष्ट] 


उप-तियम 7 (8) (ब) 0)-कोई विद्यार्थी जो भारतवर्ष के किसी विश्व-विद्यालय, 
महाविद्यालय या विद्यालय मे, छात्रवृत्ति प्राप्त करते हुए या अन्यथा, कोई प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा 
हो और जो प्रशिक्षण की समाप्ति पर राजकीय-सेवा पाने का अधिकारी हो, तो उसके द्वारा प्रशिक्षण 
को सफलता-पूर्वक पूर्णा करने एवं सेवा में नियुक्त होने के बीच की पूर्ण-श्रवधि को “कर्तव्य” समभा 
जाना चाहिये । 
दृष्टान्‍्तः--चिकित्सा विभाग महिला नर्सों के प्रशिक्षण के लिये महिलाओं को एक निश्चित मासिक छात्रवृत्ति पर 
प्रशिक्षण के लिये नियुक्त करता है । प्रशिक्षण को सफलता-पूर्वक्क समाप्ति पर इन सबकी नियमित 
पद पर नियुक्त किया जाना झ्ावश्यक है। भ्रायः इन महिलाओं के पाठ्यक्रम के परिणाम 37 जुलाई 
तक निकाले जाते हैं और उन्हें नि2तित एक-डेड़ माह बाद मिल पाती है। भ्रतः 3 जुलाई से किसी 
पद पर निधुक्ति के बाद पदभार ग्रहण करने को भ्रवधि को कत्त व्य माना जाता है । 
उप-नियम 7 (8) (ब) (॥):--कोई व्यक्ति जो राज्य-सेवा में अपनी प्रथम नियुक्ति के समय, 
निर्धारित स्थान पर, सक्षम प्राधिकारी के निदेशानुसार, पदभार सम्भालता है तब तक उसे किसी 
विशिष्ट पद पर नियोजित करने के श्रादेश नहीं मिल पाते है, तो ऐसे व्यक्ति की निर्धारित स्थान पर 
आगपन की सूचना देने के दिन से विशिष्ट पद पर नियोजित होने के मध्य की अ्रवधि को कत्तेव्य 
समभा जावेगा । 
दृष्टान्त :--केन्द्रीय लोक प्रशासन संस्थान मंसूरी में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के श्रधिवारियों को 
प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की समाप्ति पर उन सबको प्रायः केस्रीय सरकार, अ्रपने 
मुख्यावास नई दिल्‍लो (गृह मंत्रालय) में रिपोर्ट करने फो कहतो है और कुछ समय उपरास्त उन्हें 
विशिष्ट पदों पर विभिन्‍न राज्यों में नियोजित/नियुक्‍त्त किया जाता है। इस प्रकार नई दिल्‍ली में 
श्रागमन की सुचना देने की तारीस से किसी विशिष्ट स्थान पर पद-भार ग्रहसा करने के बीच फी 
अ्रवधि को कत्तं व्य समझा जायेगा । 
डिप्पणी:---यदि कोई कर्मचारी अपने पुराने पद का कार्यभार सम्भला-कर अथवा अवकाश से वाविस 
लौटने पर किसी पद पर नियोजित होने के शअ्देशों की प्रतीक्षा करता है तो बह प्रतीझा का समय भी उक्त उप« 
नियम 7 (8) (ब) (४४) के अन्तगंत आता है । 
स्पष्टोफरणः--वित्त विभाग की अधिसूचना एफ.  (8) एफ. डी. (जो. झ्रार.)/74 दिनांक 7 मई, 
974 की ओर ध्यान श्राकर्षित किया जाता है जिसके द्वारा सरकार ने शासत सचित्रों को पद-स्थापन हेतु सरकारी 
आदेशों की प्रतीक्षा करने वाले कर्मचारियों की अवधि को कर्तव्य मानने के अधिकार प्रदान किये थे । शर्त यह थी 
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कि ऐसे पद-ह्थापन हेतु राजकीय आदेशों की प्रतीक्षा करते की अवधि 30 दिन से अधिक न हो । 

प्राय: यह दैंखने मे आया है कि राज्य कर्मचारी को दीर्घ समय तक अपने पद-स्थापन के लिये सक्षम 
प्राधिकारी के भ्रादेशों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है और जब अ्रवधि 30 दिन से अधिक हो जाती है तो ऐसे मामले 
वित्त विभाग में नियमित करने हेतु भेजे जाते हैं । यहा यह ध्यान में लाना आवश्यक है कि कमंचारियों को पद- 
स्थापना के लिये ग्रादेशों की प्रतीक्षा में रखने की भ्रवधि के वेतन एवं भत्तों पर जो अप-व्यय होता है उस पर लेसा 
प्रतिबेदनों मे कटु टिप्पणियां दी जाती है | अतः यह आ्रावश्यक है कि इस प्रकार के श्रप-व्यय को रोकने के लिये 
कदम उठाये जाने चाहिये । 

भ्रतः निर्देश दिया जाता है कि भविष्य मे ऐसे मासले नही होने चाहिये जिनमें कर्मचारियों को पद-स्थापन 
के लिये आदेशों की प्रतीक्षा करनी पड़ती हो । यदि कभी कोई ऐसे मामले को टाला नहीं जा सके तो ऐसी झवधि 
को स्थुनतम रखा जाय । यहा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वित्त विभाग ऐसे मामले को नियमित करने के लिये 
सहमत नही होगा जब तक कि कर्मचारी को पद-स्थापन के आदेश नही देने के ठोस औचित्यपूर्णा कारण न हों । 

[वित्त विभाग के झादेश संख्या एफ. । (8) वि.वि. (ग्रप-2) 74 दिनांक 78-7-75 द्वारा निविष्ट] 


उप-नियम 7 (8) (ब) (४४):--सरकारी कर्मचारी जिसे अनिवार्य-विभागीय-परीक्षा में 
बेठना हो या जिसे किसी ऐसी परीक्षा मे बैठने की भ्रनुमति दे दी गई हो जिसमें उत्तीर्ण होने पर 
कर्मचारी के विभाग या कार्यालय को दृष्टि से उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती हो तो परीक्षा का 
समय तथा परीक्षा स्थल तक जाने एवं आने का उचित समय कत्तंव्य के रूप में गिना जावेगा । 
दृष्ठान्त +--विभागीय सेवा नियमों के ्रतुसार कर्मचारियों को एक निर्धारित विभागोय परीक्षा उत्तोर्ो करनो 
श्रावश्यक होती है तभो उन्हें स्थाई किया जाता है। श्रतः ऐसी परीक्षा की अवधि एवं परीक्षा स्थान 
तक जाने एवं श्राने की भ्रवधि को कत्तेंव्य माना जाता है। 
उप-नियम 7 (8) (ब) (५):--क्रिसी ऐच्छिक परीक्षा, जिसमें प्रवेश के लिये सक्षम प्राधि- 
कारी ने स्वीकृति प्रदान कर दी हो, तो परीक्षा-प्रवधि तथा परीक्षास्थल तक जाने एवं आने का 
उचित समय कत्तंव्य माना जावेगा । 
दृष्द्ाम्त +--एक धरिष्ठ लिपिक को लेखाकारों को योग्यतात्मक परीक्षा में बेठने की विभागीय अनुमति दी 
जाती है, तो ऐसे कर्मचारी के परीक्षा में बैठने पर परीक्षा की श्रवधि तथा परीक्षा स्थल तक जाने 
एवं आने के उचित समय को कर्तव्य माना जायेया । 
नियस 7 (9) : शुल्क (फी):--शुल्क का तात्पर्य राजस्थान सरकार/भारत सरकार तथा 
किसी अन्य राज्य की संचित निधि के भ्रतिरिक्त अन्य स्रोत (सोर्स) से किसी राज्य कर्मचारी को प्राप्त 
उस भुगतान से है जो आ्रावत्त क अ्रथवा अ्नावरत्तक हो तथा जो कर्मचारी को प्रत्यक्ष रूप से या किसी 
सरकारी माध्यम द्वारा अप्रत्यक्ष-रूप से प्राप्त होता है । 
किन्तु शुल्क में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होंगेः-- 
(क) अनुपाजित आय जैसे सम्पत्ति से प्राप्त आय (मकान, जमीस किराया) लाभांश एवं 
प्रतिभूतियों पर ब्याज से झाय, एवं 
(ख) साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक प्रय॒त्तों से प्राप्त श्राय, यदि ऐसे कार्यों में 
कर्मेचारी हारा सेवाकाल में श्रजित ज्ञान का उपयोग नही किया गया हो । 
स्पध्डीकरण:--साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक प्रयत्नो में यदि सेवा काल में अर्जित ज्ञान की 
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सहायता रहती है तो उस कर्मचारी को सक्षम-प्राधिज्ा री की स्वीकृति लेनी होगी तथा ऐसी प्राप्त आय “शुल्क” 

के रूप मे मानी जायेगी । किन्तु प्रतिवेदन लिखना जंसे सयुक्त राष्ट्र सघ/यू-्तेस्फो आदि के लिये कुछ घिपयो पर 

अध्ययन करना, भारतीय एवं विदेशी पत्रिकाओं में साहित्यिक लेख झादि दिये जाने से प्राप्त पारिथ्रमिक को उक्त 

(ख) के अनुसार शुल्क नही माना जायेगा । इसमे »ो शर्त यदी है कि ऐसा प्रतिवेदन/लिख सेवाकाल में भ्रमित ज्ञान 

से सहायता प्राप्त किया हुआ नही हो । 

वृष्ठान्त :--प्रावाशयास्खी पर किसी संग्रोष्ठो में भाग लेना भ्रथवा लेख पढ़ना, कवि-सम्मेलनों में सम्मिलित 
होते पर धराप्त पारिश्रारिक “घुल्फ नहीं माना जा सकता है । 


इसके विपरीत सक्षम-प्राधिकारी की झनुमति से किसी कर्मचारो द्वारा किसी नगर परिषद्‌/ 
पालिका श्रथवा पंचायत सनितियों को दो गई सेवाश्रों के एवज में जो पारिश्रमिक प्राप्त होता है वह 
“शुल्क की परिभाषा में श्राता है। चिकित्सा विभाग की जन-स्वास्थ्य प्रयोगशाला में कार्यरत्त 
चिकित्सक, विश्लेषण करने के लिये, निर्धारित राशि लेते है जिसे एक निश्चित श्नरुपात में राज्य 
सरकार एवं उनके दीच से बाट दी जाती है । इस भुगतान को भी “शुल्क” फहा जात्ता है । 


तियम 7 (9-ए):--प्रथम 0/20 वर्ष की सेवा, अगले 0 वर्ष को अवधि, पूर्ण वर्षों की 
अवधि एवं एक वर्ष की (रिस्तर सेवा से तात्पर्य राजस्थान सरकार या इसमें विलीन हुए किसी देशी- 
राज्य के ग्रधीन की गई निरन्तर सेवा से है तथा उसमे “कत्तंब्य” पर व्यतीत समय एवं श्रसाधारण- 
अबकाश सहित समस्त शभ्रवकाशों की अवधि भी सम्मिलित है । 


राजकीय निर्णंय:--राजस्थान सेवा नियमो में परिभाषित “सेवा के पूर्णा वर्ष” में श्रसाधारण अवकाश 
सहित अवकाश पर बिताग्रा गया समय भी सम्मिलित होता है । एक सन्देह व्यक्त किया गया है क्रि एक कर्मवारी 
जो पहिले से ही अवकाश पर है, भ्रपने उस अवकाश की निरन्तरता में क्या वह अद्धं-वेवन श्रवकाश भी ले सकता 
है यदि वह अरद्ध >वेतत अवकाश उस अवकाश के बीच में अपनी सेवा का वर्ष पूर्ण करने के कारण झजित 
करता है। न 
राज्य सरकार ने इस प्रश्न पर विचार कर निर्णाय किया है कि यदि ऐसा श्रद्धं-वैतन श्रवकाश, श्रवकाश 
काल मे सेवा का पूर्ण वर्ष होने के कारण उपाजित किया हो, तो उसे वह कर्मचारी पुराने झ्वकाश की निरन्तरता 
में प्राप्त कर सकता है या उसे अ्रपने अवकाश की वृद्धि कराने के उपयोग में भी ले सकता है जिसमें उसके सेवा के 
पूर्ण वर्ष होने की तारीख झाती है । 
दृष्टान्त :-एक कर्मचारी 3 माह 20 दिन की सेवा करने के धाद ] दिन के उपाजित भ्रवकाश पर जाता है 
श्र उस उपाजित अवकाश की निरन्तरता में वह 3 दिन का उपाजित श्रवकाश तथा 20 दिवस 
का भ्रद्ध-वेतन भ्रवकाश प्रौर चाहता है । 


चू कि इस भ्रवधि में उसकी सेवा का प्रयम वर्ष पूर्ण हो जाता है । श्रतः उस सारीख से उसे 
20 दिवस का श्रद्धं-बेतन प्रवकाश दिया जा सकता है ज्ञित्त दिन सेवा का एक दर्ष पूर्ण होता है । 
नियम 7 (0) : वेदेशिक सेवाः--वैदेशिक सेवा का तात्वयें उस सेवा से है जिसमें राज्य 
कर्मचारी अपना मूल वेतन तथा भत्ते सरकार की स्वीकृति से राज्य की संचित निधि के अलावा अन्य 
स्रोतों से प्राप्त करता है । 
दृष्टास्त :--छामिक विभाग द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के एक प्रधिकारों को पय-परिवहन निगम में प्रति- 
मियुक्त किया जाता है। इसी प्रसार वित्त विभाग द्वारा राजस्थान लेखा सेवा के एक यरिष्ठ श्रपिकारी 
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फो राजस्यान लघु उद्योग निगम मे प्रति-नियुक्त पिया जाता है। इन बोनों हो गामसों में प्रति- 
निपुक्ति की श्रवधि को “बंदेशिक-शेवा” फहा जायपेगा। 


इसी प्रकार राजस्थान बिश्य-विद्यालप में ध्रयवा सहयतरो बेक भ्रवया नगरपालिका मैं सरकारी 
कर्मचारी को प्रति-निधुक्त करने पर उत्त प्र-धि फो बंदेशिफ रोदा कहा जायेगा । 
नियम 7 (0-ए) :-एक राजपत्नित-प्रध्चिकारी वह है जो+-- 
(क) अखिल भारतीय सेवा का गदस्प हो, भदपा फ 58 की 
(ख) राजस्थान नागरिक सेवा (वर्गी:रग, नियंत्रण एवं अपील) निमम 9४ की 
अनुसूचि () में राजस्थान की राज्य सेया में दर्णाये गये पदों में से किसी एक पद 
पर कार्य करता हो, भ्रथवा हि अकारहर् 
(ग) अनुवन्ध के श्राधार पर नियुक्त किया गया हा और जिसकी नियुद्धित सरकार दर 
राजपत्रित मानी गई हो, अथवा पोपित कर 
(ध) ऐसे पद पर कार्य करने बाला अधिकारी जिसे सरकार द्वारा राज्पत्रित अप 
दिया जाय । (राजस्थान सेवा नियम (भाग-2) के परिणिप्ट (2) में राज 
संधिकारियों की सूचि उपलब्ध है) हर 
नियम 7 (0-बी) श्रद्धं-बेतन प्रवकाशः--अ्र>-वेतन अवक्रण का तात्पर्य सेवा के ्ँ 
वर्षों के श्राधार पर अजित फिये गये प्रवक्वाण से है। देय अ्रद्धं-वेतन अवकाश का तात्पर्य उस वि 
5 ३, पी अमन लि रि रिति प्र 5. 5, 4 कक 
वेतन अवकाश की सस्या से है जो इत वियमो के नियम-93 में निर्धारित किये गये अनुसार (पूर्ण जा 
काल' की ग्रवधि के आ्रवार पर विज्ी-जार्थो एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के आधार पर लिया 
सकता है। 
नियम 7 (7) विभागाष्यक्षः-विभागाध्यक्ष का तात्पय किसी ऐसे अ्रविकारी से हैं गिंसे 
राज्य सरकार इन नियमों के उह्द श्यों से विभागाव्यक्ष घोषित करे । 
नियम 7 (2)-सार्वजमिक अवकाश (होलिडे) :--सावंजनिक अवकाश का तात्पर्य:-० 
क) नियोशियेबल इन्स्टर मेन्ट-एव्ट फे अन्तर्गत निर्धारित अववागण से है, एवं कार्य वो 
(ख) किसी विशेष कार्यालय में उस दिवस से है जिसको वह कार्यालय राजकीय के 5 
देर करने के लिये, राजपत्र में प्रकाशित सरकारी विज्ञप्ति के आधार पर, ई 
घोषित कर दिया जाय । बो 
ि न 3 (3) भानदेयः-मानदेव (आनरेस्यिम) का तात्वर्य एक राज्य-कर्मेचारी बी 
आवक एवं झनावत्तेक राशि के उप्र भुगतान से है जो राज्य की संचित मिधि या भारत सरकार 


या किसी राज्य की संचित निधि से किसी सामयिक कार्य अ्रथवा कभी-कभी उत्पन्न होने वाले कार्स 

लिये स्वीकृत किया जाता है । दो 
कार्य व्प्पिणो पैंस्पा :--यदि कोई कार्य, संबंधित कर्मचारी की सेवाग्रो का बैंधातिक अ्ग माना जाता है 

उस कार्य के ज़िये उसे कोई मामदेश नही दिया जाना चाहिये ॥ भी 

का डिप्पसों संख्या 2 *. भैपवाद स्वरूप समय एवं परिस्थितियों के कारण कायलिय समय के हि 

अर 5.8 या +मेचारी का उत्तरदायित्व है। इसके लिये साधारशतः कोई मानदेय स्वीकृत ऑरित्य 

है न्यू मिरन्तेर कार्यालय समय के ये करने पर मानदेः दिशेप ज 
माया जा सकता है । लय समय के बाद भी कारये करने पर य अथवा वि 
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दृष्टान्त ४-+विधान सभा सत्र के समय पिधान सभा प्रइनों एवं ध्यानाकर्षस प्रस्तावों से संबंधित सामग्री जुटाने 
के कार्य में लगे कमंचारी को निरन्तर कार्यालय समय के बाद भो कार्य करने के एवज में मानदेय 
दिया जाता है| इसो प्रकार राज्य सरकार का बजठ कार्य करने के लिये वित्त (बजट) विभाग के 
समस्त श्रराजपत्नित कर्मचारियों को, कई माह तक कार्यालय समय के बाद रुक कर कार्य करने के 
एबज में, प्रतिवर्थ मानदेय स्त्रीकृष किया जाता है! 
लियस 7 (44) पदनार-प्रहण-काल (ज्दाईनिंग-टाइम):--पदभार-ग्रहण-काल का तात्पर्य 
किसी कर्मचारी को दिये गये उस समय से है जी उसे अपने नये पद का कार्यमार-ग्रहरा करने के लिये, 
एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जहां उसे लगाया जाता है, जाने के लिये स्वीकृत किया गया हो । 


नियम 7 (5)-अ्रवकाशः--अवकाश शब्द में उपाजित अ्रवकाश, अद्धं-वेतन अ्रवकाश, 
रूपान्तरित-प्रवकाश, विशेष-प्रयोग्यता अवकाश, अध्ययन-अ्रवकाश, प्रसूति-अवकाश, चिंकित्सालय- 
श्रवकाश, अ्रदेय-प्रवकाश एवं अ्सावा रण-म्रवकाश सम्मिलित माने जाते है। 


नियम 7 (6)-प्रदकाश वेतनः--भ्रवकाश वेतन का तात्पर्य एक राज्य-कर्मचारी को 
अवकाश को अ्रवधि के लिये दिये जाने वाले मासिक वेतन से है । 


नियम 7 (7)-पदाधिकार (लियन)ः--पदाधिकार का तात्पर्य किसी राज्य कर्मचारी के 
एक स्थाई पद पर स्थाई रूप से कार्य करने के उस अ्रधिकार से है जिसे वह उस पद पर अपनी मूल- 
नियुक्ति के फलस्वरूप प्राप्त करता है | इसमे एक सावधिक (टेन्‍्योर) पद भी सम्मिलित है जिस पर 
बह स्थाई रूप से नियुक्त किया चुका हो । 
दष्टान्त+--एक घरिष्ठ-लिपिक को, किसी वरिष्ठ लिपिक के स्थाई एवं रिक्त पद पर स्थाई रुप से नियुक्त फरने 
से, उसे उस पद पर रहने का अधिकार प्राप्त हो जाता है श्लौर तब यह कहा जाता है कि उस कर्मचारो 
का उस पद पर पदाधिकार हो गया है । 
मियम 7 (48)-स्थानीय निधि:--स्थानीय निधि का तात्पर्य +-- 


(क) निकायों द्वारा प्रशासित उस राजस्व से है जो किसी अधिनियम श्रथवा अधिनियम 
के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के कारण सरकार के नियंत्रण में आती है, चाहे वह 
राजस्व किसी साधारण या विशेष मामले में कार्यवाही करने के सम्बन्ध में ही 
क्यों न हो-जेसे उन निकायों का वजट स्वीकार करने, विशिष्ट पदों का सृजन करने 
तथा उन्हें भरने की स्वीकृति देने, अवकाश, पेन्शन आदि के नियम बनाने, एवं 

(ख) किसी भी संस्था/निकाय के उस राजस्व से है जिसे राज्यपाल द्वारा विशेष आदेशों 
से स्थानीय निधि घोषित कर दिया गया हो । 

विवम 7 (49)-मंत्रालयिक कर्मचारी वर्ग (मिनिस्टीरियल सविस):--मंत्रालयिक कर्मचारी 

वर्गे(मिनिस्टोरियल-सविस) का तात्वरय किसी सेवा के उस कर्मचारी वर्ग से है जिनका मुख्य कार्य लेखन 
सम्बन्धी हो एवं ऐसे ग्रन्य कर्मचारियों की श्रेणियों को जिन्हें सामान्य ग्रथवा विश्येप श्रादेशों द्वारा 
विज्येप-हूप से इस श्रेणी का घोषित कर दिया गया है । 

नियम 7 (20)-माहः--माह का तात्पयय एक कलेन्डर माह से है । महिने एवं दिन के रूप 

में अवधि की गशना करने के लिये प्रथमतः पूर्ण माह गिने और बाद के माह के शेष दिनों की संख्या 
जोड़कर गिना जाना चाहिये । 
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उदाहरणाथे:---25 जनवरी से 3 माह 20 दिन ग्रिनने के लिये निम्वांकित प्रक्रिया अपनाई जाये:--- 
वर्ष माह. दिन 








25 जनवरी से 3! जनवरी 00 00 7 
फरपरी से अ्रप्रेल 00 3 0 
] मई से 3 मई 00 00 3 

योग-- 00 3 20 





(ख) 30 जनवरी से आरम्भ होकर 2 मार्च तक होने वाली ग्रवधि को ! माह 4 दिन मानना चाहिये 
जैसा कि नीचे बताया गया हैः-- 
वर्ष भाह. दिन 





30 जनवरी में 3। जनवरी तक 0 0 2 
मह फरवरी 0 ] 0 
मार्च से 2 मार्च तक 0 0 2 

योग--- 0 ] 4 





[वित्त विभाग की अश्रधितुचना संत्या एफ 3 (8) थि. थि./नियम/77 दिनांक 27-3-7 द्वारा निविष्ट ] 


नियम 7 (2) :--यह उप-नियम वित्त विभाग की अधिसूचना एफ. [ (53) वि. वि./ए/ 
(नियम)/6 दिनांक | जनवरी, 965 द्वारा विलोपित कर दिया गया है । 


नियम 7 (22)-त्थाई सेवा के कर्मंचारी--स्वाई सेवा के कर्मचारी 'का तात्पयें ऐसे राज्य 
कर्मचारी से है जो किसी स्थायी पद पर कार्य करता हो और जिसे उस पद पर स्थायी करने के कारण, 
पदाधिकार (लियन) प्राप्त हो गया हो या यदि उसका पदाधिकार निलम्वित नहीं किया गया हीता 
तो वह स्थायी पद पर पदाविकार बनाये रखता । 

नियम 7 (23)-स्थानापन्न (ओफिपियेटिग):--स्थानापन्न का तात्पर्य उस कमंचारी से है 
जो एक ऐसे पद पर स्थानापन्न रूप से उस समय तक कार्य करता है जब तक उस पद पर उसे पदा- 
घिकार न मिल जाय | यदि सरकार उचित समझे तो वह किसी कर्मचारी को ऐसे रिक्त स्थान पर 
स्थानापन्न रूप से नियुक्त कर सकती है जिस पर किसी अन्य कर्मचारी का पदाधिकार हो । (दूसरे 
शब्दों में जब तक एक कर्मचारी को किसी स्थायी एवं रिक्त पद पर नियमित नियुक्ति के बाद स्थायी 
नहीं कर दिया जाय तब तक वह उस पद पर स्थानापन्न ही माना जाता है) 

नियम 7 (24)-चेतनः--वेतन का तात्पय राज्य कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किये जामे वाले 
निम्न-म्ंकित मासिक वेतन से हैः-- ! 

() वेतन, विशेय वेतन के अतिरिक्त, या वह वेतन जो उसे उसकी व्यक्तिगत योग्यता के 
आधार पर स्वीकृत किया गया हो अथवा जो कर्मचारी द्वारा स्थाई रूप से धारणा किये गये पद के 
लिये स्वीकृत किया गया है श्रथवा जो स्थानापन्न रूप से धारण किये गये पद के लिये स्वीकृत है 
अथवा जिस पद के लिये वह अपनी स्थिति फे कारण ऐसे वेतन का श्रधिकारी है, एवं 
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(2) विश्वेष वेतन एवं व्यक्तिगत वेतन, एवं 
(3) अन्य ऐसी राशि जो राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट रूप से वेतन के रूप में वर्गीक्रत की 
गई हो । 
टिप्पणी संख्या :--राजकीय मुद्रणालय में आशिक- समय (पार्ट-टाईम) कार्य करने वालों के सम्बन्ध में 
जब वे किसी वेतनमान मे किसी पद पर नियुक्त कर दिये जायें तो उनका मासिक वेतन 200 घंटे तक कार्य करने 
के वेतन के बराबर समझा जावेगा । 
टिप्पणी संख्या 2:--सिपाही एवं भ्रन्य स्टाफ जिसे साक्षरता-भत्ता स्वीकार किया जाता है, उन्हे दिया 
जाने वाला ऐसा भत्ता “वेतन” में ग्रिता जावेगा । 
टिप्पणी संख्या 3:--राजस्थान सागरिक सेवा (सशोधित वेतनमान) नियम 96! को अनुसूचि-5 (वित्त 
विभाग की अधिसूचना एफ, 2 (ख) (8) वि. वि./(नियम)/65 दिवांक 28 जुलाई, 966 द्वारा जोड़ी गई) के 
अनुसार चिकित्सा अधिकारियों द्वार। प्राप्त किये जाने वाले नान-प्रेक्टिसिंग-अलाउन्स श्रथवा नान-क्लीनिकल 
झलाउन्स, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये “वेतव” की श्रेणी में वर्गीकृत किये हुए माने जायेंगे:--- 
(]) वेतन एवं उपदान (ग्रेच्यूटी), 
(2) अवकाश बेतन, 
(3) विदेश सेवा मे प्रतिनियुक्ति, यदि विदेश सेवा मे प्रतिनियुक्ति के पद पर प्राईवेट-प्रेविटस करने की 
कोई सम्भावना ने हो, 
(4) नियम 7 (8) (व) के अनुसार प्रशिक्षण, 
(5) राजस्थान नागरिक सेवा (थ्रावासीय सुविधा के किराये का निर्धारण एवं वसूली) नियम 958 
के नियम 35 में यधा-परिभाषित “वेतनादि” (इमोल्यूमेंट्स), 
(6) राजस्थान सेवा नियम भाग (2) के परिशिष्ट (४शथां) में दशये गये “मकान फियया भत्ता" नियमों 
के लिये, 
(7) मंहगाई भत्ता, 
(8) परदभार-पग्रहण-फाल, 
(9) राजस्थान सेव नियम 5] के अनुसार विदेशों में प्रशिक्षण के लिये । 
[प्रधि० एफ. 2 (ख) (8) वि.वि./ (व्यय-नियम) 65/दि० 28-7-66 द्वारा 7-4-66 से प्रभावशौत] 
टिप्पणी संए्या 4:--विकित्सा भधिकारी जिसे समय-समय पर साने-ग्रेनिटधिंय अलाउन्य स्यीटत किया 
गया है, किसी भी प्रकार से कोई प्राईवेट-प्रेविटस नहों करेगा । वह उस वेतन बिल में निम्न-प्रश्यर प्रमाण-पर 
झंकित करेगा, जिसमे नास-प्रेविटसिंग भत्ते की माग की गई हैः--- 
“बहू प्रमाणित छिया जाता है कि उस झवधि में जिसके लिये 2ग दिल में मास-प्रेविटसिग चलाउस्स 
बंग बलेस किया गया है प्राईवेट परे डिटस मही को गई है" ।! 
[संत्या एफ (47) थि. थि./(निवम)/68 दिनांश 7-9-968 द्वारर किविष्ट] 
टिप्पणी संटया 5:---वित्त विभाग की प्राज्ञा संत्या एफ 2 ब () (3) पि. दि./(व्यय-दियम)/65 वा 
दिनांक 6 फरवरी, !965 एवं एफ. 2 (वी) (67) पि. वि. (व्यव-विदम)/67 44 दिनांग 29 मबदस्वर, 4973 शी 
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शर्ते के अनुसार सहायक-शल्य चिकित्सक द्वारा प्राप्त ग्रामीख-भत्ता, टिप्पणी क्रमांक (3) में वर्शित प्रयोजनों के लिये 
“चेतन” साना जायेगा । 

[विज्ञप्ति सं. एफ (2) (वी) (8) वि वि./ध्यय-नियम)/65/ दि. 29-4-73 द्वारा 4-0-73 से 
प्रभावी ] 


वियम 7 (25)-सेवा-बृत्ति पेन्शनः--सेवावृत्ति शब्द का प्रयोग जब उपदान (प्रेच्यूटी) एवं या 
डथ-कम-रिटायरमेन्ट ग्रेच्यूटी के लाभों के संदर्भ में किया जाय, तो सेवा-बृत्ति में उपदान अ्थवा/या 
मृत्यु एवं सेवावृत्ति उपदान दोनों ही सम्मिलित मानी जावेगी । 


नियम 7 (26)-ल्‍थाई पदः--स्थायी पद का तात्पयं किसी वेशनमान में सुजित ऐसे पद से है 
जो विना किसी भ्रवधि के सूजित किया गया हो । 


नियम 7 (27) व्यक्तिगत बेतनः--“व्यक्तिगत-वेतन” का तात्पर्य कमंचारी को स्वीकृत किये 

गये उस अतिरिक्त वेतन से है जिसकी स्वीकृति निम्नांकित कारणों से दी जाती हैः-- 

(क) जब कोई राज्य कर्मचारी, सावधिक (टेन्योर) पदो के अतिरिक्त, किसी स्थाई पद पर 
कार्य करता है, किन्तु वेतन मे सशोधन के कारण या अनुशासनात्मक कार्यवाही के 
रूप में उठाये गये कदमों के अतिरिक्त अन्यथा रूप में ऐसे मूल वेतन में कटौती करने 
कारण हुई हानि को पूरा करने के लिये, व्यक्तिगत वेतन स्वीकृत किया जाता है, या 

(ख) अन्य व्यक्तिगत कारणो को ध्यान मे रखते हुए, अ्रपवाद स्वरूप परिस्थितियों में, 
स्वीकृत किया जाता । 

दृष्ड।सतः--जत कित्री क्तचारी को किम्ती दोष के कारण, उपर के पद पर स्थाई होने पर भी पदायनत कर दिया 
जाय और उसका वेतन नीचे के वेतनमान की अधिकतम सीसा से झ्धिक हो तो उस सीमा तक 
चेतन तथा स्वयं के धूल बेतन-एवं उस वेतन-मान के अधिकतम के श्रन्तर को ““्यक्तिगत-वेतन” के 
रूप में स्वीकृत किया जाता है। ऐसी स्थिति फई बार नये बेतनमानों में पर्व की श्रृंखला के 
श्रधिफतम को घटा देने के कारण भी उत्पन्न हो जाती है । 

नियम 7 (28)-उपाजित अ्वकाश+--उपाजित अवकाश का तात्य॑ कर्तव्य के रूप में व्यतीत 
किये गये समय के झ्रावार पर अजित अवकाश से है । 

“देय-उपाजित-अवकाश” का तात्पर्य इन नियमों के नियम 9, 92 व 94 द्वारा दर्शाये गये 
अवकाश के दिनों की संख्या से है । अवकाश की संड्या निकालते समय सेवा में जितने समय के 
अवकाश का उपभोग कर लिया जाता है, उतना समय काद दिया जाता है १ 

नियम 7 (29)-पद फा काल्पनिक (प्रिजेमूटिवू) बैवनः--इस शब्द का प्रयोग जब किसी एक 
कर्मचारी के लिये किया जाता है तो उसका तात्पय उस वेतन से होता है जिसे यदि वह उस पद को 
स्थाई रूप से ग्रहण करता होता एवं श्रपना कार्य करता रहता तो प्राप्त करने का अधिकारी होता, 
किन्तु इसमें “विशेय-वेतन” उस समय तक सम्मिलित नहीं किया जा सकता जब तक राज्य कर्मचारी 
चह कार्य/ऊर्ततव्य सम्पादन नही करता या वह उत्तरदायित्व नही वहन करता या उस श्रस्वास्थ्य-कर 
परिस्थिति में नहीं पड़ता, जिसको ध्यान में रखकर विशेय-वेतन स्वीकृत किया गया था| 

दुष्टान्त ;--क्राल्पनिक बेतन फलाने की भ्रावश्यकता उस कर्मचारी के मामले में पड़ती है जिसे स्वयं के पद के 
2 कार्प के झलावा दूसरे पद के कार्य-सम्पादन के लिये भी नियुक्त किया जाता है। ऐसा वेतन फलादे 
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सभय यह कल्पना को जाती है हि यदि दवाएं थो ना ईील है 5 ५57 “+-_ “रे समय 


के लिये, स्थाई रूप से नियुक्त कर दिया ह । 


नियम 7 (30)-परिवीक्षाघोन (प्रोवे शतर):--परिवीक्षाधोन का तात्पर्य उस कर्मचारी से है 
जिसे किसी सेवा/संवर्य में स्थाई एवं रिक्त पद पर नियमित रूप से नियुक्त किया गया है । 
टिप्पणी संझ्या :---यरह परिभाषा उन कर्मचारियों पर लागू नही होती जो एक संवर्भ में पूर्व से ही 
स्थाई रूप से कार्व करते हैं एवं सिफ दूसरे पद पर परिवीक्षा-पर (आन-प्रोवेशन) नियुक्त किये जाते है । 
टिप्पणी संह्या 2:--कोई कर्मचारी जब तक किसी संवर्ग में स्थाई रूप से नियुक्त नहीं हो जावा तब तक 
यह परिवीक्षाघीय नहीं माना जा सकता यदि उसकी नियुक्ति के साथ परिवीक्षाधीन रहने की निश्चित शर्तें नहीं 
श्रक्ति की गई हों । जँसे यह शर्ते कि ग्रमुक परीक्षा उत्तीर्ण करने तक वह “परिवीक्षाधीन” समझा जायेगा। 
टिप्पएटी संदया 3:---जब तक किसी मामले में नियमों द्वारा अन्यथा निर्धारित महीं कर दिया गया हो, 
एक परिवीक्षाधीन कर्मचारी का स्तर उसी प्रकार समझा जाता है जैसा मानो उसे उसके स्तर के अन्य स्थायी 
कर्मचारी के समान सव अधिकार हो । 
आ्राडिट-निर्देशनः--उपरोक्त टिप्पणी संख्या () एवं (2) में अकित प्रावधानों को एक दूसरे का पुरक 
माना जाय न कि भिन्न । दोसों को मिलाकर इन टिप्पणियों में यह्‌ जांच करने की बात है कि किसी सभयर एक 
कमेंचारी को, इस वात का ध्यान रखे विना ही कि वह पूर्व से ही स्थाई कर्मचारी है या बिता किसी स्थाई-पद पर 
पदाधिकार रश्ले ही कर्मचारी है, वह “परिवीक्षाघीन" है या केवल “परिवीक्षा-पर” है। परिवीक्षाधीन ध्यक्ति घहु 
होता है जो परिवीक्षा की निश्चित शर्तों के साथ स्थाई रूप से फिसी रिक्त पद पर था उसके विरूद्ध नियुक्त किया 
गया हो तथा “परिवीक्षा-पर” वह व्यक्ति होता है जिसे किसी पद पर (यह श्रावश्यक नहीं कि वह भूल रूप से 
रिक्त हो) भविष्य में नियुक्त दिये जाने के लिये उसकी उसे पद को पाभ्ता/बोग्यता के परीक्षण के लिये नियुक्त किया 
है । इन झाटिड-निर्देशनो मे किसी को एक सवयें में स्थाई-रूप से परिवीज्ञाधीन के रूप में किसी एक पद पर या 
उसके विरूद्ध नियुक्त करने से नहीं रोका जा सकता जब तक कि उसकी नियुक्ति के साथ निश्चित शर्ते जैसे विभागीय 
परीक्षा उत्तीर्ण करना श्रादि निर्धारित नहीं की गई हों । ऐसे मामले में कर्मंघारी को परिवीक्षाधीन समका जाना 
चाहिये एवं जब तथा इस विषय में कोई पृथक से विवना ना हों केवला उसे आपराम्मिक एवं आगे वेतना का उसे वेतन- 
दर से स्वीकृत किया जाना चाहिये जो प्रशिक्षण-काल की अवधि के लिये निर्धारित किया जाप । इसमें यह ध्यान 
नही रखा जाय कि बया उन दरों को वस्तुतः संबंधित सेवाओ्रो के समय-क्रम में सम्मिलित किया हुआ है या पृथक 
किया हुआ हैं श्रथवा नहीं । एक ही विभाग के कर्मेचारियों की चयन द्वारा पदोन्नति करने का अश्न कुछ भिन्न है 
(उदाहरणार्थ एक भारतीय ब्राडिट विभाग कय एस. ए. एस. पदोन्नति या सहायक लेसाधिकारी जो इस प्रकार की 
पदोन्नति प्रदान किये जाने की पात्रता रखता हो, को पदोन्नत किया जाय! यदि भारत सरकार के सम्बन्धित 
विभाग इसे उचित समझें तो इन पदोक्षत व्यक्तियों को किसी एक निरिचित समय के सिये /बरिवीक्षा-पर” यह 
जांचने के लिये रखा जा सकता है कि क्‍या वे वास्तव मे प्रथम श्रेणी अधिकारी का कार्य भल्ी प्रकार कर सकते है 
और उनका पदाधिकार उनके पूर्व के पदों पर रखा जाता है । इसी बीच उनके पदायनत होने की सम्भावना हो, 
चाहे परिवीक्षा के समय में उनकी योग्यता आदि की परीक्षा करने का कुछ भी प्रव॒न्त हो किन्तु उनका प्रारम्भिक 
वेतन उस समग्र प्रभावी, बैतत-निर्धारण सवधी सामात्य नियमों के झन्त्येत निर्धारित होना चाहिये । 
टीकाः--इस परिभाषा में “परिवीक्षाधी्” (प्रोदेश्नर) तथा “परिवीक्ञा-पर” (शास-प्रोदेशन) दो शब्दों को 
ब्यास्या की गई है । “परिवोक्षाधीन” वह कर्मचारी होता है जो पूर्व में झिसी राज्य सेदा में तहों होएर 
ओर तिशुक्ति के नियमों के अनुसार स्थाई रूप से रिक्त स्थाई पद यर नियोजित करने के लिये भर्ती ४ 
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जाता है और उसकी नियुद्दित के श्रादेश में ही यह स्पष्ट रुप से लिखा होता है कि ऐसे कर्मचारी को 
एक वर्ष या दो वर्ष “वरिवीक्षाघीन" माना जायेगा श्रौर उसे उस श्रवधि में श्रमुक-अपुक विभागीय 
परीक्षा उत्तीझ करनी आवश्यक होगी । 


इसके विपरीत “परियोक्षा-पर” वह कर्मचारो होता है जो पूर्व में ही किसी सरकारी पदसिया में 
मियुदत होता है भौर जिसे ऐसे किसी उच्च पद पर, यदोश्नति को पात्रता के कारए, लगाने का प्रस्ताव 
हो । उसे भी एक निश्चित अवधि फे लिये उच्च-पद पर इस बात को सुनिश्चित फरने फे ये 
लगाया जाता है कि वह उच्च-पद के कात व्य/|डत्तरदायित्यों को भल्री प्रकार सम्पादित कर सकता है 
अथवा नहीं । उच्च पद पर उसकी प्रशासनिक योग्यता को जांच फरने के लिये उत्ते ही “परिवीक्षा-पर" 
लगाया जाता है ॥ 


दुष्टास्त+--राजस्थान प्रशासनिक सेवा से सर्तों के बाद ब्यविदयों को दो वर्ष तक “परिवौक्षाधीन” रफ्ा जाता 
है श्लौर उस अवधि में उन्हें प्रध्यपन-अशिक्षण दिया जाता हैं। इसमे पिपरीत ऋर, ए. एस की 
चयमित वेतन श्रृंखला के श्रधिकारी फो जिलाधीश के पद पर “परिवीक्षा-पर” नियुक्त किया 
जाता है । 
नियम 7 (34)-विशेष वेदनः--'विशेष-वेतन' से तात्पय निम्न-त्थ्यों को ध्यान में रखते हुए 
किसी पद पर किसी कर्मचारी के वेतन आदि में, उसके वेतन के रूप में की गई उस वृद्धि से है, यो 
निम्न-कारणों से स्वीकृत की जाती हैः--- 
(क) विशेष रूप से कठिन प्रकृति के कार्य सम्पादन के लिये, अथवा 
(ख) कार्य या उत्तरदायित्व की विशेष रूप से वृद्धि हो जाने पर । 
हिप्पणी संपया :--कोई कर्मचारी जो किसी वरिष्ठ पद पर नियुक्त किया गया हो और उसके झनुवस्थ 
में यह प्रावधान हो कि “उसे वे सारे कार्य करने होंगे जिन्हें उसे करने को कहा जाय” । किस्तु इसका तात्पर्य यह 
नहीं कि यदि उसे दूसरे पद का अतिरिक्त कार्य करने को भी कहा जायेगा तो उसे उसका मानदेय/पारिश्रमिक नहीं 
दिया जावेगा । ै 
टिप्पएती संश्या 2:---किसी वरिष्ठ पद पर नियुक्त करने के अनुचन्ध में यह प्रावधान कि उसे थे समस्त 
कार्य भी करने चाहिये जिन्हें उसे करने के लिये कहा जाय, इस बात पर जोर नही देता है कि उससे भन्य पद के 
अतिरिक्त भार-स्वरूप कार्य के बारे मे मानदेय दिये बिना कहा जाय । 
दृष्टास्तः--राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारों को सचिवातय मे सहायक छचिव श्रथवा अवर-सचिय के 
पद पर नियुक्त करने पर उसे श्रपने देतत के साथ विशेष-बेतत दिया जाता है जो उत्तरदायित्वों की 
विशेष-रूप से यूद्धि के कारण स्वीकृत किया जाता है । इसी प्रकार सचिवालय के झाशुलिपकों को 
संत्रियों के निजी-सचिव नियुक्त किये जाने पर “विशेष-देतन” स्वीकृत किया जाता है जो कार्य की 
कठिन प्रकृति तथा उत्तरदायित्वों में विशिष्ट वृद्धि के कारण दिया जाता है) 
नियम 7 (32)-उच्च सेवाः--उच्च सेवा का तात्पर्य चतुर्थ-बेशी सेवा के अतिरिक्त अन्य 
प्रकार की उन समस्त सेवाओं से है, जिनका वर्गीकरण राजस्थान सेवा नियम भाग-(2) के परिशिप्ट 
]2 में किया गया है । 
नियम 7 (33)-विर्वा ह-अनुदान (सब्सिस्टेन्स-प्रास्ट)--निर्वाह-प्नुदात का तात्पयें एक राज्य 
कर्मचारी को उसके निलम्बित काल सें दी जाने वाली उस मासिक अनुदान/सहायता शशि से है जिसे 
इसके अ्रतिरिक्त कोई चेतन श्रथवा अवकाश वेतन नही दिया जा रह्म हो । 
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दृष्टान्त --धण्दाचार धयया श्रवज्ञा के मामले में एक कर्मचारो को निलम्दित कर दिया जाता है । राजकोष से 
निसम्धन काल में उसे जो रा्ि प्रतिमाह दो जाती है वह यद्यपि वेतन बिले पर ही राजकोप से 
प्राप्त फी जाती है किन्तु उसको निर्वाह-अनुदान कहते हैं कारण किन तो वह व्यवित कर्साव्यरत 
(प्रान-ड्यूदी) होता है श्रोर न ही वह श्रवकाश पर माना जा सकता है। झ्तः ऐसे समय उसके तथा 
उसके परिवार के जीवन-पापन/निर्वाह के लिये जो राजकोष से मासिक सहायता दी जाती है उसे 
ही निर्वाह-अनुदान कहा जाता है । 
नियम 7 (34)-मूल बेतनः--मूल वेतव का तात्पर्य इन नियमों के नियम 7 (24) (3) के 
अंतर्गत राज्यपाल द्वारा स्वीकृत उस वेतन से है जो विशेष-बेतन, व्यक्तिमत-वेतन या अन्य वेतन के 
अतिरिक्त होता है और जो उसे स्थाई पद पर स्थाई रूप से किसी संवर्ग में नियुक्त कर दिये जाने के 
कारण प्राप्त होता है । 
टिप्पक्ली संख्या 7:-- जब राजकीय मुद्रशालय में आँशिक-समय कार्य करने वाले किसी व्यवित की किसी 
वेतन-मान वाले पद पर स्थाई रूप से नियुक्त किया जाता हैं तो उसका (मासिक) मूल वेतन उसके प्रति घंटे के 
हिसाब से 200 घम्टे के कार्य के धरावर निश्चित किया जायेगा । 


विप्पणी सब्या 2:---/'मूल-वेतन'' में परिवीक्षाधीन व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे पद्व पर प्राप्त किया गया 
ऐसा वेतन भी सम्मिलित हैँ जिस पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति नियुक्त किया हुआ है । 
टिप्पणी संद्या 3:---किसी कर्मचारी जो सरकार के भ्रधीन किसी स्‍्था ?-पद पर अपना पदाधिकार 


रखता है, के सम्बन्ध में “मूल-वेतन” का तात्पर्य उस वेतन से हैं जो राज्य सरकार के नियमों द्वारा परिभाषित 
किया जाय | 


निवम 7 (34-ए)-मूल नियुक्ति (सबसेन्टिव-अपाइस्टमेंट):--मूल-नियुक्ति से तात्पये किसी 
कर्मचारी की उस स्थायी पद पर मूल नियुक्ति से है, जिसके कारण वह उस स्थायी-पद पर पदाधिकार 
प्राप्त करता है । 


नियम 7 (35)-स्थाई पदः-स्थाई पद का तात्पर्य एक ऐसे पद से है जिसका वेतन निश्चित 
दरों से किसी समय की अवधि तक स्वीकृत हो अर्थात्‌ किसी निश्चित समय के लिये वेतनमान में 
ग्रथवा निश्चित-वेतन पर सूजित किये गये पदों को स्थायी पद कहा जाता है । 

टिप्पणी सद्या (4) व (2):--वित्त विभाग के आदेश सख्या 536/56 एफ 8 (47) वि.वि./नियम/ 
55 दिनांक 2 नवम्बर, 956 द्वारा विलोपित। 

टिप्पणी संख्या 3:--एक स्थायी पद की ग्रवधि को उस पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति को स्वीकृत 
अवकाश की अवधि तक बढ़ाना उस समय आ्रावश्यक है जब उस अवकाश की स्वीकृति प्राप्त करने से सरकार को 
कोई व्यय नही करना पड़ता है । किन्तु इस प्रकार की श्रवधि नहीं बढ।ने पर वह वात अनुचित प्रतीत होती हैं । 


निधम 7 (35)-सावधि (टेन्यौर-पोस्ट)ः--सावधि पद का तात्पर्य एक ऐसे स्थाई पद से है 
जिसे एक राज्य कर्मचारी स्वयं एक निश्चित अवधि से श्रधिक समय तक धारण नहीं कर सकता है । 
टिप्पणी संख्या :---सन्देह की दशा में सरकार यह निर्णाय करेगी कि अमुक पद सावधि-पद है या नहीं । 
दुष्टान्त शभू--मिलाधीश एवं शासन-सचिवों के पद सावधि पद माने जाते हैं । ऐसे समस्त पद स्थाई हैं किन्तु इस 


पर अधिकारीयण विशेष निर्धारित श्रवधि तक हो रह सकते हैं जब तक कि राज्य सरकार पश्रन्यया 
रूप से झादेशित नहों करे । 
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नियम 7 (37)-समय-बेतनसानः--समय-ब्रेतन-मान का ताल््य उस वेतनमान से है जो इन 
नियमों मे दी गई शर्तों के आधार पर एक निश्चित-श्रवधि के श्राधार पर ग्यूनतम से अधिकतम तक 
चलती हो । 

एक पद को दूसरे पद फे समय-बेतनमान के समकक्ष उसी स्थिति में कहा जाता है जब दोनों 
पदों का वेतनमान समान हो तथा दोनों पदों के व्यक्ति एक संवर्ध में श्राति हों या किसी संवर्ग के एक 
वर्ग में आते हों । ऐसा संवर्ग अथवा वर्ग इस दृष्टि से बनाया जाता है ताके पदों की प्रकृति तथा 
उत्तरदायित्व इस प्रकार समान हो कि किसी सेवा से या संस्थापन में या उसके वर्ग में पदों को 
भरने के लिये, नियुक्त किया जा सके जिससे किसी भी पद को धारख करने वाले व्यक्ति का वेतन 
उसके संव ३ अथवा वर्ग में होने फे कारण निश्चित क्रिया जा सके, ने कि इन तथ्यों के झ्राधार पर 
कि वह उसी पद को धारण करता है । 


नियम 7 (38) -स्थानान्तरणः-स्थानान्तर ण का तात्पर्य किसी राज्य कर्मचारी का जहां 
पर वह नियुक्त है; उस स्थान से अन्य स्थान पर निम्न-श्रंकित कारणों से प्रस्थान करना 
(जाना) हैः-- 


(क) नये पद का कार्य-भार सम्भालने के लिये, श्रथवा 


(ख) उसके मुख्यालय के स्थान-परिवर्तंत फे फलस्वरूप । 
वियम 7 (39)-विश्रामकालोन-विमाग (बेकेशन्‌-डिपार्टमेन्ट)ः--विश्वाम-कालीन विभाग 
वह विभाग भ्रथवा विभाग का वह हिस्सा कहलाता है जिसमे प्रतिवर्ष नियमित रूप से श्रवकाश रखा 
जाता हो और इन अवऊाशो की अवधि में उस विभाग के कर्मचारियों को अपने कत्तंव्य से अनुपस्थित 
रहने की अनुमति होती है । 
दृष्टास्तः--शिक्षा विभाग में अध्यापकों को वर्ष में दो श्रयया तोन यार विश्वामकालीन प्रवकाश मिलता 
है । इसी प्रकार राजस्थान उच्च न्यायालय के भ्रधीन न्यायालयों में माह जून तया जनवरी में कुछ 
निश्चित समय का विधभाम-काल रहता है ॥ 
तियम 7 (40)-वैन्शन के अयोग्य संस्थापन (नॉस-पेन्शनेबल-एस्टेबलिशमेन्ट):- शव कै 
अयोग्य-संस्थापन का तात्पयें एक ऐसे संस्थापन से है, जिसका वेतन, झ्राय-ब्ययक (बजठ) में “अधिका- 
रियों के वेतन” एवं “संस्थापन के वेतन” के प्रावधानों में से नही चुकाया जाता है बरन्‌ अन्य मर्दों से 
चुकाया जाता है। 


खण्ड-दो 
अध्याय 3३ 


सेवा की सामान्य शर्तें 
नियम 8 ()-प्रथम नियुक्ति के समय श्रायु+-/जव तक किसी पद या पदों की श्रेणी पर 
नियुक्ति से संबंधित सेवा नियमों में अथवा आदेशों में भ्यथा कुछ नहीं दिया हो, राजकीय सेवा में 
प्रथिष्ट होने की न्यूनतम एवं अधिकतम झायु क्रमशः 6 वे एवं 28 वर्ष होगी । 
मिम्म 8 (2) (क):--उस व्यक्ति के संबंध में जो --979 को सरकार की सेवा में 
था, उसकी सेवा पृुस्तिका/सेवा विवरणिका में अंकित जन्म दिनांक ही उस व्यक्ति के लिये जन्म 
दिनांक राज्य सरकार द्वारा स्वीकार की जावेगी चाहे उसका आधार अथवा भ्रधिकार कुछ भी हो । 
इस प्रकार भ्रकित एवं स्वीकार जन्म तिथि को बाद में उच्च/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय 
प्रमाण-पत्र श्रथवा किसी भी शिक्षा मण्डल-इत्यादि द्वारा जारी किये गये प्रथम प्रमाण-पत्र में ग्रंकित 
जन्म-तिथि के आ्रधार पर परिवर्तित/संशोधित नही किया जावेगा चाहे वह उस व्यक्ति के लिये लाभ- 
दायक ही अथवा नहीं । 
नियम 8 (2) (ख) (0):--उस व्यक्ति के संबंध में जो राज्य सरकार की सेवा में [--79 
अथवा उसके बाद नियुक्त किया जाता है, इस नियम के प्रयोजनार्थ उसकी जन्म विथि का निर्धारण, 
उस द्वारा प्रस्तुत उच्च/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रमाण-पत्र श्रथवा किसी भी शिक्षा 
मण्डल द्वारा जारी किये गये प्रथम प्रमाण-पत्र मे श्रेंकित जन्म-तिथि के आधार पर, किया जावेगा 
जहां राजकीय-सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये न्यूनतम शैक्षरिगक योग्यता मैट्रिक/माध्यमिक/ 
उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण रखी गई ही श्रथवा ऐसा डिप्लोमाप्र/माणए-पत्र रखी गई हो जिसे 
सरकार ने उक्त परीक्षावों के समकक्ष अथवा उनसे उच्च मान लिया हो । 
नियम 8 (2) (ख) (॥):ः--उच्च/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक प्रमाण-पत्र श्रथवा किसी 
शिक्षा मण्डल द्वारा जारी प्रथम प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म-तिथि का उल्लेख व्यक्ति को राज्य सेवा 
में नियुक्त करने वाले सक्षम-प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति श्रादेशों मे किया जावेगा'। 
नियम 8 (2) (ख) (॥):--जहां राज्य सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये न्यूनतम 
शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक/उच्च माध्यमिक अथवा इनके समकक्ष से भी कम (नीचे) निर्धारित 
की हुई हों, वहां संबंधित कर्मचारी (व्यक्ति) की जन्म-दिनांक का निर्धारण, नगरपालिका (परिषद्‌ 
सहित) अथवा पंचायत अथवा विद्यालय द्वारा उंसके श्रभिलेखों में अंकित तथ्यों के आधार पर जारी 
किये गये प्रमाण-पत्र में श्रैंकित जन्म-दिनांक के आधार पर किया जावेगा। थक्त संस्थावों द्वारा भी 
यदि इस बारे में कोई प्रमाणिकरण नही किया जा सके तो एक व्यक्ति के संबंध में जन्म-दिनांक वह 
स्वीकार की जावेगी जो वह अपनी प्रथम नियुक्ति के समय घोषित करेगा । यदि एक राज्य-कर्मचारी 
को अपनी जन्म-दिनाक ज्ञात नही हो और वह केवल अपने जन्म का वर्ष ही बता सकता हो तो 
सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 63 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की पालना कर उसकी जन्म तिथि का 
निर्धारण किया जावेगा । 
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नियम 8 (2) (ग):ः--एक कार्य-दत्त (वर्क-चाजूंड) कर्मचारी के, जिसे सरकार के श्रधीन 
किसी पद पर, कार्य-दत्त पदों के सरकार के अधीन नियमित पदों में बदल दिये जाने के कारण, 
नियुक्त किया जावे, उसके संबंग में जन्म-तिथि वह मानो/स्वीकार की जावेगी जो कार्य-दत्त पद पर 
कार्य करते समय बनाई गईं उसकी सेवा पुस्तिका/सिवा विवरशिका में अंकित होगी तथा इसमें 
परिवर्तन/सशोधन नही किया जावेगा । 
टोकाः--विंत्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एक | (27) वि. वि. (ग्रुप-2) 78 दिनांक 27--79 द्वारा 
सेवा नियम 8 (2) तथा उसके उप-नियम नये जोड़े गये हैं। ज़र्म-तिथि के संयंध में किये गये इन 
संशोधनों से सेवा नियम 7 () फे प्रम्तगंत टिप्पणी संश्या तथा 2 प्रभावहीन हो गई हैं । 
अपवाद सझया '--अ्रल्प वयस्कों भ्रयवा वे व्यवित जो 8 बर्ष की झ्रायु के नहीं हों, उन्हें ऐसे पदों पर 
नियुक्त नहीं करना चाहिये जिनके लिप्रे प्रतिभुति (तिस्पुरिदी) लिया जाना श्रायश्यफ हो । 
श्रपवाद सटया 2:--किसी विशेष पद या पदों पर नियुवित्र करने सम्बन्धी नियमों में जब तक पझ्न्यथा 
नही दिया हो, महिलाझो के लिये राजकीय सेवा मे प्रवेश थाने की श्रथिकतम श्रायु 35 वर्ष होगी । 
राजकीप निर्णय सख्या [:--अनुसूचित जाति एवं भ्रनुमूचित जन-जाति के व्यवितमों को राज्य सरकार 
के नियत्रश मे श्राने वाले विभिन्न पदों पर नियुक्तित के लिये प्रायु की श्रधिकतम सीमा में 5 बर्ष को शिगिलता दी 
जाती है । 
राजकीय निर्णय सरया 2:--दिनाक 3 दिसम्बर, 963 तक जागौरदारों के मामलों में जो जागीरों 
के पुनग्रेहण के वाद राजकीय सेवा में लिये गये हैं एवं जो पद को योग्यता रफ़्ते हों, उनकी प्रायू 40 बर्ष तक की 
मानी जा सकती है । “जागीरदार” शब्द मे जागीर कार्य में लगे कर्मचारियों के ग्रतिरिक्त जागीरदारो के वे पुत्र 
भी सम्मिलित है जिनके प।स अपने जीवन-निर्वाह के लिये कोई जागीर नही है । 
राजकीय निर्णय संरया 3:--अ्रधिक श्रायु के व्यक्ति की नियुक्ति के अवसरों को न्यूनतम करने की हृष्टि 
से यह निर्शाय किया गया है कि नई नियुर्िति के सभी श्रादेशों मे उनकी जन्म-तिथिं का स्पप्ट उल्लेख झ्ावश्पफ रुप 
से किया जाना चाहिये । 
राजकीय निर्णय संख्या 4:--यह झ्रादेश दिया जाता है कि राजस्थान सरकार के नियंत्रण मे विभिन्न 
पदों पर, भारतीय सेवावों के भ्रारक्षित (रिजर्यिस्ट) व्यक्तियों की नियुक्ति के लिये, अधिकतम झा 50 वर्ष 
होगी । 
राजकीय निर्णय संड्या 5:---राज्य कर्मचारी के नाम में परिवर्तन करने के लिये वर्तमान में कोई निश्चित 
प्रक्रिया निर्धारित नहीं है । इस मामले की जाच कर यह निर्णय किया गया है कि कोई भी राज्य कर्मचारी जो 
नया नाम रखना चाहता है भ्रथवा अपने वर्तमान नाम में कोई सशोधन करना चाहता है तो अपने नाम मे परिवर्तन 
करने का एक वन्ध-पत्र (डीड) भरकर ही उसे औपचारिक रूप से परिवतंन करना चाहिये। वन्ध-पत्र आदि के 
भरने में कोई सन्देह न रहे इसके लिये यह वाछनीय है कि वह साक्षियों द्वारा, विशेष-हुप से उन व्यक्तियों द्वारा जो 
उस कार्यालय-अध्यक्ष की जानकारी में हो, जिसमें वह कर्मचारी सेवा कर रहा है, प्रमाणित होना चाहिये । वन्धन 
पत्र के प्रपत्र का एक नमूना नीचे दिया गया है । 
बन्च-पत्र का निष्पादन:--वन्व-पत्र का प्रद्शन किसी लोकप्रिय स्थानीय समाचार पत्रतथा राजपत्र में 
प्रकाशित कर दिया जायेगा । दोनो मामतों मे क्ंचारी ढारा भकाशव अपने स्वयं के व्यय पर कराया जायेगा । 


राजस्थान राजपत्र मे विज्ञापन के प्रकाशन के लिये कर्मचारी को केन्द्रीय राजकीय मुद्रशालय जयपुर के अधीक्षक 
से सम्पर्क करने को कहा जायेगा । 


नियम 8 ] राजस्थान सेवा नियम [ 29 


उपरोक्त अनुच्छेद में वशित औपचारिकताओो के अनुपालन के बाद तथा कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की गई 
साक्षियों की सग्रोवजनक साक्ष एवं बन्ध-पत्र श्रादि का निष्पादन होने के बाद ही नया नाम रसा या वर्तमान नाम 
में परिवर्तेत करने की सरकारी झूप से स्त्रीकृति दी जावेगी तथा सरकारी अभिलेखों में तदनुसार प्रविष्टियों में 
आवश्यक सशोधन किया जायेगा । संबंधित वन्ध-पत्र श्रादि की सही प्रतिलिपियां कर्मचारी की व्यक्तियत्त पंत्रावली 
में रखी जायेंगी तथा महालेखाकार को भी सूचित कर दिया जायेगा । 

(नाम/उपनाम परिवतेतर करते का बन्ध-पत्र ) 

इस बन्च-पत्र द्वारा निम्न-हस्ताक्षर-कर्ता/ह हल लिन न+ ० >पूनया नाम डडल ह००००००९ 
जो ग्रभी इससे पूर्व (०००० ०००० ०००१ ०००७ ०००७ १००७ ०००० ०००० (पुराना नाम) कहलाता था एव जो ०९ 
(सब धित कर्मचारी हारा उस समय धारित किये गये पद का नाम) के रूप में 
स्थान (जहां सरकार के विभाग में नियुक्त हो) पर नियुक्त था, एतद्द्वारा:-- 

. स्वयं तथा मेरी पत्नी, बच्चे तथा दूसरे के बच्चे जो पूर्णतया आश्रित हैं, मेरे पूर्व माम।ह हल 
उप नाम हट ल लत ान को त्यागता हूं तथा उसके स्थान पर उसी तारीख से नया नाम॑/नया उपनाम 
छ००० ००३७ ०७०७ ०००० ०००७ ०००७ ०००० “ग्रहण करता हूँ एब इसलिये मै, मेरी पत्नी, बच्चे तथा दूसरों कक बच्चे इसके 
पश्चात्‌ भेरे पूर्व के उपनाम “से नही जाने जायें तथा नही पहिचाने जायें बत्कि ग्रहण 
किये नये उप-नाम द्वारा जाने जायें । 

2. उक्त मेरे निश्चिय की साक्षता के लिये घोषणा करता हूँ कि मैं एतद्पश्वात सभी समय निजी अथवा साव॑* 
जनिक सभी अभिलेखों मे, बन्‍्ध-पत्न एवं प्रलेखों एव समस्त कार्यवाहियों, व्यवहारों एवं लेन-देनों में तथा 
सभी अवसरों पर अपने पूर्व नाम न *०«०**««««-तथा उप नाम“ “के हथान पर एवं उसके 
परिवर्तन में* “““नाम के रूप में तथा" हालताए० “उप नाम के रूप में प्रयुक्त करूंगा 
तथा हस्ताक्षर करूँगा ! 

3. स्थष्टतः एतद्पश्चात्‌ सभी समय सभी व्यक्तियों को मुझे मेरी पत्नी, मेरे बच्चे तथा दूसरों के बच्चों को 
तदनुसार नया रखा गया नाम ४ उप नाम ““के नाम से सम्बोधित करने 
के लिये प्राधिकत करता हूँ तथा उसके लिये निवेदन करता हूँ । इसकी साक्षी में मैंने अपमे पूर्व नाम""*/* 

“एवं नया नाम “का वर्णन किया तथा दिनाँक* 
हस्ताक्षर किये है । 
साक्षी सख्या--" 
साक्षी संज्या---2** 
राजकीय निर्णय संख्या 6:--महालेखाकार राजस्थान ने सूचित किया है कि अधिक श्रयु की नियुक्तियों 
को नियमित करने के अ्रभाव में सेवा-निवृत्ति के भ्रकरणों को प्रन्तिम रूप से निपटाने में पर्याप्त विल्लम्ब ही 
जाता है । 
राज्यपाल महोदय ने आदेश दिया है कि क्योंकि नियुक्ति प्राधिकारी नियम एवं ग्रादेश से परिचित नहीं 
भे एवं राजस्थान राज्य के पुनर्भेठन के पूर्व सेवाश्रो के विलीनिकरर की प्रक्रिया मे नियमों की अज्ञानता के कारण 
उनके द्वारा ग्रधिक-आायु पर नियुक्तिया की गई थी। श्रतः दिनाक 7 अपग्रेल, 2949 से दिनांक 34 मार्च, 4953 
तक, जबकि विलीनिकरण का बहुत सा काये हो चुका था, को अवधि भें अधिक-आगयु पर की गई नियुक्तियों को 
इस आदेश के भ्रधीन सरकार की स्वीक्ृृति प्राप्त की हुई मानी जायेगी ! 
दिनाक 3 मार्च, 7953 के बाद से दिनांक 5 मई, 96] तक अधिक-आयु पर की गई सभी नियुक्तियों 
के मामलो में, की गई कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति को आयु प्राप्त करने की प्रतीक्षा किये बिता ही सक्षम-प्राधिकारी 
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पा ताम एवं उपनाम बदलने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर 





390] राजस्थान सेवा नियम [ नियम 8 


द्वारा जाच की जानी चाहिये तथा ऐसे समस्त मामलों को सरकार के पास (प्रशासनिक विभागों को) नियमित करने 
हेतु, अधिक आयु पर नियुक्ति करने के कारण एवं औचित्यों का स्पप्टिकरण करते हुए, भेजे जाने चाहियें। ऐसे 
मामलों मे .जहां प्रशासनिक विभाग इस वात से सन्तुप्ट हो कि अ्रधिक-आ्रायु की नियुक्ति न्‍्यायोचित थी तो वह 
विभाग ऐसी नियुक्ति को नियमित करने के लिये वित्त-बिभाग की सहमति प्राप्त करेगा । 


राजकीय निर्णय संख्या 7:--चूं कि अधिक आयु में कुछ नियुक्तिया श्रविघटित जिला वोर्डों द्वारा की गई 
थी ओर अब वे विघटित हो चुके है, श्रतः ऐसी श्रधिक आयु की नियुक्तियों के कारण मालूम करना सम्भव प्रतीत 
नहीं होता है। इस मामले पर विचार करने के उपरान्त श्रादेश दिया जाता है कि ऐसे समस्त मामलों को, जिनमें 
जिला बोर्डो के कर्मचारियों की अधिक-आयु में नियुक्ति हुई श्रौर जिन्हे जिला वोर्डों के विधटित हो जाने के कारण 
राज्य-सेवा मे ले लिया गया, उनकी नियुक्ति निम्रमित मानी जावेंगी । 


राजकीय निर्शाय संब्या 8:---प्राय. ऐसा देखने में श्राता है कि विभिन्न अ्रधिकारियों द्वारा राजस्थान सेवा 
नियमों में ्रकित सीमा से अधिक आयु के व्यक्तियो/महिलाओं की नियुक्ति करली जाती हैं श्रौर इसके पश्चातु ऐसी 
अ्रनियमित नियुक्तियों को नियमित करने के लिये राज्य सरकार को लिखा जाता है। 
इस समस्या का समाधान करने हेतु निर्देश दिये जाते है कि भविष्य मे नये नियुक्त कर्मचारी के प्रथम वेतन 
बिल के साथ संलग्न निपुक्ति-प्राज्ञा-पत्र को कीषाधिकारी देखेगें। थे यह ध्यान में रखेंगे फि उस नियुक्ति-प्राज्ञा-पत्र 
में कर्मचारी की जन्न-तिथि श्रंकित है। यदि जन्‍्म-तिथि के अनुसार उक्त क्मंचारी की नियुक्ति श्रतियमित है तथा 
सेवा में रखने योग्य झायु से वाहर है, तो उसका वेतन पारित नहीं किया जायेगा । ऐसे कर्मचारी राज्य सेवा में 
नही रह सकेंगे तथा उनका चढ़ा हुआ वेतन का भुगतान नियुक्ति-अधिकारी स्वयं अपने द्वारा करेंगे । यह्‌ निर्देश उन 
कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध मे लागू नही होगे जिनकी नियुक्ति लोक सेवा झायोग द्वारा या संबंधित सेवा- 
नियमो के अ्न्तगंत भ्रधिक आयु मे की गई ही । 
विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ समस्त नियुक्ति-कर्त्ता अधिकारियों को कृपया सूचित कर दें कि निर्वारित 
आयु से श्रधिक भ्रायु के व्यक्तियों की नियुक्ति भविष्य में नही की जावे । यदि निर्धारित झायु सीमा से म्रधिक झायु 
में नियुक्ति, सम्बन्धित सेवा तियमों के अ्रन्तगंत, की गई है तो उसका उल्लेख स्पष्ट रूप से नियुक्ति-आदिश-पत्र में 
किया जावेगा, ताकि जिला कोयाधिकारी को वेतन बिल पारित करने या न करने में कठिनाई नहीं हो । 
राजकीय निर्शाय संख्या 9:--ऐसे कर्मचारी जो राज्य-सेवा में रहते हुये मैट्रिक या अन्य समकक्ष 
परीक्षा पास करे तथा जिनके प्रमाण-पत्र में जन्म-तिथि अंकित होती हैं, उनकी सेवा-पुस्तिका में पूर्व श्रंकित जन्म 
तिथि उक्त प्रमाण-पत्र के आ्राधार पर नहीं वदली जावे । 
राजकीय निर्णेय संस्या ॥0:---राजस्थान सेवा नियम 5 के प्रावधानों के अनुसार राजकीय सेवा में 
प्रत्रिष्टि की न्यूनतम एवं श्रधिकतम झ्रायु 6 वये एवं 28 वर्ष है । कर्मचारियों की कम झागु में की गई नियुक्तियो 
को नियमित करने के मामले सरकार के ध्यान मे लाये गये हैं। ये नियुक्तियां राजस्थान में विलीन हुए देशी-राज्यो 
की सरकारों अथवा राजस्थान के पुर्नंगठन के पूर्व के राज्यों द्वारा की गई थी । 
मामले पर विचार कर लिया गया है और यह आदेश दिया जाता है कि राज्य में विलीन हुए देशी- 
राज्यो अ्रथवा राजस्थान के पुनेनगठन से पूर्व के राज्यों द्वारा कमन्ञ्ायु मे की गई नियुक्तियों के मामलों में इस 
श्रादेश के अनुछार राजकीय स्वीकृति दी हुई माननी चाहिये । 
राजकीय निर्णय संपया :---वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 2 (78) बि.वि. (व्यय-नियम) 62/ 
दिनाक 29 श्रप्नेत, 967 द्वारा दिनाक 3 माचे, 4953 तक की गई अधिक आयु की नियुक्तियों को नियमित 
किया गया था। वित्त विभाग के ध्यान मे यह आया है कि राजस्थान सेवा नियम-8 मे निर्धारित श्रायु सीमा का 


नियम $ ] राजस्थान सेवा नियम [3 


आअतिथमण करे हुए नियुक्ति प्राधिकारियों ने दिनाक | झ्प्रेल, 953 के पश्चात्‌ भी अश्रधिक श्रायू वालो की 
नियुक्तियां करना थारी रखा है । सरकार इस प्रकार की अभ्रतियमितवामं को बहुत गभीर मानती है श्रौर निम्न 
आदेश दिये जाते हैं:--- 

(2) जो कर्मचारी | जुलाई, 967 को या इससे पूर्व सेवा-निवृत्त हो गया है एवं जिसकी नियुक्ति के 
लिये प्रायु झा नियमन राजस्थान सेया नियमों के प्रस्तर्गत होता है, इन नियमों में निर्धारित नियुक्तियों की अधिक 
सम झायू सीमा को शियिल करते हुए नियुक्ति-प्राधिकारियो को, भ्रधिक भ्रायु बालो की नियुक्तियों को नियमित 
करने के प्रधिवा र एतद्द्वारा दिये जाते हैं । 

(3) (0) सचिवालय के लिपिक वर्ग को छोडकर वे समस्त श्रधिक-भ्रायु की नियुक्तियां जो अन्य लिपिक- 
सेया भ्रसवा भ्धिनस्य सेवा में दिनाक [ श्रप्रेल 4953 से 3 झ्रक्टूवर, 956 तक की गई है, को इन झादेशो के 
अन्तर्गत मियमित किया समझा जावेगा। 

(3) (0) राज्य कर्मचारी जो उपरोक्त भनुच्छेद 3 () की श्रेणी में श्राते हैं एवं जिनकी झधिक-शआगमु में 
मियुक्तिया | मवम्वर, 956 को या इसके पश्चात्‌ की गई हैं को नियमित करने के लिये वित्त (व्यय) विभाग 
दिनाक 30 जून, 970 तक विचार करेंगे । ऐसे सभी प्रकरणों को 30 जूठल, 970 तक्र निम्न-अ्रकित सूचनाझों 
के साथ सबधित वित्त (व्यय) विभाग को, नियमित करने के लिये, भिजवा दिये जाने चाहियें:--- 

(क) नियुक्ति-प्राधिकारी का नाम 

(स) भ्रधिक-प्रायु में नियुक्ति करने के कारण 

(ग) ऐसे नियुक्ति-प्राधिकारी के विरुद्ध यदि कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई हो तो उसका विस्तृत 
विवरण । 

(४) वियुक्ति विभाग की अधिसूचना सस्या एफ. ? (2) नियुक्ति (क-2) 62 दिनाक 8 जुलाई, 

963 द्वारा चतुर्व-श्रेशी-कर्मं चारियों के सेवा नियम श्रकाशित किये गये थे। समस्त नियुक्ति-प्राधिकारियों को 
चेताबनी दी जाती है कि चतुर्य-श्रेणी-कर्मचारियों की नियुक्तियां इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार ही की जानी 
घाहियें। उपरोक्त भ्रनुच्चेद-संस्या (2) में उत्लिखित मामलों को छोड़ते हुए भ्रधिक श्रायु की निमुक्तियां जो इन 
आदेशों के प्रसारित होने के पूर्व में की गई है, के बारे में निम्नाकित झादेश दिये जाते हैं:-- 

() जिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुकित 8 जुलाई, 963 के पूर्व मे की गई हैं एवं जिनकी 
श्रायु नियुक्ति के समय 30 वर्ष की थी, कि भ्रधिक-भायु में नियुक्तियों को इन आदेशों के अन्तर्गत 
नियमित किया हुआ समझा जाय । 

(0 जिन चतुर्थ-श्रेणी कर्मचारियों की नियुकित 30 वर्ष की आयु के पश्चात्‌ तथा दिनांक 8 जुलाई, 
963 के पूर्व में की गई है और जिनकी मृत्यु हो गई है, उनकी अधिक आयु की निमश्नुक्तियों का 
नियमन, विभागाध्यक्ष द्वारा, जहां आवश्यक हो नियुक्ति-प्राधिकारियो से स्पप्टीकरण प्राप्त करने 
के पश्चात्‌ एवं नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा को शिथित करते हुए, किया जायेगा । 

(77) चतुर्थ-ध्ेणी कर्मचारी जो 30 वर्ष की आयु के पश्चात्‌ 8 जुलाई, 963 के पूर्व नियुक्त किये गये 
और राज्य सेवा में | दिसम्बर, 969 के पूर्ण सेवा निवृत्त कर दिये गये हो तो उनके प्रकरण वित्त 
(व्यय) विभाग को अनुच्छेद 3 (0) द्वारा वांच्छित सूचनाओं के साथ 30 जून, 4970 तक नियमित 
करने के लिये भेज दिये जाने चाहियें ! 

(४) चतुर्थ-श्रेशी कर्मचारी जो 8 जुलाई, 963 के पूर्व तथा 30 वर्ष की आयु के पश्चात्‌ नियुक्त 
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किये गये हो एवं राज्य सेवा मे अ्रभी भी कार्यरत है, के मामले वित्त (व्यय) विभाग को उपरोक्त 
श्रनुच्छेद 3 (7) द्वारा वांच्छित सूचनाओं के साथ दिनाक 30 जून, 970 तक नियमित करने के 
लिये भिजवा दिये जाने चाहिये । इस तारीख के बाद जो मामले वित्त विभाग में भेजे जायेंगे उन 
पर विचार नहीं किया जायेगा । 


(४) दिनाक 5 जुलाई, 963 के बाद नियुक्त-चतुर्थ-थ्रेणी कर्मंचारियो की अधिक-आयु की नियुक्तियों 
के मामले नियुक्ति (क) विभाग को भेजे जायेंगे । 
[प्रधिसूचना एफ ! (6) वि. वि./नियम 69 दिनांक 30 मार्च, 970 द्वारा निविष्ट ] 


राजकीय निर्णय सं्या 42:--वित्त विभाग के परिफ्त्र संख्या प.] (6) वित्त (नियम)/68 दिनाक 
6 जुनाई, 968 द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि विभागाध्यक्ष/नियुक्ति-कर्त्ता अधिकारी राज्य सेवा 
$ नई नियुक्ति करते समय नियुक्ति-आ्ाज्ञा-पत्र में अनिवार्य रूप से कर्मचारी की जन्म-तिथि अंकित करेंगे, तथा जिला 
गेपाधिकारी सबधित कमंचारी के प्रथम वेतन बिल को ध्यानपूर्वक देखेंगे कि उक्त कर्मचारी के नियुक्ति-पत्र में जन्म 
तथि भ्रकित है श्रौर बह नियमानुसार है अ्रथवा योग्य भ्रायु के बाहर है । नियमित आयु सीमा मे की गई नियुक्ति 
ठा ही वेतन बिल वे पारित करेंगे । 


प्राय: ऐसा देखने मे आया है कि नियुक्ति-कर्त्ता अधिकारी नियुक्ति-आज्ञा-पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख 
ही करते श्रौर किन्ही मामलों में जिला कोपाधिकारियों ने भी प्रथम वेतन बिल, इस तथ्य की जाच किये बिना ही, 
प्रारित कर दिए हूँ । 


निर्धारित प्रायु से कम आ्रायु में की गई नियुक्तिया अथवा अधिक श्रायु की नियुर्तियां दोनों ही नियमानुकूल 
नहीं हैँ झर उनको नियमित किए जाने के लिए बाद मे विभागाध्यक्ष प्रस्ताव करते है, अथवा कर्मचारी के पेन्शन के 
फगगजात पूरे कराते समय ऐसे तथ्य सामने लाये जाते हैं जो प्नेफों कठिनाइया उत्पन्न करते हैं। 
अतः समस्त विभागाच्यक्षों से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्देशों का कड़ाई से पालन करेगे। यह भी 
निर्देश दिया जाता है कि विभागाध्यक्ष अपने श्रान्तरिक लेखा जांच दलो तथा अपने विभाग के लेखाधिकारियों को 
निर्देश दें कि प्रपति निरीक्षण के समय वे ऐसे मामलों की भी जांच करें और इस सम्बन्ध में हुई अ्नियमितताप्रों 
को वित्त विभाग के ध्यान में लावें । विभागाध्यक्ष इन निर्देशों को अपने श्रधीतस्थ कार्यालयों मे भी पहुंचा दे । 
जिला फोपाध्यक्ष उक्त निर्देशों का कृपया ठीक ढय से पालम करें। इस सम्बन्ध से पाई गई अनियमित- 
ताप्नों को राज्य गरकार गम्भीर मानती है । 
[क्रमांक एफ । (76) बि.वि. (नियम) 68 दिनांक 23-7-76 द्वारा निविष्ट] 
दाजरझीय निर्णय संस्या 3:--राजस्थान सेवा नियम 8 के अनुसरण में राज्यपाल महोदय ने देवस्थान 
विभाग के पुजारियों के पद पर नियुक्ति की अधिकतम श्रायु 35 घर्ष करने का आदेश दिया है । 
भभादेश एफ (42) थि.वि. (नियम) 7व दिनांक 9 छुलाई, 497व द्वारा निधिष्ट] 
राजकीय निर्णय संरया 4:--वित्त विभाग की प्रधियूचता एफ. ! (6) बि. वि. (नियम) 69 दिनांक 
30 मार्च, 970 के अनुसार क्‍्धिक श्रायु की नियुक्तियों के सभी मासले नियमित करने के उद्द श्य से दिनाक 30 
जून, 970 तऊ वित्त (व्यय) विभाग को भेजे जाने का निर्देश था। सरकार के घ्यान में यह श्राया है कि उपशेक्त 
घाजा फे उपरान्त भी नियुक्ति-प्रधिकारियों से प्रधिक प यु वी नियुक्तियां करमा जारी रखा है। सरकार ने श्से 
धम्मीरात से देखा है शौर गगस्त नियुक्ति प्राधिकृारियों पर प्रभाव डाला जाता है कि इस प्रकार के सभी तिवम 
दिपरीय या सामसे, जिनमे 3 मां, 972 से पूर्व भधिक भायु वी नियुक्तिया की गई हों, उन समस्त मामलों 
प्रशाधनिर शिमायो यो 30-9-72 सके भिजया दिये जाने घाहियें, जो ऐसे मामतठों को वित्त (व्यम) विभाग/ 
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नियुक्ति विभाग, जैसी भी स्थिति हो, की सहमनि से नियमित करालें । 30 सितम्बर, 972 के वाद प्रस्तुत होने 
वाले मामलों पर नियुक्ति/वित विभाग विचार नही करेगा । 

जब इस प्रकार की श्रधिक झ्रायु की नियुक्तियों के मामलों को नियमित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाय॑ 
तो नियुक्ति प्राधिकारी निश्चित रूप से उसके साथ नियमों का उल्लधन करके की गईं नियुक्तियों के मामलों के बारे 
में श्रपना स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत करेगे । 

(ज्ञापन संख्या एफ. । (29) वि. वि. (नियम)/72 दिनांक 20 जून, 972 हारा निविष्ठ) 


राजकोय निर्णय संख्या 45:--समस्त नियुक्ति प्राधिकारियो से श्राग्रह किया जाता है कि अ्रधिक झायु की 
नियुक्ति वाले मामले जो 3! मार्च, 7972 तक किये गये है, को अपने प्रशासनिक विभागो को 3-3-973 तक 
अवश्य प्रस्तुत करें जो इन मामलों को वित्त (व्यय) विभाग अथवा नियुक्ति विभाग, जैसी भी स्थित्ति हो, की सहमति 
लेकर नियमित करा ले । दिनाक 3! मार्च, 973 के बाद प्राप्त होने वाले मामलों पर बित्त विभाग/नियुक्ति 
विभाग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा । 

[ज्ञापन संख्या एफ । (29) वि. वि. (नियम)/72 दिनांक 5--973 द्वारा निविष्ट | 


राजकीय निर्णय संख्या 6:--वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या एफ. (29) वि. वि. (नियम) 72 दिनाक 
$ जनवरी, 973 द्वारा अधिक झ्रायु की नियुक्तियों के समस्त मामले वित्त विभाग की सहमति से नियमित कराने 
के लिये 3 मार्च, 4973 तक प्रस्तुत किये जामे थे । सरकार के ध्यान में पुन: यह झाया है कि उक्त आज्ञा के 
बावजूद भी अधिक आ्रायु में नियुक्तियों के मामले निर्धारित तारीख के बाद भी वित्त विभाग मे भेजे जा रहे है । 
सरकार ने इसे श्रत्यन्त गम्भीरता से देसा है श्रौर अब समस्त नियुक्ति-प्राधिकारियो को चेतावनी दी जाती है कि 
ऐसे अधिक श्रायु की नियुक्ति के भ्रनियमित मामले जो 37 मार्च, 4972 तक किये गये है, को अपने प्रशासमिक 
विभाग की प्रस्तुत करदें, जो उनको वित्त (व्यय) विभाग/कार्मिक विभाग से नियमित करासे । दिनाक 3] मार्च, 
972 के बाद भ्रधिक झायु की नियुक्ति के मामलों को वित्त विभाग नियमित नहीं करेगा श्रोर ऐसे मामले, यदि 
बाद में प्रस्तुत किये जायेंगे तो उन्हे सरसरी तौर पर ही देख कर, भ्रस्वीकृत कर दिया जायेगा । 

[ज्ञापन संड्या एफ 7 (29) वि. वि. (नियम) 72 दिनांक 25 मई, 973 द्वारा निविष्ट] 

राजकीय निर्णय सख्या 7:--यह निर्णय किया गया है कि अधिक झायु की नियुक्तियों के मामलों 
को सामान्य-अ्रादेशों द्वारा नियमित करने के ग्रादेश जारी नही होने पर भी विश्वास वृत्ति के मामलो को अ्रन्तिम 
रूप से निपटा दिया जाय एवं अ्रकेक्षण मे मान लिया जाय | यह ग्रादेश विध्वाम-वृत्ति के श्रन्तिम निपटारे एवं सेवा- 
निवृत्ति हे पश्चात्‌ अधिक झायु की नियुक्तियों के मामलो को तियमित करने की आवश्यकताओं को समाप्त नहीं 
करता है। 

सरकार ने इस प्रकार की कमियो तथा नियमों की पालना मे की गई अनियमितताओं को ग्रम्भीरता से 
लिया है। ब्रतः नियुक्ति प्राधिकारियो को कहा जाता है कि वे प्रथम नियुक्ति की आयु से संबंधित नियमों की 
अवहेलन! करके नियुक्तियाँ नहीं करें । राजकीय आदेशों मे राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति करते समय, उसकी जन्म- 
तिथि क। भ्रवश्य उल्लेख किया जाना चाहिये । 

[संस्या एफ. । (77) बि.वि. (ग्रप-2) 69 दिनांक 5 सितम्बर, 75 द्वारा निविष्ट) 

नियम 9:-नवीन नियुक्तियों के लिये स्वस्थ्यता का प्रमारा-पत्र प्रस्तुत करनाः---इस नियम 
के प्रावधानों के अतिरिक्त किसी भी कर्मंचारी-को राज्य सेवा में, उसके स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण-पत्र 
प्रस्तुत किये बिना, नियुक्त नही किया जावेगा ! व्यक्तिगत मामलों में सरकार द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण- 
पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त किया जा सकता है अश्रथवा वह कर्मचारियों के किसी 
विशिष्ट-वर्ग को इन नियमों के प्रावधानों से मुक्त कर सकती है । 


्् 
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राजकीय निर्णय संख्या ।--एक प्रश्न उठाया गया है कि क्‍या अंशकालीन कर्मचारी को शारीरिक 
स्वस्थ्यता के लिये एक चिकित्सक से परीक्षा कराना ग्रावश्यक है ? इस सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया है कि ऐसे 
कर्मचारी को अपनी शारीरिक स्वस्थ्यवा का उन शर्तों के साथ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा जैसा पूर्णकालीन 
कर्मचारियों को करना पड़ता है । 


राजकीय निर्णय संस्पा 2:---राजस्थान सेवा नियमों के संशोधित नियम-9 के अनुसार स्वास्थ्य सम्बन्धी 
प्रमाण-पत्र सम्बन्धित कर्मेचारियों के प्रथम वेतत बिल के साथ संलग्न नहीं किया जाता है। झ्राइिट की आवश्यकता 
को पूर्णो करने की हृष्टि से यह निर्णाय किया गया है कि कर्मचारी के प्रथम वेतन बिल के साथ श्र,डिट प्रतोजनों 
के लिये एक प्रमाण-पत्र सलग्त करना चाहिये कि “सरकारी कर्मच,री के सम्बन्ध में चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्राप्त 
कर लिया गया है” । राजपत्रित एव अराजपत्रित कर्मचारियों के सम्बन्ध में ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया 
निम्न-प्रकार होगी:-- 
() राजपत्नित अधिकारियों के मामलों में सक्षम-प्राधिकारी, जिसे चिकित्सा-सम्बन्धी प्रमाख-पत्र 
प्रस्तुत किया गया है, द्वारा उक्त निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र प्रथम वेतन बिल में अकित किया 
जाना चाहिये । 


(2) अराजपत्रित कर्मचारियों के सम्बन्ध मे ग्राहरण एवं वितरण अधिकारियों को कर्मचारियों के प्रथम 
बैतन बिल के साथ ऐसा ही प्रमाण-पत्र अभिलिखित कर संलग्न करना चाहिये । 


नियम 0:--राज्य सेवा के लिये चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमार-पत्न का प्रारूप निम्न-प्रकर 
होगाः-- 


स्वास्थ्य-प्रमाण-पत्र 


मैं, एतद्द्वारा यह्‌ प्रमाणित करता ह्ृ कि सैने +« ०००७ ९%++' ।+ ५७७७ ७९०७ +**७ 
नियुक्त के लिये प्रत्याशी है, उसके शारीरिक स्वास्थ्य की जांच की है तथा मुझे” 
इनके ऐसी कोई बीमारी (बताने योग्य तमा अन्यया प्रकार फी) शारीरिक दुर्बलता या दोय नहीं मालूम दिया है । 
ञ्ैं (०५०७५००४ ०००० ०५०५ ००१० ३००४ ५००७ * ४५७ विभाग में इन्हें नियुक्ति क्के लिये अ्रयोग्य नहीं सममभझता । 


नियम :--उपरोक्‍्त नियम 0 द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा केअमाण-पत्र मर जिला- 

चिकित्सा-प्रधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा-अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहियें, 
किन्तु:-- 

(क) महिलाओं के विपय में सक्षम-प्राधिकारी किसी महिला चिकित्सक का स्वास्थ्य 

सम्बन्धी प्रमाण-पत्र स्वीकार कर सकेंगा । 

(ख) उम्मीदवार जिन्हें श्रस्थाई रूप से निरन्तर तीन माह या उससे भ्रधिक समय के लिये 

नियुक्त किया जाता हो, उन्हे अपनी नियुक्ति के समय किसी चिकित्सा स्नातक अथवा 

लाइसेनशियेट से एक स्वस्थ्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । यदि चिकित्सक यह 

सन्देह करे कि उम्मीदवार राज्य सेवा के योग्य है अथवा नहीं वो वह उस मामले को 

प्रधान-चिकित्साधिकारी को ्रस्तुत करेगा । जब एक राज्य कर्मचारी को प्रारम्भ में 

किसी कार्यालय में 3 माह से कम अवधि के लिये अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाये 

तथा बाद में उसे उसी कार्यालय में रख लिया जाय अथवा सेवा-काल में किसी प्रकार 

का व्यवधान हुए बिना दूसरे कार्यालय में स्थानान्तरित कर दिया जाय और राज्य 
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सेवा में कुल सेवा-काल 3 माह या उससे अधिक की हो जाने की झाशा हो तो उसी 
कार्यालय में रखने श्रथवा नये कार्यालय में स्थानान्तरण होने पर, उपस्थित होने के 
आदेश से एक सप्ताह में स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। 
[अधिसूचना क्रमांक एफ. (58) वि.वि /(नियम) 70 दिनांक 42 जनवरी, 976 द्वारा पूर्व का 
उपनियस (ख) विलोपित कर पूर्व के (य) को (ख) कर दिया गया है] 
टिप्पणी:---एक कर्मचारी जिसने उसकी प्रथम अस्थाई रूप से नियुक्ति पर एक चिकित्सा स्नातक श्रथवा 
लायसेन्शियेट से स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है, और बाद में जिसे उसी कार्यालय में प्रथवा सेवा 
के व्यवधान के बिना अन्य स्थान पर एक स्थाई रिक्त पद पर, जिला चिकित्साधिकारी या उससे उच्च चिकित्सा- 
घिकारी द्वारा पुनः स्वास्थ्यता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा जब तक कि उसने प्रथम भ्रस्थाई नियुक्ति के समय 
ऐसे अधिकारी से प्रमाण-पत्र प्राप्त न कर लिया हो। वह प्रावधान उन कर्मचारियों पर प्रभावी नही होगा जिनका 
विवरण इस नियम के (क) एवं (ख) में दिया गया है । 
[एफ. । (58) थि. वि. (ग्रुप-2) 70 दिनांक 2--76 हारा संशोधित ] 


नियम 22-स्वास्थ्य प्रमारा-पत्र प्रस्तुत करने से विमुक्त किये हुए राज्य कर्मचारीः--निम्नां- 

कित श्रेणियों के राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य संबंधी प्रमासा-पत्र प्रस्तुत करने से विमुब्त किये गये हैं:-- 

() एक कमंचारी जिसे प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नियुक्त किया गया हो एवं जिसे 
उस सेवा के नियमों के श्रनुसार चिकित्सा परीक्षा के लिये जाना पडा हो । 

(2) एक कमंचारी जो 3 माह से कम समय के लिये अस्थाई रूप से उच्च सेवा में रिक्त पद 
पर नियुक्त किया गया हो । 

(3) एक कर्मचारी जो चतुर्थ श्रेणी सेवा में अस्थाई रिक्त पद पर 6 माह से कम के क्षिये 
नियुक्त किया गया हो । 

(4) एक अस्थाई राज्य कर्मचारी जिसकी चिकित्सा परीक्षा पूर्व में ही बिसी कार्यालय में 
हो चुकी हो भ्रौर भ्रव सेवा में व्यवधान के बिना उसका दूसरे कायलिय में स्था- 
नान्तरण हुआ हो ! ह 

(5) एक सेवा-निवृत्त कर्मचारी जो सेवा-निवृत्ति के बाद तुरन्त ही पुनःनियुक्त किया 
गया हो । 

(6) शारीरिक दृष्टि से भ्रशक्त एक व्यक्ति जो विशिष्ट तियोजन कायलिय द्वारा भिजवाने 
पर नियुक्त किया गया हो भर जिसे किसी राजकीय अ्रस्पताल के अधीक्षक, प्रधान 
चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा मंडल के समक्ष स्वास्थ्य 
परीक्षा के लिये जाना पड़ा हो । 


टिप्पणी संहया :--निम्नांकित परिस्थितियों में चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना हझ्ायश्यफ 
होता हैः-- 
(क) जब एक कर्मचारी स्थानीय निधि से मुगतान की जाने वाली पेशन के अयोग्य सेवा से सरकार 
के झ्धीन उच्च सेवा मे एक पद पर पदोन्नत किया जावे ॥ 
(ख) एक व्यक्ति जिसे त्यागपत्र देने के बाद ग्रधवा उसकी पूर्व को सेवाप्नों को समाप्त करने के घाद 
पुनः नियुक्त किया जाय ! 


._हुबसीज 
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(ग) जब कोई व्यक्ति उपरोक्त (व) में अंकित परिस्यितियों के अतिरिक्त श्रन्य परिस्थितियों में पुनः 
नियुक्त किया जाय तो नियुक्ति अधिकारी यह निणंय करेगा कि बया स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र 
संबधित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिये अयवा मही । 


टिप्पणी संख्या 2:--जब किसी कर्मचारी को राज्य-सेवा में प्रवेश पाने के लिये स्वास्थ्य-प्रमाए-पश्र 
प्रस्तुत करने को कहा जाय, चाहे वह नियुक्ति स्थाई ग्रथवा अस्थाई रुप से ही क्यों नही की जा रही हो, किन्तु जब 
एक बार वह वास्तव मे स्वास्थ्य-प्रमाण-पत्र के लिये जांचा जा चुका है और उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया है, 
तो नियुक्ति-अधिकारी द्वारा ऐसे (प्रयोग्य घोषित करने) प्रमाण-पत्र की उपेक्षा नही की जायेगी जो एक वार भ्रस्तुत 
किया जा चुका है । 


नियम १3-राज्य सेवा की मूलभूत शर्तें“ जव तक किसी मामले में अन्यथा रूप से स्पप्ट 
प्रावधान नही किया जाय, एक राज्य-कर्मचारी का सम्पूर्ण समय सरकार के विवेक पर रहेगा तथा 
उसे समुचित प्राधिकारी हारा, अतिरिक्त पारिश्रमिक की मांग के बिना, किसी भी प्रकार से नियोजित 
किया जा सकता है, चाहे उप्तकी चाही गई सेवाये ऐसी हों जिनका वेतनादि संचित-निधि से भ्रथवा 
स्थानीय निधि से दिया जाय या किसी ऐसे निकाय की निधि से दिया जाय जो पूर्णतः या मूलतः 
सरकार द्वारा स्वीकृत भ्रथवा नियंत्रित हो ग्रथवा जो राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिपद्‌ 
नियम 959 के अन्तर्गत गठित पंचायत समिति एवं जिला परिपदु निधि से दिया जाय । 


टीकाः--यह नियम एक सिद्धांत का प्रतिपादन करता है कि एक राज्य कर्मचारी, जब तक वह राज्य सेवा में 
रहता है, सदैव पूरे समय का (मोटे शब्दों में 24 घन्दों का) राज्य-सेवक है ॥ यह इसी कारण बिता 
सक्षम श्रगुमति/स्वीकृति के कोई दूसरा श्रंशकालीन कार्य श्रयवा व्यवसाय नहीं कर सकता है । 


यह मूलभूत घिद्धांत कर्मचारी को पाबन्द करता है कि यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा समस्त 
निर्देशित कार्य करेगा किन्तु इसका श्राशय यह नहीं है कि एक लिपिक से चतुर्थ थेणी कर्मचारी के पद 
का कार्य लिया जावे झ्रथवा एक पश्रध्यापक से लिपिक का कार्य लिपा जाये ॥ इस नियम का यह भी 
श्राशय नहीं है कि किसी राज्य कर्मचारी से भ्रतिरिवत समय कार्य लेने पर भी उसे कोई मानदेय झथवा 
विशेष वेतन नहीं दिया जाये । बेगार लेने भ्रथवा बलपूर्वक प्रनचाहा कार्य कराने का भी इस नियम का 
कतई श्राशय नहीं है । 


नियम 4 (क)ः--एक ही समय एक स्थाई पद पर दो या दो से भ्रधिक कर्मचारियों की 
नियुक्ति स्थाई रूप से नही की जा सकती है। 


दष्टान्त :--घरिष्ठ लिपिक (अर) एवं (व) को (स) नाम के कनिप्ठ लिपिक के पद पर मूल रूप (स्थाई रूप) 
से एक हो तारीख से स्थाई नहीं किया जा सकता है। यदि (श्र) नामक वरिष्ठ लिपिक को (स) 
नामक कनिष्ठ लिपिक के पद पर दिनांक । अप्रेल, 4976 से स्थाई किया गया है तो (ब) नामक 
घरिष्ठ लिपिक को इसी पद पर विनांक 7 श्रप्रेल, 7976 के बाद तब तक स्थाई नहीं किया जा सकता 
है जब तक (श्र) नामक लिपिक का पदाधिकार नियम 7 के अनुसार मिलम्बित नहीं कर दिया जाय 
भ्रयवा नियम 8 के अनुसार समाप्त महीं कर दिया जाय ।॥ 


नियम 44 (ख):--एक कर्मचारी एक ही समय, अस्थाई रूप से नियुक्ति के अलावा, दो या 
दो से अधिक स्थाई पदों पर स्थाई रूप से नियुक्त नही किया जा सकता है । 


नियम  5-6] राजस्थान सेवा नियम 856 


| 


दृष्टांत <--एक लेपालिपिक जिते  घुलाई, 9/0 से लेस/लिपिक के पद पर स्थाई किया है, को मुं्य» 
लेपाधिकारी द्वारा 3 जुलाई, 7974 सै लेखाकार के पद पर॒नियुकतत कर दिया जाता है श्रौर 2 
मार्च 2978 से लेसाकार के पद पर स्थाई रूप से नियुकतत कर दिया जाता है। यहां लेखाकार के 
दद पर स्थाई फरने पर इस व्यवित के लेपातधिपिक के पद के पदाधिकार को निलम्बित कर दिया 
जाना चाहिये, कारण कि वह स्थायो रप से एक हो समय में दो पर्दों पर स्थायी नहीं रह सकता है । 


तियम 74 (ग)-एक कर्मचारी किसी एक ऐसे पद पर स्थाई रूप से नियुक्त नहीं किया जा 
सकता है जिस पद पर किसी अन्‍य व्यक्ति का पदाधिकार हो । 
दुष्टांत :--एक कनिष्ठ लिपिक यगे ] अगस्त, 976 से वरिष्ठ लिपिक नियुक्त किया गया तथा 3 सितम्बर, 
4978 को उसे फर्निप्ठ लिपिक के पद पर स्थाई कर दिया गया । उसी विभाग में एक वरिष्ठ लिपिक 
अपने संवर्ग से लगभग तीन वर्ष से एक हंस्था में रहकर, बाहर रहता है । कनिष्ठ लिपिक चाहता है 
कि उसे चरिष्ठ लिपिक के इस रिक्त पद|पर स्थाई कर दिया जाय । वर्तेमान प्रकरण में यदि संवर्ग से 
बाहर कार्य रत धरिष्ठलिपिक का उस रिवत-पद पर निलम्बित पदाधिकार हो, तो उस कनिष्ठ-लिपिक 
को बरिष्ठ-लिपिक के पद पर केवल प्रन्त:कालोन (प्रोविजनल) रूप से ही स्थाई किया जा सकता 
है-मूल रुप से नहीं । 
नियम 5-पदाधिकारः--जब तक इन ,नियमों में कोई विशेष प्रावधान नहीं रखा जाय, एक 
कर्मचारी किसी स्थाई पद पर स्थाई रूप से नियुक्त किये जाने पर उस पद पर अ्रपना पदाधिकार 
प्राप्त कर लेता है तथा वाद में यदि किसी अन्य स्थायी पद पर उसका पदाधिकार बन जाता है (मिल 
जाता है) तो बह अपने पूर्व के पद का पदाधिकार धारण करना बन्द कर देता है। 
दुष्टांत :--एक वरिप्द-लिपिक को राजप्थान लोक सेचा झ्रायोग द्वारा प्राध्यापक के पद पर चुन लिया जाता है 
है भौर उसे प्राध्यापक के पद पर परिवोक्षा को समाप्ति पर, स्थाई कर दिया जाता है। ऐसो स्थिति 
में बह व्यवित भ्राध्यापषक के पद पर स्थाई होने के दिनांक से वरिष्ठ-लिपिक के पद से श्रपना 


पदाधिकार समाप्त कर देगा ॥ | 


नियम 76:-जब तक किसी कर्मचारी का पदाधिकार इन नियमों के नियम 7 के प्रनुसार 
निलम्वित नही कर दिया जाता अथवा नियम ) श्र्के अनुसार स्थानान्तरित नहीं कर दिया जाता, 
तब तक स्थायी-पद को धारण करते हुए वह उस पद पर अपना पदाधिकार निम्न-अ्रंकित परिस्थतियों 
में भी जारी रखेगा:-- 

(क) जब वह उस पद का कारये सम्पादित कर रहा हो, 

(ख) जब वह विदेश-सेवा में हो अथवा किसी दूसरे पद पर अस्थाई या कार्यवाहुक 
रूप से कार्य कर रहा हो, 

(ग) दूसरे पद पर कार्य-ग्रहरा-काल में, यदि वह पूर्व के निम्न-बेतन वाले पद पर 
स्थायी रूप से स्थानान्तरित नहीं कर दिया गया हो । ऐसे मामले में जिस दिन 
बह अपने पुराने पद के कार्यभार से मुक्त हुआ, उसका पदाधिकार नये पद पर 
स्थानान्तरित कर दिया जावेगा । 

(घं) जब वह अभ्रवकाश पर रहे, एवं 

(ड.) जब वह निलम्वित रहे । । 
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नियम 77 (क)-पदाधिकार का निलम्थनः--यदि कोई कर्मचारी निम्म-अंकित पदों में से 
किसी पद पर स्थाई रूप से नियुक्त हो जाता है तो सरकार उसका प॒दाधिकार उस स्थायी पद से 
शवश्य निलम्बित करेगी जिसे वह पूर्व से मूल रूप में घारएण कर रहा है :-- 

(0) किसी सावधि (टेन्योर) पद पर, 

(४) विलोपित्त, 

(७) श्रन्तःकालोन (प्रोविजनल) रूप से किसी एक पद पर, जिस पर ग्रन्य कर्मचारी 
अपना पदाधिकार रखेगा यदि उसका पदाधिकार इस नियम के अन्तर्गत 
निलम्बित नही किया जावे । 

दृष्टांत संख्या :--उप निदेशक, कफ्ृषि विभाग को सावधि (टेन्यौर) पद ध्ाघार्य, फ़पि महाविद्यालय, जोबनेर 
के पद पर नियुकत्त कर दिया जाता है भर उसे उस सावधि पद पर एक वर्ष बाद स्थाई कर 
दिया जाता है तो इस प्रधिकारी का उपनिदेशक, कृषि बिभाग के पद का पदाधिकार 
आवश्यक रूप से निल्नस्वित कर दिया जावेगा । 
दुष्ठांत संख्या 2:---राजकीय बीमा विभाग के एक स्यायो बीमा सुपरवाईजर को लोक सेवा श्रायोग हारा श्रम- 
कल्याण अधिकारी के पद पर चुन लिया जाता है भौर एक वर्ष फे उपरान्त उसी पद पर 
उसे श्रन्तःकालोन रूप से नियुक्त कर दिया जाता है इस प्रकरए में तियम 47 (क) (0 
के अनुसार इस व्यवित का बीमा सुपरवाईजर के पद का पदाधिफार प्रावश्यक रूप से 
निलम्बित किया जायेगा। 
दृष्टांत संड्या 3:--एक करनिष्ठ-लिपिक को बरिप्ठ-लिपिक के उस रिवत पद पर नियोजित किया जाता है जो 
एक वरिष्ठ-लिपिक के क्षय-रोगी (टी बी) होने फे कारण रिक्त रह रहा है । इस रिवत 
पद पर कनिप्ठ-लिपिक की पदोन्नति की जा सकती है भौर उसे प्रम्तःकालीन रूपसे इस 
पद पर स्थायी भी किया जा सकता है । श्रतः चरिष्ठ लिपिक के पद पर प्रस्तःकालीन 
नियुक्ति के दिनांक से कर्मचारी का कनिष्ठ लिपिक के पद से पदाधिकार प्रावश्यक रूप से 
निलस्बित कर दिया जायेगा हु 
नियम (7 (ख):--यदि कोई कर्मचारी भारत से बाहर प्रतिनियुक्‍ति पर भेज दिया जाता 
है या वैदेशिक सेवा में स्थानान्‍्तरित कर दिया जाता है या इस नियम के खण्ड (क) के अन्तगंत नहीं 
आने वाली परिस्थितियों में किसी दूसरे संब * में कार्यंवाहक रूप से एक पद पर स्थानान्तरित कर 
दिया जाता है एवं यदि इन मामलों में से किसी मामले में सरकार को यह विश्वास/संतोप हो जाय 
कि चह कर्मचारी, जिस पद पर वह अपना पदाधिकार रखता है, उस पद से 3 वर्ष की अवधि तक 
अनुपस्थित रहेगा, तो सरकार उस कमंचारी का उस पद से पदाधिकार भ्रपनी ओर से, विवेकानुसार, 
निलस्बित कर सकती है। 
दुष्टाँतत संख्घा ६ :---राजश्यान प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को संयुक्त राज्य अमेरिका में राजस्थान में 
सिभित एवं उत्पादित चस्तुओं के निर्यात के हित को देखने के लिये तीन वर्ष के लिये 
प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है । इस स्थिति में राज्य-सरकार इस प्रतिनियुक्त किये गये 
अधिकारी के पदाधिकार को निलंबित कर सकती है । यहां पदाधिकार को निलम्बित 
करना भ्यवा नहीं करना प्रशासनिक झावश्यकताओं के श्राधार पर स्वेच्छिक है-स्‍्रावश्यक 
नहीं। 
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दुष्दीत सेहवा 2 :--हघानोप निकाय दिमाग हे एक यरिस्-लिपिं को झधिशादों प्रधिकारों, सगरपालिफा 
हिशनगड़ फै पद पर नियुक्त कर दिया जाता है पौर नियुक्ति पी शर्तों में यहु प्रयधि तीम 
थे की रखो जातो है। इस दशा में यरिष्यलिपिक के पद रे उसका प्रदाधिफार निसाम्पिते 
किया जा सरुता है। 
नियम 7 (ग):--इस नियम के सण्ड (क) सथा (सो) में झुछ भी उल्लिसित होने पर भी एक 
कर्मचारी का किसी सावंत (टेस्पौर) पद पर से पदाधिकार किसी भी परिस्थिति में निलम्वित 
सही किया जा सकैया । यदि यह किसी प्रस्य स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया जाता है 
सो सावधि पद से उसका पदाधिकार प्रावश्यक रुप से समाप्त ही किया जाना चाहिये । 
दष्टांत :--प्राम सेव प्रशिक्षण केस, ऐोटा में कृषि प्रवक्ता के पद पर, जो सापपि पद है, निदेशक, कृधि विभाग 
पे दररा एक शपिल्ययार-घषिकारों को 74 ध्रयरत, 7977 से 3 ये के लिये प्रति-मियुक्ति पर भेजा 
गया । ।4 जनवरी, 7978 फो उप्त कृषि-प्रवृक्ता को इस सायपि पद पर भूल रुप से नियुक्त करे 
दिया गया । 2 प्रगहत, 978 से यहू कृषि प्रपक्ता के स्थान से जिला कृषि श्रधिकारों के पद पर 
नियोनित कर दिया जाता है शोर यहां यहू 74 स्ितम्बर, 978 से स्थाई रूप से नियुक्त कर दिया 
जाता है। 
नियम संप्या 77 (वो ऐे सनुरार जय उछ धषिफारों को 74 सितम्बर, 978 को जिला 
कृषि ध्रधिकारों पे पद पर स्थाई फर दिया गया है, तथ 44 रितम्बर, 78 से ही रायपि पद रो 
उसका प्रदापिशार धायरपर शप से समाप्त फर दिया जाना चाहिये । 
नियम 77 (घ):--यदि किसी कर्मचारी का पदाधिकार इस नियम के उप राण्ड (क) भ्रथवा 
(से) के प्रनुसार निज॒म्वित कर दिया जाता है तो उस पद को तथ स्थाई रूप से भरा जा राकता है, 
तथा ऐसे पद पर स्थाई रूप से नियुक्त किया गया कर्मचारी उस पद पर अपना पदाधियार रख सकेगा, 
किन्‍्सु जैसे ही निलम्बित पदाधिकार पुनः प्रस्थाफ्ति (रिवाईव) कर दिया जाये, वैसे ही उक्त व्यवस्था 
वापिस बदल दी जायेगी । 
डिपप्छोः--उक्त उपन्यण्ड के प्रनुमार ऐसा पद स्थाई रुप से भरा जा सकता है तो भी वह नियुक्ति पंत) 
कालीन (प्रोविजनल) नियुक्ति कहलायेगी एवं कर्मचारी उस पर भ्पना झंतभकालीन पदाधिकार ही रगेगा। बहू 
चदाधिकार भी इस नियम के उप-पण्ड (क) था (सो) के भनुगार निवम्बित किया जा सकता । 
दृष्टांत :--धी-"क” जो कनिप्ठ लिपिक के (ग) सामक पद पर पदायिकार रछे हुए था, को (सं) नामक राग्यधि 
द पद पर )॥ प्रप्रेल, 978 से सूल रुप से नियुक्त कर दिया जाता है। भरी /ब" नासक प्रस्य फर्मचारी 
यह चाहते हैं कि उन्हें ! अप्रेत, 78 से हो (ग) नामक पद पर स्थाई फर दिया जाथ । 
बे मान प्रकरण में जब श्री “कक” फो सायंधि पद (स) पर मूल रुप से नियुक्त फर दिया जाता 
है; तो उसका (क) मामक पद से पदाधिकार नियम 47 (६) (7) के क्रठुसार ध्रायश्मफ रुप हे 
निलम्बित किया जावेगा और पदाधिकार निलम्बित किये जाने के फलरथरुप रिक्त हुए पव पर 
श्री (बे) फो मूलरुप से नियुक्त कर स्थाई किया जा सकता है । किन्तु श्री “य दइरा पव पर फेयल 
झन्तःकालीन पदाधिकार हो प्राप्त कर सफ्रेगें । फिन्‍्हों कारणों से यदि श्री (ब) फो भी प्रपते शांपर्ग रो 
बाहर जाना पड़े तो, उसके इस श्रस्तः्कालीन पदाधिफार को भो वियंस 47 (क) फे प्रतुतार 
विलम्बित किया जा सकता है, तथा श्रस्य कर्मचारी को श्रम्तःकालीन रूप से स्थायी किया शा 
सकता है । 
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निपम 77 (ड.):-निलम्बित पदाधिकार का पुनः प्रस्थापत:--एक कर्मचारी का पदाधिकार 
जिसे इस नियम के खण्ड (क) के अ्रनुसार निलम्बित किया जा चुका है, जेसे ही वह कर्मचारी इस 
खण्ड के उप-खण्ड () या (2) या (3) में वशित प्रक्रिया कारण से उस पद पर अपना पदाध्किर 
समाप्त कर देता है तो उसका पूर्व में निलम्बित पदाधिकार पुनः प्रस्थापित हो जाता है । 
नियम 7 (च):--एक कर्मचारी का पदाधिकार, जो इस नियम के खण्ड (ख) के अनुसार 
निलम्बित किया जा चुका है, उसी समय पुनः प्रस्थापित किया जायेगा जब वह कर्मचारी भारत के 
बाहर भ्रति-नियुक्ति पर रहना बन्द करदे, या दिदेश सेवा में रहना बन्द करदे, या दूसरे संवर्ग में कार्य 
करना बन्द करदे। किन्तु शर्त यह है कि एक विलम्वित पदाधिकार पुनःप्रस्थापित नहीं किया 
जावेगा यदि बह कर्मचारी अभ्रवकाश ले लेता है और उसके बारे में यह सुनिश्चित हो जाये कि अवकाश 
से लौट श्राने पर वह भारत से बाहर या वापिस विदेश-सेवा में प्रति-नियुक्ति पर चलता रहेगाया 
अन्य सेवा में काये करता रहेगा तथा उसकी सेवा से अनुपस्थिति का कुल समय 3 वे से कम नहीं 
होगा अथवा वह इस नियम के खण्ड (क) के उप खण्ड (]), (2) या (3) में वरशित पदों पर स्थाई 
रूप से कार्य करता रहेगा । 
टिप्पणी :--जब यह बात हो जावे कि कर्मचारी, जो अपने संवर्ग के बाहर किसी पद पर स्थानान्तरित ही 
गया है, यदि वह भ्रपने स्थानान्तरण से 3 वर्ष की अवधि में विश्राम-वृत्ति भ्रायु प्राप्त करने के कारण सेवा निवृत्त 
किया जाना है, तो स्थाई पद से उसका पदाधिकार सम्राप्त नहीं किया जा सकता है । 
दृष्टांत भरी “व” नामक व्यक्ति जुलाई, 976 से भ्रपने संवर्ग से बाहर उच्च-पद पर कार्यवाहुक रूप से 
नियुक्त किया जाता है। इस पद पर इनका तीन चर्य तक रहना निश्चित है श्रौर वह 3 फरवरी, 979 
से 4 माह के भ्रवकाश पर चला जाता है । इस स्थिति में नियम 7 (व) के अ्रनुन्तार इसका, चार 
भाह के अवकाश पर प्रस्थान करने के कारर, पूर्व के पद पर निलम्दित पदाधिकार प्रुनःप्रस्थापित 
नहीं किया जावेगा, कारण कि इसका न्यूनतम 3 वर्ष संवर्ग से बाहर उच्च-पद पर रहना निश्चित 
ही है। 
दृष्टांत +-+भी शर्मा नामक फर्मचारी जो वरिष्ठ लिपिक के पद पर स्थाई होने से उस पद पर परदाधिकार रखता 
है को  भ्रप्नेल, 978 से प्रस्थाई रूप से कार्यालय सहायक के पद पर पदोन्नत फर दिया जाता है । 
इन्हें 3। भ्रक्टूधर, 979 से 55 वर्ष फो झायु के हो जाने के कारण सेवा निवृुत्त किया जाना है । 
श्री शर्मा लिछित में प्रार्थना करता है कि उसका वरिष्ठ-लिपिक के पद से परदाधिफार समाप्त कर 
दिया जाय भ्रौर सहायक के पद पर उन्हें स्थाई फ़र दिया जाय । ऐसी स्थिति में यदि भरी शर्मा फो 
सहायक के पद पर स्थायी फ़िया जाना सम्भव नहीं हो तो उनका वरिप्ठलिपिक के पद से पदाधिकार 
निलम्बित किया जाना श्रभवा समाप्त किया जाना नियमों के अतिकूल होगा । भ्रतः वरिष्ठ तिपिक के 
पद का पदाधिकार निलस्वित या समाप्त नहों किया जाना चाहिये । हि 
नियम 8 (फ)-पदाधिकार का समाप्त करनाः--एक कर्मचारी के पदाधिकार की किसी 
पद से, किसी परिस्थिति में भी, समाप्त नही किया जा सकता । यह पदाध्किार उसकी सरहम ति 
से भी समाप्त नद्दी किया जा सकता है यदि उसका परिणाम उसे पदाधिकार अ्रथवा न्ल्म्बित 
पदाधिकार से वंचित कर देना हो । 
इप्टांत संस्या 7:--की “क" नामवः झषिफारी 77 अप्रेल, 976 से 5 यर्य के लिये वैदेशिक सेवा (फारेत- 
थ सांविस) पर प्रस्थान फरता है वेरेशिर सेवा में दो यर्ष को झकधि के पश्चात्‌ यह तिणित 
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कर्मचारियों को स्प्राई पदों पर नियुकत्र करने के मामलों में पूर्सतया अस्थाई कर्मचारियों की तुलता में प्राथमिकता 
दी जानी चाहिये। 

(2) छ)४-इस थरेसी के राज्य कर्मचारी जो पूर्द में अधिक-घोषित कर दिये गये थे किन्तु वास्तव में 
उन्हे बिना हटाये ग्रस्थाई पदों पर कार्य करने के लिये स्वीकृति देदी गई या उन्हें किसी पद 
पर अस्थाई रूप से काम करने की स्वीकृति दे दी गई चाहे उस पद पर या उसके समान पद 
पर वे नियुक्त हो रहे हों या नहीं, उन्हें अन्तिम मूल बेतव तथा वापिक-वेतन-चुद्धि प्राप्त 
करने वी स्वीकृति दी जाती है। कोई कार्यवाहक/ अस्थाई वेतन आरक्षित नहीं किया 
जावेगा । यदि उनके पूर्व के पद का मूल वेतन नये पद के अधिकतम वेतन से भ्रधिक हो तो 
ऐसे कर्मच।रियों का वेतत नवीन पद के अधिकतम पर निश्चित किया जायेगा तथा मूल वेतन 
एवं अधिकतम बेसन के बीच के अन्तर की राशि को “व्यक्तिगत-वेतन” के रूप में स्वीइत 
की जायेगी । ऐसे कर्मचारियों की सेवायें पेशन योग्य मानने के लिये उसी वेतनमान में 
अधिसरप पद सूजित किये जाने चाहिये जिन्हें वे कर्मचारी विलीन हुए राज्यों में स्थाई रूप 
से धारण किये हुए ये | 


(2) (ण):--जो कर्मचारी अधिक घोषित कर हटा दिये गये ये, उनके मामले पुनः नहीं खोले जायेंगे । 
यदि उनमे से किसी व्यक्ति के मामले पर पुनः विचार किया हो या उसे पुनः निमुक्त कर 
दिपा गया हो तो उसको चेतन, उसके पूर्व मे अन्तिम रूप से प्राप्त किये गये मूल वेतन से 
अधिक नही दिया जावेगा और उस पद के अधिकतम चेतन से अधिक नहीं होगा, जिसे पर 
उस्ते पुव. नियुक्त किया गया हो । 


(2) (ब)--बदि उन कर्मचारियों में से जो किसी भी स्थाई पद पर अपना पदाधिकार नहीं रखते हों, 
किन्तु जिन्होंने 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करली है भ्रयवा 50 वर्ष के हो गये हैं तो उते कम" 
चारियों को अधिक-धोषित (सरप्लस) के रूप में सेवा निवृत्त किया जा सकता है एवं यदि 
आवश्यक हो तो पुनः नियुक्त किया जा सकता है। 


राजझीय निशेय सए्या 2:--वित्त विभाग की अधिसूचना सख्या एफ- । (94) वि. वि-/मियम) 66 
दिनाक |] दिसम्बर, ।969 द्वारा विज्ञोपित । 


राजफीय निंय सटया 3-अधिसरय (सुपरस्पूमरेरी) पदों का सृुजनः-इस प्रश्त पर कुछ समय से विचार 
विया जा रहा है कि किन परिस्थितियों मे अधिसंझय पदो का भृजन किया जाना चाहिये एंवं ऐसे पदों को नियमित 
करने के बा मिद्धान्त होने चाहिये । प्रश्न वर सावधानी से विचार किया गया है तथा ऐसे पदों के शृजन की निय- 
मित यारने के लिये निम्न-प्रकित सिद्धान्त निर्धारित किये जाते हैं:--- 


()) सामास्यतया भ्रधिसस्य (सुपरस्युमरेरी) पद किसी ऐसे अधिफारी को “परदाधिकार" प्रदान करने हे 
लिये सूजित किये जाते हैं जो, पद गृजित करने में सक्षम प्राधिट्ारी के विचार से, निममिर्ते सवा 
पद पर पदाधिशार रखने का अ्रधिवारी हो एवं जो नियमित स्थायी पद के प्रभाव में ऐसे पद पर 
प्रपता पदाधिकार नही रग्श गा है । 

(2) दे छायालाद हैं। प्रदातर ऐसे पदो के साथ कोई कर्तव्य लगा नहीं होता । प्रधिकारी, जिसको पढ़ी 


विरार ऐसे दद घर रखा जाता है, सामास्थतया किसी प्रन्य रिक्त प्रस्याई या सवाई पद पर 
ब् इपरत रहवर बार्य निष्पादन करना है ६ 


नियम 8] 
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(3) ऐसे पद केबल उसी स्थिति में सूजित किये जा सकते हैं जब उस कर्मचारी के लिये, जिसका पदा- 


(4) 


(5 


(6 


कि 


ब् 


धिकार अ्धिसंख्य पद का सृजन कर रखा जाता है, अन्य रिक्त एवं स्थाई पद उपतब्ध नही हो । 
दूसरे शब्दों में ये पद ऐसी परिस्थितियों मे सृजित नहीं किये जाने चाहियें जो पद के धृजन के समय 
या उसके बाद विद्यमान नियमित पदो की सख्या से अधिक हो जाय॑। 


ऐसे पद सर्दव श्रस्थाई होते है-ऋरण की इनका सृजन किसी स्थाई अधिकारी द्वारा, जब तक वह 
किसी नियमित स्थाई पद पर पदाधिकार प्राप्त वही करता, तब तक पदाधिकार देने के लिये किया 
जाता है । श्रत: ऐसे श्रधिसख्य पद अ्रन्य स्थाई पदों की भाँति अनिश्चित काल के लिये सृजित नही 


किये जाने चाहियें-वरन्‌ व्यक्ति विशेष की आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुए एक निश्चित प्रवधि 
के लिये होने चाहिपें। 


झधिसंख्य पद एक ऐसे अधिकारी के लिये व्यक्तिगत पद होता है, जिसके लिये वह सृजित किया 
जाता है तथा ऐसे पद पर किसी अन्य अश्रधिकारी की नियुक्त नही किय्रा जा सकता है । वह पद उस 
समय समाप्त हो जाता है जब संबंधित भ्रधिकारी सेवा-निवृत्ति हो जाबे अभ्रथवा किसी अन्य निय- 
मित स्थाई पद पर मूल रूप से नियुक्त कर दिया जाय । दूसरे शब्दों मे ऐसे पदो पर कोई स्थान'- 
पन्न व्यवस्था नही की जा सकती । चूंकि भग्रधिसस्य पद कार्यशील पद नही हैं, प्रतः किसी स्वर्ग 
में कार्यशील पद उसी प्रकार से नियमित होते रहेंगे कि यदि नियमित पदों में से किसी एक पद का 
स्थाई धारक सवर्ग मे झा जाता है और सभी पदों पर कमंचारी कार्य करते हो तो उस संवर्ग के 
किसी एक अधिकारी को उसके लिये स्थान रिक्त करना होगा । तव उसे अधिसखझय पद पर दिखाया 
जा सकता है । 


स्वीकृत वेतन एवं भत्ते, पेन्शन सम्बन्धी लाभ झ्रादि के सबंध में ऐसे पदों के सूजन मे कोई भ्रति- 
रिक्त वित्तीय भार नही होता है। पूर्व में एक ऐसा मामला हो चुका है जिसमे वरिष्ठता/पात्रता 
झादि में परिवर्तन के कारण यह अनुभव किया गया कि किसी एक व्यक्ति को पदोन्नति प्रपप्त नही 
हो सकी जिसे बह प्राप्त करता यदि बाद मे लिये गये निर्णय पूर्व मे ही ले लिये गये होते तथा ऐसे 
व्यक्ति को अधिसर्य पद पूर्व-प्रभाव से सृजित कर, उन पर उनकी नियुक्ति कर उच्च वेतन का 
लाभ दे दिया गया होता । ऐसे प्रयोजनो के लिये अधिसख्य पदो का सृजन भविष्य में नही किया 
जाय। अधिक से श्रधिक उस वेतनमान में जिसके लिये कर्मच,री पात्रता/श्रधिकार रखता है । उस 
स्थिति तक उसे झ्रग्रिम वेतन वृद्धि देकर लःने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है । 


सभी प्रशासनिक विभागों से निवेदन है कि वे केवल उपरोक्त परिस्थितियों मे ही भ्रधिसंख्य पदों के मृजन 
के प्रस्ताव भिजवायें । यह भदेश उपरोक्त अंकित प्रक्रिया के अलावा अन्य प्रकार से निपट/ये गये मामलों पर 
प्रभाव नही डालेगा । 


[वित्त विभाग की अधिसृचना संख्या एफ. (38) थि. वि/ए./नियस/67 दिनांक 26-0-96व 
हारा मिबिष्ट | 


राजकीय निर्ंय संख्या 4:---वित्त विभाग की झ्रधिसूचना संख्या एफ- ) (34) वि. वि./ए./नियम/66 
दिनाक 5 प्रक्टूबर, !969 द्वारा विलोषित । 


राजकीय निर्फय संख्या 3:-- वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 26 अक्टूबर, 964 (उपरोक्त निर्णय 
संख्या-3) के झनुच्छेद 6 के संशोधन मे यह आदेश दिया जाता है कि उच्चत्तर अधिसंख्य पदों का सृजन कर ए” 
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पदो को उन्नत कर पूर्व-प्रभाव से वरदोक्षतिकँ, निम्न ग्रकित मामलों मे वित्त विभाग की विशेष अनुमति से ही दी जा 
घकती हैं:--- 
(क) किसी न्यायालय के निर्शेय की अनुपालता में या उसके फलस्वरूप । 
(सर) राज़्य-पुर्तंगठन झ्धिनियम के गन्तर्मत भारत सरकार के निर्देशनों की पालना में, यदि राज्य सर- 
कार द्वारा वे निर्देश स्वीकार कर लिये गये हों । 
(ग) सरकार था उसके थधीन सक्षम-प्राधिकारी की ओर से पात्रता अथवा वरिष्ठता के निर्धारण की 
सथ्यात्मक त्रुटि, वहा रही हो जहां वास्तविक आकड़ों के आधार पर अंकों पर निश्चित की 
जाती हो । ३ 
(घ) सेवा के एकीकरण की प्रक्रिया, चयन संबंधी नियमों अथवा आदेशों की अुठिपुर्स क्रियान्विति अथवा 
अनुपालना नही करने के कारण 
निम्न प्रकार के मामलों में पूर्व-प्रभाव से पदों को सृजित एवं उन्नत कर पदोन्नति नहीं करनी 
चाहिये । 
(ड) जहा शध्रथम बार वरिष्ठता का निर्धारण किया जाता है । 
(थ) जहा सिद्धान्तो में परिवर्तन कर वरिष्ठता पुनः निश्चित की जाती है । 
(छ) जहां दक्षता (भेरिट) के पुतर' निर्धारण हारा वरिप्ठवा पुनः निश्चित की जाती हो । 
(ज) गहां दक्षता के पुनः निर्धारण द्वारा उच्चतर पद पर बाद में चयन किया गया ही । 
[वित्त विभाग की अपिसुचना सख्या एफ. ! (0) वि. वि. ए./नियम/66 दिनांक 87-7-4967 
द्वारा निविष्ट ] 
राजकीय भिरँय संएया 6:--वित्त विभाग के आदेश दिनाक 7 जुलाई, 967 (वक्त निर्णय संख्या 5) 
के अनुसार वित्त विभाग की अनुमति से भ्रदेश के अनुच्छेद । में वकछ्षित मामलों में अधिसस्य पदों का सृजन करे वा 
पदों को उन्नत कर पूर्व-प्रभाव से पदोक्षति दी जा सकती है या नही ? इस सेंदध में यह निरय किया गया है कि 
चू'कि पूर्व-प्रभाव से पदोन्नति देने का निरंय सरकार ने दिनांक ह जुलाई, 7966 को लिया गया था। (मद्यपि 
आदेश )7 जुलाई 967 को जारी हुआ था) झतः सभी कर्मचारियों के मामलें, 8 जुलाई 966 की या उसके 
बाद सेदा निवृत्त हो गये है, उक्त अ्र-देश के अनुसार पुनः विचार कर निपटाये जाये । शर्तें यह है कि इस सम्बन्ध 
में सम्बन्धित कर्मचारी द्व रा विशेष रूप से लिखित में निवेदन किया जाय । 
नियम 9-पदाधिकार का स्थासान्तरण+-नियम 20 के प्रावधानों के अनुसार कि सी राज्य 
कर्मचारी के पदाधिकार को दूसरे, समान वर्य में, स्थाई पद पर स्थानान्तरित किया जा सकता है, 
यदि वह उस पद का कार्य नहीं कर करा है झिस पर उसका अधिकार है, चाहे वह प्रदाधिकार 
निलम्वित ही क्यों न किया हुवा हो । 
नियम 20 (क):--सरकार एक पद से दूसरे पद पर, निम्न-अंकित मामलों के अतिरिक्त, 
कर्मचारियों का स्थानान्तरण कर सकती है;--- 
(0) अकार्य-कुणलता के कारण अशभवा दुर्व्यवहार के कारस, या 
(2) उसके लिसित झूप में प्रार्थना करने पर 
एक राज्य कर्मचारी, नियम 50 के अनुसार किसी पद पर स्थानापन्न नियुक्त किये जाने के 
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अ्रतिरिक्त. स्थाई रूप से किसी ऐसे 7द पर नियुक्त नही किया जायेगा जिसका वेतन उसके स्थाई-पद 
के वेतन से कथ हो, जिस पर उसका पदाध्िकार हो या यदि नियम 7 के अन्तर्गत उसका पद्यधिकार 
निलध्वित नहीं किया जाता तो वह उस पद पर पदाजिकार रखता । 

टिप्पणीः-->नियम 25 (स) के अनुसार पद की समाप्ति पर किसी तिम्नन्‍्पद पर नियुक्ति के मामले 
को छोड़ कर, स्थाई पद जिस पर कमंचारी अपना पदाधिकार रखता हो, के वेतन से क्रम॑ वेतन व,ले किसी पद पर 
स्थानान्तरित किये जाने पर एक प्रकार से उसके अपने पद में कमी किये जाने को “दण्ड-दिया” जाना समझा जाता 
है एवं इस प्रकार के दण्ड केवल राजस्थान नाग्ररिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपीत) नियम, 958 में 
निर्धारित प्रक्रिया के श्रनुसार दिये जाते है 

[वित्त विभाग की श्रादेश संझ्या एफ ! (65) वि. वि. (ब्यय-नियम) 66 दिनांक 23-6-66 द्वारा निर्विष्ट ] 


राजकीय निर्णय संख्या 4:--विपय पर गम्भीरता से विचार करने के उपरात्त यह निर्णय किया गया है 
कि उस सेवा/बेतनमान आदि में स्थाई पदों के अभाव में सबधित व्यक्तियों को पदाधिकार प्रदःन करने के लिये ऐसे 
पदों का सृजन निम्न (इनफिरियर) सेव/वेतनमान में करना उचित रहेगा । इस संम्बन्ध में यह ध्यान रखा जॉय कि 
जहा तक निम्न सेबा/वितनमान झादि में अधिसस्य पदों पर पदावनत्‌ किये गये अधिकारी का परदाधिकार रखना 
आवश्पक हो तो उच्च-पद जो उस द्वारा रिक्त किया गया है उसे स्थाई रूप से या अस्याई रूप में नही भरा जाना 
चाहिये तथा उस उच्च-पद पर नियुक्ति या पदोन्नति तब ही की जा सकेगी जब बहू उस विम्न-शखला में स्थायी 
पद पर नियुक्त किया सके, जिस पर वह पदावनत किया गया है । 
[वित्त विभाग के प्रादेश संस्या एफ । (55) वि. वि. (ई-आझरार.) 62 दिनांक 2 सितम्बर, 962 द्वारा निविष्ट] 

राजकीय निर्णाय संहया 2:--वित्त विभाग के श्रादेश दिनांक 4 सितम्बर, 62 (निर्णय सख्या 4) के 
आशिक संशोधन में यह मिर्णय किया गया है कि जब एक कर्मचारी द्वारा, सेस्थापन में. कटौती के कारण, एक पदे 
को रिक्त कर दिया जाता है तो उस पद को कम किये जाने की तारीख से ! वर्ष की प्रवधि से पूर्व स्थाई रूप से 
नही भरा जाना चाहिये । 


जब एक वर्ष की अ्रवधि समाप्त हो जाय तया ऐस! पद स्थाई रूप से भर लिया जाय तथा भूल कर्मचारी 
उसके बाद पुनः राज्य सेवा में ते लिया जाय तो उसे एक ऐसे पद पर नियुक्त किया जाना चाहिये जो उसी वेतन> 
मान में स्थाई रूप से रिक्त है जिसमे उसका पूर्वे का स्थाई पद था। यदि रिक्त स्थान न हो तो उसे एक अधिसंख्य 
पद सृजित कराकर नियोजित किया जाना चाहिये । ऐसे पद को, उसके समान वेतनम।न व ले अन्य स्थाई पद के 
रिक्त होने पर, समाप्त कर दिया जाना चाहिये । 
[वित्त विभाग की श्रधिसूचना संख्या एफ 4 (65)/वि. वि. (ई-आरर) 66 दिनांक 23-9-3966 द्वारा मिविष्ट] 

नियम 20 (ख):--इस नियम के खण्ड (क) अथवा नियम 7 के उप-नियम (7) में कुछ भी 
वरणित होने पर भी किसी एक राज्य कर्मचारी को एक ऐसे पद पर स्थानान्तरित करने से वही रोक 
जा सकेगा जिस पद पर यदि उसका पदाधिकार नियम 7 (क) के अनुसार निलम्वित नहीं किया 
गया होता तो वह उस पर अपना पदाधिकार रखता ! 

तियम 2:--एक राज्य कर्मचारी को ऐसे नियमों के अनुसार, झो सरकार दिशिप्ट आदेशों 
द्वारा निर्धारित करे, आवश्यक रूप से जीवन बीमा योजना में श्रशदान (प्रिमियम) देना अनिवार्य 
होगा । जहां राजस्थान राज्य कर्मचारी जीवन बीमा नियमों में निर्धारित श्रायु से अधिक झाय के 
होने के कारण अथवा स्वास्थ्य-परीक्षा के आधार पर अ्रयोग्य होने के कारण कोई प्रथम अ्रथवा 
अग्रिम बीमा स्वीकृत नहीं किया जा सके तो उसको सामान्य भविष्य निधि में अंशदान जमा कराना 
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आवश्यक होगा। (इस सम्बन्ध में राजस्थान राज्य कर्मचारी बीमा नियम 7953 तथा सामान्य 
अंविष्य निधि नियमों को देखिये) । 


नियम 22:-वेतन एवं भत्ते प्राप्त करने की शर्तें:--इन नियमों के विशिप्ट अपवादों के 
अतिरिक्त जिस दिन से कर्मचारी अपने पद का कार्यभार सम्भालता है, वह उसीः दिन से नियमानसार 


वेतन एवं भरे आप्त करेगा और जैसे ही वह उन सेवाओं को करना बन्द कर दे उसे बह वेतन व 
भत्ते मिलने बन्द हो जायेंगे । 


टिप्पणी:--कार्यालय के कार्यभार एवं अ्रधिकार-क्षेत्र (मुख्यावास) छोडने के सम्बन्ध मे प्रश सनिक मिर्देशनों 
के लिये कृपया परिशिष्ट-] देखें। 


ज्ञांच निरदेशन:--राज्य करमंचारी एक पद को घारण करते समय उससे संलग्न वेतन एवं भत्तों को उस 
दिन से प्राप्त करना प्रारम्भ करेगा जिस दिन से वह कार्यभार ग्रहण करता है वशर्तें कि उस दिन कार्यभार 


मध्यान्ह पूर्द में सम्भाला गया हो । यदि कार्यभार मध्यान्ह बाद सम्भाला गया हो तो वह बेतन एवं भत्ते आगामी 
दिन से प्राप्त कर सकेगा । 


नियम 22-ए (॥) प्रशिक्षण-काल में चुकाई गई धन-राशि वापिस करनाः--जब किसी व्यक्ति 
की नियुक्ति राजपत्रित पद पर की जाय और उसे अपने पद का स्वतन्त्र कार्यभार सम्भालने से पूर्व 
भ्रदि उसे विशिष्ट रूप से एक निर्धारित समय के लिये प्रशिक्षण में जाना आवश्यक हो और ऐसा 
व्यक्ति जब प्रशिक्षण के पूर्ण होने से दो वर्ष की अवधि में त्याग-पत्र दे देता है अथवा भ्रन्य जगह 
नियुक्ति पर चला जाता है तो उस अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण-काल में प्राप्त धघन-राशि, जो सरकार 
मे उस पर प्रशिक्षण के समय में व्यय की थी, सरकार को उसे लौठानी होगी । इस राशि में व्यक्ति 
को देनिक एवं यात्रा भत्ते की प्राप्त राशि नही लॉंटानी होगी । 


किन्तु शर्त यह है कि यदि सरकार के विचार में कर्मचारी को दिया गया प्रशिक्षण उसकी 
नई नियुक्ति के पद पर लाभ-दायक सिद्ध होगा तो पूर्व के पद से संबंधित किये गये प्रशिक्षण-व्यय को 
लौटाना आवश्यक नहीं होगा । 


राजकीय निर्णंयः--राजस्थान सेवा नियम 22 (ए) के प्रावधानों के अनुसार जब एक राज्य कर्मचारी, 
जिसे राजपत्नित पद पर नियुक्त किया जाता है, को अपने पद के स्वतत्र रूप से कार्यभार-प्रहएा करने के पूर्व किसी 
विशिष्ट अ्रयधि के लिए प्र/शक्षण १र भेजा जाता है और यदि वह उस अवधि में अथवा बन्ध-पत्र में अकित श्रवधि 
मे राज्य सेवा से त्यागर-पत्र दे देता है अथवा दूसरे स्थान पर नियोजन प्राप्त करलेता है्‌ तो उसे बन्ध-पत्र में 
उल्लिखित धन-राशि सरकार को वापिस करनी होती है | 

इसी प्रकार सेवा नियम 22 (वी) के अनुसार जब एक राज्य-कर्मचारी भारत वर्ष मे 3 माह से श्रधिक की 
अवधि के लिए प्रशिक्षण में भेजा जाता है और उस प्रशिक्षण की अवधि को नियम 7 (8) (बी) के प्रावधानों के 
अनुसार “कर्तव्य” (ड्यूटी) पर माना जाता है और वह व्यक्ति प्रशिक्षय की अ्रवधि में अ्रथवा बन्ध-पन्न मे अंकित 
अ्रवधि समाप्ति से पूर्व राज्य-सेवा से ल्याग-पत्र दे देता है अथवा अन्यत्र नियोजन प्राप्त करलेता है तो उसे भी उस 
अवधि में दिये गये “वेतनादि” तथा प्रशिक्षण पर किये गये व्यय तथा अन्य राशि ब,पिस करनी होती है । इसी 
प्रकार जिन राज्य- कर्मचारियों को कोई वैज्ञानिक अयवा तकनीकी पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 
अध्ययन-प्रवकाश स्वीकार किया जःता है, उनसे भी एक बन्ध-पत्र भराया जाता है जिसके अनुसार उत्त कमंचारी 
वे ऐसे ग्रध्ययन झयवा प्रशिक्षण की समाप्ति के पश्चात्‌ एक निश्चित अवधि तक राज्य-सेवा में रहना प्रनिवार्य 
होता है, प्रन्यया उसे भी वह सारी राशि जो उसे वेतन के रूप में तथा प्रशिक्षण व्यय के रूप में दी गई झयवा खर्च 


उ्तयम 22] राजस्थान सेवा नियम 47 


की गई, वसूल की जाती है। वन्ध-पत्रों में श्रकित शर्तों के अनुसार धनराशि उन मामलों में भी वसूल को जाती है 
जिनमें एक राज्य-कर्मचारी राज्य-सेवा छोड़कर सा्वेजनिक अथवा निजी संस्थान अथवा निकाय में नियोजन प्राप्त 
करता है। 
इस प्रश्न पर विचार कर यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त अ्रंकित मामलों में भराये जौने वाले 
बन्ध-पत्र में उक्त शर्तों की पालना प्रर्थात्‌ दोनों राशियों की वसूली उन मामलों में नहीं की जाबे जिनमें एक राज्य- 
कर्मचारी राज्य सरकार की सेवा छोड़कर केस्द्रीय सरकार श्रथवा श्रन्य प्रादेशिक सरकार अथवा सावेजनिक-क्षेत्रों के 
निग्रमों/निकायों, जो पूर्रातया अ्रथवा अशतः केल्द्रीय सरकार/राज्य सरकार अथवा किसी अन्य अद्धे -राजकीय संग 
उन के अधीन हों, मे सेवा (नियोजन) स्वीकार करता है किन्तु ऐसे सब कर्मचारियों से एक नवीन वन्ध-पत्र भरायो 
जावेगा जिसमे यह शर्ते रवल्ली जावेगी कि वह कर्मचारी नये तियोजक (एम्पायर) जो केन्द्रीय सरकार अ्रपवां भारत॑- 
यर्ष की अन्य प्रादेशिक सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र का निकाय/संगठन होगा, उस कर्मचारी को उस नये स्थान 
घर उतनी ही अवधि तक सेवा अवश्य करनी होगी जो पूर्व में भरे गये वन्ध-पत्र के झ्राधार पर निर्धारित की गई/ 
को जाने वाली सेवा की अवधि के आधार पर फलावट करने पर निकलती हो । ऐसी झवधि के लिए नवीन बन्ध*- 
थत्र राज्य सरकार के प्रशासातक विभाग द्वारा भराये जावेंगे और उनमें अवधि निर्धारण के स थ-साथ उस घन" 
शाशि का भी उल्लेख स्पष्ट रूप से होगा जो उस बन्ध-पत्र के प्रावधानों को तोड़ने श्रथवा पातन नहीं करने परे 
असूल की जावेगी । ऐसे नवीन बन्ध-पत्र उन्हीं राज्य कर्मचारियों से भराये जावेंगे जिनके प्रार्थना-पत्र नये तियोजक 
को सक्षम-प्राधिकारी के माध्यक से भिजवाये गये हो । ऐसे मामलो में राज्य-कर्मंचारियों को सैवा से मुक्त करके 
नये पद पर कार्य-भार-ग्रहए करने की श्रनुमति दें दी जानी चाहिये और ऐसे नये वॉण्ड की एक प्रति मये नियोजक 
को भिजवादी जानी चाहिये । 
[वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ, । (8) वि. वि. (ग्रूप-2) 78 दिनांक 9--3-78 द्वारा जोड़ा गया] 
नियम 22-ए (2):--ऐसे प्रत्येक राज्य कर्मचारी को, उसके प्रशिक्षण के प्रारम्भ होने से पूर्व, 
एक अ्रनुबन्ध परिशिष्ट &शा-ए-में दिये गये प्रपत्र मे भरना श्रावश्यक होगा । 
नियम 22-बो():-एक सरकारी कर्मचारी तीन माह से श्रधिक के लिए जब भारत में प्रशिक्षण 
के लिये नियुक्त किया जाय तो नियम संख्या 7(8)(ख) के श्रनुसार वह कर्त्तव्य पर माना जायेगा। यदि 
वह ऐसे प्रशिक्षण की अवधि में या उसके बाद दो वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व त्याग-पत्र दे देता 
है या कोई अन्य नौकरी स्वीकार कर लेता है तो उसे सरकार को ऐसे प्रशिक्षण की श्रवधि में प्राप्त 
किये “वेतन-झ्रादि” एवं अन्य-व्यय के साथ जो सरकार ने उस पर प्रशिक्षण के लिये फिया है, दापिस 
जमा करायेगा, किन्तु इसमें उसे यात्रा या दैनिक भत्ते के रूप में दी गई राशि सम्मिलित नही होगी । 
किन्तु शर्ते यह है कि इस प्रकार के व्यय की धन-राशि वापिस लौटाना कर्मचारी के लिये श्रावश्यक 
नहीं होगा यदि उसे पूर्व में दिया गया प्रशिक्षण सरकार के विचार में नये पद पर भी उपयोगी सिद्ध 
होने वाला हो । , 
नियम 22-बो (2):--अ्शिक्षण आरम्भ होने से पूर्व ऐसे प्रत्येक कर्मचारी को परिशिप्ट संख्या 
अऋशा-ब-ी में दिये गये प्रपत्र में एक अनुवन्ध-पत्र भरना आवश्यक होगा कि वह प्रशिदण की समाप्ति 
के बाद निम्नांकित शर्तों के अनुसार सेवा करेगा:-- 


प्रशिक्षण को झवधि झरूरकार की सेवा करने के लिये धनुदर्घध मरना होगा 
3 माह से अधिक किन्तु एक बर्ष 
6 माह तक 5 


6 साह से भ्रधिक दो वर्ष 
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डिपपणीः--इस वियम के प्रावधान उस राज्य कर्मचारी पर लागू नहीं होंगे जो तीन माह से कम की 
अश्रवधि के लिये प्रशित्षण के लिये प्रति-नियुक्ति किया जाय ॥ 

वियम 23-(7) (छ):--एक राज्य कमेचारी को 5 वर्ष से अधिक मिरन्‍्तर समय का किसी 
शो प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जावेगा । 


नियम 23-() (ख):--उस मामले में जहां एक राज्य कर्मचारी निरन्तर पांच वर्ष तक 
अवकाश पर रहने के उपरान्त भी अपने पद पर उपस्थित नहीं होता है, तव जब तक राज्यपाल उस 
भामले की असाधारण परिस्थितियों के कारण अन्यथा निर्णाय नहीं करें, उस कमेचारी को राजस्थान 
नागरिऊ सेवाये (वर्गीकरण नियंत्रण एवं श्रपील) नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की पालना वार्स्क 
राज्य सेवा से निष्कासित (रिमूवृड) कर दिया जावेगा । 


निवम 23 (2):--जहा एदः राज्य कर्मचारी, उसको स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के बाद, 
अपने “कर्तव्य” (डयूटि) से श्रनुपस्थित रहता है अथवा बिना अवकाश के अ्रथवा चाहे मने गये 
ग्रवकाश को सक्षम-प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत करने से पूर्व भपने पद से श्रनुपस्थित रहता है तो एसे 
कर्मचारी के सम्बन्ध में इन नियमों के नियम 86 के प्रावधानों के श्रनुसार कार्यवाही की जावेगी। 

[अ्रधिसूचना ऋाव एफ (33) वि. वि. (प्रप-2) 78 दिनांक 22-2-79 द्वारा प्रतिस्यापित] 
टीका:--नियम्त 23 को वक्त श्रादेश द्वारा पूर्णतः प्रतिस्थापित (सवसटिद्युट) फर दिया गया है। इसी श्रधिसूचता 

फे हारा नियम 86 सें एक नया उप-नियम (3) जोड़ा गया हैं । ० ८) 

राजकीय निर्णय संस्या ।:--यह झ्रादेश दिया गया था कि नियम 23 ऐसे मामले में लागू नही होता है 
जिपमे एक र'ज्य-कर्मयरी, निलम्बित किये जाने के कारण अपने पद के कार्य-भार को ग्रहरा करने से रोका जी 
रहा है । अतः ऐसे मामले मे राजस्थान सेवा नियम 23 के प्रावधानों के अनुसार सरकार की स्वीकृति प्राप्त 
करना झावषपक नही है । फिर भी राज्य सरकार एवं संवधित राज्य कमंचारी के हित की हृष्टि से यह पावश्यर्क 
है कि नित्रम्बित अधिकारी के विरूद्ध अनुशसवात्मक कार्यवाही के मामले को शीघ्र निपटाया जाना चाहिये तथा 
यथायीकत्र झन्तिम रूप से आदेश जारी कर दिया जाना चाहिये , 


नियम 23-ए () (क):--इस नियम के उप-नियम (2) भें उल्लिखित प्रावधानों को छोड़ कर 
एक अस्थाई राज्य कर्मचारी की सेवाएं, उस द्वारा नियुक्ति अधिकारी को लिखिंत मे सूचना देने पर 
भ्रथवा नियुक्ति अ्रधिकारी द्वारा कर्मचारी को लिखित में सूचना देने पर, किसी भी समय समार्पी 
किये जाने योग्य होंगी । 

नियम 23-ए (3) (र):--ऐसी लिखित सूचना (नोटिस) देने की अवधि एक माह की होगी ! 

डिन्तु शर्ते यह है कि किसी भी अस्थाई कर्मचारी की सेवा तुरन्त ही समाप्त की जावती हैं, 
किन्तु ऐसी सेवा-समाप्ति पर सम्बन्धित राज्य कर्मचारी, सेवा समाप्ति से पूर्व उसे मिल रहे वेतन 


तथा भक्तों के समान घन-राशि एक माह के नोटिस अथवा उसके अवशेष दिनों के एवज में, मार्ग 
करने का अधिकारी होगा। 


(वित्त विभाग फं भादेश संख्या एफ. 4-ए (7) वि. वि. (य्य-2)/77 दिनांक 4, मार्च 77 द्वारा प्रति-स्थापित) 
तियम 23-ए (2):--एक अस्थाई राज्य कर्मचारी की सेवायें:--- 
(क) जो निरन्तर 3 वर्ष से अधिक समय से सेवा कर रहा हो, एवं 


) जो पद के धारित > जैवा एकं यो प्सं तेथ| जिस्या+ चोकः 
सेवा आयोग मध्यम से, जहां आवश्यक हो, नियुक्त (५ यय 
प्न्हीः परिस्थि परोकी ३ को जे प्केगी एः् कैमंचासे की 
सैवा समाप्त की जाती हैं। मे मत्येक शेर के प्ले गे सक्या के का; ही की गई हो गे 
फैमेचारियों को हाय जाय जो गन 
इस नियम के उप-नियम (2) (ब) मंज्युक्त शब्द «| रेत योख्कताओ ४ तात्पं 
अपताओं के हैं जिनके श्र करने परह्ढी पैयधित-व्य| पर ब्ियुक्त पकता थ+ प्ैया पढ़े २ स्थाई 
नियुक्ति ३ पात्रता को निर्धारिज- करने के नियमों पैक भारत गये मरवुच्चेर ३0५ के परनतुक के 
अनुक्तरः बनाये की पाचन भी सब्मिह 
मे के कुछ कार्यालय ें पर नियुक्त फैमचारिय) 
से एक की प्रथा चत् रही है कि बदि भाह का उचि नोटिस दिये बिका ही प्या/गपफ् 
देता है क्ते नोटिय भत्ता सत्य को जमा करेगे, 
जिस्थान सेव नियम एस अस्थाई है) के अर्थ), को नोट 


'&- है क्रि 
यदि राज्य करमंच्ासे निर्धारित पैमेय के चोटिस परकार को नही देवा है को वह रकम परकार को जमा करावेक। 
हे नोटिस की अवधि केमंचासे एवं नियुक्ति अधिकार) कोने के: फैय सबकी है । जहा तक कमंकार) के संक्धा है 


जसके ये इस भ्रवृष्षि * वेतन एक भत्ता उस गोटिस-अवाधि के समुचित पररिश्रन्निक है । किन्दु 'इक्ति-पधिकार, 
के लिखे जैसे पद पर नियुक्ति का अबन्ध करने एक नये फैमेचारी को उसका का्य-भर पैम्मलाने # बडी 
यदि क्र 7 नये 


पद डे लिये जसका 
उचित पैमय क. नोटिस अप नही करता है; इसी ४१२ यह तकः भी दिया; गया है |. यदि ज्चिति समय पर 
की शक्त पर. गे ) बिना 


50 ] 


जे >> इ+- है 


राजस्थान सेवा नियम ([नयम ४3 


टीकः--पअ्रस्थाई राज्य कर्मचारी की सेवा समाप्त करने के सम्बन्ध में यह नियम महत्यपुर्णा है । केवल श्रस्थाई 


पदों पर कार्य करने के कारण ही कर्मचारी अश्रस्थाई नहीं होता । श्रस्थाई कर्मचारी वह होता है जिसे 
सम्बन्धित नियमों के श्रनुसार नियमित रूप से नियुक्त नहीं किया जा सके । फलस्वरूप उसे एक निश्चित 
अवधि के लिये निधुक्ति किया जाता है । 

राजस्थान नागरिक सेवा (वर्गोकरण, नियंत्रण एवं श्रपील) तियम 958 के नियम व5 के श्रन्तगंत 


« दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार अस्थाई कर्मचारी को निश्चित श्रवधि की समाप्ति पर सेवा-मुक्त कर 


देना कोई दण्ड नहीं है। भ्रस्थाई रूप से श्र्यात एक निश्चित अवधि के लिये नियुक्त कर्मचारी की सेवायें 
कभी भी एक माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकती हैं । सेवामुक्त करने के नोटिस में दुराचरण या 
अयोग्यता का उल्लेख करना कतई श्रावश्यक नहीं है। यदि नोटिस में ऐसा उल्लेख कर दिया गया तो 
उस व्यक्ति की सेवाग्नों की समाप्ति इस नियम के श्रन्तगंत नहीं की जा सकेगी भ्रौर उसके विरूद्ध 
कार्यवाही वर्योकरण, नियंत्रण एवं श्रपील, नियम 958 के श्रधीन करना श्रावश्यक होगा । 

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि श्रस्याई कर्मचारी को, प्रशासनिक कारणों के श्राधार पर, बिना 
नोटिस दिये ही सेवा से प्रथक किया जा सकता है किन्तु ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कर्मचारी मोटिस 
पभ्रवधि फा श्रथवा नोटिस को श्रवधि के श्र्तर का, वेतन श्रादि क्षतियूति के रूप में मांध फरने का 
श्रधिकारी होगा । 


तीन * 
खण्ड-तीन॑ _ 
खअध्यक्य ८४५ 
ऐप 
वबंतन 
नियम 24:--राजकीय सेवा में नियुक्त एक व्यक्ति प्रारम्भिक वेतन के रूप में उसे स्वीकृत 
वेतनमान का न्यूनतम श्रथवा ऐसा वेतन प्राप्त करेगा जिसे सरकार द्वारा निर्धारित अ्रथवा स्वीकृत 
किया जाय । किन्तु शर्त यह हैं कि ऐसा वेतन उस द्वारा धारित पद के लिये, सक्षम-प्राधिकारी द्वारा 
स्वीकृत, वेतन से अ्रधिक नही होगा तथा सरकार की स्वीकृति के बिना कोई विशेष या व्यक्तिगत- 
वेतन कर्मचारी को स्वीकृत नही किया जावेगा । 


अ्रपवाद;--विद्यालयों एवं महाविद्यालयों मे श्रष्यापन कार्य करने वाले राज्य कर्मचारी जो राजस्थान 
सेवा नियम 97 के झन्तगगंत निर्णय सख्या-] झनुच्छेद संख्या () के श्रनुसार विश्वाम-कालीन अ्रवकाश प्राप्त करते 
हैं, उनके लिये नये प्रशिक्षण सत्र्‌ मे उस पद पर पुनः नियुक्त किये जाने पर प्रारम्भिक बेतन, व्यक्तिगत वेतन अथवा 
वेतन के रूप में वर्गीकृत लाभो के भ्रतिरिक्त भ्रन्‍्य लाभ उस वेतन से कम नही होगा जी उसने गत अ्रवधि मे प्राप्त 
किया था तथा गत (पूर्व) ऐसे समय की श्रव्ि को, जिसमे उसने वेतन प्राप्त किया था, उस वेतन के समकक्ष 
वेतनमान की स्टेज में वेतन वृद्धि दिये जाने में गिना जायेगा यदि वह्‌ श्रपने पद का कार्यभार भ्ागामी शिक्षण सत्र 
के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक माह की अवधि मे ग्रहण कर लेता है । 
राजकौप निर्णय संख्या 2:--एक भ्रश्न उठाया गया है कि क्या राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निय-, 
मित आधार पर चयनित हो जाने पर तदर्थ नियुक्ति के समय, अग्रिम वेतन वृद्धियो के रूप में स्वीकृत, प्रारम्भिक 
वेतन को श्रारक्षित किया जा सकता है। 
यह स्पष्ट किया जाता है कि एक आदिश या अ्रधिसूचना जो नियुक्तिशआ्आधिकारी द्वारा भ्रथवा उसके नाम 
से जारी की गई है, उसके अनुसार की गई नियुक्ति राजस्थान सेवा नियमों की दृष्टि से एक वैध नियुक्ति है शनौर 
चेतन के स्थिरीकरण को शासित करने वाले नियम, तदर्थ नियुक्ति और लोक सेवा श्रायोग से परामर्श के बाद की 
गई नियुक्ति में, कोई भेद नहीं करते । झ्रतः कठिनाई इस तथ्य से उत्पन्न होगी जब मूल रूप मेतदर्थ मियुक्तिया 
करने वाले प्राधिकारी ने श्रग्मिम वेतन दृद्धियां स्वीकृत करते समय अस्थाई नियुक्तियां की होगी जबकि लोक सेवा 
आयोग नियमित चयन पर ऐसे उच्ब-प्रारम्मिक वेतन की सिफारिश करे। 
अतः यह निश्चिय किया जाता है कि जब कभी तदर्य नियुक्तियां राजस्थान लोक सेवा श्रायोग द्वारा 
सीधी भर्ती के रूप मे की जाय तो उच्चतर प्रारम्मिक वेतन नहीं दिया जाना चाहिये, कारण कि ग्रह एक निजी 
अधिकार उत्पन्न करेगा झ्लौर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किये गये चयनो में समस्‍यायें उत्पन्न करेगा । 
स्पष्टीकरएश:---राजस्थान सेवा नियम 97 के अन्तर्गत राजकीय निर्णय सब्या () के झनुसार स्पष्टत: 
रिक्त स्थानों पर उसमें श्रकित शर्तों के झनुसार दिनांक 3 दिमम्वर को या पूर्वे से महाविद्यासयों में शिक्षसन्यत्र्‌ में 
भस्थाई नियुक्त व्यक्तियों को अवकाश चेतन भुगतान योग्य है । एक प्रश्त उठाया गया है कि एक मामले में भ्रवकाश- 
बेतन का भगतान किस प्रकार नियमित किया जायेगा, जहां एक वरिप्ठ भ्ध्यापक को अस्थाई रूप से सत्र के अन्त 


पी ः 
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तक व्यास्याता के रूप में नियुक्त किया गया था और अगले सत्र में महाविद्यालय खुलने के एक माह के भीतर वह 
एक ब्यास्थाता के रूप में पुनः कार्य पर आ जाता है । 

इस मामले की जाच कर यह स्पप्ट क्रिया जाता है कि ऐसे मामले में अ्रवकाश के समय का वेतन व्या- 
स्थाता के रुप में देय है, किन्तु राजस्थान सेवा नियम 97 के अन्तर्गत राजकीय निर्णाय संख्या (!) में वशित शर्तों 
की पालना कर ली गई हो । < 

यह भी स्प ट किया जाता है कि ऐसे वरिष्ठ श्रध्यापक का वेतन उसको व्याख्याता के रूप में नये सत्र में 
पुनः नियुक्त के ने पट, नियम 24 के अन्तर्गत भ्रपवाद के अनुसार निर्धारित किथा जा सकता है किन्तु शर्ते यह है 
कि उसे व्यास्याता के पद के सदर्म में अवकाश वेतन दिया जाना चाहिये । 

(वित्त विभाग के पत्र क्रमांक एफ. (50) वि. वि (व्यय-नियधन) 66 दिनांक 6--64 द्वारा निविष्ठ) 


नियम 25:-प्रशिक्षण-काल में वेतनः-इन नियमों के नियम 7 (8) (ख) फे भ्रन्तर्गत “कर्तव्य 
पर मानी गयी किसी भ्रवधि के बारे में किसी भी राज्य कमंचारी को ऐसा वेतन स्वीकृत किया जा 
सकता है जिसे राज्य सरकार न्‍्यायोचित समभझे। किन्तु किसी भी परिस्थिति में ऐसा वेतन उस 
वेतन से भ्रधिक नही होगा जिसे करमंचारी यदि नियम (7) (8) (ख) के अनुसार “कर्त्तव्य” पर माने 
जाने के बजाय, भ्रन्य प्रकार से कर्त्तव्य पर रहता तो प्राप्त करता । 


टिप्पशो:---यदि कोई कमंचारी नियम 7 (8) (ख) (॥) के भ्रन्तर्गत टिप्पणी के भ्नुसार प्रपनी नियुक्ति 
के भ्रादेश की प्रतीक्षा कर रहा हो तो वह उस पद का वेतन प्राप्त करमे का अधिकारी होगा जिस पर वह प्रन्त में 
कार्य कर रहा था भ्रथवा उस पद का वेतन प्राप्त करेगा जिस पर वह कार्ये-भार सम्भालेगा, किन्तु इन दोनों में से 
जिसका बेसन कम होगा वही उसे दिया जावेगा । न्‍ 


जांच निर्देशन:--एक कर्मचारी जो निर्देशन पाद्यक्रम भ्रयत्रा प्रशिक्षण में जाने के कारए कत्तंव्य पर 

माना जाता है तथा जो ऐसे कर्तव्य पर माने जाने से पूर्व॑-श्रपनी स्थानापन्न नियुक्ति का बेतन प्राप्त कर रहा था, 

तो उसे यदी स्यानापन्न येतन प्राप्त करने की स्वीकृति दी जादी चाहिये जिशे बह वास्तविक कर्त्तव्य पर रहता तो, 
समय समय पर नियम 7 (8) (स) के भ्रन्तगंत माने गये कर्तंव्य के अतिरिक्त, प्राप्त करता रहता । 

स्पप्टौफरणा संए्या :--एुक प्रश्न उठाया गया है कि प्रशिक्षण या पाद्यक्रम में प्रति-नियुक्त एक कर्म 

भारी के लिये किल-किग परिध्वितियों में विशेष-वेतन स्वीकृत किया जाना चाहिमे | प्रश्न की जाँच की गई है तथा 

महू रपध्ट जिया जाता है कि यदि कोई भषिकारी उन सेवाओं से सम्बन्धित प्रशिक्षरा के! सिय्े, जिन पर विशेष- 

पैतन मिलता हो भयवा जिसझी सेवा झर्ते गमान हों, प्रति-तियुक्त किया जाता है तो उसे प्रशिष्षण-कात में 

विशेष-वैगस उस पद का मिलेगा जिसे बह प्रशिक्षरा पर प्रस्थान करने से पूर्व वाले पद पर कार्य करते हुए प्राप्त 

मार रहा था। श्र 

जो मामते उस घनुझोद के धरागंत नही प्राते, किन्तु यदि प्रशिक्षण किसी एक ऐसे थद मे लिये दिया जा 

ह है मिस पर वर्मंघारी को प्रशिशण की समाप्ति के बाद नियोजित करने बेर बाद, विशेष वेतन प्राल्ल होगा सो 

कम पारी को एस पद या विशेष-येकस प्रशिक्षण वहल में स्वीहा डिया जा सकता है। जो मामले उ्त धनुसोर 

है) व (2) ने घल्देत नारी भाते उन्हें ध्रशिक्षाान्शात में सामास्याथा विशेष-वेतन स्वीशरत सही शिया जायेगा । 





ब्रशितणा का में विभेष-ेन द्राण बरले ने सिये राख सरकार के विधिष्द घादेशों री क्राव> 
बदरजा होही 
शिल मामतों पर ध्रुई में निशा विया जा चुका है, एस पुनः सही खोखा णावेधा । 
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स्पष्टीकरण संद्या 2:--राज्य सरकार के घ्यान में कुछ ऐसे प्रकरण आगे हैं. जिनमें राज्य कर्मचारियों 
को निम्न-बकित परिस्थितियों में झादेशों की प्रतीक्षा मे रखा गया हैः-- 

(!) -विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति के मामले के अनुमोदन झथवा नियमित किये जाने की 
उम्मीद में एक राज्य-कर्मेंचारी को स्थानापन्न हैसियत से निम्न-पद पर पदावनंति (रिवर्सन) से 
बचाने के लिये, तथा 

(2) कर्मचारी द्वारा धारण किये हुए पद की समाप्ति के कारणा कर्मचारी को निम्त-पद पर पदावनति 

से बचाने के उद्देश्य से । 

यह नियमों की भावना के विपरीत है कि ऐसे मामलों मे एक कर्मचारी को पुनः समकक्ष अथवा समान 
वेतनमान में पद रिक्त होने तक पुत्रः नियुक्त किये जाने के बीच की अवधि को “झादेशों की प्रतीक्षा” के रूप में नहीं 
माना जाना चाहिये । 

इस मामले का परीक्षण किया गया है एवं यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे भामलों में 
एक कर्मचारी को आदेशों की प्रतीक्षा मे नहीं माना जावेगा एवं बह कर्मचारी सेवा नियम 25 के 
अन्तर्गत टिप्पणी के झनुसार वेतन एवं भत्ते प्राप्त करते का झधिकारी नहीं होगा। पदावनत करने को संक्षम- 
प्राधिकारी के आदेशों की-पालना “की जानी चाहिये एवं ऐसे मामले में पदावनत किये जाने वाले कमेचारी को संक्षम- 
प्राधिकारी के झादेशो,की तारीख से “निम्न पद पर पदावनत किया हुआ” माना जाबे तथा उसका वेतन एवं भत्ते- 
आदि पदावनत वाले, निम्न पद पर, तब के ग्राधार पर निर्धारित किया जावेगा । 

(वित्त बिभाग के श्रादेश ऋरमांक एफ. (57) वि. वि. (प्र प-2)/76 दिनांक 28-7--76 द्वारा निविष्ट) 
राजकीय निर्णय संख्या ।:--एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि प्रशिक्षण पाद्यक्रम में प्रति-नियुक्त एक कमे- 
चारी को राजस्थान सेवा नियम 25 के अन्तर्गत किन परिस्थितियों में विशेय-वेतन स्वीकृत किया जाना चाहिये । 
प्रश्व की जाच की गई तथा सरकार ने उक्त स्पष्टीकरण (सख्या-) के झतिक्रमण में मिम्न-अरकित निर्णय लिया है- 
पु () निम्न-भ्रकित स्थितियों में प्रशिक्षण-काल मे विशेष-बेतन प्राप्त किया जा सकेगा:--- 

6) यदि अधिकारी ऐसे प्रशिक्षण मे भेजा जाता है जो उसके उन कर्तव्यों से सम्बन्धित है जिन्हें 

वह विशेष-बेतन प्राप्त करते हुए या समान कत्तंव्य सम्पादित करते हुए पूरा कर रहा था । 
(7) यदि प्रशिक्षण ऐसे पद के लिये दिया जा रहा है जिस पर उसे, प्रशिक्षण में जाने से पूर्व अपने 
पद पर प्राप्त हो रहे विशेष-वेतन के समान या उससे अधिक विशेष वेतत मिलने वाला हो । 
(2) उपरोक्त-अंकित मामलों में विशेष-वेतन सम्बन्धी स्वीह्ृति निम्नलिखित शर्तों के झाधार पर दी 

जायेवो!--- 


() यदि बह प्रशिक्षण पर प्रस्थान करने से पूर्व विशेष-वेतन प्राप्त कर रहा हो, एवं 

(४) यदि बह प्र.शक्षण पर नहीं जाता तो वह उस पद पर कार्य करता रहता जिससे वह प्रशिक्षण 
के लिये गया ग्रथवा वह एक ऐसे पद को घारण करता जो उसके समान वेतन वाला द्वोता 
झथवा उससे अधिक होता जिस पर वह प्रशिक्षण से पूर्ये क्य कर रहा था । 


राजकीय निर्शय संपया 2:--यह्‌ प्रश्व वुछध समय से सरकार के विचाराधीन था कि यया प्रशिक्षण काल 
में नियम 7 (8) (ख) () के भ्रनुसार एक कन॑चारी को, जो “कत्तेव्य" पर माना जाता है, क्षतिपुरक भत्ता स्वीकृत 
किया जा सकता है ? प्रश्न को जाँच करली गई है और यह अ्रदेश दिया जता है कि जब तक अन्यया प्रकार से 
कुछ नही कहा गया हो, एक कर्मचारी,को, जिसे सेवा नियम 7 (8) (ख) के भझनुसार प्रशिक्षण काल में “कर्तव्य” 
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पर माना जाता है, ऐसी अवधि में ऐसा क्षति-पूरक भत्ता स्वीकार किया जा सकता है, जिसे वह प्राप्त करता, किन्तु 
प्रशिक्षण पर जाने के काररा प्राप्त नही कर सकता वजतें उस प्रशिक्षण की अवधि 20 दिनो से श्रधिक न हो । 
(वित्त विभाग की श्राज्ञा संख्या एफ. । (22) वि वि (व्यय-नियम) 63 दिनांक 27-2-65 द्वारा निविष्ठ) 
राजकीय निर्सय संझ्या 3:--वित्त विभाग के झ्रादेश दिनाक 27 फरवरी, 965 (उक्त निर्णय संख्या 2) 
की झोर ध्यान झ्राकपित किया जाता है जिसमे प्रशिक्षरा के लिये कर्मचारी की प्रति-नियुक्ति की स्वीकृति देने वाले 
प्राधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र श्रकित करने पर विचार किया गया है । 


सभी प्रशासनिक विभागों से निवेदन किया जाता है कि जब कोई अधिकारी, जहां नियुक्ति-प्राधिकारी 
सरकार हो, प्रशिक्षण के लिये प्रति-नियुक्त किया जाता है वहा इस सम्बन्धी एक प्रमाण-पत्र कि “प्रशिक्षण पर 
प्रस्थान करने के भ्रतिरिक्त, अधिकारों शहरी क्षति-पूरक भत्ता प्राप्त करता रहता” दिया जा सकता है तथा उसकी 
एक प्रति भत्तों को प्राधिकृत करने के लिये महालेखाकार राजस्थान को भी भेजी जा सकती है । 


राजकीय निर्णय संस्या 4:--राजस्थान सेवा नियम 25 के अन्तर्गत टिप्पणी के अनुसार एक राज्य कर्म- 
बारी, जो प्रादेशों की प्रतीक्षा (एवेटिंग-पोश्टिग भ्र/डंर) कर रहा हो, उस पद का वेतन प्राप्त करने का श्रधिकारी है, 
जिसे उसने श्रस्त मे धारण किया था ग्रथवा उसे बह वेतन मिल सकता है जिसे वह ज़ये पद का कार्य-भार सम्भालने 
पर प्राप्त करेगा । इन दोनो में से जो भी कम हो, वह उसे मिलेगा । इस प्रावधान को घ्यात में रखते हुए पद-स्थापन* 
पझ्ादेश की प्रतीक्षा करने वाले कमंचारी, जब तक बे नये पद का कार्यभार नही सम्भाल लेते हैं, पद-स्थापन-प्रादिशों 
की प्रतीक्षा की भ्रवधि का वेतन प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। इससे सम्बन्धित भ्रधिकारियों को बहुत झ्ाथिक 
कठिनाई होती है । 

मामलो की जांच कर यह निरुंव किया गया है कि एक कर्मचारी जो अपनी नियुक्ति के झ्रादेशो की प्रतीक्षा 
कर रहा हो उसे पद-सवापना आदेशों की प्रतीक्षा की अवधि मे निम्न-अ्ंकित वेतन, अस्थाई रूप से उस वेतन के 
समायोजन फी शर्ते के श्रनुसार, मुगतान किया जा सकता है, जो उसे बकाया हो तथा जो उपरोक्त टिप्पणी के 
प्रमुसार नये पद का कार्यभार सम्भालने पर प्राप्त करने का अधिकारी हो-- 


]. यदि पूर्व का पद स्थाई रूप से घारण किया हो पूर्व पद का, विशेष-बेतन रहित (यदि कोई हो) स्थाई 
अथवा वह सेवा में कोई ऐसे सवर्ग पद पर हो बेतन | 
जिससे उसका सम्बन्ध हो । 

2, यदि पूर्व के पद पर क.यंवाहक अथवा अस्थाई विशेष वेतन के बिता, धारण किये गये पद का, वेतन । 
रूप से कार्य कर रहा हो । 

3. यदि घवकाश से लौट रहा हो । श्रन्तिम अवकाश वेतन के समान 


यह पश्रादेश प्रसारित होने के दिनाक से प्रभावशील होगा किन्तु एक ऐसे कर्मचारी के सम्बन्ध में जो इस 
आदेश के जारी होने की तारीस के ठीक पूर्व अपने स्थापना के आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा हो, यह प्रादेश उस 
तारीग से प्रभावशील होता है जिसरे बार्मेचारी अपने पद-स्यथापना आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा था । 
(एफ. (93) वि. वि. (व्पय-नियम) 66 दिनांक 4-42-66 द्वारा निविष्ट) 


राजशोय निर्णय संत्या 5:--प्रशिक्षण काल में श्षतिपुरक भत्ता प्राप्त करने सम्बन्धी पूर्व वेट समस्त भ्रादेशों 
अतिक्रमण में यह झादेश दिया जाता है कि जब तक प्रन्यथा प्रावधान नहीं हो, राज्य वर्मचारी जिगे नियम 7 
ह ; 7) 6) ने पनुगार पशिक्षरा काल मे “कत्तंव्य पर" माना जाता है, उसे उस अवधि में कोर्ड भी ऐसा क्षति- 


»७४ स्वीडूत बिया छा सकता है जिसे बह प्रशिक्षण पर नहीं जाने पर प्राप्त करदा किन्तु शर्त यह है कि 
+ हल ही “पक 
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प्रशिक्षण की अवधि 20 दिनों से श्रधिक नहीं हो तथा इसके साय यह भी शर्ते है कि जिस सक्षम-प्राधिकारी ने 

कर्मचारी को प्रशिक्षण पर भेजने के झ्ादेश दिये है उसके द्वारा निम्नलिखित प्रपत्र में एक प्रमाण-पत्र दिया जाय॑:- 
प्रमाण-पत्र 

प्रमाणित किया जाता हद फि श्री/कुमारी/श्रीमती/ 7 ा* 3९०७९०+७ ५७०७७ ##» ० »#' 

विभाग में ७ लललललल लिन निलिनिनिन नल हट “ननन न्‍न+ +++* पद पर हैं एवं जो आज्ञा संख्या” 

दिनांक" 8७९ ७००७ 6६०७ १५०७ ०५०१ ४१००%%०% *२+०००*०*+*-* मे: अनुसार प्रशिक्षण क्के तिये प्रतिनियुक्त किये गये हैँ, बह्‌ निम्नअंकित 


भत्ते प्राप्त करते, यदि वह प्रशिक्षण पर प्रस्थान नहीं करते/करती 
मकान किराया भत्ता, 2. परियोजना भत्ता, 





3. राजस्थान नहूर परियोजना भत्ता, 4.  विलोवित, 
5, बविलोपित, 6. शहरी क्षतिपूरक भत्ता, 
7 


सीमा सडक निर्माण भत्ता, 
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यक्त अंकित कर्मचारी का परिवार उस स्थान पर ही रह रहो है 
जहां उक्त-भत्ता स्वीकार्य है । 
(वित्त विभाग की श्राज्ञा संख्या एफ. । (22) वि. वि./व्यय-नियम)/63 दिनांक 6-2-67 द्वारा विविष्ट) 
नियम 26 (4):--एक राज्य कर्मचारी जो पूर्व में ही एक सेवा, संवर्ग या विभाग में कार्य 
कर रहा हो एवं जो सेवा नियमों के भ्रनुसार पदोन्नति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाकर सीधी भर्ती 
अथवा विशिष्ट चयन द्वारा एक सेवा, संवर्ग या विभाग से दूसरी सेवा, संवर्ग था विभाग में (प्रति- 
नियुक्ति के अतिरिक्त भन्य प्रकार से, स्थानान्तरण को सम्मिलित करते हुए) नियुक्त किया जाता है 
तो उसका प्रारम्भिक-वेतन (इनिशियल-पे) निम्न-प्रकार निर्धारित किया जावेगाः-- हि 





श्रेणी पूर्व के पद पर अन्तिम वेतन नये पद पर प्रारम्भिक-वेतन 





(क) किसी स्थाई पद पर स्थाई रूप से नियुक्त. श्रेणी (क) में वणित कर्मचारियों का प्रारम्भिक 
हो एवं किसी उच्च-पद पर कार्यवाहक वेतन निम्न-प्रकार से निर्धारित किया जावैगाः- 
रूप से कार्य नहीं कर रहा हो । (0) यदि नवीन-पद का अ्रधिकतम-वेतन पुराने 

पद के अधिकतम-वेतन से अधिक हो तो 
उसे नये पद के वेतनमान में, पुराने पद के 
अन्तिम मूल वेतन के आगे के स्तर (स्टेज) 
पर निर्धारित किया जायेगा । 
(7) यदि नवीन पद के वेतनमान का अधिकतम 
) पुराने पद के वेतनमान के अधिकतम के 
है समकक्ष श्रथवा उससे कम है तो उसका 
वेतन, नये पद के वेतनमान में उस स्तर 
पर निर्धारित किया जायेगा जी पुराने पद 
के अन्तिम मूल-वेतन के समान हो या यदि 
उस नये पद के वेतनमान में ऐसा कोई 





56:] 


(ख) () नीचे के पद पर स्थाई हो किन्तु जो 
उसी सेवा, संवर्ग या विभाग में किसी 
उच्च स्थाई या भ्रस्थाई पद पर कार्ये- 
वाहक रूप में कार्य कर रहा हो, किन्तु 
ऐसी स्थानापन्न नियुक्ति संविधान के 
अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अनुसरण 
में प्रसारित पदोन्नति सम्बन्धी नियमों 
के प्रावधानों के अनुसार हो । 

(४) यदि स्थाई या अस्थाई पद पर श्रस्थाई 
से नियुक्त हो किन्तु उसकी 
तियुक्तिसीधी भर्ती, पदोन्नति, 
विशिष्ट-चयन/श्रापत्तकालीन. भर्ती 
द्वारा अथवा संविधान के अनुच्छेद 
309 के परन्तुक के अनुसरण में 
प्रसारित नियुक्ति/पदोन्नति सम्बन्धी 
नियमों के प्रावधानों के अनुसार किसी 
सेवा या संवर्भ के प्रारम्भिक गठन के 

रूप में की गई ही | 


(४) स्थाई भ्रधवा अस्थाई पद पर अस्थाई 
रूप से नियुक्त किन्तु यदि संविधान के 
अश्रनुच्छेद 309 के परन्तुक के अनुसरण 
में कोई सेवा नियम नही बनाये गये हों 
किन्तु पद राजस्थान लोक सेवा आयोग 

:- के अधिकार क्षेत्र में हो और नियुक्ति 
आयोग की सहमति से की गई हो । 

(४) स्थाई या अस्थाई पद पर अस्थाई रूप 
से नियुक्त हो किन्तु ऐसी नियुक्ति, पद 
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स्तर नहीं हो, वो पुराने पद के अन्तिम 
मूलवेतन से नीचे के स्तर पर निर्धारित 
किया जावेगा श्र वेतन केअन्तर को 
“व्यक्तिगत-वेतन” के रूप में दिया जायेगा । 

(7) यदि नवीन पद का न्यूनतम, उपरोक्त खण्ड 
() व (9) में स्वीकार्य वेतन से श्रधिक हो 
तो उसे नवीन पद का न्यूनतम वैतन दिया 
जायेगा । 


(ख) श्रेणी (ख) में वर्शित किसी भी श्रनुच्छेद के 
प्रावधानों से शासित होने वाले कर्मचारी 
का वेतन निम्न-प्रकार निर्धारित किया 

जावेगाः-- ह 


; बज नल्क) क# | दे 


() यदि नये पद का न्यूनतम-बेत॑न स्थाई रूप से 
घारित पद के अतिरिक्त, अन्य पुराने" पद 
के अन्तिम वेतन के वरावर या उससे श्रधिक 
हो तो प्रारम्भिक वेतन नये पद के न्यूनतम _ 
पर निश्चित किया जयिगा।/ “| : 


(0) यदि नये पद का न्‍्यूनतम-वेतेन स्थाई रूप 
से धारित पद के अतिरिक्त, अन्य पुराने पद 
के अन्तिम मूल वेतन' से कम है, तीं 
प्रारम्भिक वेतन, नये पद के वेतनमान में 
ऐसे “स्तर” पर निश्चित किया जावेगा जो 
पुराने पद के अन्तिम वेतन से बराबर हो ! 
किन्तु यदि ऐसा कोई स्तर नये वेतनमान 
में नही हो तो उस वेतन के नीचे के “स्तर 

पर निश्चित किया जावेगा तथा वेतन के 
अन्तर को “व्यक्तिगत-वेतन” मान लिया 
जायेगा । 


किन्तु शर्तें यह है कि यदि वेतन निर्धारिण 
उपरोक्त अनुच्छेद क (7) अथवा क (7) 
के अनुसार स्थाई पद पर स्वीकार्य वेतन 
के आधार पर अधिक लाभप्रद हो तो वेतन 
उक्त-खण्डों के प्रावधानों के श्रनुसार 
निर्धारित किया जावेगा । 
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(2) उप-नियम (]) के प्रयोजनों के लिये वेतन का तात्पर्य मूल-वेतन अथवा अस्थाई पद के 
वेतन से है किन्तु इसमे विशेष-वेतन सम्मिलित नही होगा । 

(3) जब नवीन पद पर नियुक्ति राजस्थान सेवा नियम 20 (क) अथवा नियम 2]5 (ब) के 
अन्तर्गत सम्बन्धित कर्मचारी की प्रार्थता पर की गई हो तथा नवीन पद के वेतनमान का अधिकतम 
पुराने पद के वेतनमान के अधिकतम से कम है तो वह नये पद का अधिकतम वेतन, प्रारम्भिक 
बेतन के रूप मे, प्राप्त करेगा । 
दृष्टांत:--नियम 26 (क) ()-सचिवालय का एक विधि-सहायक राजस्थान-न्यायिक-सेदा में सीधी भर्ती ह्वारा 

नियुक्त हो जात! है ॥ विधि-सहापक अपने पद पर स्थाई है और दिनांक ! सितम्बर; 276 से 
500-890 के वेतनमान से नई नियुक्ति के समय 865/- रुपये मातिक वेतन प्राप्त कर रहा है ! वह 
राजस्थान-न्यायिक-सेवा में मुन्सिफ-मजिस्ट्रेट के पद पर | नवम्बर, 4978 को नियुक्त (पद भार ग्रह 
करता) किया जाता है । 

इस प्रकरण में चू कि विधि-सहायक अपने पद पर स्थाई है और फलस्वरूप 8 65/- रुपये 
मूल-वेतन के रूप प्राप्त कर रहा है। राजस्थान-न्यायिक-सेवा में मुन्सिफ-नजिस्ट्रेट के पद का 
वेतनमान 750-30-020-40-300..50--350 है। चू'कि पिधि सहायक कछे मुल-बेतनमान 
का भ्रधिकतम 890/- रुपये है और नये पद के येतनमान का भ्रधिकतम 350/- है। श्रतः विधि- 
सहायक को नवम्बर, 978 (नुन्सिफ-मसजिस्ट्रेट के पद पर कार्यभार ग्रहएा करने की तारीख) को 
नये वेतन-मान में 370/- रुपया मासिक बेतन प्राप्त होगा । 


दृष्टास्त ;--नियम 26 (क) (४)-स्थानीय-निकाय विभाग के प्रथम-श्रेशी कार्यालय प्रधीक्षक, जिसका वेततमान 
550-20-70-25 -00 है, भ्रपने मुल-पद को छोड़कर लेखाफार के पद पर सीधी भर्ती के 
राध्यम से नियुक्त हो जाता है। खेखाकार के पद का बेतवमान 4 सितस्वर, 976 से 500-20- 
740-25-940 है । इस नियुक्ति से पूर्व कार्यालय-अधीक्षक मूल-बेतन के रूप में 735/- सासिक 
प्राप्त कर रहा है। चूंकि लेखाकार के पद का अधिकतम कार्योलय-अ्रधोक्षक प्रथम शेसी के पद के 
श्रधिकतम से कम है, श्रतः कर्मचारी को 720/- रुपये वेतन तथा 5/- रुपये व्यक्तिगत-बेतन दया 
जाथेगा । 


दृष्टान्त +--नियम 26 (क) (77)-चिक्त्सा विभाग का एक लेखाकार जिसका वेतनमान 500-940 है, 
राजस्थान-न्पायिक सेवा में सीधी-भर्ती के माध्यम से नियुक्ति प्राप्त कर लेता है। नियुक्ति के विन 
बहू 720/- रुपया मासिक वेतन प्राप्त कर रहा था । 


इस उप-नियम के प्रावधानों के श्रतुसार चूकि नये, वेतनमान का स्यूनतम कर्मचारी के मूल- 
बेतन से भ्रधिक है। प्रतः लेखाकार को न्‍्यायिक-सेवा के पद का न्यूनतम वेतन अर्थात्‌ 750/- रुपया 
मासिक मिलेगा क्योंकि इस नये पद का वेतनमान 750-4350 है । 


दुष्टान्त :--नियम 26 (ख) (7)-पंचायत एवं साम्रुदायिक विकाप्त विभाग का स्थाई वरिष्ठलिपिकः जो 
कार्यालय अधीक्षक के पद पर गत 3 चर्ष से कार्यवाहक रूप से कार्य कर रहा है; को परिवार 
नियोजन विभाग में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है । वह चू कि कायलिय 
झ्रधोक्षक के पद पर 740/- रुपया प्राप्त कर रहा हैं| झ्तः उसे “प्रशासनिक अधिकारो” के पद पर 
चैतनमान 750--350 में न्यूनतम देतन रुपये 750/- प्राप्त होगा । 
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का एक पर्यवेक्षक उसी विभाग में सहायक-निदेशक के पद 
दृष्ठान्त +नियम 26 (ख) (॥)-बीमा विभाग व्रेतनमान में एक बर्ष से न्यूनतम बेतन प्राप्त कर रहा था। 
पर कार्यवाहक रूप से 750-350 के सप्रधिकारी” के पद पर, जिसका वेतनमान 650-30-- 
इस प्रधिकारी का चयन “याएशिज्य-कराता है । प्रधिकारी इस नये पद पर आने का इच्छुक है। 
070- 40-270 है पर कर लिया जा हो सहृत्यक निदेशक के वेतनमान 750-350 प्लें न्यूनतम 
इस परिस्थिति में चू कि भ्रधिकारी पूर्व मेथ-कर-पझधिकारी” के पद पर उस वेतनमान में 740/- 
चेतन प्राप्त कर रहा था तो उसे “वाशिमक्तिगत वेतन” दिया जावेगा। श्रागामी बेतन बुद्धि पर 
रुपये बेतन तथा 40/- रुपये मासिक “व्यत्े श्रृखला में, 770/- रुपया मासिक पर निर्धारित किया 
इसका, वेतन वेततसान 650-270 क्दिया जायेगा । 
जायेगा और व्यक्तिगत वेतन समाप्त कर 
वास्थ्य बिभाग का एक स्वास्थ्य निरीक्षक जो 370- 
दृष्टान्त ः--नियम 26 (ग) ()-चिकित्सा एवं रे क्र रहा है, को तदर्थ-रूप से उसी विभाग में कनिष्ठलिपिक 
590 के वेतनमान में न्यूनतम-वैतन प्राप्तदिया जाता है। निमम 26 (ग) के श्रस्तमंत कर्मचारी को 
के पद पर घयन कर नियुक्त कर [र्थात्‌ 355/- रुपया सासिक बेतन मिलना चाहिये ! किन्तु 
कनिष्ठलिपिक के वेतनमान का न्यूनतस अ्रमंचारी को कनिप्ठड-लिपिक के वेतनमान 355-570 में 
यदि चयन-प्रधिकारी सिफारिश करे तो क्ब्यक्तिगत-वेतन के रूप मे दिया जां सकता है। झ्रागामी 
365/- रुपये मासिक बेतन तथा 5/-रुपवे। और व्यक्तिगत-बेतन समाप्त हो जायेगा । 


चेतन-बुद्धि पर 375/- रुपया दिया जायेग 
म॒ श्वेणी कार्यालय अ्रधीक्षक (जिसका वेततमान 550-- 


दृष्टास्त :-+नियम 26 (3)-जागीर विभाग के प्रथ्ते के कारस लेखाकार के पद, (जिसका वेतनसान 500- 
0व0 है) पदोन्नति के अधिक झ्रवसर होश्रधोक्षक के वेतनसान में वे 960/- रुपये मा्तिक वेतन 
940 है) पर झपनो नियुक्ति चाहते हैं । '3) के प्रावधानों के भ्रठुसार इन्हें लेखाकार के वेतनमान 
प्राप्त कर रहे थे। इन उप-नियम 26 ( देतन दिया जावेगा यद्यपि वे इससे पूर्व प्रधिक वेतनमाम 
का भ्रधिकतम श्र्थोत्‌ 940/- रुपये मासिक हे थे । 


में 960/- रुपया मासिक बेतन प्राप्त कर २ _ ३. दि दर 
/ तये एक विशेष-पद से अथवा उस सवर्भ में सम्मिलित एक' 


टिप्पणी सरुया :- इन नियमों के ग्रयोजनों के थ्रित्यावर्तत (रिवसंन) अथवा एक अस्थाई पद से स्थाई 
सावधि पद से साधारण सवर्य या सेवा मे किसी पद पर ' 


पबर्त॑- नही मानी जावेगी व 
पदेअर अत को बच लि कि ली आज जाडेगा। दिनाक से किसी उच्च पद पर नियुक्त किया जाता है 


टिप्परधी संस्या 2:--जब एक राज्य कर्मचारी उसपर होती है तो उच्च-पद पर उसका प्रारम्मिक वेतन 
जिसको उसकी वापिक वेतन बृद्धि (निम्न-पद-वाली) देखाविक वृद्धि भी सम्मिलित मानी ज/म्रेगी, जो उस दिन 
निर्धारित करने के लिये उसके मूल-पद वाले वेतन मे वह 


देव हो जाती है । , जिसका वेतनमान 355-0-445-5-550-20-. 


दृष्टान्तः--जिलाधौश कार्यालय का एक कनिष्ठ-लिपिक,5/- रुपया मासिक वेतन प्राप्त कर रहा है । उसे दिनांक 
570 है, दिनांक ॥ सितम्बर; 8977 से 46 के पद को वापिक-वेतन बुद्धि फो तारोख भो है, को 
4 जून, 978 की, जो उत्तको कनिष्ठलिपिय है। वरिप्ठलिपिक के पद छा बेतनमान 385--0-- 
परिष्ठलिपिक के पद पर पदोन्नत किया जात के प्रस्तगंत टिप्पटी संस्था (2) के प्रन्तर्गत चूंकि 
445-75-490-20-650 है । नियम 2क्ष वेतनमान में देतन-बृद्धि देय होती है, भरत: बरिप्ड- 
फर्मचारो के पदोन्नति के दिन ही उसके सूर 
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लिपिक के पद पर उसका वेतन निम्न-प्रकार निर्धारित किया जायेगा:-- 


4. कनिष्ठ-लिपिक के पद का वेतन ज+45 रुपया सासिक 
2. करिष्ठ-लिपिक के पद पर देय वेतन-घृद्धि के 
कारण वेतन +45-- 5 5 430/- मासिक 
3. निमग्रम 26-ए के कारण कनिष्ठ-लिपिक के पद फा 
चेतन ++445/- रुपये मासिक - 
4... वरिष्ठ-लिपिक के पद पर श्रागामी स्तर पर वेतन 
निर्धारण न भ60/- रुपये मासिक 


डिप्पणी संख्या 3:---सावधि पद पर नियुक्ति होने पर बेतन का स्थिरीकरण इस नियम के प्रनुसार नियमित 
किया जायेगा, नियम 26-ए के अन्तगंत नही । 

आडिट निर्देशन:-- () वित्त विभाग की अ्रधियूचना संख्या एफ । (94) वि. थि. (नियम) 66/ दिनाक 
6 अगस्त, 3969 द्वारा | जनवरी, 967 से विलोपित किया गया । 

(2) एक वेतनमान हाल मे जोडी हुईप्रभावी की हुई हो सकती है जब कि संवर्ग या श्रेणी, जिसमें वह 
जोडी गई है नियमित वेतनमान में समय-श खला के प्रभावी होने के पूर्व ही चलती झा रही हो। भ्रथवां यह भी 
हो सकता है कि एक वेतनमान मे दूसरे वेतनमान का स्थान ले लिया हो ) यदि किसी राज्य कर्मचारी ने नये 
बेतनमान के प्रभावी होने से पूर्व किसी सवर्ग या श्रेणी मे एक पद पर स्थाई या स्थानापन्न रूप से कार्य किया हो 
तथा उस अवधि में उसमे किसी “स्तर” (स्टेज) के समान वेतन प्राप्त किया हो भ्रयवा दो स्तरों के बीच का वेतन 
प्राप्त किया हो तो उस कर्मचारी का नये-वेतनमान मे प्रारम्भिक वेतन, पूर्व के वेतनमान में भ्रन्तिम समय में प्राप्त 
किये गये वेतन के अनुसार निश्चित किया जाना चाहिये तथा जिस अवधि में बह प्राप्त किया गया था उसे वेतन 
में वापिक बेतन-बृद्धि के लिये गणना में सम्मिलित किया जाना चाहिये तथा यदि ऐसा वेतन दो स्तरों के वीच का 
था तो निम्त-स्तर पर उसका प्रारम्भिक बेतन निश्चित किया जाना चाहिए । 

(3) वित्त विभाग के भ्रादेश सख्या एफ | (94) वि. वि ((नियम) 66/ दिनांक 6-8-969 द्वारा 
दिनांक । जनवरी, 967 से विलोपित । 
(4) उक्तानुसार विलोपित | 
(5) यदि कोई राज्य-कर्मचारी उक्त नियम के अन्तर्गत कोई व्यक्तिगत-बेतन प्राप्त करता हो तो जब भी 
कर्मचारी की सवीन भ्रथवा पुराने पद के वेतन-मान में दूसरी वारपिक-वेतन-वृद्धि देय होती है तो कर्मचारी को नये- 
पद की दूसरी बायिक-वेतन-बुद्धि दी जायेगी एवं उस समय से वह “यक्तिगत वेतन प्राप्त करना बन्द कर देगा तथा 
पुराने-्पद की वेतन श्यखला से सभी सवंध विच्छेद कर देगा। किसी भी कमंचारी को व्यक्तिगत-वेतन उसे केवल 
उसका नई-वेतन-श् सला मे प्रारम्भिक वेतन निर्धारित करने के लिये ही स्वीकृत किया जाता है जिस पर वह 
अपने पुराने पद के वेतन से कम वेतन प्राप्त करता है ) व्यक्तिगत-वेतन नये-वेतनमान में किसी दूसरे “स्तर” पर 
प्रारम्भिक वेतन-निर्धारण के लिये स्वीकृत नही किया जाता है । 
(6) झआडिट निर्देशन (3) एवं (4) के साथ यह भी विलोपित किया गया है । 
राजकीय निर्संयः--राजस्थान सेवा नियम 26] से 268 के अन्तर्गत पारिवारिक पैन्शन केवल सीमित 
अवधि के लिये ही स्वीकृत की जाती है | अतः सरकार द्वारा स्वीकृत एक अधिकारी के वेतन को नियमित करते 
समय उसके पारिवारिक पेन्शन के प्राप्त करने के तथ्यों को इन नियमो के अनुसार ध्यान में नही रखा जायेगा । 


नियम 26-ए] राजस्थान सेवा नियम 6१ 


स्पष्टीकरणर--वित्त विभाग की मधिसूचना सेख्या एफ (94) वि. वि./नियम/66/ दिनाक 6 अ्रगस्त, 
3969 द्वारा । जनवरी, 967 से विल्ोपित किया गया। 
नियम 26-ए () :--जव कोई राज्य-ऊर्मचारी किसी पद पर स्थाई, अस्थाई अथवा स्थानापक्ष 
रूप से कार्ये कर रहा हो तथा उसे उसकी सेवा, संवर्ग या विभाग में 'पदोन्‍नति की नियमित पंक्ति" 
में स्थाई, अस्थाई अ्धवा स्थानापन्‍्न रूप से पदोन्‍्तत किया गया हो तो उसका चेतन, उच्च-पद के 
वेतनमान में, उसके द्वारा पूर्व के पदवाले वेतनमान में प्राप्त चेतन मे एक वापिक-वृद्धि की राशि जोड 
कर जो वेतव आयेगा उसके आधा र पर नये वेतनमान में "आगे के स्तर” (नेकस्ट-एचवस्टेज) पर 
निर्धारित किया जावेगा । किस्तु इस सम्बन्ध में निम्त-प्रंफित शर्ते होंगीः-- 
दृष्टान्त:--नियम 26-ए-एंचायत एवं त्ाधुदायिक्त विकास विभाग फे एक कनिष्ठ-लिपिक फी वरिष्ठलिपिक के 
पद पर, पदोन्‍्नति की मियमित पंक्ित में, दिमाँंक 3 श्रप्रेल, 79 से पदोन्‍नत किया जाता है। 
पदोन्नति के दिन वह कनिप्ठ-लिपिक के रूप भें 550/- रुपये वेतन प्राप्त कर रहा है| 
वियम 26-ए के श्रतुसार उसका वेतन वरिष्ठ-लिपिक के पद पर निम्न-प्रकार निर्धारित किया जावेगा । 


(4) फर्िष्ठ-लिपिक के पद पर देतन * 550/- मासिक 
(2) करिष्ठ-लिपिक के पद पर काल्पनिक 
शेतन मै 550 -- 20 - 570/- भासिक 
(3) परिष्ठ-लिपिक के पद पर देतन हू 590/- मासिक (570/- से श्रागे के स्तर पर) 


() जहा कोई कर्मचारी उच्च-पद पर अपनी पदोन्नति के तुरन्त पूर्व निम्न-पद के वेतनमान 
के अधिकतम पर वेतन प्राप्त कर रहा है तो उच्च-पद के वेतनमान में उसका प्रारम्भिक 
बेतन, निम्न-पद पर अ्रधिकतम पर प्राप्त किये जा रहे वेतत में, निम्त-पद की अन्तिम 
बेतन वृद्धि के समतुल्य राशि के समान, सिद्धात रूप से बढ़ाकर जो वेतव बने उसके 
आधार पर नवीन वेतनमान में “श्रागे के स्तर” पर वेतन स्थिर किया जायेगा । 

[वित्त विभाग को विज्ञप्ति सख्या एफ, 4 (40) दि.वि. (प्रुप-2) 74 दिनांक 28-8-74 द्वारा प्रति- 

स्थापित व 

दृष्टांतः-- नियम 26-ए (7)-स्थानीय-निषि अफ्रेक्षण विभाग के एक स्थायी कार्यालय सहायक को उसी विभाग 
में कार्यालय-प्रधीक्षक प्रथम श्रेणी के पद पर पदोन्‍्तत किया जाता है । कर्मचारी, कार्यालय सहायक 
के बेततमान 460-770 का ब्रधिकतम अर्थात्‌ 770/- दषया सासिक देतन प्राप्त कर रहा है । 
कार्यालय-अधोक्षक प्रथम श्रेणी का वेतनमान 550-20-770--259-040 है। कार्यालय सहायक 
के वेत्तनमान में वे श्रथिकतम-वेलन एक वर्ष से अधिक समय से ध्राप्त कर रहे हैं। 

कर्मचारी को देसी स्थिति में नियम 26-ए () के झनुसार निम्न-प्रकार वेतन प्राप्त होगा:-- 


() कार्यालय सहायक के पद पर वेतन ह 770/- मात्तिक 
(2) कार्यालय सहायक के पद पर काल्पनिक 
चेतन * 770 -+- 20 5 790/- मासिक 
(3) कार्यालय ब्रधीक्षक के वेतनमान में वेधन >820/- पातिक (790/- से आगामी स्तर पर) 


(४) इस नियम के प्रावधान इसी नियम के अन्तगत दी गई अनुसूची मे वर्णित मामलों पर 


है... 
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लागू नही होंगे । उनके सम्बन्ध में सरकार वेतन-नि>रिग्स का ऐसा प्रन्य तरीका 
निर्धारित कर सकती है जिसे बह प्रावश्यफ समके, एवं 
(0) इन नियमों के नियम 35-ए के उप-नियम (2) के प्रावधान किसी ऐसे मामले में लागू 
नही होगे जहां पर प्रारम्भिक-बेतन इस नियम के अन्तर्गत निश्चित क्रिया गया हो । 
नियम 26-ए (2) :-इव नियमों के नियम 3। के प्रावधानों के होते हुए भी जहां राज्य- 
कर्मचारी का वेतन उपरोक्त उप-नियम (|) के अ्रतुसार निर्धारित किया जाता है तो उसको दूसरी 
वेतन-वृद्धि उस दिनांक को स्वीकृत की जावेगी जिसको वह यदि नीचे के पद पर हो कार्य करता 
रहता तो, वायिक-वेतन-बृद्धि प्राप्त करता । किन्तु शर्ते यह है कि यहां वेतनमान के न्यूनतम पर वेतन 
निर्धारित किया जाता है तथा इस प्रकार निर्धारित किया गया वेतन नीचे के पद के बेतनमान में 
आगागी वेतन-बुद्धि एवं उच्च-पद को प्रथम बेतन-वृद्धि की राशि के समान अथवा अधिक दोता है तो 
श्रागामी वेतन-बुद्धि नियम 3] के अनु ।र वेतन-बृद्धि के लिये गिने जाने वाली सेया के पूर्ण होने पर 
ही दी जा सकेगी । ४ 
डर [वित्त बिनाग को प्राज्ञा संड्या एफ 4 (8) वि. वि. (व्यय-नियम) 67 दिनांक 27--968 द्वारा 
प्रतिस्थापित ] 
स्पष्टीकरण संएपा :--एक सन्‍्देह उत्पन्न किया गया दे कि क्या राजस्थान सेवा नियम 26-ए के 
प्रावधान एक ऐसे कर्मचारी के मामले मे भो पभ्ादी किये जाने चाहियें जिसने किसी पर्व प्रवसर/भवसरों पर 
उच्च-पदों को धारण किया या तथा वह उपडी उच्चन्यद पर परदोन्‍नति होने पर नियम 26 के प्ननुसार उच्च- 
वेतन प्राप्त कर रहा था झथवा क्या ऐसे मामले में वेवन नियम 26 (स) के परन्तुक के घनुसार निर्धारित किया 
जावेगा ? मामले पर विचार किया गया हू तथा यह स्पष्ड किया जाता है कि प्रप्रेल, 496] से उच्च /र-पद 
पर पदोन्नति होने पर राज्य कर्मचारियों का वेतन सेवा नियम 26-0 के प्रनुमार ही निर्धारित किया जाता है 
तथा उनका वेतन झव नियम 26 के झ्ननुसार स्थिर नहीं किया जा सकता है चाहे बह नियम 26-ए के अनुसार 
निर्धारित विये वेतन से भ्रधिक लाभदायक होता हो । इस प्रादेश के जारी होने के दिनाक से पूर्व में निशित 
मामलों पर पुन. बिचार नही किया जावेगा । 
[वित्त विभाग के ज्ञापन संब्या एफ. (20)वि.वि. (क)। नियम/6! दिनांक 6--62 तया 7-6-65 
द्वारा निविष्ट ] 
स्पष्दीकरण संझ्या 2--वेतनमान के अधिकतम पर वेतन प्राप्त करने वाले सरक।री कर्मचारी वास्तव में 
साधारण वेतन-वृद्धि की तःरी़ पर कोई श्रागे वेतन वृद्धि प्राप्त नही करता है । किन्तु इसका यह झर्थ नहीं लिया 
जा सकता है कि उसके मामले में वेतन-वृद्धि की साधारण तारीख ही नही है । सेवा नियम 3 के प्रावधानों के 
अनुसार कर्मचारी के सेवा मे रहते हुए यह समान रूप से जल्‍री रहेगी ॥ 
इस प्रकार एक ऐसे म।मले मे जहा कमंचारी की, जब वह अपने पद के वेत्त॒नमम्व का अझ्रधिकतम वेतन 
प्राप्त कर रहा है, नियमित पक्ति में पदोन्नति हो जाती है तब उसका वेतन सेवा नियम 26-ए के अनुसार 
निर्धारित किया जावेगा एव उसको आगामी वेतत-वृद्धि नियम 26-ए के उप-नियम (2) के झनुसार उस तररीब 
से प्राप्त होगी जिसको वह नीचे के पद पर ही यदि वना रहता, तो प्राप्त करता । 
यह आदेश दिनाक | जनवरी, 967 से प्रभावशणील होगा । जो मःसले इन आदेशों से पूर्व ही तय किये 


जा चुके है, वो पुनः खोले जाकर इन आदेशो अनुसार तय किये जा सकेंगे । 
खित्त विभाग की विज्ञप्ति संड्या एफ (20) वि. दि. (नियम) 72 दिनांक 26-8-972 द्वारा 


निविष्ट) 
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स्पष्टीकरण संस्या 3:--कई मामलों में कर्मेचारियों के बारे मे, जो अस्थाई आधार पर नियुक्त होकर 
राज्य-सेवा में सेशारत होते हुए ही राजस्थान लोक सेवा आयोग अ्रथवा अन्य चयन करने वाले प्राधिकारी प्रथवा 
विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उसी पद पर चयनित होने पर, जैसी भी स्थिति हो, विभागों द्वारा नये नियुक्ति 
आदेश जारी किये जाते हैं। यहा एक प्रश्म उठाया बया है कि नियमित चयन के पश्चात्‌ नियुक्ति-श्रादेश प्रसारित 
करने पर क्या ऐसे कर्मचारी का तदर्थ-वेतन श्रारक्षित (प्रोदेक्ट) म।ता जायेगा जो उसके द्वारा पूर्व में प्राप्त किया 
जा रहा था और कया ऐसी तदमं-सेवा अ्रवधि को सेवा नियम 34 के अनुतार वेतननवृद्धि के लिये गिना जाये 
अथवा नही ? 


इस प्रश्न पर विचार किया गया है श्रौर राज्यपाल महीदय सह ने अ्रादेश प्रदान किया है कि 
जब कभी किसी व्यक्ति की “प्रावश्यक-अ्स्थाई झ्राधार पर” (झ्रान-अरजेन्ट-टेम्पे रेरी-वेसिस) किसी पद पर नियुक्ति की 
जाती है तो उसके वेतन का निर्धारण सम्बन्धित नियमों के अ्रतुनार किया जावेगा जो उस पर प्रभावी होते है और 
वह उस पद का वेतन तथा वेतन-चबूद्धि तब तक प्राप्त करता रहेगा जब तक वह उस पद पर नियुक्त रहता है । इस 
सथ्य से कि कर्मचारी आगे चल कर राजस्थान लोक सेवा झ्ायोग प्रथवा चयन प्राधिकारी द्वारा उस पद पर चय- 
नित हो जाने पर एवं इस श्राशय से नये नियुक्ति-आ्रदेश प्रसारित कर देने से उसकी स्थिति मे छोई परिवर्तन नहीं 
होगा । अतः उसके बेतन का पुनः निर्धारण करने की झावश्यकता नही है । ऐसे प्रकरण जिनमे कर्मचारी नीचे के 
पद पर नियमित है झौर उच्च-पद पर नियमित रूप से कार्यरत है तो राजस्थान लोक सेवा झायोग द्वारा चयन करने 
पर सीधी भर्ती के लिये निर्धारित उच्च-पद पर नियमित नियुक्ति की स्थिति भी वही रहेगी। ऐसे मामले में भी 
चेतन के श्रारक्षण का वही लाभ स्वीकार्य है जो “प्रवावस्यक-अस्थ।ई आवार पर” नियुक्त होने पर लिया गया था 
और वेतन का पुनःनिर्धारण आवश्यक नही होगा । नियमित वेतनमान में तदर्थ-पदोन्नति के मामले में वेतन-निर्धा- 
रख तथा वेतन-वृद्धि राजस्थान सेवा नियमों के सम्बन्धित नियमों के अनुसार किया जायेगा और विभागीय चयन 
समिति द्वारा उस पद पर चद्नन कर नियुक्त कर देने पर वेतन के पुन:निर्धारण की आवश्यकता नही रहेगी। 


यहा यह भी उल्लेख किया जाता है कि ऐसे मामले जी उपरोक्त स्पस्टीकरण के विपरीत तय कर दिये गये' 
ही तो उन्हे पुनः खोले जायें भ्रौर उपरोक्त श्रादेशो के अनुसार नियमित्र किया जाय । 
[वित्त विभाग के आदेश एफ. 4 (94) वि. वि./नियम्र/66/0 दिनांक 20--975 द्वारा निविष्ठ] 


राजकीय निर्णय संथ्या |:--यह ग्रादेश दिया जाता है कि राजस्थातव सचिवालय, राज॑स्थान लोक सेवा 
आयोग, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान विधान सभ। एवं राज्यपाल सचिवालय में दिनाक 37 श्रगस्त, 
968 को कार्यरत कनिष्ठ-लिपिको एवं आशुलिविकों, जो चाह स्थाई हो अ्रथवा स्थानापन्न हों, की यदि इन 
विभागो/कार्यलयों में ऋ्मश: वरिप्ठलिपिक एवं वरिप्ठ-आशुलिपिक के पदों पर स्थाई अथवा रथानापन्न रूप से 
पदोन्नति या नियुक्ति की जाय तो उनका वेतन पदोन्नति के दिन उनकी अपनी वेतन-श्ल खला मे प्राप्त किये जा रहे 
बेतन में दो वेतन वृद्धिया जोड़ कर जो काल्पनिक वेततव आये उसके ग्राधार पर पदोन्नति की वेतन-श्व'खला में 
आगामी स्तर (नेवस्ट-स्टेज) पर बेतन निर्धारण किया जायेगा । 


राजकोय निरेय सेल्या :---नियम 26-ए-के श्रन्तगंत दिये गये राजकीय विरोय सरुया () के अति- 
कऋ्रमण में यह आदेश दिया जाता है कि ऐसे अधिकारी जो स्थायी अथव। स्थावापन्न रूप में अतिरिक्त मुख्य श्रभि- 
यन्ता के पद पर है की यदि मुख्य अभियन्त, भयन एवं पथ, मुख्य अभियन्त्रा राजस्थान नहर योजना अ्रथवा मुख्य 
अमियस्ता सिंचाई विभांग के पद पर स्थाई या स्थानापन्न रूप से पदोन्नति की जावे तो उनका वेतन राजस्थान सेवा 
तियमो के नियम 26 अथवा नियम 35-ए, जैसी भी स्थिति हो, के अ्रनुसार निर्धारित किया जायेगा । 
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राजकीय निर्णय संध्या 2:--किसी पद पर स्थाई, भ्रस्थाई अथवा स्थानापम्न रूप में कार्यरत कर्मचारी को 
स्थाई, अस्थाई, श्रथवा स्थानापन्न रूप में उसके सेवा, सवर्ग था विभाग में पदोश्नति की नियमित्र पक्ति में जब पदो- 
ज्ञत किया जाता है तो उसका वेतत तियम 26-ए के प्रनुदार निर्धारित फिया ऊत्ता है। यह प्रष्त उठाया गया हु 
कि वया नियम 26-ए के गन्तग्ंत वेतन निर्धारण का लाने पदोपम्नति के उन मामलों में भी लागू होगा जह। 
विभागों में सवर्ग अ्रथवां सेवा नियम नहीं हैं प्रथवा सेवा नियम तो है फिन्‍्तु जिन पदों पर प्रथवा जिन पदों से पदो- 
न्नति की गई है, वे पद उन सेवा नियमों की श्रनुमूचि में सम्मिलित नहीं है । 
इस मामले पर विचार किया गया भौर तिश्चित किया गया है कि ऐसे मामले में नियम 26«ए के परनु- 
सार वेतन-निर्धारण का लाभ देय नहीं है । किन्तु फिर भी मदि सेवा नियमों के प्रकाशन के बाद भ्रथवा उनकी 
अनुसूचि में पद के सम्मिलित होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी यह प्रमाणित कर सके कि उन नियमों के प्रकागन 
प्रथवा सम्बन्धित पद नियमों की श्रनुमूचि में सम्मिलित हो जाता, यदि पूर्य में ही नियम प्रकाशित हो जाते, हो 
नियम 26-ए के झन्तर्गृंत् ऐसे मामले मे वेतन का पुनः निर्धारण पदोन्नति की तारीस़ से ही (पुरे्प्रभाव से) कर 
दिया जावेगा । 
उपरोक्त आ्रादेश दिनाक ] दिसम्बर, 975 से प्रभावशील होंगे । पूर्व के मामले जिन्हें नियम 26-ए के 
अनुसार वेतन-निर्धा रण का लाभ दे दिया गया हो, को पुनः नहीं खोले जायेंगे किन्तु विचाराधीन मामलों को उप+ 
ररोक्त श्रादेशानुसार ही निशित किया जागेगा। 
(वित विभाग के भादेश संद्या एफ | (94) वि. वि. (नियम)/66-तदिनांक 77 दिसम्बर, 975 
द्वारा निविष्ट ] 
राजऊीय निशंय संख्या 3:--राजस्थान नागरिक सेवाएं (सशोधित नवीन वेतनमान) निवम 976 के 
लनिषण १2 (2) तथए १2 (3) के भ्रन्तर्गंत ठेत्तन-स्थिरीकरण के सम्बन्ध में एक कर्मचारी को स्वीकृत व्यक्तिगत वेत्तन 
को, (--9-976 तथा उसके बाद नियमित-पक्ति में नियुक्ति श्यवा पदोन्नति होने पर, राजस्थान सेवा नियम 
26-ए के अन्तर्गत उच्च-पद पर बेतन-स्थिरीकरण के प्रयोजनाथ क्या माना जाय, यह प्रश्न राज्य सरकार के 
विचाराधीन कुछ समय से रहा है । 
इस मामले पर विचार कर लिया गया है तथा राज्यपाल महोदय ने आ्रादेश प्रदान किये हैं कि उपरोक्त 
अनुच्छेद मे वर्णित प्रकृति के मामलों में स्वीकृत व्यक्तितत वेतन को -9-76 अथवा उसके बाद में प्रथम बार 
नियमित-पक्ति में उच्च-पद पर पदोप्नति किये जाने पर व्यक्तिगत-वेतन को स्थिरीकरण के प्रयोजनाथ ग्रिना जाय 
तथा उसे बेतन का भाग ही माना जाकर तदनुसार नियम 26-ए के अन्तर्गत वेतन का स्थिरीकरण किया जायेगा ) 
यह आदेश दिनाक [-9-976 से प्रभावशील माना जावेगा [ 
[वित्त विभाग के झादेश ऋ्रमाक एफ.  (ए) () वि. वि. (ग्रूप-2) 77 दिनांक 6-5-977 द्वारा 
निविष्ड [ 
राजकीय निर्णय संख्या 4:--निचले पद पर कल्पित-वेतन वृद्धि की स्वीकृति के प्रयोजनार्थ, जैसा नियम 
26-ए मे दिया हुप्ना है, पुनरीक्षित नवीन वेतनमान नियम 976 के परिशिष्ट ॥!] के रूप मे सलग्न वेतन नियमन 
सारिणियो के अच्तर्गंत टिप्पणी सख्या- में उल्लिखत प्रावधानों के लागू हो सकने सम्बन्धी मामला गत कुछ समय 
से राज्य सरकार के विचाराधीन था । 
मामले पर विचार कर लिया गया है तथा राज्यपाल आ्रादेश देते है कि पुनरीक्षित नवीन वेतनमान नियम 
]976 के परिशिष्ड |ती के रूप में वेतन नियमन सारिशियों (टेविल स्स्या ? से 2] तक) के अन्तर्गत टिप्पणी 
समस्या 4 के प्रावधान सेवा नियम 26-ए के अ्रधीन वेतन नियभन के मामलो में केवल निचले पद पर ही (अर्थात्‌ 
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उच्चतर पद पर नहीं) देय कल्पित वेतन वृद्धि की स्वीकृति के प्रयोजनार्थ पुनःरीक्षित वेतनमान नियम, 976 के 


नियम 5 (2) में परिभाषित "विद्यमान राज्य कर्मचारी” की दिनांक !-9--76 को या इसके पश्चात्‌ की गई प्रथम 
पदोक्षति के मामले में लागू होंगे। 


उपरोक्त अनुच्छेद 2 के प्रावधान उस कर्मचारी की प्रथम पदोन्नति के मामले में लागू नहीं होगे जो 
राजकीय सेवा में दिनाक -9-976 को झथवा इसके पश्चान्‌ नियुक्त किया गया है। यह झादेश दिनाक 
]-9-976 से प्रभावी समझे जावेगे । 


[ित्त विभाग के प्रादेश संस्या प,  (क) (7) बिल (ग्रूप-2) 77 दिनांक 20-42-77 द्वारा निविष्द ] 


राजकौय तिर्णय संख्या 5:--निम्न-हस्ताक्षरकर्तता को वित्त विभाग के सम सख्यक ज्ञापन दिनाक 
7-2-75 की ओर घध्याव श्राकपित करने का निर्देश हुआ है । उस ज्ञापन के द्वारा सरकार भे राजस्थान सेवा 
निपम 26-ए के अन्तर्गत उन मामलों में वेतन स्थिरीफ़रण का लाभ देना निवेध किया थया है जहां एक राज्य 
कर्मचारी को किसी एक विभाग थे ऐसे पद पर पदोन्नत किया जाता है जहां सबगे (केडर) भ्रथवा सेवा तियम नहीं 
है अथवा सवर्ग के सेवा नियम तो विद्यमान है किन्तु उन सेवा नियमों के परिशिष्ट में बह पद जोड़ा हुआ नहीं है 
जिस पर उस एक कर्मचारी को पदोन्नत किया जए्ता है ६ 


फिर भी उक्त झादेशों द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि सेवा नियम 26-ए के प्रन्तर्गत वेतन-स्थिरीकरण 
का लाभ ऐसे मामलों मे पूर्व -प्रभाव से श्र्थात्‌ पदोक्षति के दिताक से दिया जा सकता है जहा संबंधित सेवा नियम 
प्रकाशित होने के वाद भ्रथवा विद्यमान सेवा नियमो के परिशिप्ट में उस पद को सम्मिलित किये जाने के वाद 
नियुक्ति-आधिकारी द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जावे कि यदि सम्बन्धित सेवा नियम पूर्व में प्रकाशित हो गये 
होते भ्रथवां वह छूटा हुआ पद विद्यमान सेवा तियमो के परिशिष्ट में पुर्व मे ही सम्मिलित कर लिया गया होता तो 
ऐसे कर्मचारी को पदोन्नति पहले ही मिल जाती । कामिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, कामिक (बा-2) प्रूप ने 
अपने परिपन्न क्रमांक एफ, ) (5) कामिक (क-2) 73/7 दिनांक 27-9-78 द्वारा यह निर्णय ले लिया है 
कि किसी पद को किप्ती सेवा-नियम में प्रधवा विद्यमान सेत्रा नियमों के परिशिष्ट में सम्मिलित करने की तारीस 
से ही ऐसे पद पर कि गई वियुक्ति/पश्ेन्नति को सेवा की नियमित-पक्ति में माना जधवेगा। ऐसे पद को संबंधित 
सेवा नियमों के परिशिप्ट मे सम्मिलित करने से पूर्व की गई पदोन्नति/नियुक्ति को नियमित पक्ति में उच्च-पद पर 
पदोन्नति नही मानी जावेगी एवं फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियम 26-ए के अन्तर्गत चेतन-स्थिरीकरण का लाभ 
ऐसे कर्मचारी को उस पद के सेवा नियमों के परिशिप्ट में सम्मिलित करने के दिनांक से ही दिया जावेगा । 


इस भासले की जांच करली गई है तथा भव यह निर्णय किया गया है कि एक राज्य कर्मचारी जिसे एक ऐसे 

उच्च-पद पर पदोन्चत किया जाता है जो किसी सेवा नियम में वर्गीकृत नहीं है प्रथवा जिसे सम्बन्धित सेवा नियमों 

- के परिशिष्ट मे सम्मिलित नही किया गया है, तव ऐसे कर्मचारी का वेतन, सेवा नियम 26 () के प्रावधानों के 

अनुसार निर्धारित किया जावेगा । किन्तु ऐसे मामलो में सेवा नियम 26-ए के अन्तर्गत वेतन का पुनःस्थिरीकरण 

उस उच्च-पद से संबंधित सेवा नियमों अ्रथवा सेवा-नियमो के परिशिष्द मे घर्नीकृत/सम्मिलित किये जाने की तारीख 
से अथवा सवधित सेवा नियम पुनः प्रकाशित किये जाने की तारीख से दे दिया ज.वेगा । 


यह भी निर्णय किया गया है कि उन मामसों से जहा सेवा निवम 26-ए के अन्तर्गत वेतव का स्थिरी- 
करण कामिक विभाग के उक्त अकित झ्ादेश (एफ. । (5) कामिक (क-2) 73-] दिनाझ 27-9-4978) के 
जारी होने से पूर्व ही कर दिया हो तो अधिक मुगतान, जो कामिक विभाग के उक्त प्लादेश की पालना में वेतन" 
स्थिरीकरण करने के फलस्वरूप बनता हो, (तो मधिक भुगतान की राशि) को 27-9-78 से माफ किए! टरा (हैट' 


अं 
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दृष्टास्त #-[नियम 26 बो)-सम्िवालय के एक कनिष्ठ-आशुलिपिक को रवःस्थ्य मंत्र के निजी सहायक के रूप 
में नियुक्त करते पर उसके बेतलताव में 50/- रुपया पेतल तथा 50/- रुपया “विशेष-बेहल” 
प्राप्त हो रहा है। उसे, गृह बिनाग में वरिष्ड-आशुलिग्रिफ के पद पर दिंनक [-8-979 से 
पदोन्‍तत दिया जाता है। रवास्थ्य संत्री के मिजोी सहायथफ के पद पर ये गत दो वर्ष से कार्य कर 
रहे होने के कारण निरन्तर 50/- रुपया भासिक “त्रिशेष-वेतन” प्राप्त कर रहे ये । बरिष्ठ-पराशु- 
लिपिक के पद पर पदोन्‍्त से के कारण इन्हें मिम्न-प्रसार देतन तथा व्यक्त्रितत वेतन नियम 26--दोरे 
के झनुसार दिया जविगा:-- 


4, कनिष्ठ भ्राछुलिपिक के पद पर वेतन < 50/- रुपया तथा विशेष-वेतन रुपया 50/--< 560/- 
रुपया सासिक 


2, कनिष्ठ प्लाशुलिपिक के पद पर काल्पनिक वेतन 50-- 20 5 530/- मासिक 
3. वरिष्ठ झाशुलिपिक के पद पर ८ 550/- मातिक 


उपरोक्त दृष्ठास्त से स्पप्ड है कि कर्मचारी को 70/- रुपये मासिक को हानि होती है किन्तु पदि यह्‌ 
«“विशेष-बेतन” झ्रारक्षित (प्रोटेक्ट) हो जाता हे तो कर्मचारी को 550/- रुपये वेतत तथा 40/- मात्तिक 
“व्यक्तिगत चेतन” विया जा सकता है। हु 


स्पष्टीकरण संझ्या :---राजस्थात सेवा दियम 26-सी के अनुसार पदोन्नति या गियुक्ति पर वेतन निर्धा- 
रख में उसके विशेष वेतन को भी ग्रिता जायेगा । एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या निरन्तर दी वर्ष की श्रवधि की 
गणना में सरकारी कर्मचारी द्वारा उपभोग किये यये अवकाश की अवधि भी सम्मिलित की जायेगी ?मामले की जाच' 
कर ली गई है तथा यह स्पप्ठ किया जाता है कि नियम 26-बी में वर्णित दो वर्ष की अवधि में अधिकारी द्वारा 
उपभोग किये गये सभी अ्रवकाशों की अवधि सम्मिलित की जायेगी, यदि नियुक्ति-प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित कर 
दिया जाय कि वहूं “अधिकारी निरन्तर विशेष वेतन प्राप्त करता रहता यदि अवकाश पर प्रस्थान नहीं करता” । 


स्पष्टीकरण संझ्या 2:-इस विभाग के पास एक ऐसा म/मला आया है जिसमे एक श्रधिका री, अपती पदोन्नति से पूर्व; 
एक विशेष-वैतन प्राप्त कर रहा था जिसे उसने दो वर्ष की श्रवधि से कम समय के लिये नहीं उठाया था । किन्तु 
उक्त श्रवधि में विशेष वेतन की दरो में परिवर्तत हों गया था। एंक प्रश्न उत्पन्न हुआ हे कि कोदसी दर (संशोधित 
अथवा पुरानी) को तवियम 26-बी के श्रयोजनो के लिये वेतन में सम्मिलित की जाय ! मामले की जाच कर ली गई 
हैं तथा यह स्पप्ट किया जाता है कि पदोन्नति से तुरन्त पूवे प्राप्त विशेष-वेततव वाली दर ही नियम 26-वी के 
प्रयोजनों के लिये सम्मिलित की जानी चाहिये । 


अपवाद संख्या (7):---राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 963 के नियम 27 के प्रावधानों के 
अनुसार लेखा-लिपिको के पदों से लेखाकारों के पदों पर पदोन्नति होने पर उनके द्वारा प्राप्त किये जा रहे । 0/- 
झुपये मासिक विज्ञेय-वेतन फो ग्रारक्षित करने सम्पस्धी प्रश्व कुछ समय पूर्व से सरफार के विचाराधीन रहा है। 


प्रश्न पर विचार कर लिया गया है तया यह निर्सखय किया गया है कि उन लेखा-लिपियों द्वारा जो सैसा- 
कार योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उक्त नियमों के अनुसार लेखाकारों के पदो पर नियुक्त किये जाते हैं, 0/- 
रुपये मासिक विश्लेप-वेतत को काल्पनिक रूप से वेतन ही समझा जाय किन्तु शर्ते यह हैं कि इस प्रकार से फलाया 
गया वेतत (लेखा-लिपिक के वेतन अथवा विश्ेप-वेवन) पद के वेतनमान से उच्चत्तर स्तर-पर निर्धारित 
किया जावेगा । ५25 


लेखाकार के पद पर पदोन्नति होने पर वेवन का निर्धासस उपरोक्त अनुच्छेद में द्षत्रे बे बसे. है 


५०५ हे हर 
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वेतन को सम्मिलित कर जो वेतन झ्ायेगा उसके आधार पर नियम 26-ए के प्रावधानों के अनुसार वेतन निर्धारित 
किया जायेग। । यह अ्र;देश दिनाक जनवरी, 966 से प्रभावी होते हैं । 

उपरोक्त बनुच्छेद (2) व (3) में उल्लिसित निर्णय उस लेखा-सिपिक पर लागू नहीं होगा जो लेखाकार 
प्रतियोगीता परीक्षा उत्तीर्ण कर नियुक्त हुआ है । है 

[ब्राज्ञा संध्या एक । (29) थि वि. (व्यय-नियम) 68 दिनांक 8-7--968 द्वारा निध्चिष्ट] 

अपबाद संब्या 2:--उक्त भ्रपव,द के संदर्म में एक प्रश्न यह उत्सल्न किया गया है कि उन वराशिज्यिक 
लेखा लिपिको को जो लेखाकारो की योग्यता परीक्षा उर्त्तीण करने पर लेश्ाकारों के पदों पर पदोच्नत हुए हैं उनके 
विशेष-वेवन को किस तरह समझा जाय । मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह निणंय किया भप्रा है कि 
यद्यपि वाणिज्यिक लेखालिपिक को 5) रपये मासिक विशेष-वेतन मिलता है फिर भी उक्त बोग्यता परीक्षा उत्तीण 
करने पर लेखाकार के पद पर वेतन निर्धारण के प्रयोजनों के लिये केवल 0) रुपये विशेष-वेतन को ही वेतन के 
रूप में माना जायेगा तथा तदनुसार उपरोक्त आझ्ादेश के प्रावधान वाणिज्यिक लेखा लिपिकों के मामलों में भी 
प्रभावी होगे । यह झ्ादेश दिनाक | जनवरी, 967 से लागू होंगे । 


यह आदेश उन वाशिज्पिक लेबा लिपिकों पर लागू नहीं होंगे जो पाशिम्यिक लेक्ाकारों के रूप मे 
नियुक्त/पदोन्नत हुए है तथा जो लेखाकार प्रतियोगी हो परीक्षा में उर्त्तीण कर लेखाकारों के पदी पर नियुक्त हुए हैं । 
[विदा विभाग के पत्र संस्या एफ. 4 (29) थि वि./नियम/68 दिनांक 75 मई. 969 द्वारा मिविष्ट] 
अपवाद संख्या 3:--यह निश्चिय किया गया है कि ऐसे लेखालिपिकों/वाशिज्य लेखालिपिकों के मामलों 
मे जिन्होंने लेखाकार योग्यता परीक्षा उर्त्तीरा करली है, और जिन्हे | जनवरी, 967 के पूर्व लेखाकार के पद पर 
पदोन्नत कर दिया था, राजस्थान सेवा नियम 32 को बहूए व्यक्तिगत मामलों में लागू किया जा सकता है, जहां 
यह ज्ञात हो कि एक ऐसी स्थिति भ्रा गई है जहां लेखाकार द्वारा प्राप्त किये गये वेतन, उस वेतन एवं विशेष-वेतत 
से कम हो जाता है जो लेखालिपिक एवं वारिज्यिक लेखालिपिक के रूप में, यदि वह रहता तो, प्राप्त करता । 
ऐसे मामले वित्त विभाग को समुचित कार्यवाही हेतु निर्धारित प्रणाली के माध्यम से भेजे जावें। यह 
आदिश उस लेखालिपिक एवं वाशिज्यिक लेखालिपिक पर शागू नही होगा जो लेखाकार प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण 
कर लेख(कार/वारिएज्प लेखाकार के पद पर नियुक्त/पदोन्नत हुए है । 
[आदेश संह्या एफ. (29) वि. वि./नियम/63 दिनांक 24 जुलाई, !97 द्वारा निविष्ड] 
अपवाद संख्या 4:---राज्यपाल महोदय ने मुख्यलेखाअधिकारी, राजस्थान जयपुर को ऐसे समस्त लेखा- 
कारो के वेतन पुनः निर्धारण करने की शक्तिया, सेवा नियम 32 के प्रावधानों को व्यक्तिगत मामले में निम्न-म्रकित 
सीमाझों के अनुसार लागू करने ने अधिकार दिये है जो उपरोक्त अपवादो द्वारा झ्रावृत होते है । 
जहा लेखालिपिक के रूप मे देय वेतन वथा विशेष वेतन लेखाकार के रूप मे देय वेतन (वेतन तथा 
व्यक्तिगत वेतन, यदि कोई) से अधिक हो तो लेखाकार का वेतन उसे लेखालिपिक के रूप मे देय वेतन तथा विशेष 
वेतन की राशि से ऊपर के श्रागामी स्तर पर पुनः निर्धारित किया जायेगा। समस्त प्रकरणों मे जहां इन आदेशों 
के अनुसार वेतन के पुनः निर्धारण की अनुमति दी जाती है, तो सम्बन्धित व्यक्ति को सेवा निम्रम 3 के अनुसार 
बेतन थे पुनः निर्धारण के दिनाक से, वेतन-वृद्धि की अवधि पूर्ण करने पर ही, आगामी वेतन-वृद्धि देय हीगी | 
[वित्त विभाग के आदेश संज्या एफ. $ (29) वि. वि. (नियम) 68 दिनांक 5---.73 द्वारा तिविष्द | 
नियम 27:--घटाइ गई (क्रम की गई) वेतन-श्यृंखला में स्थाई नियुक्ति होने पर प्रारम्मिक 
वेतन का निर्धारश्य-एक राज्य कर्मचारी को जो किसी वेतनमान वाले पद पर स्थाई रूप से नियुक्त 
है, यदि उसका वेतनमान, उस पद के कार्य एवं उत्तरदायित्वों में कमी किये विदा ही, भनन्‍्य कारणों 


नियम 27 


] 
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से, कम कर दिया जाता है और उस कर्मचारी को इस कटौती से पूर्व के वेतनमान में वेतन प्राप्त करने 
का भ्रधिकार नहीं हो, तो उसका पुनः वेतन नि्धरिण नियम 26 के प्रावधानों द्वारा किया जावेगा । 
शर्त यह है कि नियय 26 के खण्ड (ऋ) के अ्रन्तयत आने वाले मामलों में तथा खण्ड (ख) के अधीन, 
सेवा से त्यागपत्र देने, हटाने या निष्कासित करने के अतिरिक्त, श्रन्य मामलों में यदि उसने+-- 


(!) पूद में स्थाई रूप से ग्रथवा स्थानापन्‍्न रूप से निम्न-ध्रकार कार्य किया हो+-- 


(2 


ल्‍््ट 


() उसो पद या समान-पद पर वेतन को समय-श्रृ खला फे कम होने से पू्वें, अथवा 


(8) उसी अथवा समान-वेतनमान के स्थाई या अस्थाई पद, वेतन-श्रुखला कम होने 
से पूर्व पर कार्य, 

(#) सावधि पद या अस्थाई पद के अतिरिक्त एक स्थाई पद पर ऐसे वेतनमान में 
कार्ये किया हो जो उस पद के घटे हुए वेतनमान के समान हो | यह अस्थाई पद 
उसी वेतनमान में हो जिसमें स्थाई पद होता है, या 


वह एक ऐसे सावधि पद पर भूल रूप से नियुक्त किया गया है जिसका वेतनमात्त, 
पद के कतेव्य एवं उत्तरदायित्वों को कम किये विना ही घटा दीया गया है एवं उसने पूर्व 
में सावधि पद को बिना घढाये वेतन श्रृंखला के समान अच्य बेतन-श्रृंखला वाले 
किसी सावधि पद पर स्थाई रूप से या स्थानापन्न रूप से कार्य किया हो तो उसका 
प्रारम्भिक वेतन उसके विशेष-बेतन, व्यक्तिगत वेतन या अन्य राशि जो वेतन के 
वर्गीकरण में श्राती हो, के भ्रतिरिक्त उस वेतन से कम नहीं द्ोगा जिसे वह पूर्व के 
अवसरों पर नियम 26 के अनुसार प्राप्त करता। यदि कम किया गया वेतनमान 
प्रारम्भ से ही प्रभावशोल होता एवं वह कर्मचारी वापिक वेतन वृद्धि के लिये सेवा की 
उस श्रवधि को भी, जिसमें वह पूर्व अवसरों पर उस वेतन को प्राप्त करता, गिनने का 
अधिकारी होगा । 


नियम 27-ए:--परिवोक्षा काल में बेतत-जहां भारतीय संविधान के अनच्छेद 309 के परन्तुक 
के अनुसार प्रसारित सेवा-नियगयें में अथवा राजकीय आदेशों एवं निर्देशनों में “परिवीक्षाधीन” 
अथवा “परिवीक्षा-पर” कर्मचारी को नियुक्त किये जाने का प्रावधान हो वहां उसकी वापिक वेतन 
वृद्धि तिम्न-प्रकार नियमित की जायेगी+-- 

() परिवीक्षा काल में कोई वेतन-वृद्धि स्वीकृत नही की जावेगी । 


(2) यदि सेवा नियमों अ्रथवा नियुक्ति के आदेशों में परिवीक्षा की निश्चित भ्रवधि निर्धारित 


की गई है एवं विभागीय परीक्षा आयोजित नहीं किये जाने के कारण अथवा स्थाई- 
करण के लिये उपथुक्तता का निर्धारण पूर्ण नही होने के कारए अथवा अन्य किसी 
कारण से स्थाईकरण एवं परिवीक्षा-काल की अवधि के बारे में कोई विशिष्ट आदेश 
जारी नही किया गया हो तो, परिवोक्षा की निर्शरित अवधि के बाद वेतनमान की 
भारम्मिक दर पर वेतन उठाये जाने की स्वीकृति दे दी जायेगी, जब तक स्थाईकररण, 
परिवीक्षा काल की वृद्धि अथवा सेवा समाप्ति का विशिष्ट आदेश जारी नहीं किया 

जाता है। 7 
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(3) परिवीक्षा की निश्चित श्रवधि की समाप्ति से प्रभावशील स्थाईकरण के आदेशों के 
जारी किये जाने के कारण जो वापिक बेतव-यूद्धि सामान्य रूप से बकाया होगी वे 
पुर्व-प्रभाव से स्वीकृत करदी जायेगी । 

(4) परिवीक्षा की निश्चित ग्रवधि की समाप्ति से प्रभावशील स्थाईकरण के आदेशों के 
जारी किये जाने पर तथा उस जादेश द्वारा परिवीक्षा-काल में यदि वृद्धि की गई हो 
तो वेतन-बृद्धि जो साम्रान्‍्य रूप से बकाया होंगी वे पूर्व प्रभाव से स्वीकृत की जायेंगी 
किन्तु प्रथम वापिक वेतन वृद्धि के उठाये जाने की सामान्य तारीख उतने ही दिनों के 
वाद निर्धारित की जावेगी जितने समय के परिवीक्षा काल में वृद्धि की गई हो । 

(5) उपरोक्त श्रनुच्छेद (4) के प्राववानों के रहते हुए भी व्यक्ति, जिसका प्रारम्भिक वेतन 
सेवा नियम 26 के उपनियम (!) के अनुच्छेद (क) (४) एवं (ख) (४) के अनुसार 
निश्चित किया गया हो, वह अपनी वाधिक वेतन वृद्धि की तारीख से पूर्व के पद पर 
की गई पुरानी सेवा को नवीन पद पर वेतन वृद्धि के लिये सम्मिलित करेगा । 


नियम 28:--एक पद के वेतनसान में परिवर्तन होने पर मुल-बेतत का नियमन-यदि किसी 
पद का वेतनमान बदल दिया जाय तो उस पद पर कार्य करने वाले कर्मचारी का नये वेतनमान के 
पद पर स्थानान्तरण किया हुआ समभा जावेगा । किन्तु बह कर्मचारी झपनी इच्छानुसार पुराने 
वेतनमान को आगामी वेतन-वृद्धि के समय तक या अन्य क्रिसी थरीर झागामी वेतन वृद्धि के समय 
तक धारणा रख सकता प्रथवा वह अपनी इच्छानुसार उस पद को स्वयं द्वारा छोड़ने पर उसके 
गेतनमान की भ्रधिकतम सीमा का लाभ प्राप्त करने तक रख सकता है । एक बार दिया गया विकल्प 
अन्तिम समझा जायेगा । 


टिप्पएी:--एक कर्मचारी के सम्बन्ध मे जो एक ऐसी दिनाक को उच्च वेतनमान में कार्यवाहक रूप से 
कार्य कर रहा हो, जिससे एक ही संवर्ग में धिभिन्न वेतनमान वाले अनेकों पदों को एक कर दिया गया हो, तो उक्त 
नियम के प्रावधान मे आये हुए उसके “पुराने वेतन” शब्द का तात्पय केवल उसमें प्रमाणिक तारीख को प्राप्त कर 
रहे अपने कार्यवाहक वेतन को ही सम्मिलित नहीं किया जायेगा वल्कि उसमे वेतन की सस ख्त|खला को सम्मिलित 
किया जायेगा जिसमे वह कर्मचारी उस वेतन को प्राप्त कर रहा थधा। इस प्रकार की अवधि के लिये उत्तरी 
पुरानी वेतन शव खला को ही, जिसमे वह अपना स्थानापन्न वेतन प्राप्त कर रहा था, सम्बन्धित व्यक्तियों के मामले 
मे, निरन्तर नहीं समझी जायेगी । और चू'कि वह उस अवधि में अपने वेतनमान को रखने का झ्धिकारी है, अतः 
विकल्प के श्रनुसार उसके द्वारा प्राप्त किया हुआ वेतन इस पर निर्मर नहीं करता कि उस तिथि के दिन धारित 
पद के कार्यभार एवं उत्तरदायित्व अधिक महत्व के रहते है पा नही । फिर भी यह विकल्प उस समय समाप्त हो 
जाता है जब एक श्वार सम्बन्धित कमेंचारी उस पद पर कार्य करना बन्द कर देता है अथवा उस श्वखला में वह 
अपना स्थानापन्न बेतन प्राप्त करना बन्द कर देता है । 
इस लियम का मूल भाग एवं उसका परन्तुक दोनो दी एक साथ, एक समय पर, श्रभावशील नहीं हो 
सकते है, क्योकि जिस श्रवधि मे विफल्प दिया जाता हैं वह अवधि परन्तुक के अनुसार श्रभावशील होती है तथा 
उस समय नियम का मूल भाग प्रभावशील नही होता है । किसी भी कारण से विकल्प नही देने की स्थिति में 
नियम का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। 
प्रॉडिट निर्देशन:--(१) यह नियम एक पद पर स्थानापन्न तथा स्थाई रूप में कार्य करने वाले कर्म- 
चारियो पर भी लागू होता है । - ह 


नियम 28 ] 


(2) 


(3) 


(4) 
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यदि किसी पद का अधिकतम वेतन, वापिक वैतन वृद्धि एवं न्यूनतम बेतन के बिना परिवतेंत किये 
ही, वेदल दिया जाता है तो उस पद के धारख करने वले व्यक्ति का प्रारम्भिक वेतन नियम 26 
(ख) के श्रस्तर्गत निर्धारित किया जाना चाहिये, न कि नियम 26 (क) के अन्तगंत, चाहे वह उस 
पद पर स्थाई रूप से कार्य कर रहा हो । 

इस नियम मे प्रयुक्त “पुराने वेततमान में आगे की वापिक वेतन वृद्धि” मे उन मामलों की ख्यूखला- 
वृद्धि भी सम्मिलित है, जिनमे एक समय वेतग-श्ग|खया किसी वेतन की श्रेणी बद्ध-श्टखला में 
परिवर्तित हो गई हो । 

नियम 26 के अन्लगंत आडिट-निर्देशन सख्या (!) भी कृपया देखें । 


राजकीय निर्णय संख्या :-एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या एक निलम्बित किये गये कर्मचारी को 


नियम 28 के अन्तर्गत निलस्वन काल में परिवर्तित-केतनसान को ग्रहण करने की स्वीकृति दी जा सकती है, यदि. 


उसको निलम्बित किये जाने के पूर्व ही उसके पद का वेतनमान परिवर्तित किया गया हो । राज्य सरकार ने यह 


निर्णय किया है कि ऐसे मामलो को निम्न-अ्रक्रित तरीकों से निपटाया जाना चाहिये:-- 


(0) 


(9 


ऐसे म।मले जिनमे परिवर्तित वेतनमान निलम्वन की तारीख से धूर्न ही प्रभावशील होता है उनमें 
एक कर्मचारी को तियम 28 के श्रन्तर्गंत अ्रथवा परिवर्तित वेतनमान के लिये विकल्प देने के संबंध 
में विशिष्ट नियमों के श्रत्तगेत, विकल्प भरने की स्वीकृति दी जानी चाहिये, वह चाहे जिस समय 
अपना विकल्प भरकर देता है भौर यह चाहे उसकी निलस्वन अ्रवधि में ही आ्राता हो । इस विकल्प 
के परिणाम स्वरूप निलम्बत की पूर्व त,रीख के लिये यदि उसे कोई लाभ मिलता है तो वह उसे 
प्राप्त करेगा तथा उस वृद्धि का ल।भ उसे निलम्बन काल की अवधि मे निर्वाह-भत्ता प्राप्त करने 
में भी मिलेगा । 

ऐसे मामले जिनमें परिवर्तित वेतनमान निलम्बन की अवधि में प्रभावशील होगी है । 


(क) निलम्बत काल में एक कर्मचारी अपना पदाधिकार अपने स्थाई पद पर रखता है। चूंकि: 
सेवा नियम 28 मे प्रयुक्त “पद को धारण करने वाथा” शब्द मे वह व्यक्ति भी सम्मिलित - 


है जो एक पद पर अपना पदाधिकार अथवा तिलम्बित पदाधिकार रखता है, चाहे वह * 
बास्तव में उस पद पर कार्य कर रहा हो झ्ववा मही । एक ऐसे कमंचारी की उसके 
विलम्बन-काल में भी नियम 28 के अन्तर्गत श्रथवा परिवर्तित-वेतनमान में विकल्प भरने 


सम्बन्धी किसी अन्य विशेष नियम के ग्रन्तर्मंत विकत्प भरने की स्वीकृति दी जानी चाहिये। . 


फिर भी तिलस्वन श्रवधि के लिये विकल्प भरने का लाभ कैवल उसके सेवा में वहाल होते 
पर इस तथ्य पर आधारित होगा कि क्या निलम्बन का सबय उसके लिये कत्तंव्य के रूप में 
समझा गया है अशंघवा नहीं। 

(ज) यदि किसी पद का वेतनमान परिवर्तित हो जाता है तथा उस पर एक कर्मचारी अपना 
प्दाधिकार नही रखंता है तो वह्‌ नियम 28 अचवा परिवर्तित वेतनमान में विकल्प देने 
सम्पस्धी किसी अन्य विशेष निबम के अनुसार अपना विकल्प प्रस्तुत फरने का अधिकारी 
नही हैं। फिर भी यदि वह उस पद पर पुनः प्रस्थापित हो जाता है तथा उसके निलम्बत 
के समय को “कर्तव्य” के रप में मान लिया जाता है तो पुनःस्यापित होने के बाद उसे 
अपने विकल्प भरने की स्थी2थि दी जा सकती है । ऐसे मामले मे जिसमें विकल्प भरकर 
देने की कोई समय झवधि निर्धारित हो तथा वह अवधि उसके निलम्बन छाल में ही समाप्त 


+, 
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हो जाती है तो सरकार प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में विकल्प प्रस्तुत करने की अवधि को 
बढा सकती है । 


राजकीय निर्णय संख्या 2:---राज्य सरकार ने -9-976 से राजकीय महाविद्यालयों/विश्व विद्यालयों 
में नियुक्त प्राध्यापकों को यू. जी. सी वेतनमान स्वीकृत किये है। दिनाक 7-9-76 से ही सरकार ने संशोधित 
नवीन वेतनमाल लियस, 976 द्वारा सशोधित नवीन वेतनमान घोषित्त किये है | 


यह प्रशत उठाया गया है कि जिन प्राध्यापकों कर वेतव सशोधित नवीन वेतनमान नियमों के अनुसार 
स्थिर कर दिया गया है उनका वेतन यू जी सी. वेतनमानों से किस प्रकार स्थिर किया जावे-का रण कि सशोघित 
नवीन बेतनमानो में -9-76 तक देय समस्त महगाई भता अन्यरिम-राहत अझ्रादि को वेतन का भाग बना दिया 
गया था इस प्रश्न पर विचार कर निर्णय लिया गया है कि जब संशोधित नवीन वेतनमान में वेतन प्राप्प-कर्त्ता 
प्राध्यापको का यू जी. सी. वेतनमानों मे स्थिरीकररण किया जावे तो सशोधित नवीन वेतनम.न में स्थिर वेतन में 
से अतिरिक्त महयाई भत्ते की उन 9 किश्तों की राशि कम करदो जावे-अर्थात्‌ घटादी जावें जो 7--73 से 
-9-76 के बीच सरकार ने स्वीकृत की थीं। 9 किश्तों की राशि कम करने के वाद जो वेतन शेष रहे-उसके 
आ्राधार पर यू. जी. सी वेतनमान मे वेतन-निर्धारण किया जावे । इस प्रकार यू. जी. सी. वेतनमान मे निर्धारित 
बेतन पर वह महभाई भत्ता परथक से दिया जावेगा जो यू. जी. सी. वेतनमान नियमों के अनुसार देव बताया गया है । 


यह आदेश कृषि विभाग के उन अधिकारियों पर भी लागू होगा जो कुछ कृषि योजनाओं के उदयपुर 
विश्वविद्यालय को हस्तातरित करने के करण उदयपुर विश्वविद्यालय में एवजावं हो गये है भ्रौर जितका वेतन 
संशोधित नवीन वेतनमानो से भ्रू.जी सी वेतनमानों मे स्थिर किया जाना हो 
[वित्त विभाग के त्रापन ऋषांक एफ. । (39) थि वि (ग्रूप-2) 78 दिनांक 27-2-79 द्वारा प्रत्तारित ] 
नियम 29:--सामान्य' वाधिक-वेतर-बृद्धियों की देवता-नियम 26-ए, 27-ए अ्रथवा 32 के 
प्रावधानों के भ्रधीन रहते हुए जब तक राजस्थान नागरिक सेवायें (वर्गीकरण नियंत्रण एवं भ्रपील) 
नियम 958 'के सम्बन्धित प्रावधानों के भ्रनुसार किसी कर्मचारी की सामान्य वार्पिक-वेतन-वद्धि 
रोकने के लिये सक्षम-प्राधिकारी द्वारा कोई आ्रादेश नहीं दिया जाय-वव तक एक कमंचारी को उसकी 
सामान्य वापिक वेतन-बद्धि सदेव मिलती रहेगी । वापिक वेतन-वद्धि रोकने के झादेशों में उसको 
रोके जाने का उल्लेख किया जायेगा तथा यह भी उल्लेख किया जायेगा कि क्या उस रोकी गई 
वापिक-वेतन-वद्धि से भावी-वेतन-वद्धि को रोकने में भी प्रभाव पड़े गा । 5 


राजकीय निर्णय संस्या [:--अस्थाई आधार पर वेतन प्राप्त करने व/ले कर्मचारियों के लिये बेतद- 
वृद्धि---सरकार के प्रशासनिक विभागों के सचिदो को समय-समय पर ऐसे पदों पर, जिन्हें राजस्थान लोक सेवा 
आयोग अथवा विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा भरा जाना चाहिये था किन्तु जो भ्रभी तक नही भरे गये हैं, मियुक्त 
किये गये राजपत्रित श्रथवा भ्राजपत्रित कर्मचारियों के लिये अस्थाई झ्राधार पर मासिक वेतन के मुगतान स्वीकृत 
करने के लिये प्राधिकृत किया हुआ है । एक प्रश्न यह उत्पन्न हुआ है कि उक्त अधिकारियों को अपनी वेतन-वृद्धि 
उन पदों के वेतवमानों मे दी जानी,चाहिये जिनमे वे केवल अस्थाई तौर पर अपना वेतन पा रहे हैं। श्रव तक 
बेतन-वू ठिया नही दी गई हैं। मामले की पुनः जाच करली गई है तथो यह निर्णय किया गया है कि उक्त अ्रधि- 
कारियो को सेया नियम 29 के प्नुसार धन्य प्रधिकारियों की भाँति सामान्य वाविक-बेतन-वृद्धियाँ प्राप्त करती 
चाटद्टियें । प्रत: उन समस्त भधिकारियों का मासिक वेतन जिसे उन्होने अस्थाई तौर पर प्राप्त निया है, पुनः निश्चित 
किया जाना चाहिये तथा वाविक-बेतन-वुद्धि के बकाया वेतन का नुगतान कर दिया जाय | भविपष्ट में वेतन-दृद्धि 
जब भी देय द्वो स्वीकार कर देनी चाहिये । 


४ 5 
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टीकाः--राजपत्नित एवं अराजपृत्रित कर्मचारियों द्वारा वेतन-वृद्धि प्राप्त करने को प्रक्रिया-सामात्य वित्तोय 
एवं लेखा नियम 62' 96 से 98 द्वारा शासित होती है श्रतः उन्हें देखा जाय । 


राजकौय निर्ेय संख्या 2:--इस प्रश्व की जाच की गई है कि क्या एक वेतन-वृद्धि वास्तविक दिनांक, 
जिस दिल से वह अ्रजित एवं देय होती है, के बजाय उस माह की प्रथम तारीख को स्वीकार करनी चाहिये ? 

राज्यपाल महोदय मे आज्ञा प्रदान की है कि सरकारी कर्मचारियों की वेतन-वुद्धि जिस माह में, वह 
साधारण नियमों एवं वेतन वुद्धि को नियमित करने वाले आदेशो के अधीन देय/भ्रजित होती है, उसे उस माह की 
प्रथम तारीख को स्वीकार विया जा सकता है ! यह आ्रादेश ? श्रप्रेल, 974 से प्रभावी होगे। 

[वित्त विभाग की झ्राज्ञा संड्या एफ | (3) वि. वि. (ग्रुप-2) 74 दिनांक 23 जुलाई, 974 हारा 

निविष्द एवं १-4-74 से प्रभावशील ] 

स्पष्टीकरण संख्या 7:---इस विभाग की ग्ाज्ञा दिनाक 23 जुलाई, 74 (उपरोक्त राजकीय निर्णय 

सझ्या-2) की ओर इस सम्बन्ध में ध्यान अ,.करित किया जाता है। कुछ स्थानों से इन भ्रादेशों की क्रियान्विति के 
बारे में सन्देह उत्पन्न किये गये हैं। निम्ब-श्रकित विवरण, सदेही के विन्दुओं झौौर उनके स्पष्टीकरण के लिये व्यक्त 
किये जाते हैः--- 

(4) यदि कोई कर्मचारी माह की पहली (2) एक कर्मचारी अवकाश की अवधि में क्रवकाश- 
तारीख को अवकाश पर हो तो उसकी वेतन प्राप्त करता है त कि कर्तव्य-वेतन तथा 
वेतन-वृद्धि कैसे नियमित की जायेगी । एक वेतन-वृद्धि जो प्रवकाश-काल में देय होती 

है, वह अवकाश भ्रवधि मे झाहरित नही की जा 
सकती है। अ्रतः ऐसे मामले में अवकाश से 
लौटने पर कार्यभार सम्भालने की तिभिसे 
वेतन-वृद्धि का लाभ दिया जावेगा । 

(2) ऐसे मामले में जहा कर्मचारी के. (2) साधारण वेतन-वृद्धि का स्थयन वर्तमान नियमों 


साधारण-श्रवकाश पर जाने पर, जो और आदेशों के श्राधार पर ग्रिना जायेगा | थदि 
वेतन-बूद्धि के लिये नही ग्रिता. जाता, स्थगित वेतन-वृद्धि मढ्दीने की किसी तारीख को 
चेतन-वुद्धि स्थगन पर कंसे नियमित देय होती है तो वह महीने की पहली तारीख को 
की जायेगी । स्वीकृत की जावेगी । 

(3) जूब एक कर्मन्नारी की नियुक्ति (3) दिनाक -4-974 के वाद की प्रारम्भिक 
दिनाक 9--5-974 को हुई हो तो नियुक्ति के मामलों में यह बात इन आदेशों में 
क्या उसे 2 माह की सेवा पूर्ण ही झन्वहिंत है कि प्रथम वेतन-वृद्धि साधारण 
करने से पूर्व दिनाक 4-5-75 को वेतन-वृद्धि की श्रवधि के 2 माह से यूव॑ ही 
वेतन-वूद्धि दी जा सकती है ? आहरित की जावेगी । 

(4) समान वेतन पर की गई सेवा की (4) वेतन वृद्धि माह की प्रथम तारीख, जिस माह 
अवधि वेतन-वृद्धि के लिये गरिनी जाती में आग़ामी वेतन-वृद्धि देय हो, सेवा संग्र को 
है। यदि इसमें सेवा-मय की अवधि झवधि को एक वर्ष के वरावर गरिनने के बाद 
की गणाना करने पर झागामी वेतन देय हीगी । किन्तु शर्त यह है कि कर्मचारी भी 
वृद्धि की तारीख माह की प्रथम उस पद को माह की प्रथम दिनाक से उसकी 


तारीख के वाद पड़ती हो तो क्या देय दिनाऊ तक घारण करता हो। किसी मामते 
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बेतन-वृद्धि उस तारीख को स्वीकार 
करनी चाहिये | जबकि कर्मचारी उस 
समान-स्तर पर एक वर्ष की सेवा पूरी 
कर लेता है अथवा माह की प्रथम 
तारीख को यदि सेवा-मग की अवधि 
एक पूरे वर्ष से कम हो ? 

(5) जब सावारण वेतन-वृद्धि किसी 
विशिष्ट अवधि के लिये रोक दी गई हो 
और दण्ड की ऐसी कोई ग्रवधि माह 
की पहली तारीख के बाद समाप्त 
होती हो तो वेतन-वुद्धि की स्वीकृति 
कैसे नियमित होगी ? 

(6) श्रग्रिम-वेतन-वुद्धियाँ किसी परीक्षा 
की उर्त्तीण करने की तारीब से दी 
जाती है तो क्या ऐसी वेतन-वृद्धियाँ 


(5) 


(6) 
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में यदि वह उस पद को महिने की प्रथम तारीख 
को धारित नही करता हो तो वेतन-वृद्धि उस 
तारीख से स्वीकृत की जायेगी जिसको वह 
देय होती है। 


यह श्रादेश ऐसे मामलों पर लागू नहीं होगे जहां 
वेतन-वृद्धियाँ दण्ड के रूप मे रोकी गई हों । ऐसे 
मामलों में वेतन-वृद्धि दण्ड की अवधि की समाप्ति 
की तारीख से स्वीकार/मुगत।ई जायेगी । 


यह आदेश केवल स्वीकृत-वैतनमान में साधारण 
वेतन-वृद्धि के भुगतान से सम्बन्धित है श्र 
अग्निम वेतन-वृद्धियों पर लागू नही होते जो 


भी जिस माह में वह देय होती है उस किसी परीक्षा के उत्तीए करने पर दी जाती है। 
माह की प्रथम दिनाक से ही दी ऐसी वेतन-वृद्धियाँ यदि स्वीकार करने योग्य हो 
जायेगी । तो उनसे सम्बन्धित नियमों एवं प्रादेशों से ही 


(7) ऐसे मामले में वेतन-वृद्धि कैसे निय- 
मित होगी जहा पदोन्नति के मामले 
में आगामी वेतन-वुद्धि उसी माह में 
देय होती है ? 


(7) 


शासित होगी । 

यह भ्रादेश ऐसे प्रकरणों में प्रभावशील नही 
हीगे। प्र्थात्‌ ऐसे मामलों मे वेतन-बृद्ध उसी 
तारीख से स्वीकार की जायेगी जब वह देय 


हीती है। 


[वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एफ. । (3) वि.वि. (ग्रुप-2) 74 दिनांक 28-9-74 द्वारा निविष्ट ] 
स्पष्टीकरण सझ्या 2:--वित्त विभाग के परिपत्र सख्या एफ.  (3) वि. वि. (ग्रूप-2) 74 दिनाक 8 
सितम्बर, 974 (स्पष्टीकरण सख्या-) के क्रम सख्या-2 के अन्तर्गत कर्मचारी के विना-वेतन-प्रवकाश पर जाने 
पर (जो वेतन-बृद्धि के लिये नसी गिना जाता है) वेतन-वुद्धि स्थगन किस प्रकार नियमित की जायेगी, के सम्बन्ध में 
वित्त विभाग में सदमं प्राप्त हो रहे हैं । है 
मामले की जाच की गई और यह स्पप्ट किया जाता है कि दिनांक -4-974 के वाद वेतन-वृद्धि की 
तारीए निर्धारित करने के लिये, जिसमे गत वर्ष की वेतन-वुद्धि की तारीख में गणना के भ्रयोग्य सेवा की अवधि 
जोड़ने पर जो तिथि बनेगी, कर्मचारी को उस माह की पहली तारीख को प्रथम वेतन-वृद्धि स्वीकृत की जायेगी 
जिस माह में उक्त वेतन-यूद्धि देव होती है। झ्रागामी वर्ष में वेतन वृद्धि की तारीख निकालने के लिये गाना में 
प्रयोग्य सेया की श्रवधि को जोड़ने पर जो दिनाक झाती है वह सामान्य वेतन-बुद्धि की तारीस होती है भ्रौर गन 
घारी को उस माह की पहली तारीख से वेतन-वूद्धि स्वीकृत की जायेगी जिस माह में वह देय द्ोती है। निम्न- 
झ्रकित उदाहरणों से स्थिति स्पष्ट हो जाती हैः-- 
... वित्त विभाग के आझादेश दिनाक 23 जुलाई, ]974 (जो ॥ प्रप्रेल, 


974 से प्रमादी हुए हैं) के पूर्व भन्तिम वेनन-वृद्धि की वारीस 30-8-4973 
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2... सामान्य नियमों के अनुसार आग्रामी वेतन वृद्धि की तारीख (किन्तु 
7 जुलाई, 4974 से 9 जुलाई, 974 की अवधि अयोग्य सेवा 


के कारण) 30-8-.9 74 
3, उपरोक्त 3 दितर की अवधि-स्थगत होने के कारण वेतन-वृद्धि की 

तारीख ]2-9- 974 
4. वास्तविक बेतन-वृद्धि की तारीख जो नवीन आदेशो के अनुसार 

माह की प्रथम तारीख को देय है । -9- 974 
5. आगामी वेतन-बुद्धि का दिताक, (किन्तु 4 जनवरी, 975 से 25 

जनवरी, 975 की अ्रवधि झयोग्य-सेवा के कारण) [-9-975 
6, 25 दिन की अवधि को वैतन-वृद्धि की गंशना से निकालते हुए 

वेतन-वृद्धि की तारीख का निर्धारण 26-9-975 
7,  बास्तपिक वेतनन्वुद्धि की तारीख जो माह की श्रथम तारीख से देय 

होती है । 4-9-975 
8, आगामी वैतन-वृद्धि की दिनांक 7-9-976 


वित्त विभाग के उपरोक्त श्रादेशों के क्रम सख्या (7) के बारे में यह स्पप्ड किया जाता है कि जिस माह 
एवं बर्ष में पदीक्षति दी जाती है वेतन-वृद्धि उस माह की प्रथम तारीख के वजाबय उस अ्रन्य दिनाक से देश 
होगी जिसको पदोन्नति दी गई है । किन्तु आगे के वर्षो में वेतन-वृद्धि की प्रथम तारीख उस माह की तारीख ही कर 
दी जायेगी । 

[वित्त विभाग के श्रादेश संख्या एफ! 4 (37) वि.वि. (ग्रूप-2) 74 दिनांक 20-8-75 द्वारा निधिष्ट ] 

स्पष्टीकरण संह्या 3:--वित्त विभाग के ग्रादेश सख्या एफ. ) (3]) वि वि. (ग्र्‌ प-2) 74 दिवाक 23 
जुलाई, 974 एवं भ्राद के स्पष्टीकरण दिताक 8 सितम्बर, 974 एवं 20 प्रगस्त, !975 द्वारा यह निर्धारित 
किया गया है कि एक कर्मचारी को वेतन-वृद्धि का मुगतातन उस माह की प्रथम तारीख से कर दिया जाय जिस 
माह में वह, वेतन-वृद्धि सम्बन्धी सामान्य-नियम एवं श्रादेशों के अनुसार देय/प्रजित होती है । 

इस सम्बन्ध में वित्त-विभाग में लगातार ऐसे सन्दर्म प्राप्त होते रहते हैं कि वापिक-वेतन-वृद्धि की कौनसी 
दिनांक का उल्लेख सेवा-पुस्तिका वेवन-वृद्धि-प्रमाण-पत्र, वेतन-स्थिरीकरण-प्रपत्र एवं पदोन्नति आदि के मामलों में 
किया जायेगा तथा क्‍या इन मामलों में वेतन-वृद्धि की वारीख माह की प्रथम तारीख बताई जाय भ्रयवा वेतस-वृद्धि 
की वास्तविक तारीख अ्रकित की जाय। महालेखाकार की ओर से भी विना बिश्विप्ट सकेत के ऐसी वैतन-बृद्धि की 
तारीखों के सत्यापन करने में कठिनाई व्यक्त की यई है । 

समस्त सन्देहों के निराकरण के उद्दे श्य से यह स्पष्ट किया जाता' है कि वित्त विभाग के सम संख्यक 
झादेश दिनाक 23 जुलाई, 974 के ग्रनुसार किसी वेत्तन-वृद्धि की तारीख को देय होने वाले मुगतान को उस माह 
की प्रथम तारीख को चुका देने का प्रादेश दिया गया है जबकि वेनन-बवूद्धि झासित करमे बाले सेबा-नियम/ग्रादेग 
यथावत रसे गये है । फलस्वरूप वेतन-वृद्धि की वास्तविक तारीख ही उपरोक्त अकित समस्त प्रकार के सेवा- 
अभिलेखों में अकित की जायेगी कारण की वेतन-व्‌द्धि के कारण केवल देव-नुनतान ही पहली तारीख से जुकाने की 
व्यवस्था स्वीकृत की गई है । 


वित्त विभाग ने स्पप्टीकरण दिनाक 20 अगस्त, !975 द्वारा किसी एक राज्य कर्मचारी के बिना-वेतन- 
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[ नियम 29 


अवकाश पर रहने के कारण (वह अवधि वेतन वृद्धि में नहीं गिनी जाती है) वेतन-बुंद्धि की तंरोख की फलएजद 
करने का तरीका बताया गया है। इस आदेश के अनुच्छेद (3) में वर्णित स्थिति को ध्यान मे रेखकर इस मामले 
का परीक्षण किया गया है तथा यह पुनःस्पप्ट किया जाता है कि ऐसे मामले, जहा असाधारण-अवकाश की अवधि 
चेतन-चुद्धि की फलाबट मे नहीं गिली जाती, वेतन-वुद्धि की तारीख निकालने के लिये पूर्द वी देतत-वुद्धि की तारीख 
में अयोग्य सेवा की श्रवधि को जोडकर राजस्थान सेवा नियम 3 के अनुध्ार वेजन-बू द्धि की तारीश्षनिर्धारित की 
जायेगी औौर उमर तारीब वाले माह की प्रथम तारीख से वेवन-वृद्धि का भुगतान स्वीकार्य होगा। निम्त अकित 
उदाहरण से स्थिनि स्पष्ट हो जएयेगी:--- 


. 


गत वेतन-बूद्धि की लारीख, जो दिल विभाग के आदेश दिनांक 23 
जुलाई, 974 के जारी होने से पूर्व थी (श्रदेश दिनांक ! अप्रेल, 
१974 छ प्रभादी हुए) 
वेतन-बूद्धि के सामान्य तियमो के अनुसार झागामी वेतन-बृद्धि की 
तारीख, किन्तु दिनांक 7 जुलाई, 4974 से 9 जुलाई, 974 की 
अवधि के (ध्योग्य-सेत्रा) कारण 
उपरोक्त 33 दिन की अवधि को गशना में नहीं लेने के कारण 
सामान्य-वेततन-बृद्धि की तारीख का स्थगन होने पर वेवन-वृद्धि 
का दिनाक 
वास्तविक तारीद्व जिससे वेतन-वृद्धि का लाभ स्वीकार्य होगा 
साम/्य-वेतन-बुद्धि की झप्यारी तारीख, किन्तु | जनवरी, 975 
से 25 जनवरी, 675 तक अयोख-सेवा के कारण 
उपरोक्त 25 दिन की भ्रवधि को छोड़ने के कारण सामान्य-वेतन- 
बुद्धि की तारीख 
वास्तविक तारीख जिस दित से वेतन-वृद्धि का लाभ स्वोकार्य होगा 
भागामी-वेतन-वृद्धि की तारीख 


30-8-4973 


30-8-974 


32-9> 974 
१3-9-974 


42-9-2975 


+ 7-40-975 
-0-976 
7-0-976 

(इसी प्रकार आगे) 


[दित्त विभाग के जशापन संख्या एक  (3) दि. वि. (प्रूप-2) 74 दिनांक 23 मई, 4977 द्वारा सिविष्द ] 


इष्टांत । :--एफ लेसखाकार जो वेतनमान 200-5-350--20-450-25--525 में -7-74 से 370/- 
मासिक बेसन पर रहा था के बारे में मुस्य-लेखाधिकारी राजस्थान द्वारा उसके प्रभव व्यवहार तेया 
राजरूप में भ्रसायघानो के दोष के प्राघार पर $-8-३974 को दो ये के लिये भसंचितन्मभाव 
(विवाउट-“बपूछूलेदिय) से देतव-वुद्धियां रोकने के झ्रादेश भसारित किये  लेखाकार का हज से 


--8-६976 तक फा वेतन निर्धारण फोजिये 


सेज़ाकार फो निम्न प्रकार देतन देव होगा+--- 


टि्तेश 
इय-य4 
॥-8-74 


बेदन िवरण 
37०/- फर्त ब्य पेतन 
370/- दर 


घ्लेयम 30 ) राजस्थान सेवा नियम ह 
व--5 370|- (वत प्रभाव से वेतन बुद्धि को रहने के का 
३4.3-75 379 | का 
व-7-० 370|- छ हि 
३-.8-70 40|- प्रादेश का प्रभाव समाप्त होने पर 0 
जेखाकार की आरागएी वेतन बुद्धि की तारीख 4-7-77 होगी ४ 5 
दुष्टांत 2 * _िदेशरू। भार्षिक ०] सॉल्यिको , जिसका 2 पा 
20-5 385-20-425 है के संबंध मे सेवा से बिना अनुमति प्रनुपस्यित एसे जाने लि 
नियमित रूप से जांच कर दो लि (दद-बयूदूलिरि+ पड) 


एदनांक ब्ेतदन ््प्ज दर 
4-9-72 385[- झख मर वि 
4-4-72 385[- है 
-9-73 385|- बदन दि सके हग हर कारस 
4-]-73 385[- रे 

4-9-74 385[- डे 

व-॥-+ 385[- क्र 

--9-75 405[- प्रम्ेल के द्रतगद्मीत होते पर 


सर्दिष्य में वेतन बढ्धि की यागिक द्िवि एड दिविस्वर है गे ग 


ल्लवम 30:-देफिती: अवेरोध (एंड्ितियेल्टर5 ]) इम्ह्द डस्ला-ाहव किसी बेदनमात 
दक्षवा-अवरोध पारित करने का भाव बान द्वी दी स्टेड) मे आदाना बेतन वर्ड 2 
प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति के विदा इन ; दी वायिया | ऊये ब्स्सिट्ल झमबा्ट 
दक्षता-अवरोध पारित करने वी स्दीइदि सती हद दी ती. 46 बलगम 

उस वेतनमान में उस स्तर पर प्राप्द द्धने ट 

कारी निर्धारित करे। किन्तु इप् 5 प्रच्मर 

जो कर्मचारी को दक्षता अवरोध उद दक्य 
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दिनांक चेतन विवरण 
4...-966 450/- ईं, बी. पर रोक के कारण 
4--4967 50/-- हक 
4--968 450/- | 
-6-968 450/-. डर 
$--7-968 58/- ई. दी. पार करने की स्वोकृति देने पर ॥ 


कर्मचारी की वार्षिक वेतन धृद्धि की तारीख --969 तथा आगे भी 4-- ही रहेगी । 


टिप्पणी संख्या (2):--दक्षता-अवरोध पर रोके हुए सभी कर्मंचारियो के मामलों का प्रत्येक वर्ष श्रवलोकत 
किया जाना चाहिये ताकि यह निश्चित किया जा सके कि उनकी कार्य-दक्षता मे प्रगति हुई है तथा सामान्यतः यह 
देखा जाना चाहिये कि क्या जिन कमियों के कारण उनको दक्षता-अ्रवरोध पर रोका गया है, वे कमियाँ दूर हो 
गई हैं ताकि श्रवरोध हटाया जा सके | यदि वाद मे दक्षता-प्रवरोध की वास्तविक वृद्धि स्वीकार की जावे तो उसे 
पूवे-प्रभाव से स्वीकृत नही की जानी चाहिये । 


राजकीय निर्णय संझ्या :--विभागीय जांच पूर्ण होने तक दक्षता-अवरोध के मामलों को विचारार्ये 
रखते हुए वेतन-वृद्धि रोकनाः---राजस्थान सेवा नियमों के नियम 30 के अनुसार दक्षता-अ्रवरोध से आगे वेतन- 
वृद्धि सक्षम-प्राधिकारी की विशिष्ट स्वीकृति के बिना नहीं दी जायेगी। दक्षता-अवरोध पर वैतन-बृद्धि रोके जाता 
राजस्थान नागरिक सैवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रणा एवं अपील) नियम 958 के अनुसार दण्ड नही है। जब किसी 
राज्य-कर्मचारी का दक्षता-अ्रवरोध पारित करने का समय झणये और उस सभ्य उसके विरूद्ध विभागीय जाच का 
मामला विचाराधीन हो तो इस दशा मे निम्न-अकित वैकल्पिक कदम उठाये ज्ञा सकते हैः-- 


यदि विभागीय जाच कर्मचारी की सामान्य योग्यता या सत्यनिप्ठा से विना सम्बन्ध रखे किसी ग्रन्थ 
श्राघार पर है अर्थात सेवा-कार्य मे उपेक्षा किये जाने या राजकीय ' आ्रादेशो की अनुपालना न करने के बारे मे हों, 
तब उसे दक्षता पारित करने की स्वीकृति दी जा सकती है क्योकि उसको दण्ड जाँच के निर्णाय्रों के ग्नुसार दिया 
जा सकता है । 


यदि विभागीय जाँच ऐसी सामान्य-अदक्षता अथवा गबन या फौजदारी भ्रपराध से सम्बन्धित हो जो 
सक्षम-प्राधिकारी के विचार मे गम्भीर प्रकृति के है तब दक्षता-अ्रवरोध पर रोके जाने का दण्ड विशिष्ट आ्रादेशो 
द्वारा दिया जाना चाहिये । यदि दक्षता-अवरोध पारित करने के शेप समय में विभागीय जाँच विचाराधीन हो तो 
डस समय उसे रोकने के प्रादेश जारी कर देने चाहिये | विभागीय जाँच की समाप्ति पर यदि कमंचारी दोप-मुक्त 
कर दिया जाता है अथवा उसके विरूद्ध गम्भीर आरोप सिद्ध नही होते है तो कर्मचारी के दक्षता-प्रवरोध पारित 
करने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है तथा उसे पारित करके वेतन वृद्धि पूर्व प्रभाव से स्वीकृत की 
जानी चाहिये । 

(प्रादेश संख्या एफ. । (98) थि. वि. (व्यय-नियम) 66 दिनांक 6 फरवरी, 967 द्वारा निविष्ट) 


राजकीय निर्णय संख्या 2:--जहां कर्मचारियों को अन्तःकालीन आधार (प्रोवीजनल-वेसिस) पर वेतन 
के मुगतान एव वेतन-बुद्धि के लिये प्राधिक्त किया जाता है वहा उन्हे दक्षता-अवरोध पारित करने फी भी 
अनुमति दी जा सकती है यदि सम्बत्धित कर्मचारी द्वारा दक्षता-अ्रवरोध के स्तर पर पहुंचने तक की गई सेवा 
सस्तोषप्रद है एवं दक्षता-भ्रवरोध पारित करने के धतिबन्ध की पालना हो जाती है।.. 
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नियम 34 (फ):--समय-बेतनसान में वेतन-बूद्धि फे लियेसेवा श्रवधि को गरावा--निम्न- 
अंकित प्रावधान एक समय-वेतनमाल में वेतन बुद्धि के लिये गिने जाने वाले समय की शर्ते का 
निर्धारण करते हैं। 

किसी समय-वेतनमान में किसो पद पर की गई समस्त सेवा उस वेतनमान में प्रागामी 
चेतन-व द्धि की तारोस की फलावट के लिये, ऐसी समस्त अ्रवधियों का जोड जो उस वेतनमान में 
वापिक-बू दि के लिये नहो गिना जाता है, देतन वृद्धि की सामान्य तारीख में सम्मिलित किया 
जायेगा। नियम के अ्रधीन वेतन-बू द्धि की दिनांक की गणना की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिये 
उदाहरण नीचे दिया जाता है:-- 











उदाहरण 
गत-येतन-घुद्धि की तारीफ 23-4-4964 
असापारणु-प्रवकाघ जो वेतन-बुद्धि के लिये नहीं गरिना जाता है । 
दिन से तक 
3 29-5-64 34-5-64 
6 १5-7-64 20-7-64 
9 प>0-64 35--0-64 
हि 38-] 2-64 2-2-6व4 
ह.। 26-4-65 28----65 
4 6-3-65 39-3-25 
29 


पुराने नियमों तथा सशोषित व्रिप्रमों के: अनुसार अग्रीप्ठी बैतन-वृद्धि कौ तारोख विस्त-प्रकार से 
लनिश्चित की जावेगी:--- ५002 700० 


पुराना नियम 
कत्तेब्य की ग्रवधि पा वी 
से पके ४ + भी रदिन 
23-4-64 ट8-5-6थ ॥ 6 
]-6-64 ]4-7-64 ) ब4 
2]-7-64 6-0-64 डे व्र6 
6-0-64 7- 2-64 2 डे 
22-2--64 25--65 ५ 
29--65 5-3-65 | प5 
20-3--65 22-5-65 2 | 
३ 0 60 


अगली वेतन वृद्धि की तारीख 23-5.-65 


80 ] राजस्थान सेवा नियम [ नियम 37 


संशोधित नियम 
गत-वेतन-बृद्धि को तारीख 23-.4-64 
आगामी-बेतन-वृद्धि की तारीख 23-.4-.65 


(प्साधारण-प्रवकाश को छोड़कर) 
असाधारख-अवकाश के दिन है 29 
झायामी वेतन-बृद्धि की तारीब 23-4--65 3-29 दिन प्र्थात 22-5-65 


नियम 3। (ख) (0) राजस्थान सेवा नियम 20 (क) में उल्लिखित कस वेतन वाले पद के 
अतिरिक्त अन्य पद पर की गई सेवा, चाहे वह नियुक्ति स्थाई हो अ्रथवा कार्यवाहक, मारत के वाहर 
प्रतिनियुक्ति पर सेवा, विना-रोगिता प्रमाण-पत्र के अन्य कारणों से लिये गये असाधारण प्रवकाश को 
छोड़कर, ग्रन्थ समस्त अवकाशों की अ्रवधि उस पद के वेतनमान में वापिक वृद्धि के लिये गिनी जावेगी 
जिस पर एक कर्मचारी पदाधिकार रखता हो एवं उस पद पर या उन पदों पर प्रभावी वेतनमान में 
यदि कोई हो, तो वह भ्रवधि वेतन-वृद्धि के लिये मिनी जायेगी जिस पर वह कर्मचारी अपना पदा- 
घिकार रखता यदि उसे स्थगित नही किया गया होता। 
नियम 37 (ख)(४):-रोगिता-प्रमाण पत्र के ग्राधार पर लिये गये अवकाश के अतिरिक्त अन्य 
असाधारण भ्रवकाश की अवधि को छोड़कर, अन्य समस्त अवकाशों एवं भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति 
का समय ऐसे एक प्रद के लिये प्रभावी वेतनमान में वेतन-वृद्धि के लिये गिना जायेगा, जिस पर कर्म- 
चारी, जिस समय उसने झ्वकाश पर प्रस्थान किया या भारत के बाहर प्रति-नियुक्ति पर गयाया _ 
स्थातापन्न रूप से कार्ये कर स्हाथा एवं उस पद पर बह ग्पना पदाधिकार रखता किन्तु अवकाश पर 
चले जाने के करण अथवा भारत के वाहर प्रतिनियुक्ति के कारण नहीं रख सकता । परन्तु यह भी 
प्रावधान किया जाता है कि एक सक्षम-प्राधिकारी जिसे इस संबंध में शक्तियां प्रदत्त करदी जाती हैं, 
यह ग्रादेश दे सकता हे कि असारण-अ्रवकाश उक्त उप नियम (0) अ्रथवा (0) के अन्तर्गत वेतन वृद्धि के 
लिये सम्मिलित किया/गिना जावेगा । 
[प्रधि. फ्रमांक एफ. 4 (+) वि. वि. (ग्रूप-2) 79 दिनांक 27--3-.79 द्वारा प्रतिस्थापित ] 
टीका+--थक्त प्रधिसूचना द्वारा नियम 34 (खत) के श्रन्तमंत प्रोविजो को तुरन्त प्रभाव से प्रति-धयापित किया गया 
है जिसके कारस दे समस्त पाद्यक्रमों फे नाम लोषित हो गये हैं जो इन नियमों के प्रूर्व के संस्करण में 
पृष्ठ 38 तया 89 पर थे। 
[वित्त विभाग को झधिसूचना ऋरमांक एफ. | (4) थि. वि. (ग्रूप-2) 79 दिनांक 27-3- 979 
द्वारा बित्नोपित ] रे 
नियम 3 (ख) (ख):--वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. । (44) वि. वि./नियम/02 
दिनाक 7 जुलाई, 962 द्वारा विलोपित किया गया। 
नियम 3] (ग):--यदि कोई कर्मचारी जब वह समय-वेतनमान वाले एक पद पर स्थानापन्न 
रूप में कार्य कर रहा हो झ्रथवा एक स्थाई पद पर कार्य कर रहा हो तथा उसकी नियुक्ति उच्च-पद पर 
स्थानापन्न रूप में को गई हो या उस उच्च-स्थाई पद पर नियोजित किया गया हो तथा यदि वह निम्न-पद 
पर पुनः नियुक्त कर दिया जाता है या अपने वेतनमान में झ्न्य पद पर पुनः नियुक्त हो जाता है तो उसकी 
उच्च-पद को स्वानापन्न या अस्थाई सेवा निम्न-यद वाले वेतनमान में भी वेतन-बृद्धि के लिये ग्रिनी 
जायेगी । फिर भो उच्च-पद पर कार्यवाहक रुप से की गई सेच्रा, जो नीचे के पद पर वेतन-बद्धि के 
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लिये मिनी जाती है उस भ्रवधि तक सोमित रहेगी जिसमें कर्मचारी नीचे के पद पर कार्यवाहक रूप 
से कार्य करता किन्तु उसकी पदोन्नति उच्च-पद १२ होने के कारण वह नही कर सका । यह खण्ड एक 
ऐसे कर्मचारी पर भी प्रभावी होता है जो वास्तव में उच्च-पद पर नियुक्ति के समय नीचे के पद पर 
कार्यवाहक रूप से कार्य नहीं करता हो डहिन्तु यदि वह उच्च पद पर नियुक्त नहीं किया जाता है तो 
वह ऐसे निम्न-पद पर कार्यवाहक रूप से कार्य करता रहता या उसी के समान-वेतनमान में किसी पद 
पर कार्य करता रहता । 


नियम 3 (घ):-निम्न-लिखित पदों पर प्रभावी वेतनमान मे वेतन-वृद्धि के लिये वैदेशिक- 
सेवा की भ्रवधि गिनी जायेगी । 


() राज्य सेवा में ऐसा पद जिस पर सम्वन्ग्ति कमंचारी ग्रपना पदाधिकार रखता हो श्रथवा 
ऐसा पद या वहुत से पद, यदि हों तो, जिन पर बह अपना पदाधिकार रखता, यदि 
निलम्बित नही क्रिया जाता । 

(2) राज्य सेवा में ऐसा पद जिस पर बेदेशिक-सेवा में स्थानान्तरणा होने के तुरन्त पूर्व वह 
कर्मचारी कार्यवाहक रूप से कार्य कर रहा था, कारण कि झ्रागे समय तकवह उस पद 
पर अ्रथवा उसके समान अन्य पद पर कार्यवाहक रूप मे निरन्तर कार्य करता रहता» 
किन्तु वंदेशिक सेवा में चला गया । 

(3) कोई पद, जिस पर कर्मचारी पदोन्नति की अ्रवधि के लिग्रे सेवा नियम 43 के भ्रनुसार 
स्थानापन्न पदोन्नति प्राप्त कर सकता हो । 

नियम 34 (इ) :-परद-भार-ग्रहण-काल, वेतन-बुद्धि के लिये निम्त-प्रकार गिना जाता है+-- 

(!) यदि वह ऐसे पद पर एक वेतनमान में नियम 27 (क) के अनुसार झ्राता हो जिस पर 

एक कर्मचारी भ्रपना पदाधिकार रखता हो भ्रथवा यदि उसका पदाधिकार निलम्बित 
नहीं किया जाता तो वह उस पर अपना पदाधिकार रखता। इसके अ्रतिरिक्त उस 
पद के प्रभावी वेतनमान में भी वेतन-वृद्धि के लिये ग्रिना जायेगा जिसका वेतन वह 
कर्मचारी प्राप्त करता हो, एवं 

(2) यदि वह उस पद या पदों पर नियम 27 (ख) के अनुसार प्रभावी वेतनमान में वेतन- 

बुद्धि के लिये गिना जाता हो । 

स्पष्टीफरणा:--वित्त विभाग की अधिसूचना सझ्या एफ. ! वि. वि./नियम/66 दिनांक 6 अगस्त, 
969 द्वारा दिनाक । जनवरी, 967 से विलोपित । ह 

आडिट निर्देशन:--() स्वीकृत भ्रवकाश से अधिक दिनों तक ठहरने का समय किसी समय-वेतनमान में 
वृद्धि के लिये नही गिना जायेगा जब तक सक्षम-प्राधिक्रारी के आदेशों द्वारा वह अवधि असाधारण-अवकाश के 
हूप में रूपातरित नहीं कर दी जाती है एवं जब तक नियम 3 (ख) के अनुसार झसाधारण अवकाश्व की श्रवंधि 
को विज्ेप रूप में बेतन-वृद्धि मे सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति नही देदी गई हो । 

(2) एक कर्मचारी जब वह एक पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो तथा दूसरे पद पर स्थाना- 
पन्न रूप से नियुक्त कर दिया गया हो तो एक पद से दूसरे पद पर कार्य मार-ग्रहस-के लिये लगे पद-भार-ग्रहश-काल 
(ज़ोइनिंग-टाईम) उस पद पर “कर्त्तव्य” के रूप मे माना जाना चाहिये जिस पर कर्मचारी उस अवधि का वेतन प्राप्त 
करता है एवं बहू समय (अवधि) नियम 3] (क) के अनुसार गिना जायेगा । फिर भी यदि दोनों पदों की वेतन दरें 
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मामले पर विचार किया गया है एवं राज्यपाल महोदय ने भ्रादेश प्रदात किये है कि एक बार एक व्यक्ति 
जब "ग्रावश्यक-्ग्रस्थाई-नियुक्ति के श्राधार पर" एक पद पर नियुक्त कर दिया जाता है तो उसका वेतन उस पर 
प्रभावशील नियमों के प्रावधानों के श्रनुमार निर्धारित किया जावेगा एवं बह उस उच्च-पद पर वेतन एवं वेतनन्वृद्धि 
तब तक प्राप्त करता रहेगा जब तक वह उस पर को घारण किया रहता है | यह तथ्य कि कर्मचारी झ्रगे चलकर 
उसी पद पर नियुक्ति के लिये चुन लिया जाता है/प्रनुमोदित कर दिया जाता है एवं तब नियुक्ति के लिये मवीन 
भ्रादेश जारी किये जाते हैं । इन सब के कारण उसऊी स्थिति में कोई भ्रन्तर नही पडता है और उसका पुनः चेतन- 
निर्धारण किया जाना आवश्यक नही है । यह स्थिति ऐसे मामलो में भी उचित रहेगी जहा एक व्यक्ति, जो नीचे 
के पद पर नियमित झूप से नियुक्त हे श्रीर, जिसे अन्य उच्च-पद थर, तदर्य-पद पर, कार्य करते हुए राजस्थान लोक 
सेवा आयोग द्वारा उसी उच्च-पद/सवर्ग में सीधो-भर्त्ती की मात्रा (कोटा) वाले एक पद पर नियमित रूप से नियुक्ति 
के लिये मोग्य/पात्र माच लिया जाता है) ऐसे मामलों में भी ऐसे व्यक्ति हारा “ओआवश्यक-अस्थाई-नियुक्ति-के- 
आाधार-पर” प्राप्त किया गया वेतन रक्षित माना जावेगा और वही बेतन उसे नवीन नियुक्ति पर दिया जावेगा 
तथा वेतन का पुनः स्थिरीवरण आवश्यक नहीं होगा । पुत्र: ऐसे मामतों में जहां तदर्थ पदोन्नति सेवा की नियमित- 
पंक्ति में राजस्थान सेवा नियमो के झन्त्ंत वेघन स्थिरीकरण के मामलों में भ्रथवा वेतन स्वीकार किये जाने के 
मामलों भें भी लागू होगा तथा ऐसे व्यक्ति का विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उसी पद पर निममित रूप से चयन 
किये जाने पर वेतन का पुनः स्थिरीकरण झ्रावश्यक नही होगा । 


यह भी निश्चिय किया जाता है कि पूर्ज में उक्त सिद्धान्त के विरूद्ध अन्य प्रकार से निशित कर दिये गये 
मामलों को पुत्र: खोला जावेगा एवं उन्हे इन आदेशों के ग्रन्तर्गत नियमित किया जावेगा । 

[वित्त विभाग के प्रादेश क्रमांक एफ. (94) ३. थि. (नियम) 66 दिनांक 20---975 द्वारा 
निविष्ट] 


नियम 32-प्रसामयिक बेतन-बद्धियाँ:--एक प्राधिकारी जो किसी विशिष्ट वेतनमान में एक 
संबर्ग में पद का सृजन करने की शक्ति रखता है, वही उप्त वेतनमान में राज्य-कर्मचारी को श्रसामग्रिक 
वापिक वेतन-बुद्धियां स्वीकृत कर सकता है। 

टिप्पणी सज्या (() :-वापिक-बेतन-चबुद्धि श्रग्मिम रूप मे स्वीकार करने के मामले में मान्यतः यह भावना 
रहती है कि कर्मचारी उस रूप में भावी वापिक वेतन वुद्धियाँ प्राप्त करता रहना चाहिये, जैसे मानो वह वेतनमान 
में उस स्तर तक पहुंच चुका हो । इसके विपरीत श्रन्यथा प्रकार के आदेशों के प्रभाव में आगामी वाधिक वद्धियों के 
सम्बन्ध में कर्मचारियों को उसी वेतनमान में उस स्तर पर रखा जाना चाहिये जिसमें वह सामान्य रूप से पहुंचता ) 
दूसरे भव्दों में जैसे दूसरी झागामी वापिक वेतननवृद्धि प्राप्त करने से पुर्वे उसे एक-वर्ष की सेवा पूर्ण करनी चाहिये । 
इसी प्रकार श्रसामगिक वाविक बृड्धियां स्वीकार करने के एक वर्ष बाद ही उसे आगामी बेतन वृद्धि दी जानी चाहिये | 


(2) सेवा लियम 32,नियम 26 में वशित प्रक्रिया के अलावा वेतन की अन्य प्रारम्भिक दरो के निर्धारण 
का प्रावधान करता है। 


(3) उक्त वियम के अस्तर्गंत वापिक-वेतस-वूद्धि स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी को निर्णय करने के 
लिए वेतनमान के अधिकतम को ध्यान में रखा जाना चाहिये । 


(4) समय से पूर्व (असामयिक) वार्पिक बेत्तन-वृद्धि स्वीकृत करना वेतनमान के साधारण सिद्धास्तों के 
विपरीत है। केवल उन्हीं विशेय-परिस्थितियों छोड़र, शिनमे एक अधिकारी को व्यक्तिगत-वेतन की स्वीकृति 
न्यायोचित प्रतीत हो, ऐसी भ्रसामायिक वृद्धि स्त्रीक्षर नही करनी चाहिये । 
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१5) निर्धारित तारीख से पूर्च वापिक-वबृद्धि स्वीकृत करने के प्रस्ताव की जांच विभेष ध्यान के साथ वी 
जानी चाहिये क्योंकि निश्चित तारीख के पूर्व वापिक-वृद्धि स्वीकृत किया जाना वेतनमान के साधारण सिद्धान्तों के 
विरूद्ध है 


(6) राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि इन सेवा नियमों के क्रिसी भी नियम के अन्तर्गत, जब ये शर्त या 
बस्धन से मुक्‍्त्र हो की गई कार्यवाही का कारण सरकार बताने के लिये तत्वर नहीं होगी | प्र्वात्‌ सरकार के 
सम्बन्ध में कारण बताने की आवश्यकता नहीं है । 

राजकीय निर्णय संख्या 4:-राजकीय कर्मचारियों फे वेतन-स्थिरीफरण से उत्पन्न विपमताधों के राजस्थान 
सैवा नियम 26-ए-,सशोधित वेततमानव तियम, 964,ववीव वेतनमान नियम,969 के लागू होने के फलस्वरूप श्से 
अ्रवसर आये है जिनमें उपरोक्त नियमों में से फरिसी भी निगम के लागू करने से कर्मचारियों के वेवन उनसे कविप्ठ 
वर्मचारियों के वेतत की अपेक्षाकृत एक स्तर नीचे निर्धारित किया गया था । वरिप्ठ/कनिष्ठ कर्मचारियों के वेतन 
स्थिरीकरण के फलस्वरूप इस प्रकार की होने वालो विपमताग के तिराकरण के उद्देश्य से यह विश्वित क्रिया 
गया है कि वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन कनिप्ठ कर्मचारी के निर्धारित वेतन के समान राशि तक बढ़ाया जा सकता 
है। भिम्वांकित प्रतिवन्‍यों के अ्रधीन, यह वृद्धि बरिप्ठ ग्रधिकारी की स्थाई रुप से नियुक्ति करने को सक्षम-प्राधिकारी 
द्वारा, उसी दिवाऊ से की जानी चाहिये जिसको करनिप्ट-कर्मंचारी अधिक बेतत प्राप्त करना प्रारम्भ करता है 

() वेतन की विपमता प्रत्यक्ष रूप से उपरोक्त अनुच्छेद में वशित नियमों को लागू करने के कारए 

होनी चाहिये तथा वेतन में रृद्धि केवल उन्ही मामलो में की जानी चाहिये जिनमें कनिष्द प्रधिकारी 
की नियुक्ति पदोन्नति नियमित तथा सविधान के झ्रवुच्देद 309 के परन्तुक के अनुत्तरण में प्रसारित 
सेवा-नियम्मों के प्रावधानों के भ्रमुसार हो अथवा तद॑वें आधार पर हो । 

(2) वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिझारियों के पद एक ही सब / श्रेशी से सम्बन्धित होने चाहियें तथा 
पदोक्नतियों से पूर्व वे एक ही वेतनमान में वेतन प्राप्त करते रहते चाहियें । 
दोनों अधिकारियों को एक ही विभागःण्यक्ष | प्रसाशविक विभाग के प्रसाशकिल निर्यत्रण में कार्यरत 
होता चाहिये । 
इस निर्णय के अधीन वेतन बड़ाये जाने का लाभ केवल उस ही स्थिति में दिया जायेगा जब यह 
प्रमाणित कर दिया जाय कि वरिप्ठ/कनिप्ठ अधिकारियों की पारस्परिक वरीयता के बारे में कोई 
विवाद नहीं है | 

(5) जहाँ कनिष्ठ अधिकारी को तदर्थ आधार पर पदोन्‍्तत करने के कारण इन आदेयों के भधीन बरिष्ठ 
अधिकारी का वेतन बढ़ाया जाता है नो वह वृद्धि इस शर्ते के साथ की जा सकती है कि यदि करनिप्ठ 
अधिकारी की तदये-पदोस्तति नियमित नहीं की जाती है भौर वह पदावनत हो जाता है तो कनिष्ठ 
कर्मेचारी के पदावनत होते की तारीख से वरिष्ठ अधिकारी का वेतन भी पुनः उसी स्तर प्र 
निर्धारित किया जा सकेगा जिस स्तर पर वह वेतन बढाये जाने के पूर्व प्राप्त कर रहा था। 

इस निछेंय के प्रावधान निस्त-मकेत मानले में वरिष्ठ अधिऊररियों के वेतन में वृद्धि करने के लिये लाशू 
नहीं फिसे जावेगे :- 

(क) जहाँ कनिष्ठ अधिकारी अवकाश के कारण रिक्त अथवा उच्च-पद के धारक के 420 दित तक 


प्रशिक्षण पर जाने के कारण था किसी झन्य परिस्थिति में अपने पद से चलने जाने के कारण इस 
अवधि कै लिये रिक्त हुए पद पर काये करता हो । 


(3 


किक 


(व 


बज 
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(प) जहां कनिष्ठ वर्मचारी झ्रागामी (एडवान्स) वेतन-वृद्धि स्वीकृत किये जाने के कारण या उच्चतर 
योग्यताएं प्राप्त करने के कारण उच्च-प्रारम्भिक-वेतन लेने श्रथवा निर्धारित परीक्षा उर्त्तीरा करने 
अथवा सेवा नियमों के नियम, 26 या 26-एया संशोधित वेतनमाव नियम,/96॥ या नवीन 
वेदनमास नियम, 969 के अधीन या किन्दी अन्य कारणों से, जो वेतन स्थिरीकरण के रहे हों, 

*बरिप्ठ अधिकारी की अपेक्षाकृत उच्च-दर पर पूर्व से हो! अधिक वेतन प्राप्त करता है । 


(ग) जहाँ कनिष्ठ अधिकारी दूसरे संवर्ग में पद धारण करता है तथा उस पद के जिस पर वरिष्ठ 
अ्रधिकारी पूर्व से ही नियुक्त है संवर्ग/ घेर के अतिरिक्त भ्रव्य सवगं/ पदो की श्रेणी मे नियुक्त 
किया जाता है। हृप्टान्त स्वरूप यदि “के” नामक (वरिष्ठ) कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत कर 
दिया जाय एवं बाद में वह लेखाकार के पद पर उस तारीख से, सिको “ख” नाम का कनिष्ठ 
कर्मचारी वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोसनत किया जाता है, तो ऐसी स्पिति में जहा वरीफता में 
कनिष्ठ कर्मचारी “ख" एवं वरिष्ठ कर्मचारी “क"” के वेतन में, लेखाकार एवं वरिष्ठ लिपिक के पद॑ 
पर, कोई तुलना नहीं की जा सकती है । 

(घ) जहां कनिष्ठ कर्मचारी को सवीन वेतनमान 969 के नियम 42 के अनुसार 0 साल की सेवा पूर्ण 
करने के कारण एक वेतन-वृद्धि का लाभ दिया गया है । इस निर्णय के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों 
के वेतन को पुनः निर्धारित करने के आदेश सेवा नियमो के नियम 32 के भ्रनुसरण में जारी किये 
जावेंगे । वरिष्ठ कर्मेचारी की झ्रागामी वेतन वृद्धि नियम 3] के अनुसार वेतन के पुनः निर्धारण 
की तारीख से एक वर्ष की अ्रवधि पूर्ण करने पर दी जायेगी। 

[अ्रधिसूचना संख्या एफ, (8) वि. वि./ नियम/67 दिवांक 28 श्रप्रेल, 4969 द्वारा विविष्ठ] 
राजकीय निर्णय संस्यर 2:-यहू भी निश्चिय किया गया है कि उपरोक्त अकित राजकीय निर्सय संस्या(])के 
प्रावधान वरिष्ठ कर्मचारी के वेतत को ऊपर के स्तर पर बडाने के लिये लागू नही म।ने जावेंगे यदि कनिष्ठ कमेचारी 
को एक अग्रिम वेतन-वुद्धि नवीन वेतनमान नियम, [969 के नियम 3 के अनुसरण में स्वीकृति की जाती है । 
[पआ्रादेश संउ्या एप. (8) थि.| / निषस| 67 दिनांक 5 भ्रप्नेल, 4974 द्वपरा निधिष्ट] 
स्पष्डीफरण संद्या:-]:--निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को वित्त विभाग के झ्ादेश सख्या एफ ! (8) वि. वि । 
(व्यय-नियम) 67 दिनांक 28 अग्रेल, 969 जो राजस्थान सेवा नियम 32 के भ्रत्तगेत राजकीय निर्णय के झूप में 
निविष्ट किया गया है, कि ओर ध्याव आकपित करते का निर्देश हुमा है । इस आदेश के अनुस/र एफ वरिष्ठ 
कर्मचारी का देतन दूसरे कनिष्ठ कर्मचारी के वेतन के समान बढाया जा सकता है, यदि बेतस की विसंगति 
(असमानता) निर्धारित शर्तों के अनुसार स्थिरीहरण पर राजस्थात सेवा नियम 26-ए-श्रयवा राजस्थान सिविल 
सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम 96] झथवा नवीन वेतनमान 969 के प्रभावी होने के कारण उनके किन्हीं 
नियमों के श्रमुसार वेतन स्थिरीकरण से उत्पन्न हुई है। इस पर यह सन्देह उठाया गया है कि क्या उक्त अ्रंकित 
श्रादेश के प्रावधानों का लाभ ऐसे मामलों में भी दिया जा सकता है, जहा कनिष्ठ कर्मचारी का वेतन संशोधित 
वेतनमान नियम 96। के झनुसार उसको 3 अगस्त, !96] का देय विशेय-वेतन को मूल-वेतन का एक भाग 
मान कर वेतन स्थिरीकरण किया गया है वयोकि सझोधित बेतनमाव नियम 96] के परिशिप्ठ (2)के अनुमार 
विशेष-वेतन को वेतन में अन्तलीन/एचजाव किया गया था। 


इस प्रश्न की जांच कर सी गई है और यह स्पप्ट क्रिया जाता है कि जिन मामलों में विशेष-वेतन को 
मूल-वेतन का भाग मानकर वेतन का स्थिरीफरएं, सशोधित-वेतनमान-नियम 96] झ्थवा किसी भ्न्य नियम या 
आदेश के अनुस(र, कियए गया हो तो ऐसे मामले में वित्त विभाग के आदेश दिनाक 28 अप्रेल, १969 को सागू 
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नहीं किया जावेगा । इसी प्रकार उक्त भ्रादेश उन मामलों में भी लागू नहीं होगा जहां वित्त विभाग के श्रादेश 
संख्या एफ ! (ए) () वि. वि. (ग्रए-2) 77 दिनाक 6, मई 977 के द्वादा “व्यक्तियत-वेतव” को भी 
चेतन स्विटीक रण के लिये, राजस्थान सेवा नियम 26-ए-के प्रयोजनी के लिये 'मूल-वेतन' का भाग मानकर वेतत 
का स्थिरीकरण किया जाता है । दूसरे शब्दों मे तियम 32 के अन्तर्गत राजकोव निर्णय दिनांक 28 प्रप्नेस, !969 
का अगोग वेतन-स्थिरीफरण के उन मामलों में नही किया जा सकेगा जहा “विशेष-बेतन” श्रथवा “व्यक्तित-वेतन" 
को मूल-वेतव का भाग मान कर वेतव-स्थिरीकरण फ़िया गया हो । 

[ज्ञापन संख्या एफ, 4 (ए) (33) दि. वि. प्रूप-2) 77 दिनाक 5-7-77 द्वारा विविष्ठ) 


स्पप्टीहरस सेत्या 2:--विज्न विभाग के आदेश सख्या ये 7 (8) वित्त/व्यय/68 दिनाक 28-4-- 969 
मरी और ध्यात भ्राकपित किया जाता है जिसके द्वारा राजस्थान सेवा निमम-32 के अन्तर्गत राजकीय निर्णय के 
ऋूप से निर्दिष्ट किया गया है कि तियम 26-ए के अधीन वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुईं विषभताओं 
को दूर करने के लिए किसी वरीय राज्य कर्मचारी का वेतन बढा कर, कतियय निर्धारित शर्तों के अवीन, किसी 
कनिष्ठ राज्य कमेचारी के वेतन के समान कर दिया जावे । उपरोक्त अंकित मामले में वेतन बड़ाने की शर्तों मे से 
एक शर्ते यह है कि वरिष्ठ तथा कनि०४ र,ज्य कर्मचारी एक ही संबर्ग/पद के वर्ग में होने चाहिए तथा वे एक ही 
विभाग/सिवा में हों और अर्ती-अपनी पदोन्नतियों से पूर्व एक ही वेनन ले रहे हों। ऐसे मामले ध्यात में आगे हैं 
कि राजस्थाव चागरिक सेवा (नवीन-वेतनमास) नियम 969 के अधीन वेतन प्राप्त कर रहे वरिष्ठ राज्य कर्मचारी 
को जिसकी उच्चत्तर पद पर पदोन्नति -9-976 से पूर्व हो गई थी दिनाक -9-976 से प्रभावी पुनःरक्षित 
नवीन वेतनमा्मों में बेतत उस वरिष्ठ राज्य कर्मचारों की कम प्राप्त हो रहा है जिसकी उच्चतर-पद पर पदोन्नति 
उक्त निर्शायक तारीब से पुर्व हुई थी । 


मामले की परीक्षा कर ली गई है तथा राज्यपाल मद्रोदय से विध्चिय किया है कि ऐसे मामले में वरिष्ठ 
राज्य कर्मचारी का उच्चतर पद पर पुन.रक्षित नवीन वेतनमान में, वेतत बढ़ा कर 7-9-76 को या उसके बंद 
पदोन्नत कनिष्ठ राज्य कर्मचारी के उस वेतन के समान कर दिया जावे जो उसे उच्चतर पद पर नियुक्ति के कारस 
दिया यया था। ऐसा वेतन, कविष्ठ राज्य कर्मचारी की पदोन्नति की तचारोख से, निम्व शर्तों के श्रभीन बढ़ाया 
जावे:-++ 

(की) कनिष्ठ तथा वरिष्ठ राज्य कर्मचारी, दोतों, एक ही तंबर्ग के होने चाहिए तथा वह पद, जिसे पर 
यो परदोन्चत किया गया है, उमी संवर्ग तथा समान-वेतनमान में होता चाहिए ! 

(व). दिनांक -9--976 से पूर्व प्रभावी वेतनमान तथा पुनःरक्षित नवीत बेततमात। मियम 976 
के अ्त्तयेत मिम्न्तर तथा उच्चत्तर पदों के वेतनमान जितमें वे वेतन प्राप्त करने के अधिकारी है, 
समान होने चाहियें । 

(ग) वेतव की विषमता प्रत्यक्षतई, पुन;रक्षित नवीन वेतनमान, नियम, 7976 में राजस्थाव सेवा 
नियम 26-ए के प्रावधादों को लागू किये जाने के परिणामस्वरूप होनी चाहिए । 

(घ) उपसीक्त अनुच्छेद-] में विदिप्ट, समय-समय पर यथा-संशोधित वित्त विभाग के 28-4-969 
के आदेशों में भ्रंकित अन्य शर्तें यथा-आवश्वक परिवर्तन सहित, यहां भी लागू होंगी । 


इस विरय के! अनुसार वरिष्ठ राज्य कर्मचारियों के वेतदो के पुनःविर्धारस् के झोदेश राजस्थाव सेवा 
निमम-3] के भ्रघीन प्रसारित किये जावेंगे तथा वरिष्ठ राज्य कर्मचारी की धायामी वापिक वेतस-वृद्धि वेतव के 
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पुन:निर्धारण की तारीस से, प्रपेक्षित पूरे एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर, सेवा नियम 3 के अझधीन, आाहूरित 
का जावेगी । 

ये नियम !-9-976 से प्रभावी होंगे । 

[दित्त विभाग के ज्ञापन संत्या प. 4 (क) (3) वित्त (प्रप-2) 77 दिनांक 26-]-77 ] 

नियम-33:--निम्न-स्तर श्रथवा निम्न-पद पर स्थानान्तरण होने पर देतन निधरिशः--- 
एक प्राधिकारी एक राज्य कर्मचारी को दण्ड के रूप में जब उस पद या उस वेतनमान के स्तर से निम्न- 
पद या उस वेवनमान के ही निम्न-स्तर में स्थानान्तरण करता है, तव वह जैसा उचित समभे उस कर्म- 
चारी को कोई भी वेतन स्त्रीकृत कर सकता है, किन्तु वह वेतन निम्न-पद अथवा श्रेणी के अधिकतम 
वेतन से अधिक नही होगा । 

किन्तु शर्ते यह है कि इस नियम के अन्तर्गत एक कर्मचारी को जो वेतन स्वीकृत किया 
जायेगा वह उस बेतन से अधिक नहीं होगा जो वह कमंचारी सेवा नियम 26 तथा नियम 3| (ख) या 
3 (ग), जैसी भी स्थिति हो, के लागू होने पर प्राप्त करता । 

नियम-34:--मिम्न-भ णी श्रयवा पद पर प्रत्यावतंव (रिवर्शन) पर देतन:--- 

(क) यदि किसी कर्मचारी को दण्ड के रूप में उसके वेतनमान में एक नीचे के स्तर पर 
प्रत्यावतित किया जाता है तो ऐसा दण्ड देने वाला अधिकारी उस श्रादेश में इसका 
उल्लेख करेगा कि किस अवधि में वह आदेश प्रभावशील रहेगा। वह यह भी भ्रंकित 
करेगा कि इससे पूर्व के स्तर पर कर्मचारी को पदावनत्‌ करने पर पदावनति की भ्रवधि 
में भावी वेतन-वृद्धि वन्द रहेगी या नहीं, एवं यदि हां तो किस सीमा तक । 
यदि एक कमंचारी दण्ड के रूप में निम्न-सेवा, श्रेणी, पद अथवा एक निम्न-बेतनमान 
पर पदावनत कर दिया जाता है तो उसके आदेश देने वाला अधिकारी झादेशों में उस 
समय का उल्लेख कर भी सकता है श्रधवा नही भी करे, जिसमें वह आदेश प्रभावशील 
रहेगा । किन्तु जहां आदेशों में ऐसे समय का उल्लेख कर दिया जाय वहां भ्रधिकारी 
यह भी अ्रंकित करेगा कि क्या कर्मचारी के पुनःस्थापन के बाद पदावनति का समय 
आगामी-वापिक-चृद्धियों को स्थगित रखेगा एवं यदि हां तो किस सीमा तक । 

स्पण्टीकरसाः--सेवा नियम 34 एक वेतनमाव में नीचे के स्तर पर कर्मचारी को पदायनत किये गये 
समय के बाद पुनःस्थापव के मामले में लागू हीता है तथा नियम 34 (सर) किसी निम्न-श्रेणी पभ्रथवा पद पर 
पदावनति की निर्धारित तारीख के वाद पुनः स्थापित होने के मामलछो में लागू होता है । निम्न-श्रेणी में पदावनति 
केवल निश्चित सीमा के लिये ही की जा सकती है। अ्रतः इस प्रकार पदावनति के आदेश देने वाले भधिकारी को 
समय का विशेष रूप से उल्लेख कर देता चाहेये। निम्व-पद या वेतनमान में पदावनति या तो किसी निश्चित 
श्रवंधि के लिये की जा सकती है या वह निश्चित सीमा तक होती है । श्रनिश्चित सोमा वाली पदावनति के मामले 
में उच्च-पद श्रथवा श्रेणी में पुत्र:स्थापना पर कर्मचारी का वेतन साधारण नियमों के अनुसार नियमित होगा, सेवा 
नियम 34 के अनुसार नही । 

झाडिट निर्देशनः--() एक वापिक वेतत-बृद्धि जो पदावनति के समय देय हो जातो हो, उसे स्वीकृत 
किया जाना चाहिये श्रयवा नहीं यह एक ऐसा प्रश्त है जिसको दण्ड देने वाले प्राधिकारियों द्वारा श्रादेशों में स्पष्ट 
व्याख्या के अनुसार निपटाया जाना चाहिए । यदि दण्ड देने वाले अधिकारी के आदेशों मे निहित किसी मनतव्य 
पर सन्देह होता हो तो स्पष्टीकरण के लिये सम्बन्धित अधिकारी को ही लिखा जाना चहिये ॥ 


(खः 


किया 
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स्पप्दीकरए:--सजस्थाव सदा नियम 34 (क) की उद्दी व्यारधा के सम्बन्ध में सन्देह प्रकट किया गया 
है। अतः निम्न-लिखित स्पप्टीकरण किया जाता हैं:-- 


के) किसी भी कर्मचारी को एक वेतनमान में निम्त-स्तर पर दण्ड के रूप में पदावनति के आदेश जारी 
करने वाले सक्षमल्राधिकारी द्वारा प्रत्येक श्रादेश में निम्ननश्ंकित तथ्यों का उल्लेख करना 
खाहिये :-- 

() दिनांक जिससे वह आदेश प्रभावी होंगे एवं समय, (बर्ये एवं माह प्रादि,) मिसमें वह दण्ड 

प्रभावी रहेगा । 

(2) वेतनमान में उस स्तर पर दिये जाने वाले वेतन का उल्लेख जिस पर कर्मचारी को पदावनति- 

काल में वेतन दिया जायेगा, एवं 

(3) सीमा, वर्ष एवं भाह मे यदि कोई हो जिसमें उपरोक्त (!) में अंकित ग्रवधि एवं भावी वेवत- 

वृद्धि स्थगित रहेगी । यह ध्यान में रणा जाना चाहिये कि किसी वेतनमान में नीचे के स्तर 
पर पदावनत करने का दण्ड अ्रनिश्चितकात के लिये, उत्ते स्थाई रूप में देना नियभो के 
अनुसार स्वीकार्य नही है श्रीर जब तक एक कर्मचारो अपने पद के किसी स्तर पर पदावनत 
किया जाता है तो उत्तका भी वेतन पदावनति के पूरे समय में उस स्तर पर निरन्तर 
स्थायी रहेगा । उपरोक्त (3) के भ्रन्त्यंत जो समयन्प्रवधि निश्चित की जाम वह अपने झाप में 
(() के अधीन निर्धारित अ्रवधि नहीं होनी चाहिये । 

(ख) परदाववति की अवधि समत्त होने पर एक कर्मच/री का वेतन क्या होना चाहिये यह प्रशत तिम्त- 

प्रकार से तय किया जाना चाहिये ! 

(!) यदि पदावनति के झादेशों में यह अंकित हो कि परदाकति का समय भावी वाविक-बैज़न- 
वृद्धि को नही रोकेगा तो कर्मचारी को वह वेतन दिया जाना चाहिये जिसे वह साधारण 
हूप में प्राप्त करता किन्तु पदावनति के कारण प्राप्त नहीं कर सका फिर भी बह 
पदावनति के पूर्व उसके द्वारा प्राप्त वेतन तथा दक्षता-अवरीध को प।रित करने की स्वीकृति, 
सेवा लियम 30 के प्रावधानों के अलावा नहीं दी जानी चाहिये। 
यदि आदेश मे विज्लेप रूप से यह अ्रकित है. कि पदावनति का समय किसी निश्चित समय 
तक भावी-वेतन-वृद्धि का स्थगन रखेगा तो कर्मचारी का वेतव उपरोक्त () के अनुसार 
निर्धारित किया जायेगा, किन्तु उसमे वेतन-वृद्धि के लिये स्थगित की गई अवधि की व।विक- 
वृद्धि के लिये नही गिना जायेगा । 


नियम 34-0:--एक राज्य कर्मचारी की वापिक वेतत-वृद्धि रोकना, निम्न-्थेणी, सेवा या 
पद पर उम्तको पदावनति करना अथवा निम्त-वेतननान में सिम्त-स्तर पर -पदावनति करने के दण्ड 
का आदेश, जब अपील अथवा पुनरावलोकन-प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर, सक्षम-प्राधिकारी 
द्वारा, निरस्त कर दिया जाता है अथवा संशीधित-कर दिया जाता है तो कर्मचारी का वेतन इन 
निममों में कुछ भी दिया हुआ होने पर भी निम्न-प्रकार से नियमित किया जावेगा+-- 
(क) यदि उक्त आदेश निरस्त कर दिया जाता है तो जितने समय तक बह आदेश प्रभावी 
रहेगा, उतने समय के वेतन का अन्तर वह प्राप्त करेगा जिसे वह आदेश जारी नहों 
होने पर प्राप्त करता एवं वह चेतन जो उसने प्राप्त किया । 


है 


कि 


नियम 35 १ राजस्थान सैवा नियम [ 89 


(ख) यदि वह झ्रादेश संशोधित कर दिया जाता है ती वेतन इस प्रकार नियमित किया 
जायेगा जैसे मानों संशोधित आदेश ही प्रथम वार उस पर लागू किया गया हो । ऐसी 
स्थिति में संशोधित भ्रादेश की ही प्रारम्भ से प्रभावशील किया हुआ माना जावेगा । 


स्पष्टीकरणाः--यदि इस नियम के अन्तर्गत सक्षम-प्राधिकारी के आदेशों को प्रसारित करने से पर्व किसी 
अवधि के सम्बन्ध में एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया ग्रया वेतन पुनः संशोधित कर दिया जाता है तो अवकाश 
बेतन एवं भत्ते (आवश्यक भत्तो के अतिरिक्त श्रन्य यदि कोई हो, जो उस समय में मिलता हो), सशथोधित वेतन के 
अनुसार ही संशोधित किये जायेगे । 


मियम 35 (4)--कार्यवाहक (स्थानापन्न) नियुक्तियों पर वेतन-निर्धारण+--अ्रध्याय-6 के 
प्रावधानों के अनुसार एक राज्य कर्मचारी जिसे एक पद पर कार्यवाहक रूप में कार्य करने के लिये 
नियुक्त किया जाता है, वह सावधि पद के अ्रतिरिक्त स्थाई पद के मूल बेतन से भ्रधिक वेतन प्राप्त नहों 
करेगा जब तक उसकी कार्यब्राहक नियुक्ति में सावधि पद के अतिरिक्त उस पद से जोड़े हुए कत्तंव्य 
एवं उत्तरदायित्व, उसके श्रपने उस पद से अधिक नहीं हों, जिस पर वह अपना पदाधिकार रखता है 
अथवा जिस पर वह पदाधिकार रखता यदि उसे निलम्बित नहीं किया जाता । 


टिप्पणो :---राज्य सरकार किसी विशिष्ट झ्रादेश द्वारा उन परिस्थितियों का उल्लेख कर सकती है जिसके 
श्रनुसार संवर्ग से बाहर कार्य करने वाले कर्मंचारियो की सामान्य रूप से कार्यवाहक पदीज्नति की जा सकती है ! 


लियूस 35 (2) :-इस नियम अ्म्तर्गठ के वार्यवाहक नियुक्तियो मे कत्तेंब्यों एवं उत्तरदायित्वों 
का अधिक-वहन महत्त्वपूर्ण नही समझा जावेगा, यदि वह पद जिस पर घह नियुक्त किया जाता है, उसी 
वेतन की समय-श्रृंखला में है, जिस पर, सावधि पद को छीड़कर, उस कर्मचारी का पदाधिकार है 
अथवा जो अपना पदाधिकार रखता यदि वह निलम्बित नही किया जाता श्रथवा जो उसी के समान 
वेतनमान में कार्य रत है । 


टिप्पणी संस्था :---इस नियम के प्रयोजनो के लिये कार्यवाहक नियुक्तियों में कार्यो एवं उत्तरदायित्वों 
का बहन करना अधिक महत्वपूर्ण नही समझा जावेगा यदि वह प्रद्र जिस पर कमंचारी नियुक्त किया जाता है, 
उसी वैतनमान में जिसमे सावधि पद के श्रतिरिक्त, उसका वह स्थाई पद भी है, जिस पर उसका पदाधिकार 


है अथवा जिस पर वह अपना पदाधिकार रखता यदि वह मिलम्वित नहीं होता या उस ही के समान 
बेतनमान में है । 


2. अधिक कार्यवाहक वैतन वर्तमान में उन कर्मचारियों को नहीं दिया जायेगा जहां पर वेतनमान की 
दृष्टि से दिभिन्न पद, नये व्यक्तियों के लिये, एक वेतनमात में मिला दिये हों । 
टिप्पणी संख्या 3-प्रागादी नीचे का नियम (नेस्ट-बिलो-हल):--“आगामी नीचे के नियम,, के रूप में 
सामान्य रूप से विस्यात सिद्धान्त को क्रियान्वित किये जाने के लिये निम्त-अकित मार्ग-दर्शक सिद्धान्त अपनाये 
जायेंगे:-- हि ' 
() एक सरकारी कर्मचारी की उसको नियमित्-पंक्ति में से उसकी उस कार्यव्रहक पदोन्नति को जब्त 
नहीं किया जाना चाहिये जिसे यदि वह अपनी पक्ति में रहता तो प्राप्त करता । 
(2) किसी भी कर्मचारी, जो नियमित पंक्ति से बाहर है, से कनिप्ठ किसी कर्मचारी की भ्राकस्मिक/ 
कार्यवाहक पदोन्नति स्वयं में “प्राय्ामी नीचे के नियम” के अन्तर्गत माग उत्पन्न नहीं करती । 


अहदतीक 


90 ] 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8 


जा 


राजस्थान सेवा नियम [नियम 35 


ऐसी मांग सिद्ध किये जाने से पूबे यह अनिवार्य होता चाहिये कि उस कर्मचारी से, जो नियमित 
पक्ति से बाहर है, उससे वरिष्ठ सभी कर्मचारियों को कार्यवाहक-पदोन्नति दे दी गई है ) 
यह भी आवश्यक है कि वरीयता मे उससे नीचे के कर्मचारियों को भी पदोन्नति दे दी जानी 
चाहिये जब तक किसी मामले में कार्यवाहक पदोन्नति अकुशलता, अनुपयुक्तता ग्रथवा अवकाश के 
कारख नही दी गई हो । । 
इस नियम के अन्तर्गत कार्यवाहक पदोन्नति का लाभ !20 दिन से अधिक के लिये किसी भी संवर्ग 
में रिक पद पर ही दिया जाना चाहिये । दूसरे शब्दो मे प्रारम्भिक रिक्त पद तथा बाद में हुए 
रिक्त पद जिसके आ्राधार पर लाभ दिया जाना है, प्रत्येक दशा मे !20 दिन से श्रधिक की प्रवधि के 
लिये होना चाहिये । यह लाभ क्रमशः रिक्त होने वाले पदों, जिनके रिक्त होने की कुल ग्रबंधि 
मिलाकर !20 दिनों से अधिक हो, पर नही दिया जाना चाहिये। ध 
“आगामी नीचे के नियम” का लाभ एक पद पर एक 'ही कर्मचारी को दिया जाना चाहिये । दूसरे 
शब्दों मे यदि वरिष्ठतम कर्मचारी तथा उससे तुरन्त नीचे के कमंचारी तथा उससे तुरन्त नीचे के 
कर्मचारी पदोन्नति की प्रपती “न्यिमित-पंक्ति” से वाहर कार्य कर रहे हैं तो कनिष्ठ कर्मचारी की 
पदोन्नति पर झ्ागामी नीचे के नियम का लाभ केवल एक ही कमंचारी को मिलेगा पर्थात्‌ 
बरिष्ठतम को ही मिलेगा ग्रस्य कर्मचारियों को नहीं, जो चाहे पदोश्नत किये गये कनिष्ठ कर्मचारी 
से वरिष्ठ ही क्‍यों न हों । 
जहा “नियमित पंक्ति” से बाहर कोई कर्मचारी की पदोन्नति देश्र है तथा उसे “आगामी नीचे के 
नियम” के अन्तर्गत उच्च-वेतन का लाभ दे दिया गया है, तथा ऐसा वेतन उसके नियमित पंक्ति से 
बाहर रहते हुए उसके द्वारा वास्तव में घारित पद के वेतन के अधिकतम से अधिक है, तो उस पद 
के वेतनमान की अधिकतम दर की अपेक्षा जिस तारीख से उसने उच्चतर वेतन प्राप्त करना 
प्रारम्भ किया है उसके 6 माह की अवधि में सामान्यतः: उसकी “नियमित पक्ति' में पदावन्ति 
कर देनी चाहिये । 
“आगामी नीचे के नियम” का लाभ ऐसे कमंचारी को नहीं दिया जावेगा जो यथा तो सरकार के 
अधीन या भ्रम्यत्र श्रपनी नियमित पक्ति से वाहर किसी पद पर सीधी नियुक्ति के रूप मे नियुर्क 
किया गया हो । केवल मात्र जिस वद पर वह सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया से नियुक्ते किया गया है 
उस पर स्थाई होने तक अपना पदाधिकार रखता हो, इस नियम के अ्रधीन मांग पर विचार करने 
के औचित्व को प्रदान नहीं करेगा । 


[संण्या एफ. । (45) वि. वि./नियम/68 दिनांक 22 श्रप्न ल, 4970 द्वारा प्रतित्थापित |] 


राजकीय निर्णयः--उच्चतर पदों भ्रथवा श्रतिरिक्त पदों पर कार्मवाहक पदोन्नति के लिये अतिरिक्त घत- 
राशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त-विभाग मे श्रनेकों प्रकरण प्राप्त हो रहे है। 


20) उच्चनर-पदों की कार्यवाहक श्रदधि के सम्बन्ध में कर्मचारियों का बेततन सेवा-नियम 35 के द्वारा 


नियमित होता है । इस नियम के यण्ड () के अनुसार जब कार्यवाहक नियुक्ति में श्रपने स्थाई 
पद से, जिस पर उसका पदाधिकार होता है, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व श्रघिक हो तो बह उस पर्द 
का परिकल्पित-वेसन (प्रिजेम्पटिव) प्राप्त करने का अधिकारी है। 


(0) इस नियम के भन्तगँंत टिप्पणी संग्या (2) के भनुसार सामान्य प्रकरणों से भी पूर्णतयाक पमंवाहुक 


नियम 35 ] 


(मा) 


(शे 


(3) 


राजस्थान सेवा नियम [9 


पदोन्नति दो या दो से कम माह तक रहने वाले रिक्त स्थान पर दी जा सकती है तथा जहां 
आवश्यक हो, विशेष कारणों से एक माह या उससे अधिक समय के लिये भी दी जा सकती है । 


एक माह से कम समय के लिये औपचारिक रूप से ऐसा प्रवन्ध नहीं किया जाना चाहिये जिसके 
कारण उच्च-वेतन की माग उत्पन्न हो जाय । एक माह या उससे अधिक समय के लिये, किन्तु 
खण्ड (2) मे झकित सीमा से कम झवधि के लिये, प्रवन्ध इस प्रकार करना चाहिये कि वह उसके 
प्रति-दिन के कार्य की देखभाल करे न कि उसकी कार्यवाहक-नियुक्ति की जानी चाहिये । 


नियम 36 में प्रावधान है कि कार्यवाहक कर्मचारी का वेतन उस स्तर से कम पर निर्धारित किया 
जा सकता है जिस पर वह नियम 35 के अनुसार प्राप्त कर सकता है । यह निपम उस कर्मचारी 
को उस पद का पूर्ण वेतन देने से रोकते के लिये वनाया गया है जिस पर वह साधारणतया 
पदोचन्नत नहीं किया जाता है किन्तु विशेष-परिस्थितियों मे उसकी उस उच्च-पद पर कार्यवाहक- 
पदोन्नति की गईं है। यह द्राशा की जाती है कि नियुक्ति-प्रधिकारी को, जब वह कार्यवाहक 
नियुक्ति करता हो, यह विचार करना चाहिये कि क्‍या किसी स्बाधत कर्मचारी को पद का 
परिकल्पित वेतन दिया जाना चाहिये अथवा नहीं। यदि किसी कमंचारी को केबल उच्च-पद के 
सामान्य कार्य ही निष्पादित करने के लिये नियुक्त किया जाता है तो उसका वेतन सेवा-नियम 26 
के अ्रस्तर्गंत टिप्पणी के भनुसार निर्धारित किया जाना चाहिये । 


ऐसी व्यवस्था करने के लिये सक्षम-प्राधिकारी को सेवा तियम 35 एवं इसके अन्तर्गत टिप्पणी के 
अनुसार स्पष्ट श्रादेश प्रसारित करना चाहिये कि क्या नियुक्ति कार्यवाहक है भ्रथवा केवल सामान्य 
कार्यो के निष्पादन के लिये नियुक्ति की गई हैं। यदि कार्यवाहुक-नियुक्ति दो माह से कम अवधि 
के लिये की गई है तो उसके कारझो का उल्लेख तियुक्ति झ्रादेशों मे किया जाना चाहिये तथा/यदि 
बैतन नियम 35 के अनुसार प्राप्त वेतन से कम स्तर पर निर्धारित किया जाना हो तो अधिकारों 
की पनुसूची के क्रमाक 7 के अन्तर्गत एक विशेष आदेश जारी किया जाना चाहिये । 


स्पष्टीकरण :---राजस्थान सेवा नियम 35 एवं 50 के प्रावधानों एवं उन परिस्थितियों के सम्बन्ध में 
सन्देह प्रगट किया गया है जिनके झनुसार एक सक्षम-प्राधिकारी द्वारा कार्यालय में कार्य-सम्पादन के सम्बन्ध से 
दोहरा प्रवन्ध किया जा सकता है। इस सम्बन्ध मे भी सभी सन्देहों के निराकरण के उद्दश्य से निम्त-प्रकार 
स्पप्टीकरण एवं निर्देशन किया जाता है:-- 


जब कही-कोई पद रिक्त हो तो सक्षम-प्राधिकारी के लिये निम्नाकित प्रक्रिया सुलभ होती हैं:-- 


(4) 


(2) 
(3) 


एक 


संस्थापन के अन्य सदस्यों में रिक्त हुए पद के कार्यों का वितरण कर देना तथा थद को रिक्त 
रखना, 

नई नियुक्ति अथवा पदोन्नति देकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना, 

किसी राज्य कर्मचारी को अपने पद के कर्तव्यों के अतिरिक्त उस रिक्त हुए दुसरे पद का कार्यभार 
भी सम्भालने के लिये नियुक्त करता । 


स्थान के-रिक्त होने पर सक्षम-प्राधिकारी को निर्णेय करना चाहिये कि उपरोक्त अंकित प्रकिया मे से 


कौनसी प्रक्रिया उचित एवं सुविधाजनक है ) यदि एक माह से अधिक के लिये पद रिक्त रहने वाला नही हो तो 
जहां तक सम्भव ही उस पद का कार्यभार संस्थापन के अन्य सदस्यों में वितरित कर टिया जाना चाहिये । जब 


किसी पद के 


साथ वैधानिक-काय्े या कर्त्तेव्य सलग्व हों या जहा अन्य कारणों से पद को रिक्त रत सारर 


ँ 


92 ] राजस्थान सेवा नियमः ( नियम 55 


सुविधाजनक नही हो, चाहे वह स्थान एक माह से अधिक समय के लिये रिक्त रहने बाला नहीं ही, या जहां पद एक 
माह से अधिक समय के लिये रिक्त रखा जाना सम्भव हो, तो एक व्यक्ति को एक पद पर पदोन्नत अथवा नियुक्त 
किया जा सकता है । कक मम 
ह यदि उस रिक्त पद पर बाहर से एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है तो उसका वेतन, सेवा नियम 3 
एवं 26 को देखकर, निर्धारित किया जायेग्रा हि हि &. ॥ फ- हे 
जब एक कर्मचारी रिक्त पद पर नियुक्त कर दिया जाता हैं तो उसका वेतन सेवा नियम 26 (क) ग्रथवा 
35 (कक) के अनुसार इस तथ्य को ध्यान मे रखकर निर्धारित किया जायेगा कि उस नियुक्ति मे कार्यों .एवं उत्तर- 
दायित्वों में विशिष्ट/पर्याप्त वृद्धि होती है अ्रथवा नही । जि 
(।) जहा एक कर्मचारी किसी पद पर अपने स्वयं के पद के कार्यो के अतिरिक्त, दूसरे पद के क्यो को 
निष्पादित करने के लिये नियुक्त किया जाता है तो उस दशा में निम्न-अ्रकित तीन सम्भावना हों 
सकती है । 7 5 7४6 ४४ के 
(0) वह रिक्त पद उस पद के अ्रधीन हो सकता है. जिसे वह घारण कर रहा हो। 
(0) बह पद उसके द्वारा धारित पद के समान या निम्न (किस्तु श्रधीन नही) हो सकता है। 
स्पष्दीकरण:-- समान पदों का तात्पर्य उसी संवर्ग में वेतन की अनुरूप समय-श्रेणी में होने वाले पदों 


02 


मेसे है। 
- (४0 बह पद कर्मचारी द्वारा घारणा किये गये पर्द से उच्च हो सकता है। इने सभी 'संम्भावनाओं 
मैं नियुक्ति एवं अतिरिक्त-वेतन की स्वीकृति सेवा नियम 50 के भ्रन्तर्गंत दी जाती है। 
(2)' प्रथम मामले में कर्मचारी जो कुछ आप्त कर॑ रहा है उसे उनके श्र॒लावा कुछ नहीं दिया जावेगा । 
(3) दूसरे भामले मे कर्मचारी को सेवा नियम 50 (क) के अमुसार अपना स्वयं का वेतन तथा नियम 
50 (ख) के अनुसार दूसरे पद पर काल्पनिक वेतन का 0 अ्तिशत तक विशेष-वेतन के रूप में 
स्वीकृत किया जा सकता है, यदि दोहरी (ड्यूबल) कार्य व्यवस्था 60 दिवस तक या 3 0 दिवस या 
उससे भ्रधिक हो ) किन्तु यदि दोहरी काये व्यवस्था की अवेधि 60 दिवस या उससे अधिक हो! 
तो दूसरे पद के काल्पनिक वेतन का 20 प्रतिशत तक, विशेष वेतन के रूप मे, स्वीकृत किया जी. 
सकता है। 5 ही ५ ० हि ल्‍ 
तीसरे मामले में यदि उच्च-पद का कार्यभार 60 दिवंस से कम के लिये सम्भालां हैं किन्तु 30 
, दिवस, या अधिक समय के लिये हो तथा कर्मचारी - उच्च-पंद पर कार्य करने की योग्यता रखता 
हो अथवा वह नियमित या सम्भावित पदोन्नति के लिये। पर्याप्त वरिष्ठ हो, तो ऐसे कर्मचारी को 
विशेष वेतन मिलने पर भी एक पद को उच्च-पद समझा जाता चाहिये) उस पद पर कार्यवाहक 
रूप से नियुक्त किया जा सकता है एवं सेवा नियम 50 (क) के झनुसार उसे उ्च-पद पर वेतन 
प्राप्त करने की स्वीकृति दी जा सकती है। फिर यदि, निम्त-पद अघीन पद न हो, तो कर्मचारी 
-. 'को सेवा नियम 50 (ख) के अनुसार उंस पद के काल्पनिकं-वेतुन का 0 प्रतिशत तक, विशेष वेवन 
के रूप से स्वीकृत किया जा सकता है। * 
फिर भी ऐसे मामले में जिसमें उच्च-पद का कार्यभार 60 दिवस से अधिक के लिये सम्मालता हो त्ती 
उसे राजस्थान सैवा नियम 50 (ख) के अनुसार निम्न-पद के काल्पनिक बेतन का 20 प्रतिशत तक विशेष-बेतन के 
रूप में स्वीकृत किया जा सकता है । 


(4 


च्ट 
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स्पप्टीकरणः--उपरोक्त स्पष्टीकरण के भगनुसार नियम 50 के श्रन्तर्गत ऐसे मामले में, जहां पर 30 दिनों 
भा उससे प्रधिक दिनी के लिये दोहरा-प्रवन्ध किया जाता है, अ्रतिरिक्त वेतन स्वीकृत किया जाता है। एक प्रश्न 
इस सम्बन्ध में उठाया गया है कि प्रवकाशों के पूर्व मे एवं बाद में पड़ने वाले सार्वजनिक श्रवकाशों को, दोहरे 
प्रबन्ध की अवधि में तथा उस समय का अ्रतिरिक्त वेतन देने के लिये गिना जाना चाहिये श्रथवा नही । वर्तमान 
प्रावधानों के प्रमुसार सार्वजनिक अवकाशों की भ्रवधि को दोहने प्रवन्ध की अ्रवधि की गणता में नहीं गिना 
जाता है । 

सेवा नियम 66 को इष्टिगत रखते हुए इस प्रश्व पर विचार किया गया है तथा यह निशुंय लिया भयाँ 

है कि वक्त झ्रादेशी के प्रयोजनार्थ ग्रवकाश के पूर्व एव वाद के सावंजनिक भ्रवकाशो की ध्रवधि को दोहरे प्रवन्‍्ध की 
अवधि में गिना जाना चाहिये एवं तदनुमार प्रतिरिक्त वेतन स्त्रीकृत किया जाना चाहिये । 
(त्रादेश संस्या एफ. 2 (25) वि. वि./(्यय-नियस) 66 दिनांक | जुलाई, 7966 हारा निविष्द] 

टिप्पशीः--यदि एक कर्मचारी उच्च-पद का कार्यभार सम्मालने की योग्यता नही रखता हो एवं जो 
नियमित या काल्पनिक पदोक्नति के लिये पर्याप्त वरिप्ठ नही ही तो उसे पद के कर्तव्यों के साम|न्य-कार्ये सम्भालने 
के लिये नियुक्त किया जा सकता है तथा यदि यह उच्च-पद का कार्यमार 30 दिवस या उससे अ्रधिक के लिये 
सम्भालता है तो उसे ग्रपने बैतन कय 0 प्रतिशत तक विशेष बेतन के रूप में स्वोकृत किया जा सकता है । किसी 
भी मामले में इस प्रकार का दोहरा प्रबन्ध 6 माह से श्रधिक के लिये लागू नहीं रखना चाहिये क्योकि 6 माह से 
अधिक समय के लिये किसी भी प्रकार का अ्रतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं मिलेगा । 6 माह के वाद नियमित नियुक्ति 
या पदोश्नति कर रिक्त स्थाव की पुति कर देनी चाहिये । ऐसे रिक्त पद को 6 माह बाद भी नही भरे जाने पर उसे 
स्थगित (एवियेन्स) किया हुआ॥आ समझा जावेगा । 

(2) दूसरे पद के झ्धीन उस पद योग समझा जायेगा जब एक पद वाले कर्मचारी का कार्य दूसरे पद वाले 
कर्मचारी द्वारा देखा जाता है या निरीक्षण किया जाता है तथा दोनों पद एक ही कार्यातय में हों। यदि एक 
रीजपत्रित अधिकारी अपने पद के कार्यों के श्रनावा किसी झ-राजपत्रित पद का कार्यभार भी सम्भाले तो उसे 
अपने पद के भ्रधीन-पद का कार्यभार सम्भाला हुआ समझा जावा चाहेये यदि श्र-राजपत्रित पद राजपत्रित पद के 
सीधे नियत्ररा में हो । 

(श्रादेश सत्या एफ 8 (28) एफ. 7/55 दिनांक 9-8-62 द्वारा जोड़ा गया त्तथा एफ ॥ (77) 
वि. वि./(ई-आर) 65/दिनांक 4, दिदम्वर, 965 द्वारा संशोवित ] 


दुष्टान्त संख्या 4:---एक लेखाकार क्षो श्रपने पद के फर््तब्यों के साथ 2 एक दूसरे लेसाकार के पद के कार्यों को 
भी देखने का भ्रादेश दिया जाता है। वह दूत्तरे पद का चालू कार्य 3 माह तक देखता है । 
नियम 35 के श्रन्तगंत स्पप्शीकरण के श्रठुसार इस लेखाकार को दूसरे लेखाकार के पद का 
छार्य सम्पादित करने के एवज में स्वमं के पद के वेतन का 20% विशेष द्ेतन के रूप में 
पप्त होगा । 
दष्टान्त संख्या 2'--सचिवालय के एक झनुभागाधिकारी फो , दिसम्बर, 78 से 38-2-78 तक श्रपनी पद 
के कार्यों के श्रलावा उस विभाग के उप-सचिव पव के चालू कार्य सभ्पादित करने का भार 
भी त्तौपा जाता है। अनुभागाधिकारी के चेततमान में उन्हें अधिकतम०982/-- रुपये वेतन 
मिल रहा था। उप-सचिय के पद का बेतनमान 00-500 है। इस व्यवस्था में 
अनुभागाधिकारी उप-सचिव के पद पर नियमित श्रथवा कंल्पतिक रूप से पदोन्नति की 
योग्यता भी नहीं रखता है। भ्रतः यह सानकर चला जाता है कि उसकी उस पद पर 
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निकट भविष्य में पदोन्नति नहीं की जा सकती है। फलस्परूप अनुभागाधिकारों को अपने 
पद का घेतन तथा उसी अ्रपने पद के वेतन का 70%, “उपसछिव' के पद पर कार्य करने के 
पक्ष में “विशेष-बेतन” स्वीक्षतर किया जा सकता है । 
प्टास्त संख्या 3:--एक लेखाधिकारी को, जो वेतन-श्रृंखला 750-350 में बेतन प्राप्त फर रहे हैं, 8 
। जनवरो, 79 से 6 भमार्च, 79 तक वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद्व फा कार्य भी, प्रपने स्वयं के 
कार्यों के श्रतिरिक्त, देखने के लिये नियुक्त किया जाता है । वरिप्ठ लेखाधिकारी के पद की 
बेतन श्रृंखला 000-600 है । लेखाधिकारी श्रपने संवर्भ में वरिष्ठ नहीं है श्रौर न ही 
बह श्रभी पदोन्नति का श्रधिकारी है। ऐसी स्थिति में लेखाधिकारी फो अपने पद के वेतन 
के साथ वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद का कार्य देखने के एवज में श्रपने ही घतन का 70% 
/विशेष-बेतन” के रूप में प्राप्त होगा क्‍योंकि समयावधि 58 दिवस की ही है । 
राजकीय निर्णय संख्या 4:---राजस्थान सेवा नियम 35 के अन्तर्गत जोड़े गये स्पष्टीकरण के प्रावधानों 
कै प्रनुसार एफ रिक्त स्थान की पूर्ति करने के तिये सक्षम-प्राधिकारी द्वारा बाहर से नई नियुक्ति करने का मी 
प्रावधान है । वित्त विभाग की श्राज्ञा दिनांक 22 सितम्बर, 974 (नियम 9 के अन्तर्गत राजकीय निर्णय) के 
प्रनुसार कर्मचारियों को उपाजित झवकाश के नकद मुगतान की छूट देने के फलस्वरूप कर्मचारियों को नकद 
भुगतान का लाभ मिलने के विचार से कर्मंच रियों के उपाजित अवकाश पर जाने के कारण कार्यालयों मे निरन्तर 
रिक्त स्थान रहेंगे । यदि इन रिक्त स्थानों को सक्षम-प्राधिकारियों ढ्वारा बाहर से व्यक्तियों को नियुक्त कर भरा 
जागेगा तो इससे अ्रतिरिक्त व्यय होगा। 
इस मामले पर विचार किया गया है तथा यह निर्णय लिया गया हैं. कि भविष्य में जब कभी कोई पद, 
कर्मचारी के श्रवकाश पर जाने से रिक्त होता है ती उसे नई नियुक्ति कर नहीं भरा जाबे और सक्षम प्राधिरारी या 
तो () उस पद के कार्य को सस्थापन के झ्रन्य सदस्यो मे बांठ कर पद को रिक्त रखें या (2) किसी कर्मचारी को 
उसके अपने कार्यो के भ्रतिरिक्त, उस पद के कार्यों के लिये नियुक्त करें श्रथवा (3) उस पद पर किसी कमंचारी की 
पदौन्नत करें । यदि किसी मामले में अन्तिम उपाय, अर्थात्‌ पदोन्नति द्वारा रिक्त पदों को भरने का अपनाया जाता 
है तो उसके परिरााम स्वरूप निम्न सवर्ग में हुए रिक्त पद पर नियुक्ति नहीं की जाय । 
[प्स्या एफ 3 (38) बि, वि./(व्यय-नियम) 65/0 दिनांक 9 दिसम्बर, 4974 द्वारा निविष्ट] 
राजकीय निर्णेय संस्था 2:--वित्त विभ ग के ज्ञापन ऋमाक एफ. । (57) वि. वि- (ग्रुप-2) 74 दिनांक 
29०5-79 द्वारा -0-978 से बिलोपित । ;' हि 
राजकीय निर्देशः--साधारणतया किसी कर्मचारी को जहां वह कार्यरत है उससे भिन्न किसी अन्य स्थान 
पर अस्थाई प्रवन्ध के रूप मे दूसरे पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्भालने की अनुमति नही दी जानी चाहिये क्योंकि 
उस कर्मचारी के लिये अपने पद के कार्यों तथा दूसरे स्थान वाले पद के अतिरिक्त कार्यो को दक्षता तथा सही रूप 
से निष्षपादित करना सम्भव नहीं है और ऐसे प्रबन्ध में अतिरिक्त-व्यय भी होता है । 
किन्तु यदि अ्रपवाद स्वरूप परिस्थितियों मे जनहित के कारग्ण ऐसा प्रवन्ध करना झ्रावश्यक समझा जाय 
तो अतिरिक्त-पद के कार्यो के एवज में विशेष वेतन और उसके द्वारा की गई यात्राओं के एवज में यात्रा-भत्ते की 
स्वीकृति निम्त-प्रकार से नियमित होगीः-- - 
() अश्रतिरिक्त पद के कार्यो के लिये “विशेष-वेतन” सेवा नियम 35 के अन्तर्गत स्पष्टीकरण के अनुसार 
दिया जावेगा । 
(2) अपने स्वयं के पद के स्थान/मुख्यावास से दूसरे स्थान वाले पद के कार्यो के लिये की गई यात्राओं 
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के लिये मील-भत्ता (अनुपांगिक-ब्यय सहित) ही देय होगा । दूसरे स्थान पर ठहरने के लिये कोई 
बिराम भत्ता नहीं दिया जावेगा । 


(3) पुराने भामले जो इससे अन्यया प्रकार से तय किये जा चुके हैं पुनः नहीं खोले जायेंगे किन्तु 
विचाराधीन मामले इन आदेशो के अनुसार तथ किये जायेंगे । 
[संख्या एफ. ! (2) वि. थि. (ग्रूप-2) 74 दिनांक 24 जून, 4974 द्वारा निविष्ट] 


मियम 35-ए () :--सेवा नियम 35 एवं 36 के प्रावधानों की शर्ते पर एक कमंचारी को 
जब एक पद पर कार्यवाहक रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त किया जाता है तब वह उस पद का 
काल्पनिक (प्रिजेम्पटिव) वेतन श्राप्त करेगा। 


नियम 35 -ए-(2):--वेतन-वृद्धि ग्रथवा अन्य कारणों से जब ऐसे कर्मचारी के मूल वेतन में 
बृद्धि हो जाय तो कमेंचारी का वेतन उस वृद्धि के दिवाक से उप-वियम 35-ए-(!) के अभ्रनुसार, यदि 
वेतन का इस प्रकार पुनः निर्धारण कर्मचारी के तिये लाभदायक हो, तो इस प्रकार पुनःनिर्धारित किया 
जावेगा मानों बह कर्मचारी उस पद पर वेतन-बुद्धि की तारीख को ही कार्यवाहक रूप से कार्य करने 
के लिये नियुक्त किया गया था। किन्तु शर्ते यह है कि नियम 26 के प्रावधान इस नियम के उप-नियम 
(2) के अनुसार वेतन के पुनः निर्धारण करने के मामले में लागू नहीं होगे । 

टिप्पणी :---यह उप-नियम 35-ए-(2) दिनांक ! मई, 958 से प्रभावशील हु है ! 


नियम 35-ए-(3):--उक्त उप-नियम (2) में फ़िसी बात का उल्लेख होते हुए भी उस 
दिनांक को जिसको कर्मचारी का कार्यवाहक वेतन मूल-वेतत के समकक्ष अथवा उससे कम होता है 
तो कार्यवाहक वेतन को मूल-बेतन के आ्रागे के स्तर पर पुनः निर्धारित किया जायेगा। सम्बन्धित 
कर्मचारी की भ्रागामी वेतन-वृद्धि, वेतन के उक्त प्रकार पुनः निर्धारण किये जाने की तारीख से नियम 
3] के श्रनुसार पुनः पूर्रा-सेवा करने पर ही देय होगी । 
[अभ्रधिसूचन संख्या एफ.  (2) वि. वि./नियम/69 दिनांक 9 मई, 969 द्वारा 4-4-66 से प्रभावशील]* 
नियम 35-बी-ः--इन नियमों में किसी प्रावधान के होते हुए भी उस राज्य कर्मचारी का 
वेतन, जिसकी किसी पद पर पदोश्नति अथवा नियुक्ति दोष पूर्ण पाई जावे, सरकार द्वारा इस बारे में 
प्रसारित सामान्य या विशेष आदेशों के अनुसार नियमित होंगी । 

राजकोय निर्णय संख्या :---सरकार के ध्यान में ऐसे मामले थ्राये हैं जिनमें सक्षम-प्राधिकारियों दवरा 

अस्थाई था कार्येवाहक कर्मचारियों को स्थाई पदों पर स्थाई करने की आ्राज्ञायें जारी कर दी गई है, यद्यपि 
सम्बन्धित कमंचारी वैध,निक सेवा नियम, प्रश,सनिक आदेशों, अथवा निर्देशों के अनुसार इस प्रकार स्थाई किये 
जाने के योग्य नही थे । लगभग ऐसे सभी मामलो में स्थाईकरण इस प्रकार किये गये है जिससे अ्रन्य कर्मचारियों 
को स्थाईकरण से वचित या प्रतीक्षा मे रहना पड़ा, जबकि वे स्थाईकरण के लिये सब भ्रकार योग्य थे । 

इस प्रकार दोप-पूर्ण श्रादेशो को निरस्त करने की सम्भावना एवं झऔचित्य के बाद निम्त-अकित निएंय 

लिये गये है:-- 

(क) स्थाईकरणा की ऐसी आज्ञा जो स्पष्ट रूप से वैधानिक सेवा नियमों के प्रतिकूल है, को सक्षम- 
प्राधिकारी द्वारा सीधे ही निरस्त कर दिया जाय । जहा स्थाईकरणा को प्राज्ञा प्र:रम्भ पै ही दोप 
पूर्ण हो, क्योंकि वह तत्‌-सम्बन्धी नियमों के प्रतिकुल हैं शव यह निरस्त करने की शथ्राज्ञा इस 
आधार पर म्यायोचित है कि स्थाईकरण की आज्ञा कोई वध ग्रथवा निर्वाह योग्य ग्राज्ा नही थी । 
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अतः निरस्तीकरण की कार्मवाही केवल भ्रीपचारिकता मात्र है। इसका प्रभाव यह होगा कि उस 
कर्मचारी को “कभी स्थाई किया ही नहीं गया,,, ऐसा माना जाग्रेगा 
(खो) ऐसी स्थाईकरण की आज्ञा जो प्रशासनिक प्रादेशों धयया निर्देशों के प्रतिकुल है, सक्षम-प्राधिकारी 
द्वार निरस्त की जा सकेगी यदि ऐसी दोपपूर्ण झाजा से ऐसे ज्ञात व्यक्तियों को हानि हुई है जिन्हें 
अन्यथा स्थाई कर दिया जाता, यदि आदेशों का सही रूप ही प्रयोग किया जाता । 
राजकीय निर्णय संध्या 2:-- सेवा नियम 35-प्ी-के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया है कि जिन 
कर्मचारियों की पदोन्नति/नियुक्ति किन्ही कारणों से, तथ्यों के प्राधार पर, चुटिपुर्ण पाई जाय तो उनके वेतन एवं 
वैतन-वृद्धि के मामले निम्न-्भ्रकित प्रावधानों से शासित किये जायें । 
जब किसी नियुक्ति-प्राधिकारी के घ्याव में यह वात लाई जावे अथवा झाजावे कि किसी कर्मचारी को 
कोई परदौद्नति भ्रथवा नियुक्ति, तथ्यों छी त्रुठि के कारण, दे दी गई है तो नियुक्ति-्आधिकारी द्वारा ऐसी निमुक्ति/ 
प्रदोन्नति के श्रादेशो को तत्काल निरस्त कर दिया जाना चाहिये एवं तथ्य की भ्रुटि के कारण पदोश्नत/गियुक्त 
कर्मचारी को, श्रादेशों को निरस्त कर, उसी स्थिति में ला देना चाहिये जिसमें बह बुटिशुर्ण परदोन्नति/नियुक्ति की 
आज्ञा से पूर्व था । 
जहां ऐसे मामले में कर्मचारी को गलत रूप से क्रिसी पद पर स्थाई रूप से पदोन्नत झपवा नियुक्त कर 
दिया गया हो तो उपरोक्त बर्खित सिद्धान्त के अनुसार ही (राजकीय निर्णय संख्या | के अ्रनुसार) स्थाईकरण के 
श्रादेश निरस्त करते कौ जफिया अपनायी जानी च[हिये और इसके बाद ही सम्बन्धित कर्मचारी को, उसकी झुि- 
चुर्ण पदोच्नति/वियुक्ति आज्ञा को विपस्त कर, उसे पूर्व की स्थिति में ला दिया जाय जिसमें बह ऐसी भुटि-्पृर्स 
पदोच्नति/नियुक्ति से तुरत्त पूर्व था। ऐसे कर्मचारी द्वारा त्रुटिन्यूणों पदोश्नति/निमुक्ति के कारए उच्च-पद पर को 
गई सेवा की अवधि को उस पद|वितनमान में वेतन-वृद्धि के लिये नहीं गरिता जाना चाहिये क्योंकि वह इसके लिये, 
निययानुसार, भ्धिकारी नही था, केवल च्रुटि-पुर्ं पदोन्ननि/नियुक्ति के कारण ऐसा हो गया । 
फिसी कर्मचारी विशेष की भुटि-पृर्ण एदोन्नति के आधार पर एवं उसके फलस्व्प, दूसरे कर्मचारियों को 
भी यदि पदोन्नति/नियुक्ति दी गई हों वो उन्हें भी त्रुटि-पूर्ण समझा जावेगा भौर ऐसा मामला अनुच्छेद एक में 
बहित प्रक्रिया के अनुसार नियमित किया ज।वैगा । 
जहां सरकार नियुक्ति-प्राधिकारी हो वहा ऐसे मामलों के ्रतिरिक्त अन्य मामलों में यह प्रश्त कि किसी 
कर्मचारी विशेष की वरदीन्नति/नियुक्ति चुटिपूर्ण थी या नही, इसका निर्णय पदीतति अगवा नियुक्तिलसम्बन्धी प्रभावी 
सिद्धास्तों के श्र धार पर, नियुक्ति-आधिकारो से ऊपर के प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिये । 


जहा नियुक्ति-प्धिकारी स्वयं सरकार ही हो तो अन्तिम निर्णय सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग पर निर्मर 
रहेगा । किसी भामले में सन्देह होने पर प्रशासनिक विभाग, अन्तिम निशोव लेने से पूर्व, ऐसे मामले में निमुक्ति 
विभाग से परामझे करेया। 

[अधिसूचना संख्या एफ. । (4) वि. वि /नियम/69 दिनांक 2 फरवरी, 797! हारा नियम 35-बी- 
सथा उसके अन्तर्गत राजकीय निर्शंय सख्या 4 एवं 2 जोड़े गये] 

नियम 36:--राज्य सरकार एक कार्यवाहक कर्मचारी का वेतन इन (निंय्मी के अन्तर्गत 
स्वीकृत वेतन की दर से कम दर पर निश्चित कर सकती है ॥ 

हिप्पणी:---इसका एक उदाहरण यह हो सकता है जब एक पद के कर्सव्यों को पूर्णतया संम्पादित चही 
कर रहा दो और केवल चालू-कार्य ही देख रहा हो £ 
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नियम 37:--जब एक कर्मचारी एक ऐसे पद पर कार्यवाहक रूप से कार्य करता हो जिसका 
वेतन किसी अन्य कर्मचारी के वेतन की सामने रख कर स्वीकार किया गया हो तो सरकार उसे इस 
प्रकार निर्धारित की गई किसी दर पर वेतन प्राप्त करने की स्वीकृति दे सकती है तथा यदि इस 
प्रकार निर्धारित-दर वेतनमान में हो तो सरकार उसे प्रारम्भिक वेतन प्राप्त करने की स्वीकृति दे 
सकती है जो उस वेतनमान के निम्नतम-स्तर के वेतन से श्रधिक नहीं होगा तथा भावी वापिक-वेतन- 
वृद्धि भी स्वीकृत दर से अधिक नही होगी । 


नियम 38:--जब अधिकारी किसी प्रशिक्षण या निर्देशन पाठ्यक्रम के सन्त में भाग लेने भेजे 
जावें तो उसे अवधि को सेवा नियम 7 (8) (ख) के अ्रन्तर्गत “कर्तव्य” माना जावे और उस अवधि में 
अन्य अधिकारी को कार्यवाहक पदोन्नति, सामान्य श्रथवा विशेष आदेशों दारा दी जा सकती है । 


नियम 39 : व्यक्तिगत बेवन दाग कम होनाः--जब तऊ स्त्रीकृति-प्रदाव करने वाला प्राधिकारी 
इस बारे में अन्यथा रूप से आदेश नहीं दे दे, एक कर्मेचारी का व्यक्तिगत-वेतन उतना घटाया जा 
सकता है जितना उसका वेतन बढ़ता जाय | जैसे ही उस कर्मचारी का वेतन व्यक्तिगत-बेतन के 
समान बढ़ जायेगा, वैसे ही व्यक्तिगत-वेतन मिलना बंद हो जावेगा । 


नियम 40 : अ्रस्थाई पद का बेतनः--जब किसी ऐसे भ्रस्थाई पद का सृजन किया जाता है जो 
एक ऐसे व्यक्ति द्वारा भरा जाना हो जो पूर्व में राज्य सेवा में नहीं हो तो उस पद का वेतन उस 
आवश्यक न्यूनतम पर निर्धारित किया जावेगा जिससे उस पद पर योग्य व्यक्तियों की उस पद के 


कत्त व्यों को योग्यता एवं निपुखता-पूर्वक सम्पादित करने के लिये, कार्य पर लाने के लिये 
आवश्यक हो । 


नियस 4 :--जब एक श्रस्थाई-पद सुजित किया जाय जो सम्भवत ऐसे कर्मचारी हारा भरा 
जाय जो पूर्व में ही राज्य सेवा में हो तो उस पद का वेतन, पद के कार्यो, उत्तरदयित्वों तथा कार्य 


की प्रक्रियाश्रों की दृष्टिगत रख कर, निर्धारित किया जाय । इस सम्बन्ध में निम्न-सिद्धान्त दृष्टिगत 
रखे जाय+-- 


(क) सम्पादित किये जाने वाले कार्यों की प्रकृति एवं उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए, 


(ख) एक स्तर के (योग्यता-प्राप्त) कर्मचारी का वर्तेमान वेतन उस पद पर चयन के लिये 
पर्याप्त है अथवा नहीं । 


टिप्परणी :--() एक कर्मचारी जो विशेष कर्तव्य अथवा प्रतिनियुक्ति पर जाता है, उसे प्पने अस्थाई 
पद का वेतन प्राप्त करमा चाहिये, जो उसे समय-समय पर मिलता रहता, यदि वह प्रतिनियुक्ति पर नहीं जाता।। 
यदि स्वीकृति-कर्ता प्राधिकारी इस बात से सन्तुप्ठ हो जाता है कि इस प्रकार प्रतिनियुक्त किया गया कर्मचारी 
शीघ्र ही अपने उस पद से, जिस पर बह विशेष-कर्तव्य अथवा प्रति-नियुक्ति पर भेजा गय्रा है, उच्च-वेनन दर वाले 
पद पर पदोन्नत हो जाता है तथा ऐसे पद पर झनुमांनतः उसी समय तक न्यूनतम कार्य करता रहता जितने समय 
तक उसके अस्थाई पद के प्रभावी रहने को आशा है, तो वह इस तथ्य को ध्यान में रस सकता है तथा पूर्ण समय 
के लिये समान वेतन निश्चित कर समता है । 

(2) ऐसे मामले में अधिक वेतन स्वीकृत करने का मुस्य आधार कार्य की निश्चित बृद्धि मा उत्तरदामित्वों 
को उसके अपने पद के कत्तेंव्यो/उत्तरदायित्वों की तुलना में अधिक सिद्ध करना है। जहां पर उत्तरदायित्वों की 
जांच व्यवह।रिक नही हो वहाँ नियम 40 का झनुसरखण किया जाना चाहिये । 
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(3) कार्य/उत्तरदायित्वों की अधिकता के कारण किन्‍्हीं अ्पवाद स्वरूप परिस्थितियों को छोड़कर 
अतिरिक्त रूप से स्वीकृत किया गया वेतन उसके मूल-बैतन के /5 भाग अथवा 300 रुपये, इनमें से जो भी कम 
हो, से ग्रधिक नही होना चाहिये। 


(4) कर्मचारियों को जिन्हे अपने पद के समान कार्यो एवं उत्तरदायित्त्रों वाले पदों पर प्रति-नियुक्त किया 
हुआ हो उन्हे वेतन में कोई वृद्धि स्वीकृत नही की जानी चाहिये, चाहे उन्हें किन्‍्ही विशिष्ट परिस्थितियों में कर्तंव्य- 
सम्पादन के कारण क्षतिपूरक भत्ता मिल जाना चाहिये । इस प्रकार का एक अच्छा उदाहरण उन लोगो के वारे 
में मिलेगा जो समितियों या झ्रायोग/निगमों में प्रति-नियुक्ति पर भेजे जाते है ॥ समिति एवं झागोग के 
सदस्णों के रूप मे प्रति-नियुक्ति पर भेजे गये अधिकारियों के कार्य एवं उत्तरदायित्व उनसे भ्रधिक नही हैं, जिन्‍्हे वे 
अपने नियमित पद पर रहकर सम्पादित करते एवं अपव-द स्वरूप मामलों में ही पतिरिक्त पारिश्रसिक झौचित्यपूर्ण 
माना जा सकता है | घिर भी अ्रपवाद स्वरूप मामलों में उक्त सिद्धान्वों मे वहा शिथिलता करनी पड़ेगी जहां 
पर कर्क्त॑व्यों को ध्यान में रखकर यह झावश्यक हो कि विशेष-योग्यता का अधिकारी विशेष-शर्तों के आधार पर 
प्रति-नियुक्त किया जाय । * ३ 

(5) पअ्रस्थाई पदों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जावेगा :--सामान्य कार्यो को सम्पांदित करने के 
लिए मृजित पद जिनके लिए एक संवर्ग में पूर्व में श्रस्थाई पद विद्यमान हैं। प्रस्तर केवल इतना है कि तये पद 
अस्थाई है एवं दुसरे पद जो सामान्य-कार्यों से अ्सम्बद्ध है, विशेष-कार्यों को सम्प्रादित करने के लिये, पृथक से 
सूजित किये जाते है। दूसरे प्रकार के पदों का एक उदाहरण जांच झायोग में एक पद का है। मौलिक परिभाषा 
मे ऐसे पदों में संवर्ग-भेद किया जाना कठिन है किन्तु व्यवहारिक एवं व्यक्तिगत मामलों में इनको जानने में अधिक 
कठिनाई नही होती । पदों की प्रथम श्रेणी को, सेवा के सगे मे, एक अस्थाई-वृद्धि (टेम्परेरी-ऐडीशन-इन-केडर) 
के रूप में समझा जाना चाहिये, चाहे उस पर कोई भी अधिकारी नियुक्त क्यों न हो । अस्थाई पदों की दुसरी श्रेणी 
को अ-वर्गीकृत एवं पृथक (अ।ईसोलेटेड-एक्स-केडर) पदों के रूप में समका जाना चाहिये । 


भ्रस्थाई पद जिन्हें इस सिद्धान्त के श्राधार पर सेवा के किसी सवर्गे में प्रस्थाई-वृद्धि समभी जाय, बिना 
पारिश्रमिक के सेवा की साधारण श्रेणी में सृजित किये जाने चाहियें। इन पदों के कर्मचारी, झपनी सामान्य-बैणी 
में वेतन प्राप्त करेंगे । यदि किन्‍्ही पदों पर कार्ये/उत्त रदायित्वों का भार सामान्यतः संवर्ग में चालु पदों के कर्चव्यों 
की तुलना मे अधिक हो तो उसके लिए चिशेष-वेतन स्वीकृत किया जाना आवश्यक हो सकता । 

संवर्ग से बाहर प्रथम श्रेणी के पदों के लिये कभी-कभी निश्चित वेतन की दर निर्धारित जाती हो तो पद 
को, ऐसे कर्मचारियों के वेतनमान में ही सूजित करना उपयुक्त होगा । 

प्लाडिट निर्देशन :--इन नियमों के अन्तर्गत विशेष-कर्तंव्यों को मान्यता नहीं दी जायेगी। विशेष कार्य 
सम्पादित करने के लिये विशेष-रूप से अस्थाई पद का सृजन करना होगा । यदि विशेष-कत्तंब्य एक कर्मचारी के 
श्रपने कत्तंव्यों के साथ में सम्पादित कराये जाने हो तो सेवा नियम 4 व 50 लागू होगे। 


खध्याय 5 
बतन के श्रतिरिक्त श्रन्‍्य भत्ते 


नियम 42 +--सामान्‍्य नियमों के अनुसार भत्ते, प्राप्त-कर्त्ता के लिये कुल मिला कर, आय 
का स्रोत नही होता, फिर भी सरकार उसके नियत्रण में कार्यरत कर्मचारियों को ऐसे भत्ते स्वीकृत 
कर सकती है एवं उसकी राशि निर्धारित करने तथा उन्हें प्राप्त करने की शर्तों के बारे मे नियम 
बना सकती है । 


(इस नियम के अनुसरण में दनाये गये नियमों के लिये राजस्थान सेवा नियम भाग-2 के परिशिष्ट 
हषा, हणा ह़ह॒४ तथा ४४४7 को देखें) 


दुष्टांत ४-सरकार ने श्रपने प्रशासनिक-नियंत्रण में कार्मरत विभिन्न श्र शियों के कर्मचारियों को झावश्यकतानुसार 
क्षतिपूरक भत्ते, शहरी क्षतिपूरक भत्ता, मंहगाई-भत्ता एवं यात्रा भत्ता भ्रादि देने के लिए इसी नियम 
के अनुसरण में प्रथक 2 नियम बनाये हैं । 
नियम 43 (क) निजि कार्य करने एवं उसके एचज सें “शुल्क” स्वीकार करने की अनुमति:-- 
सेवा नियम 44 से 46 के अन्‍्तगंत वनाये गये किन्ही नियमों के अधीन एक राज्य-कर्मचारी द्वारा, 
अराजकीय व्यक्ति, संस्था अथवा सार्वजनिक-निकायों जिनमें स्थानीय निधि द्वारा प्रशासन किया 
जाता हो, का कार्य स्वीकार करने एवं उसके एवज में आवतंक अ्रथवा अनावर्त्तक शुल्क के रूप में 
“धारिश्रमिक” प्राप्त करने की स्वीकृति दी जा सकती है, यदि कर्मेचारी की सेवा का ऐसा उपयोग 
आवश्यक हो और वह उस कार्य को अपने राजकीय कर्तंव्यों एवं दाधित्वों में विता किसी प्रकार की 
बाघा पहुचाये सम्पन्न कर सकता हो । 
टिप्पणी :--वित्त विभाग की अधिसूचता संख्या एफ  (4) वि. वि./(ए) (ब्रार) 64- दिनांक 23 
अवटूथर, 964 द्वारा, दिनांक 2) नवम्बर, 962 से विलोषित । 
मियम 43 (ख) : “शुल्क” स्वीकार करने के लिये सक्षम-प्राधिकारी को स्वीकृति 
श्रावश्यक :--सक्षम-प्राधिकारी की स्वीकृति के विना कोई कर्मेचारी किसी निजि (प्राईवेट) या 
सार्वजनिक संस्था या तिजि-व्यक्ति का कार्य नहीं कर सकता तथा उससे शुल्क नही ले सकता है | वह 
सक्षम-प्राधिकारी, केवल कर्मचारी के अवकाश पर रहने की स्थिति के अतिरिक्त, यह प्रमाणित करेगा 
कि "कार्य सम्पादित करने वाले कर्मचारी द्वारा ऐसा कार्य-सम्पादित करने से उसके राजकीय कार्यों 
एवं उत्तरदायित्वों में फिसी प्रकार की बाधा/व्यवधान नहीं होता है ।” 


मियम 43 (ग) :-चें परिस्थितियां जिनमें मानदेय (श्रानरेरियम) स्वोकृत किया जा सकता 
है :--राज्य सरकार किसी भी कर्मचारी को किसी काये के लिये अपनी संचित-निधि से मानदेय प्राप्त 
करने की स्वीकृति दे सकती है अथवा स्वीकृत कर सकती है यदि बह कार्य “आकस्मिक” या 
“कभी-कदार” (इन्टरमिटेन्ट) होने वाला हो अथवा विशेष-परिश्रम का हो या ऐसी विशेष-योग्यता 
का हो जिसके लिये ऐसा मानदेय देना औचित्यपूर्ण माना जावे। इस प्रावधान का उत्लंघन करके 
विशेष-कारणों एवं औचित्यों, जिनको आदेशों में श्र क्रित किया जाना चाहिये, के श्राधार पर 7 
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मानदेय को स्वीकार करने श्रथवा उसको प्राप्त करने की स्वीकृति उस समय तक चहीं दी जानी 
चाहिये जब तक वह कार्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से प्रारन्भ नही किया जाय तथा उसकी राशि 
पूर्ण में ही तय नही की गई हो । 
राजकीय निर्देशन संख्या । :--कभी कभी ऐसे प्रश्न उठाये जाते हैं कि क्या सेवा नियम 43 (गम) के 
अ्रन्तगंत किसी राज-पत्रित अधिकारी को अधिक समय तक कार्य करने के एबज में मानदेय स्वीकृत किया जा 
सकता है, वन्‍ोंकि उतने ही अधिक समय तक कार्य करने पर एक अ्राजपत्रित कर्मचारी को मानदेय स्त्रीकृत किया 
जा सकता है । 
इस सम्बन्ध में सेवा नियम 7(3) की ओर ध्यान आकपित किया जाता है जिसके भ्रनुसार मानदेय केवल 
“ग्राकस्मिक भ्रथवा “कभी-कदार” प्रकृति के विश्लेप कार्य के लिये स्वोकृत किया जाता है | इससे स्पप्ट है कि जब 
एक कर्मचारी अपने पद के साधारण कर्तव्यों का निष्पादन करता है, तो उसे मानदेय स्त्रीकृत नहीं किया जातः है 
चाहे वह कार्यालय के निर्धारित समय से अधिक समय तक कार्य क्‍यों नहीं करे | इसी प्रकार जब सेवायें साधारण 
सेवाझ्रो के समान हों तो भी उसके लिए मानदेय नही दिया जा सकता है । ० 5 
फिर भी लिपिक-वर्ग से सम्बन्धित कर्मयारियों के मामलों में जब एक कर्मचारी को अपवाद-स्वरूप 
परिस्थितियों में असाधारण रूप से लम्बें समय तक कार्य करना पडता है तो उसे सरकार प्रचलित पद्धति के 
अनुसार मानदेय स्वीकृत कर सकती है | किसी भी राजपत्रित अधिकारी के लिये किसी भी कार्य का मानदेय 
स्वीकृत नही किया जा सकता है जो उसकी साम न्‍य सेवाझ्नों का एक भाग हो या उसके संमान हो, चाहे वह 
कार्यालय समय के बाद ही कार्य करता हो । झ्रतः इस प्रकार के मामलों में राजपत्रित श्रधिकारियों को मानदेय 
स्वीकृत करने की सिफारिश सरकार को नही भेजनी चाहिये | _ 
ढोकका :--उक्त राजकीय निर्देशन के होते हुए भी बे 976-77 तथा 977-78 में अ्रनिवार्य बचत योजना के 
श्रतिरिक्त कार्य-सम्पादन के लिये, पित विभाग के अधिकारियों एवं जिलों के कोधाधिव्ारियों को मानदेय 
स्वीकृत किया गया था । किन्तु यह स्वीकृति इस नियम एवं निर्देशन की शिथिलता में प्रचलित की गई थी। 
राजकीय निर्देशन संख्या 2:-एक प्रश्व उठाया गया है कि क्या नियम 43 (ग) के अनुश्त र किसी कर्मचारी 
को जो अपने पद के विभागीय कर्तव्यों के साथ में भ्रन्य स्वीकृत पद के कर्तव्यों को सम्पन्न करने के एवज में 
मानदेय स्वीकृत किया जा सकता है । 
मानदेय की परिभाषा नियम 7() के अनुसार “प्राकस्मिक” या “कभी-वदार” प्रकृति के विशेष कार्य के 
लिये भारत की अथवा अन्य प्रादेशिक राज्यो की श्रथवा इस राज्य की सचित-निधि से मानदेय के रूप मे किसी 
कर्मचारी को झावततक प्रथवा अनावत्त क मुगतान होता है । जब एक पंद स्वीकृत किया जाता है तो उसकी सेवाप्रों 
की प्रकृति (कठिनता) “भ्राकस्मिक या “कभी कदार” प्रकृति की नहीं मानी जा सकती | भ्रत: जब अपने कार्य के 
अतिरिक्त एक कर्मचारी से दूसरे स्दीकृत पद के कत्त व्यों के सम्पादन के लिए कहा जाय तो उसे अतिरिक्त कार्य 
समभना चाहिये, जो प्राकस्मिफ या “कभी-कदार” प्रकृति का नहीं होता है, चाहे उसे ऐसे भ्रतिरिक्त कार्यो क्को 
अत्प-समय के लिये ही करने को कहा जाय। झतः एक कर्मचारी को जब भी अपने पद के अतिरिक्त एक 
अन्‍्य-स्वोंकृत पद के कत्त व्यों के सम्पादन के लिये कहा जाय तो उसे सेवा नियम 43(ग) के श्रनुसार मानदेय भाप्त 
नहीं हो सकेया । 
टोका :--उपरोक्त निर्देशन फे श्ननुसार एंक फेमंचारी की दूसरे स्वीकृत पद के कर्तव्यों के भ्रतिरिक्त कार्य करने 


पर मानदेय स्पोकार करने का निषेध है, किन्तु ऐसे मामलों में सेवा नियम 50 तथा नियम 35 के झन्तरगंत 
दिनांक 9 प्रणत्त 962 बसे जोड़े गये “राजकीय स्पष्टीकरण” के प्रावधानों के अनुसार 30 दिन 
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गई हो । सक्षम-प्राधिकारी को मानदेय स्वीकृत करते समय इस तथ्य का आदेशों में उल्लेख करना होगा कि 
नियम 7 (3) मे प्रतिपादित सिद्धान्तों की पालना की गयी है । है 

यह स्पष्ट है कि कर्मचारी को मानदेय केवल विशेष मामलों मे ऐसे काययों के लिये जो विशेष योग्यता के 
हों भर जो कर्मचारी के साघारण-कत्तंव्यों की थेणी से वाहर हो, के लिये ही स्वीकृत किया जाना चाहिये । 
सरकार के ध्यान मे कुछ ऐसे मामले झ्राये है जिनमे कमंचारी के साधारण कत्तंव्यो की श्रेणी में श्राने वाले कार्यो 
के लिये भी मानदेय स्वीकार कर दिया गया है अभ्रथवा स्वीकृत करने का प्रस्ताव किया गया है । 

ऐसे विशेष प्रकरण जिनमे मानदेय स्वीकृत वही किया जाना चाहिये- को प्रथक से बताना सम्भव नहीं 
है। सक्षम-प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक म।मले मे निर्णय लेते समय निम्त-अ्रंकित मागेंदर्शक को सिद्धान्त, ध्यान में रखना 


चाहिये:-- 


(0) कार्य में अ्स्थाई-बृद्धि जो राजकीय-कार्य में साधारणतया हो जाती हैं और जो कर्मचारी के 


6) 


वैधानिक-कत्तंव्यों का भ्रग होती है, के लिये मानदेय नहीं दिया जाता है । 
जव एक कमंचारी अपने पद के कत्तंव्यो के साथ-साथ अन्य स्वीकृत पद के कत्तंव्यो को भी 
सम्पादित करता है तो भी उसे मानदेय नही दिया जाता है । 

मानदेय निम्न-अंकित सामलों में स्वीकृत किया जा सकता है :--(0) सरकार के प्रशासनिक 
विभाग एवं विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी जिन्हे विधान-सभा के किसी सत्र में 
विधान-सभा प्रश्नों के उत्तर तैयार करने होते है । 

(7) वित्त (बजट) विभाग को वजट तैयार करने के लिये । (प्रशासनिक विभागों/ 
विभग्गाध्यक्षो के कार्यालयों एवं विभागीय अधिनस्थ कार्यालयों में बजट तैयार करने के लिये 
मानदेंव नही दिया जाना चाहिये ) 

(४) सरकार के स्तर पर तथा राज्य-स्तर पर विभागाध्यक्षों द्वारा झ्रायोजित सगोप्ठियों 
(सेमीनासं) का कार्य करने के लिये । किन्तु शर्त यह है कि कर्मचारी को सग्रोप्ठी का कार्य विशेष- 
रूप से बहुत पहले सौप दिया गया हो । 

6५) गरातस्त्र-दिवस एवं स्व॒तत्रता-दिवस समारोहो के सम्बन्ध में कार्य करने के लिये, जो 
राज्य-स्तर अथवा जिला स्तरों पर मनाये जाते है । 

(५) कोपालयो में माह मा के दूसरे पखवाड़ में प्राप्त बिलों का कार्य करने के लिये । 

(शे) कोपालयों अथवा लेखाधिकारियो के कार्यालयों का स्टाफ जिन्हें वेतन स्थिरीकरण 
का कार्य सौपा जाता है, किन्तु शर्त यह है कि वेतव-स्थिरीकरण के मामले वेतनमान नियमो के 
प्रकाशित होने के 6 माह में निपटाये जाय॑ । 

(श) वित्त (मार्गोपाय) विभाग का स्टाफ जिसे सार्वजनिक ऋण लेने सबंधी कार्य सौपा 
गया हो । 

(शा) अचानक प्राकृतिक विपदाओं, बाढ़, भूकम्प, भूचाल एवं तूफान ग्रादि के कार्यों पर 
स्टाफ को नियोजित करने पर । 

(७0 राष्ट्रपति अथवा प्रधानमत्री की यात्रा (आगमन) से सम्बन्धित कार्यों के लिये। 

(४) राजकीय बकाया वसूली अभियान की अवधि मे सम्पादित कार्य के लिये जिसकी 
अवधि दो माह से अधिक न हो | 
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सक्षम-प्राधिकारी को, जो मानदेय की स्वीकृत जारी करता है, उसे मानदेय की स्वीकृति में ही यह प्रमाण- 
पत्र अकित करना होगा कि उस द्वारा व्यक्तिगत-रूप से मानदेय की जाच की गई है श्लौर कर्ंचारी के उस कार्य से 
बह सन्तुष्ट है जिसके लिए उसे मानदेय स्वीकृत किया गया है । 
[दित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ. । (76) वि वि./(तियम) 70 दिनांक 4-42--970 द्वारा निविष्ट | 
राजकीय निर्देशन संख्या 6:--वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ. ! (76) वि. वि./(नियम) 70 दिनांक 
प। दिसम्बर, 970 की ओर घ्यान आकपित किया जाता है जिसके द्वारा मानदेय की स्वीकृति के मार्म-दर्शक 
सिद्धान्त बताये गये है । यह देखा गया है कि उपरोक्त निर्देशों के उपरान्त भी कई मामलों में प्रशासनिक विभाग/ 
विभागाध्यक्षों द्वारा स्टाफ को मानदेय स्वीकृत किया जा रहा है। उदाहरणार्थ विभागों मे वजट ग्रनुमानो की 
तैयारी के लिये तथा विधान-सभा की जन लेखा समिति को सूचना उपलब्ध करने के कार्यों में लिये मानदेय स्वीकृत 
किया गया है । 
सरकार इस पर गम्भीरता से विचार कर समस्त प्रशासनिक विभागों तथा विभागाध्यक्षों को यह निर्देश 
देती है कि भविष्य मे ऐसे कार्यो के लिये, जो उपरोक्त मार्ग-दर्शक सिद्धास्तों/निर्देशों की परिधि मे नहीं झाते है, 
किसी कर्मचारी को मानदेय स्वीकृत नही किया जाय ओर सरकार ऐसे भुगतानों को नियमित करने के पक्ष में 
भी नहीं है । 
[वित्त विभाग के ज्ञापन संड्या एफ. । (76) वि. वि /(व्यय-नियस) 70 दिनांक 0-9-970 द्वारा निविष्ठ] 
राजकीय निर्णय संख्या :--एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या विभिन्न प्रशिक्षय-संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों 
के लिये नियुक्त श्रध्यापक-वर्ग जिसे अध्यापन सेवाझरों के लिये वेतन मिलता है, को उक्त संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों के 
ग्रन्तर्गत लिये जाने वाले टेस्टों एवं परीक्षाओं से सबधित प्रश्न-पत्र बनाने, उत्तर पुस्तिकाशोों को जांचने श्रथवा 
व्यवहारिक परीक्षा लेने श्रादि का मानदेय, मानदेय के रूप मे, नियम 43 (ग) के अनुसार, स्वीकृत किया जा 
सकता है । 
प्रश्न की जाच की गई तथा यह निर्णय किया गया है कि राजकीय-प्रशिक्षण-सस्थाग्रों में या प्रशिक्षण- 
पाठ्यक्रमों में पूर्रा-समय या झ्राशिक-समय के लिये नियुक्त अ्रध्यापक-वर्ग के कर्मचारियों को प्रश्न-पत्र बनाने, उत्तर- 
पुस्तिकाओं को जाचने या व्यवहारिक परीक्षाये लेने ग्रादि के कार्य के लिये कोई मानदेय स्वीकृत नहीं किया जाय 
क्योकि ऐसी सस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों में नियुक्त अध्यापक-वर्ग के कर्तव्यों मे ही यह सम्मिलित हैं। फिर भी उस 
कमंचारियो को मानदेय दिया जाता रहेगा जो इस सस्याझों एवं पाठ्यक्रमों में प्रध्यापत का कारये नही कर रहे हैं। 
[वित्त विभाग के झ्रादेश ऋरमांक एफ. 4 (33) दि. वि /(नियम) 64 दिनांक 45-9--964 द्वारा निविष्ट ] 
राजकीय निर्णय संस्या 2:- ऐसे राज्य कर्मचारी जो कवि या कलाकार हैं तथा जो समय-समय पर जन- 
सम्पर्क-निदेशालय या अन्य विभागों द्वारा आयोजित कवि-सम्मेलतों, मुशायरों या अन्य सास्कृतिक कार्यक्रमों मे भाग 
सेने के लिए भ्राभन्त्रित किये जाते है तथा उन सेवाओं के एवज में उन्हे सचित-निधि से मानदेय दिया जाता है । 
सेवा नियम 43 के अनुसार एक कर्मचारी सक्षम-प्राधिकारी की स्व्रीकृति के बिना एक कार्यालय में काये करते 
हुए दुसरे कायलिय का कार्य नही कर सकता है और न ही उसे उस कार्र की एवज में मानदेय स्वीकार किया जया 
सकता है । 
मामले की जांच की गई है तथा यह निर्शाय लिया गया है क्लि ऐसे कर्मचारियों को भिन्‍्हे जन-सम्पर्के- 
निदेशालय अथवा ऐसे ग्रन्य समारोह आयोजित करने वाले विभागो द्वारा उक्त-प्रकार के सम्मेलनों, मुशायरों एवं 
कार्यक्रमों मे भाग लेने के लिए बुलाया जाता है, उन्हें निम्न-प्रकित-शर्तों के आधार पर उनमे भाग लेने की स्वीकृति 
दी हुई समझी जायेगी:-- 


नरक | 
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(3) किसी एक अ्रवसर पर कर्मचारी को दिये जाने वाला मानदेय 25/-रुपये से अधिक नहीं हो तथा 
एक माह में 50/-- रुपये से अधिक नहीं हो । 


(2) जन-सम्पर्क-निदेशालय अथवा ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने वाले विभागों के कर्मचारी ऐसे 
कार्यक्रमों में भाग लेने पर इन आदेज्षों के अनुसार, मानदेय प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे 
[वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ. 4 (34) थि. थि/(व्यय-नियम) 64 दि. 77-9--64 द्वारा निविष्ट] 


राजकीय निर्णय संज्या 3:--राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि तकनीकी विभागों, जैसे 
सार्वेजनिक-निर्माण-विभाग, सिंचाई विभाग, विद्युतू-विभाग, जन-स्वास्थ्य श्रभियात्रिकी विभाग, चिकित्सा एवं 
स्वास्थ्य विभाग, जन-स्वास्थ्य प्रयोगशालाओो ग्रादि में कार्यरत तकनीकी अधिकारियों तथा चार्टेड-अ्रकाउनूटेन्ट 
अ्रथवा लागत-लेखाकार झादि की योग्यता वालों को संबंधित प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष द्वारा किसी निजि- 
सस्या या सार्वजनिक निकाय या निजी समिति क तकनीकी-परामर्श सम्बन्धी कार्प स्वीकार करने एवं उससे एवज में 
“शुल्क” प्राप्त करने की अनुमति दे दी जाती है । ऐसी स्वीकृति के श्रादेशों में सम्बन्धित सक्षम-प्राधिकारी को यह 
अकित करना होता है कि “सम्बन्धित कर्मचारी उस कार्य को अपने पद के वैधानिक-कत्तंव्यों मे बिना बाधा/ 
ब्यवधान पहुंचाए सम्पन्न कर सकता है |” 


राज्य सरकार का यह विचार है कि उपरोक्त अंकित तकनीकी भ्रधिकारी तथा कर्मचारी इस स्थिति में 
नहीं होते हैं कि वे किसी निजि-व्यक्ति या सार्वजनिक-निकाय या निजी-संस्था का कोई तकनीकी-कार्य या विशिप्ट- 
सेवा या तकनीकी-सेवा, अपने पद के कत्तव्य एवं उत्तरदायित्वों में कोई वाधा डाले सम्पादित कर सकें 
क्योकि उनके कार्य की प्रकृति तथा कर्त्त व्य इस प्रकार के होते हैँ कि वे उनमें बिना कोई बाधा डाले बाहर का कार्य 
नहीं कर सकते । 
झतः सक्षम-प्राधिकारियों को जोर देकर कहा जाता है कि राजस्थान सेवा नियम 43 के प्रन्तर्गंत ऐसे 
तकनीकी ब्रधिकारियों-कर्मचएरियों को साका/रणतया अनुसाति नहीं दी जावे / जहा ऐसी ग्रमुमति का दिया जाना 
बहुत ही झनिवाय समझा जावे तो औपचारिक प्रादेशों में उन विशिष्ट परिस्थितियों एवं तकोँ का उल्लेख किया जावे 
जिनके आधार पर ऐसी स्वीकृति दिया जाना आवश्यक समझा गया । विशिष्ट प्ररिस्थितियों एवं तकों का उल्लेख 
सेवा नियम 43 (थ) द्वारा निर्धारित प्रमारा-पत्र के अतिरिक्त किया जाना चाहिये । 
(वित्त विभाग के आदेश क्रमाक एफ. (4) वि. वि,/(ग्रुप-2)/77 दिनांक 25--977 द्वारा निविप्ट) 
टीका $--राज्य सरकार के बित्त विभाग मे राजस्थान सेवा नियम, भाग-2 के परिशिष्ट-2८ के क्रमांक [4 
के प्रनुसार विभागाध्यक्षों फो उनके श्रधीन कार्यरत घराजपत्रित-फर्मचारियों को प्रसाधारणस 
लम्बे समय तक कार्य फरने के एवज में निम्न-प्रकार मानदेय की राशि स्वीकार फरने के प्रधिकार 
प्रदान किये हैं :--- 


राजस्थान सेवा नियम खण्ड-2 के परिशिप्ट (झ) के क्रमाक 4 के वर्तमान प्रावधान को निम्नञ्रावधान 
से प्रति-स्थाषित (सबूसठिट्यूढ) किया जाता है । 





कऋरमांक नियम नियम की प्रकृति अधिफार झधिकार प्रयोग की शर्त 
4 43 (ग) मानदेय स्वीकृत प्रशासनिक 0) एक माह के वेतन के 50 प्रविश्ञत 
करने का गधिकार विभाग की सीमा तक ग्रराजपत्रित कर्मे- 


चारियों के लिए। 
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जिलों के 09) जिलाघीश कार्यालय अथवा उससे 
कलेक्टर्स स्वद्ध कार्यालयों में कार्यरत अराज- 
परत्नित-कर्मंचारियों को, प्राकृतिक- 
विपदाओं पर, जैसे बढ़, भूचाल, 
ओलावुष्टि आदि के कारण सहायता 
कार्यो पर तैत ते करने पर मानदेय 
स्वीकृत करने का पूर्ण श्रधिकार है, 
किस्तु मानदेव की सीमा निम्नाकित 


सीमा से स्धिक नही हो सकेगी । 

(3) 24 घंटे से कम के अतिरिक्त कार्य के लिए कुछ नही 

(2) 24 घंटे एवं उससे अधिक किल्‍्तु 60 घटे तक एक माह के वेतन का 7 प्रतिशत 
के अतिरिक्त कार्य के लिए--इस शर्ते के साथ 
की प्रत्येक कार्यदिवस को अतिरिक्त कार्य | 
घंटे से श्रधिक का हो । 

(3) 60 धटे प्रथवा उससे अधिक किन्तु 20 घदे एक माह के वेवन का 35 प्रतिशत 
तक के अतिरिक्त कार्य के लिये 

(4) 20 घंटे स्थवा उससे अधिक किन्तु 889 एक माह के वेतन का 30 प्रतिशत 
चटे तक के भ्रतिरिक्‍त कार्य के लिये 

(5) १80 घटे एवं उससे अधिक किन्तु 240 घंदे एक माह के वेतन क। 50 प्रतिशत 
तक के भ्रतिरिक्त कार्य के लिये 

(6) 240 घट़े झ्रथवा उससे अधिक के अतिरिक्त एक माह के वेतन का 70 प्रतिशत 
कार्य के लिए। 


यह प्रादेश दिनांक । भ्रगस्‍्त, 977 से प्रभावशील माने जावेगे । 
[छित्त विभाग के झादेश ऋराक एफ 4 (8 ) विवि. (ग्रंप-2) 77 दिनांक 4--77 द्वारा प्रतित्थापित] 


सियम 43 (ध):--शुल्क एवं मानदेय दोनों ही मामलों में स्व्रीकृति प्रदान करने वाले प्राधि- 
कारी को आदेशों में यह भ्रंकित करना होगा फि सेवा नियम 3 में वर्शित सामान्य सिद्धान्तों का 
पूर्णतया ध्यान रखा गया है-तथा म्रादेशों मे उठ कारणों का भी उल्लेख किया जावेगा जो प्राधिकारो 
की सम्मिति में अतिरिक्त-कार्ये के लिये मानदेय दिये जाने के लिये श्रौचित्य पूर्ण हों । 


मानदेय की स्वीकृति एक करमचारी को केवल इसीलिये नहीं दी जा सकती है कि उसके कार्य 
में अस्थाई-वृद्धि हो गई है । अर्थात्‌ जंसे उसके विभाग के तत्वाधान में विशेष सम्मेलन हो रहा हो । 
ऐसी अस्थाई कार्य-बुद्धि राजकीय सेवा की सामान्य घटना है तथा उसे पूरा करने का कर्मचारी का 
वैधानिक कत्तेब्य है। अतः पारिश्षमिक स्वरूप ऐसे कर्मचारियों को अतिरिक्त-कार्य के लिये मानदेय 
नही दिया जा सकता है। 

स्पप्दौकरण संख्या [:--राजस्वान सेरा नियम, भाग 2 के परिविस्ट-न के ऋर्माझ 9 में भडित सीमा 
तक कार्य करने की पनुमति देने वाले अ्रधिकारियों को घक्ति प्रदान की गई हैं। इस सम्बन्ध में निम्त-प्रकित प्रश्न 


06] राजस्थान सेवा नियम [नियम 43 


देते बाला 





उठाये गये है। क्या ऐसे मामलों में जिनमें कार्य लेते की स्रीकृति एवं मायरेय स्वीकार करने की झगीकृति 


प्राधिकारी श्रलम शोर पररिश्रमिक मुगतान को स्परीझृति देसे बाला प्राधिकारी ब्रवंग हो तो वया ऐसे मामले में 
वित्त-विभाग की स्परीति प्राप्प फरनी झआउश्यक होगी, शिनमे वरिशिद-ं॥ के क्रमांइड-9 में निर्धारित सीमा मे 






अधिक मानदेय देने का प्रस्ताव हो । ऐसे मामले उदाहरण के रूप में हो सद़ते है जहा चारी किसी विभाग 
में कार्य करता हे ओर बढ़ अन्य विभाग ता एार्य स्पीहार करता है॥ यया ऐसे मामसे मे दों ग्राज्नायें प्रावश्वक 
होगी जिनमें से शक दार्य-स्थीकार करने तथा उस मानदेव प्राप्प करने की स्वीघुति देते बाला श्राधिदारी जारी 
करे तथा दूसरी गझ्रजा मानदेय राशि में: भूगतान की स्परीकृति 





ति देने थाला प्राधिद्री शिह्ाले 

यह स्पःट फ्रिया जाता है कि ऐसे मामले में थ्लिस प्राधिहारी के प्रधीन कर्मचारी कार्य करता £ »८ 
निर्णय लेगा कि सम्बन्धित यर्मचारी अपने बड़ के कर्तब्य एव उत्तरदावित्यों मे बिना कोई जाया पहुंखाये दू+ 
विभाग का झतिरिक्त कार्य कर सका है। दस प्रकार के निर्रप के याद द्वी सम्बन्धित कर्मचारी को अतिरिक्त 
कार्य स्वीकार्य करने तथा उसके एवज में मातदय प्राप्त करते की अनुमति दी जो सकवी। बढ़ प्राधिकारी झपनी 
अ्रमुमति दूसरे विभाग के उस प्राधियारी को भेज देगा जो ग्रतिरिक्त कार्य दे रहा हो । यह सेवा नियम 43 (ग) के 
अस्तर्गत प्रतुमति प्राप्त होने पर मानदेय की स्वीकृति जारी करेगा जिसमे बह नियम 43 (च) के झनन्‍लर्गत बाधित 
प्रमाण-पत्रों के उत्लेव के साथ यह भी उन्लेस करेगा दि बढ ऐसी स्वीकृति कर्मचारी को उधार देने बाले प्राविरारी 
बी सहमते से जारी कर रहा है । 


बुक 
वचहू 


अप 








जहा एक सक्षम-प्राधिकारी अपने कर्मचारियों में में किसी एक को मानदेय स्वीकृत करता है ती उसकी 
स्वीकृति में नियम 43 (घ) में निर्धारित प्रमाण-पत्र ही पर्यान्‍्त होगा जो स्वतः ही उस काम को लेने तथा मातदव 
प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करता है। अनुच्छेद (2) एवं (3) में वर्णित मामलों में उघार लेने वाले प्राधिकारी 
को स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से जारी करनी चाहिये, यदि मानव ही राशि परिसिष्टनांओ में निर्धारित 
राशि से प्रधिक हो । 


स्पष्टीकरण संझ्या 2:---नियम 43 (घ) के प्रधौन एक निर्णय जोड़ा गया दे हि ऊिसी दूसरे विभाग के 
अतिरिक्त काये को स्वीकार करने एवं उसझा मानदेय प्राप्त करते में कंचारियों झारा अपने (उधार देने बप्ले) 
विभाग की स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिये। इसी प्रकार तियम43 (ग) में उल्लेय् है कि सक्षम-य्राधिकारी की 
स्त्रीकृति के बिना कोई कर्मचारी निजी प्रथवा सार्वजनिक सरथा प्रथवा निजी व्यक्ति के कार्य को स्वीकार नहीं कई 
सकता है, भौर उसके एवज में कोई शुल्क भी स्वीकार नहीं कर सकता है। इन प्रावधानों से कुछ मामलो मे 
अ्रनावश्यक विलम्ब हुवा है । सरकार ने इस पर विचार कर निश्चय किया है कि राजस्थान लोक सेवा प्रायोग, 
विश्वविद्यालय एवं राजकीय विभागों द्वारा जो परीक्षायें ली जाती है उनके सम्बन्ध में प्रत्येक व्यक्तिगत मामले से 
कार्य स्वीकृत करने एवं उसके एवज मे मानदेय प्र/प्त करने की स्वीकृति आ्रावश्यक मही है। अतः सरकार देश 
देती है कि एक अ्रधिकारी/कर्मचारी जीसे निम्न-भ्रकित परीक्षाये लेने वलले तिकायो द्वारा परीक्षा सम्बन्धी कार्यों के 
लिये बुलाया जाता है, इस शर्ते के साथ वह कार्य एवं उसका मानदे4 स्वीकार कर सकता है कि ऐसे कार्य उसके 
सभधारण कत्तंव्यों मे कोई वाधा नही डालते:-- 


(१) राजस्थान के विश्ववियालय 

(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं सघीय लोक सेवा ग्रायोग । 
(3) अधिकारी प्रशिक्षणालय, जयपुर । 

(4) राज्य सरकार के अन्य विभाग । 


नियम 44-47] राजस्थान सेवा नियम [07 


स्पष्टीकरण संस्या 3:---उक्त स्पष्टीकरण संख्या (2) में सेवा नियम 43 (घ) के अनुसार संधीय लोक 
सेवा झ्ायोग से सम्बन्धित कार्य फरने एवं उसका मानदेय प्राप्त करने की कर्मचारियों को सरफार द्वारा स्वीकृति 
दी गई है । 

घूफि ऐसी परीक्षायें भारत सरकार के सचिवालय-प्रशिक्षणालय द्वारा -ी प्रायोजित की जारही है । अतः 
यह लिए्यय किया गया है कि उपरीछ स्पष्टीकरण के प्रावधात उन ठर्मचाथ्यों पर भी लगगयू होगे जिनको भारत 
सरकार के सचिवालय-प्रायक्षणालय को परीक्षाओं के सम्बन्ध में प्रशा-पतर बनाने, उनमें सशोधन करने और ऊत्तर- 
पुस्तिका जाघने परीक्षा-फाा तैयार करने के लिये नियुक्त किया जाता है । 

[घित्त विभाग के पत्र ऋरांक एफ. । (55) थि. वि. (नियन) 74 दिलांक 79-8-974 द्वारा निविष्द 

झाउिद भिर्देशन: -अआइडइिट अ्रधिका रियो के लिये यह श्रावश्यक है कि प्रत्येक म।मले मे मानदेय तथा शुल्क 
स्वीकृत करने के कारणा बत।ये जाये ताकि थे स्व्रोकृति के श्रीचत्य व कारणों का परीक्षण कर सके । 

राजहोय निर्णप:--एक प्रश्त उठाया गया हे कि निजी भविव/निजी सहायक/जीघ्रलिपिक श्रादि जो ऐसे 
अधिकारियों के साथ लगे होते है जि-के कुछ निग्रमों, कम्पनियों के सचालके-मण्डलों के अध्यक्ष अथवा सदस्यों के 
रूप में मनोबीत किये ज,ते है। ऐसे अधिकारियों को निग्रमों, कम्पनियों द्वारा शुल्क के रूप मे राशि दी जाती है । 
चू कि तिजी सहायक/निश्ी सचिव/शीघ्नलिपिकफ उन ग्रधिकारियो के साथ कार्य करते है (जिनके साथ बह लगे 
होते है) तो कया उन्हे भी निगमों/कम्पनियों से शुल्क की राशि दी जा सकती है या नही ? 

मामले की जाच करली गई है तथा यह निर्णय किया जाता है कि उक्त अधिकारियों के साथ कार्य करने 
वाले मिजी सचियों/निजी सद्ायको/जशी लिपिक आदि को उन मग्डलो का कार्य करने के एवं में कोई शुल्क 
अयवा मानदेय नहीं दिया जा रुकेगा। 


वियम 44:--उन शर्तों एवं सीमाओं के लिये प्रथक से नियम है जिनके ग्रमुसार चिकित्सकों 
द्वारा व्यवेसायिक-सेवायें उपलब्ध कराने एवं उन सेयाओों के लिये प्राप्त शुल्क राज्य सरकार एवं 
चिकित्सा-प्धिकारी के बीच वांदा जा सकता है। 

ट्प्पणी:--इस नियम के प्रयोजनों के लिये “चिकित्सा-अधिकारी" (मेडीकल-भ्राफिसर) शब्दों के अन्तर्गत 
मुख्य/जन-विश्लेपक (चीफ/पब्लिक एनेलिस्ट) भी सम्मिलित है । 


नियम 45:--वित्त विभाग की अधिसूचना त्रमाक्त एफ. । (4) वि. वि./ए/नियम 64-] 
दिनाक 23 अक्टूबर, 964 द्वारा विलोपित । 


नियम 46:--उक्त श्रादेशानुसार विलोपित । 


नियम 47:--जव तक राज्य-सरकार विशेष आदेशों द्वारा अन्यथा रूप से श्रादेशित नही करे 
400/- रुपये, श्रथवा वह शुल्क यदि आबरत्तंक है वो 250/- रुपये, की वाधिक राशि जो कर्मचारी को 
प्राप्त होती है, से अधिक राशि के (/3 भाग को सामान्य राजस्व (सरकार के खातों में) मे जमा 
कराया जावेगा । 


टिप्पणी संख्या :--बमह नियम विश्व-विद्यालय था अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं में परीक्षक के रूप मे की 
गई सेवाश के एवज में कर्मचारी द्वारा प्राप्त किये गये शुल्क पर लायू नहीं होगा । 


स्प्पिश्यी संरया 2:--राज्य कर्मचारी किसी न्यायालय के सम्मुख तकनीकी मामलों में विश्येपज्च-परामर्श « 
देने के कारण जो शुल्क प्राप्त करता है, वह उपरोक्त निगम के प्रावधानों के अन्तर्गत आता है। 


08] राजस्थान सेवा नियम [नियम 47 


टिप्पणी संद्या 3:--प्रावत्तंक प्रथवा अन,वत्तेक्त शुल्क प्रथक-प्रथदध समझा जावेगा एवं इस नियम के 
अन्तर्गत सामान्य राजस्व में [/3 भाग जमा कर ने के जिये (दोनो) सम्मिलित नही किया जायेगा इस नियम के 
अन्तगेत निर्धारित 400/- रुपरे की सीमा प्रत्येक व्यक्तिगत मामले मे लागू समझो जानी चाहिये तथा आवर्त्तक 
शुल्क के मामले मे एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त किये आवत्तेक शुल्क के योग के अनुसार सीमा लागू की जानी चाहिये । 


राजकीय निर्णय सख्या :--एक सन्देह उत्तन्न किया गया है कि क्‍या भारतीय प्रशासतिक सेवा/सबर्ग 

के अधिकारियों पर भी नियम 47 तथा उसके अन्तर्गत उक्त ग्रकित प्रावधान लागू होगे। म,मले की 
जाच करली गई है तथा यह निर्णाय किया गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा सवर्ग के अधिकारियों के सवध में 
उन्हे फन्‍्ड भेल्टल की वजाय नियमों/राजस्थान सेवा नियमोके प्रावधानों द्वारा नियमित किये जावेगे जो कि नियम 
एवं उसकी टिप्पणी के प्रावधान के समान है 


दुष्ठान्त संख्या |:---एक कर्मचारी को एक कलेन्डर वर्ष में निम्न-प्रकार श्रावर्च्क शुल्क प्राप्त होता हैः-- 


क्रमांक माह शुल्क राशि 
व जनवरी, 978 30-00 
2- फरवरी, 4978 440-00 
3- मार्च, 4978 60-00 
नअा7“++“_+7230 रुपये 
4- अ्रप्रेल, 979 60-00 
5- जून, 979 400-00 
6- जौलाई, 979 350--00 
7- सितम्बर, 979 440-00 
550-00 


सेवा वियम 47 तथा उसके श्रन्तर्गत टिप्पणी ऋमाक-3 के अ्रनुसार आ्रावर्सक राशि को गणना वित्तीय 
चर्ष के श्राधार पर की जानी चाहिए | झ्तः जनवरी से मार्च 978 तक प्राप्त 230/- रुपये में से कोई कटौती 
नहीं होगो। प्रप्नेल, 79 से सितम्बर, 79 तक प्राप्त (यदि अक्टूबर, 979 से मार्च, 80 तक और कोई राशि प्राप्त 
नहीं हो तो) 550/-- रुपये में से 400/- रुपये राजकोष में जमा कराने होगे । 
दृष्टान्त संड्या 2:--एक ब्रधिकारी को एक वर्ष में प्रथक 2 तोन अनावर्त्तक कार्यो (बुकलेटस्‌ तैयार फरने) के 
लिये तीन निकायो से 300/-- रुपये, 640/- उपये तथा 450/- रुपये प्राप्त होते हैं । उसे 
राजकीप में कया जमा कराना पड़ेगा? 
नियम 47 के अन्तर्गत टिप्पणी क्रमांक-3 के अनुसार अनावर्च्क शुरकों की गणना प्रत्येक ब्यक्तिगत 
मामले में लागु समझो जावेगी । अत: अ्रधिका रो को निम्न-प्रकार राशि जमा करानी होगी:-- 
(4) 300/-- की राशि से कुछ नहीं (400/- से कम होने के कारण) 
(2) 640/- की राशि में से केवल 80/- रुपये (240/-- का 4/3 भाग) 
(3) 460/- की राशि में से केवल 20/- रुपये (केवल 60/- का 4/3 भाग) 
चक्त का कारण यह है कि प्रत्येक मामले में दपये 400/-- तक अपने पास रफ़ने का उसे प्रधिकार है । 
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दृष्दान्त संख्या 3:--एक कर्मचारी छो एक वित्तिय वर्ष में 6 बार में 370/-- आवर्त्तक शुल्क प्राप्त होता है । 
नियम 47 के अनुसार वह 250/- तक अपने पास रखने का श्रधिकारी है । भ्रतः उसे केवल 
40|- ही (20/-- का 4/3 भाग) राजकोप में जमा कराने होगे । 
राजकीय निर्णोय संख्या 2:--वैधानिक सगठतो, निगमित निकाय, औद्योगिक एवं वारिज्यिक निम्रमों 
(जो विभागीय आधार पर नही चलाये जाते) की वैठको में भाग लेने वाले राजकीय अधिकारियों की शुल्क अथवा 
पारिश्रमिक की राशि ऐसे निम्रमों, निकायो से वसूल नही की जायेगी जिनका पूर्ण स्वामित्त सरकार पर है। यह 
उन निकायों से ही वश्ूल की जावेगी जिनमें राजकीय कोप का विनियोजन हो अथवा जो आ्राशिक रूप से राजकीय 
कोपो के आधार पर चलती हों । एक निजी कम्पनी के बारे मे जिसे कोई राजकीय वित्तीय सहायता नहीं मिलती 
अ्रथवा जहा राजकीय कोपों का विनियोजन नही होता--उनसे राजकीय अधिकारियों द्वारा उनके संचालक मन्डल 
की बैठकों मे भाग लेने पर शुल्क ग्रथवा पारिश्रमिक की राशि वसूल की जावेगी । 


श्रद्धा -राजकीय/गै र-राजकीय सस्थाओं, जिन्हे राजकीय वित्तीय सहायता प्राप्त होती है से शुल्क/ 
पारिश्रमिक की राशि वसूल करने के मामलो पर वित्त विभाग के परामर्श से विचार किया जावेगा । 


शुल्क अथवा पारिश्रमिक, यात्रा भत्ता एवं विराम भत्ते आदि की राशि सम्बन्धित राजकीय श्रधिकारी 
द्वारा उपरोक्त अकित मामली में सीधे ही स्वीकार नही की जावेगी । इस सम्बन्ध में राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों 
के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसे मामलों में यात्रा भत्तो के दावे सरकार के लिए एवं उसकी श्रोर से 
सम्बन्धित निगमो/निकायो अथवा कम्पनियों को प्रस्तुत किये जावेगे । 


जो राजकीय अधिकारी संचालक मण्डल की बैठको मे भाग लेने गये हों वे अपने याना-भत्ते एवं विराम 
भत्ते राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार राजकोप से प्राप्त कर सकते है एवं ऐसे दावे उसी बजद स्थत्रोत्‌ से 
उठाये जावेंगे जिससे अधिकारी अपना वेतन उठाते है। ऐसे यात्रा भत्ते आदि के विल्स के साथ यह प्रमाण-पत्र 
अकित किया जाना चाहिये कि “सम्बन्धित निकाय/सगठत/निगम से ऐसी यात्रा के सम्बन्ध में कोई यात्रा भत्ता- 
शुल्क श्रथवा अन्य पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया गया है ।” 


सम्बन्धित भ्रषिकारी द्वारा यात्रा करने पर राजस्थान यात्रा भत्ता नियमो के अनुसार यात्रा भत्ता/विराम 
भत्ता, शुल्क अ्रथवा अन्य पारिश्रमिक आ्रादि का दावा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सबठन को प्रस्तुत किया जावेगा 
और ऐसी वसूल की गई धन राशि को सम्बन्धित विभाग के अयमद में जमा की जावेगी । 
[वित्त विभाग को अधिसूचना संख्या प (9) (27) वि. वि. (ग्रुव-2) 77 दि. 7--2--77 द्वारा प्रतिस्थापित ] 

राजकोय निरसेय संख्या 3:---एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या एक कम्मंचारी को जिसे प्रव्ययत-पाठ्यक्रम 
चालू रखने भ्रथवा किसी व्यवसायात्मक अ्रथवा तकनीकी विपयों मे अध्ययन करने के लिये अध्ययन-अवकाश 
स्वीकृत किया गया है तथा जो अपने अ्रवकाश-वेतन के अतिरिक्त छात्रवृत्ति या वृत्तिका (रटाईपेन्ड) राजकीय 
अथवा अराजकीय स्त्रोत से प्राप्त करता है, तियम 47 के झनुसार वृतिका का /3 भाग सरकार को जमा कराना 
चाहिये ? 

इस सम्बन्ध में यह निश्चय किया जाता है कि कैन्द्रीय-निथि या राजकीय-सचित-निधि से छात्रवृत्ति या 
चूत्तिका के रूप मे प्राप्त भुगतान नियय 7 (3) के अन्तर्गत मानदेय माना जाता है। केवल उसी समय जब 
कर्मचारी उक्त दोनो स्त्रोत के भ्तिरिक्त भ्रन्य मारे द्वारा छात्रवृत्ति या वृत्तिका प्राप्त करता है तो उसे शुल्क के रूप 
में समझा जावेगा । अ्रतः यह निर्णय लिया गया है कि अव्ययन-अ्रवकाश या अन्य अवकाशों की अवधि में अध्ययन- 
घाद्यक्रम चालू रखने या व्यवसाय,त्मक या तकनीकी विषयों में अ्र्य्नत के लिये यदि कोई कर्मचारी केन्द्रीय-सचित- 
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निधी या राजकीय-सचित-निधी के अतिरिक्त अन्य स्तोतो से छात्रवृत्ति अथवा वृत्तिका प्राप्त करे तो नियम 47 के 
अनुसार उसमे कोई कटौती नही की जावेगी | 


राजकीय निर्णय संख्या 4:--वित्त विभाग के ज्ञापन दिनाक 24 सितम्वर 969 के अनुसार सेवा नियम 
(9) के झ्न्तर्गंव साहित्यिक, सास्क्ृतिक एवं कलात्सक काय्रों से अर्जित आय यदि उस कर्मचारी द्वारा अपने सेवाक/ल 
में श्रजित ज्ञान से समर्थित हो तो वह राशि “शुल्क” होती हे । जब ऐसी आय केन्ट्रीय-संचित-निधि के ग्रतिरिक्त 
अन्य स्त्रोत से प्राप्त होती है तो वह नियम 47 के प्रावधान के अन्तर्गत आ्राती है । इस वारे में यह निर्णय 
किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी अपने सेवा-फाल मे प्रजित ज्ञान की सहायता से कोई पुस्तक लिखे श्रौर वह 
पुस्तक केवल राजकीय नियमो, उप-निममों या पद्धदियो का सकलन मात्र नहीं हो अपितु वह लेखक के विपय के 
महन अध्ययन एवं उसकी वुद्धिमत्ता प्रकट करे तो ऐसी पुस्तक के बेचने एवं उससे प्राप्त रॉयल्टी से होती बाली 
झ्राय पर नियम 47 के प्रावधान प्रभावी नहीं किये जाने चाहिये । श्रतः ऐसे मामले में नियम 47 के अन्तर्गत छूट 
देने की श्रनुशपा करते समय इस सम्बन्धी एक प्रमाण-पत्र अवश्य अकित किया जाना चाहिये । यह भी निर्णय किया 
गया है कि नियम 49 के अन्तर्गत सक्षम-त्रा धिकारी की स्वीक्वत्ति से सम्बन्धित कर्मच;री द्वारा किये गये प्राविष्कार 
से प्राप्त होने वाली आय को भी नियम 47 के प्रावधानों के अनुसार शुल्क नही माना जावेगा । 
राजकीय निर्णय संख्या 5:--नियम 47 के प्रन्तर्गत अधिकारों के प्रयोग मे सरकार ने सभी कमंचारियों 
को जो विश्वविद्यालय ग्रथवा शिक्षा-मडल या अन्य परीक्षा लेने वाली संस्थाओ्रों के लिये परीक्षक, प्रश्त-पत्र जाचने 
वाले अधीक्षक, परिवीक्षक अ्रथवा उत्तर-पुस्तिका जाच-कर्त्ता के रूप में सेवाओ्रो के लिये नियुक्त किये जाय और वे 
बह कार्य अपने व धानिक कत्तंव्यो में विना किसी बाधा के पूर्णा कर सके तो उ हें ऐसा कार्य करने एवं उसके एवज 
में शुल्क प्राप्त करने की झनुमति है । इसी प्रकार अपने पद के कर्तंव्यों मे विना-वाधा-डाले राज्य-कर्मचारी नगर- 
परालिकाओं, पचायत-समितियो अ्र दि के कार्य स्दीकार कर सकता है भर उनसे शुल्क भी प्राप्त कर सकता है) 
ऐसा भुगतान नियम 47 के अन्तर्गत झुल्क नहीं माना जायेगा । 
फिर भी सेद्रा नियम 43 के प्रावबान प्रभावी रहेगे एवं उसके अन्तर्गत सक्षम-प्राधिकारी की स्व्रीकृति के 
बिना उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार कोई कार्य न तो स्वीकार किया जायेगा झौर नही उसके एवंज में शुल्क प्राप्त 
किया जा सकेगा । 
राजकीय निर्रय संख्या 6:-नियम 47 के अन्तर्गत राजकीय निर्णाय सख्या (2) के अनुसार एक अधिकारी 
को उसकी राजकीय-हेसियत से किसी कम्पनी, सहकारी समिति, स्वशासित निकाय, श्रौद्योगिक एवं वाणिज्यिक 
निगम श्रथवा वैधानिक रूप से पंजिकृत सस्था के सचालक-मण्डल के सदस्य के रूप में भाग लेने पर जो घुत्क 
झ्रथवा राशि (यात्रा-भत्ता अ्रथवा दैनिक भत्ता शुल्क) कम्पनी द्व।रा दी जाती है-उसे राजकोप में जमा कराना द्वोता 
है श्र अधिकारी राजस्थान वात्रा-भत्ता नियमों के प्ननुसार अपता यात्रा-भत्ता एवं दैनिक भत्ता प्राप्त कर 
सकता है । 
इस सम्बन्ध से यह प्रश्न उठाया गया है कि क्‍या जब ऐसा अधिकारी अपने अवकाश का उपभोग, अपने 
मुख्यावास के बजाय प्रन्य स्थान पर, चाहे वह उसका घर का स्थान हो या अन्य स्थान हो, कर रहा है श्रीर उसे 
ऐसी किसी कम्पनी अथवा निगम अथवा संस्था के सचालक-मण्डल की बैठक में भाग लेना हो तो वह राजस्थान 
यात्रा-भत्ता नियमों के अनुसार इस यात्रा को दोरे के रूप में यात्रा मानकर क्लेम करने का अधिकारी है, किग्तु ऐसा 
यात्रा-भत्ता उस सीमा तक ही प्राप्त करेगा जो उस सस्था भ्थवा कम्पनी द्वारा दिया गया है । 
इस प्रश्व॒ की जाच की गई है और यह निर्णय किया गया है कि ऐसे मामले में सम्बन्धित झधिकारी 
राजस्थान याप्रा-भत्ता नियमों के प्र्बधानों के अनुसार अपना यात्रा-नत्ता “दौरे-की-बाग्ा” के झनुसार राजकोप से 
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श्र.प्त कर सकता है, किन्तु शर्ते यह है कि वह उस समय अउाश-यात्रा-सुविधा (लीव-ट्रेवल-कन्सेशन) का लाभ 
नही ले रहा है। यदि लाभ ले रहा है तो उसे वह लाभ नही मिलेया किन्तु उसके परिवार के सदस्यों को उन 
सुविधाओं का लाभ मिलेगा । 
[वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या एफ. | (73) वि वि./नियम/7] दिनाक 48 माचे, 74 हारा निविष्ट] 
राजकीय विर्ण॑य'--राजक्रीय अधिकारी जो कम्पनियों के सवालक मण्डलों की बैठकों, सहकारी समितियों, 
स्यायत्त-शासित निकायों, औधथोगिफ झयवा वारिज्यिक निगमों भ्रथवा निगमित निकायों, विधि निर्मित संग्रठनों 
और अन्य प्रतिष्ठान ग्रथव। परामर्शदात्रि सलाहकार समिति जो किसी स्वायत-शासित तिकाय अथवा विधि-निर्मित 
अथवा गैर-विधि सम्मत निगमो, कम्पनियों आदि की बैठकों में राजकीय-प्रतिनिधि के रूप में जब भाग लेने जायें 
तो वे श्रधिकारी उन कम्पनियों/निगमों/निकायों से शुल्क अश्रथवा श्रन्य परारिश्रमिक (यात्रा भत्ता एवं विराम भत्ता 
सहित) प्राप्त कर सकते हैं जो उन्हें एसे निकाय द्वारा दिया जाय एव उन्हें वह्‌ समस्त-राशि संवधित विभाग के आय 
मद में जमा करा देनी होगी । 
ऐसा झ्धिकारी राजस्थान यात्रा भत्ता नियमो के सबधित प्रावधानों के अतुसार ऐसी यात्राओं के एवज में 
यात्रा-भत्ता तथा विराम भत्ता आहरित कर भता है । ऐसी यात्रा' के सम्बन्ध मे प्राप्त यात्रा>भत्ता-्विल में उस 
अधिकारी को एक प्रमारा-पत्र अभिलिखित करना होगा कि उसे जो शुल्क ग्रथवा पारिश्रमिक (यात्रा भत्ता एवं 
विराम भत्ता सहित) सश्वन्धित निकाय द्वारा दिया गया था उससे सवधित राशि को उसने राजकीय-कोप में जमा 
करा दी है। उसे ऐसे प्रमाण-पत्र मे नकद जमा कराने की रसीद का क्रमाक तथा दिनाक अथवा कोप चालान 
का + म्पर व दिनाक तथा वजट-मद आदि की सूचना भी भर कित करनी होगी । 
स्थानीय बैठकों के मामलों मे जहा ऐसा अधिकारी राजकीय प्रतिनिधि के रूप में किसी निकाय/निगम 
की वैठक में भाग लेने जावे तो वह ऐसी प्रत्येक बैठक के एवज में 5/- रुपया प्रति बैठक के ठ्विसाव से वाहन-व्यय 
के रूप में प्राप्त कर सकता है। यदि वह्‌ श्रधिकारी विभागीय-वाहन अश्रधवा स्वायत्त-शास्ित निकाय/कम्पनियों/ 
मण्डलों झ्रादि की वाहन उपयोग में ले तो ऐसी बैठकों में भाग लेने के लिये जाने तथा झआाने के प्रयोजनाथ्थ उसे कुछ 
नही मिलेगा । 
[ अश्रधिसूचना क्रमांक एफ  (क) (27) वि वि. (ग्रूप-2) 77 दिनांक 7-5-79 द्वारा निविष्द/इस 
मिर्शाय से वर्तमान राजकीय निर्णय संझ्या-2 (पृष्ठ 709) दिनांक 7-5-79 से प्रतिस्थापित हो गया है ] 
राजकीय निर्णय संख्या 7:--- एक र/जकीय-ग्रधिकारी को, जिसे अपने स्वय के पद के कार्यों के अतिरिक्त 
वैदेशिक सेवा में अथवा स्व्रायत्त-शाप्तित तिकाय में किसी पर के कार्य-सम्पःदन (अतिरिक्त रूप से) करने को कहां 
जवे तो ऐसे अधिकारी को पारिश्र-मक/मुगतान से सयधित प्रश्न कुछ समय से सरकार के विचाराधीन था। इस 
मामले पर विचार कर लिया गया है एवं राज्यपाल महोदय ने झादेज्ञ प्रदान किये हैं कि ऐसे मामलों में गुगवात 
योग्य “शुल्क” णो संबंधित अधिकारी को बुगतान किया जा सकेगा, वह निम्न प्रकार होगा 
() (६) अ्रस्चिल भारतीय सेवा/सवर्ग के एक अशेकारी जो अपने स्वय के पद मे कार्यो के प्रधिरिता 
कियी सल्या/स्वायत्त-शासित निकायउ/प्राधिकरण थादि के अध्यक्ष/अबन्ध विश्यक कब का 
अतिरिक्त, पूर्णा समय का, कार्य भी ऊरने को कहा ज बे, उदाहरणाब यदि एड रियर अधिकारी 
को अपेक्न-सहकारी-सस्था या कृषि-विपणन मण्डव अथवा प्रद्धनराददीव/स्वानीय सायल- 
शासित-निकाय में पूरे समय के लिये झनिरिक्त कार्य सम्पादन # विद अरद्पश्परवन्व- 
के पद पर कार्य करने के लिये वहा ज.वे यो उन्हे उनके प्रक-वदढ क। 20% हो 
रुपये प्रति-माह से अधिक नहीं होगा, अपने स्वयं के पद डेंडर्थन के अवाबय भी 
कत्तेंब्य-सम्पादन के लिए शुल्क (फीम) प्राप्त होगी ! 
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राजस्थान सेवा नियम नियम 47 


यदि उपरोक्त-अ्र कित श्वंणी का एक अधिकारी केवल किसी ऐसी संस्था का अरध्यक्ष/प्रवस्ध- 
निदेशक अथवा किसी अन्य प्रकार की संस्था में मनोनीत किया जाय, किस्तु उसका कार्य 
मुख्यतया पूर्ण समय का न होकर केवल ऐसी सस्या को बैठक की अध्यक्षता करना ही हो तथा 
प्रति-दिन के लिये कोई कार्य-उत्तरदायित्व नही हो-क्योंकि उस सस्या मे पूरे कार्य करने के लिये 
प्रबन्ध-निदेशक अथवा महान्पवन्यक श्रादि लगा हो, तब ऐसे अधिकारी को उपरोक्त श्र'कित 
शुल्क परिश्रमिक के रूप में नही मिल पावेगा किन्तु उसे राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 26 के 
ऋषाक 8 के अनुसार दाहन-व्यय दी प्राप्त होगा । 


जिलाधीश जिन्हें अपने स्वयं के मुख्य कार्यों े अतिरिक्त स्वायत्त-शासित-निकाय जैसे लघु-कृपक- 
विकास-सगठन/जिला-विकास-संगठन तथा अन्य इसी प्रकार के निकायों के प्रध्यक्ष 
पद पर भनोनीत किया जाय अयवा उन्हें किसी नियम/भादेश के अनुसार ऐसी संस्या के भध्यक्ष 
पद का कार्य, जिलाघीश के पद पर होने के कारण, सम्प दित करना पढ़े तो उन्हें अपने मूल 
वेतत का 5%6जो 250/- रुपये प्रति-माह से अ्रधिक नहीं होगा, शुल्क के रूप में प्राप्त हो 
सकेगा । 

राजपत्रित राज्य-कर्मंदारी जो उपरोक्त उप अनुच्छेद () तथा (प४) से झावृत्त नहीं होते हों, 
उन्हें उनके मूल वेतन का 5% जो अधिकतम 50/- रुपये माह होगा, घुल्क के रूप में दिया 
जा सकेगा | यदि उसे कृषि उपज मण्डी-समिति, प्राथमिक भूमि विकास बैक अथवा भगर 
विकास न्यास अथवा अन्य स्कयत-शासित-निकाय आदि में प्रशासक/भिध्यक्ष/अमारी के रूप में 
कार्य करते को नियुक्त/मनोबीत किया जाय और वे अपने राजकीय पद के कार्यों के एज में 
उक्त अ कित दूसरे पद का अतिरिक्त कार्य भी सम्पादित करें; 


उपरोक्त उप अनुच्छेद () से 6) में वशित मामलों में जब एक राज्य-कर्मचारी उपरोक्त भर'कित 
सस्थावों में से एक से अधिक सत्या में नियुक्त/मनोनीत किया जाय अर्थात्‌ उसे अपने पद के 
कर्तव्यों के अतिरिक्त एक से अधिक स्वायत्त-शासित-सस्थाओ/निकायों में कार्य करना पड़े तो 
ऐसा अधिकारी किसी एक सस्‍्था से ही एक समय में उपरोक्त भ्रकित दर से शुल्क प्राप्त 
कर सकेगा । अर्थात्‌ एक से अधिक पदों पर अतिरिक्त कार्य करने पर भी अधिकारी को एक हो 
अतिरिक्त-पद के एवज में शुल्क देव होगा । 
उपरोक्त अनुच्छेद मे भ्रकित “शुल्क” एक राज्य-ऊर्मचारी को उस अवधि के लिग्रे ही 
देव होगा जिसमें वह किसी सस्या/निकाय के अन्तगेंत अतिरिक्त कार्य, अपने पद के कार्यों 
के अतिरिक्त, करेगा और वह ऐसा शुल्क सेदा नियम 47 के प्रावधानों के अनुसार राज-कोप 
में जमा करने से मुक्त होगा । दूसरे शब्दों में ऐसा शुल्क अतिरिक्त कार्य की वास्तविक 
अवधि में ही दिया जावेगा चाहे उत्तकी अवधि (सीमए) कुछ सी हो । 
एक राज्य-कर्मचारी जो प्रति-नियुक्ति पर वैदेशिक-सेवा मे किसी स्दायत्त सत्पा/निकाय/नियम 
अथवा सार्वजनिक-संस्थान आदि में कार्य कर रहा हो और उसे कियी राजकीय विभाग/पद पर 
भी अतिरिक्त कार्य करने के लिये कहा जाय तो उसे भी उप-अनुच्छेद-() में झ्रकित दर से 
मानदेय दिया जा सकेका १ 


(4) यह आदेश वित्त विभाग के पुर्व के आदेश कऋरमाक एफ. 657) वि. कि. (प्रूप-2) 74 


नियम 48 ] राजस्थान सेवा नियम [[3 


दिनाक 30-]2-974 के अतिक्रमण में जारी किया जाता है और यह श्रादेश दिनाक [-0-]978 
से प्रभावशील माना जावेगा । 
[वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ. (57) वि वि. (प्रूप-2) 74 दिनांक 23-5-79 द्वारा निविष्ट ] 
टोका;---उक्त निणंय में 30-42-74 के जिस प्रादेश का हवाला है वह सेवा गियन 35 के श्रन्त्गंत राजकीय 
निर्णय संड्या-2 के एप में जोड़ा हुवा था । हमारे पूर्द के संस्करण में बह पृष्ठ 03-04 पर था । 


टिप्पणी--उपरोक्त निर्णय के प्रावधान विश्वविद्यालय अथवा परीक्षा लेने वाली अन्य संस्था में परीक्षक 
के रूप में कार्य करमे पर यो राज्य-कर्मचारी अपनी सेवाय्ो के एवज मे शुल्क प्राप्त करते है, उत पर प्रभावी 
नही होते है । 
टोका--नियम 7 (8) के श्रन्तर्मत राजहीय निर्झंय के अनुसार राज्य सरकार ने नियम 47 के 
प्रावधानों के झनुस्तार उन श्रधिकारियों को जिन्हें राष्ट्रीय प्रशासन अकादवी पश्रथवा उसके समकक्ष राष्ट्रीय सस्थान 
द्वारा फिन्‍हीं संगोष्ठियों में भाषण देने को झामंत्रित किया जाये और उसझो एदज में वे मानदेय दें तो उन्हें उसे 
बिता किसी अनुमति एवं कठौती के श्रपने पास रखने का अधिकार दिया गया है । 
नियम 48 :-बिसा विशिष्ट श्राज्ञा के स्वोकार्य भुगतान:--राज्यपाल महोदय के सामान्य 
ग्रथवा विशिष्ट श्रादेशो द्वारा किये गये प्रावधानों के अतिरिक्त कोई भी कर्मचारी विना विशिष्ट- 
स्वीकृति के, निम्न-प्रकित मामलों में भुगतान प्राप्त करने एवं उसे अपने पास रखने को अधिकृत किया 
जाता है+-- 
(क) सार्वजनिक प्रतियोगिताओं में किसी निवन्ध अथवा योजना के लिये दी १ई राशि, 
(ख) न्याय-प्रशासन के सम्बन्ध में किसी श्रपराधी को गिरफ्तार कराने अथवा कोई सूचना 
देने अथवा विशिष्ट-सेवा के एवज में प्राप्त पारितोपिक । 
(ग) किसी श्रधिनियम अथवा नियमों में या उसके अन्तर्गत बनाये गये उप-नियमों के 
अनुसार कोई पारितोधिक या पुरस्कार प्राप्त किया हो । 
(घ) कस्टम या आवकारी नियमों के अनुसार प्रशासन के सम्बन्ध में की गई सेवाझ्रों के लिये 
स्वीकृत पारितोषिक । 
(ड.) किसी विशेष या स्थानीय निगम अथवा सरकार के ग्रादेशो द्वारा सरकारी हैसियत से 
की गई सेवाशओ्रों के लिये कर्मचारी को प्राप्त भुगतान । 
(च) राजस्थान नागरिक सेवायें (पुरस्कार एवं योग्यता प्रमाण-पत्र स्व्रीकृति) नियम, 
973 के अनुसार कर्मचारियों को सरकार द्वारा घोषित पुरस्कार द्वारा नकद 
राशियां । 


दृष्दान्त ४-जनवरी 4978 में आर. ए. सो. के एक लिपिक ने अपनी जानकारी तथा सतर्कता के फारण 
राजस्थान-पाकिस्तान फो सीमा पर 0 बोरी लॉग की कस्टमस्‌ विभाग के श्रधिकारियों को बताकर 
जब्त कराई । इस पर लिपिक को 500 /-- रुपयो का पुरस्कार कस्टसस्‌ विभाग ने उनके निममों 
के श्रमुसार प्रदान किया जिसे लिपिक ने विता कमान्‍्डेल्ट को सूचित किये श्रपने पास रख लिया । 


नियम 45 (घ) के अनुसार ऐसा पुरस्कार विना अनुमति प्राप्त करे हो रखाजा सकता है। अतः 
लिपिफ ने इस मामले सें कोई प्रनियत्रितता नहीं की है । 


]|4] राजस्थान सेवा नियम [ निमम 49 


राजकीय निर्णय संख्या :--राज्य कर्मचारियों द्वारा आकाशवाणी कार्यक्रमों में भाग लेने एवं मानदेय 
स्वीकार करने के प्रादेश देने से सबधित प्रश्न की जाच भारत सरकार के गृह-मंग्रालय द्वादा निर्षारित सिद्धान्तों को 
ध्यान में रखकर की गई है। यह निर्णाय किय्रा गया है कि यदि ग्राकाशवाणी पर प्रस्तावित प्रसारण मूलतः 
साहित्यिक, कल त्मक एव वैज्ञानिक प्रकृति के हो तो उनके प्रसारण के लिये क्रिसी म्रादेश की झावश्यकता नही है। 
ऐसे म मलो में यह निश्चित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कर्मचारी पर होगा कि वह प्रसारण इस प्रकृति का 
है भ्रथवा नही । 

राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित उस प्रथा में सहमत हो गई है जिसके श्रनुसार एक सरकार 
द्वारा श्रन्य सरकार के कर्मचारियों को दिये जाने वाले सभी मुगतान मानदेय के रूप में माने जाने हैं एव उनके 
किसी भी भाग की यसूली उसे “शुल्क” मान कर नही की जा सकेगी। यह भी निर्णाय किया गया है कि ऐसे मामले 
जिनमे प्रसारण के लिये कोई स्परीकृति की प्रावश्यकता नहीं है उनमें कर्मचारियों को मानदेय प्राप्त करने के लिये 
भी किसी स्वीकृति की झावश्यकता नही होगी । जिन मामलों मे प्रसारण की स्पीहृति श्रावश्यक है वहां ऐसी 


स्वीकृति में, यदि जारी की जा चुकी हो तो मानदेय प्राप्त करने की अनुमति भी सम्मिलित मानी जानी 
चाहिये । 


राजकीय निर्णप संद्या 2:--यह आदेश दिया जाता है कि सरकारी कर्मचारियों को परिवार-नियौजव- 
कार्यक्रम के प्रसारण के सम्बन्ध में आकाशवाणी पर प्रसारण के लिये कोई प्नुमतति प्राप्त करना आवश्यक 
नही है। 

राजकीय निर्णय संस्या 3:---यह आदेश दिया जाता है कि सरकार के उन कर्मचारियों को जो झ्राकाव- 
वाशी पर कृषि, पशुपालन, सहकारिता एवं पंचायत तथा थिकास सम्बन्धी गतिविधियों के बारे में प्रवारण कर 
उन्हे भी इसके लिये कोई स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नही है। 

स्पष्टीफरण:--इस नियम के अन्तर्गत निर्णय सख्या (2) के द्वारा कर्मचारियों को स्थाई मनुमति दी गई 
थी कि वे सक्षम-प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना आकाशवाररी पर परिवार नियोजन कार्यक्रमों का प्रत्धारण कर 
सकते है । इस सम्बन्ध मे आशका व्यक्त की गई है कि क्या ऐसे कर्मेचारी को इस प्रसारण के लिये देय मानदेय भी 
बिना सक्षम-प्राधिकारी की स्वीकृति के स्वीकार किया जा सकता है ? यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त कर्वे 
के लिये मानदेय प्राप्त करने की प्रथक से स्वीकृति अनिवार्य नही है। 


लियस 49:--प्रनुसंघान कार्यो पर नियुक्त कर्मचारी द्वारा किसो आविष्कार के स्वाधिकीए 
(पेडेम्ट-राइट) प्राप्त करने का नियेषः-एक कर्मचारी जिसकी सेवायें वैज्ञानिक एवं तकतीरी 
अनुसंधान करने की हो, सरकार की स्वीकृति से तथा उसके द्वारा निर्धारित की गईं शर्तों के बिना 
वह अपने द्वारा किये गये आविष्कार का स्वाधिकार प्राप्त करने के लिये निवेदन नही करेगा या उसे 
प्राप्त नही करेगा और न ही वह किसी अन्य व्यक्ति को उसके बारे में निवेदन करने के लिये ग्रथवों 
प्राप्त करने के लिये प्रीत्साहित करेगा। 


अध्याय 6 
नियुक्तियों का संपोज्नन 


लनियम 50-नियुक्तियों का संपोजनः--राज्य सरकार किसी कर्मचारी को किसी एक समय 
में दो स्वतन्त पदीं पर स्थायी/ग्रस्थाई अथवा कार्यवाहक रूप से एक साथ कार्य करने के लिये नियुक्त 
कर सकती है। ऐसी ग्रवस्था में कर्मचारी का वेतन निम्न-प्रकार निर्धारित किया जावेगा:--- 

(क) वह उन पदों में से किसी एक पद का अधिकतम वेलन, जिसे वह पाने का अधिकारी 
होता, यदि उसकी नियुक्ति उनमें से किसी एक पद पर स्वतन्त्र रूप से होती श्रौर 
जिसका वेतन वह उस पद पर (अकेले-पद पर) रहने के कारण प्राप्त करता । 

(ख) दूसरे पद के लिये वह ऐसा उचित बेतन प्राप्त करेगा जो सरकार निर्धारित करे किन्तु 
वह किसी परिस्थिति में उस दूसरे पद के काल्पनिक (प्रिजम्पटीव) वेतन के 5 वे भाग 
से अ्रधिक नहीं होगा। 

टिप्पण्ी:--वित्त विभाग के भ्रादेश सख्या एफ. [ (6) वि. वि./(व्यय-निमय) 65 दिनाक 27 मार्च, 

964 द्वारा विलोपित ! 

(ग) यदि उसके किसी पद या पदों के साथ क्षतिपूरक अथवा सत्कार (सम्चूरी) भत्ते 
स्वीकृत हों तो सम्बन्धित कर्मचारी ऐसे क्षतिपूरक एवं सत्कार भत्ते प्राप्त कर सकता 
है, जिन्हें. सरकार निश्चित करे, किन्तु ऐसे भत्ते उन पदों के साथ देय क्षतिपुरक एवं 
व्यय-पुरक भत्तों की राशि से अधिक नहीं होंगे । 

टिप्पणियां:--डिप्पएी सख्या () से (5) तक वित्त विभाग के झ्रादेश सख्या एफ. 8 (28) एफ. ॥/55 

दिनाँक 9 झ्गस्त, 962 द्वारा विलोपित । 


नियम 50-ए:--वित्त विभाग के आदेश संख्या 926/57 एफ. 7 ए (6) वि. वि./ए/नियम/ 
57 दिनांक 8 फरवरी, 958 द्वारा विलोपित, एवं दिताक | नवम्बर, 956 से प्रभावशील । 


तियम 50-बी--वित्त विभाग के उक्त श्रादेशों द्वारा दिनांक | नवम्बर, 956 से 
विज्ञोपित । 
झाडिट निर्देशः--नियम 50 (ख) के प्रयोजनों के लिये काल्पनिक वेतन वह समझा जाना चाहिये जिसे 
कर्मेचारी अतिरिक्त पदो के कार्य-सम्पादन के लिये नियम 26 के अनुसार अ्रतिरिक्त पद के वेतनमान में उसे 
स्थानान्तरित कर दिये जाने पर प्रारम्मिक वेतन के रूप में प्र/प्त करे जैसे मानो उस कर्मचारी का उस पद पर 
अस्थाई रूप से स्थानान्तरण कर दिया गया हो । फिर भी ऐसे मामले में जहा नीचे के पद का अधिकतम वेतन 
कर्मचारी के स्थाई पद के वेतन से कम हो तो नीचे के पद के अधिकतम वेतन को इस नियम के प्रयोजनार्थ 
काल्पनिक वेतन समझा जाना चाहिये । 
दृष्ठांत संक्या | :--जिला कोपाधिकारी दूँद्ी, जिसे वेवनमान 750-350 में 73 40/-- मासिक 
बेसन मिल रहा है; को जिलाधोश बू दो ने अपने अआ्रादेशों द्वारा उप-जिलाधीश (जागीर) 
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बूंदी के पद पर कार्य करने के लिये कहा । यह दूसरा पद राजस्थान प्रशाद्तनिक ऐवा का है 
जिसका वेतनमान 3850 -50-6590 है। कोषाधिकारी ने ऋपने पद के कार्यो के साथ- 
साथ इस एद के कार्यों को भो 94 दिन तक, उपजिलाधीश (जागीर) बूंदी के श्रवकाश पर 
जाने के कारण, सम्पन्न किया) कोषाधिकारी को इस दूसरे पद के कार्यों के लिये यया प्राप्त 
हो सकता है ? * 

रसम्जस्थास सेव नियम 35 के श्रन्‍्तगंत 9-8-962 द्वारा जोड़ ग्रे स्पष्टीकरण के 
अन्तर्गत टिप्पणी के अनुसार कोपाधिकारी, बू दी फो केवल अपने हो वेतन का (प्रिजेस्पटीद- 
पे-आञाफ-हिज-ओन-पोस्ट) 40%, विश्ेष-वेदन के रूप में झिलेगा क्योंफि थे उपणिलाबोश 
(जागीर) के पद पर नियुक्ति वे योग्पत्ता।पात्ता नहीं रखते हैं । 


दृष्टांत संक्या 2 :--सार्वजनिक लिर्माण विभाग के एक अधियाशो-प्रध्ियन्ता 850-50-4650 क्षे देततमान 


में 4600/- 5. नासिक बेतत तथा 50/- र. सासिक दिशेष-बेतन प्राप्त कर रहे हैं । इन्हें 
एक दूसरे क्षेत्र के अधीक्षण-प्रसियन्‍्तर के श्रवकाश के कारण हुए रिक्त पद घर 20 दिन 
के लिये अपने स्वयं के पद के साथ-साथ उस दूसरे पद ,के कार्यो को भी देखने के लिये 
नियुक्त किया जाता है। दूसरे पद का वेतनमान 700-60--2000 है तथा श्रधिषाशी- 
भश्रियन्ता इस उच्च पद वर पदोन्नति की योग्यता रखते हैं । प्रधिषाशी पभियन्‍्ता को 
इस श्रवधि में क्या व्यावेतन दिया जाना चाहिये ? | 

सेवा निषम 35 के अस्तर्मत स्पष्डोकरण के अनुसार भ्रधिशापों ऋषभिप्रम्ता को इस 
320 दिवस को अवधि के लिये अ्रधोक्षय भभियत्ता फे पद पर फार्यवाहक रूप से पदोच्नत 
कर दिया जाना चाहिपे। ऐसी स्थिति णें उन्हे (700/--. 5. सासिक बेतन तथा श्रपने 
पद का भी कार्य करने के एयज में अपने ही चेतन का 20% क्रिय-वेतनके झूप में 
मिलेगा ३ 50/- मासिक विशेष-देतन इस प्रदधि में देव नहों होगा । 


दुष्टात संख्या 3 :--स्तचिवालय का एक अनुभाग-ग्रधिकारे वहाँ एक अस्थाई पद पर कार्परत है । श्षधिफारी को 


स्वास्थ्य के प्राघार पर अ्रश्रकाश पर जाना पड़ा ) वह 3-4-7979 से अभ्रवकाश पर शये 
उम्मीद यह थी कि ये लम्बे समय तक अवकाश पर रहेंगे । उनके श्रवकाश काल में उसी 
विभाग के सहापक लेखाधिजारी को अपने पद के कार्यों के अतिरिक्त अनुभाग-प्रधिकरी के 
पद का कार्य देखने के लिये भी नियुक्त किया,गया ।.इसो थीच दिनांक 7-3-979 से 
अनुभाग प्रधिकारी फा बह प्स्थाई पद समाप्त हो गया | बताइये सहायक लेखाधिकारी 
बे इस दूसरे पद के कायें के एदज में बथए फिलेगा ? $ | 

चूंकि सहायक लेखाधिकारी ते केवल 3--79 से 28-2-79 तक अर्थात्‌ २२ 
(दिवस ही इस दुसरे पद (अनुभाग अधिकारों) का कार्य क्या | झतः उन्हें इस भ्रतिरिक्त 
कार्य के एवज में कुछ नहीं मिलेगा ६ 


दुष्दात संदया पैः--मिल्रा सोकर को एक राजकीय टिस्पेन्सरी के प्रभारी-चिकित्सक को जिला चिकित्सा एवं 


स्थास्थ्य अधिकारी सीकर के झयकाश पर जाने के फारए हुए रिक्त पद पर 97 विन के 
लिये, घपने स्वयं के कार्यो के प्रतिरिक्त कार्य करने का झ्ादेश दिया जाता है। चिकित्सा 
अधिकारी को वेतनमान 750--]350 में 7220/- वेतन मिल रहा है। जिला चिफ़ित्सा 
एवं स्यास्न्य प्रधिकारी फे पद फा येतननान 7000-3690 है । चिकित्सा अधिकारी इस 


नियम 50 | 


दष्टान्त संख्या 5:--- 
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पद पर पदोच्नति की वांछित योग्यता नहीं रखते हैं । चि.केत्सा अधिकारी को इस दूसरे पद 
के कार्यों के लिये क्या प्राप्त होगा ? यदि प्रभारी चिक्रित्सक दूसरे पद पर पंदोन्नति की 
योग्यता रखता तो उसे बया मिल पाता ? 


सेवा नियम 35 के प्रस्तगंत दिनांक 9-8-62 के स्पष्टीकररा के अनुसार चिकित्सा 
अधिकारी को दूसरे पद के कार्य करने के एवज में केवल 0% (अपने वेतन का) विशेष- 
वेतन के रूप में मिलेगा | यदि प्रभारी चिकित्सक उच्चतर (दुसरे पद पर) पदोन्नति की 
योग्यता रखता तो उसे इस श्रवथि के लिये उस पद पर कार्यवाहक रूप से पदोन्नत कर दिया 
जाता और उसे जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रधिकारी के पद पर 4270/- रुपये वेतन 
दिया जाता तथा अपने स्वयं के पद के कार्यों के लिये अपने वेतन का 20% विशेष वेतन 
के रूप में मिलता है । 


आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर में श्रतिरिक्त निदेशक का पद राजस्थान प्रशासनिज 
सेवा मे 450-50-650 के वेतनमान में है। वहां निदेशक का पद राजस्थान आयुर्वेद 
सेवा में है जिसका वेततमान 550-900 है। पद के साथ 00/- मासिक भाने-जाने 
बालों के स्वाग॒त-सत्तकार के लिये सत्‌कार भत्ता भी स्वीकृत है 


निदेशक के पदघारों के सेवा-निवृत्त हो जाने के कारण श्रतिरिक्त निदेशक को हो उस 

पद का कार्यभार, अपने पद के अतिरिक्त देखने के, राजकीय प्रादेश जारी किये गये । 
अतिरिक्त निदेशक ने निदेशक के पद का कार्य 98 दिवस तक देखा था। उनका वेतन 
3350/- है । बताइये भ्रतिरिक्त निदेशक को इस श्रवधि में क्‍या देवन आ्रादि प्राप्त हो 
सकते है ? 

राजस्थान सेदा नियम 35 के अन्तर्गत 9-8-62 के स्पष्डीफरण तथा नियम 50 (ग)के 
अनुसार अतिरिक्त निदेशक को अपने पद का पूर्णो वेतन तथा निदेशक के पद पर कार्ये करने 
के एवज में अपने ही वेतन का 0% विशेष वेतन के रूप में प्राप्त होगा कारण कि वह्‌ 
अलिदेशक के पद पर नियुक्ति को योग्यत्ता/पात्रता नहों रखते हैं। भ्रलवत्ता इनको 400/- 
मासिक वह सत्कार-भत्ता मिल जाबेगा । त: अ्रतिरिक्त निदेशक को निम्न-प्रकार वेतव 
आदि प्राप्त होगा :-- 
3. स्थय का वेतन 7350/- मासिक 
2, निर्देशक के पद के साथ देय सत्‌कार भत्ता 200/- मासिक 
3. निदेशक के पद के कार्य सम्पादन के एबज में. 735/- मासिक 





रपये 585- 00 रुपये मासिक 
94 दिन तक देय होगा ६ 


राजकीय निर्योय सेस्या :--वित्त विभाग की आज्ञा सख्या एफ. 8 (28) एफ/7/55 दिनाक 9 ग्रगस्त, 
१962 द्वारा विलोपित $ 


राजकीय निर्सय संस््या 2:--वित्त विभाग के ज्ञापन सल्या एफ. 2688/57 एफ- 8 (38) एफ. 7/55 


पदिल्लाक 22 जुलाई, ) 


957 द्वारा विद्योषित २ 


्ध्याय 7 


भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति 


नियम 5:--जब कोई कर्मचारी, सक्षम-प्राधिकारी की स्वीकृति के श्राधार पर, अस्थाई रूप 
से बाहर, भारत में घारित पद के कर्तव्यों के सम्बन्ध में या किसी विशेष कार्य के लिये, अस्थाई रूप 
से प्रति-नियुक्त किया जाता है तो उसके चेतन एवं भत्ते भारत सरकार के अधिकारियों पर प्रभावी 
निम्न-प्रंक्ित नियमों के प्रनुसार नियमित होंगे:-- 

“भारत सरफार फे प्रधिकारियों के भारत से बाहर सेवा के लिये प्रति-नियुक्त किये जाने पर वेतन एवं 
भरो नियमित फरने फे निर्देश:-- 


मौलिफ नियम (एफ शझ्ार.) 5 ():--जब कोई झ्धिकारी सक्षम-स्वीकृति फे श्राधार पर प्रस्थाई रूप 
से भारत के बाहर, भारत में धारित अपने पद के कर््तंब्यों के सम्बन्ध मे अथवा किसी विशेष-कार्य के लिये प्रति- 
नियुक्त फिया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा उसके प्रति-नियुक्ति-काल में उसे वही वेतन प्राप्त करने को स्वीकृति प्रदान 
की जा सकती है जिसे वह भारत में सेवा पर रहने पर प्राप्त करता रहता। किन्तु यदि एक भ्रभिकारी झ्ौसत- 
वेतन पर भारत के बाहर पूर्व में ही प्रवकाश का उपभोग कर रहा हो तथा राष्ट्रपति द्वारा उसे श्नौर भ्रवकाश पर 
रहने को कहा जाम तो ऐसे मामले में उस मधिकारी को उस दिन से अपने झग्रवकाश-बेतन के प्रतिरिक्त स्वयं के 
बेतन का /6 भाग भतिरिक्त भुगतान के रूप में भिलेगा जिसे यदि वह भारत में रहता तो प्राप्त करता। भारत 
से जाने एव ग्राने का यात्रा-ब्यय भ्रधिकारी द्वारा ही वहन किया जायेगा । 


टिप्पसीः--वेतन का बह भाग जिसे भ्रधिक.री को भारत के बाहर प्रति-नियुक्ति के समय विदेशी मुद्रा में 
भाप्त करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है, वहू इस सम्बन्ध मे राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर प्रसारित आ्रादेशों 
के अनुसार निश्चित किया जावेगा । 

(2) प्रतिनियुक्ति पर एक भप्रधिक।रो को विदेश में क्षतिपूरक-भत्ता उस घन-राशि तक स्वीकृत किया जा 
सकता है, जिसे राष्ट्रपति भ्ौचित्यपूर्ण समरभें । 

उक्त उप नियम () तथा (2) के अन्तर्गत वेतन, अतिरिक्त भुगतान या थतिपूरक भत्तों के समान विदेशी 
मुद्रा विनिमय की ऐसी दर से ग्रिनी जायेगी जिसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा निश्चित करे । 

मौलिक नियम 5]-ए-:--जव किसी अधिकारी को सक्षम-स्वीकृति द्वारा जिंस सेवा के संवर्ग से उसका 
सम्बन्ध है उसमे नियुक्त पद के अतिरिक्त अन्य नियमित रूप से गठित स्थाई झथवा अद्धा-स्थाई पद धारित 
करते हुए, भारत के बाहर, कर््तंध्य पर प्रति-नियुक्त कर दिवा जावा है. तो उसका वेतन भारत सरकार के आदेशों 
द्वारा नियमित किया जावेगा । 

भारत सरकार के अधीन सेवारत असैनिक्र-प्रधिकारियों को जो यूरोप, जिसमें नियर-ईस्ट व भ्रमरिको भी 
सम्मिलित है, में दी गई सुविधाओरो को मौलिक नियमों के भग-2 के परिशिष्ट ५॥ में दर्शाई गई हैं । 

स्पष्टीकरण :--जब कोई अधिकारी भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर जाता है तो उसके लिए एक प्रथक- 
पद सृजन की झावश्यकता के वरे मे तथा वेतन एबं भत्तो को नियमित करने के वारे में बराबर सन्देह व्यक्त 
किये गये है । 


320] राजस्थान सेवा नियम [ नियम 5 


यह स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान सेवा नियम 5] के अधीन किसी भी राजकीय कार्य को सम्पन्न 
करने के लिये बाहर प्रतिनियुक्त अधिकारी को किसी सस्था के प्रतिनिधि-मण्डल के सदस्य के रूप में बैठकों श्रथवां 
संगोष्ठियों मे भाग लेने के लिये भेजने पर उसे “कर्तव्य पर” समभा जाता है । इसी प्रकार कभी-कभी किसी 
अ्रधिकारी को प्रशिक्षण मे भेजते हुए “कत्तंव्य पर” समभा जाता है। दोंनो मामतों में उसके भारत के बाहर प्रति- 
नियुक्ति पर रहने के कारण रिक्त-पद को भरने के लिये स्थानापन्न व्यवस्था की जा सकती है तथा गहर प्रतिनियुक्त 
अधिकारी को वेतनादि देने के लिये किसी नये पद का सृजन झोवश्यक नही है । वाहर प्रति-नियुक्त श्रधिकारी को 
“विशेष कत्तेव्य पर” समझा जाता है। यद्यपि किसी भी पद के विरूद्ध वह अपना वेतन प्राप्त नही करता है. तो 
भी उसका वेतन वही समभा जाता है जो वह भारत में कत्तंव्यरत रह कर प्राप्त करता । 


राजकीय निर्शाय संज्या (:--यह निरंय किया गया है कि जब एक अ्रधिकारी राज्य सरकार द्वारा 
राष्ट्रसघ, कोलम्पों-योजना, चार-सूत्रीय कार्यक्रम आदि विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं के भ्रन्तगंत प्रशिक्षण के लिए 
बिदेश भेजा जाता है और ऐसी प्रशिक्षण योजना किसी भी सस्था (रॉक-फैलर, फोर्ड-फाउन्डेशन, भ्रादि) द्वारा 
क्रियान्वित की जाती हो तो उनकी प्रत्ति-नियुक्ति की शर्तों की स्वीकृति निम्न-पत्रकार से नियमित की जावेगी:-- 


(0) चेतन+---भारत में अपने पद से अधिकारी की अनुपतल्थिति का समस्त समय उसके पूर्शो-वेतत पर 
प्रतिनियुक्ति-काल के रूप में माना जायेगा जिसे वह झधिकारी यदि भारत मे सेवारत रहता तो 
प्राप्त करता । 


(0) महंगाई भत्ताः--अपने प्रशिक्षण के प्रथम 6 माह की अवधि में सवधित अधिकारी को महंगाई 
भत्ता उस दर पर स्वीकृत किया जा सकता है जिस पर यदि वह भारत में रहता तो प्राप्त 
करता । 6 माह की प्रशिक्षर-प्रवधि के लिये कोई महगाई भता देय नही 'होगा। फिर भी यदि 
अधिकारी ने सशोधित वेतनमान नियम 96] के अनुसार वर्तमान (पुराना) वेतनमान ही रखा है 
था वह महंगाई वेतन, वित्त विभाग के आ्ादेशानुसार, प्राप्त करने का अधिकारी हो तो उसे 6 
भाह के बाद की प्रशिक्षरा भ्रवधि मे महगराई भत्ता, बाहर प्रतिनियुक्ति की भ्वधि के वेतन के पनु- 
पात में स्वीकार किया जा सकता है। 

(॥) मकान किराया भत्ता या किराये की वस्ुलीः--उसी समान दर से जिसे वह भारत में सेवारत 
रहने पर प्राप्त करता । प्रशिक्षण की पुरों-अवधि का मकान किराया भत्ता, नियम 6 (ग) के 
अनुसार मिलेगा । यदि अधिकारी को प्रति-नियुक्तिकाल में राजकीय निवास की सुविधा की प्रगु- 

मति दे दी जाती है तो उससे किराया साधारण रूप में उस दर से वसूल किया जाना चाहिये जो 
उससे भारत मे सेवारत रहने पर वसूल किया जाता । 

चू'कि इन आदेशो के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति की शर्तें वर्तमान शर्तों की तुलना में किचित अधिक उदार 

होंगी, भरत: यह सुनिश्चित करना झ्रावश्यक है कि प्रशिक्षरा-काल में विदेशों मे प्रतिनियुक्त-्रधिकारियों की ग्रति- 
नियुक्ति-अ्रवधि नितान्त अवश्यक समय से अधिक नही होनी चाहिये | 

इसके अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त योजनाओं के अन्तर्गत विदेश में अधिकारियों का प्रशिक्षण 

आवश्यक रूप से सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों के चाहने पर ही होना चाहिये । किसी भो स्थिति में अधिकारियों 

को स्वयं विदेशी सरकारों अग्रथवा सस्थाओं से छात्रवृत्तिया प्राप्त करने के लिये सीधा प्रयास या सम्पर्क नहीं करना 

चाहिये । उपरोक्त अनुच्छेद भे वश्ित शर्तों के अनुसार दिदेशों में प्रशिक्षण के लिए कार्यवाही/रिपोर्ट करने से पूर्व 

यह निश्चित करना प्रावश्यक है कि सम्बन्धित अधिकारी की सेवायें एक उचित समय के लिये राज्य सरक्यर को ट” 
उपसब्ध दो सकेंगी । जैसे अपना प्रशिक्षण पूर्णा करने के वाद उसे न्यूनतम 4 वर्ष तक राजकीय-सेवा करनी होगी 


नियम 5] ] राजस्थान सेवा नियम [72] 


एवं इस बात का ध्यान रखना होगा कि अधिकारी को प्रशिक्षण वाले विपय का पर्याप्त रूप से पूर्व ज्ञान है। श्रतः 
प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तगंत प्रशिक्षण के लिए सरकार द्वारा भेजे जाने वाले अ्रधिकारियो की प्रतिनियुक्ति की 
शर्तों को स्वीकृत करने में सामान्यतः निम्न-भ्रकित बातो से सतुप्ट हो जाना चाहिये--- 


(क) प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद न्यूनतम 4 वर्ष की सेवा अ्रधिकारी द्वारा पूर्ण की जानी चाहिये एव 
उस अवधि तक उसे सेवा-निवृत्त करने की सम्भावना नहीं होनी चाहिये । 


(ख) यदि कोई झधिकारी सरकार की अस्थाई सेवा मे नियुक्त हो तो प्रशिक्षण की समाप्ति के वाद 
न्यूनतम 4 वर्ष उसके सेवा में रहने की सम्भावना हो थे चाहिये तथा उसे लिखित में इस वात का 
एक प्रतीज्ञा-पत्र भरकर देता चाहिये कि वह प्रशिक्षण के दाद न्यूनतम 4 बएं॑ तक राजकीय सेवा 
करने को सहमत है । 


(ग) अधिकारी ने प्रशिक्षण के पूर्व न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करली है । इस श्रवधि में ऐसी स्थिति 
में शिथिलता की जा सकती है जहा प्रशिक्षण की प्रकृति इस प्रकार के प्रतिबन्ध पर जोर नहीं 
देती हो | दूसरे शब्दो मे जहा व्यक्ति इस शर्ते के साथ नियुक्त किधा गया हो कि उसको नियमित 
कत्तंब्यों पर लगाने से पूर्व प्रशिक्षण के लिये जाना चाहिये । 

(घ) ऐसे मामले मे प्रतिनियुक्ति का शचित्यपूर्णा एव अधिकतम समय 8 माह समझा जाना चहिये । 


यदि विदेश में प्रशिक्षण के सम्बन्ध मे डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करना हो तो प्रथम 6 माह की श्रवधि, 
उपरोक्त अनुच्छेद () में श्रकित शर्तों के ग्राधार पर, प्रतिनियुक्ति के रूप में समझी जावेगी। शेप अवधि मिम्न- 
श्रकित शर्तों पर “विशेष-श्रवकाश” की स्वीकृति द्वारा नियमित की जावेगी:-- 


() विशेष-ध्रवकाश का समय पदोन्नति के लिये सेवा के रूप मे गिना जावेगा : 

(2) विशेष-अ्रवकाश, अधिकारी के अवकाश के लेखों में से नही काटा जायेगा । दूसरे शब्दों में यह 
अतिरिक्त श्रवकाश (एक्सट्रा-क्रेडिट-लीव) होगा । 

(3) विशेष-अ्रवकाश की अ्रवधि में अधिकारी को अद्धं-वेतन अ्रवकाश पर देय वेतन, अ्रवकाश-वेतन के 
रूप में मिलेगा । 

(4) विशेष-अवकाश अवधि में कोई महगाई-भत्ता नहीं मिलेगा । 

(5) मकान-किराया-भत्ता उपरोक्त अनुच्छेद ! (3) के अनुसार नियमित होगा । 


यद्दि एक अधिकारी जो भारत से बाहर प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह प्रशिक्षण 
समय का ध्यान न रखते हुए इस अध्याय के अन्त मे सलग्न एक वृुघ्य-यत्र (बॉन्ड) भरेगा । वबाध्य-पत्र मे उस कुल 
राशि को लौठाने का स्पप्ट उल्लेख किया जायेगा जो सम्बन्धित अ्रधिकारी को देय वेतन, भत्ते, फीस, यात्रा एवं 
अन्य व्यय, अन्तर्राष्ट्रीय संवधित विदेशी सस्थाओ, ऐजेन्सियो द्वारा वहन किये गये प्रशिक्षण पर व्यय ग्रादि के कुल 
योग के बराबर होगी। विदेश में प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्त अधिकारी द्वारा भरे गये बाध्य-पत्र को नियुक्ति कर्ता 
प्राधिकारी की अभिरक्षा मे रखा जावेगा । 


जब किसी अधिकारी की प्रशिक्षण सम्बन्धी योजनाओं के ग्न्तर्मगत देश के वाहर प्रशिक्षण में भेजे जाने 
का प्रस्ताव रखा गया हो, तो उसकी जाच एक समिति द्वारा होगी जो मुख्य सचिव, वित्त सचिव, विश्विप्ट शासन 
सचिव, का्िक एवं सम्बन्धित विभाग के सचिव से मिलकर बनेगी | यदि आवश्यक हो तो अ्रधिकारी से सम्बन्धित 
विभागाध्यक्ष को भी ऐसी समिति में सहवरित (काप्ट) किया जा सकता है । 


22] राजस्थान सेवा नियम [ नियम 5 


व्यक्तिगत मामले में प्रति-नियुक्ति की उपरोक्त शर्तों के आधार, पर वास्तविक स्वीकृतियाँ केवल वित्त 
(व्यय) विभाग कौ सहमति से ही जारी की जानी चाहियें। 
यह भ्रादेश प्रसारित होने के दिनाक से प्रभावशील होगे । इन आ्ादेशों के प्रसारित होने की तारीख से या 
उसके बाद प्रशिक्षण पर प्रस्थाव करने वाले अधिकारियों के मामले इन प्रावधानों के अनुसार नियमित होंगे । 
इन आदेशों के विपरीत अन्यथा प्रकार से जो मामले पूर्व मे तय कर दिये गये हो उन्हे पुनः खोलने की आवश्यकता 
नही है । 
परिशिष्ट 
प्रारूप (क) 
( नियम 5] के नीचे राजकीय निरंय सरूपा () के अधीन ) 
स्थानीय कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्ति पर विदेश जाने के लिए वाध्य-पत्र:-- 
समस्त उपस्थित लोगो को ज्ञात हो कि मै'*”*****२०««««०*«« *०* २०० ०१०० २कन्टटटके्टनकललनन ललित टन हिकलल हल हनन कह न 
निवासी” “जिला” “जो वर्तमान में" है 
““पद पर' “०“““कायालय में नियुक्त हूं, 
एदद्द्वारा स्वय को, अपने उत्तराधिकारियो, अधिशासी एवं प्रशासकों राजस्थान राज्य के राज्यपाल (जो आगे 
सरकार” कहे जावेगे) की माग पर रुपये” ““(अक्षरे)"* 
मेरे को प्रशिक्षणार्थ प्रतिनियुक्ति पर 
““के सम्बन्ध में दिनाक 




















(प्रशिक्षण का विवरण) 
७० रन गलिन भर तप न न के. अस्त था? जे अपन तर मर भर शक रपर के ००० न4 ५ तक" दहन नलन न 
(देशो के नाम) में वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या 
एफ, । (87) बि- वि. (क) नियम/62 दिनाक 4 फरवरी, 963 की शर्तों के ग्रधीन विदेशी सहायता योजना 
में राजस्थान सरकार के व्यय पर भेजा जा रहा हूं, मय उस पर माग के दिन से तत्कालीन प्रचलित सरकारी ऋण 
पर सरकारी दर से व्याज के. या यदि भुगतान भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश मे किया गया, तो उस देश व 
भारत के बीच वितियम की सरकारी दर से परिवर्तित उक्त राशि के वराबर उस देश की मुद्रा मे मुगतान करने 
को वाध्य करता हूँ । 

आज दिनाक” 

चू'कि उक्त वधकर्त्ता श्री" 
लगाया गया है । 

अतः: उक्त लिखित बाध्यताओओं की शर्त यह्‌ हे वि तक + 5 उप पे आज 5 बन्धकर्ता'" अलकेक ह<कघ 2३३५ ००४०४ ०48० 
40 ४70४: ४6४ के प्रशिक्षण काल की समाप्ति पर कत्तंव्य पर न झरने पर या अपने कत्तंव्य पर वापसी के 
चार वर्ष की अवधि में किसी समय त्याग्रपत्र देने या सेवानिवृत्त हो जाने पर, वह सरकार के माग करने पर या 
सरकार द्वारा आदेश देने पर दुपये”*“ ““(अक्षरे" ) मय ब्याज के 
जो माग के दिनाक से तत्समय लागू सरकारी ऋण पर सरकारी दर से, अपनी प्रतिनियुक्ति के कारएं बापस 
मुगतान करूया । 

शौर चक्त बघकर्त्ता' :४००७ ०००७ #००»+ »»%७ »»०७ %++% ++०+ *००»+ »$९१९००७७३ ५०» ७» +०४७ ४७७७ »++»७ » ४०७ ४००७ ७०७७ % ७ * #+००७००९१७ ०४०४; के द्वारा वापस 
चुगतान करने पर यह उक्त लिसित वाब्यता शून्य व प्रभावहीन हो जायेगी, ग्रन्यथा यह पूर्णेूूप से लागू रहेगी। 

राजस्थान सरकार इस बाध्य-पत्र का मुद्राऊ शुल्क बहन करने को सहमत है। उक्त बन्यकर्ता द्वारा 













““को सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर 





नियम 5] राजस्थान सेवा नियम [23 


हस्ताक्षरित एवं प्रस्तुत 





स्व्रीकार किया गया 


राजस्थान के राज्यपाल के लिए व उनकी झोर से 
हस्ताक्षर" 





प्रपत्त॒ खा 
प्रस्थाई कर्मचारी के लिये प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्ति पर विदेश जाने के लिए बाध्य-पत्र:-- 
समस्त उपस्थित लोगों को ज्ञात हो कि हम लली लि लहिनि लिन नल सिननिनिल हिल हहिनिनिटन नल हि हनन नहर 


निवासी ,७ ०००० >ूलक०क ००२० १००० »००० **००% जिला एज ०» “+>>वर्तमान मेज लजिनिलन हर *हह हनन हनन हह१ *** 


“विभाःग/कार्यालय में नियुक्त है जो वाद मे “आभारक” कहलायेंगे और 


“””+7*““उसकी ओरोर से भ्रतिभूति है एतद्‌-द्वारा सयुक्त रूप से एवं 
प्रथक-2 अपने को तथा अपने उत्तराधिकारी, ग्रभिशासी व प्रशासको को राजस्थान के राज्यपाल की (जो श्रागे 











“सरकार” कहलायेगे) माग पर कप "न ० कासस9क७४ 3१००3 5«ं५» *** ब्रक्षरे*** ७०९६०५०००७ «००० *० ९, /७ ५०१७ ००००: आभारक को''' कि शक अप जज हक 
ह०००+%+००० **०*%« “(प्रशिक्षण का नाम) ल्ननन्के लिए 
दिनांक *** हल लिन ललबनन+१५++०_«*«*»*“+***-तुक* “देशों के नाम) 
ल्हन >०+# २००० ००९५ ००० ०«««-««०-०«««के सम्बन्ध में राज्य सरकार के व्यय पर, वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या एफ: 


] (87) वि. वि. (क) नियम/62 दिनाक दिनाक 4 फरवरी, 63 की शर्तो के अधीन विदेशी सहायक योजना के 
अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने के लिए, मय उस पर ब्याज के जो माग के दिनाक से सरकारी 
ऋणखों पर उस समय प्रचलित सरकारी दर से, या यदि भुगतान भारत के अलावा किसी अ्रन्य देश मे किया गया, 
तो भारत और उस देश के वीच विनिमय की सरकारी दर से उक्त राशि के वराबर उस देश की मुद्रा में भुगतान 
करने को बाध्य करते है । 

दिनाक ७ हज डललडनिनन विलनननन्न माह: ००००० ०४३०2 5०25७ ७ कम सम्‌ 9 *** «२००० *९०*०१*९५ ९९९ «०९० ०६०९० ** 

और चूकि उक्त वन्धनकर्ता श्री नल ४००7०" को सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर रखा 
गया है । 

अतः उक्त लिखित वाघ्यता की शर्ते यह है कि--उक्त वन्धनकर्त्ता आ्रभारक श्री' 02208 /5906060९ 58% 
के प्रशिक्षणकाल की समाप्ति पर विना कत्तंव्य पर आये या अपने कत्तंव्य पर वापसी आने के चार वर्ष की अवधि 
में किसी समय त्याग्रपत्र देने या सेवा निवृत्त हौ जाने की दशा मे वह तथा उसकी प्रतिमूतिया सरकार के माग 
करने पर या सरकार द्वारा भ्रादेश देने पर रुपये जा ८7000) 
मय ब्याज के मांग के दिन से उस समय लागू सरकारी ऋणों पर सरकारी दर से, वापस जमा करायेगे। 
ओर उक्त वन्धनकर्त्ता आभारक श्री” और या श्री” >> >०*२२%+०+*+** 


और/गा श्री अतिमूतियों द्वारा उपरोक्त वापसी जमा कराने पर उक्त लिखित 
बाध्यता शून्य व निष्प्रभाव हो जायेगी स्न्यथा मह पूरंत: प्रभावशील रहेगी । 














हे 


24] राजस्थान सेवा नियम [ नियम 5] 


राजस्थान सरकार इस वाघ्य-पत्र पर देय मुद्राक-शुल्क का व्यय वहन करने को सहमत है। उक्त 
दाध्य-कर्त्ता द्वारा हस्ताक्षश्ति । रह 


एवं प्रस्तुत 

साक्षी ज बन्‍न» हर३७३०३3१०५+ ह* 8१० ७००७००७१५ *+ल +कलकमभमक 

उत्तों नाम: थी “लेन आस ल हट लर रू 5-५० 

प्रतिमृतिद्वारा हस्ताक्षित...रर-<र्र्र्र्र्आ| से अलिलिनिली फिलना हर 
एव प्रस्तुत 


उक्त नाम श्री * 

प्रतिभूति द्वारा हस्ताक्षरित ईगनन 5 २०२०५ मे३ + ८०३०७ 
एवं प्रस्तुत 
साक्षी४ 





स्वीकार किया भूया । 
हस्ताक्षर 3३० न रनप सर 5 
राजस्थान के राज्यपाल की ओर से तथा उनके लिए 


राजकीय निर्शाय संस्या 2:--राजस्थान सेवा नियम 5] के अन्तर्गत तर्गत राजकीय निर्णय -सब्या () की 
ग्रीर ध्यान आकर्षित किया जाता है । एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या उन मामलो में भी बाध्य-पत्र भरने 
की भ्रावश्यकता है, जिनमें प्रशिक्षण का समय, भारत मे प्रशिक्षण व.ले स्थान तक जाने एवं झ्ाने के समय को 
निकाल कर, 6 माह से अधिक का न हो तथा वह समय पूरण-वेतन पर प्रतिनियुक्ति का समय समझा जावे । 
यह्‌ निर्णय किया गया है कि विदेश मे प्रशिक्षरा के सभी मामलों में जो इस वात को ध्यान में रखे बिना की, गई 
प्रतिनियुक्ति के समय को पूर्ण-वेनन पर प्रतिनियुक्ति श्रथवा विशेष-प्रवकाश के रूप मे माना जावे, नियम 5॥ के 
अन्तगंत राजकीय निर्णय के अनुसार नियमित किया जाना चाहिये जिसके प्रतुसार सम्बन्धित प्रत्येक श्रधिकारी को 
बाध्य-पत्र भरते के लिये कहा जाना चाहिये । इसे सभी मामलों में वाध्य-पत्र परिशिप्ट (५५४४) में दिये, गये सशोधित 
प्रपत्न में भराया जाना चाहिये । 


राजकीय निर्णय संख्या 3:---केन्द्रीय-समुद्रपार (ओवर-सीज) छात्रवृत्तियोजना जो भारत सरकार द्वारा 
चलाई जाती है तथा जो विश्य॑-विद्यालयों में उच्चत्तर शिक्षा की समान सल्थाओ के लिये हैं ताकि वे अपने 
प्र्यापको को भारत के वएहर उच्च शिक्षए के प्रशिक्षण प्रपप्त करने का झवसर उपलब्ध करा सकें तथा इस प्रकार 
देश मे पाठ्यक्रम एवं अनुसधान का स्वर ऊँचा उठ सकें | इस योजना के अन्तर्गत निर्वाह-भत्ता, रेल एवं समुद्र- 
किराया, ईक्षिक एवं परीक्षा शुल्क, बुस्तको का मूल्य, झादि के व्यय का 50% भारत सरकार भनुदान देयी है 
तथा शेष 50%, तक व्यय उत्तरदायी ऐजेन्प्री को देना पड़ता है। निर्वाह भत्ता एवं अन्‍य सुविधाओं का पूर्स व्यय 
प्रथम बार भारत सरकार के शिक्षा भत्रालय द्वारा बोजना के लिये निर्धारित तिथि से वहन किया जावा 
तथा भेजे गये उम्मीदवागे के द्वारा प्रशिक्षण पूर्णा करने के वाद उसे उपसेक्त श्राधार पर बाद लिया जाता है। 

उपरीक्त योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षग्श के लिये प्रतिनियुक्त-प्रधिकारी के लिये वेतन एवं भत्तों की स्व्रीकृति 
से सम्बन्धित मामला कुछ समय पूर्व से ही राज्य सरकार के विचाराधीन था एवं यह प्रादेश दिया गया है कि 
योजना के प्रन्तर्गत भारत से वाहर उच्च शिक्षा के प्रशिक्षण के लिये चयन किये सये प्रधिकारियों को निम्द-्धकित 
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शर्ते स्वीकार करनी होगी :-- 
(क) विशेष-अ्रवकाश का समय पदोन्नति के लिये गिना जावेगा तथा यदि क॒म्मेचारी पेन्शन॑ योजना सेवा 
में हो तो वह अ्रवधि पेन्शन के लिये ग्रिनी जावेगी । 


(ख) विशेष-प्रवकाश कर्मचारी के अवकाश लेखे में नामे नही लिखा जावेगा । विशेष-श्रवकाश में अवकाश 
बेतन, सेवा-नियम 97 (2) के अ्रमुसार, देय होगा । 

(ग) उपरोक्त खण्ड (ख्ठ) के अ्न्तगेत देय अ्रवकाश-वेतन के साथ मंहंगाई भत्ता भी, वित्त विभाग द्वारा 
समय-समय पर निर्धारित दरों के भ्रनुसार दिया जावेगा। 

(3) उम्मीदवारों के चयन एवं वाध्य-पत्र भरते की पद्धति सेवा नियम 54 के अन्तर्गेत निरेय के झ्रनुसार 
लागू होगी । 

राजफीय निर्तेय संख्या 4:--एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या अस्थाई कमचारियों को भी घिदेशों में 

अशिक्षण के लिये भेजा जा शकता है ? यदि हा तो यह किन परिस्थितियों के अन्तर्गत होगा । 


सरकार ने मामले पर विचार किया है। साधारणतया अस्थाई कर्मचारीयों को विदेशों में प्रशिक्षण के 
लिये नही भेजा जाता चाहिये जब कि आ्रावश्यक योग्यता वाले स्थाई राज्य ॥कर्मचारी उपलब्ध हों। जब एक 
आवश्यक योग्यता रखने वाला स्थायी अधिकारी उस विभाग में उपलब्ध नहीं हो तो हो अ्रस्थाई कमंचारी को 
विदेश में प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है, किन्तु शर्ते यह है कि :-- 


(7) अ्रस्थाई कर्मचारी ने 3 वर्ष का सेवाकाल पुरों कर लिया हो, 


(7) अस्थाई कर्मचारी की नियुक्ति नियमित हो अर्थात्‌ वह नियुक्ति के लिये आवश्यक शिक्षा, प्राय 
एवं योग्यता आदि रखता हो तथा जहां सेवा नियमों में आवश्यक है लोक सेवा आयोग की 


हमति प्राप्त कर ली गई है । 


राजकोय निर्णय संख्या 5 :--एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या एक राज्य कर्मचारी, जिसकी विदेश 
में प्रशिक्षण-प्रवधि को बढ़ा दिया गया है, से उसकी ग्रतिरिक्त प्रशिक्षण अवधि के लिये पूरक-ब्ाध्य-पत्र भरवाया 
जाय, जिसमें उसे झतिरिक्त समय में सरकार द्वारा इस पर किये गये व्यय का उल्लेख हो | श्रव यह निर्णय किया 
गया है कि ऐसे समस्त मामलो में पूरक-बाध्य-पत्र भरवाना आवश्यक होगा एवं जिन कमंचारियों की प्रशिक्षण की 
अवधि बडाई जाती है उनसे ऐसा वाष्य-पत्र भरवा लिया जाना चाहिये । स्थाई एवं अस्थाई कर्मचारियों के लिये 
पूरक-बाध्य-पत्रों के प्रपत्र प्रथक-प्रथक निर्धारित हैं जो सलग्न हैं । 
पूरक-वपध्य-पत्र मे झकित की जाने वाली उस एक-मुश्त राष्ति जो कर्मचारी द्वारा निर्धारित समय से 
पूर्व राज्य सेवा छोड़ने पर उसे लौटानी होगी में उन सभी राशियों का योग होगा जो कर्मचारी पर प्रशिक्षण की 
झवधि में वेतन, भते, अ्रवकाश-वेतन, यात्रा एवं अन्य व्यय, अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा का व्यय एवं विदेशी-सम्बन्धित 
सरकार, ऐदेन्सी द्वारा बहन किया गया प्रशिक्षरा व्यय भी सम्मिलित किया जाना चाहिये । 
पूरक-बाध्ये-पत्र का भरवाया जाना ऐसे म मलो में भी झावश्यक्र हो सकता है जो इस निर्णय के पशचात 
उत्पन्न हों । ऐसे मामलो में वाघ्य-पत्र भरवाये ज ते पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है जिनमे प्रसिक्षण के लिये 
प्रतिनियुक्ति की भ्रवधि. की वृद्धि की आज्ञा पूर्व में प्रसारित की जा चुकी हो । 
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प्रपत्र प्का 
(नियम 5 के अन्तर्गत राजकीय निर्सय सख्या(5) के श्रधीन) 
प्रशिक्षण पर प्रतिनियुक्ति की वृद्धि स्वीकृत होने पर स्थायी राज्य कर्मचारियों फे लिए पुरक-बाध्य-पत्र- 


समस्त उपस्थित लोगो कों ज्ञात हो कि ञै' *+++३ ७७०७ ७+++ $+ कक ++#० ९७० ++२+४**००७७ ७७ ७ ७यादक (५०७ ७०२७ #९%+ *३४९० # ४५७ ४०० * ० हक 
मिवासी' 8० २४०६ ०३७५०४० अत मरते मे ++९++ ७ ४७७७० ७७ ७ # ०७७ ९७ (पद ”“55०5 592०5 
के रूप से ““कार्यालय में नियुक्त हु स्वयं को तथा स्वय के उत्तराधिकारियों, अधिशापी व 
प्रशासको को एतद्‌-द्वारा राजस्थान के राज्यपाल (जो आगे सरकार” कहलायेगे) की माग करने पर रुपये"ह लत“ 
(अक्षरे) हनन लललिनिननिनन हनन *« निनीलिि लीन नन+++०+*०५-०“-**“*]) मय जिस दिन पे मांग की जाय उससे उस 
समय लागू सरकारी ऋण की दर से ब्याज, यदि भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश में भुगतान किया जावे तो 


उक्त राशि के वरावर उस देश की मुद्रा मे जो उस देश व भारत की सरकारी विनिमय दर द्वारा परिवर्तित होगी 
मुगतान करने को बाध्य करता हूं । 








ह०*« «०० नहत।+++माह: नगिनिननातताण+ ० ल+-7सनु एक हजार 





चू'कि उक्त वधकर्त्ता' 
द्वारा दिनांक '****०५+ «०० ०५०० ०००००९०० ००० 
प्रशिक्षण पर प्रतिनियुक्त किया गया था जिसके सवन्ध में जो बाध्यपत्र दिनांक "7०/००/००१० ०००००““को वास्ते 








हु, “न ० 


“““उसके द्वारा सरकार के पक्ष में भरा गया था । 


भ्रौर चू'कि यक्त वधकर्त्ता “को अब दिनाक” 
सेब 0०० ००९ १०० $+० ०७५० /०० ७००० ००५७७ ०५%, * तक के लिए ह३३७४०७+९२०७४ ०७७० ७४% 
(देशों के नाम) +९१ *** **९ *»»**०»** **«** राजस्थान सरकार के व्यय पर वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या एफ. ] ( 87) 
वि. वि. (क) मनियम/62 दिनांक 4 फरवरी, 963 की शर्तों पर विदेशी सहायता योजना के अधीन उस 
प्रशिक्षण की प्रतिनियुक्ति म्वधि बढ़ा दी गई है ! 
और चू'कि सरकार के उच्चतर सरक्षण के लिए उक्त बन्धकर्त्ता निम्मलिखित शर्तों पर यह पूरक-वाध्य- 
पत्र भरने को तैयार है । हु 
अब इस उक्तलिखित वाध्यता की शर्तें इस प्रकार हैं कि उक्त बन्धकर्त्ता »»* के 
प्रशिक्षणकाल की समाप्ति पर कत्तंव्य पर न झ्राते पर या अपने कर्तव्य पर वापसी के तीन वर्ष की भ्रवधि में किसी 
समय त्याग्रपत्र देने, सेवा निवृत हो जाने पर व सरकार द्वारा आदेश देने पर रू. "४ लनल। ह 
ब्याज के जो भाग के दिन से तत्समय लागू सरकारी ऋणो पर सरकारी दर से, वापस जमा करायेगा । 
यह पूरकन्वाध्य-पत्र उस बाध्य-पत्र का प्रंश व अंग माना जावेगा, जो उक्त बन्धरकर्ता द्वारा 
80 पी स॥ दिनाक // 7० ०१० “को राजस्थान सरकार के पक्ष में भरा गया था । 
और उक्त बन्यकर्त्ता के उक्त रकम वापस कर देने पर उक्त बाघ्यता शून्य व निष्प्रभाव हो जावेगी, 
भनन्‍्पया यह पूर्णतः ध्रभावघील व गुरसाशील रहेगी । 














राजध््यान सरकार इस वाध्य-पत्र पर लगने याले मुद्राक घुल्क को बहन करने के लिए सहमत है ॥ 
उक्त बन्पफर्ता द्वारा प्रस्तुत न हृस्ताक्षरिता। हिला ७०२३७ +*० ४०४७ ६७७०७ ०७ +१९५०००३०१ ००७७ ०२०७ ४०४४७०७७ ४0४ ४०२०७ १४०७ 
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उपस्थित साक्षी ०५०७५ ७००७ ४०९०५ ०००० ०००० ०» ००० »*४७ +००»» ७४९० ७००७७ »०%० »»+७ ४ ३४+%# + ००% ५००० ०००७ ०००७ १७५ ४००३ ४०७ ० ७७७७ »००७४००७ ४९००० ०००६ ०१० 


स्वीकार किया गया 
राजस्थान के राज्यपाल के लिए उनकी ओर से 
हस्ताक्षर उप कप 2०2२० ३ पल 


प्रपत्र-ख 
(सेवा नियम 5 के अन्तर्गत राजकीय निर्णाय संख्या (5) के अधीन) 
अस्थाई राज्य कर्मचारो के लिए प्रशिक्षण पर प्रतिनियुक्ति की वृद्धि की स्वीकृति पर पुरक वाध्य-पत्र-- 


समस्त उपस्थित लोगों को ज्ञात हो कि ह्‌म' /+७७७४७३ ०+०७ +++७ +%+ ७०३७००३९ ७००७ ४* ७ ७००११००७ ०४७०७ ४ ० + #७० ३३४७७ #०ूब# हब ७९९७७ 

४६५५१० ३३४ के -««**“बर्तमान में 3 सर ग0 उप मर पट भर के 
“कार्यालय में नियुक्त (जों आगे श्राभारक (ओवलीगर) 
कहलायेगा) झौर श्री ७ 00: ८ ४४ ॥४/७७७७७ हरव> ३९३० ०००० “"आझैर श्री '+९१७७५०० ४००० ००९७ ७०१० ००४०७ ०००8 ००५७ 
पुन्र/। | ००० ०००००*०* “उसकी ओर से प्रतिभूतियाँ है. एतद्द्वारा संयुक्त रूप से और संगठित रूप से स्वयं को 
अपने सम्बन्धित उत्तराधिकारियों को श्रधिशासी व प्रशासकों को राजस्थान के राज्यपाल (जो भागे सरकार 
कहलायेगे, की माग पर रुपये * ५९७ ३४०५ ४०९१ ०७००५ ५००७ ९७७ ०००७ »»०७० ५० '(अ्क्षरे' «2० 'क * ९ « बन १९१३४१९६ १४१६०) 
मय व्य/ज के उस माग के दिन से उस समय लागू सरकारी ऋणा पर ब्याज की दर से भुगताव करने को बाधित 
करते हैं या यदि यह भुगतान भारत के वाहर किसी देश मे किया ग्रया, तो उस देश व भारत के बीच सरकारी 
ब्रिनिमय की दर से उक्त राश्वि का देश की मुद्रा में भुगतान करेगे। 
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चूः कि सा बन्धकर्त्ता रर० # +००० ००३४० ०३९७०००% को दिनाँक' ७ ४००७ ७७०४ ६००७४ ३०० ३००७६: ,#« ९ 
से"।* तक की झवधि के लिए सरकार द्वारा प्रशिक्षण पर नियुक्त किया गया था और 
दिनाक" को वास्ते रुपये का एक बाध्य-पत्र राजस्थान के राज्यपाल के पक्ष में 


लिखा गया था। 


और चूकि उक्त बन्धर्र्त्ता #+७४७७०३ ७०३७ ०५०७ #९*७ 4५»% ७९०७ ७०४७ *»»% हण्कः ७ । डक इक केक इक 2:20 :%75 8 कक 36 86 
से' ४००१ +१+७ ००००१ ०५०४७ ०००० ५००९६०५ »*#० » ०», के र5्रवकइच्आत+ 59. 29९१९१६६ ४००६०३०४ (देशी के नाम) ७६०७ +६०० ५७ »० »+४००४४४००+ ४११० ०३०० १९०० ३००१ ७००४ 
में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति पर राजस्थान सरकार के व्यय पर वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या एफ. ! (77) 
वि. वि. (क) नियम / 62 दिताक 4 फरवरी, 963 की शर्तों पर यह उक्त योजना के अधीन वृद्धि कर 
दी गई है। 

और चू कि सरकार के उच्चतर सरक्षण के लिए उक्त वन्धकर्ता निम्नलिखित शर्तों पर यह पूरक बाब्य- 
पत्र भरने को तैयार है । 

झब इस उतक्तलिखित वाध्यता की शर्त इस प्रकार है कि उक्त वनन्‍्धकर्त्ता आरभारक! श्री डील हल ला 
के प्रशिक्षण काल की समाप्ति पर विना कर्त्तव्य पर आये या झपने कत्तंव्य पर चापसी के तीन वर्ष की ध्रवधि में 
किसी समय त्थागपत्र देने या सेवा निवृत्त हो जाने पर, वह तथा उसकी प्रतिभूतिया सरकार के माग् करने पर या 
सरकार द्वारा आदेश देने प्र स्पये 8००७ १०९० ५००३ ००० » “(अक्षरे: ५५००३ *»५» ३१९० ४५०७ *»००७ ७ हक ) मय ब्याज के माय की तारीख से 
लागू उस सरकारी ऋणों पर सरकारी दर से वापस जमा करायेंगे / 
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और उक्त बन्धकर्त्ता ग्राभारक श्री ““और या 
(3) शा /+० ०९०७ ७००७ ३००० +१०१ ०३०० ७ «० ०क «०७%» ० ““औरौर/या श्रीः प्रतिभुतिया 
उपरोक्त वापसी जमा कराने पर उक्त-लिखित वाध्यता शुन्य एवं निष्प्रभाव हो जाएगी अन्यथा यह पूर्णंत 
प्रभावशील रहेगी । 


बशतें कि सदा के लिए यह प्रतिभूतियों का उत्तरदायित्व न समाप्त होगा न छूट सकेगा ऐसे कारणों से 
कि समय बढ़ा दिया गया या सरकार या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भूल या ग्रसहवीयता 
कर देने पर, (चाहे प्रतिभूतियो के सज्ञान या नही) सरकार के लिए यह आवश्यक होगा कि वह पहले उक्त 
आभार पर यात्रा करने से पहले प्रतिभूति श्री हनन हनन हहक+ २०*« +»«»+ >«««»« और श्री''' लिन ननल तन ॥ ०००० ०००० ०००३ 
या उनमें से किसी एक पर इसके अधील देय राशि का दावा न कर सके 


कि यह पूरक-वाध्य-पत्र मूल बाध्यपत्न जो उक्त बन्धकर्ता द्वारा दिनाक" 
सरकार के पक्ष में भरा गया, का अश एवं भाग होगा । 








“* को राजस्थान 


राजस्थान सरकार इस बाध्य-पत्र पर देय मुद्राक शुल्क का व्यय वहन करने को सहमत है । उक्त बन्ध- 
कर्ता द्वारा हस्ताक्षर एव प्रस्तुत 


साक्षी है िनिनिन रन नर न नि 
उक्त नाम थी हनन हिनिननननिन «० 
प्रतिभूति द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रस्तुत साक्षी 
उक्त माम श्री ७ ला वन हननिनन*+ 
प्रतिभूति द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रस्तुत साक्षी 
स्वीकार किया 
राजस्थान सरकार के लिये एवं उसकी श्रोर स 


हस्ताक्षर हह००++ 


राजकोय निर्णय संख्या 6:--यह निश्चिय किया गया है कि राज्य कर्मचारियों को, जिन्हें विभिन्न 

सहायता कार्यत्रमों के भ्रन्तर्गत भारत से बाहर प्रशिक्षण पर भेजा जाता है उन्हें उनकी वापसी यात्रा पर निम्न 
पनुच्छेद (3) में वरित अधिकतम-सीमा तक का “स्टोप-पओ्रोवर्स',/“स्टेओवस” सम्बन्धी सुविधाप्नो, का उपभोग 

करने की स्वीकृति दी जा सकती है। इस प्रयोजनार्थ अ्रशिक्षाथियों को श्रवकाश स्वीकृत उनके प्रशासनिक विभागों 
से तथा प्रथक भेंजने वाले प्रधिकारी, यदि कोई हो, से प्राप्त करनी होगी तथा इसके उपरान्त यात्रा का प्रवन्ध 
फरने वाली ऐजेन्सियो को स्वीकृति के भ्रादेश भिजवाने होगे । यह स्पप्ट रूप से समझ लेना चाहिये कि यात्रा के 
रूप में फिया गया ब्यय जो “स्टोप-प्ोवर्स” पर किया जावे वह स्वयं उन द्वारा वहन किया जावेगा तथा इस 
प्रमोजनार्थ एवं उन द्वारा सहायता ऐजेन्सियों को किसी प्रकार का निवेदन नहीं करना चाहिये । 

'झटोप-प्रोवर्स'/स्टे-प्रोवर्स' के व्यय को पूरा करने के लिये प्रशिक्षणाधियों को कोई श्रतिरिक्त विदेशी 
मुद्रा भी नहीं दी जावेगी तथा उन्हें पूर्व मे ही दो गई विदेशी मुद्रा की राधि में ही उसे ('स्टोय-प्रोवर्स/स्टे-प्ोवर्स') 
स्यय को बहन करना होगा विदेशी यात्रा पर 'स्ठोप-ओोोवसस/स्टे-्प्रोवर्स! की व्यवस्था निम्न-प्रकित सीमा से की 
जा सफती है । है 

(क) जब झोई बाहर प्रशिक्षण का समव तीन माह मयवा उससे कम का द्वो तो प्रशिप्षणार्थी एक 

सप्ताद की प्रवधि का 'स्टोप-प्रोवर्स/स्टेन्म्रोवर्स” कर सकता है । 
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(जे) किन्तु जब वह अवधि तीन माह से अधिक क्रिन्तु 6 माह से कम हो तो 'स्टोप-ओवर्स/स्टेन्योवर्स 2 
सम्दाह का हो सकता है । 
(ग) जब प्रशिक्षण अ्रवधि 6 माह से अधिक की हो तो 'स्टीप-ओवर्स/'स्टेन्ड्रोवर्स' 3 सप्ताह तक का 
हो सकता है । 
प्रशासनिक विभाग अनुच्छेद (3) द्वारा निर्धारित सीमाओं में “स्टोप-ओवर्स/स्टे-ओ्ओवर्स ” स्वीकृत करने 
हेतु “सक्षम-प्राधिकारी” होगा । इन निर्धारित सीमावों से अधिक के 'स्टोप-पओीवर्स/स्टे-प्ोवर्स” की कोई श्राज्ञा 
नही दी जावेगी | प्रशासनिक विभागों से निवेदन है कि वे ऐसी सिफारिश विचार के लिये वित्त विभाग को नद्वी 
भेजे । यद्यपि ग्रतुच्छेद (3) के अनुसार स्टोप-ओवसे सामान्यतः विदेशी यात्रा के लिये ही स्वीकृत किया जाता है, 
किन्तु निर्धारित पूर्ण सीमा एवं शर्तें के ग्न्तगगंत अधिकतम एक सप्ताह तक की, देश से बाहर प्रशिक्षण स्थान तक 
जाने की यात्रा के साथ भी स्वीकृत करने में कोई हानि नही है. यदि प्रशासनिक विभाग इससे सम्तुष्ट हों जाय कि 
प्रशिक्षणार्थी के पास इस कार्य के लिये पर्याप्त विदेशी मुद्रा है । 
राजकीय निर्णय संख्या 7:->सेवा मियम 5 के श्रन्तर्गत राजशीय निर्णाय सख्या (!) की झोर ध्यान 
आकर्पित्त किया जाता है तथा यह्‌ कहां जाता है कि इस निर्ाय में भ्रकित शर्तों के सम्बन्ध मे एक सन्देह व्यक्त 
किया गया है कि इसके अनुसार प्रति-नियुक्ति की शर्तें प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिये भेजे जाने 
वाले भ्रधिकारियों के मामले मे कव स्वीकृत की जानी चाहिये एवं कब इन शर्तों को स्वीकृत नहीं किया जाना 
चाहिये । मार्गदर्शन के लिये, तदनुसार, निम्न-प्रकित स्पष्टीकरण किया जाता है :-- 


उपसीक्त प्रकित निर्शाय सख्या (!) में प्रतिनियुक्ति की उदार शर्तों का उल्लेख है, जिन्हें केवल उन्ही 
मामलों मे स्वीकृत की जानी चाहियें, जहां कर्मचारी की प्रस्तावित प्रशिक्षण में सरकार द्वारा भेजा जाय । ऐसे 
प्रस्ताव की कठो सता पूर्वक जाच की जानी चाहिये एवं सामान्‍्यतया केवल उन्ही मामलों में “भेजा हुआ” (स्पोन्सई) 
समझा जाना चाहिये जिनमे सरकार की और से कार्यवाही प्रारम्भ की गई हो। दूसरे शब्दों में जहा योजना की 
शर्तों के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिये मनीनयन सरकार द्वारा किया जाना होता है वहा विभागाध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित 
व्यक्ति का धयन-एक समिति (स्क्रीनिम-कमेटी) द्वारा किया जाय और ऐस चयनित व्यक्ति को ही सरकार द्वारा 
“प्लेजा-हुवा” समका जावेगा । इसके विपरीत जहा प्रयास स्वय कर्मचारी की ओर से हो तथा वही आगे होकर 
ऐसे प्रशिक्षण एवं पाठ्यक्रम के लिये आवेदन करे तो वहाँ ऐसे व्यक्ति को सरकार द्वारा भेजा हुआ नही समझा 
जावेगा चाहे चयन के लिये अविदत-पत्र सरकार द्वारा ही क्यो न भेजा गया हो | ऐसे मामले में केवल अध्ययन 
ग्रवकाश ही स्वीकृत किया जाना चाहिये । 


(2) दिनाक 4 दिसम्बर, !963 के उपरोक्त निर्णय के अनुसार प्रतिनियुक्ति की शर्त समान रूप से 
वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र में आथिक विकास एवं लोक प्रशासन के क्षेत्र मे प्रतिनियुक्त व्यक्तियों पर लागू होंती है । 
प्रशिक्षण विशेषीक्ृत क्षेत्रों मे होना चाहिये वथा, इसमें यह घ्यान नहीं रखा जाना चाहिये कि कोई शैक्षणिक उपाधि 
अथवा प्रमाण-पत्र मिलेगा अथवा नहीं, या प्रशिक्षण ऐसा होना चाहिये जो नियोजित-कर्त्ता विभाग के लिए 
लाभप्रद हो न कि केवल व्यक्ति के लिये ही लाभप्रद हो । प्रतिनियुक्ति को अवधि भी अधिकतम 8 माह के 
होनी चाहिये । उपरोक्त प्रकित सिद्धान्तों का भविष्य में ककोरता से पालन किया जाय किन्तु जिन मामलों 
अन्यथा प्रकार से निर्णय लिया जा चुका है उन पर पुनः विचार नही किया जाना है । 

राजकीय निरुंस संख्या 8 :--वित्त विभाग के ध्यान में ऐसा मामला झाया है जिसमे कर्मचारी ४ 
अआविदत पत्र को विकासशील देशों मे विदेशी-नियोजन के लिये भारत सरकार को, नियम के अनुसार कर्मचारी र 
पदाधिकार को रखने या नही रखने भा स्वीकृति की पात्रता का निर्णय किये बिना ही, भिजवा दिया जाता है 
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बाद में जब प्रार्थी का चयन हो जाता है तो इससे विवाद उत्पन्न होता है। इस प्रश्न पर सुविचारित यह निर्णय 
लिया गया है कि भविष्य में ऐसे आवेदन पत्र केवल स्थाई राज्य कर्मचारियों के ही भेजे,जाने चाहियें जो प्रशा- 
सनिक विभागों द्वारा विदेशी वियोजन के लिये स्वीकृत हों । 

विदेशी-नियोजन के लिये चयनित राज्य-कमंचारी निम्न-अ्रकित शर्तों द्वारा शासित होगे :-- 


(4) पदाधिकार :--विदेशी-नियोजन की अवधि मे कमंचारी का पदाधिकार उसके उस स्थाई पद पर, 
जो वह स्थाई रूप से धारणा करता है तथा यदि वह विदेशी नियोजन मे नहीं जाता तो स्थाई 
रूप से धारण करता, रखा जावेशा । प्रशासनिक विभाग उस विशेष गअ्रवधि का निर्देश करते को 
स्वतंत्र होगे जिसके लिए विदेशी निश्रोजत में चयनित कमंचारी का पदाधिकार रखा जागैगा । 

किन्तु किसी भी मामले में 3 वर्ष से अधिक के लिये पदाधिकार-नहीं रखा जावेगा । 


(2) वेतन एवं भत्ते :--सम्बन्धित कर्मचारी इस नियोजन की अ्रवधि में सरकार से कोई वेतन, भत्ते 
एवं यात्रा-व्यय प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा किन्तु वह विदेशी सरकार से, जी वह 
स्वीकृत करे, प्राप्त कर सकेगा । 

(3) वेतन-वृद्धि :--विदेशी नियोजन पर सेवा की अवधि को वेतन-वृद्धि के लिये उस स्थाई पद पर 
गिना जावेगा जिस पर कर्मचारी पदाधिकार रखता है) यदि कर्मचारी पेन्शन योग्य सेवा में हो 
तो यह अ्रवधि पेन्शन के लिये भी ग्रिनी जावेगी । 

(4) श्रवकाश :--नियोजन की अवधि को विभिन्न प्रक,र के अ्रवकाशों के थ्रजित करने के लिये नहीं 
गिना जावेगा । 

प्रशासनिक विभाग एक कर्मचारी को उपरोक्त शर्तों पर विदेशी-नियोजन के लिये प्रतिनियुक्त करने के 

लिये सक्षम हैं । 
[वित्त विभाग के पश्रादेश संख्या एफ. । (57) थि. दि./(ग्रुप-2)73 दिनांक 2 झुलाई, 74 द्वारा निविष्द] 


राजकीय निर्णय संख्या 9 :--एक प्रश्व उत्पन्न हुआ है कि क्‍या उन राज्य कर्मचारियों को जिन्हें 
भारत से बाहर प्रशिक्षण पर भेजा जाता है और जिन्हे सेवा नियम 54 के अनुसार “कर्तव्य” (ड्यूटी) पर माना 
जाता है, को विदेश जाने से पूर्व प्रारम्भिक झ्रौपचारिकतागोों को पूरी करने, जैसे पास-पोर्ट प्राप्त करने, स्वास्म्य 
परीक्षा कराने तथा यात्रा-सम्बन्धी व्यवस्था करने इत्यादि, के लिये कोई समय दिया जावे) 
प्रश्व पर बिचार कर राज्यपाल महोदय ने आदेश प्रदान किये हैं कि एक राज्य कर्मचारी जिसे भारत 
से बाहर प्रशिक्षण में भेजा जावे और जिसे सेवा नियम 54 के अनुसार “कतंव्य” पर माना जावे, उसे यात्रा 
प्रारम्भ करने से पूर्व भारत में यात्रा सम्बन्धी औपचारिकताग्रों को पूर्ण करने के लिये 4 दिन का समय दिया 
जावे | इस अ्रवधि को यात्रा-यूर्व-प्रवधि (प्रिड्द्राल्जी टिबन्टाइम) माना जावेगा । तदुनुसार ऐसे राज्य कर्म्रारी को 
भारत से बाहर प्रशिक्षर पर भेजने के लिये देश से प्रस्थान करने की तारीख से 4 दिन पूर्व अपने पद के कार्यभार 
से मुक्त कर दिया जाना चाहिये । 
इस सम्बन्ध में विचाराधीन मामलों को उक्त झादेशों के श्ननुसार निपटाया जावे । 
[पिच विभाग की प्राज्ञा संट्या प.  (0) थि. वि. (युप-2) /77 दिनांक । श्रप्नेल, 4977 द्वारा निविष्ट] 


राजकीय निर्ेय सस्या 20:--सरकार के ध्यान में यह झाथा है कि सरकारी कम्मंचारी कार्य झयवा 
नियोजन के लिए विदेशी सरकारों भ्रयवा सगठनों को सीये द्वी आवेदन करते हैं। विदेशी सरकारों प्रथवा सगठनों 
से नियुद्धि प्रस्ताव प्राप्त होने पर, वे विदेशी सरकारी/सगठनों द्वारा प्रस्तावित शर्तों पर श्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति 
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हेतु अनुनज्ञा के लिए सरकार के पास आते हैं और अनाक्षेप-प्रमाण-पत्र (नो-आब्जेक्शन सर्टीफिकेट) की माग 
करते है । 


2, सरकार की नीति, चाहे वह राज्य सरकारो मे हो अ्रथवा केरद्र, विदेशी सरकारो/ संगठनों में नौकरी 
हेतु सरकारी कर्मचारियों द्वारा सीधे ही झ्रावेदन करने को प्रोत्साहन देने की नही है क्योंकि सरकारी कर्मचारियों 
द्वारा विदेशों में नियोजन के लिए ग्रावेदन करने सम्बन्धी समुचित प्रक्रियः पहले ही प्रधिकथित की हुई है। मामले 
पर विचार कर लिया गया है तथा सरहार यह विनिश्चय करती है कि भविष्य मे राज्य सरकार, विदेशी सरकार 
झथवा संगठन में प्रति-नियुक्ति की शर्तों पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार किसी भी कर्मचारी को किसी भी दशा 
में तब तक नियुक्त नही करेगी जब तक कि विदेश में नियोजन अ्रथवा प्रतिनियुक्ति के लिए उसका भ्रावेदन राज्य 
सरकार द्वारा, उप-सचिव मत्रिमण्डल के माध्यम से, भारत सरकार के कामिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, को 
निम्नलिखित पैराश्रो मे उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार विदेशों मे नियोजन सम्बन्धी पैनल मे रजिस्ट्रीकरण हेतु 
अग्रेसित नही कर दिया गया हो । 


3, सरकारी कर्मचारी द्वारा विदेशों मे नियोजन के लिए झ्रावेदन करने के तरीके सम्बन्धी प्रक्रिया 
निम्मानुसार होगी :--- 


(0. विदेशों में नियोजन सम्बन्धी पैनल में रजिस्ट्रीकरण के लिए श्रावेदन सरकारी कमंचारी द्वारा, 
उसके विभागाध्यक्ष के माध्यम से, सरकार के प्रशासनिक विभाग को भेजा जायगा; 


(0) प्रशासनिक विभाग उक्त आवेदन को अपनी टिप्पणी के साथ उप सचिव, मंत्रिमंडल के पास 
भेजेगा तथा यह भी उल्लेख करेगा कि आया उसके नियोजन के लिए प्रस्ताव श्राने की दशा 
में नियुक्ति के लिए प्रतिनियुक्ति की शर्तों पर उसे नियुक्त करना विभाग के लिए सम्भव 
होगा; 


(0) उप सचिव, मत्रिमण्डल ग्रावेदन-पत्र को विहित रजिस्टर मे दर्ज करायेगा तथा इसकी परीक्षा 
करने के पश्चात, इसे विदेश मे नियोजन सम्बन्धी पैनल में रजिस्टर (दर्ज) कराने के लिए 
भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजेगा: 


(५) भारत सरकार के माध्यम से विदेशों में नियोजन/निम्नुक्ति के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने पर उप 
सचिव, मत्रिमण्डल सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को सूचित करेगा और प्रशासनिक विभाग 
प्रतिनियुक्ति की शर्तों पर सरकारी कर्मचारी को नियुक्त करने के लिए प्रागरे कार्यवाही 
करेगा । 


4, ऊपर अधिकथित प्रक्रिया के अतुसार विदेशों में तियोजन के लिए चयन किया गया सरकारी 
कर्मचारी निम्नलिक्षित शर्तों एवं निवधनों द्वारा शासित होगा ४-- 


0) विदेशों मे नियोजन की काल्ावधि के दौरान, सरकारी का प्रदाधिकार उस त्थायी पद पर 
रखा जायगा जिसे वह अधिष्ठायोी रूप से धारण करता है या जिसे वह प्रधिष्ठायी रूप से 
घारित करता यदि उसका विदेश में नियोजन नहीं हुआ्ना होता। प्रशासदिक विभाग उस 
कालावधि को विनिर्दिष्ट रूप से उपदर्शित करने मे स्वतन्त्र होंगे जिसके लिए विदेश में 
नियोजन हेतु चयनित सरकारी कर्मचारी का घारणाधिकार रखा जायगा, लेकिन किसी भी 
दशा में घारणाधिकार तीन वर्ष की कालावधि से झागे के लिए नहीं रखा जायगा। 
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(7) चेतन एवं भत्त--सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी विदेश में अपने नियोजन की कालावधि के 
लिए, यात्रा के खर्चे सहित कोई भी वेतन एवं भत्ते राज्य सरकार से प्राप्त करने का हकदार 
नही होगा लेकिन इन्हे वह्‌ विदेशी सरक/र से ही. जैसा कि उसके द्वारा प्रस्तावित हो, प्राप्त 
करेगा । 

(४) विदेशों में नियोजन के दौरान सेवा--विदेशों मे नियोजन के दौरान सेवा की कालावधि 
उस स्थायी पद पद पर वेतन-वृद्धि के लिए ग्रिति जायगी जिस पर सम्बन्धित सरकारी, 
कमंचारी का धारणाधिकार है। सेवा की कालावधि पेंशन के लिए भी बह होगी वशर्ते कि 
सम्बन्धित कर्ंचारी राज्य सरकार के तियमों के अनुसार पेंशन अंशदान संदत्त करता हो । 

(४) छट्टी--नियोजन की कालाबधि छुट्टी के लिए नहीं गिनी जायगी । 

5, यह वित्त विभाग के झ्रादेश सं. प. (57) वित्त (ग्रुप-2)/73 दिनांक 2--7-974 को अतिष्ठित 
करता है (जो उक्त राजकीय निणुय सस्या-$ के रूप मे जोड़ा हुआ है) 
[दित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ ! (55) वित्त (गरप-2)/73 दिनांक 6--78 ] 
राजकीय ज्ञापन :--विदेशी सेवा में “कत्तंव्य-पर” प्रतिनियुक्त कमंचारी को वेतनादि स्वीकार करने के 
लिये एक औपचा रिक पद के सृजन के सम्बन्ध में वरावर सन्देह्‌ उठाये गये है। अतः यह स्पप्ठ किया जाता है कि 
सेवा नियम 5 के भ्रनुसार किसी श्रधिकारी को विदेश में किसी राजकीय-कार्य, जैसे किसी सम्मेलन में या वैठक 
में भाग लेने के लिये, किसी शासकीय प्रतिनिधि-मण्डल का सदस्य बनाने आदि, के लिये प्रतिनियुक्त किया जाता 
है तो उसे “कत्तंव्य” (ड्यटी) पर माना जाता है । इसी प्रकार किसी कर्मचारी को प्रशिक्षण-सत्र्‌ में भांग लेने के 
लिये विदेश मे भेजा जाता है । इव दोनो मामली में वह वही वेतन प्राप्त करता है जो वह विदेश में अ्तिवियुक्त 
नही किये जाने पर प्राप्त करता | 
ऐसे मामले में विदेश मे ऐसी प्रतिनियुक्ति के कारण हुए रिक्त पद को भरने के लिए कार्यवाहक 
व्यवस्था की जा सकती है श्र विदेश मे प्रतिनियुक्त अधिकारी . द्वारा वेतन आदि प्राप्त करने के उद्देश्य से, एक 
नया पद सृजित करना आवश्यक नहीं है । विदेश मे प्रतिनियुक्त वहूं अधिकारी “विशेय-कत्तंव्य/” (स्पेशल-ड्यूटी) 
पर होता है। यद्यपि वह किसी पद के विरूद्ध वेतन प्राप्त नही करता, तो भी यदि वह भारत में कत्तंव्य पर होता 
है तो जो वेतन वह प्राप्त करता उतना ही वेतन उसे विदेश मे प्रतिनियुक्ति की अवधि मे प्राप्त होगा । 
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करने की तारीख) से मिनी जानी है ग्रथवा उस तारीख से जिसको सक्षम-प्राधिकारी ने कर्मचारी को मिलम्बित 
किया है। मामले की जाच कर यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त नियम मे अकित “6 माह” की भ्रवधि उस 
दिन से गिनी जावेगी जिसको कर्मचारी निलम्बित किया यया था। 


जियम 53 (2):--नतियम 53 (|) मे वर्शित निर्वाह-अनुदान की राशि का भूगतान 
कर्मचारी को तब तक नहीं दिया जावेगा जब तक वह यह प्रमाण-पत्र नहीं दे दे कि वह किसी अन्य 
नियोजन, व्यापार, व्यवसाथ अथवा धन्धे में लगा हुश्रा नही है” । किन्तु यदि राजकीय सेवा से 
वर्खास्त अथवा निष्कासन के मामने में वर्गीकररा, नियंत्रर एवं श्रपील नियम 958 के नियम 3 
(3) व (4) के अनुसार ऐसी वर्शास्तिगी या निप्कासन या अनिवारय॑-सेवा-निवत्ति की तारीख से 
निलम्बित किया गया है श्रथवा किया गया माना गया है या हटाया गवा माना गया है या जो ऐसी 
अवधि के सम्बन्ध में उक्त प्रकार से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है, तो वह उस राशि तक निर्वाह- 
अनुदान एवं देय भत्ते प्राप्त करेगा, जो उसकी उस भ्रवधि की अजित आय, उस निर्वाह अनुदान एवं 
देय भत्ते की राशि से कम पड़े जिसे वह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते पर प्राप्त करता । जहां देय 
निर्वाह अनुदान एवं भत्ता निलम्बित कर्मचारी द्वारा प्राप्त (अजित) अन्य आय के समान या उससे 
कम हो तो इस नियम का कोई प्राधवान उस पर लागू नहीं होगा । अर्थात्‌ ऐसी दशा में उसे कोई 
निर्वाह-पनुदान तथा भत्ते आदि नही दिये जावेगे। 
आडिद निर्देशन:--वित्त विभाग की झाज्ञा सख्या एफ. ! (87) वि. वि. (क) नियम/62 दिनांक 8 
दिसम्बर, 968 द्वारा 22 जनवरी, 964 से विलोपित । 
स्पष्टीकरण:--सरकार के ध्यान मे एक ऐसा मामला आया है जिसमे एक निसम्बित राज्य-कर्मचारी ने 
सक्षम-प्राधिकारी से पु्ब-भनुभति प्राप्त किये विना ही अपना मुख्यावास छोड़ दिया । प्राधिकारी ने इस पर निलम्बित 
कर्मचारी को निर्वाह-अनुदान रोक दिया। 
इस प्रश्न पर विचार किया गया है श्ौर यह स्पष्ट किया जाता है कि निलबन-कर्त्ता प्राधिकारी को 
निर्वाह-भनुदान के भुगतान को रोकने का कोई विवेकाधिकार (डिस्क्रीशन) नहीं है। निलम्बित कर्मचारी को ' 
निलम्बन की भ्रवधि में निर्वाद-अ्नुदान देना ही होगा । सक्षम-्प्राधिकारी फिर भी, उचित समभने पर, मनिलम्बित 
कर्मचारी के विरूद्ध वर्गीकरण, नियत्रण एवं श्रपील, नियम 958 के अनुसार बिना-अनुमति मुख्यावास छोड़ने के 
आरोप में दूसरी जाच प्रारम्भ कर सकता है। 

नियम 54 ()-पुन/प्रस्थापन अथवा बहालगीः--एक राज्य कर्मचारी जो सेवा से निष्कासित 

अभ्रथवा बर्खास्त कर दिया गया हो या अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त कर दिया गया हो या निबम्बित 

कर दिया गया हो पर वाद में सेवा में पुनःस्थापित (वहाल) हो गया हो या वह पुःप्रस्थापित हो जाता 

यदि निलम्बन-काल में ही विश्राम-बृत्ति की आयु पर पहुंच जाने के कारण सेवा-निवृत्त नहीं कर 

दिया जाता । ऐसी स्थिति में पुनःप्रस्थापन के आदेश देने वाला सक्षम-प्राधिकारी इस पर विचार 
करेगा तथा निम्न-विन्दुओं के बारे में विशिष्ट आदेश जारी करेगा:-- 

(क) कर्चाव्य से अनुपस्थिति की अवधि अ्रधवा विश्वाम-वृत्ति-आायु पर सेवा-निवृत्त होने की 
तारीख को निलम्बन की अवधि, जैसी भी स्थिति हो, से कमंचारी को दिये जाने वाले 
वेतन एवं भत्तों के सम्बन्ध में । 

(सर) क्‍या उक्त अवधि “कत्तेग्य पर विताइ गई अवधि” मानी जावेगी झथवा नहीं । 

(2) जहां प्राधिकारी को यह जात हो जाय कि कमंचारी को पूर्णातया दोप-मुक्त कर 
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दिया गया है अथवा उसको निलम्बित किया जाता पूर्णतया अनुचित था तो 
कर्मचारी उस अवधि का अपना पुराना (पूर्व का) वेतन एवं उस पर देय महंगाई 
भत्ता आदि उसी दर पर प्राप्त करेगा जिसके अनुसार यदि वह सेवा से निलम्बित, 
निष्कासित, या अनिवार्य सेवा-निवृत्त नहीं किया जाता तो प्राप्त करने का 
अधिकारी होता। 

(3) श्रन्य मामलों में कर्मचारी को वेतन एवं महंगाई भत्ते का ऐसा भाग दिया जावेगा 
जिसे सक्षम-प्राधिकारी श्रादेशों द्वारा निर्धारित करे । 

(५) इस नियम के उपखण्ड (2) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में कर्त्तव्यों से 

अनुपस्थिति के समय को सभी कार्यों फे लिये “कर्त्तव्य पर व्यतीत समय” के रूप 

में समझा जावेगा । 

उपखण्ड (3) के अन्तर्गत आने वाले मामले में कर्त्तव्शों से अनुपस्थिति की अवधि 

को “कर्तव्य पर व्यतीत अवधि” के रूप में तब तक नहीं समझा जावेगा जब तक 

ऐसा, सक्षम-प्राधिकारी विशेष रूप से, निर्देश नही दे दे कि वह अवधि किसी 

विशेष-कार्य के लिये ही इस प्रकार समभी जावेगी। 


रिप्पणीः--इस परन्तुक के अन्तर्गत “सेवा से भ्रनुपस्थिति की अवधि” को किस॑ प्रकार समझा जाय इस, 
सम्बन्ध में सक्षम-प्राधिकारी का ग्रादेश भ्रन्तिम रूप से मान्य होगा तथा जहा अस्थाई कर्मेचारी का सम्बन्ध है. 3 
माह से अधिक के श्रसाघारण अवकाश की स्वीकृति के लिये भी भ्रन्य सक्षम-स्वीकृति की प्रावश्यकता नहीं होगी । 


किल्तु यदि कर्मचारी ऐसा चाहे तो प्राधिकारी निर्देश दे सकता है कि ' सेवा से अ्रनुवस्थिति की भ्वधि” 
कर्मचारी के बकाया एवं स्वीकृत किये जाने योग्य किसी भी प्रकार के अवकाश में परिवर्तित की जावेगी । 

आपराधिक (कृमिनल) कार्येबाहिंयों के समय में गिरफ्तारी के लिये, ऋणों के या किसी कानून के 
अन्तर्गत नजरबन्दी के समय में निरोधात्मक नजरबन्दी के प्रावधानों के लिये सरकार द्वारा प्रसारित प्रशासनिक 
निर्देशों को राजस्थान सेवा नियम भाग (2) के परिशिप्ट- (2) में देखा जावे। 


डिप्पणो संख्या [:--प्रुनर/वलोकन अथवा अपील सुनने को सक्षम प्राधिकारी निलम्बन काल में व्यतीत 
अबधि को झवकाश में परिवर्तित करने एवं उसके एवज में उचित प्रकार के अवकाश के मुगतान कराने के भादेश 
देने में सक्षम है । 

टिप्पणी संख्या 2:---यदि एक कर्मचारी जिसे सेवा से वर्खास्त/निप्कासित कर दिया गया हो तथा श्रपील 
करने पर किसी तारीख से पुनः प्रस्थापित कर दिया जाता है तथा वर्खास्तगी/निप्कासन की त्तारीस तथा बहाल 
होने की तारीब के वीच के समय को कत्तेव्य-कै-रूप-मे-व्यतीत-अ्रवधि” मानने के श्रादेश दे दिये ज)ते हैं तथा वह्‌ 
समय अवकाश एवं वेतन-वृद्धि के लिये सम्मिलित करने को भी स्वीकृत कर दिया जाता है तो इस प्रकार के श्रादेश 
की पालना की जानी चाहिये चाहे कमंचारो उस दर्खार्तगी/निप्कासन/निलिग्वन की प्रवधि में किसी स्थाई पद पर 
अपना पदाधिकार नही रखता हो । कर्मचारी द्वारा रिक्त किये गये स्वान को इस शर्त के साथ भरा जा सकता है 
कि इस प्रकर का प्रवन्ध वापिस (उलट) हो जावे # यदि सेवा से निष्काधित कमंचारी श्रपील करने पर पुनः 
प्रस्थापित हो जाता है । 

टिप्पणी संख्या 3:-- एक प्रश्त उत्पन्न हुआ है कि क्या ऐसे मामले जिनमें मिलम्बत-काल की घवि को 
“ग्रवकाश-पर-व्यतीत-प्रवधि” के रूप में मानने का प्रदेश दे दिया जाता है तथा परिवर्तन फरने पर यद शाम र 
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कि उस अवधि के किसी माग को असाधाररा-प्रवकाश के रूप में समझा जाना है (जिसका कोई प्रवकाश-वेतन 
नहीं निलता है) तो पूर्व में दिये गये निर्वाह-अनुदान के मुगतान की वसूली झौचित्यपूर्ण मानी जावेगी ? यह 
निरणय किया गया है कि निलस्वन-काल के किसी भी समय को अ्रसाधारणु-अवकाश के रूप मे परिवर्तित करने पर 
कोई प्रतिवन्ध नही है । उन व्यक्तियों के माममों मे जो पूर्णतया दोप-मुक्त नहीं किये गये हैं, निलम्बन की प्रवधि 
का वेतन-रहित या सहित झ्रवकाश मे बदलने पर कमंच,री के पिलम्बन के कलंक तथा उसके अनुसरण मे होने वाले 
समस्त विपरीत परिरायामों को समाप्त कर देता है। जिस समय निलम्बन का समय अझ्वकाश में बदल दिया जाता 
है तो उसी समय बह निलम्बन आ्रादेश को प्रभावहीन कर देता है तथा वह समय “निलम्बन काल में विताया 
हुवा” कतई नही माना जावेगा | भरत: जब यह ज्ञात हो कि एक कर्मचारी निलम्बन की अवधि में निर्वाह- 
अनुदान एवं क्षतिपूरक भत्ते की जो कुल भुगतान राशि प्राप्त करता है, यदि वह भ्रवकाश-वेतन एवं उस पर देव 
भत्ते से अधिक होती है तो वह श्रधिक राशि वापिस जमा करानी पड़ेगी तथा इस परिणाम से बचने का कोई 
उपाय नही है। 

टिप्पणी संख्या 4:--असाधारण-प्रवकाश की स्वीकृति एवं राज्य-सेवा से निप्कासन दोनों पूर्णतया प्रथक 
मामले हैं तथा निलम्वन-प्रवधि को अवकाश-अवधि में बदलने की कार्यवाही _ का मामला स्वतः ही निष्कासन के 
मामले पर पूर्व-प्रभाव से लागू नहीं होता है क्योकि निप्कासन के मामले में कर्मचारी को अपने पद से हृदाया जाता 
है। अतः इस वीच की अवधि में कर्मचारी को जो निर्वाह के लिये भुगतान स्वीकार किया गया है वह्‌ उससे वसूल 
नही किया जाना चाहिये । 

टिप्पणी संख्या 5:---एक कर्मचारी को अनिवाय रूप से सेवा-निवृत्त या निष्कासित किये जाने के कारण 
रिक्त हुए स्थाई पद को उस समय तक स्थाई रूप से नही भरा जाना चाहिये जब तक इस प्रकार की वर्खास्तगी/ 
निष्कासन/ग्रनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्ति को 72 माह का समय नहीं हो गया हो । एक वर्ष की अवधि समाप्त 
होने पर उस पद को स्थाई रूप से भरा जा सकता है तया उसके बाद में यदि उस पद का मुल-कर्मंचारी सेवा में 
बहाल कर दिया जाता है तो उसे ऐसे पद के विरूद्ध समायोजित किया जाना चाहिये जो उस श्रेणी में स्थाई रूप 
से रिक्त हो तथा जिसमे उसका पूर्व का स्थाई पद था । यदि इस प्रकार का कोई पद रिक्त नहीं हो तो उसी के 


- वेतनमान में एक अधिसख्य (सुपरन्यूमेरेरी) पद सूृजित कराकर उस व्यक्ति को लगाया जाना चाहिये तथा इस 


विचार के साथ वह पद सृजित किया जाना चाहिये कि उसके सवर्ग के वेतनमान में स्थान रिक्त होते ही वह पद 
समाप्त कर दिया जावेगा । 

राजकीय निरुंय संख्या :-एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि एक ऐसे मामले में जहां कर्मचारी की 
सेवाये दिनाक 6 मार्च, 957 को समाप्त कर दी गई थी तथा अपीव पर वह बहाल कर दिया गया था तथा 
अपील-प्राधिकारी ने अ्रपने निर्णय मे यह घोषित कर दिया कि उसे 6 मार्च, !957 से 30 जून, 957 तक का 
उसका बकाया अवकाश स्वीकृत किया जावेगा तथा दिनाक | जुलाई, 957 के बाद उसे भपने पद का पूर्ण वेतन 
मिलेगा । कमंचारी ने अपने पद का कार्यभार दिनाक 6 दिसम्बर, 957 को सम्भाला था। 


चू कि ऐसा कोई पद रिक्त नही था जिसके विरूद्ध निष्कासन की अवधि में ऐसे कमंचारी का पदाधिकार 
बताया जा सके, क्योकि कार्य-सम्पादन के लिये कार्यवाहक प्रबन्ध उस पद पर पूर्वे मे ही किया जा चुका था | 
अतः वहाल किये गये कर्मचारी को पदाधिकार देने तया उसे उस अवधि का अवकाश बेतन, वेतन एवं भत्ते प्राप्त 
करने के लिये पद सूजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । रे 

इस मामले की जाच कर ली गई है तथा यह स्पय्ट किया जाता है कि सेवा नियम 54 अपने आप में 
पूर्ण (एवसोल्यूट) है एवं उसकी अपनी अधिकार-श्क्ति पर कोई प्रतिवन्ध नदी है । यःदे पदाधिकार की शर्त पहिले 
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यह आदेश समस्त अनुशासन अधिकारियों को तुरन्त पालना के लिये उनके ध्यान में लाया जावें ।” 

उपरोक्त वर्शित झादेश वित्त विभाग/कामिक विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है। अतः समस्त 
शासन सचिवो/विभागाध्यक्षों एवं अनुशासनात्मक अधिकारियों पर जोर डाला जाता है कि उक्त वशित ग्रादेश 
पर कोई कार्यवाही नहीं की जावे । यदि ऐसे फर्जी दस्तावेज के झ्राघार पर किसी मामले में पूर्व में कोई कार्यवाही 
कर ली गई है तो उस पर पुनः कार्यवाही की जावे एवं उसका परिशोधन किया जाकर इस विभाग को पूर्ण 
विवरण सहित सूचित किया जावे । 


इस बात पर पुनः जोर दिया जाता है कि आादेश/परिपत्र की प्रतियों के आधार पर कोई कार्यवाही 
नही की जानी चाहिये जब तक कि वे किसी उत्तरदायी अधिकारी/कर्म चारी द्वारा प्रमाणित न हों । 
[वित्त विभाग की भ्राज्ञा संस्या ऊफ । (24) डो (युप-2) 76 विनांक 24 मई. 976 द्वारा प्रसारित] 


उन सरकारी कर्मचारियों के वेतन-नियतन के सम्बन्ध मे कुछ शकायें उठी है जिन्होने |-0-976 से 
पुनरीक्षित नवीन वेतनमान में भ्रामे का विकल्प दिया है किन्तु जो शास्ति की, उदाहरशार्थ असचयी प्रभाव से 
वेतन वृद्धियां रोकना तथा श्रसचयी प्रभाव से वेतनमान में निचली स्टेज पर लगा देना, कालावधि की समाप्ति 
पर उनके वेतन के प्रत्यावर्तन के लिए उपबंध के साथ, किसी शास्ति के फलस्व॒हूप उक्त तारीख की कम बेवव 
आ्राहरित कर रहे थे | उनके सवन्ध मे यह विनिश्चिय किया गया है कि इस प्रकार के मामलों में किसी व्यक्ति का 
बैेतन बोनों ही-- हि 

(क) -9-976 को वास्तविक रूप से आहरित वेतन के आधार पर, तथा 

(ख) उस वेतन के आधार पर, जिसे वह भ्राहरित करता लेकिन शास्ति के कारण नही कर सका, 
नियत किया जाना चासिए । ४ 

2. पुनरीक्षित वेतन जैसा कि ऊपर (क) पर नियत हुआ हो [-9-76 से शास्ति की समाप्ति की 
तारीख तक तथा पुनरीक्षित वेतन जैसे कि ऊपर (ख) पर नियत हुआ हो, वेतन बृद्धियां, यदि कोई हो, जो 
-9-976 से शास्ति की समाप्ति की तारीख तक की कालावधि के दौरान परुनरीक्षित वेतनमानों में काल्पनिक 
झूप से देय हुई हों, अनुशात करने के पश्चात्‌ शास्ति की समाप्ति की तारीख की अगली तारीख से प्रदान 
किया जाब । 

3. --9--976 से पूर्वे अन्यथा रूप से निश्चित पहले के मामले भी वापस खोले जायेगे तथा ऊपर 
उपदर्शित तरीके से नियमित किये जायेगे, लेकिन यक्त प्रकार के मामलों में, यदि कोई हों, अधिसदायों की वसूली 
का प्रश्न उठता हो तो वसूली को माफकी हुई समझी जाय । 

[ित्त विभाग के क्ञापत संख्या । (क) (25) बिस (युप-2)/77 दिमांक 24-72-77] 
टीका:--इसे सेवा नियम 29 तथा उसके अन्तर्गत दिये गये दृष्ठान्तों के साथ देखना झ्धिक उपभु्त प्रतीत 
होता है 3 
तियम 55 :--निलम्वन काल में किसी राज्य-कर्मचारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं 
किया जा सकता है। 


राजकीय निर्णय :--राजस्थान सेवा नियम 55 के अन्तर्गत निलम्बन-काल में राज्य-कर्मचारी को किसी 
प्रकार के अवकाश देने पर प्रतिवन्ध है । फिर भी इस नियम की पालना से निलस्वित कर्मचारी के परिवार आदि 
में गम्भीर बीमारी होने की दशा में कठिनाई श्राती है। अ्रत: राज-प्रमुख महोदय ने प्रादेश दिया है कि ऐसे 
मामले में पद को भरने के लिये सक्षम-प्राधिकारी द्वारा मुख्यालय छोड़ने की श्रनुमति दी जा सकती है। मुख्यालय 
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छोड़ने की ऐसी पनुमति अत्यन्त ग्रावश्यक परिस्थितियो में जाच कौ स्थिति एवं राज्य-कर्मंचारी की अनुपस्थिति के 
कारण उसकी प्रगति में सम्मावित परिणामों को ध्यान में रखकर उचित समय के लिये दी जावेगी | 


स्पष्ठोकरण :--राजस्थान सेवा नियम 55 के अनुसार एक निलम्बित कर्मचारी को अभ्रवकाश स्वीकृत 
नहीं किया जा सकता है, फिर भी उसके परिवार के सदस्य आदि की बीमारी की दशा में सक्षम-प्राधिकारी द्वारा 
उसे मुख्यावास छोड़ने की अनुमति दी जा सकती है। इस सम्बन्ध में यह प्रश्त उठाया गया है कि क्‍या एक 
निलम्बित कमेंचारी को मुख्यावास पर अपनी उपस्थिति सिद्ध करने के लिये नियमित रूप से कार्यालय में आना 
चाहिये । इस प्रश्न की जांच की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कवि एक निलम्द्रित कमंचारी को, यदि 
संवधित सक्षम-प्राधिकारी द्वारा उससे यह्‌ चाहा जाय तो, कर्मचारी को मियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित 
होना चाहिये (फिर भी उसके द्वारा कार्यालय में उपस्थिति अकित करना ग्रावश्यक है ।) 

[एफ, (80) वि.वि /(नियम) 7। दिनांक 42 नवस्व॒र, 97] हारा निविष्ट एवं झंतिस पंक्ति एफ. १ 
(35) वित्त (ग्रप-2) 75 दिनांक 3-4-75 द्वारा विलोपित ] 

नियम 55 (क)+-ऐसे राज्य कर्मचारी को कोई अ्रवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा जिसे 
दण्ड देने वाले सक्षम-प्राधिकारी ने राज्य-सेवा से वर्खास्त करने अ्रथवा निष्कासित करने अथवा 
अनिवार्य-रूप से सेवा निवृत्त करने का निर्णय कर लिया हो । 


// 


अध्याय 69 


अनिवार्य सेवा निवृत्ति 


लियम 56 (क) 0):--जब तक इन नियमों में कोई अन्यथा प्रावधान नहीं किया गया हो, 
चतुर्थश्रेणो कर्मचारियों के अतिरिक्त, अन्य राज्य-कर्मचारियों की अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की तारीख, 
उस माह के प्रन्तिम दिन मध्यान्ह-पश्चात्‌ होगी जिस माह में वे 55 वर्ष की आ्रायु प्राप्त करते है| 
उन्हें 'सार्वंजनिक-हित' की दृष्टि से, जिसे अभिलिखित किया जाबे, सरकार की स्वीकृति द्वारा 
प्रनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की तारीख के वाद भी सेवा में रखा ,जा सकता है, कित्तु किन्ददी बहुत विशेष 
परिस्थितियों को छोड़कर उन्हें 60 वर्ष की आयु के वाद सेवा में नही रखा जा सकता है । * 
टिप्पणी :---एक राज्य-कर्मचारी को, जिसका जन्म:दिवस माह का प्रथम दिवस, है, को राज्य सेवा से 
55 वर्ष को आरायु प्राप्त करने की तारीख से पिछले माह के अन्तिम दिन मब्यात्ह-पश्चात्‌ सेवा-निवृत्त कर किया 
जावेगा । 
[बित्त विभाग के श्रादेश एफ. 4 (39) वि, वि. (प्रुप-2) 74 दिनांक 2 प्रगस्‍्त, !975 द्वारा निविष्द 
एवं दिनांक 3 सितम्गर, 974 से प्रभावशील] 
किन्तु शर्त यह है कि अन्यथा प्रकार के प्रावधान होने पर भी एक राज्य कर्मचारी जो एक 
दिसम्बर, 962 को सेवा-निवृत्त नहीं हुआ है किन्तु जिसकी वाद में 55 वर्ष की भ्ायु हो, तो जितनी 
अवधि के लिये उसने 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के वाद सेवा की है, उसे उक्त नियम के अनुसार 
अनिवाये-सेवा-निवृत्ति के वाद “सेवा में वृद्धि स्वीकृत कर रखा हुआ्ना” माना जावेगा । हे 
यह भी प्रावधान किया जाता है कि झनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की तारीख के वाद 28. में 
रोके गग्ने कर्मचारी (सेवा वृद्धि के कारण) की सेवा-ग्रवधि को राज्य सरकार हरा लिखित में प्रादेश 
देकर क्रिसी भी समय वंदला (प्रालटर) जा सकता है। यह प्रावधान 30-6-77 से लायू होगा। 
(बिता विभाग की अधिसूचना ऋमांक प. (39) वित्च (युप-2) 74 दिनांक 20-8-77 जो इसो 
संख्या की अधिसूचना दिनांक 30-7-77 के अतिक्रमण में जारी को गई है] 
वियम 56 (क) (0):--चतुर्थ-बेणी राज्य कर्मचारियों को उस माह के अ्नन्तिम दिवस को 
मध्यान्ह पश्चात्‌ सेवा-निवृत्त कर दिया जावेगा जिस माह में वे 58 वर्ष की झ्रायु के हो जाते हैं 
टिव्पसीः--चतुर्॑-श्रेणी कर्मचारी जिसका जन्म-दिनाक माह का प्रथम दिन है तो टाज्य सेवा से 
58 बष की आयु प्राप्त करने की तारीख के पिछले माह की अन्तिम तारीख को मध्यान्ह-पश्चाव्‌ सेवा-निवृत्त कर 
दिया जावेगा । 
[वित्त विभाग के पन्न संख्या एफ. । (39) वि. वि. (ग्रूप-2) 74 विनांक 2 बगस्त, 975 द्वारा 
प्रतिस्थापित एवं 3 सितम्बर, 974 से प्रभावशील ] 
नियम 56 (क) 00):--वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. | (42) वि. वि..। (व्यय- 
नियम) 67-7 दिनाक 27 जुलाई, 967 द्वारा | जुलाई, 967 द्वारा विज्ञोपित । 


रिप्पणी सब्या |:--विद्यालय, महाविद्यालय एवं ग्रन्य शिक्षण सस्थाओं के अध्यापकगणश अ्रथवा उक्त 
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संस्थाओं के प्रधानों (राजपत्चित प्रथवा अराजपत्रित) जो शिक्षा सत्र के जनवरी माह से पूर्व ही सेवा-निवृत्ति आयु 
प्राप्त करने को हैं तो उन्हे निवृत्ति-पूर्व का अवकाश झवश्य ही, यदि स्वीकार्य है तथा आवेदन किया है, स्वीकार 
कर दिया जाना चाहिये, किन्तु नियत तारीश्व को उन्हें क्रवा-निवृत्त कर दिया जाना चाहिये। इसी प्रकार वे 
उ्यक्ति जो [ जनवरी को या उसके बाद सेवा-निवृत्ति की ब्रायु प्राप्त करते है किन्तु जो निवृत्ति पूर्व का अवकाश 
उस सीमा तक लेने के भ्रधिकारी हैं कि वे ! जनवरी से पूर्व अवकाश पर प्रस्थान करने के लिये विदा कर सके, 
ती उन्हे भी यदि उन्होंने श्रावेदद किया है, अवकाश अवश्य ही स्वीकृत क्रिया जाना चाहिये तथा निर्धारित 
तारीख को सेवा-निवृत्त कर दिया जाना चाहिये । वे व्यत्ति जो | जनवरी को अ्रथवा उसके बाद सेवा-निवृत्ति 
आ्रायु प्राप्त करते है एवं जो न तो अपना ऐसा ग्रवकाश बकाया रखते हैं जिसका वे ! जनवरी से पूर्व उपभोग कर 
सकते थे एवं न वे निवृत्ति-पूर्व का ग्रवकाश का उपभोग करना चाहते हैं, उन्हें निर्धादित तारीख को सेवा-निवृत्त कर 
दिया जाना चाहिये । फिर भी नियुक्ति कर्ता प्राधिकारी का यह मत हो कि ग्रीष्मावकाश झ्रथवा 30 जून, जो भी 
यूवं में हो, तक शैक्षरिक-वर्प के अवशेप समय में उनकी सेवाओं का, अ्रध्ययन के हित क्री दृष्टि से, चालू रखा 
रखा जाना आवश्यक है तो नियुक्ति-कर्त्ता-प्राधिकारी उन्हें निम्न अकित-शर्तों पर पुनः नियुक्त कर सकता हैः-- 

सेवा-निवृत्ति से तुरन्त पूर्व प्राप्त वेतन में से पेन्शन तथा मृत्यु एवं विधामबृत्ति उपदान (डम-कम- 
रिटायरमेन्ट-प्रे ्यूटी) के समान विश्वामवृत्ति की राशि को कम करके जो राशि भागे उसके समान वेतन निश्चित 
किया जावेगा । 

(2) पेन्शन के मामले को अन्तिम रूप से निपटाने को विचाराधीन रखते हुए उक्त कर्मचारी की पुत 
नियुक्ति पर उसे भ्रस्थाई तौर पर वेतन एवं भत्ते उस द्वारा अन्तिम रूप से प्राप्त वेतन की दर से प्राप्त करमे की 
स्तव्रीकृति दी जावेगी । किन्तु ऐसी स्वीकृति इस शर्ते के अधीन दी जावेगी कि यदि ऐसा भुगतान उसके पेन्शन के 
दलेम का अ्रन्तिम निर्णय होने पर ग्रधिक पाया जावेगा तो पेन्शन एवं डी सी. आर. जी. मे से उसका समायोजन 
कर लिया जावेगा । 

ऐसे मामली में जहा पुनः नियुर्ति पर बेतन उपरोक्त क्रमांक (3) के अनुसार निश्चित किया जावे, वहा 
सेवा तियम 337 के प्रावधान एवं उसके झ्रन्तर्गत निर्णय ऐसी पुनः नियुक्ति पर वैतन के निर्धारण के प्रयोजनाथ॑, 
प्रभावी नही होगे । 

टिप्पणी संख्या 2:--एक राज्य कर्मचारी को, जिसकी प्ननिवार्य-सेवा-निवृत्ति झ्ायु प्राप्त करने पर सेवा 
में वृद्धि की गई है, सेवा-बृद्धि-काल में दूसरे पद पर पदोनत सही किया जावेगा । 

राजकीय निर्णय संझ्या 3:---राजस्थान सेवा नियम 56 (क) के अन्तर्गत टिप्पणी सख्या (!) के अनुसार 
उब अध्यापको की सेवाये जो प्रशिक्षद सत्र मे दिसम्बर के बाद सेवा निवृत्त हीते है, उन्हें भ्रीष्मावकाश सहित सन्त 
के ग्रन्त तक सेवा में रखा जा सकता है । 

राजस्थान पचायत समिति एवं जिला परियद्‌ अधितियम, 959 के अन्तर्गत 2 अक्टूबर, 959 से 
पंचायत समितियों के गठन के फलस्वरूप प्राथमिक पाठशालायें पंचायत समितियों के नियन्त्रण में हस्तांतरित कर 
दी गई है। यह श्रादेश दिया जाता है कि उपरोक्त टिप्पणी में वर्शित शर्तों के अनुसार पचायत समितियों द्वारा 
ऐसे भ्रध्यापको को रोका जाना सक्षम प्राधिकारी के शआ्रादेश से रोका हुआ समझा जावेग।। यह आदेश दिनाक 2 
अक्टूबर, 959 से प्रभाव में आया हुआ समझा जाना जाहिये। 


_ राजकीय निर्यय संस्या 2:--वर्तमान्‌ प्रावधान, जो सेवा-नियम 56 में वर्शित है, के ब्नुसार एक 
कर्मचारी की अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की तारीख है जिस दिन वहू 52 वर्ष या 55 वर्ष, जैसी भी स्थिति हो, कि 
आयु प्राप्त कर लेता है। इस मामले की परीक्षा की गई है ओर राज्यपाल महोदय ने असन्न होकर माज्ञा प्रदान 
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की है कि 3 सित़॒म्वर, 974 से एक कर्मचारी नियम 56 (क) () तथा (7) के अनुसार झपनी सेवा-निवृत्ति की 
तारीख के माह के भ्रन्तिम दिन, मध्यान्ह पश्चात्‌ से, सेवा-निवृत्त होगा। परिणाम स्वरूप राज्य कर्मचारियों की 
दिनांक निम्न-प्रकार से प्रभावशील होगी । 


जन्‍म दिनांक 55 या 58 वर्ष की आयु पर सेवा निवृत्ति का दिनांक 
६. माह की प्रथम तारीख पिछले माह के अन्तिम दिन, मध्यान्ह पश्चातु से । 
2. माह की अन्य कोई तारीख उस माह के अन्तिम दिवस, मध्यान्ह पश्चात से । 


नियमों मे औपचारिक सशोघन उचित समय पर जारी किये जा रहे हैं । 
[वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या 4 (39) वि. वि. (ग्रूप-2) 74 दिनांक 43 सितम्बर, 4974 
द्वारा निविष्ट] 


राजकीय निर्णय संख्या 3:--वित्त विभाग के आदेश दिनांक !3 सितम्बर, 974 (उपरोक्त निर्णय 
सख्या (2) के प्रावधानों के श्रनुसार एक कर्मचारी सेवा नियम 56 के अनुसार सेवा निवृत्ति की तारीख के जिस 
माह में वह 55 ब्ष या 58 वर्ष का होता है, उसके अ्रन्तिम दिन, मध्यान्ह पश्चात्‌, सेवा निवृत्त होगा यह 
श्रादेश दिवाक 3 सितम्बर, 974 अ्रयवा उसके वाद सेवा निवृत्त हो रहे कर्मचारियों पर प्रभावी होगा। इस 
पर एक प्रश्न उठा है कि उन कर्मचारियों के मामले मे जो उपरोक्त श्रादेशों से पूर्व ही सेवा निवृत्ति पूर्व के 
अवकाश पर जा चुके हो भ्रथवा जो सेवा निवृत्ति अवकाश की समाप्ति पर 3 सितम्बर, 974 को प्रथवा उसके 
बाद सेवा निवृत्त हो रहे हों किस प्रकार नियमित होगे । 


इस प्रकरण की परीक्षा की गई और यह आदेश दिया जाता है कि ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामले 
सेवा निवृत्ति पूर्व के अवकाश की समाप्ति की तारीख एवं उक्त श्राज्ञा के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित सेवा 
निवृत्ति की तारीख के बीच की श्रवधि इन प्रयोजनो के लिये कत्तंव्य मानी जावेगी । सम्बन्धित कमंचारी को सेवा 
निवृत्ति से पूर्व के ग्रवकाश की समाप्ति पर वापिस कार्यभार सम्भालना आवश्यक नही होगा झौर उपरोक्त आदेशों 
के अधीन निर्धारित तारीख से सेवा-निवृत्त मान लिया जावेगा । 

वित्त विभाग के झ्ादेश संख्या एप 4 (39) वि. वि. (ग्रूप-2) 74 दिनांक 75 अक्टूबर, [974 

द्वारा निविष्ट] 

राजकीय निर्देशः--वित्त विभाग की अधिसूचना सख्या एफ. (42) वि. वि. (व्यय-नियम) 67 दिनाक 
3 जून. 967 के अनुसार । जुलाई, 967 को सेवा-निवृत्त होने वाले राज्य-कर्मचारियों को भ्रवकाश वेवन 
एवं पेन्शन आदि स्वीकृत करने के लिये निम्न-अ्रकित निर्देशों का अनुसरण किया जावेगाः-- 

प्रशासनिक विभागों एवं विभागाध्यक्षों द्वारा इन निर्देशों की कठोरत्ता से थालना की जानी चाहिये तथा 
उन कर्मचारियों को निश्चित रूप से सेवा निवृत्त कर दिया जाना चाहिये जिन्होंने ! जुलाई, 967 को 5 वर्ष 
या इससे अधिक की झायु प्राप्त करली है । उन्हे भ्रवकाश वेतन, जो भी देय हो, एवं पेन्शन आदि स्वीकृत किया 
जाना चाहिये । 

]. सभी कर्मचारी । जुलाई, 3967 को सेवा निवृत्त होने से उस दित मब्यान्ह-पुर्व अपने पद का 
कार्यभार सम्नला देगें। जहा कार्यभार मे अण्डार झ्रादि का कार्य भी सम्भालना हो वहा यह कार्य ! जुलाई, 
967 के मध्यान्ह पूर्व तक पूर्ण करा लिया जाना चहिये। 

2. पद का कार्यभार ऐसे कर्मचारी को सम्भलाने का प्रवन्ध न हो सके तो कार्यभार चतुर्थ-श्रेणी के 
अतिरिक्त, विभाग के किसी भी भ्रन्य कर्मचारी को जो सेवा निवृत्त किये जाने वाले कमंचारी के मुख्यालय पर 
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उपलब्ध हो, सम्भला दिया जायेगा । कर्मचारी जो राजकीय उपक्रम, स्वशासित-निकायों, निगमों, विश्वविद्यालय, 
स्थानीय निकायों या अन्य विदेशी सेवा या अ्रन्य सरकार के अ्रधीन या केन्द्रीय सरकार मे प्रतिनियुक्ति पर हो तथा 
जो भारत में या वाहर राजस्थान सरकार की ओर से विशिष्ट कर्तव्यों पर है, उन्हे सरकार को 30 जून, !967 
को प्रत्यावतित (रिवर्टेंड) किये गये तथा जुलाई, 967 के मध्यान्ह-पू्वे से “सेवा सिवृत्त किये गये” समझा 
जावेगा । 

4. कर्मचारी जो 30 जून 7967 को निलम्बित हैं, दिनांक ! जुलाई, 2967 के मध्यानह पूर्व में 
राजकीय सेवा से निवृत्त हो जावेगे, किन्तु उनके विरूद्ध चल रही समस्त कार्यवाहियाँ चालू रहेंगी । 


5. राज्य कर्मचारी जो सक्षम-प्राधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार के स्वीकृत ग्रवकाश पर है वह भी 
दिनाक | जुलाई, 967 के मब्यान्ह पूर्व से सेवा निवृत हो जवेगा तथा इसके फलस्वरूप जो उपाजित झ्वकाश 
का उसने उपभोग नहीं किया उसे “अस्वीकृत अवकाश” समभा जावेगा । किस्तु उपाजित अवकास जिसका 
उपभोग नहीं किया गया, का भ्रवकाश वेतन । जुलाई, 967 के बाद भुगतान किया जावेगा । 


6, एक करमंचारी जिसे अ्रधिक्य (सरप्लस) घोषित किया है ग्रथवा ग्रादेशों की प्रतीक्षा कर रहा है वह 
] जुलाई, 967 के मध्यान्ह पूर्व से सेवा निवृत होने की सूचना उस प्राधिकारी की प्रस्तुत करेगा जिसके प्रधीन 
चह आ्रादेशों की प्रतीक्षा कर रहा है या मधिक-घोषित हुवा है । 

7, राज्य-कमंचारी जो! जुलाई, 967 से पुर्वे पद-भार-ग्रहण-काल का उपभोग कर रहा है वह 
नये मुख्यावास पर सेवा पर उपस्थित होगा तथा । जुलाई, 67 को अपने कार्येभार से मुक्त होगा। किन्तु यदि 
नये मुख्यालय पर सेवा मे । जुलाई, !967 से पूर्व उपस्थित नहीं हो सकता हो तो कमंचारी अपने पुराने 
मुख्यालय पर ही रूका रहेगा तथा ! जुलाई, 967 को अपने सेवा निवृत्त होने की रिपोर्ट उस प्राधिकारी को 
देगा जिसके अ्रधीन बह पदभार-ग्रदय-काल का उपभोग करने से पूव॑ं सेवा कर रहा था। 


8 एक कर्मचारी जिसके अपने खाते मे जुलाई, !967 से पूर्व बकाया उप,जित अ्रवकाश है, वह 
ऐसे प्रवकाश के लिये निवेदन करेगा तथा उस वकाया अ्रवकाश का, जो 20 दिन से भ्रधिक का नहीं होगा, भुगतान 
किया जावेगा । फिर भी यदि उपा्जित अवकाश के एवज में भुगतान की राशि 30 दिन के अवकाश पर देय 
राशि से कम है तो उसे सेवा नियम 9], 92, 94 एवं 97 मे छूट देते हुए 30 दिवस का अवकाश-बेतन स्वीक्षत 
किया जावेगा । 


9. इस प्रकार श्रावेदित अवकाश को सेव:-नियम 89 में छूट देते हुए दिनोंक | जुलाई, !967 से 
पूर्व “अस्वीकृत-किया-हुआ” समझा जावेगा । अस्वीकृत अवकाश की अ्रवधि में ऐसे म/मले में स्वीकार्य श्रवकाश- 
चेतन वही होगा जो विच विभाग को आज्ञा सख्या एफ, । (48) वि. वि. (व्यय-नियम)/67 दिवाक 5 जुलाई, 
967 के अयुसार देप है एवं उप्का प्रत्येक माह के अन्त में मुगतान किया जावेगा । 

40. जुन माह के बकाया वेतन एवं भत्तो का भुगतान सामान्य रूप से किया जावेगा तथा “कोई- 
चकाया-नही” प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की शर्ते एतद्द्वारा समाप्त की जाती है | फिर भी ऐसा प्रमाश-पत्न प्राप्त 
दिया जा सकता है तथा उसे पेन्शन के ग्रन्तिम रूप से तय कराने के पत्रादि के साथ सेलग्न किया जा सकता है 
तथा बकाया राशि को पेन्शन या ग्रेज्युटी या अशदायी-भविष्य निधि में योगदान-कर्त्ता के राजकीय झशद,न की 
की राशि मय ब्याज या विशिष्टनयोगदान मे से या सेवा-निवृत्त-कर्मंद्राये को दिचाक ! जुलाई, 967 को देय 
भुगतान की राशि मे से समायोजित कर लिया जावेगा । 

]]. एक कर्मचारी जो दिनांक ] जुलाई, 967 को सेवा निवृत्त हो रहा है, उसके 0 वर्ष की 
पेन्थव-योग्य सेवाओं के सत्यापन के आधार पर, जब तक उसका पेन्धन का सामला अन्तिम रूप से तय नहीं हो 
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जाय, उसे ऐनटिसिपेटरी-पेल्शन स्वीकार की जा सकती है । राजपत्रित-अधिकारी शीघ्र ही सेवा नियम भाग-(2) 
के परिशिष्ट (शा) में निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र सख्या-क) में पेन्थन-योग-सेवा-का विवरण, पेन्शन स्वीकृत-कर्त्ता 
प्राधिकारी की मार्फेत “ऐन्टीसिपेटरी” पेन्शन प्राधिकृत करने के लिये महालेखाकार को भेजेगें जो ऐसे पत्रादि पर 
लाल स्थाही से (ऐन्टिसीपेटरी-पेन्शन) लिखकर भेजेगे । महालेखाकार राजस्थान राजपत्रित अधिकारियों के लिये 
अगस्त, 967 के ग्रत तक ऐसी पेन्शन प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को प्राधिकृत करेगे जिससे सितम्बर, 967 
से ऐसे अधिकारी पेस्शन प्राप्त कर सकेंगे । अराजपत्रित-कर्मचारियों के मामलो में. कार्यवाही विभागाध्यक्ष द्वारा 
सेवा नियम भाग-(2) के परि्शिष्ट-(शों) में निर्वारित प्रपत्र सख्या (रू) मे ऐसी पेन्शन्‌ के लिये प्रकरण तैयार 
करने की कार्यवाही करेगे जिस पर वह सम्बन्धित पेन्शन नियमों के अन्तर्गत पेन्शन प्राप्त करने के लिये 0 वर्षो 
की पेन्शन-योग्य-सेवा, सेवा-निवृत्त कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत सरकारी प्रमाणों के भ्राघार पर लाल स्थाही से “ऐन्टी- 
सीपेटरी पेन्शन” लिखेंगे | सावधाती पूर्वक जांच करने के बाद पेन्शन स्वीकृत-कर्त्ता प्राधिकारी एन्टिसीपेटरी 

पेन्शल-स्वोकृत कर सकता है तथा उसे राज्य कमंचारी को वितरित करने के लिये वित्त विभाग की झाज्ञा दिनाक 
29-4-967 तथा वित्त विभाग की झ्राज्ञा सख्या एफ. ! (52) वि. वि. (व्यय-नियम)/65 दिनांक !4 सितम्बर 
966 के साथ पठित प्रावधान के अनुसार राजकोप से उठा सकता है। 


2. राज्य सेवा से स्त्रय सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारी तथा पेन्शन स्वीकृति कर्त्ता प्राधिकारी पेन्शन 
सम्बन्धी म/।मले को तैयार करने के लिए श्रावश्वक् कदम उठायेगा ताकि वह यह सुनिश्चित कर सकें कि सेवा- 
निवृत्त कर्मचारियों के लिये दिताक 3! दिसम्बर, 67 से पूर्व पेन्शन एवं ग्रेज्यूटी ग्रथवा झंशदायी-भविष्य-निर्धि 
की राशि का मुगतान कर दिया गया है। पैन्शन के मामले मे सभी दृष्टि से अक्टूबर, 967 की समाप्ति से पते 
हर प्रकरण को सावधानी से पूर्ण करके महालेखाकर राजस्थान के पास भेज दिया जावेगा 

3. वित्त विभाग की प्राज्ञा सख्या एफ | (8) वि. वि. (ए) (नियम)/6] दिनाक 22 श्रप्नेल, 
96। द्वारा सम्बन्धित सेवा नियम 24 के अन्तर्गत राजस्थान सरकार के आझ्रादेश संझ्या-(2) के प्रनुसार वेतन 
निर्धारण, व्यवधानों को जोड़ते, “बेतनादि” में परिवर्तन, जन्म-तिथि की शुद्धि, सेवा-वृत्त श्रादि में परिवर्तन, 
जिनसे कर्मचारी की पेन्शन मे प्रभाव पड़ता है नहीं किया जाना चाहिये जहा उनकी मांग सेवा निवृत्त होने के 
3 धर्ष के अन्दर की गई है। तदनुसार । जुलाई, 967-को सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों की कोई भाग 
एवं प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जावेग। | फिर भी इन आदेशों के प्रसारित होने की तारीख को जो क्लेमस्‌ 
अभ्यावेदन विचाराधीन है सक्षम-प्राधिकारी द्वारा 3 माह मे निश्चित रूप से निपटा दिये जावेगे | 

44., दिताक | जुलाई, 967 को सेवा-निवृत होने वाले कर्मचारियों की जो जोघपुर-मंगदायी 
अविष्यनिधि के सदस्य है, उन्हें सेवा-निवृत्त होने के वाद शीघ्र ही उनके झ्शदान की राशि महालेखाकार राजस्थान 
द्वारा मुगवान की जावेगी राजकीय झशदान तथा उस पर अर्जित ब्याज एवं विशिष्ट अ्रशदान का मुगतान सेवा- 
निवृत्त राज्य-करमंचारी को दिनांक 3] दिसम्बर, 967 से पूर्व कर दिया जावेगा । का ० 


5. राज्य कर्मचारी जो दिनाक ! जुलाई, 967 की सेवा-निवृत्त होता हो, एवं जिसकी बीमा 
पालीसी 58 वर्ष की आयु पर परिपक्क होती है वह राजस्थान राज्य कर्मचारी वीमा नियम, 953 के नियम 
45 एवं 48 के श्रघीन प्रदत्त लाभ का उपयोग कर सकते है । हि 


6. किसी भी प्रकार के ऋण झयया झग्रम की राशि एवं उस पर देय ब्याज जो सेवा-निवृत्त 
कर्मचारियों की शोर बकाया हो तथा किस्तो या एक मुस्त में चुकाये जाने योग्य हो वह उनके द्वारा नकद में एक 
मुस्त जमा कराया जा सकता है प्रववा मृत्यु एव सेवा-निवृत्ति-उपदान की राधि में से या प्रशदावी-भविष्य-निधि में 
योगदान द्वोने की दशा में राजकीय-अशदात तथा उस पर व्याज एवं विश्प्ट अशदान की राशि में से समायोजित 
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बसूली कर्मचारी से उस माह के देश बेतन से हो जावे जिसको वह 58 बर्ष की आयु के होने पर सेवा निवृत्त होते, 
पूर्य के माह तक की प्रदधि में श्रौचित्य-पूर्णा मासिक ढिस्तों मे वसूल की जावेगी । यह झादेश दिया जाता है कि 
दिनांक । जुलाई, 67 फो या उत्तके बाद सेवा-नियुत्त होने वाले कर्मचारियों के मामले मे ऋण/प्रग्मिम एवं उसके 
ब्याज की यसूली निम्त-प्रक्ित प्रक्रिया के ध्रनुसार की जानी चाहिये:-- 


(क) 30 जून, 967 तक सेया निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के मामले में ऋण/भ्रप्रिम एवं उस पर 
ब्याज की यसूली उसको पेन्शन राशि से की जानी चाहिये तथा सम्पूर्ण राशि उस माह से पूर्व 
बसूल कर ली जानी चाहिये जिसमे बहू 58 बर्ष का हीता है, 

(ये) 30 जून, 967 के बाद सेवा-निवुत्त होने वाले कर्मचारियों के मामले में वसूली की किस्तों 
की पुनः गणना इस प्रकार की जानी चाहिये की पूर्ण राशि सेवा निवुत्ति की तारीख से पहले ही 
बसुल हो जे । 

(गे) अन्य प्रकार से तय किये गये म-मरदों पर पुनः विचार नही किया जावेगा । 

राजफीय निर्शय संस्या 5:---वित्त विभाग की प्रधिसूचना संख्या एफ. ॥ (7) व्रि, वि. (नियम) 69/7 

दिनाक 9 नवम्बर, 969 की झ्रोर ध्यान झ्राकर्पित किया जाता है जिसके अनुसार चतुर्थ-श्रेणी के कर्मचारियों 
की सेवा निवृत्ति की झ्रायु 60 वर्ष से घटाकर 53 वर्ष की गई है। उपरोक्त अधिसूचना के फलस्वरूप समस्त 
चतुर्थ-थ्रेणी-फर्मंचारी जो दिनांक । दिसम्बर, 969 को 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के है, ) दिसम्बर, 969 
से सेवा निवृत्ति किये जाने है। 

समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालय अध्यक्षों से निवेदन है कि वे इस बात को पूर्णतया सुनिश्चित करलें 

कि उनके प्रधीन ऐसे सभी चतुर्थ-श्रेणी कर्मचारी जो 58 वर्ष या इससे भ्धिक आयु के है, दिनाक  दिस्तम्बर, 
969 को सेवा निबृत्त कर दिये जायें । ऐसे सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पैशन के सम्बन्ध में पृथक से झ्रादेश 
जारी किये जावेंगे । 


राजकीय निर्णय संख्या 6:--सरकार ने निर्णय किया है कि निम्त-अकित श्रेणी के कार्यदत्त (वर्कचाजें) 
कर्मचारियों के म/मले में अतिवार्य सेवा-निवृत्ति की तारीख, दिनांक | दिसम्बर, 969 से, वह तारीख होगी 
जिसको कर्मचारी 55 वर्ष का होता है । तदनुसार ऐसे सभी कार्य-दत्त कर्मचारी जिनकी भ्रायु | दिसम्बर, 969 
को 55 वर्ष या उससे अधिक की हो गई है सेवा में नही रखे जावेगे। वागवान, माली, खललासी, वेलदार, 
गैगमैन, सफाई करने वाला, कुली, स्टोनकटर, डे सर, नलसाद, मददगार, हाली, राज : 


जहां पर झ्ौद्योगिक नियोजन अधिनियम 946 के अ्रधीव प्रसारित एवं प्रचलित स्थाई आदेश है वहा 
नियुक्ति-प्राधिकारियों को अपने ग्रादेशो मे संशोधन करने तथा दिनाक ! दिसम्बर, 969 को 55 चर्ष या इससे 
अधिक आ्रायु वाले कार्य-दत्त व्यक्तियों को सेवा-निवृत्त करने की आवश्यक कार्यवाही के लिये लिखनां चाहिये । इसी 
प्रकार पंचाट (अवार्ड) द्वारा नियमित होने वाले व्यक्तियों के मामले मे विधि/श्रम विभाग के परामश्े से इसी प्रकार 
की कार्यवाही करनी चाहिये । 


ऐसे मामले में जहा स्थाई झ्रादेश न हो वथा सेवा की शर्ते कार्यकारी आदेशों या निर्देशों द्वारा नियमित 
होती हों, तो बहा ! दिसम्बर, 969 को 55 वर्ष या इससे अधिक की आयु वाले कार्यदत्त-कर्मचारियों की 
सेवायें समाप्त करने के लिये कदम उठाने चाहिये | ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवाये इस आदेश के अनुसार समाप्त 
होगी सम्बन्धित प्रतिप्ठान पर प्रभावी नियमों के अनुसार स्थातीय भविष्य निधि लाभ, यदि हों, प्राप्त करने के 
अधिकारी होगे । फिर भी वह श्रौद्योगिक विवाद अधिसियम की धारा 25 (ब) के अनुसार कटौती-लाभ के लिये 
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अधिकारी नही होगा | उपरोक्त अनुच्छेद () में वर्णित श्रेणी के कार्य-दत्त ,कर्मचारियों की जो सार्वजनिक 
निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) एवं उद्यान, सिंचाई, जलदाय एवं आयुर्वेदिक कार्य-दत्त कर्मचारी सेवा नियम 
4964 द्वारा शासित होते हैं, उनकी सेवाये उक्त तारीख को 55 वर्ष या उससे अधिक होने पर दिनांक ! दिसम्बर, 
969 से समाप्त को जावेगी । नियमों मे झ्नौपचारिक संशोधन उचित समय पर . प्रसारित किया जावेगा । 
राजकीय निर्णय संख्या 7:--वित्त विभाग के ग्रादेश क्रमाक एफ/(7) वि. वि. (नियम) 69 दिताक 
29--69 (उक्त राजकीय निरंय सख्या-6) के श्रतुच्छेद (!) के आशिक सशोधन में निम्नन्ग्रकित श्रेणी के 
कार्यदल कर्मचारियों के मामले में, दिनाक [- 2-969 से, श्रनिवार्य सेवा निवृत्ति कौ तारीख वह होगी जिस 
दिन वह कार्यदत कर्मचारी 55 वर्ष की आयु प्राप्त करे । फलस्वरूप जित कार्यदत्त-कर्मंचारियों की [-2-!969 
को 55 वर्ष की या उससे अधिक झायु हो गई है उतको आगे सेवा में नही रखा जावेगा । 
(!) फर्रास (2) चौकीदार (3) हैल्पर (न्यूनतम ग्रेड) (4) खल्‍लासी (5) माली/वागवान (6) हरीजन 
(7) जलधारी (8) बेलदासं, हैड वेलदार सहित (9) हाली (0) भिस्ती () वार्ड-कीपर (2) स्टोर-अटेन्डेल्ट 
तथा (3) स्टोर-असिसटेन्ट (जो वेतन सख्या 2 में वेतन पा रहा हो (4) क्लीनसे (!5) कुली । 
इन भ्रादेशों के कारण जो कार्यदत्त-कर्मचारी ग्रभी तक सेवा में है किन्तु जिन्हें ।-72-969 से सेवा- 
निवृत्त कर दिया जाना चाहिए था, अव -2-69 से ही सेवा-निवृत्त कर दिये जावे । ,-2-69 से वास्तव 
में सेवा-निवृत्त किये जाने की अवधि को पुनः नियुक्ति की अवधि मानी जावेगी । 
इसी प्रकार जो कार्यदत्त-कर्मचारी राजकीय निर्णय सख्या-6 के कारण सेवा निवृत्त कर दिये गये हैं. 
किन्तु जिन्हें इन आदेशों के अनुसार 58 वर्ष की श्रायु तक कार्य पर रखा जाना है, उन्हें यदि वे चाहें तो, पुनः 
कत्तंव्य (ड्यूटी) पर झाने दिया जावे । सेवा निवृत्ति की तारीख से वापिस कर्तव्य पर झ्राने के बीच की प्रव्धि को, 
नियमित करने की हृष्टि से, देय भ्रवकाश दे दिया जावे । कोई अवकाश बकाया नही हो तो अ्रसाधारण-अ्रवकाश 
दे दिया जावे । कर्तव्य पर वापिस आ्ाने पर ऐसे कर्मचारी को उसे प्राप्त हुए सेवा-निवृत्ति लाभो को बापिस 
करना होगा । 
सक्त भ्रनुच्छेद सख्या (2) तथा (3) 3[-3-70 तक प्रभावीशील रहेगे । 
[वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ, 4 (74) थि. वि. (नियम) 69 दिनाक 29-7-70 तथा 
24-7-70 द्वारा निविष्ट ] हि 
राजकीय निर्णय संज्मा 3:--वित्त विभाग की अधिसूचना दिनाक 49 नवम्बर, 969 द्वारा चतुर्ष-श्रेणी' 
कर्मचारियों की विश्वाम-वृत्ति-आायु 60 वर्ष से 58 वर्ष कर दिये जाने के कारण जो कर्मचारी दिनाक दिसम्बर, 
969 को 58 वर्ष या उससे श्रधिक आयु के हो गये है, उन्हें उक्त तारीय से ,सेवा-निवृत्त कर , दिया .गया है! 
चू'कि इन कर्मचारियों को सेवा-निवृत्त कर दिया गया है ,भौर चू'कि इन कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति से पूर्व के 
अवकाश के लिए आवेदन करने का पर्याप्त समय नही मिला, फलत: इन्हे भ्रवकाशों के उपभोग करने से वचित 
कर दिया गया था। अत: राज्यपाल महोदय ने आदेश दिया है कि ऐसे कर्मचारियों को निम्न-भ्रकित प्रवकाश 
सम्बन्धी सुविधायें प्रदान की जावे । हि 
(3) ऐसे कर्मचारी जिनके अवकाश लेखों में । दिसम्बर, 969 को ज़ितना उपाणित अ्रवकाश बकाया 
है वह अवकाश के लिये झ्रावेदन करेगा । आवेदन अवकाश को सेवा नियम 89 में छूढ देते हुए, 
अधिकतम 20 दिवस की सीमा तक “अस्वीकत-म्रवकाश” के रूप में समझा जावेगा । अस्वीडत- 
अवकाश की स्वीकृति झागे भी इस शर्त पर दी जावेगी हिं वह भ्रवकाश उस तारीस के बाद का 
नही होगा जिसको कर्मचारी 60 वर्ष का हो जाता है । 
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(2) उन चतुर्थ-श्रेशी-कर्मंचारियों के सम्बन्ध में जो दिनांक | दिसम्बर, 969 के वाद तथा 30 अप्रेल, 

970 से पूर्व सेवा-निवृत्त होते है/हुए हैं, उन्हे बकाया एवं आवेदित झवकाश निम्नलिखित सीमा 

तक “अ्रस्वीकृत-किया” जा सकता है । * 

(क) दिनाक | दिसम्बर, !969 को या उसके बाद किल्तु 30 अ्रप्रेल, 970 तक सेवा-निवृत्त 
कर्मचारी के कम्बन्ध में समस्त वकाया उपार्शित अवकाश जो 20 दिवस से अ्रधिक 
का नही होगा, श्रौर जिसे वह सेवा निवृत्ति की दिनाक तक सामान्य रूप से उपभोग कर 
सकता था, उसमे से उसके द्वारा वास्तव में-उपभोग किये गये सेवा-निवृ त्ति-पूर्व के अवकाश 
को काटकर शेप “अस्वीकृत-अवकाश” के रूप में स्त्रीकृत किया जा सकता है । 

(ख) दिनाक | जनवरी, !970 को या उसके वाद किन्तु 30 अप्रेल, 4970 तक सेवा-निवृत्त 

होने वाले कमंचारियो के मामले में सेवानिवृत्ति के पूर्व बकाया उपाजित अ्रवकाश, जो 
20 दिन से अधिक का नही होगा, “अस्व्रीकृत-अवकाश” समभा जावेगा। किन्तु उसमें 
से दिनांक 3] दिसम्बर, 7969 तक वास्तव में उपयोग किये गये अवकाश को कम करके 
दिनांक ! जनवरी, 970 से उसकी सेवा-निवृत्ति की तारीख तक की झवधि की सीमा तक 
अस्पीकृत झ्वकाश दिया जा सकेगा। 

3) उपरोक्त () एवं (2) के अनुसार स्वीकाये श्रवकाश-वेतन सेथा नियम 89 के श्रत्तर्गत स्पप्दीकरण 
के अनुसार फलाया जावेगा तथा उस माह के श्रन्त में भुगतान योग्य होगा । जहा पेन्शन/ग्रेच्यूटी 
के समान पेन्शन या अस्य-सेवा-निवृत्ति-लाभ ज्ञात नही हो वहां अवकाश-वेतन का भुगतान सामान्य 
रूप में किया जाना चाहिये तथा अधिक मुगतान को पेन्शन/भ्रेच्युटी या अन्य-सैवा-निवृत्ति-लाभों 

>”में से, जब वे स्वीकृत हों, समायोजित कर लिया जावेग।। इस वात को सुनिश्चित करने के लिये 
कि झ्रवकाश-वेतन का कोई अधिक भुगतान वसूल किया सके, श्राहरण एवं वितरण प्रंधिकारी 
पेन्शन पत्रादि के साथ सम्बन्धित कर्मचारी को भुगतान किये गये अवकाश-वेतन की राशि की 
सूचना के झाधार पर महालेखाकार प्रधिक राशि को पेन्शन से वसूल करने के लिए टिप्पणी 
लिखेगा । 

नियम 56 (ख):ः--वित्त विभाग के आदेश संज्या एफ. । (88) वि. वि. (ए) आर) 62 

दिनांक 6 श्रगस्त, 963 द्वारा विलोपित । 
/ स्पप्टीकरण:--कई स्थानों पर यह सन्देह व्यक्त किया गया है कि कया राजस्थान सेवा' नियम 20 (ग) 
के प्रावधान सेवा नियम 56 (ख) के प्र:-वधान से सगत है। यह निदिप्ट किया गया है कि सेवा नियम 56 (ख) 
यह निर्धारित करता है कि दुराचरणा के आरोप में निद्वम्वित कर्मचारी को अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की आ्रायु प्राप्त 
करने पर सेवा-निवृत्त होने के लिये नही कहा जावेगा और न ही उसे झाज्ञा दी जावेगी किन्तु उसे सेवा में तव 
तक रखा जावेगा जब तक उसके विरूद्ध आरोपो की जांच पूर्ण त हो जावे तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पर 
अन्तिम निर्सय चही ले लिया जाबे । सेवा नियम 20 (ग) उन अधिकारियों का विवरण देता है जिन्हे निलम्बित्त 
रहते हुए सेवा निवृत्त होने को स्वीकृति दी जाती है । सन्देश के निराकरण के लिए इस सम्बन्ध में भिम्त-प्रकार 
स्थिति स्पष्ट की जाती है :-- हक हे 
वर्गीकरण, नियन्त्रस् एवं अपील नियम, 958 के नियम व4 के अनुसार निलम्बित कर्मचारी को भी 
सेबा-निवृत्त किया जा सकता है या वह सेवानियुत्त हो सकता है । ऐसे मानलो को नियमित करने के लिये नियम 
20 (ग) को सशोधित किया गया है। अतः इस सण्ड के अन्तर्गत जाच क्ययंत्राही के पूर्णो होने पर जारी किये 
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गये, सक्षम प्राविकारी के विश्विप्ठ आदेशों के झ्रवीन एक कमंचारी अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की तारीख से पूर्व या 
बाद में, निलम्वन-काल में हीं सेवा-निवृत्त हो सकता है । इसके विपरीत नियम 56 (ख) जांच के बाद अन्तिम 
श्रादेश जारी करने से पूर्व निलम्बित कर्मचारी को अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति आयु प्राप्त करने पर स्वतः ही सेवा- 
निवृत्त होने पर प्रतिबन्ध लगाता है । निलम्बित काल मे कर्मचारी को सेवा-निवृत्त करने या उसको सेवा-निवृत्ति 
की स्वीकृति देने का प्रश्तत केवल तब ही उत्पन्न होता है जब जांच कार्यवाही पूर्ण हो गई हो, इससे पूर्व 
नहीं । उपरोक्त से मह स्पष्ट होगा कि सेवा नियम 2]0 (गे) एवं नियम 56 (ख) के प्रावधानों में कोई 
विसंगति नही है | 

टोका--जब सेव! नियम 56 (ख) दिनांक 6-8-63 से विलोपित कर दिया गया है तब उक्त स्पष्दीकरण 

अ्रयेहीन सा लगता है। 


राजकीय निरंय संख्या :--स्ट्रीकृत राज्यों ये प्रभावी सेवा-नियमों ऋददि में कुछ प्रावधान होने पर भी 
राजप्रमुख महोदय इन श्रादेशों के अनुसार ऐसे सभी कर्मेचारियों की अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति के सम्बन्ध मे नियम 
बनाते हैं जो राजस्थात सेवा नियमों ढ्ारा शासित नहीं होते हैः--- 
() एक राज्य कर्मचारी की पनिवायं-सेवा-निवृत्ति की दिनांक वह है जिसको वह 55 वर्ष का होता 
है। किन्तु शर्त यह है कि सार्वजनिक हित की हृष्टि से, जिसे श्रभिलिखित किया जावेगा, सरकाट 
की स्वीकृति से उसे अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की तारीख के बाद भी सेवा में रखा जा सकता है। 
किन्तु वह किन्हीं प्रावश्यक-विशेष-परिस्थितियों के अतिरिक्त, 60 वर्ष की भ्रायु के वाद राज्य सेवा 
में किसी भी प्रकार नहीं रखा जावेगा 
(2) दु्ब्यवहार के आरोपों के कारण जो कर्मचारी निलम्वित हो उसे भ्रनिवार्य-सेवा-निुत्ति की तारीख 
को सेवा-निवृत्त होने की स्त्रीकृति नहीं दी जावेगी, किन्तु उसे सेवा में उस समय तक रखा जावेगा, 
जब तक उसके विरूद्ध जांच पूर्ण नहीं हो जावे तथा उस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्न्तिम प्रादेश 
नही दिया जावे । 
(3) एक कमंचारी पर उक्त निर्णय के अनुच्छेद () व (2) मे दिया हुवा कुछ भी प्रभावी नहीं होगा 
यदि उसको, उस राज्य भ्रथवा राजस्थान सरकार के मध्य हुए अनुवन्ध के आ्राधार पर नियुक्त 
किया गया हो । 
राजकीय निर्णय संर्या 2:--कर्मचारी जी सेवा नियम 56 (खत) के प्रावधान के प्रनुसार श्रनिवार्य-सेवा* 
निवृत्ति की तारीख के बाद सेवा में रखा जाता है, मदि उसका निलम्वन पूर्णतया भनुचित सिद्ध हो जावे तो उसे 
उतने समय के लिये मियम 54 के भ्रन्तगंत प्राप्त होने वाले अधिकारों से वंचित रखा जावेगा, जितने समय तक वह 
सेवा मे रखा जाता है। हस प्रकार के प्रधिकारों से वंचित रखा जाना उचित नहीं होगा क्यो कि बहू सरकार की 
सुविधा के सिये घनिवायं-सेवा-निवुत्ति के बाद सेवा मे रखा गया है न कि उमके स्वय के हित के लिये । 
जब इसौ प्रकार की परिस्यितियों में एक कमंचारी का निमस्तम्बन पूर्णतया प्रनुचित नद्धी ठहराया जा 
सकता है तो उरा समय के लिये उसके बेतन एवं भत्ते नियम 54 के श्ननुसार उसे विलम्बित भ्रवधि का बेगन एवं 
अधे का भाग स्वीहुत करेगा तया बढ़ी यह निर्देश देगा हि वया उस समय की किसी विशिष्ट कार्य के लिये “बैया- 
मे-दिताया-समय" माना जावेगा स्‍प्रथवा नहीं । 

दिप्पणो सफ्या :--सेवा नियम 89 के प्रन्त्गंत उस दिन से झाग्रे पी भवकाश यी स्व्रीकृत्ति जिससे 
करारी को मतिवायें रूप से सेवा-नियुत्त छर दिया जाना चादियेया या उस दिन से पाये के मयकाग की 
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स्वीकृति जिस तक कर्मचारी को सेवा में रखा गया है को जोधपुर-अ्रंशदायी-भविष्य निधि नियमों के श्रन्तगंत 
अ्रशदान के लिये भ्रथवा पैन्शन भ्रयोजनों के लिये अथवा पदाधिकार रखने के लिये सेवा में वृद्धि के रूप मे स्वीकृत 
नही माना जावेगा । पेन्शन सम्बन्धी लाभों के लिये करंचारी को अपनी अनिवाय॑-सेव!-निवृत्ति के दिनांक से सेवा- 
रिवृत्त किया हुआ समभा जावेगा या उसकी यदि सेवा में वृद्धि की गई है. वो उस वृद्धि की समाप्ति पर स्वीकृत 
हुआ समझा जावेगा एवं पेन्शन सम्बन्धी लाभो के लिये, उस तारीख से जिनको वह सेवा निवृत्त होता है या उसकी 
अवधि समाप्त होती है, पात्र समका जावेगा । 

टिप्पणी संस्या 2:--यह प्रावधान (नियम) उन सभी कर्मचारियों पर प्रभावी होता है जिन पर राजस्थान 
सेवा नियम लागु होते हैं चाहे वे श्रस्थाई पद पर स्थाई रूप से या कार्यवाहक रूप से काये कर रहे हों । 

टिप्पणी संख्या 3:--वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ- 4 (84) वि. वि. (ए)/नियस/62 दिनांक 34 
झगस्त, 963 से विलोपित की गई। 

राजकीय निर्शंयः--विभिन्न विभागों में नियुक्त चतुर्थ-श्रेणी-कर्मेचारी सेवा-नियम 56 को ध्यान में 
रखते हुए 60 वर्ष की श्रायु के होने से पूरे ही सेवा-निवृत कर दिये गये यद्यपि उन्हे तियम 246 के झनुसार 
सेवा-निवृत्त किया जाना था । उन सद पुराने मामलो को नियमित करने के उद्देश्य से सरकार ने भ्रादेश दिया 
है कि जो चतुर्य-श्रेणी-कर्मचारी 9 अ्रक्टरम्बर, 953 तक 55 वर्ष थे 60 वर्ष की झ्रायु में सेवा से निवृत्त हो गया 
है, उसे सेवा-निवृत्ति-आयु पर पेन्शन एवं ग्रेच्यूटी पर सेवा-मिवृत्त किया हुआ समझा जावा चाहिये । 

(2) सेवा नियम 246 वित्त विभाग के आदेश दिनाक 9 अ्रक्टूवर, 953 द्वारा विलोपित कर दिया 
गया है तथा उससे सम्बन्बित प्रावधान नियम 56 के अन्तर्गत टिप्पणी सझ्या (3) में कर दिया गया है। अ्रतः 
ऐसे सभी मामले इस नियम की टिप्पणी सख्या (3) के द्वारा नियमित किये जावेगे । 


जांच निर्देशन :--जवब एक कर्मचारी का किसी विशिष्ट आयु प्राप्त करने पर, सेवा निवृत्त होता या 
पदावनत होना या अ्रवकाश पर नही रहना चाहा गया हो तो जिस दिन वह कर्मचारी उस आयु को प्राप्त करता 
है, वह दिन, जैसी भी स्थिति हो, भ्रकार्य-देन (नान-वकिग्र-्डे) गिना जाता है तथा कर्मचारी को उस दिन से, 
उस दिन समेत, सेवा से विवृत्त या पदावनत हो जाना चाहिये श्रथवा अ्वक श पर नहीं होना चाहिये । 

(2) वियम 346, उस द्वारा प्रदत्त सुविधाओं एवं शर्तों के श्रनुसार, एक कर्मचारी को जो विश्वाम- 
वृत्ति-भायु का हो भा विश्वाम-वृत्ति पर झा रहा हो, उसे इस नियम से वाहर एवं नियम 346 में वशित शर्तों के 
आधार पर पुन- नियुक्ति का अधिकार देता है जिसकी पालना प्रुनः नियुक्ति के आदेशों में की जानी चाहिये । 


स्पष्टीकरण :--यह सर्व-विदित है कि सन्‌ 967 से ही राज्य सरकार की यह हढ़ नीति रही है कि 
समस्त सेवाओं के अधिकारियो/कर्मचारियों के सेवा-निवृत्ति की निर्धारित झगयु के होने के वाद उनके सेवा काल 
से वृद्धि अथवा उनकी पुनः नियुक्ति नही की जावेगी जब तक कि सम्बन्धित सेवा नियमों में इसके लिये पूर्व में ही 
कोई विशिष्ट प्रावधान नही हो । तदनुसार इस विभाग के परिपत्र सख्या एफ 8 (33) नियुक्ति/क/75 भाग-6 
दिनाफ 9 नवम्बर, 97 द्वारा सभी विभागो को निर्देश दे दिये गये थे कि उस निर्णोय की कंठोरता से पालना 
की जावे एवं भविष्य में सेवा-निवृत्ति की निर्धारित आयु के वाद किसी भी अ्धिकारी/ऋमंचारी की पुनः नियुक्ति 
अथवा सेवाकाल में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव इस विभाग को नहीं भिजवाया जावे ६ 


किन्तु गत माह कुछ समाचार पत्नो में इत सम्बन्ध में अ्रास्ति-पूर्स समःचार प्रकाशित हुए थे कि राज्य 
मंत्रि-्मडल द्वारा लिये गये निरय के अनुसार राज्य-सेवाओं के कर्मचन रियों की सेवानिवृत्ति की भ्रायु अब सामान्य 
रूप से 56 दपे कर दी गई है । वास्तव में मत्रि-्मडल द्वारा उपसोक्त व्रियय की नीति के सम्बन्ध से आशिक 
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| ४ 
निर्णय लिया गया है कि ग्रखिल भारतीय सेवाझ्रो के अधिकान्यो के अतिरिक्त, राज्य सेवाओं की समस्त श्रेणियों 
के अधिका रियों/कर्मचा रियों के केवल विशिष्ट मामलों मे, उनके सेवा काल में, मत्नि-मण्डल की स्पप्टग्राज्षा या 
अनुमति से ही एक वर्ष तक की वृद्धि की जा सकती हे । ही 


सर अतः समस्त नियुक्ति-प्राधिकारियो को यह स्पष्ट किया जाता है कि उनके अधीन कार्य कर रहे किसी 
भी श्रेणी के अधिकारी को उसकी सेवा-निवृत्ति ग्रायु के बाद सेवा में नहीं रखा जाये । विशिष्ट भामले में सेवा- 
काल मे बृद्धि किये जाने का श्राधार एवं उसके लिये झ्पनाई जाने वाली पद्धति निर्धारित कर प्रथक से शीघ्र ही 
भिजवाई जावेगी । 


(कार्मिक विभाग के आदेश सख्या एफ. 5 () कामिक (क-2) 75 दिनाक 3 जून, 975 द्वारा 
निविष्ट) कर 


राजकीय तिर्एय संख्या  :--इस विभाग के सम-संख्यक परिपत्र दिनांक 3 जुन, 975 के द्वारा राज्य 
सरकार के पूरे के निर्णय को दोहराया गया था कि कर्मचारी की विश्वाम-वृत्ति-आयु के बाद सेवा मे वृद्धि का 
प्रस्ताव स्वीकार नही किया जावेगा । किस्तु राज्य सरकार ने असाधारण मामलों: में ही सेवा्रों में वृद्धि, एक 
बप की सीमा तक, स्वीकृत करने का निर्णाय लिया है । 


इस सम्बन्ध में कुछ भआ्रान्तिया होने के कारण सरकार के निर्णय की ग्रनदेखी करते हुए सेवा मे वृद्धि 
के प्रस्ताव भेजने की प्रवत्ति हो गई है । इस सम्बन्ध में सरकार की नीति को स्पष्ट करने और झवावश्यक 
प्रस्ताव जो सेवा-निवृत्त कर्मचारियों की अनावश्यक प्रससा के ऊपर आधारित होता है, से बचने के लिये पुनः 
स्पष्ट किया जाता है कि सरकार प्रत्येक गुरा-सम्पन्न कर्मचारी की सेवा वृद्धि करने में रूचि' नही रखती है। राज्य 
सरकार केवल अत्यन्त अ्रसाधारण मामले में ही कर्मचारी की सेवाओं में वृद्धि करने के सम्बन्ध में निम्त-भ्रकित 
सिद्धान्त निर्धारित करती है एवं सेवाओं मे ऐसी बुद्धि मभि-मण्डल के अनुमोदन एवं कार्मिक विभाग की पूर्ब- 
सहमति से ही की जावेगी । दि 


(।) श्रन्य अधिकारी कार्य करने में पूर्णा परिपक्क नही हो । 
(2) सेवा-निवुत्त श्रधिकारी गुणावगुरा में श्रेष्ठता रखता हो । 


सिद्धान्त सख्या: [--यह तभी पूर्स माना जावेगा जब किसी विश्लेय क्षेत्र श्रथवा विशिष्ड अधिकारियों की 
कमी हो झथवा किसी उपयुक्त उत्तराधिकारी की तलाश' सम्भव नहीं हो । यदि अधिकारियों को ऐसे महत्वपूर्ण 
आवश्यक परियोजना अथवा कार्य पर नियुक्त किया हुआ है जिसका परिणाम एक प्रथवा दो वर्षों में मिलते 
वाला हो, जिस पद पर सेवा-वृद्धि की सिफारिश की गई है उस पद के विरूद्ध जो अधिकारी पदोन्नति का पात्र है 
उसे इस आधार पर श्रनुपयुक्त नही माना जा सकता है कि - उसे उतना अनुभव प्राप्त नही है| ऐसे मामले में 
पदोक्नति के लिये सेवा-नियमों के अनुसार विचार किया जाना चाहिये । यदि किसी प्रकार के विशिष्ट ज्ञान एबं 
अनुभव की झ्ावश्यकता हो तो यह निश्चित रूप से वताया जाना चाहिये कि जिस व्यक्ति को पदोन्नति देय है 
उसने झभी तक ऐसा ज्ञान मा अनुभव प्राप्त नही किया है और इस प्रकार यदि सेवानवृद्धि का प्रक्ताव स्वीकार 
भद्दी किया जाता है तो राज्य कार्य मे हानि होगी । 


इस आधार पर सेवा-वृद्धि नही की जावेगी कि उपयुक्त उत्तराधिकारी उपलब्ध नहीं है जब तक यह 
निश्चित नही कर लिया जाता है कि उत्तराधिकारी के चयन के लिये समय से पूर्व कार्यव्रही की जा चुकी है 
किन्तु चयन के कार्य को समा पर एवं निश्चित कररणों से पूर्ण नहीं किया जा सकता है । सिद्धान्त सस्या-2 
केवल इस तथ्य के झाधार पर पूर्ण नही म ना जावेगा कि विशेषज्ञ-ज्ञान (वैज्ञानिक अथवा तकतीकी) में झधिकारी 
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सभी प्रकार से उपयुक्त है अथवा वह झपने पद के कत्तेव्यों को दृढता पूर्ों करने योग्य हैं। सेवा वृद्धि का प्रस्ताव 
केवल इस आ्राधार पर स्वीकार नहीं किया जावेगा कि पूर्व में भी उस पद के अधिकारी की सेवा मे वृद्धि 
की गई थी । 


सेवा में वृद्धि के लिये सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने एवं उपरोक्त सिद्धान्तों की पालना करने के 
लिये निम्न-भ्रकित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये । 


(१) सेवा मे बृद्धि के प्रस्ताव विभागाध्यक्षो द्वारा सम्बन्धित अ्रधिकारी की सेप्रा-निवृत्ति की 
तारीख से न्यूनतम 6 माह पूर्व॑ सम्बन्धित शासन सचिव को प्रस्तुत किया जाता चाहिये। 
ऐसी सिफारिशों के साथ गोपनीय प्रतिवेदन की पत्रावली तथा महत्वपूर्ण सेवा सम्बन्धी 
अभिलेख जो भ्रधिकारी के कार्य एवं उसके द्वारा प्रस्तुत तफलता से सम्बन्धित हो । यदि कोई 
बिमागीय जाच से सम्बन्धित पत्रावली भी हो तो वह भी साथ मे भेजी जानी चाहिये । 


(2) ऐसे प्रस्ताव की सम्बन्धित शासन-सचिव द्वारा विस्तृत जांच की जावेगी तथा उसे सम्बन्धित 
मत्री के झादेशो के लिये प्रस्तुत किया जावेगा | यदि मत्री महोदय का उस मामले में यह दृढ़ 
मत है कि सेवा में वृद्धि न्‍्यायोचित है जो जनहित में सेवा वृद्धि की न्यूनतम भ्रवधि एक वर्ष 
से अधिक नहीं हो, निर्धारित करेगे । तब ऐसे प्रस्ताव को कामिक विभाग मे निर्धारित प्रपत्र 
में सम्बन्धित अधिकारों की विश्वाम-वृत्ति की आयु से तीन माह पूर्व भिजवाया जायेगा। 
कामिक विभाग ऐसे मामले को मुख्य सचिव एवं मुख्य मत्रीजी को इस श्राणय के ग्रादेश 
प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत करेगा कि श्रस्ताव उचित है. एवं मंत्रि-्मण्डल के समक्ष प्रस्तुत 
करने योग्य है 

(3) जहा पर कोई विभागाध्यक्ष नहीं है भ्रथवा विभागाध्यक्ष स्वय सम्बन्धित है तो श,सन सचिय 
ही उपरोक्त प्रक्रिया एवं सिद्धान्तों की पालना करते हुए भेजेगे । 

(4) मुख्य मत्री द्वारा ऐसे प्रस्ताव का अवलोकन करने के पश्चात्‌ उसे मत्रिन्मण्डल के समक्ष 
अन्तिम अनुमोदनार्थ/ग्रादेशार्थ प्रस्तुत किया जावेगा । 


अतः सबधित श्रधिकारियों पर जोर डाला जाता है कि उपरोक्त सिद्धांतो एवं प्रक्रिया की कठोरता से 
पालना की जावे और असाधारण मामलों को छोड़कर राज्य कर्मचारी जो उनके प्रशासनिक नियत्रण में है कि 
सेवा-तिवृत्ति आयु होने पर सेथा मे वृद्धि करने की स्वीक्षति के प्रस्ताव नही भेजे जाने चाहिये । 
[कर्णमक विभाग के श्रादेश संख्या 8/76/घ० 5 () फमिफ (क-2) दि० 25-2-76 द्वारा निधिष्ड] 


राजकीय निर्यय संख्या 2:---राजस्थान सेवा नियमो के नियम 56 के उपवन्धों की ओर ध्यान भ्राकपित 
किया जाता है- जिसके अनुसार चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर किसी सरफारी कर्मचारी की अनिवायं-सेवा-निवृत्ति की 
तारीख, उस माह के भ्रन्तिम दिन का अपरान्ह है, जिसमे वह्‌ 55 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, तवा चतुर्थ श्रेशी 
के मामले में यह उस माह के भ्रन्तिम दिन का अपरान्ह है, जिसमे वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त करता है । किन्तु 
सरकार के ध्यान मे ऐसे मामले आये है कि कुछ सरकारी कर्मचारी सेवा-पुस्थिका में श्रभिलिखित जन्म की तारीप 
के आधार पर निकाली गई सेवानिवृत्ति की सम्यक तारीस पर सेवा-निवृत्त नहीं किए गए है तथा उन्हें किसी भी 
भाति, सेवा-निवुत्ति की तारीख के वाद भी, सेवा में रखा गया है। यह बहुत ही अनियमित है। जब ऐसे मामले 
अधिवापिकी (सुपरएन्यूएशन) की झायु धराप्त करने के पश्चात्‌ की गई सेवा की अतिरेक (एकसिस) कालावधि के 
नियमितिकरस के लिए सरकार को निर्दिष्ट किए जाते हैं, तव सरकार के सामने इसके सिवाय कोई विकल्प नह्ठी 


ही कर 
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होता है कि प्रधिवापिकी की आयु प्राप्त करते की तारीख “तथा सेवा समाप्तिःकी वास्तविक" तारीख के वीच॑ की 
गई सेवा की झतिरेक-कालावधि को पुमः'नियुक्ति की कालावधि के रूप मे मानकर ऐसे मामलों को नियमित कर्र 
दिया जाय ( नियमितीकरण की प्रक्रिया से पेन्शन मामलों के निपटारे में काफी विलम्ब होता है ॥ 

भामले प्र विचार किया गया तथा यह-निशचय किया गया “है -कि उन सरकारी”कृर्मंचारियों के पेन्शन 


- भामले, जिन्हें प्रधिवापिकी ग्रायु प्राप्त करने के पश्चात्‌ किन्‍्ही भी कारणों से सेवा में रखा गया हो; पझागे' से 


निपटा दिये जाये चाहे उप-वर्शिति सेवा की अतिरेक-कालावधि के नियमितीकरण के झौपचारिक आदेश जारी 
नहीं हुए हों । यदि किसी मामले मे, ऐसे मामलों के नियमितीकरण के प्ररिणामस्वरूप, यह पाया जाय कि वेतन 
तथा भत्तों के कारण अधिक राशि का भुगतानु कर दिया गया है तो, वह, सरकारी कर्मचारी को देय पैन्शन में से 
बसूल या समायोजित किया जावेगा । महालेखाुकार, ऐसे पेन्शन मामलों का निपटारा_ करेगा तथा सम्बन्धित 
विभाग को एवं विशेषाधिकरी पेन्शन की सूचित करते हुए, अधिवाधिकी की आयु प्राप्त करने की तारीख के बाद 
को, की गई सेवा की अतिरेक कालावधि के नियमितीकरण हेतु सलाह देगा । यह सुनिश्चित करने के लिए कि 
प्रश्नास्पद सेवा की कालावधि को नियमित करने के अ्रार्वर्यक ग्रादेश तुरन्त जारी कर दियें भये हैं, विशेषाधिकारी 
पेन्शन, संबंधित विभाग से मामले के बारे में सम्पर्क करेगा । 200 
[द्ित्त विभाग का ज्ञापन संख्या एफ, ३ (39) वित्त (प्रप-2) 74, दिनांक [7 नऋवस्वर, 77] 


“यम 57 :_ आवकाश केवल कर पहनने द्वारा हो जित किया जाता है । इस 
नियम वैदेशिक-सेवा मे “अतीत अवधि को भी चेक में ग्रिना जाता है यदि ऐसे पमय के 
लिये सवकाश-बेतन-अंज्रदान दे दिया जाता है हक 

राजकीय निराँय संत्यः ;] फेक कै समय क्रय पेमप तक कई विजय के 

राज्य कमंचारियों को नियुक्ति भदेशों के बिना अडए पढ़ा । जग अस्त उठाया गया कि क्या ऐसे उमय क्रो 

उपाजन के लिये बिना जावेगा । चूपकि अवकाश केवल: वस्तिविक कतेब्य-सम्पादत पर ही प्रणित किया 
गे कत्तेव्य- नहीं किया है 


अवकाश- 
जाता है तथा ऐसी मे चारियो हारा कोई विके 'पम्पादेत नह है । भरत, यह 
िर्ॉय किया जाता है कि पा पाराधीन समय अब ग्रीजित' करते $ मिरे नहोँ बिता जावेगा चाहे उसे 
पैन्धन प्रयोजनों गे; वित्त विभाग के'अदेश- दि देनांक"3]' मई 7/959 "(वा नियम 480 के अन्तर्गत राजकय- 
निरांध सस्या-.. ) के / ना जा सकता है। 
280 पजेसोय निर्शक सत्य 2. “एस कक 

दिनाक 7 जनवरी, 553 7राय संस्था 

जपाजित अवकाश पकार 

यह प्रादेश मृंते-सक्षी मामत्ते की 
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नियम 58 (क):--यदि एक राज्य-कर्मचारी जो राज्य-सेवा को क्षतिपुरक अ्रथवा ग्रयोग्यता 
पेन्शन या ग्रेच्यूटी के आधार पर छोड़ देता है तथा पुनः सेवा में ले लिया जाता है एवं इसके परिणाम- 
स्वरूप वह ग्रेच्यूटी वापिस लौटा देता है या उसकी पेन्शन पूर्णाःछ्प से स्थग्रित रखी जाती है तथा 
इसके हारा उसकी पूर्व की सेवायें, श्रन्तिम रूप से सेवा निवृत्ति पर, पेन्शन-योग्य हो जाती है तो 
पुनः नियुक्ति करने वाले सक्षम-प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार उसकी गत सेवाये उस सीमा तक 
अवकाश उपाजन के लिये गिनी जा सकती है, जैसा वह सक्षम-प्राधिकारी निर्वारित करे । 
विएम 58 (ख)ः--एक कर्मचारी जो राज्य-सेवा से निष्कासित किया गया है या हटाया 
गया है पर जो अपील अथवा पुनरावलोकन पर पुनः नियुक्त हो जाता है तो वह पूर्व की सेवाग्रों को 
अवपनश के लिये गिनाने का अधिकारी होगा । 
झाडिद निर्देशन संख्या । :--एक व्यक्ति जो सेवा-निवृत्त श्रायु का होने पर या सेवा-निवृत्ति पेन्शन पर 
सेया निवृत्त हो गया है, उसकी पुनः नियुक्ति साधारणतः झपवाद स्वरूप एक भ्रस्थाई उपाय है ऐसे मामले 
में पुनः नियुक्त व्यक्ति की सेवाओ्रों को झस्थाई समझ जाना चाहिये तथा पुनः नियुक्ति की प्रवधि में उसका 
अवकाश, भ्रस्थाई राज्य-कर्मंचारियों पर लागू नियमो के अनुलार नियमित किया जाना चाहिये । 
आडिद निर्देशन सस्या 2:--वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ ! (34) वि. वि /63 दिनाक 28 
फरवरी, 963 द्वारा विलोपित । ऐ 
राजकीय निर्णेय:--ऐसे प्रकरणों में जिनमें राजकीय सेत्रा से त्याग-पत्र को सेवा-नियम 208 (ख) के 
अनुसार त्याग-पत्र-के रूप मे नही समभा जाता है तो प्रदकाश के मामले मे भी उसे सेवा को निरन्तर गिने जाने 
बाग लाभ दिया जाना चाहिये । 


विब्स 59 न अधिकार के रूप में की मांगा जा सकता है। अवकाश-स्वीकृत- 
कर्त्ता-प्राधिकारी का यह विवेक होगा कि वह जन-सेवाश्रों के हित में अवकाश स्वीकृत करने से मना 
कर दे भ्रथवा स्वीकृत श्रवकाश को किसी भी समय खण्डित कर दे, किन्तु कोई भी ऐसा अवकाश 
जो सेवा-निवृत्ति-पूर्व के भवकाश के रूप में वकाया हो उसे दक्त- प्राधिकारी स्वीकृत करने से मना 
नहीं कर सकता है वह या तो सरकार हारा या ऐसे प्राधिकारी द्वारा ज़िसकों सरकार ने इस 
सम्बन्ध में ग्रधिकार प्रदत्त किया है, लिखित में मना की जावेगी । स्वीकृति प्रदान करने वाले प्रावि- 
कारी के विवेक पर कर्मचारी हारा श्रावेदित एवं देय अ्रवकाश की प्रकृति (नेचर) नहीं बदली जा 
सकती है । किन्तु सक्षम-प्राधिकारी को छूट है कि वह इस नियम के अन्तर्गत अ्रावेदित अवकाश को 
स्वीकृत करने से मना कर सकता है या खण्डित कर सकता है। श्रतः उस प्रवकाश्न की प्रकृति में उसे 
किसी प्रकार के परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है । 
राजकीय निर्शाय संड्या :--हाल ही मे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किये गये है जिनमे कर्मचारियों द्वारा 
उपभोग किये गये दो श्रवकाशों के वीच की सेवा का समय केवल नाम मात्र का था। ऐसे मामले में श्रवकाश 
स्वीकृत करने व ले प्राधिकारी को सेवा नियम 59 के अनुसार अपने विवेक का उपयोग करते हुए अवकाश 
सम्बन्धी नियमों की अवहेलंना करने के प्रयत्न को रोकने में असफल रहे तथा नियमों की अवहेलना करके 
अवकाश स्वीकृत कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि सम्बन्धित कर्मचारियों ने भ्रवाद्चित लाभ प्राप्त 
किये । ३. 
खैवा नियम 59 के अवकाश स्वीकृत-कर्त्ता प्राधिकारी को एक कर्मचारी द्वारा अपनी इच्छानुसार 
उपाजित अवकाश तथा अरद्धं-वेतन, अवकाश के लिये आवेदन किये गये विकल्प मे हस्तक्षेप करने की कोई 
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अधिकार नहीं है । प्रतः जब एक वर अवकाश स्त्रीकृञ कर दिया जाता है तो उसकी निरन्तरता को दो प्रकार * 
के अ्वकाशो के रूप में समझा जाकर एक प्रकार के अवकाश में नहीं बदला जा सकता है तथा कर्मचारी को 
सिथमों दारा अवाधछित लाभ उठाने से नहीं रोका जा सकता है | फिर भी सक्नम-प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, 
सेवा नियम 59 के प्रन्तर्मेत किसी भी प्रकार के अ्यकाश को अस्वीकृत करके नियमों की अवहेलना पर रोक 
लगा सकता है । ग्रतः यह सुझाव दिया जाता है कि यह निश्चित करने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये कि 
ऐसे मामलों में जिनमें कर्मचारियों ते सेवा के ग्रल्प-ससय से ही किसी नये प्रकार के अवकाश के लिये प्रावेदन 
किया हो, तो वह सावधानी पुर्वक इस हृष्टिकोश को ध्यान में रखते हुए जाँच करे कि नियमों की पालना का 
पूर्ों ध्यान रखा गया है तथा यदि किन्ही कारणों से यह विश्वास हो जावे कि झ्रवक्ाश नियमों का अथवा उनके 
आशय का गलत ढय से साभ उठाने की चेप्टठा की जा रही है, तो सक्षम-प्राधिकारी तियम 59 के अन्तर्गत अपने 
विवेकाधिकार का उपयोग कर उसके अ्रवकाश को अस्वीक्षत कर सकता है। 


राजकीय निर्णय संख्या 2:--वित्त विभाग में प्रशासनिक विभागों तथा विभागाध्यक्षों से यह प्रस्ताव' 
प्राप्त हो रहे हैं कि राज्य कर्मचारियों को एक प्रकार के स्वीकृत प्रवकाश फो दूसरे प्रकार के भ्रवकाश में बदलने 
की स्वीकृति दी जाये । 


इस प्रश्न पर विचार किया गया है और राज्यपाल महोदय ने प्रसन्न होकर आदेश प्रदान किये हैं. कि 
ऐसे मामले में जिस अधिकारी ते अवकाश स्वीकृत किया था, ध्रवकाश की पूर्वोक्त प्रभाव से बदल सकता है यदि 
ऐसा अवकाश उसे अवकाश स्वीकृत करते समय शेप एवं देय था। किन्तु शर्ते यह है कि श्रवकाश बदलने का 
प्रार्थना-पत्र अवकाश समाप्ति के तीन माह में प्राप्त हो गया हो । यह भी श्रादेश दिया जाता है कि एक अकार के 
स्वीकृत प्रवेश को अस प्रकर के प्वकाश मे बइलने में * अवकाश को प्रन्त्र प्रकार के अवकाश में बइलते में यह शर्ते रहेगी कि अवकाश-वेतन का समायोजन 
अन्तिम स्वीकृत अ्रवकाश के वेतन से कर लिया जावेगा ) झर्थातव्‌ यदि अवकाश-वेवत के रूप में राशि का भुगतान 
अधिक कर दिया गया है तो वह वसूल की जावेगी अथवा फोई राशि देय बनती है तो उत्तका भुगतान किया 
जावेया । 

[छित्त विभाग के प्ादेश संस्या एफ. 3 (25) थि वि. (प्रप-2) 76 दि. 34 सई, 976 हारा निविष्ट ] 


टीका स॑ (नियम 59 के सम्बन्ध में):--इस सियम के प्रनुत्तार प्रवकाश फोई अधिकार नहीं माना यया है । 
स्यायालप द्वारा भी सवफाश को अ्रधिकार नहों माना सदा और फलह्वकछप भारतोय संविधान की 
घारा 226 के श्रन्तर्गत याचिका स्वीकृत नहीं को जा सकती है । न्यायालयों का यही भ्रभिमत है कि 
अवकाश को एक अधिकार के रूप में महों माया जा सकता है । जय राज्य-हित्त फी श्रायश्यफताएँ हों तो 
अवकाश-स्वीकृत कर्ता प्राधिकारी द्वारा फिसी नो कर्मचारो को किसो भी प्रकार फा भप्रदकाश प्रस्वीकृत, 
तथा निरस्त करने का प्रधिकार उसके विधेक पर सुरक्षित रहुता है । 


नियम 50:--साधारखतः अवकाश उत दिन से प्राम्रभ होता है जितल दिन कार्यभार का 
स्थातानतरण होता है तथा कार्यभार-धहुण-करने के पूर्व के दिन समाप्त हो जाता है । जब भारत से 
बाहर विदेश से अवकाश के उपभोग कर लौटकर थाने बाले कर्मचारी को पददन्‍भार-यहण स्वीकृत 
फिया जाता है तो उसके अवकाश का अन्तिम दिन वह होगा जिस दिन उसका जहाज, जिसमें वह 
यात्रा कर रहा है, अपने गन्तव्य स्थान के लेगर पर वन्दरयाह में जाता है। बदि वह वायुयान 
द्वारा लौदता है तो वायुयान के भारत में नियमित हवाई अ्ट्ु पर झाने का दिन, भन्तिम 
दिन होगा । 
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के 
नियम 60-एः--अ्रवकाश पर प्रस्थान करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को ग्रपने अवकाश प्रार्थना 
पत्र में अ्पता वह पता लिखना चाहिये जिस पर उस समय में उसके पास पत्र आदि पहुंच सकें . 
भ्रवकाश काल में पत्ते में परिवर्तन होने पर, यदि कोई हो, उसकी सूचना विभागाबध्यक्ष के पास 
तुरन्त पहुंच जानी चाहिये। 


नियस 6:--जव किसी कर्मचारो के अवकाश प्रारम्भ होने के पूर्व के दिन या भ्रवकाश 
समाप्ति के बाद कोई सार्वजनिक-प्रवकाश या एक से अधिक सार्वजनिक अवकाश हों तो कर्मचारी 
वें के दिन की समाप्ति पर अपना कार्यालय छीड़ सकता है या बाद में पड़ने वाले सार्वजनिक 
अवकाशों की समाप्ति पर लौट सकता है, किन्तु शर्त यह है कि ८ 
(क) उसके स्थानान्तरण या कार्यभार-सम्भालने में स्थायी अग्रिम राशि के अतिरिक्त 

प्रतिभूतियों या घन राशि का सम्भालना अथवा सम्भलाना सम्मिलित नहीं है। "' 
(ख) उसके सार्वजनिक अबकाशों के कारण अवकाश पर शीक्र प्रस्थान करने से एक 
कर्मचारी को ऐसे मुख्यावास से अपने कर्त्तव्य को सम्पादित करने के लिये शीघ्र रवाना 

नहीं होना पड़े । 

, (ग) उसके अवकाश से लौटने में विलम्ब होने से एक ऐसे कर्मचारी के दूसरे स्थान (स्टेशन) 
| पर वापिस स्थानान्तरण होने में देर नहीं हो रही है (जो कर्मचारी की श्रवकाश की अनुप- 
- स्थिति में काये कर रहा था) तथा उस पर अस्थाई रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को राज़्य- 
सेवा से मुक्त करने में विलम्व नही होता हो । वार 


नियस 62:--यदि अवकाश पर प्रस्थान करने वाला अधिकारी कर्मचारी अपने चार्ज की धन- 
राशि का स्वयं उत्तरदायी वना रहे तो एक सक्षम-प्राधिकारी यह घोषित कर सकता है कि किसी 
विशेष मामले में नियम 6] (क) के प्रावधान लागू नहीं होगे । 
नियम 63:--जव तक़ सक्षम-प्राधिकारी किसी एक. मामले में प्नन्यथा प्रकार से निर्देश नहीं 
करेंड-- 
- (क) यदि सार्वजनिक-प्रवकाश देय अवकाशों से पूर्व-वर्ती (प्रि-फिक्स) हो तो अ्रवकाश व वेतन 
तथा भत्ते की व्यवस्था पर कोई प्रभाव अवकाशों के बाद ग्रन्तिम दिन से पड़ेगा । 
(ख्र) यदि सार्वजनिक-अ्रवकाश देय अवकाशों के समय अनुवर्ती (श्र-फिक्स) हो तो सार्वजनिक 
- * अवकाश का समय उस दिन समाप्त हुआ समझा जाता है। चेतन -एवं भत्तों का किसी 
श्नवर्ती व्यवस्था पर प्रभाव उस दिन से पड़ता है जिस दिन अवकाश के समय का अन्त 
हो जाता है यदि उसके आ्रागे कोई सार्वजनिक-अ्वकाश नही होता । 
राजकीय निर्णंय:-- राजस्थान सेवा निय्रम 35 के झन्तगंत वित्त विभाग के आदेश दिनांक 9 अ्रगस्त, 962 
द्वारा, जोड़े गये स्पप्टीकरर में;नियम्र 50, के अधीन अतिरिक्त वेतून को उन,मामले भे स्वीकृत किया जाता है जहां 
30 दिवस .या इससे भ्रधिक की अवधि के लिये दोहरी-ध्यवस्था “ की जाती है 
४ 7 एक प्रश्न उठाया गया हैकि क्‍या अवकाश से पूर्व एव बाद की अवधि जो सार्वजनिक अ्वकाशों की झ्रवधि 
हो, उस दोहरी-ब्यवस्था की अवधि के लिये मिता जाना चाहिये. और. तदनुसार अतिरिक्त-बेवन दिया जाना 
चाहिये । वर्तेमान प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक अवकाशो की ऐसी अवधि दोहरी-व्यवस्था की गणना, मे 
सम्मिलित नही की जाती है तथा उसके लिये कोई अतिरिक्त-वेतन स्वीकार नहीं होता है । इस प्रश्न की सेवा 


नियम 64-65] राजस्थान सेवा नियम [459 


नियम 63 के प्रावधान को हृष्टिगत रखकर जांच की गई है तथा यह निशेय हिंया गया है. कि उक्त धोदेशों 
के' प्रयोजनाथ झवकाशों के पूर्व-च॒ ली तथा बाद वालो झदधि को दोहरी व्यवस्था को क्‍मयधि.में गिनने में सम्मिलित 
किया जाना चाहिये तथा तदूनुमार मतिरिक्त-वेवन स्वीकृत किया जाना चाहियें। ५ 8 5 


नियम 64 ():--एक कर्मचारी अवकाझ-काल में कोई सेवा या कोई नियुक्ति, जिसमें निजी 
व्यवसाय की स्थायना, चारटडं-अकाउन्देंड सलाहकार, कानूनी तथा चिकित्सा संबंधी प्रेफ्टिस भी 
सम्मिलित है, सरकार की पूर्व-अनुमति प्राप्त किये बिना स्वीकार नहीं कर सकता है। 
टिप्पणी संस्या।:--इस नियम के प्रधीन कोई सेवा करने था नियोजन स्पोीकार फरने की भनुमति किसी 
सरकारी अधिकारी के सम्बन्ध मे जो अन्तराष्ट्रीय ऐजेन्सी या सावंजनिफ-नि काय या लोफक्षेत्र-सस्पान, जो राजस्थान 
में तीन वर्ष या एक वर्ष, जैसी भी स्थिति हो, से मधिक के लिये, नही दी जावेगी । 


नियम 64 (2):--एक कर्मचारी जिसको अवकाश काल में फिसी सरकार या निजो-तियोजक 
के अधीन सेवा करने की अनुमति दे दी गई है, उसका झबफाश वेतन राज्य सरकार के भ्ादेशानुस्तार 
निर्धारित होगा । है 
टिप्पएी संरूपए :---यह नियम भाकस्मिक-साहित्यिक-काये झ्थवा परीक्षफ के रूप भे सेवा तथा ऐसी 
समान सेवा पर प्रभावी नहीं होगा तथा यह नियम उस विदेशी सेया के स्पीकृत करने पर भी लागू नहीं होगा, णो 
नियम 47 के अन्तर्गत झाती है । 
टिप्परणी संस्या 2:--यह नियम उन पर भी लागू नहीं होगा जहां कर्मचारियों को कुछ सीमा तक सिजी 
प्रेक्टिस करने की एयं उसकी फीस प्राप्त करने की स्त्रीकृति उनकी सेवा की शर्तों के रूप भें दी गई है। उपाहरणापें 
एक चिकित्सक को निजी-चिकित्सा करने का मधिकार स्वीकृत किया गया है । 
स्पष्टीकरणः--संदेह के नियारण के लिये यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि सेवा तियम 64 (2) के 
हारा श्रवकाश मेतन पर लगाया गया प्रतिवन्ध समान रूप से अस्पाई सेवा में निग्रुक्त ऐसे फर्मंचारी पर भी 
प्रभावी होगा जो प्रवकाश काल में या ऐसे भ्रवकाश में जिसके समाप्त होने पर उसके सेवा पर बापरा भाते की 
आशा नही हो, वह किसी राज्य राककार या निजी-नियोजक के प्रधीन नौकरी प्राप्त कर लेता है या किसी 
स्थानीय निधि से दिये जाबे वाले बेतन की नौकरी स्वीकार कर लेता है। यह भी निर्णय किया गया है कि 
उपरोक्त प्रतिबन्ध भ्रनुवन्धित भ्रधिकारियो पर भी लागू होगा । हि 
राजकीय निर्णय :--एक कर्मचारी जिसे सेवा-निवृत्ति-पूर्व श्रवकाश या प्स्पीकृत झ्यकाश की प्रयधि 
में किसी अन्य सरकार या मैर सरकारी नियोजक के. श्रधीन या स्थानीय निधि से . देय किसी शोवा में नौका 
करने की स्वीकृति दे दी गई है तो उसको वेतन, अद्धं-वेतत अवकांश पर प्राप्त. वेतन की राशि के रागान, देय 
हीगा । | 
नियस 65 () :--जव कर्मचारी जो अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की तारीख से पूर्व निवृत्ति-पूर्ण 
अवकाश पर प्रस्थान कर गया हो तथा उसे ऐसे अबकाश में सरकार के भ्रधीन फिसी पद पर पुनः 
नियुक्त करने की आवश्यकता पड़ती हो तथा वह्‌,कर्त्तव्य पर झ्ााने फ़ै लिये सहमत हो तो उसे सोया 
पर वापिस व॒ला लिया जावेगा तथा सेवा पर उपस्थित होने के दिन से जो भी ग्रवकाश फा भाग 
शेप रहेगा वह निरस्त कर दिया जावेगा। इस प्रकार जो भ्वफाश निरस्त फिया जावेगा बहु 
अस्वीक्ृत श्रवकाश के रूप में समझा जावेगा तथा वह अभिषायं-सेया-सियृति की तारीस 
नियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बाद से स्वीकृत किया जावेगा यदि कर्मचारी #शिवा., १, 
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नियृत्ति के दिन तक या बाद त्तक, जैसी भा स्थिति हो, सेवा में चलता रहे। एक कर्मचारी जिसे 
विश्वाम-वृत्ति आयु प्राप्त होने से पूर्व निवृत्ति-पुर्व-अवकाश में किसी पन्य सरकार के अधीन या गैर 
सरकारी नियोजक के अधीन या स्थानीय निधि से दिये जाने वाले वेतन के झ्रधीन नौकरी करने 
की स्वीकृति दे दी गई है तो उसको अ्रवकाश वेतन, उसके झझ-वेतन-प्रवकाश के वेतन की राशि 
के समान देय होगा। 

नियम 65 (2):--वित्त विभाग के शब्रादेश संख्या एफ. | (एफ.) (6) वि. वि. (०) 
(आर) 57/0 दिनांक 20 जून, 96 द्वारा विलोपित । 

टिप्पणी :--वित्त विभाग के ग्रादेश सस्या प. 35 (30) (प्रार.) 52 दिनाक 2 जुलाई, 952 द्वारा 
नियम 65 का संशोधन दिनाक । प्रप्नेल, 95] से प्रभावशील हुवा है। (जिसको राजस्थान सेवा नियम प्रभावी 


हुए हैं) 


राजकोय निरुंय संख्या | :--एकीकरण विभाग के प्रादेश सख्या 40।/जी.डी.|सप्ड-2 दिनांक 2व 
जून, 949 एवं 4 अ्रगस्त, 949 के अन्तर्गत बहुत से राज्य-कर्मंथारी उनको बकाया प्रवकाश का पूर्ण या 
आशिक रूप से उपयोग करने से पूर्व हो भ्रस्थाई रूप से पुनः नियुक्त कर लिये गये थे | उनके बकाया श्रवकाश के 
उपभोग तथा उस सेवा को पेन्शन-योग्य-सेवा माने जाने के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया गया है तथा 
मामले के सभी पक्षों पर विचार कर निर्णय किया गया है कि ऐसे कर्मचारियों को “प्रवकाश पर उस सभय तक 
रहे गये” समभे जाने की स्वीकृति दी जाती है जब तक उस पद पर कार्य करते हुए उसकझा प्रयकाश समाप्त हो 
जाता है जिस पर वह पुन; नियुक्त हुप्ना है तथा उस मामले में उन्हें पुनःनियुक्ति पर निर्धारित किये गये वेतन 
के अतिरिक्त झ्रधा-प्रवकाश-वेतन प्राप्त करने की तया अ्रवकाण के समय को पेन्शन में गिने जाने की भी स्वीकृति 
दी जाती है। यदि इस भ्रकार पुनः नियुक्त कर्मचारी इस सुबिधा का लाभ उठाना नहीं चाहता है तो पह पुनः 
नियुक्ति की समाप्ति पर भ्रवकाश का उपभोग कर सझता है तथा ऐसे भवकाश के एवंज में प्रयकाश वेतन प्राप्त 
कर सवाता है । ऐसे मामले में उतकी सेवा-निवृत्ति पुतः नियुक्ति से पूर्व मानी जावेगी तथो वह प्रवकाज्ञ का समय 
पेन्शत की गणना भे सम्मिलित नहीं किया जावेगा । किसी भी मामले में अ्रवकाश उस सीमा या अधिकतम-सीमा 
से झधिक नही होगा जो सम्बन्धित इकाई (भूतपुव॑-देणी-राज्य) के नियम के निवृत्तिन्पूव॑ प्नवफाशों में प्राप्त की 
जा सकती है । 
उपरोक्त अनुच्छेद () के सम्बन्ध में विकल्प, पेन्शन के गिने जाने के पूर्च का्यालिय-प्रध्यक्षों के माध्यम 
से महालेखाकार के पास भिजयाया जाना चाहिये । 
राजकीय निर्णय संख्या 2 :--एक सन्देह उत्पन्न किया गया है कि क्‍या नियम 65 (2) के झनुसार 
किसी कर्मचारी को सेवा नियम 99 के ग्रन्तगंत स्वीकार किये गये निवृत्ति-पूर्व-प्रवकाश पर जाने से रोका जा 
सकता है तथा यदि आवश्यक हो तो क्या उसकी सेवा में वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। उक्त खण्ड 
मे दिये गये विकल्प का आशय मामले में सक्षम-प्राधिकारी के निर्णय में बाधा डालना नहीं है । जव॑ एक कर्मचारी 
जो नियम 89 के ग्रन्तर्मत निवृत्ति-पुरवे-मवकाश पर जा चुका है, यदि ऐसे अवकाश के बीच में सेवा पर वापिस 
चुला लिया जाता है तथा उसकी सेवा मे वृद्धि कर दी जाती है तो उसके शेप भ्रवकाश को निरस्त कर दिया 
जावेगा तथा पूर्व मे उपभोग किये गये अवकाश को नियम 89 के प्रोवीजो के अन्तर्गत सेवा-बूद्धि के समय में 
उपभोग किया गया प्रवकाश माना जावेगा । है 
राजकीय निर्णय संख्या 3 :--राजस्थान सेवा नियम 65 (2) एवं (3) के झनुसार एक कर्मचारी 
जिसको निवृत्ति-पुर्व अवकाश-काल में अथवा नियम $9 के अन्तर्गत अस्दीकृत-म्रवकाश काल में किसी गैर-सरकारी 


नियम 65] राजस्थान सेवा नियम ऐ [76 


नियोजऊ के प्रधीन प्रयवा स्थानोय मिधि से देय सेवा में गन्‍्य नौकरी करने की ग्रनुमति दे दी गई है तो उसका 
प्रन्‍काम-वैतन सिम्न-्सीमा तक देव होगा :-- 


(0) एक कमंचारी जो पेन्शन प्राप्त करने का पान है उसे उस पेन्गन की राशि के समान श्रवकाश- 
बैतन दिया जावेगा जो उसे सेवा-निवृत्ति फे समय प्राप्त करने की ग्राशा हो । 

(॥) यदि एक दाःमंचारी पेन्सन प्राप्त करमे योग्य नहीं है तो उस अ्रवकाश-बेतन की राशि के 
समान जो उसे प्रद्धं-वेतन ग्रवकाश पर मिलती है । 


इस सम्बन्ध में यह स्पप्ट किया जाता है कि प्रवकाश वेनन पर प्रतिवन्ध के वारे में दो विभिन्न सिद्धान्तो 
के लागू छिये जाने, जैसे सम्बन्धित प्रधिफारी पेन्गन प्राप्त करने के योग्य है अववा नहीं, कुछ भ्रान्ति उत्पन्न 
करता है तथा विशेष प्रकार से उन कर्मचारियों के साथ न्याय नही करता है जो नियमों के भ्न्तर्गत स्वीकृत, 
साधारणुतः भधिकतम देय, पेग्शन पर सेवा-निवृत्त किये जाते है। 

चूकि पृक्त तर्क सवल है तथा सभी प्रकार के मामलों के सम्बन्ध में एकसा व्यवहार किया जाना 
बाद्धनीय है । भतः सेवा निगम 65 (2) व (3) में प्राशिक संशोवन कप्ते हुए आदेश दिया गया है कि ऐसे सभी 
मामलों में (पेन्शन प्राप्त करने योग्य कर्मचारियों समेत) भ्रवकाश-वेतन उनको प्रद्धं-वेतन पर देय राशि तक 
सीमित होगा । यह भादेश जारी किये जाने की तारीख से प्रभावी होगा तथा पुराने मामलों को पुनः नही खोला 
जावेगा । 

राजकीय निर्णय संख्या 4 (:--ऐसे मामले में एक अधिकारी जो सेवा-निवृत्त किये जाने से पूर्व 
सरकार की सेवा में था तथा जो सेवा-निवृत्ति की प्रायु के दिन से पूर्व, नियम 89 के अन्तर्गत, सावंजनिक सेवा 
की प्रावश्यकताओों को ध्यान मे रखते हुए ग्रवकश-प्रस्वीकृत किये जाने के कारण, उसके उपभोग करने के 
ग्रवसर से पूर्व ही सेवा में पुनः नियुक्त कर लिया गया हो तो वह ऐसे बकाया प्रवकाश का उपभोग पुनः नियुक्ति 
की समाप्ति के बाद कर सकता है । 


(४) ऐसे झवकाश का वेतन उतना ही होगा जो उसे सामान्य प्रकार से प्राप्त होता, किन्तु पुनः 
नियुक्ति की जाने के कारण उसमे से वैन्शन तथा अन्य सेवा-निवृत्ति लाभो की राशि काटी 
गई है । 

(॥) ब्-स्वीकृत अवकाश जिसको पुनः नियुक्ति की श्रवधि समाप्ति पर उपभोग करने की स्वीकृति 
दी गई है उसका भ्रवकाश वेतन उस विभाग द्वारा दिया ज वेगा जिसे उस व्यय को वहन 
करना पडता यदि सम्बन्धित कर्मचारी उसका उपभोग पुनः नियुक्ति से पूर्व करता तथा उसे 
रोका नहीं जाता । 

(४) प्रुनः नियुक्ति काल मे जो भ्रवकाश श्रजित किया जावे तथा जिसका उपभोग पुनः नियुक्ति की 
अवधि में नही किया जावे तो उसका उपभोग उस अ्रवधि समाप्ति पर करने की स्वीकृति दी 
जा सकती है बशर्ते कि उक्त अनुच्छेद ()) के अन्तर्गत श्रस्वीकृत किया गया भ्रवकाश तथा 

पु इस झ्रवधि मे ग्रजित भ्रवकाश दोनो मिलाकर नियम 89 के अन्तर्गत एक समय में स्वीकृत 
किये जाने वाले ग्रवकाश की सीमा से अधिक नही होगा । 

(४) यदि एक कर्मचारी पुनः नियुक्ति की तारीख को अस्वीकृत श्रवकाश के कुछ भाग का उपभोग 
कर लेता है तो पुनः नियुक्ति के बाद अन्तिम रूप से पद त्यागमे पर जो अ्रवकाश देय होगा 
वह ऐसे अ्रवशेप अवकाश तथा पुत्र: नियुक्ति काल ये अजित अवकाश को मिलाकर होगा तथा 


762] राजस्थान सेवा नियम [नियम 66-70 


उस प्रकार मिलाया जावेगा जैसाकि अधिकारी चाहे तथा एक प्रकार के अश्रवकाश वेतन का 
भार दोनो प्रकार के अवकाशों को मिलाने के तरीके के अनुसार होगा । ऐसे प्रवकाश की 
ओआपचारिक स्वीकृति ऐसे सक्षम-प्राधिकारी द्वारा दी जानी चाहिये जिसे पुनः नियुक्ति से पूर्व 
या उसमे अ्रवकाश स्वीकृत करने क़े अधिकार हो । 


(श) पुनः नियुक्ति काल में अजित अवकाश को, अन्तिम-अवकाश (टरमीनल-लीव) के रूप मे, 
उपभोग किये जाने की स्वीकृति दी जावेगी चाहे उसके लिये सार्वेजनिक सेव। के समय में 
ओऔउयचारिक रूप से ग्रावेदन नही किया गया तथा अवकाश अस्वीकृत नही किया गया हो । 

[वित्त विभाग की आज्ञा संख्या 4760/56 एफ. । (एफ) (6) वि. वि./(क) /57 दिनांक 30 
प्रवटूबर, 959 द्वारा निविष्ट एवं दिनांक 30 जून, 959 से प्रभावशील ] 


नियम 66:--किसी राज्य कर्मचारी को, उसके अवकाश के समाप्त होने से पूर्व ही, सेवा में 
वापिस बुलाने के आदेशों में यह कहा जाना चाहिये कि क्या अवकाश पर से सेवा पर वापिस लौदना 
ऐब्छिक है ग्रथवा अनिवाय है। यदि वापिस आना स्वेच्छिक है तो कर्मचारी किसो प्रकार की 
सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। यदि वह प्निवार्य है तो वह उस तारीख से कर्तेब्य पर 
उपस्थित माना जाने का अधिकारी है, जिसको वह उस स्थान के लिये प्रस्थान करता है जिस पर 
पहुंचने के लिये उसे आदेश दिया गया है तथा यात्रा-भत्ता नियमों से अन्तर्गत वह यात्रा-भत्ता प्राप्त 
करने भी का श्रधिकारी है। किन्तु जब तक वह अपना पद भार ग्रहण नहीं करता है तब तक वह 
अ्रवकाश-वेतन ही प्राप्त करेगा । 
टिप्पणी:--वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ. (58) वि. वि. (नियम) 70 दिनाक 2 जनवरी, ! 976 
द्वारा बिलोपित । 
नियम 67:--अवकाश अ्रथवा अवकाज्ञ में वृद्धि का आवेदन-पत्र उस प्राधिकारी को प्रस्तुत 
किया जाना चाहिये जिसे अवकाश या उसकी वृद्धि स्व्रीकृत करने का अधिकार है । 
नियय 68:--विदेश-सेवा में स्थानान्तरित एक कर्मचारी को विदेश-सेवा में 2 के सेवा 
प्रारम्भ करने से पूर्व उन सभी नियमों एवं प्रतिवन्‍्धों से श्रवगत कराया जाना चाहिये जिनसे ऐसे 
विदेश-सेवा काल में उसका अवकाश नियमित होगा । हे 
नियम 69:--भारत से बाहर विदेण-सेवा में प्रति-नियुक्त क्रमेंचारी को |20 दिन तक के 
उपाजित ग्रवकाश के अतिरिक्त अन्य प्रकार के ग्रवकाशों के सभी ग्रावेदन-पत्र महांलेखाकार राजस्थान , 
के सत्यापन के साथ, अपने नियोजकों के माध्यम से, अवकाश-स्वीकृत-कर्त्ता प्राधिकारी को भेजे जाने 
चाहियें । 
निषम 70:--राजपत्नित-प्रधिकारियों के लिये चिकित्सा-प्रमाण-पत्र के आधार पर अवकाश 
म्थवा अ्वकाण की वृद्धि स्वीकृत करने से पूर्व उन्हें निम्न-्त्रंकित प्रपत्र में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत 
करना चाहियेः-- है 
राजपत्रित-अ्धिका रियों के लिये चिफित्सा-प्रमाए-प्र 
प.. नाम रोड 20७ <०० फम क्जंड हक 3 हा के. मामसे का जिवरगा 
(मिद्विस सर्जन था राजशीय बिरहित्सझ छ समक्ष प्रार्धी द्वारा भय जाना चाहिये) 
ह< +पु नियुक्ति" हनन बल्‍्नन + प्रायु“४ ह्ल्ब्न ड्न्न नमुल भा 


3 आदते-* रोग 
(चि; केत्कल: ) का यिविल /चि७क्रित्सा 'धिक री/भामले- को व्यक्तिगत ख्प हे पावधानी 
बवंक जाच पह परम शित्त है कि) हा की 
स्थिति गिर है तथा मे जिप्ठा बवेंक एक बैवेंक घ करता हक पेम जिर॑य $ 
अनु वस्य्य होने के लिये सेवा से इनका अनुपस्थित रहना अब हैं तथा यह | थे करता 
हैं कि उसे' दाई अवकाश दिनाक की] 
स्वीकृत किया से सम्मत्ति मे ैगी के चि6क्ित्सा-मण्डल- के समक्ष ज्पस्यित होना आवड 
है आवश्यक ने टी 
दिनाक वित्ि राजकीय कित्ताबिकार) 
टिप्पणी: यह वक्त जो असयद्ध लो. टकर संशोधित किया जाना जाहिये या जे वा काट देत। 
चाहिये क्योकि सिफारिश अवकाश के) ग्रवक्षि के /ह की है घिक की है 
टिप्पणी संख्या रान्पत्र मेक). १ई सिफारिश पे नही की जा 
प्रकेगी जो घिकारी $ प्राय किये अनुसार बवा प्रभावी य्रो के स्वीकार्य 
नही हो 
टिप्पत्ो सदर ईस प्रपत्न को का त्को उपयोग लि चाहिये तथा 
आरथों क क्षर भरा जाम चाहिये । ग्रमाणित्ति चेः पराषिकाते गे यह परम, रत करने 
स्वतन्धता नही होगी ॥ जर्थों को एक से स्थान पर स्थ, नान्वरित के; रने की अ/वश्थकत्ता है या यह 
क्कि स्थान योग्य नही ऐसे प्रम। केक्ल समय दिये चाहिए जे: सम्बन्धित 
विभाग के. आधिकः 7 ऐसा स्पः से चाहा गया रबी, भा अधिकारी) & से, इस 
आवेदन अस्तुत करेगे त्तेव हे निरत॑य करने होगी  आरथी | 
चारीरिक भमता की के लिये चिकिल भण्डल के परम जाना चाहिये बा नही 
संख्य “ऐसे भर जिनमे आरम्भ के सिफारिश की ४ आरम्भ के 
सिफारिश ये थे: के बाद मे और सिफारिश की गई अग्रिम अवकाश , यदि हि से अधिक: 
नही, तो ६ कित्सा अधिकासे #) आवइ में यह उमाशित करन; पड़ेगा कि 7 उसकी मे अधिकारी 
को चिकि त्सः उपस्थित होः है अथवा चह्े | 
ऐः समार-कत्र अस्तुत करने कमंचारी को क्रे नम 74 $ ग्रन्तगंत 
आने मामलों को डर चिफ़ित्स “मण्डल क्षे ने उपस्थित होने लिये अपने कायालिय 
ध्वक्ष से ता स्वयं का; वक्ष होने कक स्थिति के विभागाव्यक्ष पे स्व करनी 
चाहिये । वाद उसे अर. ने अकररो की प्रति साथ चिकित्सा: गिक्ति कै उपस्थित 
हीना चाहि: मत्ति का बठन चिकरित्स 'वास्थ्य निदेशक के आदेश 3 कि जावेगा । उ/ तिः 
था तो जयबर ३ ऐसे अर नि पर वृत्राई जावेगी जो सरकोर करे 
“वाच्दित अवकाश अथवा अब >वृद्धि स्वीकृत किले जाने के प्‌वे कचरे को 
समिति के निम्न- 7र्क्ाः "पत्र प्राप्त करना हैये:.... 
ममारित करते है कि हमारे सर्वोत्तम व्यवत्तायात्मक निर॑य क अजुवार आमतसे, 
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स्वस्थ्य होने के लिये ** माह की अवधि तक सेवा से अनुपस्थित रहने के लिये अ्रवकाश स्वीकृत 
किया जाना आवश्यक है । है ह 

नियम 73:--प्रमाण-पत्र को स्वीकृत अथवा अ्स्वीकृत करने का निर्णय करने से पूर्व समिति 
संदिग्ध मामले में 4 दिन तक प्रार्थी को व्यवसायात्मक परीक्षण से रख सकती है। उस स्थिति में 
समिति द्वारा निम्न-प्रकार का एक प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिये:-- 


श्री ने अवकाश स्वीकृत कराने के लिये चिकित्सा प्रमाण* 
पत्र के लिये हमे झ्रावेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार का प्रमाण-पत्र देने श्रथवा अस्वीकृत करने से पूर्व 
हम कुछ दिनो के लिये श्री को व्यवसायात्मक परीक्षण में रखना आवश्यक समभते है| 


नियम 74 ():--यदि प्रार्थी के बारे में राजकीय-चिकित्सा-श्रधिकारी द्वारा या जिला- 
चिकित्सा-अ्धिकारी के पद से ऊपर वाले चिकित्सा-प्रधिकारी द्वारा यह प्रनाण-पत्र दे दिवा जाता है 
कि वह समिति के समक्ष किसी भी समय उपस्थित होने में असमर्थ है तो अवकाशःस्वीकृत-कर्त्ता- 
प्राधिकारी नियम 72 में निर्धारित प्रमाण-पत्र के एवज में निम्न में से किसी भी एक के प्रमाण-पत्र 
स्वीकृत कर सकता हैः-- 
(क) जिला चिकित्सा-अधिकारी के पद या उससे उच्च पद के दो चिक्रित्सा अधिकारियों 
द्वारा हस्ताक्षर किया गया प्रमारा-पत्र, अथवा 
(ख) यदि अधिकारी दो चिकित्सा-श्रधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया 
जाना आवश्यक नही समभे तो जिला चिकित्सा-अ्रधिकारी के पद प्रथवा उससे उच्च- 
पद के चिकित्सा-अ्रधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा जिलाधीश श्रथवा डिवीजन के 
आयुक्त द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया हुआ प्रमाण-पत्र । 
नियम 74 (2) :--फिर भी उप-नियम (!) में कुछ भी दिये गये अनुसार अ्रवकाश स्वीकृत- 
कर्ता-प्राधिकारी नियम 7] व 72 में अंकित प्रक्रिया को समाप्त कर सकता हैः-- 
() जब प्राधिकृत-चिकित्सा अ्रविकारी द्वारा सिफारिश किया गया अवकाश दो माह से 
झधिक का नहीं हो, या 
(2) जब प्रार्थी की भ्रवकाश में अंतरंग (इनडोर) रोगी के रूप में चिकित्सा चल रही हो 
तथा उसकी चिकित्सा के समय अवकाश की सिफारिश न्यूनतम जिला चिकित्सा एवं 
स्वास्थ्य अधिकारी पद के समकक्ष, चिकित्सालय में उस सम्बन्ध में, प्रभारी-चिकित्सा 
अधिकारी द्वारा की गई हो । 
किन्तु शर्ते यह है कि ऐसा चिकित्सा-अधिकारी यह प्रमाणित कर देता है कि उसकी सम्मति 
में प्रार्थी को चिकित्सा समिति के समक्ष उपस्थित किया जाना आवश्यक नहीं है । 
नियम 75ः--सेवा नियम 72 अथवा नियम 74 के अ्रन्तात प्रमाण-पत्र दिये जाने से 
सम्बन्धित कर्मचारी किसी अवकाश का अधिकार स्वतः ही प्राप्त नही करता है! प्रमाण-पत्र श्वकाश 
स्वीकृत करने वाले अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिये तथा उस अधिकारी के ग्ादेशों की 
प्रतीक्षा की जानी चाहिये । 
नियम 76 (क):--उच्च सेवा में नियुक्त प्रत्येक अराजपत्रित-कर्मचारी द्वारा आवेदित प्रत्येक 
| अ्वफाश झआवेदन-पत्र के साथ, इस नियम द्वारा निर्वारित प्रपत्र में एक चिकित्सा प्रमाण-पत्र संलग्न 
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किया जावेगा। यह प्रमाण-पत्र पंजीकृत चिकित्सा-अ्रधिकारी द्वारा दिया जावेगा जिसमें रोग की 
प्रकृति तथा स्थिति को यथा-सम्भव स्पष्ट रूप से लिखा जावेगा या उस झावेदन-पत्र के साथ अपनी 
किसी राजकीय चिकित्सा अधिकारी से जांच करवाये जाने की मांग की प्रार्थना संलग्न की जावेगी । 

९.“नियम 76 (ख):--अवकाश-स्वीकृत-कर्त्ता प्राधिकारी श्रपनी इच्छा पर जिला-चिकित्सा- 
अधिकारी से प्रार्थी के स्वास्थ्य को जांच कराकर दूसरी चिकित्सा सम्मति भी प्राप्त कर सकता है। 
यह निणेय लेने पर दूसरी वार जांच कराने का प्रबन्ध प्रथम जांच के वाद यथा-सम्भव शी ध्रता-पूर्वेक 
किया जाना चाहिये । 

९० नियम 76 (ग):-जिला चिकित्सा अधिकारी का कत्तंव्य रोग के तथ्यों तथा उसके उपचार 
के लिये की गई श्रवकाश की अ्रवधि की सिफारिश दोनो के सम्बन्ध में अपनी सम्मति व्यक्त करना 
होगा तथा इसके लिये वह अवकाश पर से कर्मचारी को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिये बुला 
सकता हे । 

अ-राजपत्रित अ्रधिकारियों के लिये चिकित्सा-प्रमाणा-पत्र 


प्रार्थी के हस्ताक्षर 
(प्रवकाश या ग्रवकाश की वृद्धि या रूपान्तरित अवकाश की सिफारिश के लिये) 





 : अं 0 2४८ आक2 क ४५ « $४+६७४९७६ *++++%%% मामले की सावधानी-पूर्वक व्यक्तिगत जाच करने के उपराष्त यहां यह 
प्रमाणित करता हूं कि श्री तह “जिनके हस्ताक्षर ऊपर किये हुए हैं 2404 
से पीडित है तथा मेरे विचार में इनके स्वस्थ्य होने के लिये दिनाक 20000: 00 00078: 0, 
श्रवधि तक सेवा से इतका अनुपस्थित रहना नितान्त झ्रावश्यक है । 
दिनाक' राजकीय चिकित्सा श्रधिकारी अथवा पजीकृत चिकित्सक 
के हस्ताक्षर । 


टिप्पणी:--इस नियम मे निर्धारित प्रमारा-पत्र प्रस्तुत कर देने से सम्बन्धित कर्मचारी स्वतः ही अवकाश 
प्राप्त करने का अधिकारी नही हो जाता है । 


राजकीय निर्णय:--कुछ सन्देह व्यक्त किए गए है कि क्‍या उच्च-सेवा में नियुक्त प्रराजपत्रित-कर्मचारियों 
द्वारा चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रवकाश के ग्रावेदन-पत्रों के लिए नियम 76 (क) के प्रयोजनों के लिए 
उसमे प्रयुक्‍त “पजीकृत-चिकित्सक” शब्द मे केवल पंजीकृत ऐलोपेथिक चिकित्सको को ही भाना ज.वेगा या इसमें 
आयुर्वेदिक या यूनानी पद्धति पर चिकित्सा करने वाले पजीकृत चिकित्सकों को भी माना जावेगा। 


मामले की जाच कर लो गई है तथा यह निर्शंय किया गया है कि सेवा नियम 76 (कक) में प्रयुक्त 
“पंजीकृत चिकित्सक" शब्द का श्रर्थ इस प्रकार लगाया जावे कि उसमें चिकित्सा के श्राधार पर श्रावेदन 
पत्रों के साथ झायुर्वेदिक अ्रयवा यूनानो पंजीकृत चिकित्सकों के प्रभ/श-पत्र भी संलग्न किए जा सके या 
होवियोपेथििक चिकित्सक द्वारा दिया गया प्रमास्य-पत्र किसी ऐसे कार्य के लिए स्वीकृत नही किया जावेगा 
जिसके लिए नियमों के अ्नन्तगंत चिकित्सा प्रभाश-पत्र पूर्व मे चाहा गया हो। 
नियम 77:--एक चतुर्थ-श्रे णी कमंचारी के संबंध में चिक्रित्सा-प्रमाण-पत्र के श्राटार पर 
अवकाश अथवा अ्वकाश-वद्धि के प्रार्थना-पत्र के साथ अवकाश-स्वीकृत-कर्त्ता सक्षम-प्राधिवारी, जैसा 
भी उचित समभे, किसी भी प्रकार के प्रमास-पत्र को स्वीकार कर सकता है । 


0] 
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नियम 78:--किसी एक ऐसे मामले में जिसमें यह ज्ञात हो कि कर्मचारी के सेवा पूर पुनः 
उपस्थित होने की कोई प्राग्ा नहो है, तो लि्ित्सा-प्रथ्िकारियों को अवकाश स्वीकृत किए जाने की 
सिफारिश नही करनी चाहिए । ऐसे मामले में चिकित्सा प्रमाण-पत्र में केकल यही सम्मति अंकित 
की जानो चाहिए कि कर्मचारी राज्य-सेवा करने में स्थाई रूप से अ्रयोग्य है । 

नियम 79:--चविकित्सा समिति अथवा चिकित्सा-प्रधिकारी द्वारा किसी करमंचारी को अब- 
काश की सिफारिश के प्रत्येक प्रमाण-पत्र में इस वात का प्रावधान किया जावेगा कि इस प्रमाण-पत्र 
द्वारा की गई सिफारिश किसी भी कर्मचारी के लिये ऐसे श्रवकाश के अधिकार की साक्षी नही होगी जो 
कर्मचारी को उसकी सेवा की शर्तों के श्रधीन या उस पर प्रभावी नियमों के प्रधीन नहीं मिल 
सकता हो । 


खण्ड-2-श्रवकाशों फी स्वीकृति 


नियम 80:--अ्रवकाश स्वीकृत करने में प्राथमिकतायें:--सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते 
हुए जब अवकाश के सभो प्रस्तुत आवेदन-पत्रों पर स्वीकृति दिया जाना सम्भव नही हो, तव अवकाश 
स्वीकृत-कर्त्ता-प्राधिकारी को, यह निरणंय करने में कि कौन से ग्रवकाश-आ्रावेदन-पत्रों को स्वीकृत किय 
जाना चाहिए, निम्न-प्रकित तथूयों पर विचार करना चाहिए:-- ५ 

(क) वे कर्मचारी जो तुरन्त ही राजकीय कार्य की सुविधानुसार श्रवकाश पर जा सकते हैं । 

(ख) विभिन्न आवेदको/कर्मंचारियों की श्रवशेप ग्रवकाश की अवधि । 

(ग) गत झ्वकाश से वापिस आने के वाद प्रत्येक आवेदक द्वारा की गई सेवा की भ्रवधि एवं 
सेवा की प्रकृति । 

(ध) कोई ऐसा तथ्‌य जिसमें कर्मचारी को पूर्व में स्वीकृत ग्रवकाश की ग्रवधि समाप्ति से, 

पूबे ही वापिस सेवा पर बुलाया गया है। 

(४) कोई ऐसा तथ्य जिसके झ्नुसार पूर्वे में किसी कर्मचारी को सार्वजनिक हित की दृष्टि 

से अवकाश स्वीकृत नही किया गया हो। 

नियम 8 ():--जब एक चिकित्सा अधिकारी ने यह रिपोर्ट दे दी हो कि एक राज्य कर्म- 

चारी के सेवा पर वायिस आने की कोई उचित सम्भावना नही है तो ऐसे राज-कर्मचारी का अवकाश 
आवश्यक रूप से भ्रस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए तथा यदि उसको अवकाश देय हों तो सक्षम- 
प्राधिकारी निम्त-अंकित शर्तों पर उसको झ्रवकाश स्वीकृत कर सकता है+-- 

(क) यदि चिकित्सा-अधिकारी निश्चित रूप से यह कहने में अ्रसमर्थ हो कि कर्मचारी पुनः 
कभी सेवा में ञ्राने के योग्य नही हो सकेगा तो कुल अवकाश, अधिकतम 2 माह तक 
का, स्वीकृत किया जा सकता है । इस प्रकार का अवकाश बिना चिकित्सा-अधिकारी 
की सम्मति के आगे नही बढाया जा सकता है। 
यदि एक कमेचारी को एक चिकित्सा-अ्रधिकारी द्वारा पूर्ण रूप से अथवा अस्थाई रूप 
से आगे सेवा करने' के अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो उसे अभ्रवकाश या 
अवकाश-वृद्धि चिकित्सा अधिकारी की रिपोटे प्राप्त करने के वाद ही स्वीकृत की जा 
सकती है, बेशत्तें की चिक्रित्सा अधिकारी को सम्मति प्राप्त होने के दिन के बाद 
अवकाश की अ्रवधि, जो उसके अवकाश लेखों में वकाया हो वह, सेवा के 6 माह के 

समय से अधिक नही हो । 


(ख 


जा 


गा 





68] राजस्थान सेवा नियम [ नियम 85 


अपवादे स्वरूप मामलों में प्रमाण-पत्र जिला-चिकित्सा-अधिकारी अथवा उसके समकक्ष 
चिकित्सा-अ्रषिकारी से प्राप्त किया जा सकता है । यदि अवकाश पर रहने वाला कर्मचारी राज- 
पतन्नित-प्रधिकारी नही हो तो सक्षम-प्राविकारी भ्रपने विवेक से किसी भी पंजीकृत चिकित्सक द्वास 
दिये गये प्रमाण-पत्र को स्वीकार कर सकता है । 

राजकीय निर्णयः- सेवा नियम 83 एवं 84 में उल्लिम्रित है कि एक भ्धिकफारी जिसने चिकित्सा प्रमाए- 
पन्न पर झवकाश प्राप्त किया है, उसे सेव पर लौटने से पूर्व स्वस्थ्यता का चिछरित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना 
आवश्यक है । 

महालेखाकार ने सरकार के ध्यान मे यह वात लाई है कि राजपत्रित अ्रधिकारियों के सम्बन्ध में सेवा 
वर पुन: उपस्थित होने की जो सूचना प्राप्त होती है उनके बारे में इस प्रकार की सूचना उनके कार्यालय मे प्राप्त 
नही होती है कि क्या अवकाश स्वीकृत-कर्त्ता प्राधिकारी ने सम्बन्धित अ्रधिकारियों से उनके श्रवकाश से सेवा पर 
उपस्थित होने से पूर्व उचित चिकित्सा-प्रधिक्रारियो से स्वस्थ्यता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर जिया है प्रववा नही 
एवं इसके फलस्वरूप महालेल्लाकार कार्यालय को यहू ध्यान रखना सम्भव नहीं हो सकता है कि सम्बन्धित सेवा 
नियम का पालन किया जा रहा है प्रथवा नही । 


नियमों की उचित पालना किये जाने की दृष्टि से तथा चिकित्सा-प्रम;णश-पत्र पर भ्रवकाश लेने वाले 
अधिकारियों के श्रवकाश से सेवा पर लौटने पर उनके वेतन-पत्र जारी करने में विलम्ब को दूर करने के लिये, 
अवकाश-स्वीकृत-कर्ता प्राधिकारियो से यह सुनिश्चित करने के लिये निवेदन किया जाता है कि जब अधिकारी 
अ्रवकाश से सेवा पर वा प्रेस उपस्थित हो तो उसके सन्यन्ध मे एक सूचना महालेखाफ़ार को भिजवाई जानी 
चाहिये कि सेवा पर उपस्थित होने की अनुमति देने से पूर्व सम्बन्धित अ्रधिकारी से नियमानुसार स्वस्थ्यता का 
प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है। चू कि इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर ही श्रवकाश से लौदने पर 
अधिकारी को वेतन-पत्र महालेखाकार द्वारा जारी किया जावेगा, अतः यह आवश्यक है कि उसे यह सूचना 
झतिशीघत्र भिजवाई जानी चाहिये । 


नियम 85 (क) (0)):--एक राज्य-कर्मचारी, उसे स्वीकृत किये गये श्रवकाश के समाप्त होने 
से पूवे सेवा पर उस समय तक पुनः नहीं लौट सकता है जब तक अवकाश-स्वीकृत-कर्तता-प्राधि- 
कारी उसे सेवा पर उपस्थित होने की ग्ननुमति नहीं दे देता है। 


(0 फिर भी उक्त-खण्ड () में कुछ भी दिये गये अनुसार एक निवृत्ति-पूर्व-अवकाश 
पर गये कर्मेचारी को उसे सेवा से निवृत्त करने को स्वीकृति के अतिरिक्त वापिस 
लाने से रोका जा सकेगा । 


नियम 85 (ख) :--अवकाश से लौटमे वाला एक कर्मचारी, उस सम्बन्धी आदेशों के श्रभाव 
में उसी पद पर कार्य-भार-ग्रहण करने का अधिकारी नहीं है जिशसे वह श्रवकाश प्र गया था। उसे 
सेवा पर उपस्थित होने की रिपोर्ट देनी चाहिये तथा नियुक्ति आदेशों की प्रतीक्षा करनी चाहिये । 


स्पष्दीफरणः--नियम 85 (ख) की ओर ध्यान आकर्षित किया, जाता है जिसमें उल्लेख है कि एक 
कर्मचारी के भ्रवकाश से लोटने पर वास्तव में यह आवश्यक नेही है कि उसे उसी पद पर कार्यभार सम्भलाया 
जावे जिसे अवकाश पर जाने से पूर्व वह ग्रहण किये हुए था। इस सम्बन्ध में सन्देह व्यक्त किया गया है कि 
क्या अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम-प्राधिकारी राजपत्नित-पधिकारियो के भ्वकाश से लॉटने पर उनके 
नियुक्ति आदेश जारी कर सकता है । प्रश्व पर विचार कर निम्न-प्रकार स्पष्टीकरण किया जाता है ++< 
५ के 
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(।) एक अधिकारी जो अवकाश स्वीकृत करने के लिये सक्षम है वह एक राजपत्रित-अधिकारी के 
पुनः नियोजित शि-पोस्टिग करने का झदेश, उस पद पर नियोजित करने के लिये जारी कर 
सकता है यदि वह पद अवकाश काल मे रिक्त रखा गया हो । 


(2) जहा अवकाश एक प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है तथा अन्य भ्रधिकारी के आदेशों से 
अवकाश काल में वह रिक्त पद भर दिया ग्रया हो तो बाद वाला अधिकारी ही उस अधिकारी 
के अवकाश से लौटने पर पुनः पद-स्थापत के ग्रादेश जारी कर सकेगा । चू'कि भहालेखाकार 
राजस्थान अधिकारी के अवकाश से लौटने पर उसके उस पद पर पुनः स्थापित होने के 
आदेशों के बारे मे वेतन-पत्र जारी नदी करेगा। अ्रतः ऐसे आदेश श्रवकाश की समाप्ति से 
पूर्व ही श्रावश्यक रूप से जारी कर दिये जाने चाहिये । 


राजकीय निर्णय --स रकार के ध्यान मे ऐसे मामले लाये गये है कि जब एक ग्रवकाश स्वीकृत-कर्त्ता- 
अधिकारी किसी कर्मचारी को नियम 83 के अनुसार पझ्रवकाश-समाप्त होने से पहले ही सेवा पर वापिस लौटने 
की श्राज्ञा देता है तथा महालेखाकार को उन आदेशों की प्रतिलिपि नहीं भेजता है जिसके कारण जिस प्रवकाश 
का उपभोग तही किया है उसका कत्तंव्य-बैतन प्राप्त करने मे अधिकारी को कठिनाई होती है । यह झ्रावश्यक है 
कि किसी झवकाश के निरस्त किये जाने के आ्रदेश जारी करने में किसी प्रकार का विलम्ब नही किया जाना 
चाहिये । स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारियो को अवकाश रद करने के सभी मामलों में इस तथ्य को ध्यान 
में रखना चाहिये । 


४“नियम 86 () :--एक कर्मचारी बिना अवकाश श्रथवा सक्षम-प्रधिकारी द्वारा उसके 
आ्रावेदित-प्रवकाश को स्वीकृत करने से पूर्वे ही अपने पद/कत्तंव्य से ग्रनुयस्थित रहता है तो उसे 
“कत्तंव्यों से जानवूक कर अनुपस्थित रहना” माना जावेगा और ऐसी ग्रनुपस्थिति को सेवा में 
व्यववान मानते हुए पिछले सेवा-काल को जब्त (फोरफीट) हुआ माना जावेगा जब तक सन्तोपप्रद 
कारण बताने पर उक्त अनुपस्थिति को अ्रवकाश-स्वीकृत-कर्त्ता प्राधिकारी द्वारा, उसे देय श्रवकाश 
स्वीकृत कर, नियमित नही कर दिया जाता है अथवा असाधारण-अभ्रवकाश में परिवतित् नहीं कर 
दिया जाता है । 


नियम 86 (2):--एक कर्मचारी जो स्वोकृत अवकाश की समाप्ति के वाद अथवा 
अवकाश वृद्धि की मना कर देने पर अपने कर्तव्य से ग्रनुपस्थित रहता है तो बह उक्त ग्रनुपस्थिति 
की अ्रवधि के लिप्रे किसो प्रकार का कोई वेतन एवं भत्ते प्राप्त करने का अधिकारी नही होगा एवं 
ऐसी अ्नुपस्थिति की भ्रवधि को श्रसाधारख-अवकाश में परिवर्तित कर दी जावेगी जब तक अवकाश 
स्वीकृति-कर्ता-अधिकारी द्वारा उसे सन्तोपप्रद कारण प्रेषित करने पर, अनुपस्थिति की प्रवधि को 
देव-भ्रवकाश में स्वीकृत कर नियमित नहीं कर दिया जाता है । 


[ प्रादेश संख्या एफ, (58) वि. वि. (नियन) 70/दिनांक 2 जनवरी, 976 द्वारा प्रति-स्यापित] 


राजकीय निर्णय:--विभाग की अ्रधिसूचना कफ्रमाक एफ. | (58) थि. वि. (नियम) 70 दि. 0-8-976 
हारा 2--75 से विलोपित कर दिया गया है । 


अध्याय ॥ 


अवकाश 
सामान्य 
खण्ड-] 


नियम 87:--राज्य कमंचारियों को देय अवकाशों की प्रकृति एवं उनकी अवधि के सम्बन्ध 
में इस श्रध्याय के नियम, प्रणाली सम्बन्धी नियमों को छोड़कर, उन कर्मचारियों पर प्रभावी होते है 
जो स्थाई पदों पर कार्य करते है, केवल उसी स्थिति में ये नियम अस्थाई कमंचारियो पर प्रभावी 
होगे जहा यह स्पष्ट कर दिया गया हो कि ये नियम उन पर भी लागू होंगे । 


नियम 87-ए:--प्रत्येक राज्य कर्मचारी का श्रवकाश लेखा राजस्थान सेवा नियम भाग-2 के 
परिशिष्ट- (क) मे अक्रित प्रपत्र संख्या- में रखा जावेगा । 5 ड 


नियम 87-बी-():--राजपत्रित अ्रधिकारियों का ग्रवकाश सम्बन्धी लेखा महालेखाकार 
राजस्थान द्वारा या उसके निर्देशन में रखा जावेगा । 


टीका३-- दिनांक --75 तथा 4-4-76 से भय राज-पत्रित श्रधिकारियों के श्रवकाशो के लेखे महालेखाकार 
के कार्यालय द्वारा नही रखे जाते बरन्‌ विभागाध्यक्षों/कार्यालय भ्रध्यक्षों द्वारा रखे जाते हैं । 


नियम87-वी (४) :--अ-राजपतन्नित कर्मचारियों का अवकाश का लेखा उसी का्यलिय के 
कार्यालय-अ्रध्यक्ष द्वारा रखा जावेगा जिसमें वह नियुक्त है। 


राजकीय निर्णेय:--एक अ-राजपत्रित कर्मचारी जो एक राजपत्रित पद पर कार्यवाहक रूप से कार्य कर 
'रहा है, यदि बह अवकाश पर जाता है तो उसे सभी प्रयोजनों के लिये जैसे अधिसूचना जारी करने, अवकाश वेतन 
एवं भत्ते प्राप्त करने, चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त भ्रवकाश की वृद्धि की स्वीकृति आदि के लिये, 
प्रवकाश-काल मे उसे राजपत्रित पद को घारित किया हुआ ही माना जाना चाहिये तथा यह ध्यान में नहीं रखा 
जाना घाहिये कि वह अवकाश वाधिक वेतन-वृद्धि मे गिना जावेगा अथवा नही, यदि वह झवकाश,पर नहीं जाता 
तो राजपत्रित पद पर काये करता या नही तथा उसके अवकाश की समाप्ति पर वह अपने राजपत्रित पद पर 
लौटेगा या नही । 

यदि ऐसा कर्मचारी किसी अराजपत्रित पद पर अपना पदाधिकार रखता है जिसमें अवकाश-सुरक्षित 
(लीव-रिजवे) कमंचारी भी, सम्मिलित है, तो अवकाश लेने पर अवकाश उस सवगे में लिया गया अवकाश मिना 
जावेगा और इस प्रयोजन के लिये सम्बन्धित कार्यालय की पूर्व में ही सम्मति ले लेनी चाहिये तथा उसे अवगव 
करा दिया जाना चाहिये। 

यह निर्णय उस कर्मचारी पर भी लागू होगा जो राजस्थान सरकार के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय 
में या राजस्थान सरकार से केन्द्रीय सरकार मे या इसके विपटीत' स्थानान्तरित किया गया है तथा अपने मूल 
कार्यालय में अपना पदाधिकार, सक्रिय अथवा निलम्बित, रखता हो, यदि वह उधार लेने वाले काययलिय से 
राजपत्रित पद पर स्थानापन्न रूप मे कार्य करते हुए अवकाश पर जाता हो । भविष्य में ऐसे अ्रधिकारियो के मामले 


नियम 88-89] राजस्थान सेवा नियम [7 


में निम्न-प्रकित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये-- 
(क) उधार लेने वाले कार्यालय द्वारा अवकाश एवं उसकी वृद्धि स्वीकृत की जाती चाहिये एवं उसे 
प्रकाशित किया जाना चाहिये, एव 
(ख) अ्रवकाश-वेतन प्रारभ्भ में उधार लेने वाले कार्यालय द्वार ही दिया जाना चाहिये एवं ग्रवकाश- 
वेतन को मनियभित करने वाले नियमानुसार उसको अन्तिम रूप से समायोजित किया जाना 
चाहिये । 


नियम 88:--किसी भी प्रकार के श्रवकाश की, किसी भी श्रन्य प्रकार के अश्रवकाश के साथ 
में ग्रथवा उसकी निरन्तरता में स्वीकृत किया जा सकता है । 


नियम 89:--उस दिनाक के वाद एक कर्मचारी की किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत 
नही किया जावेगा जिस दिन उसे ग्रनिवायें रूप से सेवा-निवृत्त होना हो । 


किन्तु यदि अनिवार्य-सेवा-निवत्ति की दिनांक से अ-पर्याप्त समय पूर्व ही कर्मचारी को 
सार्वजनिक सेवा की ग्रावश्यकता के कारण पूर्णो या आशिक रूप से ऐसे अवकाश के उपभोग करने से 
मना कर दिया गया है जिसके लिप्रे कर्मचारी द्वारा निवृत्ति-पूर्व-प्रवकाश-के-रूप में, देय होने पर 
आवेदन किया गया था, तो उसे अनिवार्यं-सेवा-निवृत्ति की तारीख के बाद उतने ही समय का उपार्जित 
अवकाश स्वीकृत क्रिया जावेगा जो सेवा-निवृत्ति की तारीख को उसके नाम बकाया था । सेवा नियम 
9] के प्रभुसार यह श्रवकाश श्रधिकतम 20 दिन का एवं जो झ्रवकाश भारत के बाहर उपभोग 
करना है, वह 80 दिन का स्वीकृत क्रिया जा सकता है। ऐसे स्वीकृत अवकाश में सेवा-निवृत्ति-पूर्व- 
अवकाश के आरम्भ होने के दिन से वास्तव मे सेवा-निवृत्त होने की अवधि में स्वीकृत अवकाश भी 
सम्मिलित होगा, किन्तु ऐसे श्रवक्ाश वास्तव मे भ्रस्वीकृत किये गये निवृत्ति-पूर्व-अरवकाश की सीमा 
तक दिये जा सकेंगे । वह अ्रद्धं-वेतन-अवकाश, यदि कोई हो, जिसके लिये कर्मचारी ने आवेदन 
किया हो एवं सावेजनिक सेवा की श्रावश्यकता के कारण श्रस्वीकृत कर दिया गया ही, भी इसमें 
सम्मिलित है तथा वह अ्रद्ध -वेतन अवकाश उस सीमा तक उपाजित अवकाश में परिवर्तित किया जा 
सकता है जितना उसने निवृत्ति-पूर्व-अवकाश के प्रारम्भ होने की तारीख एवं अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति 
की तारीख के मध्य की अवधि में श्रजित किया है । | 

यह भी शर्ते है क्रि एक अधिकारी जिसकी सेवा में, अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की तिथि से आगे, 
सार्वजनिक-हिंत में वृद्धि की गई है, उसे उपाजित-अवकाश निम्नन्‍्कार स्वीकृत किया जा 
सकता हैः-- है 

() 'सेवा-वृद्धि की अवधि में अजित अवकाश तथा इसके अतिरिक्त वह उपाजित अवकाश 


जो उसे उक्त श्रावधान के अनुसार अनिवायं-सेवा-निवृत्ति की तारीख को, सेवा-निवृत्त- 
किये जाने पर, स्वीकृत किया जा सकता था । 

(४) सेवा-वृद्धि की समाप्ति के वाद 

(क) उपाजित अवकाश जो उसे उपरोक्त प्रावधान के अनुसार श्रनिवार्य-सेवा निवृत्ति की 
तारीख की सेवा निवृत्त होने पर स्वीकृत किया जा सकता है किन्तु इसमें से जो 
उपाजित अवकाश सेवा-वृद्धि में लिया जावेगा उसे घटा दिया जावेगा । 


(ख) सेवा-वृद्धि-काल में अ्रजिन श्रवकाश जिसे कर्मचारी ने सेवा-वृद्धि की समाप्ति सेण />' 


£ 
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पूर्व ही मांगा था किन्तु लोफ-हित की आवश्यकता के कारण अस्वीकार कर दिया 
गया हो । 

(7) सेवा नियम 9। के संदर्भ में सेवा-यूद्धि-काल में अजित अवकाश की मात्रा निश्चित 
करने के लिये उनमें वह अवकाश भी गिना जावेगा, यदि कोई हो, जो पूर्व के प्रावधान 
के अनुसार कमंचारी को स्वीकृत किया जा सकता है । 


टिप्पणी :--वित्त विभाग की अधिसूचना सफ्या एफ. । (48) थि. वि. (व्यय-नियम)/67 दिनाक |, 
प्रप्नेल, 969 द्वारा विलोपित । 


राजकीय निर्णय सब्या [:--सेवा नियम 89 के प्रन्तगंत साधारणत:ः एक करमंचारी को स्ेवा-निवृत्ति- 
झायु की तारीख के बाद कोई ग्रवक्राश स्वीकृत नहीं किया जावेगा । फिर भी यदि उसने सेवा-निवृत्ति की तारीस 
से पर्याप्त समय पूर्व उपाजित प्रवकाश के लिये निवेदन किया है, किल्तु लोक सेवा की प्रावश्यकता के कारण उसे 
वह ब्रवकाश पूर्ण या श्राशिक रूप में “अस्वीकृत" कर दिया गया है तो वह प्रवकाश, 20 दिन की सीमा तक, 
स्वीकृत किया जा सकता है । 


राजस्थान सेवा नियम, । प्रप्रेल, 95। से प्रभावशील हुवे हैं। वे कर्मचारी जो दिनाक | अप्रेल, 
95 के बाद शीघ्र ही सेवा निवृत्त होने थे, वे इस शर्ते के बारे में नहीं जान सके प्रतएवं वे समय पर उपाजित 
ग्रवकाश के लिये ग्रावेदन करने का झ्वसर प्राप्त नहीं कर सके। यदि नियम 89 का कठोरता से पालन किया 
जाबे तो उनके साथ यह कठोरता का व्यवहार होगा । ग्रतः सरकार ने उन समस्त कर्मचारियों के लिये जो 3 
दिसम्बर, 95॥ से पूर्व-निवृत्त हो चुके है निम्न-प्रकित सुविधा प्रदान की है । है 


थेसी प्रवकाश जो स्वीकृत किया जाना है चाहे सेवा नियम 59 
को शर्ते पूर्स नहीं हो, किन्तु फर्मंचारी का प्रवकाश 
बकाया हो । 

30-9-95] को या उससे पूर्व सेवा-निवृत्त॒ कर्मचारी सेवा-निवृत्ति-प्रायु की तारीख के वाय | 20 दिन 
को तक का देय उपाजित ग्रवकाश 
30-9-5] के बाद किन्तु 33-0-95 को या उससे. सेवा-निवृत्ति की झ्रायु की तारीख के बाद 90 दिन 
पूर्व निवृत्त-कर्मंचारी को । तक का उपाजित अवकाश 
3]-0-5 के बाद. किन्तु 30-!-5] या उससे पूर्व विश्वाम-चृत्ति की श्रायु की तारीकष के बाद 60 दिन 
सेवा-निवृत्त कर्मचारी को का उपाजित अवकाश 
30-!-95| के बाद किन्तु 3!-2-5] तकया  सेवा-निवृत्ति की तारीख के वाद उसे दिवस 30 का 
उससे पूर्व सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को उपाजित झवकाश 


दिनाक 3 दिसम्बर, 95। के बाद सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को उपाजित अवकाश उसी समय स्वीकृत 
किया जा सकता है जब वे नियम 89 की झ्रावश्यकताओं को पूर्ण करें। विभागाध्यक्षों से निवेदन किया जाता है 
कि इस आदेश को अपने विभाग के सभी कर्मचारियों के घ्यान में ला देवे । 

राजकीय निर्णय संख्या 2:--सेवा नियम 89 के सही रूप से लागू करने के सम्बन्ध मे एक सन्देह 
व्यक्त किया गया है । मामले की जाच की गईं है तथा यह पाया गया है कि नियम 389 के दूसरे परन्तुक 
(ओबीजो) के अनुसार अवकाश, सेवा-बृद्धिकाल की समाप्ति के वाद, केवल उसी समय स्वीकृत किया जा सकता है 


नियम 89] 
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+ 
जब नियम के प्रथम परन्तुक को शर्तों का पालन किया जा चुका हो । उदाहरणा्थे अवकाश लोक-सेवा की 
भ्रावश्यकता के कारण अस्वीकृत किया गया हो । यह शत्त दोनों परन्तुकों पर लागू होती है । 


(क) 
(ख) 


उपाजित अवकाश जो प्रथम परन्तुक के ग्ननुसार स्वीकृत किया जा सकता था, एवं 

उपाजित झवक श जो सेवा-वृद्धि-काल में बकाया हो। सेवा-वृद्धि-काल में श्रजित अवकाश इस 
प्रकार सेवा-वृद्धि काल की समाप्ति के पश्चात्‌ स्वत: ही प्राप्त नहीं होता एवं वह्‌ उसी समय 
स्वीकृत किया जा सकता है जब पूर्व में उसे श्रस्वीकृत किया गया ही । दोनों मामलों में अर्थात्‌ 
अतनिवायं-सेवा-निवृत्ति की तारीख के वाद उपाजित अवकाश के मामले में अ्रथवा सेवा-वृद्धिनकाल 
की समाप्ति के बाद अवकाश के मामले में, श्रवेकाश केवल उसी समय स्वीकृत किया' जा सकता 
है, यदि कमंचारी ने अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की तारीख से पर्याप्त समय पूर्व श्रथवा सेवा-वृद्धिकाल 
की समाप्ति से पूर्व, जैसी भी स्थिति हो, भ्रवकाश के लिये श्रावेदन-पत्र प्रस्तुत किया हो तथा वह 
“अस्वीकृत” कर दिया गया हो या, स्वीक्षति-कर्तता प्राधिकारी से लिखित मे यह निश्चिय करा 
लिया हो कि यदि अ्रवकाश के लिये आवेदन किया गया तो स्वीकृत नहीं किया जावेगा । , किसी 
भी मामले में अ्रवकाश “अस्वीकृत” करने का आधार “लोक-सेवा की श्रावश्यकत्ता” होनी चाहिये। 


राजकीय निर्शाय संस्या 3:--सरकार को यह बताया गया है कि दिनाक ! जुलाई, 967 से अनिवार्य - 
सेवा-निवृत्ति की भ्रायु 58 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष कर दिये जाने के फलस्वरूप बहुत से कर्मचारी, जिन्‍्होने 55 
बर्ष की आयु प्राप्त की थी, शीक्ष ही पूर्णा या श्राशिक रूप से सेवा-निवृत्ति-पुर्व॑ के अवकाश के लिये ग्रावेदन करने 
से, नियम 89 के प्रावधानों द्वारा, रोक दिये गये थे । मामले पर सावधानी पूर्वक विचार कर यह श्रादेश दिया 
जाता है कि सभी मामलों मे जिनमे कर्मचारी जो 2 जुलाई, 967 एवं 3] दिसम्बर, 967 के बीच सेवा-निवृत्त 
होते है या हो चुके है, उन्हें निम्न-अंकित सीमा तक “अस्वीकृत-प्रवकाश” का लाभ स्वीकार किया जावे । 


6) 


(7) 


उन कर्मचारियों के मामले मे जो 2 जुलाई, 7967 एवं 3। दिसम्बर, 967 के बोच सेवा- 
निवृत्त हो गये है, उन्हे 720 दिन की सीमा तक देय उपाजित अवकाश, जिसे वह भ्रनिवार्य-सेवा- 
निवृत्ति की तारीख तक सामान्य झूप से प्राप्त करता, उनमें से उसके द्वारा वास्तव में उपभोग 
किये गये सेवा-निवृत्ति-पूर्व-अबकाश की अवधि को घटाकर, शेप अवक,श को “श्रस्वीकृत-प्रवकाश” 
के रूप में समझा जाना चाहिये । 

दिनाक | सितम्बर, 967 तथा 3]-2-67 के बीच सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के 
मामलों में सेवा-निवृत्ति-यू्व अवकाश, जो 20 दिन से अ्रधिक नहीं हों, के रूप में बकाया 
अवकाश एवं जो । सितम्बर, 967 से सेवा-निवृत्ति की तारीख से तुरन्त पूर्व की तारीख के 
मध्य की अवधि तथा 3 अगस्त, 967 तक उपभोग किये गये सेवा-निमृत्ति-पूर्वे-अवकाश को 
कम करके अवशेष “अस्वीकृत-अवकाश” के रूप में माना जावेगा । 


उदाहरणाथ्थ-प्रकरण संख्या ().---जहा कमंचारी द्वारा दिवाक । सितम्बर, 67 से पूर्व किसी प्रकार 
के सेबा-निवृत्ति-पूर्व-अवकाश का उपभोग नही किया गया हो:-- 


]. 
2 


अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख 4-.0--967 
सेवा-निवृत्ति-पूर्व-अवकाश के रूप मे बकाया उपाजित 
अवकाश की सख्या 20 दिन 


(!20 दिन से अ्रधिक नही) 
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3. घढायें--]-9-67 से 30-9--67 30 दिवस 
4. अस्वीकृत-अवकाश जो दिया जा सकता है 90 दिवस 


प्रकरण संख्या (2):--जहा कर्मचारी ने दिनाक | सितम्वर, 967 से पूर्व उपाजित अवकाश का 
उपभोग किया है.-- 


. अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की तारीख ]5-]-967 
2. सेवा-निवृत्ति-पूर्व अवकाश के रूप में बकाया 
उपाजित अवकाश की सख्या 20 दिन 


(20 दिन से भ्रधिक नही) 


3. घटाइये-दिनाक -9-967 से पूर्व/वाद में उपभोग 
किये गये सेवा-निवृत्ति-पूर्व-प्रवकाश की अवधि अर्थात्‌ 
48-8-67 से 4-|- 67 89 दिन 


4. प्रस्वीकृत-प्रवकाश जो स्वीकृत किया जा सकता है 3। दिवस 


उपरोक्त अनुच्छेद-) के फलस्वरूप भुगतान योग्य अ्वकाश-बेतन वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एभ. ! 
(48) वि. वि. (व्यय-नियम) 67 दिनाक !5 जुलाई, 67 के अनुसार नियमित किया जावेगा । 


राजदोय निर्णय संड्या 4:--दिनाक । जुलाई, 967 से सेवा-निवृत्ति-प्रायु 58 वर्ष से घटाकर 5 
चर्ष करने के सम्बन्ध मे वित्त विभाग की अधिसूचना सख्या एफ. (42) वि. वि. (व्यय-नियम) 67-7 दि +3 
जून, 967 के परिणाम-स्वरूप कुछ कर्मचारियो को दिनाक । जुलाई, 967 से सेवा मे वृद्धि स्वीकृत की गई 
थी। यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामलों में जिन्हें | जुलाई, 967 से सेवा 
मे वृद्धि स्वीकार की गई है, उपाजित अवकाश ([20 दिन से अधिक का नहीं) जो उनके श्रवकाश लेखों मे 
बकाया था तो क्‍या उसे वित्त विभाग के अदेश दिनाक 3 जून, |967 (जो नियम 56 (क) (।) के नीचे जोड़ा 
गया है) के अनुच्छेद (8) एवं (9) के श्रनुसार स्वतः ही “अस्वीकृत” किया हुआ समझा जावेगा । 


मामले पर विचार कर बह निश्चित किया गया है कि उपरोक्त आदेश के प्रावधान ऐसे मामले पर लागू 
नही होते है। फिर भी ऐसे कर्मंचारियो को जिनको उपाजित भ्रवकाश, जो ]20 दिन से श्रधिक नही हो, तथा जो 
दिनाक, 967 से पूर्व उनके अ्रवकाश लेखों मे जमा था, उसे “आगे-जम/-ले-जाने” की स्वीकृति दी जा सकती है । 
इस प्रकार से आगे “जमा-किया-गया” उपाजित अ्रवकाश, सेवा के वृद्धि काल में अर्जित उपाजित भ्वकाश के साथ 
मिलाकर, सेवा-वृद्धि काल मे ही उपभोग किया जावेगा या यदि सेवा नियम 89 के अनुसार अवकाश अस्वीकृत ह्दो 
जाता है तो वह नियमानुसार सेवा-काल की वृद्धि के वाद उपभोग किया जा सकता है । 


राजकीय निर्णय सल्‍्या 5:---उक्त राजकीय निर्णय सख्या-! के अनुसार यह माना गया था कि तिमम 
89 के दूसरे परन्तुक के अन्तर्गत अवकाश, सेवा-वृद्धि की अवधि के वाद केवल तभी स्वीकृत किया जा सकता है जब 
वह अवकाश सार्वजनिक सेवा की झ्रावश्यकताओञ्ो के कारण दोनो मामलों में अर्थात्‌ () उपाजित अ्रवकाश के 
मामले में जो प्रथम परन्तुक के अनुसार स्वीकार किया जा सकता था तथा (7) सेवा-बृृद्धि के समय में देय उपाजित 
झवकाश के मामले मे, अ्रस्वीकार कर दिया गया हो । उपरोक्त दोनो मामलों मे अर्थात्‌ श्रनिवा्य-सेवा-निवृत्ति की 
तारीख के वाद प्रवकाश के मामले में तथा सेवा-काल की वृद्धि की समाप्ति के बाद झ्वकाश के मामले में केवल 
उसी समय स्वीकृत किया जा सकता है जब कर्मचारी ने अवकाश के लिये आवेदन, सेवा-निवृत्ति की तारीख प्रथवा 
सेबा-बृद्धि की समाप्ति के पूर्व, जैंसो भी स्थिति हो, भोपचारिक रूप से अवकाश के सिये भ्र,वेदद किया हो गौर 
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उसे “अस्वीकृत” कर दिया गया हो या स्वीक्ृत्ति-कर्ता से यह लिखित मे सुनिश्चित करा लिया गया हो कि यदि 
अवकाश मांगा गया तो वह स्वीकृत नही होगा । दोनों ही मामलों मे ऐसे अवकाश (अस्वीकृत अवकाश) को स्वीकृत 
करने का आधार “लोक सेवाग्रो की आवश्यकता” होगी | 


उन कर्मचारियों को जिनकी राजस्थान सेवा नियम भाग-2 के परिशिष्ट-5 के क्राक 9 (क) 0) के 
अनुसार विश्वाम-वृत्ति-प्रायु प्राप्त करने के वाद दिनाक 28 फरवरी, 97। या उस तारीख तक जिसको वह 58 
चर्ष के द्वोते हैं, जिनमे से जो भी पूर्व मे हो, सेवा-वृ द्ध की गई थी, उन्हें ग्रपनी अनिवायं-सेवा-निवृत्ति की तारीख 
से पूर्व औपचारिक आवेदन करना था। मामले की जाच कर थह्‌ निश्चिय किया गया है कि चू'कि ऐसे कमंचारियों 
के मामलो मे सेवा की वृद्धि स्वतः ही 28 फरवरी, 97। या उनके 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख को, 
जिसमे जो भी पूर्व में है, तक ही होती है | भ्रतः विश्वाम-वृत्ति की आयु से पूर्व जितना भी उपाजित झ्वकाश 
बकाया है वह उस तारीख के वाद “ग्रागे-जमा नहीं किया जा सकता है, किन्तु उसकी सेवान्वृद्धि की पश्रवधि में 
अजित उपाजजित अ्रवकाश के साथ राजस्थान सेवा नियम 97 के अनुसार निर्धारित सीमा तक उपभोग किया जा 
सकता है । फिर भी इस प्रकार “आगे-जमा” किया गया उपाजित अवकाश एवं सेवा-वृद्धि-काल मे ग्रजित उपाजित 
अवकाश स्वतः ही सेवा-वृद्धि काल की समाप्ति पर स्त्रीकार्ये नही होगा। वह तभी स्वीकृत किया जावेगा जब 
उनको “लोक-हित की दृष्टि” से पूर्व में “अस्वीकृत” किया गया हो । 


राजकीय निर्शाय संख्या-6:--सेवा नियम 89 के अन्तर्गत राजकीय निरंय सख्या 5 में संशोधन करते 
हुए यह्‌ निर्णय लिया गया है कि मेडीकल-कालेजो के शिक्षकों सहित चिकित्सा भ्रधिकारियों के मामले में, जो सेवा 
निवृत्ति श्रायु के होने वाले है अथवा जिन्होंने निवृत्ति-पू्व के अवकाश के लिए आवेदन किया है और जिंसे किसी 
सक्षम-प्राधिकारी द्वारा श्रवकाश पर प्रस्थान करने की तारीख से पूर्व “अस्वीकार” कर दिया गया हो तो ऐसे श्रव- 
काश को सेवाकाल मे वृद्धि की श्रवधि में “आगे जमा” कर दिया जावेगा । किन्तु शर्त यह है कि सेवाकाल की 
वृद्धि-सेवा-निवृत्ति आयु के होने के तुरन्त वाद प्रारम्भ होती हो । फिर भी यदि झ्वेदित भ्रवकाश स्वीकृत कर 
दिया गया हो श्रौर श्रधिकारी को उसकी सूचना उसके प्रस्थाव करने की प्रस्तावित तारीख से पूर्व नहीं दी हो तो 
अवकाश स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने की एवं सेवा वृद्धि की तारीख के बीच की अभ्रवधि को “अ्रस्त्रीकृत-प्रवकाश”” 
साना जाबेया । सेवा-निवृत्ति-आयु प्राप्त करने के बाद यदि सेवाकाल मे वृद्धि के आदेश जारी किए जते हैं आवेदित 
अवकाश को फिर “अस्वीकृत” कर दिया जाता है तो ऐसे मामले में सेवा-निवृत्ति-प्रयु की तारीख एवं सेवाकाल में 
चृद्धि की स्वीकृति के कारण “कत्तंव्य” पर वापिस गाने की तारीख से पूर्व के समय को “अस्वीकृत-ग्रवकाश” द्वारा 
नियमित किया जावेगा । यदि कोई भ्रवकाश शेष नही है तो विना बेतन भ्रवकाश स्वीकृत किया जावेगा । 

इन आदेशो के प्रसारित होने से पूर्व जो मामले निपटा दिए गए हैं और जिनमे अवकाश अस्वीकृत करने 
क॒। लाभ दे दिया गया है, तो उन्हें पुतः नही खोले जावेगे । 

[बित्त विभाग के ब्रादेश संख्या एफ. । (2) थि वि. (ग्रूप-2) 70 दिनांक 3 जनवरी, 4977 
द्वारा निविष्ट 


राजकीय निर्देशन:--(क) राजपत्रित अधिकारियों को वकाया अवकाश का संत्यापत महालेखार द्वारा 
करना हीता है ! ऐसे प्रवकाश का प्रार्थना-पत्र उस तारीस से दो माह पूर्व प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिससे बह 
अवकाश पर प्रस्थात करना चाहते हों । ऐसे प्रार्थना-पत्रो को महाले ब्वाकार कार्वालय में वकाप्रा अवकाश की सूचना 
शीत्र भेजने तथा स्त्रीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी को अधिकतम 5 दिन की श्रवधि में लौटाने को प्रार्थना 
की जानी चाहिए। इसके वाद सक्षम प्राधिकारी लिखित में आदेश देगा कि उसका ग्रवकाश स्वीकृत किया गया है 
झथंवा नही। इन झादेशों की सूचना लिखित में महाले व्राक,र एवं सम्बिन्धित अधिकारी को दो जावेगी । हट 


पृ 
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(ख) भ-राजपत्रित कर्मचारियों के बारे मे चू कि महालेखाकार से सत्यापन प्राप्त करना झ्रावश्यक नही है। 
अतः निवृत्ति-पुरव-प्रवकाश का प्रार्थना पत्र अवकाश पर प्रस्थान करने की प्रस्तावित तारीख से न्यूनतम एक माह 
पूबे प्रस्तुत किया जाना चाहिए । उस तारीब से पूर्व ही अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम-प्राधिकारी लिखित में 
अवकाश की स्वीकृति ग्रथवा अस्वीकृति की सूचना कर्मचारी को देगा । 

पूर्व मे जिन मामलों में कर्मचारियों ने पर्याप्त समय पूर्व ऐसे अ्रवकाश के लिए आवेदन किया था किन्तु 
उन्हें ऐसा अ्रवकाश-निवृत्ति आयु के होने की तारीख से पूर्व या पुतः नियुक्ति से पृवं उस समय तक एक या एक से 
अधिक कारणों से स्वीकृत नही किया गया या जिसमे कर्मचारी की कोई गलती नही थी । उनके सम्बन्ध में यह 
निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलो को गुणावगुण के आ्राधार पर पृथक-पृथक तय किया जाबेगा। 

स्पष्टीकरण “--सेवा नियम 56 के अन्तर्गत टिप्पणी सख्या- की ओर ध्यान झ्राकपित किया जाता है 
जिसमें यह दिया हुआ है कि कोई भी कर्मचारी जिसको अनिवारय॑-सेवा-निवृत्ति की तारीख के बाद अ्रथवा सेवा-चृद्धि 
समाप्ति के बाद नियम 89 के अन्तर्गत अवकाश अस्वीकृत किया गया है, उसे पेन्शन सम्बन्धी लाभो के लिए अव- 
काश, सेवा-निधृत्ति की तारीख को या सेवा मे की गई वृद्धि की समाप्ति के दिन, जैसी भी स्थिति हो, सेवा से 
निवृत्त किया हुआ समझा जाता है तथा वह उक्त तारीख से पेन्थन सम्बन्धी समस्त लाभो को प्राप्त करने का 
अधिकारी भी हो जाता है। इस प्रावधान के सम्बन्ध में प्रश्त उठाये गए है जिनका स्पष्टीकरण निम्न-प्रकार दिया 
जाता है४-- 


उठाये गये प्रश्न 

क्या एक कर्मचारी सेवा-निवृत्ति की तारीख प्ना 
सेवा-काल में की गई वृद्धि की तारीख, जैसी भी 
स्थिति हो, के तुरन्त वाद अस्वीकृत अवकाश 
का उपभोग कर सकता है। क्या वह अस्वी- 
कृत अवकाश के प्रारम्भ होने की तारीख से सेवा 
से मिवृत्त होगा एवं क्या वहू इस तिथि से पेल्शल 
सम्बन्धी समस्त लाभों को प्राप्त करने का 
अधिकारी हो जावेगा ? 


अस्वीकृत भ्रवकाश की झवधि के भ्रवकाश-वेतन 

का भुगतान किस प्रकार नियमित किया 

जावेगा:-- 

(क) जब उसका विश्वाम-बवृत्ति की तारीख 
अथवा सेवाकाल-वृद्धि की समाप्ति की 
तारीख, के तुरन्त बाद उपभोग किया गया 
हो 


(स) जब अवकाश उस पद के कर्त्त॑व्यों को 
सम्पादित करते हुए अजित किया गया 


स्पष्टीकरण 

राज्य कमंचारी जो अ्रपनी विश्वाम-वृत्ति श्रायु 
की दिनाक या सेवाकाल-बूद्धि की समाप्ति के 
तुरन्त बाद पूर्रातया अथवा झ्ाशिक रूप से उपा- 
जित अवकाश का उपभोग करता' है, उसको 
झनिवायय सेवा-निश्ृृत्ति की तारीख से सेवा निवृत्त 
हुआ समझा जल्वेगा अथवा जहा सेवा में वृद्धि 
स्वीकृत की गईं है वहा उसकी समाप्ति की 
तारीख से सेवा से निवृत्त हुआ समभा जावेगा 
तथा वह उस तारीख से पेन्थन सम्बन्धी समस्त 
लाभों को प्राप्त करने का अधिकारी होगा | 


ऐसे मामलों में देय अवकाश वेतन वही होगा 
जो कर्मचारी को सामान्य रूप से देय होता है । 
किन्तु उसमे से पेन्शन एवं ग्रेच्यूटी के समान 
पेन्शन या अन्य सेवा-निवृत्ति लाभो की राशि 
कम कर दी जावेगी 

अवकाश वेतन उस राधि तक सीमित होगा जो 
अरद्धं-वेतन अवकाश में कर्मचारी को देय द्वोता 
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है जिसमे उसको पुनःनियुक्त किया गया 
हो। 

(ग) जब व्यक्ति ऐसे पद पर हो जिस पर 
वह पुनः नियुक्त हुआ है, अवकाश पर 
वहा से प्रस्थान कर देता है तथा जी पुनः 
नियुक्ति के वीच मे या बाद मे भ्रस्वीकृत 
अवकाश का उपभोग करता है । 

(घ) अस्वीकृत अवकाश काल में अवकाश 
बेतन एवं महगाई भक्तों की फलावट 
किस प्रकार की जानी चाहिये, यदि 
अवकाश वेतन (महगाई भत्ते को छोडकर) 
पेन्शन (अस्थाई वृद्धि को छोडकर) एवं 
सेवा निवृत्ति लाभो के समान पेन्शन से 
कम हो ॥ 


(ड) क्या महंगाई-भत्ता जो अवकाश वेतन 
पर देय है भी छोड़ दिया जावेगा । 
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है । किन्तु इसमें से भी पेन्शन एवं ग्रेच्यूटी के 
समान पेन्शन आदि की राशि कम की जबेगी । 
अवकाश वेतन वही होगा जो उसे पुनः नियुक्ति 
को छोड़कर सामान्यतया देय होता है किन्तु 
इसमें से भी पेल्शन एवं श्रन्य-निवृत्ति-लाभ कम 
कर दिया जावेगा । 


अवकाश वेतन एवं महग्राई भत्ता जो सामान्यतः 

देय हो या क्रमशः पेन्शन/ग्रेच्यूटी एवं अन्य 

सेवा-निवृत्ति-लाभो के समान पेन्शन को सम्मि- 

लित करते हुए तथा पेन्शन की अस्थाई वृद्धि में 

समायोजित किया जाता चाहिये। दूसरे शब्दों 

में अधिकारी पेल्शन, अवकाश-वेतन एवं महगाई 

भत्तों के रूप मे निम्न भुगतान प्राप्त करने का 

अधिकारी होगा:--- 

() प्रवकाश वेतन, कुछ नही 

(2) सामान्य पेन्शन तथा उक्त पेन्शन मे अ्रस्थाई 
वृद्धि, यदि कोई हो, एवं 

(3) अवकाश वैतन जो अधिकारी को 
सामान्यतया देय होता है, पर महंगाई 
भत्ते एवं पेन्शन की अस्थाई वृद्धि के 
ग्रन्तर के समान । 

अस्वीकृत-अवकाश की झवधि के अवकाश वेतन 

पर देय महगाई भत्ता पेन्शन में अस्थाई-बृद्धि, 

यदि कोई ही, वो उसके समान कम कर दिया 

जावेगा । 


(उपरोक्त स्पष्टीकरण दिनाक | जुलाई, 967 से प्रभावशील होगे) 


राजकीय श्रादेश:--चतुर्थ-श्रेशी-कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति श्रायु 60 वर्ष की बजाय 58 वर्ष करने के 


फलस्वरूप जो कमंचारी दिनाक | दिसम्बर, 969 को 58 वर्ष या उससे अ्रधिक श्रायु के हो गये हो उन्हें उक्त 
तारीख से सेवा-निवृत्त कर दिया गया है, क्योकि इन कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति-पूर्व-प्रवकाश के लिये ग्रावेदन 
करने हेतु पर्याप्त समय नहीं मिल सका झौर उन्हे ऐसे अवकाश के उपभोग से वचित रहना पड़ा । ग्रतः राज्यपाल 


महोदय ने निम्न-अकित प्राज्ञा प्रदान की है:-- 


(0) जिस चतुर्थ-श्रेणी-कर्मंचारी के खाते मे दिसम्बर, 969 के तुरन्त पृर्व जितना उपाजित अवकाश 


जमा है वह उस अवकाश के लिए प्रार्थना-पत्र देगा । इस प्रकार आवेदित उपाजित अवकाश को 
सेवा नियम 89 के प्रावधानों में शिथिलता करते हुए दिनांक दिसम्बर, 969 से पूर्व 


तु 


“अस्वीकार-किया-हुआ”” माना जवेगा | ऐसे अवकाश को सीमा 20 दिन की होगी। इस 
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अस्वीकृत अवकाश की एक शर्ते यह भी होगी कि सम्बन्धित कर्मचारी को 60 वर्ष की झायु का 
होने की तारीख से झागे श्रवकाश की अवधि नही होगी । / 

(7) ऐसे कर्मचारी के मामले मे जो 2 दिसम्बर, 969 को ग्रथवा बाद में किन्तु दिनाक 30 अप्रेल, 
970 तक सेवा-निवृत्त होता है या हो गया है, निम्न सीमाय्रो तक बकाया उपाजित अवकाश, 
जो मागा गया है, को “अ्रस्वीकृत अवकाश” के रूप मे स्वीकृत किया जा सकेगा । 


(क) ऐसे कमंचारी के मामले मे जो 2 दिसम्बर, 969 को या बाद में किन्तु 3] दिसम्बर, 
969 तक सेवा-निवृत्त हो रहा है, को 20 दिन की द्वीमा तक सम्पूर्ण उपाजित अवकाश 
जो उसे देय था उसे “अस्वीकृत-ग्रवकाश” के रूप में, वास्तव में निवृत्ति-पूर्व-प्रवकाश 
भुगतानों की श्रवधि को कम करके, माना जावेगा । 

(ख) ऐसे कर्मचारी जो | जनवरी, 970 को या बाद में किन्तु 30 अ्रप्रेल, 4970 तक सेवा- 
निवृत्त हो रहे है, उन्हे बकाया उार्पजित अवकाश, निवृत्ति-पूर्व-पअवकाश के रूप मे, जो 20 
दिन से श्रधिक का नही हो उसमे निवृत्ति-पूर्व ग्रवकाश के रूप में उपभोग की गई अ्रवधि या 
दिनाक 3 दिसम्बर, 969 तक की अवधि या ) जतवरी, 970 से निवृत्ति की तारीख 
से तुरन्त पूर्व की ग्रवधि घटाकर “अस्वीकृत-अवकाश” माना जावेगा । 

(07) उक्त अनुच्छेद () एवं (४) के अनुसार देय भ्रवकाश-बेतन नियम 89 के अन्तर्गत स्पप्टीकरण के 
अनुसार फलाया जावेगा और प्रत्येक माह के अन्त में मुगताया जा सकेगा । मामले में जहां पेन्शन 
के समान ग्रेच्यूटी या श्रन्य निवृत्ति-लाभ की सूचना न हो, भ्रवकाश बेतन जो साधारण प्रकार से 
देय हो, का भुगतान किया जा सकेगा और उसके मुगतान की राशि पेन्शन भ्रथवा अन्य-निवृत्ति 
लाभो से, जो उसे स्वीकृत किये जाय, समायोजित की जा सकती है। यह सुनिश्चित करने के 
लिये कि कोई अवकाश-वेतन का भ्रधिक भुगतान वसूल किया गया है श्रथवा नही, एक आ्राहरण 
एवं वितरण अधिकारी उस कम चारी को देय प्रवकाश-वेतन की सूचना पेन्शन के पत्रादि के हक] 
महालेखाकार को देगे, जिसके आधार पर महालेखाकार पेन्शन श्रथवा अन्य लाभी से 
समायोजित करेग्रे ! 

अनुपयोजित उपाजित अवकाश के बदले में नकद भुगतान देने के सम्बन्ध में 

राजकीय निरेय संझ्या :---कुछ समय से राज्य सरकार के यह विचाराधीन रहा है कि राज्य कर्में- 
चारियो की साख पर अनुपयोजित (अन-यूटेलाईज्ड) रहे उपाजित अवकाश के एवज में नगद भुगतान उब कर्मचारियों 
को किया जावे जो सेवा-निवृत्ति से पूर्व उपाजित अ्रवकाश मागते है। इस प्रश्न पर विचार कर राज्यपाल महोदय ने 
सह यह झ्राज्ञा प्रदान की है कि उन राज्य कर्मचारियों को जो दिनाक 28 फरवरी, 978 को ग्रथवा उनके 
बाद राज्य सेवा से अधिवापिकी आयु पर सेवा-निवृत्ति प्राप्त करते है, उन्हे श्रधिवापिकी आयु पर सेवा-निवृत्त 
होने के दिन उनकी साख पर जो उपाजित अवकाश शेप हो उनके एवज में अ्रवकाश-वेतन के समान नगदे-मुगतान 
दे दिया जावे । ड़ 
2. यह सुविधा निम्नाकित शर्तों के अन्तगंत दी जावेगी:-- 
(क) अवकाश वेतन के समान रंगद भुगतान योग्य राशि 
उपाजित अवकाश की सीमा तक दी जावेगा । 
(ख) इस प्रकार अवकाश वेतन के समान जो भुगतान वनेगा वह सेवा-निवृत्ति के वाद एक-मुश्त 
एक वार मे निश्चित (सेटिलमेन्ट) मुगतान के रूप में होगा | 


आअधिकतम 20 दिन तक के 
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(ग). निम्त-अ्रकित उप अनुच्छेद (ध) में व्सित शर्तों के अनुसार अबकाश वेतन के समाने नगद 
भुगतान की राशि इस आदेश के अनुसार चुक,ई जावेगी जिसमे उपाजित प्रवकाश देय 
अवकाश वेतन पर देय महगाई भत्ते की फलावट कर सेवा-निवृत्ति के दिन लगगू दर के 
ग्राधार पर निकाली जावेगी । शहरी क्षतिपूरक भत्ता एव मकान किराया भत्ता इस पर 
देय नही होगा । 

(ध) उपरोक्त (ग्र) के अनुसार फलावट किये गये नगद-मुगतान की राशि में से पेन्शन एवं सेवा- 
निवृत्ति लाभ के रूप में पेन्शन के समात लाभ की राशि, नगद भुगतान की राशि मे से, 
काट ली जावेगी । | 


(४) अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम-प्राधिकारी ही अपने स्तर पर विश्ाम-वृत्ति प्राप्त करने 
वाले राज्य-कर्मचारियो की साख पर विश्वाम-बृत्ति के दिन उपलब्ध उपाजित अ्रवकाश के 
एबज में श्रवकाश वेतत के समान नगद भुगतान के ग्रादेश जारी करने को सक्षम माने 
जावेगे । हे 


3. यह आदेश राजस्थान सेवा नियम 244 के ग्रन्तर्गत अपरिपक्व (प्रिमेच्यौड) स्वेच्छिक (वालेन्द्री) 
रूप मे ली गई सेवा-निवृत्ति के मामलों में लागू नही होगा । राज्य कर्मचारी जो राजस्थान नागरिक सेवाये 
(वर्गीकरण, निमत्रण एवं श्रपील) नियमों के अन्तर्गत शापित (पनिशमेन्‍्ट) के रूप में राज्य-सेवा से अनिवार्य रूप 
से सेवा-निवृत्त किया जावेगा, उसे भी इन आदेशों का लाभ देय नही होगा । 


4. एक राज्ज्य कर्मचारी जो पूव॑ में ही विश्रामवृत्ति से पूर्व के उपाजित श्रवकाश पर हो एवं जो एक 
सक्षम-प्राधिकारी द्वारा राजस्थान सेवा नियम 85 (॥) के अनुसार सेवा पर वापिस लौटने की ग्रनुमति दे दी गई 
हो तो ऐसा व्यक्ति भी अपनी संवा-मिथृत्ति के दिन आदेशो के अनुसार लाभ प्राप्ल करने का भ्रधिकारी होगा । 
इस आदेश के द्वारा स्वीकार्यें लाभ उन राज्य कर्मचारियों को भी देय होगा जो दिनाक 28 फरवरी, 4978 
भ्रथवा उसके बाद भ्रधिवापिको झायु प्राप्त करते है अ्रथवा जिन्हें श्रधिवायिकी आ्रागु के वाद सेवा में भ्रभिनवृद्धि 
स्वीकार कर दी जाती है । ऐसे मामले मे इस आदेश का लाभ को एक राज्य कर्मचारी को सेवा अ्रभिनवृद्धि की 
अवधि की समाप्ति पर अन्तिम रूप से सेवा निवृत्ति किये जाने पर देय होगा । उन्हे ऐसे लाभ उनकी भ्रधिवाधिकी 
झायु के दिन उनकी साख पर उपलब्ध उपाजित झ्रवकाश की सीमा तक सेवा-प्रभि-वृद्धि की अवधि में श्रजित 
झवकाश की सख्या मिलाकर भ्रधिकतम 20 दिन तक की भ्रवधि के आधार पर अवकाश वेतन के समान नगद- 
भुगतान किया जावेगा । उक्त झकित लाभ उन व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं होगा जो 28 फरव रे, 978 से पूर्व 
ही अधिवाषिकी प्रायु के हो गये हो और जो उसके वाद सेवा की अभिनवृद्धि पर चल रहा हो । 


5. इस आदेशों के प्रसारित किये जाने के फलस्वरूप राजध्यान सेवा नियम 89 के भ्रन्तर्गेत सेवा- 
निवृत्ति से पूर्व में चाहे गये उपाजित अवकाश को अस्वीक्षत करने की कार्यवाही करना झब झावश्यक नहीं रह 
गया है । एक राज्य कर्मचारी जो 20 दिन तक के उपाजित अ्रवकाश की सीमा में रहते हुए सेवा-निवृत्ति से पूर्व 
झवकाश का उपभोग कर लेता है उसे इन आदेशों के अन्तर्गत प्रवकाश-वेतन के समान राशि का भुगतान उसकी 
सेवा-निवृत्ति की तारीख को उसकी साख पर उपलब्ध अनुपयोजित उपा्णित श्रवकाश के लिये वही दिया 
जावेगा । 

[वित्त विभाग के प्रादेश क्रमांक एफ- | (ए) (26) वित्त/ (ग्रुप-2)/77 दिनांक -5-78 द्वारा निविष्ट] 

राजकीय निर्णय संस्या 2:--वित्त विभाग के सम सख्यक आदेश दिनाक -5-978 के झनुच्छेद 2 
की धारा (घ) के अन्तर्गत अनुपयोजित (अ्रतवूटिलाईजड्‌) उपाजित प्वकाजों के एवज में देध नकद-मुगतान की 


5. 386... 


80] राजस्थान सेवा नियम [नियम 90 


राशि मे से पेन्शन तथा पेन्शन के समान श्रन्य विश्वामवृत्ति लाभो के सम्बन्ध में कटौती नहीं करने का प्रश्त कुछ 
समय से राज्य-सरकार के विचाराधीन रहा है । 


मामले पर विचार कर लिया गया है तथा राज्पपाल महोदय ने गाज्ञा प्रदान की है कि ऐसे राज्य- 
कर्मचारी जो 28-2-78 झ्थवा उसके वाद श्रधिवापिकी आयु पर सेवा-निवृत्त होते है उनकी साख॑ (क्रेडिट) पर 
ग्रनुपयोजित-उपाजित प्रवकाशों के एवज मे देय एक-मुश्व नकद-भुगतान की राशि में से पेन्शन ग्रथवा पेन्शन के 
समान अन्य लाभो के सम्बन्ध मे कोई कटौती नहीं की जावेगी । तदुनुसार इस विभाग के सम संख्यक झादेश 
दिनाक ]-5-78 के अनुच्छेद 2 (घ) को प्रारम्भ से ही विलोपित किया हुआ माना जावेगा । 

उपरोक्त अनुच्छेद मे अकित निर्णय के परिणाम स्वरूप पूर्व में निपटाये गये मामलो में जहां कटौती कर 
ली गई है वहा ऐसे मामलों का पुनरावलोकन किय। जावेगा और पुनः नये सिरे से श्रावश्यक सशोधित प्रादेश, 
नकद-भुगतान के लिये, जारी किये जावेगे । 

[अ्रादेश क्रमांक एफ. । (क) (26) वि. वि. (य्ूप-2) 77 दिनांक 30-8-78 द्वारा निदिष्ट] 


नियम 90:--वित्त विभाग की ग्राज्ञा संख्या 6792/57 एफ. । (40) वि. वि. (क) नियम 56 
दिनाक 28 श्रक्ट्वर, 957 द्वारा विलोपित । 


दृष्टान्त संख्या :--एक कृषि-अधिकारी 3 बे तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिपद्‌ में प्रति-निमुक्ति पर रहा । 
राज्य में वापिस आने पर उसने मांग कि की उक्त 3 वर्ष की अवधि में उसने जो अ्रवकाश 
श्रजित किया है बह उसे स्वीकार कर दिये जावें तथा भ्रवकाश समर्पण का लाभ देकर 
नकव-भुगतान कर दिया जावे । विभाग इस प्रति-नियुक्ति की प्रवंधि को कैत्त व्य नहीं 
मानता है। ; 


९ उक्त मामले में सेवा नियम 57 प्रभावशील होगा १ यह प्रतिनियुक्ति-काल 
'बैदेशिक-सेव(” है प्रौर देदेशिक-सेवा की प्रवधि को प्रवकाश उपार्जन के लिये कर्चव्य माना 
जा सकता है, यदि उस झवधि का अवकाश वेतन-झंशदान चुका दिया गया है। अतः यदि 
अंशदान दे दिया गया हो तो इस अवधि सें आजित अवकाश ऋषिकारी को स्वीकृत किये 
जा सकते है तथा सेवा नियम 94 (3) के प्रधोन राजकीय निर्णय संख्या () के भवुसार 
समपंर अवकाशों के एवज मे नकद भुगतान भी किया जा सकता है। ' 


दृष्टान्त संख्या 2:--स्चिवालय के सहायक सचिव अस्वस्थ्यता के श्राधार पर 5 दिवस के रूपान्तरित 


आ्रवकाश, प्राधिक्ृत चिकित्सक के प्रमाण-पत्र के झ्राधार पर, का उपभोग करना चाहते हैं । 
चिक्त्सिक ने पुनः 5 दिवस झौर अवकाश पर रहने की सलाह दी तथा यह प्रमाखित कर . 
'दिया कि झधिकारी को चिकित्सा समिति के समक्ष जाने की झावश्यकता नहीं है । सहायक 
'सचिय के रूपान्तरित झवकाश तथा उसको वृद्धि के प्रार्थना पत्र को विभाग के विशिष्ट 
सचिव ने स्वीकार नहीं किया और सहायक सचिव को चिकित्सा-समिति से प्रमाण-पत्र 
प्राप्त करने का निर्देश किया। 

इस मामले मे नियम 70 के अन्तर्गत टिप्पणी संख्या (3) तथा 74 (2 ) (४) के 
प्रावधान लागू होते हैं । चू कि रूपान्तरित अवकाश की कुल श्रवधि दो माह से मर है । 
अ्रतः प्राधिकृत-चिकित्सक का प्रमाण-पत्र ही पर्याप्त है। विशिष्ट सचिव की यह कार्यवाही 
कतई उचित नहीं है + है 


नियम 9] राजस्थान सेवा नियम [(8 


वष्टान्त संख्या 3::--विकास विभाग का केशियर दिनांक 6-8-77 से 9-9--77 तक 25 दिवस के उपाजित 
पर अवकाश पर जाता है । दिनांक 3 अगस्त से 5 झगस्त तथा दिनांक 40 एवं 44 सितम्बर 
सार्वजनिक अवकाश थे । श्रतः कैशियर ने रोकड का चार्ज 2-8-77 के श्रपरान्‍्ह में विभाग 
के बिल क्लर्क को सम्भलाया और 2-9-77 को झाकर वापिस सम्भाला । बिल क्‍्लके 
30 दिन के अतिरिक्त कार्य के लिये विशेष वेतत की मांग की जिसे निदेशक ने श्रस्वीकृत 
कर दिया कि स्वीकृत श्रवकाश 25 दिन का ही है। है 
इस मामले में सेवा नियम 63 के अन्तर्गत रॉजकोय निर्णंय के प्रावधान लागू होंगे 
आर बिल कल को 30 दिन की दोहरी व्यवस्था की अवधि का श्रतिरिक्त वेतन (विशेष- 
वेतन) दिया जाना चाहिए । निदेशक को अपने निर्साय पर पुनः विचार करना चाहिए । 
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बष्ठान्त संख्या 4:---लचिवालय के एक अनुभाग अ्रधिकारी जो निजी सचिव के रूप में गत चार वर्ष से कार्यरत 
ड है को -7-76 से 30-6-77 तक एक वर्ष की सेवा-बुद्धि स्वीकृत की गई। अ्रधिकारो ने 
7-4-76 से 9 दिवस के सेवा-निवृत्ति-पूर्व के अवकाश की सांग की जिसे स्वीकृत नहीं 
किया और लिखित में अ्रस्वीकृत भी नहीं किया तथ्रा |-7-76 से सेवा-बवुद्धि स्वीकार की 
गई। श्रधिकारी ने इस एक वर्ष को भ्रवधि में भी 32 दिन का उपाजित अभ्रवकाश श्रजित 
किया । उन्होने /-7-77 को प्रार्थना को कि उन्हें देय एवं स्वीकार्य 723 दिन के अवकाश 
का लाभ दिया जाबे । 


इस मामले में नियम 8 9 का दूसरा परन्तुक तथा उसी नियम के पझ्रन्तगंत 

हर “राज़कीय निर्सेय संख्या 2 के प्रावधान लागू होगें। अ्रधिकारी को केबल 9] दिवस के समय 

-.. पर स्वीकार नहीं किये गये अ्रवकाश का ही लाभ मिल सकता है। .32 दिन का नहीं मिल 
/. सकता कारण कि प्रधिकारी ने समय पर उसकी लिखित में मांग ही नहीं को । 


7 आ ड़ खण्ड 2 
बढ वि 
। उपाजित श्रवकाश श्रादि 


नियम 97 () (क):--अखिल भारतोय पुलिस सेवा अधिकारियों के अतिरिक्त राजस्थान 
सशस्त्र पुलिस में नियुक्त तथा नेफा या त्रिपुरा या सोमा>क्षेत्रों, जैसा राज्य सरकार के आदेश संख्या 
एफ. | (2]) जी. ए. ए. (ग्रुव-2) 64 दिनाक 8 मई, 964 में परिभाषित ,किया गया है, पर नियो- 
जित स्थाई कर्मचारियों को उपाजित अवकाश, उक्त कत्तेव्य पर व्यतोत समय का /8 भाग, उपा- 
जित अवकाश के रूप में देय होगा । (यह प्रावधान ! जून, 964 से प्रभावशील होगा) । 
किन्तु एक कर्मचारी उपाजित अवकाश अजित करना उस समय बन्द कर देगा जब उसके 
अवकाश लेखे में 80 दिन या उसके अधिक का उपाजित अवकाश जमा हो गया हो | किन्तु यह भी. 
शर्त है कि यदि किसी अधिकारी को सार्वजनिक सेवाझ्रों-की आवश्यकताथों के कारण उसका अवशेप 
झबकाश पूर्णतया या आंशिक रूप से औपचारिक आदेशानुसार, उसमें अंकित कारणों से, श्रस्वीकृत 
कर दिया गया हो तो वह ऐसी अवधि को 80 दिन को अधिकतम सीमा से आगे भी जमा रखने 
का अधिकारी होगा । 
नियम 9 (4) (ख):-स्थाई सेवा में नियुक्त कर्मचारी के लिये देय उपाजित अवकाण 
“कत्तेव्य पर व्यत्तीत” समय का /]] भाग होगा किन्तु शर्ते यह है कि वह ऐसा ग्रवकाश ग्रवित्न, 


82] राजस्थान सेवा ।नयम [नियम 9] 


करना उस समय वन्द कर देगा जब उसकी संख्या 80 दिन की हो जावेगी । 


नियम 9 (2) :--सेवा नियम 59 एवं 89 एवं इस नियम के उपनियम (]) व (3) के 
प्रावधानों के अनुसार एक कर्मचारी को एक समय में अधिकतम स्वीकृत किये जाने वाले उपाजित- 
अवकाश की सीमा 20 दिन तक की होगी ! 


हे नियम 9। (3):--जब एक कर्मचारी किसी मान्यता प्राप्त सेनीटोरियम या चिकित्सालय 
में टी. वी. या कुष्ठरोग या केन्सर या मस्तिष्क की विमारी का निदान करा रहा हो तो उसे एक 
साथ अधिकतम 80 दिन तक का उप्राजित अवकाश स्वीकृत क्रिया जा सकेगा। द 


अ्रपवाद संख्या (4) :--उपा्जित भ्रवकाश की अधिकतम सीमा, जो एक वार में किसी अधिकारी को, 
नियम 59 एवं 89 के अ्रधीत, स्वीकृत की जा सकती है, वह 20 दिन की होगी । 

(2) उपाजित भ्रवकाश जी चतुर्थ-श्रे णी-कर्मंचारियों के श्रतिरिक्त अन्य कर्मचारियों को स्वीकृत किया 
जा सकता है, वह 20 दित तक का होगा तथा वह 80 दिन से अधिक का नहीं होगा यदि इस प्रकार स्वीकृत 
किया गया सम्पूर्ण श्रवकाश या उसका कोई भाग भारत से बाहर वर्मा, श्री लका, नेपाल एवं पाकिस्तान मे बिताया 
गया हो । किन्तु जहा उपाजित अवकाश 20 दिन की प्रवधि के लिये स्त्रीकृत किया जाता है वहा भारत में बिताई 
गई अवधि कुल मिलाकर उक्त सीमा से अधिक नही होगी । (डामन, डिव्यू एव गोवा शब्द 2--76 से विलोपित) 

(3) श्रधिकतम उपाजित भ्रवकाश जो किसी कर्मचारी को एक साथ स्वीकृत किया जा सकता है वह 
80 दिन तक का होगा यदि वहू किसी मबन्यता प्राप्त सेनीटोरियम या अस्पताल मे टी. बी. या कोढ या केसर, या 
मानसिक रोग का निदान करा रहा हो । 

राजकीय प्रादेश :--वित्त विभाग के झ्रादेश सख्या एफ. (58) वि. वि./(नियम) 62 दिनाक 2] 
नवम्बर, 99 द्वारा ! अक्टूबर, 962 से उक्त निर्णय के अन्तर्गत टिप्पणी सख्या 2, 4 एवं 5 विलोपित की 
गई है एवं टिप्पणी सख्या 3 को टटेप्पणी सख्या-2 के रूप में पुन: क्रमोकित गिया गया है । 


उपाजित अवकाश के समपंण प्र नकद-भुगतान 
45% 2508 


राजकीय निर्शाय संख्या 4:---राज्य सरकार ने इस प्रश्न की जाच की है कि क्या सरकारी कर्मचारी जो 
30 दिवस से अधिक के लिए उपाजित अवकाश लेता है तथा प्राप्त उपाजित-पभ्रवकाश के बराबर की बअ्रवकाश 
अवधि, यदि वह देय एव ग्राह्म हो, को समर्पण करने एवं इस प्रकार समर्पित अवकाश के एवज में भ्रवकाश वेतन 
एवं भत्ते प्राप्त करमे की अनुमति दी जानी चाहिये श्रथवा नही । 


राज्यपाल महोदय ने इस प्रश्व पर विचार कर आदेश प्रदान किया है कि निम्ताकित शर्तों के अ्रनुसार 
कर्मचारियों की उपाजित अझवकाश के समर्पण के एवज मे नकद-मुग्रतान की सुविधा दी जा सकती है । 


2. () राज्य कर्मचारी (राजपत्रित एवं अराजपत्रित दोनो) जो 30 दिन का उपाजित प्रवकाश लेता है 
उसकी लिखित प्रार्थता पर अवकाश आरम्भ होने, की तारीख को उसके अवकाश लेखे में अवशेष 
उपाजित अवकाश के किसी भ्रश को, 30 दिवस तक की अधिकतम सीमा में, समर्पित करने की 
अनुमति दी जावेगी और उसे ऐसे उपाजित-झवकाश के एुवंज मे अवकाश-वेतन एवं भत्ते स्वीकृत 
किये जावेगें। 

6) उपाजित अवकाश के समर्पण के एवज मे नकद-भुगतान की सुविधा दो वित्तीय वर्षों मे एक बार 
दी जावेगी । इसका प्रथम जोड़ा (#लाक-ईयर) दिनाक | प्रप्न ल. 974 से प्रारम्भ होगा । 
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(77) वास्तव में उपभोग किये गये उपाजित भ्रवकाश एवं समपित उपाजित भ्रवकाश का कुल योग [20 
दिन से अधिक का नही होगा । 

0४) इन आदेशों के अनुसार उपाजित अवकाश के दिनों की सख्या किसी ग्रवधि-विशेष से सम्बन्धित 
मही होगी किस्तु वास्तव मे उपभोग के लिए प्राप्त अवकाश के प्रारम्भ होने की तारीख को शेप 
उपाजित-अ्वकाश के दिनो के हिसाव से कर्मचारी के अवकाश-लेख्े मे अकित कर (प्राप्त एवं- 
समपित झवकाश) बकाया अवकाश कम कर दिया जावेगा । 


(५) उपाजित अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम-प्राधिकारी ही इन अ्रादेशों के अनुसार उपाजित- 
अवकाश समर्पए। की स्वीकृति के लिये सक्षम होगा। किसी कार्यालय या विभाग में सरकारी 
कर्मचारियों की सख्या जिनको भ्रवकाश-समपंण के लिये उपाजित-ग्रवकाश स्वीकृत किया जाता है, 
कर्मचारियों की कुल सख्या के 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये ताकि कार्यालय मे कार्य- 
सचालन पर कोई विपरीत प्रभाव नही पड़े । यह सीमा उन कार्यालयों पर प्रभावी नहीं होगी जिनमे 
कर्मचारियों की सख्या 25 से कम है । इन ग्रादेशों के अधीन उपाजित-अभ्रवकाश के आविदनों में 
प्राथमिकता निश्चित करने के लिये सेवा नियम 80 में प्रतिपादित सिद्धान्तो को ध्यान मे रखकर 
उपार्जित-अवकाश एवं समपित-अ्रवकाश के प्रार्थना-पत्रो पर निर्णय लिया जाना होगा ! 


(शी) ऐसे कर्मचारियों के मामले में हो, सेव,-निवृत्त होने वाले जो समर्पित भ्रवकाश की श्रवधि वास्तव 
में उपभोग किये उपाजित-अ्रवकाश समाप्त होते की तारीख या सेवा-निवृत्ति की तारीख के मध्य 
की अवधि से अधिक नही होनी चाहिये । 


(५॥) (क) श्रवकाश-वेतन की राशि उस अ्रवधि के लिये, जिसमें श्रवकाश समर्पित किया गया है, सेवा 
नियम 97 मे उल्वखित प्रावधानों के ग्रतुस र फलाई जावेगी एवं इसके साथ मंहगाई भत्ता, 
अ्रन्तरिम सहायता एवं अतिरिक्त महगाई भत्ता, यदि देय बनता है, भी चुकाया जावेगा । 


(शा) (ख) समर्पित भ्रवकाश का अभ्रवकाश-वेतन एवं भत्ते, उपभोग के किये गये अश्रवकाश के प्रथम 30 दिन 
के अवकाश-वेतद ओर भत्तो के समान होगा । इस आदेश के साथ सलग्न परिशिष्ट में 
उल्लिखित दृष्टान्तों के अनुसार समर्पित अवकाश के एवज में अ्रवकाश-वेतन एवं भत्तों की 
गणना की जावेगी । 

(शा) समर्पित-पअवकाश की अवधि का अवकाश-वेतन एवं भत्ते, कमंचारी द्वारा 30 दिन तक वास्तव में 
उपभोग किये गये उपाजित अवकाश के अवकाश-वेतन एवं भत्तों के समान मुगतान किया जावेगा । 
यदि वास्तव में उपभोग किये सगे अवकाश की झवधि के प्रथम 30 दिन का अवकाश-बेतन, 
आशिक रूप से दो महिनो में पड़ने के कारण दो किस्तो में आहरित किया जावे तो समपित किये 
गये अवकाश के वेतन ऐसे दो माहो के वेतन के साथ प्रृथक 2 मुगताया जावेगा । यह प्रवकाश 
वेतन राजकीय जीवन बीमा के प्रिमियम, भविष्य-निधि के भ्र'श-दान, राजकीय अग्रिम के चुकारे 
आदि, मकान किराया एवं सहकारी समितियों ग्रादि के बकाया चुकाने के लिये कटौती श्रादि नही 
होगी । अतिरिक्त आय होने के कारण आवकर काटा जाना चाहिये | 


(४) यह सुविधा उन कर्मचारियों के भी देय होमी जो बाहर विदेश-सेवा मे, या भारत सरकार या 
अन्य राज्य सरकारों या गैर-स रकारी निकायों या स्थानों मे प्रतिनियुक्ति पर हैं, एवं जिन्हे देश 
या विदेशों मे प्रशिक्षण पर भेजा गया है । 


पका 
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(४) उपाजित-अ्रवकाश के समपेण के लाभों को सेवा-निवृत्ति पूर्व के श्रवकाश या राजस्थान सेवा 
नियमो के अनुसार निवृत्ति पूर्व अवकाश को अस्वीकृत करने सम्बन्धी प्रावधान से सम्बन्धित नही 
किया जावेगा । 

(») यदि कोई कर्मचारी जो सेवा-निवृत्त होने वाला है, 30 दिन अथवा भ्रधिक के उपार्जित अवकाश 
के लिये आवेदन करता है एवं अपने बकाया उपाजित अ्रवकाश के एक भाग को समर्पित कर नकद- 
भुगतान लेने की लिखित मे प्रार्थना करता है और उसे सार्वजनिक हित में अवकाश पर जाने की 
अनुमति नही दी जाती है तो उसे नगद-मुगतान प्राप्त करते की अनुमति नही दी जानी चाहिये । 
तो भी यह माना जाता है कि जब तक सावेजनिक-हिंत भे ऐसा अवकाश अस्वीकृत करता 
अत्यन्त आ्रावश्यक नही हो ऐसे मामलों में अवकाश तथा अवकाश के सर्म्पण के प्रार्थना-पत्र पर 
उदारता-पूर्वक विचार किया जाना चाहिये। 

(४४) यदि एक कर्मचारी जिसे अ्रवकाश के समर्पण की अनुमति दे दी गई है, स्वेच्छा से 30 दिन के 
उपाजित अवकाश का उपभोग करने से पूर्व ही कत्तंव्य (ड्यूटी) पर वापिस झा जाता है तो उसे 
साधारणतया कर्तव्य पर वापिस आने को अनुमति नही दी जानी चाहिये। किन्तु यदि ऐसे 

अ्रधिका री को अपने कत्तंव्य पर वापिस झाने की अ्नुमत्ति दे दी जाती है तो भ्रवकाश के समर्पण 
सम्बन्धी प्रादेशों को निरस्त कर देना जाहिये । 

(४४) यदि कोई कर्मचारी 30 दिन तक के उपाजित अवकाश पर प्रस्थान 'करता है और उसमे अपने 
अवशेष उपाजित-अबकाश के किसी भाग के नकद-म्ुगतान प्राप्त करने की लिखित मे सूचना दे दी 
है तो उसे नकद-भुगतान की अनुमति दे दी जानी चाहिये चाहे उसे 30 दिवस तक वास्तव में 
अवकाश पर रहने के पूर्व ही प्रवकाश से वापिस वुला लिया गया है। 

(४४) अनिवार्य रूप से कर्क्तव्य पर वापिस बुलाने के मामले में एक्‌ कर्म्नचारी को बिना उपभोग किये 
अवुकाश के उपभोग करने की, ज्यों ही वह कार्यमुक्त किया जा सके, झनुमति दी जा सकती है । 

(५४) इन झादेशों में अवकाश के समर्पण के बारे मे प्रयुक्त शब्द “प्रवकाश” का तात्पर्य केवल उपाजित 

झवकाश से है किसी प्रन्य प्रकार के दूसरे अवकाश से नही । 

(४५) अवकाश समपित कर नकद-भुगतान प्राप्त करने की यह सुविधा उन्‌ कर्मचारियों को होगी जो 

]5, सितम्बर, 974 के बाद झवकाश का उपभोग करते है। कर्मचारी जो 5 सितम्बर, 
]974 को उपार्जित अ्रवकाश पर है, इस सुविधा के अधिकारी होगे यदि 5 सितस्वर, 8974 के 
आगे तक उन्होने न्यूततम 30 दिवस के उपाजित-प्रवकाश का उपभोग किया हो । 

(था) समपित अवकाश के बारे मे अवकाश अवकाश लेखों मे नामें (डेबिट) लिखने की मूल से बचने के 
लिये राजपत्नित-प्रधिकारियो के मामले में जिनका वेतन सस्थापन बिलों पर उठाया जाता है, 
सम्बन्धित अवकाश के दो वर्षों के जोड़े, जिसमे वह झवकाश लिया मया है, का उल्लेख सेवा- 
वुस्तिका मे दथा अ्वकाश-लेखो मे लाल-स्याही से उस समय इन्द्राज किया जावेगा जब झवकाश- 
बेतन उठाया जा रहा हो । इस सम्बन्ध में एक प्रमाण-पत्र कि “सेवा-पुस्तिका एवं अवकाझ-्लेसों 
में आवश्यक इन्द्राज कर दिया गया है” आहरण-अधिकारी द्वारा उस विल पर अंकित किया जाना 
चाहिये जिसके द्वारा समपित-अवकाश का वेतन उठाया जाता है । 

(>शंए) समपित_ अवकाश के लिये भुगतान प्रथक विल पर उठाया जावेगा। इस बिल के साथ उपभोग 
किया गया अवकाश एवं उसके नकद-मुंगताव का एक विवरण पर सलग्न किया जावेगा ) 
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[ ध्राज्ञा क्रमांक एफ. 2 (38) वित्त (ई-आर) 65-वा दि. 4-6-75 द्वारा भ्रनुच्छेद 47 तथा 78 जोड़े गये] 








नियम 9!] राजस्थान सेवा नियम [485 


परिशिष्ट 
उदाहरण सेट्या :-- 


वास्‍्तय में लिये गये प्रवकाश की ग्रवध ८ -3-74 से 30-3-74 > 30 दिवस 
झचकाश वेतन की दर ज मपया 360/- प्रति माह 
30 दिवस के उपाजित ग्रवकश के समर्ंण के लिए अवकाश-वेतन रू 348.40 
(30/3] दिन का महीना) 

उदाहरण सह्या--(2) 


बास्तव में लिये गये ्वकाश की झ्रवधि 5 |-2-974 से 2-3-]974 - 30 दिवस 

झवकाणश वेतन की दर ८ 360/- रुपया प्रति माह 

30 दिन के उपाजित भ्रवकाश के समर्पण के लिये प्रवकाश-वेतन 

रुपयों 360-+ रुपये 53.22 (। माह+ 33 माह) 

रू रुपया 383 20 (निकटतम बिन्दु तक) 
उदाहरण संए्या-- (3) 

वास्तव में लिये प्रवकाश की अवधि  5-6-74 से 4--7-74 > 30 दिवस 

ग्वकाश येतन की दर > रुपया 360/- रुपया प्रतिमाह 

30 दिन के उपाजित झवऊ़ाश के समर्यंण पर भ्रवकाश-वेतन का रुपया 

ज रुपया 92+ 62.98 (38 + 3३) माह) 5 354.70 रुपया 
उदाहरण संड्या--(4) 

वास्तव में लिये गये श्रवकाश की भ्रव्रधि + 4-2-75 से 6-3--75 5 30 दिवस 

ग्रवकाश वेतन की दर # रुपया 360/- प्रति भाह 

(30 दिन्र के उपाजित अ्रवकाश के समर्पण के लिये) 

अवकाश वेतन 70-+ 85.8[ (३६ + 3४ माह) रुपया 365.80 (निकटतम) 

अवकाश वेतन के साथ देय भत्तो को भी अक्त-प्रकार से फलाया जावेगा । 

[वित्त विभाग के श्रादेश संड्या एफ. । (38) वि. वि. (व्यय नियम)/65-] दिनांक 2 सितम्बर, 
4974 द्वारा निविष्ट) । पनुच्छेद 6 में संशोधन समसरुयक झादेश दिनांक 4 जून, 975 द्वारा किया गया है] 

राजकोय निर्णय सख्या 2:--वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ. ] (38) वि. वि. (व्यय नियम) 65/7 
दिनाक 2 सितम्बर, 974 के श्रनुच्छेद 2 (४) की और ध्याव अकपित किया जाता है जिसके अनुसार उपाजित 
अवकाश के बजाया नकद-मुगतान प्राप्त करने की सुविधा उन कर्मचारियों को भी स्वीकार की गई है जो विदेशी 
सेवा में प्रतिनियुक्ति पर है। इस सम्बन्ध मे एक प्रश्न उठाया गया है कि प्रतिनियुक्त-कर्मचारियों के सम्बम्ध में 
सबंधित अवकाश की भ्रवधि के लिये क्षतिपूरक भत्ते कौन चुकायेगा ? 

इस प्रश्न की जाच को गई है । सेवा नियम 46 के अन्तर्गत राजकीय निर्णय सख्या (2) में उल्लिखित 
मौजूदा निर्देशों के अनुसार अवकाश-वेतन पैतृक (मूल) विभाग जो कर्मचारी का नियुक्ति विभाग, है, द्वारा दिया 
जाता है एवं उसके बदले मे विदेशी नियोजक द्वारा अवकाश-वेतन-अशदान दिया जाता है। फिर भी क्षति-पुरक 
भत्ते ऐसे मामले में (प्रवकाश की भ्रवधि के लिये) विदेशी-नियोजक द्वारा दिये जाते है। 


क्योंकि अवकाश के एवज में नकद-मुगतान की सुविधा प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को भी सरकार ने दी 
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है, अतः सरकार क्षतिपूरक भत्तों का भार भी स्वीकार करती है और तदनुसार उसने निश्चय किया है कि 
समर्वित-अवकाश की अवधि में कर्मचारी को जो क्षतिपूरक भत्ते देय हों, उनका पैतुक-विभाग द्वारा, अवकाश-वेतद 
के अतिरिक्त, भुगतान किया जावेगा। हे 

[आ्रादेश संस्या एफ. 4 (38) वि. वि. (व्यय नियम) 65-]| जनवरी 7, 975 द्वारा निविष्ड]ु 


राजकीय निर्णय संझ्या 3:--प्रतिनियुक्त अथवा विदेश सेवा पर गये राजकीय अ्रधिकारी जो वेतनमान 
700-200 तक (-9-976 से 750-650 तक) वेतन प्राप्त करते है, को अवकाश-वेतन तथा नकद- 





भुगतान के लाभो का भुगतान सरकार स्वीकार करती है। वर्तमान नियमों के श्रनुसार श्रवकाश-वेतन को अ्रशदान 
प्रति-नियुक्ति पर ग्रथवः विदेश-सेवा में स्थरानान्तरित अधिकारियो/करमचारियों के सम्बन्ध में निर्धारित दरों पर 
विदेशी-नियोजक द्वारा दिया जाता है भ्रौर ऐसे अशदान के बदले अवक्राश-बेतन का प्रभार सरकार स्वीकार करती 
है। ऐसे श्रवकाश-वेतन पर देय क्षतिपूरक भत्तों के बारे में व्यय, विदेशी-नियोजक वहन करता है। वित्त विभाग 
की आज्ञा सख्या एफ. । (38) वि वि (व्यय नियम) 65-7[ दिनाक 7 जनवरी, ॥975 द्वारा जारी स्पष्टीकरण 
के अ्रनुसार अवकाश के एवज में नकद-मुगतान के लाभों, अर्थात्‌ उसे झवक्राश के लिए झ्रवकाश-वेतन और क्षतिपूरक 
भत्तो, का भार पैतृक विभाग उठायेगा । कर्मचारी जो केन्द्रीय सरकार या प्रन्य राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम 
तिगम एवं मण्डल आदि मे प्रतिनियुक्त हैं म्रयवा नगर पालिका, विश्वविद्यालय, आदि मे विज्ेप-्सेवा पर भेजे गये 
है, अवकाश-वेतन तथा भ्रवकाश के नकद-मुगतान के लाभो के मुगतान करने की प्रणाली से सम्बन्धित प्रश्व कुछ 
समय से सरकार के विचाराधीन रहा है । 

इस प्रश्न पर विचार कर झवकाश-वेतन तथा अ्रवकाश् के नकद-मुगवान चुकाने के सम्बन्ध में निम्न अ्कित 
प्रणाली तय की गई है:-- 

3. वित्त विभाग की श्राज्ञा सख्या एफ. 7 ए. (36) वि. वि. (आर. एण्ड ए. आई.) 59 दिनाक 3 
दिसम्मर, 974 के अनुसार वेतनमान 700-200 तक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में उनकी 
प्रतिनियुक्ति श्रथवा विदेश सेवा की झ्रवधि में या उनके द्वारा उपभोग किये गये अवकाश के समय के सम्बन्ध में 
अवकाश-वेतन का भुगतान विभाग द्वारा जो उस सवगे अथवा सेवा पर प्रशासनिक नियत्रर करता है, राजकोप 
से उठाकर चुकाया जावेगा । उदाहरणार्थ राजस्थान पुलिस सेवा, पुलिस निरीक्षक ग्रादि के सम्बन्ध मे महानिरी- 
क्षक आरक्षी, राजस्थान कृषि सेवा अधिकारियों के सम्बन्ध मे कृषि विभाग, राजस्थान सहकारी सेवा के सम्बन्ध 
में पजीयक, सहकारी समितिया । 

(2) सामान्य सेवा/सवग्गं, जैसे राजस्थान प्रशासनिक सेवा एवं राजस्थान लेखा सेवा जिनके कोई विशीनाइयरी 
नही है, उनके सम्बन्ध में निम्नलिखित प्राधिकारी, आाहरण एवं वितरण अ्रधिकारी के रूप मे कार्य करेंगे: 


सेवा का नाम झ्राहरण एवं वितरण अ्रधिकारी 
() राजस्थान लेखा संवा मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान । 
(2) राजस्थान प्रशासनिक सेवा लेखाधिकारी सचिवालय, जयपुर । 


3. उपरोक्त अनुच्छेद (2) द्वारा प्राधिकृत श्राहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा अवकाश-वेतन एवं 
अवकाश के समपंण पर रोकड़ी-भुगतान देने की व्यवस्था कर सकने के लिए विदेशी-नियोजक निम्नाकित-सूचना 
उक्त अकित आहरणा एवं वितरण अधिकारियों की भिजवायेगे *-- 

(]) कार्यभार सम्भलाने एवं सम्भालने की सूचना । 

(2) अवकाश या भ्रवकाश के नकद भुगतान प्राप्त करने की स्वीकृति की एक प्रति । 
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(3) एक प्रमारा-पत्र कि सेवा नियम ।46 के अनुसार झ्रावश्यक एवं निर्धारित दरो पर अ्रवकाश-वेतन- 
ग्रशदान की राशि सरकार को दे दी गई है तथा अ्रवकाशो से पूर्व की पुर्णा-अवधि के लिए चुकाये 
गये भ्रवकाश वेतन अ्रद्दान के विस्तृत विवररा-पत्र साथ भिजवावे । 

(4) अ्रन्तिम-वेतन-प्रमाण-पत्र 

(5) राजस्थान सेवा नियम 97 के अनुसार औपत-वेवन की मराना का प्रपत्र । 


(6) वित्त विभाग की श्राज्ञा सख्या एफ 7 ए (36) कि वि. (आर. एण्ड ए. श्राई) 59 दिनाक 
3] दिसम्बर, 974 के निर्देशों के अनुसार सेव'-पुस्तिका, जो दिनाक 4 जनवरी, 975 से 
प्रारम्भ की गई है । 


4. उपरोक्त पत्रादि प्राप्त होने पर आहरण एवं बितरण अधिकारी नियमानुसार ऐसे कर्मचारी को देय 
प्वकाश-वेतन और क्षतिपूरक भत्तों की गणाना करेंगे । इसके बाद वे श्रवकाश वेतन उठाकर सम्बन्धित कर्मचारी 
जे चुकायेगे। भुगतान करने के वाद बे प्राप्त-सेव-पुस्तिका मे ग्रावश्यक प्रविष्टि कर अन्तिम-भुगतान-प्रमारा-पत्र 
यार कर विदेशी-नियोजक को क्षतिपूरक-भत्तों का विवरण भेजेंगे। सामान्य वेतन के मामले मे केवल मुगतान-यत्र 
प्रोर सेवा-पुस्तिका भेजी जावेगी क्योकि अवकाश वेतन के मामले मे क्षतिपूरक भत्तो का चुकारा विदेशी-नियोजक 
द्ारा ही किया जाता है । 


5. श्रवकाश के एवज में नकद-भुगतान के लाभो के सम्बन्ध मे वितरण प्रक्रिया वित्त विभाग के आदेश 
दिनाक 2 सितम्बर, 974 में दी गई है जिसके अनुसार उपाजित अवकाश की ग्रवधि का अवकाश-वेतन भी 
कर्मचारियों को प्राधिकृत आहरण एवं वितरण अ्रधिकारियो, जैसा अनुच्छेद (2) मे वर्णन है, द्वारा किया जावेगा 
एवं इस आदेश के भ्रनुच्छेद (4) मे श्रक्तित प्रणाली का ऐसे मामलो मे भी पालन किया जावेगा । 


6. धाहर के स्थानों को सेवा-पुस्तिकाए जब भेजी जाबे तो विदेशी निग्गेजक द्वारा उन्हें “रजिस्टर्ड-बाक!! 
से भेजी जावे । ऐसे अवसर पर उनकी प्राप्ति की सूचना अ्रवश्य दी जावे । 

[वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 7 ए (36) बि वि (प्रार एण्ड ए. झ्राई.) 69 दिनांक 26 
जून, 4975 द्वारा निविष्ठ ] 


राजकीय निशेय संख्या 4:-विंत्त विभाग के आदेश दिनाक 2 सितम्बर, !974 के अनुच्छेद (2) (४) के 
अनुसार उपार्जित अवकाश के समर्पण के एवज में नकद भुगतान की सुविधा का लाभ दो वर्षो के जोड़े मे एक बार 
3] मार्च, 976 तक लिया जा सकता है । राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्थान प्रशासनिक सेवाओ्रों एव 
राजस्थान तहसीलदार सेवाओ्रों के अधिकारियों को 20 सूत्री आथिक-कार्यक्रम को समय पर क्रियान्वित करने के 
कार्यो में लगाया गया है तथा सीलिंग के मामलों को अन्तिम रूप देने हेनु तैनात किये गये है। ऐसे अधिकारियों 
को दो-चर्षो के जोड़े में, जो 3। माचे, 976 को समाप्त हो रहा है, उक्त लाभ का उपभोग करने से वचित रखा 
गया है 3 


राज्यपाल महोदय ने इस सम्बन्ध मे यह आदेश प्रदान किया है कि ऐसे भ्रधिकारी (उपरोक्त अनुच्छेद 
में वणित) जिन्होंने उपाजित अवकाश के साथ अवकाश समर्पण के एवज में नकद-मुमतान प्राप्त करने का आवेदन 
किया है और उन आवेदनों के अस्वीकृत कर देने से उनके द्वारा उक्त सुविधा का लाभ दिनाक 3] माचे, 976 
तक नहीं लिया जा सका, उनको राजहित मे प्रथम “दो-वर्षो-के-जोड़े” को ग्रवधि को 30 जुन, 976 तक 
बढ़ाई जाती है । 
[एफ. । (38) (ई-प्ार) 65-त दि. 8--2-2976 द्वारा जोड़ा गया ] 
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राजकीय निर्णय संख्या 5:--वित्त विभाग के सम सख्यक पत्र दिनांक 9 दिसम्बर, 74 की श्र ध्यात 
आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार कर्ंचारियों को उपाजित भ्रवकाश के साथ अवकाश समर्पण करने पर 
नकर भुगतान किये जाने के फलस्वरूप हुए रिक्त स्थानों पर नई नियुक्तियां करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया था । 
उपरोक्त मिदेशों की पालना के सम्बन्ध में यह निर्णाय लिया गया है कि जब कभी किसी का नाम राज्य सेवा में 
प्रथम वार वेतन-विल में आता है तो उसके वेतन बिल में यह प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिये कि “नई नियुक्ति 
संवर्ग के अथवा उच्च-संवर्ग के किसी कर्मचारी के उपार्जित अवकाश के समर्पण पर नकद-मुगतान के लाभ हेतु 
स्वीकृत अ्रवकाणश के कारणा रिक्त हुए पद पर नही की गई है” । ऐसे प्रमाण-पत्र की अ्नुपस्थिति मे कोपाधिकारी 
ऐसे झ्रवकाश वेतन को' पारित नहीं करेगा । 
[वित्त विभाग के पत्र संख्या एफ. (38) वि वि. (व्यय-नियम) 65--ा दि. ]4 मई, 976 द्वारा निविष्ट] 
राजकीय निरंय संड्या ।:---वित्त विभाग के इसी संख्या के भ्रादेश दिनाक !2-9-974 के प्रनुच्छेद 
2 () के अनुसार समपित उपाजित अवकाश के भुगत;।न की सुविधा राज्य कर्मचारियों को दो वर्षों के एक खण्ड 
(ब्लाक) मे एक बार देय की गई है । प्रथम खण्ड वर्य 974-75 एवं 975-76 से प्रारम्भ हुआ है । सरकार 
के ध्यान मे यह लाया गया है कि उन राज्य कर्मचारियों में से जो उपाजित भ्रवकाश के समपंण पर मुगतान 
प्राप्त करने की सुविधा का उपभोग करने के उद्दं श्य से झ्रावेदन करते है तथा अवकाश स्वीकृत करने को “सक्षम- 
प्राधिकारी” द्वारा लोकहित मे वह प्रवकाश झस्वीकृत कर दिया जाता है, इसके परिणामस्वरूप ऐसे राज्य कर्मे- 
चारियों को जो (ग्रवकाश के अस्वीकृत हो जाने के कारण) समर्पित अवकाश का लाभ प्राप्त करने योग्य नही रह 
जाते, दुविधा में डाल दिया जाता है | 
2. मामले पर विचार कर यह निश्चित किया गया है कि उस राज्य कर्मचारी को जो उपयुक्त ब्रादेशों 
के अनुच्छेर-2 (0) के प्रधीन अवकाश भुगतान के लाभ के निवेदन के साथ 30 दिन के उपानित प्रवकाश की 
स्वीकृति के लिए आवेदन करता है तथा दो वर के एक-खण्डमे उसे लोकहित में वह अवकाश अस्वीकृत कर दिया 
जाता है, तो निम्नलिखित शर्तो के ग्रधीन उसे निम्न-प्रकार सुविधा/लाभ दिया जावे :-- 


(0) श्रावेदन भ्रवकाश, श्रवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम-प्राधिकारी द्वारा लोकहित मे अस्वीकृत कर 
दिया युया हो तथा इस आशय का एक आदेश उसके द्वारा जारी कर दिया गया हो। 

(#) सक्षम-प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाशित कर दिया जावे कि उसके आवेदन करने की तिथि पर 
उसके नाम, देय उपाजित अवकाश 60 दिन वे कम का शेप नहीं था । 

(॥) अवकाश-मुगतान के लाभ की 50 प्रतिशत धनराशि इस अप्देश के साथ सलग्त परिशिष्ट में 
अकित की गई अनुमोदित प्रतिभूतियों मे से किसी एक में नियोजित (इनवेस्ट) की जाय । 


टिप्पणी :--यदि श्रवकाश भुगतान के लाभ का 50 प्रतिशत 0/- रुपये के गुरान से अ्रधिक म्राता है तो विनियी* 
जित 0/ रुपये के गुरान तक, तथा समयावधि जमा-प्रतिभूति के मामले मे 50/-रुपये के गुएन 

तक नियोजित होगे । 
3. समपित-उपाजित-शभ्रवकाश के मुग्रतान का लाभ केवल दोनवर्पों के ठीक अगले खण्ड तक देय 


होगा । 

उपरोक्त अनुच्छेद-2 में वशित भ्रवकाश-भुगतानो के लाभों की सुविधा केवल !-4- 976 से प्रारम्भ 
होने वाले तथा 3-3-978 को समाप्त, दो वर्षो के चालू खण्ड में भी स्वीकार्य होगी । उपाजित-अवकाश क्के 
समर्पण पर मुगतान का लाभ दो वर्षों के पूर्व खण्ड 974-75 एवं 975-76 के सम्बन्ध में 976-77 एवं 
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977-78 के चालू खण्ड के दौरान स्वीकार्य नही होगा । दूसरे शब्दों मे यह नवीन स्वीकृत सुविधा [-4-976 
के बाद के मासलो पर ही देय होगी । 

4. वह राज्य-कर्मंचारी जी दो-वर्षो के आगामी-खण्ड में भ्रवकाश-भुगतान के लाभो का उपभोग 
करता है, झनुमोदित अ्रल्प-वचत-योजना मे अवकाश के भुगतान के लाभो की रकम के 50% प्रतिशत तक को 
विनियोजित करने के लिए अपने ग्रावेदन-पत्र में स्पष्ट उल्लेख करेगा । समर्पण अवकाश के सम्बन्ध में अवकाश 
के वेतन की राशि का 50 प्रतिशत कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा नियीजित किया जावेगा तथा शेष धन- 
राशि कर्मचारी को उसके उपभोग किये गये उपाजित श्रवकाश के वेतव के साथ नकद में चुका दी जावेगी । 
बुगतान के लाभो के सम्बन्ध में तथा ग्रल्पन्चचत-योजना में नियोजित 40 प्रतिशत धत राशि का झावश्यक 
उल्लेख सेवा-पुस्तिका में किया जावेगा। पास-बुक अथवा प्रमाण-पत्र आदि कर्मचारी को दे दिये जाने चाहियें 
तथा उससे उनकी प्राप्ति की रसीद प्राप्त कर लेनी चाहिये । 

परिशिष्ट 
राष्ट्रीय बचत प्रतिभृतियां 


क्र, सं. प्रतिभूतियाँ प्रतिवर्ष ब्याज टिप्पणियां 
व 2 हैं 3 4 
. 7 वर्षीय बचत प्रमाण-पत्र तर तथा 6 प्रतिशत ब्याज, कर से मुक्त है। 
शा सस्करण 
2. 7 वर्षीय बचत प्रमाण-पत्र 7५ 03 प्रतिशत व्याज, सालाना देय है। 
सस्करण 
3. 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र 03; प्रतिशत, . ब्याज सालाना देय है 
५ संस्करण 2. रुपये 700/-7 वर्ष पश्चात्‌ 
4. डाकघर समयावधि निश्षेप (सी टी डी.) 200/- हो जाते है । 
2 वर्षीय खाता 83 प्रतिशत ब्याज, सालाना देय है । 
3 वर्षीय खाता 9 प्रतिशत हे 
5 वर्षीय खाता 0 प्रतिशत शनि 
5. नव प्रचलित 5 वर्षीय डाकधर 93 प्रतिशत . . संरक्षित वचत योजना की 
ग्रावर्ती निक्षेप खाते : रियायत खाते में रुपये 20/- 
के अभिधान तक उपलब्ध है । 
मासिक निक्षेप 5 वर्ष पश्चात्‌ 2. परिपक्वता की रकम, परि- 
परिपक्वता मूल्य पकक्‍्दता के पश्चात्‌ रु. 93 
रू० र्‌० प्रतिशत की ब्याज दर के साथ 
5/- 380/- 5 वर्ष के लिए रखी जा 
0/- 760/- सकती है। 
20/- ,520/- 3. खाता 93 प्रतिशत प्रति वर्ष 
50/- 3,800/- ब्याज दर के साथ 3 वर्ष के 


00/- 7,600/- लिए झौर बढ़ाया जा सकता है 
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6. नये !0 वर्षीय डाकघर संचयी » 03 प्रतिशत सायकर की छूट उपलब्ध है। 
समयावधि-निक्षेप-खात्ते : 
मासिक निक्षेप 0 वर्ष पश्चात्‌ 
परिपक्वता मूल्य 


रू० रु० 

5/- 825/- 
0/- ],650/-- 
20/- 3,300/- 
50/- 8,250/- 
00/- 6,500/- 


टिप्पणी :->मदि कोई कर्मचारी पहिले से ही संचयी समयावधि जमा/ग्रावर्ती जमा खाता रखता है तो वह इस 
24 उन विद्यमान खातो मे निश्षिप्त नही करेगा। इस प्रयोजनार्थ उससे सचयी समयावधि/ 
आावर्ती जमा खाते नये सिरे से खुलवाने की अपेक्षा की जायेगी तथा नये खाते मे झ्रग्रिम जमा 
करेगा । 


7, 5 वर्षीय राष्ट्रीय विकास बॉण्ड 3 प्रतिशत अर्थात्‌ रु. 00/- 
$ वर्ष मे 65/- हो जावेंगे । 
8. 0) प्रन्य निदि्ट योजना पर ब्याज के साथ 7 वर्षीय बचत-प्रमासा-पत्र व सस्करण पर, डाकधर 
समयावधि जमा पर 5 वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा खाते तथा राष्ट्रीय बचत खाता सर्ठिफिकेट एव 
राष्ट्रीय-विकास-वौण्डों पर प्रतिवर्ष 3000/- तक ब्याज कर मुक्त हैं । 
(7) विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष तथा ग्र।हरण अधिकारी उपयुक्त अल्प-बचत प्रतिभूतियों प्रें म्रवकाश- 
समर्पण के मुमतान के लाभो की 50 प्रतिशत रकम के विनियोंजना के लिए जिला बचत अधिका- 
रियो की सेवायें घ्राप्त कर सकते है । | 


(0) स्वीकृति-कर्त्ता-प्राधिकारी अवकाश-भुनाने के फायदे की स्वीकृति देने वाले आदेश की प्रति कलेक्टर 
तथा जिला-वचत-अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृष्ठाकित करेगा । 
[वित्त विभाग के झ्रादेश संख्या प. 4 (38) वित्ता/ब्यय (नियम) 65-] दिनांक 25-|-77] 


स्पष्टीकरण सख्या :---सरकार के ध्यान में ऐसे मामले आये है जिनमे कर्मचारी को 30 दिन का 
अवकाश वास्तव मे भुगतने से पूर्व ही अवकाश से अनिवाये रूप से वाप्रिस बुला लिया गया एवं समर्पित भ्रवकाश 
के नकद भुगतान का लाभ दे दिया गया है | वित्त विभाम के आदेश सख्या एफ (38) कि वि. (वध्यय-नियम) 
65-7 दिनाक 2 सितम्बर, 974 के अनुच्छेद-(>व५) मे वर्णित प्रावधानों के अनुसार एक ऐसे कर्मचारी को 
जिसे सेवा पर अनिवायं रूप से वापिस बुलाया गया हो तो ज्यो ही उसे आ्रावश्यक कार्य से मुक्त किया जावे उसे 
उसके बकाया अवकाश के उपभोग की अनुमति दी जानी चाहिये । इससे यह स्पप्ट है कि उसको उपालित अवकाश 
के समपंण का लाभ केवल तभी देय होगा जब अनुच्छेद (४४) की शर्तो के अनुसार वह बकाया उपा्जित अवकाश 
का उपभोग कर ले । 

इस सम्बन्ध मे सन्देहों के निराकरण के लिये यह स्पस्ट किया जाता है कि उपाजित अ्रवकाश के समपेण 
पर नकद-मुगतान का लाभ उन मामलों से नही दिया जावे जहा एक कर्मचारी को 30 दिन के लिये उपाजित 
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प्रवकाश पर वास्तव में रहने से पूर्व ही भ्रनिवार्य रूप से सेवा पर वापिस बुला लिया गया हो। ऐसे मामले में 
अनुच्छेद (४४४) के झनुसार अ्रवशेप उपाजित अवकाश का -उपभोग करने पर ही नकद-मुगतान का लाभ दिया 
जाना चाहिये । 
इस आदेश से धूर्व जो मामले तय किये जा चुके है और जिनमें अवकाश के नकद भुगतान का लाभ अन्य 
प्रकार से दिया जा चुका है उनको पुनः नहीं खोले जावे किन्तु विचाराधीन मामलो का निपटारा इस स्पष्टीकरण 
के अनुसार किया जावे । 
[वित्त विभाग के पत्र संख्या एफ. 4 (38) वि. वि. (ई-प्रार) 65-][ दि, 3 मई, 975 द्वारा निविष्ट] 


स्पष्टोकरण संख्या 2 ---विंत्त विभाग के ग्रादेश सख्या एफ ! (38) वि. वि. (व्यय-नियम) 65-7ा 
दिनांक 7 जनवरी, 975 (राजकीय निर्णय संख्या-2) की ओर ध्यान आकपित किया जाता है. जिसमें कई स्थानों 
पर “क्षतिपूरक भत्ता” शब्द का प्रयोग हुआ था । यह स्पष्ट किया जाता है कि उपारजित अवकाश के समर्पण 
सथा मकद-मुगतान के सम्बन्ध मे क्षतिपूर्वक भत्ते का झर्थ केवल महमगाई भत्ता, तदर्थ सहामता, तथा अतिरिक्त 
अंहगाई भत्ते से है । 
[वित्त विभाग के पत्र संख्या एफ. 3 (38) वि वि. (ग्रप-2) 65-]] 23 जून, 7975 द्वारा निविष्ठ] 
स्पृष्टीकरर संक्ष्या 3:--वित्त विभाग के सम संख्यक झ्रादेश दिनाक 2 सितम्बर, 74 (राजकीय निर्णय 
सख्या-) के अनुच्छेद 2 () के श्रनुसार एक कर्मचारी जो 30 दिन तक का उपार्जित अ्रवकाश लेता है, उसे अधि- 
कतम 30 दिन तक के उपाजित अभ्रवकाश समर्पण करने की अ्रतुमति दे दी जाती है यदि उसके अवकाश लेखों 
में यह बकाया हो । जो अ्रधिकारी उपाजित अवकाश स्वीकृत करने को सक्षम है वही उपाजित श्रवकाश के समपंरण 
की स्वीकृति भी दे सकता है। 
उपरोक्त सन्दर्भ में यह स्पप्ट किया जाता है कि चूंकि उपाजित श्रवकाश एवं समर्पित भ्रवकाश की कुल 
अवधि में जो कर्मचारी के श्रवकाश के लेखों में नामे (घटाया) लिखा जाता है, सक्षम-प्राधिकारी को प्रवकाश की 
कुल अ्रवधि जिसमे समपित अवकाश की अवधि भी सम्मिलित है, को ध्यान में रखकर अवकाश स्वीकृत करना 
चाहिए न कि वह अ्रवकाश जो वास्तव में उपभोग किया गया है | उदाहरणार्थ--(अ) नामक अधिकारी 60 दिन 
का उपाजित श्रवक्राश स्वीकृत करने को सक्षम है । यदि एक करमेंचारी 3। दिन का उपाजित अवकाश लेता है एवं 
30 दिन का अवकाश समर्पित करता है तो क्या वह्‌ 6। दिवस का अवकाश स्वीकृत करने को सक्षम है? इस 
मामले में (श्र) नामक अधिकारी यह अवकाश स्वीकृत करने को सक्षम नही है । अतः सक्षम-प्राधिकारी की स्वीकृति 
उसे प्राप्त करनी होगी ! 
(वित्त विभाग के पत्र सख्या प. (38) वि. वि. (व्यय-नियम)/65-7 दिनाक 22 जुलाई, 975 द्वारा 
निधिष्ट) । 
स्पष्टीकरण संख्या 4:--वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या एफ. (39) वि. वि. (ई. एड. आर.) 65-ना 
दिनाक 2-9-]974 के उप-अनुच्छेद सल्या (४४) के अनुसार एक राज्य कर्मचारी को उपाजित अभ्रवकाशों के 
समर्पण का लाभ प्राप्त करने के उद्दे श्य से श्रवकाश स्व्रीकृत कर दिया और जब उसे अ्रनिवाये रूप से अपने कर्त्तव्यों 
पर वापिस बुला लिया जाय तो ग्नुपयोजित उपाजित-अ्रवकाशो के उपभोग के लिये उसे यथाशीघ्र वापिस कार्य॑मुक्त 
कर दिया जाता है। इस प्रकार ऐसे मामले में एक कमंचारी द्वारा दो भागों में उपजित अवकाश का उपभोग 
किया जाता है। एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि ऐसे मामले में दूसरी वार भ्रवकाशों का उपमोग करने पर एक 
कर्मचारी को अवकाश-वेतन किस दर से चुफाया जावे क्योकि कभी-कभी ऐसे मामलो में इस वीच की ग्रवधि में 
कर्मचारी का वेतन वाविक-वेतन वृद्धि/पदोन्नति अथला पदावनति भ्र.दि के कारण, तव तक, बदल (बढ-घट) 
जवा है । 
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6. नये 0 वर्षीय डाकघर संचयी « 63 प्रतिशत झायकर की छूट उपलब्ध है । 
समयावधि-निशक्षेप-खाते: 
मासिक निक्षेप 0 वर्ष पश्चात्‌ 


परिपक्वता मुल्य 
रण रू० 
5/- 825/- 
0/- ],650/- 
20/- 3,300/- 
50/- 8,250/- 
00/- 6,500/- 


टिप्पणी :--यदि कोई करमंचारी पहिले से ही सचयी समय्रावधि जमा/ग्रावर्ती जमा खाता रखता है तो बह इस 
रकम को उन विद्यमान खातो मे निशक्षिप्त नही करेगा। इस प्रयोजनार्थ उससे सचयी समयावधि/ 
आवर्ती जमा खाते नये सिरे से खुलवाने की अपेक्षा की जायेगी तथा नये खाते में श्रग्रिम जमा 
करेगा । 


पर. 5 वर्षीय राष्ट्रीय विकास बॉण्ड 3 प्रतिशत अर्थात्‌ ऊ. 00/- 
5 वर्ष मे 65/- हो जावेंगे । 
8. 0) सत्य निर्दिट योजना पर ब्याज के साथ 7 वर्षीय बचत-प्रमाण-पत्र व संस्करण पर, डाकपर 
समयावधि जमा पर 5 वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा खाते तथा राष्ट्रीय बचत खाता सर्टिफिकेट एव 
राष्ट्रीय-विकास-वौण्डों पर प्रतिवर्ष 3000/- तक ब्याज कर मुक्त है । 

() विभाभाध्यक्ष/कार्योलयाध्यक्ष तथा भ्र/।हरण अधिकारी उपयुक्त श्रत्प-वचत प्रतिभूत्ियों पें श्रवकाश- 
समर्पण के भुमताम के लाभों की 50 प्रतिशत रकम के विनियोजना के लिए जिला बचत अधिका- 
स्यो की सेवाये प्राप्त कर सकते हैं। है 

(॥) स्वीकृति-कर्त्ता-प्राधिकारी अवकाश-मभुनाने के फायदे की स्वीकृति देने वाले आदेश की प्रति कलेक्टर 
तथा जिला-बचत-अधिकारी को झावश्यक कार्यवाही हेतु पृष्ठाकित करेगा । 

[दित्त विभाग के झादेश संख्या प. 4 (38) विक्त/ब्यय (नियम) 65-त7] दिनांक 26-7-77] 


स्पष्टीकरण सख्या :--सरकार के ध्यान में ऐसे मामले आये है जिनमे कर्मचारी को 30 दिन का 

अवकाश वास्तव में मुगतने से पूवें ही अवकाश से अनिवार्य रूप से वापिस बुला लिया गया एवं समर्पित अवकाश 
के नकद भुगतान का लाभ दे दिया गया है। वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ. (38) थि वि. (व्यय-नियम) 
65-ा दिनाक 2 सितम्बर, 974 के अनुच्छेद-(>४४) मे वर्ित प्रावधानों के अनुसार एक ऐसे कर्मचारी को 
जिसे सेवा पर अनिवार्य रूप से वापिस बुलाया गया हो तो ज्यों ही उसे आवश्यक कार्य से मुक्त किया जावे उसे 
उसके बकाया अवकाश के उपभोग की झनुमति दी जानी चाहिये । इससे यह स्पष्ट है कि उसको उपाजित अ्रवकाश 
के समपंण का लाभ केवल तभी देय होगा जब अनुच्छेद (2४४) की शर्तो के अनुसार वह बकाया उपाजित अ्रवकाश 

का उपभोग कर ले । 
इस सम्बन्ध में सन्देहों के निराकरण के लिये यह स्पस्ट किया जाता है कि उपाजित अवकाश के समर्पण 
पर नकद-मुगतान का लाभ उन मामलों में नही दिया जावे जहा एक कंमेचारी को 30 दिन के लिये उपाजित 


नियम 9] राजस्थान सेवा नियम []9] 


अचकाश पर वास्तव में रहने से पूर्व ही अनिवाये रूप से सेवा पर वापिस बुला लिया गया हो। ऐसे मामले में 
अ्रनुच्छेद (४४) के अनुसार अवशेप उपाजित झवकाश का उपभोग करने पर ही नकद-मुगतान का लाभ दिया 
जाना चाहिये । 

इस आदेश से पूर्व जो मामले तय किये जा चुके है और जिनमें अग्रवकाश के नकद भुगतान का लाभ अन्य 
प्रकार से दिया जा चुका है उनको पुतः नही खोले जावें किन्तु विचाराधीन मामलों का निपटारा इस स्पष्टीकरण 


के भ्रनुसार किया जावे । 
[वित्त विभाग के पत्र संख्या एफ. (38) वि. वि. (ई-आर) 65-ता दि. 3 मई, 975 द्वारा तिविष्ट] 


स्पष्टीकरण संख्या 2 ---वित्त विभाग के श्रादेश सख्या एफ. (38) वि. वि. (व्यय-नियम) 65-वा 
दिनाक 7 जनवरी, 975 (राजकीय निर्णाय सख्या-2) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें कई स्थानों 
पर “क्षतिपूरक भत्ता” शब्द का प्रयोग हुआ था । यह स्पष्ट किया जाता है कि उपाजित पश्रवकाश के समर्पण 
तथा नकद-भुगतान के सम्बन्ध मे क्षतिपूर्वक भत्ते का बर्थ केवल महंगाई भत्ता, तदर्थ सहायता, तथा ग्रतिरिक्त 
अंहगाई भत्ते से है । 
[वित्त विभाग के पत्र संख्या एफ. 4 (38) वि वि (ब्रुप-2) 65-] 23 जून, 975 द्वारा निब्िष्द ] 
स्पष्टीकरण संध्या 3:---वित्त विभाग के सम सखूयव, झ्रादेश दिनांक !2 सितम्बर, 74 (राजकीय निर्णय 
संख्या-) के ग्नुच्छेद 2 () के अनुसार एक कर्मचारी जो 30 दिन तक का उपार्जित अवकाश लेता है, उसे भ्रधि- 
कतम 30 दिन तक के उपाजित भ्रवकाश समर्पण करने की अनुमति दे दी जाती है यदि उसके श्रवकाश लेखों 
में यह बकाया हो। जो अधिकारी उपाजित अवकाश स्वीकृत करने को सक्षम है वही उपाजित श्रवकाश के समर्पण 
की स्वीकृति भी दे सकता है। 
उपरोक्त सन्दर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि चू कि उपाजित अवकाश एवं समर्पित अवकाश की कुल 
अवधि में जो कर्मचारी के अवकाश के लेखों में नामे (घटाया) लिखा जाता है, सक्षम-प्राधिकारी को भ्रवकाश की 
कुल अभ्रवधि जिसमे समर्पित अ्रवकाश की भ्रवधि भी सम्मिलित है, को ध्यान में रखकर अ्रवकाश स्वीकृत करना 
चाहिए न कि वहु अवकाश जो वास्तव में उपभोग किया गया है। उदाहरणा्थं--(श्र) नामफ अधिकारी 60 दित 
का उपार्जित अ्रवकाश स्वीकृत करने को सक्षम है | यदि एक कर्मचारी 3! दिन का उपाजित प्रवकाश लेता है एवं 
30 दिन का श्रवकाश समर्पित करता है तो क्या वह 6। दिवस का अवकाश स्वीकृत करने को सक्षम है? इस 
मामले में (ग्र) नामक अधिकारी यह भ्रवकाश स्वीकृत करने को सक्षम नही है। श्रतः सक्षम-प्राधिकारी की स्वीकृति 
उसे प्राप्त करनी होगी । 
(वित्त विभाग के पत्र सख्या प. [(38) वि. वि. (व्यय-नियम)/65-] दिनाक 22 जुलाई, 973 द्वारा 
निविष्ट) ! 
स्पष्टीकरण संख्या 4:--वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या एफ. (39) वि. वि (ई. एड. झ्रार.) 65-ा 
दिनाक 2-9-974 के उप-अनुच्छेद सख्या (४४४) के अनुसार एक राज्य कममंचारी को उपार्जित प्रवकाणों के 
समपंण का लाभ प्राप्त करने के उद्दे श्व से भ्रवकाश स्वीकृत कर दिया और जब उसे अनिवार्य रूप से अपने कर्तव्यों 
पर वापिस बुला लिया जाय तो अनुषयोजित उपाजित-अ्रवकाशो के उपभोग के लिये उसे ययाशीघ्र वापिस कार्य॑मुक्त 
कर दिया जाता है। इस प्रकार ऐसे मामले में एक कर्मचारी द्वारा दो भागो में उपाजित अवक्राश का उपभोग 
किया जाता है । एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि ऐसे मामले में दूसरी वार अ्रवकाशों का उपनोग करने पर एक 
कर्मचारी को झ्वकाश-वेतन किस दर से चुकाया जावे क्योकि कभी-कभी ऐसे मामलों में इस बीच की अ्रवषि मे 
कर्मचारी का वेतव वाविक-वैतन वृद्धि/पदोन्नति अबला पद्मवनति श्र दि के कारण, तब तक, बदल (बद-घंट) 
जता है । जज 
ह डृ 


बक 


92] राजस्थान सेवा नियम [नियम 92 


इस मामले का परीक्षण किया गया है तथा यगदूं स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त प्रकित प्रकार के 
मामलो में दूसरी वार अनुपयोजित भवकाश का उपभोग करके बापिस लौटे तो उसे प्रथम बार उपयोग किये गये 
अवकाश के समय भुगतान किये गये ग्रवकाश-बेतन को दर से ही भुगतान किया जावेगा । 

पूर्व के मामलों में जो इन प्रादेशों के प्रावधानों के प्रनुमार न होकर प्रत्य प्रकार निपदा दिये ग््ये ह्ढों 
उन्हे वापिस नही खोले जावेगे तथा विचाराधीन मामलों को उक्त प्रादेशों/स्यप्टीकरण के प्राधार पर निपटा 
दिये जायेंगे । 

[ज्ञापन संख्या एफ. (38) वि. थि. (प्रुप-2) 65-]] दिनांक -2-76 द्वारा निषिष्ट ] 

टिप्पणी संस्या 4 :--एक कमंचारो जो एकीकृत राज्यों मे से किसी एक की सेवा में था तथा उस पर 
प्रभावी सेवा नियमों के ग्रन्तर्गंत वर्णित प्रवकाश से प्रधिक दिनों का भ्वकाश प्रजित करने का प्रधिकारी था 
तो उसको इन नियमों के प्रभावी होने की तारीस से ऐसी प्रवधि से श्रधिक ग्रणित भ्रवकाश को जमा रसते की 
स्वीकृति दी जावेगी । 

टिप्पणी संझ्या 2:--इन नियमों के प्रयोजनों के लिए प्रन्त:झालीन रूप से स्थाई कर्मचारी को स्थाई सेवा 
में नियुक्त माना जावेगा । 

[वित्त विभाग के ग्रादेश संस्या एफ | (58) वि वि. ए/(निमम) 62 दिनांक 2॥ नयम्यर, 962 
ह्वारा टिप्पणी संख्या 2, 4 व 5 बिलोपित की गई हैं तथा टिप्पणी संसया-3 फो 2 के रूप में पुनः क्रमांकित कर 
दिया है। यह संशोयन दिनांक  प्र्टूथबर, 962 से प्रभावशोल हुए हैं] 


नियम 92 (क)३+-विश्वाम-कालीन विभागों में सेवारत स्थाई सेवा में नियुक्त एक झ्रधिकारी 
को किसी भो स्थिति में उस वर्ष मे की गई सेवा का कोई उपानित अवकाश देय नहीं होगा जिसमें 
उसने विश्वाम-काल का पूर्णतया उपभोग कर लिया है । किन्तु यदि :-- 
(।) राजकोय कला एवं विज्ञान विद्यालय, एवं महाविद्यालयों के अ्रध्यापक वर्ग, एवं - 
(2) विद्यालयों के ग्रध्यापक वर्ग 
(3) पोलोटेक्नीक अध्यापक वर्ग, इस नियम के भाग (ख) के अनुसार देय उपाजित अवकाश 
के अ्रतिरिक्त वर्ष में 3 दिन का उपाजित अवकाश अतिरिक्त रूप में प्राप्त करने के 
अधिकारी होगे । 
नियम 92 (ख) :--यदि किसी कर्मचारी को किसी वर्ष में विश्वाम-काल को पूर्णातः उपभोग 
करने से रोक दिया जाता है तो उस वर्ष ऐसे अ्रधिकारी को देय उपाजित अवकाश विश्वाम-काल की 
पूर्ण सख्या के रूप में 30 दिन का ऐसा भाग होगा जिसका उपभोग नही किया हो । यदि किसी वर्प 


' अधिकारी विश्वाम-काल का उपभोग विल्कुल नही करता है तो उसे उस वर्ष उपाजित श्रवकाश नियम 


9] के अनुसार प्राप्त होगा । 

स्पष्टीकरएा:-- राजस्थान सेवा नियम 92 (ख) के प्रावधानों के अनुसार विश्वाम-कालीन विभाग 
(वेकेशन-डिपार्टमेस्ट) मे कार्यरत कर्मचारियों को, जिन्हे पुर्णतया विश्वामकालीन अवकाश का उपभोग करने से रोका 
जाता है, सेवा नियन 9 के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे राज्य कर्मचारियों के लिए 30 दिन के अनुपात मे उपाजित 
अवकाश अर्जित करने दिया जाता है| यह्‌ प्रश्न उठाया गया है कि क्‍या उपरोक्त नियम मे प्रयुक्त शब्द “उस 
वर्ष” का अभिप्राय “शैक्षणिक वर्ष” से है अथवा “कलैन्डर वर्ष” से। मामले पर विचार कर यह स्पष्ठ किया 
जाता है कि राजस्थान सेवा नियम 92 (ख) मे प्रयुक्त शब्द “उस वर्ष” से प्रभिप्राय “कलैन्डर वर्ष” से है शैक्षशिक 
वर्ष से नहीं । 

[वित्त विभाग के स्पप्टीकरए सख्या प । (क) (20) वित्त (ग्रुप-2) 77, दिनांक 4-7-7977 |] 


94] राजस्थान सेवा नियम हि [नियम 93 


मियम 93 (ग):--निम्न अकित शर्तों के श्राधार पर केवल स्थायी-सेवा में नियुक्त कर्मचा- 
रियो को चिकित्सा-प्रमाण-पत्र के आधार पर ही रूपान्तरित (कम्यूटेड) श्रवकाश, अ्रवशेप रहे अंडे 
वेतन अवकाश की आधी संख्या तक, स्वीकृत किया जा सकता है 


() पूर्ण सेवा-काल में रूपान्तरित-अवकाश अधिकतम 240 दिन तक स्वीकार्य होगा ! 


(2) जब रूपान्तरित-अवकाश स्वीकृत किया जावेगा तो उसकी दुगुनी संख्या में श्रद्धं-वेतन 
अवकाश, अवकाश लेखों से, घटा दिया जावेगा । 


(3) उय-खण्ड (4) में वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त उपार्जित अवकाश एवं रूपान्तरित 
ग्रवकाश एक साथ लेने पर 240 दिनों से श्रधिक का नही होगा । किन्तु इस नियम के 
श्रन्तगंत कोई रूपान्तरित श्रवकाश तव तक स्वीकृत नही किया जाना चाहिये जब तक 
अवकाश-स्वीकृत-कर्त्ता को यह पूर्ण विश्वास नही हो जावे कि अवकाश की समाप्ति 
पर कर्मचारी सेवा पर लौट आवेगा । ३ 


(4) एक कर्मचारी जो किसी मान्यता प्राप्त सेनिटोरियम/टी. वी. अस्पताल में टी. वी. का 
या कुष्ठ या केसर या मानसिक रोग का निदान किसी अस्पताल में करा रहा हो तो 
उसे उपाजित अवकाश एवं रूपान्तरित-अवकाश एक साथ मिलाकर कुल 300 दिंन 
तक स्वीकृत किये जा सकेंगे । 

राजकीय निर्णय संख्या :---सेवा नियम 72 के साथ पठनीय नियम 93 (ग) के अनुसार राजपत्रित 

भ्रधिक्रारियों को चिकित्सा-प्रमार-पत्र के झ्राधार पर रूपान्तरित अवकाश या उसकी वृद्धि केवल चिकित्सक-मण्डल 
से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर ही स्त्रीकृत किया जा सकता है ! 

राजकीय निर्णय संड्या 2:--सरकार के घ्यात में ऐसे मामले आये है जिनमें ऐसा अवकाश-चिकित्सी> 

प्रमाश-पत्न प्राप्त किये विना ही स्वीकृत कर दिया गया एवं सरकार ऐसे मामले को पूर्व प्रभाव से नियमित करने , 
मे ग्रसमजस की स्थिति में पड गई। झत: विभागाध्यक्षों तथा प्रशासनिक विभागो के सचिवों से निवेदन किसी 
जाता है कि रूपान्तरित अवकाण स्वीकृत करते समय सबधित नियमों की पालना का पूर्ण ध्यान रखा जावें। 
सरकार सामान्य रूप से ऐसे मामलों को नियमित करते में सहायक नही होगी । है 
राजकीय निर्णय संख्या 3:--एक प्रश्त आ्राने पर कि ऐसे कर्मचारी को जो पूर्व में ही स्वीकृत रूपान्तरित 
अवकाश पर हो, किस प्रकार समभा जावेगा जो बाद में ऐसे अवकाश की समाप्ति पर सेवा-निवृत्त होना चाहती 
हो । यह निर्णय किया गया है कि जब उपरोक्त नियम के अन्तर्गत एक कर्मचारी को रूपान्तरित-प्रवकाश स्वीडर्त 
कर दिया जाता है तथा वह बाद मे सेवा से निवृत्त होना चाहता है तो उसका रूपान्वरित-अ्रवकाश अ्रद्ध॑-वैर्तन 
अवकाश मे बदल दिया जाना चाहिए तथा रूपान्तरित एवं अद्धं-वेतन अवकाश के वेतन के श्रन्तर को उससे वसूल 
किया जाना चाहिये । ग्रत. जो भी कर्मचारी इस प्रकार का रूपान्तरित-अवकाश प्राप्त करते हैं उनसे इस सम्बन्ध 
में एक वचन-पत्र भरा लेना चाहिए | किन्तु अन्य प्रश्व जैसे अवकाश-वेतन के रूप में प्राप्त की गई राशि की 
लौठाने भ्रादि के प्रत्येक मामले को उसके गुण्याव-ग्रुण को देखकर निपटाया जावेगा | 
दूसरे शब्दों मे यदि सेवा-निवृत्ति, कर्मचारी द्वारा स्वेच्छा से चाही गयी हो तो उसे अ्रधिक मुमतान की 
राशि लीटाने को कहा जावेगा | किन्तु यदि बिमारी आदि के कारण सेवा करने में असमर्थ होने से उसे झ्रावश्यक 
रूप में सेवा-निवृत्त होना पडे तो उससे कोई राशि लौठाने को नही कहा जावेगा । 
... नियम 93 (घ):-निवृत्ति-पुर्व-अवकाश के मामले के अतिरिक्त, स्थायी-सेवा में नियुक्त एर्क 
अधिकारी को उसके पूर्ण सेवा काल में अधिकतम 360 दिन का “अदेय-प्रवकाश” (लोव-नाट-ड्यू) 


ः 
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स्वोकृत क्रिया जा तहता है, किन्तु उसमें से एक वार १0 दिन से श्रविक का तथा कुल मिलाकर 80 
दिन का “भ्रदेव-अवकाश! चिकित्सा-प्रमारा-पत्र के अलावा अन्य कारणों के आधार पर स्वीकृत 
किया जा सकता है | ऐसा “अ्देय-प्रवकाश” उस अधिकारी द्वारा भविष्य में अजित किये जाने वाले 
अर््ध-वेतन ग्रवकाश में से समायोजित किया जावेगा । 

राजकोय निर्शंय:--राज्य सरकार ने इस प्रसव पर विचार किया है कि क्या “ब्रदेध-प्रवकाश” उस कर्म- 
चारी को स्त्रीकृत किया जाना चाहिये जो टी. वी. रोग का निदान करा रहा है / सरकार ने निर्णय किया है कि 
“ग्रदेय-प्रवकाश” टी. वी. रोग से पीडित स्थायी सेवा मे नियुक्त कर्मचारियों को इस शर्तं पर स्वीकृत किया जा 
सकता है कि स्वीकृत-फर्त्ता को इस बात से पूर्रातया सन्‍्तोपष हो जावे किः--- 


(।) कर्मचारी के, अवकाश की समाप्ति पर, सेवा पर लौटने की पुरे सभावना है, तथा 

(2) उसके वाद सेवा पर रहकर जो भ्रद॑-वेतन अवकाश अर्जित करेगा वह उसे स्वीकृत अ्रदेय-प्रवकाश 
की सलल्‍्या से कम नहीं होगा । श्रवकाश की समाप्ति के बाद सेवा पर लौटने की सम्मावनाओं की निकित्सा-प्राधि- 
कारी के प्रमाण-पत्र के प्राधार पर जांच की जावेगी । प्रदेव-प्रवकाश की सख्या के समान, बाद में अद्ध-वेतन 
अवकाश ग्रजित करने की सम्भावनाओं के लिये इस तथ्य को ध्याने मे रखा जावेगा कि क्या साधारण रूप में 
बमंचारी के सेवा पर वापिस श्राने पर उनका सेवा काल इतना शेप होगा कि उसमे वह अ्रदेय-प्रवकाश की सख्या 
के समान ग्रद्ध -वेतन झवकाञय ग्रजित कर सकेगा । उदाहरण के लिये यदि एक अधिकारी सेवा पर लौट कर आत्ता 
है एवं साधारण रूप में वह बाद मे नेवा-निवृत्ति झाशु प्राप्त करने से धूर्व केवल तीन वर्ष तक सेवा करता 
है तो प्रदेय-प्रवकाश उस सीमा से अधिक नहीं होता चाहिये जितना वह इन तीन वर्ष की अ्रवधि में ग्रद्ध-बेतन 
अ्रवकाश अजित कर सकता है । 5 

समुचित चिकित्सा-प्राधिकारी निम्न को माना जावेगा:-- 
(।) एक राज्य-कमंचारी का प्राधिकृत चिकित्सक | 


(2) यदि कर्मचारी किसी एक मान्यता प्राप्त सेनीटोरियम में उयचार करा रहा है तो उस माव्यता 
प्राप्त सेनीटोरियम का प्रभारी-चिकित्सा-अधिकारी । 
(3) आदि कर्मचारी अपने निवास स्थान पर ही उपचार करा रहा है तो सवधित राजकीय प्रशासनिक 
चिकित्सा-अ्रधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त एक टी. वी. विशेषज्ञ, एब, 
(4) यदि कर्मचारी फेफड़ी की टी. वी. के अलावा अन्य प्रकार के टी. वी. रोग से पीड़ित हो रहा 
हो तो एक टी. वी. विश्वेषत्त अववा सिविल-सजन । पु 
टिप्पणी संख्या :---अदेय-अवकाश उस त्तमय स्वीकृत करना चाहिये जब अवकाश स्वीकृत-कर्त्ता को 
इस बात से सनन्‍्तोय हो जावे कि अवकाश की समाप्ति पर कर्मचारी के सेवा पर पुन: लौटने की पर्याप्त एव 
उचित सम्नावना है। यह अदेय-अवकाश उसके द्वाराझागे की जाने वावी सेवा अ्रवधि में अजित अद्धवेतन 
अवकाश की सख्या के वरावर ही स्वीकृत किया जा सकेगा | 
टिप्पणो संख्या 2:--वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या एफ. 7 (58) वि. वि/(नियम) 70 दिनांक 22 
जनवरी, 976 द्वारा विलोपित । 
राजकीय निर्णय संस्या :---राजस्थान सेवा नियम 93 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है 
चूंकि इस नियम के सम्मिलित करने से भरद्ध -वेतन अवकाञ के आधार मे परिवर्तन हो गया है। अ्रतएव यह माना 
जाता है कि कर्मचारियों के पूर्यं-सेवा-्काल के सम्बन्ध मे पूर्व-प्रभाव से मशणना की जावेगी। अतः राजस्थान सेवा 
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नियम 93 (ग):--निम्न अंकित शर्तो के श्राधार पर केवल स्थायी-सेवा में नियुक्त कमंचा- 
रियों को चिकित्सा-प्रमाण-पत्र के आधार पर ही रूपान्तरित (कम्यूटेड) अ्रवकाश, अवशेष रहे अर््ध- 
वेतन अवकाश की झ्राधी संस्या तक, स्वीकृत किया जा सकता हैः-- 

() पूर्ण सेवा-काल में रूपान्तरित-अवकाश अधिकतम 240 दिन तक स्वीकार्य होगा । 

(?) जब रूपान्तरित-अवकाश स्वीकृत किया जावेगा तो उसकी दुगुनी संख्या में अद्ध-वेतन 
अवकाश, ग्रवकाश लेखों से, घटा दिया जावेगा । 

(3) उय-खण्ड (4) में वशित प्रावधानों के अतिरिक्त उपाजित ग्रवकाश एवं रूपान्तरित 
अवकाश एक साथ लेने पर 240 दिनों से अ्रधिक का नही होगा । किन्तु इस नियम के 
अन्तर्गत कोई रूपान्तरित अवकाश तब तक स्वीकृत नही किया जाना चाहिये जब तक 
अवकाश-स्वीकृत-कर्त्ता को यह पूर्ण विश्वास नहीं हो जावे कि अवकाश की समाप्ति 
पर कर्मचारी सेवा पर लौट आवेगा । 

(4) एक कर्मचारी जो फ़िसी मान्यता प्राप्त सेनिटोरियम/टी. बी. अस्पताल में टी. वी. का 
या कुष्ठ या केसर या मानसिक रोग का निदान किसी अस्पताल में करा रहा हो तो 
उसे उपाजित भ्रवकाश एवं रूपान्तरित-अवकाश एक साथ मिलाकर कुल 300 दिन 
तक स्वीकृत किये जा सकेंगे । 

राजकीय निर्सय संख्या :--सेवा नियम 72 के साथ पठनोय नियम 93 (ग) के झनुसार राजपत्रित 

भ्रधिकारियों को चिकित्सा-प्रमाण-पत्र के आधार पर रूपान्तरित अवकाश या उसकी वृद्धि केवल चिक्रित्सक-मण्डल 
से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर ही स्वीकृत किया जा सकता है । 

राजकीय निर्णाम संस्मा 2:--सरकार के ध्यान में ऐसे मामले आये है जिनमे ऐसा पब्रवकाण-चिकित्सा- 

प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना ही स्वीकृत कर दिया गया एवं सरकार ऐसे मामले को पूर्व प्रभाव से नियमित करने , 
में असमजस की स्थिति में पड गई। झतः विभागाध्यक्षो तथा प्रशासनिक विभागों के सचिवों से निवेदन किया 
जाता है कि रूपान्तरित अवकाश स्वीकृत करते समय सवधित नियमों की पालना का पूर्ण घ्यात रखा जावे। 
सरकार सामान्य रूप से ऐसे मामलो को नियमित करने में सहायक नही होगी । है 
राजकोय निर्णय संख्या 3:--एक प्रश्न श्राने पर कि ऐसे कर्मचारी को जो पूर्व में ही स्त्रीकृत रूपान्तरित 
अ्रवकाश पर हो, किस प्रकार समभा जावेगा जो वाद में ऐसे अवकाश की समाप्ति पर सेवा-निवृत्त होना चाहता 
ही | यह निर्णय किया गया है कि जब उपरोक्त नियम के अन्तर्गत एक कर्मचारी को रूपान्तरित-प्रवकाश स्त्रीकृर्त 
कर दिया जाता है तथा वह बाद में सेवा से निवृत्त होता चाहता है तो उसका रूपान्तरित-प्रवकराश भ्रद्ध-वेतन 
अवकाश मे बदल दिया जाना चाहिए तथा रूपान्तरित एवं अभ्रद्ध-वेतन अवकाश के वेतन के अन्तर को उससे वसूल 
किया जाना चाहिये | अ्रत: जो भी कमेचारी इस प्रकार का खूपान्वरित-अवकाश फ्राप्त करते हैं उनसे इस सम्बन्ध 
में एक वचन-पन्न भरा लेना चाहिए । किस्तु अन्य प्रश्त जैसे अवकाश-वेतन के रूप मे प्राप्त की गई राधि को 
लौठाने आ्ादि के प्रत्येक मामले को उसके गुणाव-गरुण को देखकर निपटाया जावेगा। 
दूसरे शब्दों मे यदि सेवा-निवृत्ति, कमंचारी द्वारा स्वेच्छा से चाही गयी हो तो उसे अधिक भुगतान की 
राशि लौटाने को कहा जावेगा । किन्तु यदि विमारी ञ्रादि के कारण सेवा करने में भ्रसमर्थ होने से उसे आवश्यक 
रूप से सेवा-निवृत्त होना पडे तो उससे कोई राशि लौठाने को नही कहा जावेगा । 
नियम 93 (घ)ः:--निवृत्ति-पूर्व-अवकाश' के मामले के अतिरिक्त, स्थायी-सेवा में नियुक्त एक 
अधिकारी को उसके पूर्ण सेवा काल मे अधिकतम 360 दिन का “अदेय-प्रवकाश” (लोव-नाटन्‍ड्यू) 
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स्वीकृत किया जा सकता है, किस्तु उसमें से एक वार १0 दिन से श्रधिक का तथा कुल मिलाकर 80 
दिन का “अदेश-अवकाश” चिक़ित्सा-प्रमाण-पत्र के अलावा अन्य कारणों के आधार पर स्वीकृत 
किया जा सकता है। ऐसा “अ्रदेय-अवकाश” उस अधिकारी द्वारा भविष्य में श्रजित किये जाने वाले 
अ्रद्ध-वेतन श्रवकाश में से समायोजित किया जावेगा । 

राजकीय निर्सय:--राज्य सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि क्‍या “ग्रदेष-प्रवकाश” उस कर्म- 
चारी को स्त्रीकृत किया जाना चाहिप्रे जो टी. वी. रोग का निदान करा रहा है । सरकार ने निर्णय किया है कि 
“ग्रदेय-प्रवकाश” टी. वी. रोग से पीडित स्थायी सेवा में नियुक्त कर्मचारियों को इस शर्ते पर स्वीकृत किया जा 
सकता है कि स्वीकृत-कर्त्ता को इस बात से पूर्णतया सन्‍्तोप हो जावे किः--- 


(।) कर्मचारी के, अवकाश की समाप्ति पर, सेवा पर लौटने की पूर्ण सभावना है, तथा 


(2) उसके बाद सेवा पर रहकर जो अद्व-वेतन ग्रवकाश ब्रजित करेगा वह उसे स्वीकृत अदेय-पवकाश 
की संख्या से कम नही होग। । अवकाश की समाप्ति के बाद सेवा पर लौटने की सम्भावनाओ्ों की जिकित्सा-प्राधि- 
कारी के प्रमाण-पत्र के ग्राधार पर जाच की जावेगी। श्रदेव-अयकाश की सख्या के समान, बाद मे प्रद्धा-वेतन 
प्रवकाश ग्रजित करने की सम्भावनाञ्रों के लिये इस तथ्य को ध्याने मे रखा जावेगा कि क्या साधारण रूप में 
बर्मंचारी के सेवा पर वापिस प्राने पर उनका सेवा काल इतना शेप होगा कि उसमे वह श्रदेय-प्रवकाश की संख्या 
के समान भब्रद्धं-वेतन भ्रवकाश अ्रजित कर सकेगा । उदाहरर के लिये यदि एक अधिकारी सेवा पर लौट कर ब्राता 
है एवं साधारण रूप में वह वाद मे सेवा-निवृत्ति आयु प्राप्त करने से पूर्व केवल तीन वर्ष तक सेवा करता 
है तो अदेय-प्रवकाश उस सीमा से ग्रधिक नहीं होवा चाहिये जितना वह इत तीन वर्ष की अ्रवधि में अरद्धा-वेतन 
अवकाश प्रजित कर सकता है । 

समुचित चिकित्सा-प्राधिकारी निम्न को माना जावेगा:-- 
(।) एक राज्य-कर्म चारी का प्राधिकृत चिकित्सक । 


(2) यदि कमंचारी किसी एक मान्यता प्राप्त सेनीटोरियम में उपचार करा रहा है तो उस माग्यता 
प्राप्त सेनीटोरियम का प्रभारी-चिकित्सा-भ्रधिकारी । 


(3) शदि कर्मचारी अपने निवास स्थान पर ही उपचार करा रहा है तो सवधित राजकीय प्रशासनिक 
चिकित्सा-अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त एक टी. बी. विशेषज्ञ, एब, 
(4) यदि कर्मचारी फेफड़ी की टी. बी. के अलावा ग्रन्य प्रकार के टी. वी. रोग से पीडित हो रहा 
हो तो एक टी. वी. विशेषज्ञ अथवा सिविल-सजन । मु 
टिप्पणी संख्या :--अदेय-अ्वकाश उस समय स्वीकृत करना चाहिये जब अ्रवकाश स्वीकृत-कर्तता को 
इस वात से सनन्‍्तोप हो जावे कि अवकाश की समाप्ति पर कर्मचारी के सेवा पर पुनः लौटने की पर्याप्त एव 
उचित सम्भावना है। यह अदेय-श्रवकाश उसके द्वाराआगे की जाते बाजी सेवा अवधि में अर्जित अद्ध-बेतन 
अवकाश की सख्या के वरावर ही स्वीकृत किया जा सकेगा । 
ठिप्पणी संख्या 2:--वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या एफ. 4 (58) वि. वि./(नियम) 70 दिनाक |2 
जनवरी, 976 द्वारा विलोपित । 
राजकीय निर्णय संख्या 4:--राजस्थान सेवा नियम 93 की ओर ध्यान झाकपित किया जाता है । 
चूंकि इस नियम के सम्मिलित करने से अड्ध-वेतन अवकाश के भ्राधार में परिवर्तन हो गया है । श्रतएव यह भाना 
जाता है कि कर्मचारियों के पूर्सा-सेवा-काल के सम्बन्ध मे पूर्व-प्रभाव से गशवा की जावेगी। अ्रतः राजस्थान सेवा 
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नियमो के प्रभावी होने की तारीख को जो ग्रद्ध॑ं-वेतत श्रवकाश बकाया निकलेगा बह 95] तक की सेवा-प्रवधि 
को पूर्ण वर्षो के आधार पर फलाया जाकर तथा उस तारीख से जब निजि कार्यों के ग्राधार पर लिये गये 
अवकाश एवं चिकित्सा-प्रमाण-पत्र के श्राधार पर अवकाश या किसी भी प्रकार के अ्रद्ध॑-वेतन अवराणश या ग्रद्धं 
झसत भ्रवकाश झ्रादि को उसमें से घटाकर जो बच रहेगा वह माना जावेगा । 

राजरीय निर्णय संख्या 2:-यदि इस प्रकार की गण से उसके द्वारा उपभोग किये गये प्रद्ध॑-बेतन भ्रवकाश 
उसके बकाया अद्ध -वेतन अ्रवकाश से अधिक हो तो उसका शेप उपभोग किया गया श्रद्धंवेतन अ्रवकाश दिताक । 
अप्रेल, 95] के बाद अजित किये गये श्र -वेतन अ्वकाशों में से क ट लिया जावेगा । इस अधिक उपभोग किये 
गये अवकाश को मियम 93 (ग) के अन्तर्गत इस कार्य के लिये “अदेय-प्रवकाश” के रूप में माना जावेगा । 

(2) चूकि उपरोक्त वर्शित रीति के अनुसार फलाया गया अवरूाण सेवा के पूर्णा वर्षो का होगा । 
अतः । अप्रेल, 95[ को जो भी वर्ष का शेप भाग रहेगा उसको आगे के वर्ष की सेवा के ब्रद्ध-बेतन ग्रवकाश 
की गगाना में लिया जावेग्रा । भ्र्थात फलावट से प्राप्त अवकाश के वाद का अ्वक्राश  अप्रेल, 95] को,वकाया 
सेवाकाल के अंश को झ्ागे की सेवा में मिलाकर एक वर्ष पूरा होने पर देय होगा। चतुर्य-श्रेणी-कर्मचारियों के 
अतिरिक्त अन्य राज्य-कमंचारियो के मामलों मे इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिये वदि एक कर्मचारी | सितन्बर, 
949 को सेवा मे प्रविष्ट होता है तथा उसने अ्रद्धं-वेतन अवकाश झथवा झौसत वेतन अचकाश में से किसी भी 
प्रकार का अवकाश नही लिया है तो १ अप्रेल, 495] को उसके अद्ध-वेतन अवकाश खाते भें 20 दिन का 
अवकाश जमा रहेगा तथा उसे आगे 20 दिन का और भ्रवकाश दिनांक ॥ सितम्बर, 95] को प्राप्त हो सकेगा । 

(3) जहा | अप्रेल, 95 के पूर्व प्रचलित नियमों मे उपाजित अ्रवकाश के साथ चिकित्सा-प्रमाण- 
पत्र के आधार पर रुपान्तरित भ्वकाश या पूर्ण-वेतन पर या पूर्ण-प्रौसत-वेतन पर किसी प्रकार के प्रवकाश के 
स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया गया हो तो वहा ऐसे रुपास्तरित अवकाश या अतिरिक्त अबकाश, भ्रद्ध 
बेतन-अवकाश से दुगने के रुप मे गिना जावेगा तथा इस आदेश के अनुसार पूर्व प्रभाव से अर्द्धं-वेतन श्रवकाश 
निकाले जाने मे उस द्वारा उपभोग किया गया रुपान्तरित या अतिरिक्त अवकाश का दुगुन! उसके श्रद्ध॑ं “वेतन में 
मे घटाया जावेगा । 

(4) चू'कि यह पूर्व प्रभाव से बहुत समय पूर्व. होगा। अ्रतः अवकाश लेखे तैयार करने वाले प्रधि* 
कारियों को पूर्व में उपभोग किये गये अवकाशो के बारे में निश्चिय कर लेना चाहिए तथा इस आधार पर तैयार 

किये जाने वाले श्रवकाश लेखो पर यह प्रमाणित करना चाहिये कि (साधारणतः उपाजित भ्रवकाश या उसके समान 
अवकाश के अतिरिक्त अन्य) कोई भी अद्धं-वेचन अवकाश अथवा श्रद्ध -औसत-प्रवकाश या पूर्णो वेतन पर अतिरिक्त 
अवकाश नही लिया गया है| स्वय कर्मचारियों को यह लिखित मे देना होगा और यह स्वीकार करना होगा कि 
यदि झाद में यह पाया गया कि किसी भी प्रकार के अवकाश के अतिरिक्त कोई अवकाश का उपभोग किया गया 
हो तो उसका अ्रवकाश लेखा पुनः इस प्रकार से तैय,र किया जावेगा जैसा कि सरकार आदेश दे । इनमें श्रवकाश- 
बेतन के समायोजित करने का परिणाम भी सम्मिलित होगा । 

राजकीय निर्णय संख्या 2 :--अरद्ध -वेदन अवकाश की फलावट के सम्बन्ध में बिच विभाग के आदेश 
(उक्त निर्णय सख्या-) के क्रम में यह निर्णय किया गया है कि जिन कर्मचारियों का अवकाश अभिलेख उपलब्ध 
नही है या जिनका अवकाश अभिलेख भलि प्रकार नही रखा गया है, उनका । अ्प्रेल, 795 को उपाजित अब- 
काश तथा अर्द्धं-वेततव अयक्राश का बक्राया निश्चित करने के लिये तिम्तन्अकित तरीका क,म में लिया जा 
सकता है ४-+ 

() जिन मामलों मे अवकाश लेखे उपलब्ध नही है या उचित ढंग से नही रखे गये है उतमे कर्म- 
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चारियो द्वारा सेवा-काल में उपाजित श्रवकाश कुल ऐसी ग्रवधि का /2 भाग माना जाना 
चौहिये तथा इस प्रकार से निकाले गये अवकाश में से श्राधा अवकाश कर्मचारी द्वारा लिया हुवा 
माना जाना चाहिये तथा जो अवकाश अवशेष रहे वह सेवा नियम 9 (3) के प्रथम प्रावधान में 
वर्शित सीमा तक अधिकतम रूप में हो सकता है । 


रह 


(2) दिनाक | अप्रेल, 95] को वकाया अद्ध-वेतत अभ्रवकाश फलाने के लिये उक्त निणंय सख्या-। 


मे अकित तरीके को काम में लिया जावेगा । जिन मामलो में अवकाश का झभिलेख उपलब्ध नही 
हो या अ्रवकाश लेखा भलि प्रकार से तैयार नहीं किया गया हो, उनके सम्बन्ध में यह माना 
जावेगा कि कमंचारी ने कोई अरद्ध-वेतन अवकाश नही लिया है । 

(3) जो कमंचारी विधाम-कालीन विभागो मे है, जब तक उनके विरूद्ध विपरीत रूप से कोई प्रमाण 
उपलब्ध न हों, उनके सम्बन्ध मे यह माना जाना चाहिये कि उन्होने विश्वाम-काल का पूर्ण 
उपभोग किया है । > 

नियम 94 () --सेवा नियम 9, 92 एवं 93 के प्रावधान उस अधिकारी/कर्मचारी पर 
भी प्रभावी होते है जो स्थाई सेवा में नही है, केवल इस अ्पवाद के साथ की सेवा के प्रथम-वर्ष में देय- 
उपार्जित श्रवकाश :-- 

() राजस्थान सशस्त्र पुलिस मे नियुक्त तथा सीमा क्षेत्र पर पद-स्थापित अ्रधिकारी को 
राजकीय आदेश संख्या एफ. [(2) जी. ए. (अर -2) 64 दिताक 8 मई, 964 में परिभाषित किये 
गये अनुसार व्यतीत की गई कत्तंव्य-पवधि का /6 भाग होगा । 

(0) उक्त () के अन्तर्गत नहीं झरने वाले कर्मचारियों के मामले व्यतीत कत्तंव्य-्अवधि का 
/22 भाग होगा । किन्तु ऐसे कर्मचारी के सम्बन्ध में-- 

(क) कोई ग्रद्धं-वेतन अवकाश स्वीकृत नही किया जावेगा जव तक अवकाश-स्वीकृत-कर्त्ता, 
ऐसे मामले को छोडकर जिसमें एक राज्य कर्मचारी को चिकित्सा-प्राभिकारी ने पूर्णतः 
या अस्थाई रूप से सेवा करने, असमर्थ घोषित कर दिया हो, यह विश्वास नही कर ले 
फि अधिकारी अवकाश की समाप्ति पर सेवा पर पुनः उपस्थित हो जावेगा । 

(ख) कोई “अदेय-भ्रवकाश” स्वीकृत नही किया जावेगा । 


मियम 94 (2) (0) :-+-एक अधिकारी जो स्थायी सेवा में नहीं है तथा जो एक 
विश्वाम-कालीन विभाग में सेवा कर रहा है, को सेवा के प्रथम-वर्ष मे जिसमें उसने विश्वाम-काल का 
पूर्श-उपभोग कर लिया है, कोई उपार्जित श्रवकाश देय नही होगा । 

(वित्त विभाग की अधिसूचना ऋमांक एफ । (58) वि. वि. नियम/70 दिनांक 5-9-76 द्वारा 
भ्रति-स्थापित) 

2. (0) एक अधिकारी जो स्थाई नियुक्ति में नही है तथा जो किसी विश्वाम-फालीन विभाग 
में सेवा कर रहा है, तो उसे उपाजित अवकाश उसके प्रथम वर्ष के सम्बन्ध में जिसमें उसे पूर्ण 
विश्वाम-काल को प्राप्त करने (उपभोग करने) से रोका गया है, 5 दिनों के अनुपात से उतने दिनों 
के लिये देय होगा जितने दिनों के विश्वाम-काल का उसने उपभोग नही किया है । 


नियम 94 (3) (6) :--फिर भी उप-नियम 94 (2)0) एवं 2 (७) में कुछ भी दिये हुए होने 
पर भी दिवानी अदालत के एक अधिकारी, जो स्थाई नही है, वो सेवाकाल फे प्रथम ब् में प्राप्त 
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उपाजित अ्रवकाश, सेवा में व्यतीत अवधि (विश्वाम-काल को छोड़कर) का /66 भाग होगा । 
3 (॥)-ऐसे अधिकारी को जिसे सेवा काल के प्रथम वर में विश्वाम-काल के उपभोग करने से 
रोक दिया गया हो तो उसके लिए प्राप्त अवकाश, विधाम-काल की संख्या के अनुपात में !0 दिन का 
_ऐसा भाग होगा जिसका उस द्वारा उपभोग नही किया गया है । ह 


नियम 94 (4) इस नियम के उप-नियम (), (2) तथा (3) में कुछ भी प्रावधान 
होते हुए भी एक अस्थाई राज्य-कर्मचारी जिसे भारतीय संविधान के श्रनुच्छेद 309 के परन्तुक के 
अनुसरण में प्रसारित, नियुक्ति/सेवा शर्तों के नियमन के लिये प्रसारित, नियमों के श्रनुसार नियुक्त 
किया गया हो अ्रथवा जहां ऐसे नियुक्ति सम्बन्धी नियम नहीं वनाये गये हों किन्तु वहां ऐसे कर्मचारियों 
की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों, जिनके द्वारा पद की 
शैक्षणिक-योग्यता, अनुभव आदि निर्धारित किये गये हों, के अनुसररः में नियुक्ति की गई हो तो ऐसे 
अस्थायी राज्य-कर्मंचारी द्वारा तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर उसे समस्त प्रकार के अवकाश 
उसी प्रकार देय/स्वीकायें होगे जो एक स्थायी-राज्य-कर्मचारी को देय होते हैं । 

[वि. वि. प्रधिसुचना फ्रमांक एफ ! (58) वि. वि. (निमम) 70 दिनांक 4-2-78 द्वारा सुरस्‍्त 
प्रभाव से निविष्ड ] 


सेवा-प्तमाप्ति-प्रवकाश 


राजकीय निर्सपः--निम्त-ग्रकित श्रेणी के राज्य-कर्मचारियों को, उनकी सेवा समाप्ति पर अवकाश 
स्वीकृत-कर्ता-प्राधि+।री द्वारा अपने निर्शय के अनुसार वकाया तथा देय उपाजित अवकाश की सीमा तक, “सेवा- 
समाप्ति-प्रवकाश” (टरमीनल-लीव) स्वीकृत किया जा सकता है चाहे उसके लिये प्रार्थना ही नही क्री गई हो तथा 
बह लोक-द्वित में स्वीकृत नहीं कर दिया गया होः--- 

(क) एक थश्रस्थाई कर्मचारी जिसकी सेवायें सरकार द्वारा विश्व मश्वृत्ति-आयु प्राप्त करने के पूर्व ही, 
पदों की कटोती करने के कारण या पदो की समाप्ति के फलस्वरूप समाप्त कर दी गई है। 

(ख) पुनः नियुक्त किया गया सेवा-निवृत्त कमंवारी भ्रवकाशो के सम्बन्ध में नवीन नियुक्त व्यक्तियों के 
समान इस शर्ते के साथ माना जाता है कि उत्ते “सेवा-समाप्ति-अवक्राश” की अवधि में कोई 
पेन्शन नही मिलेगी, यदि पुनः नियुक्ति-काल में उसकी पेन्शन रोक ली गई है । 

(ग) बह व्यक्ति जो राजस्थान सेवा नियम भाग-2 के परिशिष्ठ-(त) मे उ.ल्लखित आधार पर एक वर्ष 
से अधिक के लिये अनुवन्ध के आधार पर नियुक्त किया गया हो । 

(घ) अ्रयोग्य-व्यक्ति जिसको अपने अस्थाई पद को एक योग्य-उम्मीदवार के लिये रिक्तकरता 
हो, एव हे 

(ड) वे व्यक्ति जिनकी सेवायें प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक 

कार्यवाही करने के विकल्प के रूप में समाप्त की जानी हो । 

उक्त निर्णय निम्न पर लागू नहीं होंगे :-- 

शिक्षार्थी (अपरेन्टिस) एवं वे व्यक्ति जो सरकार की सेवा मे निरन्तर नहीं है तथा जो उत पर 
प्रभावी नियमों के अनुसार शासित होगे, या 

(2) सम्बन्धित कर्मचारी जो सेवा से बर्खास्त किया गया है अथवा हटाया पयाः है, या 


(त 


ः 
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(3) जहां कमंचारी की सेवायें राष्ट्र विरोधी आन्दोलन में भाग लेने के फलस्वरूप समाप्त कर दी 
गई हो । 
यदि एक अस्थाई कर्मचारी स्वय की इच्छा से अपने पद से त्याग-पत्र देता है तो अवकाश स्वीकृत-कर्तता- 
प्राधिकारी अपने विवेक पर उसके नाम बकाया अवकाश के झावे समय का उपाजित श्रवकाश स्वीकृत कर सकता 
है, जिसका बह एक समय में उपभोग कर सकता है । 
किसी ग्रस्थाई पद या पुनः नियुक्ति की अ्रवधि को कमंचारी को उसकी अस्थाई नियुक्ति के अन्त में या 
उनकी पुनः नियुक्ति के अन्त में स्वीकृत किये गये श्रवकाश की भ्रवधि तक बढाने की कोई झावश्यकता नही है । 
सभी मामली में जहा सम्बन्धित अस्थाई राज्य कर्मचारी की नियुक्ति की शर्तों के अनुसार सेवा-समाप्ति का 
नोटिस दिया जाना हो तथा वह कर्मचारी नोटिस की श्रवधि समाप्ति होने के पूर्व ही सेवा से हटा दिया गया हो 
तो उस नोटिस की श्रवधि को भ्रथवा शेष समय को स्त्रीकृत किये हुए समव के साथ-साथ विताया हुआ समझना 
चाहिये । 
स्पष्टीकररण:--एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या ऐसे कर्मचारियों के मामलों में जिनकी सेवायें सेवा 
नियम 23-0 के ग्रवीत नोटिस के एवज में वेतन एंव भत्तो का भुगतान करने पर समाप्त कर दी जाती है, उनके 
लेखों में जमा उपाजित अवकाश को “"सेवरा-समाप्ति-अवकाश” के रूप मे स्वीकृत किया जा सकता है तथा उनके 
अवकाश वेतन को किस प्रकार नियमित किया जा सकता है। इस नियम के अन्तर्गत राजकीय निर्णांय के प्ननुसार 
कर्मचारियों को, जिनकी सेवाये समाप्त की गई है उनके लेखों में वकाया उपाजित अ्रवकाश की सीमा तक “सेचा- 
समाप्ति-अवकाश” स्वीकृत किया जा सकता है। ऐसे मामले मे नोटिस की अ्रवधि के लिए जिसमे कर्मचारी द्वारा 
साथ-साथ सेवा-समाप्ति-प्रवकाश भी लिया जाता है, उन्हे केवल भ्रवकाश-वेतन ही दिया जावेगा। यहां स्पप्ट 
किया जाता है कि ऐसे मामलों मे जिनमे नोटिस के बदले वेवच दिया जाता है, सम्बन्धित कर्मचारी को “सेवा- 
समाप्ति-अवकाश” उसके बकाया होने एवं स्त्रीकार्य होने की सीमा तक, स्वीकृत किया जा सकता है किस्तु उक्त 
अवकाश काल का अवकाश-वेतन केवल अबकाश की अवधि के लिये ही दिया जाना चाहिये। इसमें वह ग्रवधि 
सम्मिलित नही की जानी चाहिये जिसके लिये नोटिस के वदले वेतन एवं भत्ते दिये गये है । 
[वित्त विभाग की भ्रधिसुचना ऋमांक एफ. 4 (58) वि. वि. (नियम) 70 दिनांक 42--76 
से नियम 94 पूर्णतः तथा उसके भ्रन्तर्गत राजकीय निर्शाय एवं उक स्पपष्टीकरणा निविष्द किये गये हैं] 
विश्वाम-काल ह 
नियम 94-ए :--जव तक इस विपय में श्रन्यथा रूप से कुछ नहीं कहा गया हो विश्राम-काल 
को सेवा के रूप में गिना जाता है न कि अवकाश के रूप में | ए सक्षम-प्राधिकारी, विशिष्ट रूप से, 
उन विभागों को या विभागों के कुछ भागों के बारे मे निर्देश दे सकता है कि उनको विश्वाम-क्रालीन 
के रूप में माना जाना चाहिये तथा वह उन शर्तों का उल्लेख कर सकता है जिनमें एक कर्मचारी को 
विभाग विश्वाम-क्ाल का उपभोग किया हुआ माना जावेगा । 
राजकीय तिरंय:--राज्यपाल महोदय ने आदेश दिया है कि राजस्थान में कृषि एवं पशुपालन मस्थाग्रों 
को विश्वाम-कालीन सस्थाओ्रो के रूप में माना जावेगा । 
परिशिष्ड 
() एक विश्वाम-कालीन विभाग वह विभाग या विभाग का वह भाग होता है जिसमें नियमित रूप 
से विश्वाम किया जाता है तथा जिसमे उतमे सेतरा करते वाले कर्मचारियों को अपनी सेवा से 
अनुपस्थित रहने की झाजा दी जती है। 
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(2) जब उक्त अनुच्छेद की शर्तों की पूर्ण-पलना हो जोबे तो निम्म-प्रकिद श्रेणी के कर्मचारियों को 
विश्वामकालीन विभागों में कार्य करने वाला समभा जाना चाहिये । 


(क) शिक्षा विभाग के निदेशक, उप-निदेशरों एवं सहायक निदेशकों तथा निरीक्षण अधिकारियों 
एवं उनके कर्मचारी वर्ग को छोड़कर शिक्षा-अधिकारीगण । 

(ख) अन्य श्रेणी के राज्य-कर्मचारी जिन्हे एक सक्षम-प्राधिकारी, विश्वाम-कालीन विभाग में 
सेवारत घोषित करे । 


(0) सन्‍्देह की स्थिति मे एक सक्षम-प्राधिकारी यह निर्णय कर सकता है कि एक अमुक 
विशिष्ट कर्मचारी एक विश्वाम-कालीन विभाग में सेवा करता है प्रथवा नहों। 
(3) जब तक किसी उच्च-प्राधिकारी द्वारा साम/न्य या विशेष आदेशों के श्राधार पर कर्मचारी को 
पूर्णं विश्वाम-काल श्रथवा आशिक विश्र,म-काल का उपभोग करने से मना नही कर दिया जाता है, 
उसे अपने पूर्ण विश्वाम-काल का उपभोग किया हुआ माना जावेगा । 


टिप्पणी संझ्या 4----एक राज्य कर्मचारी जिसे विश्वाम-काल में अपने दैनिक कत्तंव्य का सम्पादन करना 
होता है तथा जिसके लिये उसे मुझ्यावास पर उपस्थित रहना ग्रावश्यक नहीं होता एवं वह कार्य उस द्वारा भा 
स्थान पर किया जा सकता है था किती अन्य कर्मचारी द्वारा भी कराया जा सकता है तो ऐसे कर्मचारी के सम्बस्त्र 
में यह माना जावेगा कि उसने विश्वाम-काल का पूर्णतः: उपभोग कर लिया है। एक कर्मचारी जो विश्वाम-काल 
के किसी भाग मे मुख्यावास से श्रनुपस्थित रहता है, उससे बिना राजकीय व्यय के अपना दैनिक कार्य करने या 
उसका प्रबन्ध करने के बारे में उत्तरदायी बने रहने की अपेक्षा की जाती है । कर्मचारी जो अपने विश्वाम-काल के 
किसी समय में मुख्यावास के अ्रतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर हो और उसे वहा (पूर्व-स्थान) पर बुलाया जाता है वो 
बह यात्रा-भत्ता प्राप्त करने का तब तक अधिकारी नही होगा जब तक वह विश्व/म-काल के साथ झवकाश का 
उपभोग नही कर रहा हो । 

टिप्पणी सझ्या 2:--उत्त अनुच्छेद में प्रयुक्त “उच्च-प्राधिकार” शब्दों का तात्पर्य एक कार्यालय या 
ससस्‍्था के प्रध्यक्ष के सम्बन्ध में विभाग के अ्रध्यक्ष से है तथा अन्य मामले में कर्यालय या सस्था के अध्यक्ष से है । 

अपवाद:---अ्रयुर्वे दिक भह्य-विद्यालयों को निम्न-अकित विशिष्ट शाखावो (स्पेस्लेटीज) को विश्वार्म- 
कालीन विभाग के रूप में नही समझा जावेगा () काय-चिकित्सा (2) शल्य चिकित्सा (3) प्रसूती (4) स्त्री रोग 
(5) कोमायें रोग (6) भ्रगत-तन्त्र (7) दृष्टिवत्ति विज्ञन (8) शरीर-क्रिया (9) रसभेपज्य 


नियम्त 95 :--एक राज्य कर्मचारी जो अस्थाई सेवा में रहा हो, सेवा में व्यवधान के बिता 
ही यदि स्थाई पद पर नियुक्त कर दिया जाता है तो उसकी पूर्व की सेवा मे श्रजित अ्रवकाशों को, जो 
उसके सेवा अ्रभिलेख में जमा है, और जो उसे पूर्व सेवा मे रहते प्राप्त होते, को “श्रागे-जमा”” किया 
जावेगा । इस नियम के अनुसार अवकाश-सेवा में व्यवधान नही डालत्ता है । 

नियम 96 (क) अ्रसाधारण अवकाश :--विशेष परिस्थितियों में राज्य-कर्मचारी को 
असाधारण-भ्रवकाश स्वीकृत किया जा सकता है:-- 

(३) जब नियमों के अन्तर्गत कोई अन्य प्रकार का भ्रवकाश प्राप्त नही हो सकता हो, 

अथवा, ४ 
(४) जब अन्य अवकाश प्राप्त किया जा सकता हो किन्तु कर्मचारी स्वयं लिखित में 
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असाधारण-अ्रवकाश स्वीकृत करने के लिये श्रावेदन करता हो । 


नियम 96 (ख़):--स्थाई सेवा में नियुक्त कर्मचारियों के मामले को छोड़कर, भ्रसाधारण 
अवकाश का समय किसी भी प्रकार एक समय पर 3 या 8 माह से अधिक का नही होगा । श्रधिक 
एवं लम्बे समय का असाधारण-श्रदकाश सरकार द्वारा सामान्य या विशेष रूप से जारी प्रशासनिक 
आदेशों के भ्रनुसार, उस समय स्वीकृत क्रिया जावेगा जब कर्मचारी निम्न में से किसी एक रोग का 
उपचार करा रहा हो +-- 
(१) एक मान्यता प्राप्त सेनीटोरियम में फेफटो को टी बी. का उपचार । 
(2) शरीर के किसी अन्य भाग में हुई टी. वी. का उपचार, एक योग्य टी. वी. विशेषज्ञ 
अथवा एक सिविल-सर्जन से उपचार, या 
(3) किसी मान्यता प्राप्त कुष्ठ चिकित्सा-सस्था में कुष्ठ रोग का क्रिसी सम्बन्धित राजकीय 
चिकित्सा अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त कुष्ठ रोग विशेषज्ञ या सिविल-सर्जन से 
उपचार। र 


राजकीय श्रादेश:--सेवा नियम 96 (सर) के अनुसार एक अस्थाई कर्मचारी कैवल 3 माह के अ्रसाधारण 
झवकाश का अ्रधिकारी है | तीन महिनों के वाद असाधारण भ्रवकाश केवल इन नियमी को वित्त विभाग की पूर्व 
सहमति से शिथिल कराने के वाद ही स्वीकृत किया जा सकता है । यह भ्रावश्यक है कि वित्त-विभाग की पूर्व 
सहमति भ्रवकाश स्वीकृत करने के लिये पूर्व मे ही प्राप्त की जावे । इसी प्रकार स्थाई कर्मच।री के मामले मे उसे 
केवल 24 माह तक की अवधि के लिये (श्रष्ययन अवकाश सहित) सेवा नियम 2 के अनुसार अवकाश उच्च- 
शिक्षा प्राप्त करने के लिये स्वीकृत किया जा सकता है । 

वित्त विभाग के घ्यान में ऐसे मामले झ्राये है, जिनमें प्रशासनिक विभाग । विभागाध्यक्षों के राजस्थान- 
सेवा नियमों के प्रावधानो की अवहेलना को है एवं नियमों के शिथिलिकरण के लिये वित्त-विभाग की पू्ब-प्रनुमति 
प्राप्त किये बिना ही श्रस्थाई/स्थाई कर्मचारियों को अवकाश पर प्रस्थात करने की अनुमति दे दी गई । यह 
समस्त सम्बन्धितों के ध्यान मे लाया जाता है कि अब से भविष्य में वित्त-विभाग ऐसा कोई भ्रस्ताव स्वीकार नही 
करेगा जिसमें ऐसे मामले को, कर्मचारी की लम्बी बीमारी के मामले को छोड़कर, नियमित करने के लिये वित्त 
विभाग की पूर्व-प्रभाव से स्वीकृति चाही गई हो । 


नियम 96 (ख) (ए) :जव एक कर्मचारी टी. वी. रोग का उपचार कराने के लिए 
असाधाररा अवकाश स्वीकृत कराता है एवं वह अपना पद-भार, अवकाश का उपभोग कर, ग्रहण 
करता है एवं उसके बाद वह श्रद्धं वेतन अवकाश अजित कर लेता है तो उसके द्वारा प्राप्त 
असाधारण-अवकाश को वाद में ग्रजित अरद्ध -वेतन अवकाश में परिवर्तित किया जावेगा एवं श्रजित 
अद्ध -वेतन श्रवकाश में समायोजित कर दिया जावेगा । 


टिप्पणी संख्या:--8 माह की अवधि तक के असाधारण अवकाश स्वीकृत करने की सुविधा उस 
कर्मचारी को भी मिल सकेगी जो फेफडो की टी. वी. से पीड़ित है तथा जो अपना उपचार अपने निवास पर ही 
ऐसे टी. बी विशेषज्ञ से कराता है जो राजकीय प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी से मान्यता प्राप्त है तथा उर्स 
विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित इस सम्बन्ध का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है कि बढ़ उस उपचार करा रहा है तथा 
उसके लिये सिफारिश किये गये श्रवकाश की समाप्ति के बाद उसके (कर्मचारी) स्वस्थ्य होने की पूर्ण 
सम्भावना है । 
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टिप्पणी संध्या 2 () :--उक्त नियम के अन्तर्गत 8 माह तक के मसाधारण प्रवकराय की सुविधा 
केवल उन कर्मचारियों को उपलब्ध की जावेगी जो एक वर्ष से प्रधिक् समय से राजकीय सेवा में कार्यरत हैं । 

(॥) जिस पद से कर्मचारी ग्रवकाश पर प्रस्थान करता दे यहू पद उसके कर्तव्य पर लौट प्राने तक 
जारी रखा जाना चाहिये, एव 

(0) कमंलचारी किसी ऐसे से वीटोरियम के प्रभारी-चिफ्ित्याधिफारी या टी. बी. विशेपन्न या निर्धारित 
पद के प्रस्प चिक्त्माष् काटी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है जिससे वह उपचार करा रहा हो। प्रमागा-पत्र में 
उस अवधि का उल्लेख किया जाया चाहिये जिसके लिए झ्वछाण की सिफारिश की गई है । प्रवकाश की सिफारिण 
करने वाले अधिकारी यह ध्यान में रसेंगे कि उन्हें किसी एक ऐसे मामले में प्रवफाश स्वीकृत करने की गिफरिय 
नहीं करनी चाहिये जिसमे कर्मचारी के पुनः सेवा में उपस्यत होने की कोई सम्भबना प्रत्तीत नही होती हो । 
ऐसे मामले मे उन्हे खिकित्सा प्रमाण-पत्र मे अपनी सदभति प्रफेत्त कर देनी चाहिये कि राज्य कर्मचारी सैया करने 
में स्थाई रूप से ग्योग्य है । 

राजकीय निरंफ संज्या [:--ऐसे मामले ध्यान में प्रा रहे हैं, जिनमें या तो सम्बन्धित ऋमंचारी के 

दीघे समय से वीगार रहने के कारण अववा अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिये उक्त निउम के 
प्रावधान में शिविल्ता के लिए निवेदन किया जाता है । यह निएाय किया गया है कि भविष्य में सेवा नियम 96 
(ख) में शिथिलता करते हुए ग्र-पाधारणा प्रवकाश की स्वीकृति के सम्यन्ध में, प्रशासनिक विभागों द्वारा की गई 
सिफारिशों पर, केवल उसी समय विचार किया जावेगा जबकि निम्न-ग्रकित शर्तें पूर्ण करदी जावेंगी +-- 

(]) तीन माह के अ-साधारण-अवकाणश की समाप्ति के दिन सम्बन्धित कमंचारी ने 3 वर्ष की सेवा 
पूर्ण कर ली है (इस नियम के भ्रन्तगंत स्वीकृत झ्रवकाश प्रवधि सहित) जो साधारण रूप में एक 
अस्थाई कर्मचारी को स्वीकृत की जाती है। 

(2) प्रसाधारण प्रवकाश का कुल समय (इस नियम के ग्न्तगंत प्राप्त तीन माह के अवकाश सहित) 
निम्त-ग्रकित से श्रधिक नही हो :-- 

(क) 6 माह जहां अवकाश कमंचारी की रोग-पग्रस्तता के कारण चाहा गया हो तथा जहां 
नियमानुसार ग्रवकाश की स्वीकृति के आवेदन-पत्र के साथ चिकित्तला-भ्रधिकारी का 
प्रमाण-पत्र सलग्न किया हो । 

(ख) दो वर्ष तक अ्रध्ययन चालू रखने के लिये, जहा वह सार्वजनिक हित में प्रमाणित किया 
गया हो । 

(ग) जहां एक कर्मचारी, जो स्थाई सेवा में नही है वह स्वीकृत किये अधिकतम ग्रवकाश की 
समाप्ति के वाद सेवा पर उपस्थित होने मे अ्सकल रहता है या जहा एक राज्य कर्मचारी 
जिसको उसे प्राप्त अधिकतम असाधारण झ्रवकाश के स्थान पर कम समय का ऐसे भ्रवकाश 
स्वीकृत किया गया है, वह किसी ऐसे समय तक सेवा से भअनुपस्थित रहता है जो उसे 
स्वीकृत अवकाश को चालू कर उस झ्धिकतम सीमा से अधिक होता है जो उसे उपनियम 
(ख) के अनुसार स्वीकृत किया जा सकता था, तो उसे जब तक राज्यपाल महोदय उस 
मामले की अपवाद-स्वरूप परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए अन्य प्रकार से आदेश न 
दे दे, राजस्थान नागरिक सेवाये (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियम 958 में व्शित 
प्रक्रिवग की पालना कर सेवा से हटाया जा सकता है । 

[यह संशोधन वित्त विभाग के आदेश संख्या एक. | (65) वि. वि./(व्यय निपम) 66 दिनांक 25 
जनवरी, 972 द्वारा किया गया] 
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(घ) अ्रवकाश स्वीकृत करेने वाला सक्षम-श्रधिकारी बिना अवकाश की अनुपस्थिति को पूर्व-प्रभाव 
रूपान्तरित अवकाश में परिवर्तित कर सकता है । 


राजकीय निरंय सख्या 2 :--टी वी. रोम से पीड़ित कर्मचारियों के लिये सेवा पर उपस्थिति देने से पूर्व 
से निम्न-अंकित अधिकारियों से शारोरिक-स्वस्थ्यता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना चाहियेः--- 


(।) एक अस्थाई राजपत्रित अधिकारी जो फंफडो की टी वी या शरीर के किसी अन्य भाग की 
दी. बी से पीडित हो, उसे नियम 84 में वर्णित चिकित्सा-समिति का प्रमाणा-पत्र प्रस्तुत करना 
चाहिये चाहे उपचार सेनीटोरियम द्वारा कराया गया ही या निवास पर । चिकित्सा-समिति मे एक 
टी वी. विशेषज्ञ को भी सदस्य के रूप सम्मिलित किया जाना चाहिये । 


(2) फ्रेफडों की टी बी. से पीड़ित एक अस्थाई कर्मचारी द्वाराया तो किसी मान्यता प्राप्त 
सेतीटोरियम के प्रभारी-चिकित्सा-अधिकारी से या सरकार द्व,रा मान्यता प्राप्त टी, बी विशेषज्ञ 
से प्राप्त शारीरिक स्वस्थ्यता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता चाहिये । जब वह कर्मचारी शरीर के 
किसी भाग की टी. थी से पीडित हो तो उसे एक मान्यता प्र.प्त टी. बी. विशेषज्ञ या सिविल- 
सहायक सर्जन से प्राप्त स्वास्थ्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिये । 


राजफीय निर्णय संस्या 3 :--वित्त विभाम के ध्यान मे एक ऐसा मामला आय. है जिसमे विश्व स्वास्थ्य 
सगठन द्वारा दूसरे राज्य में “चेचक-उन्पूलत-प्रभियान” में कुछ चिकित्स-भ्रधिकारियों की सेवाये चाही गई थी। 
ऐसे प्रन्तर्राप्ट्रीय सगठन की प्रथा के अनुसार वे ऐसे अधिकारियों को वेतन एवं भत्ते नही देते किन्तु इसके एवज में 
यात्रा-व्यय तथा दैनिक भत्ता देते है । प्रश्न उठा कि ऐसे झआयोजनों में भाग लेने वाले सरकार के चिकित्सा- 
अधिकारियों को क्‍या सुविधा दी जावे । इस पर विचार कर यह निरंतर किया गया है कि उन अ्रधिकारियो को 
जो ऐसे आयोजनों में जो भ्रन्तर्राग्ट्रीय ऐजेन्सियों द्वारा ग्रायोजित किये जाते है, भाग लेने के लिये, उस भ्रवधि के 
लिए असाधा रण-पश्रवकाश स्वीकृत किया जा सकता है जिसमें वे उन संगठनों के साथ रहते है और यह असाधारण 
अवकाश की अ्रवधि वेतन वृद्धि/विश्वाम-बृत्ति श्रादि के लिये सेवा के रूप में मानी जावेगी | 
(वित्त विभाग के भादेश संख्या एफ (25) वि थि. (ग्रुप-2) 74 दिनांक 24 जूत, 974 द्वारा निविष्ट] 


राजकीय निर्णय संख्या 4:---निम्न-हस्ताक्षरकर््ता को यह कहने का निर्देश हुवा है कि अस्थाई महिला 
राज्य कर्मचारी जो सुरक्षा सेवाओं के कर्मंचारियो की पत्निया है उन्हें जब उनके पतियो को प,रिवारिक स्थान 
(फंमेली स्ठेशनस) पर से दूर नियुक्त कर दिया जाता है तव कर्मचारी को अपने परिवार/पति के साथ रहने मे 
कठिनाई उठानी पड़ती है क्योकि ऐसी महिला राज्य कर्मचारी को 3 माह तक का ही द्यसाधारण प्रवकाश स्वीकार 
किया जा सकता है। ऐसे सुरक्षा सेवा कमियो के परिवारों को बहुत अतिरिक्त व्यय, दो स्थानों पर परिवार रहने 
के कारण, करना पडता है तथा ऐसी महिला कर्मचारियो को अधिक समय तक अपने परिवार से दूर रहने का दुख 
उठाना पड़ता है । 


उक्त अ्रकित ऐसे मामलों मे कठिनाईयो के निस्तारण को हृष्टि मे रखते हुऐ यह निर्णय लिया गया है कि 
सुरक्षा सेवा कमियों की पल्ियो को जो ग्रस्थायी राज्य महिला कर्मचारी हों तो उन्हे राजस्थान सेवा नियम 96 में 
शिथिलता करते हुए 6 माह तक का अभसाधारण झ्मवकाश स्वीकार कर दिया जाय । यदि उनके पति उस समय 
पारिवारिक स्थान पर नियोजित हो ताके वो अपने परिवार के साथ अधिक समय तक रह सके और जब उनके 
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पति पारिवारिक स्थान से दूर नियोजित कर दिये जाय तो तव वे वापिस अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर 
सके। 
[वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ (23) वि. वि. (ग्रुप-2) 79 दिनांक 26--5-79 द्वारा निविष्ट] 
नियम 97 (() :--पत्येक प्रकार के अवकाश के लिये देय प्रवकाश-वेतन की राशि :-- 
उपार्जित अवकाश पर एक कमंचारी अ्रवकाश-वेतन प्राप्त करने का निम्न-प्रकार अधिकारी होगा :-- 


(क) उस वेतन के समान जिसे वह अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व के दिन प्राप्त करने 
का अधिकारी हो । किन्तु यदि उस दिन वह अतिरिक्त कार्य करने के कारण स्वोकृत 
विशेष-वेतन पा रहा है या सेवा नियम 50 के अन्तर्गत अपने पद के कार्यों के भ्रतिरिक्त 
अन्य पद का कार्यभार सम्भालने के कारण प्रतिरिक्त-वेतन प्राप्त कर रहा हो, तो 
804 देने में ऐसा विज्येप-वेतन या अ्रतिरिक्त-वेतन सम्मिलित नही किया 
जावेगा । 


नियम 97 (2):--एक अधिकारी जो अदध -वेतन अवकाश अथवा ऋदेय-अवकाश पर हो तो 
उसे अवकाश-वेतन के रूप में उप-नियम (१) में वर्शित राशि की आधी राशि के समान मिलेगा किन्तु 
वह राशि 200/- रुपये से श्रविक नही होगी । किन्तु यदि अवकाश चिक्रित्सा-प्रमाण-पत्र के आधार 
प्र लिया गया हो या किसी अध्ययन के मान्य पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए अध्ययन-प्रवकाश की 
शर्तों के अतिरिक्त अन्य प्रकार से लिया गया हो तो उस पर यह अधिकतम राशि की सीमा लागू 
नही होगी 

(3) रूपातरित (कम्यूटेट) अवकाश पर एक अधिकारी को अवकाश-वेतन उसी प्रकार 
मिलेगा जो उसे उपारजित अवकाश पर दिया जाता है । 

(4) एक राज्य कर्मचारी जो अ्रसाधारण-अवकाश पर हो, उसे किसी प्रकार का कोई 
अ्रवकाश-बेतन नही मिलेगा । 


उपरोक्त नियम | जून, 976 से प्रभावशील होगे श्रीर उन राज्य कर्मचारियों पर लागू होंगें 
जिन्होंने । जून, 976 या इसके पश्चात्‌ अवकाश पर प्रस्थान किया है । 
आदेश सख्या एफ 7 (27) बि. वि. (ग्रूप-2)/76 दिनांक 4 जून, 976 द्वारा प्रतिस्थापित ] 


दीका :---इस नियम में रु 7200/- तथा रा. निर्णाय-3 में 750/- के स्थान पर 200/- तथा 3500/- के 
स्थान पर 900 / वित्त विभाग की श्राज्ञा क्रमांक एफ 7 (9) वि. वि (ग्रुप-2) 77 दिनांक 26-5-78 द्वारा 
दिनांक -9-76 से प्रति-स्थापित फिये गये है । ] 


राजकौय निर्साय संख्या | :--यह निर्णय किया गया है कि सक्षम-प्राधिकारी के आ्रादेशों के अन्तर्गत 
स्पष्ट रूप से हुए रिक्त पदो पर 3 दिसम्वर को या उससे पूर्व विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यापन 
कार्य के लिये अ्रस्थाई, रूप से नियुक्त कर्मंचारियो को विश्वाम-काल का वैतन दिया जावेगा वजर्ते कि अन्य 
कोई कर्मचारी उसी पद पर विश्राम-कालीन वेतन प्राप्त नही करता हो तथा ऐसा कमेंचारी अगले शिक्षणा-सत्र के 
आरम्भ होने की तारीख, से उस सत्र मे 3। दिसम्बर तक सेवा में रहता है| 


ऐसे अस्थाई अध्यापक जो अवकाशकाल मे रिक्त पंदों पर ॥ जनवरी से पूर्व नियुक्त हुए है या ऐसे 
प्राधिकारियों दारा नियुक्त किये गये है जो ऐसी नियुक्तिया करने में सक्षम नहीं है तो उन समस्त अस्थाई 
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अध्यापको की जो 3! दिसम्बर के बाद नियुक्त हुए है, शिक्षण-सत्र के अन्तिम कार्ये-दिवस को सेवायें समाप्त कर 
दी जावेगी । 
[प्राज्ञा संख्या प (50) वि वि (नियम/66 दिनांक 22 अ्रगस्त, 70 द्वारा दिनांक 4 जनवरी, 
3967 से प्रभावी तथा एफ, । (22) (नियम) 75 दिनांक 9-6-75 द्वारा संशोधित ] 

राजकीय निर्साय संख्या 2:--वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ (2) वि. वि./ए/नियम/58- दिनांक 
30 मई, 96 द्वारा विलोपित । 

राजकीय निरंय संख्या 3:--एक सेवा-निबृत्त एवं पुनः नियुक्त अधिकारी जो अ्रपनी पुनः नियुक्ति के 
समय उपाजित अ्रवकाश, अद्धं-वेतन अवकाश, रूपान्तरित-अ्वक,श एवं अ्रसाधारण-अवकाश प्राप्त करता है उसके 
अवकाश-वैतन एवं पेन्शन के सही निर्धारण मे एक सन्देह व्यक्त किया गया है। इस सम्बन्ध मे स्थिति निम्न-प्रकार 
स्पप्ट की जाती है -- 

पेन्शन योग्य सेवा से निवृत्त होने के बाद पुनः नियुक्त होने पर एक अधिकारी की पेन्शन या तो स्थगित 

कर दी जाती है या प्रथक से प्राप्त करने की अनुमति दे दी जाती है । जहां आवश्यक हो, पुनःनियुक्ति के वेतन से 
झउचित कटौती की जा सकती है। एक अधिकारी जिसको पुनःनियुक्ति के समय में पेन्शन प्रथक से दी जाती है 
तथा जो उपाजित अवकाश या अर्थ-वेतन अवेकाश या रूपान्तरित अवकाश पर प्रस्थान करता है तो बह पुनः 
नियुक्ति के वेतन के भ्राधार पर अवकाश-बेतन प्राप्त करने का अधिकारी होगा । अर्थात्‌ इसमे पेन्शन एवं ग्रेच्यूटी 
के समान पेन्शन सम्मिलित नही होगी तथा इसके अतिरिक्त वह प्रथक से पेन्शन प्राप्त करता रहेगा। एक अधि- 
कारी जिसकी पेन्शन स्थगित कर रखी हो वह केवल पुतः नियुक्ति के वेतन पर आधारित भ्रवकाश-वेतन प्राप्त 
करेगा । प्र्थात्‌ भ्ररूपान्तरित पेन्शन या ग्रेच्यूटी के समान पेन्शथन घटाकर वेतन, तथा इसके साथ में स्थगित की 
गई पैन्शन के समान राशि प्राप्त करेगा | किसी भी मामले मे अवकाश-वेतन (पेन्शन या पेन्शन के समान राशि 
जो स्थगित कर रखी है, उसे घटाकर एव/या ग्रेच्यूटी के समान पेन्शन) जो अद्धें-वेतन झवकाश या रूपान्तरित 
अवकाश में मिल सकेगा, वह क्रमशः 200/- एवं 900/- रुपये की श्रधिकतम सीमा तक मिल सकेगा । 

(0) असाधारण-अवकाश की अवधि में एक अधिकारी जिसकी पेन्शन स्थग्रित की हुई है, केवल 
स्थग्रित पेन्शन की राशि के समान राशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा । श्रर्थात्‌ जहा पेन्शन, प्रथक से प्राप्त 
की जा रही है वह असाधारण-अवकाश के समय मे भी प्राप्त क्री जाती रहेगी । 

(४) जिन अधिकारियों पर सेवा-निवृत्ति से पूर्व अशदायी भविप्यनिधि योजना लागू थी उनको 
उपाजित अवकाश, प्र्ध-वेतन अवकाश एवं रूपान्तरित अवकाश काल का वेतन पुनःनियुक्ति वाले मूल वेतन पर 
मिलेगा । वह श्रसाधारण-अभ्रवकाश की अवधि का कोई अ्रवकाश-वेतन प्राप्त नही करेगा । 

(५) प्रुवं मे जो मामले अन्य प्रकार से निपटा दिये गये हों उन्हें पुनः खोलने की आवश्यकता नहीं 
होगी 7 

राजकीय निर्णय सदया 4:--वित्त विभाग की भ्राज्ञा सख्या एफ. 6 (2) वि. वि. (नियम) 58॥7॥7 
दिनाक 30 मई, 96 द्वारा विलोपित । 

टिप्पणी:--- बाहर प्रतिनियुक्ति पर ग्रथवा विदेश-सेवा में व्यतीत समय के शुद्ध वेतन, जो प्रधिकारी 
भारत में सेवा पर रहकर प्राप्त करता, औसल-वेतन गिने जाते समय वास्तविक रूप से प्राप्त वेतन में परिवर्तित 
कर दिया जावेगा । 

स्पष्टीकरणः--वित्त विभाग के ग्रादेश सख्या एफ. । (27) वि. वि (ग्रुय-2) 76 दिनाक 4 जून, 4976 
द्वारा स्पप्टीकरण सल्या () एवं (2) विल्ोपित किये गये है। 
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नियम 98:--वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ. 6 (!2) वि. वि. (नियम) 58/7 दि. 30 
मई, 96] द्वारा विलोपित । 


नियम 99-विशेष-प्समर्थता श्रवकाशः - 0) इस खण्ड में बशित शर्तों के अनुप्तार सरकार 
ऐसे कर्मचारी को विशेष-ग्रसमर्थता-प्रवकाश स्त्रीकृत कर सकती है जिसे अपने कर्तव्य को उचित 
पालना करते हुए अथवा अपनी राजकीय स्थिति के कारण कोई चोट लगी हो या चोट पहुचाई गई 
हों तथा जिसके कारण वह असमर्थ हो गया हो । 


(४) ऐसा अवकाश उस समय तक स्वीकृत नही किया जावेगा जब तक घटना के 3 माह 
के अन्दर अ्समर्थंता के कारण, जिससे वह सम्बन्धित है, प्रकट न किये जावें तथा असमर्थ व्यक्ति इसे 
यथाशीघ्र सरकार के घ्यान में लाने का प्रयत्न न करे | ऐसे मामले में जहां श्रसमर्थंता के कारण एक 
घटना 3 माह से अधिक समय में ज्ञात हो, तो यदि सरकार अ्रसमर्थता के कारणों से सन्तुप्ट हो 
जावे, तो उसे ऐसा अवकाश स्वीकृत करने की आज्ञा दी जा सकती है । 


(४) विशेष-प्रसमर्थता-प्रवकाश की श्रवधि--उतने ही समय का विशेष-असमर्थता प्रवकाश 
स्वीकृत किया जावेगा जितना चिकित्सक-मण्डल द्वारा आवश्यक रूप में प्रमासितित किया गया हो । 


राजकीय निर्णेय:--राजस्थान सैवा नियम 99 (9) में उल्लेख किया गया है कि विशेष-श्रसमर्थता के 
लिये स्वीकृत किया गया अवकाश उतना ही होगा जितना चिकित्सक-मण्डल द्वारा प्रमाणित किया जावे | यह 
निर्णय किया गया है कि राजस्थान सशस्त्र पुलिस बटालियन के मामले में इस खण्ड के प्रयोजनार्थ चिकित्सा-मण्डल 
निम्न-अ्रधिका रियों का होगा $ 


(क) कम्पनी-कमान्डेन्ट तथा अन्य उच्च-पद रे () अस्पताल का प्रभारी चिकित्सा-अधिकारी, 
वालो के लिये जहा उपचार चल रहा है, एवं 


(2) प्रधान चिकित्सा-प्रधिकारी तथा जिला 
चिकित्तसा एवं स्वास्थ्य अश्रधिकारी । जहा 
वह भी () के अनुसार अस्पताल का 
प्रभारी हो तव प्रधान चिकित्सा भ्धिकारी 
तथा जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधि- 
कारी द्वारा मनोनीत कोई अधिकारी, एवं 

(3) बटालियन का चिकित्सा-अधिकारी । 


(ख) गन्यो के लिये (।) अस्पताल का एक चिकित्सक जिसका नाम 
अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक द्वारा लिया 
जावे, जहा उसका उपचार चल रहा है, 
एवं ॥॒ 
(2) बटालियन का चिकित्सा-अधिकारी । 
राज॑स्‍्थान के वाहर आर. ए. सी. वटालियन में नियोजित किये जाने के मामले मे निम्त-प्रकित के लिये 
थिकित्सक-मण्डल इस प्रकार रहेगा :-- 


नियम 99] राजस्थान सेवा नियम [207 


(क) प्लाटूस कमान्डर एवं उसके अधीन ग्रन्य बटालियन का चिकित्सा-अधिकारी ही 
झधिकारी जिनको दो माह से अधिक चिकित्सक-मण्डल होगा । 
का ग्रसमर्थंता-प्रवकाश नही चाहिये । 
(ख) बटालियन के ग्रन्थ अधिकारी जो () अस्पत्ताल जहां उपचार चल रहा है 
उपयुक्त (क) द्वारा नियमित का प्रभारी चिकित्सा-अधिकारी तथा । 
+. नहीं होते हों (2) बटालियन का चिकित्सा-अ्धिकारी । 


यह झादेग दिनाक 5 सितम्बर. 965 से प्रभावशील होगें । 
[बित्त विभाग की प्राज्ञा संक्या एक (57) वि. वि. (व्यय-नियम) 65-7 दि. 2 नवम्बर, 965 
द्वारा निचिष्ठ | 


(४) विशेष-असमर्थता अ्रवकाश की ग्रवधि चिकित्सक-मण्डल के प्रमाण-पत्र के बिना नही 
बढ़ाई जावेगी तथा किसी भी दशा में वह 24 माह से अधिक का स्वीकृत नहीं किया जावेगा । ऐसा 
अवकाश किसी भी प्रकार के अवकाश के साथ मिला कर लिया जा सकता है । 

(४) असमर्थता-भ्रवकाश एक से अधिक अवसरों पर भी स्वीकृत किया जा सकता है। 
यदि वाद की तारीख में वह अ्रसमर्थता पुनः तीत्र हो जाती है अथवा ऐसी ही परिस्थितियों में पुनः 
उठ खडी होती है तथा किसी एक प्रकार की अ्समर्थता के लिये 24 माह से अधिक का ऐसा झवकाश 
स्वीकृत नहीं किया जावेगा । 


(५) ऐसे श्रवकाश काल में श्रवकाश-बैतनः-- 
(क) किसी अवकाश के, जिसमें इस नियम के खण्ड (४) के अनुसार उच्च-सेवा में नियुक्त 
कर्मचारियों को स्वीकृत श्रवकाश भी सम्मिलित होगा, प्रथम 20 दिन के लिये नियम 97 (]) के 
अनुसार देय अ्रवकाश-वेतन के समान होगा, एवं 
(ख) उच्च-सेवा मे नियुक्त कर्मचारियों को ऐसे अवकाश के शेप समय के लिये नियम 97 
(2) के प्रावधानों के भ्रनुसार ग्रद्धं-वेतन के समान होगा या कर्मचारी के विकल्प पर उपाजित- 
अवकाश को भ्रधिकतम अ्रवधि के लिये जो उसे अन्यथा रूप से स्वीकृत की जा सकती है, के शौसत 
चेतन के समान होगा। असमर्थता फे मामले में ऐसे अववाश का आधा समय उसके उपाजित 
अवकाश के लेखों में नामे लिखा जावेगा । 
झपवाद:--यदि कोई पुलिस दल का सदस्य जिसे डाकुझों के साथ मुकाबला करते समय चोट लग गई 
हो तथा वह चौट का इलाज कराने के लिये राजक्रीय चिकित्सालय में एडमिट रहता है, तो उसका अवकाश्न-वेतन 
ऐसे भ्रवकाश-काल मे अनुच्छेद (क) एवं (ख) के प्रावधानों के उपरान्त भी, उस वेतन के समान होगा जो बह सेवा 
पर उपस्थित रह कर प्राप्त करता । ऐसे अवकाश के शेष समय के लिये अवकाश-बेतन इस खण्ड के अनुच्छेद (क) 
एव (ख) के अनुसार नियमित किया जावेगा । 
(४४) चतुर्थ-श्रेणी-सेवा में नियुक्त कर्मचारियों का अवकाश-वेतन निम्न के समान 
होगा :-- 
(क) इस नियम के खण्ड (४) के अन्तर्गत स्वीकृत अवकाश को मिलाकर: किसी ऐसे 
_ अवकाश के प्रथम 60 दिनों के लिये उसे भ्रवकाश-वैतन अपने उस वेतन के सब! 7 
मिलेगा जो वह अवकाश प्रारम्भ होने के पूर्व के दिन प्राप्त कर रहा था । 
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(ख) ऐसे अवकाश के शेप समय के लिये उसे अवकाश-वेतन अर्द्धा-वेतन के समान मिलेगा 
या कर्मचारी के विकल्प पर उपाजित-अ्रवकाश की अधिकतम अवधि के लिये जो उसे 
अन्यथा रूप से स्वीकृत किया जा सकता था, उस वेतन के समान प्राप्त होगा जो उसे 
अवकाश प्रारम्भ होने के पूर्व के दिन मिल रहा हो । वाद के मामले में ऐसे अवकाश 
का आधा समय उसके उपाजित अवकाश के लेखों में नामे लिखा जावेगा । 

श्रपवाद:-पुलिस कर्मचारी चिकित्सा, पशु-चिकित्सा, वायरलैसे एव अन्य विभागीय स्टाफ तथा पुलिस दल 

के साथ तैनात चतुर्थ-श्रेणी-कर्मचारी, (राज-सशस्त्र पुलिस एवं एस. ए. एफ. बटालियन सहित) जो किसी विदेशी 
द्वारा आक्रमण किये जाने के परिणाम स्वरूप घायल हो गये हैं या चोट लग गई है उसे इस नियम के प्रन्तर्गत 
अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है एवं खण्ड (7) एवं (8) के प्रावधानों के होते हुए भी ऐसे अवकाश की सीमा 
मे वह अपना वेतन उसके समकक्ष उसी प्रकार से प्राप्त कर सकता है जैसे वह सेवा पर रह कर प्राप्त करता । 


उक्त प्रकार के अवकाश की अ्रवधि पेन्शन के लिये मिनी जावेगी एवं उसे वेतन-वृद्धि एंव अन्य लाभ, 
राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार प्राप्त होंगे ॥ 


लियम 00:--अ्समर्थता के कारण क्षतिपूर्ति स्वीकृत फरने पर भ्रवकाश बेतन में कटौतोः-- 
यदि कोई कर्मचारी जो वर्तमान में प्रभावी किसी अधिनियम के अन्तर्गगत क्षतिपूरक राशि प्राप्त 
करने का अधिकारी है, जिसका प्रावधान इस अध्याय में किया गया है, तो उससे नियम 99 के 
अन्तर्गत दिये जाने वाले श्रवकाश-वेतन का राशि में से उतनी ही क्षतिपूर्ति की रकम काट ली जावेगी 
जो उसे उस कानून के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है । 


नियम 0:--असेनिक कर्मचारियों पर विशेष-अ्रसमर्थता अवकाश नियम का प्रभावी 
होना+--इस अ्रध्याय के प्रावधान एक ऐसे असेनिक कमेचारी पर भी लागू होते है जो सैना के साथ 
सेवा करने के फलस्वरूप श्रसमर्थ हो गया है तथा वह आगे भविष्य में सैनिक सेवा के श्रयोग्य हो जाने 
के कारण पद-मुक्त कर दिया जाता है । किन्तु जो यदि असनिक सेवा के लिये पूरणोतः एवं स्थाई रूप 
से अ्योग्य नहीं है, तो उक्त प्रावधान ऐसे असैनिक कर्मचारी पर भी लागू होते है जो इस तरह पद- 
मुक्त नहीं किया गया हो किन्तु जो ऐसी असमर्थता से पीड़ित हो जिसके सम्बन्ध में चिकित्सक-मण्डल 
द्वारा यह प्रमाशित किया गया हो कि वह असमर्थता कर्मचारी को सैनिक सेवा के साथ रहने के 
कारण हुई है | किन्तु किसी भी मामले मे उस असमर्थता से सम्वधित सैना के नियमों के अन्तर्गत ऐसे 
व्यक्ति को स्वीकृत किये जा सकने वाले अवकाश की अवधि को, अवकाश की स्वीकृत अवधि गिनने के 
लिये इस नियम के अन्तगेंत सम्मिलित किया जावेगा । 


मिथघम 02:--सरकार इस खण्ड के प्रावधानों को ऐसे कर्मचारियों के लिये भी प्रभावी कर 

सकती है जो अपनी सरकारी सेवा में दुर्घटना-ग्रस्त हुए हो या जिन्हें अपने सरकारी कर्त्तव्यों को पूर्ण 

करते हुऐ चोट लगी है तथा जिन्हें अपनी सरकारी स्थिति में चोट लगी हो या वह ऐसी विशिष्ट 

सेवा के कारण बीमार हुए हों जिसको पूर्ण करने में उतकी वीमारी बढ़ती हो या किसी ऐसे असैनिक 

पद पर कार्य करते हुए पीड़ित हुए हों जिन पर साधारण जोखिम से अ्रधिक जोखिम रहती है। इस 
सुविधा के उपभोग की स्वीकृति निम्न-अंकित शर्तों के आधार पर दी जा सकेगी +- 

() यदि विमारी के कारण असमर्थता हुई हो तो एक चिकित्सा-मण्डल द्वारा यह प्रमाणित 

किया जाना चाहिये कि वह विमारी किसी विशिष्ट सेवा करने के फलस्वरूप हुई है । 
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(0 यदि कर्मचारी की ऐसी असमर्थता सैना की सेवा के अतिरिक्त अन्यथा प्रकार से हुई 
है तो सरकार के विचार में ऐसी अ्रसमर्थता अपवाद स्वरूप तथा ऐसी परिस्थितियों में 
होती चाहिये कि उसके असाधारण उपचार के लिये इस प्रकार का अवकाश स्वीकृत 
किया जाना उचित प्रतोत हो, एवं 

(७४0) चिकित्सा-मण्डल द्वारा जितने समय के लिग्रे सेवा से अनुपस्थित रहने की सिफारिश 
की गई है उस समय के लिये इस नियम के अन्तर्गत देय अवकाश से तथा अ्रन्य प्रकार 
के अवकाश से पूरा किया जा सकता है तथा उच्च-सेदा एवं चतुर्थ-सेवा कर्मचारियों 
के लिये श्रौसत-वेतन पर स्वीकृत किये गये विशेष-असमर्थता भ्रवकाश की संख्या 
क्रमशः 420 या 60 दिन से कम हो सकतो है । ह 

राजकीय निरेंय :--प्रादेशिक सेवा में प्रशिक्षण/ सेवा की अवधि में कर्मचारियों की असमर्थता की 

अवधि को किस प्रकार समझा जावे ? इस प्रश्न पर विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया भया है कि 
प्रादेशिक सेना के सेवा काल से विमारी झ्यवा चोट से उत्पन्न असमर्थेता की भ्रवधि को अस्पताल में चिकित्सा की 
अवधि के लिये कर्मचारियों की प्रशिक्षरा/सिवा श्रवधि, उसमे लगे रहने के समये पूर्ण वेतन एवं भत्तो पर स्वीकृत की 
जाती चाहिये । यदि असँनिक बेतन, सेवा के वेतन से भ्रधिक है, तो अन्तर की राशि राज्य सरकार के नामे लिखी 
जावेगी । 6 माह की झ्वधि से अधिक अस्पताल में उपचार हेतु शेप अवधि को विशेय-अ्रसमर्थता-प्रवकाश के रूप 
में नियमित किया जाना चाहिये । 
खण्ड-4ः-प्रसुती-अवकाश 
नियम 03:--सक्षम-प्राधिकारी, महिला-सरकारी-कर्मंचारी को उसके पूर्ण सेवा काल में 
तीन बार प्रसूती अवकाश, पूरे वेतन पर जो इस शझ्रवकाश के प्रारम्भ होने से तीन माह त्तक के लिये 
अथवा शिशु जन्म के दिनांक से 6 सप्ताह वाद तक, जो भी (ूर्व में हो, के लिये स्वीकार कर सकेंगे । 
एक महिला-कर्मचारी जो पूर्व मे हो तीन वार या अधिक प्रसृती अवकाश, इस श्राज्ञा के 
प्रसारित होने से पूर्व ही ले चुकी हो, बह भविष्य में प्रसृतो श्रवकाश के लिये अधिकारी नही होगी । 
[श्राज्ञा संब्या एफ. । (88) वि. वि., नियम/7। दिनांक 7 दिसम्बर, 39747 
टिप्पणी ;--इस नियम के अन्तर्गत प्रसृती अवकाश निम्न-अ्रकित शर्तों पर मर्भभात (एवॉशन) या गर्मस्वाव 
(मिसकैरेज) के मामले में भी स्वीकृत किया जा सकता है :-- 
(]) अवकाश 6 सप्ताह से अधिक का नही हो, तथा 
(2) अवकाश के प्रार्थना-पत्र के साथ किसी अधिकृत चिकरित्साधिकारी का प्रमाणा-पत्र होना चाहिये । 
राजकीय निरशंय संख्या । :--इस नियम के अन्तर्गत. प्रमृती अवकाश अस्थाई महिला कर्मचारी को 
भी मिलेगा । 
(2) प्रसूती अवकाश अधूरे गर्मपात के मामले मे नहीं मिलेगा । 
नियम 404:--अश्त्ती अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ भी लिया जा सकता 
है । किन्तु प्रसूती श्रवकाश के क्रम में लिया गया अवकाश केचल उसी समय स्वीकृत किया जा सकता 
है जब उसके साथ एक चिकित्सा-प्रमाणा-पत्र संलग्न किया गया हो । 
टिप्पणी :--नियम 9] में अक्ित सीमा तक उपाजित-्ग्रवकाश प्रसूतती अवकाश के साथ स्वीकृत किया 
जा सकता है यदि इस प्रकार के अवकाश के प्रार्थना-पत्र के साथ चिकित्सा प्रमाण-पत्र सलग्न किया गया हो । 


20] राजस्थान सेवा नियम . [नियम 05-09 


स्पष्टोकरण :--महिला-राजपत्रित-अधिकारियो को, चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अवकाश लेने वाले श्रन्य 
अराजपत्रित श्रधिकारियों के समान, सेवा नियम 04 के अन्तगंत अपने अवकाश के प्रार्थना-पत्र के साथ, सेवा नियम 
7] व 72 के अनुसार एक चिकित्सक-मण्डल का आवश्यक प्रमाण-पत्र सलग्न करना चाहिये जब तक अवकाश 
स्वीकृत करने वाला सक्षम-अधिकारी नियम 74 के अन्तर्गत उसमे शिथिलता नही कर देता है । 


टिप्पणी संख्या ।:--यदि किसी कर्मचारी पर कमंकार-क्षतिपूर्ति अधिनियम 923 लागू होता हो तो 
इन नियमों के ब्रन्तर्गत मुगतान किये जाने वाले अवकाश-वेतन की मात्रा उसकी क्षतिपूर्ति राशि में से काटी जावेगी 
जो उक्त अधिनियम के श्रन्तगंत उसे प्राप्त होगी । 


टिप्पणी संझ्या 2:--ऐसे कर्मकारों के मामले जिन पर राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 948 प्रभावी 
होते है, इन नियमी के अन्तर्गत भुगतान योग्य अवकाश-वेतन में से उस श्रवधि मे उक्त अधिनियम के अनुसार 
स्वीकार्य एवं देय लाभ की राशि को घटा दिया जावेगा । 


नियम 05-चिकित्सालय-प्रवकाश के स्वीकृत किये जाने की सोमाः--सक्षम-प्राधिकारी 
एक चतुर्थ-श्रेणी-कर्मंचारो को तथा ऐसे लिपिक-वर्गीय एवं आऑनस्थ सेवा के कमंचारी को 
चिकित्सालय-भ्रवकाश स्वीकार कर सकता है जिसका वेतन चिकित्सालय मे प्रवेण के दिन 400/- 
रूपया मासिक से कम हो एवं जिसका काम भयंकर सयन्त्रों, विस्फोटक सामग्री, जहरीली दवाझ्रों 
आदि को हाथ से पकड़ने का हो अ्रथवा अन्य जोखिमों का कार्य करते हों और जब वह ऐसी बिमारी 
या जरूम का उपचार करा रहा हो । ऐसा रोग या जरुम स्पष्टतया उन कत्तेंग्यों तथा जोखिमो के 
कारण होना चाहिये, जो उसके राजकीय पद के कत्तंग्यों से सम्बन्धित हो । 


टीका :--अ्रधिसूचना ऋमांक एफ (9) थि. थि. (ग्रूप-2) 77 दिवांक 26--5-78 द्वारा |-9-76 से 00/- 
के स्थान पर 400/- प्रतिस्थापित तथा प्रोवीजो विलोपित कर दिया जाता हैं । 


नियम 06-चिकित्सालय-अ्रवकाश के समय श्रवकाश-बेतन:--चिकित्सालय-श्रवकाश वेतन 
नियम 97() ग्रथवा 97 (2) के अन्तर्गत ऐसी अवधि के लिये जैसा, प्रवकाश स्वीकृत-कर्त्ता-प्राधिकारी 
आवश्यक समझे, स्वीकृत किया जा सकता है । 

[एफ 4 (9) वि. बि. (ग्रुप-2) 77 दिनांक 26-5--78 द्वारा दिनाक [-9-76 से सशोधित ] 


नियम 07:--वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. | (52) वि. वि. (व्यय-नियम) 67 
दिनांक 2 जून, 968 द्वारा विलोपित । 


नियम 08:--चिकित्सालय-भ्रवकाश के साथ अन्य प्रकार का अवकाश, जो एक कर्मचारी 
को इन नियमों के अन्तर्गत स्वीकायें एवं देय हो, स्वीकृत किया जा सकता है, कारण कि चिकित्सालय- 
अवकाश अन्य प्रकार के अवकाणों के अतिरिक्त है। 


खण्ड-6 अध्ययन-अवकाश 


नियम 409:--निम्न-लिखित नियम केवल अध्ययन-प्रवकाश से ही सम्वधित है । इनके द्वारा 
उन राज्य कर्मचारियों को शासित करने की मंशा नही है जो सरकार की प्रेरणा पर या तो उनको 
सुपुर्दे किये गये विशेष कार्य को पूरा करने के लिये या अपनी तकनीकी सेबाग्रों से सम्बन्धित विशिप्ड 
समस्याओं के अनुसंधान के लिये ग्रन्य देशों में प्रतिनियुक्त किये गये है । ऐसे मामलों को नियम 5 
के अन्तर्गत उनको प्रकृति एवं कारणों पर विचार करते हुए निपटाया जावेगा । 


नियम 0-[2] राजस्थान सेवा नियम [शा 


नियम 0-प्रध्ययन अ्रवकाश किसको स्वीकृत किया जावेगाः--अ्रध्ययन-प्रवकाश अ्रध्यापन 
के ऐसे पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिये एक स्थाई कर्मचारी को स्वीकार किया जावेगा यदि कर्मचारी 
के पद तथा जिस विभाग में वह कार्य कर रहा है, उसके कार्यकलापो के अनुसार जनहित में वह 
आवश्यक समभा जावे | 


भ्रपवाद सख्या | :--शिक्षा विभाग के अध्यापक चाहे वे अस्थाई/स्थाई/कार्यवाहक रूप से नियुक्त 
हुए है किन्तु जो | जुलाई, 965 को या उसके बाद व्यवसायात्मक प्रशिक्षण पर जाते हों, इस नियम के 
अनुसार अध्ययन-अवकाश प्राप्त करने के अधिकारी होगे। किन्तु शर्त यह होगी कि उनकी नियुक्ति 3 भार, 
963 पूर्व हुई हो । ; 

अपवाद संख्या 2:-- भ्रस्थाई राज्य कर्मचारी जो अनुमूचित जाति एवं जन जाति के है और जिन्होने 
तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्णा कर ली है, उन्हें इत नियमो के अनुसार श्रध्ययन-अवकाश स्वीकार किया जा 
सकता है। किन्तु शर्तं यह है कि ऐसा पद जो राजस्थान लोक सेवा श्रायोग के क्षेत्राधिकार में आ्राता है एवं जिसमे 
प्रारम्भिक नियुक्तिया राजस्थान लोक सेवा झ्ायोग के परामझें से की गई है तथा प्रन्य मामलों मे नियुक्तिया 
सम्बन्धित सेवा नियमों के अनुसार सीधी भरती के नियमो के अनुसार की गई है। 

[श्रादेश संख्या एफ ६(23) वि वि (ग्रूप-2) 76 दिनांक 3 मई, 976 द्वारा तुरंत प्रभाव से 
निविष्ट | 

राजकीय निरंय :--नियम 0 के अन्तर्गत यह निर्णय किया गया है कि राजस्थान सेवा नियमों के 
प्रध्याय ] खण्ड-6 में वर्णित अ्ध्यवन अवकाश सम्बन्धी नियम उच्च-अ्रध्ययन के लिये अनुसूचित जाति एवं जन- 
जाति के कर्मचारियो पर भी ल.गू होगे । 


नियम :--अ्रध्ययन भ्रवकाश स्वीकृत करने की शर्तः--अध्ययन ग्रवकाश उसी स्थिति 
में स्वीकृत किया जावेगा जब सक्षम-प्राधिकारी की यह सम्मति हो कि अवकाश सार्वजनिक हिति में 
वैज्ञानिक श्रथवा तकनीकी प्रकृति के भ्रध्ययन या अनुसंधान के विशेष पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के 
लिये आवश्यक है । जो कर्मचारी 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुकेगे उन्हें श्रध्ययन-प्रवकाश स्वीकृत 
नहीं किया जावेगा । ५ 
टिस्पएी संख्या  :- अधिकारियों के मामले में जिन्होंने 20 वर्ष की सेवा पूर्णो करली है उनके लिए 
अध्ययन-अवकाश स्वीकृत करने मे छूट दी जा सकती है यदि ऐसा झवेकारी अ्रवकराश से लौटने के बाद 5 वर्ष 
तक राज्य सेवा करने का अववा 5 वर्ष की अ्रवधि तक सेवा करने में असमर्थ होते पर श्रध्ययन-प्रवकाश के समय 
प्राप्त लाभों को सरकार को बापिस लौटाने का वाध्य-पत्र (वान्ड) भर देता है । 
टिप्पणी संख्या 2:--वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमाक एफ | (23) वि. वि. (ग्रुप-2) 76 दिनाक 
]3-5-76 द्वारा विलोपित । 
नियम 482 () :--एक राज्य कर्मंचारी/श्रधिकारी को अ्ध्ययन-्य्रवकाश की स्वीकृति 
भारत में अथवा भारत से वाहरः-- ० 
(0) एक अध्ययन पाठ्यक्रम उर्त्तीस करने अ्रथवा किसी वैज्ञानिक या तकनीकी प्रकति के 
. ज्ञान की खोज-वीन (शिक्षा प्राप्त करने) करने के लिये दी जा सकती है किन्तु भर्त 
यह है कि अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम-प्राविकारी को प्रमाशित करना होगा 
कि ऐसे कार्यो के लिये उस कमंचारी को अध्ययन-अ्रवकाश स्वीकृत करना उस विभाग 
के पद कार्य-संचालन के हित्त में होगा जिसको बह अधिकारी/कमंचारी दारख करता है 


पा 
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कर रहा है | अध्ययन-अवकाश स्वीकार करने को सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित 
करेगा कि किसी अधिकारी/कमंचारी को ऐसा अवकाश इतनी शीघ्रता से (बार-बार) 
स्वीकार नही किया जावे जिससे उस कर्मचारी का अपने नियमित कार्यों से सम्पर्क ही 
टूट जावे श्रथवा उसकी अवकाश की अनुपस्थिति के कारण संबर्ग में कठिनाइयां नही 
बढ़ जावे । एक अवसर पर [2 माह के अध्ययन-ग्रवकाश को सामान्यतः एक ग्रौचित्य- 
पूर्ण अधिकतम भ्रवधि मानी जानी चाहिये और प्रसाधारण-परिस्थितियों को छोडकर 
इसमें वृद्धि नही की जानी चाहिये । 

(४) कुल सेवा-काल में एक व्यक्ति को 24 माह से अधिक की अवधि का अध्ययन-ग्रवकाश 
नही दिया जावेगा । इस अधिकतम अवधि के अब्ययन अवकाश का उपभोग वह एक 
वार में अथवा एक से अधिक समयों पर में कर सकता है। अ-साधारण-प्रवकाश को 
छोडकर अध्ययन-अवकाश अन्य किसी भी दूसरे प्रकार के अभ्रवकाशों के साथ लिया 
(भोगा) जा सकता है। 

[वित्त विभाग फी अधि सूचना-क्रतांक एफ (24) वित्त (ग्रुप-2) 79 दिनांक 6-6-79 द्वारा 

>»तिस्थापित ] 

नियम 442 (2):--अ्रध्ययन-भ्रवकाश अ्रद्धं-वेतन पर अतिरिक्त अवकाश होता है तथा 

ऐसे प्रवकाश काल में कर्मचारी को अ्रवकाश-वेतन का भुगतान सेवा नियम 97 (2) के भ्रनुसार देय 
होगा । अर्थात्‌ अध्ययन अवकाश की अवधि में कर्मचारी को अवकाश-वेतन के रूप में वह राशि 
प्राप्त होगी जो उसे अद्ध वेतन अवकाश पर रहने के कारण प्राप्त होती है। 

नियम 3--श्रन्य अ्वकाशों के साथ अध्ययन अवकाश का सम्बन्धः--एक राज्य कर्मचारी 

जिसको भ्रध्ययन अ्रवकाश किसी श्रन्य प्रकार के ग्रवकाश के साथ स्वीकृत किया जाता है, उसे अपना 
अध्ययन ग्रवकाश ऐसे समय पर प्राप्त करना चाहिये जिसके फलस्वरूप वह पूर्व में स्वीकृत किये गये 
अवकाश में से उतना वकाया अवकाश अपने साख पर रखे कि उसके सेवा पर लौटने तक के लिये 
बह पर्याप्त हो । 

नियम 44:--जव एक कर्मचारी को किसी निश्चित अवधि तक का अध्ययन झवकाश 

स्वीकृत कर दिया जाता है तथा बाद में उसे यह ज्ञात होता है कि उसके अध्ययन का पाठ्यत्रम 
स्वीकृत अवकाश की अवधि के उपरान्त पर्याप्त समय तक चलेगा एवं उसके कारण वह सेवा से 
अनुपस्थित रहेगा तो उसे अ्रध्ययन-अवकाश से अधिक समय के अध्ययन की भ्वधि को कम करता 
ड़ गा जव तक वह ऐसे अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी की, असाधारण झबकाश के रूप 
में स्वीकृति को, अनुमति प्राप्त नही कर लेता है । 
लियन [5--अध्ययन अवकाशों के लिये प्रार्थना-पत्र, प्रस्तुत करनाः--नियम 6 के 
प्रावधान को छोड़कर, अ्रध्ययन अवकाश के सभी प्रार्थना-पत्र महालेखाकार के प्रमाण-पत्र के साथ 
सक्षम-प्राधिकारी को प्रस्तुत किये जाने चाहिये तथा उसमें, जिस पाठ्यक्रम श्रथवा पाठ्यक्रमों को 
बह पूर्णो करना चाहता है तथा जिस परीक्षा में वह प्रवेश चाहती है. उसका, स्पष्ट विवरण दिया 
जाना चाहिये । भारत से बाहर अध्ययन अवकाश के मामले मे यदि वह कार्यक्रम में कोई परिवर्तेत 
करना चाहे, जिसे सक्षम-प्राधिकारी को ऐसे परिवेतन की पूर्ण सूचना भिजवानी चाहिये तथा जब 
तक वह स्वयं उत्तरदायित्व नही ले, उसे उस समय तक अध्ययन/पाठ्यक्रम प्रारम्भ नहीं करना 


नियम ।]6-]9] राजस्थान सेवा नियम [23 


नाहिये तथा न उसके सम्बन्ध में कोई व्यय ही करना चाहिये, जब॑तक वह इस वारे में स्वीकृति 
प्राप्त नही कर लेता है । 
नियम 6-सन्य प्रयकाशों फो श्रध्ययन श्रवक्ाश में वदलनाः--राज्य कर्मचारी जो यूरोप 
या अमेरिका में ब्रवकाश का उपभोग कर रहा हो तथा जो अपने ऐसे अवकाश के कुछ भाग को 
अध्ययन अवकाश में परिवर्तित करना चाहते है अथवा जो अदकाश-काल में अ्रध्ययन के किसी 
परादयक्रम को पूर्ण करना चाहते हों, उन्हे अध्ययन प्रारम्भ करने से पूर्व अपने प्रस्तावित अध्ययन 
अमवा पाठ्यक्रम का एक कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहिये । कार्यक्रम के साथ अव्ययन का पाठ्यक्रम 
भी, यदि उपलब्ध हो तो, सलग्न करना चाहिये, तथा उस प्रस्तावित विशेष पाठ्क्रम के प्रमाण में 
साक्ष्य भी मंलग्न किया जाना चाहिये । 
पियम 7-पअध्ययन भत्ताः--सरकार किसी मान्यता प्राप्त संस्था में अध्ययन के एक 
निश्चित पाठ्यक्रम को पूर्ण करने अथवा विशिष्ट श्रेणी के कार्यो के निरीक्षण के लिग्रे निश्चित दौरे 
(ट्यूसे) में वित्ताये गये समय तथा अध्ययन के पाठ्यक्रम के अन्त में किसी परीक्षा के समय के लिये 
अध्ययन भत्ते की दरे निश्चित कर सकती है । 
नियम 48 : विश्राम-काल की अवधि फा प्रध्ययन मत्ताई--किसी भी विश्वाम-काल की 
अवधि का अध्ययन भत्ता 4 दिव्स तक का स्वीकृत किया जा सकता है तथा उस अवधि के बारे 
में जिसमें कर्मचारी अपनी सुविधा के लिये प्रादयक्रम को बन्द करता है, उसे विश्वाम-काल नहीं 
समभा जा सकता है। सरकार अपने विवेक पर कुछ समय के लिये किसी भी 4 दिन तक की ऐसी 
अवधि का अध्ययन भत्ता स्वीकृत कर सकती है जिसमें अ्रधिकारी बिमारी के कारण श्रध्ययनन का 
पाठ्यक्रम चालू नहीं रख सकता है । ऐसी विमारी की अवधि के लिये चिक्त्ग गब्रब्िद्वारी का 
प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिमे । यदि कोई कर्मचारी अ्रध्ययन-भ्रवकाश वी श्रव्रि के वाद 
सेवा पर पुनः उपस्थित हुए बिना ही सेवा-निवृत्त किया जा रहा हो तो उसका अ्रध्यवन-मत्ता रोक 
लिया जावेगा । उसका अ्ध्ययन-श्रवकाश उसके अपने लेखे में सेवा-निवृत्ति के ग्रन्द्रिरदिन तक 
अकाया सामान्य झवकाशों की सीमा तक सामान्‍य अ्वकाशों मे परिवर्तित किया 
उपरोक्त वर्णित अध्ययन अवकाश का कुछ भाग ऐसा शेप रह जावे जिसे इस प्रकार 
सकता हो तो उसे पेन्शत की गणना के लिये सेवा से निकाल दिया जावेगा । 
नियस 49-श्रध्ययन पाद्यक्रम का शुल्वः :--जिस कर्मेचारियों को अ्कघ्त-श्वक्राज स्वी- 
कृत किया जाता है उनको सामान्यतः अध्ययन का पाठ्यकम-शुल्क आदि रूद्ब के जमा कराना था 
बहन करना होगा। केवल श्रपवाद-स्वरूप मामलो में हो सरकार इस प्रकार ड: प्रस्ताव स्थीकपर 
करने को सहमत होगी कि अमुक शुल्क सरकार द्वारा दिया जाना चाहिये । 
राजकीय निर्णय संस्या :---सरकार इस प्रश्व पर विचार कर रही थी द्वि ऋ:: न गजख्ज-अयंचता 
को जिसे अ्रध्ययन ग्रवकाश स्वीकृत किया जाता है. अपने वेतन के अतिरिक्त कोई ७7% प्रक्श्ञ पब्ययन- 
ि 5 पक हक स्फ्न्ल्ट 
जो उसे राजकीय अथवा गैर राजकीय स्त्रोतो से मिलती है, स्वीकार करने वा 5: कस स्पदे कई से 
दी आ सकती है। 
मामले पर सावधानी पूर्वक विचार करने के वाद निम्न-अकित नि४८ 
(0). एक कर्मंचारो जिसे अध्ययन का पाठ्यक्रम पूरं करने के “275 ७- 
विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करते के लिए अध्ययन-अवकाश >: नर 





नहीं जा 
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के अतिरिक्त किसी भी ऐसी छात्रवृत्ति अथवा श्रन्यतम-बृत्ति प्राप्त करने तथा उसे झपने पास रखने 
की स्वीकृति दी जा सकती है जो उसे राजकीय ग्रथवा गैर-राजकीय स्त्रोतों से प्राप्त होती है । 


0) जहा कर्मचारी ग्रध्ययन-अवकाश् छात्रवृत्ति या अध्ययन-वृत्ति (किसी भी स्त्रोत से स्वीकृत) प्राप्त 
करता हो वहा ग्रध्ययन-प्रवकाश सम्बन्धी नियम 9 के अन्तगगंत झ्रव्ययन-पाठ्यक्रम शुल्क आदि 
का व्यय नही दिया जाना चाहिए । 

राजकीय निर्णय संख्या 2:--वित्त विभाग के आदेश दिताक 3 जनवरी, 7960 (उक्त अक्रित राजकीय 

निर्णय सख्या ) के क्रम में यह श्रादेश दिया जाता है कि एक कमंचारी को जिसे ग्रध्ययन-ग्रवकाश काल में दात्र- 
धृत्ति अथवा अ्रध्ययन-वृत्ति, किसी भी स्त्रोत से, प्राप्त करने की अनुमति दे दी जतत्ती है, उसे साधारणतया कोई 
अ्रध्ययन-भत्ता स्त्रीकृत नही किया जाना चाहिये | किन्तु विशेय परिस्थितियों में जहा पर छात्रवृत्ति या अ्रध्ययन-बृत्ति 
की मूल राशि (उनकी छात्रवृत्ति या अव्ययन-वृत्ति की राशि में से शिक्षण शुल्क काटकर) स्वीकृत अ्रध्ययन-भत्ते 
की उस राशि से कम है जो उसे छात्रवृत्ति या अरव्ययव-वृत्ति प्राप्त करने के कारण नही प्राप्त हो सकी, तो उसे 
छात्रवृत्ति या अध्ययन-वृत्ति की मूल राशि तथा अध्ययन भत्ते की राशि का अन्तर विशेष स्वीकृति द्वारा स्वीकृत 
किया जा सकता है। 


नियम 20-पाठयक्रम पूर्ण करने पर प्रमारण-पत्रः--किसी अ्रध्ययन के पाठ्यक्रम को पूर्ण 
करने पर एक प्रमाण-पत्र कर्मचारी द्वारा सरकार को भेजा जावेगा जिसके साथ उर्त्तीण परीक्षा 
अथवा विशेष-अ्रध्ययन का प्रमाणा-पत्र संलग्न क्रिया जावेगा। 


नियम 2-पदोन्नति एवं पेन्शन के लिये भ्रध्ययन-प्रवकाश प्रवधि की ग़रमनाः--अ्रध्ययनन 
अवकाश पदोन्नति अथवा पेन्शन के ल्ए सेवा अवधि के रूप मे समझा जावेगा किन्तु इ का 
प्रभाव कर्मेचारी के नाम अवशेष किसी भी अवकाश पर नही पड़ेगा । यह श्रद्ध-बेतन पर अति- 
रिक्त श्रवकाश के रूप में गिता जावेगा तथा खण्ड-दो के नियमों के श्रधीन स्वीकृत अ्रधिकतम झ्वधि 
के अर्द्धं-वितन अवकाश की फलावट में सम्मिलित नही किया जावेगा , 

(एफ, ६ (9) थि. दि. (प्रंप-2) 77 दिनाक 26-5-78 हारा -9-76 से संशोधित ] 


नियम 2-ए--राजकीय सेवा जिसके लिये वाध्य-पत्र भरना हैः?--राजस्थान सेवा 
नियमों के अन्तर्गत स्वीकायें अध्ययन-ग्रवकाश का उपभोग जो कर्मचारी प्रशिक्षण के लिये करते हैं 
उन्हें प्रशिक्षण समाप्त होने पर निम्न-अंकित अवधि के लिये राज्य सेवा करने का एक वाध्य-पत्र 
भरना चाहिये । - 


अध्ययन अवकाश की अवधि दाध्य-पत्र की भ्रवधि 
3 माह [ बे घ 
6 माह 2 वर्ष 
] वर्ष 3 बर्य 
2 वर्ष 5 वर्ष न 


वाध्य-पत्र का प्रपत्र राजस्थान सेवा नियम भाग-2 के परिशिप्ठ-#शा! के अनुसार होना 
चाहिये । 

राजकीय निर्णप:--जिन कर्मचारियो को ब्रध्ययत्त-प्रयोजनों के लिए अ्रध्ययन-अ्रवकाश स्वीकृत किया जा 
सकता है तथा जो ऐसे अ्रवकाश के वाद सेवा पर लौटे विना ही संवा से त्यागपत्र दे देते है या सेवा मुक्त हो जाते 


नियम 2] राजस्थान सेवा नियम [25 


है था ग्रपनी सेवा पर लौटने के बाद निर्धारित समय में ही किसी भी समय त्याग-पत्र दे देते हैं या सेवा-निवृत्त कर 
दिये जाते है, उनसे दण्ड की राशि वसूल किये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा हैं। यह निशेय किया 
गया है क्रि ऐसे मामले में वसूल की जाने वाली राशि, अवकाश-वेतन, अ्रध्ययव-भत्ता तथा शुल्क, यात्रा एवं अन्य 
भत्तों का व्यय हो राज्य कमंचारी को उसके अध्ययन-भ्रवकाश की अभ्रवधि में दिया जावेगा या जो उस पर अन्यथा 
रूप से व्यय किया जावेगा उससे दुगुनी होगी तथा उससे व्याज सहित वसूल करनी होगी। इस काये के लिये 
निप्रम 2[-ए के अन्तर्गत अ्रच्ययन भ्रवकाश के लिये निर्धारित बाध्य-पत्र भरना होगा जो परिशिप्द #थां। में दिया 
हुझ्ना है। यह वाध्य-पत्र इसके साथ प्रपत्र (क) एवं (ख) मे भरवा कर लिया जावेगा । 


अ्ध्ययन-भ्रवकाश नियमों में जशिथिलता करते हुए यदि एक ग्रस्थाई कर्मचारी को अध्ययन अवकाश स्वीकृत 
कर दिया जाता है जो उससे भी दण्ड की वही राशि वयूल की जावेगी जो उपरोक्त अनुच्छेद-] में वणित है । 


ऐसे प्रकरण भी हो सकते है जिनमे श्रस्थाई कर्मचारियों को भारत मे यथा विदेश में अध्ययन के लिये 
अन्य नियमित झ्रवकाश के साथ नियमों में शिथिलता करते हुए विशेष प्रकार के मामलों में श्रसाध.रण अ्रवकाश, 
उनसे लिखित में इस प्रकार के वाध्यपत्र भरने पर कि उन्हे उतके अवकाश समाप्त होने के बाद निर्धारित समय तक 
राज्य सेवा करनी होगी, स्वीकृत किया जा सकता है। यह निर्णय भी किया गया है कि ऐसे मामले में राज्य 
कर्मचारियों से लिखित में एक वाध्य-पत्र (वरिशिष्ट-४शा॥ के प्रपत्र (ग) में) अवकाश स्वीकृत किये जाने से पूर्व भरा 
लेना चाहिएं। ऐसे मामले के बाध्य-पत्र मे प्रपत्र मे भरी जाने वाली दण्ड की राशि उपरोक्त अनुच्छेद में वरणित 
राशि के अनुसार होगी । 
स्पष्टीकरण संख्या ! :--एक सन्देह उत्पन्न किया गया है कि एक कर्मचारी जिसे भारत में अथवा 
विदेश में श्रध्ययन के लिये भ्रन्य प्रकार के नियमित अवकाश के साथ-साथ इस नियम में शिथिलता करते हुए 
अध्ययन-ग्रवकाश भी, विशेष स्थिति मानकर, स्वीकृत किया जाता है तथा जो ऐसे श्रवकाश की समाप्ति पर सेवा 
पर लौटे बिना ही त्याग-पत्र दे देता है या सेवा-निवृत्त हो जाता है या सेवा पर झ्ाने के बाद में निर्धारित समय 
में कभी भी त्याग-पत्र दे देता है या सेवा-निवृत्त हो जाता है तो उसे दण्ड देने की राशि किस आधार पर निश्चित 
की जावेगी । 
यह स्पप्ट किया जाता है कि भारत में या विदेशों मै श्रष्ययन के लिये सेवा नियम 96 (ख) में शिथिलता 
करते हुए जिन अस्थाई-ऊर्मंचा रियो दो भ्रसाधारण-अ्रवकाश स्सीकृत किया गया है, उनके वाध्य-पत्र मे दण्ड की 
राशि वही भरी जावेगी जो भ्रस्थाई-कर्मचारी के द्वारा लिये गये श्रत्य॒ नियमित श्रवकाशो के श्रवकाश-बेतन की 
राशि तथा असाधारण ग्रवकाश पर रहने के कारण उसके भ्रवकाश काल में रिक्त हुए पद पर कार्य करने के लिये 
अन्य व्यक्ति की नियुक्ति पर हुए व्यय की राशि दोनों को मिलाकर दुगुनी होगी 4 
स्पष्टीकरण संख्या 2 :--एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या नियम 2-ए के अन्तगेंत राजकीय निेय 
तथा उसके ग्रधीन स्पप्टीकरण के अनुसार भारत में या भारत से वाहर अध्ययन के लिये देय एवं स्वीकायें भ्रन्य 
नियमित अवकाश, यदि कोई हो, के क्रम में सेवा नियम 96 (ख) में शिथिलता करते हुए दीर्घ अवधि के 
असाधारण-अभ्रवकाश के स्वीकृत करने पर अस्थाई सरफारी कर्मचारी द्वारा निष्पादित किये जाने वाले वाध्य-पत्र 
के साथ किसी एक या एक से अधिक व्यक्ति प्रतिमूति (जमानत) के रूप में मांगे जाय कि यदि कर्मन्नारी अपनी « 
ओर से दण्ड की राशि चुकाने मे असफल रहा दी ये सरकारी उत्तरदायित्व पूरा करेगे । 
यह मिश्चित किया गया है कि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा वाध्य-पत्र के दायित्वों को पूरा करने हेतु 
निश्चित करने के लिये, वाब्य-पत्र के साथ-साथ दो स्थाई ऐसे कर्मचारियों की जमानत लेनी चाहिये जो उस 
कर्मचारी, जिसे उक्त नियमों में छुट देकर अ्रसाधारण-अवकाश्व स्वीकृत किया गया है, के वरावर या उससे 


े 


26] राजस्थान गेया वियम [नियम 22-2+ 


स्वर के हो । वित विभाग के शापन दिखाक 23 परद्नेस, 96। दौरा (वार ८. प्रनुधाद्न मे) विशिष्ट बाध्यनयत 
को निरस्त कर वास्यन्यप का एड मा प्राप्ठा मंदी वियेम भआापनं के वरिविस्ट-७ा। में मब्मिजित वि 
गया है । 

स्पप्टोफरण --राजस्थान गेंद वियम नह के दनुवार सरहारों डर्मचारों किदू बारात भें पएयरा 
भारत मे बाहर प्रध्ययत # निये प्रष्ययतन्थवत या प्रयाधाशश पककश रतें[व हो गया है, उलें निदिद 
प्रवधि सके राजस्थान सरसार को भेद करने हो हुक बाप्यनपत् भरने वहय आधे ह। वाध्य-पत्र डो प्रपव 
सेवा नियम भाग-2 के परिमिष्ठ रैघा। 7प ैैधवा (३) में सम्मिनित है थो निदम 5॥ + गाय सनम हैँ । 





राजस्थान भें महाजिद्या उयो को पिरयश्यावदों को स्थानासवररि] ऋर देने के एसहममष पष्यायरू यंग री 
सेयायें, जो महावियासयों भे सेरारत थे, विशववियासय को साय दो गई सथोजया प्रायावह बर्च घ्रभी भी गंरफार 
की सेवा करने के बाध्य-पत्र के प्रधीद थे । सोम पर दिचार जद दिगोद किया गद्दा है. कि प्रयगोक प्रमुभोाद मे 
बशिन नियमों की झर्ते के प्रनुमार धगेय गये आस्य-्यत्त के प्रयोजनाप परत, प्रध्यादर बसे दारा राभम्दान दिए 
विद्यालय में की गई सेबाये सरझार 6 ध्रधीन हो मई मेबाघो के मप भें माला बाग । 





उपरोक्त प्रनुछदइ-2 मे प्रवा निरतेय उन उसंबारियों पर भी साय होगे जो पपती सोष्छांगी भरती 
के लिये प्रायेदन करते हैं गया थो राजस्दान दि्वविदयासय भें घगा मालवीय इविय पशियाविों मदराविध्यालिद 
में प्राष्यापक पर पर नियुक्त किये जागे हूँ । 


फ्ण्ड-7 परिवोक्षापोन एपं शिक्षायियों फो प्रयकारा 


निपम 422 :--एक परियीक्षाघोव को उस पर प्रभावी तिम्मों के प्रसुसार देख प्रशक्षान 
स्पीकृत किया जा सकता है मदि यह परियीक्षाधोन होने के प्रतिरिक्त प्रस्यथा रुप में प्रपने स्थाई पई 
फो धारस करता है । मदि किसी फारणा में परियोज्ाथोन की से शाम्रों तो समाप्स करने हा प्रस्ताव 
हो तो उसे किसी भो प्रकार का स्वोहुत किया दमा प्रथकाय उस निधि मे प्रागे कया नहीं होना चाहिये 
जिस तक उसके पूर्व में स्थोकृत प्रथवा बढ़ाये गये परिवीक्षा- नही होता प्रथति 
स्वीकृत किया हुत्ला प्रदषगाश उस तारीरा से मागे वा नही होना चाटिये शिसमिकों उस झमचारी की 
सेवा, नियुक्ति करने वाले सक्षम-ग्रधिवारी के ग्रादेयों द्वारा, समाप्त कर दी जात्नी है । 


















टिप्पणी :--विश्वामन्कासीस विभागों में कार्य करने याले व्यक्तियों पर इस सम्मस्प में मेमा-्नियम १२ 
(2) के प्रन्तगेत राजडीय निर्णय ससइपा-2 के प्रायपान प्रभायी होगें । 
मियम 23 शिक्षाथियों फो श्रवकाश :--एक शिक्षार्थी को चिकित्सा-प्रमाण-पत्र के माधार पर 
अथवा ग्रसाधारण म्वकाश उन्ही शर्तो पर स्वीकृत किया जा सकेगा जो एक स्थाई सेवा में नियुक्त 
किये सरकारी कर्मचारी पर लागू होतो है । 
सण्ड-8 अ्रंशकालीन सेवारत फर्मचारियों द्वारा उपाजित श्रवफाश वा उपा्जंत 


नियम 424 :--शिक्षर संस्थाओं में प्रशकालोन प्राध्यापकों एवं विधि-प्रधिकारियों को, जो 

वेतन की निश्चित दर पर पद धारण किए हुए है विन्‍्तु जो पूर्ण-समय के लिये सरकारी सेवा में नहीं 
रखे जाते है, उन्हे अ्रवकाश निम्त-प्रकार स्वीकृत किया जा सकेगा :-- 

(क) उस सस्था के विश्वामकाल में, जिसमें ऐसे अध्यापक या उस न्यायालय के विज्नामकाल 

से जिसके नियन्त्रण में विधिन्‍-अधिकारी कार्य करते हैं, उन्हें अवकाश पूर्रा-वेतन पर 


नियम 25-26] राजस्थान सेवा नियम 827 


दिया जावेगा, यदि उसके कारण सरकार को कोई अतिरिक्त व्यय नही करना पड़ता 
हो | ऐसा झवकाश कर्॑ंब्य के रूप में गिना जावेगा । 


(से) 6 वर्ष की सेवा के वाद उसे सेवा में अधिकतम तीन माह का अदद्धं वेतन अवकाश दिया 
जा सकेगा । 


(ग) चिफ़रित्सा-प्रमाण-पत्र के आधार पर किसी एक समय में ग्रधिकतम दो माह के 
;-बेतन पर ग्रवकाश दिया जा सकेगा यदि चिकित्सा-प्रमाण-पत्र के ग्राधार पर 
पूर्व में लिथे गये अवकाश तथा वाद में चाहे गये अवकाश के बीच दो वर्ष का समय 
! हो चुका हो । 
(घ) नियम 96 में अकित शर्तों के आधार पर असाधारण-अ्रवकाण । 


नियम 425 :--नियम 24 के किसी भी एक खण्ड के अन्तर्गत लिया गया अवकाश किसी 
दूसरे खण्ड के भ्रन्त्गंत लिये गये श्रवकाश के साथ मिलाया जा सकता है । 


नियम [26 :--एक राज्य-कर्मचारी जो मानदेय अथवा देैनिक-पारिश्रमिक (डेली-वेजेज) 
द्वारा अपना भुगतान प्राप्त करता है, उसे सेवा नियम 424 एवं 25 में श्रकित शर्तों के अ्रनुसार 
झ्वकाश स्वीकृत किया जा सकता है यदि वह अपने कार्य को निष्पादित करने का सनन्‍्तोपजनक 
प्रबन्ध कर देवे तथा इसके कारण कोई अतिरिक्त व्यय नही करना पड़े तथा नियम 24 (ख) में 
उल्लिखित प्रकृति के अवकाश, उसका कुल मानदेय अथवा देनिक-पारिश्रमिक उस व्यक्ति को दिया 
जावे जो उसके स्थान पर कार्य करे । 


अध्याय [2 . 


हु कार्य-ग्रहरा-काल 
वियम 27 : कार्य-प्रहएा-काल कब स्वीकृत होता हैः--किसी भी राज्य-कर्मचारी को निम्न- 
प्रयोजनों के लिये कार्य-ग्रहए-काल स्वीकृत किया जा सकेगा 


(क) एक ऐसे नये पद पर कार्ये-ग्रहरा करने के लिए जिस पर वह कर्मचारी अपने पुरानेन्पद 
पर कार्य करते हुए नियुक्त किया गया है या अपने उस पद का कार्यभार सम्भला कर 
सीधे दूसरे पद पर कार्य-ग्रहरा के लिए प्रस्थान करता है । 


(ख) () उपाजित अवकाश से वापिस लौटने पर नये-पद पर उपस्थिति के लिये, अथवा 


(ख) (0) उप खण्ड () में वरशित अ्रवकाश के ग्रतिरिक्त अन्य प्रकार के भ्रवकाश से लौटने 
पर, अ्रपत्ती नई नियुक्ति की पर्याप्त समय पूर्व सूचना नही होने की स्थिति में, 
नये पद पर उपस्थिति देने के लिये । 


टिप्पणी संख्या :---वित्त विभाग के भ्रादेश संख्या एफ, 8 (7) आर./55 दिताक !0 अगस्त, 956 
द्वारा विजोपित । 

टिप्पणी संख्या 2:--प्रशिक्षण प्रारम्भ होने तथा समाप्त होने के वाद शीघ्र ही यदि एक कर्मचारी उसी 
पूर्व के स्थान पर नियुक्त किया जाता है तो प्रशिक्षण के स्थान से पद-स्थापन तक पहुंचने के लिए जो उचित समय 
ग्रावश्यक हो, उसे “प्रशिक्षए-काल का भ्रश” ही समझा जाना चाहिए । यह नियम प्रशिक्षण पदो को धारण करने 
वाले परिवीक्षाधीनी पर प्रभावी नहीं होता है। उनको उनके स्थानाम्तरण पर “ल्थानान्तरित किया! हुआ समझा 
जायेगा । ऐसे परिवीक्षाघीत को प्रशिक्षण समाप्ति पर पद-स्थापन के लिए स्थासान्तरण पर “कार्य-प्रहसणा-काल” 
की सुविधा मिलेगो । 


स्पष्टीकररा३---नियम 27 के अन्तर्गंत टिप्पणी ससख्या-2 की और ध्यान आक्वित किया जाता है 
जिसके अनुसार प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से एवं समाप्त होने के ब,द यदि एक कर्मचारी उसी स्थान पर नियुक्त 
कर दिया जाता है तो प्रशिक्षण के स्थान से पद-स्थापन के नये स्थान तक पहुचने के लिये जो उचित समय हो उसे 
“प्रशिक्षण-की-ग्रवधि-का-एक-भाग”' समझा जाना है ! इस सम्बन्ध में एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्‍या प्रत्येक 
मामले में कार्य-प्रहएा-काल के वास्तविक समय को प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में उसे ऐसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा 
घोषित किया जा सकता है जो कर्मचारी को प्रशिक्षण पर प्रतिनियुक्त करने में सक्षम हो । प्रश्त पर दिचार कर 
लिया गया है । ऐसे कार्य-प्रहश-कॉल के समय को प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में समझे जाते के पृथक आदेश 
प्रसारित करने की आवश्यकता नही है । किन्तु तक्षम-प्राधिकारियों द्वारा ऐसे व्यक्तियों को प्रशिक्षण के लिये प्रति* 
नियुक्त करने की स्वीकृति के आदेशों में ही इस सम्बन्धी एक प्रावधाव सम्मिलित कर दिया जाना चाहिये कि 
“अधिकारी सैवा-नियम 27 के प्रावधानों के अनुसार यात्रा मे लगते वाजे समय के बारे मे कार्य-अ्रहश-क्राल 
का उपयोग कर सकता है ।” इस प्रकार के प्रावधान करने से काये-ग्रहरा-काल फा समय नियम 27 के अन्तर्गत 
टिप्पणी के प्रयीजनों के लिये प्रशिक्षण के रूप से समझा जावेगा । 


नियम 27] राजस्थान सेवा नियम [249-: 


राजकीय निर्राप:--सेवा नियम 27 के अस्तर्गंत टिप्पणी सख्या (2) की ओर ध्यान ग्राकपित किया 
जाता है जिसके अनुसार प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात्‌ शीघ्र ही यदि कमंचारी किसी पद पर नियुक्त हो जाता है 
तो प्रशिक्षण स्थान से पद-स्थापन के स्थान तक पहुंचने के जिये आवश्यक एवं उचित समय की अ्रवधि को प्रशिक्षण 
के भाग के रूप में माना जाता है तथा ऐसे मामले में कोई भी “कार्य-प्रहणा-काल" नही दिया जाता है । एक प्रश्न 
उत्पन्न हुआ है कि क्या उक्त झकित टिप्पणी उन मामलों में भी प्रभावी होगी जहा पर कर्मचारी प्रशिक्षण की 
समाप्ति पर ऐसे स्थान पर नियुक्त किया जाता है जो उसके प्रशिक्षण के लिये प्रस्थान करने वाले स्थान से 
भिन्न है। 

प्रश्न पर विचार कर निर्णय किया गया है कि उक्त टिप्पणी उपरोक्त मामलो पर लागू नही होगी। ऐसे - 
मामलो में कर्मचारी को पूर्ण “कार्य-ग्रहरा-काल”, प्रशिक्षण स्थान से उस स्थान के लिये दिया जाना चाहिये जहा * 
पर वह अन्तिम रूप से नियुक्त किया गया है न कि उस स्थान से फलाया जाना चाहिये जिससे वह पूर्व में प्रशिक्षण 
के लिये रवाना हुआ था । 


दृष्टांत :--एक महिला चिकित्सक जो जोदपुर की जसवंत डिस्पेन्सरी में नियोजित थी, को लोक प्रशासन संस्थान 
जयपुर में 3 सप्ताह के प्रशिक्षण पर भेजा गया । महिला चिकित्सक को संस्थात से प्रशिक्षण की 
समाप्ति पर दिनाक 3-7-979 को प्रपरान्ह में कार्यमुक्त किया गया । प्रशिक्षण की समाप्ति के 
तोन दिन पूर्व उनके भरतपुर राजकोय प्रसूती गृह में नियोजित करने के श्रादेश प्राप्त हो चुके थे । 
महिला चिकित्सक को देय एवं स्वीकार्य कार्य-प्रहरा-काल कितना मिलेगा ? 


राजस्थान सेवा नियम 427 के श्रन्तर्गत राजकोय निर्णय के भ्रनुसार सहिला चिकित्सक 
को उतना ही कार्य-प्रहए-काल मिलेगा जितना राजहित में स्थानान्तरण होने पर एक श्रधिकारी को 
देय होता है। श्रतः वह निम्न-प्रकार कार्य-प्रहरा-काल के उपभोग करने की अभ्रधिकारी होगी-- 


, यात्रा की तैयारी के लिये भ 6 दिथस नियम 29 
2... रेल मार्ग से थात्रा के लिये (जयपुर से भरतपुर) ] दिवस नियम 29 (क) 
3. रविवारों को (44 तथा 22 जुलाई के) छोडने पर 2 दिवस नियम 29 (घ) 


5 कुल 9 दिवस दे 
महिला चिकित्सा प्रधिकारी को 23-7-79 को भरतपुर में नवीन पद पर कार्य-प्रहरा करना होगा । 


टिप्पणी संख्या 3:---यदि कोई राज्य-कमंचारी अपने उपाजित अवकाश में एक ऐसे पद पर नियुक्त हो 
जाता है जो अपने अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व वाले पद से भिन्न हो तो वह नियम !29 के अश्रन्तर्गत पूर्ण 
“कार्य-काल-ग्रहएण” प्राप्त करने का अधिकारी होगा चाहे सम्बन्धित कमंचारी द्वारा स्थानान्तरण के भ्रादेश किसी 
भी तारीख को प्राप्त किये गये हों । यदि कर्मचारी को ऐसे श्रवकाश की समाप्ति से पूर्व स्वीकार्य पूर्ण “कार्य-ग्रहरणु- 
काल! से पूर्व ही अपने नये पद पर उपस्थित होना हो तो जितना भी समय वचेग[। उसे ' “कम अवकाश उपभोग 
किये, गये” समय के रूप में समका जाना चाहिये तथा उसके समान स्वीकृत अ्रवक /श को कम कर देना चाहिये | 
यदि किसी मामले में कर्मचारी उसे स्वीकार्य कार्य-ग्रहण-काल का पूर्णा उपभोग नही करना चाहता हो तो ऐसी 
अवधि का, अवकाश के समय तथा उपस्थिति के समय के रूप में, समायोजन कर दियो जाना चाहिये। 


7 4 अप, 
दृष्टान्त :--क्ली गयानगर शुगर मिल के मुख्य-कार्यकारो-अधिकारो जयपुर में 30 दिवस के उपाजित झवफाश 


का उपभोग. दिनाक 3-6-79 से कर रहे थे । उनको 2-7--79 को राज्यादेश प्राप्त होता हे किसके, 


220] राजस्थान सेवा नियम [ नियम 27 


द्वारा उनको बाँसवाड़ा में जिला निदेशक अधिकारों के पद पर स्थानान्तरित किया जाता है। 
अधिकारी बांसवाड़ा में ॥6-7-79 को नये पद का कार्यभार ग्रहएा कर लेता है और जिलाधीश, 
बांसवाड़ा को निवेदन करता है कि उनको स्वोकृत 30 दिवस के उपाजित ग्रवकाश में से ।2 दिवस 
का अ्रबकाश निरस्त कर दिया जावे श्रौर उन्हें 3-7-79 के अपरान्ह से “कार्य-प्रहरा-काल पर” 
माना जावे। श्री गंगानगर से रतलास 055 को. सी. रेल से तथा रतलाम से बांसवाड़ा सड़क से 
80 की. सो. है । क्या अधिकारी का निवेदन नियमानुसार उचित है ? 


राजस्थान सैवा नियम 27 के अन्तर्गत टिप्टणी संख्या (3) के श्रनुसार अधिकारी को 30 दिवस के 
उपाजित शझ्रवकाश को समाप्ति से पुर्व नियम 429 के अनुसार पूर्ण “कार्य-प्रहण-काल” प्राप्त हो सकता है । 
नियमानुसार अधिकारी निम्न-प्रंकार कार्य-प्रहर्ा-काल प्राप्त कर सकता है :-- 


. यात्रा की तैयारी के लिये 6 दिवस (नियम 29) 
2... रेल मार्ग से यात्रा के लिये 3 दिवस (नियम 729 (क) तथा (ख) 
3. सड़क मार्म से यात्रा के लिये ॥ दिवस (नियम 729 (क) 
4. रविवारों को एंवज में 2 दिवस (नियम 29 (घ) 
कुल 42 दिवस 


इस प्रकार अधिकारी १2 दिवस के “कार्य-ग्रहरा-काल” का हकदार है। श्रतः नियम 27 के राजकीय 
निर्णय संख्या (3) के श्रनुसार 30 दिवस के उपाजित भ्रवकाश में से 2 दिवस का श्रवकाश जिलाधीश बांसवाड़ा 
निरस्त कर सकते हैं । 


टिप्पणी संख्या 4:---यदि विश्राम-काल के साथ अवकाश लिया गया हो तथा विश्वाम-काल एवं श्रवकाश 
का समय दोनों मिलाकर 4 माह से अधिक न हो तो नियम )27 (ख) () के अनुसार "कार्य-प्रहरा-काल” नियमित 
किया जाना चाहिये । 

टिप्पणी संख्या 5:--प्रशिक्षण के लिये प्रस्थात करने से पूर्व या उसके बाद में आकस्मिक अ्रवकाश स्वी- 
कृत नही किया जाना चाहिये क्योकि इसका अर्थ सेवा मियम भाग-2 के परिशिष्ट-] के भ्राकस्मिक अ्रवकाश के 
भाग-3 के अनुच्छेद () एवं (2) के श्रभिष्राय के अनुसार नियमों का उल्लंघन होगा । 

राजकीय निर्णय संख्या :---एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि राजस्थान सेवा नियम 27 के अन्तगगंत एक 
अ्रधिकारी को कार्य-ग्रहशा-काल क्या नये पद पर उपस्थित होने के लिये मिल सकता है जो अ्रवकाश की समाप्ति 
पर या अन्यथा रूप से अपनी नियुक्ति के आदेशो की प्रतीक्षा ऐसे स्थान पर करता है जहा पर उस द्वारा अभ्रवकाश 
का उपभोग किया गया था तथा जो सेवा का अन्तिम स्थान था एवं जो सेवा नियम 7 (8) (ख) (५) के अन्तर्गत 
“करत्तंव्य”” के रूप में माना जाता है । 

यह निर्णय किया गया है कि राजस्थान सेवा नियस 27 के अन्तर्गत कार्य-ग्रहणा-काल तथा नियम 
38 के अन्तर्गत कार्य-ग्रहएा-काल-का-वेतन, दोनो ही, ऐसे मामले मे प्राप्त होगे। कार्य-प्रहण-काल पद स्थापना 
आदेशों के जारी होते की तारीख से गिना जाना चाहिये | झदेश जारी करते समय सक्षम-प्राधिकारियों को 
आदेशों में यह उल्लेख करना चाहिये कि क्या तैयारी के लिये पूर्ण-समय अर्थात्‌ 6 दिन का समय, जो नियम 29 
के प्रन्तर्गत देय है, स्वीकृत किया जाना चाहिये | इस प्रकार के मामले जिनमें थात्रा-की-तैयारी के लिये का 
ग्रहण-काल में कमी करना उचित हो, तो उस अधिकारी को पूर्व में ही सूचित कर देना चाहिये कि उसकी , 
नियुक्ति दूसरे स्थान पर को जानी है | ः 


नियम !27] राजस्थान सेवा नियम (22] 


राजकीय निर्णय संस्या 2 :--कुछ समय पूर्व से ही सरकार के विचाराधीन यह मामला चल रहा था 
कि जी राज्य करमंचारी प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम स्वरूप या साक्षात्कार के फलस्वरूप, जिसमें कर्मचारी एवं 
अन्य व्यक्ति सीधे भाग ले सकते थे, सरकार के अन्तर्गत पदो पर नियुक्त किये गये हैं उन्हें कितना “कार्य-ग्रहण- 
काल” ग्रथवा “कार्य-ग्रहरा-काल-बेतन” दिया जाना चाहिये । यह निर्णय किया गया है कि ऐसे मामले में “कार्य- 
अह्ग-फाल" एवं  कार्य-ग्रहरा-काल-वेतन”'निम्न-प्रकार से नियमित किया जावेगा :--- 


(क) कार्य-ग्रहगा-काल सरकार के श्रधीत सेतरा करने वाले सभी कमंचारियों को साधारण रूप से 
स्वीकृत किया जाना चाहिये, एवं यह कि, 


(सर) जब तक कर्मचारी सरकार के अधीन सवाई पद पर स्थाई रूप से कार्य नहीं कर रहा हो उसे 

कोई कार्य-ग्रहरा-काल-वेतन स्वीकृत नही किया जाना चाहिये । 

जहा उपरोक्त खण्ड (ख) के भ्रन्तर्गत कार्य-ग्रहरा-काल-वेतन स्वीकृत नही किया जाता है बहा उन्हें यात्रा 

भत्ता नियमों के अन्तर्गत यात्रा-भत्ता भी स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये । 

राजकीय निर्णय संश्या 3 :--वित्त विभाग के ज्ञापन दिनाक 33। जनवरी, 796! (उक्त निर्णय 

सख्या-2) के भतिक्रमण में यह निर्णय किया गया है कि जो र/ज्य कर्मचारी प्रतियोगी परीक्षाश्रों के परिणाम 
स्वहूप या साक्षात्कार के परिण्याम स्वरूप जिनमें राज्य कर्मचारी तथा अन्य व्यक्ति भी भाग ले सकते है, जब राज्य 
सरकार के ग्रन्तर्गंत पदों पर नियुक्त किये जाते है तो उन्हे कार्य-ग्रहएा-काल तथा उसक। वेतन निम्न-प्रकार स्वी- 
कृत किया जाना चाहिये :-- 

(क) सरकार के ब्रथीन सेवा करने वाले सभी कर्मचारियों के लिये साधारशतया कार्य॑-ग्रहरा-काल 
स्वीकृत किया जाना चाहिये । इसके अ्रतिरिक्त केन्द्रीय एवं ग्रन्थ राज्यों के उत कर्मचारियों के 
लिये भी कार्य-ग्रहण-काल स्वीकृत किया जाना चाहिये जो वहा स्थाई पदों पर स्थाई रूप से कार्य 
करते हो, एवं 

(ख) जब तक एक सरकारी कर्मचारी उस सरकार के अधीन स्थाई रूप से उस पद पर कार्य नही करता 
हो, उसे कोई कार्य-ग्रहश्-काल-वेतन स्वीकृत नही किया जाना चाहिये । 

(ग) “कार्य-प्रहरा-काल-” एवं 'कार्य-ग्रहएा-काल-वेतन” एक ऐसे कर्मचारी की भी स्वीकार किया जावेगा 
जो अस्थाई रूप में ग्रथवा तदर्थ रूप मे एक सवर्ग के पद को धारण कर रहा है तथा संबधित 

सेवा नियमों के अनुसार नियमित चयन के बाद तदनुसार स्थायी श्राधार पर राजस्थान सरकार 
के अधीन, नियुक्ति में बिना किसी व्यववान के उसी सवर्ग मे तथा पद पर, नियुक्त किया गया है । 


राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार स्थानान्‍्तरण के लिये यात्रा-भत्ता भी ऐसे प्रकरणों में स्वीकृत 
किया जाना चाहिये, जब खण्ड (ख) के अनुसार कार्य-ग्रहरा-काल स्वीकृत किया गया है एवं खण्ड (ग) के भ्रनुसार 
कार्य-प्रहरा-काल-वेतन स्वीकृत किया गया है तथा खण्ड'(ग) के अनुसार कार्यवाही की गई हो । 

उक्त निर्णय दिनाक ! नवम्बर, 956 से प्रभावशील समझा जववेगा। 

[वित्त विभाग की श्राज्ञा संख्या एफ  (5) वि. वि. (नियम) 72 दिनांक 7 नवम्बर, 972 द्वारा 
खण्ड (ग) का ग्रन्तिम श्रनुच्छेद प्रति-स्थापित किया गया है ।] 


राजकीय मिरणय संख्या 4:--जो अस्थाई कर्मचारी एक विभाग से सस्थापन में कटौती किये जाने के अं 
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राजस्थान सेवा नियम .. [नियम [27 


कारण सेवा-मुक्त कर दिया गया तथा उसे किसी अ्रन्य विभाग में पुनः नियुक्त कर लिया गया है, तो उसे निम्ब- 
श्रंकित सुविधाए प्रदान की जा सकती हैं:--- 


() यदि नये पद पर नियुक्ति के भ्रादेश सम्बन्धित कर्मचारी ने उस समय प्राप्त क्यि हो जब वह पूर्व के 


(2) 


(3) 


(4 


(5 


चर 


किक 


पद पर कार्य कर रहा है श्रथवा “सेवा-समाप्ति-अवकाश (टरमीनल-लीव) पर हो तो । ऐसे 
कमंचारी के स्थ नान्तरण पर कार्य-ग्रहण-काल एवं यात्रा-भत्ता स्वीकृत किया जावेगा जहां पर 
नियुक्ति-प्राधिकारी यह प्रमाणित कर देता है कि कर्मचारी का स्थानान्तरण सार्वजनिक-हित की 
दृष्टि से किया गया है तथा सरकार के अधीन पूर्व मे की गई सेवाये उसके नये पद की नियुक्ति 
के लिये प्रावश्यक है । जहा इस प्रकार का प्रमाण-पत्र नही दिया जा सकता है वहा कोई कार्य- 
ग्रहण-काल एवं यात्रा-भत्ता आदि स्वीकृत नही किया जावेगा । किन्तु सेवा मे यदि कोई व्यवधान 
हो गया है तो उस सेवा को निरन्तर बनाने के उद्देश्य से जोड़ा जा सकता है किन्तु व्यवधान का 
समय सेवा नियम 2 के अन्तर्गत देय कार्य-ग्रहरा-काल की अवधि से अधिक नहीं होना 
चाहिये । 


यदि कर्मचारी अपनी नियुक्ति के आदेश अपने पुराने पद से मुक्त किये जाने के पश्चात या सेवा- 
समाप्ति-अवकाश की सम|प्ति के पश्चात शीघ्र ही अन्य ऐसे विभाग/कार्यालय के लिये प्राप्त 
करता है तथा वह अपने नये पद पर विना किसी विलम्ब के उपम्थित हो जाता है तो उसे कोई 
कार्य-प्रहरा-काल या यात्रा-भत्ता स्वीकृत सही किया ज़ावेगा । किन्तु उसकी सेवा को निरन्तर 
बनाये रखने के उद्द श्य से सेवा के व्यवधान को जोड़ा जा सकता है यदि व्यवधान की भ्रवधि सेवा 
नियम 27 के अन्तगंत देय कार्य-ग्रहरा-काल की अवधि से अधिक नही हो । 


उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार कार्ये-ग्रहरा-काल स्वीकृत करने अथवा उस काल के समान सेवा का 
व्यवधान जोड़ने के लिये, जेसी भी स्थिति हो, सक्षम-प्राधिकारी सेवा नियम 35 एवं 36 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए कार्य-ग्रहशा-काल को 30 दिन तक बढ़ा सकता है। सभी 
मामले जिनमे सेवा का व्यवधान 30 दिन से अधिक का हो एवं जिनमे व्यवधान का जोड़ा जाना 
उचित हो अथवा उस समय का कार्य-ग्रहर-काल स्वीकृत किया जाना हो तो ऐसे मामले 
वित्त विभाग को, उचित माध्यम द्वारा, निर्णय हेतु भेजे जाने चाहिये । 


ऐसे सभी मामलो में जिनमे सेवा का व्यवधान जोड़ा गया हो तो वहाँ उस सम्बन्धित कर्मचारी की 
सेवा पुस्तिका में व्यवधान को, जोड़ने वाले प्राधिकारी द्वारा इसका उल्लेख करते हुए प्रविष्टि की 
जानी चाहिये । 


जब संस्थापन में कटौती के कारण सेवा-मुक्त किया गया कर्मचारी पुनः नियुक्त किया जाता है 
तथा उसके सेवा के व्यवधान को, यदि कोई हो, जोड़ दिया जता है तो उसकी पूर्व की सेवाये 
(किन्तु इसमे व्यवधान समय सम्मिलित नही होगा) नये कायलिय में व गैउता के निर्धारण में समय- 
समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये साधारण नियमों या निर्देशों के अनुसार ग्रिनी 
जावेगी । व्यवधान को जोड़ने से सेवा नियम 88-क की शर्तों के आधार पर कर्मचारी की पूर्व 
की प्रस्थाई सेवायें पेन्शन के लिये योग्य मानी जावेगी 


राजकीय ज्ञापन :--सरकार के घ्यान में यह आया है कि स्थानान्तरण आदेश जारी होने पर कार्य-मःर 
सम्भालने वाला कर्मचारी जिस पद पर स्थानान्तरित हुआ है उस पर कार्यभार-सम्भालने के लिये कर्तव्य पर 


ड़ 


नियम 28] राजस्थान सेवा नियम [223 


उपस्थित हो जाता है किन्तु किसी न किसी कारण से कार्यालय-अध्यक्ष श्रथवा विभागाध्यक्ष या काये सम्भलाने 
वाला कर्मचारी जानवूक कर विलम्ब करते है तथा कार्य-भार सम्भलाने से बचना चाहते है । 

मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह निश्चित किया गया है कि स्थानान्तररा ग्रादेश प्राप्त 
करने पर कार्यभार सम्भालने वाले के आगमन पर वह शीघ्र ही सम्भलाया जाना चाहिये। यदि कार्यभार सम्भलाने 
में कोई जानबूक कर विलम्ब किया जाता है तो कार्य-भार सम्भलाने वाले कर्मचारी को उस समय तक असाधारण- 
अवकाश पर समभा जावेगा जब तक उस अवकाश की अवधि को सक्षम-प्राधिकारी द्वारा कार्यभार सम्भलाने वाले 
कर्मचारी द्वारा पदभार-ग्रहए; करने की तारीख से स्वीकृत नहीं कर दिया गया हो । 


नियम 28 :--पद-स्थान परिवततेन नहीं होने पर कार्य-प्रहरझा-काल :--जहां एक पद से नये 
पद पर स्थानान्तरित होने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदभार ग्रहण किया जावे और निवास 
स्थान नही बदला जाना हो वहां पर नये पद पर उपस्थित होने के लिये एक दिन से अधिक का 
कार्य-ग्रहरा-काल नही दिया जाना चाहिये । इस नियम के प्रयोजनों के लिये एक अवकाश का दिन 
भी एक-“दिन के रूप मे गिना जावेगा । 

स्पष्टीकरण सल्या :--एक मामला सरकार को ऐसा भेजा गया है जिसमे एक अ्रधिकारी के एक पद 
के कार्यभार सम्भलाने के बाद राजपत्रित-पवकाश आता है तथा जहा नये पद पर नियुक्ति से निवास स्थान में 
कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसका पदभार-ग्रहएा-काल किस प्रकार नियमित किया जावेगा अधिकारी ने 
अपने पद का कार्य-भार मध्यान्ह पश्चात्‌ सौप दिया था। 

मामले की जाच की गई तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि पद-भार-समुक्त होने के बाद प्रथम दिन के 
अवकाश को नियम 28 के ग्रनुसार “कार्य-ग्रहएणा-काल” के रूप मे स्वीकृत किया जा सकता है तथा बाद के शेप 
अवकाशो की भ्रवधि को नियम 63 के अनुसार कारयं-प्रहणा-काल के बाद झ्राया हुआ भ्रवकाण समभना चाहिये। 
बाद के अवकाशो का वेतन एवं भत्ते नियम 63 (ख) के अनुसार दिये जाने चाहिये । 

जो मामले इससे पूर्व अन्य प्रकार से तय किये जा चुके हे उन्हें धुनतः खोलने की आवश्यकता नही है । 


दृष्टान्त ;--जयपुर में कार्यरत जलवाय विभाग के एक अ्धिषाशी-प्रभियन्ता का स्थानान्तरण राज्यहित में मुख्य 
प्रभियन्ता कार्यालय से सर्वे एवं निर्माण डिवीजन कार्यालय (जो मुख्य अभियन्ता के कार्यालय से 6 
की. मो. दूर जयपुर में ही स्थित है) में किया गया । अधिकारी ने पुराने पद का कार्यभार 5-9-79 
शनिवार को मध्यान्ह पूर्द संभवाया । उसे नये पद पर कब ज्वाईन करना चाहिए था। प्धिपाशी- 
अ्रभियन्ता ने 7-9-79 सोमवार को नये कार्यालय में पदभार प्रहरा किया था । 


राजस्थान सेवा तियम 28 के अनुसार अ्धिपाशी झ्भियन्ता को 45-9-79 को हो मध्यान्ह्‌ 
पश्चात नये कार्यालय सें पदभार ग्रहरा कर लेना चाहिए था। रविवार तो दूसरा दिन होता है जो 
नियम 28 के अ्रतुसार “एक दिन के पदभार-प्रहरा-काल” में सम्मिलित नही होगा । केवल शनिवार 
का दिन ही “कार्य-ग्रहरा-काल” के रूप में उपलब्ध होगा । यह हो सकता है कि सेवा नियम 28-ए 
के झनुसार रविवार को नियमित कर दिया जावे-। 


स्पष्टीकरण संख्या 2:---राजस्थान सेवा नियम 28 मे प्रयुक्त खब्द “नवे-पद” के समुचित उपयोग के 
बारे में सन्देह प्रकट किये गये है। मामले को समीक्षा कर यह स्पष्ट किया जाता है कि शब्द “नये-पद” जो इस 
नियम मे प्रयुक्त हुआ है कि कोई परिभाषा आवश्यक नही है । यह सक्षम-प्राधिकारी पर निर्भर करता है कि वह 


सम्बन्धित प्ररिस्थिनियों को ध्यान में रखते हुए यह्‌ विचार करे कि “कार्य-ग्रहश-काल” दिया जाना चाहिये अथवा . 


श्ख] राजस्थान सेवा नियम [नियम [29 


नही और जव कार्य-भार-विवरण उचित माध्यम से प्राप्त होता है तो आ्राडिट विभाग के लिये यह उचित होगा कि 
वह यह विवेचन करे कि नये पद के लिये “कार्य-ग्रहण-काल” की अवधि के वारे में सम्बन्धित प्राधिकारी सन्तुप्ट 
है। निम्न-अरकित निर्देशनो/सिद्धान्तों को सक्षम-अधिकारियो को निरांय में सहायता देने के उद्देश्य से निर्धारित 
किया जाता है ताकि वे इस नियम के अन्तर्गत किसी विशेष मामले मे कार्य-प्रहणा-काल स्वीकृत करने प्रथवा 
अस्वीकृत करने का निर्णय सही रूप से कर सके | 


(क) स्थानान्तरण में औपचारिक कार्यभार लेना/देता एवं इसमें कुछ समय लगने की सम्भावना हों, 
(ख) नया पद एक ऐसे कार्यालय में है जो उससे भिन्न है जिस विभाग से कर्मचारी का स्थानान्तरण 
किया गया है । 
(ग) यद्यपि दोनों पद एक ही कार्यालय की दो विभिन्न शाखाओ्रों में है किन्तु स्थानान्तरश में जो 
“परिवर्तत” भावना निहित है वह शाखा पर्याप्त दूरी पर स्थित है । 
(वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ. (24) वि. वि (नियम) 72 दि. 27 जून, 972 द्वारा निविष्ट] 
नियम [28-ए :--जव “कार्य-ग्रहरा-क्ाल” के पश्चात्‌ अवकाश ग्राते हों तो सामान्तया 
कार्य-ग्रहश-काल उन अ्वकाश/त्रवकाशों की सीमा तक बढ़ाया हुआ समझा जावेगा । 
नियम |29--देय (प्राप्य) “कार्य-प्रहरा-काल” को भ्रवधिः--एक स्थान से नये पद का 
कार्य-भार सम्भालने की तेयारी के लिये 6 दिवस का समय तथा इसके साथ वास्तविक यात्रा का 
समय स्वीकृत किया जाता है जो निम्न-प्रकार से गिना जावेगा :-- 


(क) एक राज्य कर्मचारी को निम्न-अ्रकित दूरी तक यात्रा करने के लिये प्रत्येक प्रकार के 
मामले में एक-एक दित का समय दिया जावेगाः-- 


4. रेल मार्ग द्वारा 500 किलोमीटर प्रतिदिन 
2. समुद्री मार्ग से जहाज द्वारा 350 », के 
3. नदी मार्ग से जहाज द्वारा 50. हर 
4. सार्वजनिक रूप से किराये पर चलने वाली 
मोटरकार या वस द्वारा [50: / & डर 
5. किसी अन्य मार्ग द्वारा 25 


(ख) उक्त खण्ड (क) में वश्त यात्रा के किसी अ्रंश (फ्रकशन) की दूरी के लिये भी एक 
श्तिरिक्त दिन स्वीकृत किया जावेगा । 

(ग) यात्रा के प्रारम्भ या अन्त में रेलवे स्टेशन पर या से 8 किलोमीटर तक की यात्रा 
“कार्यग्रहणय-काल” के लिये नही गिनी जावेगी । 

(घ) इस सम्बन्ध में गणना के प्रयोजनों के लिये रतिवारों को “एक दिन” के रूप में 
नही मिना जावेगा किन्तु रविवारों को 30 दिन तक की अधिकतम-सीमा में सम्मिलित 
किया जावेगा । 


झपयवाद:--स्थानान्तरण करने वाला प्राधिकारी विशेप परिस्थितियों में, इस नियम के प्रन्तर्गत देय 
#कार्य-प्रहणु-काल” को कम कर सकता है ॥ 


इप्टान्त संख्या 3:--प्रजमेर में कार्यरत एक सहायक 
मि 


श्रधिकारे को 30-7.79 


करने वाला आधिकासे नियम 72 


प्रहरा-काल 
सकता है ; 


की बजाई 6 
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दृष्टान्त संख्या 3 :--एक प्रधिकारी का जयपुर से श्रो गगानगर राज्यहित में स्थानान्तरण किया ग्रया। 
जयपुर से रेलमार्म से श्रीगंगानयर 525 कि. मो. है श्रोर सड़क मार्ग से 494 कि. मी. । 
अधिकारी जयपुर में श्रपने पद का कार्यभार विभांक 28-9-979 शुक्रवार के प्रपराग्ह में 
संभलाता है। 29 तथा 30 सितम्बर को झ्रवकाश ये । तथा -0--79 एवं 2-0-79 
भी अ्रवकाश के दिन ये । बताईये भ्रधिकारों फो भरी गंगानगर किस दिन नये पद का 
कार्यभार ग्रहरा करना चाहिये ? 
सेवा नियम 429 के प्रनुसार श्रधिकारी निम्न-प्रकार “कार्य-प्रह्य-काल”' का उपभोग कर सकता हैः-- 


4. यात्रा की तैयारी के लिये 6 दिवस (नियम 29) 
- वास्तविक रेल यात्रा के लिये 2 दिचस (नियम 29 (कफ) तथा (ख) 
3. रविवारों को गराना में छोड़ने पर 2 दिवस (नियम 29 (घ) न्‍ 


कुल दिनों को संख्या 40 दिवस 
इस प्रकार अधिकारी को 9-0-979 को पूर्वान्ह में श्रीगंगानगर में अपने नये पद पर फार्यभार-प्रहण 
कर लेना चाहिपे | दिनांक 29 तथा ॥ एवं 2-0-79 के सार्वजनिक अवऊाशों को रविवारों के समान कार्यप्रहए 
काल की गणना से छोड़ा नहीं जा सकता है । 


नियम 30-कार्य-प्रह्य-काल की गणना के लिये मार्ग :--एक राज्य कर्मचारी वह चाहे 
किसी भी मार्ग द्वारा यात्रा करता है, किन्तु उसका कार्य-प्रहणा-काल, जब तक सक्षम-प्राधिकारी विशेष 
कारणों से अन्यथा रूप मे आदेश नही दे, उसी मार्ग द्वारा मिना जावेगा जिससे बहू साधारणतया 
यात्रा करता है । 


नियम 3-मुझुयालय के अतिरिक्त भ्रन्य स्थान पर “पद-भार-पग्रहर” करने पर कार्य-प्रहण- 
काल:--यदि कोई अ्रधिकारी अपने मुख्यावास के भ्रतिरिक्त अन्य स्थान पर पद का कार्यभार सम्भलाने 
को अधिकृत हो तो उसका “कार्य-ग्रहश-काल” उसी स्थान से गिना जावेगा जहा उसवे कार्यभार 
सम्भलाया है । 


नियम 32:--जब एक राज्य कमंचारी की एक पद से दूसरे नये पद पर, उसके प्रस्थान कार्ले 
में, नियुक्ति हो जातो है तो उसका “कार्य-ग्रहरा-काल” ऐसे नियुक्ति आदेशों के प्राप्त करने की तारीख 
के आगामी दिन से प्रारम्भ होता है । 

आडिट निर्देशन :--जब एक कर्मचारी अपने प्रस्थान-काल में एक पद से दूसरे यद पर, निम्ुवत्त हो जाता 
है तो उसे तेयारी के लिये पुतः 6 दिन का समय “कार्य-ग्रहण-काल” के रूप में स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए । 


नियम !33:--यदि एक कर्मचारी एक पद से दूसरे पद पर प्रस्थात करते समय अवकाश ले 
लेता है तो पुराने पद से कार्यभार सम्भलाने के वाद जितना समय व्यतीत होता है वह उसको देय 
अवकाश के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिये 


नियम 34:--यदि कोई कर्ंचारी जब वह उपाजित अवकाश में होते हुए एक नये पद पर 
नियुक्त हो जाता है तो उसका कार्य-ग्रहणा-काल उसके पुराने पद स्थान से या उस स्थान से गिना 
जावेगा जहां वह अ्रपनी नियुक्ति के श्रादेश प्राप्त करता है । इन दोनो में से जहा से “कार्य-ग्रहएा-काल 
कम देय हो वही प्राप्त होगा । 
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नियम [35:--किसी मामले में सक्षम-प्राधिकारी इन नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने 
योग्य कार्य-ग्रहए-काल की अवधि को बढ़ा सकता है-क़िन्तु लियमों को सामान्य भावना का पालन 
किया जाना चाहिये । 


नियम 36 :--30 दिवस की भ्रधिकतम सीमा तक एक सक्षम-प्राधिकारी ऐसी शर्तों पर 
जिन्हें वह उचित समझे एक कर्मचारी को निम्न-ग्रकेत परिस्थितियों में नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत 
किये जाने योग्य कार्ये-प्रहरा-काल से अधिक अवधि का कार्य-ग्रहरा-क्ाल स्वीकृत कर सकता है ः-- 
(क) जब कर्मचारी यात्रा में सामान्य साधन का उपयोग करने में असमर्थ रहा हो भ्रथवा 
उसके द्वारा कठिन परिश्रम करने पर भी यात्रा में नियमी के अनुसार देय समय से 
अधिक समय लग गया हो, अथवा 
(ख) जहा कार्य-ग्रहए-काल में ऐसी वृद्धि राज्य-हित एवं सार्वेजनिक सुविधा के आ्राधार पर 
झरावश्यक समभी जाती है अथवा “पूर्णतया औपचारिक स्थानान्तरण के कारण 
राजकीय-ब्यय को बचाने के लिये आवश्यक समभी जाती । 


(ग) जब किसी विशिष्ट मामले में नियमों का कठोरता से प्रयोग किया गया हो। 
उदाहरणाथे- जब एक कर्मचारी यात्ना श्रवधि में विना किसी अन्य ब्रूटि के रोग-ग्रस्त 
ही जाता ही । 


नियम 37 :--राजस्थान सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में नियुक्त एक कर्मचारी जब 
किसी दूसरी सरकार के तियंत्रण में स्थानान्‍्तरित कर विया जाता है जहाँ कार्य-ग्रहणा-काल निश्चित 
करने के नियम बनाये हुए हैं, तो उस सरकार के अ्रधीन पद पर उपस्थित होने का तथा उससे 
वापिस लौटने की यात्रा का कार्य-ग्रहरा-काल उन्ही नियमों द्वारा नियमित किया जावेगा । 


नियम 38 :--कार्य-ग्रहरा-काल में एक राज्य कर्मचारी को “कर्त्तव्यरत” (ग्रानड्यूटी) 

समभा जावेगा तथा उसका भुगतान वह निम्न-प्रकार से प्राप्त करने का अधिकारी होगा :-- हु 

(क) यदि नियम 27 (क) के अनुसार कार्य-प्रहएा-काल देय हो तो कर्मेचारी वह बेतन 
प्राप्त करेगा जो वह स्थानान्तरण नही होने पर प्राप्त करता या वह जो वह नये पद 
पर कार्य-भार सम्भालने पर प्राप्त करेगा, इनमें से जो भो कम होगा, उसे वही वेतन 
दिया जायेगा । 

(ख) नियम 27 (ख) के अन्तर्गत कार्य-प्रहरा-काल हो तो वह भ्रसाधारण अबकाश के 
अतिरिक्त अन्य अवकाशों से लौटने पर, ऐसा अवकाश-वेतन प्राप्त करेगा जो वह 
भारत में अवकाश-वेतन के भुगतान की निर्धारित दर पर ग्रवकाश पर जाने से पूर्व 
प्राप्त करता था । किन्तु यदि वह श्रसाधारण अवकाश से लोठता हो तो उसे कोई 
भुगतान नहीं मिलेगा। 


टिप्परधी :---एक कमेचारी को स्थानान्तरण के कारण कार्य-श्रहर-काल का भुगतान उस समय तक नहों 
किया जावेगा जब तक वह 'सार्वजनिक-हिंत” की दृष्टि से स्तरानान्‍्तरित नहीं किया जाता है, किन्तु यदि राज्य 
कर्मचारी प्रार्थेना करे और सक्षम-प्राधिकारी उसे स्वीकृत करने का इच्छुक हो तो उसे अपने पुराने स्थान के पद 
का कार्यभार सम्भलाने तथा नये स्थान पर एक पद का कार्यनार सम्भालने के मध्य व्यतीत समय के लिये 
अवकाश भियमो के अनुसार, उसे नियमित अवकाश स्वीकृत किये जाने में कोई आपत्ति नही होगी। «| 
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दृष्टान्त :--एक प्रधिकारी का स्थानान्तरस उसकी स्पय॑ की प्रार्थना पर बू दी से जयपुर होता है । वह बूंदी में 
बुधवार तारीख 7-3-79 को मध्याण्हु-पूर्व श्रपने पदभार से मुक्त होता है। 0 मार्च तया 4 मार्च 
अवकाश थे। भ्रधिफारी को जयपुर में कब पदमार-प्रहण करना चाहिये ? 


राजस्थान सेवा नियम 38 (स्त) के प्रन्तर्मत टिप्पणी के पनुसार प्रधिकारी को पदभार ग्रहण- 
काल नहों मिल सकेगा। उसे गुयवार 8-3-79 को सध्यास्हु-पुर्द में ही जयपुर में प्रपना पदभार 
ग्रहण कर लेना चाहिये श्रोर 7-3-79 के प्रवफाश के लिये प्रायंना-पत्र देकर स्वीकृत करा लेना 
चाहिये । भ्रच्छो तथा सुपधिधा को बात यह होती कि श्रधिकारी 7-3-79 को मध्यान्ह-परचात्‌ बूंदी 
के पदभार से मुक्त होकर 8-3-79 को पूर्वान्ह में जयपुर में नये पद का फार्यभार ग्रहस कर लेता । 


आडिट निर्देशन:--()) जब तक स्थानान्तरग पूर्ण न हो किसो भी दणा में कार्यभार सम्मलाने व ले 
कर्मचारी द्वारा कोई अतिरिक्त मुगतान (जहा स्थानान्तरण में अतिरिक्त वेतन की स्वीकृति है) प्राप्त नही क्रिया 
जा सकेगा । किन्तु जहा साधारण बेतन एवं भत्तो का प्रश्न है, ऐसे सभी मामलों में इसके लिये सामान्य नियम में 
एक अ्रपवाद माना जा सफ़ता है जिनमे स्थानान्तरण किये जाने वाले कार्यभार में कई विसरे हुए पृथक कार्य हो 
जिन्हे उच्च प्राधिकारियों के आदेशों के अनुसार स्थानान्तरण पूर्ण करने से पूर्व कार्यभार सम्भलाने वाले तथा 
सम्भालने वाले प्रधिकारियों को एक साथ निरीक्षण करना हो तो कार्यभार सम्भालने वाले अधिकारी को कर्त्तव्य 
पर समभा जावेगा यदि विभागाध्यक्ष इस निरीक्षण के समय को ओचित्यपूर्ण समभता है। इस प्रकार कार्यभार 
सम्भलते समय एक अधिका री :--- 
(क) सदि वह अपने स्थाई रूप से धारित पद से स्वानान्तरित होता है तो वह उस पद पर अपना 

“काल्पनिक” वेतन प्राप्त करेगा, तथा पे 

(ख) यदि वह एक ऐसे पद से स्थानान्तरित होता है जिस पर वह कार्यवाहुक रूप से कार्य करता हो 
तो उस पद पर प्राप्त “कार्यवाहऊ-वेतन” प्राप्त करेगा । किन्तु ऐसा वेतन उस देतन से भ्रधिक 
नही होगा जिसे वह स्थानान्तरण पूर्ण होने के बाद प्राप्त करता, अन्यथा बह स्थानान्तरण से पूर्व 
जिस पद पर उसका प्रदाधिकार था उसका 'काल्पनिक-वेतन' प्राप्त करेगा एुवं यदि वह झ्वकाथ 
से लौदता है तो उस पद का 'काल्पनिक-वेतन! प्राप्त करेगा जिस पर वह ग्रवकाश-डाल में झपवा 
पदाधिकार रखता है । 

(2) यदि उक्त निर्देशन मै. वर्शित कार्यभार सम्भालने एवं सम्भलाने वाले दोनों अधिकारी शुल्क 
सहित आवास (क्वाटर) प्राप्त करने के अधिकारी है अथवा झावास के अलावा मकान किराया 
भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी है तो दोनों अधिकारी ऐसी सुविधा प्राप्त करने के आधिकारी 
होगे । 

राजकीय निणंय संख्या |---यह निर्णय किया गया है कि जोधपुर एवं जयपुर कोपागारों के कार्यभारी 

के स्थानान्तरण एक सप्ताह मे पुर्ण हो जाते चाहिये तथा अन्य कोपामारों के कार्यभारों का स्थानान्तरण 3 दिवप्त 
में पूर्ण हो जाना चाहिये । 

उपरोक्त निर्धारित की गई अ्रवधि की सीमा भ्रधिकतम है तथा जितना सम्भव हो सके शीक्र से शीक्ष 
अवधि मे कार्य को पूरा किया जाना चाहिये । 

राजकीय निर्णेय संख्या 2:---एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि “कार्य-प्रहरा-काल” के दोनों समय 
अर्थात्‌ नियम 33 के अन्तर्गत चिकित्सा-प्रमास-पत्र के आधार पर अधिकतस 4 माह के श्रौसत-वेतन पर 


नियम 39] 
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अवकाण के प्रारम्भ होने से पुर्वे स्वीकृत किये गये “कार्य-ग्रहणा-काल"” तथा ऐसे अवकाश की समाप्ति पर नये पद 
पर उपस्थित होने के लिये उपयोग फिये गये समय के “कार्य-ग्रहरा-काल” को कंसे नियमित किया जावेगा । मामले 
की जाच कर राज्यपाल महोदय ने आदेश दिया है झि प्रथम प्रकृत्ति के “कार्य-ग्रहण-काल जो मियम 33 के 
झमुसार स्वीकार्य है उसका वेतन नियम 38 (क) के अनुसार नियमित फ्रिया जा सकता है तया दूसरी प्रकृति के 
मामले में 'कार्य-प्रहए-काल” का वेतन नियम !38 (ख) के अनुसार नियमित किया जा सकता है। 


राजकोय नि्ंय संझ्या 3:--एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है किः-- 


() 


(क) 


(क) 


(ख) 


कार्यभार सम्भलाने वाले राज्य-्ग्रधिकारी द्वारा एक नये पद पर कार्यभार सम्भालने के समय को 
किस रूप में समझा जायेगा, तथा 
उनका वेतन एव भत्ता श्रादि ऐसी अ्रवधि का किस प्रकार नियमित किया जाय, जहा स्थानान्तरण/ 
कार्यभार में उनका भण्डार एव/या विम्तरे कार्य सम्मिलित हो, जितका निरीक्षण, स्थातान्तरण 
पूर्ण करने से पहले, दोनो अधिकारियों द्वारा किया जाना आझ्रावश्यक है । यह निरंय किया यया 
है कि कार्यभार सम्मालने वाले भ्रधिकारी को कत्तंव्य पर समभा जाना चाहिये तथा ऐसे निरी- 
क्षण में व्यतीत समय को, यदि विभागाध्यक्ष की दृष्टि से अ्रधिक नही हो, तो कार्यभार सम्भालने 
बाला झधिकारी निम्न-प्रकार से वेतन प्राप्त करेया:-- 
(0) यदि चह एक ऐसे पद से स्थ,नान्तरित होता है जिस पर उस द्वारा स्थाई रूप से कार्य किया 
गया है तो वहू उस पद पर झपना 'काल्पनिक-वेतन! प्राप्त करेगा, अथवा 
(॥) यदि चहू एक ऐसे पद से स्थानान्तरित होता है जिस पर उसने अस्थाई रूप से या कार्य- 
वाहक रूप से कार्य किया है त्तो वह उस पद पर प्राप्त 'कार्यवाहम-बेतन! प्राप्त करेगा 
अथवा स्थानान्तरण पूर्ण होने के पश्चात्‌ देय-वेतन प्राप्त करेगा तथा इनमे से जो भी कम 
होगा, वही अधिकारी को दिया जा सकेगा, एव 
उपरोक्त 0) भ्रथवा (॥) के रूप मे, जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त किये यये वेतन के आधार 
पर नये स्थान पर क्षतिपुरक भत्ता एव मकान किराया भत्ता वेह प्राप्त करेगा । 


राजकीय निर्णय संख्या 4---अ्रवक्राश पर से लौटने पर एक पद पर स्थानान्तरित कर्मचारी का वेतन, 
कार्यभार-सम्भलाने की अ्रवधि में, निम्न-प्रकार से नियमित किया जावेका:-- 


6) 


0) 


यदि बह क्रिस्सी पद को स्थाई रूप से धारित करते हुए भ्रवक्ाश पर गया हो तो उसे उस पद का 
“काल्पनिक-वेतन' प्राप्त होगा, एव 

यदि वह कार्यवाहक रूप से पद को धारण करते हुए भ्रवकाश पर गया हो तो उसे उस पद का 
“कार्यवाहक-वेतन' या उस नये पद पर देय वेतत, जिसे वह कार्यभार सम्भालने के बाद प्राप्त 
करेगा, इनमे जो भी कम होगा, वही उसे मिलेगा । 


नियम 39 :-- स्वीकार्य «कार्य -प्रहस्-काल” से अधिक समय अनुपस्थित रहने पर दण्ड:-- 
एक कर्मचारी जो अपने स्वीकार्य 'कार्य-ग्रहणा-काल' की समाप्ति पर भी अपने पद पर उपरिथत नहीं 
होता है तो वह उस “कार्य-क्रहरा-काल' की समात्ति के वाद उस अवधि का चेतन या अवकाश वेतन 
प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । इन नियमों के अदीन देय/स्वीकाये 'कार्य-ग्रहरा-काल' की समाप्टि 
के बाद अपने पद के कर्तव्यों से ग्रनुपस्थिति की ग्रवधि को सेवाकाल में व्यवधान मामा जावे* ” 
गत सेवाओं को जब्त कर देगा, जब तक नियम 36 में अंकित परिस्थितियों में सन्‍्तोप-जनक 
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बताने पर कार्य-ग्रहणा-काल में वृद्धि, नियम के अधिन स्वीकार कर ऐसी अनुपस्थिति को नियमित 
कर नहीं कर दिया जाता है अ्रथवा कार्य-ग्रहण-काल की वृद्धि करने वाले सक्षम-प्राधिकारी द्वारा 
अनुपस्थिति के समय को असाधारण-अवकाश में परिवर्तित नही कर दिया जाता है । 

[ झ्रादेश संख्या एफ. 4 (58) वि. वि. (नियम) 70 दिनांक [2--76 द्वारा तुरंत प्रभाव से 
प्रति-स्यापित | 


नियम 40 :--राज्य सेवा में नियुक्त होने पर अ्रराजकीय-दव्यक्तियों को कार्य-ग्रहएा-काल की 
देवताः--राज्य सेवा के श्रतिरिक्त अन्य स्थान पर नियुक्त व्यक्ति या ऐसी सेवा पर अवकाश स्वीकृत 
किया हुआ व्यक्ति यदि राजकीय-हित की दृष्टि से सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त हो जाता 
है तो सरकार अपने निर्णय पर उस समय को 'कार्य-ग्रहण-काल' के रूप में मान सकती है जब वह 
सरकार के अधीन पदभार सम्भालने की तैयारी करता है तथा यात्रा करता है एवं जब वह वापिस 
राजकीय सेवा से अपने मूल नियोजक के पास स्थानान्तरण कर देने पर तैयारी करता एवं यात्रा करता 
है। ऐसे कार्य-ग्रहरा-काल में अ्रथवा वैदेशिक स्वामी द्वारा स्वीकृत आवश्यक भ्रवधि के बाद काये- 
ग्रहण-काल में उसको कार्य-ग्रहर-काल वेतन के रूप में वेतन उतना ही मिलेगा जो वह राजकीय-सैवा « 
में नियुक्त होने पूर्व अपने नियोजक से प्राप्त कर रहा था भ्रथवा राजकीय-पद के वेतन के समान, 
इनमें से जो भी कम हो, वह प्राप्त करेगा । 


अध्याय 3 


भाग-5 
चेदेशिक-से वा 


नियम 4 ; वैदेशिक-सेवा में स्थानान्तरित करने के लिये कर्मंचारो की सहमति प्रावश्यकः-- 
किसी राज्य कर्मचारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध बेदेशिक सेवा में स्थानानतरित नही किया जायगा । 
किन्तु यह मियम उन राज्य कर्मचारियों पर लागू नही होगा जिनकी सेवायें किसी ऐसे निगम अथवा 
निकायों में स्थानान्तरित करनी होती हैं जिन पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियन्त्रण, पूर्ण या 
आंशिक रूप से, हो तथा जहां एक कर्मचारी का स्थानान्तरण ऐसी सेवा में करता हो जिसका 
भगतान राजस्थान पचायत समिति एवं जिला परिषद्‌ अधिनियम 959 (॥959 अधिनियम संख्या-7) 
के अन्तर्गत गठित पंचायत समिति एवं जिला परिपदु निधि से किया जाता है । 

नियम 442 : वेदेशिक-सेवा में स्थान/न्‍्तरण कब स्वीकृत किया जा सकता है :-वैदेशिक- 
सेवा में स्थानान्तरण-उस समय तक नहीं किया जा सकेगा जब तक, 


(क) स्थानान्तरण के वाद की जाने वाली सेवायें ऐसी हों जो सार्वजनिक कारणों से कमे- 
चारो द्वारा की जाती हों । 


(ख) स्थानान्तरण के समय कर्मचारी ऐसे पद पर कार्य करता है जिसका भूगतान संचित- 
निधि से किया जाता है तथा ऐसे पद पर वह श्रपना पदाधिकार रखता है यदि उसका 
पद्ाधिकार निलम्बित नहीं किया जावे । 
टिप्परणी संख्या ।“--यदि किसी मामले में ऐसा प्रस्ताव किया जाता है कि कमंचारी किसी पभ्रराणकीय 
उपक्रम (प्रस्डर-टेकिंग) को उधार दिया जाना चाहिये तो यह आवश्यक है कि इन नियमों का पालन पूर्णों कठो रता 
के साथ किया जावे तथा सामान्य रूप से एक अराजकीय उपक्रम के लिये एक अ्रधिकारी को उधार दिया जाना 
अपवाद स्वरूप मामले में ही होना चाहिये तथा इसमे उसको भेजने के लिये विशेष कारण /प्रौचित्य होना चाहिये । 

टिप्पणी संख्या 2:--इस नियम के अन्तर्गत 'अस्थाई-सेवा-मे-नियुक्तः कर्मचारी का स्थानान्तरण भी 
वैदेशिक-सेवा में क्रिया जा सकता है । 

टिप्पणी संख्या 3:---जी सरकार एक कर्मचारी के वैदेशिक-सेवा में उधार देने के कारण पेन्शन अभ्रंशदान 

बसूल करने की अ्रधिकारी होगी उसी को स्थावान्तरित करने की स्वीकृति के लिये 'सक्षम-सरकार” के रूप में 
समझा जावेगा। 

निर्देशन:--एक राज्य कर्मचारी को वैदेशिक-सैवा में स्वानान्वरित किये जाने के आदेशों की एक प्रति- 

लिपि सक्षम-प्राधिकारो द्वारा महालेखाकार को भिजवाई जानी चाहिये । स्वयं कर्मचारी को बिना किसी बिलम्ब के 
उस कार्यालय को एक प्रति निजवानी चाहिये तथा अपने अंशदान की राशि के बारे मे निर्देश प्राप्त कर लेने 
चाहियें। उसे स्वयं के कार्यभार के सभी स्थातास्तरणों के समय एवं दिनो की सूचना उस अ्रधिकारी को देनी 
चाहिए जिसके लिए वह प्रस्थान करते समय तक एक पक्ष के रूप में होता है। अपने वैदेशिक-सेवा काल में था 
उससे लौटने पर भी सूचना देनी चाहिये तथा उसे समय-समय पर वैंदेशिक-सेवा काल में उठाये अपने बेतन, 
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उपभोग किये गये अवकाश, पत्र-व्यवहार के पतों के बारे में अन्य ऐसी सूचनाऐ! भिजवाते रहना चाहिये जिन्हें वह 
अधिकारी मागता है । 


मियम 43 : अवकाश काल में वेदेशिक-सेवा में स्थानान्तरण पर वेतन-झादि का भगतानः- 
यदि किसी कर्मचारी का स्थानान्तरण उसके अवऊाश काल में रहते हुए ही वेदेशिक-सेवा में हो जात* 
है तो वह ऐसे स्थानान्तरण ग्रादेश की तारोख से अवकाश पर रहना अथवा अवकाश-ेतन प्राप्त 
करना बन्द कर देगा । 

बैदेशिक-सेवा में कर्मचारी के मौलिक संवर्ग में स्थाई या कार्यवाहक पदोन्नति वैदेशिक-सेवा 
में स्थानानतरित एक कर्मचारी उस संवर्ग या संवर्गो में रहेगा जिसमें वह स्थानान्तरण से पूर्व स्थाई 
या कार्यवाहक रूप में सम्मिलित था तथा उन संवर्गों में स्थाई या स्थानापन्न रूप से ऐसी पदोन्नति 
दी जा सकती है जो पदोन्नति स्वीकृत करने वाला सक्षम-प्राधिकारी उचित समझे । ऐसा प्राधिकारी 
पदोन्नति देते समय निम्न बातों का ध्यान रखेगा :-- 

(क) वेदेशिक-सेवा में किये जाने वाले कार्य की प्रकृति, एवं 

(ख) जहां पदोन्नति का प्रश्न पंदा होता है वहां उससे संवर्ग में निम्न-व्यक्ति को दी गई 

पदोन्नति । 

इस नियम के भ्रतगंत अधिनस्थ सेवा मे वियुक्त राज्य कर्मचारी को सेवा में ऐसी भ्रन्‍्य 
पदोन्नति प्राप्त करने से नही रोका जावेगा जिसके बारे मे पदोन्नति देने वाले सक्षम प्राधिकारी निर्णय 
करे एवं जो पदोन्नति उसे मिलती यदि वह राजकीय सेवा मे रहता । 


नियम 44 : बेदेशिक-सेवा में नियुक्त क्मचःरी द्वारा विदेशी-नियोजक से वेतन प्राप्त करने 
की तारीख :--वैदेशिक-सेवा में प्रतिनियुक्त कर्मचारी उसी तारीख से विदेशी नियोजक से अपना 
चेतन प्राप्त करना आरम्भ कर देगा जिस दिन वह सेवा में अपने पद का कार्यभार सम्भाल लेगा। 
किसी भी प्रतिवन्ध की शर्ते के अनुसार, जिसे सरकार सामान्य आदेश द्वारा लागू करे, उसका स्थाना- 
न्तरणु करने वाला प्राधिकारी विदेशी-नियोजक के परामर्श से कर्मचारी का वेतन, उस सेवा पर 
उपस्थित होने के लिये स्वीकृत समय तथा उस कायें-ग्रहएु-काल में वेतनादि का निरशुय कर 
सकता है । 
आडिट निर्देशन:--जव कोई कर्मचारी वैदेशिक-सेवा की शर्ती के ग्राधार पर उधार दिया जाता हैं तथा 
उस समय विदेशी नियोजक द्वारा कार्यमुक्त किये जाने से पूर्व ही राज्य सेवा से सेवा-निवृत्त हो जाता है वो 
महालेखाकार साधारण प्रक्रिया द्वारा विदेशी नियोजक के पास एक विवरण भेजेगा जिसमे कर्मचारी की सैवा- 
निवृत्ति की तारीख तथा सरकार से उसके सेवा निवृत्त किये जाने की तारीक्ष तथा प्राप्त वेतन राशि का उल्लेख 
करेगा ताकि विदेशी-नियोजक के लिए कर्मचारी को सेवा-निवृत्ति के बाद उसफ्री नियुक्ति की शर्तों को सशोधित 
करने का, यदि वह इसका इच्छुक हो तो, श्रवसर मिल सके । 
नियम 444-ए-वंदेशिक-सेवा में प्रतिनियुक्ति की शर्तेिः--एक राज्य कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति 
पर भेजने या विदेश-सेवा में भेजने जो केन्द्रीय सरकार, अन्य राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम» 
स्वायत संस्थायें, (पंजीकृत है अथवा नही) एवं अन्य संस्थायें जो पूर्णातया अथवा सारभूत रूप से राज्य 
सरकार के नियंत्रण में है, में स्थानान्‍्तरण करने की शर्ते राज्य-सरकार द्वारा समय-समय पर जारी 
किये गये आदेशों के अनुसार नियमित होंगी । 
[पित्त विभाग के ग्रादेश संब्या एफ. 4 (3) थि. वि. (प्रप-2) 76-7 दिनांक 23--4976 द्वारा 
तुरंत प्रभाव से प्रति-स्थापित ] 
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राजकीय निरंय संख्या :--प्रति-नियुक्ति पर अथवा वैदेशिक-सेवा मे जो केन्द्रीय-चरकार अथवा अन्य 
प्रादेशिक-सरकार, सार्वजनिक-प्रतिप्ठान, स्वायत्त-शासित-विकाय (निगमित श्रथवा नहीं) तथा अन्य निकायों इत्यादि 
जो पूर्णत श्रथवा मौलिक रूप से राज्य-सरकार की हो अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित हो, उनमें कर्मचारियों की 
प्रति-नियुक्ति/बंदेशिक-सेवा मे भेजने पर उन्हें दया प्रति-नियुक्ति (कर्तव्य) भत्ता स्वीकार्य किया जाय, यह प्रश्न कुछ 
समय से सरकार के पुनरावतोकन में था। पुतरावलोकत के फलस्वरूप राज्यपाल महोदय ने निर्णाय दिया है कि 
राज्य-सरकार के ऐसे कर्मचारी जिन्हे, उक्त-अकित सस्थाओं में प्रति-नियुक्ति पर अथबा वेदेशिक-सेवा में अपने 
संवर्ग से वाहर नियुक्त किया जाय तो उन्हे उस अवधि मे प्रति-नियु क्त-(कत्तंव्य) भत्ता, इस झ्रादेश के निम्त-अंक्रित 
अनुच्छेदों मे वश्ित प्रावधानों के अ्रनुसार दिया जावेगा:-- 

(2) “प्रति-नियुक्ति” शब्द केवल “वैदेशिक-सेवा” में अथवा प्रति-नियुक्ति पर श्रस्‍्थाई आझ्राधार पर 
किये गये स्थानान्तरणों को ही प्राधृत्त करता है | इसके अन्तर्गत वैदेशिक-सेवा में स्थायी-नियुक्ति 
अथवा अन्तिम-रूप से एक कर्मचारी को जो सोधी-भर्ती के माध्यम से ग्रन्य-व्यक्तियों के साथ 
प्रतियोगिता मे बैठकर अ्न्तिम-रूप से (आन-फाइनल-वैसिस) उस सस्था/निगम में अन्तरलीन 
(एबजारब्शन) हो जाता है तो उसका मामला इन आदेशों से नियमित नहीं होगा । 

3. प्रति-नियुक्ति (कर्चव्य) भत्ता :-- 

() प्रतिनियुक्ति (कत्तेव्य) भत्ता एक कर्मचारी को, जिसे वेदेशिक-सेवा/प्रति वियुक्ति पर भेजा जाता है, 
उसके मूल-वेतन का 4 प्रतिशित अथवा 250/- ह मासिक, जो भी कम हो मिलेगा। दूसरे 
शब्दी मे 250/- रुपया मासिक भ्रधिकतम सीमा है जिसकी फलाबट मूल बेतन के 4 प्रतिशत के 
आधार पर की जावेगी । 

होका :--यहं उप-भअनुच्छेद ज्ञापन क्रमांक एफ. (3) वि. वि. (ग्रुद्ध-2) 76 दिनांक -2-76 द्वारा संशोधित 

+ किया गया है ; 

(४) मूल-वेतन से तात्पर्य यहा एक कमचारी द्वारा अपने स्थायी-पद वाले वेतनमान मे मौलिक-वेतन से 
है । एक ऐसे कर्मचारी के मामले में जो विभाग में कार्यवाहक-रूप से किसी पद पर वेतन प्राप्त 
कर रहा है, तो उस कर्मचारी के कार्यवाहक-वेतन को भी मूल-वेतन माना जावेगा यदि नियुक्ति- 
प्राधिकारी यह प्रमाणित कर दे कि यदि राज्य-कर्मचारी प्रतिनियुक्ति/वैदेशिक सेवा मे नहीं जाता' 
तो उसे वह कार्यवाहक-वेतन भविष्य में भी मिलता रहता । 

(४) राजस्थान नागरिक सेवाएँ (नवीन वेतनमान नियम 969 के परिशिष्ट-7] में द्शाये गये विशेष- 
बेतन, यदि एक कर्मचारी को वह प्रति-नियुक्ति पर, जाने की दिनाक को निरन्तर दो वर्षो से चाल 
रहा है, तो उसे भी मूल-वैतन का भाग माना जावेगा। व्यक्तिगत-वेतन, यदि कोई हो, जो एक 
कर्मचारी को उसके पैतृक विभाग में वेतन के अतिरिक्त मिल रहा है, तो उस व्यक्तिगत-बैतन को 
उसे पृथक से दिया जाता रहेगा । यह वेतन प्रतिनियुक्ति (कत्तंव्य) भत्ते की राशि भें ग्रन्तरलीन 

(एवजोरव्ड) नही किया जावेगा। किन्तु ऐसे व्यक्तिगत-वेवन को वेतन की भ्रत्य वृद्धियां जैसे वेतम 
वृद्धि के कारण अथवा पदोन्नति के कारण वेतन बढ़ने पर, भावी वेतन में अन्तरलीन कर दिया; 
जावेगा । 

(५) राज्य-कर्मचारी जिन्हे उसी स्थान पर प्रति-नियुक्ति अथवा वैदेशिक-सेवा में स्थानान्तरित किया 
जावे जहा वे उत समय कार्य कर रहे थे, तो उन्हें इस अनुच्छेद के उप-अ्रनुच्छेद () में वशित 
प्रति-नियुक्ति-भत्ता उसके मूल-वेतन का 7 प्रतिशत देय होगा और वह भी 00/- रुपये माप्तिक 
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से अधिक नही मिलेगा | एक कर्मचारी को उसी स्थान पर प्रति-नियुक्ति किया गया/वैदेशिक-सेवा 
में भेजा गया अथवा नही इसका निर्णाय उसके उस स्थान को ध्यान में रख कर किया जावेगा जहा 
वह प्रति-नियुक्ति/वैदेशिक-सेवा मे प्रस्थान करने से पूर्व कार्य कर रहा था। 


टीका :--यह उप-अनुच्छेद ज्ञापन दिनांक +-2-76 से संशोधित किया गया है । 
4. प्रति-नियुक्ति काल में वेतन : 


(7) 


(7) 


(7) 


एक कमंचारी जिसे प्रति-नियुक्ति पर अथवा वंदेशिक-सेवा से भेजा जाता है तो उसे सुविधा यह है 
कि या तो वह वैदेशिक-नियोजक अथवा प्रति-नियुक्त पर लेने वाली सस्था के पद का बेतन-मान 
प्राप्त करने का विकल्प दे । अर्थात्‌ वह जिस पद पर प्रति-नियुक्त/वंदेशिक सेवा में जा रहा है उस 
पद का वेतन तथा वेतनमान प्राप्त कर ले, श्रथवा 


वह अपने पैतृक-विभाग वाले वेतनमान में मूल-वेततन तथा साथ मे व्यक्तिगत-बेतन, यदि कोई हो, 
तथा प्रति-नियुक्ति (कत्तेव्य) भत्ता जो अनुच्छेद (77) मे अंकित किया गया है। प्राप्त करने का 
विकल्प देवे । 
इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि एक राज्य कर्मचारी को प्रति-नियुक्ति पर भेजे जाने पर 
वेतन का असामान्य लाभ नही मिले, उसके लिये यह निश्चित किया गया है कि जहा प्रति-नियुक्ति 
वाले पद के वेतनमान, का न्यूनतम-वेतन उस कर्मचारी के मूल-वेतन तथा उस पर देय प्रति-नियुक्ति 
भत्ता राशि (दोतों को मिलाकर) से भी अधिक बनता हो तो ऐसे कर्मचारी का वेतत राजस्थान 
सेवा नियम 36 के प्रावधानों के अनुसार प्रति-नियुक्ति वाले पद के न्यूनतम वेतन से भी कम स्तर 
पर निर्धारित किया जावे । ऐसे मामले में राजस्थान सेव नियम 36 के अ्रन्त्गेंत जो कभम्-वेतन 
स्वीकृत किया जावेगा वह एक कर्मचारी के मूल-वेतन तथा निम्न-अकित लाभ की दरों से प्रधिक 
नही होगा । 
(क) वे कर्मचारी जिन्हें 200/- रुपये मासिक से. उनके मूल-वेतन का 7 प्रतिशत अथवा 
अधिक मूल-वेतन मिल रहा है । 250/- रुपये मासिक जो भी अ्रधिक हो । 


(ख) उन कर्मचारियों के लिये जो 7200/- रुपया. उनके मूल वेतन का 7 प्रतिशत 
तथा उससे कम मासिक मूल वेतन प्राप्त 


कर रहे है । हा 


उक्त उप-भनुच्छेद (क) तथा (ख) मे ' सशोधन दिनाक -9-976 से प्रभावशील किया गया है। जो 
कर्मचारी वर्तमान में उक्त मापदण्ड से अधिक लाभ प्राप्त कर रहा है उसको -9-76 से उक्त-मापदण्ड के प्राधार 
पर ही प्रति-नियुक्ति भत्ता दिया जावेगा | श्रतिरिक्त प्राप्त लाभों की राशि को 3-8-76 तक माफ किया हुवा 


माना जावेगा । 


(यह प्रावधान ज्ञापन ऋरमांक एफ (3) वि. वि. (ग्रूप-2) 67 दिनाक 4-2-976 द्वारा किया 


गया है) 


(४) फिर भी उन कर्मचारियों के मामलों मे जो इस आदेश के प्रसारित होने से पूर्व ही प्रति-नियुक्ति 


पर हो तथा जो उप-अनुच्छेद (#) में अकित मापदण्ड से अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हो, उन्हें 
उस अन्तर की राशि को राजकोप मे इस आदेश के जारी होने की तारीख से जमा कराना पड़ेगा 
जब तक उनकी प्रति-नियुक्ति काल की अवधि में झागे वृद्धि नहीं कर दी जाबे। सेवा-काल 
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में वृद्धि किये जाने पर उनके नियमन इस आदेश के धवकानों के आकार पर किया 
जावेगा । 

(5) प्रति-नियुक्ति पर आये रहने पर अतिबन्‍्ध 
जहा एक राज्य: चारी मुल- उसके प्रति-नियुक्ति पर का वैदेशिक-सेव/ में प्स्थान करने के 
समय उसके ति-नियुक्ति वाले पद नमान के प्रधिकतम के हो अथवा उसका वैल-वेतन उस नेवीन-पद 
के निडि पत-वेतन मे अधिक हो, तो ऐसे कर्मचारी) को परति-नियुक्ति टी चाहिये यदि ए: कमचार) का 
“पैतन उसके प्रति-नियुक्ति ९ वंदेशिक-सेवा में चले के वाद उमर अवधि मे प्रति वाले बढ़ के. 
वेतनमान के अधिकतम उवा उस पद के वेतन के अधिक हो जाय तो की अति. की अवधि 
6 माह के लिये, उसका बढ़ने के दिन। से, सीमित कर ढेव। चाहिये और अ्रवधि | ऊैमेचारी के 
वापिस उसके पैतृक-विभाग चना चाहिये ; 
टीका म्जवित्त विभाग सवा व (3) है (प्रुप-2) 76 दिनांक 4-42.7, 7 उपसेक्त 
अपुष्छेद-5 क ४ पानों को राज्य- गामी ब्रादेशो पक स्थगित कर दिया है । अति 
पतंमान में इन प्रावधानों के भ्रनुच्तर- विभागों को री यंवाही नहीं + 
क्षत्ति-परक भत्ते ; 
(4) महगाई-भत्ता पत्ति-मियुक्ति ! वैदेशिक-सेवा मे भेजे गे चक्तियो को अहगाई भ्रत्ता उसकी 
पैतृक-सरकार अथवा उधार: सेने वानी /बदेशिक-मिय के नि के अनुस्तर दिया 
7 जो इस बात पर जलिभर करेगा ॥ हे लिदत्ति/देशिक-े में कमचार अपना 
भल-वेतन तथा प्रति-नियुक्ति भत्ता से रह है अनिल केयर के; 
वेतन प्राप्त कर रहा है; 
(॥) मसकान-ि बा री को 'फान-किराया-भत्ता उध। काली सरकार/ 
वैदेश्िक: नियोजक अथवा उसकी हैँ विक-सरकार के नियगो के अबुस्तार दिखा 7 किन्तु इनमे 
जो भी उस पचाती को अधि लाभदायक 7र मकान-॥ कराय-भक्ता 
कर सकेगा 
(7) पात्रा-भत्ता कर्मचारी को याक-भत्ता भी उदार लेने  ;/वैदेशिक-सरफार 
अथव/ उसकी पैतृक-सरक र के सिय देय हू गिर उनमे से नियमों $ अन्तर 
उसे भ्रधिक नाभदायक हो) बह उस ग्राधार पर न्‍ 
(0) रक (महतो) 7 :--्षत्ति हरी) भत्ता भी ऐसे कमचाती ३) सरकारो/ ॒ 
पल्थान/कैनृक-विभ के नियमों मे. में अधिक साभद जिक नियमों के सैनुसार दिया जावेगा 
(५) चिकित्सा-मुविया चिकित्सा पुविषा भी ऐक कमंचास को तारे मों मेक, चामदायक 
; नियमों के अ्नुचार दिया जा सकेगा । 
(थ) परियोजना-भत्ता “अलाउन्स) पर, नियुक्ति पर वैदेशिक-सेवा, में कार्यरत एक-कर्मचारी 
को परियोजना-मत्ता भी प्रति-नियुक्ति (कर्तन्य' केः अतिरिक्त ज्त्त रर के याष्त जोर 
परियोजना] क्षेत्र के अभावशील हमे । 
7 पदाभार-प्रहण- उप याबरा्मत्ता : / 
एसा कमंचारी ति-नियुक्ति/ब३ ने तथा अवधि समाप्व होने पर अ्रपुने 
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मूल-पद पर वापिस जाने के समय तक कार्य यात्रा-भत्ता तथा का-प्रहण-काल वेतन प्राप्त करने का अधिकारी होगा। 
उसे ऐसा यात्रा-भत्ता तथा वेतन उसकी पैतृक-सरकार/वंदेशिक-नियोजक के नियमों के अनुसार देव होगा । इस 
पर होने वाला व्यय, उधार लेने वाली संस्था/सगठन/वंदेशिक-नियोजक द्वारा बहन झिया जावेगा । 

8. ग्रवकाश एवं पेन्शन-श्रंशदान : 


एक कर्मचारी उसकी प्रति-नियुक्ति की झ्रवधि में अवकाश एवं पेन्धन के बारे में, उधार देने वाली 
सरकार/प्र।धिकारी ग्रथवा पैतृक-नियोजक के नियमों के प्रनुसार शासित होगा ! दूसरे शब्दों मे उस पर अवकाश 
एव पेन्शन सम्बन्धी वे नियम लागू होगे जो उसके पैतृक-विभाग/सरकार में प्रभावजील हैं। अ्रवकाश-बेतन तथा 
पेन्शन-प्र शदान की राशि श्रधिकारी/कर्मंचारी को उधार लेने वाली सस्था/वैदेशिक नियोजक द्वारा राजस्थान सेवा 
नियमो के प्रावधानों के अनुसार चुकायी जावेगी । 
9. प्रति-नियुक्ति का प्रारंभ एवं समाप्ति : 


एक राज्य-कर्मंचारी की प्रति-नियुक्ति उस तारीख से प्रारम्भ होगी जिस दिन बह राज्य-सरकार के 
अधीन वाले पद से कार्य-मुक्त होता है तथा प्रति-नियुक्ति की अवधि उस दिन समाप्त होती है जिस दिन वह सरकार 
में किसी पद पर पदभार-ग्रहण करता है । 


30 बोनस श्रथवा कृपा-मुलक (एक्स-प्रेशियां) श्रनुदान : 


(१ ) एक राज्य-कर्मचारी जो 600/- रुपये मासिक से ग्रधिक वेतन प्राप्त कर रहा है, उसके किसी 
सार्वजनिक प्रतिष्ठान अथवा सहकारी समितियो/सस्यान आदि में प्रति-नियुक्ति पर जाने पर उसे 
यदि सस्था द्वारा वानस मुगतान भ्रधिनियम, 4965 के झनुसार बोनस दिया जाना वेधानिक रूप 
से आवश्यक हो तो भ्रति-नियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी को, उस सस्था/सहकारी समिति/सस्थान 
द्वारा घोषित, बोनस प्राप्त करने की अनुमति होगी । 


(॥ ) जहा एक सावंजनिक-प्रतिप्ठान अथवा सहकारी समिति/सस्थान ढारा बोनस दिया जाना वैधानिक 
रूप से आवश्यक नहीं हो और ऐसी सस्था अपने कर्मचारियों को कृपा-मुलक ग्रनुदान देना घोषित 
करे तो प्रति-नियुक्ति पर कार्यरत एक कमंचारी, जो उस समय 600/- रुपये मासिक से अधिक 
बेतन प्राप्त नही कर रहा है, को उस सबधित सस्था से ऐसा कृपा-मूलक-अनुदान प्रार्प्त करमे की 
अनुमति दे दी जावे । किन्तु भविष्य में ऐसा सावंजनिक-अतिष्ठान/सहकारी समितिया/सस्थानों जो 
बोनस भुगतान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसा भुगतान करने के लिये कानूनन परावन्द 
नही हो और वे फिर भी अपने कर्मचारियों को ऐसा कृपा-मूलक-अनुदान देना धोषित करे तो 
प्रति-नियुक्ति पर कार्यरत ऐसे कर्मचारियों को भी प्राप्त करने की झनुमति दी जावेगी जो उस 
समय 600/- रुपये मासिक से अधिक वेतन प्राप्त नही कर रहा हो तथा जो ऐसा वेतन उस 
सावेजनिक-प्रतिष्ठान/सहकारी समिति/सस्थान के पद के वेतनमान मे ही वेतन के रूप मे प्राप्त 
कर रहा है तथा ऐसा कृपा-मूलक-मुगतान ऐसे राज्य-कर्मचारी को नहीं दिया जावेगा जो अपने 
राजकीय-वेतनमान मे वेतन तथा भ्रति-नियुक्ति-भत्ता प्राप्त कर रहा हो । 


(४) वक्त अनुच्छेदो में वेतन शब्द का जो प्रयोग किया गया है उसका अर्थ वोनस भुगतान अधिनियम, 
]965 की धारा 2(2) में परिभाषित सवेतन एवं मजदूरी से होगा तथा इनमे विशेष-वेतन, यदि 
कोई हो, तथा महगाई भत्ता भी सम्मिलित किया जावेगा। पअ्रतिनियुक्ति (कत्तंव्य) भत्ता भी 
विशेष-वेतन के रूप मे ही माना गया है। भ्रतः इसे भी कृपा-मूलक-मुगरवान की फलावट के लिये 


५ 
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चेतन ही माना जावेगा । शहरी-क्षत्ति-पूरक भत्ता, मकान-किराया-भत्ता आ्रादि को इस प्रयोजनार्थ 
नहीं ग्रिना जावेगा । 


(५) बोनस झथवा कृपा-मूलक-अनुदात को स्वीकृति, जो उपरोक्त उक्त अनुच्छेद () तथा (2) में वर्शित 


(९५) 


(शं) 


(शा) 


हैं, निम्न-अक्रित प्रतिबन्ध के आधार पर नियमित/शासित की जावेगी । 

(क) जहा बोनस अथवा क्ृपा-मुलक-अनुदान जैसी भी स्थिति हो का मुगतान एक ऐसे प्रति- 
नियुक्त-ऊर्मंचारी को किया जाना हो जहा उप्तका मासिक-बेतन रुपये 750/- से अ्रधिक 
हो तो बोनस अथवा क्ृपा-मूलक-मुगतान के प्रयोजनार्थ उसका वेतन 750/- झुपये ही 
माना जावेगा । 


(से) बोनस अथवा कृपा-मूलक-अनुदान की अधिकतम राशि जो उपरोक्त उप-पनुच्छेद (१) तथा 
(2) तथा उप ग्रनुच्छेद (4-क) के अनुसार मुगतान योग्य वताये गये है वहू उस कर्मचारी 
के वेतन के 20 प्रतिशत से सीमित होगी और वह भी अ्रधिकृतम 750/- रुपये प्रति माह 
वेतन मानकर फलाया जविगा । 

राज्य-कर्मचारी जो उप-मअनुच्छेद (2) के प्रावधानों से प्रभावित होते हों उन्हें यह विकल्प देने की 

छूट दी जाती है कि वे चाहें तो बंदेशिक-सेवा में प्रति-नियुक्ति भत्ते के साथ निरन्तर प्रति-नियुक्ति 

पर रह सकता है किन्तु ऐसी स्थिति मे उसे कृपा-मूलक-ग्रनुदान प्राप्त नहीं होगा श्रथवा वह उस 
सार्वजनिक प्रतिप्ठान/सहकारी समिति/सस्थान के पद के वेतनमान को ग्रहण कर सकता है और 
ऐसी स्थिति में वह कृपा-मूलक-प्रनुदान प्राप्त करने के अधिकारी माने जावेगे। ऐसा विकल्प 
कर्मचारियों को इसी ग्रादेश के जारी किये जाने की तारीख से तीन माह में देना होगा । 

राज्य कर्मचारियों की सुविधा के लिये यह स्पप्ट किया जाता है कि राजस्थान वित्त निगम, 
राजस्थान राज्य त्रिद्युत मण्डल तथा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मे बोनस का भुगतान 
कोई कानूनन पावन्दी नही है। अर्थात इन निगमो के लिये यह कानूनन अ्निवार्यत्त: प्रभावशील 
नही है कि वी बोनस का भुगतान करें ही । 
बर्तेमान वित्तीय वर्ष में श्रथवा श्राने वाले वर्षों मे बोनस श्रथवा क्ृपा-मूलक-अ्नुदान का भुगतान 
इन श्रादेशों के प्रावधानों से शासित होगे । पूर्व के जिन मामलों में श्रभी तक मुगतान नही किया 

गया है उन्हे भी इन आदेशों के आ्राधघार पर निपटाया जावेगा । बोनस भुगतान भ्रधिनियम, 965 

व.ले वर्षों के पूर्व कै किसी समय अवधि काल का किसी प्रति-नियुक्त-कर्मचारी को कोई बोनस 
अथवा कृप;-मूलक-ग्रनुदान, इन आदेशो के अन्तर्गत, नहीं दिया जावेगा । 

अखिल भारतीय सेवा के एक सदस्य को जो किसी सावंजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान में प्रति-नियुक्ति 
पर हो एवं जिस प्रतिप्ठान की सदाय पू जी (पेड-ग्रप-शेयर-केपीटल) में से 5 प्रतिशत शेयर राज्य 
सरकार द्वारा लिये हुए हो तो ऐसे अधिकारी को उस सस्था द्वारा घोषित बोनस/क्ृपा-मूलक- 
अनुद।न को प्राप्त करने की अनुमति दे दी जाय, यदि:-- 


(क) वह सा्वंजनिक-क्षेत्र का प्रतिष्ठान लाभ कमा रहा है, 


(खर) बीनस अथवा कृपा-मूलक-अनचुदान, नियोजक के पास उपलब्ध अ्रधिक शेयर पूजी के 40 
प्रतिशत में से बोनस मुगतान अधिनियम 965 के अनुसार, चुकाया जा रहा हो । 


(ग) बोनस (कृपा-मुलक-अनुदान सहित) के मुगतान के लिये फब्यावट अ्रधिकारी द्वाया वास्तव में 
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प्राप्त सवेतन (सेलेरी) के आधार पर किया जावेगा। किन्तु जिन मामलों में एक 
कर्मचारी को 750/- रुपये अथवा उससे अ्रधिक मासिक-वेतन मिल रहा है तो वोनस के 
भुगतान के प्रयोजनार्थ उसका वेतन 750/- रुपया मासिक ही माना जावेगा । 


- रुपया (600/- मासिक के स्थान पर) ज्ञापन दिनांक 6-6-76 से क्रिया गया है। 


(५॥) एक राज्य-कंमचारी जो प्रति-नियुक्ति पर वैदेशिक-नियोजक अ्रथवा उधार-लेने-वाली सस्था के पद 


॥. 


का बेतन प्राप्त करने का विकल्प इन आदेशो के भ्रनुच्छेव 4 () के अम्तगंत देता है तो वह बोनस 
अथवा कृपा-मूलक-मुगतान वैदेशिक-नियोजक अ्रथवा सगठन, जिसमें बह्‌ प्रति-निय्ुक्ति पर है, उसे 
प्राप्त करने तथा उसे अपने पास रखने का अधिकारी होगा । किन्तु जहा एक राज्य-कर्मचारी जो 
अपने पैतृक-विभाग के पद का वेतन तथा इन आदेशो के अनुच्छेद 4 () के अन्तर्गत प्रति-नियुक्ति- 
भत्ता आप्त कर रहा हो तो वह बोनस भुगतान अधिनियम, 965 के अन्तर्गत देय-प्रति-नियुक्ति 
की अ्रवधि मे, बोनस प्राप्त करने का अधिकारी होगा किन्तु उसे बोनस की उक्त-प्रकार प्राप्त की 
गई सारी राशि को राजकीय-लेखो मे जमा कराना होगा । जो प्राधिकारी बोनस का भुगतान करें 
उनके लिये भी यह आवश्यक होगा कि वे यह सुनिश्चित करे कि बोनस का जो भुगतान उन्होने 
ऐसे कर्मचारी को किया है वह राशि सबधित राज्य-कर्मंचारी द्वारा राजकीय-लेखों मे ,जमा करा 
दी जाती है। 

प्रति-नियुक्ति की श्रवधि:---एक राज्य-कर्मंचारी को एक समय में श्रधिकतम तीन-वर्ष से अ्रधिक 


समय/काल के लिये प्रति-नियुक्ति पर नही भेजा जाना चाहिये । 
42. यह श्रादेश निम्न-पर लागू नहीं होंगे: -- 


0) 


() 


(का) 


(५) 


राज्य-कर्मच।री जिन्हे पंचायत समितियों अथवा जिला परिपदों में प्रति-नियुक्ति पर भेजा 
जाता है । 

एके राज्य-कमंचारी जिसे सरकार द्वारा किसी नगर परिपद्‌/नगरपालिका में आयुक्त अथवा किसी 
अन्य हैसियत से नियुक्त किया जावे अथवा जिसकी सेवायें एक भग की गई (सुपरसीडेड) नगर- 
परिपद्‌ अथवा नगर-प,लिका/मण्डल मे प्रति-नियुक्ति पर सौप दी जाती है । 

सहंकारिता-विभाग के राज्य-कर्मचारी जिन्हे प्रदेश में पजीकृत सहकारी सस्थाझ्रों में प्रति-नियुर्ति 
पर भेजा जाता है । 

राज्य-कर्मचारी जिन्हे ऐसी सस्थान/निकाय मे प्रति-नियुक्ति पर भेजा जाता है जहा प्रति-नियुक्ति 
की शर्त विशिष्ट कानून अथवा नियम/आदेशो से शासित होती हो । 


[ज्ञापन क्रमांक एफ. । (3) वि. वि. (ग्रप-2) 76 दिनांक 9-7-76 द्वारा उपरोक्त श्रनुच्छेद में 


उपधघारा (०) 


43. 


एवं (४) जोड़ी गई हैं] 
यह आदेश पूर्व में इस सम्बन्ध में जारी छिये गये समस्त श्रादेशो/वरिपत्रो आदि के श्रतिक्रमस में 


जारी किया जाता है। यह आदेश दिनाक ]-3-76 से प्रभावशील होगे झ्यौर यह उतर राज्य-कर्मचारियों पर भी 


लागू होगे जो 
। 


पूर्व में ही प्रति-नियुक्ति पर है । 


» झुछ मामलो मे राज्य-कर्मचारियों को, राजस्थान सेवा नियम !4] के झब्न्तरगंत, उनसे प्रति" 


नियुक्ति के लिये सहमति प्राप्त करने के वाद ही, प्रति-नियुक्ति पर भेजा गया था। इस प्रकार के म/मले में प्रति- 
नियुक्ति पर कार्य कर रहे कर्मचारीगण सम्भवतः उनकी प्रति-नियुक्ति की शर्तों में परिवर्तत कर दिये जाने के 


240] राजस्थान सेवा नियम [नियम 45-45-ए-वो 


महंगाई भत्ते पृथक-पृथक कर रखे है उनमें ऐसे राज्य-कर्मचारियो को विकल्प के अनुसार वैदेशिक-नियोजक के पद 
पर वेतन का निर्धारण किस प्रकार किया जाय । 
इस प्रश्त पर विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि उपरोक्त अनुच्छेद-2 में वणित 
विकल्प, जिसकी सुविधा वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमाक 23-]-976 के अनुच्छेद-5 में दी गई थी और जो समय- 
समय पर सशोधित किया गया है, के अनुसरण मे ऐसे राज्य-कर्मचारी को पुनः विकल्प देने की अनुमति नहीं दी 
जावेगी तथा ऐसे मामले में एक राज्य-कर्मचारी को उसके पैतूक-विभाग के वेतनमान में अपने वेतन तथा साथ में 
प्रति-नियुक्ति-(कर्त्तव्य) भत्ता एवं पृथक से महंगाई भत्ता राज्य सरकार के नियमों के अनुसार प्राप्त करने की अनुमति 
दी जावेगी | वित्त विभाग के उक्त भ्रकित ज्ञापन के अनुच्छेद-6 के अ्रनुसार अश्रन्य भत्ते प्रथक से शासित किये 
जावेगे । उन्हे राज्य-कर्मचारियो का वेतन जो पूर्व में ही प्रति-नियुक्ति पर है, दिनाक [-9-976 से इन आदेशों 
के प्रावधानों के अनुसार शासित किया जावेगा | वित्त विभाग के झ्रादेश दिनाक 23--976 को उपरोक्त 
अकित सीमा तक ]-9-976 से सशोधित किया हुआ माना जावेगा । 
[वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ. । (3) वि वि. (ग्रूप-2) 76 दिनांक 27--5--977 द्वारा निविष्ट] 
नियस 45--अवकाश एवं भत्तों प्रादि का भार :-- 

(क) जब तक एक कर्मचारी विदेश-सेवा में है तव तक उसकी पेन्शन राशि का अंशदान, 
उसके पक्ष में, राजकीय संचित निधि में जमा कराया जाना चाहिये । 

(ख) यदि विदेश-सेवा भारत में हो तो अशदान अवकाश-वेतन की राशि के लिए भी दिया 
जाना चाहिये । 

(ख) (ख) यदि कमंचारी पंचायत समितियों में प्रति-नियुक्ति पर भेजा जाता है तो उसके 
अवकाश-वेतन अंशदान की वसूली नशो की जावेगी तथा प्रतिनियुक्ति काल में प्राप्त 
अवकाश का भ्रवकाश-वेतन पंचायत समितियों द्वारा ही वहन किया जावेगा । 

टिप्पणी:--यह सशोधन 2 अक्टूबर, 959 से प्रभावशील माना जावेगा । 

(ग) उपरोक्त खण्ड (क) एवं (ख) के अन्तर्गत देय अ्ंशदान राज्य कर्मचारी द्वारा चुकाया 
जावेगा जब तक वैदेशिक-नियोजक उसका भुगतान करने की सहमति नहीं दे दे । 
बैदेशिक-सेवा में ग्रवकाश लेने के समय का कोई अंशदान देय नही होगा । 

(य) नियम 53 (ख) के अनुसार विशेष प्रवन्ध द्वारा अ्रवकाश का अंशदान भारत से बाहर 
वेदेशिक-सेवा के मामले में भी मांगा जा सकता है जिसमें वेदेशिक-नियोजक द्वारा 

अंशदान देना होगा । 

टिप्पणी :--पेन्शन के साथ राजकीय भ्रशदान, यदि कोई हो तो, सम्मिलित है जो कर्मचारी के भविष्य 

निधि खाते मे जमा कराना चाहिये । 
नियम 45-ए--वेतन एवं भत्तों आदि का भार :--राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार तथा 
पंजाब, विहार, तमिलनाडू, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, आन्भ्रप्रदेश, एवं केरल सरकारों एवं राजस्थान 
सरकार के मध्य कर्मचारियों का एक दूसरे राज्य में स्थानान्तरण होने पर, अधिकारियों के वेतन, 
भत्ते, पेन्शन, आदि के भार का नियमन राजस्थान सेवा नियम भाग-2 के परिशिप्ट 3 मे उल्लेखित 
निर्देशों के अनुसार होगा । 

नियम 45-बी-भारतीय रजवाड़ों एवं (बी) श्रंणी के राज्यों के बीच आपस में की गई 


नियम 46] राजस्थान सेवा नियम [24] 


सेवा की गशानाः--राज्य कर्मचारी जिन्होंने एक भारतीय रजवाड में सेवा की है एवं जो अब (वी) 
श्रेणी राज्य का भाग बन चुका है या (ब) श्रेणी के अन्तगंत आ चुकी है वह सेवा उसके केन्द्रीय 
सरकार मे स्थाई रूप से लिए जाने पर केन्द्रीय सरकार के पेन्शन नियमों के अनुसार पेन्शन योग्य 
गिली जावेगी । इसी प्रकार का व्यवहार उस केन्द्रीय कर्मचारी के साथ किया जावेगा जो केन्द्रीय 
सरकार से (बी) श्रेणी के राज्यों के अन्त त सेवा में अन्तिम रूप से ले लिया गया है तथा वहा से 
सेवा निवृत्त किया जाता है । सम्बन्धित सरकारो के अन्तर्गत की गई सेवाओं के सम्बन्ध में पेन्शन 
की राशि के लिए उत्तरदायी वही सरकार बनी रहेगी तथा प्रत्येक सरकार का उत्तरदायित्व 
परिशिष्ट-]3 में ब्णित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जावेगा । 


नियम 446-श्र शदान दी दर +-पेन्शन एवं अवकाश-वेतन के लिये भुगतान किये जाने योग्य 
अंशदान की दर वह होगी जिसे राज्य सरकार सामान्य आदेशों के द्वारा निर्धारित करे । 


आडिट निर्देशन:--() वैदेशिक-सेवा से लौटने के पूर्व नियम 27 (ख) के अनुसार लिये गये भ्रवकाश 
के साथ कर्मचारी द्वारा लिये गये “कार्य-ग्रहरा-काल” के समय के लिये ग्रवकाश-वेतव का अशदान उस वेतन की 
दर पर फलाया जाना चाहिये जिसे वह अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व प्रात्त कर रहा था। 

(2) जब एक कर्मचारी वंदेशिक-सेवा में स्थानान्तरित हो जाता है या जब कर्मचारी की वँदेशिक-सेवा 
की अवधि बढ़ा दी जाती है तो यह माना जाना चाहिये कि पेन्शन या अवकाश-वेतन या केवल पेन्शन के लिए 
जैसी भी स्थिति हो, अ्रशदान राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये झ्रादेशो के अनुस।र समय-समय पर प्रभावशील 
दरो के आधार पर वसूल किया जावेगा । इसी प्रकार यदि अधिकारी पेन्शन प्राप्त करने वाला न हो तथा 
अशदायी-भविष्य-निधि मे भ्रणदान जमा करा रहा हो तो यह मानना चाहिये कि भविष्य-निधि में ग्रशदान तथा 
अबवधि--बद्ध अशदान सरकार द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार वसूल किया जावेगा । 

राजकीय निर्णय संख्या- तथा संख्या-2:--वित्त विभाग के झ्रादेश क्रमांक एफ. । (3) बि वि. (ग्रुप-2) 
पृ7 दिनांक 77--977 द्वारा उक्त अ्रंकित राजकीय निर्णय सख्या- तथा निर्णय सख्या-2 श्रतिक्रमित 
(सुपरसीड) कर दिये गये हैं । 

राजकीय निर्ंय संख्या 3:--केन्द्रीय सरकार या अन्य प्रादेशिक सरकारो से जब कर्मचारी राजस्थान 
सरकार के ग्रधीन पदो पर नियुक्त किया जाता है तो वह अपनी सरकार के अवकाश नियमों से शाप्तित होते रहते 


है तथा उनका अवकाश-वेतन ग्रकेक्षण सहिता भाग-] के परिशिष्ट-3 में झकित प्रक्रिया *े अनुसार नियमित होता 
है । राज्य सरकारों के भ्रधीन सेवा में श्रस्थाई रूप से स्थानान्तरित कर्मचारिप्नो को अवकाश स्वीकृति एवं श्रवकाश 
बेतन के वितररा के बारे मे अपनाई जाने वाली इस प्रक्रिया के बारे मे महालेखाकार राजस्थान-जयपुर के परामर्श 
से जांच की गई है तथा इस सम्बन्ध में निम्त-अ्रकित निर्देश जारी किये जाते है :-- 


(!) यदि ऐसा कर्मचारी राज्य सरकार के श्रधीन अस्थाई सेवा अवधि में अवकाश के लिये झ्रावेदन 
करता है तो उसे अवकाश, सरकार के सक्षम-प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जावेगा। राजपत्रित- 
अधिकारियों के मामले मे अवकाश उस समय तक स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये जब तक 
महालेखाकार द्वारा बकाया अवकाशों का सत्यापन नही कर दिया जावे । इस प्रयोजन के लिये 
कर्मचारी को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के माध्यम 
से अन्त में महालेखाकार के यहा भेजना चाहिये जो भ्रावेदन-पत्र पर अ्रवशेय ग्रवकाशो के बारे मे 
प्रमाण-पत्र ग्रकित करेगा तथा उसकी एक प्रति सीधी सम्बन्धित कमंचारी को तथा अ्रवकाश स्वीकार 
करने वाले प्राधिकारी के पास भेजेगा तथा दूसरी प्रति वह्‌ अपने यहा रखेगा तथा साथ-साथ 
यदि ऐसे विशेष-विवरणा, कर्मचारी द्वारा प्राप्त वेतन आदि के बारे मे, पूर्व में प्राप्त नही किये 
गये हों, तो वह विवरण भी भेजेगा जो उसके कार्यालय में उपलब्ध रहेगा तथा जो बाद में 
आडिट-अ्रधिकारी के लिये ग्रवकाश वेतन फलाने के लिये श्रायरथक होगा। ग्रवकाश हेतु प्रावेदन 


42] 


(2) 


(3) 


(4) 


राजस्थान सेवा नयम [नियम 46 


की दूसरी प्रति प्राप्त होने पर दूसरा आडिट अधिकारी स्वीकार्य अ्रवकाश वेतन की फलावट 
करेगा तथा सामान्य रूप मे सम्वच्धित कर्मचारी को अवकाश-वेतन प्रमाश-पत्र जारी करेगा। 
अराजपत्रित कमंचारिथो के मामले में अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम-प्राधिकारी, जहा कहीं 
आवश्यक है, केन्द्रीय या अन्य राज्य सरकार के अधीन भेजने वाले कार्यालय से केन्द्रीय या अन्य 
राज्य सरकारों के अवकाश नियमों के अ्रधीन देयता प्रमाण-पत्र माग सकता है । 


राज्य सरकार द्वारा स्व्रीकृत अवकाश के सम्बन्ध मे भ्रवक्राश-वेतन का भुगतान राजपत्नित कर्म- 
चारी के संम्वन्ध में कोपागार द्वारा प्राधिकृत किया जावेगा जबकि ग्रराजपत्रित कर्मचारी के 
मामले में ऐसा भुगतान सम्बन्धित विभाग अथवा कार्यालय द्वारा किया जावेगा । 


यदि कर्मचारी सेवा-निवृत्ति पूर्व अवकाश के लिए आ्रवेदद करता है तथा सेवा नियम 89 के 
अधीन झ्थवा ऐसे अवकाश के समकक्ष केन्द्रीय*या अन्य राज्य सरकार के नियमों के भ्रनुसार 
लोकहित की झ्ावश्यकता के श्राधार पर उक्त अवकाश अस्वीकृत करने का प्रस्ताव हो तो यह 
सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि सम्बन्धित केन्द्रीय या अन्य राज्य सरकार से सेवा-निवृत्ति पूर्व 
आवकाश के मना करने से पूर्दे उससे अनिवार्थ रूप से परामर्प ले लिया गया है। यदि केन्द्रीय/ 
अ्रन्य राज्य सरकार ऐसे अवक्राश को मना करने से सहमत नही हो अ्रयवा उसके द्वारा दी जाने 
वाली अतिरिक्त पेन्शन सम्बन्धी देयता के वहन करने से मना करती हो तो उचित यह होगा कि 
पूर्व में आवेदन किये गये सेवा-निवृत्ति-पुर्वे भ्रवकाश को स्वीकृत कर दिया जावे तथा बाद मे 
सम्बन्धित कर्मचारी को उसके वर्तमान पद पर राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार 
पुन: नियुक्त कर लिया जावे । ऐसे कर्मचारी का अवक।श-वेतन ऐसे प्रबन्ध के श्रघीव रहेगा जैसा 
केन्द्रीय/प्रम्य राज्य सरकार निश्चित करना चाहे । 


यदि कर्मचारी अवकाश के लिये ग्रावेदन राज्य सरकार के अधीन अपनी पुनः नियुक्ति के अनन्त 
में किन्तु सम्बन्धित सरकार के अधीन वास्तव में काम पर पुनः उपस्थित होने से पूर्व करता है तो 
वह राज्य सरकार से पराम्प करेगी तथा यह निर्णाय करेगी कि आया अबकाश स्वीकृत किया 
जा सकता है श्रथवा नही । यदि अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है तो केन्द्रीय/ग्रन्य राज्य 
सरकार से कर्मचारी के वापिस आने पर वह अवकाश प्रारम्भ होना चाहिये तथा भ्रवकाश 
स्वीकृति के भ्रादेश की श्रौषचारिक सूचना केन्द्रीय/ग्रन्य राज्य सरकार द्वारा दी जानी चाहिये। 
सम्बन्धित सरकार के साथ परामर्श राज्य सरकार के अधीन कतंव्य की सूचना के तथा श्रवकाश 
के प्रारम्भ होने से पर्याप्त समय पूर्व किया जाना चाहिये . ताकि केन्द्रीय/प्रन्य राज्य सरकार यह 
निणुय करले कि कया अ्रवकाश स्वीकृत करना प्रश,सनिक हृष्टि से सुविधाजनक रहेगा अथवा 
नही । 


राजकीय निर्णय संस्या 4:--सेवा नियम 45 के प्रावधानों की ओर ध्यान झ्राकपित किया जाता हैं 
जिसके झनुसार विदेश-सेवा मे प्रति-नियुक्त एक राज्य कर्मचारी के सम्बन्ध में अवकाश-वेतन-श्रशदान की राशि 
विदेशी नियोजक से बघुल की जाती है और इस अशदान के एवज मे राज्य सरकार उस कर्मचारी को उस प्रवधि 
का प्रवकाश-बेतन देती है जिसमे वह विदेशी-नियोजक के अधीन रहते हुए अवकाश का उपभोग करता है | ऐसे 
प्रतिनियुक्त कर्मचारी को क्षति-पूरक भत्तो का मुगतान, (अवकाश झवधि का) विदेशी-नियोजक द्वारा ही किया 
जाता है । विदेशी-नियोजक के अधीन प्रति-नियुक्त राज्य-फर्मंचारियो को अवैकाश-वेतन के भुगतान की वर्तमान 
प्रक्रिया को मरल बनाने का प्रश्न कुछ समय से राज्य सरकार के विचाराधीन रहा है | 


नियम 47] राजस्थान सेवा नियम [243 


उक्त प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से राज्यपाल महीदय ने निर्णय दिया है कि अब से विदेशी- 
नियोजक द्वारा ऐसे राज्य कर्मचारियों का ग्रवह्ाश-लेखा रखा जावेगा जो उनके अ्रधीन प्रतिनियुक्त है। विदेशी- 
निवोजक दी ऐसे प्रतिनियुक्त कमंचारी को बकाया एवं देय अवकाशो कय निर्धारण करेगे और कर्मचारी के प्रावेदत 
पर झवकाश स्वीझार कर देगे तथा उसकी सूचना वार्मचारो के पैतृक विभाग को देंगे । अवकाश अ्रवधि के प्रवकाश- 
चेतन का भुगतान उधार लेने वाले प्राधिकारी को ही सेवा नियम 97 के प्रावधानों के अनुसार करना होगा । इसके 
बाद विदेशी-नियोजक ग्रति अ्रद्धं-वाधिक झ्राधार पर भझवकाश-बेतन के किये गये ऐसे भुगतानों का पुनर्भरण 
(रिम्बसंमेम्ट) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, कार्यालय-अध्यक्ष, राजपत्रित अधिकारी, श्रराजपत्रित कमेचारियो, जैसी भी 
स्थिति हो, के बारे भें धाप्त करेंगे। राजस्थान प्रशासनिक सेवा/राजस्थान लेबा सेवा से सम्बन्धित ग्रवकाश वेतन 
के पुनंभरण के मामले उप सचिव, कार्मिक विभाग तथा मुझ लेवाधिकारी राजस्थान को क्रमश: भेजे जावेगे । 


राज्य कर्मचारियों को उधार लेने बाले प्राधिकारी श्रवकाश वेतन के पुनर्मरण के दावे अ्रद्धा-वापिक 
आधार पर दिताक ६ श्रप्रेल से 30 सिउम्पर तथा ! अ्रक्युवर से 3! मार्च के आधार पर उक्त प्राधिकारियों को 
विदेश-सेवा मे प्रतिनियुक्त सम्बन्धित कर्मचारी के सेवा विवरण के साथ भिजवायेगे | सेवा विवरण में स्वीकृत 
किये गये झ्रवकाश की प्रकृति, अवकाश-वैतन की दर एबं चुकाये गये भ्रवकाश वेतन की राशि का उल्लेख किया 
जावेगा । सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालय-अध्यक्ष पुनर्भरण के, विदेशी नियोजक द्वारा प्रस्तुत, ऐसे दावों का 
सत्यापन करेगे और उनके प्राप्त होने से एक माह में बैक-ड्राफ्ट द्वारा राशि का धपुनर्भरण कर देगे। 

यह श्रादेश राजस्थान सेवा नियन 46 के श्रस्तर्गत राजकीय निर्णय संख्या () तथा (2) को निरस्त 
करते हुए जारी किये जाते हैं । यह्‌ भ्रादेश दिनाक जनवरी, 977 से प्रभावशोल होंगे । 


[ज्ञापन संद्या प | (3) दि. वि./(गुप-2) 77 दिनांक 7--77 द्वारा निविष्ट] 


मियम [47-अंशदान की गछाता :--नियम )46 के अनुसार निर्धारित की गई पेन्शन 
प्रंशदान की दरे राज्य कर्मचारी के लिये पेशन (उस अवधि के लिये) प्राप्त कराने के उहेश्य से ऐसी 
दरें होगी जी वह सरकार के अन्तर्गत रहकर सेवा करने पर प्राप्त करता यदि वैदेशिक-सेवा में 
नियुक्त नही किया जाता । 


अब॒काश वेतन म्रशदान की दरें कर्मचारी को उस पर लागू वेतनमान में लागू अन्य शर्तों के 
साथ अवकाश-वैतन दिलाने के लिये होगो । स्वीकायें अवकाश-बैतन की फलावट में वैदेशिक-सेवा में 
प्राप्त किया गया वेतन, नियम 7 (24) के प्रयोजनों के लिये, वेतन के रूप मे गरिना जावेगा। इस 
बाहरी सेवा में देय वेतन से उन कर्मचारियों से जो अ्रशदान दे रहे है उतनी ही राशि काट ली जावेगी 
जो उसे अ्ंश्दान के रूप मे दी जाती है । 


टिप्पएरी:---इस नियम के अन्तर्गत अशदान की दरे तथा उसकी फलाबंट की प्रक्रिया का उल्लेख 
राजस्थान सेवा तियस भाग (2) के परिशिष्ट (5) में किया हुआ है । यह निर्णय किया गया है कि वैदेशिक-सेवा 
में प्रस्थान करते समय नियम 27 (ख) के अनुसार उपभोग किये गये कार्य-प्रहषा-काल के सम्बन्ध मे अवकाण- 
बेतन-प्रशदान की वसूली उस वेतद के अनुमार की जानी चाहिये जो कर्मचारी वंदेशिक-सेवा मे पदभार-ग्रहण 
करने पर प्राप्त करता है | 


राजकीय निर्णय :--राजस्थान राज्य कर्मचारी जो वैदेशिक-सेवा से प्रतिनियुक्ति पर हों, उनका अवकाश- 
वेतन-अशदान वैदेशिक नियोजक से प्राप्त किये जाने वाले वेतत के आधार पर दिया जावेगा जहा पर वो स्वय 
अशदान दे रहे हो | इसमें अंशदान की राशि काटली जावेगी । 


244 | राजस्थान सेवा नियम [नियम 48--49 


नियम 48-प्र शदान को छोड़नवा अथवा छूट देवा :--राज्य सरकार वैदेशिक्--सेवा में 
स्थानान्तरण के समय के ३-- 
(क) किसी विशिष्ट मामले में या मामलो की श्रेणी में वकाया श्रशदान को छोड़ सकती 
है, एवं 
(ख) अधिव वकाया अशदान पर, यदि कोई हो, व्याज की दर निर्धारित करने पर नियम 
बना सकती है। 
राजकीय निर्णंयः--राज्यपाल महोदय ने ग्रादेश दिया है कि राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो भूटान 
सरकार के अधीन प्रतिनियुक्त थे, उनके पेन्शन झशद,न की वसूली राजस्थान सेवा नियम 48 (क) के ग्रन्तर्गंत 
समाप्त की जाती है । 
नियम 49-प्रवशेष प्ंशदानों पर ब्याज :--ैदेशिक-सेवा में प्रत्तिनियुक्त कर्मचारी के 
अवकाश अथवा पेन्शन प्रशदान का बकाया वापिक भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में [5 दिन 
के भ्न्दर अथवा यदि वदेशिक-सेवा की अ्रवधि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व ही समाप्त हो जाती है 
तो वैदेशिक-सेवा की समाप्ति पर बुकाया जावेगा । भुगतान यदि इस निर्धारित ्रवधि में नही किया 
जाता है तो बकाया अ्रशदान पर, जब तक सरकार द्वारा विशेप रूप में उसे माफ नही कर दिया 
हो उस बकाया राशि पर, 2 पैसा प्रतिदिन प्रति ।00/- रुपये के अनुपात में भुगतान करने की ग्वधि 
की समाप्ति से भुगतान करने की वास्तविक तारीख तक व्याज फलाकर पूर्णरूप से अशदान की राशि 
सहित सरकार को जमा कराया जावेगा । ब्याज, राज्य कमंचारी द्वारा या वेदेशिक-नियोजक द्वारा, 
इनमें से जो कोई भी गप्रशदान जमा कराता है, जश कराया जावेगा । 
[पभ्रादेश संझ्या एफ (24) वि. वि. (ग्रूप-2) 75 दिनांक 6-7-76 द्वारा प्रति-स्थापित ] 
राजकीय निर्देश:--राजस्थान सेवा नियम 49 के अ्रनुसार यदि वैदेशिक-सेवा मे नियुक्त कर्मचारी के 
सम्बन्ध में उप्तके प्रवकाश-वेवत या पेन्शा अशदान का भुगतान सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में 
दिन के अन्दर प्रथवा बैदेशिक सेवा अवधि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व ही समाप्त होने पर बैंदेशिक-सेवा की 
समाप्ति पर कर किये जाने का प्रावधान है। देव राशि नही चुक ई जाने पर बकाया अ्रशदान पर, जब तक उसे 
सरकार द्वारा विशेष रूप से माफ नही कर दिया गया हो, सरक री कोप मे दण्डनीय ब्याज देना होता है। वर्तमान 
नियमो के अन्तर्गत विदेगी सेवा मे प्रतिनियुक्त कर्मचारी के अवकाश-वेतन अ्रथवा पेन्शन-अशदान की दरें महा- 
लेखाकार राजस्थान-जप्रपुर द्वारा. उधार लेने वाले प्राधिकारी के पास, भेजदी जाती है। यह देखा गया है कि 
वैदेशिक-सेवा के अर शदान की दरों की सूचना भेजने में विलम्व होता है क्योकि महालेखाकार को उक्त सूचनाये 
नियुक्ति करने वाले प्राधिकारियों से मागती होती है। इसका परिणाम यह होता है कि सम्बन्धित विदेशी वियोजको 
द्वारा निर्धारित समय में अशदान नही चुकाया जाता है झौर उन्हे सरकार को ब्याज की रकम माफ करने के 
लिये लिखना पडना है । 
अंशदान वसूल करने मे विलम्व से बचने के लिये भविष्य मे अवकाश-वेतन तथा पेन्शन/अशदावी भविष्य 
निधि अर शदान की स्व्रीकृति के लिये राजस्थान सेवा नियम भाग (2) के परिशिष्ट (5) के प्रावधानों के अनुसार 
वैदेशिक-नियोजक द्वारा फलाकर निकाली जावेगी तथा वह उसके आधार पर अग्रशदान की राशि महलेखाकार- 
राजस्थान जयपुर को भेजेगा । वेदेशिक-सेवा मे सम्बन्धित कर्मचारी का स्थानान्तरण स्वीकृत करने वाला सक्षम« 
प्राधिकारी कर्मचारी के स्थासान्तरण (स्त्रीकृति) के आदेशों में एक तिम्ननश्न कित अनिरिक्त शर्ते श्रौर सम्मिलित 
करंगेै- 


नियम 50] राजस्थान सेवा नियम (245 
“वैदेशिक-नियोजक ग्रथवा राज्य कर्मचारी, जँसी भी स्थिति हो, राजस्थान सेवा नियम भाग (2) के 
परिणिष्ट (5) के प्रावधानों के अनु पार सलग्त प्रपत्र मे अवकाश-वेतन एव/अ्रथवा पेन्शन/म्रशदायी भविष्य निधि 
को उल्लिखित दरों के अनुसार ग्रणदान की राशि जमा करायेगा तथा उसके द्वारा निश्चित की गई दरों के हिसाव 
से अ्रणदायी-राशि का वास्तविक भुगतान सरकार को “प्रत्येक वित्तोय वपे की समाप्ति के 5 दिन के प्रन्दर 
अथवा यदि वैदेशिक-सेवा की ग्रवधि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व हो समाप्त हो जाती है तो उसकी समाप्ति 
पर, कर दिया जावेगा ।” अस्थाई दरों को निकालने मे सहायता के लिये प्रपत्र सलग्न किया गया है ६ 
टोकाइ--इस निर्देशन के भ्रनुच्छेद (() तथा (2) वित्त विभाग की अ्रधिसूचना क्रमांक एफ 4 (24) बि. वि. 
(पुप-2) 75 दिनांक 6-7-76 द्वारा संशोधित किये गये हैं । 


अशदान की राशि राजकीय लेखों मे निम्त-श्रकित मदों मे जमा करायी जानी चाहियेः--- 
() अवकाश-वेतन ग्रश-दान, झ्राय शीर्षक मे जमा होगा जो लेखो के सेवा शीपंक (सविस हैड आ्राफ 


अकाउन्ट) के समान होगा जिसमे पैतृत विभाग मे अ्रधिकारी का वेतन न।में लिखा जाता है 
झधवा जहा उस विभाग का समान मुझय शीर्यंक नही है वहा यह राशि लेखों के 'विविध मद! में 
जमा होगी । 
(2) पेन्शन/ग्रशदायी भविष्य निधि अशदान >(,एप] अशदान पेन्शन के लिये एवं सेवा-निवृत्ति-लाभ 
अशदान तथा पेन्शन/ग्रशदायी भविष्य निधि के लिये ग्रेच्यूटी पेन्शन की वसूलिया शीर्षक के 
अन्तर्गत जमा करायी जावेगी । 
वैदेशिक-नियोजक द्वारा निश्चित की भई दरो को अस्थाई समझा जावेगा तथा महालेखाकार राजस्थान 
जयपुर द्वारा सही रूप से निश्चित किये जाने के समय तक वह विचाराधीन ही रखी जावे. एवं वह पूर्व-प्रभाव से 
समायोजित करने की शर्ते पर होगी | यदि वैदेशिक-नियोजक द्वारा उपरोक्त निर्धारित समय में अवकाश वेतन/ 
वेन्शन/ग्रशदायी भविष्य निधि, अर शदान की राशि सरकार को नही चुकाई हो तो वैदेशिक-नियोजक की श्रोर 
बकाया राशि, जो । अप्रेल 964 के बाद से बकाया है, वह्‌ दण्ड स्वरूप व्याज की रकम सहित वसूल की 
जावेगी । 

स्पप्टीकरसणा:--नियम 49 के अन्तगंत राजकीय निर्देशन के रूप मे प्रविष्टी वित्त विभ,ग के ज्ञापन 
दिनाक ] जुन. 964 के भ्रन्तिम अनुच्छेद की सही क्रियान्विति के सम्बन्ध में सन्देह उत्पन्न किया गया है जो 
वेदेशिक-नियोजक द्वारा भुगतान नही किये गये ग्रशद।न पर  अप्रेल, 964 से दण्डतीय ब्याज की दर सहित 
बसूली का प्रावधान करता है। 


यह्‌ स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलो मे जहा वैदेशिक-नियोजक निर्धारित भ्रवधि में पैशन-भंशदान 
का भुगतान नही करना है तो वहा भुगतान नही किये गये श्रशदाव पर दण्ड-ब्याज (पैनल-इन्ट्रेस्ट) की दर, । अप्रेल, ह 
4964 से अथवा उस दिन के बाद की तारीख से जिसको अशदान मुगतान किया जावेगा, या किया जाता है, जो 
भी बाद में हो, की वसूली की जावेगी । 


नियम 59-वेदेशिक-सेवा में अं ध रान-कर्म चारी द्वारा नहों रोका जा सकता :-वैदेशिक-सेवा 
में नियुक्त राज्य-कर्मचारी उस अवधि के लिए देय अवकाश-वेतन एवं पेन्शन भ्रंशदान को रोकने तथा 
वेदेशिक-सेवा में व्यतीत समय को राज्य-सेवा के रूप मे नही गिने जाने के लिये नहीं कह सकता है । 
उसके पक्ष में श्रंशदान के भुगतान से वह उस पर प्रभावी सेवा नियमों के अनुसार पेन्शन या भ्रवकाश 
येतन, जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त करमे का अविकारी होता है। न तो वह और न हो वेदेशिक- 


246] राजस्थान सेवा नियम [नियम 5-54 


नियोजक भुगतान किये गये अंशदान मे से कुछ प्राप्त करने के अधिकारी होते है श्रौर उसके लौटाये 
जाने की कोई माग स्वीकार नही की जा सकती है । 


नियम 5-वेदेशिक-नियोजक से पेन्शन या ग्रे च्यूटी स्वोकार करने फी स्वीकृति प्राप्त करना 
आवश्यक:--एक राज्य-कर्मचारी जो विदेश सेवा में स्थानान्तरित कर दिया जाता है वह राज्य- 
सरकार की स्वीकृति के बिना अपनी सेवा के एवज में वेदेशिक्-नियोजक से कोई पेन्शन या ग्रेच्यूटी 
स्वीकार नही कर सकता है । 


नियम 52-बंदेशिक-सेवा में राज्य-कर्मचारियों फो अश्रवकाश :--चैदेशिक-सेवा में प्रति- 
नियुक्त करंचारी को उस पर प्रभावी नियमों के प्रतिरिक्त अन्यथा रूप से कोई अवकाश स्वीकृत नहीं 
किया जा सकता है तथा वह सरकार से अवकाश या अवकाश-वेतन प्राप्त नहीं कर सकता है जब 
तक वास्तव में बह उस सेवा को नहो छोड़ देता है ग्रथवा अवकाश पर नहीं चला जाता है । 


नियम 53 (क)- भारत से बाहर वेदेशिक-सेवा में अ्धकाश को स्वीकृति को नियमित 
करने का विशेष-प्रावधान :--भारत से बाहर सेवा में नियुक्त अधिकारी को विदेशी-नियोजक द्वारा 
ऐसी शर्ते पर अवकाश स्वीकृत क्रिया जा सकता है जिसमें वह निश्चित करने वाला सक्षम-प्राधिकारी 
बैदेशिक-नियोजक के परामर्श से ऐसी शर्त निर्धारित कर सकता है, जिस पर वैदेशिक-नियोजक द्वारा 
अवकाश स्वीकृत किया जा सकता हैं। तियोजक द्वारा स्वीकृत फ्रिये गये ग्रवकाश के भ्रवकाश-वेतन 
का भुगतान वेदेशिक-नियोजक द्वारा किया जावेगा तथा वह भ्रवकाश ग्रधिकारी के अवकाश्न लेखों में 
दर नहीं लिखा जावेगा । 


नियम 53 (ख) :--विशेष परिस्थितियों में भारत से बाहर वेदेशिक-सेवा में स्थानान्तरण 
करने को सक्षम-प्राधिकारी वैदेशिक-नियोजक के साथ ऐसे प्रवन्ध कर सकता हैं जिसके कारण किसी 
भी कर्मचारी को उस १२ राज्य कर्मचारी के रूप में लागू होने वाले सेवा नियमों के ग्रनूसार 
अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है यदि वंदेशिक-नियोजक सेवा नियम 46 के अन्तर्गत निर्धारित 
से अवकाश-अशदान राज्य की सचित निधि मे जमा कराता है। 


टिप्पसी:--पेन्शन के प्रयोजनो के लिये भारत से बाहर वँदेशिक-नियोज़क द्वारा उसे उधार दिये गये 
कर्मचारी के लिए उसकी स्वीकृत अवधि को अवकाश के रूप में समझा जाना चाहिये एव कर्त्तव्य के रूप में नहीं 
समझा जाना चाहिये । ऐसा कोई झ्रवकाश यदि पूर्णा वेतन या उसके समान अन्य शर्तों पर लिया गया हो तो उसे 
एक समय में अधिकतम 4 भाह तक, नियम 9] के प्रयोजनों के लिए, उपा्जित ग्रवकाश के रूप में समझा जाना 
चाहिये तथा उस अवधि क्रे सभी अवकाश एवं अन्य अ्रवकाश भत्ते नियम 92 से 98 के झनुसार भुगवाये 
जाने चाहियें। 


“नियम 54-राजकीय-सेवा में स्थानापन्न-पदोन्नति पर वेदेशिक-सेवा में कर्मवारी के वेतत 
का नियमन :---वैदेशिक-सेवा में प्रति-नियुक्त-अ्धिकारी यदि राज्य सेवा में किसी पद पर स्थातापन्न 
रूप से नियुक्त कर दिया जाता है तो वह अपना वेतन राज्य सेवा मे उस पद के वेतन के अनुसार 
प्राप्त करेगा जिस पर वह पदाधिकार रखता है या वह अपना पदाधिकार रखता यदि उसे निलम्बित 
नहीं किया ज)ता तथा उस पद का वेतन प्राप्त करता जिस पर स्थानापन्न कार्य करता है। उसका 
वेतन निर्धारित करने मे वेदेशिक-सेवा में प्राप्त किये गये वेतन को सम्मिलित नहीं किया जावेगा | _ 


नियम 55] राजस्थान सेवा नियम (व 


नियम 55-बरदेशिक-सेवा से लौटने की तारीख :--एक अधिकारी को वैदेशिक सेवा से राज्य 
सेवा में उस दिन लोटा हुआ समभझा जाता है जिस दिन वह राज्य सेवा में अपने पद का कार्यभार 
ग्रहण करता है। किन्तु यदि वह अपने पद पर पुनः उपस्थित होने से पूर्व वेदेशिक-सेवा की समाप्ति 
पर अबकाण ले लेता है तो उसका प्रत्यावतेन उस दिन से प्रभावशील होगा, जिसे राज्य सरकार 
निश्चित करे । 


टिप्प्ी संझया :---उन मामलों में जहा कर्मचारी पूर्व भें ही भारत में या भारत से बाहर वैदेशिक-सेवा 
में सरकार द्वारा स्वामित्त प्राप्त अथवा नियत्रित एक निगम/निकाय के अन्तगंत नियुक्त है तथा जब बह निवृत्ति- 
पूर्व-अवकाश के लिए प्रार्यंना करे तो श्रावेदित भ्रवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, यदि सरकार उसे निगम/निकाय 
या अपनी सेवा से श्रवकाश का उपभोग करने के लिये कार्यमुक्त करते को सहमत हो ! यदि वह इस प्रकार से 
कार्य-मुक्त नही किया जावे तो अवकाश लोक-हिंत की हृष्टि से अस्वीकृत कर दिया जाता चाहिये तथा बह 
अवकाश कर्मचारी को बाद में उसकी सेवा-निवृत्ति पर सेवा नियम 39 के भ्न्तर्गत देय सीमा तक स्वीकृत किया 
जा सकता है । 3: 


2-वे मामले जहा कर्मचारी सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त या नियत्रित तिकाय/निगम के अतिरिक्त 
भारत में या भारत से वाहर वैदेशिक-सेवा मे प्रति-नियुक्त है तथा वह निवृत्ति-पूर्व-प्रवकाश के लिए प्रार्थना करे तो 
ऐसे मामले में अवकाश तभी प्राप्त किया जा सकेगा जब कर्मचारी वैदेशिक-सेवा छोड देगा । दूसरे शब्दों मे निवृत्ति- 
वृर्व-अवकराश के समय में उसे वैदेशिक-नियोजक के अ्रधीन सेवा पर रहने की आज्ञा नही दी जावेगी। वैदेशिक- 
नियोजक के अधीन सेवा के फल-स्वरूप निवृत्ति-पुर्वे-अवकाश स्वीकृत किये जाने की असमथ्थेता को सेवा नियम 89 
के प्रयोजनों के लिए अ्स्वीकृत किया हुआ श्रवकाश नहीं समझा जावेगा । यदि उसे अ्रधिवाविकी झायु प्राप्त करने 


की तारीख के बाद वेदेशिक प्रबन्ध में सेवा करने की स्वीकृति दे दी जाती है तो वह पूर्णतया गैर-सरकारी नियुर्क्ति 
में समझा जावेगा । 


उन मामलो में जहा कर्मचारी को अ्रस्वीकृत अवकाश की भ्रवधि मे किसी ऐसे तिकाय/निगम के अ्रधीन 
पुनः नियुक्ति प्रस्तावित की जाती है या वह प्राप्त करना चाहता है. जो सरकार द्वारा स्वामित्त्व प्राप्त या नियन्नित 
हो तो जिस अधिकारी ते उसको स्वीकृत किया था उसे उस कर्मचारी द्वारा उपभोग नहीं किये गये अ्रवकाश को 
रद कर देता चाहिये तथा ऐसे अ्शेय रहे म्रवकाश का उपभोग कर्मचारी पुननियुक्ति की अवधि की समाप्ति के 
बाद उन शर्तों के आधार पर कर सकता है जिनका उल्लेश्व सेवा नियम 65 के ग्रधीन राजकीय मिरणेय जो वित्त 
विभाग के आदेश सख्या एफ डी. ।760/59/एफ (]) (6) एफ. डी श्राई/नियम/57 दिनाक 30 अक्टूबर, 
959 द्वारा सम्मिलित किया गया है | 


फिर भी यदि सरकार द्वारा स्वामित्त्व प्राप्त या नियत्रित निगम/निकाय के अतिरिक्त अन्य वैदेशिक-सगठन 
में कर्मचारी को पुनः नियुक्ति की स्वीकृति दे दी जाती है तो बह पुनः नियुक्ति की शर्तों के आ्राधार पर अपने 
अस्वीकृत अ्रवकाश का पुन- उपभोग नही कर सकता है । वह या तो सेवा से उसी समय निवृत्त किये जाने का 
विकल्प दे सकता है या ऐसे समठन के अ्रधीन अस्वीकृत अवकाश काल में सेवा मे इस शर्त के साथ बने रहने का 
विकल्प दे सकता है कि उसे उस काल में अवकाश वेतन, अ्रद्ध वेतन भ्रवकाश की सीमा तक मिलेगा । 


राजकीय निर्संय:-- एक कमंचारी जो पचायत-समिति की वैदेशिक-सेदा के समाप्त होने भर वापिस 
राजकीय-पद पर उस दिन से वापिस आया हुआ माना जावेगा जिस दिन से वह पचायत-समिति में पद का कार्यभार 
सम्भलाता है । 


248] राजस्थान सेवा नियम [नियम 56-57 


स्पष्टीकरण:--एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या केन्द्रीय/प्रन्य राज्पय-सरकार उन्हे प्रति-नियुक्ति पर 
भेजे गये ग्रधिकारियो को प्रतिनियुक्ति का समय व्यतीत हो जाने पर अवकाश स्वीकृत करने को सक्षम है। यह 
स्पष्ट किया जाता है कि सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार/अन्य राज्य सरकार ऐसे अधिकारी को अ्रावेदित अवकाश- 
स्वीकृत कर सकती है। उस अधिकारी का राजस्थान-सरकार के पास वापिस आना उसी तारीख से प्रभावी माना 
जावेगा जिसको वह सरकार के अधीन सेवा मे पुनः उपस्थित्त होता है । 

नियम 56 :--जब राज्य कर्मचारी वैदेशिक-सेवा से राजकीय-सेवा में वापिस लौटकर आता 

है तो उसका वेतन वेदेशिक-नियोजक द्वारा दिया जाना वन्द कर दिया जावेगा तथा उसका अशदान 
वापिस आने की तारीख से बन्द कर दिया जावेगा । 

नियम 57 :--जब एक नियमित-संस्थापन में इस शर्तं पर अ्रतिरिक्त-वृद्धि की जानी हो 

कि अतिरिक्त-वृद्धि का पूर्ण या आंशिक-व्यय उनसे वसूल किया जावेगा जिनके हित के लिये अतिरिक्त 
संस्थापन लगाना पडा है तो उसके सम्बन्ध में वसूलियां निम्न-अ्रकित नियमो के अनुसार होंगी :-- 

(क) वसूल की जाने वाली राशि सेवा के लिये स्वीकृत कुल व्यय की राशि अथवा सेवा के 
भाग के रूप में, जैसी भो स्थिति हो, होगी तथा किसी माह में वास्तविक व्यय के 
आधार पर नही बदलेगी । 

(ख) सेवा के व्यय में नियम 46 में श्रंकित दरों के अनुसार अंशदान की राशि भी 
सम्मिलित होगी एवं अंशदान की राशि संस्थापन वर्ग के स्वीकृत वेतन के आधार पर 
गिनी जावेगी । 

(ग) सरकार वसूलियों की राशि में कमी भी कर सकती है अ्रथवा उन्हें छोड़ भी 
सकती है । " 


ग्रध्याय ॥6. 


डिक, स्थानीय-निधियों के अ्धोन सेवा 


नियम 58:--जिन राज्य-कर्मचारियों को भुगतान सरकार द्वारा प्रशासित स्थानीय-निधि 
से किया जाता है वे इन के अध्याय | से 2 के प्रावधानों से शासित होंगे । 
टिप्पणी संख्या :--सरकार द्वारा प्रशासित स्थानीय-निधि से वेतन-प्राप्त-कर्मचारी जिन्हे राज्य की 
सचित-निधि से नुगतान नही किया जाता है एवं इस कारण जो राज्य-कर्मचारी नही है, उनका नियमन प्रध्याय | 
से 2 तक दिये गये नियमो के झ्ननुसार होता है। 
2-सरकार द्वारा प्रशासित “स्थानीय-निधि" का त्तात्पर्य उस निधि से है जो स्वशासित निकायो द्वारा 
शासित होती हैं मौर जो विधि या कानून का प्रभाव रखने वाले नियमों के अनुसार सामान्य रूप से प्रक्रियाओरों के 
सम्बन्ध में सरकारी नियंत्रण में झ्राती है, जैसे उनके वजट की स्वीकृति तथा एक विशिष्ट रिक्त स्थान को भरने के 
लिये पद का सृजन करना या अवकाश या पेशन या अन्य समान नियमो का वैधिकरण (कोडीफिकेशन) करवा भ्रादि 
मामले मे भी सरकार के नियत्रण मे आते है । दूसरे शब्दों में इसका- तात्पर्य उन निधियो से है जिनके व्यय पर 
सरकार का पप्रत्यक्ष रूप मे नियत्रण रहता है। 
राज्य कर्मचारी/प्रंधिकारियो का ऐसी स्थानीय-निधि की सेवा में स्थानान्तरण का नियमस, जो सरकार 
द्वारा प्रशासित नही है, श्रध्याय 3 में व्शित नियमी के अनुसार होगा । 
ढीका +--रमानीय निधियों को परिभाषा में नगरपालिकाश्ो, नगर-परिपदों, कृषि उपज मंडियो एवं पंचायत 
समित्तियों की निधियां झाती है । इन निधियो की श्राय का स्रोत राजकीय अनुदान, स्थानीय कर तथा 
की गई सेवाप्रों के एवज में शुल्क के रूप में प्राप्त राशियां होती हैं। फिन्‍्तु इन पर भ्रप्रत्यक्ष रूप से 
किसी श्रधिनियम/नियमो के अनुसार (इन निधियो पर) राजकीय नियंत्रण होता है। यदि कोई राज्य 
कर्मचारी/प्रधिफारो इन संस्थाप्रों में उधार के रूप में भेजा जाता है तो बह वंदेशिक-सेवा में प्रति- 
नियुक्ति पर माना जाता है और उसका वेतन एवं भत्ते ब्रध्याय 3 के अनुसार नियमित किये जाते 
हैं । किन्तु यदि कोई कर्मचारो राज्य सेवा छोड़कर ऐसी संस्याप्रों में स्थाई रूप से नियुक्ति प्राप्त कर 
लेता है श्रथवा श्रन्तरलीन (एबजारब्ड) हो जाता है तो उसकी सेवा को शर्त, वेतन आदि, इन निधियों 
के कानून, नियम एवं उपनियमों के श्रनुसार नियमित होती हैं | 
राजकीय निर्णय संख्या 3:---राज्य सेरकार के पास एक प्रश्न यह विचाराधीन था कि क्या एक राज्य 
कर्मचारी जो सरकार द्वारा स्वार्मित्त्व प्राप्त या नियत्रित मिग्रम/निकायो के अ्रधीन सेवा मे स्थानान्तरित या प्रति- 
नियुक्त किया जाता है या जिसकी सेवाये एक ऐसे निकाय में स्थानान्तरित कर दी जाती है, उसको उस निकाय के 
अधीन सेवा में स्थाई नियुक्त किये जाने की दशा में उसके द्वारा सरकार के अधीन पूर्व में की गई पेन्शन-योग्य सेवा 
के एवज में कोई निवृत्तिललाभ रिया जा सकता है एवं यदि दिया जाता है तो कितना तथा वह किस प्रकार से दिया 
जा सकता है ? ग्रम्भीरंता पूर्वक विचार करने के वाद यह निर्णय किया गया है कि ऐसे मामले में निम्न-अनुच्छेद 
(2) में अकित शर्तो के अनुसार एक ऐसी राशि जो राज्य सरकार अगश्यदन के रूप में दे सकती थी यदि वह सरकार 
के भ्रधीन जोधपुर प्रशदामी निधि मे योगदान करने वाला कर्मचारी होता, के समान एवं सरकार के ग्रधीन उसके» 
पेन्शन-योग्य सेवा अवधि के लिये 2 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से कुल राशि को उस निकाय/निगम 


250] राजस्थान सेवा नियम [नियम 58 


ग्रशदायी भविष्य निधि के खाते मे कर्मचारी के नाम उस तारीख से जमा कराई जा सकती है जिस दिन से कर्म- 
चारी स्थाई रूप से उस तिकाय/निगम में अन्तरलीन हुआ है एवं राज्य सरकार की अधिकारी द्वारा की गई सेवाड्रों 
के एवज मे निवृत्ति-लाभ भुगतान की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है । ह 

उपरोक्त निर्णोय केवल ऐसे मामलों पर ही प्रभावी होंगे जहा राज्य सेवा से एक अधिकारी एक स्व॒तन्त्र 
निकाय में सार्वजनिक-हित मे स्थाई रूप से स्थानान्तरित हो गया है एवं स्थानान्तरण किसी सरकारी अथवा भर्द्ध- 
सरकारी निगम में हो न कि किप्ती निजी सस्था में । अन्य समस्त मामलो में अपने स्थानान्तरण से पूर्व श्रधिकारी 
द्वारा की गई सेवा की अवधि को सेवा-निवृत्ति के लाभो को चुकाने के लिये राज्य सरकार किसी भी प्रकार के 
दायित्व को स्वीकार नही करेगी । यह सुविधा अधिकार के रूप मे नहीं मानी जा सकेगी तथा सरकार के निर्णय 
पर व्यक्तिगत मामले में जहा करना न्यायोचित प्रतीत हो, स्वीकृत की जा सकेगी । 

राजकीय निर्णय सख्या 2:--वित्त विभाग की श्राज्ञा दिवाक 9 अ्प्रेल, 962 (उपरीक्त निर्णय 
सख्या-) के अनुसार अशदान के उस भाग पर 2 प्रतिशत ब्याज की दर से कमंचारी के पक्ष में धुगतान करने 
का प्रावधान है जो लोकहित में राजकीय स्वामित्त्व प्राप्त नियन्त्रित निकाय अथवा निगम में स्थायी रूप से 

न्तरलीन हो गये है । यह्‌ प्रश्न उपस्थित हुआ कि उपरोक्त आदेशो के सम्बन्ध मे भुगतान योग्य अशदात पर 

ब्याज किस प्रकार निक्राला जावे | यह निर्णय किया गया है कि ऐसे मामले में अग्रदात की कुल रकम पर 2 
प्रतिशत की दर से ब्याज राज्य कर्मचारी को उस निकाय में स्थाई-रूप से अन्तरलीन हो जाने के पूर्व उसके द्वारा 
की गई पेन्शन-योग्य सेवा की कुल अवधि के लिये फलावट की जाथी चाहिये । 


टिप्पणी:--यह विकल्प उन अस्थाई राज्य सेवा के कंचारियों पर लागू नही होगा जो विद्यूतीकरण 
एवं मेक्तीकल विभाग में दिनाक 30 जुन, 957 को-सेवा में थे एव जो राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में स्थाई 
होने के बाद वही रह गये है । 

राजकीय निर्णय संज्या 3:--राज्य सरक र कुछ समय पूर्व से उन अधिकारियों के सम्बन्ध मे पेन्शन क्री 
शर्तों के निर्णय के प्रश्न पर विचार कर रही है जो राजकीय विभाग के एक निकाय/निगम के रूप में परिवर्तित हो 
जाने के कारण किसी स्व॒तन्त्र सगठन के रूप में बदल गया है | 

ऐसे मामले में जहा स्वतन्त्र निभम में स्थानास्तरित किया गया कर्मचारी उस निगम/निकाय के नियमों 
द्वारा शासित होने का विकल्प करता है एवं उस निकाय के नियम अ्रशदायी भविष्य-निधि का लाभ प्रदात करते हैं 
तो राज्य सरकार या ऐसी निकाय के लिये, राजक़ीय निणंय सख्या () के अनुसार यथा समय संशोधित नियमों के 
अनुसार उसके प्रधीन की गई सेवा की अवधि का अंशदायी भविप्य. निधि अ्रश-दान एवं उस पर व्यॉज प्रदान 
करना होगा । स्वतस्त्र निकाय होने पर कर्मचारी को पैशन निकाय द्वारा दी जावेगी । फिर भी पेन्शन सम्बन्धी 
देतदारी सेवा-प्रवधि के आधार पर राज्य सरकार एवं निकाय के वीच बाटने योग्य होगी। राज्य सरकार अपने 
पेन्शन के भाग का पूजीकृत मूल्य उस निकाय की देकर अपने दायित्वों से मुक्त हो जावेगी । 

जहा तक अनुच्छेद (2) के प्रावधानों का प्रश्न है, उन्हे इस कर्मचारियो पर प्रभावी करने में कोई आपत्ति 
नहीं होगी जो इन आदेशों के प्रसारित किये जाने से पूर्व स्वायत्त-शासित निकायों में स्थानान्तरित हो चुके है । 

राजकीय निर्शाय संख्या 4:--अनेकों राजकीय कमंचारियो एवं अधिकारियों की सेवायें समय-समय पर 
निम्न-अ्कित स्वायत्त-शासित निकायो/निग्रमों को स्थानान्तरित की गई हैं-- 

(4) राजस्थान विश्वविद्यालय 

(2) उदयपुर विश्वविद्यालय 
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(3) जोधपुर विश्वविद्यालय 

(4) मालवीध क्षेत्रिय इजिनियरिय महाविद्यालय, जयपुर 
(5) उच्चत्तर-माध्यमिक शिक्षा-मण्डल, श्रजमेर 

(6) राजस्थान लघु उद्योग तिगम, जयपुर 

(7) राजस्थान वित्त निगम, जयपुर 

(8) राजस्थान राज्य होटल नियम, जयपुर 


इनमे से कुछ निकायो/निगभो मे जब स्थानान्तरित कर्मचारियों के मामलों में से ऐसे स्थानान्तरण पर 

उन्हें स्वीकार्य अवकाश तथा पेन्शन सम्बन्धी अन्य लाभो के सम्बन्ध में विशिष्ट आदेश जारी कर दिये गये थे किन्तु 
अन्य निकायो में स्थानास्तरित कर्मचारियों के सम्बन्ध में ऐसे कोई झादेश प्रत्ारित नहीं किये गये। जहा ऐसे 
आदेश जारी किये गये है वहा यह पाया गया है कि इस प्रकार के दिये गये लाभ या तो समाव रूप से नही थे या 
वह श्रादेश समान रूप से लागू हीते वाला नही था। इस प्रकार के मामलों में एक रूपता लाने के लिये तथा पूर्व 
में स्थानान्तरित कर्मचारियों के समस्त मामनों की तथा इस आ्रादेश के बाद भविष्य में और होने व,ले मामलों को 
निपदाने के उद्देश्य से राज्यपाल महोदय ने उपरोक्त अकित किक्षी भी निकाय/निगमों में जो सरकार द्वारा गठित 
है, या गठित किये जाय, राज्य कर्मचारियो/प्रधिकारियों की सेवाओ्रो के स्थायी रूप से स्थानान्तरण के लिये निम्त- 
अ्रकित शर्ते समान रूप से निर्धारित की गई है । 

(7) स्थाई राज्य कर्मचारो जिनकी स्थातान्तरण के दिन न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा सरकार के प्रधोन 
हो गई है:--इस क्षेणी के कर्मंचारियो की सेव य॑ जब तक वे स्वय ऐसा नही चाहे. निकायो/निययो मे स्थानान्तरित 
नही की जावेगी । किन्तु जब तक वे कर्मचारी सेवा नियमों में निर्धारित प्निवायं-सेवा-निवृत्ति की आयु प्राप्त 
नही कर लेते है, तव तक प्रतिनियुक्ति पर समभे जावेगे । अवकाश तथा पेन्शन श्रादि के लिए राज्य सरकार को 
देय समस्त अशदान विदेशी-नियोजक द्वारा वहन किया जावेगा | सेव-निवृत्त होने पर उन्हे पेन्शन सम्बन्धी/भविष्य 
निधि के वे लाभ प्राप्त होगे जो उन्हे राजस्थान सेवा नियम या जोधपुर अशदायी भविष्य निधि के अ्रधीन देय 
होगा । फिर भी वे उन्हें सरकार के किसी विशिष्ट आदेश के अ्रन्तगंत स्वीकृत ल भों के अतिरिक्त कोई प्रतिनियुक्ति- 
भत्ता प्राप्त नहीं होगा 4 

ऐसे कर्मंचारियो के द्वारा स्वायत्त-शासित निकायो/निग्ममो की सेवा में स्थाई रूप से स्थानान्तरण के लिए 
दिये विकल्प पर सेवा का स्थानन्तरण निम्न खण्ड (!) के अनुस र नियमित होगा । 

() स्थाई राज्य क्ंचारी जिनकी स्थानान्तरण के दिन 25 वर्ष की राज्य सेवा नहीं हुई हैः--इस 
श्रेणी के राज्य कर्मचारी की सेवाये उसके द्वारा विकल्प का य्योग करते पर स्वीका/र कर निकाय/मियम में निम्ब- 
अकित लाभो सहित स्थाई रूप से स्थानान्तरित की जावेगी:-- 

(क) स्वतन्त्र निकाय/निगम में स्थाई वेतन एवं वेतनमान का संरक्षण:--स्थाई वेतन एवं वेतनमान, 
जिसमें सेवा के स्थानान्तरण के दिन के तुरन्त पूर्व वेतन आप्त किया गया, उसी प्रकार सरक्षित किया ज.वेगा 
जैसे मानो कर्मचारी ने सरकार के अधीन सेवा में रहना जारी रखा हो । किन्तु शर्ते यह है कि स्वतन्त्र निकाब/ 
निगम, सरक्षित वेतन एवं वेततमान से अच्छे अर्थात्‌ उच्च स्थाई या कार्यवाहक वेतन तथा वेतनम,न स्वीहुत कर 
सकता है । 

(सख) प्रबकाश:--अपनी सेवाग्रो के स्थानान्तरणु के दिन र.ज्य कर्मचारियों के प्रवकाश के सेसों में 
जमा उपाजित अवकाश का उपभोग उनके द्वारा स्वतन्त्र निकाय/निगम की सेवाओं में रहते समय भी किया जा 
सकता है । जब इस प्रकार के अवकाश के लिए ग्रावेदन किया जावे तथा वह नये विदेनी-नियोजक के विम्रमों के , 
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अन्तर्गत स्वीकार्य हो तो सरकार की ओर से कोई अवकाश वेतन का भुगतान नहीं किया जावेगा । फिर भी जब 
कभी किसी प्रकार झ्रवकाश के लिए किसी ऐसे विशिष्ट भ्रवसरो पर आ्रावेदन किया जावे जो नये निथो जक के प्रधीन 
देय अवकाश से अधिक है तथा ऐसा अधिक अवकाश राजकीय सेवा से स्थानान्तरित होने के समय प्रवकाश लैखों 
में जमा करने के लिये स्वीकृत किया गया हो तो सरकार स्वतन्त्र निकाय/निग्रम को कर्मचारियों द्वारा इस प्रकार 
उपभोग किये गये श्रधिक ग्रवकाश के सम्बन्ध में अवकाश वेतन की राशि का मुगतान, कर्मचारियों के निकाय/ 
निगम में स्थानान्तरण के दिन प्रभावी सेवा नियमो के अनुसार करेगी । ;ं 
(ग) पेन्शन नियम/भविष्य निधि लाभ:--() जो राज्य कर्मचारी पेन्शन योजना के प्रधीन है वह 
निम्न-प्रकित में से किसी भी एक लाभ को प्राप्त करने के लिये विकल्प दे सकता है। 
() सरकार के अभ्धीन की गई कुल सेवा की नियमानुसार प्नुपातिक पेन्शन / ग्रेच्यूटी प्राप्त करना, 
ग्रथवा 
(॥) पेन्शन एव श्रन्य प्रकार के लाभ/ग्र ब्यूटी उपरोक्त () के भ्रधीन स्वीकार्य के एवज में निकाय/ 
तिगम द्वारा प्रभावी भविष्य-निधि में सरकार के अधीन की गई सेडा की श्रवधि में समय-समय पर 
प्राप्त किये गये वेतन के 8 प्रतिशत तथा समय-समय पर निर्वारित साधाररा-ब्याज । जोधपुर 
अशदायी भविष्य निधि नियमों से शासित कमंचारियो को, विश्वेय-प्रणदान-घुल्क यदि स्वीकार्य हो, 
के समान राशि स्वीकार करना। ग्रशदान की राशि एवं उस पर सेवा के स्थानान्तरित होने की 
तारीख से उसके भुगतान योग्य होने तक 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर साधारण ब्याज दिया 
जावेगा । २ 
किल्तु यदि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उपयुक्त 0) के लिए विकल्प दिया जाता है तो वह स्वतन्त्र निकायो/ 
सार्वजनिक क्षेत्र के निगमो में स्थानान्तरित होने की तारीख से राजस्थान सेवा नियमो के ग्रध्याय 23, 23 ए एवं 
24 के अधीन उसे स्वीकार्य परिवार-पेशन के लाभों को प्राप्त नही करेगा । उसके मामले में, नियम 26$-छ-के 
अनुसार समित किए जाने हेतु, अ्रपेक्षित ग्रेच्यूटी के किसी भाग की कोई कटौती नद्दी की जाएगी । 


(2) ऐसे कमंचारी के मामले में जो जोधपुर-पशदायी-भविष्य निधि योजना के अधीन है तथा जो राशि 
उसके लेखे मे, सरकारी अशदान सहित, जमा है वह तथा उस पर ब्याज एवं स्वतत्त्र निकाय/सा्वंजनिक क्षेत्र के 
निगम आादि में उसके स्थानान्तरख की तारीख को विशेय अ्ंशदाय, यदि जोधपुर-प्रशदायी-भविष्य-निधि नियमों के 
अधीन देय है, को कर्मचारी के उस निकाय/सावंजनिक क्षेत्र के नियम आदि मे उसके स्थानान्तरण की तारीख को 
विशेष अशदान, यदि जोधपुर-श्र शदायी-भविष्य-निधि नियमों के श्रधीन देय है, को कर्मचारी के उस निकाय के 
भसिप्य-निधि-लेखे में स्थानान्तरित कर दिया जावेगा । किन्तु यदि कर्मचारी 55 वर्ष की आयु पर पहुचने के पूर्व 
ही स्वतन्त्र निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के निगम आदि की सेवा से त्याग-पत्र दे देता है या किसी भ्रन्य प्रकार से स्वतः 
सेवा को छोड देता है तो वह' राशि जो सरकारी भ्रशदान के समान है तथा उस पर ब्याज एवं विश्येप-अशदाव जो 
स्थानान्‍्तरित किया गया है, उसका कर्मचारी को भुगतान नहीं किया जावेगा । सरकारी अंशदान की राशि तथा 
उस पर व्याज एवं विशेष-श्रशदान जो सरकार द्वारा भुगतान योग्य है पर, सेवा के स्थामान्तरण की तारीख से 
कर्मचारी के उस निकाय के भविष्य निधि लेखे मे राशि स्थानान्तरित करने की तारीख तक 2 प्रतिशत की दर से 
साधारण ब्याज दिया जावेगा | 

टिप्पणी:---जहा राजकीय अशदान की राशि तथा उस पर व्याज एवं विशेप-अशदान की राशि इस खण्ड 
में उल्लेखित परिस्थितियों मे भुगतान-योग्य नही है, वहा इस राशि को मय-व्याज के, जो निकाय के पास रही 
अवधि पर उस राशि पर देय है, को निकाय द्वारा पुनःसरकार को स्थानान्तरित करना होगा । 
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(3) उपयुक्त खण्ड () व (2) में वशित पेन्शन सम्बन्धी एवं भविष्य-निधि लाभ कर्मचारी को निम्न- 
प्रकार मुगतान योग्य होंगेः-- 

(के) जब वह सम्बन्धित स्वतन्त्र निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के निगम में 55 वर्ष की प्रायु प्राप्त करता है 
या 30 वर्ष की पेन्शन योग्य सेवा (जिसमे सरकार के ग्रधीन की गई सेवा भी सम्मिलित है) पूरी 
करता है, या 

(ख) जब वह ऐसी परिस्थितियों के अधीन समय से पूर्व सेवा-निवृत्त होता है जो यदि वह सेवा में बना 
रहता तो पेंशन सम्बन्धी लाभो को समाप्त करने वाली नही होती । 

[बिल विभागके श्रादेश संख्या एफ 2 () वि. वि. (नियम) 66 दिनांक 26-8-77 द्वारा प्रति-स्थापित ] 

(गत) श्रस्थाई कर्मेचारोः-अस्थाई कर्मचारियों की सेवाये स्वतत्र निकाय/सावंजनिक क्षेत्र के निगम में 
उनकी सेवाग्नों के स्थानानतरणा की तारीख से समाप्त की हुई समझी जावेगी तथा उन्हे ऐसे उपदान (श्र च्यूटी) का 
भुगतान किया जाएगा जो उन्हें राजस्थान सेवा नियमों के अ्रधीन स्वीकार्य हो । 

(2) सरकारी वक्तायों को चसूली: “-भूतपूर्व कर्मचारी स्वतन्त्र निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के निम्रम में 
उनके स्थानान्तररणा के समय सरकार को देय सभी राशियों का मुगताव करने के लिए उत्तरदायी बने रहेगे तथा 
ऐसे निकाय/मिग्रम सरकार की ओर से उनकी वसूली करते रहेगे। 

(3) सरकारो सेवा-सुक्तिः- यदि स्थाई कर्मचारी जिसकी सेवाये किसी स्वतन्त्र निकाय/सार्वजमिक 
क्षेत्र के निगम भ्रादि द्वारा उसे उस विभाग का, जिसमें वह परदाधिकार रखता था, कार्य सौप दिए जाने के फल- 
स्वरूप ले ली गई है, तो उक्त निकाय/नियम में सेवा करने हेतु जब वह विकल्प देता है तो वह वहा से मुक्त होने की 
तारीख से, उसके स्थाधी पद की समाप्ति के कारण सेवा मुक्ति के लिए चय्रत किये ग्रये कर्मचारी के रूप में 
समभा जाएगा : 

(4) कतिपय श्रेणी के कुमंचारियों पर लागू नहीं होनाः--ये आदेश विम्मन-पर लागू नहीं 
होगे:-- 

(0 कर्मचारी जिन्होंने राजस्थान सेवा नियमो के श्रधीन निर्धारित प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों पर 
किसी निर्दिप्ट अवधि के लिए स्वत॒त्र विकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के निगम की सेवा में रहने हेतु 
विकल्प दिया है । 

(7) कमंचारी जिन्होने इस श्रादेश द्वारा अधिक्रमित शर्तों के अधीन स्वतन्त्र निकाय/सा्वेजनिक क्षेत्र के 
निगम की सेवा में बने रहने के लिए पहिले से ही विकल्प दे रखा है तथा जो इन नियमों द्वारा 
शासित होने हेतु नया विकल्प देते है। 

(४7) कर्मचारी जो सरकारी विभाग या संस्था के स्वतन्त्र निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के निगम में 
स्थानान्‍्तरित या परिवर्तित होने के फलस्वरूप के अतिरिक्त भन्य प्रकार से, मालवीय क्षेत्रीय 
इंजितियरिंग कालेज को छोड़कर, उपयुक्त किसी अन्य निकाय द्वारा सीधे भरती किए गए है । ऐसे 
सीधे भरती किए गए व्यक्तियों के मामले सरकारी आदेश सख्या एफ. 7 ए (43) वित्त वि.(तियम) 
70 दिनाक 8-4-62 द्वारा नियमित होगे । 

(7४) राजस्थान राज्य विद्यु त-मण्डल एवं राजस्थान*राज्य-पथ-परिवहन निगम में स्थानान्तरित सरकारी 
कर्मचारी । 


(5) विकल्‍्प:--(?) इस ग्ादेश के अभ्र्धीन उपलब्ध विकल्प का प्रयोग निम्बलिखित भवधि के भीवर 
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किया जाना चाहिए-- 

(क) अनुच्छेद () के खण्ड (।) के स्रधीन विकल्प स्वतन्त्र निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के निगम के 
अधीन सेवाकाल में 55 वर्ष की आयु प्राप्त 
करने से पूर्व किसी भी समय । 

(ख) अनुच्छेद () के मुख्य-खण्ड-(!) के अधीन स्वतंत्र मिकाय[सार्वजनिक क्षेत्र के निगम में सेवा 
के स्थानान्तरण से तीन माह के अन्दर या 
स्वतन्त्र निकाय/निगम द्वारा उनके श्रधीन नियो- 
जन की शर्तों को नियमित करने वाले नियमों के 
प्रभावी होने से तीन माह के प्रन्दर या इस 
आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से तीन 

* माह में, जो भी वाद में हो । 
(ग): अनुच्छेद () के खण्ड ([) के उपखण्ड (7). 55 वर्ष की झायु प्राप्त करने से पूर्व किसी भी 


टी 


(9) के भ्रधीन विकल्प समय । 
(घ) श्रनुच्छेद (4) के खण्ड (॥)) के झ्रधीन 3] दिसम्बर 968 तक । 
विकल्प--+ 


(2) सभी विकल्प उस विभागाध्यक्ष को जहा वह भ्रन्त में सेगा कर रहा था, सम्बोधित कर लिखित 
में, श्रावेदन पत्र द्वारा, भरे जाने चाहिए, तथा उसकी एक प्रति स्वतंत्र निकाय/निगम जहा कर्मचारी सेवा कर रहा 
है, के प्रशासनिक अ्रध्यक्ष को भी पृष्ठाकित की जानी चाहिए । जहा विभागाध्यक्ष ने काम करना बन्द कर दिया हो 
वहा प्रतिलिपि निकाय/निगम को नियन्धित करने वाले प्रशासनिक विभाग के शासन सचिव को भेजी जीती 
चाहिए। राजपत्रित अ्रधिकारियों के मामले मे प्रतलिपिया सबधित प्रशासनिक विभाग के शासन सचिव तथा 
महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को भी पृप्ठाक्ित की जानी चाहिये । 

राजकीय निर्णय संख्या 5 ():--वित्त विभाग के आदेश दिनाक 23-7-68 (राजकीय निर्णाय सख्या 4) 
की ओर ध्यान आर्काधत किया जाता है जो स्वतन्त्र मिकायो/सार्वजनिक क्षेत्र के निग्रमों/निकायों में कर्म- 
आारियो की सेवाओं के .स्थानान्तर की शर्ते निर्धारितण करता है| एक प्रएव उठाया गया है कि उन कर्मचारियों को 
किस रूप मे समझा जाय जिन्‍्होने अपनी स्वेच्छा से सीधी भरती के लिए भ्रावेदन किया था तथा जो नियुक्त हो चुके ये 
एवं जो प्रारम्भ में भ्रपनी स्वेच्छा से प्रतिनियुक्ति पर गए थे तथाजि नहें वाद में वहा नियमित नियुक्ति प्रदान की गई 

था जो बाद में सावंजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वतन्त्र निकायो में सीधी भर्त्ती या सेवा के स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त 
किये जावें । मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह स्पप्ट किया जाता है कि ऐसे कर्मचारियों पर उपयुक्त 
आदेश के प्रावधार लागू नही होते । 

(2) फिर भी, स्थानान्तरणो या पूर्व मे सीधी भरती दायरा की गई नियुक्तियों के समस्त मामलों को 
तथा बाद मे उत्पन्न होने वाले मामलो को निपटाने हेतु राज्यपाल महोदय ने आदेश दिया है कि उन स्थायी या 
अस्थाई कर्मचारियों के मामलो मे जिनकी नियुक्तिया भारतीय सविधान के प्नुच्छेद 309 के परन्तुक के प्रधीन 
सीधी भरती, पदोन्नति श्रादि से सबधित सेवा नियमो के प्रावधानों के अनुसार या राजस्थान लोक सेवा आयोग या 
विभागीय चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी तथा स्वतम्त्र निकायो/सा्वंजनिक क्षेत्र के निगमों 
भें उनकी सेवाओं के स्थानान्तरणा के समय जिनकी सेवा न्यूनतम 5 वर्ष की थी, वहा उनकी सेवाओं के स्थानान्तरण 
को “राजकीय-हित” में समभा जाना चाहिए तथा ऐसे कर्मचारियो को सेवा-निवृत्ति-लाभ, नीचे दिए गए अनुच्छेद 
(3) या अनुच्छेद (4) में दिए गये प्रावधानो के अधीव, स्वीकृत किया जाना चाहिए | 
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सोक-उद्यम में स्थानास्तरश कर दिया गया है, केः मामले में सागू सदी होंगी ॥ किर भी बट 
लि ४ | कक कप | (: 2 कम ः के हे 
फर्मचारी स्थायी रूप से प्रस्तर्तीत (एयजाई) होने पर निम्न-गुविधायों थे लिए प्रपितारी होगा :-- 


सीनि होने के पांच वर्ष होने को सम्राष्ति पर बैंगने एवं था ग्रेच्चुटी 
शो उसके द्वारा सरकार के घधीन की गई सेब्राकास के लिए राजस्यान सेया निममों के 
प्ल्गत देय है, सिस्पु शा यह है कि गदि कर्मेंगारी उस पास बर्ष की झ्वधिमे ई 
प्रधिवाधियी प्रायु प्राप्त कर ले है तो यह प्रष्रवाधिरों प्ायु की नियि को साभ प्राण 
करने का स्‍प्रधिफारी होगा । विल्यु यह राजस्थान मेगा नियमों के प्रष्राप 23, 23-7 तथा 
तथा 24 मे प्रधीन पारियारिक पेंगन पाने का प्रधिरारी नहीं होगा । 

(रस) उपरोक्त (फ) में बशित मासिक पेंगस को एज में कर्मचारी प्रेंशन सप्रीझा् भौर देव होने वी 
तारीस से एक मुश्त राशि, जो स्पास्तरण गूसी के प्रापार पर बनती है, प्राप्त मरने को विउत्प दे सझया है । 
अन्तर्लीन होने की तारीख से 6 भाट में विमनूप देना होगो । 

(ग) कर्मचारी के लोक-उद्यम में स्थाई शूप से प्ररानीत हो जाने ये पर्यात्‌ पेंगन मेः नियमों में किसी भी 
प्रकार की सरकार द्वारा दी गई उदारता या साम उसे नहीं दिया जावेगा । 

(थे) कर्मचारी जिसने प्रन्तर्लोन होने पे समय दस यर्ष से कम की योग्य सेवा पूरी की है वह पेंगन 
भऔौर मृत्यु-सह-निवृत्ति-ग्रे ब्युटी जो सेवापपाल पर भाधारित होगी है मी शवज में केवल घनुपातिक मेय्ा प्र ब्युटी 
लेने का पाथ्र॒ है । 

(प्रा) भविष्य निधि :--कर्मंचारी ये भविष्य निधि सेसे में जमा राजकीय प्रंगदान भौर मा 
कर्मचारी की जम्ता राशि तथा उस पर ब्याज फो यदि कर्मचारी चादे तो लोक-उद्यम में 
श्रपने मये भविष्य निधि साते में स्थानास्गरण फरा सकता है, रिन्तु शर्त यह है हि संबंधित 
उद्यम भी ऐसे स्थानास्तरए के लिए सहमत हो | यदि सम्बन्पित-उद्यम में भविष्य-निषि-साते 
चालु नहीं हैं तो उक्त राशि का कर्मचारी को भुगतान कर दिया जाये। भविष्य-निधि-साते 
की शेप राशि का जब स्वथानान्तरण कर दिया जावेगा तब सम्बन्धित उद्यम के भविष्य 
निधि-मनियमों के भन्तगगत वर्मघारी शासित होगा भौर उस पर सरकार के भविष्य निधि 
नियम लागू नही होंगे। * 














(5) इन अधिकारों के लिए माग ग्रधिकार के रूप में नहीं की जा सकती है किन्तु इन्हें व्यक्तिगत मामलों 
में सरकार द्वारा वहा स्वीकृत किया जा सझुता है जहां वे लाभदायकः हों। वैधक्तिक माममें वित्त विभाग के पर.मर्श 
से सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा निपठाये जावेंगे। 

(6) उपरोक्त झनुच्छेदों में उत्लखित निर्णय केवल वहीं लागू होगे जहा स्वतस्त्र निकाय/वा सार्वजनिक 
क्षेत्र के उपक्रम मे सरकारी कर्मचारी की सेवा स्थायी रूप से स्थानानतरित की गई हैं तथा गर-सरकारी संस्था या 
सरकारी क्षेत्र के निगम में स्थानाम्तरण के मामलों पर लागू नहीं होंगे । 

राजकीय निर्शय सरयथा 6 :--राजस्थान सेवा नियम 58 के श्रन्तर्गत राजकीय निर्शय सस्या (5) के 
अनुच्छेद 4 (॥0) (वित्त विभाग की झाज्ञा संख्या एफ (48) वि. वि. (नियम)/68 दिनाक 4--970 द्वारा 
सशोधित) में व्शित प्रावधानों के अ्रनुसोर स्वीकार्य पेंशन एब/या ग्रेच्यूटी सम्बन्धित कर्मचारी को भारत सरकार 
के अधीन लोक-उपक्रम (पब्लिक-एन्टरप्राइजेज) मे उसके विलीनीकरण के पाच वर्ष कौ अवधि के अन्त में 

देय होगी + 
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उपरोक्त व्णित प्रावधानों का संशोधन करते हुए यह निर्णय किया गया है कि ऐसे कमंचारी वैतनादि 
जैसे-पेंशन/ग्रेच्युटी, उनके विलोनीकरर के दो वर्ष की अवधि की समाप्ति पर प्राप्त करने के अर्िकिरी होगे। 

पुराने प्रकरणों को, जिनमे इन भ्राज्ञाबों के अधीन भुगतान देय हो गया है, भी स्वीकार किया जा 
सकेगा । 

[बित्त विभाग के झ्रादेश ऋरमांक एफ । (48) वि. वि. (नियम)/68 दिनांक 2- “7244 हारा 
निविष्ट] 

स्पष्टोफरण :--बवित्त विभाग के आदेश सस्या एफ (22) वि. वि. (नियम) 6! दि 73 भक्‍्दूवर, 
96] तथा उद्योग (क) विभाग के आदेश सख्या एफ. | (9।) उद्योग (क) 6 दिनाक ? “री, 962 
द्वारा :-- 

() राजस्थान हेन्डीक्राफट्स एम्पोरियम, मई दिल्‍ली 

(2) राजस्थान हेम्डीक्राफट्स एम्पोरियम, जयपुर 

(3) राजस्थान हेन्डीक्राफट्स एम्पोरियम, झ्रावूषवंत । 

(4) फर्नीचर मेकिंग सेन्टर, जयपुर । 

(5) बीकानेर ऊन उत्पादन केन्द्र, बीकानेने । 

(6) कच्चा माल डिपो, जयपुर 

में राज्य कर्मचारियों को नियोजित किये गये थे । उस समय में ये सस्थान उद्योग विज हैं शैंवीन थे । 

उद्योग विभाग ने झपने पत्र सख्या प-५ (5!) उद्योग (क) 6] दिनाक 7 अगस्त, ! 972 द्वारा निदेशक, 
उद्योग एवं रसद विभाग को सूचित कर दिया था कि उक्त संस्थानों मे नियोजित कर्मचारियों को कोई प्रतिनियुक्ति 
भत्ता नही दिया जावेगा कारण की उक्त निगम अयवा कम्पती पूर्णतया सरकार द्वारा नियंत्रित “नं सम्भाली 
हुई हैं। हु ु 

सरकार ने इस मामले मे पुतः विचार किया है श्रौर सन्देह का तिसकरण करने ” विचार से वित्त 
विभाग द्वारा यह स्पप्ट किया जाता है कि वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनाक 3 अक्टूबर, 9 6] के प्रावधानों 
के अनुसार उपरोक्त प्रंकित राजकीय सस्थाग्रो में नियोजित उन कर्मचारियों को कोई प्रतिनियुत्ति पं नही दिया 
जावेगा जो श्रागे चलकर राजस्थान लघु उद्योग निगम लि. को स्थानान्तरित कर दिये गये हैं। , 

[वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ. (3) वि वि. (ग्रूप-2) 76 दिनांक 9 मार्च, 7 7 द्वारा निविष्ट ] 


नियम 60] राजस्थान सेवा नियम [259 


एक सेवा-पुस्तिका (सर्विस बुक) ऐसे प्रपत्र में तैयार की जानी चाहिए जो कि भारत के नियंत्रक एवं 
महाभ्रकेक्षक द्वारा निश्चित की जावे-- 


(क) वे कर्मचारी, जिनकी सेवा का विवरण “सेवा के इतिहास” के रूप में महालेखाकार 
द्वारा रखे गए रजिस्टर में रखा जाता है । 

(ख) पदो पर स्थानापन्न रूप में या अस्थाई पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारी जो कि 
थोड़े समय के लिये शुद्ध अस्थाई या स्थानापन्‍्न स्थानों पर नियुक्त किए गएं है तथा 
जो स्थाई नियुक्ति के योग्य नही है। 

(ग) पुलिस कर्मचारी, जिसका पद एक मुख्य ग्रारक्षी (हैड कास्टेविल) के पद से उच्च 
नहीं है । 

(ख) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी । 


टिप्पणी :--सभी मामलों में जिनमे नियम 60 के अन्तर्गत सेवा पुस्तिका रखना झ्रावश्यक है, ऐसी 
पुस्तिका एक कर्मचारी के लिए उस तारीख से तैयार की जावेगी जिसको राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति प्रारम्भ होती 
है । यह उस कार्यालय भ्रध्यक्ष की सुरक्षा में रस्सी जानी चाहिये जहां पर वह सेवा करता है तथा उसे उसके 
स्थानान्तरण के साथ साथ हस्तान्तरित कर देना चाहिए | 


राजकीय निर्णाय संख्या | “--राजस्थान सेवा नियम 60 की टिप्पणी के संशोधित प्रथम प्रनुछ्चेच्द की 
ओर घ्यान प्राकपित किया जाता है। इस सशोधित टिप्पणी में दिया हुआ है कि सभी मामलो में, जिनमें नियम 
60 के ग्रन्तर्गंत सेवा-पुस्तिका रखना भ्रावश्यक है वहा प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक सेवा पुस्तिका उसी तारीख 
से तैयार की जावेगी जिसको उसकी राज्य सेवा मे प्रथम नियुक्ति प्रारम्भ होती है। यह उसी कार्यालय अध्यक्ष के 
नियत्रश में रखी जानी चाहिये जहा पर कर्मचारी सेवा कर रहा है तथा उसके साथ एक कार्यालय से दूसरे 
कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। जबसे उपरोक्त सशोधन हुआ है, निम्नलिखित कुछ प्रश्न 
उठाएं गए है-- 

() क्‍या यह वाछुनीय है कि सविस बुक की कीमत भ्रव राज्य सरकार द्वारा वहन की जावेगी ? 

(2) क्‍या सेवा-पुस्तिका कमंचारी को, उसके त्याग पत्र देने पर या बिना गलती के उसे हठाये जाने 
पर, लौटा दी जावेगी या क्या सेवा-पुस्तिका को सेवा-निशृत्ति के बाद कर्मचारी को लौढाई जा 
सकती है, यदि वह इसके लिए माँग करता हो । 

युराने नियम के साथ परिवर्तित किए हुए नियम की तुलना से स्पप्ट है कि इसमे से "सेवा पुस्तिका 

कर्मचारी द्वारा कीमत देने पर दी जावेगी” इस सबंध का प्रसम हटा दिया गया है तथा उसमे कर्मचारी को, अपने 
पद से त्याग पत्र देने तथा सेवा से हटाने पर, सेवा पुस्तिका लौटाने का भी कही वर्णंत नही किया हुआ है ! केवल 
बर्शेन यह किया हुआ है कि अवसे भ्राग्रे सुवा पुस्तिका का व्यय सरकार द्वारा बहन किया जावेगा तथा यह कर्मचारी 
को उसके त्यागपत्र देने, हठाने या सेवा-निवृत्त होने पर नहीं लौढाई जावेगी, चाहे उन्होने पहिले सेवा पुस्तिका की 
कीमत क्यों न चुकायी हो । 

राजकीय निरांय संख्या 2:--यह देखा गया है कि कर्मचारियों के वेतन निर्धारण एवं पैशन के मामले, 

या तो कर्मचारियो के सेवा-अभिलेख नही होने से या उनका सेवा अभिलेख अधूरा होने के कारण, बहुत समय तक 
तय नही हो पाते हैं । भ्रतः राज्य सरकार ने अव सेवा पुस्तिका की दूसरी प्रतिलिपि बनाने का निरंय किया है जो 
कर्मचारियों के पास रहेगी तथा उसका यह ध्यान रखने का कर्तव्य होगा कि विभाग में तैयार की गई सेवा पुस्तिका 


262] राजस्थान सेवा नियम हु [नियम 6] 


4 5 6 











कार्यालयाध्यक्ष या श्रन्य मूल पद पर वेतन कार्यवाहुक रूप में भ्रतिरिक्त वेतन 
सत्यापन करने वाले अधि- 
कारी के हस्ताक्षर 





है। 8 9 0 

अन्य पारिश्रमिक जो प्रभावशील होने सरकारी कर्मचारी के (जहा भ्रावश्यक हो) उसे 

वेतन! की परिभाषा का दिनांक हस्ताक्षर ग्रवकाश की अ्रवधि का 

में प्राते हैं, मय मंह- आकलन जिसका अन्य सर« 

गाई वेतन यदि कोई कार के नामे झ्रवकाश बेतन 

हो। , अकित करना है। श्रवधिया 
तथा सरकार जिसके नामे 
लिखना है । 





सेवा पुस्तिका के पृष्ठ 26-28 
66 सामान्य वित्तीय नियमों के नियम मे वाछित सेवा के सत्यापन का ज्ञापन-- 


सत्यापन का दिनाक सत्यापित सेवा का सत्यापन का स्रोत, सत्यापन करने वाले विशेष 
अवधि से/तक (वेत्तन बिल आदि) अधिकारी के हस्ताक्षर 








(टप्पणी:--वर्तमान प्रृष्ठ 26-28 जो पद-स्थापन के अभिलेख से संवधित है पुलिस था अन्य सामान 
विभाग के प्रयोग के लिए) और पृष्ठ 32 (केवल विभाग के प्रयोग के लिए) अन्त में रखे जा सकते है। 
[वित्त विभाग के झ्रादेश क्रमाक 4 (7) दि. वि. (नियम)/72 दिनाक 27-6-972 द्वारा निविष्ड ] 
राजकीय निर्णय संझ्या 5:--निम्न-हस्ताक्षरकर्त्ता को वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या | (7) वि. वि. 
(नियम) 72 दिनाक 27-6-972 के प्रसंग में यह सूचित करने का निर्देशहुआा है कि सेवा-पुस्तिका का संशोधित 
प्रपत्र श्रमी तक मुदित नही किया गया है और इसको पुनः सशोधित करने का भ्रश्त विचाराधीन है। झतः ज्ञापन 
दिनाक 27-6-72 तथा उसके साथ सलग्न सशोधित प्रपत्र सेवा-पुस्तिका को निरस्त समभझा जावे तथा इस विषय 
मे भ्रगली श्राज्ञा तक वर्तमान मुद्रिक सेवा पुस्तिकाओं का उपयोग किया जा सकता है 
[वित्त विभाग की विज्ञप्ति सख्या $ (7) थि. वि. (नियम)/72 दिनांक 2-2-4973 द्वारा निविष्द] 
नियम 6:--सेवा पुस्तिका सें प्रविष्टियां 0) सेवा पुस्तिका में कर्मचारी के सेवाकाल में 
हुई प्रत्येक घटना का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक इन्द्राज कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा यी 
यदि वह स्वयं कार्यालय का अध्यक्ष है तो उससे उच्चअधिकारी द्वारा प्रमाणित करायां जाना 
चाहिए । कार्यालय के अध्यक्ष को देखना चाहिए कि सभी इन्द्राज ठीक तरह से किए गए है तथा 
उनको सत्यापित किया जा चुका है तथा पुस्तिका में कोई घिसावट या उपरिलेखन (प्रोवर-राइटटिंग) 
नही है। सभी शुद्धिया स्पष्ट को जानी चाहिए तथा उचित रूप से प्रमारिणत की जानी चाहिए । 


मियम 62] राजस्थान सेवा नियम [263 


टिप्पणी :---एक विभागाध्यक्ष अपने नियत्ररण के अधीन अधिकारियों के संबंध में इस अधिकार को एक 
उचित राजपत्रित अधिकारी को सौप सकता है । 

(0) नियुक्ति से निलम्बित किए जाने के प्रत्येक समय का तथा सेवा के प्रत्येक अन्य 
व्यवधान का सेवा पुस्तिका में पृष्ठों के आ्ार-पार इन्द्राज किया जाना चाहिए, जिसमें उसकी अवधि” 
का पूर्णा विवरण दिया जाना चाहिए तथा उसको प्रमाणित करने वाले अधिकारी से प्रमाणित 
कराया जाना चाहिए । प्रमारितत करने वाले अधिकारी का यह देखने का कत्त॑व्य है कि इन्द्राज ठीक 
प्रकार से किया गया है। 

(४7) सेवा पुस्तिका में, जव तक विभागाध्यक्ष इस प्रकार का श्रादेश न दे, चरित्र सम्बन्धी 
व्यक्तिगत प्रमाण पत्रों का इन्द्राज नहीं किया जाना चाहिए, किन्तु एक कर्मचारी एक निम्न श्रस्थाई 
पद पर पदावनत कर दिया जाता है तो उसमें भ्रवनति किये जाने के काररों का संक्षेप मे व्शेन किया 
जाना चाहिए । 

राजकीय निर्देशन:--जब कभी एक अस्थाई पद के मूल रूप में स्थाई कर दिया जाता है जिससे 
कर्मचारी की पद पर की गई सेवाऐ पेशन के योग्य हो जाती है, तो उसके लिए इस संबंध का इन्द्राज उसकी 
सेवा पुस्तिका में भ्रकेक्षण-अधिकारी से करा लेना चाहिए। चूंकि ग्रकेक्षण भ्रधिकारी केवल राजपत्रित 
अधिकारियों का ही सेवा-इततिहास तैयार करता है, ग्रतः उनके मामले मे उस कार्यालय द्वारा उचित कार्यवाही 

की जाएगी। अराजपत्रित कर्मेंचारियों के सवध में सेवा पुस्तिकायें तथा सस्थापन वर्गे की विवरणिकायें कार्योलयों 
के अध्यक्षों द्वारा तैयार की जाती है, भ्रतः इस कार्यालय की उपरोक्त विज्ञप्ति में वशित प्रार॒भिक इन्द्राज, उनके 
द्वारा, श्रावश्यकीय रूप से किए जाने चाहिए । 

राजकीय निर्णय () .--एफ प्रश्न उठाया गया है कि क्या एक कर्मचारी द्वारा राजकीय सेवा मे प्रविष्ट 
होने के बाद प्राप्त की गई शिक्षा सबधी योग्यता को उसकी सेवा-पुस्तिका मे लिखा जाना चाहिए या नहीं, चाहे 
चर्तेमान सेवा-पुस्तिकाओं मे इस प्रकार की योग्यताओं को लिखे जाने के लिए कोई स्थान नहीं दिया हो । 

(2) सेवा-पुस्तिका का प्रपत्न अभी भारत सरकार द्वारा परिवर्तित किया गया है तथा उसके पृष्ठ 
सरूपा ! पर कर्मचारी की शिक्षा सबधी योग्यताओ को लिखे जाने के लिए जगह दी गई है. जहां ऐसा करना 
चाहा गया हो उसके द्वारा सेवा मे प्रविष्ट होने के वाद में प्राप्त की गई शिक्षा संबंधी योग्यता के सवंध में एक 
टिप्पणी दी जा सकती है। फिर भी, नया फार्म तव तक उपलब्ध नहीं हो सकेगा जब तक पुराना पड़ा हुमा 
स्टाक समाप्त न हो जाए। ग्रत: यह निर्ेय किया गया है कि इस वीच की अवधि में कर्मचारी द्वारा प्राप्त की 
गई शिक्षा संबंधी योग्यता जिसका उल्लेख सेवा-पुस्तिका में किया जयावा आवश्यक है, उसे सेवा पुस्तिका में 
टिप्पणी के रूप मे लिखा जा सकता है । 

राजकीय निर्णय संख्या 3:---वह निर्णय किया गया हे कि सेवा पुस्तिका/सेवा पजिका में जन्म की 
तारीख की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से शब्दों एवं अको दोनो में की जानी चाहिए । 

वियम 62:--संवधित कर्मचारी द्वारा सेवा पुस्तिका का भ्रवलोकनः--यह प्रत्येक 
कार्यालयाध्यक्ष का कत्तेंग्य होगा कि वह अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अभ्रधीन कर्मचारियों को प्रति 
चर्य सेवा पुस्तिकाएं दिखाएं तथा उन पर उनके हस्ताक्षर इस बात की साक्षी में कराएं कि उन्होने 
सेवा-पुस्तिकाएं देखली है । इस संबंध का प्रमारा-पत्र पूर्व के वर्ष के संबंध मे उसने उक्त प्रकार से 
दिया है, हर वर्ष सितम्बर के अंत तक अपने वरिष्ठ अधिकारी को प्रस्तुत करना चाहिए। कमंचारी 
अन्य वातो के साथ अपने हस्ताक्षर करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी सेवाएं उचित 
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प्रकार से सत्यापित की गई हैं । कर्मंचारी यदि वाहरी सेवा में हो तो सेवा-पुस्तिका में उसके हस्ताक्षर 
उसी समय कराए जाएगे जबकि बाहरी सेवा के संवंध में अंकेक्षण अधिकारी द्वारा आवश्यक इन्द्राज 
उसमें कर दिए गए हों । हे 

नियम 62-ए:--ज्योंहि एक कमंचारी 25 वर्षो की सेवा पूर्ण करता है, तत्समय प्रभावशील 
नियमों व विनियमों के अनुसार कार्यालियाध्यक्ष (सबंधित अंकेक्षण अधिकारी से परामर्श करके) 


ऐसे कर्मचारी द्वारा की गई सेवा को सत्यापित करेगा, योग्यता प्राप्त सेवा का निश्चिय करेगा और 
इस प्रकार निश्चित योग्यता-प्राप्त-सेवा की उसे सूचना देगा, 


परन्तु सेवा अवधि का ऐसा सत्यापन योग्यता प्राप्त (क्वालिफाईग) सेवा के श्रतिम सत्यापन 
के अधीन रहेगा, जो कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति के समय किया जावेगा । 


(वित्त विभाग के पश्रादेश ऋ्रमांक एफ. । (90) विवि. (नियम) 7 दिनांक 7-5-972 द्वारा निधिष्ट) 


राजकीय निर्देशनः--सेवा-निवृत्त हो जाने के बाद कर्मचारियों के पेशन के दावे निश्चित करने में देर 
होने के बड़े कारणों मे से एक काररा यह है कि उनका सेवा:अभिलेख अधूरा रहता है । इसके झराधार पर 
बरिष्ठता आदि के प्रश्व॒ पर भी विचार करना होता है। अत: यह देखा जाता स्वय सरकार के हित में होगा कि 
कि उनकी सेवा पुस्तिकाये आदि ठीक प्रकार से तैयार करदी जावे तथा उन्हे आदिनाक तक तैयार रखा जावे। 
उन्हे समय-समय पर उस कार्यालय से जिसमे उसका सेवा अभिलेख तैयार किया गया है, यह भी जांच कर लेती 
चाहिए कि सेवा-पुस्तिका श्रादि मे कर्मचारी के सरकारी जीवन सबधी प्रत्येक घटना का उल्लेख कर दिया गया 
है तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेवा अभिलेख तैयार किया जा चुका है तथा वह श्रादिताक तक 
काहै। 
राजकोय निर्णय:ः--नियम 60 में यह दिया हुआ है कि निर्धारित-प्रपत्र मे एक सेवा-पुस्तिका ऐसे 
प्रत्येक प्रराजपत्रित-कमंचारी के लिए तैयार की जाती' चाहिए जो एक स्थाई--सथापत पर स्थाई-पद 
को धारण किये हुए हो या एक पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहा हो था अस्थाई पद पर कार्य कर रहा 
हो । इसमे चतुर्य श्रेणी कर्मचारी एवं नियमो मे व्शित अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के लिए सेवा पुस्तिका तैयार 
नही की जावेगी । राजस्थान सेवा नियम 6 के अनुसार, सरकारी जीवन की प्रत्येक घटना का सेवा-पुस्तिका में 
उल्लेब किया जाना चाहिये तथा प्रत्येक इन्द्राज का प्रमाणीकरगण् कार्यालय-सध्यक्ष द्वारा किया जाना चाहिये या 
यदि वह स्वय कार्यालय का अध्यक्ष हो तो अपने निकटतम उच्च-भ्रधिकारी से प्रमाशित किया जाना चाहिए । 
कार्यालय प्रध्यक्ष के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि सेवा-पुस्तिका में सभी इन्द्राज ठीक प्रकार से किए गए 
है तथा उन्हे प्रमाणित कर दिया गया'है । इस प्राथमिक झ्रावश्यक कर्तव्य का पालन न किए जाने से कर्मचारी 
के सेवा निवृत्त हो जामे के वाद कठिनाइया उत्पन्न होती है तथा यह पाया जाता है कि पेशन के मामले में देर 
होने से उत्तरदायित्व में एक सबसे वड़ा मूल तथ्य यह है कि सेवा अभिलेख अपूर्ण होते है। नियम 62 प्रत्येक 
संबधित कर्मचारी के लिए यह देखने का कत्तंव्य वतलाता है कि उनकी अपनी सेवा-पुस्तिका नियम 6। मे निर्धा- 
रित किए गए ग्रनुसतार उचित रूप से तैयार करली गई है ताकि पेशन के लिए सेवा के सत्यापन करने में कोई 
कठिनाई नही पड़े । विज्ञप्ति सख््या एफ. 2। (2) वित्त 2/53 दिनाक 9-2-53 में वित्त विभाग ने सभी कर्म- 
चारियो को समय-समय पर यह जाच करने की सलाह दी थी कि उनका सेवा अभिलेख पूर्णतः तैयार है तथा 
बह झ्ादिनाक तक है । फिर भी सरकार के पास कई कारण ऐसे विश्वास करने योग्य है कि नियमी मे स्पप्ट 
प्रायधान किए जाने के फलस्वरूप भी तथा उनके द्वारा निर्देशन जारी करने पर भी, नियमों की झ्रावश्यकताओं का 
डीक तरह पालन नही किया जा रहा है । झतः यह्‌ निर्णय झिया गया है कि , तियम 62 की झावश्यकतायें 
प्रावश्यक रूप से पूर्ण की ज़ानी चाहिए | सेवा प्मिलेख प्रत्येक वर्ष 38 मार्च तक तैयार किया जावेगा तथा 30 
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जून तक सम्बन्धित कर्मचारी को दिखाया जावेगा । कार्यालिय-अध्यक्ष द्वारा सीधे सरकार के पास एक इस संब का 
झनुपालन प्रतिवेदन भेजा जाना चाहिए । यह भ्रधिकतम झगले माह 5 जुलाई तक पहुँच जाना चाहिए तथा 
एक प्रतिलिपि साथ ही अपने उच्च भ्रधिकारी के पास भिजवाई जानी चाहिए । प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से वर्णन 
किया जाना चाहिए कि कार्यालय में कार्य कर रहे विभिन्न श्रधीतस्थ कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाये वर्ष के 
3] मार्च तक की तैयार की गई हैँ तथा प्रत्येक संवधित कर्मचारी द्वारा उसकी जाच करली गई है। जिन कर्मे- 
चारियो ने प्रपनी सेवा पुस्तिकाओं की जाँच करली है उनके नामों तथा सैय्ा-प्रभिलेस केते पूणंता के वारे मे उनके 
द्वारा दिए गएं विशेष विवरणों के साराथ का उल्लेख प्रतिवेदन मे किया जाना चाहिए । जिन कर्मचारियों को 
किन्ही कारणों से सेवा पुस्तिका नही दिखाई गईं हो उतके नामों का उल्सेख झलग से एक विवरण के साथ दिया 
जाना चाहिश कि उनकी सेवा पुस्तिका किन कारणों से नहीं दिखाई गई । 

(2) यदि इन पादेशों के प्रनुसार कार्य करने मे कोई कठिनाई प्रनुभव हो तथा वह पहिले समझ से 
नही भाती हो तो उसका शीघ्र स्पष्टीकरण करा लेना चाहिए । 

मियम 63--प्रंकेक्षरा कार्यालय द्वारा वेदेशिक सेवा में स्क्षानांतरस पर प्रविष्टियां:--यदि 
एक कर्मचारी वैदेशिक सेवा में स्थानातरित कर दिया जाता है तो कार्यालय या विभाग के अध्यक्ष 
को उसकी सेवा-पुस्तिका प्रंकेक्षए-प्रधिकारी के पास भेजनी चाहिए। अ्केक्षण-प्रधिकारी इसमें 
श्रपने हस्ताक्षरों से स्थानांतरण स्वीकृत करने के ग्रादेश का उल्लेख कर उसे लौटा देगा । वह इसमें 
बाहरी सेवा में प्राप्त अवकाश के संबंध मे स्थानांतरण के प्रभाव एवं अन्य ऐसी विशेष बातों का 

इन्द्राज करेगा जिन्हें वह श्रावश्यक समभे | कर्मचारी के राजकीय-सेवा में वापिस कर दिए जाने पर 

उसकी सेवा पुस्तिका फिर से अकैक्षण-प्रधिकारी के पास भिजवाई जानो चाहिए जो उसमें अपने 
हस्ताक्षरों के साथ उसकी बाहरी सेवा के संबंध में, जो वह आवश्यक समझे, विंवरण लिखेगा । 
अंकेक्षण अधिकारी के श्रतिरिक्त श्रन्य कोई भी श्रधिकारी वाहरी सेवा में विताएं गए समय के संबंध 
में इन्द्राज नहीं करेगा । 


नियम 64--सेवा विवरण का (सविस-रोल):--एक पुलिस कमेचारी के मामले में जो 
कि एक हैड-कांस्टेविल के पद से उच्च न हो, हर एक पुलिस के जिलो-अधीक्षक द्वारा एक सेवा-यूची 
तैयार की जानी चाहिए जिसमें कि प्रत्येक पुलिस कर्मचारी के सम्बंन्ध में निम्नखिखित विशेष-बातों 
का इन्द्राज किया जाना चाहिए जो कि स्थाई पद पर कार्य कर रहे हों एवं कांस्टेब्यूलरी में पद पर 
स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे हों या अस्थाई रूप से पद पर कार्य कर रहे हों, किन्तु जो किसी 
थोड़े समय के लिए शुद्ध अस्थाई रूप में या स्थानापन्न-हूप में रिक्त स्थान पर नियुक्त नही किया गया 
हो तथा जो स्थाई-सेवा के लिए योग्य हो-- 
(क) उसके प्रवेश होने की तारीख 
(ख) ग्राम, आयु, ऊँचाई तथा पहिचान के चिन्ह 
(ग) पद जो उसनें समय-समय पर घारण किए है, उनकी उन्नतियां, अवनतियां एवं 
अन्य दण्ड, 
(ध) अवकाश सहित या भ्रवकाश रहित सेवा से उसकी अनुपस्थिति । 
(2) उसकी सेवा में व्यवधान । 
(व) उसकी सेवा में अन्य कोई घटना ऐसी हुई हो जिसमें उसका कुछ अंश समाप्त कर 
दिया गया हो या जिसका पेशन पर प्रभाव पड़ता हो । 


कक 
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विवरण (रोल) की जांच आदेश पुस्तिका, दण्ड रजिस्टर एवं श्रन्य संबंधित अभिलेखों से 
की जानी चाहिए तथा इनमें प्रत्मेक इन्द्राज पर जिला अधीक्षक के हस्ताक्षर होने चाहिए । 

नियम 64-ए:- नियम 64 में उल्लिखित सेवा विवरणिका (स्विस-रोल) ऐसे प्रन्य 
श्रेणी के प्रत्येक स्थाई, अस्थाई या स्थानापन्न अराजपत्रित-कर्मचारियों के लिए भी तेयार की 
जावेगी जिसके लिए सेवा-पुस्तिका की कोई आवश्यकता नहीं होती है । 


के. ७ + ७७ > ७+ (९७ ० 
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राजस्थान सरकार 
'विवरणिका 





नाम 44००१ ४६३३ २0० शेर 
निवास स्थान हु 

पिता का नाम ल्‍ 
जन्म दिनाक 

पहिचान के चिन्ह 

प्रथम नियुक्ति की तिथि और विभाग का नाम 

स्थाई होने की तारीख व पद, प्राज्ञा की संख्या व दिनाक सहित 


प्रमाणित करने वाले श्रधिकारी के हस्ताक्षर कर्मचारी के हस्ताक्षर या पंगुष्ट 
मय तिथि व पद 


रा अल 
कफ़छडएर 


8०9 :० 9 ए # ५७ २ :- 


सेवाकाल का विवरण 


नाम व पद 

स्थाई या अस्थाई 

नियुक्ति किये जाने की तारीख 

नियुक्ति।पद समाप्ति की तारीख 

समाप्ति का कारण (जैसे स्थानान्तरण तरक्की इत्यादि) 

वेतन एवं वेतनमान 

स्थानापन्न-वेतन व वेतनमान 
अन्य परिलब्धियां जो वेतन में शामिल हों जैसे विशिष्ट वेतन एवं व्यक्तिगत-वेतन 
झवकाश, प्रकार व अ्रवधि और दर अवकाश वेतन 

यदि निलम्बित हो तो, क्या वह निलम्वन काल सेवा में गिने जाने योग्य दै या नद्दी 
सेवाकाल में ग्नन्य वाघायें, यदि कोई हों 

आज्ञा की संख्या एवं दिनांक 

अधिकारी के हस्ताक्षर 

विशेष विवरण 


भमाग-7 


अध्याय 46 


शक्तियों का प्रदत्तिकरण 


नियम 65:--सक्षम-प्राधिकारी की शक्ति का प्रयोग करने वाले अ्रधीनस्थ श्रधिकारी:-- 
(क) परिशिष्ट ४ में राज्य सरकार के श्रधीनस्थ उन अधिकारियों की सूची दी गई है, जो विभिन्‍न 
नियमों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हैं । 


(ख) प्रसंग की सुविधा के लिए वे मामले भी शक्तियों के प्रदत्तीकरण के रूप में परिशिष्ट 
में शामिल कर लिए गए हैं, जिनमें वित्त विभाग द्वारा सेवा नियम 3 के अन्तर्गत मद्ध घोषित कर 
दिया गया है कि सरकार के एक विभाग द्वारा, उन नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करने की 
स्वीकृति में उनकी अनुमति दी हुई मानी जावेगी । 


नियम 466:--जिन प्रधिकारियों को शक्तियां प्रदत्त की गई है उनके प्रयोग करने में वित्त 
विभाग की प्रनुमति दी हुई मानो जावेगी:--वित्त विभाग ने नियम 3 के अन्तर्गत घोषित किया है 
कि उन अधिकारियों द्वारा शक्तियों के प्रयोग में उसकी सहमति प्राप्त की हुई मानी जावेगी, जिनको 
कि परिशिष्ट » में वशित शक्तियां प्रदत की गई है । 


मियम 67:--प्रदत्त शक्तियों के उपयोग के नियसन संबंधी सासान्य शत्तें:--परिशिष्ट (६ 

में प्रदत्त शक्तियां निम्न शर्तों के साथ हैंः--- 

(क) केवल उसके अतिरिक्त जहां सरकार सामान्य या विशेष आदेश हारा अन्यथा प्रकार 
से निर्देश करे, शक्ति का प्रयोग एक ऐसे अधिकारी द्वारा किया जा सकता है जिसको 
वह राशि सौपी गई है | यह शक्ति का प्रयोग केवल उन्हीं कर्मचारियों के संबंध में 
किया जा सकता है जो उस अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं 

(ख) परिशिष्ट के कोष्ठक सं. (3) में प्रत्येक प्रदत्त शक्ति का वर्णन किया गया है। शक्ति 
का प्रद्तीकरण, वतलाई गई शक्ति तक ही सिमित है। उसका विस्तार कोष्ठक (2) 
भें वणित तियम द्वारा प्रदत्त शक्ति तक नहीं होगा । 

(ग) यदि नियर्मों द्वारा सक्षम प्राधिकारी के लिए प्रदत्त कोई शक्ति परिशिष्ट में नहीं दी 
गई है, तो यह साना जाना चाहिये कि ऐसी शक्ति सरकार के किसी भी अधीनस्थ 
ब्रधिकारी को प्रदत्त नहीं की गई है । 

(घ) परिशिष्ट ४ में उल्लेख किया गया कुछ भी, संविधान के अनुसार बनाये गये अन्य 
नियमों द्वारा किसी अधिकारी की शक्तियों के प्रद्तीकरण में प्रतिवन्ध नही डालेगा । 


अध्याय (79 


पैन्शन नियम 
खण्ड () सामान्य 


नियम 68 प्रभावशीलता की सीमाः--इस भाग के नियम सभी कर्मचारियों पर लागू 
होंगे । केवल सेवा-पेशन (सर्विस-पेशन) की स्वीकृति से सम्बन्धित नियम उन कर्मचारियों पर लागू 
नहीं होंगे जो पैन्शन के बदले में अंशदायी-भविष्य-निधि प्राप्त करने के श्रधिकारी होंगे। यदि एक 
कर्मचारी उन सेवा नियमों के अनुसार सेवा करता हो, जिनके अन्तर्गत पेन्शन के बदले में कर्मचारी 
द्वारा श्रंशदान देने पर सरकार द्वारा राजकीय अंशदान भविष्य निधि में देना पड़ता हो, तो उसे इन 
नियमों के लागू होने की तारीख से 6 माह में या यदि वह उस तारीख को अवकाश पर है तो अ्ब- 
काश से लौटने की तारीख से 6 माह में इस भाग के नियमों के अनुसार अपना विकल्प भर कर देना 
चाहिए | उसके द्वारा पेन्शन के लिए विकल्प दिये जाने पर सरकार द्वारा अ्ंंशदाव की राशि वन्द 
करदी जावेगो तथा जो अ्रशदान पहले जमा हो चुका है वह, उसके ब्याज-सहित, सरकार में जमा 
रह जावेगा । 


डिप्परियां.--(।) विकल्प लिखित मे उपरोक्त निर्धारित श्रवधि मे भर कर दिया जाना चाहिए तथा उसे निम्न 
के पास भिजवाया जाना चाहिए:-- 


(0) पग्रराजपत्रित-भ्रधिकारियो के मामले में कार्यलियाध्यक्ष । 
(7) राजपत्रित-प्रधिकारियों के मामले में महालेखाकार | 


(2) भ्रध्याय 24 में दिए गए अ्साधारण-पेशन-नियम उन कर्मचारियों पर भी लागू होगे जो 
अशदायी भविष्य निधि के सदस्य है। कर 


(यह -4-5 से प्रभावशील माना जावेगा) 


जब एक पअ्राजपन्रनित अधिकारी से विकल्प पत्र प्राप्त कर लिया जाता है तो कार्यालय-अध्यक्ष को उस 
पर अपने प्रतिहस्ताक्षर करने चाहिए तथा उसे सेवा-पुस्तिका मे रख देना चाहिए । विकल्प भर देने वाले कर्मचारी 
की यह सुनिश्चित करने की जुम्मेवारी होगी कि उसके विकल्प की प्राप्ति की रसीद कार्यालय-श्रध्यक्ष या महा- 
लेखाकार द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, भेज दी गई है तथा उसे यह मूचना प्राप्त हो जाती है कि सवधित प्रधिकारी 
द्वारा उसका उचित उल्लेख कर दिया गया है । 


राजकीय निर्णय संख्या :---राजस्थान सेवा नियमो के प्रसारित होने से पूर्व पेशन के बदले में अभदायी 
भविष्य निधि प्रदान करने वाले नियमो के अन्तर्गत जो कर्मचारी सेवा कर रहे थे उन्हे राजस्थान सेवा नियमों के 
अन्तर्गत पेशन नियमों को झपनाने के लिए अपना विकत्प, नियम 68 के अन्तर्गत, लिखित से दिनाक 30-9-5] 
तक महालेखाकार के पास, राजपत्रित अधिकारियों के सवध में सीधे, तथा अराजपत्रनित कर्मचारियों के सबंध में 
उनके कार्यालय-स्रध्यक्ष के पास भेजा जाना था । 


270] राजस्थान सेवा नियम . [नियम 68 


उनमे से कुछ श्रधिकारियों ने उस विशिष्ट निर्धारित अवधि में अपना विकल्प देने में अपनी असमर्थता 
प्रकट की क्योकि उस समय तक राजस्थान सेवा नियमो में वर्णित पेन्शत सगणन-तालिका (पेन्शन-कम्यूटेशन-टेवल) 
भी तैयार नही हुई थी । 

चू कि पेन्शन कम्यूटेशन टेवल वित्त विभाग की विज्ञप्ति सल्‍्या एफ 35 (5) एफ [/53 दिनाक -4-53 
(परिशिष्ट >7 के रूप में सम्मिलित) द्वारा जारी की गई है, भ्रतः जिन कर्मचारियों ने पेन्शन कम्यूठेशन टेबल के 
प्रकाशन की श्रवधि तक निर्धारित तिथि में अपना विकल्प देने मे ग्रसमर्थता प्रकट की है, वे श्रव अपना विकल्प 
यथा शीघ्र किन्तु किसी भी मामले मे 5 सितम्बर, 953 के बाद नहीं भरे जाने चाहिये । यह विकल्प नियम 
68 के नीचे दी गईं टिप्पणी के अनुसार भरा जाना चाहिए। 


राजकीय निर्णय संख्या 2:--क्या भूतपूर्व वासवाड़ा, डूगरपुर एवं प्रतापगढ राज्यो के कर्मचारियों की 
सेवायें, जो वे उन राज्यो के तियमों के श्रन्तगंत पेन्शन के बदले में ग्रशदायी भविष्य निधि प्राप्त करने के श्रधिकारी 
थे, दिताक ]-2-49 को जारी किए गए पूर्व राजस्थान सिविल सविस रेगूलेशन्स के अनुसार पेन्शन-योग्य-सेवा 
गिनी जानी चाहिए ? इस प्रश्न पर विचार कर लिया गया है तथा यह तय किया गया है कि ऐसे कर्मचारियों की 
सैवाये, जो पूर्व राजस्थान सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अ्रन्तगंत पेन्शन-लाभ के लिए भ्रपता विकल्प भर कर देते हो, 
उनकी सेवाये इन रेगुलेशन्स के अन्तर्गत पेन्शन योग्य सेवा गिनती जा सकेगी तथा राजकीय अशदायी भविष्य निधि 
की राशि मय व्याज के वापिस लौटा दी जाएगी या राज्य की सामान्य भविष्य निधि के स्थापित होने पर उसमें 
स्थानान्तरित कर दी जावेगी। 


यह विकल्प इस श्राज्ञा के जारी होने की तारीख से तीन माह की भ्रवधि के भीतर भर कर दिया जाना 
चाहिए तथा उसे अ्रराजपत्रित कर्मचारियों के संवध में कार्यालय-ग्रध्यक्ष को तथा राजपत्रित ग्रधिकारियों के सबंध 
में महालेखाकार को भिजवा देना चाहिये । 


राजकीय निर्णेय संस्या3:-वित्त विभाग के आदेश सख्या डी० 4298//53 दिनाक 7-3-53 (निर्णय 
सस्प्रा ]) के अ्रन्तगंत श्रशदायी भविष्य निधि एव पेशन के लिए विकल्‍प भर कर देने की अन्तिम तारीख 28 
फरवरी, 954 तक वढा दी गई । 


राजकीय निर्णय संड्या 4:--राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या डी० 380/एफा/53 

दिनांक 7-7-53 (निर्णाय सख्या-2) की ओर ध्यान झ्राकपित किया जाता है जिसमे यह दिया हुआ था कि 

कर्मचारियों के श्रगदान (मय-ब्याज) उन्हे लौदा दिए जावेगे या स्थापित होने पर राज्य की सामान्य भविष्य निधि 

में स्वानान्तरित कर दिए जावेगे बशतें वे पेन्शन लाभ के लिए अपना विकल्प भर कर दें। इस सम्बन्ध में एक 

न उत्पन्न किया गया है कि क्‍या जो कर्मचारी पेन्धन का विकल्प देते है उन्हे अपने भ्रशदान का हिस्सा जब वे 
चाहे तब लौटाया जा सकता है या वह सेवा के त्यागने के समय पर ही लौटाया जा सकता है। 


(2) मामले पर विचार कर निर्णय किया गया है कि कर्नचारियों के स्वय के भ्रंशदान का हिस्सा, यदि 
बहू राज्य के सामान्य भविष्य निधि में स्थानान्‍्तरित नही किया गया है तो कर्मचारियों के सेवा-निशृत्त होने पर ही 
लौटाया जावेगा, इससे पहिल नहीं। - 

राजकोय निर्शाय संस्या 5:--पेंशन प्राप्त करने के लिए बिकृल्प के प्रभावशील होने की ततारीस के वाद 
कर्मचारियों के वेतन जिलों से भविष्य निधि की जो भी कटौती की जावेगी वह उक्त विज्वप्ति के प्रावधानों द्वारा 
मित्र नहीं होगी तमा उसे कर्मचारी द्वारा मागी जाने प्र लौटा दी जावेगी। जी हिस्सा उसे लौटाया जाता 
2 उसका ब्याज विउत्प देने की तारीस से बन्द कर दिया जाएगा । 





नियम 68] राजस्थान सेवा नियम [2 


राजकीय तिर्णेय संख्या 6:--वित्त विभाग (77) के आ्रादेश दिनाक 4-2-53 (निर्णाय सख्या 3) के कम 
में जिससे ्शदायी भविष्य निधि एवं पेन्शन के लिये विकल्प भरने की तारीख 28 फरवरी, 954 तक बढ़ाई गई 
थी वह भ्रव राजप्रमुख द्वारा 30-9-54 तक बढा दी गई है । जिन लोगो ने पहिले पेशन कम्यूटेशन टेवल प्रकाशित 
होने की तारीख तक निर्धारित तिथि के भीतर विकल्प भर कर देने मे अपनी असमर्यता प्रकट नहो की थी, उन्हे भी 
ग्पना विकल्प उक्त तिथि तक भर कर देने की आ्राज्ञा दी जाती हैं। 


राजकीय भमिरणंय सलत्या 77():--वित्त विभाग की ग्राज्ञा सख्या एफ 38 0/एफ 7/52 दिनाक 
6-7-53 (निर्शाय सख्या-2) में यहू तय किया गया था कि भूतपूर्व बासवाडा, डूगरपुर व प्रतापगढ़ राज्यों के 
कर्मचारी जो पूर्व-राजस्थान अर्सनिक सेवा नियम (रेगुलेशन्स) के अन्तर्गत पेन्शन का लाभ उठाने के लिए विकल्प 
भर कर देते है उनकी सेवाये इन नियमो के अनुसार पेन्शन-योग्प-सेवा” मानली जाएगी तथा अशदायी भविष्य 
निधि लेखे मे जो राजकीय श्रशदान दिया गया है वह व्याज सहित वापिस ले लिया जावेगा एवं उन राज्यों के राज्य 
कर्मचारियों के ग्रशदान की राशि (मय व्याज के) उन्हें लौटा दी जावेगी या राज्य की सामान्य भविष्य निधि के 
स्थापित होने पर उसमे स्थानान्तरित कर दी जावेगी । यह विकल्प इस विज्ञप्ति के जारी होने की तारीख से तीन 
माह के भीतर भर कर देना था । 


(2) महलिखाकार ने इस सम्बन्ध में एक स्पप्टीकरण चाहा है कि इन भूतपूर्व राज्यों के उन कर्मचारियों 
के मायले किस प्रकार नियमित होगे जी दिनाक [-2-49 से -4-5] तथा ]-4-54 से 6-7-53 ब्रर्थात्‌ 
उस विज्ञप्ति के जारी होने की तारीख तक बीच मे सेवा निवृत्त कर दिए गए है तथा जिन्होंने कोई विकल्प नहीं 
भरा है| किसी भी निर्णय के अभाव में वे न तो पेल्शन प्राप्त करने हेतु और न ही अ्शदायी भविष्य निधि के लिए 
घिकल्प भर सके । अतः राजप्रभुख महोदय में आदेश दिया है कि किसी भो बिपरीतता के अभाव में सवधित राज्य 
कर्मचारियों द्वारा पेन्शन प्राप्त करते के लिए भ्रपता विकल्प उक्त विभाग की विज्ञप्ति के भ्रमुसार भर कर दिया 
हुवा समभता चाहिए तथा उनका पूर्ण सेवा काल, मंत्र [-2-49 से ।-4-5 श्र्थात्‌ राजस्थान सेवा नियमों के 
जारी होने की तारीख तक की सेवा को, पेन्शन योग्य सेवा के लिए मान लिया जावे तथा जो राजकीय अशदान 
पहुले जमा किया जा चुका है, मय ब्याज के रोक लिया जावबे। 


राजकीय निर्सय संड्या 8:--निर्णय संख्या-2 (उक्त) के अनुच्छेद (2) के अनुसार बासवाड़ा, डूगरपुर 
एवं प्रतापमढ राज्यों के राज्य-कर्मचारियो को पेन्थन के लिए भ्रपना विकल्प उक्त शआ्राज्ञा के जारी होने की तारीख से 
तीन माहू के भीतर भर कर देना था। वाद में यह समयावधि सितम्बर 954 तक वढा दी गई थी। 
वित्त विभाग में वस्तु-स्थिति की पुनः जाच की गई तथा सभी सवधितो को मार्म-दर्शन के लिए रूचित 
किया जाता है कि इन भूतपूर्व-राज्यो के वे राज्य-कर्मचारी, जिनका प्रश्न विवादग्रस्त है एवं जिन्होंने भविष्य निधि 
योजना के प्रत्तगंत भ्रशदान देवा बन्द कर दिया है, उन्हें पेन्शन के लिए अपना विकल्प दिया हुआ्ना समझा जावेगा 
जब तक कि वे इस परिपत्र के जारी होने की तारीक्ष से 2 माह की भ्रवेधि के भीतर भविष्य निधि योजना को 
चुनने का लिखित में विकल्प नही देते है तथा उसी समय अपना वकाथा भी नही चुका देते हैं। इसके वाद विभा- 
माध्यक्ष अपने प्रमाणीकरण सहित उन राज्य कर्मचारियों की सविस-वुको में इस सम्बन्ध की एक टिप्पणी लिखेंगे 
तथा इसके सम्बन्ध की सूचना साथ मे महालेखाकार को भी देगे। 





राजकीय निर्सेय संख्या ?:--एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या भूतपूर्व अजमेर, बम्बई एवं मध्य-भारत 

राज्यो के उन राज्य-कर्मचारियों को उन पर लागू होने बाले पुनर्गठन के पूर्व बुनिट नियमों के श्रल्तमंत पैन्सस 
, स्व्रीकृत की जा सकती है जिन्हे राज्य सरकार के आदेश सल्या ॥/272 ए० मी०/56 दिवाक 4--56 द्वारा 
उनको मूल (स्थाई) वेतन स्वीकृत कर दिया गया है तथा जो राजस्थान पुनगठत के बाद झर्वात्‌ 4ल्‍]-56 के 


272] राजस्थान सेवा नियम [नियम 68 


बाद सेवा-निवृत्त कर दिये गये है। इसकी जाच की जा चुकी है। राज्यपाल महोदय ते आ्रादेश दिया है कि पुन- 
गठन की तारीख के पूर्व ऐसे राज्य-कर्मचारियों की सेवा की शर्तों की रक्षा के सम्बन्ध में राज्य-सरकार द्वारा लिए 
जाने वाले अन्तिम निर्णय को विचाराधीन रखते हुए जो व्यक्ति सेवा निवृत्त हो गए है, उन्हें अस्थाई श्राधार पर 
पुनर्गठन के शीघ्र पूर्व उन पर लागू होने वाले किसी भी नियम को चुनने की श्राज्ञा दी जाती है । इस प्रकार जो 
पेन्शन स्वीकृत की जावेगी वह भ्रस्थाई मानी जावेगी । 


(2) इसी प्रकार से ऐसे श्रधिकारियो के अन्तिम अवकाश वेतन की राशि भी अस्थाई रूप से इस शर्त 
पर चुकाई जानी चाहिए कि यदि वेतन अधिक लिया गया तो उचित वसूली करली जावेगी तथा सम्बन्धित भ्रधि- 
कारियो से इस सम्बन्ध का लिखित में एक प्रतिज्ञा-पत्र भरवा लेना चाहिए । 

राजकीय निर्शाय संख्या 0:--वित्त विभाग के परिपत्र सख्या एक. डी. 4202/एफ 2] (82) ग्रार/52 
दिनाक 25-0-56 (निर्णय सझ्या 8) के स्पष्टीकरण में संवधितों की सूचना के लिए यह बताया जाता है कि 
उक्त परिपत्र के प्रावधान () उन अंशदान देने वाले लोगो के विचाराधीन मामलों पर भी लागू होगे जिन्‍्होने 
उपना भविष्य तिधि अ्शदान -2-49 को या उसके बाद से देना बन्द कर दिया है तथा जो भविष्य निधि अशदान 
के लिए किसी प्रकार का विकल्प भरे विना ही था तो सेवाकाल में या सेवा से निवृत होने के वाद स्वगंवासी हो 
गये है, एवं (2) उन व्यक्तियों के मामले मे भी लागू होगे जहा राजकीय हिस्से सहित भविप्य निधि अंशदान को 
राशि वास्तव मे मृत-व्यक्ति के आश्रित लोगो को दी जा चुकी है । 

राजकीय निर्णय संख्या :--जो राज्य-कर्मंचारी राजस्थान सेवा नियमों के जारी किए जाने के पूर्व 
पेशन लाभ के स्थान पर प्रशदायी भविष्य निधि अशदान सम्बन्धी नियमों के अ्न्तंगत सेवा कर रहे थे, उन्हें प्रपना 
विकल्प राजस्थान सेवा नियमो मे दिये गये पेन्शन नियमों को चुनने के लिए आदेश दिनाक 6-7-54 (निर्शाय 
सख्या 6) द्वारा 30-9-54 तक लिखित में भर कर देना था। 30-9-54 के बाद पेन्शन नियमों मे अधिकतम 
उदारता बरती गई तया पेन्शन की राशि को भी बढ़ाई (राजस्थान सेवा नियमीं के नियम 256 के नीचे सूची को 
सशोधित कर) जा चुकी है तथा उदारता पूर्ण पेम्शन लाभ मृत राज्य कर्मचारियों के परिवारों के सदस्यों के लिए 
भी प्रदान की गई है। सरकार के समक्ष निवेदन किया गया है कि पेन्शन नियमों से शासित राज्य कर्मचारियों को 

प्राप्त अधिकतम वेतन लाभो को ध्यान में रखते हुए, अशदायी भविष्य निधि में अरभदान करने वाले कर्मचारियों को 
पुन: एक बार पेन्शन नियमो के लिए विकल्प भरने की आज्ञा दी जावे । मामले की जाच करली गई है तथा यह 
निर्णंय किया गया है कि श्रशदायी भविष्य निधि के सदस्यो को पेन्शन नियमों के लिए प्रन्य विकल्प भरते की 
स्त्रीकृति दी जावे । 

पेन्शन नियमों के लिये विकल्प भरने की ग्रन्तिम तारीख 30 मार्च 960 होगी । एक वार भरा गया 
विकल्प अन्तिम होगा । विकल्प निर्धारित भ्रवधि मे लिखित में दिया जाना चाहिए तथा उन्हे भ्रराजपत्नित कर्चारियों 
के सबंध मे कार्यालय के अध्यक्ष के माध्यम से तथा राजपत्रित अधिकारियों के मामले में सीधे महालेखाकार के 
पास भिजवाया जाना चाहिए | 

थे नियम केवल उन्ही कर्मचारियों पर लागू होगे जो इस आदेश के जारी होने को तारीख क्री राजकीय 
सेवा भे होगे । 

जो पेस्शन नियमों के लिए विकल्‍प देंगे उनकी सेवा, नियम 68 के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के 
अनुच्चेद (3) के झनुसार पेन्शन-योग्य मानी जावेगी । 

राजस्थान नेवा नियमो के अन्तगंत पेन्शन नियमों को चुनने पर ऐसे राज्य कर्मचारियों की श्रशदान की 
जो भी राशि घंशदायी भविष्य निधि में जमा पाई जावेगी वह मय ब्याज के सामान्य भविष्य निधि में उसके नाम 


नियम 68] राजस्थान सेवा नियम [273 


जमा करने के लिए हस्तान्तरित करदी जावेगी । राज्य सरकार के हिस्से की राशि जो भी तिधि में जमा होगी वह 
पूर्ण ब्याज के राज्य के सामान्य राजस्व में जमा करा दी जावेगी । 

स्पष्टीकरण: --राज प्रमुस ने वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या एफ 380/एफ ॥/53 दिवाक 6-7:53 

य डी 7803 एक ]/53 दिनाक 23--54 (निर्णय सख्या 2 एवं 4) के क्रम में निम्न-लिखित स्पष्टीकरण और 
किये हैं । 

(0) विकल्प देने की तारीख को अंशदायी-भविष्य-निधि में ऐसे राज्य कर्मचारियों के खातों में जो भी 
झशदान की राशि होगी । वहू मय उस पर ब्याज के, कर्मचारी द्वारा, राजस्थान सेवा नियमों के 
भाग-8 में दिए गये पेन्शन नियमों से शासित होने का विकल्प दिये जाने पर, सामान्य भविष्य 
निधि में उसके खाते मे हस्तान्तरित करदी जावेगी । 

(॥) वक्त तारीख को राज्य सरफार द्वारा श्रशदान की राशि जो भी खाते में जमा होगी वह मय उस 
पर ब्याज के सरकार के सामान्य राजस्व मंद में जमा करादी जावेगी । 

(४0) इसके बदले मे, राज्य कर्मचारी की इस तिथि से पूर्व की गई सेवा अवधि को निम्नलिखित सीमा 
तक पेन्थन योग्य सेवा के रूप मे शामिल किया जावेगा । उसे इस रूप में माना जावेगा जैसे मानों 
वह सेवा सरकार के अ्रधीन पेन्शन-योग्य सस्थापन में की गई हो । परन्तु शर्त यह है कि जितने समय 
के लिए राजकीय भ्रशदायी भविष्य निधि में उसने भ्रशदान किया है, उतने ही समय की सेवा को 
पेन्थन लाभो के लिए गरिमा जावेगा । 

(क) कुल-स्थायी-सेवा 

(ख्) सम्पूर्ण कार्यवाहक या अ्रथाई सेवा जो पेशन योग्य मानी जाती, यदि राजस्थान सेवा नियमों के 
नियम 80 व 88 के प्रावधान लागू किये जावे; एवं 

(ग) नियम 488-ए में वर्शित शर्तों के आधार हर शेप बची कायवाहक/या प्रस्थायी सेवा की 

आधी-सेवा । हु 

राजकीय निर्णय संख्या 42:--वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमाक एफ 23 (5) आर/52 दि. 23-4-955 
जो इस नियम के अन्तर्गत स्पष्टीकरण के रूप मे जोडा गया था, के सम्बन्ध मे यह संदेह उठाये गये है कि पेन्शन 
पियमो को उदार बनाने वाले नियमो (नियम 80, 88 तक 88-ए) के प्रावधानों के ग्रन्तर्गंत उन कमचारियो 
के बारे में क्या किया जावेगा जो जोधपुर अशदापी भविष्य निधि योजना के तहद अस्थाई अथवा स्थायी कर्मचारी 
थे तथा उनके बारे में जिन्होने जोधपुर-ग्रशदावी-भविष्य-निधि-योजना में अंशदान ही नही दिया | इस प्रकार के 
मामलो पर उक्त स्पष्टीकरण के अनुच्छेद (॥0) के प्रावधान किस सीमा तक तथा रूप में प्रभावी होंगे ? 

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन राज्य कर्मचारियों ने ग्रशदायी-भविष्य-निधि-योजना 
लाभो के एवज मे पेन्शन लाभ ग्रहण करने का विकल्प दे दिया था है, तो उनकी विकल्प देने से पूर्व की समस्त 
सेवा भ्रवधि को पेन्शन-योग्य-सस्थापन से की गई सेवाएं मानली जावेगी और वहू समस्त अ्रवधि राजस्थान सेवा 
नियमों (समय-2 पर सशोधित) के पेशन स्वंधी प्रावधानों के अनुसार पेशन-न्योग्य-सेवा मानी जावेगी १ भूतपूर्व 
जोधपुर राज्य के जिन कर्मचारियों ने, जो चाहे अ्रस्थाई थे अथवा स्थायी, जोधपुर अशदायी-भविष्य-निधि-योजना 
में बिलकुल/कतई अशदान नहीं दिया, उनके वारे में यह माना जावेगा कि उन्होने राजस्थान सेवा नियमों के 
अन्तर्गत पेशन-लाभ ग्रहरां करने का स्वतः ही विकल्प दे दिया है जो राजस्थान सेवा नियम प्रभावी होने की 


तारीख से लागू माना जावेगा । प्र्थात -4-95] से ही उनके द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के झन्तर्यत पेन्थन .- 7७. 


लाभ ग्रहरा कर लेना माना जावेगा व 


हर 


24] राजस्थान सेवा नियम नियम 68 


जो मामले उक्त स्पष्टीकरण के प्रावधानों के अलावा अन्यथा प्रकार से मिपटा दिये गये है उन्हें भी उक्त 
प्रावधानों के अनुसार अतिम रूप से निपटा दिया जावेगा ! 
[वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ | (52) वि. थि. (ग्रुय-2)/76 दिनांक 22-84-976 द्वारा मिविष्ट] 


राजकीय निरुंय संख्या 3:--राज्यपाल महोदय ने प्रसन्न होकर यह निश्चिय किया है कि सरकारी 
कर्मचारी जिन्होने श्र शदायी प्रावधिक निधि परिलाभो को रखा है, उनको राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत पेशन 
नियमो के लिये मय नवीन पारिवारिक पेशन के, यया संशोधित, विकल्प देने का एक और अवसर दिया जा 
सकता है । 


यह विकल्प इस आज्ञा के राजपत्र में प्रकाशित होने से छः माह की अवधि के भीतर लिखित में नीचे दिए 
हुए प्रपत्र में देना होगा । एक बार प्रयुक्त किया गया विकल्प अन्तिम होगा । 


विकल्प का प्रपत्र ' 


राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के ज्ञापन स० एफ ! (3) वि. वि! (श्रे० 2)/74-ता दिनांक 
हक. 5. 75 के अनुसररा का मैं १५५० ००७०७*०७००४००*०९७० ७०००: आत्मज ""*** ****** *"पद*******+**« ७ ० ०२+%७ ७ ० « “एवं आशदायी 
प्राविधिक निधि लेखा स॒०० हट हल लिडननन का अशदाता एतद्द्वारा अ्रभी ग्राह्म अशदायी प्राविधिक निधि के परि- 
लाभो के स्थान पर राजस्थान सेवा नियमो में वशित पेन्शन नियमों, मय नवीन पारिवारिक पेन्शन नियमों के, 
समय समय पर यथा सशोधित, का विकल्प दिया घोषित करता हूं । 


साक्षी-- राज्य कर्मंचारों 

हस्ताक्षर" हटतत हातिए ने अनिल हस्ताक्षर" वन लिनिनिनिनिनि तीन तन नाते लिन शाही 
दिनाक ००३४४ ५५०० +०१७ +#०० ०००७४ +१३७४३७०+७७०३४७७००*७ 8००० विनाक+ # «००००० अमल व 2 जब *० २ 
पूरा नाम (बड़े अक्षरों मे) [हल्‍कल के न्ले हट नल बट लब हम मे, पूरा नाम (बड़े अक्षरों में) हे <«००९९९%« २०९६ »९११९००९ ०३९० 
पद" हनन “»हननिलिननननननननननिनननन लनननन- बद । ७ननिनिनननननननिन न मनन नल हनन नम हनन नन न 
कार्यालय हे लडल री नल सनन करन *+* *++ कार्यालय "डील है >हबल्‍नलन हक २०० ९९९ «हनन हलक हहह न 


(2) यह विकल्प सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा यदि यह अराजपतन्रित अधिकारी है, तो कार्यालयाध्यक्ष को प्रौर 
यदि वह राजपत्रित अधिकारी है तो महालेखाकार, राजस्थान को सम्प्रेपित किया जावेगा | अ्राजपन्नित श्रधिकारी 
से प्राप्त विकल्प पर कार्यालयाध्यक्ष प्रतिहस्ताक्षर करके सवधित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में चिपकवा देवे । 


(3) उन व्यक्तियों की सेवा जो पेन्शन नियमो के लिये विकल्‍प देते है, राजस्थान सेवा नियमों के 
भाग-8, समय-समय पर सशोधित, में वर्शित पेन्शन नियमों के अनुसार पेन्शन के लिये योग्यता प्राप्त होगी। 

(4) अ्रशदान की “राशि मय उस पर ब्याज जो ऐसे सरकारी कर्मचारियों की अ्रशदायी प्राविधिक निर्धि 
में जमा हैं, उनके द्वारा राजस्थान सेवा नियमो के अन्तर्गत पेन्शन नियमों से शासित होने का उनके द्वारा चयन 
करने पर सामान्य प्राविधिक निधि में जमा कर दी जावेगी | राज्य सरकार द्वारा दिये गये श्रशदान की राशि मय 
उस पर ब्याज के जो जमा है वह सरकार के सामान्य राजस्व मद में जमा करा दी जावेगी । 


(5) ये आज़ाये उन कमंचारियों पर लागू होंगी, जो दिनांक 3-70-974 को सेवा में थे । 


(6) ऐसे व्यक्तियों के मामले, जो 33क्‍-]0-]974 को या उसके बाद में इन आज्ञाग्रों के जारी 
होने से पूर्व सेवा-निवृत्त द्वो गये है, वापस खोले जाकर इन आज्ञाओ के अनुसार निश्चित किये जा सकेंगे । 


नियम 68] राजस्थान सेवा नियम [275 


उनकी अशदायी प्रावधिक निधि के लेखों(खाते)मे सरकार द्वार अंशदान में दी गई राशि मय ब्याज के जो 
उसको सरकार द्वारा दी गई। उसे पेन्शन ग्रे ब्यूटी जो नियमो के अधीन उसके द्वारा इन आज्ञाओं के अधीन पेन्शन 
के लिये विकल्प देने पर ग्राह्म है । 

राजकीय निर्णय संस्या 4.---राजस्थान सेवा नियम 268 (जी) को 3-0-977 से बिलोपित 

किये जाने के कारण अ्रव पेन्शन सम्बन्धी नियमों में और भी उदारता हो गई है जिसके कारण एक राज्य-कर्म- 
चारी को ग्व पूर्व से अधिक भृत्यु-एव-सेबा-निवृत्ति-उपदान की राशि भिलती है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर 
राज्यपाल महोदय ने निरोय किया है कि वे राज्य कर्मचारी जो थव भी अशदायी-भविष्य-निधि-योजना के लाभ 
ग्रहण किये हुए है, उन्हें एक और झवसेर इस वात के लिए दिया जावे कि वे राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत 
विभिन्न प्रकार की पेन्शन, पारिवारिक पेन्शन सहित, के लिए नये सिरे से अपना विक्रत्प दे देवें । 

इसके लिए कर्मचारी को लिखित में एक विकल्प, निर्धारित प्रपत्र मे, इस श्रादेश के राजस्थान राजपत्र 

में प्रकाशित होने की तारीख से तीन माह की भ्रवधि में देना आवश्यक है। एक वार दिया गया विकल्प अ्रन्तिम 
माना जावेगा । जो कर्मचारी इस तिर्धारित अवधि में विकल्प का प्रयोग नहीं करेगे उनके सम्बन्ध में यह माना 
जावेगा कि उन्होंने अ्रशदायी भविष्य निधि लाभ को ही ग्रहरा करते रहने का विकल्प दिया है | इस बात को ध्यान 
में रखा जावे कि एक राज्य कर्मचारी द्वारा इस अआ्रादेश के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में केवल विकल्प देना ही 
पर्याप्त नही है वल्कि उसे ध्यान मे रखकर यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका वह विकल्प निर्धाश्ति-प्राधिकारी 
को निर्धारित समय में पहुंच जावे तथा सम्बन्धित कर्मचारी को उसकी पहुच की भूचता मिल जावे । राज्य कर्मचारी 
द्वारा दिया गया ऐसा विकल्प उसको सेवा-पुस्तिका में चिपक्रा दिय्रा जावेगा तथा उसकी एक सत्यापित प्रति कर्म" 
चारी की व्यक्तित-पत्रावली में लगा दी जावेगी । 

(3) दिधे जाने वाला विकल्प निम्न प्रकार भेजा जावेगा:-- 

(प्र) यदि कर्मचारी भ्र-राजपन्नित है अथवा एक ऐसा राजपत्रित अधिकारी है. जिसका वेतन एवं भत्ते 
आदि उसके कार्यालियाध्यक्ष (हैड-श्राफ-झआफिस) द्वारा श्राहरण किये जाते है, तो विकल्प कार्यालय[- 
ध्यक्ष को भेजा जावेगा । यदि अधिकारी स्वय॑ कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष है तो ऐसा विकल्प 
विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक विभाग को, क्रमशः भिजवाया जावेया । 

(व) कर्मचारी द्वारा प्रेषित विकल्प को थः्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा उस पर प्रति-हस्ताक्षर किये 
जावेगे। 

(4) ऐसे राज्य-कर्मंचारी की साख पर अ्रशदायी-भविष्य-निधि खाते में उपलब्ध उसके स्वय के अशदान 
तथा उस पर देय ब्याज की राशि को, कर्मचारी द्वारा पेस्थन-नियमों के द्वारा शासित होने का विकल्प देने पर, 
कर्मचारी के सामान्य-भविष्य-निधि खति में जमा करा दिया जावेगा ! अशदायी-भविष्य-निधि खाते भें राज्य 
सरकार द्वारा देय अशदान की राशि तथा उस पर देय ब्याज की राशि को राज्य सरकार के सामान्य राजस्व वजट 
मद में जमा करा दिया जावेगा । इसके बदले मे सम्बन्धित राज्य कर्मचारी द्वारा पूर्व मे की गई समस्त सेवा[- 
अवधि, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमाक एफ ! (52) वित्त (श्रूप-2) 76 दिनाक 22-]-76 के द्वारा किये गये 
स्पप्टीकरण के अनुसार, पेन्शन-योग्य मानी जावेगी । 

(5) राज्य कर्ंचारी जो 3]-0-977 अथवा उसके वाद सेवा निवृत्त हो गये हैं और जिन्होने 
अशदायी-भविष्य-निधि नियमो के अन्तर्गत देय सेबा-नियृत्ति लःभों को प्राप्त कर लिया है, वे भी पेस्शन के लिए 
विकल्प देने के अधिकारी माने जावेंगे और ऐसे व्यक्ति यो द्वारा पेन्शन नियमो के अनुसार शासित होने का विकल्प 
देने पर उन्हे पूर्व में चुकाये गये स्रेवा-निवृत्ति-लाभो की घनराध्ि का, पेन्थन नियमों के प्रनुसार देय मृत्यु-एव-सेवा- 9 


276] राजस्थान सेवा नियम है [नियम 68 


निवृत्ति-उपदान अथवा देय-पेन्शन की, राशि में से समायोजन कर लिया जावेगा तथा उनसे उन द्वारा 
प्राप्त कर लिए गए सेवा-निवृत्ति लाभों को वापिस लौटाने अ्रथवा उस राशि पर ब्याज देने के लिए नहीं कहा 
जावेगा जो उन्हें घतराशि दिये जाने की तारीख तथा विकल्प के कारण वापिस चुकाये जाने के बीच उनके पास 
रहने के कारण देय बनता है । 

[बिच विभाग के ज्ञापन सख्या एफ 4 (ख) (8) वित्त (ग्रूप-2) 77-] दिनांक 28-3-978 ] 








विकल्प का प्रपन्न 
वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमाक एफ. ) (ख) (8) वित्त (म्र प-2) 77/, दिनाक 28 मार्च, 978 के 
अनुसरण मैं" 
पुत्र श्री पद 





जो वर्तमान में भ्रशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा शासित होता है अव एतद्द्वारा अ्रशदायी भविष्य निधि लाभ, 
जो वर्तमान में देव है, कि वजाय राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत पेन्शन नियमों, समय-समय पर सब्ोधित 
पारिवारिक पेन्गन नियम सहित, से शासित होने के लिए अपना विकल्प देता हूं ! 


साक्षी के हस्ताक्षर राज्य कर्मचारी के हस्ताक्षर'* 









है दिनांक 
बड़े शब्दों मे पूरा नाम 
पद 


दिनाक" 

बडे शब्दों में पूरा नाम 

पद" 

कार्यालय कार्यालयः 
प्रति-हस्ताक्षर किये गये 

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/शासन सचिव, 









(दिनाक सहित हस्ताक्षर) 
उपरोक्तानुसार विकल्प का घोषणा-पत्र प्राप्त हो गया है । 
कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर 





स्थाच* 





दिनाक“ 

# राजकीय निर्णय संख्या 5:---राजस्थान सेवा नियम 268 (जी) को विलोपित कर दिये जाने के कारण 
वेन्शन नियमों में और अ्रधिक उदारता हो गई है जिसके कारण राज्य कमचारियो को अब अधिक मात्रा में मृत्यु- 
एवं-सेवा निवृत्ति उपदान की राशि मिल सकती है। इन नियमो को दृष्टिगत रखकर राज्यपाल महोदय ने 
निश्चिय किया है कि उन राज्य कर्मचारियों को जिन्होंने राजस्थान सेवाये (प्रोटेक्‍्शन ग्राफ सबविस कन्‍्डीशन) नियम 
957 के नियम के अनुसार दिनाक - -956 से तुरन्त पूर्व उत पर लागू अवकाश एवं पेन्शन सम्बर श्री 
नियमो के झन्तर्गत ही रहने का विकल्प दिया था, को अब एक और अवसर इस बात का दिया जावे डियी 
शाजस्वान सेवा नियमों के प्रन्तर्गत अवकाश एवं पेन्शन नियमों, समय-समय पर संशोधित पारिवारिक पेंशन 
नियमो सदिित, से शासित होने के लिए श्रपना नये सिरे से विकल्प दे सकें। इस आदेश के पक्‍्न्तर्गत नया विकल्प, ईनें 
झ्ादेशों के राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित होने की तारीस से 3 माह को अवधि में इन पझ्ादेशों के साथ सलख 
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निर्ारित प्रपत्र में लिझ्िित में देना होगा । एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम माना जावेगा । राज्य कमंचारी 
जी इस निर्धारित क्‍्रयधि में झपना नया विकल्प प्रस्तुत नही करेगा उसके सम्बन्ध में माला जावेगा कि उसने अपना 
पूर्थ का विकल्प ही प्रभावी रखा है श्रोर बह दिनाक -]-956 से पूर्व के ग्रवकाश एवं पेन्थन नियमों से ही 
शासित होता रहना चाहता है । 

(2) इस बात का ध्यान रखा जावे कि एक राज्य कमंचारी को इन आदेशों द्वारा निर्धारित अ्रवधि मे 
प्रपना विकल्प देना ही पर्याप्त नही हे, अपितु उस्ते यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा दिया गया 
विवरप निर्धारित प्राधिकारी के कार्यालय में अवश्य पहुच जावे प्रौर उसके पहुचने की सूचना उसे समय पर मिल 
जाये । राज्य फर्मचारी दारा दिये गये विकल्प को उसकी सेवा-पुस्तिका में चिपका दिया जावेगा तथा उसकी एक 
प्रत्ति उसकी व्यक्तिगत-पत्रावली ये लगा दी जावेगी 

(3) (प्र) कर्मचारी द्वारा दिया गया विकल्प निम्न-प्रकार भेजा जावेगा;--- 

(।) यदि वह प्र-राजपत्रित कर्मचारी हो भ्रथवा एक ऐसा राज-पत्नित कर्मचारी हो जिसके 
वेतन एवं भत्ते श्रादि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आहरित किये जाते है तो विकल्प 
कार्यालयाध्यक्ष को भेजा जविगा। 

(2) यदि वह स्वय कार्यालयाव्यक्ष/विभागाध्यक्ष हो तो वह अश्रपना विकल्प क्रमश३ 
विभागाव्यक्ष/सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को भेजेगा । 

(थ) जब एक राज्य कर्मचारी से उस द्वारा दिया गया विकत्प निर्धारित प्राधिकारी को प्राप्त हो 
जावे तो वह उस पर प्रति-हस्ताक्षर करेगा । 

(4) यह प्रादेश उन राज्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होगे जो 2-!-977 को राज्य सेवा में थे । 
जो कर्मचारी 3!-0-977 को या उसके वाद सेवा निवृत्त हो चुके है किन्तु इस प्रादेश के जारी होने की 
तारीस से पूर्व सेवा निवृत्त हुए हो, उनके पेन्शन के; मामलों को पुनः खोले जा सकेगे यदि वे इस आ्रादेश के अन्तर्गत 
अपना विकल्प देते है तथा उनके पेन्शन के मामलों को इन झ्ादेशों के अनुसार निपटा दिया जावेगा । 

[वित्त विभाग के झापन फ्रमांक एफ.  (ख) (8) वित्त (ग्रूप-2) 77-7, दिनांक 23-3-978 ] 
विकल्प का प्रपन्न 


वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमाक एफ १ (ख) (8) वित्त (ग्रुप-2) 77-ता, दिनाक 27 मार्च, 978 के 
अ्रनुमार मे य हि > ० ब्लड ०0० ४०४: ्ट् के 5 हट 
पुत्र थी ४ जन कद 3० ७०६ _>्पुदह+ ड्र न “राजस्थान सेवायें - 


(प्रोटेकशन ग्राफ सविस कन्डीशन्स) नियम 9957 के नियम ! के अनुसरण मे पूर्व में दिये गये (दिनाक 
]-!-9 56 से तुरन्त पूर्व मिलते वाले पेन्शन लाभ सम्बन्धी नियमों को ग्रहण करने के लिए दिए गए) विकल्प 
के स्थान पर अब एवदृद्वारा राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत वर्तमान अवकाश एवं पेन्शन लाभों (नवीन 
पारिवारिक पेन्शन नियम 964 सहित) से शासित होते के लिए अपना विकल्प देता हु । 

साक्षी के हस्ताक्षर" हल हु राज्य कर्मचारी के हस्ताक्षर' हनन न 
दिनांक टन 

बड़े शब्दो में पूरा (६ लाना “अब 

पदह। हल ल। 





कार्यालय हल 
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प्रति-हस्ताक्षर किये गये 
कार्यालयाध्यक्ष/|विभागाध्यक्ष/शासन सचिव, 


(दिनाक सहित हस्ताक्षर) 


उपरोक्त विकल्प प्राप्त हो गया है । 








स्थान 
कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर 


दिनाक ७० »»> 
४ राजफीय निरंय संख्या 6:--राज्य-सरकार ने उन कर्मचारियों को, जिन्होंने अ्रशदायी-भविष्य-निधि 
योजना का विकल्प दिया हुआ है, को सम|-समय पर अनेकों वार यह अवसर दिया है कि वे सरकार की पेस्शन 
घोजना का विकल्प दे । जब भी सरकार ने पेन्शन सम्बन्धी नियम उदार किये हैं तव-तव ऐसा अवसर उन अशदायी- 
भविध्य-निधि लाभ प्राप्त राज्य-कर्मंचारियों को दिया गया है । सरकार ने दिनांक 25-9-964 से 27-3-978 
तक !2 ज्ञापन व परिपत्रो द्वारा ऐसे कमंचारियों को पेन्थन योजना का विकल्प देने की सुधिघा दी है। इन सबके 
उपरान्त भी जो विकल्प देने की सुविधा बार-बार कर्मचारियों को दी गई थी उसका लाभ उन्होंने नहीं उठाया 
है । या तो ऐसे कर्मचारियों ने विकल्प ही नही भेजा यदि । भेजा है तो वह, निर्धारित प्रवधि के बाद प्राप्त हुआ है 
तथा झनेकों मामलों मे प्राप्त हुए विकल्प कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति के समग्र उनकी सेवा-पुस्तिका श्रथवा व्यक्तियत- 
पत्रावली से उपलब्ध नही मिला जिसके कारण ऐसे राज्य कर्मचारियों को पेन्शन के मामले निपटाने में बड़ी 
कठिनाई का अनुभव हुआ है । इस प्रश्न का परीक्षण किया गया है तथा राज्यपाल महोदय ने सहर्ष निर्शाय किया 
है कि वे राज्य-कर्मंचारी जो राज्य-सेवा में है एवं जिन्होंने श्रशदायी-भविष्य-निधि-लाभो को धारणा किया हुमा 
है उनको एक श्रौर अवसर दिया जावे कि वे यदि अ्रव भी चाहे तो राजस्थात सेवा नियमों के अ्रन्तर्गेत पेन्शन नियम, 
जिनमे समय-समय पर सशोधित पारिवारिक पेन्शन के नियम भी सम्मिलित हैं, के ग्रहरा करने के लिये श्रपने 
विकल्प दे सके । 
उपरोक्त ग्रनुच्छेद मे उल्लखित विकल्प लिखित मे इन आदेशों को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने 
की तारीख से 6 माह की अवधि मे लिखित मे देना होगा । विकल्प इस ज्ञापन के साथ सलम्न निर्धारित प्रपत्र मे 
भेजना होगा । एक बार दिये गये विकल्प को अन्तिम माना जावेगा | जो कमंचारी उपरोक्त निर्धारित समयावधि 
से अपना विकल्प प्रस्तुत नही करेंगे उनके सम्बन्ध में यह माना जावेगा कि उन्होने अ्शदायी-भविष्य-निधि-लाभ को 
ही ग्रहण करते रहना स्वीकार किया है | इस वात का ध्यात रखा जाना चाहिये कि एक राज्य-कर्मचारी के लिये. 
यही पर्याप्त नही है कि वह अपना विकल्प निर्धारित समयावधि मे श्रस्तुत कर दे किन्तु उसे यह भी सुनिश्चित 
करना चाहिये कि उस द्वारा दिया गया विकल्प कर्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, के पास निर्धारित 
समयावधि मे पहुंच जावे तथा वह राज्य-कर्मेचारी अपने विकल्प को पहुचने की सूचना (ऐकनोलेजमेन्ट) प्राप्त हो 
जाय । राज्य-कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत ऐसे विकल्प को उसकी सेवा-पुस्तिका में चिपका दिया जावेगा तथा उसकी 
सत्य-प्रतिलिपि कराई जाकर व्यक्तिगत-पत्रावली मे लगा दी जावेगी । 
श्रनुच्छेद 3 (क) कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत विकल्प को निम्त-प्रकार-भेजा जावेगा:-- ; 
(3) यदि वह कमंचारी ग्रराजपत्रित है अथवा ऐसा राजपत्रित-कर्मचारी है जिसके वेतन एवं भत्ते 
आदि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आहरित किये जाते है तो उसे श्रपता विकल्प का्यालयाध्यक्ष को भेजना 


होगा । 
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(2) यदि वह कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष है तो उसे अपना विकल्प विभायाध्यक्ष/प्रशासनिक विभाग 
क्रमश: को भेजना होगा । 
अनुच्छेद 3 (ख) :--जव एक कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत विकल्प प्राप्त हो जावे तो सम्बन्धित-प्राधिकारी 
को उस पर प्रति-हस्ताक्षर करना होगा । 


4 (0) 


4 (7) 


उपरोक्त प्रकार पेन्शन-योजना के लिये विकल्‍प देने के पश्चात्‌ उस कर्मचारी के अशदायी- 
भविष्य-निधि-खाते में उपलब्ध उसके स्वय॑ के अंगदान तथा उस पर अजित ब्याज की राशि 
को उस कर्मचारी के सामान्य-भविष्य-निधि-खाते में मे जमा कर दौ जावेगी । उसके भ्रशदायी- 
भविष्य-निधि-खाते मे राज्य सरकार की ओर से दिये गये श्रशदान तथा उस पर अर्जित ब्याज 
की राशि को सरकार के सामान्य-राजस्व-खातो मे जमा करा दी जावेगी । इस लाभ के बदले 
में उस कर्मचारी की सम्पुर्ण-सेवा-अवधि जो उस द्वारा राज्यसरकार के भ्रधीन की गई है, को 

न्शन-प्रयोजनो के लिये पेन्शन-योग्य-श्रवधि माना जावेगा जैसा कि वित्त विभाग के ज्ञापन 
ऋरमाक एफ. । (52) वि वि (ग्रुप-2) 76 दि 22--76 द्वारा स्पप्ट किया गया है। 
विकल्प प्राप्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा उस विकल्प की एक प्रति अपने प्रतिहस्ताक्षर- 
सहित महालेखाकार राजस्थान को, , सबधित कर्मचारी के अशदायी-भविष्य-निधि-खाते को 
नम्बर बताते हुए, भेजनी होगी ताकि ग्रकेक्षण-विभाग द्वारा इस ज्ञापन के अनुच्छेद 4 (0) के 
अनुसार कार्यवाही की जा सके। महालेखाकार राजस्थान से विकल्प प्राप्त होने की सूचना 
संबंधित प्राधिकारी को भिजानी चाहिये । महालेखाकार कार्यालय द्वारा सबधित प्राधिकारी 
(कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक विभाग) को तथा सवधित कर्मचारी को यह सूचना 
दी जावेगी कि उसके खाते भे उस द्वारा दिये गये अ्रशदान की राशि तथा पर ग्रजित-ब्याज 
को कर्मचारी के सामान्य-भविष्य-निधि-लेखों में जमा कर दी गई है क्यो;के कर्मचारी ने पेशन 
नियमों से शासित होने का विकल्प दे दिया है । महालेखाकार कार्यालय द्वारा कमंचारी के 
सामान्य भविष्य-निधि-खाते का क्रमाक तथा उसमे जमा की गई राशि की सूचना भी उक्त 
प्रकार देभी होगी । 


ह सुनिश्चित करने के लिये कि इन आदेशों के बारे में समस्त भ्रादेश भविष्य-निधि योजना के 
सदस्यों को सूचना मिल जाये, यह निर्णय किया गया है. कि काय लियाष्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा 
ऐसे प्रत्येक राज्य-कर्मंचारी को जो भभी तक अशदाबी-भविष्य-निधि-योजना के सदस्य है, एक 
आ्औौपचारिक-पत्र तथा उसके साथ इन आदेशों से सलग्नु विकल्प के निर्धारित प्रपत्र की प्रति भेजकर 
यह सुनिश्चित करना होगा कि वह सवधिते कर्मचारी पेन्शन योजना के अन्तर्गत श्राना चाहता 
है श्रथवा नही । यदि वह पेन्शन-नियमों का लाभ लेना चाहे तो उसे यह भी परामर्श दिया जावेगा 
कि वह निर्धारित-प्रपत्र में अपना विकल्प रजिस्टर्ड-डडाक से अथवा व्यक्तिगत-रूप से निर्धारित- 
अवधि में कार्यालयाध्यक्ष/विभाग को भिजवा दे और उसके पहुंचने की सूचना लिखित प्रें प्राप्त 
करले । ऐसे विकल्प के पहुंचने की सूचना सबधित कार्यालयाध्यक्ष/विभाग को भेजनी होगी तथा 
विकल्प प्राप्त होने पर इन शआादेण्ों के अनुच्छेद (3) एवं (4) में भ्रकित प्रक्रिया के अनुसार 
कार्यवाही करनी होगी । 


यह श्रादेश उन राज्य-कर्मचारियों पर भी लागू होगे जिन्होंने राजस्थान सेवाएँ (सेवा श्तों का “ « 
आरक्षण) नियम 957 के नियम 3 के अन्तर्गत विकल्प दे रखा है, कि उन्होंने उन 
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एवं पेन्शन नियमों का लाभ लेते रहते का विकल्प दिया जो उन पर - -956 से तुरन्त पूर्व 
प्रभावशील थे) ऐसे कर्मचारियों को भी इस आदेश के अन्तर्गत एक बार पुनः राजस्थान सेवा 
नियमों के अन्तर्गत आकर अवकाश एवं पेन्शन लाभो को प्राप्त करने के लिये विकल्प-देने-का- 
श्रवसर दिया जावेगा । 

[वित्त विभाग के ज्ञापन क्माक एफ. । (ख) (8) वि. वि. (ग्रुप-2) 77 दि. ।-3--79] 


विकल्‍प प्रपत्र 
(वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमाक एफ.  (ख) (8) वि. वि. (ग्रप-2) 77 दि. 7-3-79,की पालना मे 
मै >ह% 78४5 ३४३४ +हेह हर नेजक ३००७० सेन ४20५९ ४४४७० >> जक केट कक ४ व ६० कक पुत्र श्री न अडिलिलललडलनी लिडन हर _ननिडनबननट अयनते पूर्व क्के 


विकल्प जिसके द्वारा मैने राजकीय सेवाएं (सेवा शर्तों का आरक्षण) तियम !957 के नियम !। के अन्‍्तगंत 
--56 से पूर्व के श्रवकाश एव पेन्शन लाभो को ग्रहण किया हुआ था, की वजांय भ्रब में राजस्थान सेवा 
नियमो के अस्‍्तर्गत अवकाश एवं पेन्शन नियमों (पारिवारिक पेन्शन नियम-964 सहित) के लाभों को प्राप्त 
करने का विकल्प देता हू । 

“राज्य कर्मचारी के हस्ताक्षर 








साक्षी के हस्ताक्षर है (बड़े अक्षरों में पूरा नाम) 
(बड़े श्रक्षरों में पुरा नाम) ५ दिनाक" रस्ल«बकन+न०»5 
पद कार्यालय हल तल ली नर 
कार्यालय" 


प्रति-हस्ताक्षर किये गये 
कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/थासन सचिव के हस्ताक्षर । 





हस्ताक्षर 
कार्यालयाध्यक्ष/विभाग 








विकल्प प्रपत्र-2 
वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या प.-! (ख) (8) वि. वि. (ग्रप-2) 77 दिनाक ]-3-79 की पालना में 
जो बत्तमान में अंंशदायी भविष्य मिधि योजना का सदस्य हूँ तथा भ्रशदायी भविष्य निधि योजना में मेरा खाता 
46487 02060 0६ है, अब में इस विकल्प के द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध पेन्शन नियमों, 
जिनमे नवीन पारिवारिक पेन्शन नियम भी सम्मिलित हैं (जो समय-समय पर सशोधित किये गये हैं) को अपने 
श्रशदायी भविष्य-निधि-लाभ के एयज में ग्रहण करता हू । 
गज्य-करमंचारी के हस्ताक्षर 
(बड़े अक्षरों में युदा नाम) 
दिनांक (०५० 


कार्यालय" 
बन नली आठ विका5 











नियम 68-69] राजस्थान सेवा नियम, ६ -पा॥ सात) 


जल ड>-., 





* ७ री ७-5 $ + 
न आक आ हज छ2९की 
साक्षी के हस्ताक्षर ० ६४“ 
हे जता 
(वर्ड झक्षरों में पूरा नाम) 


छः 


$ ५ 





(६5० प्रति-हस्ताक्षर किये गये 


_-क्रिणिक् (दिनाक सहित हस्ताक्षर) 
कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष|शासव सचिव 











उपरोक्त विकल्प का घोपणा-पत्र प्राप्त हो गया है । 
हस्ताक्षर' 
कार्यालयाध्यक्ष/विभाग 


हस्ताक्षर 
कार्यालय 





स्थान" 
दिनांक" 





नियम 468-ए:--इन नियमों के प्रयोजनों में वेतन का तात्पर्य मासिक स्थायी वेतन से है । 
इसमें सावधिक-पद पर प्राप्त किया गया वेतन सम्मिलित नहीं है । 

टिप्पणियां ()--नियम 250 () के खण्ड (ग) मे वशित परिस्थितियों मे व्यक्तिगत भत्तों (पर्सतल- 
अलाउन्स) की पेन्शन की राशि में सम्मिलित किया जावेगा । 

(2) पेन्शन ग्रिनने में धनराशि के प्रयोजनो के लिए प्रतिनियुकति-वेतन या विश्वेष वेतनो को वेतन के 
रूप में माना जाता है। विशेष वेतन (स्पेश्ल-पे) स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी को निर्देश करना चाहिये 
कि विशेष-वेतन के कौन से भाग को पेन्शन के लिए स्वीकृत किया जावेगा । 


(3) जे० डी० सी० भत्ता (विशेष-वेतन) जो जूनियर डिप्लोमा क्लासेज से अध्यापन के लिए स्वीकृत 
किया जाता है, को पेन्शन भ्ौर या ग्रेच्युटी की गणना के प्रयोजन के लिए वेतनादि में ग्रिना जावेगा । 

(4), मंहगाई वेतन को राजस्थान सेवा नियमों के अध्याय 24 के अन्तर्गत देय असाधारण पेन्शन, 
ग्रेच्युटी की गणना के प्रयोजनो के लिए वेतन में गिना जावेगा । (यह -]2-968 से प्रभावशील होगा ।) 

नियम 68-वीः---9-968 को या उसके बाद सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के 
संवंध में नियम 68-ए-में किसी बात के होते हुए भी इन नियमो के प्रयोजनार्थ “वेत्तन' से तात्पये 
उस बेतन से है जो नियम 7 (24) में परिभाषित है । 

राजकीय निर्णाय :--नियम 68-बी-के प्रावधान (जो वित्त विभाग की झ्राज्ञा सख्या एफ ! (4 0) वित्त 
बि० (नियम) 67 दिनाक 2-8-69 द्वारा शामिल/सम्मलित किए गए है वो दिताक -9-68 से प्रभाव में 
आयेगे । यह वह दिनाक है जिसको नवीन वेतनमान नियम लागू हो गये थे । 

इन आदेशो के जारी किये जाने से पूर्व निशित मामलो पर पुनविचार किया जावेगा तथा उन्हे इन 
नियमों के अनुसार निर्णित किया जायेगा । > है 

नियम 69 ([):--भावी सदाचरण पेन्शन की प्रत्येक स्वीकृति के लिए एक अभिनिहित शर्त 
“होगी । पेशन-स्वीकृति-प्राधिकारी, लिखित मे आदेशों हारा पेंशन या उसके किसी भाग को. स्थायी 
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रूप से या किसी सिदिष्ट ग्रवधि के लिए, स्थगित या प्रत्यावरित कर सकता है यदि पेशनर गम्भीर 
अपराध के लिए दोपी सिद्ध हो जाये या गम्भीर दुराचरण का दोपी पाया जाये । 


किन्तु सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्ति के ठीक पूर्व पेंशनर द्वारा धारित-पद पर नियुक्ति के 
संबंध में सक्षम-प्राविकारी के किसी भो अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा इस खण्ड के अधीन कोई आदेश 
नहीं दिया जायेगा। 


(2) जहां पेंशनर किसी विधि-न्यायालय द्वारा गम्भीर अपराध के लिए दोपी पाया जाये 
वहां ऐसी सजा से संबंधित न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए खण्ड () के अधीन कार्यवाही 
की जायेगी । 


(3) खण्ड (2) के भ्रधीन न आने वाले मामले में यदि खण्ड (]) के ग्रधीन सक्षम-प्राधिकारी 
यह विचारता है कि पेंशनर प्राथमिक रूप से ही गम्भीर दुराचरण का दोषी है तो वह खण्ड (]) के 
अधीन श्रादेश जारी करने से पूर्वे-- 


(क) पेशनर को एक नोटिस देगा जिसमें उसके विपरित की जाने वाली प्रस्तावित कार्य- 
बाही का तथा उन कारणों का उल्लेख किया जायेगा जिन पर वह कार्यवाही की जानी 
है तथा उससे नोटिस की प्राप्ति से [5 दिन के भीतर या ऐसे समय के भीतर जो पेंशन 
स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा तय किया जाये, ऐसा श्रम्यावेदन, जिसे वह प्रस्ताव के विरूद्ध 
रखना चाहे, प्रस्तुत करने के लिए कहा जायेगा । 


(ख्) खण्ड (क) के श्रधीन याचिका प्रस्तुतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये अम्यावेदन, यदि कोई 
हो, पर विचार करेगा | 
(4) जहा खण्ड (]) के अबीन आदेश जासरी करने में सक्षम-प्राधिकारी राज्यपाल हों तो 
आदेश जारी करने से पूवे राजस्थान लोक सेवा आयोग की सम्मति प्राप्त की जायेगी । 
(5) राज्यपाल के ग्तिरिक्त श्रन्य किसी प्राधिकारी द्वारा दिये गए खण्ड (]) के अधीन 
किसी आदेश के विरूद्ध अपील राज्यपाल को प्रस्तुत की जायेगी एव तब राज्यपाल राजस्थान लोक 
सेवा आयोग से परामर्श कर झ्रपील पर ऐसे ग्रादेश, जिन्हें वह ठीक समझे, जारी करेंगे । 


स्पष्टोफरण :--इस नियम मे ग्रभिव्यक्ति “मम्भीर अपराध में ऐसा अपराधी भी सम्मिलित है जिसमें 
झाफिसियल सिक्रेटस एक्ट 23 (अधिनियम सख्या 9 सन्‌ 923) के भ्रधीन भी अपराध सम्मिलित है झ्रौर 
अभिव्यक्ति "मम्भीर-कदाचरर” (ग्रेब-मिसकस्डेक्ट) मे किसी भी ऐसे गोपनीय सरकारी कोड या पास बई या 
कोई नक्शा, प्लान, माइल, आर्टीकल, मोट, दस्तावेज या सूचना जो उक्त अधिनियम की धारा 5 में व्शित है 
की इस प्रकार से सूचना देना या वतलाना भी सम्मलित है जो ” सरकार के अधीन पद-धारण करते समय उसने 
ब्राप्त किये हो जिससे जनह्वित या राज्य की सुरक्षा पर विपरित रूप से प्रभाव पड़ता हो । 
(2) देखिए नियम 248 के ग्रन्तर्गत टिप्पणी सख्या (3) एवं (5) + 
राजफोय निर्णय संड्या :---राजस्थान पेंशन एुय्ट 958 की घारा 9-क के झ्नुसार किसी राज्य 
झभेवा से निवृत्त राज्य कमंचारी से सरकारी बकायो को, उसे या उसके परिवार को, जैसी भी स्थिति हो, देख 
या दी गई ग्रेच्युटोपिन्सव की राशि में से, बिना उसकी सहमति या उसके परिवार के सदस्यों की सहमत्ति 
प्राप्प्‌ झिये ही वैसूल विया जाना स्वीकार्य है । इसे ध्याव में रपते हुए यह निश्चय ऊिया गया है मि 
सेया-निवृत्त राज्य कर्मचारी की प्रोर राजदीय बकायो की या ऐसे बकायों जो बाद में पाए जाए की राशि 
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रूप से या किसी निर्दिष्ट श्रवधि के लिए, स्थगित या प्रत्यावरित 
अपराध के लिए दोपी सिद्ध हो जाये या गम्भीर दुराचरण का 

किन्तु सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्ति के ठीऊ पूर्व पेंशर 
संबंध में सक्षम-प्राविकारी के किसी भो अधीनस्थ प्राधिकारी हर 
नही दिया जायेगा। 


(2) जहां पेंशनर किसी विधि-न्यायालयं द्वारा गम्भ 
वहां ऐसी सजा से संबंधित न्यायालय के निर्णय को ध्यान में? 
की जायेगी । 


(3) खण्ड (2) के श्रधीन न आने वाले मामले में 
यह विचारता है कि पेशनर प्राथमिक रूप से ही गम्भीर दुराई 
अधीन आदेश जारी करने से पूर्व-- न 


(क) पेशनर को एक नोटिस देगा जिसमें उसके वि 
वाही का तथा उन कारणों का उल्लेख किया ऊँ 
है तथा उससे नोटिस की प्राप्ति से 5 दिन के + 
स्वीक्ृति प्राधिकारी द्वारा तय किया जाये, ऐसा & 
रखना चाहे, प्रस्तुत करने के लिए कहा जायेगा । ६ .. 
(स्त) खण्ड (क) के अधीन याचिका प्रस्तुतकर्ता द्वारा प्रसू 
हो, पर विचार करेगा । ध 
(4) जहां खण्ड () के अधीन आदेश जारी करने में सक्ष * 
आदेश जारी करने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग की सम्मति प्रा 
(5) राज्यपाल के अतिरिक्त अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा दि 
6 ग्रएएदेपए शेर जिरूद आलू रएज्यएएल को स्वत वी जाएगी एवं तब 
सेवा ग्रायोग से परामर्श कर श्रपील पर ऐसे श्रादेश, जिन्हें वह ठीक समर्भ 


49.०० ४० 


स्पष्टोकरण :--इस नियम में अभिव्यक्ति “गम्भीर अपराध में ऐसा अपरा9 
आफिसियल सिक्रेटस एक्ट 23 (अधिनियम संस्या 9 सन्‌ 923) के अ्रधीन भी - 
प्रभिव्यक्ति “गम्भीर-कदाचरण" (ग्रंव-मिसकन्डेक्ट) में किसी भी ऐसे गोपनीय सरक 
कोई नयमा, प्लान, माडल, झार्टीकल, नोट, दस्तावेज या सूचना जो उक्त अधिनियम 
की इस प्रकार में सूचना देना या बतलाना भी सम्मलित है जो सरकार के प्रधीन पद-घ। 
प्राप्प किये हो जिससे जनहित या राज्य को सुरक्षा पर विपरित रूप से प्रभाव पड़ता हो | 

(2) देखिए नियम 248 के भ्रन्तगगंत टिप्पणी संस्या (3) एवं (5) + 

राजफोय निर्ंप संस्या :--राजस्थान पेंशन एफ 4958 की धादय 9-क के श्रनु 
मैया में नियूल राज्य कमेंबारी से सरकारी बयायों को, उसे या उसके परिवार फो, जैसी भी: 
या दो गई ग्रेच्युटो/पिल्नन की राशि में से, गिना उसकी सहमति था उसके परिवार के सदस्य 
अ्राप्त उसे ही चैगूस किया जाना स्वीजार्य है । श्से ध्यान में रसते हुए यह निश्यय हि 
सेपा-नियृत्त राज्य कर्मंघारी पी झोर राजपयोय यतायों की या ऐसे बकायो जो बाद में बाएं जा। 
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नियम 77:--निम्न-लिखित मामलों में पेंशन की माग स्वीकार नही की जा सकती है । 

(क) जहां एक राज्य कमेंचारी केवल सीमित-अ्रवधि के लिए ही नियुक्त किया जाता है या 
किसी एक विशिष्ट कार्य के लिए तियुक्त किया जाता है जिसके पूर्ण हो जाने पर उसे 
कार्यमुक्त कर दिया जाता है । 

(ख) जहां एक व्यक्ति मजदूसी के आधार पर अस्थाई रूप से बिना किसी विशिष्ट निर्धारित 
समय या सेवा के लिए नियुक्त किया जाता है, किन्तु ऐसे व्यक्ति को सेवा-मुक्त करमे के 
लिए एक माह का नोटिस दिया जाना ग्रावश्यक होता है तथा जहां दिये गये नोटिस 
का समय महिने से कम पड़ता है तो उस समय की उसे अपनी मजदूरी दी जानी 
होती है । ५ 

(ग) जहां किसी व्यक्ति को पूर्णा समथ के लिए सार्वजनिक सेवा में नहीं रखा जाना हो किन्तु 
उसे राजकीय कार्य के अनुसार भुगतान किया जाता हो । 

टिप्पणी--यह्‌ खण्ड अन्यों के साथ-साथ राजकीय सलाहकार एवं अ्रन्य कानून अधिकारियों पर लाग्रू 

होता है जिन्हें प्राइवेट-प्रेक्टिस से चचित नही किया गया है । 

(ध) जब सार्वजनिक कर्मचारी किसी अन्य पेंशन वाले पद पर कार्य करता ही तो बह खण्ड 

(ग) में कहे गये अनुसार किसी भी एक पद पर काम करने पर या क्षत्तिपूरक था भ्रन्य 
भत्तों द्वारा भुगतान की जाने वाली सेवा के सम्बन्ध में कोई पेन्शन प्राप्त नहीं करेगा ! 
(ड.) जब कोई राज्य कर्मचारी किसी ऐसे अनुबन्ध पर सेवा करता हो जिसमें पैन्शन के 
सम्बन्ध में कोई शर्त नही दी हुई हो तो ऐसे मामलों में जब तक सरकार विशेष रूप से 
राज्य कमंचारी को उसकी सेवा पैन्शन-योग्य सेवा गिनने के लिए प्राविकृत नहीं 
करती है। ह 
टिप्पणी :--अ्रनुबन्ध स्पष्ट शब्दों मे लिखा जाना चाहिए जिससे समय-समय पर तियमो में सशोधन करने 
के राज्य सरकार के झ्रावश्यक अ्रधिकार को सुरक्षित रखा जा सके ताकि वह्‌ उन नियमों का लाभ उठाने का बलेम 
न कर सके जो किसी विशिष्ट अनुबन्ध की तारीश्ष को प्रभावशील थे । 


दुष्बहार श्रथवा श्रदर्यक्षता 


नियस 472:--करुखता भत्ता--एक राज्य कर्मचारी जो दुव्यबहार, दिवालियापन या 
अदक्षता के कारण सेवा से बर्खास्त या हटा दिया जाता है तो उसे श्रध्याय 22 व 23 के खण्ड (2) के 
अन्तर्गत कोई ग्रेच्यूटी या पेन्शन स्वीकृत नहीं की जा सकती है, किन्तु इस प्रकार से बर्खास्त किये गये 
या हठाये गये राज्य कर्मचारियों के लिए, करुणता भत्ता, उसके साथ विशेय विचार किये जाने पर, 
स्वीकृत किया जा सकता है बशर्ते कि किसी राज्य कमंचारी को स्वीकृत किया गया करुणता भता 
उस पैन्शन की राशि के दो तिहाई भाग से अधिक नही होगा जो कि उसे प्राप्त होता यदि बह 
चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर सेवा निवृत्त हो गया होता । 

टिप्पणी ।:--इस नियम के अन्तर्गत दम्रमुलक भत्ते की स्वीकृति दिया जाना पूर्ण रूप से सरकार के 
निर्णय पर आश्रित है । इन निर्णय के प्रयोग मे प्रत्येक मामले मे उसके गुणों को ध्यान में रखते हुए विचार 
किया जावेगा तथा उसी के झाधार पर यह परिणाम निकाला जाएगा कि क्या मामले में कोई ऐसी विशेषतायें 
अवश्य थी, जिनसे सरकारी हित में दण्ड दिया जाना न्‍्यायोचित था परन्तु इस प्रकार का दण्ड दिया जाना 
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जिन पर वे आरोप झाधारित हैं, या अनुशासनिक कार्यवाही करने का राज्य सरकार का एक प्रस्ताव मय उन 
अभियोग्रों के जिन पर उक्त अ्रमुशासनिक कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है, प्राप्त होता है। यदि अधिकारी 
एक पूर्व तिथि से तिलम्बित किया गया हो तो उस तारीख से जांच की हुई समझी जाएगी । 
(ख) एक न्याग्रिक जांच 
(0) फौजदारी के मामलों मे जांच उस तारीख को प्रारम्भ की हुई समझी जाएगी जिसको थुलिस 
अधिकारी की शिकायत या रिपोर्ट, जिस पर मेजिस्ट्रेट सज्ञान लेता है, की जाती है; एवं 


(४) दीवानी जाच के मामले में अदालत में मुकदमे के पेश करने की तारीख से प्रारम्भ की हुई 
समभी जावेगी । 


नियम 470-ए:--() जहां नियम 70 के अन्तर्गत कोई विभागीय या न्यायिक जांच 
प्रारम्भ की गई हो या जहां उस नियम के खण्ड (क) के अ्रन्तगंत एक ऐसे अधिकारी के विपरीत 
विभागीय जांच प्रारम्भ कर दी गई हो जो अनिवायं-सेवा-निवृत्ति की आयु पर या अन्यथा प्रकार से 
सेवा-निवृत्त हो चुका हो, तो उसे सेवा-निवृत्ति की तारीख से लेकर उस तारीख तक, जिसको एक 
ऐसी जाच की समाप्ति पर श्रन्तिम आदेश जारी कर दिए गए हैं, अस्थाई पेन्शन की राशि दी जावेगी, 
जो उस अधिकतम पेन्शन की राशि से अधिक नहीं होगी जो उसे अपनी सेवा-निवृत्ति की तारीख तक 
पेंशन योग्य सेवा पर प्राप्त हो सकती हो या यदि वह सेवा निवृत्ति की तारीख को निलम्बित होने 
की तारीख से पूर्व के दिन से दी जावेगी, किन्तु उसे कोई भी ग्रेच्यूटी या मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति 
ग्रंच्यूटी उस समय तक नहीं मिलिगी जब तक ऐसी जाच समाप्त नहीं हो जाती है तथा उस पर 
अन्तिम आदेश जारी नही कर दिए जाते हैं । 


(2) उप-नियम (]) के भ्रधीन श्रस्थाई पैन्शन के भुगतान का समायोजन, पूर्वोक्त जांच की 
समाप्ति पर, ऐसे अधिकारी के लिए स्वीकृत अन्तिम सेवा निवृत्ति लाभों में से कर लिया जावेगा । 
किन्तु वहां भ्रन्तिम रूप में स्वीकृत पैन्शन की राशि अस्थाई पेशन की राशि से कम है अथवा जहां 
पेशन स्थाई या क्रिसो निर्दिष्ट समय के लिए कम कर दी जाती हो या रोक ली गई हो, वहां कोई 
वसूली नही की जावेगी ! 


टिप्पणी: -- इस नियम के अन्तर्गत अस्थाई पेशन की स्वीकृति, नियम 248 के लागू करने में उस समय 
पक्षपातपुर्णो नही होगी जबकि जाच के पूर्ण हो जाने पर, अन्तिम पेशन स्वीकृत करदी गई हो । 


स्पष्टोकरस :-यह सदेह प्रकट क्षिया गया है कि राजस्थान सेवा नियम 70-ए के अधीन अस्थायी पेन्शन 
अधिकतम देय पेन्शन हो सकती है या नही ? महालेखाकार राजस्थान, के परामर्प से इस प्रकरण की परीक्षा की 
गई और यह्‌ स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान सेवा नियम 70-क में “अधिकतम पेशन से अधिक नहीं” शब्दी 
का प्रयोग किया गया है क्योकि जो पेंशन की राशि अधिकृत की जावेगी वह अपेक्षित पेन्शन होने से और सेवा 
की कुछ अवधि के सत्यापन न होने आदि के कारण अस्थाई होगी । श्रधिकतम अ्धिक्ृति के नीचे पेंशन की कटौती 
उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की विपय सामग्री के कारण नही हो सकती, क्योंकि यह अनुचित और प्रवैध 
दोनो होगा कि किसी कार्यवाही के परिणाम को पहले ही अपेक्षित मान लिया जाय और पहले ही पेन्शन में कमी 
करदी जाय । हे 

अतः ऐसे प्रकरण में जांच के कारण अस्थायी पेन्शन देय होगी । खण्ड (3) के वे मामले, जिनमे मार्गे 
स्वीकार नही की जा सकती पेन्शन की साग अस्वीकृत होती है । 
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मिथम 7:--निम्न-लिखित मामलों में पेशन की माग स्वीकार नही की जा सकती है । 
(क) जहां एक राज्य कर्मचारी केवल सीमित-अवधि के लिए ही नियुक्त किया जाता है या 
किसी एक विशिष्ट कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है जिसके पूर्ण हो जाने पर उसे 
कार्यमुक्त कर दिया जाता है| 
(ख) जहा एक व्यक्ति मजदूस के आधार पर अस्थाई रूप से विना किसी विशिष्ट निर्धारित 
समय या सेवा के लिए नियुक्त किया जाता है, किन्तु ऐसे व्यक्ति को सेवा-मुक्त करने के 
लिए एक माह का नोटिस दिया जाना श्रावश्यक होता है तथा जहां दिये गये मोटिस 
का समय महिने से कम पड़ता है तो उस समय की उसे अ्रपनी मजदूरी दी जानी 
होती है । 
(ग) जहां किसी व्यक्ति को पूर्ण समय के लिए सार्वजनिक सेवा में नही रखा जाना हो किन्तु 
उसे राजकोय कार्य के अनुसार भुगतान किया जाता हो । 
टिप्पशी--यह खण्ड श्रन्यो के साथ-साथ राजकीय सलाहकार एवं अन्य कानून अधिकारियों पर लागू 
होता है जिन्हे प्राइवेट-प्रेक्टिस से बचित नही किया गया है । 
(ध) जव सार्वजनिक कर्मचारी किसी अ्रन्य पेंशन वाले पद पर कार्य करता हो तो बह खण्ड 
(ग) में कहे गये अ्रवुसार किसी भी एक पद पर काम करने पर या क्षतिपूरक या अन्य 
भत्तों द्वारा भुगतान की जाने वाली सेवा के सम्बन्ध में कोई पेन्शन प्राप्त नहीं करेगा । 
(ड.) जब कोई राज्य कर्मचारी किसी ऐसे अनुबन्ध पर सेवा करता हो जिसमें पेग्शन के 
सम्बन्ध में कोई शर्त नही दी हुई हो तो ऐसे मामलो में जब तक सरकार विशेष रूप से 
राज्य कर्मचारी को उसकी सेवा पेन्शन-योग्य सेवा गिनमे के लिए प्राथिकृत नहीं 
करती है । ह 
टिप्पणी :--अनुवन्ध स्पष्ट शब्दों में लिखा जाना चाहिए जिससे समय-समग्र पर नियमी में सशोधन करने 
के राज्य सरकार के भ्रावश्यक्र श्रधिकार को सुरक्षित रखा जा सके ताकि वह उन नियमों का लाभ उठाने का क्लेम 
न कर सके जो किसी विशिष्ट अनुबन्ध की तारीश्व को प्रभावशील थे । 
पे दु्बहार श्रथवा श्रदर्यक्षता 


नियम 72:---करुणता भत्ता--एक राज्य कर्मचारी जो दुव्यंवहार, दिवालियापन या 
अदक्षता के कारण सेवा से बर्खास्त या हटा दिया जाता है तो उसे श्रध्याय 22 व 23 के खण्ड (2) के 
अन्तर्गत कोई ग्रे च्यूटी या पल्शन स्वीकृत नही की जा सकती है, किन्तु इस प्रकार से बर्खास्त किये गये 
या हटाये गये राज्य कर्मचारियों के लिए, करुणता भत्ता, उसके साथ विशेय विचार किये जाने पर, 
स्वीकृत किया जा सकता है वशर्ते कि किसी राज्य कमंचरारी को स्वीकृत किया गया करुणता भता 
उस पंन्शन की राशि के दो तिहाई भाग से अधिक नही होगा जो कि उसे प्राप्त होता यदि बह 
चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर सेवा निवृत्त हो गया होता । 

टिप्पणी :--इस नियम के अन्तगंत दयामूतक भत्ते की स्वीकृत्ति दिया जाना पूर्ण रूप से सरकार के 
निर्णय पर झ्ाश्चित है । इन निर्णय के प्रयोग में प्रत्येक मामले में उसके ग्रुणों को ध्यान में रखते हुए विचार 
किया जावेगा तथा उसो के झ्राधार पर यह परिणाम निकाला जाएगा कि क्या मामले में कोई ऐसी विशेषतायें 
अवश्य थी, जिनेसे सरकारी हित में दण्ड दिया जाना न्‍्यायोचित था परन्तु इस प्रकार का दण्ड दिया जाना 


कह हे 
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सम्बन्धित कर्मचारी को भ्रनुचित नुकसान पहुंचता था! मामले पर विचार करते समय केवल उन वास्तविक 
दुराचरण के कारणो को ही ध्यान मे नही रखा जायेगा जिनके कारण बह बर्खास्त किया गया है या हटाया गया 
है बल्कि उसके द्वारा की गई सेवा के प्रकार को भी ध्यान मे रखा जायेगा। जहां द्ुराचरण के कारणों मे भी 
यह वैध प्रमाण मिलता हो कि कर्मचारी का प्राचरण बेईमानी का रहा है ती शायद ही किसी मामले में कठिनता 
से दयामूलक भत्ते के लिए विचार किया जा सकता है। दयागूलक भत्ते 'की स्व्रीकृति देने में गरीबी कोई श्रावश्यक 
विचारणीय बात नदी होगी किन्तु किन्‍्ही अ्रवसरों पर विशेष ध्यान इस तथ्य पर दिया जा सकता है कि राज्य 
कर्मचारी पर बहुत से व्यक्ति आश्रित है । केवज बहुत ही भ्रपवाद स्वरूप परिस्थितियों को छोड़कर, केवल अ्रकेला 
एक यही तथ्य दयामुलक भत्ता स्वीकृत कर ने के लिए पर्याप्त नही समझा जावेगा । 


(2) दुराचरण को ध्यान में रखते हुये जो अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की जावेगी वह इस नियम के प्रयोजन 

के लिए “दुराचरण के कारण हटाया गया हुआ" समभा जावेगा ) 

(3) दयामूलक भत्ते में देरी को बचाने के लिए, सेवा से हठाये गए राज्प्र कर्मचारियों के मामलो में 

निम्न-लिखित तरीका भ्रपनाया जावेगा । 

(0) दुर्व्यवहार, दिवालियापन या अ्रदक्षता के कारण राज्य कर्मचारी को सेवा से हटाने वाले सक्षम- 
प्राधिकारी के आदेश प्राप्त करने पर कार्यालय-अ्रध्यक्ष यदि वह दयामूलक भत्ता स्वीकृत करने 
के लिए सिफारिश का प्रस्ताव करता है तो उसे पेंशन के प्रार्थना-पत्र के प्रथम प्रृष्ठ पर ग्रपनी 
सिफारिश लिखनी चाहिए तथा उसे महालेखाकार के पास पेंशन का टाइटिल प्राप्त करने के 
लिए भिजवा दिया जाना चाहिये । कार्यालय-पअध्यक्ष को राज्य कर्मचारी से प्रार्यना-पत्र प्राप्त 
करने के लिए प्रतीक्षा नही करनी चाहिए । 

(0) यदि सक्षम-प्राधिकारी हटाए जाने के आदेशों में यह उल्लेख करता है कि अयोग्यता पेंशन का 
कुछ भाग दयामूलक भत्ते के रूप में स्वीकृत किया जाना है तो पेशन के लिए और पग्रिम 
स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता नही रहेगी तथा बाद में उपरोक्त खण्ड (]) में वर्शान किए 
अनुसार महालेखाकार को कार्यालय अध्यक्ष द्वारा पूर्णतः: भर कर व हस्ताक्षर कर भेजे गए 
पेशन के प्रार्थना पत्र पर, पेंशन की स्वीकृति प्रमाणित करनी चाहिए । 

(4) जहा सेवा से वर्खास्त किए गए या हटाये गए राज्य कर्मचारियों के लिए नियम 72 के भ्रन्तगंत 
दयामूलक भत्ता स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव किया गया हो, उत मामलो मे स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधि- 
कारी को नियम 23 के झनुसार ऐसी पेशन की राशि निश्चित करने के लिए सेवा की कमियों को “क्न्डोन 
नही करना चाहिए, जो उसे प्राप्त होती यदि वह उस चिकित्सा-प्रमाण-पत्र के आधार पर सेवा-निवृत्त होता 
जिसके भ्राधार पर दयामूलक भत्ता निकाला जाता है । 

(5) दयामूलक भत्ते की स्वीकृति वाले सभी मामलों में महालेखाकार की रिपोर्ट प्राप्त करना 
आवश्यक है । 

झआ्राडिट निर्देशन:--एक दयामूलक भत्ता ऐसी पेंशन नही है जो संबंधित आडिट अधिकारी द्वारा स्पष्ट 
एवं कठोर रूप में नियमों के अनुसार प्रमारिणित की गई हो, एवं फलस्वरूप नियम 293 के प्रावधान ऐसे भत्तों 
पर लागू नहीं होगे । 

नियम 72-ए--(]) एक राज्य कर्मचारी जिसे दण्ड के रूप में अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त 
कर दिया जाता है, उसके लिए ऐसा दण्ड देने वाला सक्षम-अ्धिकारी पैन्शन या ग्र॑ च्यूटी या दोनों ही 
ऐसी दर पर स्वीकृत कर सकता है जो उसकी अनिवारय-सेवा-निवृत्ति की तारीख को उसे देय पूर्ण 
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अयोग्यता पेंशन या ग्रेच्यूटी या दोनों ही की राशि के दो तिहाई भाग से कम नहीं होगी तथा प्राप्य 
पूर्ण अ्योग्यता पेशन या ग्रे च्यूटी या दोनों की राशि से अधिक नही होगी । 

(2) जब कभी राज्य कर्मचारी के मामले में राज्यपाल महोदय द्वारा इन नियमों के भ्रधीन 
देय पूर्ण ग्रयोग्यता पेशन की राशि को कम अविनिशित (चाहे मूल, अपील में या पुनरावलोकन करने 
के अ्रधिकार के अ्रन्तगंत) करदी जाती है तो ऐसे मामलों मे ऐसी झ्राज्ञा जारी करने से पूर्व राजस्थान 
लीक सेवा आयोग को सम्मति प्राप्त करनी होगी । 

स्पष्टीकरश:--इस नियम में उल्लिखित शब्द “पैशन” मे ग्रेच्यूटी भी सम्मिलित है । 

[एफ । (60) विवि. (ग्रूप-2) 74 दिनांक 6-8-75 द्वारा प्रतिस्थापित] 

विधवा को मांगें (क्लेमूस) 

सियम 73 (क) --विधवा की मांगें प्रत्येक कर्मचारी का स्वयं का कत्तेंब्य है कि वह परिवार 
की सेवा करना होने से सरकार एक विधवा की मांग को उसके पति द्वारा की गई सेवा के बदले में 
मानने को तैयार नही है तथा इस नियम के विपरीत उसके लिए जो भी सिफारिश की जावेगी, उसे 
आवल्यकीय रूप से रह कर दिया जायगा । 

टिप्पणी :--() दिनाक -9-69 को या उसके बाद सेवा में रहते हुए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने 
घर, उपाजित श्रवकाश जो मृत सरकारी कर्मचारी को उसकी मृत्यु की तारीख को उसे देय हो, किन्तु जो 420 
दिन के उपजित ग्रवकाश से श्रधिक नही होगा, उसके सम्बन्ध में स्व्रीजा्य ग्रवकाश वेतन की राशि के समान एक 
मुश्त राशि का मुगतान मृत सरकारी कर्मचारी की विधवा पत्नी/बालकों को किया जा सकता है। किन्तु शर्त 
यह है कि यदि मृत सरकारी कर्मचारी की विधवा पत्नि/बालक राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के प्रधीव 
परिवार पेशन प्राप्त करने के अ्रधिकारी नही हो तो भुगतान योग्य एक मुश्त राशि को ऐसे दिनों, जिसके लिए 
एक मुश्त भुगतान किया गया है, के लिए भुगतान योग्य परिवार पेंशन की राशि मे से घटा दिया जाबेगा । अन्य 

मामलों में कोई कटौती नही की जायेगी । 

(2) उपयुक्त अनुच्छेद (!) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए एक-मुश्त-मुगतान सरकारी कर्मचारी 
की विधवा पत्नी/बच्चो को भी दिया जा सकता है यदि उसकी निम्न में से किसी भी परिस्थिति मे मृत्यु हो 
जाती है। 

(6). अस्वीकृत प्रवकाश का उपभोग करते समय एक मुश्त-मुग्तान, मेत्यु के कारण वास्तव में नहीं 

लिए गए झ्वकाश की भवकाश-वेतन-राशि तक ही सीमित होगा । 
टीकाः-श्राज्ञा ऋूमांक एफ । (2) वि. वि. (ग्रुप-2) 79 दिनांक 8-2-79 द्वारा देम प्रवकाश वेतन से 
पारिवारिक पेशन की राशि को कटौती समाप्त कर दी गई है । 

(0) सेवा में वृद्धि के समय 

(॥) सेवा-निशृत्ति के ठीक बाद पुननियुक्ति के समय-यदि उसने मृत्यु के समय एक पुननियोजन की 

अवधि मे अस्वीकृत झ्वकाश का उपभोग नही किया हो । 

(3) इस टिप्पणी के अनुसार भुगतान योग्य एक-मुश्त-राशि में ग्रवकाश-वेतन तथा उस पर देय 

महंगाई भत्ता सम्मिलित होगा । किन्तु उसमे अन्य क्षत्ति-पूरक भत्ते सम्मिलित नहीं होंगे । 


टीोका+---9-76 से इस एक मुश्त राशि में श्रवकाश-वेतत तथा उस पर देय मंहगाई-भत्ता देने का प्रावधान 
किया गया है । 
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(4) मृत सरकारी-कर्मचारी के लिए पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने वाला सक्षम-प्राधिकारी इस 
टिप्पणी के अधीन भुगतान योग्य एक मुश्त राशि की भी स्वीकृति देगा । 
(5) इस टिप्पणी के प्रावधान अश्विल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे। ये 
दिनाक -9-69 ते प्रभावी होगे । 

(राजस्थान सेवा नियम 73 (क) के अन्तग्रत टिप्पणी के सम्बन्ध में राजकीय निर्णाय) 

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ़, । (6) वि. वि. (ग्रुप-2) 70 दिनाक 29-9-970 ज़ो 
राजस्थान सेवा नियम 73 (क) के प्रन्तर्गत टिप्पणी के रूप में जोड़ी गयी है, के अनुसार एक राज्यु-कमंचारी 
जिसकी राज्य-सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो उसकी विधवा/वच्वों को उस कर्मचारी की मृत्यु के दिन 
उसके झ्वकाश-लेखों मे अवशेष 20 दिन के उपाजित अ्वकाशो के एवज में उन्हें एक-मुश्त भ्रवकाश-वेतन चुकाने 
का प्रावधान है किन्तु वर्तमान में शर्त यह है कि ऐसे बकाया झवकाशों के एवज में दिये जाते वाले एक-मुस्त 
अवकाश-बेतन में से पारिवारिक-पेन्शन घटा दी जाती है। कुछ समय से राज्य-सरकार के यह विचाराधीन था 
कि किसी राज्य-कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने के कारण उसकी विधवा/वच्चों को बकाया उपाणित 
ग्रवकाश के एवज में मुगतान की जाने व।ली एक-मुश्त प्रवकाश-बेतन की राशि में से पारिवारिक-पेन्शन वी राशि 
घटाई जावे ग्रथवा नहीं । 

इस प्रश्न पर विचार कर लिया गया हैं तथा राज्यपाल महोदय ने ग्राज्ञा प्रदान की है कि ऐसे म।मलो मे 
मृतक-कर्मचारी की विधवा/वच्चों को कर्मचारी के नाम 20 दिन तक के बकाया उपार्जित-अ्रवकाशों के एवज में' 
चुकाई जान वाली एक-मुश्त भ्रवकाश-वेतन की राशि में से पारिवारिक-पेन्शन के कारण कोई कटौती नही 
की जाय । 

यह आदेश दिनाक ! जनवरी, 979 से प्रभावशील माने जावेंगे । 

[वित्त विभाग के श्रादेश क्रमांक एफ. | (42) वि. वि. (गप-2) 79 दिनांक 8-2-79 द्वारा निविष्ट] 


उप-नियम 773 (ख).---केवल बहुत ही असाधारण परिस्थितियीं को छोड़कर इस प्रकार की 
स्िफारिशे करना, अनुमोदित नही किया जा सकता हैं क्योंकि यह केवल उन झाशावों को बढ़ावा 
देता है जो पृर्ण नहीं की जा सकती । 
टिप्पणी :--विशेष रूप से विचार करने योग्य मामलों में, निर्धन स्थिति में छोड़े गए राज्य कर्मचारी के 
परिवार के सदस्यों को दयामूलक निधि में से उसे नियमित करने वाले नियमो के अन्तर्गत, जो परिशिष्ट में बरशित 
हैं, सहायता दी जा सकती है । 
मह निधि (फण्ड) नियमों में दिए गए पेन्शनों एव ग्रेच्यूटी के वर्तमान प्रावधानों के पुरक रूप मे नहीं रखी 
गई है । श्रत: इस निधि से स्वीकृतिया केवल अपवादस्वरूप मामलों मे ही दी जा ते है तथा इस तिधि से ग्रेच्युटी 
की स्वीकृति की सिफारिश प्रस्तुत करने से पूर्व प्रत्येक राज्य कर्मचारी क॑ ,र्थना पत्र की सावधानी पूर्वक जाच 
कर लेनी चाहिए तथा अपने श्रापको इसमे संतुष्ट कर लेना चाहिये कि व,ज््तव मे उसका मामला विचारणीय है । 
अन्यथा इस प्रकार की सिफारिशो से प्रार्थी के दिमाग में ऐसी आशायें उत्पन्न होती है जो प्रायः निराशा में परि- 
शित होती है । ग्रतः प्रार्थवा पत्री को उन्हे भ्रस्तुत करने से पूर्व, सावधानी पुर्वक जाच की जानी चाहिए तथा उन 
पर विचार कर लेना चाहिए । 
नियम 73 (ग)ः--यदि राज्य-कर्मचारी कौ राजफ्रीश वायुयान में ड्युटी पर रहते, यात्रा 
करते समय अथवा राजकीय इ्युटो पर ऐसे वायुयान, जो निर्धारित-उड़ान पर न हो, से ह॒वाई-यात्रा 


दर 
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करते समय वायुयान के दुर्घेटनाग्रस्त होने के फलस्वरूप मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को एक 
लाख रूपया अनुग्रह-धनराशि प्रदान करने की स्वीकृति दी जावेगी ) 

[स्रधि. क्रमांक एफ 4 (55) वि. वि. (ग्रंप-2) 75 दि. 5-2-76 द्वारा निविष्ट तथा दि. -2-76 से 
$-4-79 द्वारा 45 हजार के स्थान पर “एक लाख” शब्दों का प्रति-स्थापन हुवा] 


परिशिष्ट 
(नियम 73 की टिप्पणी के श्राधार पर) 


]. दयामूलक निधि उन राज्य कर्मचारियों के परिवारों के सदस्यों को राहत देने के लिए है जिनको 
अआुगतान राज्य के राजस्व से किया जा सकता है, यदि वे असामयिक मृत्यु के कारण अपने परिवार को निर्धनता 
की स्थिति मे छोड जाते हैं, किन्तु किसो ऐसे प्रार्थना पत्र पर साधारणतया विचार नही किया जायेगा; 

(0) जो ऐसे राज्य कर्मचारियों के ग्राश्चितो द्वारा पेश किया जावे जो अशदायी मंदिष्प विधि खोजना में 

अशदान करते थे, या 

€॥) जो ऐसे राज्य कर्मचारियों के आश्ितों द्वारा पेश किया जावे जो राजस्थान सेवा नियम 257 के 

अन्तगेंत डैथ-कम-रिट्ययरमेट ग्रेच्युटी के लिए योग्य हो चुके थे, या 

(0) जो सम्बन्धित कार्यालय के अध्यक्ष को राज्य कर्मचारी की मृत्यु के बाद एक वर्ष में प्रस्तुत नहीं 

की गई हो, जब तक देरी से प्रस्तुत किए जाने के कारणों को स्पप्ट रूप से न बतलादि जाबे 
(यह अत्यन्त वाछनीय है कि राज्य कर्मचासी की मृत्यु के बाद जितना जल्दी हो सके उतनी हो 
जल्दी प्रार्थतरा पत्र पेश कर दिया जाना चाहिए)। 

2. इस निधि से किए गए सुग्तान 266-पेन्शन एण्ड अदर रिंटायरमैट वेनीक्टि (घ) कम्पेशियोनेट- 

एलाउन्स” शीपं, के अन्तर्गत लिये जायेगे 

3. निधि से अनुदाव निम्त-श्न कित सामान्य नियमों द्वारा शासित होगे-- 

()) निधि से अनुदान केवल अपवाद स्वरूप प्रकृति के मामलों में ही दिए जायेंगे । 

60) मृत राज्य कर्मचारी द्वारा लगातार एवं उत्तम सेवा की गई हो । प्रशंंसनीय सेवा पर विशेष रूप 

से विच्यार किया जाता है । 

६ए॥) सेवा में विश्वेप-तल्लीनता के कारण मुत्यु होने पर विचार करने के लिए ठोस मांग स्थापित 

होती है 

€!४) मधिक साधारण मामलों मे, उन लोगो को प्राभमिकता दी जायेगी जिन्होंने प्धिक समय तक 

सेवायें को हैं किन्तु जो किसी भी प्रकार की ग्रेच्युटी एवं या पेंशन प्राप्प करने में प्रसफल रहे हैं 
(किन्तु ऐसे मामलों में जहां पर यृत्त राज्य कमंचारी के परिवार के लिए स्वीव्टत की गई पेस्थन/ 
उपदान (प्रेन्युटी) की राशि परिवार की ग्रावश्यकता के लिए गअ्पर्याप्त है, तो वास्तविक विचार- 
सोय मामलों में निधि में से उसे घनुदान स्वीकृत किय) जा सता है । 

(४) अन्य सव बातें समान होते पर प्राथमिकता उन लोगो को दी जावेगी जिनकी देसन दर निम्त 

रही है । 

(सं) सामान्य नियम के रूप में पनुद्ान नही दिया जाएगा यदि मृत सरबारी पर्मचारों का र्घा 

पेम्घव के लिए भधिजझत है तथा मृत सरकारी कर्मचारी का प्रन्तिम वेतन 200/-₹ प्रा 
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से अधिक है। यदि परिवार, परिवारिक पेन्शन के लिए श्रधिकृत नहीं है तथा मृत सरकारी कर्म- 
चारी का अन्तिम वेतन 200/-5. प्रति माह से भ्रधिक है तो निधि में से अनुदान उचित 
मामलों में ही स्वीकार किया जाना चाहिए । 

टोका:--श्रनुच्छेद (2) में तथा 3 (शं) में संशोधन वित्त विभाग की श्रधिसूचना क्रमांक एफ 2 (9) वि, वि. 

(ग्रुप-2) 77 दि. 26-5-78 द्वारा -9-76 से किये गये हैं । 

4.--0) निधि से जो अनुदान दिये जाते हैं वे सामान्यतः ग्रेच्युटी के रूप में होंगे! साधारणतया 
निधि मे से कोई पेन्शन स्वीकृत नहीं की जावेगी किन्तु कुछ मामलों में बच्चों की शिक्षा के व्यय 
को वहन करने के लिए मासिक, त्रैमासिक या वापिक अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है । 

(४) किसी भी व्यक्तिगत मामले में अधिकतम दी जा सकने व,ले राशि की सीमा 5000) रु० होगी । 
वास्तविक राशि परिवार के सदस्थो को सख्या के आधार पर तथा मामले की आवश्यकता के 
झ्राधार पर निर्धारित की जायेगी मृत-व्यक्ति के एक वर्ष के वेतत के समान राशि उन मामलों 
में भ्रधिकतम उचित राशि मानी जायेगी । जिनमे परिस्थितिया उदारतापुर्वंक विचार करने के लिए 
बाध्य करती हों, किन्तु अधिकतर मामलो मे 6 माह के वेतन के समान राशि को ही पर्याप्त 
माना जावेगा । 

एक वर्ष से अधिक के वेतन के बराबर की राशि का भी निधि में से अनुदान स्वीकृत किया जा सकता हैं 
बशरतें कि समिति इससे संतुष्ट हो जाये कि मामले मे उसके तथ्यों को देखते हुए श्रधिके उदारता बरती जावी 
चाहिए तथा इसके लिए कारणों को स्वीकषति में स्पष्ट रूप से अ्रकित किया जाना चाहिए । 

5. भुगतान प्राप्त करने के पूर्व ही (दयामूलक निधि से स्वीकृत) यदि ग्रेच्युटी स्वीकृत किए जाने वाले 
व्यर्ति को मृत्यु हो जाती है तो भुगतान ऐसे व्यक्ति को दिया जावेगा जिसे 34 नियम 6 मे वर्शित समिति द्वारा 
प्राप्त करने वाला अधिकारी माना जावेगा । 

6. निधि से शनुदानों की स्वीकृति वित्त-विभाग द्वारा निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति द्वारा 
सिफारिश करने पर, जारी की जायेगी-- यु 

() मुख्य सचिव 

(४7) वित्त सचिव 

(00) विशिष्ट सचिव (नियुक्ति) 

(ए) उप सचिव वित्त/लिखा अधिकारी (नियम) जो सेवाओं सम्बन्धी कार्य कर रहे हों समिति के सदस्य 

सचिव रहेंगे । 4 

सम्बन्धित विभाग के सचिवों को विचार विमश् में भाग नेने के लिए उस समय आमन्त्रित किया जा 
सकता है जबकि उनके विभागों से सबधित मामलो पर विचार किया जाना हो । 

4. दयानमूलक कोप से मृतक राज्य-कर्मचारियों के परिवारों को वित्तीय सहायता देने की स्वीकृति 
राज्य सरकार के वित्त (व्यय-नियम) विभाग द्वारा जारी की जावेगी तथा उसके श्राधार पर रज्य-कोप से 
मुगतान उस विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा साधारण प्राप्ति-रसीद-प्रपत्र (टिसीप्ट-फा्मे) पर झाहरित किया 
जावेगा जहा कर्मचारी मृत्यु से तुरन्त पूर्व कार्य-रत था तथा ऐसे मुगताम को मृतक राज्य-कर्मेचारी के परिवार के 
सदस्थ/सदस्थो को उसके द्वारा ही किये जावेंगे ॥ ऐसे भुगतान झाहरित करने लिये महालेखाकार के अ्धिकार- 
पत्र की कोई आवश्यकता नही होगी । 
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यह समिति अप्रेल, जुलाई, अक्टूबर व जनवरी के तीसरे सप्ताह में बुलाई जाया करेगी तथा वह 


पूर्व माह की अन्तिम तारीख तक सदस्य-सचिव द्वारा प्राप्त सभी आवेदन पत्नो पर सिफारिश करेगी । 


9. 


अनुदान के झावेदन-पत्र समिति के सचिव के पास प्रपत्र (क) में भर कर संबंधित प्रशासनिक 


विभागों के माध्यम से भिजवाये जाने चाहिए। 


प्रपत्र (ख) में वर्णन उस समय भरा जायेगा जब श्रनुदान स्वीकृत कर दिया गया हो । 


टोकाः--वित्त विभाग की अ्रधिसूचना क्रमांक एफ (47) वि. वि (ग्रुप-2)/75 दिनांक 9--976 द्वारा 
उक्त प्रनुच्छेद 7 नया जोडा गया तथा पूर्य के 7 तथा $ को 8 तथा 9 पुनः क्रमांकित किया गया । 


(कः 


३४०४ 


(ख) 


प्रपत्न (क) 
(क) मुत कर्मचारी का नाम 
(ख) अन्तिम पद जो धारणा किया 
(ग) जन्म तिथि 
(घ) पग्रन्तिम बेतन जो झ्राहुरित किया 
(ड) मृत्यु की तारीख 
कुल सेवा (पेंशन योग्य है या पेंशन के भथोग्य) 
उन व्यक्तियों का विस्तृत विवरण जो मृत सरकारी कर्मचारी पर आश्रित थे-- 


नाम सम्बन्ध आयु 
मृत व्यक्ति के (पिता/भाई/पुत्र या कोई पोश्न) 
नाम सम्बन्ध आयु बापिक आयु. वित्तीय सहायता की राशि जिसे 


बे मृत व्यक्ति के परिवार के 
सदस्यों की देने में समर्थ है । 
क्या परिवार को किन्‍्ही भी सम्बन्धियों के साथ आवासीय सुविधा प्राप्त करने की भ्राज्ञा दे दी 
गई है। 
आधिक या सम्पत्ति लाभ जो प्राप्त किए गए। 
राशि जो कर्मचारी की मृत्यु के बाद प्राश्चितों को उपलब्ध हुई । 
()) पारिवारिक पेशन 
(४) उपदान था यदि सरकारी कर्मचारी पेंशन योग्य सेवा के श्रधीन नही था तो सामान्य भविष्य 
मिधि का योग । 
(॥) सामान्य भविष्य निधि 
(।९) राज्य बीमा विभाग से 
(४) जीवन बीमा तिगम / किसी भी अन्य बीमा कम्पनी से 
(शा) बेक या पोस्ट-भ्राफिस सेविंग बैक में नकद शेप 
(शा) कम्पनियों, सरकारी समितियों, प्रल्प-बचतों, प्राइवेट श्रेणियों में लगाई गई निधि 
(शा) अन्य स्रोतों से 
क्या कोई भ्चल सम्पत्ति पास में है, यदि है तो क्या किराये के रूप में कुछ राशि प्रति-माह्‌ 
प्राप्त की जाती है । क्या भवन पूर्ण रूपेण या प्रांशिकरूपेण मृत व्यक्ति के: परिवार के रहने मे 
उपभोग मे झाता है, यह निदिष्ठ किया जाना चाहिए । 
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7. भवन निर्माण अग्रिम, भव्य-आय-वर्ग भवन या. निम्नन्थाय-वर्ग भवन निर्माण ऋण या वाहन- 
अग्रिम के लिए सरकार की ऋण ग्रस्तता । 

8. कोपागार का नाम जहा मुगतान चाहा गया है । 

9 प्रार्थी का पूरा पता 


प्रार्थी के हस्ताक्षर 
प्रपत्न (ख) विवरण-पंजी 
फोटो 

निम्न-लिखित सूचना देते हुए प्रार्थी की दो प्रतियों में विवरण पंजीः-- 
(क) ऊंचाई 

(ख) आयु 

(ग) रंग है 
(घ) व्यक्तिगत चिह्न हाथ मुह, श्रादि पर यदि कोई हो 
(ड) हस्ताक्षर या बाए हाथ के अग्रूठे या अगुलियों की निशानी । 

तर्जनी प्रनामिका माध्यमिका सकेतिका अ्रगूठा 
टिप्पणी:--राजपत्नमित श्रधिकारी द्वारा लिखित रूप से प्रमाणित प्रार्थी की पासपोर्ट आकार की दो फोटो 
उपयु क्त स्थान पर लगाई जानी चाहिए। 
विवरण पंजी को प्रमाशित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर 
जहां प्रार्थी रहता है उस स्थान के जिलाधीश एबं जिला दण्ड नायक से प्रार्थी की वित्तीय स्थिति के वारे 
में एक अलग से रिपोर्ट 
5 आगे की जाने वालो टिप्पणी 

]-मृत व्यक्ति के कार्य के बारे में वरिष्ठ अधिकारी की टिप्पणी 

2-क्या मृत्यु सेवा में या सेब में अधिक लगे रहने के कारण हुई ? 

3-अनुदान की राशि के सम्बन्ध में विभाग की-सिफारिश 

जिलाधीश की रिपोर्ट 


' विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर 

जिलाधीश के हस्ताक्षर 

नियम 74(क) :--एक कर्मचारी एक ही पद पर एक ही समय में अथवा निरस्तर की जाने 

वाली एक ही सेवा के लिये दो पेन्शन प्राप्त नहीं कर सकता है । 
(ख्) दो राज्य कर्मचारी एक ही पद के विरूद्ध साथ-प्ताथ अ्रपनी सेवाये पेंशन के लिग्रि 
नहीं गिना सकते हैं । 
सेनिक-सेवा 

नियम 775 (क)-प्रसैनिक नियमों के ग्रन्तर्गत पेंशन के लिए सैनिक-सेवा की गणनाः-- 20 ५ 

ब्ष की आयु के वाद की गई सेवा जो सैनिक-नियमों के अन्तर्गत पेन्शन-योग्य मानी जाती है, किन्तु 


नियम 75] 
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जो इस सम्बन्ध में पेन्शन प्राप्त कर सकने के पूर्व ही समाप्त करदी जाती है, पर जब कर्मचारी उसके 
बाद असैनिक नियमों के अन्तर्गत पेन्शन-योग्य सेवा करता है तो उस्च सैनिक-सेवा को राज्य-सरकार 
के निर्णय पर ऐसी सेवा के रूप में मिने जाने की स्वीकृति दी जा सकती है। किन्तु शर्त यह है कि 
सैनिक-सेवा से कार्य-मुक्त (डिस्चाजं) होते समय या पहले से पेन्शन के बदले में जो भी बोनस या 
ग्रेच्यूटी उसे मिलती हो, वह उतनी ही मासिक किश्तों में लौटा दी जावेगी, किन्तु 36 माह से 
अधिक किश्तों मे नहीं चुकाई जा सकेगी तथा उस तारीख से प्रारम्भ की जावेगी जिसे सरकार 


तय करे । 


(ख) सैनिक नियमों के अम्त त पेंशन-योग्य-सेवा यदि उसके एवज में पेशन प्राप्त करने से 


(ग) 


पूर्व समाप्त नही की जाती है तो उसे श्रसैनिक-नियमों के अन्तर्गत पेन्शन में सम्मिलित 
नही किया जावेगा । 


असैनिक-कर्मचारी जो विलीनीकृत-राज्य के अन्तर्गत स्थाई-सेवा में थे, तथा जो ब्रिटिश- 
सम्राट की सैना के सदस्य के रूप में थुद्धसेवा में सरकार की श्राज्ञा से गये तथा उनके 
लौटने पर सेवा में वापिस लेने की शर्त पर उपस्थित हुए हों, तथा जो युद्ध से लौटने 
के बाद असे- निक सेवा में उनकी मूल या पेन्शन-योग्य नियुक्ति पर वापिस झ्रा गये हो 
तो, उनकी पुरो-काल की सन्‍्तोपजनक सेवा के पूरों समय को सम्राट की सेवा के रूप 
में गिना जाएगा (इसमें पदभार ग्रहण के समय को भी, यदि कोई हो तो, शामिल किया 
जाएगा) यह जो सेवाएं सम्राट की सेवा के रूप में शामिल की जावेंगी बह 3 सितम्बर, 
939 अथवा सेवा में प्रविष्ट होने में न्यूनतम अवस्था नही प्राप्त करमे की या किसी 
पद पर स्थायी रूप से नियुक्त करने की तिथि में, इसमें से जो कोई बाद की हो, तथा 
] अप्रेल, 9८6 तक अथवा बाद में सम्राट की सैना में बिताएं गए तथा उससे विदा 
होने के समय के पूर्व तक होगी तथा यह सेवा अवधि असैनिक पेन्शन के लिए इस शर्ते 
पर स्वीकृत की जावेगी कि भारत सरकार से सैनिक सेवा के लिए जो कुछ भी सेवा 
पेन्शन सम्बन्धी लाभ उन्होंने प्राप्त किया होगा, उसे वे राजस्थान सरकार को वापिस 
कर देंगे तथा उसके लिए निम्नलिखित शर्ते का पालन किया जावेगा । 

भारत सरकार द्वारा युद्ध-सेवा के पुरुष्कार के रूप में सेवा ग्रे च्यूटी या पेन्शन से 
भिन्न जो भी युद्ध ग्रे व्यूटी या बोनस स्वीकृत किया जायेगा उसे सरकार ऐसे कर्मचारियों 
से नहीं मांगेगी । है 


झ्राडिट निर्देशन:--प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के मामलों मे नियम 75 (ग) में बर्णात किए अनुसार युद्ध- 
सेवा के गिने जाते के प्रयोजनों के लिए किसी भी प्रकार का अवकाश एवं पेन्शन-अ शदान देने का प्रश्त आवश्यक 
नही होगा क्योकि इसे माफ किया हुआ समझा जाना चाहिये । 


(ध) असैनिक कर्मचारी जिन्होंने असेनिक पद पर अपनी नियुक्ति के पूर्व प्रारम्भ में सम्राट 


की सेना के सदस्य के रूप में कुछ सेवा की थी तथा जो लौटने पर स्थाई झाधार पर 
असेनिक पदों पर नियुक्त हो गए है तो उनकी पूर्ण समय की सन्‍्तोपजनक सेवा के पूरे 
वर्ष सम्राट की सेवा के रूप में स्वीकृत किये जावेगे । सम्राट की सेवा के रूप में जो 
सेवा मानो जावेगी वह 3 सितम्बर 939 से अथवा सेवा में प्रविष्ठ होने की न्यूनतम 
अवस्था प्राप्त करने की या किसी पद पर स्थाई रूप से नियुक्ति प्राप्त करने को तिथि से जो 
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कोई वाद में हो, एक अ्प्रेल, 7946 तक ग्रथवा उसके बाद में ग्रधिकतम 5 वर्ष तक की 

होगी तथा यह इस शर्ते के साथ असनिक नियमों के अन्तर्गत पेन्शन-योग्य मानी जावेगी 

कि भारत सरकार या सैनिक सेवा से उनके द्वारा, यदि कोई सेवा लाभ (पेन्शन-संबंधी) 
मिला होगा उसे वे राजस्थान सरकार को लौटा देंगे तथा इसके लिए निम्न-लिखित 
शर्तों का पालन किया जावेगा-- 

0) सैनिक सेवा का पूर्ण-काल अधिकतम 5 वर्ष तक गिने जाने के लिए स्वीकृत किया 
जायेगा । 

(0) ऐसी सेवा के मामले में जिसमें नियुक्ति की न्यूनतम झायु निश्चित की गई है, 
कोई भी सेवा जो उस अवस्था के प्राप्त करने से पूर्व की गई है, पेन्शन योग्य नही 
गिनी जावेगी। 

(७) पेन्शन के लिए अवकाश को सेवा के रूप में गिने जाने के लिए युद्ध-सेवा के भ्रति- 
रिक्त समय को, सेवा नियम 204 के श्रन्तर्गत कुल सेवाकाल में सम्मिलित नहीं 
किया जावेगा । 

(0) भारत सरकार द्वारा युद्ध-सेवा को पुरस्कार के रूप में सेवा ग्रेच्यूटी या पेन्शन से 
भिन्न जो भी युद्ध-ग्ने च्यूटी या वोनस स्वीकृत किया जावेगा, वह कर्मचारियों से 
नहीं लिया जावेगा । 

आडिट निर्देशन--() जब इस नियम के अन्तर्गत पूर्व सैनिक-सेवा को असेनिक पद पर पेन्शन के लिए 
गिने जाने का आदेश जारी कर दिया जाता है तो इससे यह समझा जावेगा कि इसमे सैनिक सेवाझ्रो के वीच के 
व्यवधान की, यदि कोई हो, को माफ करना भी सम्मिलित होगा तथा सैनिक-सेवा व श्रर्सनिक-सेवाड्ों के बींच 
व्यवधान की भी, यदि कोई हो तो, क्षमा करना होगा वशर्ते व्यवधान का समय 2 वर्ष से अधिक का नही हो ! 

(2) यदि कोई योग्य-सेवा जो इस आदेश के अ्रन्त्गंत मिलाई जाये उसके सम्बन्ध में पेन्शन दायित्व की 
राशि का व्यय, एकाउन्ट-कोड-खण्ड () के परिशिप्ट (3) के संक्शन-वी (4) के अनुच्छेद 4 में दिये गये सम्बन्धी 
सामान्य सिद्धान्तो के अनुसार राजस्थान सरकार के नाम लिखे जायेंगे । 


नियम 76-श्रसैनिक तियमों के श्रन्त्गत सैनिक-सेवा को उच्चत्तर या चतुर्थ-श्रेशी सेवा में 
गिना जानाः--पूर्वोक्त नियम के प्रयोजन के लिए जो सेवाएं सिपाही/जवान या उच्च-योद्धा पद पर की 
जाती है उन्हें उच्चतर सेवा मे गिना जावेगा यदि अ्रसैनिक नियमों के अन्तर्गत पेस्शन वाले उच्च-पद 
पर उसकी नियुक्ति वाद में हो जाती हो | श्रन्य मामलों में नियुक्ति की प्रकृति के भ्रनुसार, जिनमें 
सेवा की जाती है, असैनिक-सेवा को उच्च या चतुर्थ-श्रेणी सेवा मे गिना जावेगा। इसमें असेनिक 
नियमों के भ्रन्तर्गत पेंशन-योग्य नियुक्ति में निश्चित किए गए सिद्धांतों को भी ध्यान में रखना होगा । 
सन्देहप्रद मामले सरकार के पास भिजवा दिएँ जाने चाहिये । 

दिप्पणी:--'फोलोग्र” के रूप में की गई सेवा चतुर्थ-श्रेणी-सेवा के रूप में समझी जानी चाहिए । 


अध्याय (58 


पेन्शन योग्य सेवा की शत 
खण्ड- पेंशन योग्य-सेवा की परिमायाएं 
सेवा का प्रारस्म 


नियम 477 : पेंशन-मोग्य सेवा प्रारम्भ होने फी श्रायु/--(क)उच्च-सेवाः--क्षतिप्ररक 
ग्रेच्यूटी को छोड़कर एक कर्मचारी की सेवा उस समय तक पेशन-योग्य नहीं होती हैं जब तक उसने 
8 बर्प की आयु प्राप्त सही करली हो । 
(ख) श्रन्‍्य मामलों में (दूसरे मामलों में) जब तक विशेष नियम या शर्तें द्वारा अन्यथा प्रकार 
से प्रवधान न रखा गया हो, प्रत्येक कर्मचारी की सेवा उस समय से प्रारम्भ होती है, 
जब वह अपनी प्रथम नियुक्ति पर पद फा कार्मेभार सम्भालता है।._ 


नियम 478 चतुर्थ-भ्रेणी सेवाः--वित्त विभाग के श्रादेश कमांक एफ 4 (5) वि. वि./((ए) 
नियम/6] दिनांक 8-2-6[ द्वारा विलोपित ! 


नियम 779:--एक अधिकारी की सेवा तब तक पैन्शन-योग्य नही मानी जाती है जब तक 
बह निम्न-अंक्तित तीन-शर्तों को पूरा नही करे:-- 

प्रथमः--वह सेवा राज्य सरकार के भ्रधीन होनी चाहिये । 

हितीयः-वह सेवा अवधि मूल/स्थायी/ग्रस्थाई प्रथवा कार्यवाहक हो सकती है । 


तृतीयः--उस सेवा का भुगतान सरकार द्वारा किया गया हो । 
[वित्त विभाग की प्रधितुचता कतांक एफ 2 (9) वि. वि. (ग्रूप-2)/79 दिनांक 24-79 द्वारा 
34-4-79 से प्रति-स्थापित ] 


नियम 480:--राज्य सरकार यह घोषित कर सकती है कि विशिष्ट-प्रकृति की सेवा अथवा 
राज्य-कमंचारी द्वारा की गई किसी सेवा को पैन्‍्शन के स्वीकार करने के प्रयोजनाथे पैन्शन-यीगय- 
सेवा-मानी जावेगी | ऐसी धोषणा के साथ बह कोई शर्तें, जो वह लगाना उचित समझे, भी लगाई 
जा सकती है । 

[अधिसूचना क्रमांक एफ ? (9) वि. वि. (ग्रप-2)/79 दिनांक 2-4-79 द्वारा 3/---79 से 
प्रततिस्थापित ] 


छष्पणीः---एक कर्मचारी जिसकी पूर्ण सेवा श्रस्थाई है तथा जो अस्थाई सस्थापन में कटौती के कारश 
सेवा मुक्त कर दिया जाता है, उसे तियम 80 के अन्तर्गत पेन्शन की स्वीकृति, इस नियम की भावना से, मना को 
जा सकती है । यह सुविधा जो इस नियम में दी गईं है, इसका अभिप्राय उन भ्रस्थाई राज्य कमंचारियों के लिए 
उनकी वृद्धावस्थ! में सहायता के साधन श्रदाव करना है, जिनकी पेंशन के झ्रायोग्य नियुक्ति में लम्बे समय तक 
एवं विश्वसनीय सेवा इस प्रकार की है जिस पर विशेष विचार करवा आवश्यक है । इसका तात्पर्य यह हुवा 
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अनुमानित-सेवा की अवधि, यदि वह पेंशन के लिए सेवाकाल के समान सेवा नहीं करता है, एक आवश्यक शर्ते 
है । झ्रतः यह अपने श्राप स्वीकृत नही की जा सकती तथा देने की अन्य परिस्थितियों को प्रथक कर देती है। 
और भी थोड़े समय की स्थाई सेवा के लिए पेन्शन देने से मता करने के लिए शर्तें को सीमित किया जाना 
आवश्यक है | भ्रतः यह स्पष्ट होना चाहिये कि इस प्रकार के मामले बिल्कुल ग्रपवाद स्वरूप है तथा क्षतिपूर्ती, 
अधिवाधिकी-आायु-ए-अपोग्यत्ता-पेशन मे साधारण नियमो का प्रयोग विशेष परिस्थितियों द्वारा ही न्‍्यायोचित 
ठहराया जा सकता है 

राजकीय निर्स॑य संस्या 7:--बहुत से कर्मचारियों को सेवा-एकीकरण की अ्रवधि में विभिन्न-समय-तक 
बिना किसी पद पर अपनी नियुक्ति के रहना पडा । एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि यद्यपि राजस्थान सेवा 
नियम 79 के अनुसार की गई स्थाई पद पर स्थाई सेवा करने की शर्ते पुरी नहीं होती है, फिर भी क्या ऐसी 
अवधि को पेशन-योग्य माना जावेगा ? इन अझवधियो का वेतन कर्मचारियों के लिए राज्य की सचित-निधि से 
दिया गया था। उन्होने ऐसी अ्वधियों मे किसी भी पद को घारण नहीं किया जिसका कारण एकीकरण की 
अवधि मे श्रावश्यकता थी । भ्रत: नियम 80 के अन्तर्गत शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार ग्रादेश 
देती है कि वे विच्ाराधीत अवधिया पैशन के योग्य मान ली जायेंगी किन्तु इस शर्ते के साथ एवं इस सीमा तक 
कि किसी श्रन्य नियम के अन्तर्गत यह झवधि अयोग्य-सेवा न करदी गई हो । 

राजकीय निरंय संख्या 2;:--भूतपूर्व कोटा-राज्य के पटवारियों की सेवाओं को पेन्शन-योग्य माना जाये 

या अन्यथा प्रकार से माना जाबे इस सबवध मे कुछ बातें महालेखाकार, राजस्थान ने सरकार से पूछी हैं। उनकी 
जाच की गई तथा यह तय किया गया है कि: -- है 

(9). भूतपूर्व कोटा राज्य के आदेश दिनांक 22-9-25 को उन व्यक्तियों के मामलों में पूर्व प्रभाव से 
लागू किया हुआ समझा जावेगा जो उन आदेशों के प्रसारित करने की तारीख को पटवारी के 
रूप में सेवा मे थे एव 22-9-25 से पूर्व उनके द्वारा जो सेवाएं की जावेगी, वह पेशन के लिए 
मिनी जावेगी । 

(0) भूतपूर्व राजस्थान के श्रादेश सख्या 4963 दिनांक 9-4-49 उन आ्रादेशों के भ्रतिक्रमण में जारी 
किया गया समझा जाना चाहिए जो भूतपूर्व राजस्थान सिविल सेवा नियम 75 (3) में दिए 
हुए है तथा उन्हे भूतपूर्व राजस्थान के सेवा नियमों के जारी करने की तारीख -2-49 से 
उनकी सेवाओं का लाभ स्वीकृत किया जा सकता है । 

(४0 इस मान्यता की पुष्टि की जाती है कि सरकार का अभिप्राय् अ.देश दिनाक 9-4-49 के जारी 
करने की तारीख के बाद सेवा-निवृत्ति के सभी मामलो मे भूतपुर्वे राजस्थान सिविल-सेवा नियमों 
या दाजस्थान-सेवा-नियमों मे, जैसी भी स्थिति हो, निर्धारित की गई दरो के अनुसार, प्रत्येक 
राज्य कर्मचारी द्वारा की गई पेंशन-योग्य सेवा की अ्रवधि के प्रसग मे इस तथ्य को ध्यान में 
बिना विना ही कि उसने 30 वर्य की पूर्ण पेंशन-योग्य, सेवा की है या नही, उन्हे पेन्शन या ग्रेच्यूटी 

स्वीकृत करना था, एवं 

(५) ऐसे मामले जिनमे पटवारी ऐसे अन्य पेन्शन-योग्य पद पर स्थानान्तरित हो जिस पर 30 वर्ष 
की सेवा की शर्त लागू नही होती थी, तो पटवारी के पद पर की गई सेवाओं को दूसरे पेंशन- 
योग्य पद की सेवाओं के साथ पेंशन/ग्रेच्यूटी प्राप्त करने के प्रयोजन से मिला दिया जावे 

राजकीय निर्शाय संख्या 3:--यह निर्णय किया गया है कि अलवर राज्य के पटवारियों द्वारा -3-46 
से पूर्व की गई सम्पूर्ण सेवाओं को, कोटा राज्य के पटवारियों शव सिरोद्वी राज्य के कर्मचारियों की सेवा्य्रों 
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को पेशन वोग्य गिनने के निरेय लिये गये हैं। उन्ही की समानता पर पेंशन योग्य माना जावेगा। दिनाक 
]-4-5] को या इसके बाद सेवा-निवृत्त होने वे पटवारियों के क्लेम राजस्थान सेवा नियमों के साधारण 
नियमो के अन्तर्गत पेशन-योग्य-सेवा के अ्रनुसार पेशन/ग्रेच्युटी मिल सकेगी तथा राजस्व मंत्री, भ्रलवर की टिप्पणी 
सख्या 2/ग्रार/8 डी० ग्रौ० 46 दिताक 26-4-46 मे उन पर जो प्रतिबन्ध लगया गया है, उन पर लागू 
नही होगा । 


राजकीय निर्णेय संख्या 4:--राज प्रमुख महोदय ने आदेश दिया है कि भूतपूर्व (फारमर) राजस्थान 
सरकार के आदेश दिनाक 9-4-49 के जारी होने से पूर्व टोंक राज्य के पटवारियों द्वारा की गई सेवाये पूर्व-प्रभाव 
से पेंशन योग्प समभी जावे तथा इसे कोई ध्यान मे न रखा जावे कि ठोक राज्य के भियमों के अन्तर्गत उनकी 
चैशन सेवाये के अयोग्य थी । उनके मामलो मे भूतपूर्व राजस्थान के आदेश दिनाक 9-4-49 को उक्त तियम 75 
(3) मे दिए गए प्रावधानों के अतिक्रमण में जारी किया गया समझना चाहिए । 


राजकीय निर्णय संस्या 5:-- राजस्थान सेवा नियम 80 मे अदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज- 
प्रमुख महोदय ने आदेश दिश्रा है कि सधीय वित्तिय एकीकरण विवाद-प्रस्त समय की सेत्रा, पेंशन के योग्य मानी 
जावे किन्तु इस शर्ते व इस सीमा के साथ कि वह सेवा अन्य नियमो के अ्रन्तर्गंत पेशन के अ्रयोग्य न करदी गई 
हो तथा उनकी अस्थाई या कार्यवाहक-नियुक्तियो के वेतन के श्रन्तर को प्रतिनियुक्ति भत्ते के रूप में मान। जावेगा 
अर्थात्‌ सेवा नियम 250 के प्रयोजनो के लिए वेतन मे से उतनी ही कटौती की जाएगी जितनी राज्य सरकार 
प्रत्येक मामले पर उसके गुणों को ध्यान मे रखकर या सामान्य श्रादेशों द्वारा निश्चित करना उचित समझे । 
अतः ऐसे मामलो में सेवा-निवृत्ति के पूर्व प्रत्येक मामले में “आऔसत-वेतनादि” के लिए बित विभाग के पूर्व श्रादेश 
प्राप्त करने चाहिए जब तक मामला किसी ऐसे सामान्य आादेशो के अन्तर्गत नहीं आता हो जो उस विपम पर 
जारी किए जा चुके हैं । 

राजकीय निर्णय संख्या 6:--()---वित्त विभाग के अ।देश दिनाक 0-6-54 (उक्त राजकीय निर्णय 
सख्या-5) के श्रौर श्रधिक स्पष्टीकरण में राज-प्रमुख ने श्रददेश दिया है कि जो कर्मचारी विलीनिकृत राज्यों के” 
अन्तर्गत स्थाई पद पर कार्य कर रहे थे, तथा जो अब केन्द्रीव सरकार द्वारा ले लिए गए हैं, उनका स्थाई पदों पर 
पदाधिकार रखने के लिए अधिसख्य-पद (सुपरन्युमरेरी-पोस्ट)'उसी वेतन-दर तथा भत्तों सहित सृजित कर लिए 
जिन्हे सम्बन्धित कर्मचारी उन राज्यों में प्र.प्त कर रहे थे तथा जो वाद में वेतनमान एकीकरण नियमों द्वारा 
सशोधित कर दिये गये । 

(2) वे अधिसख्य पद कैवल ग्रस्थाई आधार पर उन कर्मचारियों के पदाधिकार रखने के लिए सृजित 
किए गए है जब तक उनकी नियुक्ति राजस्थान सरकार के अन्तगंत स्थायी पदो पर न हो जाये। ये पद जैसे जैसे 
कर्मचारियों की नियुक्ति सरकार के अन्तर्गत स्थाई-पदो पर होती जावेगी वैसे वैसे की कम होते जावेंगे तथा वह 
किसी भी प्रकार इस झादेश के जारी किए जाने से 6 माह मे पूर्ण हो जानी चाहिए । 

राजकीय निर्खय संख्या 7:--यदि वेतनिक-परिवीक्षक, वैतनिव-शिक्षार्थी या परिवीक्षाधीन को सेवा 
बाद में स्थाई हो जावे तो वह पेशन के लिए, उन सभी विलीनीकृत राज्यों के जो राजस्थान में मिल गये हैं, 
झूतपूर्व कर्मचारियों के मामलो में गिनी जानी चाहिए। यह आदेश दिनांक 24-2-55 को या उसके बाद तय 
किए गए पेशन मामलो पर लागू होगा तथा जो पेंशन के मामले तय कर दिए गए हैं उन्हें पुनः नहीं खोला 
जावेगा । 

राजकीय निर्णय संस्या 3:--भूतपूर्व मेवाड़ एवं भूतपूर्व राजस्थान के सरकारी मोटर गेरेन के ड्राइवर, 
मभैकेनिक, खलासी घादि सहित स्टाफ की पूर्य सेवायें पेंशन के लिए मिनी जावेगी । 
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राजकीय निर्णय संख्या 9:--दिनांक !--38 से पूर्व भरतपुर राज्य के पटवारियों की सेवा पेंशन के 
योग्य समझी जावेंगी | यह झ्रादेश भरतपुर मत्री-परिषद्‌ के आदेश सख्या 637 दिनांक 3-]0-47 का प्रतिक्रमण 
करता है । ४ 

राजकीय निर्णय संख्या 0:---ठिकाना/जागीर के जो कर्मचारी स्थाई रूप से राजकीय सेवा में लिए 
गए हैं एवं जो राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार सेवा-निवृत्त किये जाते हैं, उनकी सेवा पेंशन-योग्य मानी जातेंगा 
यदि उनकी सेवायें सबधित ठिकानों या जागीरों मे उनके नियमों के अनुसार (या नियमों की शवित रखने वाले 
आदेशों के अनुसार) या राजस्थान भूमि सुधार एवं जामीर पुनग्रंहश नियम, 954 के नियम 36 (5)0) मे वशित 
उन ठिकानों या जागीरो में प्रभावी सुस्थापित-प्रथा-के-ग्रनुसार पेंशन योग्य हों । 

(2) जहा एक ठिकाना या जागीर का कममंचारी अंशदायी भविष्य-निधि थोजना के अन्तर्गत हो तो 
उसकी उस अवधि की वे सेवाये पेन्शन के लिए गिनी जायेंगी जिसमें कर्मचारी ने श्रपने अंशदान का भुगतान ठिकानों 
की भविष्य निधि में दिया हो, चाहे वह्‌ सरकार ने जागीरदार से जागीर/ठिकाना के पुनरग्नंहण की तारीख को 
समाप्त भ्रवधि तक के लिए भुगतान करने योग्य ठिकानों का श्रशदान वसूल किया हो या नहीं किया हो । 
कर्मचारी के हिस्से की प्रशदायी भविष्य निधि का शेष तथा उसका व्याज, उसके जागीरदार से वसूल हो जाने 
पर, सामान्य भविष्य निधि लेखों में, उपके खाते में जमा कर दिया जायेगा तथा कर्मचारी को उसके स्वयं के हिस्से 
के शेप भुगतान को सामान्य भविष्य निधि नियम, 954 के अनुसार भ्रतिम रूप से तय किया जायेगा । 

राजकीय निर्णय संख्या :--भूतपूर्व करौली राज्य में पटवारियों द्वारा की गई सेवा, पेंशन नियमो मे 
दी गई साधारण शर्तों के झ्राघार पर, पेशन योग्य सेवा के रूप मे गिनी जावेगी । 

राजकीय निर्णय संख्या 2:--राजेंस्व विभाग के भ्रादेश संख्या डी. 72872 एफ 40 (582) राज. ए/ 
55 दिनाक 2]-2-55 के अन्तर्गत द्वारा भूतपूर्व. जयपुर स्टेट-कोर्ट-प्राफ-वार्डसू विभाग के उन कर्मचारियों की 
सेवाएं ही पेंशन योग्य समभी जानी हैं जो उच्च-सेवा मे थे तथा जो झशदायी भविष्य निधि में श्रशदान जमा 

* कराते थे। यह सेवा पेशन-योग्य उस तारीख से समझी जावेगी जिसको उन्होने अशदामी भविष्य निधि में प्रशदान 
करना प्रारम्भ किया है एवं यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सभी कर्मचारी, जो 2-2-55 को या उसके बांद 
सेवा से निवृत्त हो रहे हैं, उनकी पेशन योग्य-सेवा उक्ते आदेश के अन्तर्गत ग्रिती जावेगी । 

'(2) उन व्यक्तियों के मामलो मे जो 2! दिसम्बर, 955 को या उसके बाद सेवा से निवृत हो, तथा 
जिनके द्वारा अंशदायी भविष्य निधि की बकाया चुकाई जा चुकी हो, उनकी पैशने भी इसी नियम के ग्रन्तर्गत, पूर्व 
कोर्ट-आाफ-वार्डस विभाग द्वारा अंशदान की राशि मय ब्याज के जमा कराने ५२ ग्रिनी जावेगी । 

(3). जिन राज्य कम्मंचारियो ने अशदायी भविष्य निधि मे अशदान नही किया है, उसकी सेवाये पैशन 
के योग्य एकीकरण की तारीक्ष से भ्र्थात्‌ 24-3-52 से ही ग्रिनी जावेगी । 

(4) सभी विभागाध्यक्षो से यह ध्यान देने के लिए निवेदन किया जाता है कि उपरोक्त अनुच्छेद (2) में 
बशित श्रेणियो के कोर्ट-आ्राफ-वार्डस कमंचारियो द्वारा पेंशन के लिए अपने विकल्प इस परिपत्र के राजस्थान 
राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से तीन माह की भ्रवधि के भीतर भरकर दे दिए जाने चाहिए तथा वे उचित 
समय में महालेखाकार, राजस्थान जयपुर के पास पहुंच जाने चाहिए। कै हि 

राजकीय निर्णय संब्या 3:--टोंक स्टेट पेन्शन एवं ग्रेच्युटी नियमों के नियम 9 के झन्तर्गत जिस 
किसी पद की सेवाश्ों का मुगतान शुल्क (फीस) द्वारा ही होता था चाहे वह कानून से ' ली जाती हो या राज के 
अधिकृत करने पर मलवा, भेंट, दानी झ्रादि के रूप में लो जाती हो, तो वह सेवा पेन्शन के लिए योग्य नही होती 
है । कुछ सम्देद इस प्रकार के उत्पन्न किए गए हैं कि जब पेस्शन योग्य सेवा के दो समयों के बीच में यद्द सेवाः 
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झ्राती हो तो क्या इसे पेन्शन के लिए गरिमा जावेगा ? इस प्रश्त पर विचार किया गया तथा यह झदिश दिया गया 
था कि टोक नियमों के अन्तर्गत ऐसे मामलो मे पूर्ण सेवा को पेन्शन योग्य ग्रिना जावेगा । 


राजकीय निर्णय सरया 4:--भूतपूर्व जयपुर राज्य की न्यायिक अदालतों के कर्मचारियों द्वारा प्रति- 
दिपि-कर्सायो के रूप में की गई पूर्ण सेवाशो को पेन्शन के योग्य गिना जाता चाहिए ॥ 


राजकीय निर्णय सख्या 45:--भूतपूर्व भरतपुर राज्य के पटवारी जो राजस्थान सेवा नियमो के लागू 
होने से पूर्व किन्तु राजस्थान निर्माण के बाद, अर्थात्‌ 7-4-49 के बाद, राजस्थान की सेवाड्रों में सम्मिलित किए 
जाने के बाद सेवा से निवृत्त हो चुके थे, उनकी पटवारी के रूप मे की गई स्थाई सेवा को पेन्शन के थोग्य सेवा 
माना जावेगा + फिर भी पेन्शन की प्राप्ति उन विलिनीकृत इकाईयो के पेन्शन-नियमों के अ्रन्तर्गत निणित की 
जावेगी जिससे उनका सम्बन्ध है । 


राजकीय निर्णय संस्या 76 --राज्य पुनर्गठन भ्रधिनियम, 956 की धारा 00 के प्रन्तर्गत भूतपूर्व 
झ्रजमेर सरकार के भ्रादेश सस्या 28/4/54 दिनाक 24-8-54 के ग्रति-क्रमण में भूतपूर्व अजमेर राज्य के पटवा- 
रियी के मामलों मे, जो । जनवरी, 95] को या उसके वाद सेवा निवृत होते हो, यह आदेश दिया जाता है कि 
उक्त तिथि (। जनवरी 5) के पूर्व उस राज्य में उनके द्वारा की गई सेवा पेन्शन के प्रयोजनों के लिए योग्य सेवा 
मानी जावेगी । 


राजकौय निर्शाय संख्या 7:--भूतपूर्व श्रजमेर राज्य की न्याय्रिक अदालतो के कर्मचारियों द्वारा प्रति- 
लिपि-कर्त्ताओं (सैक्सन-राइटसं एवं हैड-संक्सन-राइटर्स) के रूप मे की गई पूर्व सेवा पेन्शन के लिए गिनी जानी 
चाहिए । यह श्रादेश उन समस्त प्रतिलिपिकर्त्ताप्रो पर लागू होगा जो --56 को या उसके बाद सेवा से निबृत 
किए जाते है : 

राजकीय निर्णय संब्या 8:--भूतपूर्व मेवाड़ सरकार के प्रादेश सखर्पा 329] दिनाक 26-6-48 के 

ग्न्तगंत सैन्य-विभाग के कुछ कर्मचारी कम कर दिए गए थे तथा उनकी सेवायें मेवराड अ्रसैनिक नियमों के नियम 

75 (3) के मीचे दी गई टिप्पणी के झनुसार पेन्शन योग्य न होने के कारण उन्ही नियमो के अ्रन्तगंत प्राप्त हो 
सकते वाली ग्राधी दर पर उन्हे पेन्थन स्त्रीक्क करदी गई थी। कुछ कमी किए गए व्यक्ति बाद में सरकारी 
विभागों में लगा दिये गये थे । ग्रत. ऐसे व्यक्तियो द्वारा सैन्य-विभाग मे की गई सेवा की श्राधी सेवा को राजस्थान 
सेवा नियम 80 के अन्तर्गत इस शर्ते पर पेन्शन-योग्य गिनी जावेगी कि सैन्य-विभाग में सत्र करने के फलस्वरूप 
जो भी ग्रेच्यूटी मिली होगी वह सरकार को वापिस लौटा दी जावेगी । 


राजकीय निर्णाय संझ्या 9:--नियम 80 के अन्तर्गत राजकीय निर्णय सख्या 20 तथा राजस्थान 
भूमि सुधार एवं जाग्रीर परुनग्रंहृरा (जागीर कमंचारियो का विलीनीकरण) नियम, 954 (दोनो को साथ पढ़ने 
पर) के अन्तर्गत उन जागीर कर्मचारियों जो राजकीय-सेवा में स्थाई रूप से नियुक्त हो गए है, उनकी गत सेवाये 
उनमे दी गई शर्तों के झ्राधार पर पेन्शन के लिए गरिनी जाती हैं । यह निर्णय किया गया है कि यदि जागीर में एक 
राज्य कर्मचारी की सेवायें पेन्शन-योग्य थी तो केवल इस तथ्य से उसकी सेवाओं को पेन्शन के झयोग्य नहीं किया 
जाना चाहिए कि वह जागीरों के पुनग्रेहा पर सरकार के अधीन अस्थाई पद पर या अस्थाई विभाग में लगाया 
गया था क्योंकि यह विलीनीकरण किए जाने के समय की एक घटना के रूप में है । 


अतः सेवा नियम 80 के अन्तर्गत यह आदेश दिया जाता है कि 3] दिसम्बर, 96! तक सेवा-निवृत्त 
होने वाले ऐसे कर्मचारियों की सेवायें, योग्य-सेवा के रूप में ग्रिमी जावेयी। प्रशासनिक विभागों से उनके प्रधी- 
नस्थ भ्रधिकारियों को ऐसे व्यक्तियों के लिए किसी भी स्थिति में उक्त तिथि तक स्थायी पदों पर नियोजित « 
के लिए निर्देश जारी करने हेतु निवेदन किया जाता है। 
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राजकीय निर्खय संस्या 20:--भूतपूर्व जयपुर राज्य में कुछ व्यक्ति राज्य से 'तनपा' (भूमि की स्वीकृति) 
प्राप्त करते थे । इस सम्बन्ध से यह निर्णय किया गया है कि 'तनखा-स्वरीकृति! की राधि को पेन्गन के लिए नहीं 
गिना जा सकता है तथा उन व्यक्तियों के मामलों मे जो राजस्थान भूमि सुवार एवं जागीर पुनर्ग्रहगा श्रधिनियम, 
952 के झधीन 'तनखा' के पुनग्रेहशा के वाद सेवा-निवृत्त होते है उनकी "तनखा” की राशि, राजस्थान सेवा 
नियमभो के अन्तर्गत पेन्शन के लिए गिने जाने वाले वेतन में से काटली जावेगी ! 


रानकीय निर्णय संह्या 2:--वित्त विभाग के ग्रादेश सरुप्रा 9--59 (उक्त झ्रक्रित निर्णय संख्या 6 
के रूप मे) के प्रतिक्रमण में यह झादेग दिया जाता है कि भूतपूर्व अजमेर राज्य के उन पटवारियों द्वारा --5| 
से पूर्व की गई सेवाये पेन्शन के प्रयोजनों के लिए गिनी जावेगी जो ]--56 को या उसके वाद सेवा से निवृत्त 
होते है । 20५ 

राजकीय निर्णय संश्या 22:--सरकार के यह घ्यान में लाया गया है कि विभिन्न विभागों में आयोजना 
बजट में समान भ्रस्थाई पदों के सूजन के कारण गैर-प्रायोजना मद चजट में बुछ स्थाई पदों की कमी कर देने से 
कुछ स्थाई कर्मचारी विना पदाधिकार के ही रह गए है। इसका परिणाम यह हुवा है कि परिवत्तन के वाद में, 
डवे की सेवाए पशन के प्रयोजनो के लिए योग्य नही मानी जाती । इस सम्बन्ध में स्थिति की जाच की गई है तथा 
निर्णय किया गया है क्रि भविष्य में जहां ऐमे कर्मचारी का पदाधिकार रखने के लिए दूसरा स्थाई पद मौजुद न 
हो जो स्थाई रूप से कमी किये गये पद पर कार्य कर रहा था, तो ऐसी स्थिति में गैर झ्रायोजना बजट में स्थाई पद 
का परिवर्तन योजना बजट में एक स्थाई पद पर किय। जाना चाहिए । 


जो.व्यक्ति पूर्व मे ही सेबा-निवृत्त हो चुके हैं तथा स्थाई पदी को धारण किए ये किन्तु झआयोजना वजट 
में स्थाई पदों पर उनके पद परिवर्तन करने के फलस्वरूप पदाधिकार रहित रह गये थे, उन लोगों द्वारा की गई 
सेवा नियम 80 के अन्तगंत पैशन के योग्य मानी जावेगी । ऐसे अ्रस्थाई पदी पर प्राप्त किया गया वेतन सेवा 
नियम 250 के ध्रयोजनो के लिए “मूल-स्थाई वेतन” के रूप मे समझा जावेगा । 


आयोजना वजट में स्थाई पद सृजित किये जाने के प्रत्येक आदेश में, पुर्बोक्त आदेश की शर्ते के प्रनुसार 
इस सम्बन्ध का एक प्रमारा-पत्र श्रंकित किया जाना चाहिए कि “स्थाई पद किसी एक ऐसे विशिष्ट अधिकारी के 
लिए व्यक्तिगत है जो गैर-प्रायोजना के बजट में अपने पद के समाप्त किए जाने के फलस्वरूप विना पदाधिकार के 
रह गया है” । हु 

राजकोय निर्णय संख्या 23:--भूतपूर्व अजमेर राज्य के सहकारिता विभाग में कुछ कर्मचारियों को 
उनका वेतन “बैतन-निधि” मे से दिया जाता था जो कि सहकारी समितियों के झ्ाडिट व निरीक्षस व्ययो को 
वहन करने के लिए बनाया गया था । जिन कर्मचारियों का वेतन 20/- से कम नहीं था उन्हे श्रशदायी भर्विष्य 
निधि में अशदान करना पडता था | ये कर्मचारी । नवम्बर, 956 की या उसके बाद राज्य सेवामे ले लिये गए 
है । जिस समय वे “वेतन निश्चि” से वेतन प्राप्त करते थे उस समय की सेवा को किसे रूप,मे गिना जावे, यह भ्रश्त 
सरकार के विचाराधीन रहा है! उचित रूप से विचार करके यह निर्णय किया गया है कि राज्य कर्मचारी की 
जितने समय तक उसने श्रशदायी भविष्य निधि मे सशदान किया है, उतने समय तक की सेवा को पैशन के लिए 
इस शर्ते के साथ योग्य माना जा सकता है कि सम्बन्धित राज्य कर्मचारी उसके नियोजक हारा उसकी भविष्य 
निधि में अशदान की गई राशि को मय उसके व्याज के जो उसे राजकीय सेवामे लेने पर दी गई है, वापिस 
लौटायेगा । 


इस आदेश से शासित होने वाले राज्य कर्मंचारियों को नियोजक के हिस्से की राशि एकनमुश्त इस 
आदेश के जारी होने से तीन माह के भीतर जमा करा देनी चाहिए | यदि फिर भी व्यक्ति निर्धारित समय मे 
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रकम जमा कराने में श्रसफल रहा हो तो उसकी सेवायें पैशन के योग्य नहीं मानी जावेगी । यह राशि बजट मय 
“जा,शा--पैशन एव अन्य सेवा निवृत्ति लागे के प्रति अथदान एवं बयूलिया” में जमा कराई जावेगी । 


यदि कोई राज्य पहिले से ही सेवा से नियृत्त हो चुका हो तो बह राशि उसे नियमों के अन्‍्तगेत देव 
पैशन/ग्रेच्युटी की राशि से काटकर समायोजित करली जावेगी-- 


यह निरेय उन राज्य कर्मचारियों पर लागू होगा जो कि राज्य के पुनर्गठन अर्थाव्‌ ) नवम्बर, 56 से 
पूर्व श्रजमेर राज्य मे सरकारी सेवा में लग गये थे तथा जो नवम्बर, 956 को या उनके बाद सेवा से मिवृत्त 
हो चुके है । 

राजफीय निर्णय संख्या 24:---कस्टम ड्यूटीज विभाग की समाप्ति से कस्टम एवं एक्साइज धिभाग के 
कुछ कर्मचारी अधिकघोषित (सरप्लस) कर दिए गए थे | उनके विलीनीकरण को विचाराधीन करते हुए उन्हें 
उनका बेतन क्षेत्रिय आयुक्तो के कार्यालयों से दिलाया गया था। एक प्रश्न उत्पन्न किया गया गया है कि जिस 
अवधि में ये कर्मचारी सरप्लस रहे, क्या उसे, उनकी स्थाई नियुक्ति अन्य विभागी में हो जाने पर, पैशन के लिये 
गिना जावेगा ? मामले पर विचार कर लिया गया है तथा सरकार यह निर्णय करती है कि जितने समय तक 
राज्य कर्मचारी सरप्लस रहे उसे राजस्थान सेवा नियमों नियम के ।80 के अनुसार पैशन योग्य-सेवा में माना जाता 
चाहिए बशतें कि सरप्लस रहने के समय के बाद वे स्थाई सेव।मे नियुक्त हो जाते है । हे 


राजकीय निर्णय संह्या 25::--ठिकानो के क्ंचारियो का राजस्थान सरकार की सेवा में एकीकरगा 
तथा उक्त कमंचारियों को भुगतान योग्य पेन्शन/उपदान/ग्रशदादी भविष्य निधि सम्बन्धी रियायते । 


वित्त विभाग की श्राज्ञा सख्या एफ  (54) आर-56 दिनांक 2-8-60 के अनुसार यह स्पष्ट किया 
गया था कि वित्त विभाग के ग्रादेश संख्या एफ. 23 (32) ॥/पी०एल०ग्रौ ०एफ० 27/54 दिनाक 28-4-56 के 
अ्रनुसार पेन्शन के लिए उनकी भरत सेवाओ्री को सम्मिलित किए जाने का लाभ, ऐसे ठिकानो/ज।गी रो के कर्मचारियों 
के लिए जो कि () जागीर/ठिकानो के पुनर्गहरा के परिणामस्वरूप या (2) ठिकाना/जागीर के किसी विभाग वो 
राजस्थान राज्य द्वारा (राजस्थान के तिर्माण के पूर्व सधि के श्राधार पर राज्थो को मिलाने के सम्पन्ध मे) अपने 
हाथ में लेने के कारण राजकीय सेवा में स्थाई रूप से एकीकृत हो गये हो, उपयुत्त आदेशों में भ्रक्रित शर्ता के 
अधीन रहते हुए स्वीकार्य होगा । 


राजकीय निर्एय संरया 26:---राज्य पुनर्गठन अधिनियम 956 की धारा 00 पे प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल महोदय प्रसन्न होकर आदेश प्रदान करते है कि पूर्व सुनेल टप्पा जो मध्य- 
भारत राज्य में था और जिसे मध्य-प्रदेश मे सम्मिलित किपरा गया और अत्र राजस्थान में है के पटवारी जो दिनाक 
]- -56 को या.-इसके पश्तात्‌ सेवा निवृत्त हुए हैं कि दिनाक -4-52 के पहिले की सेवाझ्ी वो पेंशन के लिए 
योग्य-सेवाएं मानी जावेगी । 
पटवारियो के ऐसे मामलो में जहा वे दिनाक [-][-956 या इसके परचात्‌ परस्तु इन आदेशों के 
जारी होने से पूर्व सेवा-निवृत्त कर दिये गये है, इन प्रकरणों को पुनः खोला जावे ब्रौर इन आदेशों के ब्रधीन ऐसे 
मामले निशित किये जावनें। 
वित्त विभाग के झादेश ऋगांक एक. ? (66) वि. वि. (नियस) 77 दिनांक 28-70-77 द्वारा निविष्ट ] 
राजकीय निर्णय संख्या 27:--सेवा नियमों के प्रावधानों के श्ननुसार एक कर्मचारी द्वारा कार्यदत्त (वर्ब- 
चार्जेड) पद-पर की गई सेवा-प्रवधि को पेन्शन-योग्य नहीं माना जाता है । निर्माण विभाग (वरागरात सहित), झस 
स्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग, तथा सिंचाई विभाग झादि में बहुत से कार्यदत्त कर्मचारियों को नियमित पद्ो पर 
अन्तरलीन (नियुक्त) किया गया है । ऐसी नियुक्तियां प्रशासनिक विभागों द्वारा समय-समय पर जारी किये 
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आदेशों के अनुसार की गई है | ऐसे कर्मचारियों द्वारा कार्यदत्त पदों पर की गई सेवाओ्रों को, उनको सरकार के 
अधीन नियमित पदो पर अम्तरलीन (नियुक्त) करने के पूर्व की अवधि को पेन्शन-योग्य मानने का प्रश्त कुछ समय 
से सरकार के विचाराधीन रहा है। 

() राज्यपाल महोदय ने शभ्रव आदेश प्रदान किया है कि कार्यदत्त-कर्मचारी, जिन सरकारी विभागों में 
कार्यदत्त-पदो को नियमित-पदों मे परिवर्तित किये जाने के कारण, अन्तरलीत/नियुक्त किये जाते है उन्हें इस वात 
का विकत्प देने की अनुमति दी जावे कि वे नियमित प॒दो पर अन्तरलीन/नियुक्त होने के बाद भी भ्शादायी भविष्य 
निधि में अशदान चालू रखना चाहते हैं अथवा राजस्थान सेवा नियमों के अ्रनुसार पेन्शन सबंधी लाभ प्राप्त करना 
चाहते हैं। ऐसे कर्मच,रियों द्वारा पेन्शव लाभो के लिये विकल्प देने पर उन राज्य सरकार के झ्रधीन नियमित पदों 
पर श्रन्तरलीन (नियुक्ति) होने से पूर्व के कार्यदत्त पदों पर की गई सेवा की वह अवधि पेशनन्योग्य मानी जावेगी 
जिसमे उन्होने वास्तव में श्रशदार्यी भविष्य निधि मे अंशदान दिया है, चाहे वह अवधि राजकीय सेवा में प्रग्तरलीन 
होने से कितनी ही पूर्व की हो, उसका नियमन निम्न-भ्रकित अनुच्छेदो के प्रतिबन्धीं के अनुसार किया जावेगा । 

उन राज्य कर्मचारियों के मामले जो पेन्शन लाभो के लिये विकल्प देते है, के बारे में निम्न-प्ंकित प्रक्रिया 
का पालन किया जावेगा । 

(2) ऐसे कर्मचारी द्वारा अंशदायी भविष्य निधि में उस द्वारा दिये गये अंशदान की राशि तथा उस पर 
अजित व्याज की राशि, दोनों मिलाकर विकल्प देने की तारीख से कमंचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते मे 
स्थानान्तरित कर दी जावेगी । 

(3) सरकार द्वारा विकत्प देने की तारीख तक अशदायी भविष्य निधि में दिये गये श्रशदान क्षथा उस 
पर अजित ब्याज के सरकार के, सामान्य आय मंद मे जमा करा दी जावेगी । है 

(4) सम्बन्धित कर्मचारी को, इसके एवज से, अपनी नियमित पद पर नियुक्ति से पृ कार्यदत्त पदों पर * 
की गई उस सेवा को पेन्शन के योग्य मनवामे का श्रधिकार होगा । वह सेवा अवधि इस प्रकार समझी जावेगी 
मानों कर्मचारी ने प्रारम्भ से ही पेन्शन-योग्य पद पर कार्य किया है । किन्तु-योग्य सेवाओओ का लाभ उसी झवधि या 
श्रवधियों की सेवाग्रो के सम्बन्ध में दिया जावेगा जिसमें कर्मचारी ने वास्तव मे श्र'शदायी भविष्य निधि में श्र/शदान 
दिया है । 

(5) उपरोक्त वशित विक्रत्प ज्ञापन के साथ सलग्न॒प्रपन्र मे लिखित में इस श्रादेश के राजपत्र में 
गकाशित होने की तारीख से तीन माह की अ्रवधि मे प्रस्तुत करना होगा । एक वार दिया गया विकत्प अन्तिम 
समभा जावेगा | जो कर्मचारी इस अवधि में प्रपना विकल्प प्रस्तुत नही करेंगे उनके बारे में यह समझा जावेगा 
कि वे भ्रशदायी भविष्य निधि योजना के अन्तगंत ही रहना चाहते हैं । इस पर ध्यान दिया जावे कि ऐसे कर्मचारी 
को इन श्रादेशों के अनुसार केवल श्रपना विकल्प देना ही पर्याप्त नही है अपितु उसे यह देखना है कि उस द्वारा 
प्रस्तुत विकल्प निर्धारित प्राधिकारी को मिल जाता है शोर वह उसकी पावतो प्राप्त कर लेता है। ऐसे कर्मचारी 
द्वारा प्रस्तुत विफत्प को उसकी सेवा-पुस्तिका मे चिपका दिया जावे झ्लौर उसकी एक प्रमाणित श्तिलिपि कर्मचारी 
कौ व्यक्तिगत पत्रावली में सस्ती की जावे । विकल्प कार्यालय-अ्रध्यक्ष को भेजा जावेगा। जब कर्मचारी से विकल्प 
प्राप्त हो जावे ती उस पर उस अधिकारी द्वारा प्रति-हस्‍्ताक्षर किये जायेंगे जो उसे प्राप्त करता है । पु ह 

(6) र.ज्य कर्मचारी जो मियमित-पदों पर अ्रन्तरलीन-नियुक्त होते की तारीस से तथा इस आदेशों के 
जारी होने की तारीस के बौच सेवा-निवृत्त हो गये हैं भौर जो प्र शदायी भविष्य निधि नियमों के श्रन्तर्गंव विश्वाम- 
वृत्ति साम प्राप्त कर सत्ता है सो वह भी पेंशन एवं उसके पन्‍्य लाभो को प्राप्त करने के लिए विकत्प देने का 
झधिफर रसता है । यदि उसे उसके घंशदायी-भविष्य-निधि नियमों के लाभ का भुगतान हो गया है तो पेंशन लाभ 
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के लिए विकल्प देने पर उसको दिये गये भुगतान का समायोजन पेन्शत-नियमों के अन्तगेत देव लाभो से कर लिया 
जावेगा एवं उससे उन्हें वापस करने को नही कहा जावेगा । 

(7) ऐसे कर्मचारी जो नियमित पद पर नियुक्त होने से पूर्व अशदायी-भविष्य-निधि-योजना के सदस्य थे 
किन्तु किन्ही कारणों से किसी झ्रवधि ग्रथवा अवधियो में उन्होंने अशदान नही दिया, उन्हें भी भ्रव उस अ्रवधि/ 
अवधियो का अझशदान देने की श्रनमुमति दे दी,जावे ताकि उन बीच की अवधिहों को भी वेन्शन-पोग्य सेवा में 
सम्मिलित किया जा सके । 

(8) राज्य कर्मचारी जिन्होंने उनके प्रशासनिक विभागों द।रा समय-समय पर अंशदायी भविष्य निधि 
योजना के अ्रन्तर्गत लाभ प्राप्त करने सम्बन्धी आदेशों के अनुसार विकल्प दिया हो तो उन्हें भी इन आदेशों के 
झनुसार पुनः नये सिरे से विकल्प देने का भ्रधिकार होगा । 

(9) कायेदत्त-क्मंचारी जो नियमित-पदो पर अन्तरलीन हो गये थे किन्तु जिनकी मृत्यु हो गई हैं वे भी 
वैशन सम्बन्धी लाभ प्राप्त करने के श्रधिकारी माने जावेगे जब तक कि ऐसे मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्य स्पष्ट 
रूप मे लिखित में यह प्रार्थना नही करे कि उन्हे अशदायी भविष्य निधि नियमों के अ्रनुसार मृतक कर्मचारी को देय 
लाभ का ही भुगतान किया जावे । कार्यालयग्रध्यक्ष ऐसे मृतक कर्मचारी के पेशन सम्बन्धी पत्रादि तैयार करने 
से पूर्व मृतक के परिवार के सदस्थो से लिखित मे सूचना श्राप्त कर यह निश्वित करलें कि क्‍या वे अंशदायी भविष्य 
निधि नियमो के भ्रन्तर्गत देय लाभ ही चाहते है । 
टीका: (भ्नुच्छेद से 8 तक वित्त विभाग के,ज्ञापन संख्या एफ. 4 (26) वि. वि. (ग्रूप-2) 74 दिनांक 

24 जनवरी, 977 द्वारा एवं अनुच्छेद-9 सम-संख्यक ज्ञापन दिनांक 0 मार्च, 977 द्वारा निविष्ट 


किये गये है ) 
विकल्प प्रपत्र 
वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ ! (26) वि. बि. (ग्रूप-2)/74 दिनांक 2 जनवरी, 977 के अझनु- 
सरणा मे, ६ :। 326 /०+ १%« पुत्र श्री ३७ भा ४3 पा 7६:० ८: शैहंकय ह###क १+० *»०० »०० ०/०० ब्न्जोंँ अशदायी भविष्य निधि 








खाता सख्या'*' “कार्यदत्त/कर्मचारी अ्रंशदायी भविष्य निधि योजना का अंशदाता, राजस्थान सेवा 
पनियम, नवीन परिवार पेन्शन नियम सहित, जो समय-समय पर सशोधित हुए है, के ग्रन्तगंत पेन्थम सम्बन्धी लाभ 
आप्त करने के लिये विकल्प देता हूं ! कार्यंदत कर्मचारी अशदायी भविष्य मिधि लाभ जो वर्तमान में उपलब्ध हैं 
के एवज में पेंशन सम्बन्धी लाभ प्राप्त करने के लिए भेरे द्वारा यह विकल्प दिया जा रहा है । 


साक्षी राज्य कर्मचारी के हस्ताक्षर 
हस्ताक्षर दिनाक 
साफ शब्दों में पूरा नाम साफ़ शब्दों में पूरा नाम 
पद पद 
कार्यालय कार्यालय 
प्रतिहस्ताक्षर किये गये "77 हा "० 


कार्यालय-प्रध्यक्ष के दिनाक सहित हस्ताक्षर 





उपरोक्त विकल्प प्राप्त हो गया है 
स्थात "हल थी: कार्यातय प्रध्यक्ष के हस्ताक्षर 
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सण्ड 2-प्रथम शर्ते 


नियम 8:--सरफार द्वारा निमुरक्ति, पेन्शन के लिए आवश्यक शर्तः--एक राज्य कर्मचारी 
की सेवा उस समय तक पेशन-योग्य नही होती है जब तक वह सरकार द्वारा या उसके द्वारा निम्चित 
की गई शर्तो के अनुसार नियुक्त नहों किया गया हो एवं उसका कत्तेत्र एवं बेतन सरकार द्वारा 
निश्चित की गई शर्तों के श्रधीन नियमित नहीं किया जाता हो ! निम्न-लिखित उदाहरण उन राज्य 
कर्मचारियों के हे जो इस नियम हारा पेंशन से वंचित कर दिये गग्रे हैं:-- 

(]) एक स्थानीय निकाय के करमंचारी 

(2) अनुदान प्राप्त स्कूलों एवं सस्थाप्रों के कमंचारी । 

(3) कोधाध्यक्षो द्वारा अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर नियुक्त प्रधीनस्थ कर्मचारी । 

टिप्पणी:--सरकार मामले के गुशों को ध्यान में रसने हुए पूर्ण समय कार्य करने वाले मंगी, भिश्ती, 
माली या बागवान, खलासी एवं इस श्रेणी के प्रन्य कमंचारियों के मामलों पर विचार कर सकती है जिनसे नियमित 
कर्मचारियों के साथ-साथ काम करने की प्ाजा की जाती है प्रथवा जिनसे उन ईनिक मजदूरी वाले कर्मचारियों के 
साथ-साथ समामग्रेंड, वेतनमान में काम करने की झ्राशा की जाती है एबं जिनको भुगतान /अ्न्य-प्रभारं मंद से 
किया जाता है । पेंशन प्रयोजन के लिए उन्हे चतुर्य श्रेणी कर्मचारी के रूप में समझा जावेगा । 


मियम 82 : अ्रनुबन्ध-मत्तों से भुगतान की जाने वाली सेवा:--अ्रनुबन्ध-संस्थापन भत्तों से 
भुगतान की जाने वाली एक संस्थापन की सेवा, जिसके वित्तरण में सरकार कोई बाधा नहीं डालती 
है, पेशन योग्य नहीं होती है चाहे ऐसा श्रनुवन्ध-भत्ता निश्चित किया हुआ हो या शथुल्कों से 
संबंधित हो । 

नियम 83 : राजाओं के मिजी कोपों (प्रिवीप्सों) से भुगतान फी जाने वाली सेवाः-- 
राजाओं: के निजी कोपों से भुगतान की जाने वाती सेवा “पेंशन-योग्य” नहीं मानी जावेगी । 

राजकोय निर्संप:--सम्बन्धित विलीनीकृत राज्य में वहां के राजा के निजी कोप से भुगतान की जाने 
बाली सेवा के श्रलावा उस राज्य की निधि से भुगतान की जाने वाली पेशत योग्य सेवा इन नियमों के अन्तर्गत 
योग्य-सेबा के रूप मे समझी जावेगी । 


नियम 84 : ठिकानों द्वारा भुगतान की गई सेबाः--विभागों में उन ठिकानों जो सरकार 
द्वारा पुनग्र हुण कर लिये गये है द्वारा भुगतान की जाने वाली सेवा को, सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों 
के अनुतार पेशन-योग्य समझा जावेगा । 


, खण्ड 3-दूसरी शर्त 


नियम 85 : सेवा कब पेंशम-योग्य होती हैः--सेवा उस समय तक पेंशन-योग्य नहीं समभी 
जाती है, जब तक भ्रधिकारी स्थायी संस्थापन में एक स्थाई पद पर मूल रूप से नियुक्त नहीं हुआ हो । 


सियम 486:--एक कर्मचारी वर्ग, जिसकी सेवायें निरन्तर नहीं हैं किन्तु प्रति वर्ष निश्चित 
समय तक सोमित रहतो हैं, एक अस्थाई कर्मचारी वर्ग नही होता-है। इस प्रकार के एक कमेंचारी 
वर्ग की सेवा उस समय को मिलाकर पेंशन-योग्य होती है, जिसमें उनकी नियुक्ति नही की जाता है; 
किन्तु जिस अ्रवधि में कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति की जाती है उसे सेवा के रूप में माने जाने की सुविधा 
उस राज्य कर्मचारी पर लागू नही होती है जो श्रपना काम समाप्त होने पर कर्मचारियों की हंढायें 
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जाने के समय वास्तविक रूप से सेवा पर उपस्थित नहीं हो या वह सुविधा उस राज्य कमंचारोी पर 
लागू नही होती है जो सेवा में वास्तव में उस प्रथम दिन उपस्थित नहीं हो जिसको कर्मचारी वर्ग की 


पुननियुक्ति की गई हो । 


नियम ॥87 : श्रस्थाई सेवा को पेंशन योग्य गिना जानाः--एक अस्थाई पद से स्थाई पद पर 
स्थानान्तरित अ्रधिकारी अपने अस्थाई पद की सेवा को पेशन के लिए सम्मिलित कर सकता है 
यदि पहिले वह पद प्रयोगात्मक या अस्थाई रूप से सुजित किया गया हो तथा बाद में स्थायी हो * 
गया हो । 

टिप्पशियाँ:--() इस नियम के निम्न-लिखित सिद्धांत है? - 

(0). जब पद प्रथम बार श्रस्थाई रूप से स्वीकृत किए जाते हों तथा बार में स्थाई कर दिए जाते हों तो 
अधिकारी या अधिकारियों की अस्थाई या प्रयोगात्मक सृजित पदों की पूर्णो अस्थाई सेवा पेंशन के 
लिए मिनी जावेगी । 

(४) इस नियम के लाभो को प्राप्त करने के लिए एक ही संस्थापन पर एक ही नियुक्ति श्रस्थाई रूप को 
स्थाई रूप में बदला जाना चाहिए। एक अधिकारी श्रपनी अस्थाई नियुक्ति को केवल उस पद से 
दूसरे एवं स्थाई पद पर स्थानान्तरित हो जाने के कारण ही पेशन में सम्मिलित नही करा 
सकता है। 

(7) श्रस्थाई से स्थाई पद पर स्थानान्तरित एक अधिकारी झपनी अस्थाई पद की सेवा को पेंशन के 
लिये गिना सकता है यदि वह पद उसके स्थानान्तरण के-बाद स्थाई हो जाता है । 

(2) एक कर्मचारी के अपने अ्रस्थाई या स्थानापन्न पद से निवृत्त होने के वाद उसे उस पद पर स्थाई 
किया जाना स्वीकार्य नही है । यह प्रतिबन्ध वहा लागू नही होता है जहा राज्य कर्मचारी स्थाई पद को धाररा 
करता है तथा सेवा-निवृत्ति के पूर्व एक उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करता है कितु जिसके मामले मे 
उसकी सेवा-निवृत्ति के वाद ही यह ज्ञात हो कि जिस पद पर वह स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहा था, वह पद 
स्थार्ड या भ्रन्तःकालीन स्थाई रूप से भरा जा सकता था। 

(3) एक राज्य कर्मचारी एक ऐसे भ्रम्थाई पद से स्थाई पद पर स्थानान्तरित किया जाता है जो बाद 
में स्थाई ही जाता है तो वह अपने अस्थाई पद की सेवाओ को पेशन के लिए ग्रिना सकता है चाहे वह उसके 
स्थानान्तरण के समय तक स्थाई न हुआ हो । 

(4) एक अस्थाई पद जो कई वर्षो से प्रतिवर्य लगातार (रिब्यू) नया होता रहता है वह एक प्रकार से वही 
धद होता है क्योंकि उसकी स्वीकृति एक वार में एक वर्ष की ही दी जाती है | यदि सभी व्यवहारिक कार्यों के लिये 
एक पद का वां अस्थाई से स्थाई हो जाता है तो उस पद को धारण करने वाला अधिकारी अपनी सम्पूर्णा प्रथम 
अस्थाई सेवा को उस सीमा तक पेशन में सम्मिलित कराने का अ्रधिकारी है जिस तक उस पद का कार्य उसी प्रकृति 
का था जो उसके लिए स्थायी किये जाने के बाद किया गया । 


(5) यह तथ्य कि एक कर्मचारी का वेतन एक अस्थाई पद से उठाया जाता था तथा कार्यों के लिए 
व्यय किया जाता था ताकि लेखों से कार्यों के व्यय बी सही लागत मानूम हो सके, इससे राज्य कर्मचारी के 
अवकाश एवं पेन्थन के लाभो के उन भ्रधिकारो में कोई वाघा नहीं पहुंचती है जिनको वह उस गस्वार्ट पद पर भव 
या बाद में प्राप्त करता । परन्‍्तु शर्ते यह है कि ऐसे कर्मचारी अस्थाई प्मो पर अपनी नियुक्ति रखने हो तथा ये 
संस्थापन विवरण पत्र मे दिखाए जाते हो एवं उनत्री वह सेवायें सत्यापन किये जाने योग्य हों । 
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(6) तियम 87 का अभिप्राय यह है कि जब एक सवर्ग से अ्सम्बद्ध एक झलग पद प्रथम बार भ्रस्थाई 
रूप में या प्रयोगात्मक रूप में स्वीकृत किया जाता है तथा वाद में स्थायी कर दिया जाता हैं तो उस पद पर उन 
राज्य कर्मचारियों की पूर्णो श्रस्थाई सेवा पेन्शन के लिए गिनी जानी चाहिए वशर्ते कि ऐसा राज्य कर्मचारी या ऐसे 
राज्य कर्मचारी बाद में एक स्थाई पद पर स्थाई रूप से नियुक्त हो जाता/जाते है। यह सुविधा केवल उन्ही राज्य 
कर्मचारियों को दी जाती है जो एक स्थाई पद पर पदाधिकार नहीं रखते हुए अस्थाई सेवा, अस्थाई या कार्यवाहक 
पद पर, करते हैं तथा यह सुविधा उन राज्य कर्मचारियों के लिए भी है जो एक अस्थाई पद पर अधिक समय तक 
काम नहीं करते हैं, जब वह पद स्थायी कर दिया जाता है । 


इस प्रावधान को लागू करने के लिए निम्न-लिखित प्रक्रिया अपनायी जानी चाहियेः-- 


0) एक ही प्रकार के तथा समान सेवा वाले एक स्थाई सवर्ग वाले पदो के सहायक अ्रस्थाई पद को 
धारण करने वाले कर्मचारी को, चाहे वह उस सवर्ग में स्थाई पद के कार्यो के लिये वास्तविक 
रूप से नियुक्ति किया गया हो, श्रव भी भ्रस्थाई पद पर सेवा करते हुए समभवा चाहिए । 


(0) जब उपरोक्त (7) के रूप में एक स्थायी सबर्ग के पूरक बहुत से भ्रस्थाई पदों में से कुछ पद स्थायी 
पदो में परिवर्तित किए जाते हैं तथा वरिष्ठता या चयन द्वारा इन पदों पर स्थायी नियुक्तियरा करदी 
जाती है तो इस प्रकार वास्तव में पदोन्नत किए गए राज्य कर्मचारी को उसी अस्थाई पद को 
धारण किया हुआ समभना चाहिए जो स्थाई पद मे बदला गया है तथा उसे उन पदों पर की गई 
अपमी सेवा को पेंशन के लिए गिने जाने की स्वीकृति दी जानी चाहिए । 


श्राडि निर्देशन:--एक राज्य कर्मचारी जो एक अस्थाई पद पर कार्य कर रहा हो तथा किसी एक पद 
पर अपना लीयन न रखता हो तथा जो उच्च श्य खला मे कार्यवाहक रूप में कार्य करता हो तो वह उसकी अस्थाई 
सेवा मे व्यवधान है । केवल ऐसी अ्रस्थाई सेवा का समय ही पैशन के लिए सम्मिलित किया जावेगा जो वास्तव 
में अस्थाई पद पर बिताया गया है तथा बाद में जो स्थाई कर दिया गया हो । 


राजकौय निर्शाय सख्या :--राजस्थान.सेवा नियम 87-88 के प्रभाव क्षेत्र के अन्तर्गत झाते वाले 

मामलों में एक राज्य कर्मचारी द्वारा भ्रपनी सेवा के प्रारम्भ मे स्थाई होने से पूर्व जो अस्थाई या स्थातापन्न सेवा 
की जावेगी वह पैशन के लिए इन नियमों में दी गई शर्तों के आधार पर गिनी जायेगी। जिस समय इस प्रकार को 
सेवा की जाती है उस समय इस स्थिति का पता सबंधित अ्रधिकारी को साधारणतया नहीं लगता है। राज्य कीं 
चार के सेवा से निवृत्त किये जाने के समय इस प्रश्त के सम्बन्ध में कुछ निश्चित निर्णय लेने के लिए आवश्यक 
आंकड़े तथा पृष्ठ भूमि पूर्ण करने मे बड़ी कठिनाई हो जाती है। प्रश्न यह है कि क्या ऐसी अस्थाई या स्थावापत्न 
सेवा को पेंशन के लिए मिना जायेगा अ्रथवा नही । इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह झ्ावश्यक है कि जँसे 
ही एक पद स्थायी किया जावे, उसके वाद शीघ्र ही इस सम्बन्ध में निरेय ले लेना चाहिए तथा कार्यालय" कै 
अ्रध्यक्षो को जिनका इन पदों से सम्बन्ध है उन्हे उन व्यक्तियों की एक सूची तैयार करनी चाहिये जिन्होंने उस पद 
को धाररा किया है तथा इस सूची में पूर्ण विवरण जैसे सेवा का समय झादि दिया जाना चाहिए एवं इसे (अराज” 

पत्रित भ्रधिकारियों के सम्बन्ध मे उनकी सेवा पुस्तिकाओं के साथ) झआाडिट-प्लाफीसर के पास सत्यापन व राजस्थान 

सेवा नियम 88 के अन्तर्गत पेन्शन-योग्य समय की स्व्रीकृति के लिए भेजा जाना चाहिये। ग्राडिट आफिस सत्या- 

पन के वाद सेवा पुस्तिका में एक उचित प्रमाणा-पत्र लिखेगा अयवा हिस्ट्री-प्राफ सविस में, जैसी भी स्थिति हो, 

तथ्यों का उल्लेख करेगा । कार्यालय के अध्यक्ष को भी इस तथ्य का उत्लेख आवश्यक रूप में प्रथम वाविक 

विवरशिकरा में करना चाहिए। दक्त प्रक्रिया केवल उन्हीं पद्मे के सम्बन्ध में ग्रपनायी जावेगी जो इसके बाद 

स्थाई कर दिये जाते हो । पहिले के समय के सम्बन्ध मे कार्यालय के अध्यक्ष को उन व्यक्तियों के सेवा-अभिलेस 
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प्राप्त नही कर रहा है तथा उस समय को उस पद की सेवा के रूप में नही गिनता है, यदि बह 
विना किसी व्यवधान के अपने द्वारा धारण किये गये पद के अतिरिक्त अन्य किसी पद पर बाद 
में स्थाई रूप से नियुक्त हो जाता है । 

(ख) यदि वह इस उपनियम की शर्तो को पूर्ण करते हुए रिक्त पदों पर निरन्तर कार्यवाहक रूप में 
कार्य करता है, किन्तु ये रिक्त स्थान विभिन्न स्थाई कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण हुए है, 
तथा वह व्यक्ति बाद मे उसी के समान श्रेणी के पद पर सेवा मे व्यवधान किये बिना ही सवाई 
हो जाता है, यह कोई आवश्यक नही है कि वह अपने द्वारा धारण किये गये पदों में से किसी एक 
पद पर स्थाई हो । जव पूर्ण निश्चितता के साथ उन पदो की प्रकृति के बारे में, जिन पर ग्रधि- 
कारी मे कार्यवाहक रूप से कार्य किया है, निश्चित किया जाना असम्भव हो, तो इस नियम का 
लाभ दिलाने वाले सरकार के किसी ऐसे आदेश को स्वीकार किया जा सकता है । एक अधिकारी 
की ऐसे पद की कार्यवाहक सेवा, जो रिक्त न हो या जिसका स्थायी कर्मचारी उस पद पर कुछ 
भाग वेतन के रूप मे प्राप्त करना है तथा उस पद की अवधि को अपनी सेवा में गिनता है, उन 
पूर्व की कार्यवाहक सेवाग्रों को समाप्त नहीं करता है जो इस नियम की शर्तों को पूरा 
करती थी । 

(2) जब एक अस्थाई नियुक्ति बाद मे स्थाई हो जाती है तो उस पद को उसी पूर्व तारीख से स्थाई 
सूजित किया हुआ्ना समझा जावेगा जिसको वह पद का सृजन किया गया था । झ्रतः वह एक अस्थाई पद को अपनी 
सेवा को पेशन के प्रधोंजन के लिये गिनेगा तथा इस नियम के अन्तर्गत उसकी स्थाजन्नापन्न सेवा सक्तिय सेवा के रूप 
में मानी जाएगी । 

इन आदेशों में केवल पेशन के लिये सेवा को गिने जाने का ही प्रसंग है एवं किसी भी रूप में वेतन 
धनराशि तय किये जाने वाले मियमों से इनका सम्बन्ध नहीं है। यह घनराशि अधिकारी द्वारा स्थाई रूप से 
धारण किये गये पद के वेतन के आधार पर तय की जावेगी न कि अधिकारी द्वारा अस्थाई सेवा के सम्बन्ध में 
प्राप्त किये गये वेतन के आ्राधार पर गिनी जावेगी । 

(3) वेतन विलो को नष्ट करने से पूर्व श्रस्थाई एवं स्थानापन्न सेवा का सत्यापन कार्यालयों के अध्यक्षो 
को नियम 87 व 88 के प्रसग में म्रावश्यक एवं विशेष विवरण आवश्यक रूप से भिजवाये जाने चाहिए 
ताकि झाडिट कार्यालय बाद में केवल उन विवरण पत्रो से ही यह निर्णय करने मे समर्थ हो सके कि क्या श्रस्थाई- 
कार्यवाहक सेवा पेशन के लिये योग्य मानी जावेगी भ्थवा नहीं | उदाहरण के लिये कार्यवाहक सेवा के मामले मे 

रिक्त स्थान की प्रकृति जिस पर राज्य कमंचारी ने कार्यवाहक रूप में कार्य किया एवं अस्थाई सेवा के मामले में 
बया अस्थाई पद बाद में स्थाई कर दिया गया, इनका वर्णान करना चाहिये । 

आाडिट निर्देशन :---जब एक पद के स्थाई कर्मचारी के स्थाई सेवा से हट जाने के कारण रिक्त हुए 
पद पर एक अधिकारी कार्यवाहक रूप से कार्य करता है तो वह झपनी कार्यवाहक सेवा: को इस नियम के अन्तर्गत 

न्शन के लिए नहीं गिना सकता है । स्थाई कर्मचारी के वाहरी सेवा में स्थानान्‍्तरण हो जाने के कारण जो स्थान 

रिक्त हुआ उस पर अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहक एवं स्थाई रूप से स्थाई सेवा या तो सीधी इस नियम के 

अन्तर्गत मिनी जाती है या स्थाई, पद को स्थाई रूप से धारण करने वाले व्यक्ति पर लागू सेवा नियमों के अ्ति- 
रिक्त अन्य नियमों से सवंधित प्रावधानों के श्रन्तगंत गिनी जाती है । 

(2) जब एक नया व्यक्ति किसी सवर्ग में रिक्त पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त कर दिया जाता है, 

तथा वह उस संवर्ग में किसी भी पद के लिए योग्य है, न कि केवल उसी विशिष्ट पद के लिये योग्य है जिस पर 


$ 
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वास्तव में वह स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिये लगाया गया है तो उसे उस पद के सम्बन्ध मे नियम 88 का 
लाभ दिया जान चाहिए जिसके अन्तर्गत सेवा पेशन योग्य गिनी जाती है । उदाहरणार्थ जब इसी प्रकार इस तरह 
के योग्य दो या दो से अधिक नए व्यक्ति सवर्ग के एक स्थाई पद या अवकाश के कारण रिक्त हुये एक या एक से 
अधिक पदो रर स्थानापन्न रूप मे नियुक्त कर दिये जाते हैं तो इन अधिकारियों में से सबसे प्नधिक वरिष्ठ झ्धि- 
कारी को स्थाई रिक्त पद के सम्बन्ध में इस नियम का लाभ दिया जाना चाहिये चाहे वह इस पद पर स्थानापन्न 
रूप में नियुक्त न किया जाकर अम्य अवकाश के कारण एक या दूसरे रिक्त हुए पद पर लगाया गया हो । 


टिप्पणी--इस नियम के प्रावधान उन कर्मचारियों पर लागू नही होगे जो 8 दिसम्बर 96] कोया 
उसके बाद सेवा से निवृत्त होने को हो । 


नियम 88-ए--अस्थाई सेवा की स्थाई हो जाने पर गणनाः--([) न्यूनतम पेशन-योग्य 
आयु प्राप्त करने के वाद कर्मचारी द्वारा सरकार के भ्रधीन की गई निरन्तर अस्थाई सेवा की झ्राधी 
सेवा “योग्य-सेवा” के रूप में गिनी जावेगी यदि वह पेशन योग्य पद पर बाद में स्थाई हो जाता हो । 
पि अंक + तलाक धि न्‍््‌ प्र 
फर भी झ्साधारण अवकाश एवं किसी अस्थाई सेवा या उसके किसी अ्रश के सम्बन्ध में वह लाभ 
नहीं दिया जावेगा जो वर्तमान नियमों के अन्तर्गत “योग्य-सेवा” के लिए पहले से ही पेशन-योग्य- 
सेवा में गिनी जाती है । 


(2) फिर भी उपरोक्त अनुच्छेद () में कुछ भी होने पर भी 8 दिसम्बर 96 को या 
उसके बाद सेवा मुक्त होने वाले कर्मंचारियों की सरकार के अधीन निरन्तर अस्थाई या स्थानापन्न 
सेवा यदि वह विना किसी व्यवधान के वाद में उसी या अन्य पद पर स्थाई हो जाता है तो निम्न- 
लिखित को छोड़कर पेशन-योग्य-सेवा के रूप में गिनी जावेगी:-- 


(0) पेंशन के अ्रयोग्य संस्थापन में भ्रस्थाई या स्थानापन्न सेवा की अवधि । 
(४) दैनिक वेतन पर काम करने वाले व्यक्तियों क्री सेवा की श्रवधि । 
(0) “पअ्रन्य प्रभार” मद से भुगतान किये जाने वाले पद की सेवा की झवधि । 


नियम 88-बीः--इन सेवा नियमों के नियम 85, 87, 88 तथा 88-ए में कुछ प्रावधान 
होते हुए भी, राज्य कर्मचारी जो 3]--79 अथवा उसके बाद सेवा-निवृत्त होता है, कि निरन्तर/ 
अस्थाई अ्रथवा कार्यवाहक (स्थानापन्न) सेवा-अवधि, जो उसने सेवा में प्रवेश के बाद निर्धारित- 
न्यूवतम-प्रायु-सी मा के वाद की है, को पूर्णा-रूप से पेन्शन-योग्य-सेवा-अवधि माली जावेगी। केवल 
निम्न-प्रकृति की सेवा को पेन्शन-योग्य नहीं माना जावेगाः-- 
(क) पेन्शन के अयोग्य-संस्थापत (नान-पेशनेवल-एस्टेवलिशमेन्ट) में की गई अस्थायी श्रथवा 
कार्यवाहक-सेवा-श्रवधि । 
(ख) कार्यदत्त (वर्क-चार्जड) संस्थापन में की गई सेवा-भ्रवधि, एवं 
(ग) अन्य-प्रभार/प्राकस्मिक-व्यय (वन्टीनजेंसीज) मद से भुगतान की जाने बालो सेबा- 
अवधि । 
[ दित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ. | (9) वि. वि. (प्रप-2)/79 दिनांझ 2-4-79 दारा दिनाझः 
3--79 से जोडा गया ] 


32] राजस्थान सेवा नियम [नियम 89-90 


नियम 89:--शिक्षार्थी (एपरेन्टिस) के रूप में की गई सेवा, जो तुरन्त ही नियमित-नियुक्ति 
के रूप में बदल गईं हो, चाहे वह अस्थाई श्रथवा मौलिक-रूप से की गई हो, पैन्शन के प्रयोजनार्थ 
योग्य-सेवा (क्वालिफाई ग) मानी जावेगी । 

[अ्रधिसूचना क्रमाक एफ. (9) वि वि. (प्रूप-2) /79 दिनांक 2-4-79 हारा दिनांक 37--79 
से प्रति-स्थापित ] हि 


नियम 889-ए:--परिवीक्षाधीन (प्रोवेशनर) के रूप में की गई सेवा-प्रवधि पँन्शन स्वीकृति 
के योग्य-सेवा (क्वालिफाइ ग) मानी जावेगी । 

[अधिसूचना क्रमांक  (9)/79 वि वि (ग्रूप-2)/79 दिनांक 2-4-79 द्वारा दिनांक 3[--79 
से प्रति-स्थापित ] " 


टिप्पणियां:--(]) परिवीक्षाधीन सेवा के बाद की सेवा स्थाई न हो तो परिवीक्षाकाल की सेवा पेंशन 
योग्य नही गिनी जावेगी । हई 

(2) एक कर्मचारी जो एक पद पर स्थाई रूप से नियुक्त हुआ है तथा दूसरे पद पर परिबीक्षाघीन व्यक्ति 
के रूप मे स्थानान्तरित हो गया है तो वह झपनी सेवा को परिवीक्षाधीन के रूप मे गिन सकता है। फिर भी यह 
आवश्यक है कि कर्मचारी को अपने स्थाई पद पर पदाधिकार रखना चाहिये ताकि वह वहां स्थाई न किये जाने की 
स्थिति मे वापिस अपने पद पर आ सके जब तक वह दूसरे पद पर स्थाई न कर दिया जावे तब तक उसके मूल पद 
पर दूसरे कमंचारी को स्थाई नहीं किया जा सकता है। 

(3) एक व्यक्ति जिसकी स्थाई नियुक्ति नही हुई है किन्तु जो कुछ समय के लिये किसी पद पर उसके 
स्थाई कर्मचारी के झनुपस्थित रहने के कारणा, स्थानापन्न रूप से कार्य करताहै तो वह झ्रपनी कार्यवाहक सेवा को 
पेन्शन के लिये गिना सकता है, यदि उसकी पूर्व की परिवीक्षाधीन सेवा, जिसमे वह अपनी स्थानापन्न सेवा के साथ 
नियुक्त हुम्ना था, नियम 89-ए की शर्तों की पालना नही करती हो और इसलिये पैशन-योग्य नहीं होती हों । 

नियम 90 : अस्थाई सेवा पर प्रतिनियुक्त स्थाई अधिकारीः-एक स्थायी संस्थापन का अ्रवि- 
कारी स्थाई सेवा से इस मान्यता के झ्राधार पर अलग किया जाता है कि जब अस्थाई सेवा समाप्त 
हो जावेगी तो वह अपने स्थाई सस्थापन मे आजावेगा । ऐसी स्थति में उसकी अलग की गई सेवा 
(डिटेच-सविस) पेशन के लिए गिनी जाती है। 

टिप्पशियाः--() एक स्थाई अ्रधिकारी अस्थाई सेवा करते हुए अपनी अलग की गई सेवा को उस 
स्थाई पद की सेवा के रूप में गिनता है न कि अपनी अस्थाई सेवा के सम्बन्ध में । है 

(2) इस नियम मे प्रयुक्त “अस्थाई सेवा” का तात्पर्य एक अस्थाई पद की सेवा से है [ 

(3) यह नियम उन अधिकारियों के मामलों का वर्णन करता है जो अ्रस्थाई पद पर, सेवा से अलग 
किये जाते है। पेन्शन के लिये अ्रयोग्य-पद पर कार्यवाहक रूप से कार्य करने वाले अधिकारी का मामला इसके 
अन्तर्गत नही आता है। 

(4) एक अधिकारी जिसका पदाधिकार नियम 7 (ख) के अन्तगंत निलम्बित कर दिया गया है, तो 
बह अपनी सेवा को नियम 90 छे अधीन स्थाई पद की सेवा के रूप मे गिनेगा एवं उसकी कार्यबाहक सेवा जो 
इसके स्थान पर अत:कालीन (प्रोविजनल) रूप से की गई है, पेन्शन के अतिरिक्त सब प्रयोजनों के लिये स्थाई रूप 
में समझी जावेगी । 


नियम 9-94] राजस्थान सेवा नियम [33 


वियम 9: - नियम 90 योग्य-सेवा की दूसरी शर्ते को अ्रस्थाई रूप से निलम्बित करने की 
अनुमति देता है । यह प्रथम शर्त या तीसरी शर्ते में किसी प्रकार की रियायत नहीं देता है एवं विशेष 
रूप से बाहरो सेवा मे नियुक्त एक अधिकारी पर लागू होने वाले नियमों के किसी संशीधन का समर्थन 
इससे किया हुआ नही समभना चाहिये । 


टिप्पणी--राजप्रमुख (द्रव राज्यपाल) एवं सरकार के मत्रियों के निजी सचिव के रूप में की गई सेवा 
पेन्शन थोग्य मानी जाती है, यदि अधिकारी, निजी सचिव के रूप मे नियुक्त किये जाने से पूर्व, राज्य सरकार की 
अपैनिक सेवा से सम्बन्ध रखता हो या ऐसी नियुक्ति के समय ऐसी सेवा पर नियुक्त किया हुआ समझा गया था । 


नियम [92: -यदि एक राज्य कर्मचारी द्वारा धारित स्थाई अथवा अस्थाई-पद ग्रथवा कार्या- 
लय समाप्प कर दिया जाता है किन्तु राज्य-कर्मचारी के अन्य अस्थाई अ्रथवा स्थायी पद-पर राज्य- 
सरकार के अधीन, उसके पूर्व के पद के समाप्त होने पर बिना किसी व्यवधान प्रथवा सेवा-में-टूट के 
अन्य-पद-पर, नियुक्त कर दिया जाता है तो ऐसे कर्मचारी द्वारा पूर्व के अस्थाई अथवा स्थायी पद-पर 
को-गई-सेवा-अवधि को पेशन के प्रयोजनार्थ योग्य-अवधि (कत्रालिफाइ'ग-पिरियंड) मानी जावेगी । 

[प्रधिसूचना क्रमांक एफ (9) वि थि. (ग्रूप-2) 79 दिनांक 2-4-79 द्वारा दिनांक 37-7-79 
से »ति-स्थाषित ] 


नियम 93 : फुटकर कार्यो के लिए नियुक्त-मरुद्रशणलय कर्मंचारी:--एक राजकीय मुद्रणालय 
का कर्मचारी, जिसे फुटकर-कार्य (पीस-वर्क) के लिये वेतन दिया जाता है, उसे स्थाई पद धारण 
किया हुआ समझा जाता है, यदि 
(6) वह श्राकस्मिक रूप से नियुक्त किया जाता हो तथा एक निश्चित संस्थापन के सदस्य 
के रूप में नियुक्त किया गया हो, एवं 
(४) अपनी वास्तविक नियुक्ति के गत 72 माह की अ्रवधि में 24 माह तक विना किसी 
व्यवधान के एक पद पर कार्य किया हो या अपनी स्वयं की इच्छा द्वारा या दुराचरण 
के द्वारा ऐसा न किया गया हो कि उसे इस प्रकार से एक पद पर नियुक्त रखा गया। 


नियम 494:-एक कमंचारी की वन्दोवस्त एवं सर्वेक्षण विभाग में ग्रमीन एवं कानूनगो पद 
की सेवाश्ो सहित की गई सेवायें पेन्शन के योग्य मानी जावेंगी । 

विप्पणी संख्या :--राजस्व विभाग के आदेश सख्या आई० डी० 2736 एफ. ! (3!6) राजस्व | 
(घ) 58 दिनाँक 26 अक्टूबर, 958 के निरस्त किये जाने के परिणाम-स्वरूप कानुनगी एवं अ्मीनों जिन्होंने प्रण- 
दायी भविष्य निधि योजना में अंशदान नही दिया, कि उक्त पदों की सेवाझ्रों को वित्त विभाग के भझ्रादेश मंरथा एफ. 
(52) वि. वि. (ग्रूप-2)/76 दिनावः 22 नवम्बर, 976 में उत्लिसिन प्रावधानों के झनुसार पेस्थन-योग्य माना 
जावेगा । 

टिप्पणी संख्या 2: -सर्वेक्षण एवं वन्दोवस्त विभाग में कानूनगो एवं श्रमीनों द्वारा दिनांक प्रप्नेल, 
95 से पूर्व की गई सेवाओं को पेन्शन-योग्य माना जावेगा तथा विचाराधोन मामले उक्त प्रकार से ही विपढाये 
जावेगे । 

[वित्त विभाग को प्रधिुचना संदया एफ ! (52) वि वि (प्रूप-2) 76 दिनांक 45 जून, ॥977 
द्वारा नियम 394 तथा उक्त टिप्पणी प्रतिस्थाएित] 


न 


34] राजस्थान सेवा नियम | नियम 495-]97 


राजकीय निर्णय संस्या :--राजस्थान रोवा नियम 94 के प्रथीन सर्वे एवं भू-प्रवन्ध विभाग में की गई 
सेवा पेन्शन के योग्य मानी गई हैं यदि नियुक्ति स्थाई भराधार पर हो तथा सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी केवल 
अस्थाई झ्राधार पर नियुक्त नहीं किग्रा गया हो । 


(2) यह निर्णय किया गया है कि सभी भू-प्रवन्ध संगठन, जो 

(0). किसी विशिष्ट प्रयोजना के लिये सूजित मही किये गये ये, 

(॥) यदि मूलतः किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिये मूजित फिये गये थे तो भी उन्हें थाद में निर्दिप्ट अवधि 
के बाद भ्रनिश्चित ग्रयधि तक कार्य करने की श्रनुमति दे दी गई थी, 

इस नियम के प्रयोजनार्थ स्थाई प्राधार पर समझे जाएँगे । 


नियम 95 : वेतन भुगतान का खरोत पेशन-योग्य-सेवा का प्राधारः-खण्ड (2) व खण्ड 
(3) में निर्धारित शर्तों को पूर्ण करने वाली सेवा, उसके भुगतान के स्रोत के अनुसार पेंशन के योग्य 
या अयोग्य मानी जाती है । इस नियम के प्रसंग में, सेवा निम्न-रूप से वर्गीकृत की जाती है । 


(क) सचित-निधि से भुगतान की गई सेवा । 
(ख) स्थानीय-निधि से भुगतान की गई सेवा । 
(ग) उन निधियों से भुगतान की जाने वाली सेवा जिनको सरकार ट्रस्टी की स्थिति में 
धारण किये हुये है । 
(घ) कानून द्वारा या सरकार की ग्राज्ञा के ग्रघीन या आयोग द्वारा वसूल किये गये घुल्कों 
से भुगतान की गई सेवा । 
(ड ) कानून या रीति के अनुसार भूमि-दारण करने के या काम के पन्य स्रोतों से या घन- 
राशि इकट्ठी करने के अनुदान से भुगतान की जाने वाली सेवा । 
नियम 496 : संचित-निधि से भुगतान की जाने वालो सेवा को सम्मिलित किया जाना“ 
संचित-निधि से भुगतान की जाने वाली सेवा पेंशन-योग्य मानी जाती है। यह तथ्य कि एक 
संस्थापन या अधिकारी के व्यय को पूर्ण या आंशिक रूप से सरकार की ओर से वसूल करने का 
प्रबन्ध किया गया है, इस सिद्धांत के लागू होने में कोई प्रभाव नही डालता है, वशर्ते कि संस्थापन या 
अधिकारी सरकार के नियंत्रण मे है तथा उसके द्वारा ही भुगतान किया जाता है । 


नियम 97 : स्थानीय-निधि एवं ट्ृस्ट-निधि से भुगतान की जाने वाली सेवा पेंशन-योग्य नहीं 
गिनी जातो हैः--स्थानीय-निधि एवं ट्रस्ट निधियों से भुगतान की जाने वाली सेवा, जिसे सरकार 
ट्रस्टी के रूप में, जैसे कोर्ट-आफ-वा्डेस के अ्रन्तगेंत, या एक कुक की गई सम्पत्ति के रूप में, धारण 
करतो है, उस समय तक पेंशन-योग्य नही होती है जब तक अन्यथा प्रकार से सरकार ऐसी शर्तों पर, 
जिन्हें वह लगाना उचित समझे» विशेष रूप से उन्हें पेन्शन-योग्य-सेवा में गिनने का आदेश न दे दे । 


राजकीय नि्ंय संख्या 7:--यह निर्णय किया गया है कि कोर्ट-झाफ-वार्ड्स की प्रशासनिक व्यवस्था की 
स्वीकृति (सम्पत्ति के वास्तविक प्रवन्ध में लगे व्यक्तियों से भिन्न के सम्बन्ध मे) एकीकरण विभाग के आदेश दिनाक 
24-3--52 के अनुच्छेद (2) में वशित कोर्टे-आफ-वार्डस विभाग के स्थाई कर्मचारी वर्ग की सेवा, जिसका मुगतान 
राज्य की सचिते निधि से किया जाता है, पेन्शन योग्य सेवा के रूप मे, पेल्शन की योग्यता एवं उसकी सेवा को 
गिनने सबधित अन्य नियमो की शर्तों पर समझी जा सकती हैं 


नियम ]98-202] राजस्थान सेवा नियम [ 35 


राजकीय निर्ंष संपया 2:-यह निर्णय किया गया है कि किसी भी कमंचारी की सेवा जो भूतपूर्व 
राज्यों के कोर्ट-आफ-वा्डंस विभाग द्वारा प्रबन्ध कार्यो के लिये प्रारम्भ में नियुक्त किये गये थे तथा जो ठिकाना|/ 
जागीर के पुनग्रहण के फलस्वरूप भ्रन्तिम रूप से सरकारी सेवा में आये थे, उन्हें अस्थाई समझा जायगा तथा ऐसी 
अविच्छिम्त मस्थाई सेवा के केवल ग्राधे-भाग को पेशन के प्रयोजनाथथे योग्य सेवा के रूप में समझा जाएगा । 

मियम 98:--शुल्क एवं कमीशन से भुगतान की गई सेवा सिवाय इसके जब शुल्क या 
कमोशन वेतन के अतिरिक्त संचित-निधि से प्राप्त किये जाते हों, केवल शुल्कों से भुगतान की गई 
सेवा पेंशन-योग्य नही होती है चाहे वे शुल्क कानून द्वारा या सरकार की श्राज्ञा के अधीन या 
कमीशन द्वारा क्यों नही लगाये गए हों। 

टिप्पशी:--सामान्य राजस्वो से मुगतान किए जाने वाले वेतन के अतिरिक्त शुल्को एवं कमीशन द्वारा 
भगताम की गई सेवा इस नियम के भ्रन्तर्गत पेंशन के योग्य मानी जाती है। किन्तु शुल्क एवं कमीशन चेतन में 
यह निर्णय करने के लिये सम्मिलित नही किया जाना चाहिये कि वह सेवा उच्च सेवा है या चतुर्थ-श्रेणी सेवा है । 

नियम 799:---जमीन के पट्टे आदि से भुगतान की गई सेवा किसी तियम या परम्परा 
के प्रनुसार भूमि के पट्ठे या राय के अन्य स्त्रोत या धनराशि संग्रहित करने के अनुदान से भुगतान 
की जाने बाली सेवा पेशन-योग्य नहीं गिनी जाती है । 

नियम 200 से 202 तकः--वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ । (58) वि. वि. (क) 
नियम/62 दिनांक 2!--962 द्वारा विलोपित तथा दिनांक -]0-62 से प्रभावशील । 


3]4] राजस्थान सेवा नियम [ नियम 95-97 


राजकीय निर्णय संस्या :--राजस्थान सेवा नियम 94 के अ्रधीन सर्वे एवं भू-प्रवन्ध बिभाग में की गई 
सेवा पेन्शन के योग्य मानी गई हैं यदि नियुक्ति स्थाई झ्राधार पर हो तथा सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी केवल 
अस्थाई झाधार पर नियुक्त नहीं किया गया हो । 
(2) यह निर्णय किया गया है कि सभी भू-प्रवन्ध सगठन, जो 
(0 किसी विशिष्ट प्रयोजना के लिये गूजित नही किये गये ये, 
(0) यदि मूलतः किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिये मूजित किये गये थे त्तो भी उन्हें बाद में विदिष्ट श्रवधि 
के बाद भ्रनिश्चित प्रवधि तक कार्य करने की झनुमति दे दी गई थी, 
इस नियम के प्रयोजनार्थ स्थाई झ्राघार पर समझे जाएँगे । 
नियम 95 : वेतन भुगतान का स्रोत पेशन-योग्य-सेबा का श्राधार:--खण्ड (2) व खण्ड 
(3) में निर्धारित शर्तों को पूर्ण करने वाली सेवा, उसके भुगतान के स्रोत के अनुसार पेंशन के योग्य 
या श्रयोग्य मानी जाती है । इस नियम के प्रसंग में, सेवा निम्न-रूप से वर्गीकृत की जाती है । 
(क) संचित-निधि से भुगतान की गई सेवा । 
(ख) स्थानीय-निधि से भुगतान की गई सेवा । 
(ग) उन निधियों से भुगतान की जाने वाली सेवा जिनको सरकार ट्टस्टी की स्थिति में 
धारण किये हुये है । “ 
(घ) कानून द्वारा या सरकार की आाज्ञा के श्रवीन या श्रायोग द्वारा वयूल किये गये शुल्कों 
से भुगतान की गई सेवा । 
(ड.) कानून या रीति के अनुसार भूमि-धरण करने के या काम के ग्रन्य स्रोतों से या घन- 
राशि इकट्ठी करने के अनुदान से भुगतान की जाने वाली सेवा । 
नियम 96 : संचित-निधि से भुगतान की जाने वालो सेवा को सम्मिलित किया जाना“ 
संचित-निधि से भुगतान की जाने वाली सेवा पेंशन-योग्य मानी जाती है। यह तथ्य कि एके 
संस्थापन या अधिकारी के व्यय को पूर्णो या आंशिक रूप से सरकार की ओर से बसूल करने का 
प्रबन्ध किया गया है, इस सिद्धांत के लागू होने में कोई प्रभाव नहीं डालता है, बशर्ते कि संस्थापन या 
अधिकारी सरकार के नियंत्रण में है तथा उसके द्वारा ही भुगतान किया जाता है । 


नियम 97 : स्थानोय-निधि एवं ट्रस्ट-निधि से भुगतान की जाने वाली सेवा पेंशन-योग्य नहीं 
गिनी जाती हैः--स्थानीय-निधि एवं ट्रस्ट निधियों से भुगतान की जाने वाली सेवा, जिसे सरकार 
ट्रस्टी के रूप में, जैसे कोर्ट-आञफ-वार्डसत के अ्रन्तगंत, या एक कुक की गई सम्पत्ति के रूप में, धारण 
करतो है, उस समय तक पेंशन-योग्य नही होती है जब तक अन्यथा प्रकार से सरकार ऐसी शर्तों पर, 
जिन्हें वह लगाना उचित समझे, विशेष रूप से उन्हें पेन्शन-योग्य-सेदा में गिनने का आदेश न देदे। 


राजकीय निर्णय संख्या :---यह निर्णय किया गया है कि कोर्ट-आफ-वाईस की प्रशासनिक व्यवस्था कौ 
स्वीकृति (सम्पत्ति के वास्तविक प्रबन्ध में लगे व्यक्तियों से भिन्न के सम्बन्ध में) एकीकरण विभाग के झ्रादेश दिनाक 
24-3-52 के अनुच्छेद (2) मे वशित कोटे-आफ-वार्डस विभाग के स्थाई कर्मचारी वर्ग की सेवा, जिसका भुगतान 
राज्य की सचित निधि से किया जाता है, पेन्शन योग्य सेवा के रूप मे, पेन्शन की योग्यता एवं उसकी सेवा को 
गिनने सबंधित अन्य नियमो की शर्तों फर समझी जा सकती हैं । 


के 


नियम 98-202] राजस्थान सेवा नियम [ 35 


राजकीय निर्णय संख्या 2:--यह निर्णय किया गया है कि किसी भी कर्मचारी की सेवा जो भूतपूर्व 
राज्यों के कोर्ट-प्राफ-वार्डस विभाग द्वारा प्रवन्ध कार्यो के लिये प्रारम्भ मे नियुक्त किये गये थे तथा जो ठिकाना/ 
जागीर के धुनग्रंहण के फलस्वरूप अन्तिम रूप से सरकारी सेवा मे भ्राये थे, उन्हें अस्थाई समझा जायगा तथा ऐसी 
अविच्छिन्न अस्थाई सेवा के केवल झ्राधे-भाग को पेंशन के प्रयोजनार्थ योग्य सेवा के रूप भें समझा जाएगा। 


नियम 98:--शुल्क एवं कमीशन से भुगतान की गई सेवा सिवाय इसके जब शुल्क या 
कमीशन वैतन के अतिरिक्त संचित-निधि से प्राप्त किये जाते हों, केवल शुल्कों से भुगतान की गई 
सेवा पेशन-योग्य नहीं होती है चाहे वे शुल्क कानून द्वारा या सरकार की श्राज्ञा के भ्रधीन या 
कमीशन द्वारा क्यों नही लगाये गए हों। 

टिप्पणी:--सामान्य राजस्वों से भुगतान किए जाने वाले वेतन के अतिरिक्त शुल्कों एवं कमीशन द्वारा 
भुगतान की गई सेवा इस नियम के अन्तर्गत पेशन के योग्य मानी जाती है। किन्तु शुल्क एवं कमीशन वेतन में 
यह निरशंय करने के लिये सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये कि वह सेवा उच्च सेवा है या चतुर्थ-श्रेणी सेवा है । 

नियम 99:--जमीन के पट्टे आदि से भुगतान की गई सेवा किसी नियम या परम्परा 
के अनुसार भूमि के पट्टे या आय के ग्रन्य स्त्रोत या धनराशि संग्रहित करने के अ्रनुदान से भुगतान 
की जाने वाली सेवा पेशन-योग्य नहीं गिनी जाती है । 

नियम 200 से 202 तकः-वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ । (58) वि. वि. (क) 
नियम/62 दिनांक 2!--962 द्वारा विलोपित तथा दिनांक -0-62 से प्रभावशील । 


3]4] राजस्थान सेवा नियम [ नियम 95-]97 


राजकीय निर्णय संख्या :---राजस्थान सेवा नियम 94 के प्रधीन सर्वे एवं भू-प्रवन्ध विभाग में की गई 
सेवा पेन्शन के योग्य मानी गई हैं यदि नियुक्ति स्थाई भ्राघार पर हो तथा सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी केवल 
अस्थाई आधार पर नियुक्त नहीं किया गया हो । 

(2) यह निर्णय किया गया है कि सभी भू-प्रवन्ध सगठन, जो 

()) किसी विशिष्ट प्रयोजना के लिये यूजित नही किये गये ये, 

(४) यदि मूलतः किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिये मूजित झिये गये थे तो भी उन्हें बाद में निदिप्ट श्रवधि 

के बाद प्रनिश्चित प्रयधि तक कार्य करने की प्नुमति दे दी गई थी, 

इस नियम के प्रयोजनार्थ स्थाई झ्राधार पर समके जाएँगे । 

नियम 495 : वेतन भुगतान का स्रोत पेशन-पयोग्य-सेंवा का श्राधार:--खण्ड (2) व खण्ड 
(3) में निर्धारित शर्त्तों को पूर्ण करने वाली सेवा, उसके भुगतान के स्रोत के शभ्रनुसार पेंशन के योग्य 
या अयोग्य मानी जाती है । इस नियम के प्रसंग में, सेवा निम्न-रूप से वर्गीकृत की जाती है । 


(क) संचित-निधि से भुगतान की गई सेवा । 
(ख) स्थानीय-निधि से भुगतान की गई सेवा । 
(ग) उन निधियों से भुगतान की जाने वाली सेवा जिनको सरकार ट्रस्टी की स्थिति में 
धारण किये हुये है । 
(घ) कानून द्वारा या सरकार की आज्ञा के अधीन या ग्रायोग द्वारा वसूल किये गये शुल्कों 
से भुगतान को गई सेवा । 
(ड.) कानून या रीति के अनुसार भूमि-धरण करने के या काम के अन्य स्रोतों से या धन- 
राशि इकट्ठी करने के अनुदान से भुगतान की जाने वाली सेवा । 
नियम 96 : संचित-निधि से भुगतान की जाने वाली सेवा को सम्मिलित किया जाना- 
संचित-निधि से भुगतान की जाने वाली सेवा पेंशन-योग्य मानी जाती है । यह तथ्य कि एक 
संस्थापन या अधिकारी के व्यय को पूर्ण या ग्रांशिक रूप से सरकार की ओर से वसूल करने का 
प्रबन्ध किया गया है, इस सिद्धांत के लागू होने में कोई प्रभाव नहीं डालता है, वशर्ते कि संस्थापन या 
अधिकारी सरकार के नियंत्रण में है तथा उसके द्वारा ही भुगतान किया जाता है । 


नियम 97 : स्थानोय-निधि एवं ट्रस्ट-निधि से भुगतान की जाने वाली सेवा पेंशन-योग्य नहीं 
गिनो जाती हैः--स्थानीय-निधि एवं ट्रस्ट निधियों से भुगतान की जाने वाली सेवा, जिसे सरकार 
ट्स्टी के रूप में, जेसे कोर्ट-आ्लाफ-वार्ड मत के अन्तर्गत, या एक कुर्क की गई सम्पत्ति के रूप में, धारण 
करतो है, उस समय तक पेंशन-योग्य नही होती है जब तक अन्यथा प्रक्रार से सरकार ऐसी शर्तों पर, 
जिन्हें वह लगाना उचित समझे, विशेष रूप से उन्हे पेन्शन-योग्य-सेदा में गिनने का आदेश न दे दे । 


राजकीय निर्णय संख्या :---पह निर्णय किया गया है कि कोर्ट-आफ-वारईस की प्रशासनिक व्यवस्था की 
स्वीकृति (सम्पत्ति के वास्तविक प्रबन्ध मे लगे व्यक्तियों से भिन्न के सम्बन्ध में) एकीकरण विभाग के झ्रादेश दिनाक 
24-3-52 के प्नुच्छेद (2) भे वशित कोर्ट-आफ-वार्ड्स विभाग के स्थाई कर्मचारी वर्ग की सेवा, जिसका मुगतान 
राज्य की सचित निधि से किया जाता है, पेन्शन योग्य सेवा के रूप मे, पेन्शन की योग्यता एवं उसकी सेवा को 
गिनने संबधित अन्य नियमो की शर्तो फर समझी जा सकती हैं । 


ः 


नियम 98-202] राजस्थान सेवा नियम [ 35 


राजकीय निर्णय संस्या 2:--यह निर्ंय किया गया है कि किसी भी कमंचारी की सेवा जो भूतपूर्व 
राज्यों के कोर्टे-प्राफ-वार्डस विभाग द्वारा प्रवन्ध कार्यो के लिये प्रारम्भ मे नियुक्त किये ग्ये थे तथा जो ठिकाना। 
जागीर के पुनग्रंहण के फलस्वरूप अग्रन्तिम रूप से सरकारी सेवा में आये थे, उन्हें अस्थाई समझा जायगा तथा ऐसी 
अविच्छिन्त अस्थाई सेवा के केवल ग्राधे-भाग को पेशन के प्रयोजनार्थ योग्य सेवा के रूप में समझा जाएगा। 


नियम 98:--शुल्क एवं कमीशन से भुगतान की गई सेवा सिवाय इसके जब शुल्क या 
कमीशन वेतन के भ्रतिरिक्त संचित-निधि से प्राप्त किये जाते हों, केवल शुल्कों से भुगतान की गई 
सेवा पेंशन-योग्य नहीं होती है चाहे वे शुल्क कानून द्वारा या सरकार की आज्ञा के अधीन या 
कमीशन द्वारा क्यों नही लगाये गए हों। 

विप्पष्ोः:--सामान्य राजस्वो से मुगतान किए जाने वाले वेतन के अतिरिक्त शुल्कों एवं कमीशन द्वारा 
मुगतान की गई सेवा इस नियम के अन्तगंत पेशन के योग्य मानी जाती है । किन्तु शुल्क एवं कमीशन चेतन में 
यह निर्णय करने के लिये सम्मिलित नही किया जाना चाहिये कि वह सेवा उच्च सेवा है या चतुर्थ-श्रेणी सेवा है । 

नियम 99:--जमीन के पट्टे आदि से भुगतान की गई सेवा किसो नियम या परम्परा 
के अनुसार भूमि के पट्ठे या आय के प्रन्य स्त्रोत या धनराशि संग्रहित करने के अनुदान से भुगतान 
की जाने वाली सेवा पेशन-योग्य नही गिनी जाती है । 

नियम 200 से 202 तकः--वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ (58) वि. वि. (क) 
नियम/62 दिनांक 2!-]-962 द्वारा विलोपित तथा दिनांक -0-62 से प्रभावशील । 


अध्याय (9 


खण्ड ।-अ्रवकाश एवं प्रशिक्ष की प्रवधियां, पेन्शन योग्य सेवा गिनने के नियम 


नियम 203:--पेन्शन योग्य सेवा में गिनी जाने वाली अवकाश अ्रवधियां:--मियम 204 में 
दिये हुए के अतिरिक्त उपाजित अवकाशों के अलावा अन्य अवकाशों पर विताया गया समय सेवा के 
रूप में नहीं गिना जाता है । 

[पअ्रधि. क्रमांक एफ 4 (3) थि. दि. (ग्रप-2) 79 दिनांक 3-2-79 द्वारा 3--79 से विलोपित 

कर दिया गया है | 

नियम 204 (4):--दिनाक 3--)979 अथवा उसके बाद सेवा-निवत्त होने वाले राज्य 

कर्मचारियों द्वारा भत्तों सहित ग्रवकाशों के रूय में व्यतीत श्रवधि(सेवा-अ्रवधि) को पेंशन सेवा में गरिना 

जावेगा! + 

टीका+--इसका तात्पर्य यह है कि भत्तों सहित उपभोग किये गये समस्त प्रकार के झवकाशों की पुणे/कुल प्रवधि 
पेन्शन-योग्य-सेवा में सम्मिलित की जावेगी अथवा मानी जावेगी | 

नियम 204 (2) :--असाधारणा-अवकाशों (विना वेतन एवं भत्तों के अवकाश) के रूप में, 

जो निम्न-अकित में से किसी एक आधार पर लिये गये हों, व्यतीत अवधि उन राज्य कर्मचारियों के 
संबंध मे सेवा में गिनी जावेगी जो 3[--979 अथवा उसके बाद राज्य-सेवा से निवृत्त (रिटायर) 
होते है+-- 
(0) यदि बह प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रदत चिकित्सा-प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त 
किया गया है; 

(0) यदि बह उच्चत्तर वैज्ञानिक अथवा तकनीकि ग्रध्ययन के लिये लिया गया ही; 

(0) यदि वह एक राज्य कमाचरी हारा अपने पद का कार्य-भार-ग्रहरा करने अथवा पुतः 
ग्रहण करने में अ्रसमर्थ रहने के कारण लिया गया हो और वह असमर्थता किसी 
नागरिक ग्रशांति (वलवा) के कारण अथवा प्राकृतिक प्रकोप के कारण होता है और 
कर्मचारी के अवकाश खाते में श्रन्य किसी प्रकार का अवकाश शेष नहीं हो । 

टीका:--वित्त विभाग की अ्रधिसूचना क्रमांक एफ  (3) थि। दि. (ग्रुप-2) 79 दिखांक 3-2-79 द्वारा 
34--979 हे यह नया नियम जोडा गया है । निपम 203, 204 तथा 204-ए इसी तारीख से 
विलोपित कर दिये भये है। इस परिवतेन से अवकाश-भवधियां पेन्शन-योग्य-सेवा में जोड़ने अथवा 


सम्मिलित फरने की भ्रणालो बढुत्त हो सरल झौर सुविधाजनक हो गई है । 
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नियम 204 : भत्तों सहित अवकाश पर विंताया गया समय:--(क) उच्च-सेवा के मामले में, भ्तों 


सहित अ्रवकाश पर विताया गया समय कर्सव्य के रूप में निन्‍न-ग्रकार से गिना जाता हैः-- ५ 
यदि भ्रधिफारीं की कुल सेवा चह प्रवरझाण के समय को सेवा के हूप में 
निम्न मे कम नहीं हो । गिनता है जो विम्न समय से अधिक नहीं हीगा 


]5 वर्ष ३ वर्ष 


नियम 204] राजस्थान सेवा नियम [37 


20 बर्ष 


] वर्ष 
25 बर्ष ] वर्ष 
30 बर्ष 2 बर्ष 
35 वर्ष 2 वर्ष 


टिप्पणियां--() इस नियम में “बुल-सेवा” का तात्पय पेन्शन-पोग्य सेवा के प्रारम्भ होने की तारीख 
में गिनी जाने वाली सेवा से है तथा इसमे भ्रवकाश का समय भी सम्मिलित हे । 

(2) जब प्रस्पताल या प्रसूति श्रवकाश, चाहे ग्रौसन वेतन पर किसी श्रस्य प्रकार के अ्रवकाश के साथ 
या उसके साथ में (विशेय भ्रयोग्यता प्रवकाश को छोड़कर जिमके लिए विशेष प्रावधान रखे गये है) तिया हो तथा 
20 दिन से प्रधिक हो तो पेन्शन के प्रयोजनों के लिये कुल झवकाश के समय में प्रथम 20 दिन के समय को 
ही उपाजित भ्रवक्गाश येः रूप मे गिना जाना चाहिये । 

(स) चतुथ्थ-श्रेणी-कर्मंचारियों के सम्बन्ध में, निम्ननसीमा तक अ्रवकाश को सेवा के रूप में गिना 

जावेगा । 


(0) मेया पर बविताये गये समय का /2 की दर से उपाजित ञ्रवकाश 


(॥) कुल सस्या के 3/80 भाग तक के समय का चिकित्सा-प्रमाण-पत्र पर आधारित प्रवकाश जिससे 
में भ्रसाधारण भ्रवकाण पर विताये गये समथ को हटा दिया ज बेगा । 


टिप्पणियां:---(।) पेन्शन के प्रयोग्य सेवा, जिसे नियम 80 के अन्तर्गत पेन्शन के लिये ग्रिने जाने की 
स्वीकृति दे दी जाती है तो उसे (प्रयोग्य सेवा को) नियम 204 के प्रयोजन के लिए उस समय तक नहीं ग्रिना 
जाना चाहिये जब तक ऐसा अ्रवकाश, श्रवकाश के प्रयोजनों के लिये भी स्थाई रूप में नही गरिना जाता हो । 


(2) नियम 204 (स) के श्रन्तर्गंत भत्तों सहित कुल भ्रवकाश को गिनने मे अस्पताल अवकाश को 
सम्मिलित मही किया जाता है क्योंकि इसे चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर लिया हुआ ग्रवकाश नही माना जाता है । 


राजकीय निर्णय () (0) एकीकरण विभाग के पत्र सख्या एफ 40!-जी० डी/सपण्ड-] दि. 24-6-49 
एवं सख्या 26/खण्ड-ा दिनांक 4-8-49 के अन्तर्गत बहुत से कर्मचारी जो सेवा-निवृत्त कर दिये गये थे वे श्रपना . 
बकाया अवकाश का पूर्ण या आशिक उपभोग करने के पूर्व ही अस्थायी रूप से पुन्तियुक्त हो गये थे | उनके द्वारा 
उपभोग न किये गये अवकाश का उपभोग करने एवं उसे पेन्शन-योग्य सेवा में गिने जाने के प्रश्न की सरकार द्वारा 
जाच करली गई है । मामले पर सभी हृष्टिकोणों से विचार कर यह निर्णय किया गया है कि सम्बन्धित कर्म- 
चारियों को उस समय तक प्रवकाश के रूप में माने जाने की स्वीकृति दी जा सकती है, जब तक उस पद पर सेवा 
करते हुये उनका अ्रवकाश समाप्त नहीं हो जाता है जिस पर वे पुनर्नियुक्त किये गये है एवं इस मामले में उन्हे 
अपनी पुनतिवृत्ति जिन पर निश्चित किये गये वेतन के साथ-साथ देय प्रद्ध॑नवेतन अवकाश देने की भी स्त्रीकृति दी 
जा सकती है तथा उस भ्रवकाश के समय को पेन्शन के लिये गिन सकते है। इस प्रकार जो राज्प कर्मचारी इस 
रियायत का लाभ नही उठाना चाहते वे पुननियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर अपने अवकाश का उपभोग कर 
सकते हैं तथा ऐसे श्रवकाश के समय में उन्हें पूर्ण अवकाश-वेतन दिया जावेगा | उस मामले में कर्मचारी बी 
सेवा-निवृत्ति ग्रवकाश के पूर्व से प्रभावशील हुई समभी जावेगी तथा भ्रवकाश का समग्र पेन्शन के लिये नहीं गिता 
जावेगा । 

(0) किसी भी मामले में अवकाश उसकी अधिकतम सीमा से अधिक नही होगा जो सम्बन्धित इकाइयों 

के नियमों के अनुसार निवृत्ति-पूरव-अवकाश के रूप मे उपभोग किया जा सकता है । 


308] राजस्थान सेवा नियम नियम 204 


(7) अनुच्छेद () के सम्बन्ध का विकल्प पेन्शन गिने जाने के पूर्व कार्यालय-अध्यक्ष द्वारा महालेखाकार 
के पास भिजवाना चाहिये | 


राजकीय निरंय सख्या 2:--एकीकरण विभाग के पत्र सख्या 40/जी. डी./सण्ड/! दिनांक 24-6-49 
के ग्रन्तर्गत जो कर्मंच।री सेवा-निबृत्त हो गये थे वे अपने बकाया श्रवकाश का पूर्ण या आंशिक उपयोग करने के पूर्व 
ही अस्थाई रूप से पननानियुक्त हो गये थे, उन्हे अपने अवकाश के समय को पेन्शन के लिये गिने जाने की स्वीकृति दी 
जावेगी बणतें वे पुननियुक्ति पर निर्धारित वेतन के साथ मैं देय गद्धं-वेतन अवकाश प्राप्त करते है । यदि कर्मचारी 
पुरर्नियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बाद ऐसे अवकाश काल मे अपना पूर्ण बेतन प्राप्त करते है तो श्रवकाश के समप्र 
को पेन्शत के लिये ग्रिनने की स्वीकृति नही दी जानी थी तथा सेया-निवृत्ति पुननियुक्ति के पहिले से प्रभावशील 
मानी जाने वाली थी । पेंशन के स्थान पर जोबपुर राज्य के अशदायी भविष्य निधि नियमों द्वारा शासित कर्म- 
चारियो को इस प्रकार की समान परिस्थितियों मे किस रूप में समझा जाये, यह एक प्रश्न उत्पन्न किया 
गया है । 

मामले की जाच करली गई है तथा यह निर्शय किया गया है कि उपभोग नही किये गये झ्रवकाशों के 
उपभोग करने तथा इसके समय को पेन्शन-योग्य सेवा के रूप मे गिने जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त व्शित भ्राज्ञा 
के प्रावधान उन कर्मचारियों पर भी लागू होगे जो जोधपुर राज्य के अंशदायी भविष्य निधि से शासित होते है 
तथा समान परिस्थितियों में भ्रस्थाई रूप से पुन्नियुक्त किये जाते है। दूसरे शब्दी में उनका अवकाश का समय 
भविष्य-निधि में नहीं गिना जायेगा यदि पुननियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बाद पूर्णो अवकाश-बेतन प्राप्त किया 
गया हो तथा उस मामले मे सेवा, पुननियुक्ति के पूर्व से प्रभावशील हुई समभी जावेगी । 


यदि अ्रवकाश पुननियुक्ति की अवधि के साथ-साथ लिया जाता है तथा उसका भ्रद्ध-वेतन-प्रवकाश प्राप्त 
क्रिया जाता है ती ग्रवकाश का समय भविष्य-निधि के लाभ के लिये गिना जावेगा तथा भ्रवकाश की अवधि 
समाप्त होने के बाद से सेवा-निवृत्ति प्रभावशील हुई समझी जावेगी । 


राजकीय निर्णय संख्या 3:--यह आदेश दिया गया था कि अस्थाई सेवा की आधी सेवा को, सेवा 
नियम 204 में वशित “कुल-सेवा” मे नियम 88-ए में दी गई शर्तों के श्राधार पर स्वीकृत किया जा सकता है 
तथा निमम 204 के नीचे टिप्पणी के कालम (2) में वशित सीमा उप्त श्राधार पर लागू की जानी चाहिये। इस 
प्रयोजन के लिये पेशन-योग्य सेवा के प्रारम्भ होने के पूर्व की गई पहिले की निरन्तर श्रम्थ ई सेवा की प्राधी सेवा 
को “कुल-सेवा” में सीधी झन्यथा रूप से गिनी हुई के रूप में शामिल करना चाहिये एवं इस प्रकार दोनो का योग 
लिये “कुल सेवा" होगी । 

(2) यह भी आदेश दिया गया था कि अस्याई सेवा के लगातार समय में सभी भत्तों सहित प्राप्त 
किये गये ग्रवकाश को उपरोक्त कहे गये झ्नुमार अस्थाई सेवा की झ्ाधी सेवा के रूप मे गिने जाने में सम्मिलित 
किया जाना चाहिये लेकिस उस अवधि मे उपभोग किया यथा झ्साधारण झवकाश का कोई समय, उस प्रयोजन के 
शामिल नहीं किया जावेगा । 

(3) सिद्धान्त के रूप मे तथा नियम 203 की समानता के झ्राघार पर अस्थाई सेवा के भीतर उपा्जित 
श्रवक्गाण पर बिताये गये समय का झ्राधा समय अपने झ्राप स्वतः ही पेल्शन के योग्य गिना जावेगा। श्रस्वाई सेवा 
में उपभोग किये गये भत्तों सहित श्रन्य अवऊाशों का झ्ाघा समय भी सेवा नियम 204 में निर्धारित सीमाग्रों की 
अने पर, स्थाई या धर्दा-स्थाई सेवा में उपभोग किये गये ऐसे श्रवकाण के समय के साथ में पेन्शन के लिये गिना 
जावेगा | फिर भी, भन्तों रहित उपभोग झिये गये असाधारण-प्रवकाश का कोई हिस्सा किसी भी रूप से पेन्शन 
के लिये नही गिना जावेगा । 


नियम 205] राजस्थान सेवा नियम [39 


टीकाः---उक्त नियम तथा उसके ग्रम्तत टिप्पशियां एवं राजकीय निर्णय वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 
] (3) वि. वि. (ग्रूप-2) 79 दिनांक 3-2-79 द्वारा 3--979 से बिलोपित कर दिये गये हैं । 





नियम 204-ए: -- फिर नियम 203 एवं 204 में कुछ दिये गये अनुसार (असाधारण अवकाश को 
छोडकर) भत्तो के साथ भ्रवकाश पर विताया गया समय उन राज्य कर्मचारियों की सेवा के रूप में गिना जावेगा 
जो 25 जनवरी 962 को या उसके बाद सेवा से निवृत्त किये जावेंगे। 


राजकोय निर्णय संख्या [:--राज्यपाल महोदय ने निर्णय किया है कि अ्रसाधारण-अवकाश भी पेशन- 
योग्य सेवा के रूप मे, प्राधिकारी के निर्णय पर निम्न-परिस्थितियों मे गिना जा सकता है । 
() यदि यह चिकित्सा-प्रमाख-पत्र के आधार पर लिय गया हो ! 


(0) यदि बह सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी ने नागरिक-अशाति या प्राकृतिक-प्रकोप के कारण कत्तंव्य पर 
उपस्थित होने भ्रथवा पुन' उपस्थित होने मे असमर्थ होने के कारण लिया हो किन्तु उसके लेखे मे 
किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश बकाया नही होना चाहिए । 


(0) यदि वह उच्चतर वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन के लिये लिया गया हो । स्थायी नियुक्ति करने 
को सक्षम-प्राधिकारी इन श्रादेशो के प्रयोजनार्थ सक्षम प्राधिकारी होंगे। ये झ्ादेश इसके जारी 
किये जाने की तारीख से प्रभावशील होगे । 


राजस्थान सेवा नियमो में उपरोक्त परिस्थितियों मे अ्रसाधारण-अवकाश पैशन के लिए गिमे जाने का 
श्रौपचारिक सशोधन पृथक से किया जाएगा। 


राजकीय निर्णय संझ्या 2:--वित्त विभाग के आदेश दिनाक 29--7-70 (जो सरकारी निर्णय संख्या-! 
के) की प्रभावसीमा के बारे में सदेह उत्पन्न किये गये हैं । श्रतः यह स्पष्ट किया जाता है कि पअ्साधारश-अ्रवकाण 
की अवधि को पैशन योग्य सेवा के रूप में गणना की जावे अ्रथवा नही के बारे में सक्षम-प्रधिकारी के समक्ष जब 
कभी ऐसा मामला उत्पन्न होवे तव उसी समय स्पष्ठ आदेश प्राप्त कर लेना चाहिये, वद में नही ! 


उपरोक्त भ्रादेश के उपवन्ध उन समस्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगे जो 29-7-970 को ग्रथवा 
उसके बाद राज्य सेवा में है और उनके द्वारा उनके सेवाकाल मे लिए गये अमाधारण-अ्रवकाश को पेशन योग्य- 
सेवा में गणना करने के प्रश्न पर समक्ष प्राधिकारी उक्त आदेश मे दिये गये सिद्धास्तों के श्राधार पर निर्णय करेगा । 
यह भी स्पष्ठ किया जाता है कि जो अधिकारी स्थाई नियुक्ति करने मे समक्ष है वह पिछले मामलों का पुनरावलोकन 
करने मे भी सक्षम है। पूर्व मे जिन मामलो पर निर्णाय लिया जा चुका है उन्हें पुनः नहीं खो्रा जावे । 
[वित्त विभाग के प्रादेश क्रमांक एफ (48) वि. वि. (नियम) 70 दिनांक 9-3-973 द्वारा निविष्ट] 





दीकाः--यह नियम तथा राजकीय निर्णय संख्या तथा 2 वित्त विभाग की झधिसूचना ऋरमाक एफ, ॥ (3) 
वि. वि. (प्रूप-2) 79 दिनांक 3-2-79 द्वारा 33--79 से विलोषित कर दिये गये हैं ! 
नियम 205 : प्रशिक्षण में व्यतीत समयः-(क) एक ऐसे अधिवारी के मामले में जिसमें 
राजकीय-सेवा के लिए प्रशिक्षर प्राप्त करने के लिए नया व्यक्ति (जो वाह्तव में राजकीय-सेवा में 
नियुक्त नही हुआ था वह भी सम्मिलित है) जिसका प्रशिक्षण-परादयक्रम को पूर्णो करने के लिये चयन 
कर लिया गया है, सरकार अपनी इच्छानुसार यह तय करेगी कि क्या प्रशिक्षण में बिताए गये समय 
को पैन्शन-योग्य सेवा के रूप में गिना जावेगा ? 


कोट 


320] राजस्थान सेवा नियम [नियम 206-209 


(ख) जब एक कर्मचारी कत्तेव्य पर भारत के वाहर प्रतिनियुक्त हो जाता है तो भारत के 
वाहर अनुपस्थित रहने का वहसम्पूर्ण-समय पेशन-योग्य समभा जावेगा । जब एक कर्मचारी भारत 
के बाहर भ्रवकाश पर जाता है तथा अवकाश के समाप्त होने पर उसें सेवा पर वहीं नियुक्त कर 
दिया जाता है या रोक लिया जाता है तो इस प्रकार की नियुक्ति या ठहरने का सयय भो पंशन के 
लिए गिना जाता है । 

राजकीय निर्णय संख्या 4:--विचाराधीन पेन्शन के मामलो पर शीघ्रतम निर्णय करने के उद्द श्य से 
राजप्रमुख ने ग्र[देश दिया है कि जो ग्रयघ्मपक पहिले से ही स्थाई हो चुके है तथा -2-54 से पूर्वे-सेवा-निवृत्त 
क्रिए जा चुके है उनके द्वारा प्रशिक्षण मे बिताया गया समय उन्हे ऐसी अ्रवधि में अध्ययन-बृत्ति दिये जाने पर ही, 
पेशन प्रयोजनो के लिए योग्य-सैवा के रूप मे समझा जाबेगा किन्तु शर्त यह है कि वह राज्य की स्थाई सेवा में 
विना किसी व्यवधान के निरन्तर बना रहे । 

राजकीय निर्णय संख्या 2:--राज्यपाल ने उक्त छूट उन अध्यापको को भी प्रदान की है जो ।-2-54 
के बाद सेवा से निवृत्त किए गए है । 

खण्ड 2 : सेवा में निलम्बन, त्पागपतन्न, सेवा-व्यवधान एवं कमियां 

नियम 206 : निलम्बन में बिताया गया समयः--चालू जाच को विचाराधीन रखते हुए 
निलम्बन में बिताया गया समय पेन्शन के लिए पूरा गिना जावेगा यदि जाच कर चुने पर राज्य 
कर्मचारी पूर्णतया निर्दोप साबित हुआ हो या जिसको निलम्बित किया जाना पूर्णात: अनुचित पाया 
गया हो | अन्य मामलों मे, तिलम्बन का समय पेन्शन योग्य सेवा में सम्मिलित नहीं किया जावेगा 
जब तक नियम 54 के अन्तर्गत आदेश जारी करने वाला सक्षम-प्राधिकारी यह स्पष्ट*रूप से घोषित 
नही कर देता है कि वह समय पेन्शन में गिना जावेगा, और तब ही यह निलम्बन का समय उतनी 
मात्रा में पेन्णन के योग्य गिना जावेगा जितना सक्षम-प्राधिकारी घोषित करे । 

के नियम 207:-वित्त विभाग के आश्रादेश क्रमाक एफ. ! (88) बि० वि० (क) (आर) 62 
दिनांक 6-8-63 द्वारा विलोपित । ! 

नियम 208: - त्यागपक्रन, निष्कासन या दुराचरण के कारण हटाया जानाः--(क) लोक 
सेवा से त्याग-पत्र देना या दुव्येंबहार के कारण निष्कासित करना या सेवा से हटावा, दिवालियापन, 
कार्य में श्रध्यक्षता, जो आयु के कारण न हो, या निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकना, आदि 
पिछली सेवाओं को समाप्त करते है । 

(ख) स्थाई या अ्रस्थाई रूप में अन्य पद पर नियुक्ति के लिए एक पद से त्याग्र-पत्र दिया 
जाना, जिसमें सेवा पूर्स या आ्राशिक रूप में पेन्शन योग्य गिनी जाती है, लोक-सेवा से त्याग-पत्र 
दिया हुआ्ना नहों होता है । हि 

ऐसे मामलों मे जिनमें दोनों नियुक्तियां भिन्न-भिन्न स्थानों पर होने के कारण सेवा मे 
व्यवथान होना आवश्यक हो, यदि वह व्यवधान स्थानान्तरण पर नियमानुसार देय कार्य-ग्रहरा-काल 
से अधिक न हो तो उसे उतने समम का अपना बकाया, किसी भी प्रकार का, अवकाश स्वीकृत किया 
जाकर पूरा किया जावेगा या नियम 22 के अन्तर्गत उस सीमा तक दूठ को जोड़ दिया जावेगा जो 
अवकाश के स्वोकृत समय से नियमित न होता हो । 

पियम 209:--(क) एक कमंचारी जो राजकीय सेवा से निष्कासित किया गया है, हटाया 
गया है, या अ्निवाये रूप से सेवा-निवृत्त किया गया है, परन्तु जो अ्रपील या पुनःवीक्षा पर पुनः 


नियम 270] राजस्थान सेवा नियम [32॥ 


जियुक्त हो जाता है; तो वह अपनी पूर्वे की सेवाझों को पेन्शन के लिए गिनाने का भ्रधिकारी है । 


(से) झाजकीय सेवा से निष्कासित किये जलाने या हटाये जाने या श्रावश्यक रूप से सेवा 
मिवृल किये जाने, जैसी भो स्थिति हो, एवं राज सेवा में पुनर्नियुक्त होने के बीच का निलम्बन-समय 
(यदि कोई हो) उस समय तक पेंशन योग्य नहीं समझा जावेगा, जब तक पुननियुक्ति करने वाले 
सक्षम-प्राधिकारी के विशेेय आदेशों द्वारा वह समय सेवा या भ्रवकाश के रूप में नियमित नहीं कर 
दिया जाता है । 

वियम 20 « सेवा में व्यवधान, गत-सेंवा को समाप्त-करता है, इसकें श्रपवाद:--- 

निम्न-लिखित मामलों को छोड़कर, एक श्रधिका री की सेवा में हुवा व्यवधान उसकी पूर्व की 
सेवाओ्नों को समाप्त करता है-- 

(क) अनुपस्थिति का अधिकृत अवकाश । 

(ख) श्रनुपस्थिति के अविकृत अ्रवकाश के क्रम में अनाधिकृत भ्रवकाश जब तक 

अनुपस्थित रहने वाले का रिक्त स्थान स्थाई रूप से नहीं भर लिया जावे। यदि 
उसका पद स्थाई रूप से भर लिया गया हो तो अ्रनुपस्थित रहने वाले श्रधिकारी की 
पूर्व की सेवाये पेन्शन के लिए समझी जाती है । 

(ग) निलम्बन काल, यदि बाद में शीघ्र ही पुनः प्रस्थान आदेशों द्वारा मिला दिया जाबे, 
चाहे वह उसी पद पर हो या श्रन्‍्य पद पर, अ्रथवा जहां अधिकारी निलम्बन काल में 
मर जाता है या उसे सेवा-निवृत्ति की स्वीकृति दे दो जाती है या सेवा निवृत्त कर 
दिया जाता है। 

स्पष्टीकरण :--कुछ स्थानों पर सन्देह प्रकट किये गये है कि क्या राजस्थान सेवा नियम 20 (ग) के 

पनिीयम 56 (ख) के साथ सम्बन्ध है ? यह ध्यात में लाया गया है कि राजस्थान सेवा नियर्म 56 (ख) मे दिया 
हुमा है कि एक कर्मचारी जो दुव्यंवहार के कारण निलम्बित किया गया है, उसे श्रनिवार्य सेवा निवृत्ति की झागु 
का हो जाते पर भी सेवा-निधृत्त नही होने दिया जावेगा या सेवा-निवृत्त होने की स्वीकृति नहीं दी जावेगी तथा 
उसे सेवा में उस समय तक रखा जावेगा जब तक उस पर लगाये गये श्रारोपी की जाच पूर्ण न हो जाने तथा 
सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पर अन्तिम आदेश न दे दिया जावे। तियम 20 (मे) में उन अधिकारियों का 
चर्णन किया गया है जिन्हें निलम्बन काल में सेवा से निवृत्त होने की आ्राज्ञा दे दी जाती है या जो सेवा-निवृत्त 
हो ग्ये है । इस सम्बन्ध मे सन्देह को दूर करने के लिए निम्न-प्रकार स्थिति का स्पष्टीकरण किया जाता है:-- 
बर्गीकरणा, नियन्त्रण एवं अपील नियमों के नियम 4 के अनुसार कर्मचारी की सैवा-निवृत्ति, तिलम्बन 
काल में भी प्रभावशील हो सकती है | यह उन मामलों को अपने क्षेत्र के अन्तर्गत लेता है जो नियम 20 (ग) 
संशोधित रूप से प्रस्तुत करता है । ञ्रतः यह खण्ड निलम्बन-काल से सेवा-निवृत्ति के मामलो को अपने क्षेत्राधिकार 
मे लेता है चाहे वह सेवा-निश्ृत्ति, जाच पूरी हो जाने पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए विशिष्ट श्रादेशों 
के श्रन्तर्गत अनिवार्य सेवा निवृत्ति के पूर्व या बाद में की जाती हो । इसके विपरीत राजस्थान सेवा नियम 56 
(ख) का अरभिप्राय कमंचारी को केवल उसके अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख श्रा जाने के कारण, उसके 
मिनम्बन काल मे उस समय तक सेवा-निवृत्ति से रोकना है जब तक ग्रन्तिम आदेश जारी न कर दिये जायें। 
(निलम्बन काल में कर्मचारी को सेवा-निवृत्त करने या उसे सेवा-निवृत्त होने की स्वीकृति देने का प्रश्न उसी सभा 
उठता है जब जांच कार्यवाही पूर्ण हो चुकी हो न कि इससे पहले । उक्त स्थिति से स्पष्ट होगा कि ९६७६ 
सेवा नियम 20 (ग्र) एवं 56 (ख) क्के प्रावधानों में कोई मतभेद नहीं है । 
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(घ) संस्थापन-वर्म की कभी के कारण पद की समाप्ति या नियुक्ति की हानि । 

(ड) सरकार के नियन्त्ररा में एक सस्थापन वर्ग का पेन्शन के अयोग्य-सेवा में स्थानान्तरण 
एक सक्षम-प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिये, किन्तु यदि एक अधिकारी इच्छा- 
पूर्वक पेंशन योग्य सेवा त्यागना चाहे तो वह इस अपवाद का लाभ प्राप्त करने का 
अधिकारी नहीं रहेगा । अनुदान प्राप्त विद्यालय में स्थानान्तरण पूर्व की 'सेवा्रों को 
जब्त (फोरफीट) करता है । ; 

(च) एक पद से दूसरे पद पर जाने के लिए समय, वशर्ते अधिकारी सक्षम-प्राथिकारी के 
आदेशों से स्थानान्तरित किया गया है या यदि वह अराजपत्रित अ्रधिकारी है तो अपने 
पुराने कार्यालय के अ्रध्यक्ष की सहमति से स्थानान्तरित किया जाता है । 

टिप्पसथी:--(!) एक कर्मचारी जो पद की समाप्ति पर सेवा से हटा दिया जाता है, वह इस नियम के 
खण्ड (घ) का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है चाह समाप्त किया गया पद वह पद न हो जिसे उसने घारण 
किया हो या कोई विशिष्ट सस्थापन का न हो जित्त पर वह वास्तव में कार्य कर रहा था । 

(2) झवकाश के वाद अधिक दिन ठहरने का समय पेंशन के लिये नहीं गिना जाता है। 

(3) एक कर्मचारी की पूर्व सेवा समाप्त कर दी जावेगी यदि नया पद, जिस पर बह स्थानान्तरित 
हुआ है, उस समय तक सूजित नहीं किया गया था, जिस समय उसने उस्त पद पर कार्यभार सम्भाला था। उस 
स्थिति मे नियम 22 के अन्तर्गत सेवा को जोड़ना आवष्यक होगा । 

(4). कार्य-ग्रहणा-काल पेन्शन योग्य नही होता है यदि उस अवधि के कोई भत्ते उसे न मिलते हों । 

नियम 2॥--बिना-अवकाश की अनुयस्थिति के समय का भक्तों-रहित-अवकाश में 
रूपान्तरणः -पेंशन स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी पूर्व-प्रभाव से विना-प्रवकाश-के-अनुपस्थिति 
समय को भत्तों-रहित-अ्रवकाश में रूपान्तरित कर सकता है । 

टिप्पणीः- -विना-अ्रवकाश के अनुपस्थिति के समम को भत्तो रहित अवकाश में रूपान्तरित करने का 
श्रधिकार इस नियम के अन्तर्गत अवाध (सीमारहित) है, नियम का प्रयोजन केवल पेन्शन के प्रयोजन के लिए (र्व 

सेवाओं की समाप्ति को बचाना है । 
व्यवधानों एवं कमियों को जोडना 

नियम 22:--व्यवधानों की टूट को जोड़ना ऐसी शर्तों पर जिन्हें प्रत्येक मामलों में लगाना 
उचित सेमभा जावे, सरकार एक राज्य कर्मचारी की सेवा के व्यवधानो को जोड़ सकती है। यह 
नियम दिनांक 8-2-6] से प्रभाव में आया हुवा समभा जावेगा । 

टिप्पणी संख्या :---इस नियम के अन्तर्गत टूट के जोडे जाने की शक्तियों के साथ व्यवधानों से पूर्व 
की गई, किन्तु निधम 208 (क) के अन्तर्गत समाप्त की गई सेवा को, पुनः पेन्थन योग्य सेवा बनाने की शक्तिया 
भी सम्मिलित हैं | न 

टिप्पणी संण्या 2:--व्यवधानों को द्वट को जोड़ा जाना उस समय तक स्वीकृत नहीं किया जावेगा जब 
सक ऐसा करने के लिए पर्याप्त-उचित कारण न हो अर्यात्‌ यदि यह वतलाया जा सके कि कर्मचारी ने प्रथम बार 
मे कई उचित कारणों से सेवा से त्याग्र पत्र दिया है/था । यदि उत्ते अउने नियन्त्रण के वहर के कारणों की 
विवशता से (उदाहरणार्थ वीमारी आदि के कारणो) उचित समय से पूर्व सेवा छोडनी पड़ी हो तथा पैशन' के 
(लिये उसकी गत समय की योग्य-सेवा को गिने जाने की स्वीकृति दिया जाना आवश्यक समझता गया द्वो। 
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टिप्पस्णी संख्या 3:--/क्षतिपूरक भत्तों” की स्वीकृति एक प्रकार से दयामूलक का कार्ये होने के कारण 
सेवा की कमियो को जोडने के छप मे और भी रियायत देना उचित नहीं होगा । झतः यह अवाछनीय है कि 
स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी को ऐसे मामलों मे सेवा को जोड़ना चाहिये । 

टिप्पणी संख्या 4.--अ्रस्थायी-सेवा-अवधि एवं स्थायी-सेवान्ग्रवधि अथवा अस्थाई-सेवा-प्रवधि के 
दो भागों के व्यवधान (टूट) को जोड़ना इस नियम के अधीन स्वीकार्य है । 


टिप्पणी संख्या 5:--उस राज्य-कर्मंचारी के मामले मे जो अध्यापन कार्य में किसी विद्यालय/महा- 
विद्यालय में से राज्य-सरकार की सेवा में तथा बाद में पूर्व के पद पर ही पुनः नियुक्ति दे दी जाती है तो ऐसा 
कर्मचारी विशामकालीन-प्रवधि का अवकाश राजस्थान सेवा नियम 97 के श्रन्‍्तगंत राजकीय निर्णाय संख्या- के 
अनुसार विश्वामकालीन-अभ्रवधि का अ्रवकाश प्राप्त करता है तो ऐसे कर्मचारी की अस्थायी सेवा एवं स्थायी/अ्रस्थायी 
सेवा के बीच की अवधि में सेवा के व्यवधानो को जी उसके तियुक्ति-आदेशो के जारी करने में विलम्ब होने के 
कारण होता है तथा जब सेवा के ऐसे व्यवधान एक माह की अवधि से अ्रधिक के नही हों तो उन्हे सक्षम-प्राधिकारी 
द्वारा जाचा जा सकता है त्तथा कनन्‍्डोन किया जा सकता है । 
टीका: - [अधिसूचना संख्या एफ ! (9) वि. वि (ग्रप-2) 79 दिनांक 2-4-79 द्वारा दिनांक 3--79 से 

टिप्पणी क्रमांक 4 प्रति-स्पापित की गई तथा टिप्पणी क्रप्नांक 5 नई जोड़ी गई है।] 

टिप्पणी सख्या 6:--वह प्राधिकारी जो सेवा के व्यवधानो को जोड़ने के लिये सक्षम हो वहीं इस नियम 
के अन्तगंत एक कर्मचारी की व्यवधान से पूर्व की पेन्शन-योग्य-सेवा तथा उसके वाद की पेंशन-योग्य-सेवा को 
राजस्थान सेवा नियम 87, 88, 88-ए तथा ॥88-बी के अ्न्तगेंत पेन्शन के लाभों के प्रयोजनाथे उस सेवा- 
अवधि के पेंशन-योग्य-व्यवधानों को जोड सकता है । 

[अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (9) वि वि. (ग्रुप-2) 79 दिनांक 3--79 द्वारा निविष्ट ] 
टीकाः--पाठकों की सुविधा के लिये सेवा नियम 272 के ग्रन्तर्गत व्यवधानों (दूट) को जोडने के श्रधिकारों का 

उल्लेख यहां निम्न-प्रकार किया जाता है:--- 


(राजस्थान सेवा नियम-परिशिव्ठ-2४) 











क्आ सेवा नियम कार्थ/ग्रधिकार का विवरण किस प्राधिकारी को प्रदत्त अधिकारों की 
करमाक प्रदत्त किये गये > सीमा/गर्त 

। 2 3 4 5 

30 242 सेवा के दो भाग (स्पेल्स) जो राज्य सरकार के निम्न-प्रकित शर्तों के अधीन पृर्गा- 
स्थायी सेवा अश्रथवा स्थायो/ प्रशासनिक विभाग शक्ति,प्रधिकार 
अस्थायी सेवा श्रथवा अस्थायो 0) सेवा वी टूट पान यो 
सेवा के दो भागों की टूट को संबधिद टहक-क््नत्रण 
जोड़ने के बारे में । निशाना # दाह ४ 


श्राट 
। ब्र।ट2 5 #&# दिन के 
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(नियम 22 





ह 


है) 5 वर्ष की प्रवधि से 
कम की नहीं होनी चाहिये 
तथा उन मामलों में जहां 
सेवा के ऐसे व्यवधान/टृढ 
दो श्रथवा दो से अधिक हों 
तो कुल-सेवा संबंधी पेंशनो 
के लाभ, यदि पूर्व की सेवा 
नहीं जीड़ी जाय तो 5 वर्ष 
से कम पेन्शन संबंधी लाभ 
नहीं होना चाहिये। दूसरे 
शब्दों में यदि सेवा के 
व्यवधांत एक से अ्रधिक हों 
तो उनको तभी जोड़ा जाना 


-चाहिये जब समस्त व्यव- 


घानों को जोड़ने के लिये 
वेन्शन योग्य सेवा 5 वर्ष 
से कम की नहीं बनती 
हो 

सेवा का व्यवधान/दूट कुल 
मिलाकर एक वर्ष से भ्रधिक 
की अवधि का नहीं होता 
चाहिये । उन मामलो में 
जहा सैवा के व्यवधान दी 
अथवा दो से अधिक हो वी * 
उन समस्त व्यवधानों, जिन्‍्हें 
जोड़ा जाना हो, कि अवधि 
एक वर्ष से अधिक की नहीं 
होनी चाहिये किन्तु यह 
भी शर्ते है कि इन अधि- 
कारो का प्रयोग उन 
मामली में नहीं किया 
जावेगा जहां सेवा के व्यव- 
घान/द्वंट एक राज्य-कर्म- 
चारी के सेवा से बर्खास्त 
करने, निष्कासित करने, 
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कमी में झा जाने श्रथवा 
किसी भूतपूर्व-देशी-राज्य 
की सेवा में रहते हुए दिये 
गये त्याग-पत्र के कारण 
(सेवा मे टूट) हुई ही तथा 
वह राज्य राजस्थान में 
मिला हो। इसके झ्तिरिक्त 
जागीर/ठीक़ानो की सेवाएँ 
अथवा भूतपूर्व झजमेर/ 
वम्बई एवं मध्य-भारत के 
किसी राज्य फी सेवा में 
रहते हुए दिये गये त्याग-पत्र 
की टृट, जब कि कर्मचारी 
राजस्थान-राज्प पुनर्गठन के 
कारण नियुक्त हो गया 
हो 
[वित्त विभाग के प्रादेश क्रमोंक एफ. 4 (9) वि. वि. (प्रप-2) 79 दिनांड 2-4-79 द्वारा तुरन्त 
प्रभाव से प्रतित्यापित-कियां गया] 
राजफीय निर्णय संए्या :--राजस्थान सेवा नियम 2]2 के प्रबीन झेगा में ब्ययधान 
रग्शातया सैवा-निशृत्ति के समय पर ही विंचार किया जाना चाहिये। चू'ज़ि ऐसे झामत में 
बलेमों को प्म्तिम रूप से निपटाने में विलम्ब हीता है। भ्रतः यह निर्णय डिय्ा रंग 2 हि 








राजकीय निर्णय संर्या 2:--राजस्थान सेवा नियम 2]2 &% ठावघानों के प्रधीन सेवा ने 
व्यवधान को जोडने के बाद कर्मचारी सरकार के ग्रधीन परवर्ती सेवा रे घस्ती पहिले की सेवा को भी रे 
सकता है किन्तु यदि उसने कीई सेवा-निवृत्ति-ताभ प्राप्त झिये हों की उन्हें समझ: मद में जमा (स्टिस्ट) गरे 
दिया जाना चाहिये | यह देखा गया है कि सामान्यतया सरकारी-हर्यचईः इक-ऊ ब्यवपान जड़ाने के 
निवृत्ति के समय प्रावेदन करते हैं तथा इस प्रकार वे पर्याप्त सम्दे र-प टझ द््न्स दर्क-सेयाप्रों के अप 
निबृत्ति लाभों को अपने पास ही रखते है । हे 
ग्रतः यह निश्चिय किया गया है कि'यदि पूर्द झेद्ा करे >> 5 केले जता बंपर 
को सेवा-मिवृत्ति लाभो को, जो उन्होने प्राप्त किये हैं, कस्हें उल्डे :०० करन बा लिएिक *# 
वापिस करता है, उस समय तक % प्रति वर्ष की दर दे ० & >-> अेट्ओर पर न्लैटरई है 
ये आ्रादेश इसके जारी होने की तारीद £ 5-#ऊतक्त: 5 
राजकीय निर्शाय संब्या 3:--वित्त दिनाद $ >-+ 


27-0-970 के झनुसार सरकारों कर्मंदार #« <|र 
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«0 | राजस्थान सवा नियम 


यह श्रश्न उठाया गया कि यह व्याज जो सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी से वसूल किया जावेगा, वह साधारण या 
चक्रवृद्धि दर से होगा | इस मामले मे विचार करने के वाद यह निश्चित क्रिया ग्रया है कि कर्मचारी से वसूल किये 
जाने वाले ब्याज की दर केवल साधारण होगी । 
[ विज्ञप्ति संस्या एफ (67) वि वि. (नियम) 70 दि. 30-2-7 द्वारा निविष्ट ] 
राजकीय निर्णय संस्या 4:---राजस्थान सेवा नियम 22 के अन्तर्गत टिप्पणी संख्या चार के अनुसार 
पेन्शन के प्रयोजनार्थ अ्रस्थायी सेवा को गिने जाने हेतु सेवा में व्यवधान को जोड़ा जाना स्थीकार्य नही है । 
एक प्रश्न उठाया गया है कि भूतपूर्व अजमेर राज्य के एक अस्थाई कमंचारी के सम्बन्ध में जो !-8-45 
के बाद अपनी अस्थाई सेवा की समाप्ति पर सवधित श्रादेशो के अधीन ग्रच्यूटी के लिये श्रधिक्ृत था किन्तु उसे 
उसका भुगतान नही किया गया या मुगतान किया गया किन्तु वापिस लौटा दिया क्योंकि उसे उसकी सेवा समाप्ति 
से एक माह के भीतर समाव पद पर नई नियुक्ति प्रदान करदी गई थी । क्या उसके मामले मे अस्थाई सेवा एवं 
परवर्ती स्थाई सेवा के बीच व्यवधान को जोड़े जाने की अ्रनुमति दी जा सकती है ? 
मामले की जाच करली गई है तथा यह निश्चय किया गया है कि सेवा में रहते हुए ऐसे मामलों को 
नियुक्ति-प्राधिका रियो द्वारा जोडा जा सकता है किन्तु शर्ते यह है कि व्यवधान एक माह से अधिक का नहीं हो तथा 
सबधित कर्मचारी उसकी अ्रस्थाई सेवा समाप्ति पर उसे भुगतान की गई ग्रेच्यूटी की राशि यदि कोई हो, को 
वापिस लौटा देता है । कै 
[वि. बि. की झाज्ञा संब्या एफ.  (57)वि वि (नियम)/68 दिनांक 3-8--70 द्वारा निविष्ट]_ 
आराडिट निर्देशन:--एक राज्य कर्मचारी को पेन्शन स्वीकार करने वाला सक्षम-प्राधिकारी इस नियम के 
ग्रन्तर्गत एक राज्य कर्मचारी को पेन्शन के अयोग्य सेवा के तथा परवर्ती पेन्शन योग्य सेवा के बीच के समय के 
व्यवधान को नियम 87, 88, 94 (ख) एवं 94 (ग) के अन्तगंत प्रू्वें सेवा को पेन्शन के लिये योग्य बनाने 
के प्रयोजन से जोड़ सकता है । 
नियम 23 : कमतियों (डेकिशियेन्सी) को पूर्ण करनाः--ऐसी शर्तों पर जिन्हे लगाया जाना 
उचित समझा जाए, एक सक्षम-प्राधिकारी कम-वेतन-पाने-वाले ऐसे राज्य-कर्मचारी की सेवा की 
कमियों को जोड़ सकता है, जो असमर्थता या क्षतिपूरक पेन्शन पर जा रहा हो किन्तु वह श्रवधि 2 
माह से अधिक नही होगी । 
टिप्पणी:--() “कमी” शब्द में केवल उतनी ही अवधि को सम्मिलित नही किया जाता है जो अधि- 
कारी को पेन्शन योग्य सेवा की न्यूनतम आवश्यक अवधि मे कम पड़ती है। किन्तु इसमे पेंशन की न्यूनतम देय 
राशि प्राप्त करने के लिये श्रावश्यक सेवा की कुल अवधि के बीच के ग्रन्तर को भी सम्मिलित किया जाना 
चाहिये । 
(2) इस नियम का अभिप्राय उन राज्य कर्मचारियों को पूर्ण पैशन पर उनकी स्वेच्छा से समय के पूर्व 
ही सेवा-निवृत्त करने से नहीं है जो अन्यथा प्रकार से समय पर सेवा से निशृत्त किये जा सकते थे । 
(3) इस नियम मे पेंशन शब्द का प्रयोग ग्रेच्यूटी के विरुद्ध मे नहीं किया गया है वह्कि उसे इसमे 
सम्मिलित किया गया है । | 
(4) इस नियम के प्रावधान उन कर्मचारियों पर लागू नही होगे जो सेवा से 8-2-6॥ को या उसके 
बाद निवृत्त हो रहे हो । ध 
राजकौय निर्साय;- इस नियम के अन्तर्गत सेवा की कमी को जोड़ने में (क) पैशन यौग्य सेवा के वर्षों मे 


नियम 23] राजस्थान सेवा नियम (327 


किसी वर्ष की पूर्ती करने के लिये कमी का जोड़ना भी सम्मिलित है तथा पैशन के लिये योग्य आवश्यक सेवा की 
म्यूनतम ग्रवधि को पूरा करने, तथा उपरोक्त टिप्पणी () के अन्तर्गत पैंशन की अधिकतम राशि प्राप्त करे के 
लिये प्रावश्यक सेवा की झ्रवधि की पूर्ण करने के लिये, कमी कौ जोड़ने तक सीमित है । महालेखाकार के परामर्श 
से यह तय किया गया है कि निर्धारित प्रतिबम्धो की शर्त पर बीच की किसी भी स्थिति पर सेवा की कमी को पूरा 
करनमे की स्वीकृति में थे नियम फ़िसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नही लगाते है और न कोई बाधा उत्पन्न करते है। 

निर्देशन, - राजस्थान सेवा नियम 23 के ग्न्तर्गंत टिप्पणी संख्या (2) में यह दिया गया है कि इस 
नियम का प्रभिप्राय उत कर्मचारियों को पूर्गा-पेन्शन पर उनकी स्वेच्छा से समय के पूर्व ही सेवा-निवृत्त करने से 
नही है जो प्रन्यथा प्रकार से सेवा से निवृत्त किये जा सकते थे | कमियो के क्षमादान (कन्डौन) में सेवा एवं पैशन की 
राशि को जो सेवा की प्रवध्ि के प्राधार पर निश्चित की जा सके, तथा जिसमे वर्ष का भाग पेन्शन की गणना में 
सम्मिलित नहीं किया जा सके, के लिये नियमों के प्रावधानों में शिधिलता करना भी सम्मिलित है। 

ऐसे भी मामले हो सकते है जह। राज्य कर्मचारी राजकीय सेवा में अधिक उम्र मे प्रविष्ट हुए हो । ऐसे 
मामलों में कुछ भी ग्रसाधारण बात नहीं होगी यदि वह थोडे समय की सेवा पूर्ण करने के बाद ही सेवा से निवृत्त 
किया जा सकता हो (]) ग्र॑ च्यूटी के विपरीत पेन्शन के लिए न्यूनतम योग्य सेवा को पूर्ण करने के लिये या (2) 
उसकी पेन्शन योग्य सेवा एवं नियमो के भ्रन्‍्तगंत प्राप्य पेंशन की भ्रधिकतम राशि प्राप्त करने के लिये ब्रावश्यक 
कुल सेवा भ्रवधि के बीच के ग्रन्तर को पूरा करने के लिये कमी को पूर्स किया जाना अनियमितता है। 

इस प्रकार के प्रस्ताव नही किये जाने चाहिये जब तक सामान्य नियमों की भ्रवहेलना को उचित ठहराने 
वाली वहुत ही झ्रसाघारर परिस्थितियां उत्पन्न न हो गई हों । 


धर या 
श्रध्याय 26 
पेन्शन स्वीकृत करने को शर्तें 
खण्ड [:--पेन्शनों का वर्गीकरण 
मियम 24 : उच्च सेवा के लिए पेन्शनों का वर्गोकरणः-पेन्शनें चार वर्गों में विभाजित को 
गई है । उनके लिए नियम इस श्रध्याय के निम्न-खण्डों में निर्धारित किये गये है--- 
(क) क्षतिपुरक पेन्शन-- (देखिये खण्ड-2) 
(ख) अयोग्यता पेन्शन--(देखिये खण्ड-3) 
(ग) अधिवापिकी पेन्शन--(देखिये खण्ड-4) 
(घ) सेवा निवृत्ति पेन्शन--(देखिये खण्ड-5) 
(यह नियम दिनांक ]-0-62 से प्रभावशील किया हुआ समझा जावेगा) 
नियम 25 : क्षतिपुरक पेन्शन स्वीकृत करने को शर्तें:--यदि एक कर्मचारी को अपने स्थाई 
पद के समाप्त कर दिये जाने के कारण हटाये जाने के लिए चुन लिया जाता है तो जब तक वह श्रन्य 
ऐसे पद पर नियुक्त नही हो जाता है जिसकी शर्तें सक्षम प्राधिकारी द्वारा कम से कम उस कर्मचारी 
के द्वारा घारण किए गये पद के समान मानली गई हों, तो बह-- 
(क) किसी क्षतिपुरक पेशन या ग्रेच्यूटी के लिए विकल्प भर सकता है जिसको वह प्रपने 
द्वारा की गई सेवा के आधार पर प्राप्त करने का अधिकारी है, या 
(ख) ऐसे वेतन पर अ्रन्य पद की नियुक्ति को स्वीकार करने का, जो उसे प्रदान की जाएं, 
एवं पेंशन के लिए अपनी पूर्वे-सेवा के लिये गिने जाने का विकल्प भरा जा सकता है| 
टिप्पशी:--यदि कोई राज्य कर्मचारी सार्वजनिक हित की हृष्टि से एवं सक्षम प्राधिकारी की प्राज्ञा ते 
पेन्शन-बे-लिये अपोग्यन्पद पर स्थानान्तरित फ्रिया जाता है तो वह क्षतिपूरक पेन्शन के लिये अधिकृत है यदि वर्द 
उस पेन्शन के लिये ऐसे पद के समाप्त होने पर सेवा से मुक्त हो जाता हो । 
निर्देशन--स्थाई पदों के समाप्त करने पर राज्य फर्मचारियों के प्रम्तलीन (एथजाबेशन) करने का 
तरीका--सरकार के ध्यान में ऐसे मामले लाये गये हैं जिनमें राजस्थान सेवा नियम 25 के प्रावधानों का पालन 
उस स्थिति में नही किया गया है जव एक कर्मचारी, झपने द्वारा धारण किये गये पद के समाप्त होने पर, विम्त 
पद पर नियुक्त किये जाने के लिये चुन लिया गया हो एव इसमे भी नियम का पालन नहीं किया जाता है हि 
कर्मचारी को नये पद पर नियुक्ति बेः समय उसे दिये गये वेतन से सूचित नहीं क्रिया जाता है जबकि उक्त नियम के 
रण्ड (एप) के पग्रस्तगंत ऐसा किया जाना चाहिये | इसका परिणाम यह होता है कि सरकार के पास उन कर्मचारियों 
मत उस पद के बेतन को सुरक्षित करने के मामले भेजे जा रहे हैं जिन्हें कर्मचारी अपने भ्रन्तिम स्थाई पद एर धारण 
परने हुए प्राप्त कर रहे थे । यह निर्देश दिया जाता है कि जब एक भस्याई पद समाप्त कर दिया जावे, तो स्पाई 
कर्मचारी को, जद तक सम्भव हो, उसके वरावर मेः पद पद पर नियुक्त किया जानता चाहिये। एस समान पद पर 
नियुक्त हो जाने पर उसवा वेसन राजरघान सेवा नियम 26 (क) (ओ) में दिये गये शिद्धास्तों के प्रनुमार तिश्वित 
दिया जाना चाटिये । 
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जहा एक राज्य कर्मचारी को एक समान पद पर एब्जार्व करना सम्भव न हो तो कम्मंचारी द्वारा उक्त 
नियम में कहे गये दोनों विकत्प प्रस्तुत किये जाने चाहिये । श्रर्थात्‌ (।) ऐसी क्षतिपुरक पेन्शन या ग्रेच्युटी को लेने 
या विकल्प, जिसको वह अपने द्वारा पहिले की गई सेवा के आधार पर प्राप्त करने का अ्रधिकारी है, या (2) ऐसे 
चेनन पर प्रन्य पद की नियुक्ति को स्वीकार करने का विकल्प, जो उसे प्रदान की जाये | नये पद पर वेतन दिये 
जाने के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि स्थाई पद के समाप्त करने पर राज्य कर्मचारी कोई स्थाई वेतन नही 
रखता है। नये पद पर उसका प्रारम्भिक वेवन निश्चित्त करने के सम्बन्ध में उसे एक नये कर्मचारी के रूप में 
समझा जा सकता है । फिर भी सरकार, वैतन श्र खला में उसी स्टेज पर उसका वेतन निश्चित कर सकती है 
परन्तु यह वेतन राज्य कर्मचारी द्वारा झन्तिम पद पर प्राप्त किये गये अन्तिम वेतन से भ्रधिक नहीं होगा । फिर 
भी, यह बेतन उस नये पद की वेतन श्सला की झधिकतम राशि तक सीमित रखा जावेगा, जिस पर वह नियुक्त 
हुमा हो । 

नियम 26 : सप्थापन की कटौती पर प्रक्तियाः--संस्थापन वर्ग में कमी होने पर राज्य 

कर्मचारियों को पद से हटाने का चयन प्रथम वार ही ऐसा किया जाना चाहिये कि क्षतिपूर्ती के लिये 
यहुत्‌ कम व्यय करना पड़े । 

नियम 277:--एक कर्मचारी को एक पद से उस पर एक अन्य अच्छे योग्य व्यक्ति के चयन 
के लिये हटाया जाना नियम 25 के अर्थ से उस पद को समाप्त किया जाना नही होता है । पद को 
समाप्त करने का तात्पयं सरकार के व्यय में वास्तविक वचत करना होना चाहिये । क्षतिपूरक पेंशन 
के प्रत्येक प्रार्थना पत्र पर, जो उसके पद को समाप्त करने से बचत हुई है उसका पूरा विवरण साफ 
बताना चाहिये । बचत हमेशा क्षतिपूरक पेन्शन से ज्यादा होनी चाहिये, नहीं हो सम्भवतः अच्छा 
यही होगा कि मंस्थापन वर्ग की कटौती या पद की समाप्ति को स्थगित कर दिया जावे । 

टिप्पशियां--() इस नियम मे वऱ्न की गई बचत, पद की समाप्ति के समय में वास्तिविक रूप से 
श्राप्त की गई घनराशि को रख कर, निकालनी चाहिए। 

(2) सस्थापन वर्ग के पुनर्गठन की किसी योजना में परिवर्तत करने से पृर्व पुतर्गठन के परिशामस्वरूप 
बेंशन की जो माग पैदा हो सकती हो, उन पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए तथा केवल बहुत ही झरावश्यकता 
के मामले को छोडकर, कर्मचारी वर्ग में ऐसा कोई परिवरंत नहीं किया जाना चाहिए जिससे क्षतिपुरक पेशन के 
दावे उत्पन्न होते हो एवं जिसका व्यय परिवर्तन के द्वारा की गई वचत से भ्रधिक हो । |॒ 

नियम 28 : क्षतिपूरक पेन्शन स्वीकृत करने पर प्रतिबन्ध:--एक विशिष्ट पद समाप्त 
होने पर उप जिलाधीश, भुन्सिफ या अन्य समान अधिकारी जो अपने विशिष्ट स्थानीय नियुक्तियों 
के भ्रतिरिक्त सावेजनिक सेवा से सम्बन्ध रखते है, किसी प्रकार की क्षतिपूरक पेन्शन प्राप्त नही कर 
सकते । 

नियम 29:---फिसी भी राज्य कमंचारी को किसी निर्धारित सीमा तक सेवा कर लेने के 
याद, पद की समाप्ति के कारण हटाये जाने पर कोई पेंशन नही दी जावेगी । 

४ नियम 220:--वि.वि: की आजा सं. 286/वि.वि./58/एफ 7 (30) क/श्रार/57 दि. !-3-58 
द्वारा विलोपित । 

नियम 22:--स्कूल के अध्यापक या अन्य अधिकारी, जो अपनी अभय सेवाग्रों के साथ में 
किसी भी रूप में डाक विभाग मे नियक्त हैं, ऐसे कार्यो से मुक्त किये जाते समय उन्हें कोई क्षतिपूरक 
पेशन नही मिलेगी । 

हरे 
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नियम 222 : सेवा की प्रकृति में परिदर्तत करने पर सेवा से हटाने के लिये विशेष 
सामला+--यदि एक कर्मचा री को, उसके पद की सेवा की प्रकृति में परिवर्तन के कारण सेवा से 
हटाना आवश्यक हो तो मामले को सरकार के पास भिजवाया जाना चाहिये | सरकार इस खण्ड 
में दिये गये नियमो के श्रनुसार उसको सेवा-मुक्त करने के लिये नोटिस देने एवं क्षतिपूरक पेंशन या 
ग्रेच्युटी के सम्बन्ध में विचार करेगी । 


नियम 223:--यदि एक कर्मचारी दो पदों को धारण किये हुए हो और उनमें से एक पद 
को समाप्त कर दिया गया हो तथा समाप्त किये गये पद के सम्बन्ध के बारे में उसने शीघ्र ही पेंशन 
दिये जाने की इच्छा प्रकट की हो तो मामले को सरकार के पास आदेश प्राप्त करने के लिये, विशेष 
रूप से भेजा जाना चाहिए । 


सेवा-मुक्त फरने का नोटिस 


नियम 224:--स्थायी राज्य-करमंचारी को, पद के समाप्त किये जाने पर उसकी सेवा समाप्त 
करने के पूर्व पर्याप्त समय का एक उचित नोटिस दिया जाना चाहिये । यदि किसी मामले में कम से 
कम तीन माह का नोटिस नही दिया जा सक्रे तथा जिस तारीख को उसकी सेवायें समाप्त की जाये 
उस तारीख को यदि अधिकारी श्रन्य पद पर नियुक्त न किया जा सके तो उस अधिकारी की सेवायें 
समाप्त करने वाले सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से तीन माह से जितने समय का कम नोटिस दिया 
गया हो उतने समय की ग्रेच्युटी उसे दी जा सकती है । यह ग्रेच्युटी उस पेन्शन के श्रतिरिक्त दी 
जावेगी जिसको वह पाने के लिये अधिक्वत है किन्तु उसे उस समय की पेशन नही दी जावेगी जिसमें 
बह नोटिस के बदले में ग्रेच्युटी प्राप्त करेगा । 


टिप्पणी--()) इस नियम मे निर्धारित ग्रेच्युटी पद की हानि के लिए क्षतिपूरक के रूप में स्वीकृत नहीं 
बी जाती है, बल्कि कर्मचारी को उसके पद को अचानक समाप्त कर देने के कारण जो उसे झ्ाथिक कठिनाई 
उत्पन्न होती है उसे दूर करने के हष्टिफोश से, नोटिस के बदले मे दी जाती है | ग्रतः जब एक कमंचारी बिना 
नोटिस दिये हुये एक पद से हठा दिया जाता है पर जिस दिन उसकी सेवाये समाप्त की गई है उसी दिन वह प्रन्य 
पद पर अन्य नियुक्ति प्राप्त कर लेता है, चाहे बह नियुक्ति पेशन के लिए योग्य हो या अ्योग्य, तो वह ऐसी कोई 
ग्रेच्युटी पाने के लिए अधिकृत नही है । 

(2) जब तक इसमे अन्यथा प्रकार से कोई स्पष्ट वर्णन न हो, एक पद या नियुक्ति को समाप्त करने 
का आदेश उस समय तक प्रभाव में नही लाया जावेगा जब तक उस अधिकारी को जिसकी सेवायें ऐसे पद के 
समाप्त होने के काररा, समाप्त की जानी है, नोटिस देने के बाद तीन माह की अ्रवधि ममाप्त न हो जाये । 
सम्बन्धित कार्यालय का प्रध्यक्ष या विभागाध्यक्ष इंस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कर्मचारी को ऐसा नोटिस 
देने मे किसी भी प्रकार की देरी नही की जाये । यदि अधिकारी अवकाश पर हो तो आदेश उस समय तक प्रभाव" 
शील नही होगा जब तक उसका अवकाश समाप्त नहीं हो जाता है । 

(3) इस नियम मे प्रयुक्त “वेतनादि” (इमोल्यूमेन्टस) का तात्पर्य धनराशि या ग्रवकाश-भत्तों (तथा 
आशिक रूप मे. एक व झ्राशिक रूप मे दूसरे) से है जिसे कर्मचारी विवादग्रस्त समय मे प्राप्त करता रहता यदि 
उसे वह नोटिस नही दिया गया होता ॥ 

(4) यदि सेवा से हटाने के बदले मे कोई वेतन नही दिया जाबे तो पेशन, सेवा मुक्त किये जाने की 
तारीख से, प्रभावशील हुई समझी जावेगी ॥ छू न 
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(5) यदि राज्य कर्मचारी सार्वजनिक सेवा की आ्रावश्यकता को ध्यान में रखते हुए सक्षम-प्राधिकारी 
के आदेशो के अधीन एक पेशन के लिये अयोग्य पद पर स्वानान्तरित कर दिया जाता है तो वह उस पेंशन के 
लिए अयोग्य पद की समाप्ति के कारण सेवा मुक्त किये जाने पर क्षतिपुरक पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिकृत 
होगा । 

(6) एक स्थाई कर्मचारी, जिसे सेवा से हटाये जाने का नोटिस दिया जा चुका है, को नोटिस देने की 
तारीख से तीन माह तक उसके “बेतनादि” मे कोई कटौती नहीं की जावेगी। 

(7) एक पद के समाप्त करने पर नोटिस के बदले में मुगतान की जाने वाली ग्रेच्युटी उसी विभाग से 
दी जानी चाहिये जिसमे उसको वेतन, पद के समाप्त करने के पूर्व, दिया जाता था । 

राजकीय निर्ण्य--“वेतनादि” मे महगाई भत्ते का श्रश भी शामिल है तथा उस महगाई भत्ते को, नियमों 
के अन्तर्गत नोटिस के बदले मे मुगतान करने योग्य ग्रेच्युटी या नोटिस दिये गये व्यक्ति को कुल देय धनराशि तय 
करने में शामिल किया जाना चाहिए । 

नियम 225 : अ्रनुवन्ध के समय में सेवा से हटाया जानाः--अपने अनुबन्ध की शर्ते पर 
सेवा करने वाले अ्रधिकारी की सेवा निश्चित किया जाना जब कभी आवश्यक समभा जावे तो 
अनुवन्ध के निश्चय की विशिष्ट सूचना एवं उसे निश्चित किये जाने के आधार की सूचना अधिकारी 
को लिखित मे भेज दी जावेगी । 

नियम 226 : पुननियुक्ति का अवसर देना ः--यदि अधिकारी नोटिस की तारीख से तीन 
माह की अवधि में स्थाई रूप से नियुक्त कर दिया गया हो तो जो ग्रेच्युटी नियम 224 के अन्तर्गत 
प्रदान की जाती है, वह क्षतिपूरक ग्रेच्युटी पुनतियुक्ति पर नियम 34] व 342 के अनुसार वापिस की 

जानी चाहिए । किन्तु अधिकारी को इस नियम के अन्तगगंत अपनी ग्रेच्युटी के उस भाग को लौटाने 
की श्रावश्यकता नही है जो उसके द्वारा नियुक्ति में विताये गये समय के लिए प्राप्त हुई है, जिसकी 
ग्रेच्युटी दी जाती है । यदि अधिकारी केवल अस्थाई रूप से पुननियुक्त किया गया है तो उसे अपनी 
ग्रेच्युटी का कोई भाग लौटाने की ्रावश्यकता नही है, किन्तु ऐसी भ्रस्थाई नियुक्ति की पूर्व सूचना हो 
तो प्र च्यूटी अनुपात रूप से कम कर देनी चाहिए। 

नियम 227-नये पद की स्वीकृति -एक कर्मचारी जो क्षतिपुरक पेन्शन प्राप्त करने का 
अधिकारी है, क्षतिपूरक पेन्शन के बदले मे लोक-सेवा में दूसरे पद पर नियुक्त होना स्वीकार कर लेता 
है तथा बाद में किसी भी वर्ग की पेन्शन प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है तो ऐसी पेन्शन 
की धनराशि उस राशि से कम नहीं होगी जो वह इस नियुक्ति को स्वीकार नही करने पर मांग 
सकता था । 

टिप्पणो-- इस नियम में प्रयुक्त “पेन्शन” शब्द मे ग्रेच्युटी भी शामिल है तथा यह नियम उच्च श्रेणी पद 
पर वैन्शन या ग्रेच्युटी के लिए चतुर्थ-थं णी-सेवा के लिए पेन्शन या ग्रेच्युटी के लिए नियम 20] दे भ्न्त्गंत गाने 
वाले नियमों पर लाग्रू होता है । 

खण्ड-3 
अयोग्यता-पेंशन 

सियम 228 : श्रयोग्यता पेंशन स्वीकृत करने की शर्त :--अ्रयोग्यवा-पेंशन एक ऐसे कर्मचारी . 

को उसके राज्य-सेवा से निवृत्त करने पर दी जाती है जो शारीरिक दोप या मस्तिप्क की सरायी के 
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कारण सेवा करने के लिए स्थाई रूप से श्रयोग्य हो गया हो या उस शाखा की सेवा करने के लिए 
अयोग्य हो गया हो जिस पर वह कार्य करता है। 
राजकीय निर्शंय--एक मामला सरकार के ध्यान में लाया गया है जिसमे एक कर्मचारी को उसकी 
बिगड़ी हुई कार्य-दक्षता को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सेवा नियम 244(2) के अन्तर्गत प्रतिवार्य रूप से सेवा- 
निवृत्त किए जाने का विचार किया गया किन्तु कर्मचारी को चिकित्सा-मण्डल के पास जांच के लिए भेजा गया। 
चिकित्सा-मण्डल ने उसे झागे सेवा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया तथा विशेष विवरण प्रस्तुत किया कि उसे 
25 बर्ष की सेवा के बाद सेवा से निवृत्त कर दिया जाना चाहिए। यहां पर राजस्थान सेवा नियम 228 एवं 
244(2) के लागू किए जाने में सन्देह उत्पन्न होता है। नियम 228 एक ऐसे कर्मचारी को प्रयोग्यता पेन्गन 
दिलवाता है जो शारीरिक दोष या मस्तिष्क की पराब्री के कारण सार्वजनिक सेव। करने के लिए स्थायी रूप से 
अयोग्य घोषित कर दिया जाता है या उस शाखा की सेवा करने में अयोग्य हो गया हो जिसमें यह कार्य करता है । 
इस निफम के अन्तर्गत 25 व तक सेवा करने का कोई प्रतिवनन्‍्ध नही है। एक कर्मचारी जो शारीरिक दोष ण 
मस्तिष्क की खराबी के कारण सेवा के भ्रयोग्पर घोषित कर दिया जाता है, उसे उसी तारीघ से, इस नियम के 
अन्तर्गत, सेवा से निवृत्त कर देना चाहिये जिससे उसकी अयीग्यता प्रमारिणत की गई है । 
इसके विपरीत राजस्थान सेवा नियम 244(2) के भ्रन्तगंत एक ऐसे कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवा 
निवृत्त किया जाता है जिसने 25 वर्ष की पेन्शन योग्य सेवा कर ली है तथा जिसकी कार्य कुशलता नप्ट हो गई है 
किन्तु जिसके विरूद्ध कार्य में अदक्षता के प्लौपचारिक झारोप लगाना उचित नही समभा गया हो या जो पूर्ण रूप से 
कार्यकुशलता खो बैठा है किन्तु उस सीमा तक नहीं कि उसे इस नियम (नियम 228) के प्रन्तर्ग सेवा से निवृत 
किया जावे । इस नियम 244 (2) के अनुसार सेवा-निवृत्ति तभी की जा सकती है जब कमेचारी ने 25 वर्ष की 
पेन्फन योग्य सेवा करली हो। 


नियम 229 : चिकित्सा-प्रमाए-पत्र की कब तथा किससे झावश्यकता होती है :--(क) निम्न- 
लिखित द्वारा अभिलिखित अयोग्यता के चिकित्सा-प्रमाण-पत्र को छोड़कर, अयोग्यता पेन्शन के किसी 
भी क्लेम पर विचार नहीं किया जावेगा । 
() सभी राजपन्नित-कर्मेचारियों के सम्बन्ध मे चिकित्सा-मंडल द्वारा अभिलिखित चिकित्सा- 
प्रमाण-पत्र एवं, 
(2) अन्य मामलों में सिविल सर्जन या जिला अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी या समान 
स्तर के चिकित्सा-अधिकारी हारा अभिलिखित चिकित्सा-प्रमाण-पत्र 
(ख) सेवा की अयोग्यता के लिए कोई भी चिकित्सा प्रमाण-पत्र उंस समय तक स्वीक्षत नही 
किया जा सकता है जब तक प्रार्थी एक ऐसा पत्र भ्रस्तुत नहीं करता है जिसमें 
यह स्पष्ट हो कि उसके कार्यालय या विभाग का अध्यक्ष या कर्मचारी को चिकित्सा- 
मंडल (मेडिकल-वोर्ड ) के सामने उपस्थित होने के विचार से परिचित है। कायलिय- 
अध्यक्ष या विभागाध्यक्ष द्वारा भी, जिसके अन्तर्गत प्रार्थी नियुक्त है, चिकित्सा-अधिकारी 
के पास एक पत्र भेजा जाएगा जिसमें सरकारी अभिलेखों के भ्राधार पर ज्ञात प्रार्थी बगी 
आयु का विवरण दिया जावेगा । जहां पर राज्य कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका उपलब्ध 
हो, वहां अंकित की हुई श्राय की भी सूचना दी जानी चाहिए । 
नियम 230 : रोगी का इतिहास संलग्न किया जाना :--(क) चिकित्सा संबंधी मामले का 
तथा डसके ईलाज का संक्षिप्त विवरण पत्र, यदि सम्भव हो तो, संलग्न किया जाना चाहिए । 


नियम 23]-232] राजस्थान सेवा नियम [333 


(ख) यदि जांच-कर्त्ता चिकित्सा अधिकारी, चाहे क़रमंचारी की साधारण हालत के अनुसार 
उसे ग्रागे सेवा के लिए सर्वेथा भ्रयोग्यता विचारता हो जबकि वह 55 वर्ष से कम का 
ही क्‍यों न हो तो उसे अपनी सम्मिति के सम्बन्ध में विशेष-विकरण देना चाहिए 
तथा यदि सभव हो तो ऐसे मामलों में दूसरे चिकित्सा-अधिकारी की राय भी अवश्य 
प्राप्त कर लेनी चाहिए । 

(ग) इस किस्म की ,विशेष व्यवस्था के सम्बन्ध में, विभागाध्यक्ष या कार्यालय अध्यक्ष 
को उसकी विशेष जाच तव ही करानी चाहिए जब कर्मचारी को सेवा के अ्रयोग्य 
घोषित करने का प्रस्ताव क्या हो । 


नियस 23 :--एक अ्रधिकारी के मामले मे, जिसकी अभिलिखित आयु 55 वर्ष से कम है, 
एक साधारण सा यह प्रमाणा-पत्र देना कि वृद्धावस्था के कारण या स्वाभाविक जीणंता के कारण 
वह पद पर कारये करने के लिए अयोग्य है पर्याप्त नहीं होगा, किन्तु एक चिकित्सा अधिकारी जब यह 
प्रमाणित करे कि कर्मचारी/श्रधिकारी सामान्य विगडी हालत के कारण अग्रिम सेवा श्रयोग्य है 
तो उसे उसकी आयु को कम लिखी जाने के कारणों का वर्णन करने में भी स्वतन्त्रता होगी । 


टिप्पणी :--बृद्धावस्था सम्बन्धी मोतिया-बिन्द, धमती सम्बन्धी परिबतंन जो वृद्धावम्धा में शरीर-क्षय 
के कारण हो, सामान्‍य शक्ति,-क्षय, विशिप्ट रोगो के समान समझी जावे जो मनुष्य की आयु 55 व होने के पूर्व 
भी उत्पन्न हो सकते है। 


नियम 232 : चिकित्सा प्रमारा-पत्र का प्रपत्र ः--(क) जो राज्य कर्मचारी श्रयोग्यता के लिए 
प्रार्थना पत्र दें उन्हें तिम्न-प्रपत्र में चिकित्सा-प्रमाण-पन्र प्रस्तुत करना चाहिए “प्रमाणित किया जाता 
है कि मैने/।हमने क-ख “““““आत्मण (ग-घ) हैहबन **९% जो कि में है, की सावधानी 
पूर्वक जांच कर ली है । उसके स्वय के कहने के आधार पर झ्ायु"““““वर्ष है तथा देखने में करीब 
वर्ष की है। मैं (हम) सोचता/सोचते है कि वह" “““ (रोग या उसके कारण का उल्लेख 
करे) के परिणामस्वरूप विभाग में, जिसका उससे सम्बन्ध है, किसी भी प्रकार को आगे सेवा करने 
में पूर्णतः एव स्थायी रूप से अयोग्य है। उसकी बिमारी रुके (हमें) उसकी भ्रनियमित एवं ब्संयम्ति 
आदतों के कारण हुई प्रतीत नही होती ।” 

टिप्पणीः:--यदि श्रयोग्यवा ग्रसयमित आदतों के कारण है तो अस्तिम वाक्य के स्थान पर निम्न-वाक्‍्य 
बदल दिया जावेग। | “मेरी राय में उसकी अयोग्यता सीधी उसकी झ्रनियमित या असयमित झादतों के कारश 
बढ गई है या उत्पन्न हुई है ।” 








(क) यदि अयोग्यता पूर्ण एवं स्थाई प्रतीत नही होती है तो प्रमाण-पत्र को स्थिति के झनुमार संशोधित 
कर लिया जावे-मेरी (हमारी) यह राय है कि “क-ख” अग्रिम सेवा में कम मेहनत की प्रकृति 
के कार्य के लिये योग्य है जो वह कर रहा है या अमुक अवधि का आराम लेकर उसमे और भी 
कम परिश्रम वाला कार्य लिया जा सकता है 

(स) अयोग्यता के इस दूसरे प्रमाण-पत्र का उहंश्य यह है कि राज्य कर्मचारी को यदि सम्भव हो तो 
निम्न पद/वितन पर भी नियुक्त किया जा सके ताकि उसे पेन्गन दिये जाने के व्यय से बचा जा 
सके । यदि उसे निम्न-पद पर भी नियुक्त करते की कोई सम्भावना नही हो, तब उसे वेन्धन 
स्वीकृत कर देनी चाहिये | किम्तु इस पर विचार कर लेना चाहिये कि व्या उसकी झरांशिक-रुप 
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में जीविका-कमाने की योग्यता को ध्यान में रखते हुये, यह झावश्यक है कि उसे नियमों के 
श्रन्तगंत देय पूर्ण पेन्शन स्वीकृत की जाये । 
राजकीय निर्णय:--वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या एफ | (24) वि,वि. (श्रे-2)/73 दि. 30-6-]973 
द्वारा विलोपित । ह 
नियम 233 :- पुलिस सेवा में विशेष सावधानों :-जो व्यक्ति श्रधिक समय तक सेवा करने 
के योग्य है उन कर्मचारियों द्वारा श्रयोग्यता-पेंशन पर सेवा-निवृत्त किये जाने के प्रयत्नों के संबंध में 
जिला पुलिस श्रधीक्षकों को ध्यान रखना चाहिए । 
नियम 234 :- चिकित्सा-क्रधिकारियों को निर्देश : चिकित्सा-ग्रधिका रियों को ऐसे पुलिस- 
मनो को अवकाश की सिफारिश करने तक ही स्वयं को सीमित रखना चाहिए । जिनको अस्पताल में 
अधिक समय तक रोकने से कोई लाभ नही होता हो तव भी उस समय तक यह प्रमाणित नहीं करना 
चाहिये कि अमुक पुलिस-मैन सेवा के अथोग्य है जब तक उन से सरकारो रूप में अ्रग्निम सेवा के लिये 
उसकी अयोग्यता के वारे में रिपोर्ट देने के लिये निवेदन नही किया जावे । 
चिकित्सा-अ्रधिकारियों को ऐसी पेशन के प्रत्येक प्रार्थी की शारीरिक अ्रयोग्यता की जि में 
पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए एवं जब कभी पेंशन के लिए प्रार्थियों की संख्या बहुत श्रधिक हो, तो 
वहाँ यदि संभव हो सके तो चिकित्सा-संबंधी जांच दो चिफ़ित्सा-अधिका रियों द्वारा की जानी चाहिए। 
नियम 235:-प्रतिबन्ध:-- एक कर्मचारी जो अन्य आधार पर सेवा से हठाया गया है, वह 
ग्रयोग्यता-पेशन प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखता है चाहे वह झ्रागे सेवा नही कर सकें की साक्षी 
में चिकित्सा-प्रमाण-पत्र ही क्यों न प्रस्तुत करे । 

यदि श्रयोग्यत्ता सीधो उसकी अनियमित/श्रसंयमित श्रादतों के कारण हुईं है तो उसे कोई 
पेशन स्वीकार नहीं की जावेगी । यदि वह अयोग्यता सीधे उन आदतों के कारण नही है किन्तु उनके 
द्वारा बढी है या उत्पन्न हुई है तो वह पेंशन-स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी पर निर्भर रहेगा कि वह 
यह निर्णय करे कि उसकी पेशन की राशि में से क्या कमी को जानी चाहिए । 

टिप्पणी--(!) नशे की आदतों से जो दिमाग की गरभीरता नप्ट हुई है वह कर्मचारी की अयोग्यता का 
पर्याप्त कारण है । 

(2) इस नियम मे प्रयुक्त 'अनियमित/ग्रसयमित” आदतों का अर्थ अनैतिक आदतों से होते वाली 
बिसारी के कारण अमोग्यता से है । ऐसे मामले जितमे अयोग्यता अन्य कारणो, जैमे सेवा की झ्रावश्यकताशी के 
कारण अ्रनियमित घण्टो तक काम करना, जो स्वयं की इच्छा से किया गया हो, होती हो, वह इस नियम के 

अन्तर्गत नही आती है । 

नियम 236:-प्रक्रिया :--एक अधिकारी जिसने नियम 229 के अन्तर्गत सेवा करने की. 
अयोग्यता का चिकरित्सा-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया है, यदि वह सेवा पर है, तो वह सेवा मुक्त करने 
की तारीख से भ्रयोग्य समझा जावेगा । उसे हटाने का प्रवन्ध चिकित्सा-प्रमाण-पत्र के प्राप्त करते ही 
बिना किसी विलम्ब के, किया जाना चाहिए भ्रथवा यदि उसे नियम 8 के भ्रन्तर्गत श्रवकाश स्वीकृत 
कर दिया गया हो, तो ऐसे ग्रवकाश की समाप्ति पर उसे सेवा से हटा दिया जावेगा । यदि वह चिकित्सा 
प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के समय अवकाश पर हो तो उस अवकाश या उसकी वृद्धि, यदि कोई हो, 
जो उसे नियम है] के अन्तगंत स्वीकृत की गई है, के समाप्त होने पर सेवा के लिए अ्योग्य समझा 
जावेगा । 


नियम 236-239] राजस्थान सेवा नियम [335 


लजियम 236:- एः-- जो कर्मचारी इस खण्ड के उपबन्धों के ग्रदीन 3-0-74 को या इसके 
पश्चात्‌ झथोग्यता पशन पर सेवा-निवृत्त होता है तो अयोग्यता पेशन की राशि नियम 268(ग) (3) 
() में श्रकित पारिवारिक-पेशन को राशि से कम नहो होगी । हु 

[वित्त विभाग को अधिसूचना संख्या एफ (53) वि वि. (श्रे-2)74 दिनांक 2-]2-974 द्वारा निविष्ट 
एवं दिनांक 3-0-974 से प्रभावशील ] 


नियम 236:-बीः:-इस धारा के उपवन्धों के अधीन रहते हुए उस सरकारी कर्मचारी के संबंध 
में जो अयोग्यता पेशन पर ]-9-76 के पश्चात्‌ सेवा-निवरत्त होता है तो ग्रयोग्यता पेशन की राशि 
नियम 288(ग)(4) में वर्णित पार्श्वारिक पेंशन की राशि से कम नही होगी 
[बित्त विभाग के पत्र संख्या एफ. । (53) वित्त (ग्रप-2)/74 दिनांक 7-2-76 द्वारा निविष्ठ ] 
४ नियम 237 एवं 238:- वि. थि की आ्राज्ञा संख्या 2035/58/एफ-7 ए (2) वि.वि. (क) 
नियम/58 दिनांक 30-0-58 द्वारा विलोपित । 


खण्ड-4 : अधिवापिकी (सुपरएन्यूऐशन) पेन्शन 


नियम 239 : स्वीकृत करने की शर्तेंः-अधिवापिकी (पुयरएन्यूऐगन) पेंशन उन कर्मचारियों 
को स्वीकृत की जाती है जो सेवा नियम 56 के अन्तर्गत सेवा से निवृत्त किये जाते है ! यह ब्रादेश 
]-2-62 से प्रभावशील होगा । 

टिप्पणियां .--() राजकीय वकील इस नियम के श्रन्तर्गंत नही ग्राने है । 

(2) एक कर्मचारी के सम्बन्ध मे जिसका जन्म का वर्ष तो ज्ञात है पर वास्तविक जन्म-दिन ज्ञात नहीं 
है तो उस वर्ष की प्रथम जुलाई उसकी जन्म-तिथि मानी जावेगी तथा यदि वर्ष व माह ज्ञात हो तो उस माह की 
6 तारीख को उसकी जन्म-तिथि मानी जावेगी एवं ऐसे मामले जिनमे सेवा में प्रविष्ट होते समय केबल अवस्था 
ही बताई हो तो व्यक्ति की सेवा में भर्ती की तारीख को उसके द्वारा ध्यतीत की गई झ्रायु पूरी किया हुआ समभना 
चाहिए तथा उसके प्राधार पर जन्म-तिथि निकालनी चाहिये । 

(3) बहुत ही झ्पवाद स्वरूप मासलों को छोडकर, नीति के रूप मे सरकार अ्रधिवाविकी प्राय प्राप्त 

. कर्मचारियों की सेवा मे वृद्धि स्व्रीक्ध करमे के विरूद्ध है। जहा प्रशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्तियों की कमी के 
कारण लोकहित में कर्मचारी को, जो श्रधिवारिकी आयु प्राप्त करने वाला है, सेवा में रखा जाना झावश्यक 
समझा जाता हो तो इसका उचित तरीका यही है कि पहिले सम्बन्धित कर्मचारी को सेवा-मिवृत्त रिया जावे तथा 
बाद में उसे एक सीमित समय के लिये पुनर्तियुक्त किया जावे। झत्तः सेवा में वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव के 
उसी स्थिति में किया जाना चाहिए जब सेवा-निवृत्ति के बाद पुतर्नियुक्ति कुछ झपव।द स्वरूप एवं झरावश्यक- 
से जिनका उल्लेख किया जावेगा व्यवहारिक नही पाई जाती हो । 

प्रस्तावित वृद्धि या पुननियुक्ति के सभी मामले कामिक विभाग को भेजे जाने चाहिये। निश्चित तिथि मे 
कम से कम तीन माह पूर्व इसका प्रसंग चलाना चाहिए 

(4) एक कर्मचारी के सम्बन्ध में जिसके लिए एक निश्चित समय कौ सेवालूद्धि या पुननियुक्ति का 
आदेश वास्तविक रूप मे प्रभाव में लाया गया है तो उसको सवाये, केवल झ्रनुमासनिक-कायंबाही के भारोधो «ये 
छोड़कर, उस निदिप्द भ्रवधि की ममाध्ति के पूर्व-सेमाप्त नही की जा सती हैं जब तक उससे स्पष्ट 


रे अमर त "ता गहं के पप्ट रुप में यह 
नही कहा जाता है कि उसकी सेवायें सेवाकाल में नोटिस देशर या अन्य प्रयार से कमी भी समाप्त की जा 
सकती है । 


बल 
श्यकन्वा रखो 


334] राजस्थान सेवा नियम [नियम 233-236 


मे जीविका-कमाने की योग्यता को ध्यान में रखते हुये, यह झ्ावश्यक है कि उसे नियमो के 
अल्तर्गत देय पूर्णा पेन्शन स्वीकृत की जाये । 
राजकीय निर्णाय:--वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या एफ ! (24) वि वि. (श्रे-2)/73 दि. 30-6-973 
द्वारा विलोपित । ह 
नियम 233 :- पुलिस सेवा में विशेष सावधानो :- जो व्यक्ति अधिक समय तक सेवा करने 
के योग्य हैं उन कर्मचारियों द्वारा ग्रयोग्यता-पेंशन पर सेवा-निवृत्त किये जाने के प्रयत्नों के संबंध में 
जिला पुलिस श्रधीक्षकों को ध्यान रखना चाहिए। 
नियम 234 :- चिकित्सा-क्रधिकारियों को निर्देश ! चिकित्सा-अ्रधिकारियों को ऐसे पुलिस- 
मनो को अवकाश को सिफारिश करने तक ही स्वयं को सीमित रखना चाहिए । जिनको भ्रस्पताल में 
अधिक समय तक रोकने से कोई लाभ नहीं होता हो तब भी उस समय तक यह प्रमाणित नहीं करना 
चाहिये कि अमुक पुलिस-मैन सेचा के श्रयोग्य है जब तक उन से सरकारो रूप में अग्रिम सेवा के लिये 
उसकी श्रयोग्यता के वारे में रिपोर्ट देने के लिये निवेदन नहीं किथा जावे । 
चिकित्सा-प्रधिकारियों को ऐसी पेशन के प्रत्येक प्रार्थी की शारीरिक अयोग्यता की जि में 
पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए एवं जब कभी पेंशन के लिए प्राथियों की संख्या बहुत श्रधिक हो, वो 
वहाँ यदि संभव हो सके तो चिकित्सा-संबंधी जाच दो चिफ्ित्सा-अ्रधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए। 
नियम 235:-प्रतिबन्धः-- एक कर्मचारी जो अन्य आधार पर सेवा से हटाया गया है, वह 
प्रयोग्यता-पेशन प्राप्त करने का भ्रधिकार नहीं रखता है चाहे वह झ्रागे सेवा नही कर सकनें की साक्षी 
में चिक्रित्सा-प्रमाण-पत्र ही क्‍यों न प्रस्तुत करे । 

यदि श्रयोग्यता सीधी उसकी अनियमित/ग्रसंयमित आदतों के कारण हुई है तो उसे कोई 
पेशन स्वीकार नहीं की जावेगी । यदि वह अ्रयोग्यता सीधे उन आदतों के कारण नहीं है किन्तु उनके 
द्वारा बढी है या उत्पन्न हुई है तो वह्‌ पेंशन-स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी पर निर्भर रहेगा कि वह 
यह निर्णय करे कि उसकी पेशन की राशि में से क्या कमी की जानी चाहिए । 

टिप्पणी--(!) नशे की श्रादतो से जो दिमाग की गभीरता नष्ट हुई है बहू कर्मचारी की अ्रयोग्यता की 
पर्याप्त कारण है । 

(2) इस नियम मे प्रयुक्त 'अनियमित/ग्रसयमित” आदतों का अर्थ अनैतिक श्रादतों से होने बाली 
विमारी के कारण अयोग्यता से है । ऐसे मामले जिनमे अ्रयोग्यता अस्ध कारणो, जैसे सेवा की झ्रावश्यकताश्रों कै 
कारण अनियमित घण्टो तक काम करना, जो स्वयं की इच्छा से किया गया हो, होती हो, वह इस मियम के 
अन्तर्गत नही आती है । 

नियम 236:-प्रक्रिया ३--एक अ्रधिकारी जिसने नियम 229 के अन्तर्गत सेवा करने की 
ग्रयोग्यता का चिकित्सा-प्रमासा-पत्र प्रस्तुत कर दिया है, यदि वह सेवा पर है, तो वह सेवा मुक्त करने 
की तारीख से अयोग्य समभा जावेगा । उसे हटाने का प्रबन्ध चिकित्सा-प्रमारा-पत्र के प्राप्त करते ही 
बिना किसी विलम्ब के, किया जाना चाहिए अथवा यदि उसे नियम 8 के अन्तर्गत अवकाश स्वीकृत 
कर दिया गया हो, तो ऐसे अ्रवकाश की समाप्ति पर उसे सेवा से हटा दिया जावेगा ! यदि वह चिकित्सा 
प्रमाश-पत्र प्रस्तुत करने के समय अवकाश पर हो तो उस झ्रवकाश या उसकी वृद्धि, यदि कोई हो, 
जो उसे नियम 8 के अन्तर्गत स्वीकृत की गई है, के समाप्त होने पर सेवा के लिए श्रयोग्य सममा 
जावेगा । 

ा 


नियम 236-239] राजस्थान सेवा नियम [335 


वियम 236:- एः-- जो कर्मचारी इस खण्ड के उपवन्धों के अधोन 3-0-74 को या इसके 
पश्चात्‌ भ्रयोग्यता पशन पर सेवा-निवृत्त होता है तो अ्योग्यता पेशन को राशि नियम 268(ग) (3) 
(0) में अ्रकित पारिवारिक-पेशन को राशि से कम नही होगी । हु 

[वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ (53) विवि (शै-2)74 दिनांक 2-2-974 द्वारा निविष्ट 
एवं दिनांक 3-0--974 से प्रभावशील ] 


नियम 236:-बीः-इस धारा के उपवन्धों के अ्रवीन रहते हुए उस सरकारी कर्मचारी के सबंध 
में जो अ्रयोग्यता पेशन पर [-9-76 के पश्चात्‌ सेवा-निवृत्त होता है तो श्रयोग्यता पेशन की राशि 
नियम 288(ग) (4) में वरणित पारिवारिक पेशन की राशि से कम नही होगी 
[वित्त विभाग के पन्न संख्या एफ. | (53) बित (ग्रुप-2)/74 दिनांक 7-2-76 द्वारा निविष्ठ ] 
%नियम 237 एवं 238:- वि. वि. की आज्ञा संख्या 2035/58/एफ-7 ए (2) विवि. (क) 
नियम/58 दिनाक 30-0-58 द्वारा विलोपित । 


खण्ड-4 : श्रधिवाधिकी (सुपरएन्यूऐशन) पेन्शन 


नियम 239 : स्वीकृत करने की शर्तेः-अधिवापिकी (पुयरएन्यूऐगन) पैंगन उन कर्मचारियों 
को स्वीकृत की जाती है जो सेवा नियम 56 के अन्तर्गत सेवा से निवृत्त किये जाते है । यह झ्रादेश 
-2-62 से प्रभावशील होगा । 

टिप्पणियां---() राजकीय वकील इस नियम के अन्तर्गत नही आते है । 

(2) एक कर्मचारी के सम्बन्ध मे जिसका जन्म का वर्ष तो ज्ञात है पर वास्तविक जन्म-दिन ज्ञात नही 
है तो उस बर्ष की प्रथम जुलाई उसकी जन्म-तिथि मानी जावेगी तथा यदि वर्ष व माह ज्ञात हो तो उस माह की 
6 तारीख को उसकी जन्म-तिथि मानी जावेगी एवं ऐसे मामले जिनमे सेवा में प्रविष्ट होते समय केवल अवस्था 

ही बताई हो तो व्यक्ति की सेवा में भर्ती की तारीख को उसके द्वारा व्यतीत की गई आयु पूरी किया हुआ समभना 
चाहिए तथा उसके भ्राधार पर जन्म-तिथि निकालनी चाहिये । 

(3) बहुत ही अ्रपवाद स्वरूप मामलो को छोडकर, नीति के रूप मे सरकार ग्रधिवाधिकी प्रायु प्राप्त 

, कर्मचारियों की सेवा में वृद्धि स्वीकृत करने के विरूद्ध है। जहा प्रशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्तियों की कमी के 
कारण लोकहित में कर्मचारी को, जो ग्रधिवाधिकी आयु प्राप्त करने वाला है, सेवा मे रखा जाना ग्रावश्यक 
समझा जाता हो तो इसका उचित तरीका यही है कि पहिले सम्बन्धित कर्मचारी को सेवा-निवृत्त किया जावे तथा 
बाद में उसे एक सीमित समय के लिये पुनर्तियुक्त किया जावे। अ्रतः सेवा में वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव केवल 
उसी स्थिति में किया जाना चाहिए जब सेवा-निवृत्ति के बाद पुतरनियुक्ति कुछ अपव।द स्वरूप एवं आ्रवश्यक-कारखो 
से जिनका उल्लेख किया जावेगा व्यवहारिक नही पाई जाती हो । 

प्रस्तावित वृद्धि या पुननियुक्ति के सभी मामले कामिक विभाग को भेजे जाने चाहिये ! निश्चित तिथि से 
कम से कम तीत माह पूर्व इसका प्रसग चलाना चाहिए । 

(4) एक कर्मचारी के संम्बन्ध में जिसके लिए एक निश्चित समय की सेवा-दृद्धि या पुन्नियुक्ति का 
आदेश वास्‍्तविक रूप में भ्रभाव में लाया गया है तो उसकी सवायें, केवल झनुशासनिक-कार्यवाही के आरोपो को 

छोड़कर, उस निदिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व-सेमाप्त नही की जा सकती है जब तक उससे स्पप्ट रूप से यह 
नहीं कहा जाता है कि उसकी सेवायें सेवाकाल में नोटिस देकर या प्रन्य प्रकार से कभी भी समाप्त की जा 
सकती है । 


336] राजस्थान सेवा नियम [नियम 240 


झ्राडिद निर्देश--जब एक कर्मचारी को एक विशिष्ट आ्रायु प्राप्त करमे पर सेवा-निवृत्त किया जाना हो 
या पदावनत करना हो या भ्रवकाश पर रहने से वन्द किया जाना हो तो जिस दिन वह उस आयु को प्राप्त करता 
है, वह अकाये-दिन (नान-वरकिग-डे) गिना जाता है तथा राज्य कमंचारी को उस दिन से, उस रात को मिला- 
कर, सेवा से निवृत्त, पदावनत या अवकाश पर रहने से वनन्‍्द (जैसी भी स्थिति हो) हो जाना चाहिए। 


निर्देशन - एक प्रर्न उठाया गया है कि जिस तारीख को कर्मचारी अनिवार्य सेवा-निवृत्ति की आयु प्राप्त 
कर लेता है क्या उसी तारीख को उसकी सेवा निवृत्ति स्वतः ही हो जती है या सक्षम-प्राधिफारी द्वारा, उस 
सम्बन्ध का एक विशिष्ट-आरदेश निकालना आवश्यक होता है जिसमे यह उल्लेख किया जावे कि उसे अमुक तारीख 
से सेवा से निवृत्त हो जाना चाहिए । 


अधिवाधिकी झ्ायु (सुपरएन्युऐेशन) प्राप्त करने के सम्बन्ध में नियम एवं सेवा की शर्ते एक कर्मचारी को 
विशिष्ट आयु प्राप्त करने पर या विशिष्ट समय त्तक की सेवा अवधि पूर्ण करने पर सेवा से अनिवार्ये-निमृत्ति का 
प्रावधान करती है ) ऐसे सभी मामलों मे सेवा-निवृत्ति स्वाभाविक है एवं इस सम्बन्ध भें जब तक सक्षम-प्राधिकारी 
द्वारा अन्यथा रूप से आ्रादेश न दिये गये हो एक कमंचारी को अपनी नियत तिथि को सेवा-से-निवृत्त-किया-गया- 
हग्मा समझना चाहिए । फिर भी यह वाछनीय है कि सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों को यह निश्चित करना 
चाहिए कि उनके अधीतस्थ कर्मचारियों को सेवा-निवृत्त किये जाने का औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया 
है। एक कर्मचारी की अ्रनिवाये-सेवा-निवृत्ति की तारीख कार्यालय मे ज्ञात रहती है। अतः उसे अ्रग्निम रूप में 
प्रासानी से निवृत्त करने एवं उस बीच में झ्रावश्यक प्रबन्ध की/कार्यवाही किये जाने में किसी प्रकार की बाधा नहीं 
रहनी चाहिये | इस कार्य के लिये सम्बन्धित अधिकारियो को उचित अभिलेख रखना चाहिये जिसमे आगामी 
5 बर्ष की भ्रवधि में सेवा से निवृत्त किये जाने वाले व्यक्तियों के नाम प्रत्येक वर्ष की एक जनवरी को दिखाए 
जायेंगे तथा ऐसी उचित कार्यवाही करेगा जो नियत तिथियीं को सेवा निवृत्त करने के साधारण आदेशों के जारी 
करने के लिए ग्रावश्यक हो । यह विशेष रूप से आवश्यक है क्योक्ति निम्न-वेतन पाने वाले राज्य कर्मचारी स्वय 
यह भूल जाते हैं कि उनकी अधिवापिकी श्रायु की तारीख क्या है । 


उसी समय एक कर्मचारी झपने कार्य-मुक्त होने के सम्बन्ध में आदेशों के प्राप्त नही करने पर यह केहकर 
साभ नही उठा सकता है कि उसे सेवाकाल मे वृद्धि स्वीकृत हो गई है। यदि कर्मचारी कोई निवृत्ति-पूर्व-अवेकार्ग 
प्राप्त करना चाहे तो वह उसके लिये पर्याप्त सम्रथ पूर्व निवेदन करेगा । यदि वह भ्रवेदन नहीं करता है तो यह: 
उसझी जिम्मेदारी है कि उसे इस तथ्य को कार्यालय के प्रश्यक्ष के ध्यान में ला देना चाहिये जिसके प्रधीन बहू वास 
कर रहा है कि वह सेवा के लिए निर्धारित अ्धिवापिकी पश्रायु प्राप्त कर रहा है जिसके बाद उसे सेवा से निदृ्त 
किया जाता है। यदि वह स्वयं कार्पालय का ध्रध्यक्ष हो तो उसे यह सूचना अपने निकटतम उच्च-प्रधिकारी को 
देनी चाहिए | जब तक वह विशिष्ठ-आदेश प्राप्त न करे कि उसे सेवा में लगे रहना चाहिए, उसे झपने पद की 
कार्यभार नियत तिथि कौ कायलिय के प्रध्यक्ष को सम्मला देना चाहिये (या ऐसे प्रधिकारी को संगला देना 
चाहिये जिसे वह मनोनीत करे) या यदि वह स्वयं कार्यालय का श्रध्यक्ष है तो उसके बाद कार्यल्य ये सबसे बरिष्ठ- 
प्रधिवारी को कार्यभार संभलाना चाहिये जो उसको प्रनुपश्यिति भें कार्यालय में कार्यभार को संभाल सके । * 


गदि योर्ट कर्मचारी सेवा के लिये प्रधिवाधिकी प्रायु प्राप्त कर लेने पर उपयुक्त निर्देशनों के बाद ञी 
मेरा में बना रहता है सो देख प्रकार के समय के भुगतान की जिम्मेदारी राज्य गरकार पर नहीं होगी ॥ 


नियम 240:--वित्त विभाग के आदेश संस्या एफ ] (58) वि. वि. (क) (नियम) 62 दिनाऊः 
2-]-962 द्वारा 5-0-962 से विलोपित । 


नियम 24]-244] राजस्थान सेवा नियम [337 


नियम 24: वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ ] (28) वि.वि. (क) (नियम 62- दिनांक 
3]-7-972 द्वारा विनोपित । 

नियम 242 : 55 बर्ष की श्रवस्था पर एच्छिक सेवा निवृत्ति:--वित्त विभाग की ग्राज्ञा संख्या 
एफ | (8५) उि वि (क)(नियम) 62 दिनांक 3।-$-.963 द्वारा दिनाक 7-]2-962 से विलोपित । 

खण्ड-5 : सेवा निवत्ति-विश्वाम व॒त्ति 

नियम 243---एक राज्य कर्मचारी जो नियम 244 के अन्तर्गत सेवा-निवृत्त होता है या हो 
गया है, उसे सेवा-निवृत्ति (रिटायरिंग) पेशन स्वीकृत की जाती है । 

विषम 244 (])-(क) 20 वर्ष की पेन्शन-प्ोग्य-सेवा पूर्ण करने पर सेवा-निवृत्ति:--एक 
मज्य  तम ा कि - न्यूनतम 3 माह-पुरत्र लिसित में, अपने निवृत्ति-प्राधिकारी को, नीटिस देकर राज्य- 
सेवा से विधाम-बूत्ति प्राप्त कर सकता है यदि उसने न्यूनतम 20 वर्ष का पेन्शन-योग्य-सेवा काल 
पूर्ण कर लिया है भ्रयवा 45 वर्ष की आयु प्राप्त करलो है, इनमें से जो भी पूर्व में हो । उक्त दोनों 
शर्ता में से किसी एक के पूर्ण होने के दिनांक के पश्चात्‌ कभी भो, नोटिस में भ्ंकित दिनांक से, बह 
सेबा-निवृत्ति प्राप्त कर सकता है । 

नियुक्ति-प्राविकारी के यह ग्रधिकार-क्षेत्र मे होगा कि वह एक ऐसे राज्य-कर्मचारी को 
स्वेच्छा से सेवा-नितत्ति प्राप्त करने से रोक सकता है+-- 

(0) जो सेवा से निलम्बित हो, या 

(7) जिसके मामले में अनुशासनात्मक-कार्यवाही विचाराधीन हो श्रथवा, बडी सजा 
(मेजर-पेनल्टी) देने के उद्देश्य से अनुशासन-सम्बन्धी कार्यवाही झारम्भ किये जाने 
का विचार हो तथा अनुशासनात्मक-प्राधिकारी को मामले की परिस्थितियों के 
आधार पर यह श्रनुमान हो कि ऐसी विभागीय भ्रथवा अनुशासन-सम्वन्धी कार्यवाही 
का परिणाम कर्मचारी को राज्य-सेवा से निष्कासित करना श्रथवा बर्खास्त करने के 
रूप में निकलेगा, अथवा 

(7) जिसके मामले में दण्ड-नायक न्यायालय में मुकदमा चलाने का विचार हो श्रथवा 
मकदमा दायर कर दिया गया हो । 

नियम 244 () (ख):--एक राज्य-कर्मचारी जिसने उपरोक्त उप-नियम 244 (]) (अर) 

के अनुसार सेवा-निवृत्त होने का नोटिस दे दिया हो, वह उस नोटिस में भ्रंकित सेवा-निबृत्ति की 
तारीख से स्वतः ही सेवा-निवृत्त हो जावेगा और ऐसे नोटिस को उसी दिन से स्वीकार-किया-हुवा- 
माना जावेगा जब तक सक्षम-प्राविकारी द्वारा कर्मचारी को स्वयं/इच्छा से सेवा-निवृत्त होने से रोकने 
के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल/श्रन्यथा आदेश, कर्मचारी द्वारा दिये गये नोटिस की अचधि समाप्त 
होने से पूर्व, जारी करके कमंचारी को विवित्रत्‌ सूचित नहीं कर दिया गया हो । 

(ग) यदि एक कर्मचारी जो अझदेय-प्रवकाण (लीव-नाट-ड्यू) पर रहते हुये सेवा पर वापिस 
उपस्थित हुये बिना उक्त-प्रकित उप-नियम के अन्तर्गत स्वयं की इच्छा से सेवा-निवृत्ति 
प्राप्त करना चाहता हो तो ऐसे मामले में कर्मचारी अदेय-श्रवकाश पर प्रस्थान करने 
की तारीख से ही सेवा-निवृत्त किया-हुवा माना-जावेगा और ऐसे अवकाश के एवज 

का में इस बीच की भ्रवधि में कर्मचारी ने जो अवकाश-वेतन प्राप्त किया है उसे वापिस, 
वसूल कर लिया जाबेगा । 


338] राजस्थान सेवा नियम [नियम 244 


(घ) एक राज्य-कर्मंचारी जो उक्त अंकित उप-नियम के प्रावधानों के अनुसार स्वेच्छा से 
सेवा-निवृत्ति प्राप्त करता है, उसे 5 वर्ष की पेन्शन-योग्य-सेवा का भअतििरिंक्त रूप में 
लाभ दिया जावेगा, जिसे कर्मचारी द्वारा वास्तव में की गई सेवा-अ्रवधि में जोड़ा 
जावेगा । 


5 बे की पेन्शन-पोग्प ऋतिरिक्त-सेद' का लण्म निम्न-ऋंफित्त शर्तों के आधार पर लियए 
जावेगाः-- 


पेन्शन-नियमों से शासित होने वाले राज्य-कर्मंचारियों के सम्बन्ध में :-- 


(0) विश्वाम-दृत्ति के लिए पेन्शन-योग्य-सेव-काल में 5 बपं तक की पेन्शन-योग्य-सेवा झवधि बढाई 
जावेगी तथा-दोनों को मिलाकर बनने वाली प्रवधि किसी भी परिस्थिति में 33 वर्ष से अ्रधिक 
की पेन्शनन्योग्य-सेवा से अधिक नहीं होगी अ्रथवा उस कुल अवधि से अधिक नही होगी जो 
कर्मचारी द्वारा उसकी भ्रधिवार्विकी आयु के दिन-सेवा-निवृत्त होने पर बन पाती । 


(४) जिन मामलों में पेन्शन-योग्य-सेवा, उपरोक्त श्रनुच्छेद के अनुसार, बढाई जाती है उनमे 'बेतनादि"” 
(इमोल्यूमेन्टस) वे लिए जावेगे जिनकी परिभाषा सेवा-नियम 250 (ग) में दी गई झोर यंह 
“वेतनादि” उस दिन के भ्राधार पर फलाये जावेगे जिस दिन वह राज्य कर्मचारी विश्वाम-दृत्ति 
ग्रहण करने की तारीख से पूर्व तुरत प्र प्त कर रहा था । उस दिन के “वेतनादि” ही कर्मचारी की 
पेन्शन तथा ग्रेज्यूटी की फलावट के लिए दिये जावेगरे। 


अंशदायी-भविष्य-निधि योजना से शाप्तित होने वाले राज्य-कर्मंचारियों के मामलों मेंः-- 


(॥) शासकीय-प्रशदान (बोनस एवं विशेष-अ्ंशद/न) उतनी सीमा तक बड़ा दिया जावेगा जिस तक 
5 वर्ष के भ्रतिरिक्त सेवा-काल को जोडने पर बन पाता है भ्रथवा देय होता है । 

(४) कल्पित-प्रशदान की फलावट राज्य-कर्मचारी द्वारा सेत्रा-निवृत्ति लेने को तारीख से पूर्व के दित 
चुकाये जा रहे अंशदान की राशि के आधार पर को जविगी चाहें सेवा-निवृत्ति के दिन भ्यवा 
उसके बाद कोई अ्ंशदान सही दिया गया हो | 

(५७) उपरोक्त अक्रित भ्रक्रिया के ग्राधार पर बढ़ाया गया भविष्य-मिधि का अशदान (बोनस एवं विशेष- 
अशदानो उस धन-राशि से किसी भी स्थिति में अधिक नही होगा जो कर्मचारी को 33 वर्ष की 
सेवा के वाद निवृत्ति लेने के कारण दिया जाता झ्थवा जो कर्मचारी को अधिव विकी झायु के हो 
जाने पर सेवा-निवृत किये जाने पर मित्रता, इनमें से जो भी कम हो | 

(श) 5 वर्ष के कह्पित पेन्शन-्योग्य-सेवा काल का लाभ उस राज्य-कर्मचारी को नहीं दिया जावेगा 
जो सेवा नियम 244 (2) के प्रावधानों केः श्रनुमार राज्य सेवा से झनिवार्य रूप से सेवा-विदवृतत 
विया जाता है । 

|>). एक राज्य-कर्मचारी जो सेवा-नियम 244 (]) (क) के अनुसार स्वयं/इच्छा से सेवा- 
निवृत्ति के लिये नोदिस देता है, उसे पहले नियुक्ति-प्राधिकारी से, लिखित में निवेदन 
कर, इस वात फी संतुत्टि कर लेनी चाहिये कि उसने वास्तव में पेन्शन प्राप्त करते के 
लिये 20 वर्ष की पेन्शन-योग्य-सेवा पूर्ण कर ली है । ऐसी जानकारी उम्र सक्षम-प्राधि- 
फारी से की जानी चाहिये जो कर्मंचारो को सेवा-निवृत्त करने के लिये सक्षम हो । 





नियम 244] राजस्थान सेवा नियम [339 


(च) एक राज्म-बामेचारी, नियुक्ति-प्राधिकारी की अनुमति से, उपरोक्त उप-नियम 244 
() (क) के अन्तर्बत दिये गये नोटिस को, उस नोटिस की अ्रवधि समाप्त होने से 
पूर्व, वाविस ले सकता है। अर्थात्‌ 3 माह पूर्व के लिखित-तोटिस को सक्षम-प्राधिकारी 
की अनुमति से, नोटिस की अ्रवधि समाप्त होने से पूरे, कभी भी वापिस लिया जा 
सबता है । 

प्राविकारी जो एक राज्य-कर्मचारी को सेवा-निवृक्त करने के लिये सक्षम हो वह 
पात्रता रखने वाले झौचित्यपूर्ण-मामलों मे 3 माह से कम के नोटिस, जो उपरोक्त उप- 
नियम में एक शर्त है, पर भो राज्य कर्मचारी को सेवा-निवृत्त होने की झनुमति, राज्य 
सरकार के वित्त विभाग की सहमति से, दे सकता है। 

(ज) एक राज्य कर्मचारी जिसने अपनी स्वयं की इच्छा से सेवा-निवृत्त होने का नोटिस दे 
दिया हो, वह नोटिस की अवधि समाप्त होने से पूर्व उसको देश्-उपारजित-अवकाश की 
स्वीकृति के लिये प्रार्थता कर सकता है जिसकी उसे नोटिस झ्रवधि के साथ-साथ 
उपभोग करने के लिये स्वीकृति दी जा सकती है । यदि अवकाश की अवधि सेवा- 
निवृत्ति की दिताक से आगे तक की हो किन्तु वह राज्य कर्मचारी के अधिवाधिकी 
आयु के होने पर सेवा-विवृत्त करने की अवधि से कम की हो तो नियुक्ति प्राधिकारी 
द्वारा कर्मचारी की साख पर उपलब्ध उपाजित अवकाश, 20 दिन तक की सीमा 
तक, सेवा-समाप्ति-अवकाश (टरमीनल-लीव) के रूप मे स्वीकार किया जा सकता है । 

[वित्त विभाग की अ्रधिसूचना क्रमांक एफ. 4 (50) बित्त (ग्रप-2)/75 दिनांक 6-2-78 द्वारा प्रति-स्थापित ] 
राजकीय निर्णय सख्या 4---राजस्थात सेवा नियम 244 () के अनुसार एक राज्य-कर्मंचारी एक 
विशिष्ट अवधि की पेन्शन-योग्य-सेवा पूर्ण करने पर स्वय की इच्छा से सेवा-नियृत्ति ले सकता है। इस नियम के 
अनुमार ऐसे राज्य-कर्मंचारी को तीन माह पूर्व मे लिखित में नोटिस देवा नियमों के अनुसार अनिवार्य है। इस 
निर्धारित नोटिस ग्रवधि में शिथिलता करना अथवा इसे समाप्त करने के अधिकार राज्य मरकार के वित्त विभाग 
में निहित है, जो किन्ही विशिध्ट-प्रावश्यक एवं तत्काल-महत्व के मामले में उपयोग किये जाते है किन्तु राज्य 
सरकार से ऐसी अनुमति प्राप्त करने में प्रायः समय लग जाता है। 
इस प्रश्न पर विचार कर यह निर्णाय किया गया है कि राजस्थान सेवा तिथम 244(]) के अ्रस्तगंत राज्य- 
सेवा से स्वय की इच्छा से सेवा-निधृत्ति प्राप्त करने वाले राज्य-कर्मंच।री जो लोक सभा विधान राभा/नगरपालिकायें/ 
पंचायती राज्य संस्थाय्रो में से किसी के लिये भी चुनाव लड़ने के विच/र से सेवा-निशृत्ति प्राप्त करना चाहे तो 
ऐसे मामलों में सक्षम-प्राधिकारी द्वारा सेवा नियम 244 (।) के श्रन्तर्गंत सम्बन्धित राज्य-कर्मचारी को तुरन्त 
ही कार्य मुक्त कर दिया जावे । किन्तु ऐसा करने से राज्य सरकार के, सम्बन्धित राज्य-कर्मचारी के मामले के 
झ्ौचित्मपुर्ण कारण एवं पेन्शन-योग्य-सेवा निर्धारित करने के अधिकार पर कोई विपरीत कानूनी प्रभाव नही 
होगा एवं सक्षम-प्राधिक्रारी की कार्यवाही को इस नियम द्वारा निर्धारित नोटिस-ग्रवधि के शिविलन में की हुई, 


कार्यवाही मानी जावेगी । 
[वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ । (50) वित्त (ग्रप-2)/75 दिनांक 3-3-7.% 


राजकीय निर्णय संख्या 2"--राज्य-सरकार की सूचना में ऐसा मामला आया है जिनमें एक राज्य- 
कर्मचारी ने संसद/राज्य विधान सभा/तगरपालिका/पचायती-राज-सस्था के चुनाव खडने के उद्दं श्य से अपनी सेवा 
से स्याग्रपत्र दिया जबकि सेवा नियम 244 (१) के अस्तर्गत ऐसा कर्मचारी स्वयं की इच्छा से विश्वामन्चृत्ति प्राप्त 
करने का अ्रधिकारी था / धूंकि सेवा निग्रम 244 (!) के श्रावधानों के अ्रनुसार एक-कर्मचारी को स्वय की 


शक 


जे 


340] राजस्थान सेवा नियम [नियम >44 


से विश्वामवृत्ति प्राप्त करमे के लिये 3 माह का लिखित में नोटिस देना आवश्यक हैं। अ्रत: ऐसा राज्य-कर्मचारी 
समय की श्रावश्यकता एवं तथ्यों को देखते हुये अपने त्वाग-पत्र स्त्रीक्ार होने तक सेवा-मुक्त होने की प्रतीक्षा नही 
कर सकता है । श्रतः ऐसे कर्मचारियों को तुरन्त ही सेवा-मुक्त होने के लिये त्थाग-पत्र देना पडोंगा । 

इस मामले पर विचार कर यह निरंय किया गया है कि एक ऐसे राज्य कर्मचारी जिसने ! मार्च, 
]977 से वित्त विभाग के आदेश क्राक एफ. | (50) वि. वि. (ग्रप-2) 75 दिनांक 3-3-978 के जारी 
होने तक ससद/राज्य विधान-सभा/नगरपालिका अथवा पचायत राज संस्या के चुनांव लडने के लिये सेया से त्याग- 
पत्र दिया हो तो ऐसे प्रस्तुत त्यागपत्र॒ को सेवा नियम 244 (!) के अनुसार सेवा से स्वय की इच्छा के रूप में 
विधाम-चृत्ति प्राप्त करने के लिये ग्रावेदत-किया-हुआ माना जावेगा श्रौर उसे ऐसी स्वयं/ऐच्छिक सेवा-निवृत्ति का 
लाभ उस द्वारा त्याग-पन्न प्रस्तुत करने की दिनाक को प्रभावशील निथर्मों के अनुसार दिया जावेगा यदि ऐसे 
व्यक्ति ने उस दिन (स्थाग-पत्र प्रस्तुत करने के दिन) सेशा नियम 244 () द्वारा निर्धारित सेवा के विशिष्ट बर्फ 
पूर्ण कर लिये हों । 

[वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ. (50) वि. बि. (प्रंप-2)/75 दि. 4-7-978 द्वारा निविप्ड] 





नियम 244 (]) : पच्चीस वर्ष की पेशन-योग्य सेवा पूर्ण करने पर सेवा-निवृत्तिः--एक राज्य कर्मचारी 
न्यूनतम 3 माह पूर्वे लिखित में सुचना देकर उस दिन से या उसके बाद सेवा-निवृत्त हो सकता है जिस दिन वह्‌ 
25 वर्ष की पेन्शन-योग्य सेवा पूर्ण कर ले श्रयवा जिस दिन वह 50 वर्ष की श्रायु का हो जावे इनमें से जो भी 
पूर्व में हो, श्रथवा। वह उक अकित तारीबो के वाद किपी भी अन्य तारीख को, जिसका उल्लेख तीन-माह वाले 
नोटिस में किया जावेगा, कमंचारी को सेवा-निशृत्त किया जा सकता है । 
नियुक्ति-कर्ता-प्राधिकारी के लिये यह छूट होगी कि वह॒एक ऐसे राज्य कर्मचारी को जो निलम्बित है 
एवं जिसके विरुद्ध विभागीय जाच पूर्व में ही प्रारम्भ हो चुकी हो, को सेवा-निवृत्ति की झनुमति देने से मना कर 
सकता है श्रर्थात्‌ ऐसे कर्मचारी की स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने की प्रार्थना स्त्रीकार अथवा अस्वीकार,केरने का 
निर्णोेय विवेकानुसार किया जा सकता है । 
[बित विभाग की अधिसूचना सख्या एफ. 3 (50) वि. वि. (ग्रप-2) 75 विनांक 3॥ मई, 977 
ड्वारा प्रति-स्थापित] ध 
स्पस्टोकरण:--एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या ऐसे कर्मचारी जिन्‍्होने राजस्थान सेवा नियम 244 
(॥) के श्रन्तगंत स्वेच्छा से सेवा-निवृत्त होदा चाहा है के मामलो-मे, सरकारी कर्मचारी द्वारा दिये गये लिखित 
नोटिस, जिसमे सेवा-निवृत्त होते की इच्छा व्यक्त की गई है, को सरकार द्वारा स्त्रीकार करने की श्रावश्यकता है ! 
मामले की जाच की गई और यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकारी कर्मचारी द्वारा दिये स्वेच्छा से 
संबा-निवृत्ति के नोटिस को सरकार द्वारा स्त्रीकीर करने की आवश्यकता नहीं है और ऐसे सरकारी कर्मचारी 
नोटिस की समाप्ति की तारीख से सेवा-निवृत्त हुये माने जावेगे । सक्षम-अ्धिकारी, सेवा-निवृत्ति से सम्बन्धित, जो 
भी कार्यवाही आवश्यक है पूरी करेगा-जैसे सम्टून्धित सरकारी कर्मचारी के राजस्थान सेवा नियम 244 () के 
अधीन लिखित नोटिस दिया है वह नोटिस मे उल्ललित तारीख से सेवा-निवृत्त हो गया माना जावेगा । 
फिर भी यह ध्यान रखा जावे कि राजस्थान सेवा नियम 244 () के उपबन्धो के अधीन नियुक्ति- 
प्राधिकारी को दो विशिष्ट कारणों पर सरकारी कर्मचारी को स्वेच्डा से सेवा-निवृत्त होने से रोकने का अधि- 
कार दिया गया है। अर्थात्‌ () यदि वह निलम्बित है झयवा (7) उसके विरुद्ध विभागीव कार्यवाही प्रारम्भ 
करदी गई है । 


नियम 244 ](2) राजस्थान सेवा नियम [34॥ 


नियम 244 (2) ():--सरकार न्यूनतम तीन माह पूर्व का लिखित-नोटिस देकर किसी 
कर्मचारी को उस दिनांक से सेवा-निवृत्त कर सकती है, जिसको वह 25 वर्ष की पेशन-योग्य-सेवा पूर्ण 
कर लेता है या उस तारीख को जिस दिन वह 50 वर्ष की आरायु प्राप्त कर लेता है, इसमें जो भी 
पहले थ्रा जाती है, या उसके वाद श्रन्य किसी तारीख से । 

किन्तु ऐसे कर्मचारी को तुरन्त भी सेवा-निवृत्त किया जा सकता है ग्रौर ऐसी सेवा-निवृत्ति 

पर कमंचारी तीन माह के वेतन और भत्ते, नोटिस के बदले में, क्लेम करने का अधिकारी होगा। 

[बित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (50) थि, वि (ग्रुप-2) 75 दिनाक 7-3-76 द्वारा 

प्रतिस्थापित तथा 23-4-77 द्वारा 20 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष किया गया] 

(0) यदि सेवा निवृत्ति श्राज्ञा की सूचना कर्मचारी पर तामील नहीं होती है तो सरकार 
राजस्थान राजपत्र में ऐसी सेवा-निवृत्ति श्राज्ञा को प्रकाशित कर सकती है श्रौर 
सरकारी कर्मचारी ऐसा प्रकाशन होने पर सेवा-निवृत्त किया हुआ समभा जावेगा । 

झापनः--पिछले कुछ समय से राज्य सरकार के, सेवा नियम 244 (2) के अधीन समयापूर्व सैवा-निवृत्त 

कर्मचारियों से प्राप्त प्रतिवेदनों पर विचार करने हेतु पुतरावलोकन समितियां, गठन करने का, प्रश्त विचाराधीन 
था । इस सम्बन्ध से विभिन्न सेबा्रों के प्रभावी कर्मचारियों/ग्रधिकारियों के प्रतिवेदनों पर विचार करने के लिये 
श्रव राज्य सरकार द्वारा निम्नाकित पुतरावलोकत समितिया गठित करने का निर्णय लिया गया है। इन समि- 
तियों की सिफारिश अन्तिम निर्णय हेतु प्रत्येक समिति के समझ ग्रकित अधिक, रियो को प्रस्तुत की जावेगी । 








क्र सेवा का नाम पुनरावलोकन समितियों अन्तिम निर्णय लेने बाले 
सर का गठन अधिकारी का नाम 
] 2 3 4 
]- राज्य सेवायें:-- (0) मुख्य सचिव मुख्य मंत्री 
(क) रु. 800/- (7) ग्रह आयुक्त, समस्त (स्रिफ़ारिश स्वधित प्रंत्री 
या उससे अधिक सेवोझों के लिये/उन के माध्यम से प्रस्तुत की 
चेतन पाने वाले सेवाओं को छोड़कर जिनके जावेंगी) 
अधिकारियों हेतु वे प्रशासनिक सचिव हैं तथा 


वित्तभायुक्त उन सेवांझो के 
लिए जिनके गृह आयुक्त 
प्रशासनिक सचिव हैं । 
(00) सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग का सचिव, सयोजक, 


(ख) आर- एस. एस. (३) अध्यक्ष, राजस्व मण्डल मुख्य भन्‍्त्री 
आर. ए. एस. (0) मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत (सिफारिश मुख्य सचिव 
अधिकारियी के आयुक्त श्रेणी का एक के माध्यम से प्रस्तुत 
लिये अधिकारी होगी) 


(0) विशिष्ट सचिव, कामिक 
विभाग, संयोजक 


[नियम 244 (2) 
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] 2 3 4 
(ग) अन्य सेवाओों (7) श्री जी. के. भनोत ग्रायुक्त मुख्य मन्त्र 
के लिये डेयरी विकास) समस्त सेवाग्रो (सिफारिश मुख्य सचिव 
हेतु, उन सेवाश्रो को छोडकर तथा संवधित मन्त्री के * 
जिनके वे प्रशासनिक सचिव माध्यम से प्रस्तुत होगी) 
है तथा श्री जे, एस. मेहता, 
आयुक्त, शिक्षा विभाग, उन 
राज्य सेवाझ्रों के लिए जिनके 
लिए श्री जी. के. भनोत 
प्रशासनिक सचिव हैं । 
2. अधिनस्थ सेवायें () प्रशासनिक सचिव सम्बन्धित मंत्री 
(7) मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत (सिफारिश प्रशासनिक 
एक सचिव/विशिप्ट सचिव सचिव के माध्यम से 
(॥) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, प्रस्तुत होगी) 
संयोजक 
3. मंत्रालयिक सेवायें (9) प्रशासनिक सचिव मुख्य सचिव 
(#) मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत (सिफारिशें संबंधित 
एक सचिव/ विशिष्ट सचिव सचिव द्वारा भ्रस्तुत 
(7) सबधित विभागाध्यक्ष, संयोजक की जायेंगी) 
4 चतुर्थ क्षेणी सेवाये (0) संबंधित विभागाध्यक्ष-संयोजक सम्बन्धित 
(क) उन मामलों मे (४) मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत प्रशासनिक सचिव 
जहा पूर्व में अन्तिम उप-सचिव 
निर्णोय विभागाध्यक्ष 
द्वारा किया गया है। 
(ख) उन मामलो मे जहां 0) प्रशासनिक सचिव मुख्य-सचिव 


पूर्व में अन्तिम निर्णय 
प्रशासनिक सचिव द्वारा 
लिया गया है । 


(0) मुख्य सचिव द्वारा 
मनोनीत एक .सचिव/ 
विशिष्ट सचिव 

(0). सबधित विभागाध्यक्ष, 
संयोजक 


(सिफारिशें सम्बन्धित 
प्रशासनिक सचिव के 
माध्यम से प्रस्तुत होगी) 


उपसोक्त-गठित-समितिया भविष्य में किये जाने वाले समयापूर्व-सेवा-निवृत्त कर्मचारियों से प्राप्त प्रतिवेदनों 
पर विचार के अतिरिक्त उत कर्मचारियों के प्रतिवेदनों पर भी विचार करेगी जिनकी सेवा-निवृत्ति 25-6-975 
या उसके बाद में की गई है । ये समितियों 25-6-975 से पूर्व झनिवार्ये-सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के मामलों पर 


विचार नही करेंगी । 


नियम 244 (2) ] राजस्थान सेवा नियम [343 


बे कर्मचारी जिन्‍्होने पूर्व मे प्रतिवेदन दिया था और वह अस्तीकार किया जा चुका है, अब पुनरावलोकन 
समितियों को पुनः प्रतिवेदन प्रस्तुत नही कर सकेगे। फिर भी ऐसे मामलो को सम्बन्धित समितियों के संयोजक 
अपनी समिति के समक्ष रख सकेगे व उस मामले मे पुनः विचार किया जा सकेगा, जिस मामले मे समिति इस 
प्रकार का निर्णय ले कि यह मामला पुनः विचार योग्य है। सबंधित कममंचारी जो राजस्थान सेवा नियम 244 
(2) के तहत 25-6-975 या उसके बाद समयापूर्व-सेवा-मिवृत्त किये गये है श्रपना प्रतिवेदन इस ज्ञापन के राज- 
स्थान राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर सम्बन्धित पुनरावलोकन समिति के सथोजक को 
प्रस्तुत कर सकते है । 

[कारक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 3 (56) कामिक/ए.सी.प्रार./76 दिनांक 23-3-976 
द्वारा मिविष्ट ४ 


कार्यालय ज्ञापन:--कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञापन सख्या एफ 3 (56) कामिक/ए-सी-ओआर र/76 
दिनांक 23 मार्च 976 द्वारा सेवा नियम 244 (2) के तहत समयापूर्व-सेवा-निवृत्त कर्मचारियों से प्राप्त प्रति- 
बेदनों पर विचार करने हेतु पुनरावलोकन समितियों के गठन के झ्रादेश जारी किये गये हैं। यहा विशिष्ट रूप से 
कहने की ग्रावश्यकता नही है कि समितियों को इस कार्य को सतकंता और सावधानी से करना चाहिए। फिर भी 
इन मामलों पर विचार करते समय समितियों की निम्न-अकित कुछ मार्म-दर्शक विन्दुओ॥नो को सुझाव के रूप मे 
ध्यान मे रखता चाहिएः--- 

(0). जिन निहित सिद्धान्तो से निमम 244 (2) का संशोधन किया गया उसे कायम रसा जाना 
चाहिये । प्रर्थाव्‌ भ्रष्ट और ग्रक्षम व्यक्तियों को बाहर निकालने की प्रावश्यकता । 

(0) प्रक्रिया की छोटी-मोटी कमियों के बारे मे कानूनी-पुनविचार नहीं किया जाना चाहिए। 

(॥) विशिष्ट कार्यदक्षता निर्धारण रिपोर्ट को विस्तृत मे लिखें जाने की प्रावश्यकता नही थी प्ौर 
उसमे दिये गये मिष्कर्पो को सही महत्त्व देते समय भरसक सावधानी रखी जानी चाहिए, यदि 
अधिकारी के पिछले कार्य और भ्रभिलेख से उसमे भिन्न स्थिति श्रकित की गई है। 

(५) चयन समितियों से विस्तृत कारश नहीं मांगे गये थे । 

(२) पक्षपात पूर्ण दृष्टिकोण, और पीडित करने के बारे मे लगाये गये श्रसंदिग्ध भ्रारोपो को नहीं 
मानना चाहिये | जब ऐसे आरोप लगाये जावें तो यदि सभव हो तो लेस्य प्रमाण की प्रतिया- 
साक्षी के रूप मे साथ में लगाई जावें। 

(७) पुतराबलोकन का उहं श्य यह नहीं है कि चयन-समिति द्वारा किये गये निर्धारणा फो पतट दिया 
जावे, वरन ऐसे स्पष्ट मामलों को पकड़ना है जिनमें न्याय कौ विफल कर दिया गया है । 

[कामिक विभाग के ज्ञापन संक्ष्या एफ. 33 (56) फामिक/ए.सी. श्रार /76 दि. 5-4-976 द्वारा निधिष्ट ] 
क्ार्यालय-ज्ञापन:--इस विभाग के कार्यालय ज्ञापत सस्या एफ. 3 (56) कामिक (ए-सीन्सी-प्रार/76 
दिनांक 23-3-976 की ओर ध्यान श्राकपित किया जाता है। बुछ सेवाप्रों के लिए गठित पुनराबलोकन समि- 
तियो में मुख्य सचिव द्वारा मतोनीत सदस्य का प्रावधान है । 


वह माना जाता है कि प्रसासनिक विभागों द्वारा इस बारे में झावश्यक कार्यवाह्दी करती गई दोगी। यदि 
नही की गई है, तो उन्हे परामर्श दिया जाता है कि जो विभाग/सेवायें उनके श्रधीन हैं उनके विए घुरप राबिप मे 
सदस्यों को मनोनित करवालें, जिससे पुनरावलोकन समितियों वी बैठक शीघ्र बुलाई जा से। 
[संझया एफ. 3 (56) कामिक/ए.सो.प्रार./दि. 22-4-976 द्वारा नियिष्ट] 
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राजकीय निर्णय:--इस विभाग के सम सख्यक परिपत्र दिनांक 2-9-975 की ओर ध्यान ग्राकपित 
किया जाता है । इस सबंध में राज्य सरकार द्वारा यह निश्चित किया गया है कि सेवा नियम 244 (2) के श्रधीम 
कर्मचारियों के मामलों को चयन समिति के सभी सदस्यों को भेज कर विचार कर सकती है, किन्तु यदि कोई सदस्य 
चाहे तो एक बँठक विचार करने हेतु बुलानी होगी। 

[संल्या एफ. 74 (63) कामिक/ए. सी. आर./75 दि. 24-5-976 द्वारा निदिष्ट] 

स्पष्टीकरण संख्या 7:---राजस्थान सेवा नियम 244 (2) के अधीन 'कर्मचारियो को नोटिस श्रवधि के 

बदले में वेतन और भत्तों का भुगतान करके सेवा-निवृत्त कर दिये जाने के बारे मे कुछ मुद्दे उठाये जाकर स्पष्टी- 
करण हेतु पत्र सर्दाभित किये गये हैं ॥ उनमे से कई मुद्दों परिपत्न सख्या 8 (5_) कार्मिक/ए-सी-प्रार/72 दिनांक 
]7-।2-973 (प्रतिलिपि नीचे) से स्पष्ट हो जाते है । 

फिर भी निम्नाकित मुद्द उपरोक्त परिपन्न मे स्पष्ट नहीं होते हैः-- 

() क्‍या मकान किराया भत्ता और सिटी कम्पेन्सेट्री अलाउन्स तीन महीनों के लिए देय है ? 

(४) क्या बेतन और भत्तें जो नोटिस अवधि की बजाय दिये जाते हैं वे सेवा-निवृत्ति के तुरन्त पूर्व जो 
आहरित किये जाते है उसके झ्रधार पर ग्रथवा वेतन और भत्ते मय वाधिक वेतन-बूद्धि यदि, 
कोई हो, जो सरकारी कर्मचारी प्राप्त करता यदि वह नोटिस अवधि मे सेवा में रहता, के आधार 
पर गणना की जावे ? 

उपरोक्त मुद्दों पर विचार किया गया और यह्‌ स्पष्ट किया जाता है कि-- 

(0) सरकारी कमंचारी जिन्हे नोटिस श्रवधि की वजाय वेतन और भत्ते दिये जाते है वे मकान किराया 
भत्ता श्ौर शहरी भत्ता उस वेतन पर प्राप्त करने के हकदार हैं जिस दर पर वे सेवा निवृत्त होने 
के तुरन्त पूर्व प्राप्त कर रहे थे । 

(॥) वेतन झौर भत्ते जो नोटिस की भ्रवधि के बजाय दिये जाने है वे वेतन झौर भत्ते वो होगे, जो वह 
सेवा निवृत्ति के तुरन्त पा रहा था । चूंकि वेतन और भत्तो का भुगतान होते ही वह तुरन्त सेवा 
निवृत्त माना जावेगा, भतः वेतन वृद्धि की तारीख के प्रश्त पर विचार करने का प्रश्न की उत्पन्न 
नही होता है । प 

[परिपत्र संख्या एफ 8 (52) कामिक/ए-सी-प्रार/72 पी-]! दिनांक 7-32-973] 
निर्देशन:--उक्त विषय पर इस विभाग के सम सख्यक परिपत्र दिनाक 3--973 की और ध्यात 
भ्राफपित किया जाता है जिसमे यह उल्लेख किया ग्रया है कि ऐसे मामलों में तीन माह के वेतन भौर भत्तो की 
राशि का बैंक ड्राफ्ट सेवा-निवृत्ति अ्रदिश के साथ में संलग्न किया जाना चाहिये जिनमे उसे तीन माह का नोटिस 
नही दिया गया है । राशि की गणना करते समय ऐसे कर्मचारी से वेतन और भत्तों से क्रिसी प्रकार की कटौतियां 
नहीं काटी जायें । ये कटौतिया बाद में कर्मचारी की ग्रेच्युटी या/प्रौर पैन्शन मे से काटी जावें। 
उपरोक्त प्रावधानों पर भारत सरकार झौर राज्य के विधि विभाग मे परामर्श करके पुनविचार किया गया 
गया झौर गह निश्चिय किया गया है कि चू कि सवधित कर्मचारी निर्धारित भ्रवधि के बजाय तीन माह के बेतव 
झौर अत्ते का मुगतान प्राप्त करने के तुरंत वाद सेवा निवृत्त हो जाता है ग्नौर उसके पश्चात वह सेवा में नही रहेगा, 
देन्शन प्रयवा तीन माह के वेतन झौर भत्तों के लिये सेवा निदृत्ति के पश्चात की कोई भी भ्रवधि की गणना करने 
का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । 

परत: नोटिस ग्रवधि की बजाय तीन माह के वेतन झौर भत्ते उस दर पर दिये जावेंगे जिरा दर से संबंधित 
कमचारी सेवा निवृत्त होते के तुरंत पूर्व पा रहा था । 


नियम 244 (2)] राजस्थान सेवा नियम [ 345 


चूकि अनिवार्य सेवा-निवृत करने के लिये नोटिस अ्रवधि को बजाय तीन माह के समान जो वेतन और 
भत्तें दिये जाते हैं वे “वेतन” होते है । प्रत: आय कर की कठौती मुगतान करते समय की जानी चाहिये । 

पेन्शन के भुगतान के बारे में-यह सेवा निवृत्ति को तारीख से भुगतान योग्य है-अर्थात्‌ नोटिस अवधि की 
बजाय वेतन और भत्तो का भुगतान, उस श्रवधि की पेशन के श्रतिरिक्त होगा । 

उपरोक्त निर्देशो का पालन सवधित अ्रधिकारियो द्वारा कठोरता से किया जावे। 

[संख्या एफ ! (37) वि-बि. (नियम)/77 दिनांक 8-7-976 द्वारा निविष्ट] 


स्पष्टीकरण संख्या 2:--एक प्रश्न उठाया गया है कि जब एक तिलम्बित राज्य कर्मचारी को सेवा 
नियम 244 (2) के अधीन सेवा से भ्निवाये रूप से निवृत्त किया जाबे तो क्या उसे सेवा-निव्ृत्त करने से पूर्व तीन 
साह का नोटिस भ्रथवा उस नोटिस की एवज में तीन माह का वेतन दिया जानता चाहिये तथा वह कातुनन अनिवार्य 
है प्रथदा नहीं । 

मामले की जांच की गई है एवं यह निर्णय किया गया है कि किसी निलम्बित कर्मचारी को सेवा नियम 
244 (2) के अ्रधीन प्निवारयें रूप से सेवा-निवृत्त किये जाने पर उसको, झनिवार्य सेवा-निवृत्त करने से पूव॑, 
3 माह की लिखित मे सूचना देने श्रथवा उसके एवज में तीन माह का नोटिस वेतन एवं भत्ते ग्रादि देना पूर्णतया 
झनिवार्य है। 

झतः: सेवा नियम 244 (2) के अन्‍्तगंत कर्मचारियों को श्रनिवाये रूप से सेवा-निव्तत्त करने वाले सक्षम- 

प्राधिकारियों पर जीर दिया जाता है कि वो ऐसे कमेंचारियो को 3 साह को रू सूचना श्रवश्य देवे झौर उन्हें 
नोटिस के एवज मे तीन माह के वेतन एवं भत्ते देने का मार्ग नही अ्पनावे । 
(वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या प. 4 (8) (3) वि.बि./(ग्रुप-2) 77 दिनांक 70 मार्च 977 द्वारा निविष्ड) 

राजकीय निरोय संख्या !:--राजस्थान सेवा नियम 244 (]) के प्रावधान सरकारी कर्मचारी को 20 

चर्ष (प्रव 20 वर्ष) की पेशन योग्य सेवा पूरी करने पर अथवा 50 वर्ष की श्रायु प्राप्त करने पर, जो भी पहले 
आ जाय, स्वेच्छिक सेवा-निवृत्ति लेने हेतु अनुमति प्रदान करता है । पेशन और ग्रेच्युटी को गशाना हेतु 5 बर्ष के 
सेवाकाल को उस कर्मचारी के सेवाकाल मे जोड़ने का प्रश्न राज्य सरकार के पास कुछ समय से विचाराधीन था 
जिसका मानपूर्वक सेवाभिलेख है श्रौर जिसने समयापूर्व सेवा-निवृत्ति मागी है । 

मामले पर सावधानी पूर्वक विचार किया गया और राज्यपाल महोदय ने अ्रसन्न होकर प्रादेश प्रदान 

किये है कि राज्य कर्ंचारी जिसने स्वेचछा से सेवा नियम 244 (!) के अन्तगंत सेवा-निवृत्ति मागी है और जिसकी 
सेवायें, सेवाकाल की सम्पूर्ण अवधि में, सन्‍्तोषद एवं भ्रच्छी पाई गई है, को पेशन झौर प्रेच्युटी की गणना करने 
हेतु पांच वर्ष की भ्रवधि पेशन-यीग्य सेवा में जोड़ने का लाभ निम्नाकित श्रनुच्छेदों मे किये गये उल्लेख फे भनुसार 
दिया जावे:-- 

--सरकारी कर्मचारो जो पेंशन नियमों दवरा शासित होते हैं:-- 

() ऐसे मामलो मे सेवा निवृत्ति के लाभ हेतु पेंशन योग्य सेवा में पांच वर्ष को योग्य-सेवा जोड़कर 
वृद्धि की जावेगी । काल्पनिक सेवा को जोडने के परिग्शामस्वरूप जो सेवावधि पाती है बह किसी 
भी स्थिति में 33 वर्ष की योग्य-सेवा से अधिक नहीं होगो या संबंधित कर्मचारी की सेवा की 
जो गणना होती, यदि वह भ्रधिदारिकी आयु पर सेवा निश्वत्त होता, उसमे जो भी सेवा कम हो । 

(0) ऐसे मामले जिनमे उक्त अनुच्छेद सख्या () के प्रस्तर्गत पैशन-योग्य-सेवा में वृद्धि करदी गई है, 
सेवा नियम 250 (ग) में परिभ,पित “बेतनादि” (इमोत्यूमेन्टस) जो कर्मचारी सेवा नि "2५ ४३ 


346] राजस्थान सेवा नियम [नियम 244 (2) 


के तुरन्त पूर्व प्राप्त कर रहा था, की पेन्शन और उपदान - (ग्रेच्युटी) के प्रयोजतार्थ गएवा की 
जावेगी । 


2-सरकारी कर्मचारी जो श्रंशदायी निधि योजना दवारा शासित होते हैं:-- 


(0) सरकारी झ्रशदान (बोनस और विशेष अ्रशदान) में उतनी राशि की वृद्धि करदी जाय, जितनी 
पाच वर्ष की काल्पनिक सेवा के जोड़ने से बनती । 

(४) सेवानिवृत्ति के तुरन्त पूर्व जमा किये गये अंशदान की राशि, जो सेवा-निवृत्त होने पर या सेवा- 
निवृत्त होने की तारीख के पश्चात्‌ खाते मे बिना जमा करवाये, के श्राधार पर कल्पित अशदान 
जोड़ दिया जावे । 

(४) उपरोक्त परिशामस्वरूप वृद्धि किसी भी स्थिति में उस अझंशदान (बोनस झौर विशेष भ्रशदान) से 
अधिक नहीं होगी जो उसके भविष्य निधि खाते मे जमा होती यदि वह 33 वर्ष की योग्य सेवा 
पूर्ण करके अथवा अधिवाधिकी आयु प्राप्त होने पर सेवा-निवृत्त होता, दोनों मे जो भी कम हो । 


3-उक्त अनुच्छेद संख्या (2) मे उल्लिखित पाच वर्ष की काल्पनिक योग्य सेवा का लाभ उत सरकारी 
कर्मचारियों को नही मिलेगा जिन्हे सेवा नियम 244 (2) के अधीन सेवा-निवृत्त कर दिया गया है 

4-ये आदेश दिनांक -9-976 से प्रभावशील माने जावेगें । 

[वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या एफ. (50) वि.वि. (श्रे-2) 75-7 दि. 8-9-76 द्वारा निविष्ट] 

राजकौय निर्णय संख्या 2:-- कुछ कर्मचारियों को, जिन्हे सेवा नियम 244 (2) के अन्तर्गत सेवा निवृत्त 
कर दिया गया है, सरकार द्वारा ग्रठित समितियों द्वारा उपरोक्त वियम के अधीन सेवा-निवृत्ति के मामलों का 
पुनरावलोकन करने के फलस्वरूप सेवा मे पुनः प्रस्थापित करने का निर्शय लिया गया है। यह प्रश्न उठाया गया 
है कि सेवा निवृत्ति की तारीख एव सेवा मे पुनः कर्त्तव्य-भार-ग्रहएा करने की तारीख के बीच की झ्वधि को किस 
प्रकार नियमित किया जावे ) 

2--इस विपय पर विचार किया गया है और यह निश्चिय किया यया है कि जिन्हें सेवा तियम 244 
(2) के प्रन्तर्गंत सेवा निवृत्त किया गया और सक्षम-प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को सेवा में पुनः प्रस्थापित किया 
जाता है, ऐसे कमंचारियों की मध्यवर्ती अवधि में, जो सेवा-निवृत्ति की तारीख से प्रारम्भ होती है श्र प्रुतर 
कत्तंव्य-भार-ग्रहएा करमे की तारीख के तुरन्त पहले समाप्त हो, मे जो वेतन और भत्ते दिये जाने है वे सेवा नियम 
54 और इस नियम के ग्रन्तगेत राजकीय निर्णय के अनुसार नियमित किये जावेगे, जैसे नियम 244 (2) के तहत 
उसकी सेवा-निवृत्ति पूर्णतया न्‍्यायोचित नही थी और ऐसी श्रवधि को सभी श्रयोजनो, हेढु “कर्तव्य (ड्यूटी) पर 
बिताया गया समय” माना जावेगा । 

3 -कर्मंचारी को उक्त अवधि में बेतन एवं भत्तों का मुगतान उस दर से किया जावेगा जो समय समय 
वर प्रभावशील थी जैसे यदि वह नियम 244 (2) के अनुसार सेवा-निवृत्त नही होता । सेवा नियम 54 के नीचे 
टिप्पणी (5) भें अकित प्रक्रिया का यहाँ झनुकरण किया जावे यदि कर्मचारी के सेवा-निवृत्त होने से रिक्त सवाई 
पद को स्थाई रूप से भर दिया गया हो । ॥॒ 

4- कर्मचारी के सेवा मे युनः अस्थापित होने पर, उसे तीन माह का नोटिस वेतन, मृत्यु-पह-सेवा लिवृत्ति 
हपदान (डी. सी आर. ग्रेच्युटी) और पेशन की राशि, यदि उसे भुगतान की गई है, को एक मुश्त मे प्ुनःकर््तंव्य 
(ड्यूटी) भार-ग्रहरा करने की तारीख से एक माह की अवधि मे वापस जमा करानी होगी । यदि निर्धारित ग्रवधि 
में उपरोक्त मुगतान की गई राशि वापिस जमा करवा दी जाती है तो किसी प्रकार का ब्याज नही लिया जावेगा । 

[ बित्त विभाग के पत्र संस्या एफ. 4 (4) वि वि. (श्रें-2)/76 दि 23-9-4976 द्वारा मिविष्ड ] 


नियम 244 (2)] राजस्थान सेवा नियम जि7 


स्पष्टीकरस:--नियम 244 (2) के अन्तगंत सेवा-निवृत्त कर्मेचारी को सेवा में वापस लेने पर वेतन एवं 
भत्तों का निर्धारणः-- 

कामिक विभाग के आदेश सख्या एफ, 3 (42) कामिक (ग्रुप-सी-आ्रार)/77 दिनांक 22 अ्प्रेल, 977 
जो वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ. ! (4) वि.वि (ग्रुप-2) 76 दिनांक 23 सितम्बर, 976 के साथ 
पठनीय है, की ओर ध्यान झ्राकधित करने का निर्देश हुआ है । इस सम्बन्ध में उक्त आदेशों की क्रियान्वति के 
सम्बन्ध मे जो सन्देह व्यक्त किये गये है उनका निम्न-प्रकार स्पष्टीकरण देने को कहा गया है:-- 


उठाये गये बिन्दू 

सेवा नियम 244 (2) के ग्रन्तगंत सेवा निवृत्त 
कमंचारी ने सेवा-निवृत्ति के बाद तथा सेवा में 
वापिस लेने की तारीख से पूर्व वाले दिन तक 
यदि निजी नियोजन द्वारा श्रथवा किसी व्यापार/ 
व्यवसाय कार्य। धन्धे से झ्राय प्राप्त की है तो 
क्या उसका ऐसे कर्मचारी को उक्त अवधि के 
लिए देय वेतन एवं महगाई भत्ते को राशि से 
समायोजन किया जावेगा ? 


कैया ऐसे कर्मचारी की सेवा पर बुनः लिये 
जाने पर अपने पद के कर्त्तव्य-प्रहय्य करने पर 
उसे यात्रा-भत्ता दिया जावेगा जब कि वहूं उस 
स्थान पर पुनः लिया गया है जिससे उसे सेवा 
निदृत्त किया मया था ? 


स्पष्टीकररण 

उक्त अंकित आदेशों के अनुसरण में सेवा-निवृत्त 
जित कर्मचारियों को सेवा पर वापिस लिया 
गया है उन्हें सेवा-निवृत्ति से वापिस सेवा में 
भ्राने की बीच की भ्रवधि का वेतन एवं भत्ते 
प्रादि के अलावा कुछ नहीं दिया जाबेगा 
जब तक वह इस प्राशय का प्रमाण-पत्र 
प्रस्तुत नही कर दे कि उसने उस अ्रवधि में 
किसी नौकरी/व्यापार/व्यवसाय एवं घन्धे से 
कुछ नही कमाया है । यदि वह किसी नौकरी, 
व्यापार/ब्यवसाय या धन्धे में लगा रहा हो तो 
उसे इस भ्रवधि का वेतन एवं भत्ते झादि निम्न 
सिद्धान्तों के अनुसार दिये जावेंगे $ 
यदि उक्त अ्रवधि में ऐसे कर्मचारी को देय 
अजि । श्राय इस भ्रवधि वेतन एवं भत्ते कौ 
के लिये देय वेतन एवं राशि एवं अर्जित 
मंहगाई भत्ते की राशि श्राय की राशि के 
से कम बनती हो । बीच के प्रन्तर की 

राशि का हो भुगतान 

किया जादेगा 4 


यदि उक्त प्रकार श्रजित उसे बेतन एपं भरते 

आय बेतन एबं भत्ते झादिके रूप में वूछ 

की राशि के समान या नहीं दिया जायग्रेमा ॥ 

अधिक है 4 

2. ऐसे कर्मचारी को श्रपने सामान्य निवास 
के स्थान मे पद स्थाएित वाले स्थान पर 
जाने का कोई यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा 
यदि उसे उसी स्थान पर पदस्वापित 
फ़िया गया है जहा से उसे सेवा निदतत 


| 


. 


बया नियम 244 (2) के अन्तर्गत सेवा-निवृत्त 
कर्मचारी की सेवा निृत्ति की तारीख से सेवा 
पर धुन; लिए जाते की तारीख से पूर्व के दिन 
तक की सेवा से अनुषस्थिति की अवधि को 


सामान्य वेतन-वृद्धि, अवकाश, वेतन झादि प्रयो- 
जनों के लिये गिना जायेगा ? 


राजस्थान सेवा नियम 


[नियम 244 (2) 


किया गया था। यदि उसे सेवा-निवृत्ति 
की अवधि वाले निवास स्थान के बजाय 
' अन्य स्थान पर पद-स्थापित किया जावे 
तो उसे यात्रा-मत्ता नियमों के अनुसार 
स्थानान्तरण दाली यात्रा मावकर यात्रा 
भत्ता आदि सेवा-निवृत्ति से सुरन्त पूर्व 
पद स्थापन बाले स्थान से नये पद- 
स्थापन वाले स्थान तक का दिया जावेगा 3 


3. इस बीच को अवधि को समस्त प्रयोजनो 


के लिए कर्त्तव्य (ड्यूटी) माना जावेगा ॥ 


[कित्त विभाग के ज्ञापन संख्या ५  (47) वि. वि. (ग्रूप-2)76 दिनाक 8 जून, 977 द्वारा निविष्ठ] 


स्पष्टीकरण?-- वित्त विभाग के सम सख्यक ज्ञापन दिनाक 23-9-976 एवं 8--6-977, जो उषद 
विपय पर जारी किये गये हैं, के सम्बन्ध में विभागी द्वारा उठाये गये निम्ताकित बिन्दुप्नों के सन्वन्ध में स्पप्ट किया 
जाता है 


उठाये गये थिन्दू 

राजस्थान सैबा नियम 244(2) के अन्तर्गत 
अतिवाये रूप से सेवा-मिवृत्त किये गये उन 
कर्मचारियों से जो पंशदार्यी भविष्य निधि 
योजना के अन्तंत थे और जिन्हें मशदायी 
भविष्य निधि योजना के लाभो को चुका 
दिया गया हो, व्या उनसे अशदायी 
अविध्य निधि लाभो को दापिछ लौटाने के 
लिये कहा जावेगा २ 


क्या एक कर्मचारी से, जो सामान्य भविष्य 
निधि योजना का सदस्थ था और जिसे 
सामान्य भविष्य निधि की राशि, सेवा" 
निवृत्ति के समय चुकादी गई थी, उस राशि 
को उसके सेवा में बहाल हो जाने पर 
यापिस लौटाने के लिये कहा जावेगा अथवा 


नही ? 


स्पष्टीकरण 

सेवा नियम 244 (2) के अन्‍्तर्गत-प्रनिवार्य 
रूप से सेवा-निवृत्त किये गये कर्मचारियों 
के सेवा में वापिस लौटने पर उन्हें 3 माह का 
चुकाया गया नोदिस-बेतन तथा सेवा-निवृत्ति- 
लाभ, जी उसते सेवा-निवृत्ति के समय प्राप्त 
कर लिये थे, को लौटामे होगे । इस प्रकार 
शक राज्य कर्मचारी जो अनिवार्य सेवा-निरदृत्ति 
के समय अशदायी भविष्य निधि योजना से 
शासित होता था को, भ्रशदायी भविष्य निधि 
लाभों को लौटाने के लिए कहा जावेगा) 
श्र्थात्‌ उसे सारे लाभ वापिस लौटाने होंगे। 

सामान्य भविष्य निधि नियमों के भ्रनुसार 
यह एक स्वेच्छिक योजना है ) कर्मचारी 
के लिए यह वैधानिक रूप से झनिवार्य नहीं हैं 
कि वह सामान्य भविष्य निधि के लाभों की 
वापिस लौटाये । यदि कर्मचारी बहाल 
होते पर सामान्य-मविष्ण-निधि में योगदात 
करना चाहे तो वह पुन; जी० पी० एफ० 

नियमों के अनुसार मात्तिक अ्शदान देकर 

उसका सदस्य हो सकता है ॥ 


नियम 244 (2)] 


3. 


अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त किये गये 
कर्मचारी को बहाल किये जाने पर उसे सेवा 
निवृत्ति के समय चुकाये गये 3 मह के 
नोटिस के वेतन तथा पेन्शन सम्बन्धी लाभों 
अर्थात्‌ पेन्शन, मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति उप> 
दान की राशि एवं अशदायी भविष्य निधि 
के लाभ, यदि कर्मचारी उसका सदस्य है, 
को कर्मचारी से नकद मे एक मुश्त जमा 
कराने के लिए कहा जावेगा अथवा वह 
राशि, बहाल किये जाने पर, कर्मचारी की 
देय वेतन एवं भत्तो के एरियर की राशि से 
समायोजित की जावेगी ? 


4... सेवा-निवृत्ति लाभों को जो एक कर्मचारी 


एक मुश्त अपनी बहालगी के बाद सेवा पर 
आने के एक माह के भीतर यदि जमा नहीं 
करायें तो उस राशि पर किस दर से ब्याज 
लिया जावेगा ? 


5. कया नोटिस वेतत तथा सेवा-निवृत्ति लाभो 


के लौटाने के बारे मे कोई उल्लेख, सबधित 
राज्य कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका मे किया 
जावेगा ? 


राजस्थान सेवा नियम [349 


नोटिस वेतन झादि, सेवा-निवृत्ति के लाभों 
की राशि का समायोजन उस राशि से किया 
जावेगा जो एक कर्मचारी को सेवा में 
बहाल किये ज़ाने पर वेतन एवं भत्तों के 
एरियर के रूप मे दी जावेगी । जिन मामलों 
मे वापिस लिये जाने वाली समत्त धनराशि 
का समायोजन वेतन एवं भत्तों के एरियर से 
नही हो पावे तो भ्रवशेष राशि को एक राज्य 
कर्मचारी अपने माह के वेतन से /3 भाग 
को सीमा तक कटाकर चुका सकता है । ऐसे 
मामले मे अवशेप चुकायी जाने वाली राशि 
पर 5 प्रतिशत वापिक को दर से ब्याज 
लिया जावेगा । 

ऐसे मामले मे नोटिस-वेतन तथा सेवा-निवृत्ति 
के लाभों की राशि पर, यदि निर्धारित ग्रवधि 
में बही लौटायी जावे तो उस पर 5 प्रतिशत 
ब्याज लिया जावे । 


कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका में नोटिस वेतन 
तथा सेवा-निवृत्ति के पूरे लाभों को लौटाने 
सम्बन्धी तथ्यों का उल्लेख किया जावेगा शरीर 
उसमे वेतन विल अ्रथवा चालान के मम्बर 
तथा तारीख झ्रादि का भी उत्लेसख किया 
जावेगा और ऐसे इन्द्राजों को कार्यालेम के 
सक्षम-प्राधिकारी द्वारा सत्यापित क्रिया 
जावेगा । ः 


आडिट विभाग को इस सम्बन्ध में, सरकार द्वारा जारी किये गये झ्रादेशों वी पालना को देसते रहने के 
लिये यह प्रावश्यक है कि समस्त विभागाव्यक्ष महालेखाकार राजस्थान को ऐसे मामलों की विभाग बाइज भू्चा 
पभिजवावे जिसमे सेवा नियम 244 (2) के अन्तर्गत झनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त किये गये श्रौर बाद में बहाल विये 
गये राज्य कर्मचारियों का पूरा विवरण हो ॥ विवरण में कार्यालय का नाम, जहां से कर्मचारी को प्रनिवार्य रुप 
से सेवा नियूत्त किया गया है तथा (2) क्या उसको बहाल किये जाने पर पुमरः पद भार ग्रहण कर लिया | यदि हा 
तो पदभार ग्रहण करने की तारीख, कार्यलिय तथा विभाग का नाम जहा पदभार ग्रहण किया (3) नौटिस वेतन 
एव सेवा-निबृत्ति लाभों को लौटाने सम्बन्धी विवरण, जिसमे बेतत बिल, चालान के क्रमाक तया दिनार झादि 


बतायें जावेगे । मे हक 
५ [बित्त विभाग के ज्ञापन संद्या एफ ? (4) जिक्त (प्रूप-2) 76 दितांक 20-4-978 ] 


स्पष्टीकरएः--विल विभाय के ज्ञापन सस्परा एफ. । (4॥) वित्त (युप-2)76 दिवांझ 20 प्रप्रेल, 978 
द्वारा जिन-जिन बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्पप्टी करण झिया गया था उसमे झनुच्छेद । (5) के बाद निम्न प्रयार 
एक नया भनुच्छेद । (6) जोड़ा जावे । 


अल 


350] 


उठाये गये बिन्दु (6) 

एक राज्य कर्मचारी सेवा नियम 244 (2) 
के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त 
किये जाने से पूर्व यदि भ्रपने स्वयं के मकान 
मे रह रहा हो तो क्या बह भी अपनी सेवा 
में बहालगी के बाद दिनाक [-3-977 
से मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का 
प्रधिकारी होगा ? 


राजस्थान सेवा नियम 


[नियम 246 


स्पष्टीकरण 
एक राज्य कर्मचारी भपनों सेवा में बहालगी 
के बाद दिनांग [-3-977 से वित्त विभाग 
के श्रादेश क्रमांक एफ, 2 (2) (2) बित/ 
ग्रप०2/77 दिनाक 30-3-77 के प्रावधानों 
के प्रनुसार दिवांऊ !-3-977 में मकान 
किराया भत्ता प्राप्त कर सकेगा यदि उसमे 
श्रपनी बहालगी के बाद पदभार ग्रहण करने 


की तारीख से 3 माह की प्रवधि में मझान 
किराया भत्ता प्राप्त करने के सिस्रे लिसिद में 
निवेदन कर दिया हो । जिम मामती में एक 
राज्य कर्मचारी ने मकान किराया भत्ता 
प्राप्त करने के लिये झपनी बहालगी के बाद 
3 माह की ग्रवधि में लिसित में हिवेदनस नहीं 
डिया हो तो उन्हें ऐसा मकात किराया भत्ता 
उमके द्वारा प्रस्तुत प्रार्यना-पत्र के दिनाक से ही 
दिया जावेगा । 
[विभाग के ज्ञापन संद्या एफ. 4 (4)/वित्त (प्रप-2) 77 दिनांक 26-5-78 ] 

टिप्पणियां--() नियम 244 (2) द्वारा प्रदत्त प्रधिकारों के उपभोग का अ्रभिप्राय इसे केवल ऐसे 
कर्मचारी के विरुद्ध उपयोग किया जाना है जिसकी कार्य-दक्षत्रा बिगड़ गई है, किन्तु जिसके विरुद्ध कार्य भ्र-दक्षता 
के झारोप लगाया जाना वाछनीय नही समझा गया हो या जो री कार्य-दक्षता से रहित हो गया हो लेकिन 
इस स्थिति तक नहीं कि उसको क्षततिपुरक-पेन्शन पर सेवा-निवृत्त किया जावे। इस नियम को वित्तीय-अस्त्र के 
रुप मे प्रयोग में लाने की इच्छा नही है। प्र्थात्‌ इस प्रावधान का उपयोग केवल उसी कर्मचारी के सम्बन्ध में किया 
जाना चाहिये जो सेवा में निजी-कारणों से रखे जाने के लिए ग्रयोग्य है न कि वित्तीय कारएं से प्रयोग्य है 

(2) इस नियम के ग्रन्तगंत ग्रनिवार्य-सेवा-निवृत्ति, भारतीय सविधान की धारा 3] के सण्ड (2) के 
प्रावधानों की शोर ध्यान श्राकपित नही करती है क्योकि ऐसी सेवा निवृत्ति दण्ड के रूप में नहीं समभी जाती है 
बल्कि यह एक प्रकार से सरकार के सुरद्षित-ञ्नधिकार का प्रयोग है जो एक कर्मचारी को बहुत हम्बे काल तक 
सेवा करने के बाद सेवा से निवृत्त कर सकती है। इसके अनुसार सेवा से हटाने के पूर्व कर्मचारी के विरुद्ध 
ओपचारिक कार्यवाही करने के लिए वर्मीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमो की प्रक्रिया का प्रयोग ऐसे मामलों 
में नही किया जाना चाहिये। * 

(3) यह नियम उन कर्मचारियों पर भी लागू होता है जो अंणदायी भविष्य निधि के सदस्य हो । उनके 
मामले मे, योग्य सेवा” का तात्पर्य उस सेवा से है जो उस तारीख से प्रारम्भ समझी जावेगी जिससे झंशदायी 
भविष्य निधि में उसने अ्रशदान देना प्रारम्भ किया है । _ 

नियम 245:--एक कर्मचारी जो दो से अधिक पदों पर कार्य कर रहा हो, वह सरकार के 
वित्त विभाग की स्पष्ट स्वीकृति के बिना, एक या एक से अधिक ऐसे पदों से, अपना त्याग-पत्र उस 
समय तक नही दे सकता जब तक वह साथ-साथ सावंजनिक सेव्ग से भी त्याग-पत्र नही देता हो । 
सेवा को एक साथ छोडने के लिए दवाव डाले बिना ही किसी भी समय उसे एक या एक से अधिक 
पदों के कार्यभार से मुक्त करने में कोई आपत्ति नही है। किन्तु ऐसे मामले में जिस पद से वह भार- 
मुक्त किया गया है उस पद या पदों की सेवा के लिए उसे देय कोई पेंशन उस समय तक रोक ली 


जावेगी जव॑ तक वह अ्रन्तिम रूप से सेवा निवृत्त नही कर दिया जाता है। 
नियम 246:-चतुथ श्रेणो सेवा के लिए पेंशनः-वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ 35 (48)ग्रार/ 
52 दिनांक -0-53 द्वारा निरस्त किया गया ।(देखिए नियम 56 के नीचे दी गई टिप्पणी संख्या-3) 


अध्याय 2(' 


पंशनों की राशि 
खण्ड- : सामान्य-नियम 


नियम 247 : पेशन राशि किस प्रकार नियमित होती हैं:--जो धनराशि पैशन के रूप में 
स्वीकृत की जा सकती है वह नियम 256 एवं 257 में वशित सेवा-अवधि के झ्राधार पर निश्चित 
की जाती हैं । वर्ष के किसी भाग को गणना में नही लिया जाता है। श्रन्तिम रूप से संगणित पेंशन 
की धनराणियां तथा प्रत्याशित पेशन की राशियां उससे अगले रुपये में परिवर्तित की जानी चाहियें ! 

जो कर्मचारी 8-]2-96] को या उसके बाद सेवा निवृत्त हो रहे हैं उनके सम्बन्ध में एक 
वर्ष के 6 माह तक का हिस्सा या उससे अधिक समय का हिस्सा उसे देय किसी भी पेशन को गिनने 
के लिये पूर्णा 6 माह के रूप में समझा जावेगा। 

टिप्पएी :--पेशन-योग्य-सेवा गिनने मे एक आधे दिन के अ्रश को पूर्ण कार्य का अगला दिन मान 
लिया जावे । उदाहरण के लिये किसी राज्य कर्मचारी ने 29 वर्ष ]! मास 29) दिन सेवा की है तो उसकी योग्य 
सेवा गिनते समय ग्राधे दित के हिस्से के लिये एक आगे का पूरा दिन मान लिया जावेगा । 

2--ऐसे मामलों में जहा सक्षम-प्राधिकारी नियम 69, 70, 75-ए, था 248 के अधीन पेंशन मन 

कठौती करने के अदिश देता है, तो कटौती सम्पूर्ण रुपयो मे ही की जानी चाहिये ताकि परिणाम स्वरूप बनी 
पेशन भी कटौती किये जाने के वाद वह उसे सम्पूर्ण रुपयो मे चुकाई जा सके । 
टीकाः-- राजस्थान सरकार का निर्णय व उसके नीचे बाला स्पष्टीकरण 23-8-966 की अधिसूचना से 

बिलोपित तथा -9-966 से प्रभावी । 


नियम 248 (क) अनुमोदित सेवा के लिए ही पूर्ण पेन्शन की स्वीकृतिः--साधारणतया 
इस नियम के अन्तत देय-पूर्ण-पेशन नही दी जाती है या पूर्ण॑:पेन्शन उस समय तक नही दी जाती 
जब तक उसके द्वारा की गई सेवाएं वास्तविक रूप से अनुमोदित नहीं हो गई हों । 

(ख) ' यदि कर्मचारी द्वारा की गई सेवाएं उप-नियम (क) के अ्रनुसार संतोपप्रद नही है तो 
पेंशन-स्वीकृत-कर्त्ता-प्राधिकारी पेशन अथवा उपदान या दोनों में से ऐसी राशि की कटौती करने का 
आदेश दे सकता है जिसे वह प्राधिकारी उपयुक्त समझे । 

किन्तु पेंशन अथवा उपदान दोनों में से कटौती करने का श्रादेश तव तक नही दिया जायेगा 
जब तक कर्मचारी को इस संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु उचित अवसर नही दे दिया जाता । 

[बित्त विभाम की अ्रधिसूचना क्रमांक एफ. £ (20) वि. वि. (श्रेणो-2)/75 दि. 5-9-975 द्वारा 
प्रति-स्थापित ] 

टिप्पणी [:--यदि पेशन पहले ही स्वीकृत करदी जाती है, तो वह बाद में ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करने 
पर नही घढाई जा सकती है जो पेंशन-स्वीकृत करते समय नही मिला हो पर बाद में मिलता हो एवं जिसमें यह 

दिया हुआ हो कि पेंशन-प्राप्त-कर्त्ता की सेवाये पूर्णतया सन्‍्तोषजनक नहीं रही हैं। 


352] राजस्थान सेवा नियम [नियम 248 


2-जब नियमों के प्रन्तर्गंत भ्रधिकतम-देय-राशि से कम-राशि पेंशन के रूप में किसी कर्मचारी को दी 
जाती हो तो जब कभी इस प्रकार के आदेश जारी करने का प्रस्ताव किया गया हो उसमें लोक-मेवा-प्रायोग से 
परामर्श किया जाएगा । यह परामर्श उन सेवाग्नरों के सम्बन्ध में किया जावेगा जिसके लिये वर्गीकरण, नियत्रण एवं 
झ्रपील नियमों के नियम 7 (॥) के प्रयोजनों के लिए लोक-सेवा-झायोग का परामर्श आवश्यक है । 

3-जब एक कर्मचारी वी पेंशन को घटाने का झादेश जारी कर दिया जाता है तो ऐसे प्रादेश से 
प्रभावित होने वाला कर्मचारी उस प्राधिकारी को प्रपील करने का अधिकारी होता है जिसके पास निष्क/-सन या 
ह॒टाये जाने पर भ्रपील की जाती है । 

4 (क) दण्डवीय-बसूली लागू करने मे नियम 248 का प्रयोग नही क्रिया जा सकता, परन्तु कर्मचारी 
द्वारा किए गए किसी जालसाजी या उसके द्वारा उदासीनता वरती जाने का कोई विशिष्ट प्रमाण इस निर्णय का 
एक झाघार बन सकता है कि उसकी सेवाए पेंशन में कमी करने के लिये पूर्णतया संतोषजनक नहीं रही है । 

(ख) नियम के भ्रन्तगंत पेंशन की राशि में कमी करने का झ्राधार उसी सेवा की सीमा तक होता 
चाहिये जिस तक कर्मचारी की सेवा पूर्गांतया सतोपजनक सेवा के स्तर तक नहीं मानी गई है तथा किसी कटौती 
की राशि राज्य सरकार को हुई हानि की राशि के समान काटना सही नहीं है ।- 

(ग) यह नियम पेशन की राशि में से साधारण रूप में स्वीकृत करने योग्य स्थाई कदौती का प्रावधान 
करता है तथा किसी विशिष्ट एक वर्ष की मुगतान करने योग्य पेंशन की कटौती करने के लिये स्वीकृति नहीं 
देता है । 

5--यह नियम नही के बराबर या एक मामूली सी रकम के वरावर साधारण पेंशन की कटौती करने के 
लिये अधिकार नही देता है । 

आ्राडिट निर्देशन:-- टिप्पणी सख्या 4 (क) के ग्रन्तगंत जब तक एक वार सक्षम-प्राधिकारी यह पाता है 
कि एक कर्मचारी पूर्णतया सन्‍्तोषजनक सेवा नहीं कर चुका है तथा वह नियम 248 (ख) क अन्तर्गत पेंशन की 
राशि काटता है तो प्राडिट के लिये यह पूछना सभव नही होगा कि क्रिस आधार पर कटौती की राशि तय की 
गुई है, क्या कुल कटौती को गई धन-राशि कर्मचारी द्वारा जालसाजी या उदासीनता बरती जाकर जो सरकार 

को नुकसान पहुचाया गया है उसकी राशि के बराबर है या उससे अ्रधिक है अथवा कम/यह सारा मामला पूर्णातया 
प्रशासनिक अधिकारी के विवेक पर निर्भर करेगा एवं इसका सम्बन्ध श्राडिट से कुछ भी नही होगा । 

टिप्पणी सथ्या 4 (ग) के सम्बन्ध से श्राडिट यह देखेगा कि उसमें दिए गए निर्देशनों का पालन पूर्णतः 
किया गया है । । 

राजकीय ग्रादेश:--जहां सेवाऐ' पूर्णतया संतोपजनक नही होने के कारण नियम 248 के अन्तर्गत दण्ड 

के रूप में पेशन मे कटौती की गई है, वहा नियम 257 के अन्तगगंत मुगतान की जाने वाली मृत्यु-सहित-सैवा- 
निवृत्ति-छपदान (डेथू-कम-रिटाय रमैंट-ब्ैच्युटी) की राशि से भी स्वतः ही कटौती की जानी चाहिये । 

नियम 248 के अन्तर्गत पेंशन एवं मृत्यु-सहित-सेवा-निवृत्ति-ग्रैच्युटी दोनों में से किसी एक में से कटौती 

की जा सकती है। यह कटौती करने वाले अधिकारी के निरणंय पर छोड़ा जाता, है कि उस द्वारा किसी एक ब्यक्ति- 
गत मामले मे पेशन और ग्रेच्युटी दोनों या किसी एक मे से कटौती की जानी चाहिए । श्रतः यह झावश्यक हैं कि 
ऐसे अधिकारी को अपनी इच्छा स्पष्टतः एवं सन्देह-रहित भाषा में स्पष्ट करनी चाहिए । दूसरे शब्दों मे, जहा 
पैशन तथा ग्रैच्युटी दोनों को ही प्रतिशत के रूप मे या निश्चित राशि के रूप में घटाने की मंशा व्यक्त की गई हो 
तो ऐसी इच्छा का उल्लेख स्पष्ट रूप से, जारी किये जाने वाले आदेश में, किया जाना चाहिये एवं जहा जारी 
किये गये आदेश में कटौती केवल पेशन की राशि से ही किये जाने का विशेष रूप से उल्लेख किया गया हो वहा 
च्रैच्युटी की राशि स्वतः ही कम नही की जावेगी । जा 


नियम 249-250] राजस्थान सेवा नियम (353 


नियम 249--पेशन का अधिकारी एक राज्य-कर्मचारी पेंशन के बदले ग्रेच्युटो नहीं ले 

सकता है । 

टिप्पणी प्रदेश फ्रमाक एफ । (58) वि. वि. (क) (नियम)/62 दिनांक 8-2-63 द्वारा विज्ञोपित । 

नियम 250--(]) जब शब्द, “वेतनादि-की-राशि” (इमोत्युमेन्टस) सेवा नियमों के इस भाग 

में प्रयुक्त किया जावे ता इसका तात्पर्य उस “वेतनादि-की-राशि” से है जिसे कर्मचारी अपनी सेवा- 
निवृत्ति के तुरन्त पूर्व प्राप्त कर रहा था एवं इसमें निम्न-सम्मिलित होते हैः-- 

(का) सावधि पद के अतिरिक्त स्थाई रूप से घारण किये गये स्थाई-पद का मूल वेतन । 

(से) विशेष वेतन जो एक कर्मचारी द्वारा सेवा की विशेष-रूप से कठिन प्रकृति को देखते 
हुए या बढ हुए कार्य एवं उत्तरदायित्व को देखते हुए या ऐसी सेवा करने के फलस्व- 
रूप जो अपने पद से सम्बन्धित न हो तथा जिंसके लिये कोई स्वीकृत पद न हो, प्राप्त 
फिया जाता है । 

राजकौय निर्णय:--“साक्षरता-भत्ता” जो पुलिस सिपाहियों एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा गत तीन वर्ष 

यी प्रवधि में प्राप्त किया जाता है । सेवा नियम 250 के ग्रस्तगंत, चू'कि “साक्षरता-भत्ता” विश्लेष वेतन के समान 
होता है, पेन्शन के लिए गिना जाना चाहिये । 

(ग) “व्यक्तियत-वेतन” जो सावधि पद के अतिरिक्त अन्य स्थायी-पद के सम्बन्ध में स्थाई- 
बेतन के बदले में स्वीकृत किया जाता है । 

(घ) (विलोपित) 

(ड) स्थायी-नियुक्ति-रहित एक कर्मचारी का स्थानापन्न वेतन, यदि उस पद की सेवा-' 
अवधि नियम 88 के ग्रन्तर्मत-पेन्शन कै लिए मिनी जाती हो एवं जिसका भत्ता एक 
ऐसे ग्रधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाता है जो अन्तः कालीन रूप में थोड़े समय के 
लिये स्थायी-रूप में नियुक्त किया गया है या जो एक ऐसे पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य 
करता है जो स्थाई रूप से रिक्त हो एवं जिस पर किसी अन्य कर्मचारी का पदाधिकार 
नही हो, या जो ऐसे पद पर नियुक्त होता जो उसके स्थाई कमंचारी के बिना भत्तों के 
अवकाश पर या बाहरी सेवा में स्थानान्‍्तरण पर चले जाने से उसकी श्रनुपस्थिति 
में अस्थाई रूप से रिक्त हो । 

(2) यदि एक कर्मचारी जिसकी स्थाई रूप से नियुक्ति की गई हो एवं जो दूसरे पद पर 
स्थानापन्न रूप में कार्य करता हो या जो स्थाई पद को धारण करता हो, उसके सम्बन्ध में “वेत- 
नादि-की-राशि” का तात्पय-- 

(क) उस “वेतनादि-की-राशि” से है जो इस नियम के अन्तर्गत उस पद के सम्बन्ध में 
गिनी जाती है जिस पर वह स्थानापन्न रूप में कार्य करता है या उस “वेतनादि-की- 

राशि” से है जो उसके स्थाई पद के सम्बन्ध में, जैसी भी स्थिति हो, गिनी जाती 
है, या 

(ख)। उस “बेतनादि-की-राशि' से है-जो इस नियम के अन्तगेंत ग्रिनी जा सकती थी यदि 
बह श्रपते स्थाई पद पर रहता है, इसमें से जो भी उसे अ्रधिक लाभदायक हो । 


चाह 


354] राजस्थान सेवा नियम [नियम 250 


टिप्पणियां--() निम्नलिखित निर्णय ] अप्रेल, 950 से पूर्व की सेवओ्नो के सम्बन्ध में लागू होगेः-- 

(क) एक कर्मचारी अपने अल्पकालीन भत्ते को “वेतनादि-की-राणि” में नहीं गिना सकता है यदि वह 
एक वरिष्ठ अ्रधिकारी के श्रनिश्चित समय के लिये स्वीकृत पद पर नियुक्त हो जाने पर उसके 
स्थान पर “अल्प-समय” के लिये लशाया जाता है। ' ; 


(ख) एक कर्मचारी जो स्थाई रूप से नियुक्त है, उसके अल्प-कालीन भत्ते को पेन्शन के लिये "वेतनादि” 
के भाग के रूप मे शामिल नही किया जा सकता है यदि वह एक ऐसे ग्रस्थाई पद को धारण 
किये हुये कर्मचारी के स्थान पर, जो बाद में स्थायी कर दिया जाता है, श्रल्पकाल के लिये नियुक्त 
किया जाता है । 


(ग) श्रस्थाई रूप से स्थानान्तरित एक कर्मचारी के स्थान पर नियुक्त एक कर्मचारी के भ्रल्पकालीन 

भत्तो को “वेतनादि-की-राशि” के अश के रूप में नही माना जा सकता है । है 

(घ) एक कर्मचारी के' परिवीक्षा (प्रोवेशन) पर स्थानान्तरित होने के कारण उसके पद पर अत्प-सभय 

के लिये पदोन्नत कर्मचारी के अल्पकालीन-भत्ते “वेतेनादि-की-राशि” के भ्रश के रूप में समझे 
जावेगे क्योकि उस समय के लिये उस स्थानान्तरित कर्मचारी का पदाधिकार उस पद पर 
निलम्बित किये हुये रूप मे समझा जाता है । 

(2) जब एक कमंचारी, अपने अ्रवकाश काल मे, एक निम्म-पद से उच्च-पद पर नियुक्त हो गया हो 
जिस पर वहू उस समय तक अपने बढ़े हुये वेतन का लाभ प्राप्त मही करसकता है जब तक वह सेवा पर उपस्थित 
नही होता है । यदि वह अपने पद पर पुनः उपस्थित हुये बिना ही ग्रेच्युटी के साथ सेवा निवृत्त हो जाता है, तो 
बहू (जैसा ऊपर कहा गया है) अपने अवकाश-काल मे पदोन्नत होने के कारण जो वेतन-वृद्धि हुई है, उसके श्राधार 
पर ग्रेच्युटी के लाभ का क्लेम नही कर सकता है । 

(3) नियम 250 (घ) मे प्रयुक्त “वेतनादि-की-राशि” शब्द की परिभाषा केवल ग्रैच्युटी के मामलों में 

ही लागू होती है न कि पेन्शन के मामलों पर । कि 


(4) जब एक कर्मचारी उपाजित-अवकाश के श्रतिरिक्त अन्य-प्रवकाश-काल मे प्रागे सेवा करने के लिये 
अ्रयोग्य होने का चिकित्सा प्रमारा-पत्र प्रस्तुत कर देता हो तो उसके सेवा से हटाने की तारीख तक के श्रवकाश 
की भ्रवधि को, जब वह चिकित्सा-प्रमाण पत्र देने की तारीख के बाद तक चलता रहे, “ग्रौसत-वेतनादि-की-राशि” 
गिनमे के प्रयोजन के लिये गिना जा सकता है । 


(5) एक स्थाई कर्मचारी के विदेशी-सेवा में चले जाने के कारण या भत्ते-रहित्‌-अवकाश पर घले 
जाने के कारण एक-रिक्त-पद पर थोडे समय के लिये अझन्तः्कालीन या स्थाई-रूप से नियुक्त-कर्मचारी के लिए इस 
नियम्त के खण्ड (2) के द्वारा स्वीकृत की गई रियायत केवल उस कर्मचारी तक सीमित नहीं है जो प्रतिनियुक्ति 
या अवकाश पर अनुपस्थित-कर्मचारी के पद पर कार्य करता हो किन्तु इस प्रकार की अनुपस्थिति के कारण - 
रिक्त-पदों पर थोड़े समय के लिये ग्रन्तःकालीत या स्थाई-रूप से नियुक्त किये गये कर्मचारियों पर भी 
लागू है । 

(6) कमीशन प्राप्त करने वाले एक ऐसे कर्मचारी के झ्रौसत “बेतनादि” की गणाता में, जो श्रपनी 
सेवा के भम्तिम 3 वर्षों में कुछ समय के लिये झ्म्थाई सेवा मे प्रतिनियुक्त किया गया था, एवं जिसने वेतन प्राप्त 
किया था, उसके द्वारा अजित गत 2 बर्ष का कमीशन उस समय से बांदा जाना चाहिये जिस तक उसने उन यर्षों 
में स्थायी नियुक्ति घारण की | इसमे प्रतिनियुक्ति का समय जोड़ देना चाहिये । हि 
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नियम 250 (2) के लाभ के लिए मांग करने के पूर्व उस नियम में वर्णित दोनों शर्तों का पालन करना चाहिये 
अर्थातु-- ह 

(क) सम्बन्धित कर्मचारी को पद से अनुपस्थित रहना चाहिये, एवं 

(ख) उसे पेन्शन के प्रयोजन के लिये अपने पद से कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये । 

(3) अंशकालिक-सेवा के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्मचारी के लिये जो विश्वेष-वेतन दिया जाता 
है, “वेतनादि-की-राशि” मे गितने के लिए सम्मिलित नही किया जा सकता । 

(क) यह निर्णाय किया गया है कि सेवा नियमों में वर्तमान पेंशन नियमों की व्याख्या सैवा नियमों के 
इस भाग में दी गई वेतन या विशेष वेतन की परिभाषाओ्रों को ध्यान में रखते हुए की जाती 
चाहिये न कि नियम 7 (24) एवं (3]) में दी गई परिभाषाओं को ध्यान में रख कर की जानी 
चाहिये एवं वे भत्ते जो स्थानीय क्षतिपूरक भत्तों फे रूप मे समझे जाते है, एवं जो “विशेष-वेतन” 
के रूप में घोषित नही किये जाते हैं एन इस प्रकार जो वेतन के रूप में शामिल कर लिये जाते 
है, सरकार की स्वीकृति के बिना नियम के इस भाग के भ्न्तगंत पेंशन के लिये “वेतनादि-की- 
राशि” के रूप में नहीं गिने जा सकते है एवं सेवा नियम 68-ए में वश्ित पेन्शन को “ग्रौसत- 
वेतनादि-की-राशि” निकालने के प्रयोजन में भी सम्मिलित नही किये जा सकते है एवं इन्हे 
नियम 7 (24) में वर्णन किये गरगे अनुसार शामिल नही करना चाहिये । ॥ 

(4) जब एक कर्मचारी का पदाधिकार उसके' पद पर से समाप्त कर दिया जाता है तो सभी ऐसे 
कर्मचारियों का बढा हुमा वेतन, जिनकी नियुक्तिया रिक्त स्थानों के क्रम पर अन्त: कालीन रूप में हुई हैं इस नियम 
के भ्न्तगंत पेन्शन की गणना के प्रयोजन के लिए “ग्रौसत-वेतनादिन्की-राशि” के भाग के रूप मे गिना जाता 
चाहिए । 


पाडिद निर्देशनः--():--विशेष-वेतन च हे स्थाई कर्मचारी द्वारा या एक कार्यवाहक कर्मचारी हारा 

प्राप्त किया गये हो उसे बिना किसी शर्ते के पेन्शन के लिए “औसत-वेतनादि-की-राशि” में सम्मिलित कर लेना 

चाहिए । 

(2) सभी भत्तों सहित अवकाशों में विशेष-वेतन को पेन्शन के प्रयोजनों के लिये कर्मचारी के बेतनादि 

के भाग के रूप मे गिना जाना चाहिये यदि इसमें कोई सन्देह नहीं हो कि यदि वह डूबुटी पर रहता तो विशेष- 
बेतन प्राप्त करता एवं इस सम्बन्ध की एक घोषणा सक्षम-प्राधिकारी द्वारा की जाती हों । 

(3) इस नियम के खण्ड (2) के अन्तग्त पेन्शन के प्रयोजनों के लिये “बेतनादि-की-राशि” के रूप में 
कार्यवाहक-बेतन को गिने जाने की रियायत केवल उन्ही लोगो को देय है जो ऐसे पद पर कार्यवाहक रूप में कार्य 
करते है, जो स्थाई रूप से रिक्त है एवं यह उन लोगों के लिये देय नहीं है जो रिक्त स्थानों के क्रम में कार्यवराहक 

, नियुक्त किये जाते हैं जिनके बारे मे यह नहीं कहा जा सकता है कि स्थाई रूप से रिक्त पदो पर कार्यवाहक रूप से 
कार्य करने के बारे मे दी गई शर्ते पूरी हो जाती है । यह स्थिति टिप्पणी संख्या (5) से प्रभावित नही हुई है जो 
पद के स्थाई कर्मचारी के भत्ते रहिंत अवकाश या विदेशी सेवामें चले जाने से उसकी अनुपस्थिति के कारण रिक्त 
पद पर थोडों समय के लिये अ्र्तःकालीन या स्थाई रूप से नियुक्त किये गये व्यक्तियो को लाभ प्रदान करती है ? 

(4) यदि एक कर्मचारी अपनी सेवा-निवृत्ति के समय दो पदों पर कार्य करता है तो उसे जो भी पद 
ऊ'चा हो, उसके “ब्रौसत-वेतनादि” का लाभ प्रदान किया जाना चाहिये ॥ 

(5) ऐसे मामले में जहां सवर्गीय पदों (जिनमे से कुछ के साथ विशेष वेतन मिलता है) के वारे में यह 
प्रश्न उत्पन्न होता हैं कि ऐसे कौन से पद को स्थाई समझा जावे जिस पर कर्मचारी बना रहता यदि बह प्रत्यत्र 


| 


नियम 250] .._ राजस्थान सेवा नियम [जि 


कही कार्यवाहक रुप मे नियुक्त नही किया जाता । यह एक ऐसा प्रश्न है. जिसका निर्णय केवल सक्षम-प्राधिरारी 
द्वारा वास्तविक तथ्यों को ध्यान मे रखते हुये किया जा सकता है चाहे विशिष्ट पद कार्यवाहक नियुक्ति के शीघ्र 
पूर्व ही धारण किया गया हो एव चाहे एक कर्मचारी को एक विशिष्ट पद पर या नियम 250 (3) (सो हे 
प्रयोजन के लिये सवर्ग (केडर) में एक पद पर पदाधिकार रखने की वास्तविक स्वीकृति दे दी गई हो । 


(6) उन कर्मचारियों के मामले में जिनको सेवा-निवृत्ति-पूर्व अवकाश स्व्रीकृत कर दिया रण ५ 





की प्रथम चार माह की अवधि मे, एक वाधिक वृद्धि प्राप्त करते है जो रोकी नही जाती है, 
वेतन को, जिसे वह प्राप्त करता रहता, यदि वह ड्यूटी पर रहता, पेन्शन एव पृत्यु-सहित-सेद-नि 
प्रयोजन के लिए “वेतनादि-की-राशि” के रूप मे गिता सकता, यद्धपि वह बढ़ा हुआ वेदन बला 
फाल में प्राप्त न किया गया हो । 








दज मेड 


(7) भारत सरवार अ्रसैतिक सेवा नियमों की धारा 486 के श्रन्तर्गत महा 
निर्णय को नीके दोहराया जा रहा है-- 
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सकता है, पत्र-व्यवहार की लम्बी दुविधा उत्पन्न करता है । इस स्वंध में अ्रनावश्यक देरी से बचने के लिए भविष्य 
में विशेष-वेतन की स्वीकृति प्रदान करने में उन कारणों का उल्लेरा झिया जाना चाहिये जिनको ध्यान में रसते 
हुए “विशेष-वेतन” स्वीकृत किया गया है, एवं जब यह हो जाता है तो प्रशासनिक कार्यालय एवं ग्राडिट-प्राफिस 
दोनो के लिये निश्चित करना सभव हो जाता है कि प्रमुफ “विशेय-वेतन” सेवा भत्ता या प्रति-नियुक्ति-भ्ते की 
प्रकृति का है या नही । | 
राजकीय निर्णय सस्या 2---एकीकत वेतनमान में अ्ल्त:फालीन रूप से जो वेतन प्राप्त क्रिया गया था 
वह सेवा के नियम 250 (स) की समानता पर पेंशन के लिये गिना जा सकता है बशरतें एवं इस सीमा तक झि 
उसके दव,रा की गई सेब किसी नियम के प्रन्तगत अयोग्य सेवा के रूप में नहीं मानी गई हो । 
राजकीय निर्णय सख्या 3:--एक सदेह व्यक्त किया गया है कि क्या एक ऐसा अ्रधिकारी जो राजस्थान 
सेवा नियम 250 () (ड) के प्रयोजनार्थ किसी ऐसी झ्रवधि के संबंध में जिसमें उसने वास्तव में क्रिसी संनर्ग के 
बाहर पद पर कार्य किया हो, कि वी रिक्त स्थाई पद पर जो किसी भ्रन्य अधिकारी द्वारा वास्तव में घारणश किया 
गया हो । स्थिति यह है कि यदि वह अधिकारी पदेन रूप से वरिप्ठता या चयन, जैसी भी स्थिति हो, के ग्राघार 
पर रिक्त पद को धारण करता लेकिन जिस समय पद रिक्त होता है उस समय बह प्रतिनियुक्ति पर या राज्योत्तर 
सेवा पर होने के कारण चयन या नियुक्ति नही किया जाता है तो उस ग्रधिकारी को "झागामी-नीचे-के-निमम”! 
(नेकस्ट-बिलो-रूल) के श्रधीन जारी किये गए प्रमाण-पत्र के प्राघार पर नियम 250 () (ड) के प्रधीन लाभ दिया 
जाना चाहिये। 
राजकोय निर्णय संध्या 4:--कर्मचारी जो संशोधित वेतन-मान में बेसन उठाने हुए दिनाक |-9-6] को 
को या उसके बाद किसी भ्रन्य तारीख की सेवा-निवृत्त होता है, वह वर्तमान प्रादेशों के श्रधीत स्वीकार्य पेन्शन में 
अ्रस्थाई-बृद्धि के लिए किसी भी रूप से अधिकृत नहीं होगा । ऐसे कर्मचारियों के मामले में मंहयाई भत्ता 0/- रु- 
या 20/- रु. जैसी भी स्थिति हो, जो वित्त विभाग की अधिसूचना सख्य एफ । (5) वित्त/वि/ए-/नियम/6 
दिनाक 8-] 2-6 के झ्रनुमार उठाया जाता है, पेंशन एवं ग्रेच्यूटी के प्रयोजनार्थ “वेतनादि-करी-राशि” के रूप 
में गिता जायेगा । फिर भी, जहां ऐसे कर्मचारी को गत्त तीन वर्षों की सेवा में ऐसी सेवा सम्मिलित हो जिसमें “वह 
वर्तमान-वेततमान" (नियम 5 (9) में परिभाषित) वेतन प्र,प्त करता है तो ऐसी भ्रवधि के संबंध में वित्त विभाग 
के आदेश सख्य। 464/58 एफ 7ए (4) वित्त वि./ए/नियम 58 दिनांक 2-3-59 के अनुच्छेद (4) में दिये 
गये महगाई-वेतन को "वेतनादि-क्ी-राशि” के रूप में गिने जाने संबधी प्रावधान लागू होगे । 
उपरोक्त अनुच्छेद () मे अन्तविष्ट आदेश उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू नही होंगे जो वर्तमान में 
वेतनमान में वेतन उठाते हुए । सितम्बर, 96 को या उसके वाद सेवा से निदृत्त हो जाते है। ऐसी पेंशन में 
में श्रस्थाई-बृद्धि के लिए या वित्त विभाग के ग्रादेश स. 464]/58 एफ 7ए (4) वित्त वि./निवम/58 दिनाक 
2-3-59 के अनुच्छेद 4 (ख) के अनुसार पेन्शन एवं उपदान के प्रयोजनार्थें महंगाई वेतन को “देतनादि-की-राशि/ 
के रूप मे गिनने का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होगे। 
नियम 250-ए:--एक कर्मचारी जो [-/-96] या उसके वाद सेवा-निवृत्त होता है एवं 
उसने नियम 250 (!) (ड.) में दी गई परिस्थितियों को छोडकेर सेवा-निवृत्ति से पूर्व स्थाई-पद 
धारण क्रिया है या एक ऐसा स्थाई-पद धारण किया है जो 5 वर्ष या इससे अधिक समय से विद्यमान 
है या जो इतने समय के लिए स्वीकृत किया गया है, जव इस पद की वेतन-दर मूल स्थाई बेतन से 
अधिक हो तो नियम 25] के अन्तर्गत उसकी “आऔसत-बेतनादि-की-राशि” एवं नियम 2<0 के अन्तर्गत 
“वेतनादि-की-राशि” स्थाई वेतन एवं स्थानापन्न वेतन के अन्दर तक वढा दी जावेगी वशत सेवा- 
निवृत्त होने से पूर्व न्यूनतम उस पद पर एक वर्ष तक. लगातार कार्य किया हो । 


नियम 250-बी] राजस्थान सेवा नियम [359 


टीका:--पहु सुविधा श्रवकाश की प्रयधि में भी प्राप्त होगी बशर्तें क्ंचारी उस पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य 
परता रहता यदि यह श्रवकाश पर प्रस्थान नहीं करता । 


रिप्पण्टिया - () इस नियम के प्रयोजनों के लिए सेवा के गत एक वर्ष मे लिए गये सभी प्रकार के 
प्रवकाश एक वर्ष की भ्रवधि में मिने जावेंगे यदि यह प्रमाणित कर दिया जाता है कि कर्मचारी उच्च-पद-पर- 
कार्यवाहफ-हूप में कार्य करता रहता यदि बह झवकाश पर प्रस्थान नहीं करता । 


(2) इस नियम के भ्रस्तगंत स्वानापन्न बैवन को गिने जाने का लाभ एक ऐसे कर्मचारी के लिए नहीं 
दिया जावेगा जब उससे एक वरिष्ठ (सीनियर) व्यक्ति उच्चतर-पद पर नियुक्त किया जा सकता था, जब तक वरिष्ठ 
व्यक्ति पिशेष रूप से सेवा निश्त्त होने बारे कर्मचारी द्वारा अधिक्रमित (सुपरसीड़) न किया गया हो । 

नियम 250-वी.--दिनाक | जून, 969 को या उसके बाद सेवा-निवृत्त होने वाले कर्म- 
चारियो के संबंध में नियम 220 तथा 2:0-ए में कित्ी वात के होते हुए भी, सेवा नियमों के इस भाग 
में जब भी तथा जहां भो “वेतनादि-की-राशि/ शब्द प्रयुक्त हुआ है उसका तात्पय नियम 7 (24) में 
यथा परिभाषित "वेतन" से है जिसे श्रविका री अपनो सेवा-निवृत्ति से तुरन्त पूर्वे पा रहा था । 

टिप्पणी संह्या [“--यदि कोई झधिक री झ्रपनी सेवा-निदृत्ति या मृत्यु से तुरन्त पूर्व भत्तों सहित अवकाश 
पर सेवा में प्रतुतस्थित रहता है तो उपनुन-एव-मृत्यु-एवं-सेवा-निवृत्ति-उपदान की गराना के प्रयोजनार्थ उसकी 
“बेतनादि-की राशि" वही समभी जानी चाहिए जिसे वह डूयटी से श्रनुपस्यिति नही रहने पर प्राप्त करता । 

किन्तु-यदि उपदान की राशि, बेतन मे, जो यर्थात्‌ रूप मे श्राहरित नहीं किया गया है, वृद्धि के कारणा 
नही बढ़।ई गई है तथा उच्चतर स्थानापन्न या अस्थाई वेतन का लाभ केवल उसी समय दिया गया है जबकि यह 
प्रमाशित कर दिया गया हो कि झवकाश पर प्रस्थान करने के अतिरिक्त वह उच्चतर स्थानापन्न या अस्थाई पद 
को धारण करता रहता । 


डिप्पी संह्या 2:--सावधि पद (टेन्योर) पर नियुक्तियों में आहरित वेतन गिना जाएगा बशर्तें सावधि 
नियुक्तियों में सेवा, विशेष अतिरिक्त पेशन की स्वीकृति के लिए योग्य न हो । 

टिप्पणी सठ्या 3:- बाहरी सेवा में रहते हुए सरकारी कर्मचारी द्वारा ग्राहरित वेतनादि-की-राशि पेशन 
एवं उपदान के लिए गिनी जाएगी । ऐसे मामले में वही वेतन जिसे कर्मचारी बाहरी सेवामे न भेजे जाने पर प्राप्त 
करता रहता, इसमें गरिना जायेगा । 


राजकीय प्रादेश संख्या ।:--नियम 250-बी के प्रावधान नवीन वेतनमानों के प्रभाव में झाने की तारीख 
दिनांक !-9-68 से प्रभाव में आवेंगे। 

(2) इन आदेशों के जारी किए जाने से पूर्वे निर्णय किये गये मामलों पर पुनविचार किया जावेगा तथा 
उन्हें इन झ्रादेशी के अनुसार निर्शित किया जायेगा । 

[वि.. वि. को श्राज्ञा सं: एक (40) वि वि. (व्यय-नियम) 67 दिनांक 0-8--70 द्वारा निविष्ट] 

नियम 250-सी-() (क)-+नियम 250, 250-ए तथा 250-वीं में कुछ भी प्रावधान होते 
हुए भी जो कर्मचारी दिनांक -4-70 को या बाद में सेवा-निवृत्त होते है, उनके मामले में पेंशन- 
उपदान एवं मुत्यु-सह-निवृत्ति-उपदान में प्रयुक्त शब्द ' 'कुल-वेतनादि” का श्रर्थ होगा, नियम 7 (24) 
में परिभाषित “वेतन” श्र उस वेतन के अनुआर मंहगाई बेतन, यदि कोई हो, जो वह ब्रधिकारी 
अपनी निवृत्ति के तुरन्त पूर्व प्राप्त कर रहा था, भी वेतन माना जावेगा । 

() चिकित्सा-अधिकारियों दारा आहरित “नान-प्रक्टिसिंग-भत्ता एवं “# 
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वेतन का एक भाग नहीं माना जावेगा जब तक वह सेवा-निवृत्ति के दिनांक के तुरन्त पूर्व कम से कम 
तीन वर्ष तक लगातार आ्रााहरित नहीं किया गया हो । 

(9) विशेष वेतन, यंदि कोई हो, जो किसी दूसरे पद के अतिरिक्त कार्य के लिए (अपने 
पद के कार्य से अतिरिक्त कार्य करने पर) स्वीकृत किया जाता है, इस नियम के प्रयोजनार्थ नहीं 
गिना जावेगा ! 

[संख्या एफ.  (49) वि. वि. (नियम) 70 दिनांक 73--8-74 द्वारा निविष्ट एवं 4-0-73 से 
प्रभावशील ] रे 

(3) जो कर्मचारी “एक्स-केडर” पद पर कार्यरत रहते हुए अपने संब्ग के वेतन के साथ- 
साथ “एक्स-केडर” पद पर आहरित “विशेष वे न” प्राप्त करते है, उस को इस नियम के अश्रधीन 
वेतन का भाग मिना जावेगा (यह -4-970 से प्रभावशील है) किन्तु एक्स-केडर पद पर नियुक्ति 
किसी के अवकाश पर जाने से रिक्त हुए स्थान पर अथवा स्वयं के पद के साथ-साथ दूसरे पद का 
अस्थाई रूप से कार्यभार नही संभाला गया हो । 

[संख्या एफ । (9) वि. वि. (नियम)/76 दिनांक 28-6-976 द्वारा निविप्द एवं दिनांक 
-4-70 से प्रभावशील ] 

250-सी (ख) () यदि एक कर्मचारी अपनी सेवा-निवृत्ति या मृत्यु के तुरन्त पूर्व अवकाश के 
कारण कार्य पर से अनुपस्थित रहता है, तो इस नियम के प्रयोजनार्थ उसके “वेतनादि” बह होंगे जो 
बह प्रनुपस्थित नही होने की दशा में प्राप्त करता । 

(2) यदि कोई कर्मचारी, अपनी सेवा-निवृत्ति या अन्यथा रूप में जब विभागीय या 
न्यायिक कार्यवाही पूरी नहीं हुई हो व अन्तिम श्राज्ञा नहीं दी गई हो और उसके तुरन्त पूर्व निलम्बित 
हो, तो उसका वह्‌ “वेतनादि” जो निलम्बन के तुरन्त पहले था, उसे इन नियमों के नियम 70-ए 
के अधीन अ्रतःकाली न पेंशन को स्वीक्षत्ति के प्रयोजनार्थ गिना जावेगा । 


टिप्पणी ():--एक कर्मचारी द्वारा बाहरी सेवा मे प्राप्त “बेतनादि” को पेशन और उपदात के लिए 
नही गिना जावेगा । ऐसे मामले मे वह कर्मचारी सरकार के अधीन जो वेतन प्राप्त करता यदि वह प्रतिनियुक्ति 
पर या बाहरी सेवा में नही जाता, केवल वही भित्रा जावेगा । 

.. नियम 250-सी (2)--एक राज्य्‌ कर्मचारी के सम्बन्ध में जो श्रपने मूल पद पर पदाधिकार 
रखते हुए अ्रन्य उच्च पद पर नियुक्ति के कारण कार्यवाहक रूप से कार्य कर रहा हो उसके ऐसे 
स्थानापन्न वेतन जो वह सेवा निवृत्ति से तुरन्त पूर्व प्राप्त पर रहा था, को पेंशन संबंधी फलाबंट क्के 
प्रयोजनाथ वेतनादि (एमोल्यूमेन्टस) माना जावेगा यदि वह उस उच्च पद पर स्थानापन्‍न नियुक्ति, 
अवकाश के कारण हुए रिक्त स्थान पर अथवा अपने पद के कार्य के अतिरिक्त अन्य पद के कार्यो 
को अस्थाई रूप से सम्पादित करने के लिये नियुक्त नहीं किया गया हो । दूसरों शब्दों में स्थानापन्न 
बेतन को पेन्शन की फलावट के लिये वेतनादि के रूप मे तब ही मानी जावेगा जब कर्मचारी की अन्य 
उच्च पद पर स्थानापन्न नियुक्ति नियमित रूप से हो ! अर्थात्‌ किसी अन्य कर्मचारी के श्रवकाश पर 
चले जाने के कारण रिक्त होने वाले पद पर नहों लगया गया हो । ऐसी स्थिति में दी प्रकार की 
नियुक्तियां की जाती है । किन्तु लम्बे समय तक एक पद के रिक्त रहने/होने को सम्भावना होती है 
तो उस पद को पूर्ण कालीक रूप से भ्रन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के कारण भर लिया जाता है। यदि 
बहुत ग्रधिक समय के लिये पद रिक्त नहीं रहना हो तो उसके कार्यो को किसी अन्य कमंचारी/ 
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अधिकारी को सौप दिया जाता है जिन्हें वह अपने स्वयं के पद के कत्तंव्यों के साथ-साथ उस रिक्त पद 
के महत्वपूर्ण तथा चालू कार्यो को देखता है । 


राजकोय निर्देश:--राजस्थान सेवा नियम 250-सी (2) के प्रावधानों के अनुसार एक राज्य कर्मचारी 
का स्थानापन्न वेतन, जो वह अपनी सेवा निवृत्ति से तुरन्त पूर्व अन्य उच्च पद पर कार्य करने के कारख प्राप्त 
कर रह। था को पेशन की फलावट के लिये वेतवादि माना जाता है यदि उक्त नियम मे उल्लिखित शर्ते पूर्ण हो 
जाती है। 

ब्रतः इस सम्बन्ध मे समस्त पेन्शन स्वीकृति को सक्षम प्राधिकारियों से जोर देकर कहा जावा है कि वे 
इस बात की सुनिश्चित करे कि ऐसे कर्मचारियों के पेन्शन के मामले में सेवा नियम 250-सी (2) के प्रावधानों के 
अनुसार वाच्द्धित प्रमाण-पत्र पेन्शन प्रार्थता-पत्र मे ही अकित कर दिय्रा जाता है। इसके श्रतिरिक्त ऐसे मामले में 
सवधित कर्मचारी के मूल वेतन के सम्बन्ध मे भी उल्लेख कर दिया जाना चाहिये ताकि सेवा नियम 250-ती (2) 
के प्र वधानो की श्रौपचारिकताएं पूर्ण नही किये जाने के अ्रभाव में उसके पेन्शन के मामले को उसके मूल वेतन 
के ग्राघार पर इस शर्त के साथ निपटा दिया जावे । नियमों द्वररा निर्धारित प्रमारा-पत्र प्राप्त होने पर पेन्शन की 
फलावट का सशोधन कर दिया जावेगा । 

पूर्व में ही श्रन्तिम रूप से निपटा दिये गये पेन्शन के भामन्े को इस आदेश के कारण पुनः नहीं खोला 
जावे किन्तु पेन्शन के ऐसे विचाराधीन मामलो को इत आदेशों के झनुसार निपटाकर नियमित किया जावे । 

[वित्त विभाग की श्रधिसूचना क्रमांक एफ. (53) वित्त (ग्रुप-2) 74 दिनांक 3-6-4978 द्वारा 
तुरन्त प्रभाव से प्रति-स्थापित ] 

(3) 250 सी-इस नियम के उपनियम ([)के खण्ड (क), (ख) तथा उपनियम (2) के प्रावधानों 
की सीमा में रहते हुए, 3।-0-974 को या उसके बाद सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी के प्रकरण 
में, शब्द “कुल-वेतनादि” जो पेशन, सेवा-उपदान, तथा मृत्यु-सह-सेबा-निवृत्ति-उपदान के प्रयोजनार्थ 
प्रयुक्त किया गया है, से तात्पर्य सेवा नियम 7 (24) में परिभाषित “वेतन” से होगा तथा इसमें 
मंहगाई-भत्ता, महंगाई-वेतन (जहा ग्राहय हो) एवं 3-2-72 को ग्राहय अन्तरिम सहायता (एड- 
हाक-रिलीफ) भी सम्मिलित है । 

[वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ । (53) वि वि (श्रे-2) नियम/74 दिनांक 2-2-74 द्वारा 
निविष्ठ ] 

(4) इस नियम के उप-तियम () के खण्ड (क),(ख) के परन्तुक तथा उपनियम (2) की सीमा 
में रहते हुए उन कर्मचारियों के मामलों मे जी -9-76 के पश्चात सेवा-निवृत्त होते है, शब्द “कुल- 
बेतनादि” जो पेंशन, सेवा-पग्रेच्युटी और मृत्यु-एवं-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त हुआ है, 
में वह “बेतन” अभिग्रेत है नियम 7 (24) में परिभाषित है, ओर जिसे एक अधिकारी भ्रपनी सेवा 
निृत्ति के ठीक पूर्वे प्राध्त कर रहा था । 

राजकीय मिर्शायः--राज्यपाल महोदय ने आदेश प्रदान किया है कि सेवा नियम 244 (2) के प्रन्तर्गत 
-9-975 से 3। अगस्त, 976 (दोनों दिन सम्मिलित) तक सेवा-निवृत्त राज्य कर्मचारी जो 55 वर्ष (चतुर्थ- 
ओेशी-कर्मचारियी के लिए 58) की झ्ायु -9-976 से 3] अगस्त, 977 के बीच प्राप्त कर चुके हैं/करते हैं के 
मामलों में पेन्शन एवं ग्रेज्यूटी की फलावट के लिये निम्न-अकित प्रकार में “वेतनादि” (इमोव्यूमेन्ट) को गणना 
की जावेः-- 

(0). नियम 244 (2) अन्‍्तर्गत सेवा-निवृत्त किये जाने की तारीत से तुरन्त पूर्व के दिन प्राप्त हो रहे. 


कटा राजस्थान सेवा नियम [नियम 250-सी 


वेतन को काल्पनिक-आ्राधार पर प्रारम्भिक-वेतन के निर्धारण, जो सशोधित नवीन वेतनमान के 
लिये आवश्यक है, के लिए श्राध:र माना जावेगा । संशोधित नवीन वेतनमान नियमों के अनुसार 
ऐसे मामले मे बेतन के स्तर को ध्यान मे रखकर वेतन-निर्धारण किया जावेगा + हि 

ही) नियम 244 (2) के अन्तर्गत सेवा-निवृत्त किये जाने के वाद पड़ने वाली सोमान्य वेतन बृद्धि का 
लाभ नही दिया जावेगा झौौर संशोधित नवीन वेतनमान के अनुसार काल्पिक झाघार १र वेसक 
निर्धारण के लिए उसको ध्यान में नहीं रखा जावेगा ॥ 


(॥) राजस्थान नागरिक सेवायें (सशोधित नत्रीन वेतनमान) नियम !976 के नियम [! (2) व 2 
के प्राधधान काल्पनिक आधार पर बेतन निर्धारण के मामलों में लागू नही होंगे। उक्त अनुच्छेद 
के अ्रनुसार “वेतनादि” की गणना (निर्धारण) के आधार पर फलाई गई राशि को सेवा नियम 
250-सी (4) के अनुसार पेन्शन एक डी सी आर. ग्रेज्युटी के लिये “वेततादि” (इमौल्यूमेन्ट) 
जावेगा ) 

(3) वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ | (44) वि. वि./(ग्रप-2)/76 दिनांक 20 अक्टूबर, 76 
द्वारा -9-976 से वर्तमान पेन्शन प्राप्त कर्त्तावों को स्वीकृत वेतन वृद्धि के लाभ इन मामलों में नहीं दिये 
माना जावेगे । 

(4) ऐसे कर्मचारी के पेन्शन के मामले यदि पूर्व मे ही अन्य प्रकार से निपटा दिये गये हों तो उन्हें 
वापिस खोले जावे भर उक्त आदेशों के अनुसार सशोधित कर निपटाया जावें। सशोधित पेंशन जो इन आदेशों 
के प्रनुसार देय होगी की गशना सशोधित “वेततादि” के आधार पर निम्न-म्ंकित दृष्टान्तों के अनुसार फलाई 
जावेगी :--- - 








क्रसं, विवरण श्री (क) के बारे में श्री (ख) के बारे मे 
. जन्म दिनाक 2-9-927 3-0-92] 
2... नियम 244 (2) के अनुसार सेवा निवृत्ति की 
तारीख 2-9-975  : १-0-975 
3... नियम 244 (2) के अन्तर्गत सेवा निवृत्ति किये रुपये 400/- रुपये 85/- 
जाने की तारीख से तुरन्त पूर्व के दिन प्राष्त (275-650 के (60-85 के वेतनमान 
किये जाने वाले वेतन, वेतनमान सहित । वेतनमान मे) भे) 
4. रक्त आदेशों के अनुसार सशोधित नर्वीन रुपये 850/- रुफ्ये 278/- 
बेतनमान नियम 976 के अनुसार ॥-9-76 (620-00 के (240-290 कै 
से वेतन का साधारस निर्धारण चेतनमान मे). बेतनमान में) 
5... नियम 250-सी (4) के अन्तर्गत पेंशन एक रुपये 850/- रुपये 278/- 
ग्रेच्युटी के लिये वेतनझादि की फलावड 
6. संशोधित पेन्शन चुकाने की तारीख 2-9-976 ]-70-976 
(55 बपं की झायु के (58 वर्ष की श्रायु के 


हो जाने के कारण) हो जाने के कारण) 


७.-२००५०५-.५-०->न-+ नरम >नमनपनमन-न-मनीनाननननननननमनननननबननननननानननिनन + कभन मनन नन++_ 
>>... ८ ५9++++++3++++++ +< 


नियम 250] राजस्थान सेवा नियम ॥ 363 


५5) यह प्रादेश उन राज्य-कर्मेचारियों पर भी लायू होगा जिन्होंने सेवा नियम 244 () के अन्तर्गत 
-9-4975 से 3-8-976 के बीच मे, (दोनों दिनों सहित) सेवा-निवृत्ति प्राप्त करनी है तथा जो 55 वर्ष 
अथवा 58 वर्ष (चतुर्य-स्षेणी-कर्मचारियो के मासले में) की प्रायु के -9-76 से 3!-8-977 के बीच अधि- 
बायियी-प्रायू (सुपरएन्यूएशन) प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त होते । 

[क्ित्त विभाग के ज्ञापन ऋमांक एफ (53) वि. वि. (ग्रत-2)/74 दिनांक 8-5-77 द्वारा निविष्ट 
तथा समर्ंएयक ज्ञापन दिनांक $-42-4978 द्वारा उक्त श्रनुच्छेद (5) जोड़ा गया है] 

राजकीय निर्देशा+--दियम 250-स्ती-(2) के झनुसार उसमें वर्णित शर्तों को पूरा करने की सोमा के 
आधीन इस नियम के उप-नियम () के अधीन “वेतवादि” के प्रयोजनो के लिये कार्येवाहक वेतन, जी किसी कर्म- 
चारी द्वारा उसके सेवा-निवृत्त होने के तुरन्त पूर्व आहरित किया जाता था, की मिता जावेगा 4 
महालेसाकार यह सरकार के ध्यान में लाये हैं कि श्राडिट को पेंशन के पत्रादि भेजते समय पेशन-स्वीकृति-कर््तो- 
प्रधिकारी नियम 250-सी-() में वाद्धित प्रमाण पत्र नही देते हैं जिसके अभाव में पेशन के निपटाने में विलम्ब 
हो जाता है । 

क्योंकि सरकार इस बारे में इच्छुक है कि पेंशन के दावे विना अधिक समय नष्ट किये अन्तिम रूप से 
सम फिये जावे, झ्रतः समस्त पेशत-स्वीकृति-कर्त्ता-प्राधिकारियों को श्राग्रह किया जाता है कि कथित नियम के 
ग्रधीन बादित प्रमाण-पत्र पेशन के पत्रादि के साथ श्रवश्य सलग्न किये गये है, इसका वे पूर्ण ध्यान रखे । 

राजकीय निर्णय---राज्यपाल महोदय में ग्रादेश दिया है कि चिकित्मा-अ्रधिकारी जो दिनांक 
2 अ्रक्टूम्बर, 974 से 34 अगस्त, 976 के बीच मेडिकल कालेज तथा उनसे सम्बद्ध चिकित्सालयों का बीच की 
अवधि में सेवा-निवृत्त हो गये है श्रौर जो सेवा-निशृृत्ति के दिन “नॉन-प्रेक्टीसिंग-प्लाउन्स” प्राप्त कर रहे थे तो 
उनके द्वारा प्राप्त किये जा रहे “नॉन-श्रेक्टीसिंग-अलाउन्स” को नियम 250 (स्री) के अन्तर्गत पेन्शन एवं ग्रेच्यूटी 
के लाभों के निर्धारण के लिये “वेतानदि” (इमोलूमेन्टस) के रूप मे माना जावेगा। ऐसे अधिकारियों के यदि 
पेन्शन के मामले झन्तिम रूप से निपटा दिये गये हो तो उन्हे पुन: खोल कर इन आदेशों के अनुसार निपठाये 

जावेंगे । 

[वित्त विभाग के प्रादेश संस्था एफ. ] (53) वि. वि. (ग्रुप-2) 74 दिनांक २6 माचे, 977 
द्वारा निविष्ठ ] 

नियम 250-सी (5)ः--इस नियम के उप-नियम (2) में कुछ भी प्रावधान होते हुये भी 
उस राज्य-कर्मचारी के मामले मे जो 3!-]-79 अथवा उसके बाद राज्य-सेवा से विश्वाम-वृत्ति प्राप्त 
करता है, उस द्वारा अपनी-सेवा-निशृति के दिन से तुरन्त-पूर्व-प्राप्त कार्यवाहक/स्थानापन्न वेतन को 
पेशन-गणना के प्रयोजनार्थ “वेतनादि” (इमोल्यूमेन्टस) माना जावेगा यदि उस व्यक्ति की नियुक्ति 
उस उच्च-पद-पर कार्यवाहक-रूप से हो किन्तु वह कार्यवाहक-नियुक्ति उस कर्मचारी द्वारा नीचे के 
पद पर मौलिक-नियुक्ति के रूप मे हो तथा उच्च-पद पर कार्यवाहक-भ्राधार पर काये कर रहा हो । 
किन्तु ऐसी कार्यव ।हक-नियुक्ति, अवकाश के कारण रिक्त हुये पद पर अथवा अश्रपने स्वयं के पद के 
कत्तेंब्यों के साथ-साथ दूसरे पद के कत्तंव्यों को अतिरिक्त-रूप से सम्पादित करने के लिये नहों होनी 
चाहिये । ह 

[श्रधिसूचना सत्या एफ. ॥ (9) वि. वि (ग्रुप-2)/79 दि 2-4-79 द्वारा दि. 3--79 से लिविष्ट] 

नियम 25[-भ्रौसत-बेतनादि-की-राशिः-- (7) “गौसत-वेतनादि” का त्तात्पर्य उस औसत 

वेतन से है जो सेवा के अन्तिम वर्षो के आधार पर ग्रिना जाता है । 


364) ह राजस्थान सेवा नियम [ नियम 25] 


(2) यदि अपनी सेवा के गत तीन वर्षों में एक कमंचारी सेवा से भत्तों सहित अवकाश 
पर श्रनुपस्थित रहता है या निलम्बित किये जाने पर बाद में बिना सेवा समाप्ध्र किये पुननियुक्त हो 
जाता है तो “प्रीसत-बेतवादि” निश्चित करने के प्रयोजनों के लिये उसकी “वेतनादि-की-राशि” बह 
समभूनी चाहिये जो उसके भ्रवकाश से अनुपस्थित नहीं रहने पर या निलम्वित नहीं किये जाने पर 
होती बशतें सदेव (क) उसकी पेंशन, वेतन की वृद्धि के फलस्वरूप जो वास्तव में प्राप्त नहीं की गई 
हो, नही वढानी चाहिये एवं (ख) यह है कि एुक कर्मचारी अ्रवकाश काल में अपने उन अत्पकालीन 
भत्तों को “वेतनादि-क्री-राशि” के रूप में सम्मिलित नहीं करेगा जिन्हें वह नियम 25] के अधीन 
“कत्तेव्य” पर रह कर इस प्रकार से सम्मिलित करने के लिये अण्कृत होता, यदि एक सत्य अधि- 
कारी इस अ्रवकाश की अवधि में उसी पद पर अल्प-काल के लिये नियुक्त किया जाता है। 

हि (3) यदि अपने सेवा के श्रन्तिम तीन वर्षो में, कोई अधिकारी बिता भत्तो के अवकाश पर 
कर्तव्य से भ्रनुपस्थित रहा है, या निलम्वित रहा है जिसकी अ्रवधि सेवा के रूप में नहीं गिनी जाती 
है, तो उपरोक्त श्रवकाश या निनम्बस की झवर्त्रि को "ग्रौसत-वेतनादि” के गिने जाने में सम्मिलित 
नही किया जाना चाहिये तथा उसके समान अ्रवत्रि तोन वर्ष से पूर्व की सेवा में से इसमें सम्मिलित 
की जानी चाहिये । 

(4) उक्त अनुच्छेद (2) एवं (3) में दिये हुए के अतिरिक्त वास्तविक रूप में प्राप्त की गई 
“बेतनादि-की-राशि" ही गणना में सम्मिलित की जा सकती है । उदाहरण के लिये जब एक अ्रधि- 
कारी को किसी वेवन-बृद्धि, पूर्व समय से गिने जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा बहू उस वीच के 
समय की सामयिक-बृद्धियां प्राप्त नहीं करता हो तो इस बीच के समय की वृद्धियों को गणना में 
सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। न 


स्पष्टीकरण :---राजस्थान असैनिक सेय। (सरोधित-वेतनमान) नियम ]96] के परिणामस्वरूप एक 
संदेह उत्पन्न किया गया है कि क्या उन व्यक्तियों के सबध मे जो निवृत्ति-पूर्व-भ्रदकाश में हों तथा जिन्होंने सशो- 
घित-वेतन-झ्खला के लिए अपना विकल्प दिया ही या जो उसके अन्तर्गत ले लिये गये हों कोई बेतन की दृद्धि, 
यदि कोई हो, प्राप्त होगी जो ऐसे प्रवक्ाश से अ्रजित होगी है जो वियम 25। (2) के भ्न्तर्गत पेन्शन/ग्रेच्चुटी 
आदि के प्रयोजन के लिये ली जाती है । यदि अपनी गत तीन वर्ष की सेवा की अवध में एक अ्रधिकारी भरते 
सहित अवकाश पर इयूटी से भ्रनुपस्थित रहता है तो अ्रवकाश वेतन की राशि “श्रौसत-बेतनादि-की-राशि' के 
निश्चित करने के प्रयोजन के लिये वही गिती जाती चाहिये जो उस्ते मिलती यदि वहे सेवा में अ्रनुपस्थित नही 
रहता । यह स्पष्ट किया जाता है कि वेतन की संशोधित ख्ूखला से वेतन में रियायत देने के फल्नस्वरूप वेतन- 
ब्रृद्धि पेंशन के लिये नियम 25 के अन्तर्गत “आौसत-वेतनादि-की-राशि” गिनने में स्वीकृत की जा सकती है या 
ग्रेच्युटी/मृत्यु-सहित-मेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी के प्रयोजन के लिये “वेवनादि-की-राशि” पिनने में स्वीकृत की जा सकती 
है बशतें वे व्यक्ति "सशोधित वेतनमान” प्रभावी होने के दिन निवृचि-पूर्वः श्रवकाश पर हों एवं जहा यह वेतन- 
वृद्धि वास्तविक झूप मे उनके उपाजित अवकाण को तारीख से प्रथम चार माह में होती हो + 

िप्पशी संस्या (4):--6) यह नियम एक सुद्रशालय कर्मचारी पर भी लागू होता है जिसे वेतन की 

लिश्चित दर पर मुगताव किया जाता है यदि उसका वेतन फुटकर फार्ये के प्रावधान से दिया जाता हो । 
(४). मुद्रशालय के फुटकर काम करने वाले कर्मचारी जो “ग्ोबर-टाइम” कार्ये कर श्राय प्रा करते 
हैं, उनकी राशि इस नियम के ऋ्तर्गत “ग्रौसन-वेतनादि-की-राशि” गिनने मे सम्मिलित करली 
जावेगी । किन्तु मुद्रशालय मे जो बर्मचारी नियमितनवदों पर वेतन प्राप्त करते हैं यदि वे 
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“ग्रोवर-टाइम” कार्य कर ऐसी आय करते है तो उनकी राशि “झ्ौसत-वेतनादि-की-राशि” गिनने 
में सम्मिलित नही की जावेगी । 


(४7) यदि एक मुद्रणालय के कर्मचारी ने अपने गत 72 माह के सेवाकाल में कुछ समय तक निश्चित- 
वेतन पर काम किया हो एव शेष अन्य समज मे फुटकर कार्य करने वाले कर्मचारी के रूप में 
कार्य किया हो तो “ओवर-टाइम” कार्य करके जो राशि प्राप्त की जाये वह्‌ केवल उतने समय 
की ही पेंशन के मिनने मे सम्मिलित की जानी चाहिए जिसका वह भुगतान फुटकर कार्य की दर 
पर प्राप्त करता है । 





टिप्पणी संख्या 2:--जब एक कर्मचारी की अपने गत तीन वर्ष की सेवा में अवकाश पर रहने से 
“प्रौसत-वेतनादि-की-राशि” मे कमी की गई हो तो उसे कमी की गई दर के अनुसार पेंशन के लिए गरिनना 
चाहिये । ः 

टिप्पणी संख्या 3:--यदि एक कर्मचारी उपा्जित अवकाश के अतिरिक्त अन्य अ्रवकाश-काल में आगे 
सेवा करने का “अयोग्य-होने” का चिकित्सा-प्रमासा-पत्र प्रस्तुत करता है तो उसकी सेवा समाप्त करने के बाद 
की “अ्रवकाश की भ्रवधि” को जब वह चिकित्सा-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी चलती रहे, “प्रौसत-वेतनादि- 
की-राशि” के प्रयोजन मे सम्मिलित करना चाहिये । 


टिप्पणी सख्या 4:--अपनी सेवा के तीन वर्ष की अ्रवधि मे जिस तारीख को अशदान क्रिया जावे उसे 

“झौसत-वेतनादि-की-राशि” निकालने में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये। जिस ग्रवधि के लिए कोई 
झशदान लही किया गया हो, उसे भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। 

टिप्परणी संख्या 5:---इस नियम मे प्रयुक्त 'सेवा' शब्द का अर्थ ' पेंशन योग्य सेवा” से है । 

टिप्पणी संख्या 6 :--- यदि एक कर्मचारी अपने अवकाश काल में पदावनत (रिवर्ट) कर श्रपने पुरामे पद पर 
स्थानानतरित कर दिया जाता है तो “आ्रौसत-वेतनादि-की-राशि” के लिए उसका वेतन वह होगा जिसे वह प्राप्त 
करता रहता यदि वह उस तारीख से अवकाश पर नही जाता जिसको उसके नए पद स्थायी प्रत्नन्ध किए गए थे । 

टिप्पणी संख्या 7 :-- “ग्रौसत-वेतनादि-की-राशि” की गणाना में कारागार मे बिताए गए समय को निलम्बन 
के रूप में समझा जावेगा (चाहे वह परिस्थितियों के श्रनुसार योग्य या अयोग्य सेवा में हो) 

टिप्परी संख्या $ :-- इस नियम के प्रनुच्छेद (2) का तात्पर्य यह है कि पेशन में वृद्धि एक ऐसे वेतन की 
बुद्धि के कारण नही की जाएगी जो एक अधिकारी के अवकाश पर चले जाने पर हुई हो किन्नु उसके द्वारा वह उस 
समय पोषण नहीं की गई हो जब तक वह सेवा पर नही लौट श्राता हो । इस नियम के अनुच्छेद (2) में प्रावधान (ब) 
का तात्पये है कि झ्वकाश में बढ हुए वेतन का, जो प्राप्त नही किया जाय, कोई लाभ नहीं दिया जाना चाहिए । 





अपवाद :--ऐसे कमंचारी के मामले में जो अपनी सेया के अन्तिम तीन वर्षों में ्रवक्राश सेता है तथा शो 
उपार्जित अ्रवकाश चार माह से अधिक का नही हो या उपाजित अ्रवफान के प्रथम चार माह के अ्रधीन रहते दर 
बेतन की उच्चतर दर वाले किसी पद पर स्थाई रूप से पदोन्नत हो जाता है या ऐसी वेतन वृद्धि श्रजित करता हो 
जो रोकी नहीं गई हों तो वह झपने झवकाश की प्रवधि के सबध में उस वेतन को जिसे वह सेवा पर रहकर ध्राप्त 
करता, सेवा नियम 25 के प्रयोजनार्थ “बेतनादि” के रूप ता गिनने का अधिकारी है चाहे पदोन्नति या वेतन यदि 
के कारण वेतन मे वृद्धि वास्तव में श्रवकाश काल में प्राप्त नही की गई हो । 

राजकीय निर्सप :--राजस्थान सेवा नियम 250 के नोचे जाँच निर्देशन संस्या (6) के धन्तगंत निवृत्तियूद- 

अवकाश या भस्वीकृत-प्रवकाश काल में यदि एक वर्मचारी की घापिक वृद्धि होती हो, तथा उसे रोड! नहीं 
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हो, वो उसे मृत्यु-सहित-सेबा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी के मिनने में सम्मिलित किया जावेगा चाहे वहू वेतन वौद्धि उसके द्वारा 
अपने भ्रवकाश कान मे प्राप्त नही की गई हो । इसी प्रकार एक कर्मचारी के मामले में जिसने अपन पुननियुक्ति के 
साथ साथ अस्वीकृत अवकाश का भी उपभोग किया है, किन्तु एक प्रशासनिक आदेश द्वारा उसका अवकाश वेतन 
राजस्थान सेवा तियम 65 (2) के अस्तर्गत पूर्व-अनुमानित-पेशन के बराबर की राशि तक सीमित कर दिया गया हो, 
एवं यदि उसके अस्वीक्षत-अवकाश काल या निवृत्ति-पूर्व-अ्वकाश में वेतन-बूद्धि होनी हों तो वह पेंगन-एव-मृत्यु-सहित- 
सेवा-निवृत्त ग्रेच्युटी के लिए भी बेतन-बुद्धि के रूप में गिना जावेगा । 
टिप्पर्दी संडया 9 :--कार्यग्रहए-काल की अवधि जो कर्मचारी की गन तीन वर्ष की सेवाओ्ों में पडती हो 
बह “प्रौयत-बेवनादि-की-राशि” के प्रयोजनो के लिए वीन वर्ष के भाग के रूप में ही मानी जावेगी ।..“*- 
यदि कार्य-प्रहषा-काल नियम ॥38(क) के अन्तर्गत आता हो तथा जहाँ एक विशिष्ट पद का वेतन प्राप्त 
किव्रा जाता हो तो वास्तविक वैतमादि-की-राशि (न कि वास्तविक कार्यग्रहएा-काल-भत्ता) जो प्राप्त किया जाय उसे 
“औ्औमत-वेतनादि-की-राशि” के प्रयोजन के लिए हिसाब में सम्मिलित कर लेना चाहिए। ऐसे मामलों में जहाँ 
कार्यग्रहरणा-काल नियम 38 (ख) के अन्तगेंत झ्राता हो तथा अवकाश वेतन प्राप्त किया गया हो या कोई बेतन या 
अवकाश प्राप्त नही किया गया हो तो उस वेतन की (वेतनादि-की-राशि) जिसे वह प्राप्त करता (लेकिन जो नियम 
या आदेश के अनुसार जिसमें यह स्त्रीकार न किया गया हो) यदि कर्मचारी कार्यप्रहशा-काल पर ने होता, “ग्रौसत- 
घतनादि-की-राशि में गिने जाने के लिए सम्मिलितक रना चाहिए । 
टिप्पणी संझ्या 40 :-सामम्रिक कर्मचारी वर्ग के सम्बन्ध में पेंशन के लिये भौसत वेतनादि-की-राशि 
मिने जाने के प्रयोजन के लिये, गत दीनबर्षों की कुल-सेवा पेंशन-योग्य सेवा में गिनी जानी चाहिये। इसमें वह 
समय भी शामिल है जिसके लिए कोई राशि प्राप्त नहीं की गई हो ) केवल वे ही समय शामिल नहीं किए जाने 
चाहिए, जिनका उसने वेतन झादि प्राप्त नही किया है | इस नियम के भरनुच्छेद (4) के अन्तर्गत जो “वेतनादि-की- 
राशि" गिनी जानी चाहिए वह उस भ्रवधि में वास्तविक रूप में प्राप्त की गई घनराशि होनी चाहिए । 
राजकीय निरशंय संख्या 4 ६---विस्थापित कर्मचारियों को उनके द्वारा सिन्ध या उत्तरो-पश्चिमी सीमा- 
प्रान्त या खैरपुर राज्य (पश्चिमी पाकिस्तान भे है, मे की गई पूर्व की पेंशन गोग्य सेवाओं पर विचार करने के बाद 
उन्हे अ्न्तःकालीन पेंशन (प्राविजनल-पेंशन) देने के सबंध में, अन्तिम भ्रादेश जारी किये जाने के समय तक, यह 
आदेश दिया जाता है कि विस्वापित कर्मचारी जो 55 वर्ष की झायु आल्ल करे से पूरे, शुतगंठन से पूर्व के राजस्थान, 
राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अघीन पदी या सेवाओं पर दिनांक --56 से पूर्व नियुक्त किये गये थे 
तथा जो ऐसी नियुक्ति के बाद कम से कम 0 वर्ष की पेशन योग्य-सेवा पूर्ण करने के वाद इन सेवा नियमों के बाद 
इस सेवा लियमों के अधीन सेवा निवृत्त हो गये थे, उन्हे अ्रतः:कालीन झ्राधार पर दिनांक -3-65 से 30/-५. प्रति- 
माह (प्रस्थायी-बृद्धि को सम्मलित करते हुए ) न्यूनतम पेंशन दी जाए । 
राजकीय निणेंप संण्या 2:--विस्थापित कर्मचारियों को जो प्विन्ध/उत्तरी-पश्चिमी सीमा-प्रान्त एवं सैरपुर 
राज्य से झाये थे तथा जो दिनांक !--56 से पुर्वे (पुनर्गठन से परुर्व ) में राजस्थान राज्य में सरकारी पदों पर 
नियुक्त हो गये थे, उनके द्वारा उस समय पूर्दी पाकिस्तान के प्रदेशों में की गई सेवा को ध्यान में रखने के बाद ब्रत्तः 
कालीन पेंगन देने संबंधी प्रश्त कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रहा है तथा अब ऐसे विश्थापित कर्मचारियों 
बे निम्नलिखित लाभ प्रदान किये गये हैं-- 
राजस्थान सरकार के अघीत प्रस्थाई था स्थायी रूप में की गई सेवा के साथ पाकिस्तान में की गई पेंशन- 
योग्प-सेवा के शाभार पर संगरित पेंशन उन विस्थापित कर्मचारियों को दी जायेगी जिन्होंने पुनर्गठन से पूर्व के 
राजस्थान राज्य में सेवान्ग्रहणा की थी तथा जो; 
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(क) सिन्ध या उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त या खैरपुर राज्य (पश्चिमी पाकिस्तान) की सरकार के अधीन 
पेंशन-योग्य सेवा मे थे, 

(ख) सिन्‍्ध एवं खैरपुर राज्य में [4 अगस्त 947 के बाद तथा उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त में ।' मार्च 
947 के बाद उत्पन्न विशेय परिस्थितियों के कारण भारत मे स्थाई रूप मे आ गये थे । 


(ग) 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व राजस्थान सरकार के अधीन -]-56 से पूर्व नियुक्र हो 
गये थे । 


(घ) राजस्थान सेवा नियमों के अ्रधीन पेशन पर निवृत्त होते है । 


राजस्थान सेवा नियम 250, 250-ए एवं 25! में वरशित सामान्य सिद्धान्त विस्थापित कर्मचारियों के 
पेशन के लिए “वेतनादि-की-राशि” गिनने के प्रयोजनार्थ लागू होगे । फिर भी, यद्दि विस्थापित कर्मचारी स्थाना- 
स्तरण के बाद राज्य सरकार के भ्रधीन किसी पद पर स्थायी नही हुआआ है या इस प्रकार से स्थाई होने के बाद 
स्थायीकरण किए जाने से तीन वर्ष की उस पर उसने सेवा पूरी नही की है तो उसकी पेशन सिन्ध/उत्तरी पश्चिमी 
सीमा-प्रान्त/खैरपुर राज्य की सरकारों के भ्रधीन उसके द्वारा धारित स्थायी पद पर स्थायी “वेतनादि-की-राशि" 
पर पुरी तीन वर्ष की अवधि के लिए या जैसी भी स्थित हो, तीन वर्ष की शेप अवधि के लिये सगशित की 
जावेगी । सिन्ध/उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त/खरपुर राज्य के अधीन स्थाई पदों की “वेतनादि-की-राशि” को 
पमिनने में उक्त ऐसी किसी भी वेतन-वृद्धि को गिना जायेगा जो उस बेतनम,न में उद्भूत होती यदि कमंचारी उस 
पद पर कार्य करता रहता, किन्तु इसमे किसी प्रकार की काल्पनिक-पदोन्नति ही बेतन-बृद्धि को सम्मिलित नहीं 
किया जायेगा । जहा एक विस्थापित कर्मचारी जो राज्य सरकार के अधीन स्थाई किया गया है एवं जो भारत की 
श्रपेक्षा पाकिस्तान में अ्रधिक “वेतनादि-की-राशि” प्राप्त कर रहा था, वहा श्रौसत “वेतनादि-की-राशि”” पाकिर- 
ताम में स्थाई वेतनादि-की-राशि को ध्यान में रखते हुए संगणित की जानी चाहिये । जहा श्रोसत-वेतन।दि-क्री- 
राशि पाकिस्तान मे प्राप्त स्थाई वेतन के आधार पर सगरणित की जानी है वहा वित्त विभाग के भ्रादेश सख्या 
464/58 एफ 7 ए्‌ (4) वि वि (ए) नियम/58 दिनांक 2-3-59 मे यथा प्रावहित किये गये पेंशन के प्रयो- 
जनार्थ मंहगाई वेतन को गिनने का लाभ केवल उन्ही मामलो में जहां आशिक रूप में पाकिस्तान में उठाये गये 
वेतन को तथा आशिक रूप मे राजस्थान में उठाये गये वेतन को ध्यान मे रखा जाता है, वहा वाद वाले वेतन 
पर महंगाई बेतत का लाभ या अस्थाई वृद्धि, जो भी अधिक लाभप्रद हो, दिया जाना चाहिये । 

सिन्ध/उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त/खैरपुर राज्य मे लिये गये सभी प्रकार के अवकाश राजस्थान सेवा 
नियम 203, 204 व 204-'ए! के अधीन स्वीकार्य सीमा तक पेशन के लिये गिने जावेगे, जिसके लिये कर्मचारी 
को सलग्न “ख” में सलग्न निर्धारित प्रपत्र में एक हलफनामा देना होगा जिसमे वह सभी प्रकार के लिये गये 
अवकाशो का विवरण देगा जो झओोय-कमिश्नर या प्रथम श्रेणी के दण्डनायक द्वारा विधिवत अनुप्रमाशित होगा 
एव उस पर चेशन-स्वीकृति-प्राधिकारी द्वारा प्रति-हस्ताक्षर किये जावेंगे । 

सेवा मे व्यवधान, यदि कोई हो, जो स्थानान्तररा के कारण उत्पन्न बाधाओं से तया सरकारी कर्मचारी 
के राजस्थान सरकार के अधीन उपयुक्त नियोजन प्राप्त करमे में अ्रसमर्थता के कारण हुआझ्ना हो, पेंशन-स्वीकृति- 
प्राधिकारी द्वारा 2 वर्ष की भ्रवधि के ऐसे व्यवधान को क्षमा किया जा सकता है । सेवा व्यवधान की पैशन-योग्य 
सेवा की कुल अवधि को निश्चित करने में नहीं गिना जायेगा । जिन मामलों में सेवा व्यवधान 2 वर्ष से प्रधिक 
की अवधि के लिये हो वहां प्रशासनिक विभाग को स्वीकृति की झ्रावश्यकता होगी । 

भारत सरकार एवं पाकिस्तान सरकार के बीच सतोपजनक समझीता होने पर व्यक्ति जो इन झादेशों के 

अधीन उसकी पेशनो या बकायों को प्राप्त कर रहे हैं, वे बाद में स्थानान्तरण से पूर्व उनके द्वारा की गई सेवाघो ह#* 


ह 
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दे; गयथ में पाकिस्तान की सरकार से पेंशन संबंधी लाभ प्राप्त करने के हरद।र हो सबते हैं। इस थ्रा 
अ्रधीन क्रिया गया भुगतान सवधित इ्प्रन्ियों द्वारा इस शर्तें कै श्रधीन हीगा कि ये उन पेंशन संबंधी लोगों के लिए 
प्राबेदन करे जो भारत सरकार वे पाफिस्तान सरबार के बीच किसी समझोते के भ्रधीन उन्हें देव हो तथा बह 
राशि जो इस प्रकार प्राप्त हो राजस्थात सरकार के पास जमा कराई जाये। एतदनुसार प्रत्येशर विम्यावित कर्म- 
चारी जिसे इन श्रादेगो के प्रधीन पेन्शन स्वोठृत्त दी जाती है वह संलग्नन्प्रपन्न में एक करार-नत्र निप्पदित 
करेगा | उन पेशनरों के सब्रध में जो मर चुऊे है यदि उन्हें इन भ्रादेगों के भधीन पैशन स्वीकार्य हो तो बह उनके 
कानूनी उत्तराधिकारी, या उनके निष्पादकों को सलग्ग | में फरार-पत्न निष्पादिस करने दिया जाएगा। करार-नयत्र 
उपयुक्त मूल्य के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्पन्येपर पर निष्पादित क्रिया जाएगा। 
विस्थापित कमेचारी द्वारा पेशन सवधी लाभो झा दुतरफा लाभ प्र्यात्‌ इन झ्रादेशों या भारत सरझार 
वी किसी योजना ये झ्धीन एवं पाकिस्तान से मुगतान प्राप्त करने से रोहने के लिये पेंशन-स्प्रीकृति-धाधिकारी 
इस झादेश के झ्रघीन पेस्शन के लिये किसी भी प्राबेदन को स्रोझार करने से पुर पुनर्वास मंत्रालय के गैद्रत-यलेस- 
ब्रामनाइजेशन से सेवा पेन्शन के रूप में कोई भुगतान प्राप्त नहीं कर रहा है था उसने कोई भुगतान प्राप्त नहीं 
किया है की सूचना प्राप्त की जावेगी । 
ये आदेश उन विस्थादित कर्मचारियों पर भी लागू होगे जो इन घादेशों के जारी होने से पूर्व पहिले ही 
सेबा-निवृत्त हो चुके हैं। सेवा-निवृत्त-यर्मचारियों के पेस्शन कलेमों का इन भादेशों के प्रनुसार पुनः निर्धारण क्रिया 
जाएगा तथा उनके पेन्शत-बलेम भेया-निवृत्ति वेश समय प्रवृत्त पेन्शन नियमों द्वारा नियमित होगे । 
पेशन-स्वीकृत्ति-प्राधिफारों द्वारा उपयुक्त पभ्रनुच्छेद 8 में बश्ित पुनर्वाग मंत्रालय, भारत सरकार के 
सेस्ट्रल-बलेम्‌स-झानादजेशन दर जारी दिये गये प्रमाण-पत्र एवं जिन कर्मचारियों को पेंगन स्वीकृत की गई है, 
उनके द्वारा या उपयुक्त भ्रनुच्देद 7 में वशित पैशनर की मृत्यु होने पर उसके कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा निष्पा- 
दित करार-पत्र के; साथ पेशन सवधी पत्रादि पे ्ंवेध्श-अधिफारी को भेजा जावेगा । 
पैशनादि स्वीकृत करने के प्रादेश की प्रतिया उनके दारा जारी किये प्रमाश-पत्र के मंनर्म में सेन्ट्रेल- 
बलेम्स-भागेनाइजेशन को भी भेजी जाएगी। 
राजकीय निशेय संस्या 3:--सरकार के एफ मामला ध्यान में ध्राया है जिसमें एक कर्मचारी, उम्तका 
देशे से निर्शय झिय्े जने के पूर्व ही, सेब;-निवूत्त (रिटायर) हो थया था । यदि मूल रूप में उसका निणेय पहले 
ही कर दिया जाता तो उसे पेशन लाभ अधिक दर से प्राप्त होता। इससे सेवा-निवृत्त अधिकारी को श्राथिक 
कठिनाई का सामना करना पड़ा । वित्त विभाग की आआझराज्ञा सस्या एफ | (38) एफ. डी. ए (नियम) 6 
दिनाक 26-0-6] के अनुसार किसी भी कर्मचारी के मामले मे जो सेवा में है, यदि उसके संबंध में निर्णय बहुत 
देरी से क्रिया गया हो तो उसका वेतन उच्च-पद पर ऐसी स्टेज पर निश्चित किया जाना चाहिये जिस पर यदि 
निर्णय समय पर किया जाता तो वह पहुच जाता | फिर भी ऐसे व्यक्तियों के संबध में जो न्याय होने से पूर्व ही 
सेवा-निशूत्त हो गये है, उनका उच्च पद पर वेतन निर्धारण नही किया जा सकता है शोर ने ही उन्हे उनके 
अनुरूप बधित पेंशन लाभ स्वीकृत किये जा सकते है । 
अतः मामले पर विचार किया गया है तथा राज्यपाल महोदय ने निर्णय किया है कि ऐसे मामलो मे 
पेशन एव ग्रेच्युटी/डेथ-कम-रिटायरमेंट-ग्रेच्युटी के प्रयोजन के लिए नियम 25] के अधीन *झौसत-वेतनादि-की- 
राशि” एवं नियम 250 के अधीन “बेतनादि-की-राशि/' उस काल्पनिक वेतन के आधार पर फलाई जानी चाहिये 
जिसे वह मूल रूप मे समय पर निर्णय होने पर प्राप्त करता । 
इस सबंध की श्राज्ञा का सशोधन सेवा नियमो मे उचित समय पर जारी कर दिया जाएगा। 
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शाजकोय निर्णय संख्या 4:--यह झ्ादेश दिया जाता है कि वित्त विभाग के आदेश दिनांक 22-6-65 
(उपयुं क्त दिर्णय सख्या 2 के रूप में प्रयुक्त) को जिसमे विस्थापित कर्मचारियों को पेंशन सर्बधी लाभ स्वीकृत 
किया गया है, को भावलपुर राज्य के उन कर्मचारियों पर लागू किया जावे जो विभाजन के फलस्वरूप भारत में 
मिल गये थे तया जो दिनाक 7--56 से पूर्व (पुर्गठत के पूर्व) के राजस्थान राज्य में सरकारी पदों पर नियुक्त 
किये गये थे 4 
राजकीय निर्शेय संख्या 5: - यह आदेश दिया जाता है कि वित्त विभाग की आज्ञा दिनांक 22-6-65 
(समय-समय पर यथा-सशोधित) जो उपयुक्त निर्णय संख्या 2 के रूप मे प्रयुक्त की गयी है एवं जिसमें विस्थापित 
सरकारी कर्मचारियों को पेशन सदधी ल/म स्वीकृत किये गये है, उसे सिन्ध में स्थानीय निकायों के प्राईमरी 
स्कूलों के उन विस्थापित अध्यापकों पर भी लागू किया जाए जो दिवाक 4-7-23 पूर्व स्थायी एवं पेंशन योग्य 
पदों को धारख कर रहे थे तथा जिन्‍्होने 
(0) सिनन्‍्व सरकार से दिनाक !-4-26 से प्राईमरी शिक्षा के नियन्रण को स्थानीय निकायो को 
हस्वान्तरित करने के कारस पेंशन संबंधी पद्धति के झधीन रहने का विकल्प दिया था । 
(४) सन्‌ 926 तक या बाद की तिथि तक को गई सेवाओं के लिये अ्ननुपातिक पेंशन प्राप्त करने का 
विकल्प दिया था तथा उसके बाद अंशदायी भविष्य निधि में योगदान किया था तथा जो ध्यक्ति 
विभाजन के फतस्वरूप भारत में बस गये थे मथा सरकारी पदो पर--- 
(क) भूतपूर्व श्रजमेर राज्य में नियुक्त किये गये थे तथा जिन्होंने राजस्थान सेवा (सेवा शर्तों का संरक्षण) 
पियम, 957 के अनुसार राजस्थान सेवा नियमों मे निहित पेंशन नियमों के लिग्रे विकत्प 
दिया था । 
(ख) पुनर्गठन से पूर्व राजस्थान राज्य मे दिनाक -7-56 से पूर्व नियुक्त किये गये थे । 
राजकीय निर्शाय सख्या 6:---यह झादेश दिया जाता है कि वित्त विभाग के ग्रादेश दिनाक 22-6-65 
(समय-समय पर यथा सशोधित-उपयु क्त निर्णय सख्या-2) को जिममें उन विस्थापित कर्मचारियों को पेन्शन 
संबधी लाभ स्वीकृत किया गया है जिन्‍्होने भूतपूर्व अजमेर राज्य में सेवा ज्वाइन की थी, ऐसे कर्मचारियों पर लागू 
फिया जायेगा जिन्होंने राजस्थान सेवा (सेवा शर्तों का सरक्षण) नियम, 957 करे प्रमुमार शाजस्थान सेवा नियमों 
में निहित पेंशन नियमों के लिए विकल्प दिया था 
नियम 252:--थे भत्ते जो सम्मिलित नहीं किये जाते हैं--एक कंमेंचारी पेंशन में निम्न- 
अकित भक्तों को सम्मिलित नहीं कर सकता है+-- ह 

(!) किसी स्थान की मंहगाई को ध्यान में रखते हुए जो भत्ते-स्वीकृत किये जावें।, 

(2) सह-भोजन या व्यय-पूरक भत्ते । 

(3) मकान किराया भत्ता या निःशुल्क क्वार्टर का अनुमानित मूल्य । 

(4) यात्रा भत्ते एवं दौरों के खर्चो की पूर्ति करने के लिए अन्य स्वीकृत भत्ते । 

(5) प्रान्तों की मंहगाईके लिए क्षतिपूर्ति भत्ता । 

नियम 253-वास्तविक कुल-वेतनादि की यर्यनाः- एक कमेचारी के वेतन को कोई भौ 
भाग या धनराशि को जो उसकी सेवाझ्ों के आकस्मिक स्र्चे को करने के लिये दो जातो है, उसे 
सम्मिलित नही किया जाना चाहिए। 
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इस नियम के लागू करने के लिये निम्न-उदाहरण हैं-- 


() एक कमंचारी के वेतन में से कुछ राशि घोड़ा प्रदान करने या रखने पर खर्च की 
जाती हो तो उसका उतना ही वेतन सम्मिलित किया जाना चाहिये जो घोड़ा न प्रदान करने प्रथवा 
न रखते की मंशा पर उसे मिल सकता हो । जब पानी लाने वाले के वेतन में वैल रखने के प्रावधान 
की राशि भी सम्मिलित हो तो उसका वेतन उतना ही सम्मिलित किया जाना चाहिये जैंसे मानों 
उसे एक बैल नहीं रखने की आवश्यकता पर मिलता हो । 


(2) जब तक निश्चित (कन्सोलीडेटेड) वेतन में विशेष रूप से यात्रा भत्ता या मकान 
भत्ता भी सम्मिलित हो तो उन्हें “वेतनादि-की-राशि” गिनने से घटा दिया जाना चाहिये । 


(3) जब एक कर्मचारी का वेतन दो दरों पर एक स्थान पर नियत कर्त॑ब्य के समय में 
निम्न-दर पर तथा दौरों पर यात्रा पर व्यतीत समय में उच्च दर पर वेतन निश्चित किया जाता है 
तो पूर्व की दर को ही “वेतनादि-की-राशि” की गखना मे सम्मिलित करना चाहिये । 


नियम 254:--जब नियम 90 के अन्तगंत अस्थाई पद की सेवा पेन्शन के लिये गिनी 
जाती हो तो पेन्शन की राशि निश्चित करभै में उस राज्य कर्मचारी द्वारा स्थाई रूप से धारण किये 
गये पद के वेतन को ही सम्मिलित किया जाता है। अ्रस्थाई नियुक्ति के वेतन को उस समय तक 
सम्मिलित नहीं किया जाता है जब तक कर्मचारी विशेष-वेतन प्राप्त नही करता हो । 

अआ्राडिट निर्देशन:---जब एक स्थाई कर्मचारी अपनी गत तीन वर्षो की सेवा ग्रवधि मे एक ऐसे पद पर 
प्रतिनियुक्त किया जाता है जो यद्यपि प्रथम बार प्रयोगात्मक या अस्थाई रूप से सृजित किया गया है पर बाद मे 
स्थाई हो जाता है तो पेन्शन के प्रयोजन के लिये “भ्रौसत-वेतनादि-की-राशि” कर्मचारी द्वारा स्थाई रूप से धारण 
किये गये वेतन पर गिनी जानी चाहिये न कि स्थाई-सेवा में प्राप्त किये गये वेतन के आ्राधार पर ! 

नियम 254-एः--यदि कर्मचारी ने एक से श्रधिक ऐसे पदों पर कायें किया हो जिनको यदि 
यह अलग-अलग रूप से एवं अकेला घारणा करता तो उसे पेन्शन मिल सकती थी । उसे जो पेन्शन 
स्वीकायें होगी वह उन कई पेन्शनों की राशि होगो जो उसे प्राप्त होती यदि वह उन पदों को 
प्रथक-2 रूप से एवं अकेला धारण करता । इस प्रकार जो संचित रूप से पेन्शन उसे स्वीकार्य होगी 
वह राजस्थान सेवा नियम 256 एवं 257 में निर्धारित राशि तक सीमित होगी । हे 

नियम 255-एक साथ एक से अधिक पदों पर कार्य करने से पेंशन में वद्धि नहीं होतीः--एक 
कर्मचारी एक पद की सेवा भ्रन्य पद के साथ करने पर किसी ऐसी पेन्शन प्राप्त करने का अधिकारी 
नही है जो उसे प्राप्त नहीं होती यदि वह प्रत्येक पद पर पृथक-पृथक रूप से एवं अकेला कार्य 
करता । 


सण्ड- 


अध्याय 22 


पेन्शन 
नियम 256:--इस भाग में दिये गये निममों के प्रनुसार एक कर्मचारी को प्धियापिको 
आयु (सुपरास्यूएशन) पर सेवा निवृत्ति, प्रयोग्यता व क्षतिपूरक ग्रेच्युटी एवं पेस्शव वी राशि गिम्न- 
अकार से है । 























च््स. पंशन योग्य सेया फे पूरे गये ग्रेष्यूटो/विंघन बी दर प्रधितवम वेग्शन 
गये 6 माहों की प्रवधधि (रुपयों में प्रति पर्ष) 
(फ) प्रेच्यूटो 
| 3 माह के येतनारि (इमोत्यूमेस्टग) 
2 कक न 
53. कल रे 
रच 2 क ल् 
$ 23 न के 
6 3 गा रत 
है 32 ते # 
8 २ मु छ 
9. | न 
0. अर क मु 
॥. हई मु न 
2: 5 » का 
3. 5 ब 
]4. ३ मन न्‍ 
5. ३ न मै 
6. पु न्‍ लू 
7. 7 रू टू 
8. 7व कि 
०, | * * 
[(ह) पमने 
३0, हु! «(0 इर छह एटचिा> 2.०फकउट बीए रह हक 
2. 2) न न 20 १* 


ग्र्णु 


किम लिटअम्की जल 23 उ-5*] 7260४ 


] ह. 


3].- 
32... 
33. 
34. 
35.. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
44, 
42. 
43. 
44. 
45... 
/46,- 
47.- 
48. 
49. 
50... 
5.- 
$2. 
53० 
54. 
55.- 
56.. 


3/80 
2/80 
323/80 
3/80 
33/80 
]4/|80 
45/80 
5/80 
453/80 
6/80 
४63/80 
]7/80 
॥72/80 
8/80 
१83/80 
9/89 
793/80' 
20/80 
205/80 
2/80 
23/80 
22/80 
229/80 
23/80 
239/80 
24/80 
245/80 
25/80 
253/80 
26/80 
263/80 
27/80 
275/80: 
28/80: 
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_ करन] 


4/80 वा भाग (मसल बैतनादि वीिस्शिक्रा), 


क्र 


कर 


कहा 


है 


कहा 


का 


कहा 


कहा 


कहा 


श्र 
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57. 283/80 भाग (औसत वेतनादि की राशिका) . 7695' 
58. 29/80. ,, 7830 
59. 297/80. ,, 7965 
60. 30/80. » 800' 





टिप्पणी संस्या :-वे ग्रे च्युटिया जो नियम 256 (() व 257 () के भ्रधीन स्वीकार की जायें, कमें- 
चारी की पूंजी होंगी तथा घनराशि प्राप्त करने के पूर्व ही यदि कमंचारी की मृत्यु हो जाती है तो वह पूजी उसके 
वैध-उत्तराधिकार को, उत्तराधिकार कानूनों के भ्रन्तर्गत दी जावेगी । नियम 257 (2) व नियम 258 कर्मचारी या 
उसके द्वारा मनोनीत किए गए व्यक्ति, दोनों को, जैसी भी स्थिति हो, सीधा लाभ प्रदान करते है तथा इन 
अनुच्छेदों के प्रन्तगंव स्वीकृत की गई ग्रेच्युटिया उन व्यक्तियों की पूंजी हो जावेंगी जिनके पक्ष में स्वीकृति प्रदान 
की गई है एवं न कि यह केवल मृत कर्मचारी की पू'जी ही रहेगी। 

+ टिप्पणी संहया 2:--इस नियम के प्रयोजन के लिए “भौसत बेतन” का तात्पये झौसत मासिक वेतन से 
है जिसको सवधित कर्मचारी ने प्राप्त किया या जो भपनी सेवाग्रों के गत तीन त्र्प की अवधि में हटाएं जाने या 
सेवा निवृत्त किये जाने से पूर्व उस द्वारा स्थाई रूप से धारण किए गए पद या पदो पर प्राप्त करता रहता । 

नियम 256-ए-():--नियम 256 में कोई भी प्रावधान होते हुए भी दिनांक -4-970 
को या वाद में सेवा से चिवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारी के मामले में श्रधिवापिकी निवृत्ति, भ्रशक्तता 
एवं क्षत्रिपूरक उपदान (ग्र च्यूटी) भौर पेशन की राष्नि निम्ब-प्रकार ग्राह्म होगी-- 














योग्य सेवा की छमाही पूर्ण उपदान/पेंशन की दर अ्रधिकतम पेशनें 
, प्रवधियां ह्ड़्र (रुपयों में) वापिक 
हि । 2! 3 
(ए) ग्रच्युडी 


7/2 माह के वेतनादि 
] क 
हि ४ 


ल ७ 09 कफ एफफेो पा 
है 








पा 
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2 5 
. 5 माह के वेतनादि 
82. 58: ४0 
43. 5्द्ढ ऋ कक 
4, 6 +», » 

85. 6 , » 

6. 7 अखिल 

ह7. 7. +» » 

8. पड दे क्र 

39. है ली 5 

(बी) पेंशनस्‌ 

20. बेतनादि का 0/80 वां भाग 2,700 
24. ». 039/80. ,, 2,835 
22- #... 7/80 - 2,970 
23. #. वीड्रे800.. » ४/3,05 
24« #...2/80 गन 3,240 
25. #.. 2$/80.. » 3,375 
26, #.. 3/80 के 3,50 
27. >.. उ369/80.. » 3५०45 
28. ». 74/|80 . » 3,780 
29. ४. [4:/80 . शेर 
30. #.. 45/80 + » 4;020 
3]. ». 53/80. . ,, 4835 
32. ४... 6/80 हि 4,320 
33. » | 63/80 . ,, 4,453 
34. ». -7/80, ' » 48220 
35. ». 73/80. 4,725 
36. ».. 8/80 रू 4,860 
37 ७. 83/80 . » 4,295 
38. ».. 9/80 है 5,30 
39: ५»... ॥9म80 + » 5,265 
40. ह. 20/80. -»# 3400 
4. हर 203/80 हर हक 82 
42- »>.. 2/80 |; 5,670 
4 ». 23/80 . » 5,805 
44. हे 22/80 प 6,940 
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2 ८ मा 
45. वेतनादि का 223 /80. वां भाग 6,075 
46. #... 23/80 कं 6,20 
47. ः 23क80 , » 6,345 
48. छ 24/80 के 6,480 
49. # ,. अ4१9/80 , » 6,65 
50. #..._ 25/80 अर 6,750 
5. »#.. 253/80., 6,885 
52. नि 26/80 क्र 7,020 
53, ». 263/80 . » 7,55 
54. #. 27/80 ् 7,290 
55. >>. 279/80 . » 7,425 
56. 8 28/80 छः 7,560 
5. #.. 283/80 - 7,695 
58. न 29/80 कप 4,830 
59. #.. 2989/80.. »% 7,965 
60. ».. 30/80 श्र 8,00 


नियम 256-ए-(2) :--एक कर्मचारी -4-70 को या बाद में परन्तु दिनांक -4-73 के पूर्व 
सेवा-निवृत हो रहा हो, वह अपने विकल्प से, नियम 257 में स्वीकायें दर पर पेंशन प्राप्त करने का 
चयन कर सकेगा यदि वह उसे नियम 256-ए में स्वीकार्य पेशन राशि की तुलना में लाभप्रद हो। 
ऐसा विकल्प उसके द्वारा लिखित में नियम 28[ अधीन पेंशन की स्वीकृति के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत 
करने के समय दिया जावेगा | 


[वि. वि. विज्ञप्ति संब्या एफ (29) एफ. डो. (रूल्स)/70 दिनांक 8 मार्च, 977द्वारा तिविष्ट] 


नियम 256-बीः--नियम 256-ए में वशित प्रावधानों के होते हुए भी, दिनांक 30-0-974 
को या इसके बाद सेवा निवृत्त हो रहे कर्मचारी के सम्बन्ध में, श्रधिवाविकी, सामान्य सेवा निवृत्ति, 
असमर्थता तथा क्षतिपुरक उपदान एवं पेंशन की राशि निम्न-प्रकार होगी:-- 


सेवा की पूर्ण छ उपदान/पेंशन की दरें अधिकतम पेंशन (रुपयों में 
माही अवधियां प्रति वर्ष) 

१ ््ि 3 

(ए) प्रेच्युटो 

(; हू माहे के वेतनादि (इमोलूमेंट्स) 

2. व न] 

3. वद्रे कफ #ऋ 

4. 9 . 2३४०, कक 

5 स् » #»# 





फ़ 
अब राजस्थान सेवा "न न 3. नस [नियम 256-ए 
है की सकल कक 
] 2 3 


*ह माह के बेतनादि 
के 





रह १] कक 
44. कक व 
35, 6॥ ड हद 
36. 7 #... 
47, ्ड ख्े डे 
8. गई न 
9, ५ 
(बो) पेंशनस्‌ 

20, दे का 0/80 दा भाग 2,700 
24, 7. 409/80 . ,, 2,835 
कु पु 74/80 ५ 2,970 
4 * ०? वपाड/80 ,, »3,05 
ह #.. 42/80 का 3,240 

* ४. 428/80.. ,, 3,375 
26, ही 73/80 हि है .... 3,.570 
27. पर 439/80 हु 3,645 
28. #.... 4/80 हि 3,780 
29. चि ” 443/80 ..,, 3,95 
30, कै 45/80 हि 4,050 
34. है 453/80 डड 4,85 
६ $. ञ ] 6/80 मु 4,320 
33. # 68/80 . ,, 4,455 
34, # 'व7/80. ,, 4,590 
35. ”. प79/80 . ,, 4725 
36. ४ 78/80 . ,, 4,860 
37. ४. 488/80 . ,, 4,995 
38. * #... 9/80 हि 5.430 
39. ?. 498/80 . ,, 5,265 
40, #. 20/80 ५ 35,400 
44. श्र 205/80. ,, 5,535 
42. हे 27/80.. .,, 3,670 
43. रे 298/80 . ,, 3,805 


44. #.. 22/80 हि 6,940 


नियम 256-बी] राजस्थान सेवा नियम [375 








3 श्र *- 
45. बेतनादि का 225/80 वां भाग 6,075 
46. # 23/80 कह 6,240 
47. #.. 239ै/80 , » 6,345 
48. ते 24/80 सन 6,480 
49. #., टवड्े80. » 6,645 
50. #.. 25/80 छः 6,750 
5. के 259ै/80.. » 6,885 
52. डे 26/80 रू 7,020 
53. >. 2659/80  » 7,55 
व #.. 27/80 ् 7,290 
55. #. अक्गभह00. » 7,425 
56. #. 28/80 डर 7,560 
57. हु. 2399/80 . »% 7,695 
58. #.. 29/80 छः 7,830 
59. ह. 22४0. » 7,965 
60. #.. 30/80 कर 8,800 


मियम 256-ए-(2) :--एक कर्मचारी -4-70 को या बाद में परन्तु दिनांक -4-73 के पूर्व 
सैवा-निवृत्त हो रहा हो, वह झपने विकल्प से, नियम 257 में स्वीकार्य दर पर पेंशन प्राप्त करने का 
चयन कर सकेगा यदि बह उसे नियम 256-ए में स्वीकार्य पेंशन राशि की तुलना में लाभप्रद हो । 
ऐसा विकल्प उसके द्वारा लिखित में नियम 28[ ग्रधीन पेंशन की स्वीकृति के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत 
करने के समय दिया जावेगा | * 


[वि. वि. विज्ञप्ति संस्या एफ (29) एफ. डो. (रूल्स)/70 दिनांक 8 मार्च, 97[द्वारा निविष्ड] 


नियम 256-बीः--नियम 256-ए में वरशित प्रावधानों के होते हुए भी, दिनांक 30-0-974 
को या इसके बाद सेवा निवृत्त हो रहे कमंचारी के सम्बन्ध में, अधिवापिकी, सामान्य सेवा निवृत्ति, 
अ्रसमर्थता तथा क्षतिपूरक उपदान एवं पेंशन की राशि निम्न-प्रकार होगी:-- 


सेवा की पूर्ण छ उपदान/पेशन की दरें अधिकतम पेशन (रुपयों मे 
माही झवधियां प्रति वर्ष) 
2770 3 
(ए) प्र च्युटी 


5 माह के वेतनादि (इमोलूमेंट्स) 
ः 


कर के 


0 2 कि पके 
५ 
धार 
ड़ 
5 


374] 


]. 
2, 
3. 
बैब, 


राजस्थान सैवा नियम 


येतनादि का 0/80 था भाग 


2 
5६ माह के बेसादि 
3॥/ 5. 
5 प्य ॥]॒ 
64 
ह्द्रै « 
7 के 
78 न 
7» 
हे क 


(यो) पेंगनस 


0)/80 
/80 
]9/80 
2/80 
2;/80 
3/80 
39/80 
4|80 
4;/80 
5/80 
53/80 
6/80 
763/80 
7/80 
373/80 
8/80 
83/80 
9/80 
492/80 
20/80 
203/80 
2/80 
2३3/80 
22/80 


ि 


कर 


[नियम 256-ए 








2,700 
2,835 
2,970 
3,805 
3,240 
3,375 
3,50 
3,645 
3,780 
3,95 
4,050 
4,]85 
4,320 
4,455 
4,590 
4,725 
4,860 
4,995 
5,30 
5,265 
5,400 
5,535 
5,670 
5,805 
6,940 


नियम 256-वी] राजस्थान सेवा नियम (375 








|| 32 3 

45. बेतनादि का 223/80 वां भाग 6,075 
46. श्छ 23/80 ] 6,20 
47. श् 239/80 कह 6,345 
48. शत 24/80 कक 6,480 
49. 9, ख24॥9/80. » 6,65 
50. न 25/80 हर] 6,750 
54. ऊझ.. ट35ड2ै]800. . » 6,885 
52. #... 26/80 किन 7,020 
5, के 265/80 रु है 80 99% * 
54. #. 27/80 ् 7,290 
55. #. 279/80 ७» 7,425 
56. #. 28/80 रे 7,560 
57. #.. 289/80  » 7,695 
58. #.. 29/80 ख 7,830 
59. #.. 29$9/80  » 7,965 
60. कर 30/80 क् 8,00 


नियम 256-ए-(2) :--एक कर्मचारी -4-70 को था वाद में परन्तु दिनांक 4-4-73 के पूर्व 
पैया-निबृत्त हो रहा हो, वह अपने विकल्प से, नियम 257 में स्वीकाये दर पर पेंशन प्राप्त करने का 
शयन कर सकेगा यदि वह उसे नियम 256-ए में स्वीकार्य पेंशन राशि की तुलना में लाभप्रद हो । 
ऐसा विकल्प उसके द्वारा लिखित में नियम 28] अधीन पेंशन की स्वीकृति के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत 
करने के समय दिया जावेगा । * . 


[वि. वि. विज्ञप्ति संस्या एफ (29) एफ. डी. (रूल्स)/70 दिनांक ॥8 मा, 97]द्वारा निविष्ट] 


नियम 256-बीः--तियम 256-ए में वर्ित प्रावधानों के होते हुए भी, दिनांक 30-0-974 
को या इसके बाद सेवा निवृत्त हो रहे करमंचारी के सम्वन्ध में/ अधिवाधिकी, सामान्य सेवा निवृत्ति, 
असमर्थता तथा क्षतिपूरक उपदान एवं पेंशन की राशि निम्न-प्रकार होगी:-- 


सेवा की पूर्ण छ उपदान/ैंशन की दरें अधिकतम पैशन (रुपयों मे 
माही प्रवधियां | प्रति वर्ष) 
व कह | 
(ए) ग्रेच्युटी 

गे के माह के वेतनादि (इमोलूमेंट्स) 

2. जे कह 

3« 5] 000 ॥$% 

4 2 हर 8 38 

5. 28:58 (5 


376] राजस्थान सेवा नियम : [नियम 256-वो 





2 | 
6. 3 माह के वेतनादि (इमोलूमेंट्स) 
रा 39 कः कक 
8. 4 उक / 
9 बा फ्.. ० 
0. 4३. .,, .,, ४ 
3. 57 ९ के ४ 
2, « 580 को ० 7 
]3. 6 है हे 
4. 65 पु दे 
5. 6 बन कं 
१6. | ४ ँ हा 
7. के हू 
8. | कर हे 
१9. 8ड्ठ |; क 

(बी) पेंशन 
20. वेतनादि का 0/80 वां भाग 3750.00 
2]. डा 03/80.. » 7 3937.50 
22. #... 4/80 हा 425.00 
23- ». व3/80 , - 43]2.50 
24. हर 2/80 हि 4500.00 
25. ». 729/80 , -. 4687.50 ' 
26. ७. 3/80- कप 0 4875.00 
27. ». 3$/80 ,, * 5062.50 
28. >«.. 4/80 5250.00 
29- ». [व4ड्2/80 ,, | 5437.50 
30. श १ 45/80 हे 5625.00 
3]. ». 53/80  ,, 582.50 
32. #... 36/80 ह 6000.00 
33. हि ]63/80. ,, द 687.50 
34. ». 77/80 । :,, 6375 00 
35. - ». 779/80 6560.50 
36. #..५ 8/80 है 6750,00 
37. |... 539/80. '» 6937.50 
38. #. 9/80 ५५ ..._ 725.00 


39. . 92/80 '., १3!2,50 





नियम 256-बी] राजस्थान सेवा नियम [7 
4 2 3 
40. वेतनादि का 20/80माह के वेतनादि (इमोलूमेट्स) १500.00 
44. ». 20१)/80 . ,, म्687.50 
42. ऊ... 2/80 दी पर875,00 
43. ». 28/80 . ,, 8062.50 
44. »... 22/80 हप 8 250/00 
45. 5 223/80 के 8437.50 
46. #.. 23/80 8625.09 
47. #. 238/80 . » 882.50 
48. >... 24/80 रह 9000.00 
49. #.. 240/80.. ,, 9]87.50 
50, #... 25/80 हि 9375,00 
54. ». 253/80  » 9562.50 
52. ऊ. 26/80 मर 9750,00 
53. ».. 263/80  » 9937.50 
54. #. 27/80 थे 8025.00 
55. ».. 279/80  » 40342.50 
56. #.. 28/80 श ॥0500.00 
57. #.. 283/80 . » 0687.50 
58. #.. 29/80 के ]0875.00 
59. ऊ. 29$/80.. » प्052.50 
60. #.. 30/80 ञ ॥250.00 
6. #. 303/80 . , 7437,50 
62. #... 3/80 हि ॥625.00 
63. ». 33/80.. » 882.50 
64. #... 32/80 क्र 42000,00 
65. #. 322/80. .,, 42000.00 
66. क्र 33/80 > और झ्रधिक 42000.00 


[ब्रादेश सष्या एफ (53) वि. वि. (अ-2) 74 दिनांक 2-42-74 द्वारा निविष्ट तथा 37-40-74 


से प्रभावशील ।] 


छोटी राशि वाले पेन्शनरों के लिए अस्थाई-वृद्धि 


श्रादेश संख्या :--जोधपुर की भूतपूर्व रिण्ससतो के पैशनरों के लिये मंहगाई भत्ते में अस्थाई वृद्धि 


स्बी 


कृत की गईं थी। अन्य एकीकृत राज्यों में पेशनरों को ऐसी सहायता नही दी जाती थी ।॥ ञ्रतः सरकार सब 
देशनरो को एक समान सुविधा देने के प्रश्न पर विचार कर यह निर्देश देती है कि इस सम्बन्ध में गरव तक निकाले 


गए सम्पूर्ण श्रादेशों का भतित्रसश करते हुए जनवरी, 795] से पैशनर्सों को स्म्ति-पंकित दर पर प्रस्थाई 





378] राजस्थान सेवा नियम नियम 256-वो 


सहायता दी जाती है। जो दरें अब स्वीकृत की गई है वे वर्तमान में प्राप्त सहायता के बदले में दी जावेंगी चाहे 
ये किसी नाम से दी जाती थी जैसे महंगाई भत्ता, पैशन की अस्थाई वृद्धि , क्षतिपूरक-भता एवं ब्रादि श्रादि ) 


पेंशन की दर अ्रस्थाई वृद्धि की दर 
६(]) पेन्शनें जो 20 ₹० प्रति माह से अधिक न हों । रु० प्रति माह परन्तु शर्ते यह है कि यदि पेन्मन 4 रू० 
प्रति माह से श्रधिक नहीं होगी तो वृद्धि पेंशन की 
राशि के बरावर तक ही होगी 


(2) पेंशने जो 20 रु० प्रति माह से अधिक हों 5 ३० प्रति माह 
किन्तु 60 रु० प्रति माह से अधिक न हो । हे 

(3) पेंशने जो 60 रु० प्रतिमाह से श्रधिक हों किन्तु. 6 ० प्रति माह 
00 रु० प्रतिमाह से अधिक न हो । 


टिप्पणियां :--00 २० प्रतिमाह से अधिक किन्तु 06 रु० प्रतिमाह से अधिक नहीं पेंशन प्राप्त 
करने वाले पेन्शनर ऐसी अस्थाई वृद्धि प्राप्त करेंगे जिससे उनकी पेशन का योग 06 २० प्रति माह हो जाएं। 

2--इस आदेश के प्रयोजनार्थ पेशनों में उनका रुपान्तरित भाग (कम्यूटेड पोरसन) भी शामिल है । 

3--यह आदेश राजनीतिक पेशनो, खानदानी भत्तों या अन्य समान मुगतानों पर लागू नहीं होगा । 

[वि. वि के श्रादेश एफ 7 (2) श्रार/5 दिनांक 5--957 द्वारा निविष्ट ] 


आ्रादेश संड्था 2:--यह झ्रादेश दिया जाता है कि सरकार के आदेश संख्या एफ 7 (2) झ्रार/5] दिनाक 
]5--5] के अधीन स्वीकृत अस्थाई वृद्धि की दर्रे ।-4-59 से सरकार के पेन्शनरों के सम्बन्ध में निम्न-प्रकार 
बढ़ाई जाए:-- 


पेंशन की दर भ्रस्थाई वृद्धि की दर 
() 4 रु० तक पेंशन पेंशन की रकम से दूगनी वृद्धि 
(2) 4 २० से अधिक किन्तु 8 रु० प्रति माह 


20 रु० से ज्यादा नहीं 

(3) 20 रु० से अधिक पर ]0 रु० प्रति माह 
60 रु० से ज्यादा नहीं 

(4) 60 रु० से ज्यादा पर 42 रु० प्रति माह 
]00 रु० से ज्यादा नहीं 


डिप्पशोः--() जो पेंशेनर 00 रु. से अधिक किन्तु 2) रु० से अधिक मभाहंवारी पेंशन _प्राथ्त नहीं 
कर रहा हो तो उसे अस्थाई वृद्धि 2) रु० तक की राशि की स्वीकृत की जावेगो ) 
[वि वि. क्रमांक डो. 7450/58/एफ । (70) झार/56-पार्ट-(ए) दिनाक 27-3-959 |, 


श्रादेश संड्या 3:--वित्त विभाग के आदेश स० डी० 7450/58 एफ  (70)/56 भाग (क) दिनाक 
2 मार्च, 7959 (उपयुक्त आदेश सं० 2) के आशिक संशोधन में यह आदेश दिया जाता है कि राज्य पेंशनर्स 
जो 00) रु० प्रति माह से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैँ, उन्हे | जनबरी, 967 से निम्बलिखित दरो पर 
पेंशन मे झस्थाई वृद्धि स्वीकार की जावेगी:-- 


नियम 256-बी] राजस्थान सेवा नियम «७ [379 


पेन्शन को राशि पेन्शन में प्रस्थाई वृद्धि को दर 
00 २० से उपर किन्तु 200 रु० प्रति माह 2 ० प्रतिमाह 
तक। 
200 २० प्रतिमाह से भ्रधिक ऐस श्रस्थाई वृद्धि जिससे कुल योग 22 र० हो 
जाये । 


ये झादेश उस राज्य पेन्शनर पर लागू नहीं होंगे जो वित्त विभाग के आदेश संख्या 464]/58 एफ 7 
ए (4) वि./ए।नियम/58 दिनाक 26-3-59 एवं संख्या एफ ! (73) (वित्त) वि. (ए) नियम/62 दिनांक 
28-3-63 एवं अन्य किन्‍्ही प्रादेशों के ग्नुसार पेंशन में अस्थाई वृद्धि प्राप्त करने के हकदार नही हैं । 

[एफ  (3) वित्त (व्यय-नियस)/65 दिनांक 2--967 द्वारा निविष्ट ] 

आ्रादेश संस्या 4:--वि. वि. के श्रादेश स० डी० 7450/58 एफ ! (70)/56 भाग (क) दि. 2-3-59 
एवं सं. एफ ! (3) वि० वि० (व्यय-नियम)/65 दिनाक 2[--67 (नियम 256 के अन्तगंत सजकीय निर्णय 
स. (2) व (3) के रूप मे निविष्ट) में स्वीकृत अस्थाई वृद्धि के स्थान पर राज्यपाल महोदय ने प्रसन्न होकर 
दिनांक -3-970 से निम्न दरों पर ग्रस्थाई वृद्धि राज्य सरकार के पेंशन-भोगियों के लिए लागु की है, जो पूर्व 
से ही उक्त प्राज्ञाओं के अधीन अस्थाई वृद्धि प्राप्त कर रहे थेः-- 


पेंशन की दरें अस्थाई वृद्धि को संशोधित दरें 
रु० 30 तक रु० 25-00 
रझू० 30 से गप्रधिक पर 50/- से अधिक नही रु० 27-50 
रू० 50 से भ्रधिक पर 75/- से अ्रधिक नही रु० 30-00 
रू० 75 से अधिक पर 00/- से अधिक नही रु0 32-50 
रू० 00 से अधिक पर !2.50 से भ्रधिक नहीं रु० 32-50 बुल पेंशन होने तक को 
अस्थाई वृद्धि । 
रू० 2.50 से श्रधिक पर 200/- से अ्रधिक नहीं रु० 20-00 


रु० 200 से अधिक उतनी अस्थाई वृद्धि कि कुल पेशन 220/- हो जावे 4 

(६2) राज्यपाल महोदय ने झागे फिर झादेश दिया है किः-- 

(0) दिनांक -3-970 से अधिवाधिकी, सेवा-निदृत्ति, क्षतिपूरक, अ्रसमर्थता या घायल होने पर प्रेंशन 
पर निवृत्त हुए वे कर्मचारी जो -] 2-68 से पूर्व सेवा-निवृत्त हुए हैं तया जो ध्यक्ति इन नियमों 
के भ्रध्याय (23) व (23-ए) के अधीन पारिवारिक पेंशन श्राप्त करने के हकद्धार हों. श्र वर्ममान 
आज्ञाओ के अधीन पेंशन में वृद्धि पाने के हकदार न हों, उनको नो हिम्त-दरों वर दिनाक 
4-3-970 से ग्रस्थाई वृद्धि पेंशन में दी जावे । 


वैन्शन की दर प्रत्याई वृद्धि को संभोग्रित दर 
(मरी व) 
रू० 30 तक 5-09 
ऊझू० 30 से ऊपर पर 5० 75 से झ्नधिक नही 87-56 
रू०. 75 से भ्रधिक पर 200 से अधिक नही 20-60 
तक 
रु० 200 से ऊपर बढ़े याथि जिससे कुछ इेआट / # 


डब् हो छादे । 


न्नजनन पानी छू...» 
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(3) जो कर्मचारी दिनांक [-3-70 से पहले अ्धिवापिकी, निवृत्ति, क्षतिपुरक, प्रशक्त था चोट के 
कारण पेन्शर्ने, प्रसाघारण पेंशन नियमो के नियम 274 के श्रधीन सेवा निवृत्त हुये हो, झौर इन सेवा नियमों 
के भ्रष्याय 23 व 23-ए तथा 24 के अधीन पारिवारिक पेन्शन पा रहे हों भौर दिवांक -3-!970 हो पेस्शन 
में अस्थाई वृद्धि नही पा रहे हों, उन्हें भी दिवाक -3-970 से उपरोक्त उपसण्ड () में वशित दरों १र श्रस्थाई 
वृद्धि पेस्शन मे दी जावेगी । हे 

[वित्त विभाग की प्राज्ञा संब्या एफ । (]) वि.वि. (नियम)/70- दिनांक 29-4-70 द्वारा निविष्ट] 

राजकीय निर्णय संख्या 7:--सैनिक कर्मचारियों पर लागू नही-निम्त दर पैशर्नों की श्रस्थाई वृद्धि के 
संबंध मे वित्त विभाग के श्रादेश स॑ एफ. 7 (2) भ्रार/5] दिताक ]5--5] द्वारा जारी किया गया श्रादेश 
सैनिक पैशनरों पर लागू नहीं होगा । 


राजकीप निर्णय संश्या 2'--केवल सेवा पैशनरों पर लाग्रू-आदेश सं. [ में स्वीकृत की गई पैशनों भे 
भ्रस्थाई वृद्धि केवल सेवा पैंशनों पर ही लागू होती है (अ्र्याद्‌ सिविल पेंशन जिसमें राजनतिक एवं ग्रन्य विशेष 
पैशनों, भत्ते आदि जैसे रवानगी भत्ते, सरकार द्वारा प्राप्त की गई भूमि या जागीरों के बदले में स्वीकृत भरते 
विधवां को एवं मृत व्यक्तियों के झ्राश्नितरों को स्व्रीकृत क्षतिपूरक भत्ते, पालतू, सैरात, स्टाइपैन्ड झादि शामिल 
नहीं है) । वित्त विभाग के इस सबंध की अधिसूचना जारो होने से पुर्व यदि स्वीकृत किये गये हैं तो थाद की श्रेणी 
के भुगतान अ्रस्थाई वृद्धि या महगराई भत्ते के साथ निश्चित दरों के झनुसार दिये जाते रहेंगे 
राजकीय निर्णय संश्या 3:--विलीत हुए राज्यों द्वारा स्वीकृत महगाई भत्ता कम नहीं किया जावेगा- 
आदेश सख्या (।) में दिये गये प्रादेश में प्राशिक सशोधन करते हुए कहा जाता है कि उन कर्मचारियों के संबंध में 
जो अपनी पैशनों पर अ्रस्थाई वृद्धि या महगाई भत्ता, पूर्व ग्रादेशों के अनुसार उन चच्च दरों यर प्राध्त कर रहे थे 
जो कि उपरोक्त आदेश में वर्णित प्राप्त दरों से उच्च थी तो उस आदेश के परिशाम स्वरूप महंगाई भत्ते या 
अस्थाई दूद्धि में कोई कमी नहीं की जावेगी तथा इस आदेश के जारी करने के पूर्व जिस दर पर वह पेन्शन प्राप्त 
कर रहा था वहू सँबधित पेशनरों द्वारा प्र,प्त की जातौ रहेगी । 
राजकीय निर्णय संख्या 4:--यदि एक से अधिक पेन्शन प्राप्त की जाती हो तो पेन्शनों की कुल राशि 
पर महगाई भत्ता निश्चित किया जाना-यह प्रश्न कि कया एकोक्ृत राज्यों मे को गई सेवाओं के सबंध में भदि 
कोई पेन्शनर एक से अधिक पेंशमे प्राप्त कर रहा हो तो डसे ऐसो पेंशनों को अलग अलग रूप से प्राप्त करने रहना 
चाहिये, सरकार द्वारा जावा गया है । 
यह निर्णय किया गया है कि वे पेंशवतर जो राजस्थान की विभिन्न एकीकृत रियासतों .से एक से अधिक 
हेनननें प्राप्त कर रहे है, वे ऐसी पेन्शने प्राप्त करते रहेंगे तथा आदेश सख्या (!) के श्रथे में पेन्शन को हर अस्थाई 
वृद्धि की राशि पेन्शनों की कुल राशि पर दी जावेगी न कि अलग अलग कई पेंशनों पर दी जावेगी । 
राजकीय निरएंय सख्या 5:--असाधाररा पेन्शने विशेष पेंशनें नही है--निर्णंय संख्या 2 में यह दिया 
गया है कि आदेश सख्या () मे स्वीकृत पेन्शनो मे अस्थाई वृद्धि राजनैतिक एवं श्रन्य विशेष पेन्शनों पर लागू नहीं 
होती है । एक प्रश्न उठाया गंगा हैं कि सेवा नियमो के श्रध्याय 24 के अन्तर्गत स्वीकृत थ्रसाधारण पेन्शनों को इसे 
प्रयोजन के लिए विशेष पेस्शन माना जावेगा ? 
मामले पर सरकार द्वारा विचार कर यह निर्णाय किया गया है कि इन नियमों के प्रध्याम 24 में वाशत 
श्रसाधारण पेस्शनें उपरोक्त वित्त विभाग की विज्ञप्ति के श्रनुसार “विशेष-पेन्शनें” नहीं है एवं उपरोक्त प्रकार से 
स्वीकृत पेन्शनो से श्रस्थाई वृद्धिया तथा आदेश सख्या (१) में वात स्वोकृत पेन्शन में वृद्धियाँ, श्रष्याय 24 के 
अन्तर्गत स्वीकृत की गई विभिन्न श्रेणी की श्रसाघारण पेशनों पर मिलती रहेगी । 


नियम 256-बी] राजस्थान सेवा नियम ह ; [38 


राजकीय निर्णय सपया 6 -प्रत्याशित (एन्टीसिपेटरी) पेन्शन पर स्प्रीजार्य मंहयाई भत्ता आदेश सख्या 

! में स्वीड्ृत दरों पर निम्न-दर की पेन्टनों में करी गई अस्थाई वृद्धि उन पेन्शवरों को भी दी जावेगी जो अपने 

पेन्शन मामलों में प्रन्तिम निर्णय को विचाराधीन रखते हुए “प्रत्याशित पेंशन” प्राप्त कर रहे है। नू कि प्रत्याशित 

पेन्शन की राशि समायोजन किये ज.मे की शर्ते पर होती है। झ्तः जब उसका पेन्शन का मामला अन्तिम रूपसे 
तय हो जायेगा तब उस समय यह “ अस्थाई वृद्धि” भी ऐसी पेन्शन के साथ इसी प्रकार समायोजित करने योग्य 
होगी । 

राजकीय निर्णाय सह्या 7.--गर झ्ाई- एस. एफ. व्यक्तियों की पेन्शनों के लिए स्वीकृत करने योग्य 
महंगाई भत्ता-निर्णय सझ्या । में निम्न-दर की पेन्शनों में अस्थाई वृद्धि के सबंध में सरकार द्वारा जारी किये गये 

प्रादेश उन गैर हाई एस एफ व्यक्तियों (जैसे किलिजात या तोपल्ाना) झ्रादि पर भी लागू होगे जो 3!-3-50 

के बाद सेवा निवृत्त हो गये हैं (जितकी पे ने राज्य की सचित निधि से वसूल की जाती हैं) 

राजकीय निर्णय संश्या 8:--परिवार-पेन्शनो पर महगाई भत्ता-एक प्रश्न उत्पन्न क्रिया गया है कि क्या 
पझ्रस्याई वृद्धि (महग।ई-मत्ता), जहा यह परिवार पेशनों या भत्तों मे प्राप्प है. परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिये 
पेन्शन या भत्ते की राशि पर प्रलग झलग गिती जानी चाहिये या परिवार के लिये स्वीकृत कुल राशि पर गिती 
ज्ञानी चाहिये । मामले पर विचार, कुछ 'ए' श्रेणी के राज्यो में म्पनाई गई पद्धति को ध्यान में रखते हुये किया 
गया है तथा यह निर्णय किप्रा गया है कि ऐसे मामलों में भस्याई-बृद्धि परिवार को स्वीकृत की गई पेन्शनों एब/ 
या भत्तो की कुल राशि पर स्वीकृत की जावेगी तथा उस वृद्धि को सभी प्राप्त-कर्त्ाओं के बीच में अनुपात से बाट 
दिया जावेगा । 

राजकीय निर्सय संरया 0:-- !--5। के बाद स्वीकृत की गई पेन्शनों पर महंगाई भत्ता पूर्व समय से 
दिया जाना-निर्ंय सस्या (3) में यह दिया हुवा था कि उन कर्मचारियों के सबध में जो अपनी पेशनों पर भ्रस्थाई 
वृद्धि या महगाई भत्ता पूर्व झ्रादेशो के ग्रनुसार उन उच्च दरो पर प्राप्त कर रहे थे जो आदेश संस्या () में वशित 
दरों से ऊंची थी तो उस भ्र देश के परिणाम-स्वरूप महगाई भत्ते या अस्थाई वृद्धि मे कोई कमी नही की जावेगी 
तथा इस झादेश के पूर्व जिस दर पर वह पेशन प्राप्त कर रहा हो वह प्राप्त की जाती रहेगी। एक प्रश्न उत्पन्न 
किया गया था कि क्‍या सरक्षण उन मामलो में भी दिया जावेगा जिनमे पेन्शने पूर्व समय से स्वीकृत की गई हो ? 
निर्णाय संख्या (3) में दिये गये सरक्षण की इच्छा केवल उन मामलो मे झाथिक हानि से बचना था जो वास्तव में 
की गई राशि में कटौती की जाने के कारण होती थी । अतः जो पेन्शने )--5] के ब॒द स्थरीकृत की गई है, 

/ चाहे वह पूर्व समय से ही क्‍यों न प्रभावित होती हों, पर उनमें इस प्रकार की कमी किये जाने का कोई प्रश्म 
उत्पन्न नही होता है। भ्रतः यह संरक्षण ऐसे मामलों में नही दिया जा सकता है। ऐसे मामलों मे श्रस्थाई वृद्ध 
]--5 से लःगू एकीकृत दरो को ध्यान में रखते हुये प्रारम्भ से ही निश्चित की, जायेगी। दूसरे शब्दों में 
अस्थाई-वृद्धि पेशन की तारीस या उसके प्रभावशील होने के दिन ,से उन मामलों मे एकीकृत दरो पर दी जानी 
चाहिये जिनमे कि प्रस्थाई दृद्धि की राशि, यूनिट आदेशों के अनुसार प्राप्य, दिनाक --5 से स्वीकृत दरों की 
बजाय ग्धिक थी । अभिप्राय यह है कि-- 

(क) जहा पेशन दिनांक 7--5 से या उसके बाद से प्रभावशील हों बहा सभी भामलों में नई 
स्वीकृत दरे लागू होंगी । 

(ख) जहा प्रथम पेशन का भुगतान --5। को या उसके बाद करना होता है, सेकिन वहू पूर्व समय 
से हो, तो एकीकृत दरे --5। से ही लागू होगी | यदि पूर्व यूनिट झादेयों के झन्तगंत स्वीकृत 
दर, (यदि कोई हो) एकीकृत दर से ऊंची हो या उसके बराबर हो तो बकाया भुगतानों पर ” 


डे 


$ कर लक वि अ लत 3 २ आम के सकी बज कम 
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नई दर लागू होगी । यदि पहिले की दरे कम थी तो बकाया राशि के भुगतान पर निम्न-दर ही 
लागू होगी एवं नई दर लागू नही होगी, एव हि 
(गे) जहा पेन्शन का भुगतान ।--5] से पहिले आरम्भ हो चुका हो तथा वह नई एकीकृत दरों पर 
दी गई अस्थाई बृद्धि से अधिक हो तो उसे --5 के बाद भी अपनी पुरानी दर पर पेन्शन पाने 
की स्वीकृति दी जावेगी । यदि पहिले को कोई दर न हो या वह पूर्व दर कम हो तो नई दर 
]-4-5॥ से लागू होगी। 
राजकीप निर्णय सैंस्या 40:--!-8-54 के वाद स्वीकृत राजनैतिक पैशनों पर >महगाई भत्ता-समय 
समय पर सशोधित एवं स्पप्टीकरण किये गये श्रादेश सख्या () के अन्तर्गत स्वीकृत अस्थाई वृद्धि, राजनैतिक 
पेशनो, निर्वाह भत्तो श्रादि में स्वीकृत नही की जा सकती है। देवस्थान विभाग में स्वीकृत किये गये निर्वाह भत्तों 
के कुछ मामलो मे पूर्व रियासतों में प्रचलित दरो पर अस्थाई वृद्धि या महगाई भत्ता स्वीकार किया गया है। 
स्थिति पर दुबारा विचार किया गया है तथा यह निरंय किया गया है कि चू'कि ऐसे भत्तों की स्वीकृतिया दिनाक 
]-4-58 से कुल राशियों कै रूप में व्यक्त की जावेगी जिसमे जो भी महंगाई भत्ते की राशि आवश्यक समझी 
जावेगी वह मिलादी जावेगी तथा कोई भी महंगाई भत्ता या अस्थाई वृद्धि अतिरिक्त रूप में नहीं दी जावेगी। अ्रतः 
दिनाक 3]-7-54 या पूर्व की स्वीक्षति द्वारा श्रधिक्ृत दर के अनुसार प्राप्य महगाई भता पूर्व की रियासतों की 
दरो के श्रनुसार (यदि कोई हो) लागू हुक समझा जावेगा । 
राजकीय निर्शंय संख्या :--निर्णाय सख्या (5) की ओर घ्यान ग्राकवित किया जाता है जिसमे यह 
दिया हुग्ना है कि सेवा-नियमो के अ्रध्याय-24 के अन्तर्गत “प्रसाधारण पेन्शनें? निर्णय सख्या (2) में बशित 
प्रकार की “विशेष पैन्शनें” नही है, एवं ग्रादेश सख्या () के अन्तर्गत स्वीकृत पेन्शन में श्रस्थाई वृद्धि सेवा 
नियमो के अध्याय 24 में स्वीकृत की गई विभिन्न श्रेणियों की साध+रण पेन्शनो पर मिलती रहेंगी । 
मामले पर पुनः विचार किया गया तथा यह निश्चय क्रिया गया है कि ग्रस्थाई वृद्धि का लाभ, एकीकृत 
रियासतों द्वारा कर्मचारियों या उनके उत्तराधिक्रारियों के लिये स्वीकृत की गई समान पेन्शनों के मामलों में भी 
दिया जावेगा । 
राजकीय निर्णय संख्या 2:--वित्त विभाग की अ्रधिसूचना संख्या एफ 7 (8) प्रार/5 दिलांके 
32- !-5] की और ध्यान भ्राकपित किया जाता है जिसमें दिया हुआ है कि वित्त विभाग की भधिसूचता संख्या 
एफ 7 (2) झार/5 दिनांक )5--5 द्वारा स्वीकृत पेन्शनो में अस्थाई वृद्धि केवल सेवा (सिविल) प्रेन्शनों पर 
ही लागू होगी एवं यह कि अस्थाई वृद्धि विधवाओं एवं मृत व्यक्तियों के आश्चितों के लिये एकीइूत भत्तों के 
मामलों पर लागू नहीं होगी । 
कुछ सदेह व्यक्त किये गये हैं कि क्या यह अस्थाई वृद्धि उन क्षतिपूरक भत्तों के लिए भी स्वीकृत की 
जावेगी जो सेवा नियमों के नियम ॥72 के अन्तर्गत था रियासतो के नियमों के अन्तर्गत सेवा पेन्शनों के 
स्थान पर कर्मचारियों को स्वीकृत किये जाते है। मामले की सरकार द्वारा जाच करली गई है तथा यह निर्णय 
किया गया है कि वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 7 (8) आर/5] दिनांक 2--5 उन क्षतिप्रूरक 
भत्तों के मामलों पर लाग्रू होगी जो सेवा पेन्शनों के बदले में स्वय कर्मचारियों को स्वीकृत किये जाते हैं एवं अस्वाई 
बृद्धि के लाभ, जो एफ 7 (2) झार/5] दिनाक 5--5 के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये हैं, उनके मामलों पर 
भी लागू होगे । 
राजशीय निर्शय संख्या 33:--जहां पेन्शन वेतन के अतिरिक्त स्वीटत की गई हो वद्दा एक कर्मचारी की 
पुतनियुक्ति की प्रवधि में प्राप्त-वेनन की महयगाई भरते पर पेल्शन की अस्थाई वृद्धि स्वीकृत नहीं की जावेगी। 
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स्पष्दीकरणा --यह्‌ स्पप्ट किया जाता है कि () यह ग्रादेश के जारी किये जाने की तारीख से प्रभावी 
होना चाहिए तथा (2) ये आदेश सरकारी सेवा में नियोजित व पुननियोजित दोतों प्रकार के व्यक्तियों पर लागू 
होते है । 

राजकीय निर्णय संख्या 44 --परिवार पेन्शतो के लिए अस्थाई वृद्धि की स्वीकृति के सम्बन्ध का प्रश्न 
कुछ समय पूर्व से राज्य सरकार के विचाराधीन रहा है । 


मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह झादेश दिया जाता है कि दिनाक !-4-6] से वर्तमान 
दरो पर अस्थाई वृद्धि उन सभी परिवार पेन्शनों के लिए एवं परिवार पेन्शनों की प्रकृति के भत्तो के लिए जो पूर्व 
रियासतों की सरकारो द्वारा या राज्य सरकार द्वारा, स्व्रीकध किए गए है, चाहे जिस नाम से वह कहलाये, स्वीकृत 
की जा सकती है जो मृत कर्मचारी के परिवारों द्वारा प्राप्त की जाती है । फिर भी परिवार पेन्शनों (एवं परिवार 
पेन्शनों की प्रक्ृति के भत्तो सहित) पर वहा कोई ग्रस्थाई वृद्धि नही दी जावेगी जहा ऐसी पेन्शनो की राशि महगाई 
भत्ते की राशि के भाग को मिलाकर निकाली गई है । 


राजकीय निर्णय संख्या 5:--राजस्थान सिविल सर्विसेज सशोधित वेतन-मान नियम, 967 के अ््तर्गत 
सम्मिलित किए गए परिवर्तित वेतन श्रखला मे महगाई भत्ते के मिलता देने के कारण, । सितम्बर 96] को या 
उसके बाद सैवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिये पेन्शनों पर अस्थाई वृद्धि को चालू रखने या प्रन्यथा प्रकार 
उसे समभने के संबध का प्रश्न कुछ समय पूर्व से सरकार के विचाराधीन रहा है। मामले पर विचार कर लिया 
गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि जब एक कर्मचारी ऐसे समय सेवा से निवृत्त होता है जबकि वह । 
सितम्बर, 96] से या उसके वाद किसी तिथि से परिवर्नित वेतन श्यखला (सशोधित वेतन-मान) में अपना वेतन 
प्राप्त कर रहा हो तो वह वर्तमान आदेशों के भ्रनुमार प्राप्य पेन्शन पर किसी भी प्रकार की अस्थाई वृद्धि प्राप्त 
नही करेगा । ऐसे कमंचारियो के सवध में महगाई भत्ता 0 था 20 रु. जँसी भी स्थिति हो पेन्शन एवं ग्रेच्युटी के 
प्रयोजन के लिए “कुल राशि' के रूप मे गिने जावेगे जो कि वित्त विभाग की अधिसूचना सख्या एफ  (5) एफ. 
डी (ए) आर 6 दिनाक 8-2-6 के झनुसार प्राप्त किया गया है। फिर भी जहा एक ऐसे कर्मचारी को 
तीन वर्ष की सेवा में वह समय भी शामिल हो जिसमे उसने वर्तमान वेतन शूखला में बेतन प्राप्त किया या 
करता है, तो ऐसे समय के सवध में महमाई भस्ते को वेतनादि-की-राशि के रूप में गिने जाने के प्रावधान वित्त 
विभाग के आदेश सख्या 464/58 एफ 7-ए (4) एफ. डी (ए)/नियम/58 दिनाक - 2-3-59 के अनच्छेद 4 
में दिए गए भ्रनुसार प्रभावशील रहेगे । 

उपरोक्त अनुच्छेद में दिये.गये झादेश एक ऐसे कर्मचारी पर लाग्रू नही होगे जो | सितम्बर, 96| को 

या उसके वाद “वर्तमान श्य खला”' में वेतन प्राप्त करते हुए सेवा से निवृत्त होते है। ऐसे कर्मचारी वित्त विभाग 
के आदेश सस्या एफ 464/57 एफ 7ए (4) एफ. डी. (ए) नियम/58 दिनाक 2-3-59 के श्रनुच्छेद 4 (स) 
के अनुसार पेशन एवं ग्रेच्युटी के प्रयोजन के लिए “महंगाई भत्ते” को, “वेतनादि-की-राशि” के रूप में मिनने के 
लिए अस्थाई वृद्धि को पेन्शन मे शामिल करने के लिए प्राधिकृत नहीं होगा | ४ 
टिप्पणी:-- उपयुक्त पैरा (]) एवं (2) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति- “वर्तमान-वेवनमान"” से सात्पय राजस्थान 

* अमैनिक सेवा (सशोधित बेतनमात) नियम, 96] के नियम 5 (), में यथा परिभाषित “वत्तमान-येतन" से 

लगाया जाएगा । 
उन व्यक्तियों के पेंशन मामलो पर जो -9-6] के बाद किन्तु इस झ्रादेश के जारी होने से पूर्व मेबा 
निवृत्त हो गये है तथा जो इस श्रादेश के पैरा () के प्रावधानों द्वारा प्रभावित, हुए हैं, पुनविचार फ्रिया जायेगा 
तथा उन्हें एतद्नुसार निपटाया जायेगा। 
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राजकीय निर्णय संख्या 6:--इस विभाग के आदेश संख्या डी. 7450/58 एफ! है 0) झार/56 
भाग-] दिनाक 2-2-59 में आशिक सशोधन करते हुए यह आदेश दिया गया है कि राज्य पेन्शनर जी 
3-3-64 को या उससे पूर्व सेवा निवृत्त हो गये हैं एवं जो (उक्त आदेश के अधीन स्वीकृत पेन्शन में अस्थाई 
वृद्धि को मिलाकर) 25/- रु. तक की पेन्शन प्रतिमाह प्राप्त कर रहे है, उन्हें उनकी पेन्शन में दिनाक !-4-64 से 
$/-5. की अस्थाई वृद्धि स्वीकार की जाती है । ऐसे मामलो में जिनमें पेन्शन एवं अस्थायी वृद्धि 25) रु. से' अधिक 
है किन्तु 30) रु. से कम है, तो तदर्थ वृद्धि की राशि ऐसी होगी जो कुल पेन्शन एवं अस्थाई वृद्धि 30) रु. तक ही 
होगी । 

और यह भी अदेश दिया जाता है कि एक राज्य पेशनर जो वित्त विभाग के आदेश सख्या 464| (58 
एफ 7ए (।4) एफ. डी ए/नियम/58 दिनाक 2-3-59 एवं एफ. । (73) एफ. डी. ए/रूल्स/62 दिनाक 
28-3-63 के अधीन अस्थाई वृद्धि प्राप्त करने के हकदार नही है निम्नलिखित दर के अधधार पर -4-64 से 
तदर्थ अ्रस्थाई वृद्धि स्वीकृत करदी जाए--- 


पेन्शन की दर पेन्शन में तदर्य अ्रस्थाई-वृद्धि 

25/- रु. तक की पेन्शन 5) रु, प्रतिमाह 

25/- रू से भ्रधिक किन्तु 30/- रु. से कम ऐसी अस्थाई वृद्धि जिससे पेन्शन वृद्धि का 
प्रति माह की पेन्शन कुल योग 30) रु. ही जाए। 


4-उपरोक्त तदर्थ वृद्धि -4-64 को या उसके वाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं 
होगी । फिर भी, वे पेन्शन पर अ्रस्थाई वृद्धि प्राप्त करने के हकदार होगे यदि वह उनके लिए वित्त विभाग के 
आदेश सख्या 7450/58 एफ ! (70) आ्रार/56 पी. टी. (क) दिनांक 27-3-59 के अनुसार प्राप्त है । 


राजकीय निर्णय संस्या 7:--वित्त विभाग के आदेश दिनाक 4-4-64 उपयुक्त निर्शय सख्या |6 
के रूप मे प्रयुक्त मे कुछ रूपान्तरण करते हुए यह देश दिया गया है कि जो कर्मचारी मार्च 964 के महिने 
में सेवा से निवृत्त हो गये हैं एव जिनके मामले में पैशन की राशि (अस्थाई वृद्धि सहित) 25) रु० तक वित्त विभाग 
के ग्रदेश दिनांक 8--64 से पैशन में तदर्थ अस्थाई वृद्धि उस अन्तर की राशि के बराबर 5) %० एवं उक्त 
श्रादेश के प्रधीन स्वीकृत वृद्धि की राशि के बीव हो, स्वीकृति दी जाती है । 
राजकीय निर्झंय संस्था 8:--यह श्रादेश दिया जाता है कि जहा पर पैशन की राशि, भ्रस्थाई वृद्धि को 
मिलाकर, 25) 5० तक बढा दी जाय जो अधिवारधिकी (सुपरएन्युएशन) सेवा-निवृत्ति. क्षतिपूर्ति या भ्रशक्तता पेशन 
पर -3-64 के बाद सेवा से निवृत्त किये जा रहे हों । 
प्रौर भी प्रादेश दिया जाता है कि जहा पर कोई अन्य पैशन या. क्षतिपूर्ति/प्रशक्तता/तिवा निवृत्ि/अ्रधि- 
वाविशी/परिवार पैशन प्राप्त की जा रही हो या जहां पर करमंचारी सरकार में कोई बेतन प्राप्त नहीं करता हो 
तो सेवा नियमों के ग्रध्याय 24 में अ्रन्तविष्ट असाध/रण पेंशन नियमों के प्रधीन घाव (इन्ज्य री) पैशन की न्यूनतम 
दर 25) रु. प्रति माह से कम नहीं होगो एवं इसमे इन्ज्युरी पैशन प्राप्त करने वाले सभी मामले एवं इस तारीस 
के बाद होने व ले समस्त मामले शामिल होगे । 
राजकोय निर्णय संट्या 9:--यह्‌ प्रादेश दिया गया है. कि जहां श्रस्थाई वृद्धि" कौ शामिल करते हुए, 
पैशन फी राधि 30) झ. प्रति माठ से कम पाती है वहा उन कर्मचारियों के जो अधिवाधिकी, सेवा सिवृत्ति, क्षतिपूर्त 
या इनवेलिड या परिवार पैशन प्राप्त कर रहे हैं सथा उन व्यक्तियों के मामलों में जो परिवार पंशन प्राप्त करते 
हैं, दिनाऊ >3-65 से 30) र. प्रति माद्द तक बढ़ा दी जाये । 
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प्रौर यह प्रादेश दिया जाता है कि जहां कोई अन्य पेंशन या क्षति पूर्ति/इनवेलिड/सिवा निवृत्ति/ध्रधि- 
बाधिरी/परिवार परेशन प्राप्त नही की जा रही हो या जहा कर्मचारी सरकार से कोइ वेतन प्राप्त नही करता हो 
बहा राजस्थान गेवा नियमों के प्रध्याय 24 के प्रन्तविष्ट असाधारण पेंशन नियमों के श्रधीत इन्जरी पेंशन की 
स्यूनतम दर (अस्थाई वृद्धि को शामिल करते हुए) 30/- रु. प्रतिमाह से कम नही होगी । 

ये ग्रादेश निम्न पर लागू होगे-- 

() समस्त कर्मचारी जी दिनाक [-3-63 से पूव॑ सेवा-निवृत्त होते है तथा जो प्रधिवाधिकी, क्षतिपुर्ति, 
सेवा मिवृत्ति या प्रसाधारर पेंशन प्राप्त करते है तथा वे व्यक्ति जिन्हे ।-3-65 से पूर्व परिवार 
पेंशन स्वीकृत की गई थी। 

(2) समस्त कमचारी जो दिनाक ]-3-65 को या उसके वाद सेवा निवृत्त होते हैं तथा समस्त व्यक्ति 
जो उस तारीख को या उसके वाद परिवार पेन्शन के लिए प्रधिक्ृत होते हैं । 

स्पस्टोफरएणा--():- वित्त विभाग की झ्ाज्ा दिनाक ]5-4-65 (उक्त निर्णय संख्या-9) के प्रनुसार 
मेसे मामलों में जहा ऐसे कर्मचारी जो दिताक -3-65 से पूर्व सेवा-निवृत्त हो चुके थे तथा जो पेन्शन प्राप्त कर 

रहा था, भुगतान योग्य पेन्गन की राशि, भ्रस्थाई वृद्धि को सम्मिलित करते हुए 30) रु. से कम झ्राई हो वहां वह 
पेन्शन राशि दिनाक ]-3-65 से 30) रू प्रति माह तक बढाई जावेगी । 

एक प्रश्त उत्पन्न हुम्ना है कि क्‍या उक्त झ्रादेश के प्रावधात उन जागीर पेन्शनरों पर भी प्रयोज्य है जो 
'राजस्थ विभाग के प्रादेश स. एफ 4 (36) राजस्व/ए/54 दिनाक 3!-]-55 एवं राजस्थान भूमि सुधार एव 
जागीर पुन्ग्रहण (जागीर कर्मचारियों का विलीतीकरण) नियम, 954 के नियम 0 के साथ पौरित राजस्थान 
भूमि सुधार एवं जागीर पुनग्रंहरा प्रधिनियम 952 की घार 28 के प्रावधानों के श्रधीन राज्य की सचित निधि से 
भुगतान प्राप्त करते है । 

यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त ज्ञापन दिनाक 5-4-65 के प्रावधान जागीर कर्मचारियों पर लागू 
नही होंगे । 

(2) वित्त विभाग के ज्ञापन दिनाक 5-4-65 (उक्त निर्णय सख्या 9) के अनुसार पैंशन 30) रु. 
प्रतिमाह की दर पद स्वीकार्य है। एक सन्देह उत्पन्न हुआ है कि क्या उक्त आदेश के प्रावधान सेवा नियमों के 
अध्याय 24 में प्रस्तविष्ट ग्रसाधारण पेन्शन नियमो के नियम 275 व 276 के ग्रधीन स्वीकृत असाधारण परिवार 
वैन्यान पर भी लागू होगे ? 

यह स्पप्ट किया जाता है कि उक्त प्रावधान एवं ऊपर सदर्भित नियम 275 व 277 के अ्रधीन स्वीकृत 
असाधारण परिवार पेन्शन पर प्रयोज्य नहीं है । यह सेवा नियमों कै नियम 276 के अधीन घाव (इन्जरी) पेन्शन 
जो स्वयं कर्मचीरी को स्वीकृत की जाती है, पर प्रयोज्य है। 

[घित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ. ? (2) वि. वि. (व्यय-नियम)/65 दिनांक 5-4-965] 

राजकीय निर्णय संझ्या 20:---एक प्रश्त यह उत्पन्न हुआ है कि क्‍या सेवा सियम 255 के नीचे राजकीय 
सिणेय संख्या 8 के प्रावधान (समय समय पर सशोधनों सहित) उन कर्मचारियों पर भी लागू होगे जिन्हें शास्ति 
(दण्ड) के रूप में सेवा से भ्रतिवार्य रूप में निवृत्त कर दिया जाता है एवं जिन्हे राजस्थान सेवा नियम 272-ए के 
अधीन पेन्शन स्वीकृत की जाती है । 

मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णाय किया गया है कि पूर्वोक्त नि्ंय के प्रावधान उन 
कर्मचारियों पर लागू नहीं होगे जिन्‍्हे 'शास्ति के रूप में सेवा-निवृत्त किया जाता है तथा नियम !72-ए के अन्तर्गत 


यैन्शन स्वीकृत की जाती है । ; 
| 
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न 
पूर्व के मामले जिनका श्रन्यथा प्रकार से निपटारा किया जा चुका है, उन्हें पुनः नहीं खोला जाएं किन्तु 
विचाराघीन सामलों का निर्णय इन आदेशों के अधीन किया जाए । 
[वि. वि के ज्ञापन क्रमांक एफ. | (72) वित्त (व्यय-नियम)/64 दिनांक 8-0--964] 
राजकीय निर्णय सस्या 2:--कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन के वर्तमान प्रावधानों के पुनरावलोकन के « 
बाद राज्यपाल महोदय ने प्रसन्न होकर निर्णय लिया है कि जहां-पेन्शन की राशि (मय अस्थाई वृद्धि जो वि. वि. 
आज्ञा स. एफ ( () वि. वि. (नियम) 70/ दिनांक 29-4-970 द्वारा स्वीकृत हुई, के 40 रु. प्रतिमाह से 
कम प्रांती हो, तो उसे दिनाक [-3-970 से जो कर्मचारी अधिवाधिकी, निवृत्ति, क्षतिपूरक या ग्रशतक्तता पेन्शनें 
झौर सेवा नियमों के अध्याय (23) व (23-ए) के झधीन पारिवारिक पेन्शन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के मामलों 
में 40/- मासिक कर दिया जावे । * पु 
(2) राज्यपाल महोदय ने प्रसन्न होकर यह भी निर्णय लिया है. कि कोई प्रन्य पेम्शन, जैसे-क्षतिपू रक/ 
अशक्तता/निवृत्ति/अ्रधिवारपिकी/पारिवारिक पैशन सेवा नियमों के अध्याय (23) व (23-ए) के नियम 275/276 
अध्याय (24), नही मिल रही है या जहा कर्मचारी सरकार से कोई वेतन नहीं पा रहा है, तों घायल होने की 
पेन्शन जो भ्रसाधारण पेन्शन नियमो के अध्याय (24) व नियम 274 में वर्शित है, 40 रू मासिक (मय अस्थाई 
वृद्धि के) से कम नहीं होगी । 
(3) ये झआाज्ञायें (निम्न पर) लागू होगी -- 
(0. समस्त कर्मचारियों धर जो दिनाक -3-70 के पहले सेवा निवृत्त हुए हैं प्लौर दिनांक -3-70 
से पहले अधिवापिकी, क्षतिपूरक, ग्रशक्तता, निवृत्ति या घायल और पारिवारिक पेन्शन प्रध्याय 
(.-3) व (23-ए) सेवा नियम के अधीन पा रहे हैं भौर, 
(४) समस्त कर्मचारियों पर जो दिनाक १-3-70 को या इसके बाद में सेवा निवृत्त हुए हैं या होंगे । 
[वित्त दिभाग के ज्ञापन सं. एफ 8 (!) वि. वि (नियम) 70-]] दिनांक 29-4-70] 
राजकीय निर्णय संख्या 22:--जागीर पैन्शनर्स, जो जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की घारा 28 के 
भ्रन्त्गेत जागीर पैन्शनर्स है, अजमेर भूमि सुधार एवं मध्यस्थ उन्मूलन (मब्यस्थों के कर्मचारियों को पैशन) तियम, 
962 तथा प्रोटेक्शन-प्राफ-स्विस कंडीशन्स्‌ नियम, 957 के नियम 2 के अनुसार राजस्थान सेवा भियमों के 
अन्तर्गत पैणन-लाभ का विकल्प देने वाले पेशनर्स को ।-]-97] से 40/- मासिक्र से कम होने पर न्यूनतम 
40/- मासिक पैशन स्वीकृत की जावेगी । 
राजकीय निर्णय संख्या 23:- वर्तमान पेशनरों को राहत देने का मामला कुछ समय से राज्य सरकार 
के समक्ष विचाराधीन था । राज्यपाल ने भव प्रसन्न होकर आदेश दिये है कि कतंमान पेंशनर जो ]-9-76 को 
अधिवाधिकी सेवा-निवृत्ति, अयोग्यता या क्षतिपुरक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को निम्न-दरों पर पैशन मे वृद्धि 
की जाती हैः-- 


पेंशन की दर देंशन में मासिक वृद्धि को राशि 
() रु. 00/- प्रतिमाह से कम हु रु 20/- 
(2) रु. 00/- प्रतिमाह भौर इससे अधिक किन्तु 20/- रु. 25/- 
प्रतिमाह से कम 
(3) रु. 20/- प्रतिमाह और इससे अधिक किन्तु 209/- रु. 30/- 


प्रतिमाह से कम 
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(4) र. 20/- प्रतिमाह और इससे प्रिक किन्तु 500/- .... ह. 40/- 
प्रतिमाह से कम पं है 
(5) रु. 500/- प्रतिमाह और इससे ग्रधिक रु. 50/- 


(2) उपरोक्त प्रयोजनाथे शब्द “पेशन” का अर्थ “मूल-पेन्शन” (रूपान्तरित पेन्शन की राशि सहित) मय 
“देय प्रम्थाई वृद्धि” यदि कोई हो जो -9-976 को प्रभावशील थी से है। पेशन में “अस्थाई वृद्धि” को दिनांक 
]-9-976 से मूल पेंशन की राशि में सम्मिलित कर दिया,गया है। इसके पश्चात्‌ दिनाक [-9-976 से 
प्रेशन में वृद्धि जो उक्त पैरा सख्या () मे अ्रकित है को पेन्शन मे कुल सगण्णित किया जावेगा । 

(3) उपरोक्त भदेश उन पैशनरों पर भी लागू होगे जो पारिवारिक पेशन अध्याय भौर असाधारण 
देशन प्रध्याय सेवा नियमो के अन्तमंत प्राप्त कर रहे हैं । 

(4) ये झादेश निम्न पर लागू नहीं होगे-- ह 

(।) वृद्धावस्था पेन्शन, राजनैतिक पेशन या ग्रन्य प्रकार की ऐसी हो पेंशन जो सरकार के अधीन की 

गई सेवा से सबधित नही है । 

(४) कर्मचारी जो -9-976 के पश्चात्‌ सेवा-निवृत्त हुए है । 

[वित्त विभाग की श्राज्ञा सख्या एफ 7 (44) वि. वि. (श्रेणी-2) 76 दिनांक 20-0-76 
द्वारा निविष्ठ] 

राजकीय निर्णय संस्या 24:--राज्यपाल आदेश देते हैं कि उन विद्यमान पैशनरों को, जो -9-976 
को अ्रधिवाधिकी, सेवानिवृत्ति, श्रशक्तता या क्षति पूरक पैशन प्राप्त कर रहे थे, ।-4-977 से पेन्शन में निम्म- 


लिखित दरो पर झौर वृद्धि स्वीकृत की जाय;-- 
5 


३ , पेंशन में वृद्धि प्रतिमाह 








ह रकम 
रू 20/- प्रतिमाह से कम है $5/- 
रू. 20/- प्रतिमाह और उससे श्रधिक 0/- 
लेकिन रु 500/- प्रतिमाह से कम 
रू. 500/- प्रतिमाह और उससे अधिक 5/- 


2. उपपूक्त आदेश उन पैशनरों पर भी लागू होगे, जो राजस्थान सेवा नियमों के अध्याय "ता, 
>एधा-ए-के भ्रधीन कोटुम्बिक पैणन, तथा अध्याय 2(2( के अधीन ग्रसाधारण-पैशन प्राप्त कर रहे है । 


3. ये आदेश-- 

() वृद्धावस्था पैशन, राजनैतिक पैशन या इसी प्रकार की किसी भ्रन्य पैशन पर, जो सरकार के प्रधीन 
की गई सेवा से सबधित न हो 

(॥) ।-9-976 के पश्चात्‌ सेवा निदृत्त कर्मचारियों पर, लागू नही होगे । 

[संठ्या पं. ! (44) वित्त (ग्रप-2)/76 दिनांक 9-9-77 द्वारा निविष्ट] 


राजकीय निर्णय संख्या 25:--यह प्रश्न उठाया गया है कि पेन्शन मे भ्रस्थाई-वृद्धि, जो वित्त विभाग 
के प्रादेश सख््या प. । () वित्त (नियम) 70 दिनाक 29-4-970 के श्रनुच्छेद- के अ्रनुसार स्वीकृत की गई 


है, उन पेन्शनसों को भी स्वीकार है मभथवा नहीं जो रप्जस्थान सेवा नियम 256 के प्रन्तमंत राजकोय प्रादेश है 
! नह 


ल्‍ 


के: पहली. 
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संख्या 2 तथा 3 के रूप मे दिये गये वित्त विभाग के आदेश संख्या डी. 7450/58 एफ ! (70)/65 पार्ठ-, 
दिनाक 2]-3-959 तथा सख्या एफ. (3) वित्त/व्यय/नियम/65, दिनाक 2-]-67 के अनुसार अस्थाई-बृद्धि 
प्राप्त कर रहे है । 

मामले पर सावधानी-पूर्वक विचार कर लिया यया है तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त आदेशों 
के अनुच्छेद- में उल्लिखित अस्थाई-बृद्धि की दरें समस्त' विद्यमान पेन्शनरों के लिये लागू होंगी । इनमें पारिवारिक 
पेशनरों तथा अ्साधारण-पेन्शन प्राप्त कर रहे वो लोग भी सम्मिलित हैं जिन्हें समय-य्मय पर सशोधित, वित्त 
विभाग के झादे 4 संख्या एफ. 7 (2) आर/5] दिनांक 5--95] के अ्रधीन, --95] से पेन्शन में झस्थाई- 
वृद्धि स्वीकृत की गई थी । 


अत: उपयुक्त आ्रादेशों के अनुच्छेद-3 के प्रावधान यक्त प्रकार के पेन्शनरों पर लागू नहीं होगा। वित्त - 
विभाग के झ्रादेश सख्या एफ  () वित्त (नियम) 70 दिनाक 29-4-970 के अनुच्छेद-3 के प्रावधान केवल 
उन्ही पेन्शनरो पर लागू होंगे जो उसी आदेश के गनुच्छेद-2 में अंकित प्रावधानों के तहत अस्थाई-वृद्धि प्राप्त करने 
के ग्रधिकारी है। उपयुक्त आदेणों के अ्नुच्छेद-3 की, उस तारीख से, जिससे उपरोक्त आदेश लागू किया गया 
था, उक्त सीमा तक झतिक्रमित (सुपर सीड) हुआ समझा जावेगा । 

[वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ | (]) वित्त (नियम) 70 दिनांक 3-2-977] 


राजकीय निर्णय संख्या 26:--राज्यपाल महोदय ने प्रसन्न होकर ग्राज्ञा प्रदान की है कि उन राज्य- 
कर्मचारियों को जो सितम्बर, 976 के बाद अधिवाधिकी विश्वामवृत्ति, क्षेतिपूरक, अ्रसमर्थता ग्रथवा घायल हो 
जाने के कारण नियम 274 के अनुसार सेवा-निवृत्त किये गये हों अथवा हो रहे हो तो उमको देय न्यूनतम 
पेल्शन 40) रुपये मासिक के बजाय 60) रुपये मासिक दी जावेगी । 
[वित्त विभाग के श्रादेश क्रमांक एफ. 4 (44) वित्त (ग्रप-2) 76-7 दिनांक 3-3-78] ग 


वर्तमान पेन्शनरों को देय पेन्शन में वृद्धि 


राज्यपाल महोदय ने प्रसन्न होकर झ्रादेश प्रदान किया है कि वित्त विभाग के सम सख्यक भ्रदेश दिनाक 
20-0-976 एवं 9-9-977 द्वारा पेन्शन राशि में स्वीकृत वृद्धि का लाभ निम्त-अकित प्रवर्गों के पेन्शमरों 
को भी, बिनाक ) सितस्वर, 976 एवं । झ्प्रेल, 977 से क्रमशः दिया जावे:-- 

() भूतपूर्व अजमेर राज्य, वम्बई एवं मध्य-भारत राज्यों के वे कर्मचारी जो दिनांक ]-!-956 
से राज्यों के पुर्तगठन के कारण राजस्थान में ग्रा गये और जिन्होंने राजस्थान सेवा (सेवा की 
शर्तों की सुरक्षा) नियम 957 के नियम ।] के अनुसार अपने पूर्व के राज्यो के पेन्शन नियमों 
का विकल्प दिया और जो प्रव राजस्थान सेद्या नियमों के श्रन्तग्गंत अ्धिवापिकी, विश्वामवृत्ति, 
क्षतिपूरक, असमर्थता, घायल तथा पारिवारिक पेन्शन प्राप्त कर रहे हैं। 

' (2) अजमेर मध्यस्थों के उन्मूलन एवं भूमि सुधार (मध्यस्थों के कर्मचारियों को पेशन) नियम 962 
के अन्तर्गत पेन्शन प्राप्त कर रहे हैं । 

(3) राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर अधिग्रहण अधिनियम 952 की धारा 28 एवं राजस्व 
विभाग के झादेश क्रमाक एफ. 4 (35) राजस्व/ए/54 दिनांक 3] जनवरी, 955 एवं 
राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर अधिग्रहण (जागीर कर्मचारियों के ऐबजारब्शन) नियम 954 
के नियम 40 के अनुसार जागीर पेन्शन प्राप्त कर रहे हैं । 

[वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 3 (44) वित्त (ग्रुप-2) 76-7, दिनांक 3-3-78 |] 


नियम 256-बी] राजस्थान सेवा नियम डे [389 


(वर्तमान पेन्शनरों को देय पेन्शन में वृद्धि के बारे में) 


राज्यपाल महोदय ने प्रसन्न होऋर श्रादेश प्रदान किया है कि वर्तमान में अधिवापिकी, विश्वामवृत्ति, 
प्रसमर्थता, क्षतिपूरक इत्यादि पेंशन प्राप्त कर रहे व्यक्तियों को वित्त विभाग के सम-सख्यक ग्रादेश दिनांक 
20-0-976 तथा 9-9-977 द्वारा स्प्रीकृत पेंशन में अस्थाई-वृद्धि की दर उन पेंशनरों के लिए दिनाक 
]-3-978 से निम्न प्रकार होगीः-- 


5. 


सासिक पेन्शन फी राशि पेन्शन में प्रति माह वृद्धि 
00/- रुपये मासिक से कम 30/- रुपये 
00/- रुपये मासिक से अधिक किन्तु 35/- रुपये 
]20/- रुपये मासिक से कम 

20/- रुपये मासिक से भ्रधिक किन्तु 50/- रुपये 
20/- रुपये मासिम से कम 

20/- रुपये मासिक से श्रधिक किन्तु 60/- रुपये 
500/- रुपये मासिक से कम 

500/- रुपये मासिक से प्रधिक 80/- रुपये 


ये भ्रादेश निम्न-अकित प्रवर्गों के पेशनरों पर भी लागू होगे:--- 


() 


0) 


(पर) 


(रे 


राजस्थान सेवा नियमों के श्रध्याय 23, 23-ए तथा 24 के श्रमुसार पारिवारिक, मवीन पारि- 
बारिक पेम्शन एवं असाधारण पेन्शन प्राप्त करने वाले पेन्शनर्स । 

बे पेन्शनर्स जो भूतपूर्व अजमेर, राज्य, वम्बई तथा मध्य प्रदेश राज्यो के कर्मचारी थे एवं जिन्होंने 
]-। -956 से तुरन्त पूर्व उन पर प्रभावी पेन्शन नियमों के लिए, प्रोटेक्शन -प्रॉफ सबिस 
कन्डीशन्स नियम 957 के नियम ! के अनुसार अपना विकल्‍प दिया था और जो अरब 
राजसुथान सेवा नियमों के अरन्गंत श्रधिवापिकी, विश्वामवृत्ति, क्षतिपुरक, असमर्थता, घायल एवं 
पारिवारिक पेन्शन प्राप्त कर रहे है । 

अजमेर राज्य के मध्यस्यों के उन्मूलल एवं भूमि सुधार (मव्यस्थों के कर्मचारियों को पेन्शन) 
नियम 962 के अन्तर्गत स्वीकृत पेशन प्राप्त कर्त्ताओं ।' 

राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर अधिग्रहरा अधिनियम 952 की धारा 28 तथा 'राजस्व 
विभाग के झ्रादेश एफ. 4 (36) राजस्व (ए) 54 दिनाक 3--55 तथा राजस्थान भूमि सुधार 
एवं जागीर अधिग्रहण (जामीर कर्मचारियों के ऐवजारबशन) नियम 954 के नियम 0 के 
अनुसार पेशन स्वीकार की गई है और वे ऐसी पेशत अब भी प्राप्त कर रहे है । 


यह आदेश निम्न-प्नकित मामलों में लागू नहीं होगे:-- 


() 


(व) 


वृद्धा अवस्था पेंशन, राजन तिक पेंशन अथवा किसी अन्य प्रकार की इनके समान पेशन जो राज्य 
सरकार के अधीन सेवा नही करने पर भी दी जाती हो | 


दिनाक !-9-976 के पश्चात्‌ सेवा-निवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारियों पर ॥ 


[बित्त विभाग के प्रादेश क्रमांक ] (44) वित्त (ग्रुप-2) 76. दिनांक 3-3-78 ] 
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राजकीय निर्णय संस्या 27:--उन राज्य कर्मचारियों/पेन्थनरों की विधवादों को, जिनके पति नवीन 
पारिवारिक पेंशन नियमों के प्रभावी होने से पूर्वे श्र्थात्‌ -3-964 से पूर्व स्वर्यवासी हो गये हों श्रौर जिनकी 
विधवाएँ नवीन पारिवारिक पेंशन नियमों के प्रभावी होने से पूर्व ही पेंशन प्राप्त करना बन्द कर चुकी हों, उनको 
सहायता पहुचाने का प्रश्त राज्य सरकार के विचाराधीन था । ऐसी विधवाग्रों की पेंशन राजस्थान सेवा नियम 
23 के प्रावधान के अ्रनुसार स्वीकृत की जाती थी । 
इस प्रश्त पर विचार कर राज्यपाल महोदय ने सहर्य झ्राज्ञा प्रदात की है कि ऐसे मृतक राज्य कर्मचारी 
अथवा पेशनर की पारिवारिक पेशन के सम्बन्ध मे यह माना जावेगा कि ये दिनांक 28-2-964 को अध्याय- 
के अध्याय 23 के अनुसार पारिवारिक पेस्शन प्राप्त कर रहे थे तथा इसके ग्राघार पर उनको वित्त विभाग 
के ज्ञापन क्रमाक एफ. | (48) वित्त (ई -आर ) 64 दिनांक 4--965 के प्रावधानों के भ्रनुसार वढाई गई अवधि 
में उक्त भ्रकित ज्ञापन मे भ्रकित दरो के झाधार पर पारिवारिक पेशन दे दी जःवे । 
पेन्शन की राशि में अस्थाई वृद्धि एव पेन्शन में ही वृद्धि अथवा म्यूततम पेन्थन की सीमा बढ़ने इत्यादि 
के सम्बन्ध मे सरकार द्वारा समय समय पर जो दिनाझऊ ]-3 -978 से पूर्व स्त्रीकृतियां दी गई हैं उन सब का 
लाभ उपरोक्त भ्रकित पारिवारिक पेन्शन के मामलों में भी इस प्रकार मिलेगा जिस प्रकार उपरोक्त श्रक्रित वित्त 
विभाग के ज्ञापन दिनाक 4--963 के झ्नुसार भश्रन्थ पारिवारिक वेतन के मामलो में दिया गया है । 
पारिवारिक पेन्शन की राशि तथा पेन्शन में वृद्धि इत्यादि जो दिनांक 7-3-978 को देय थी उसका 
निर्धारण कात्पनिक आधार पर किया जावेगा और उसके ग्राघार पर मुगतान !-3-978 से दिया जावेगा । 
4-3-978 से पूर्व की श्रवधि के लिये ऐसे किसी भी मामले में कोई पेन्शन का ऐरीयर नही चुकाया जावेगा । 
[वित्त विभाग के श्रादेश ऋ्रमांक एफ. (22) वित्त(प्रुप-2) 78 दिनांक 5-6-977 | 
राजकीय निर्णय संस्या 28:---राजस्थान राज्य के निर्माण से पूर्व: विभिन्न भूतपूव-देशौ-राज्यों-की- 
सरकारों द्वारा उनके व्यक्तिप्रों कर्मचारियों को विभिन्न-प्रकार की पेन्शन स्वीकार की गईं थी जो पेन्धन के रूप में, 
छात्रवृत्ति के रूप मे श्रथवा भत्तो के रूप में दी गई थी ! ऐसी पेन्शनों को अनेकों तामो से जैसे सघारर (मेन्टीनेन्स) 
भत्ता, खान-पान-भत्ता, गुजारा, पालतू, पंडतायत इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। पेन्शन की राशि पे झस्थाई- 
वृद्धि तथा न्यूनतम-पैशन की राशि मे प्रभीवृद्धि राज्य-सरकार ने समय-समय पर सेवा पेन्शनरों (सिविल) को 
स्वीकार की है किन्तु उपरोक्त श्रेशियो के पेन्शनरो को ऐसी अस्थाप्री-वृद्धि का न तो श्रधिकार था और न ही 
उनकी स्वीकृत राशि जो न्यूनतम से कम थी, को वे वडवाने के लिये ठियमानुस्तार मांग कर सकते थे । इस प्रकार 
ऐसे समस्त पेल्शनर वही भ्रपनी आरम्भ में स्वीकृत राशि प्राप्त करते आ रहे हैं जो उन्हें भूतपूर्व राज्यों द्वारा 
स्वीकृत की गई थी । ऐसी उपरोक्त श्रे शी के समस्त पेन्शनरों को कुछ राहत देने का प्रश्न राज्य-सरकार के कुछ 
समय से, विचाराधीन रहा है। 
मामले पर विचार कर लिया गया है तथा राज्यपाल-महोदय ने सह आदेश प्रदान किये हैं कि उपरोक्त- 
श्रकित-थे शियो के पेन्शरों, जो वर्तमान में भी पेन्शन, छात्रवृत्ति अथवा भत्ते (च हे बह किसी नाम से दिया जाता 
रहा हो), महालेखाकार राजस्थान द्वारा जारी किये गये पेन्शन-मुगतान-आदेशो के अन्तर्गत 40/- रुपये प्रति माह 
से कम पर प्राप्त कर रहे हो को अव दिनाक --4-79 से न्यूनतम 40/- रुपये मासिका पेन्शन दी जाय । 
यह आदेश भूतपूर्व-राज्यों की बैंको जैसे श्री कृष्णा बेक भरतपुर, श्री रामलखन बैक डू गरपुर, बूदी 
राज्य बैक बू दी, फालावाड, शाहपुरा राज्य-वैक शाहपुरा, घोलपुर राज्य बेक घौलपुर आदि जिन्हें राजस्थान राज्य 
द्वारा उन बैकी के विलीनीकरण के कारर्म पेन्शन स्वीकार की गई है, उन पर भी लागू होमा | यह झ्ादेश रॉज- 


नैतिक पेन्शनर तथा देवस्थान पेन्शनरो पर प्रभावशील नही होगे । 
[बित्त विभाग के श्रादेश सद्या एफ. 4 (44) वि. वि (यूप-2) 76-त दिनांक 3-4-7# हारा निविष्ट ] 
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खण्ड 2 : मत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-उपदान (ग्रेच्यूटी ) 

नियम 257:--(4) एक कर्मचारी जिसने 5 वर्ष की पेशन-योग्य-सेवा पूर्ण करली है, उसे एक 
अतिरिक्त ग्रेच्युटी, अनुच्छेद (3) में वशित राशि तक, जब वह सेवा से निवृत्त हो, स्वीकृत की जा 
सकती है एवं वह खण्ड () के अन्तगगत ग्रे च्युटो या पेशन के लिए प्रविकारी हो जाता है। 

(2) यदि एक कर्मचारी ने 5 वर्ष की पेशन-योग्य-सेवा पूर्ण करली है तथा वह सेवा में रहते 
ही मर जाता है तो भ्रनुच्छेद (3) में वरणित राशि के समान ग्रेच्युटी, नियम 260 के अन्तर्गत उस 
व्यक्ति/या उन व्यक्तियों को दी जा सकती है जिनको उसने प्राप्त करने का अधिकार दिया हो । यदि 
ऐसा कोई मनोनयन नहीं हो तो यह निम्न-लिखित रूप में दी जावे:-- 

6) यदि परिवार में एक या एक से अधिक जीवित सदस्य हों तो नियम 260 के खण्ड () 
के क्रमाक (), (2) एवं (3) के रूप में, परिवार के सभी सदस्यों में, सिवाय ऐसे 
सदस्य के जो विधवा पुत्री हो, वरावर-2 बांट दी जावे । 

(0) यदि उपरोक्त (0) के अनुसार परिवार का कोई ऐसा सदस्य जीवित न हो किन्तु एक 
या एक से अधिक विधवा पुत्रियां एव/या नियम 260 (]) के क्रमांक (5), (6) व (7) 
में दिये गये अ्रनुसार परित्रार के सदस्य जीवित हों तो ग्रेच्युटी ऐसे सभी सदस्यों में 
बरावर-2 वाट दी जावेगी । 

यदि एक कर्मचारी नियम 257 (]) के ग्रन्तर्गत सेवा-निवृत्ति पर ग्रेच्युटी के लिये योग्य हो 
गया हो किन्तु जो ग्रेच्युटी का भुगतान प्राप्त करने से पूर्व ही मर चुका हो तो ऐसे मामलों में ग्रेच्युटी 
निम्न-प्रकार से दी जावेगी । 

(क) उस व्यक्ति या व्यक्तियों को जिनको ग्र च्युटी प्राप्त करने का अधिकार नियम 260 के 

अन्तर्गत दिया गया हो, या 

(ख) यदि कोई ऐसे व्यक्ति नही हैं तो राजस्थान सेवा नियम 257 (2) मे अंकित प्रत्रिया के 
अनुसार । 

राजकीय निर्शांय संख्या .--राजप्रमुख ने आदेश दिया है कि 30-]2-54 को या इसमे पूर्व सेवा- 

निबृत्त होने वाले कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनऊी मृत्यु-सह-मेवा-निदृत्ति-ग्रं च्युटी, 5000) र. की सीमा तक 
कर्मचारी को पेन्शन स्वीकृत करने वाले सक्षम-प्राधिकारी द्वारा स्वीकृब की जा सकती है । यह स्त्रीकृति उसी समय 
दी जाएगी जब वह एक प्रतिज्ञा-पत्र ऐसी जमानतो के साथ भर कर दे जिसे वह हलफ्नामे के साथ माग्रे। उससे 
यह लिखा होना चाहिये कि मांग प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति मृत-व्यक्ति का उत्तराधिकारी है | यदि सक्षम-प्राधिकारी 
उस व्यक्ति के अधिकार व टाईटिल से सतुप्ट हो जाता है तथा यह सोचता है कि वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में 
उत्तराधिकारी को अनावश्यक देर व कठिनाई उठानी पड़ेगी तो वह उक्त सीमा तक मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रे च्युटी 
स्वीकृत कर सकेगा ॥ फिर भी सन्देह की स्थिति में मुगतान केवल वैध-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही सही ब्यक्ति 
को किया जा सकेगा । 

राजकीय निर्एप संस्या 2:--ऐसे सभी मामलो में जिनमे ग्रेच्युटी स्वीकृत कर दी गई है पर उसका भग- 

ताम दिनाक 9 जून, 57 तक नही किया गया है तो उनका मुगतान, ग्रादेश दिनाक 9 जून, 957 तक करपे 
उन्हें नियमित कर लिया जावे चाहे दावा प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति मृत-राज्य-कर्मचारी के परिवार का सदस्य हो 
या नहीं हो किन्तु जिसने उत्तराधिकारिता का प्रमाए-पत्र प्रस्तुत कर दिया हो या प्रतिन्ा-पत्र भर दिया हो । वि 
भी जिन मामलों से आदेश दिनांक 9 जुन, 957 के जारी होने के बाद भी ग्रेच्युटी का मुगतान पहिले ही 
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इस ग्रादेश के प्राप्त करने की तारीक्व से पूर्व, 9 जून, 957 से पूर्व प्रभावशील नियमों के अनुसार कर दिया 
गया हो, उन मामलों को पुनः खोलने की झावश्यकता नही है । आदेश दिनाक 9 जून, 957 के अन्तर्गत ग्रेच्युटी 
स्वीकृत करने में स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकारी अपने निर्शंय से तय कर सकता है कि क्या क्लेम प्रस्तुत 
करने वाला व्यक्ति मृत-कर्मचारी के परिवार का सदस्य है और क्या किसी व्यक्तिगत मामले में दावेदार द्वारा 
जमानत सहित या जमानत रहित एव/या भ्रन्य जमानतों के साथ एक प्रतिज्ञा-पत्र भराया जाना चाहिये या नही । 
राजकीय निर्णय संख्या 3:--विलोपित किया गया । 
राजकीय निर्णय संख्या 4:---सरकार ने निर्णय किया है कि जो अराजपत्रित कर्मचारी स्थाई हूप से 
नियुक्त हुए है एवं जिन्होंने न्यूनतम 5 वर्ष की निरन्तर सेवा करली है तथा जो सेवा मे ही मर जाते है (जब वह 
ड्यूटी पर हो या वेतन सहित या बेतन रहित अवकाश पर हो) तो उनके परिवारों को उनकी तात्कालिक 
आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पारिवारिक सहायता दी जानी चाहिये। अतः पेंशन स्वीकृत करने वाले 
भ्रधिकारियों को उन कर्मचारियों के परिवार के सदस्यो के लिए कर्मचारी के दो माह की राशि के वेतन के समान 
राशि, जो उसके अन्तिम रूप मे प्राप्त किये गये वेतन पर आ्राधारित होगी, अधिकतम 500) रु. की शर्ते तक स्वी- 
कार करने हेतु अधिकृत करने का निर्णय लिया गया है, यदि पेंशन स्वीकृत करने वाले भ्रधिकारी की सम्मति में 
कर्मचारी की भृत्यु के कारण उसके ऊपर झ्राश्चित परिवार असहाय अवस्था में छोड़ दिया गया हो तथा उनके 
लिए वित्तीय सहायता उस समय देना बहुत ग्रावश्यक हो । इस प्रयोजन के लिए 'वेतन” शब्द का अर्थ 'स्थाई- 
वैतन” से है । के 
उन कर्मचारियों के मामले में जिन्होंने श्रपनी मृत्यु-सह-मेवा-मिवृत्ति-ग्र च्युटी के लिए मनोनयन नही किया 
है, पेंशन स्वीकृत-कर्त्ता सक्षम-प्राधिकारी द्वारा उनसे उस परिवार के सदस्यों के सबंध की घोपणा प्राप्त करनी 
चाहिये जिनको उपरोक्त भ्रनुच्छेद () में वशित धनराशि को वितरित किया जाना है! उक्त प्रकार अ्रग्रिम (एडवास) 
दी गई राशि उस मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति की राशि मे से काटली जावेगी जो बाद में मृत-कर्मचारी के परिवार को 
स्वीकृत की जाती है। 
जिम भामली में कमंचारियों ने ममोनयन भर दिया हो तो मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-प्रे च्युटी की राशि उस 
व्यक्ति/व्यक्तियों को दी जावेगी जिसे प्राप्त करने के लिए मृत-कर्मचारी ने मनोतयम किया था। उन सब मनोनीत 
लोगों में उस राशि को उस अनुपात से वांटा जावेगा जैसा मनोनयन-पत्र में इच्छा प्रकट की है । 
इस श्रादेश के अन्तर्गत मुगतान “एस-डिपाजिट्स एवं एडवांस-भाग 3-व्याज रहित एडवांस -एडवांस पुर्न- 
भुगतान करने योग्य (ए) सिविल-एडवास आपत्ति-पुस्तिका-एडवास अराजपत्रित-अधिकारीगण (उन भ्राजपश्मित 
कर्मचारियों के परिवारों को वेतन का एडवांस जो सेवा में रहते मरते हैं)” मद मे नामे लिसा जावेगा । विभागा- 
ध्यड्ञ द्वारा जो स्वीकृति दी जावेगी उसमे निम्नलिसित विशेष-विवरण दिया जावेगा । 
६!) कर्मचारी का नाम (गझ्र-राजपत्रित) 
(2) पद एवं कार्यालय जिसमें व्यक्ति झल्तिम समय काम कर रहा था। ग 
(3) प्रस्तिम प्राप्त किये गये वेलन का विशेय-विवरण (स्थाई वेतन शवं झ्न्‍्य वेतल के ग्रन्य मंद, पद्वि 
कोर्ड हो तो उन्हें पृथक-2 दिसलाया जाना चाहिये) 
(4) पेंशन पोग्प सेवाकाल । 
(5) स्थोहूत एडवास मी राशि । 
(०) प्राप्त बरने वाले का नाम । 
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स्वीकृति की एक प्रति महालेसाकार, राजस्थान, जयपुर को भेजी जावेगी तथा विभागाध्यक्ष कर्मचारी-वर्ग 
के वेतन-बिल फार्म पर, स्वीकृति की प्रतिलिपि सलग्न कर, धनराशि प्राप्त करेगे तथा उसे स्वीकृति-प्रादेश में 
वगित प्राप्त करने वाले व्यक्ति को दे दिया जावेगा । इस पक्ष में एडवास की राशि के सुगतान का तथ्य उस 
अनिम-वेतन:प्रमाण-पत्र मे लिखा जाना चाहिये जो मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रे च्युटी के कामजों के साथ महालेखाकार 


को भिजवाया जाता है । 


पेशन-स्वीकृत करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रे च्युटी की राशि में 
से एडवास के रूप मे दी गई राशि का समायोजन कर लिया गया है। यदि ग्रेच्युटी की राशि प्रारम्भ में स्वीकृत 
किये गये एडवास की राशि से कम है तथा यह वकाया-रकम अन्त मे बसूल न करने लायक समभी जावे तो उसे 
“57-मिसलेनियस एवं बसूल न करने योग्य श्रस्थाई ऋण एवं एडवास जो समाप्त किये गये” मद मे सरकार की 
पिशेष-प्राज्ञा द्वारा लिखा जाना चाहिये। इन आादेशो के श्रधीन भुगतान स्वीकृत करने का प्रत्येक झ्रादेश वित्त 
विभाग एवं महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर के लिए भी पृष्ठाकित किया जावेगा। महालखाकार सबधित 
विभागीय-प्रधिकारियों के लिए इस सवध मे उचित निर्देशन जारी करेंगे। 


राजकीय निर्णप संज्या 5:-- राजस्थान सेवा नियम 257 की शोर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके 
अनुसार मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रे च्युटी की राशि का मुगतान मृत-राज्य-कर्मंचारियों के जीवित सदस्यों को दिया 
जाता है। जब एक या एक से ग्रधिक सदस्य जीवित हों तथा मृत-कर्मंचारी हिन्दू हो तो नाबालिगों के हिस्से की 
राशि उनकी माता को, स्वभाविक सरक्षिका होने के कारण, दी जावेगी । माता के नही होने पर तथा हिन्दू व्यक्ति 
के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति होने पर सरक्षक का प्रमाण-पत्र पेश करना झावश्यक है । 


महूलेसताकार ने सरकार के ध्यान में लाया है कि ऐसे प्रमारा-पत्र प्रथम-श्रेणी के मजिस्ट्रोट एवं सरपंचों 
द्वारा दिये जाते है। सरक्षक एवं कार्डस अधिनियम 899 के अधीन, जिला अदालतें ही, जिनके न्यायाघिक्षेत्र में 
नावालिग निवास करता है, सरक्षकता का प्रमाण-पत्र एक व्यक्ति के या उसकी सम्पत्ति के या दोनो के लिए दे 
सकती हैं। ऐसे मामलों में जिला अ्रदालतो द्वारा जारी किये गये सरक्षकता-प्रमाण-पत्रों के अन्विरिक्त अन्य किसी 
प्रमाण-पत्र को सवधित श्रधिकारियो द्वारा मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रे च्युटी के भुगतान के लिए स्वीकार नहीं किया 
जाना चाहिये । 

राजकीय निर्णय संख्या 6:--वे अराजपत्रित कर्मचारी जो सेवा में रहते कत्तंव्य (ड्यूटी) पर या भत्ते 
सहित या भत्ते रहित ग्रवकाश पर रहते हुए मर जाते है उनके परिवार को उनकी तातुकालिक आवश्यकताओं को 
पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करने के प्रश्व पर सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है तथा नियम 257 
(2) (0) के अन्तर्गत राजकीय निर्णय सख्या (4) के अतिक्रमण में कार्याल5-अ्रध्यक्ष मृत-कर्मचारियों के परिवारों के 
लिए “एडवास राशि” देने के तिए अधिकृत है किन्तु यह एडवास की राशि 500) रु. की सीमा तक कर्मचारी द्वारा 
अन्त में प्राप्त किये गये बेतव के अनुसार उसके दो माह के वेतन के वराबर उस समय दी जावेगो जबकि मृत- 
कर्मचारी मे कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो तथा जिन कमंचारियो की सेवा दो वर्ष-से कम होगी उन्हें 250) 
हू की मीमा तक एक माह का वेतन, एडवास के रूप में, दिया जावेगा, यदि कार्यालय-प्रध्यक्ष इससे सन्तुष्ठ हो 
जाता है कि ऐसी सहायता दिया जाना आवश्यक है । 

इस प्रादेश के प्रयोजन के लिए “वेवन” का तात्पर्य उस वेतन से है जिसकी परिभाषा 7 (24) मे की 


गई है । 
6) परिवार के सदस्यों को स्व्रीकृत की गई अग्रिम (एडवास) की राशि निम्न-अफ्ित में से किसी में 


ही 
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समायोजन (एडजस्ट) करने योग्य होगी--- 
(क) राजस्थान सेवा नियमों के अघीन मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्र च्युटी, या 


(ख) कर्मचारियों के लिए झ्रावश्यक जीवन-वीमा योजना के अन्त्गंत मुगतान करने योग्य 
राशि, या 


(ग्) दया मुलक-निधि (कम्पेश्योनेट) से सदधित तियमों- के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकते योग्य 
धनराशि, या 


यदि उपरोक्त मुगतानों से भी एडवांस या उसके कोई अंश का समायोजन नहीं किया जा सके तो, 
उसे अन्तिम रूप से “अनुग्रह-मुगतान” के रूप में समझा जावेगा-- 


अप्रिम भुगतान की राशि भिम्न को दी जावेगी:-- 


0) 
6) 


(8) 


राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-प्रेच्युटी प्राप्त करने योग्य व्यक्ति, या 
राजस्थान राज्य कर्मचारी बीमा नियमों के अन्तगंत कर्मचारी द्वारा बीमा की राशि प्राप्त करने के 
लिए मनोनीत किया गया व्यक्ति, या 


जहाँ कर्ंचारी का परिवार न हो तो मूृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-प्रेच्युटी प्राप्त करनें के लिए योग्य हो 
और न ही बीमा की धनराशि ही लेने के लिए योग्य हो, वहा विधवा को । 


मुगतान करने से पूर्व प्राप्त करने वाले से यह प्रतिज्ञा-पत्र लिखवाया जावेगा कि वह मृत्यु-सह-निवृत्ति- 
ग्रेच्यूटी की राशि में से या बीमा राशि से या दया-मूलक सहायतागों से या क्षति-पूरक-निधि से जो राशि उसे सरकार 
द्वारा दी जावेगी, उसमे से एडवास की राशि कटवाने में झपनी सहमति प्रदान करता है । 

इस ग्रादेश के श्रधीत मुगतानों को “एस-डिपोजिट्स एवं एडवास-भाग 3 व्याज रहित एडवांस धुनभु गतान 
योग्य (क) सिविल एडवास-प्रापत्ति-पुस्तिका-एडवास-अराजपत्रित अ्रधिकारीगण (उन प्रराजपत्रित कर्मचारियों की 
जो सेवा में ही मरते हों, परिवारों को वेतन का एडवांस)” मद के अन्तर्गत लिखा जावेगा । 

विभागाध्यक्ष द्वारा निकाली जाने बाली स्वीकृति में निम्न-लिखित विशेष-विवरए सम्मिलित होंगे-- 


8) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


राज्य कर्मचारी का नाम 

पद एवं कार्यालय जहाँ भ्रन्तिम समय वह काम कर रहा हो । 

अन्तिम रूप में प्राप्त किये वेतन का विशेष विवरण | 

सेवा की भ्रवधि 

स्वीकृत किये गये श्रग्मिम की राशि । 

प्राप्त करने वाले का नामे । 

साधन धर्थात्‌ सृत्युनाद-सेवा-निवृत्ति-ग्रेज्युटी, राजकी ज-जीवन-बीमा-विभाग से बसुल करने योग्य 
दीमा-रांधि या जहाँ इन दोनो में से कोई त्राप्त न हो वहां दयामूलक निधि से मिलते वाली 
सहायता, जिससे झग्निम राधि समायोजित की जावेगी । 


सभी मामलों में स्वीकृतियों की प्रतितिषियाँ, महारोलाकार, राजस्थान, जयपुर, वित्त (नयम) विभाग, ये 
राज्य-्गरकार के प्रभामनिक-विभाग के पास स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा भिजवाई शासी पाहिये। 
[किर भी जहाँ बीमा राशि में से एडवांस की रकम का समायोजव करने की इच्छा की गई हों, मरी कृति की एफ प्रति 
गयासक, राज्य-्यीमा-विभाग, जयपुर को भी पृष्ठाफित को जायेगी 
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कार्यालय-पअध्यक्ष चाही गई घनराशि कर्मचारी-वर्ग के वेतन बिल के फार्मे पर, उसके साथ स्वीकृति की 
शव प्रतिलिपि सलग्न कर, प्राप्त करेगा | जहाँ पर मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-पग्रेच्युटी की राशि में से एडवास की राशि 
का समायोजन क्रिया जाना हो तो इस सवध में एडवांस के भुगतान के तथ्यों का उल्लेख उस अ्रन्तिम-वेतन-प्रमाण- 
थन्न में किया जाना चाहिए जो मृत्यु-मह-सेवा-निवृत्ति-प्रेच्युटी से सवधित पत्रादि के साथ महालेखाकार, राजस्थान 
जयपुर को भेजा जावेगा । जहाँ पर एडवास की राशि, बीमा-राशि मे से काटी जानी हो तो इस तथ्य की यूचना 
सचालय, राज्य बीगा विभाग को दी जाएगी ताकि वह वसूली करने में सावधानी रख सके । जहाँ पर भुगतान 
दया-मूलक सहायता निधि की राशि से से वगटा जाना हो तो तथ्य की सूचना वित्त (नियम) विभाग की दी जावेगी । 
विभाग कार्यालय-भध्यक्ष यह निश्चित करेगे कि जहां तक शीघ्रता हो सके, एडवांस कौ राशि का समा- 
योजन किया जाना चाहिए तथा किसी भी मामले में स्वीकृति जारी होने की तारीख से यह 6 माह की भ्रवधि में 
अवश्य कर लिया जाना चाहिये । जहा पर एंडवास की पूर्ण या आशिक-राशि या मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-प्रेच्युटी में 
समायोजित नहीं की जा सकती हो, या जहा पर दया सूलक निधि से भी परिवार को कोई सहायता स्वीकृत नही 
यी जाती हो, तो वह राशि “57-मिसलेनियस” राज्य सरकार के आदेशों के अन्तर्गत “वसूल-व-किये-जाने-योग्य- 
ऋण एव-पघनुदान” मंद में नामे लिखि जावेगी । 
राजकीय निर्शय संए्या 7 :--एक कमचारी जिसने अपनी मुत्यु-सह-सेवा-निशृत्ति राशि प्राप्त करने के 
लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को मनोनीत कर दिया हो/या नहीं कर दिया हो, उसकी मृत्यु होने पर मृत्यु-सह- 
सेबा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी के मुगतान के सबंध में वर्तमान स्थिति की पुनः जाच की गई है तथा निम्न-लिखित निर्णय 
लिये गये हैं:-- 

(0). वर्तमान मे, कर्मचारी पूर्व ही, मनोनयन किये गये व्यक्ति की मुत्यु हो जाने पर भ्रावश्यकता को पूर्ण 
करने के लिए मनोनयन भरने का प्रावधान नियमों में दिया हुआ है । भ्रव यह निर्णय किया गया 
है कि वैकल्पिक मनोनयन किये जाने पर राज्य कर्मचारी की मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-प्रेच्युटी के 
प्राप्त करने के पूर्व, यदि एक मनोनीत व्यक्ति मर जाता है तो क्रम से दूस7 व्यक्ति उसकी जगह 
को ले लेगा । इसी तरह इन सेवा नियमों के परिशिष्ट 7 में दिखाये गये फार्म 'क' ख' “ग! एवं 'घ”! 
मे सशीधन किया जावेगा | इनमें उतके नाम, पता एवं सबंध आदि का उल्लेख किया जावेगा जिनको 
कर्मचारी द्वारा मनोनीत व्यक्ति के मरने पर, या जब मनोनीत व्यक्ति की मृत्यु, अधिकारी की मृत्यु 
के पश्चात किन्तु ग्रेच्युटी की रकम प्राप्त करने के पूर्व हुई हो, को उत्तराधिकार मिलेगा । 

६) मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी की पूर्ण या प्राशिक राशि प्राप्त करने के लिये एक व्यक्ति की पैशन- 
योग्य सेवा कर्मचारी की मृत्यु की तारोश को विद्यमान तंथ्यो के आधार पर निश्चित की जानी 
चाहिये एव इसके वाद की होने वाली घटना (जैसे एफ विधवा का पुनः विवाह करना, एक प्रुविवा- 
हित पुत्री, बहिन आदि का विवाह होना) का प्रभाव उसके अधिकार पर नही पडेगा। फिर भी 
एक व्यक्ति जो कर्मचारी की मृत्यु-सह-सेवा-निदृत्ति-ग्रेच्युटी पाने के लिये अधिकृत था, यदि रकम 
आप्त करने के पूर्व मर जाता है तो, ग्रेच्युटी की राशि या उसका भाग निम्न-लिखित अनुसार पुनः 
बांटा जाना चाहिमे-- 

(क) यदि कोई मनोतयन किया हुआ व्यक्ति न हो, तो सवधित/व्यक्ति के लिये प्राप्त ग्रेच्युदी की 
राशि या हिस्सा मृत-कर्मचारी के परिवार के योग्य एवं जीवित सदस्यों में बरावर बांट दिया 
जाना चाहिये । 

(ख) यदि संबधित व्यक्ति मनोदीत किया हुआ था तो मृत्यु-सह-मेवा-निवृत्ति-ग्रेच्चयुटी की 
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राशि या हिस्सा पाने का अधिकार उपरोक्त निर्राय () की शर्तों पर दूसरे मनोनीत व्यक्ति 
या व्यक्तियों को सौंपा जावेगा परन्तु यदि कोई दूसरा मनोनीत व्यक्ति न हो, तो ग्रेच्युटी 
की राशि या भाग सवधित-म्पक्ति के सह-मनोनीत व्यक्तियों मे, यदि कोई हो, समान रूप 
में बाँठ दिया जाना चाहिये, ऐसा न होने पर उपरोक्त (क) के भ्रनुसार मृत कर्मचारी के 
परिवार के जीवित एवं योग्य सदस्यों में समान भागों में बांट देना चाहिये । 

नियम 257 (3) (0) ग्रेच्युटी की राशि प्रत्येक पूर्ण-वर्ष को पेन्शन-योग्य-सेवा की राशि 
का 9/20 भाग होगा किन्तु “वेततादि-क्री-राशि” के पन्द्रह गुणा से किसी भो रूप में अधिक नहीं 
होगी । एक कमंचारी की सेवा-काल में मृत्यु होने पर, उसकी ग्रं च्युटी को राशि “वेतनादि-की-राशि” 
की स्यूनतम 42 गुणा तक होगी किन्तु शर्त यह है कि वह किसी भी रूप में 24000) झ. से श्रधिक 
नही होगी । 

(3) 00 फिर भी उप-अनुच्छेद (3) 0) में कुछ भी दिये होने पर भी [8 दिसम्बर, 96] 
को था उसके बाद सेवा-निवृत होने वाले कर्मचारियों के संबंध में ग्रेच्युटी की राशि पेशन-योग्य-सैवा 
से प्रत्येक 6 माह को पूर्ण-प्रवधि के लिये एक वरर्मंचारी की “बेतनादि-की-राशि” का ]/4 भाग होगा 
किन्तु “वेतनादि-की-राशि” के 5 गुरा से अविक नहीं होगी । जब एक कर्मचारी की मृत्यु उसके 
सेवाकाल में ही हो जाती है तो ग्रेच्युटी की राशि, कर्मचारी की मत्यु पर “वेतनादि-की-राशि” की 
न्यूनतम 2 गुरणा होगी किन्तु किसी भी दशा में यह 24090) हु. से श्रविक नहीं होगी । 


(3) (0१ अनुच्छेद 3 6) एव (४) में वशित किसी बात के होते हुये मी दिनांक 3]-40-74 
को या इसके वाद सेवा-निवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारी के संवंध में ग्रेच्युटी की राशि उस कर्मचारी 
द्वारा की गई पेंशन-पोग्य-सेवा की प्रत्येक छः माही अवधि के लिये “वेतनादि” का एक चौथाई होगा, 
जो वेतनादि के 6 ]/2 गुना की अधिफ्तम सीमा में होगी । किसी कंमचारी की सेवा में रहते हुये 
मृत्यु हो जाने पर उपदान की राशि उस कर्मचारी के मृत्यु के समय के “बेतनादि" की बाहर गुनी तक 
की न्यूनतम सीमा के अधीन होगी । किन्तु इस नियम के भ्रधीन देय मृत्यु-निवृत्ति-उपदान की राशि 
किसी भी दशा में रु. 30,000/- से अधिक नहीं होगी । 

[वित्त विभाग के कत्र क्रमांक एफ 2 (53) कि. वि. (ग्रव-2)/74 दिनांक 2-72-74 द्वारा निंविष्ठ तथा 
3-40-974 से प्रभावशील] 


राजकीय निर्णय संख्या 7:--क प्रश्न उत्पन्न 'किया गया है कि ऐसे मामलो में मृत्यु-सह-सैवा-निवृत्ति- 
ग्रेच्युटी किस प्रकार फलायी जावेगी जब 30 वर्य की पूर्-सेवा में दो प्रकार की सेवाओं के समय को सेवा का 
प्रावधान जोड (कन्डोन) कर मिलाया गया हो, जैसे चतु्य-श्रेणी-सेवा 77 वर्ष 8 माह 23 दिनों की हो एवं उच्च 
सेवा !2 वर्ष 3 माह 7 दिनो की हो । यह निर्णय किया गया है कि मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-प्रेच्युटी के फलाने के 
प्रयोजनों के लिए उच्चत्तर-ग्रेड में सेवा के व्यवधान के समय को तिम्नतर-श्रेणी की सेवा के रूप में सम्मितित 
किया जामा चाहिये यदि उसकी मात्रा उससे बढती हो मम 

राजकीय निर्शांय संख्या 2:--राजस्थान सेवा नियम 353 व 354 के प्रतिवन्ध मृत्यु-यवशिष्ट-ब्रेच्युटी के 
भुगतान पर भी उन पुनर्मियुक्त कर्मचारियों के सबंध में लागू होने चाहिये जिन्होंने अपनी के व । 
क्षतिपुरक पेन्शन या ग्रेच्युटी प्राप्त की हो । दूसरे शब्शे मे यदि घुनर्तियुक्त कर्मचारी 5 वर्य की पैलानल्य ग्य' सेवा 
करने के बाद में सेवा मे रहते हो मर जाता है तो राजस्थान सेवा नियम 257 (3) के अस्तर्गंत उसके परिवार 
को देय ग्रेच्युटी की राशि उसके द्वारा अपनी सेवा की प्रथम समयावधि में वास्तविक रूप में प्राप्त की गई ग्रेक्युटी 
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यथा पेंगन की राशि के समान सीमित होती चाहिये । इस्ती प्रकार यदि एक कर्मचारी सेवा से झ्न्तिम रूप में निवृत्त 
दो जाने मे बदद मर जाता है तो र जस्थान सेवा नियम 258 के अन्तर्गत यदि कोई ग्रेच्युटी वक़ाया हो, तो उसे 
उस सीमा तक जहा समव हो, घौर घटाया जाना चाहिये जिस तक सेवा की प्रवम-अ्रवधि में वास्तविक रूप में 
उसने पेस्शन-प्रेच्युटी प्राप्त को थी । 





वियम 257-ए:--प्रस्थाई कर्मचारी जो अधिवाधिकी यु प्राप्त करने पर सेवा-निवृत्त होता 
है या सेया-मुक्त (डिस्चार्ज) होता है या भावी सेवा के लिये अयोग्य किया जाता है या यदि वह सेवा 
में रहते हुए मर जाता है तो उसका परिवार, उसकी सेवा के प्रत्येक पूर्णो वर्ष के लिये /2 माह की 
दर पर उपदान (ग्रेच्युटी) प्राप्त करने का अधिकारी होगा वशर्ते कि उसने सेवा-निवृत्ति, सेवामक्ति 
या अयोग्य-घोषिन हामे या मृत्यु से पूर्व न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्णा करली हो । चर 

(3) इस नियम के झ्रधोन उपदान की स्वोकृति नियुक्ति-प्राधिकारी हारा उसकी सेवाये 
सतवोपजनक समभी जाने की शर्त के अ्रधीन रहेंगी, 

(४) स्वंधित कर्मचारी अपने पद से त्यागपत्र देता है या भ्रनुशासनात्मक कार्यवाही के फल- 
स्वरूप सेवा से हटाया या निष्कासित कर दिया जाता है तो उसे कोई उपदान स्वीकार 
नहीं किया जायेगा । 

व्यास्पा:--इस नियम के प्रयोजनार्थ ' वेतन” का तात्यय सेवा नियम 7 (24) में परिभाषित वेतन से है 

जिसे कर्मचारी सेवा के प्रन्तिम दिन प्राप्त कर रहा था । 

ये श्रादेश इनके जारी होने के दिनाक से प्रभावी होंगे किन्तु इस आदेश के जारी किये जाने 

से पूर्व के मामले जो अन्यथा निशित किये जा चुके है, उन पर पुनविचार नहीं किया जाएगा। 
विचाराधोन मामलों को, क्रिर भी, इन आदेशों के श्रथीन निशित किया जा सकेगा । 
[वित्त विभाग फी पझ्राज्ञा सरपा एफ, (24) वित्त वि. (नियम) /69 दिनांक 29-7-70 द्वारा निविष्ट] 

राजकीय निर्णय: - महालेयाकार राजस्थान के परामर्श से यह निश्चय किया गया है कि नियम 257-ए 

के अधीन मुगतान योग्य उपदान की राशि संवधित कर्मचारी को औपचारिक आ्रावेदन या आइडिट से सूचना प्राप्त 
किए बिना ही उसी प्रकार से आहरित एवं भुगतान की जाए जिस रूप मे वेतन के क्लेम ग्राहरित किये जाते है 
तथा यह वेतन बिल के प्रपत्र में श्राहरित की जानी चाहिये। 


स्पष्टीकरणः---राजस्थान सेवा नियम 257-ए-मे वश्ित प्रावधानों के अनुसार एक अस्थाई कर्मचारी, 
जो झ्रधिवाधिकी ग्रायु पर सेवा-निवृत होता है या सेवा से मुक्त कर दिया गया है या आगे सेवा के लिये अशक्त 
घोषित कर दिया गया है तो उसका परिवार जब वह सेवा में मर जाता है, उसकी सेवा के प्रत्येक पूर्ण व के लिये 
आधे माह के वेतन की दर पर उपदान (्रेच्युटी) का अधिकारी है, किन्तु शर्त यह है कि सेवा-निवृत्ति, सेवा-मुक्ति 
या भ्रशत्ताता या मृत्यु के समय उसने पौच वर्ष की त्यूनतम सेवा पूर्ण करली हो । इस पर एक प्रश्न उठाया गया 
है कि क्या अस्थाई सेवा की न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि मे अवकाश, मय असाधारण अ्वक,श, की भ्रवधियों को 
मिना जावेगा ? इस प्रश्न पर परीक्षण कर यह स्पष्ट किया जतता है कि शब्द “अस्थाई-सेवा” मे कत्तंव्य की भ्रवधि 
और भ्रवकाश, मय असाधारण अवकाश, की भ्रवधिया सम्मिलित है । यह भी स्पप्ट किया जाता है कि ऐसे 
कर्मचारी के बारे मे जो श्रपनी सेवा-निवृत्ति, सेवा-मुक्ति या अ्रशक्तता या मृत्यु के पूर्व भत्ते सहित या रहित ग्रवकाश 
पर था, तो उपरोक्त नियम के प्रयोजनार्थ “वेतन” से अभिप्राय राजस्थान सेवा नियम 7 (24) में परिभाषित 
“चेतन” से है, जो ऐसे श्रवकाश के ठीक पूर्व में वह श्राहरित करता था । 

[वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या एफ | (24) वि. वि. (नियम)/68 दिनांक 77-5-974 द्वारा हक 
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जियम 258:--यदि एक अडिवगरी सेवा नियम 257-ए () के अन्तर्गत पेन्शन या ग्रेच्युटी के 
योग्य हो जाता है अथवा सेवा से निवृत्त होने के वाद मर जाता है तथा मृत्यु के समय उसके हारा 
वास्तविक रूप मे प्राप्त की गई विततादि-की-राशि! ग्रेच्युटी या पेन्शन की राशि तथा नियम 257 
() के अस्तर्गत स्वीकृत की गई ग्रेच्युटी की राशि एवं उसके द्वारा रूपान्तरित कराई गई पेन्शन के 
किसी भाग की झूपान्तरित राशि कुल मिलाकर यदि उसकी “वेतनादि-की-राशि” के 2 गुसासे 
कम है तो उपग्रनुच्छेद (2) में विदिष्ठ व्यक्ति/व्यक्तियों के लिये उतनी कम राशि तक ग्रेच्युटी स्वीकार 
की जा सकती है। 

टिप्पणी :-- इस नियम में वशित ग्रेच्युटी केवल उसी समय स्वीकृत को जाती है जवक्कि राज्य कर्मचारी 
की भृत्यु उसके सेवा-निवृत्त होने के बाद 5 वर्ष के भीतर होती है । 


नियम 259-«कुल-राशि” की परिभाषा:--इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये “बेतनादि-की- 
राणि” 800) रु. प्रति माह तक सीमित होगी । उच्च-सेवा में नियुक्त कर्मचारियों के मामलों में 
“वेननादि-की-राशि/” नियम 250 के अनुसार गिनी जावेगी | यदि किसी कर्मचारी की “वेतनादि-की- 
राशि” उसकी गत तीन वर्ष की सेवाओ्रों में गास्ति (दण्ड) के अलावा अन्य रूप से धटा दो गई हो तो 
“प्ौसत-वैतनादि-की-राशि” नियम 25 मे उल्लेखानुसार, उत्त अधिकारी के निर्ाय के अनुसार, 
जिसे स्वीकृति-प्रदान-करने के श्रविकार है, “वेतनादि-को-राशि” के रूप में समझी जावेगी । 
यह संशोधन दिनांक (-0-]962 से प्रभावशील हुआ समभा जावेगा । 
नि्शेंय:--एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि यदि एक कर्मचारी भ्रपती सेवा-निवृत्ति के कुछ समय पूर्व 
से ही निलम्बित हो जाता हो तथा जिसके निलम्बन-काल को सेवा के रूप में गिने जाने की स्वीकृति नहीं दी जाती 
है ती राजस्थान सेवा नियभो के अन्तमंत मृत्यु-नसह-निवुत्ति-ग्रच्युदी गिनने के प्रयोजन के लिये 'बेतनादि की राशि! 
क्या होगी ? हु 
मामसे की जाच करती गई है तथा यह निर्शय किया गया है कि ऐसे मामलो में निलम्बित होने की 
तारीख से पूर्व प्राप्त की जा रही “वेतनादि-की-राशि” को ही इस कार्य के लिए गिना जाना चाहिये 
नियम 259-ए:--नियम 259 में वशित प्रादधानों के होते हुए भी, दिनेकि 3!-0-4974 
को या उसके बाद सेवा निवृत्त हो रहे कर्मचारी के सव॒थ में इस खण्ड के प्रयोजनार्थ “वेतनादि-की- 
राधि” की प्रधिकृतम सीमा 2500/- रुपये प्रतिमाह होगी । “वेतनादि-की राशि” की गणना नियम 
250-ग (3) के अनुसार की जावेगी । 
' [सं. एफ १ (53) वि. वि. (ग्रूप-2)/74 दिनांक 2-72-74 द्वारा दिनाक 3-80-974 से प्रभावशील ] 
वियरम 259-वी:--नियम 259 और 259-ए-के प्रावधानों के होते हुए भी उस सरकारी 
कर्मचारी के बारे में जो [-9-76 के पश्चात सेवा-निवृत्त होता है इस नियम के प्रयोजनार्थ “वेतनादि- 
की-राशि” अधिकतम 2500/- रु. प्रतिमाह तक सीमित होगी । उच्त “बेतनादि-की-राशि” की गणना 
नियम 250 (ग) के उपनियम (4) के अनुसार की जायेगी । 
[संख्या एफ (53) वि. वि. (ग्रुप-2)-74 दिनांक ॥-72-75 द्वारा निविष्ट] 
नियम 260:--() इस नियम के प्रयोजनों के लिए--(क) परिवार में श्रधिकारी के विम्न- 
लिशित सम्बन्धी सम्मिलित हैं-- 
(4) पुरुष श्रधिकारी के संबंध में, पत्मी । 


नियम 260] राजस्थान सेवा नियम [399 


(2) महिला ग्रविकारी के सम्बन्ध में पति । 

(3) पुत्र । 

(4) अ्रविवाहित एवं विधवा पुत्रिया । 

(5) [8 वर्ष से कम आयु के भाई एवं अविवाहिता तथा विधवा बहिनें । 
(6) पिता, एवं 

(7) माता। 

टिप्पणी :--उक्त (3) एवं (4) सख्या मे सौतेती सतान भी सम्मिलित है । 


(ख) इस नियम के प्रयोजनो के लिए “व्यक्ति” में निगमित/झनिगमित, किसी कम्पनी या 
संगठन या व्यक्तियों के समुदाय भी सम्मिलित होगे । 

(2) मनोनयन कब अ्रावश्यक है --जेसे ही कर्मचारी 5 वर्ष की पेशन-योग्य सेवा पूर्ण करता 
है, वह एक मनोनयन पत्र भरेगा जिसमें वह एक या एक से अ्रधिक व्यक्तियों को ऐसी किसी एक 
ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त करने का अधिकार देते हुए मनोनीत करेगा जो उसे नियम 257 (2) एवं 
नियम 258 के भ्रन्तरगंत स्वीकृत की जा सके एव वह ग्रेच्युटी जो उसे नियम 257 () एवं नियम 256 
के अ्रन्तगंत प्राप्त हो गई है, किन्तु मृत्यु के पूर्व उसे नही मिल पाई हो । 

किन्तु शर्ते यह है कि मनोनयन-पत्र भरने के समय, यदि अधिकारी का परिवार है तो वह 
अपना मनोनथन परिवार के सदस्यों को छोडकर श्रन्य व्यक्तियों के पक्ष में नही भरेगा । हु 

टिप्पणी संडया () :--एक अधिकारी स्थायी हो जाने के वाद किसी भी समय मृत्यु-सह-सेबा-निवृत्ति- 
ग्रेज्युटी के लिए मनोनयन-पत्र भर सकता है | यह झावश्यक नही कि नियम 260(2) के श्रनुसार 5 वर्ष की वैज्ञन- 
योग्य सेवा पूर्णा करने पर ही वह मनोनयन-पत्र भरे। है 

पांच वर्ष पैशन-योग्य-सेवा पूर्ण करने से पूर्व दिया गया मनोनयन भी प्रभावश्ील माना जावेगा बजे 


सर्ते बहू 
वैध रूप से किया गया हो तथा अन्यथा रूप मे वह ठीक ढ़ग से भरा गया हो । 


टिप्पणी संख्या (2):--जब एक कर्मचारी द्वारा अपने सेवा-काल मे दिये गये मनोनयन-प्र में कोई 
गो उसे सेवा-निवृत्ति मे च ई 
परिवर्तन, साधारण रूप मे, किया जावेगा तो उसे अ्रपती सेवा-निवृत्ति के वाद भी, यदि प्रायश्यवता पड़ बई हो तौः 
2. >> रे क्र + 

अपने पूर्व के मनोनयन के स्थान पर नया मनोनयन भरने की स्वीकृति दे दी जावेगी। 


राजकीय निर्देश :--नियम 260 (2) के अनुसार कर्मचारी एक मनोनयन पत्र ऋन्झा ज़िसिः 
एक से श्रधिक व्यक्तियों को ऐसी किसी, एक ग्रेच्युटी राशि प्राप्त करने का भ्रधिकार देते ट्रट मल 
उसे नियम 257(2) एवं नियम 258 के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सके । संवधित प्रक्धिपरी का उतस्ञ्दावित्व है रि 
वह सुमिश्चित करले कि वाछित मनोनयन-पत्र उसके द्वारा भेज दिया गया है । समस्द हिन्पदाध्याशों मे अं पर 
किया जाता है कि वे इस ज्ञापन को उनके अधीन समस्त अधिकारियों एवं कर्मद्र-उ: को जो का के फट नकर ल्‍ 
मियंत्रश में है. को सूचित्र करने हेतु श्रावश्यक कदम उठावें । 

[ थि. वि. श्रादेश स एफ (50) (थेणी 2)/73 दिनांक 29--:3 2०: वरिविष्ट] 


टिप्पणी संख्या :--(3) यदि एक कर्मचारी उप-अनुच्छेद (2) # 3 रु हे हवा 
मनोनीत करता है तो वह मनोनीत व्यक्ति को दी जाने वाली रात्रि बा ०८ ४- | 2 धया 
राशि उनमें बादी जा सके 


में बहू एक या 
ग्रनीत करेगा 
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(4) एक कमंतारी मनोनयन में सिम्न-प्रकार से प्रावधान कर सकता है :-- 

(क) किसी एक विशिष्ट मनोनीत व्यक्ति के सम्बन्ध मे, यह प्रावधान कर सकता है कि यदि 
भ्धिकारी के स्वयं के मरने के पूर्व ही वह मर ग़यातो उस मनोनीत व्यक्ति को जो प्रधिकार 
दिये है वे टूसरे ऐसे मनोनीत व्यक्तियों को सौप दिए जायेंगे जिनका उल्लेख मतोतयन-पत्र भे 
किया गया है। यदि मनोनयन भरते समय श्रधिकारी का स्वय का एक से अ्रधिक व्यक्तियों 
का कुटुम्ब हुआ तो इस प्रकार उल्लेस्त किया गया व्यक्ति प्रपने परिवार के व्यक्ति के अलावा 
भ्रन्य कोई दूसरा व्यक्ति नही होगा । 

(ख) मनोनयन, उसमे वश्शित आवश्यकताओं के उत्पन्न होने की स्थिति में भ्रवैध हो जावेगा । 

राजकीय निर्णय :--यह निश्चिय किया गया है कि मनोनयन-फार्म के भ्रन्तिम कॉलम में किये गये इस्द्राजों 


को ध्यान में रखते हुए “मृत्यु का आ्राकस्मिक धटना के रूप में होना, एवं जिसके होने पर मनोनयन अमान्य हो 
जावेगा, झादि का वर्णन व्यर्थ एव गलत धारणा पैदा करने वाला है। श्रतः राज्य-्कर्मचारियों की सूचित किया 
जाता है कि उन्हे मनौनयन-पत्रो के अन्त के पूर्व के कालम में मृत्यु को एक झ्ाकस्मिक घटना के रूप में नही लिखना 
चाहिये । फिर भी जिन संवधित श्रधिकारियों ने मतोनयन-पत्र पूर्व में ही भर दिये हैं तथा जिनको सक्षम-प्राधिकरारी 
ने स्वीकृत कर लिया है तथा जिनमे “मृत्यु” को प्राफस्मिक घटना के रूप में लिखा गया है, वे अमान्य नहीं होगे । 

(5) एक ऐसे झधिकारी द्वारा किया गया मनोनयन, जिसका मनोनयन भरते समय कोई परिवार न हो, 
मनोतयन-पत्र भरने की तारीख को जिस अधिकारी का परिवार विद्यमान है उसके द्वारा उप-ग्रनुच्छेद (4) के खण्ड 
(क) के अन्तर्गत केवल एक ही सदस्य के लिए प्रावधान किया जावे, तो वह अधिकारी के बाद में परिवार में अतिरिक्त 
संदश््य होने पर, जैसी भी स्थिति हो,श्रमान्य ही जावेगा ॥ 


(6) :--(क) प्रत्येक मरोनयन, मामले की स्थिति को देखते हुए, परिश्िप्ट (शा) में दिए गए क' से 'घ! 
तक के किसी फार्म मे भरा जावेगा । 


(ख) एक कर्मचारी किसी भी समय सवधित अधिकारी को एक लिखित नोटिस देकर मनोनयन को 
रदुद कर सकता है बशतें कर्मचारी, ऐसे नोटिस के साथ इस अनुच्छेद के अनुसार एक नया 
सनोनय पत्र भी भेजे । 

(7) एक कर्मचारी जिसके लिए उप-नियम (4) (क) के अन्तर्गत कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया 
हो, उसकी मृत्यु होमे पर, या कोई एक ऐसी घटना होने पर, जिसके द्वारा उस नियम के खण्ड (से) या उप-नियम 
(5) के अनुसरण मे मनोनयन अ्रमान्‍्य हो जाते है, तो ्रधिक्रारी इस अनुच्छेद के अनुसरण मे, सवचित अविकारी के 
पास उस मनोनयम-पत्र को रदूद करने के लिये औपचारिक नोटिस भेजेगा तथा उसके साथ एक नया मनोनयन-पत्र 


|] 


भर कर भेजेगा । 

(8) इस अनुच्छेद के अन्तर्गत कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रत्येक मनोनयन तथा उसे रद्द करने 
का अत्येक नोटिस, उसके राजपत्रित होने पर महालेखाकार राजस्थान के पास भेज दिया जावेगा तथा अराजपत्रित 
अधिकारियों के सवंध में कार्यालय के अध्यक्ष को भेजा जायेगा । कायजिय का अध्यक्ष उसे प्राप्त करने की तारीख 
लिखते हुए उस प्र अपने प्रति-हस्ताक्षर करेगा तथा उसे अपने नियंत्रण मे रखेगा। 


, (9) एक कर्मचारी द्वारा दिया गया मनोनयव-पत्र तथा उसे रह करने के लिए दिया गया प्रत्येक नोटिस, 
उस सीमा तक, जहां वह मान्य है, उस दिन से लागू होगा जिसको वह उप-अनुच्छेद (8) भे वर्णित प्राधिकारी द्वारा 
प्राप्त किया जावेगा । 


नियम 260] राजस्थान सेवा नियम 40] 


(।0) फार्मो में केवल एक अन्य व्यक्ति को मनोनीत किये जाने का ही प्रावधान है एवं एक कर्मचारी 
को मूलनः मनोतीत व्यक्ति के एवज में एक से अधिक अन्य व्यक्ति मनोनोत करने की स्वीकृति नहीं दी जा 
सकती है । 

राजकीय निर्णय संस्था [:--सभी विभागाध्यक्षों एवं कार्यालय-अध्यक्षो का ध्यान राजस्थान सेवा नियम 
260 (2) एवं 266 के प्रावधानो की ओर झ्राकरपित किया जाता है जिनमें इन नियमों के परिशिष्ट (५त]) के फार्म 
(+) से (ड) तक में मनोनयन-पत्र भरे जाने का उल्लेख है, जो नियम 257 (2) एवं 258 के अन्तर्गत जो भी 
ग्रेच्चुटी स्वीकृत की जाय, उसे तथा नियम 26! से 269 तक जो पारिवारिक-पेंशन स्वीकृत की जावे, उसे प्राप्त 
करने के लिये एक या एक से भ्रधिक व्यक्तिपो द्वारा प्राप्त करने के अधिकार देते है एवं उनसे निवेदन किया जाता 
है कि थे श्रपने विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों से ये सत घोपषशा-पत्र भरवाने के लिये श्रावश्यक कार्यवाही 
करें । 

राजस्थान सेवा नियमों के भ्रध्याय 25 के खण्ड (5) नियम 300-ए-के अनुच्छेद (से) के भ्रनुसार जिन 
मामलों में निर्धारित मनोनयन-पत्र नही भरे गये है या जब मनोनीत व्यक्ति जीवित नही है एवं जब ग्रेच्युटी दी जाने 
योग्व होती है, तो भुगतान कैवल वैध उत्तराधिकारी को ही वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, दिया जावेगा । चू'कि 
रैसे मामलों में साधारणतया बैध प्रमाण-पत्र प्राप्त करने मे, दावे प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों के लिये श्रनावश्यक 
असुविधाएं उत्पन्न होती है तथा मामलो को निषपटाने में अ्रनुचित देर लगती है, श्रतः सभी विभागाध्यक्षो पर जोर 
डाला जाता है कि राजस्थान सेवा नियमी के परिश्षिथ्ट (शत) में दिये गये निर्धारित फार्म मे वे उन कर्मचारियों से 

मनोनयन-पत्र भरवाने के लिए अत्यावश्यक कदम उठाए, जिन्होंने अभी तक मनोनयनत-पत्र नही भरा है । 


राजकीय निर्खय संद्या 2'--कानूनी दुविधाओ्रो को दूर करने के लिये, जो सभावित रूप से उत्पन्न हो 
सकती हूँ, एतद्द्वारा सभी सम्बन्धितों को सूचित किया जाता है कि पेंशन कागजातों के साथ मनोनयन-पत्रों की 
केवस प्रमाणित प्रतिलिपिया ही भेजी जानी चाहिए तथा मूल मनोनयन-पत्र उनको प्राप्त करने वाले कार्यालय में 
ही रखे जाने चाहिए। 

राजकीय निर्णय संख्या 3:- यह स्पप्ट है कि मवोनयन-पत्र, अधिकारी को उस समय भरना चाहिये जब 
वह किसी पद पर कार्य करता हो । द्ूँकि पेशनर को सेवा-निवृत्ति के बाद किसी पद पर कार्य करने वाले के रूप 
में मही कहा जा सकता है, श्रत' सेवा-ममेंवृत्ति के बाद यदि काई मनोनयन-पत्र भरता है तो वह वैध नहीं हीता | 
ऐसे मामलों मे मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी का भुगतान मृत अ्रधिकारी के परिवार के जीवित सदस्यों के लिये 
नियम 257 (2) के झ्रनुसार किया जाना चाहिये, न कि मनोनीत व्यक्ति या मनोवीत व्यक्तियों को उसका मुगतान 
किया जानता चाहिये । है 

५. राजकीय निर्णाय संद्या 4:--ऐसे मामलो मे जहा नावालिगों के हिस्से की मृत्यु-मह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी 

की राशि स्वाभाविक/कानूनी सरक्षक को दी जानी हो तो उसके पक्ष में भुगतान का अधिकार-पत्र जारी करने के 
लिए, मह,लेखाकार के लिए इस तथ्य को तथा स्वाभाविक/कानूनी सरक्षक के नाम को जानना चाहिये। यदि 
स्वीकृति पत्र में उपरोक्त सूचना नहीं दी हुई होती है तो महालेखाकार को इस तथ्य पर स्वीकृति प्रदान करने वाले 
अधिकारी से पूछताछ करनी, होती है जिसका परिणाम यह दोता है कि मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-प्रेच्युटी के मुगतान में 
ग्रमिवार्य रूप से देर लगती है । ऐसे विलम्बो को मिटाने के लिये स्त्रीकृतिजदान करने वाले सक्षम-प्राधिकारियों से 
यह्‌ सुनिश्चित करने के लिये निवेदन किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार के सभी मामलों में स्वय स्वीकृति के 
आदिश-पत्र में उपरोक्त विशेय-विवरण झवश्य दिया जावे । ग्नल्प-बयस्क के स्वाभाविक वैध-सरक्षक की हैसियत से 
अत्प-वयस्क के हिस्से किसकों दिये जावे इस सम्बन्ध में कानूनी स्थिति वी व्याख्या निम्न-रूप में की गई है--- 
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(3) जहाँ मान्य सनोनयन-पत्र उपलब्ध न हो : (क) जहां हिस्से की राशि अत्प-वयस्क घुत्रो या झत्प- 
वयस्क अविवाहित पुत्रियरों को दी जाती हो तो जीवित माता या पिता को दी जानी चाहिये सिवाय इसके जम्र 
जीवित माता-पिताओं में मुस्लिम माता जीवित हो ॥ फिर भी जहा कोई जीवित माता पिता न हो या जहां जीवित 
माता एक मुस्लिम महिला नही हो. तो भुगतान उसी व्यक्ति को दिया जावेगा जो संरक्षकता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत 
करेगा । 

(ख्र) जब हिस्से की राशि एक विधवा अल्प-वयस्क पुत्री (पुन्रियों) को दी जानी हो तो एक सरक्षकता 
का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा | 

(ग) जहा पत्नी स्वय नाबालिग हो तो उसे मुगतान करने योग्य भृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-म्रेच्युटी की राशि 
उसी व्यक्ति को दी जावेगी जो संरक्षकता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा । 

(घ) जहां पर तियम 260 () के क्रमाक (), (2) (3), व (4) में वश्ित परिवार के कोई जीवित 
सदस्य उपस्थित न हो तया मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्चुटी एक अल्प-वयस्क अविवाहित बहिन को दी जानी होती 
है तो भुगतान पिता को दिया जाना चाहिये या उसकी अनुपस्यिति मे माता को सिवाय ऐसे मामलो में जहा माता 
मुस्लिम महिला हो । इस मामले में भी यदि माता-पिता जीवित नही हों या जीवित माता पिता वे व्यक्ति है जो 
सरक्षकता प्रमाश-पत्र प्रस्तुत करते हो । यदि हिस्से की राशि विघवा अल्प-वयस्क बहिन को दी जानी हो तो 

सरक्षकता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना जरूरी होगा । 
(2) जहां एक मान्य समोनयन विद्यमान हो;--[क) जहां मनोतयत परिवार के एक या एक से 
भ्रधिक सदस्यो के पक्ष में विद्यमान हो तो झनुच्छेद 3 (0) मे वर्णन की गई स्थिति लागू होगी । 

(ख) जहा परिवार नहीं हो, तो अवैध पुत्र, एक विवाहिता पुत्री या विवाहिता वहित के पक्ष में किया 
मनोनयन भी मान्य होगा | अतः ऐसे मामलों मे स्थिति निम्न-प्रकार होगी:-- 

(0) यदि मनोनीत व्यक्ति एक भ्रवैध वच्चा है तो हिस्से की राशि माता को दी जावेगी तथा 
माता की अनुपस्थिति मे संरक्षकता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना झावश्यक होगा ) 
(0) यदि हिस्से की राशि अल्प-वयस्क विवाहिता पुत्री को देनी हो तो वह उसके पत्ति को दी 
जावेगी । 
राजकीय तिसोय संस्या 5:--सरकार ने निर्णय किया है कि मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी एवं परिवार 
दन्शन, दोनो के: संबंध में, मनोनयन सभी स्थाई करमंचारियो द्वारा आवश्यक रूप से भरे जाने चाहिये । इसी के 
अनुसार सभी विभागाघ्यक्षो को यह सुनिश्चित करने के लिये निवेदद किया जाता है कि (क) जिन स्थाई 
कर्मचारियों ने अपने सनोनयन-पत्र नहीं भरे है उनसे उचित सनोनयन-पत्र भरा लिये जावे तथा (ख) उन अधि- 
कार्रियों से जो स्थाईकरण के साथ स्थाई हो जाते हैं. मनोनयन-पत्र भराये जावे 
राजकीय निर्णय संध्या 6:--एक कर्मचारी के पूर्व मृत्यु को प्राप्द हुए उसके पुत्र की विवाहिता पुश्नियों 
एवं बच्चों को उसकी मृत्यु-मह-सेवा-निदृत्ति-प्रेच्युटी में से क्या कोई हिस्सा मिलेगा, इसका प्रश्त सरकार के 
विद्याराधीन रहा है | बनेमान नियमों में कर्मचारियों के उक्त संबंधित लोगो के नाम मनोनयन पत्र में भरने के लिये 
कोई प्रावधान नही दिः्या गया है ॥ 
सावधानी-पूर्वक विचार करने के बाद यह भदेश दिया जाता है कि एक कर्मचारी से पूर्व ही उसके 280] 
पुत्र की विवाहिता पुश्रियों एवं बच्चों को भी उसझी मृत्यु-्सह-सेवा-निवृत्ति-प्रेज्युटी में से हिस्सा प्राप्त करने के 
किये निम्न-प्रफार से योग्य होता चादिये; 
० 
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मृत्पृ-सहु-सेवा-विवृत्ति-ग्रेच्चुटी के सम्बन्ध में मवोनयन-पत्र भरने के प्रयोजनों के लिय्रे कर्मचारी के परिवार 
में निम्न-मम्वस्थी सम्मिलित होगेः--- 
(॥) पुरुष अधिकारी के सम्बन्ध से, पत्नी, (2) महिला अधिकारी के सम्बन्ध में, पति, 


(3) पुत्र मथ सौतेले बच्चे के, (4) अविवाहित एवं विधवा पुत्रियों एवं यौद लिए हुए बच्चे, 
(5) 8 बर्ष से कम ग्रायु के भाई तथा श्रविवाहित एवं विधवा वहिते, 

(७) पिता; (7) मात्ता 

(58) विवाहित पुविया, एव (9) पूर्व में ही मृत पुत्र के बच्चे । 


यदि कर्मचारी उक्त सम्बन्धियों में से किसी एक था एक से अधिक व्यक्तियों को श्रपनी मृत्यु-सह-सेबा- 
लिधृनि-ग्रेच्युटी प्राप् करने के अधिकार प्रदान करने के लिये मतोनयव-पत्र भरने से पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो 
जाता है तो बह राधि समान हिस्मों में कर्मचारी के परिवार के उन समम्त जीवित सदस्यों को बांट दी जावेगी 
जिनका उत्लेख उपरोक्त क्षेणी (4) से (4) तक में किया गया है, इसमे विधवा पुत्रियों को छोड दिया जावेगा 
जहा, इन थेगिषयों में फोई जीवित संइस्य ने हो तथा यदि विधवा पुनियों एवं/या एक या एक से अधिक कर्मचारी 
केः परिवार के वे जीवित सदस्य मौजूद हैं जिनका उल्लेख उक्त क्रम संख्या (5) से (9) तक में क्रिया सा है, तो 
ग्रेच्युटी ऐसे सब व्यक्तियों को बराबर बाद दी जावेगी । फिर भी, जहा तक पारिवारिक पेशन का सम्बन्ध है, 
मदीतयस-पत्र भरने के वर्तमान तरीऊे में उक्त विर्णाय द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा । परिवार पेंशन 
उक्त क्रमांक () से (7) में वछित एक या समस्त सम्बन्धियों के पक्ष से बाठने के लिये परिवार-पैशन का मनोनेयन 
पत्र भरा जाना चालू रहेगा। 

शाजकीय निर्शय संह्या 7:-- तियम 260 के निरंय सख्या (4) की ओर ध्यान ग्राकपित किया जाता है। 
एस प्रश्त उत्पन्न किया गया है कि क्या उक्त निर्णाय के अनुच्छेद 3 (3) (क) में बवशित "जीवित साता-पिता” भी 
सम्मिलित है ? इस प्रश्न पर सरकार द्वारा गम्भीरतापूर्वक विचार किया यया है तथा यह तिरंय किया गया है 
कि मृत्यु-मह-सेवा-विवृत्ति-ग्रच्चुटी के मुगतान के प्रयोजनों के लिये “सौतेली माता" को अल्प-वयस्क बच्चे के लिए 
स्वाभाविक सरक्षक नही समझा जाता है। अतः “जीवित माता-पिता” शब्द में उसे सम्मिलित नहीं किया जा 


सकता है । वि ५ 232 
राजकीय निर्णय सख्या 8:--एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि जब एक कर्मचारी सेवा में रहते हुए ही 


मर जाता है तथां गिसके पीछे जियम 260 में परिभाषित कोई “परिवार” नही है तथा जिसने कोई भी मनोतयत- 
बत्र नहीं भरा है तो ऐसी स्थिति में उसकी मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी की राशि किसको दी जानी चाहिये ? 
मामले की जाच की गई तथा एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि मृत्यु-सह-सेबा-विवृत्ति-ग्रेच्युटी एक प्रकार का 
उपदान है। ग्रतः केवल स्वये कर्मचारी को ही दी जाती है या उसकी मृत्यु होने पर उसके परिवार के सदस्यों को, 
उक्त नियम 260 के अनुसार दी जाती है। जहा एक कर्मचारी अपने पीछे बगोेई ”परिवार" छोड़े बिया ही मर 
जाता है तो मृत्यु-मढ-सेबा-निवृत्ति-प्रेच्युटी, मृत-कर्मचारी द्वारा एक चैंध मतोतयन-पत्र नहीं भरे जाने की स्थिति में 
ग्रन्य व्यक्तियों के द्वारा ग्रधिकार के रूप में प्राप्त नही की जा सकती है एवं सामान्य रूप में इसे किसी को भी 
स्वीकृत नहीं किया जा सकता है । फिर भी सरकार किसी ऐसे एक व्यक्ति को ग्रेच्युटी स्वीकृत कर सकती है 
जो मिर्वाहू के लिए भृत-फ्मंचारी पर निर्मेर था, यदि ऐसा करना दयया-मूलक कारणों पर स्यायोचित प्रतीत 


| 
ता ही । ५ कि कि कर्म पु 
द्लक राजकीय निर्शेय धेल्या 9:--सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर 


साभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति प्रायः यह नही जानते हैं दि मृत-कर्मचारी ने उनके लिये क्या मनोनयन किया है ? 
थे उसके बारे मे कुछ नहीं जानते हैं कि उसके द्वारा किया यथा मनोबयत सरकारी रिकाईड में कहाँ रखा यया है । 
मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह निर्शेव किय्रा यया है कि सवधरित कर्मेंचारी को, राजपत्रित-भषि- 





है कह 
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(7) जहां मान्य सनोनयन-पत्र उपलब्ध न हो : (क) जहां हिस्से की राशि अत्व-बयस्क पुत्रो या अ्रत्प- 
वयस्क अ्रविवाहित पुत्रियों को दी जाती हो तो जीवित माता या पिता को दी जानी चाहिये सिवाय इसके जब 
जीवित माता-पिताओं में मुस्लिम माता जीवित हो । फिर भी जहां कोई जीवित मात्ता पिता न हो या जहां जीवित 
माता एक मुस्लिम महिला नही हो. तो मुगतान उसी व्यक्ति को दिया जावेगा जो संरक्षकता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत 
करेगा । 

(ख) जव हिस्से की राशि एक विधवा झल्प-वयस्क पुत्री (पुत्रियों) को दीं जानी हो तो एक संरक्षकता 
का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । 

(ग) जहा पत्नी स्वय नाबालिग हो तो उसे मुगतान करने योग्य मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी की राशि 
उसी व्यक्ति को दी जावेगी जो संरक्षकता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा । 

(घ) जहा पर नियम 260 (]) के क्रमाक (!), (2), (3), व (४) में व्छित परिवार के कोई जीवित 
सदस्य उपस्थित न हों तया मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-प्रेच्युटी एक झत्प-वयस्क भ्रविवाहित बहिन को दी जानी होती 
है तो भुगतान पिता को विया जाना चाहिये या उसकी अनुपस्थिति में माता को सिवाय ऐसे मामलो में जहां माता 
मुस्लिम महिला हो । इस मामले में भी यदि माता-पिता जीवित नही हों या जीवित माता पिता बे व्यक्ति है जो 
सरक्षकता प्रमारा-पत्र प्रस्तुत करते हो । यदि हिस्से की राशि विधवा अल्प-वयस्क बहिन को दी जानी हो तो 
सरक्षकता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना जरूरी होगा । 

(2) जहां एक सान्य मनोनयन विद्यमान होः--(क) जहां मनोनयन परिवार के एक या एक से 
अधिक सदस्थो के पक्ष में विद्यमान हो तो अनुच्छेद 3 (3) में वर्णन की गई स्थिति लागू होगी | 

(ख) जहा परिवार नहीं हो, तो अ्रवैध पुत्र, एक विवाहिता पुत्री या विवाहिता वहिंव के पक्ष में किया 
मनोनयन भी मान्य होगा । अत: ऐसे मामलों में स्थिति निम्न-प्रकार होगी:-- 

() यदि मनोनीत व्यक्ति एक अ्रवैध बच्चा है तो हिस्से की राशि माता को दी जाबेगी तथा 
माता की झनुपस्थिति में सरक्षक्रता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत क्रिया जाना आवश्यक होगा । 
(0) यदि हिस्से की राशि अल्प-वयस्क विवाहिता पुत्री को देनी हो वो बह उसके पति को दी 
जावेगी । 
राजकीय निर्णय संस्या 5:--सरकार ने निर्णय किया है कि मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी एवं परिवार 
देन्शन, दोनों के सबध में, मनोनयन सभी स्थाई कर्मचारियों द्वारा आवश्यक रूप से भरे जाने चाहिये । इसी के 
अनुसार सभी विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करने के लिये निवेदन किया जाता है कि (क) जिन स्थाई 
कर्मचारियों ने अपने मनोनयन-पत्र नही भरे हैं उनसे उचित मनोनयस-पत्र भरा लिये जावे तथा (ख) उन अधि- 
कार्रियों से जो स्थाईकरण के साथ स्थाई हो जाते है. मनोनयन-पत्र भराये जावें। 


राजकीय निर्णय संख्या 6:--एक कर्मचारी के पूर्व मृत्यु को प्राप्त हुए उसके पुत्र की विवाहिता पुत्रियों 
एवं बच्चों को उसकी मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी मे से क्या कोई हिस्सा मिलेगा, इसका श्रश्त सरकार के 
विचाराधीन रहा है । वर्तमान नियमों में कर्मचारियो के उक्त सवधित लोगो के नाम मनोनयन पत्र में भरने के तिये 
कोई प्रावधान नही किया गया है । मु 

सावधानी-पूर्वक विचार करने के बाद यह भ्र:देश दिया जाता है कि एक कर्मचारी से पूर्व ही उसके मृ' 
पुत्र की विवाहिता पुत्रियों एव बच्चों को भी उसकी मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-प्रेच्युटी में से हिस्सा प्राप्त करने के 
लिये निम्त-प्रकार से योग्य होना चाहिये; 
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सृत्यु-मह-मेवा-निवृत्ति-मेच्चुटी के सम्बन्ध मे मनोनयत-पत्र सरने के प्रयोजनों के लिये कर्मचारी के परियार 
मे निम्न-सम्बन्धी सम्मिलित होगे:--- 
(!) पुरुष अधिकारी के सम्बन्ध मे, पत्नी, (2) महिला अधिकारी के सम्बन्ध में, वत्ति, 


(3) धृत्र मय सौतेले बच्चे के, (4) अविवाहित एवं विधवा पुत्रियों एवं दौद लिए हुए बच्चे, 
(5) 8 बर्ष से कम आयु के भाई तथा अविवाहित एवं विधवा वहिने, 

(6) पित्ता, (7) माता 

(8) विवाहित पुत्रिया, एवं (9) पूर्व भे हो मृत पुत्र के बच्चे । 


यदि कर्मचारी उक्त सस्बन्धियों में से किसी एक था एक से अधिक व्यक्तियों वे अपनी मृत्यु-सह-सेवा- 
भिवृत्ति-ग्रेच्युटी प्राप्त करने के अधिकार प्रदान करने के लिये मनोनयन-पत्र भरने से पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो 
जाता है तो वह राशि समात हिस्मों में कर्मचारी के परिवार के उतर समस्त जीवित सदस्यों की वाट दी जावेगी 
जिनका उल्लेख उपरोक्त श्रेशी ()) से (4) तक मे किया गया है, इसमें विधवा पुतियों को छोड़ दिया जावेगा 
जहा, इन श्रेशियों में कोई जीवित सदस्य वे हो तथा यदि विधवा पक्षियों एब/या एक था एक से भ्रश्विक कर्मचारी 
के परिवार के वे जीवित सदस्य मौजूद है जिनका उत्लेष उक्त क्रम सख्या (5) से (9) तक में किया गया है, तो 
ग्रेच्चुटी ऐसे सब व्यक्तियों को वरावर बाठ दी जावेगी । फिर भी, जहां तक पारिवारिक पेशन का सम्बन्ध है, 
संदोतप्न-पत्र भरने के वर्तमान तरीके में उक्त निर्शेय द्वारा कोई परिवर्तत नहीं किया जावेगा । परिवार पेंशन 
उक्त क्रमांक () से (7) मे वखित एक या समस्त्र सम्बन्धियों के पक्ष में बाठने के लिये परिवार-पैशन का मनोनेयम 
पत्र भय जानता चालू रहेगा। 

राजकोय निर्णय संब्या 7:-- नियम 260 के निर्णय संख्या (4) की ओर घ्यात झाकदित किया जाता है) 
सुर प्रश्त उत्पन्न किया यया है कि क्या उक्त निर्खय के अनुच्चेद 3 () (क) में वशित “जीवित माता-पिता” भी 
सम्मिलित है ? इस भ्रश्त पर सरकार द्वारा गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया है. तथा यह तिर्शय किया गया है 
कि मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी के भुगतान के प्रयोजनों के लिये "सोतेली माता” को प्रत्प-वमस्क बच्चे के लिए 
स्वाभाविक संरक्षक नही समझा जाता है। अतः “जीवित माता-पिता” शब्द में उसे सम्मिलित नहीं किया जा 


सकता है । व रे कर] 
राजकोय निर्णाप सख्या 8:--एक प्रश्न उत्पन्न किया यया है कि जब एक कर्मचारी सेवा में रहते हुए ही 


मर जाता है तथा गरिसके पीछे जियम 260 में परिभाषित कोई “परिवार" नहीं है तथा जिसने कोई भी मवोनयव- 
वत्र नहीं भरा है तो ऐसी स्थिति में उसकी सृत्यु-सह-सेवा-निदृत्ति-ग्रेच्चुटी की राशि क्विसको दी जानी चाहिये ? 
मामले की जाच की गई तथा एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी एक प्रकार का 
डपदान है । ब्रतः केवल स्वयं कर्मचारी को ही दी जाती है या उसकी मृत्यु होने पर उसके परिवार वेः सदस्यों की, 
उक्त नियम 260 के अनुसार दी जाती है। जहा एक कर्मचारों अपने पीछे कोई "परिवार" दोड़े बिना ही मर 
जाता है वी मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी, मृत-कर्मंचारी द्वारा एक वैध मनोवयन-पत्र नही भरे जाने की स्थिति में 
अस्य व्यक्तियों के द्वारा अ्रधिकार के रूप मे श्राप्त नही की जा सकती है एवं सामात्य रूप में इस किसी को भी 
स्वीकृत नहीं किया जा सकता है । फिर भी सरकार किसी ऐसे एक व्यक्ति को ग्रेच्चुटी स्वोक्त कर सकती हट 
जो मिर्वाहु के लिए मृत-कर्मचारी पर निर्भर था, यदि ऐसा करना दया-मुतक कारणों पर स्यायोचित प्रतीन 
होता हो $ के स्‍ हा कि कर्म गत अ 
राजकीय मिर्य सेस्या 0:--सरकार के ध्यान से यह लाया गया है कि कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर 
साभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति प्राय: यह नही जानते हैं कि मृत-कर्मचारों ते उनके लिये बदा मनोनयन किया है ? 
वे उसके बारे में कुछ तहीं जानते हैं कि उसके द्वारा किया गया मनौनयत सरकारी रशिकाई से इह रखा गया है। 
आमले पर शिच्वार कर लिया यथा है तथा बह विखेत किफ्ा यया है क्रि सदधित वर्मचारी को, राजप्रव्रित-मध्ि- 
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कारियों के संबंध में महालेखाकार को तथा झराजपत्रित कर्मचारियों के सबंध में कार्यालय के अध्यक्ष को, इस बात 
को निश्चित करते हुए प्राप्ति-पत्र भेजना चाहिये कि अधिकारी/कर्मचारी द्वारा भेजा गया मनोनयन या मनोनयम 
रद्द करने का नोटिन प्राप्त हो गया है तथा उसे सरकारी रिकार्ड में रख लिया गया है। सभी कर्मचारियों को 
सलाह दी जाती है कि यह उनके द्वारा मो गेत व्यक्तियों के हिंत में होगा यदि वे अपने द्वारा किए गए मनोनयन 
तथा मनोनयन करने के नोटिस की एक प्रतिलिपि अपने पास रखें तथा उसकी प्राप्ति के पत्र को अपनी व्यक्तिगत 


सुरक्षा या झन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियत प्रमाण-पत्रों के साथ रखें जिमसै कर्मचारी की मृत्यु के वाद उनके मनोनीत 
व्यक्ति उन्हे प्राप्त कर सके । 


राजकीय निर्णय संख्या 0:--उक्त अकित राजकीय निर्णय सू्या-4 के अनुयार अल्प-वयस्क बच्चों के 
हिस्से की मृत्यु-सह सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी की राशि, जब कोई जीवित माता-पिता न हो या जीवित एक मुस्लिम 
महिना हो, तो वह राशि उसी व्यक्ति को दी जाती है जो सरक्षकता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे । यह देखा गया 
हैं कि बहुत से मामलों में सरक्षकता-प्रमार-पत्र प्रस्तुत करने में बड़ी असुविधाए उत्पन्न होती है तथा मामलों के 
निर्णय करने भे वडी देर लग जाती है ! 


अत: उपरोक्त श्रादेश में सगोधन करते हुए यह निर्णय किया गया है कि 5000) रू. तक की मृत्यु-सह- 
सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी (या जहा रकम 5000/- ₹ से अ्रघिक हो वहा पहले पहल 5000/- रु तक) की र शि का 
मुगतान एक स्वाभाविक सरक्षक के ग्रभाव में नावालिगों के लिये बिना सरक्षकता का प्रमाण-पत्र श्रौपचारिक ढंग 


से लिये हुए किन्तु एक प्रतिज्ञा-पत्र उचित जमानतो के स/थ स्वीकृति-प्रदान-करने वाले-अ्रधिकारी की सन्तुष्टि पर 
भरने पर किया जा सकता है। 


फिर भी यह झ्यावश्यक है कि अनुच्छेद (2) में वशित भुगतान करने के लिये माय करने बालों के पास 
पर्याप्त श्रधार उसे प्राप्त करने के हों | ऐसे प्राधार तभी उपस्थित होते हैं जवक्रि उसके द्वारा एक घोषणशा-पत्र द्वारा 
एक वास्तविक सरक्षक होते की घोषणा की गई हो तया उसके निवास स्थान के बारे में निश्चय किया जा चुका 
हो । यदि न्‍्याय।लय द्वारा सरक्षक नियुक्त नहीं क्रिया गया हो, यदि अल्प-ववस्क एवं उसकी सम्पत्ति कुछ व्यक्तियों 
की सुरक्षा में हो, तो वह व्यक्ति कानून से एक वास्तविक सरक्षक है । ग्रतः भुगतान करने व।ले प्रधिकारियों उन 
व्यक्तियों जो अ्रत्प-वयस्क बच्ची की राशि के क्लेम के लिए प्रस्तुत हो, एक हल्फन।मा प्राप्त कर ग्रपने को रान्तुप्ट 
करना चाहिए कि अल्प-वयस्क वच्चे की सम्पत्ति उसकी सरक्षणता में है तथा वह इसको या उसकी देखभाल कर 
बहु। है । यदि अ्र्प-वपस्क के पास ग्रेच्युटी के श्रनावा कोई सम्पत्ति न हो तथा वह प्रल्म-बयस्क उसकी पुरकषा एव 
देख-भाल में हो, तो इस प्रकार का शपय-पत्र उचित जमानतों के साथ भरे गए प्रतिज्ञा-पत्र के प्रतिरिक्त होगा । 


राजकीप निर्णय संध्या :--उक्त अंकित सख्या (6) की और ध्यान झ्राकरित क्रिया जाता है। इस नथ्य 
को ध्यान में रखते हुए कि परिवार की परिभाषा में “पिता एवं माता! भी सम्मिलित किए गए है ॥ एक प्रश्न उत्पन्न 
हुप्रा है कि क्या परिवार की परिभाषा में गोद लेने बलली माता भी सम्मिलित को जानी हैं। सावधारी पूर्वक विचार 
करने के पश्चात यह तय क्रिया गया है कि उक्त ज्ञापन के झनुच्छेद (2) के क्रमाक (6)7व(7) मे पवार की परिभाषा 
में प्रयुक्त प्रभिव्यक्ति “विदा” एवं “माता” को इस प्रकार से विस्तृत-रूप में समझा जाना चाहिये कि उममें उन - 
व्यक्तियों के मामले मे जिनमे इनके निजी कानून “दत्तक” (गोद-लेन) की स्वीकृति देता है. गोद वाले 45 एबं 
माता भी सम्मलित हो जाए। तदनुसार क्रमाक (6)एव(7) के प्रयुक्त शब्द “व्यक्तिगत-मामतों में जिनके वैयक्तिक 
कानून गोद सेने की स्त्रोकृति देते है, वहाँ उनके गोद लेने व.ले माता-पिता भी सम्मिलित है । 

(6) पिता व्यक्तित मामलों में जिनके बैयक्तिक-कानून गोद लेने की स्वीकृति देते हैं। 

(7) माता जहां उनके गोद लेते वाले माता-पिता भी शामिल हैं । 


राजकीय तिशंय सहया 42:--सरकार के ध्यान में एक मामला ऐसा झ्ापा है जिसमे मृत अधिकारी ने 
भृस्यु-एवं-मेवा-निदृत्ति-ग्रेच्यूटी प्राप्त करने के लिए क्रिसी प्रकार का मतोनयन करने की झपेक्षा अपनी बसीयत किसी 
एक व्यक्ति, के पक्ष में भरी है। मामले वी जाच की गई तथा यह निर्णाय किया गया है कि जहाँ बर्मचारी द्वारा 
बसीयत की गई हो सेथा वह उसके परिवार के सदस्य नहीं होते पर. उस व्यक्ति को मृत्यु-एवं-सेवा-निवृत्ति-प्रेच्युटी 
ब्राप्त करने के: लिए अधिकृत करती हो तथा वह वरमीयत सव-घेत कर्मचारी द्वारा अपने जीवन बगल में भरी ही उन्क 
बमीयत वो मुत्यु-एव-सेवा-निवृत्ति-प्रेच्युटी प्राप्प करने के प्रयोजना्थ मनोनयन के रूप में समझा जाएगा तथा मृत्यु 
एवं-सेवा-मिवृत्ति-ग्रेच्युटी का उस व्यक्ति को भुगतान किया जाझगा। 








अ्रध्याय 23३ 


पारिवारिक-पैन्शन 


नियम 26]-स्वीकृति फी शर्त :--नियम262 में वर्शित राशि की अभ्रधिकतम सीमा तक 
परारिवारिक-पेशन उस कर्मचारी/अधिकारी के परिवार के सदस्यों को 0 वर्ष की अ्रवधि के लिए 
स्रोकृत की जा सकती है जिसकी सेवामे या सैवा-निवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाती है तथा जिसने 
न्यूनतम 20 वर्ष की सेवा करली हो । 
किन्तु शर्ते यह है कि पारिवारिक-पेंन्‍्शन के भुगतान की अवधि किसी भी स्थिति में उस तारीख 
से 5 वर्ष से अधिक के लिए स्त्रीकृत नही को जावेगी जिसको मृत अधिकारी सेवा से निवत्त हुआ था 
जिसको बह साधारसा रूप में अधिवापिकी भ्रायु प्राप्त करने पर सैवा-निवृत्त होता, जैसे ह्दी मृत्यु, सेवा 
नियृत्ति के बाद था सेवा में हो, उसके झ्नुसार स्वीकृत की जावेगी । ०७ 
टिप्पणी संह्या :---यदि एक अधिकारी जिसके सेवाकाल मे दृद्धि हुई है तथा वह उस कान में मर जाता 
है तो उक्त प्रावधान में मशित तारीख जिसको वह साधारण रूप में अधिवापिकी आयु प्राप्त करने पर सैवा-निवृत्त 
होता, का तात्पर्य होगा जिस धारीख तक उसकी मृत्यु के पहिले सेवा में वृद्धि की स्वीकृति दी गई है 
राजकीय निर्णय: - उपरोक्त नियमों के अ्रधीव 28-2-64 को वारिवारिक-पेस्शन को वाह्तविक ह्पर्मे 
प्राप्प करने वाली वियवाप्रो/ग्रत्पन्वमस्क बच्चों-के सम्पन्ध में ऐसी परारिवारिक-पैशन को पात्रता को भ्रवधि () 
विधवा के संबंध में उसकी मृत्यु या पुतविवाह, इनमे से जो भी पुर्द में हो तक, एवं (2) बालकों के सबंध में उनके 
बयस्कता प्राप्त करते तक था पुत्रियों के सवध में उनके विवाह चक्र बढाई जानी चाहिये । यह लाभ उन कर्मचारियों 
की विधवाओ/बा भल्पन्वयस्क बच्चो को भी आ्राप्त होगा जो -3-64 स्ले पूर्व सेवा निवृत्त हो गये थे एवं जिनकी ड्स्‌ 
तारीख के बाद मृत्यु हो गई थी तथा कर्मचारी के सेवा-निवृत होने से 5 बर्प मे विधवा पत्नी/प्रहप-वयस्क वच्चे,उक्त 
नियमों के अधीन पारिवारिक-पेन्शन के पात्र हो यये ये 
() उस अवधि जिसके लिए परिवार-पेशन उदतत नियमों के अ्रधीत वर्तमान में प्राप्त है, पेंशव का 
झुगताव बर्तमाम दर पर किया जायेगा । 
(#). आगे बढ़ी अवधि के लिए वेशन की दर निम्न-्ध्रकार से होगी :-- 
(क) वही जैसी पाविरिक-पैशन इसे पूर्व में ध्राष्य थी, यदि बहू 20)5. या इससे कम है, एवं 
(ख). न्यूनतम 20/-ह. श्रति माह की शर्त पर पूर्व मे आप्त परिवार-पेन्शन की आधी के बराबर जहा पर 
परिवार-पेस्शन 20)8- प्रति माह से अधिक है । द 
राजकीय श्रादेश:--ऐसे राज्य कर्मचारियों की विधवाशों, पेंशन आराध्तकर्तावों जो -3-964 (कित्त 
दिन से नवीन पारिवारिक पेशत नियम प्रभावी हुए है) से पूर्व ही मृत्यु को श्राप्त हो जाने के कारण-पारिवारिक- 
देह्शन ्राप्त करता बन्द कर दिया था उनको राहत देने का अश्य कुछ समय से राज्य-सरकार के विवाराधीन था । 
सामले पर विचार कर राज्यपाल महोदय ने श्रादेश प्रदान किये है कि ऐसे राज्य कर्मचारियों औषधिधयाओं/ 
सेवा विवृत्त राज्य-कर्मदारियो जिन्हें इन सेवा नियमो के भ्रध्याय-23 के पअन्तंगत 28-2-964 से पूर्व तत्कालीन 
सियमों के अनुसार प्रारिवारिक-पेंशव स्वीकृत की गई थी किन्तु -3-964 से पर्व मृत्यु हो जाने के कारण 
वह पेंशन 28-2-96व4 से पूर्द ही बन्द हो गई तो ऐसे परिवारों को वह पारिवारिक-पेंशन यह मान क्र चाल 
का 
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करदी जावेगी कि मानो वे 28-2-64 को पारिवारिक-पेशने वित्तविभाग के ज्ञापन क्रमाक एफ ! (48) वि 
(ई-प्रार)/64 दिनाक 4 -965 के प्रावधानों के अनुसार दी जावेगी । 


दिनाक -3-978 से पूर्व समय-समय पर स्वीकृत पेशन की अस्थाई वृद्धि, पेशन में अन्तरिम दृद्धि, 
तथा पेशन मे वृद्धि अयवा न्यूनतम-पेशन की राशि मे वृद्धि का लाम भी उक्त श्रेणी के पेंशनरों को वित्त विभाग 
के ज्ञापन दिनाक 4-]-965 के अ्रनुसार ही मिलेगा । पारिवारिक-पेशन की राशि तथा पेशन में वृद्धि ग्रादि जो 
-3-978 को देय बनती थी, की गरझाना/फलावट काल्पनिक आधार (नोशतल-बेसिस) पर की जावेगी तथा 
-3-78 से देय होगी । -3-78 से पूर्व का कोई एरीयर नही दिया जावेगा । 
[दि. वि. के श्रादेश क्रमांक एफ | (22) वि. वि. (ग्रुप-2)/78 दिनांक 5-6-978 द्वारा निविष्टों ] 


नियम 262-परिवार-पेंशन की राशि निम्न होगोः-- (क) सेवा में रहते हुये मरने पर, 
अ्धिवापिकी-श्रायु प्राप्त पेंशन की अवधि जो उस श्रधिकारी को प्राप्त होती यदि वह अपनी मृत्यु 
की तारीख को सेवा-निवृत्त होता, एवं 
(ख) सेवा-निवृत्त होने के वाद मृत्यु होने पर, सेवा-निवृत्ति पर रवीकार की गई पेंशन की 
आधी राशि । 
किन्तु शर्ते यह है कि परिवार-पेंशन को ग्रधिकतम राशि 50) रु. व न्यूनतम राशि 30) रु. 
होगी । इसके साथ यह भी शर्तें होगी कि न्यूनतम पेशन उस राशि से अधिक नहीं होगी जो वह 
सेवा-निवृत्त होने पर प्राप्त करता या ऐसे मामले मे जहां वह सेवा-काल में मर जाता हो, तो उस 
पेन्शन की राशि से श्रविक नही होगी जो उसे प्राप्त होती यदि वह अपनी मृत्यु के बाद की तिथि को 
सेवा-निवृत्त होता । खण्ड (ख) मे वशित अनुसार अधिकारी ने जहां श्रपने पेन्शन के कुछ भाग को 
रूपान्तरित करा लिया हो तो पेन्शन के उस भाग की अ-रूपान्तरित राशि उपरोक्त प्रकार से गिनी 
गई परिवार की राशि में से काट ली जावेगी । 
दिप्पणी :--नियम 262 के अरम्तिम वाक्य के अन्तर्गत यदि एक अधिकारी ने अपने पेन्शन का कुछ भाग 
पहिले से ही स्पान्तरित करा लिया हो तो पेशन के उस भाग की अ-रुपान्तरित-राशि, परिवार-पेन्शन की राशि 
में से काटनी पड़ती है जो उस अनुच्छेद के पूर्व प्रावधानों के अनुसार ग्रिमी जाती है। प्रभिष्राय यह है कि पारि- 
बारिक-पेन्शन की राशि पहिले इस बात को भूल कर निकालती चाहिये कि प्रधिकारी ने भ्रपती साधारण-पेन्शन 
का कुछ भाग रुपान्तरित कर रसा है एव जो इस प्रकार राशि निकले, उसमे से रूपान्तरित वेन्शन की राशि 
काट लेनी चाहिये । उदाहरण के लिये यदि साधारण पेंशन 90) रु प्रत्ति माह थी तथा अधिकारी ने इसमे से 
30) रु. रुपान्तरित करा रखे थे तो परिवार की परिवार-पेंशन (90/2 - 45-30) 5 रू माहवार होगी । 
राजकीय निर्शय सस्या :--उन सभी परिवार-पेन्शनों की देयता की कुल अ्रवधि एवं राशि, जो पहिलि 
ही स्वीकृत की जा चुकी है या जो | अ्प्रेल, 957 से पूर्व का कोई बकाया देना नहीं पड़े । 
सन प्रधिकारियों के मामलों में जो ! अप्रेल, १957 से पूर्व तीन वर्ष की ग्रवधि में मर गये हैं एवं 
जिनके परिवार पेंगन के लिये योग्य हो गये होते यदि नियम 264 व 262 में वर्तमान नियमों के सगोघन मिला 
दिये होते तथा सवधित अधिकारी की मृत्यु की तारीख को लागू होते, तो उनके ग्रुणों को ध्यान में रसते हुये उन 
वर विचार किया जावेगा | ऐसे मामले सब प्रकार की संबंधित सूचनायें देते हुये उचित अधिकारियों द्वारा वित्त 
दिभाग के पास भेजे जाने चाहिये । 
झपवाद स्वरूप मामलों में सरकार उन भधिकारियों के परिवारों को भी परिवार-पेंशन देवेगी जो 20 वर्ष 
में कम सी बेंशन बोग्प सेव पूर्ण करने के पूर्व रिल्तु न्युनवम 0 वर्ष की योग्य-येवा पूर्शो करने के बाद सर गये है । 
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राजरीय निर्णय संस्या 2:--एक प्रश्त उत्पन्न हुआ है जिसमें एक कर्मचारी 22-2-53 को सेवा 
निवृत्त हो गया था तथा जिसने उस समय तक 22 वर्ष की पेशन-योग्य सेवा पूर्ण करली थी। वह -4-57 को 
मर गया था। एक सदेह उत्पन्न हुआ कि कर्मचा रो 22-2-53 को सेवा-निवृत्त हुआ था। क्या उसका परिवार 
नियम 262 में परिवर्तन किये गये अनुसार परिवार-पेंशन प्राप्त करने के लिये अधिकृत होगा, क्योकि यह नियम 
केवल उन्ही कर्मचारियों पर लागू होता है जो |-4-56 को या उसके बाद सेवा में 20 बर्ष की पूर्ण योग्य-सेवा 
फरने के बाद मर गये हैं तथा जो -4-57 के वाद मरते हैं| प्रश्न की जान की गई तथा यह निर्णय किया गया 
है कि सशोधित नियम 262 के भ्रनुमार परिवार पेंशन की स्थीक्त्ति मृत्यु की तारीख से निश्चित की जानी 
चाहिये न कि सवधित कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति की तारीख से | इसके अनुसार वह परिवार-पेंशन प्राप्त करने के 
लिये भ्रधिकृत है । 

राजकीय निर्णय संज्या 3: सेवा नियम 262 के नीचे राजकीय निर्णाय सख्या () के अनुच्छेद (3) 
की झ्रोर ध्यान झ्राकपित किया जाता है जिसमे यह कहा गया है कि सरकार अ्रपवाद स्वरूप मामलों में उन 
प्रधिकारियों के परिवारों को भी परिवार-पेशन देवेगी जो 20 वर्ष से कम अवधि की पेशन-योग्य-सेवा पूर्णों करने 
के पूर्व, किन्तु न्यूनतम ॥0 वर्ष की पूर्ण योग्य सेवा करने के बाद मरते है। ऐसे मामले इस समय वित्त-विभाग 
को भेजे जाने चाहिये | ऐसे मामलो मे परिवार-पेशन स्त्रीकृत करने में देरी नहीं लगाने के हष्टिकोण से यह 
श्रादेश दिया जाता है कि परिवार-पेशन स्वीकृत करने की ये शक्तिया सव्धित प्रशासनिक विभागों को, निम्न 
लिखित सिद्धान्तों का पालन करते हुये, दी जाती है। 

परिवार द्वारा मृत-कर्मचारी की वीमा, भविष्य निधि एवं मृत्यु-मह-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी की सव मिला 
कर प्राप्त की जामे वाली राशि उस कर्मचारी द्वारा अपने मरने के पूर्व श्रन्त मे प्राप्त किये गये मासिक वेतन के 
48 गरुने से श्रधिक नहीं होनी चाहिये | यदि “वेतनादि” का योग उस राशि से अधिक हो तथा मृत कर्मचारों 
के बच्चो की शिक्षा 5 वर्षो मे पूर्ण होने वाली नही हो व ऐसे मामलों मे उपरोक्त शर्तों का पालन मही किया 
जाता हो, तो परिवार-पेशन की स्वीकृति केवल 5 वर्ष तक ही दी जानी चाहिये । 


स्पष्टीकरणः--एक मामला वित्त-विभाग को भेजा गया जिसमे एक कर्मचारी की मृत्यु 8-]2-8] को 
हो गई थी तथा ग्रादेश स एफ । 460/58 एफ 7 ए (28) एफ डी. ए/नियम/5। दिनाक 28-3-58 के जारी 
होने के पूर्व वियमो के प्रन्तर्गत (अर्थात्‌ राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26] व 262 के अन्तगंत) उसके परिवार 
के लिये परिवार-पेंशन 9-2-5] से ।8- 2-56 तक वर्ष के लिये स्त्रीक्ष की गई थी | विचारणीय प्रश्न 
यह था कि क्या ऐसे मामलो में भी, जहा परिवार पेशन ।-4-57 के पूर्व बन्द हो गई हो, पेन्शन की देयता की 
अवधि को पुनः समायोजित करना पड़ेगा ? 


मामले की जाँच भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की सलाह से की गई है तथा यह निश्चिय किया गया 
है कि मामला उपरीक्त वर्शित वित्त विभाग के आदेश द्वारा सबधित नियम 262 के नीचे राजकीय निर्णय के 
अन्तर्गत आता है एवं परिवार-पेशन की देयता की अ्रवधि को समायोजित किया जावेगा किन्तु । अ्रप्रेल, 957 
क्षे पूर्व यदि कोई बकाया देना होगा तो वह नही दिया जावेगा । 

नियम 263-परिभाषाः-इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए “परिवार” का अर्थ नियम 260 में 
चरशित अर्थ में लिया जावेगा । 

लियम 264-प्रतिबन्धः--निम्न-अंकित को इस खण्ड के अन्तर्गत कोई पेंशन नहीं दी 
जावेगीम्न _. हु गा 

(क) नियम 265 (ख) में वशित एक व्य क्ति, एक उचित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए बिना कि 
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वह व्यक्ति-निर्वाह के लिए मृत-कर्मचारी पर झाश्चित था । 
(स) कर्मचारी के परिवार की एक अवियाहित महिला सदस्थ को जब उसदा विवाह हो 
हो गया हो । 
! (ग) कर्मचारी के परिवार के सदस्यों में एक विधवा स्त्री को, जब वह पुनशविवाह करले 
या पुनविवाह के समकक्ष परिस्थितियों में रहने लग जावे । 
(घ) एक कर्मचारी के भाई को जब उसकी अवस्था !8 वर्ष को हो जावे ! 
(च) उस व्यक्ति को जो कर्मचारी के परिवार का सदस्य नही है । 


नियम 265-वितरण का क्रम:--नियम 266 के अन्तर्गत मनोनयन के प्रावधान किए जाने 
के भ्रतिरिक्त+-- 
(क) इस खण्ड के अन्तर्गत स्वीकृत की गई पेन्शन निम्न-अकित को स्वीकृत की जाएगी-- 
() यदि मृत-व्यक्ति एक पुरुष कर्मचारी है तो सबसे वड़ी विधवा को या यदि मृत- 
व्यक्ति एक महिला कर्मचारी है तो विधुर पति को । 
टिप्पणी :--उपरोक्त खण्ड (क) ()) में प्रयुक्त सबसे बडी विधवा” का अ्रर्थ अधिकारी के विवाह की 
तारीखो के अनुसार चरिष्ठता के श्राधार पर लगाना चाहिये एवं जीवित विघवाशों की झ्रायु के श्राधार पर नहीं 
लगाना चाहिये । 
(0 विधवा या पति के न होने को स्थिति में, जैसी भी स्थिति हो, सबसे बड़े जीवित 
पुत्र को ः 
(#) उपरोक्त 0) व (४) में वशित स्थितियों के नहीं होने पर सबसे बड़ी जीवित 
अविवाहित पुत्री को । 
(४) इन सबके नही होने पर, सबसे बड़ी विधवा पुत्री को, एवं 
(ख) यदि खण्ड (क) के अन्तर्गत कोई पेन्शन लेने योग्य नहीं हो तो परिवार पेंगन निम्न- 
श्रंकित को स्व्रीकृत की जा सकती है-- 
6) पिता को, 
(0) पिता के न होने पर माता को, 
(४) विता व माता के न होने पर 8 वर्ष से कम आयु वाले सबसे बड़े जीवित भाई 
को, 
(४) इन सबके न होने पर जीवित सबसे बड़ी अविवाहित बहिन को, 
(२) उपरोवत (0) से (९) तक के नहों होने पर सबसे बड़ी विधवा जीवित बहिन को । 
राजफोय विर्ेयः---एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या पेंशन का शुग्रतान मृत-कर्मचारी के दूसरे 
पुत्र वो या सबसे बड़ी जीवित अविवाहित पुत्री को किया जा सकता है यदि सबसे बड़ा जीवित पुत्र लिखित से 
झपनी अनुमति अपने छोटे भाई या ,बहिन को उस्ले प्राप्त करने के लिये दे देता हो तथा उसके द्वारा अपनी मांग 
समाप्त करता हो, तो क्या एक कर्मचारी के परिवार के सदस्य को देय मृत्युन्सह-निवृत्ति-प्रेच्युटी के हिस्से को ऐसे 
दूमरे सदस्य या सदस्यों को प्राप्त करने के लिये क्‍्रधिकृत किया जा सकता है जिसके पश्ष में पहिले वाले भधिकृत 


नियम 266-268| राजस्थान सेवा नियम [409 


व्यक्ति ने प्रपना भधिकार उनको दे दिया हो ! मामले पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर यह भ्रदिश दिया जाता 
है कि चू कि ऐसे मामलो में सरकार सबसे बड़े पुत्र था परिवार के अन्य सदस्य से, जिनका पेंशन पर पहिला 
अधिकार है, एक भली प्रकार से भार-मुक्ति प्राप्त नही करेगी | श्रतः अधिक सुरक्षित एवं उचित यही होगा कि 
पेशन केवल नियमों के भन्तर्गत उसे पाने वाले व्यक्ति के पक्ष मे ही स्वीकृत की जावे। इसी प्रकार इस विभाग के 
ग्रादेश सख्या एफ 356/57 एफ 7 ए (0) एक. डी. ए. (नियम)/57 दिनांक 9-6-57 में दिया गया है कि 
ग्रेष्युटी की राशि परिवार के समस्त सदस्यों में वरावर में बाट दी जानी चाहिये चाहे उनमे से कोई सदस्य अपने 
हिस्से की रकम परिवार के दूमरे सदस्यों के पक्ष में देने को इच्छा श्रकट करता हो । । 

नियम 266-सनोमयन का विकल्पः--एक कर्मचारी जिसने 20 वर्ष की पेंशन-योग्य-सेवा 
पूर्ण करली हो, यह इच्छा करता हो कि पेंशन, जो इस खण्ड के अन्तगंत स्वीकृत की जा सकती है 
उसके परिवार के किन्‍्ही सदस्यों को उसके द्वारा लिखे गये क्रम में मिलनी चाहिये तो वह इस 
प्रयोजन का मनोनयम फार्म (च) मे भर सकता है जिसमें वह परिवार के जिन सदस्यों को पेशन 
दिलाना चाहेगा उनके नामों का उल्लेंख क्रमवार करेगा, एवं जिस सीमा तक वह मान्य होगी पेशन 
ऐसे मनोनयन के अनुसार हो दी जावेगी वशर्ते सम्बन्धित व्यक्ति पेंशन की स्वीकृति के समय, नियम 
264 की आवश्यकताओं को पूर्णो करते हैं । यदि सम्वन्वित व्यक्ति उक्त नियम की आवश्यकताओं को 
पूर्ण नही करते हों तो पेशन आदेश में उल्लिखित नामों के क्रम में दूसरे नीचे लिखे व्यक्ति को स्वीकृत 
की जावेगी । नियम 260 (6) (ख) (8) एवं (9) के प्रावधान इस अनुच्छेद के भ्रधीन मनोनयन 
पर भी लागू होंगे । | 

लियम 267-पेन्शन का भुगतानः--(के) इस नियम के श्रधीन स्वीकृत की गई पारिवारिक 
वेन्शन एक समय में अधिकारी के परिवार के एक से अधिक सदस्य को नहीं दी जावेगी । 

(ख) यदि इस नियम के अन्तगेत दी जाने वाली पेशन प्राप्त करने वाले की मृत्यु या विवाह 
या अन्य कारणों के फलस्वरुप नियम 26 0) में वरित समय के समाप्त होने के पूर्व ही किया जाना 
बन्द कर दिया है तो वह पेशन नियम 265 के श्रन्तगंत आदेश में वर्शित नामों के क्रम में दूसरे निचले 
व्यक्ति या नियम 266 के श्रस्तगत भरे गये मनोतयन-पत्र मे वशित नामों के क्रम में दूसरे निचले उस 
व्यक्ति को, जैसों भी स्थिति हो, दी जावेगी जो इस नियम के अन्य प्रावधानों का पालना करता हो । 

नियम 268-परिवार-पेंशन अ्रसाधारण पेंशन या क्षतिपतति के श्रतिरिक्त चालू रहेगीः--इस 
नियम के श्रन्तगंत स्वीकृत की गई पेशन, किसी भी प्रकार की असाधारण-पेशन या ग्रेच्यूटी या 
क्षतिपूर्ति जो नियमानुसार कर्मचारी के परिवार के सदस्य को स्वीकृत की जा सकती है, के अतिरिक्त 


चालू रहेगी । 


. अध्याय 23-ए 
7 नवीन पारिवारिक-पेस्शन 
नियम 268-ए (प्रभावी होने की सीमा) :--पेंशनन्योग्य सेवा के कर्मंचारी-वर्ग चाहे स्थाई- 
रूप से नियुक्त हो या अस्थाई रूप से, जो सेवा से -3-64 को या उसके बाद सेवा-निवृत्त हो जाते हों 
या जो उस तारीख या उसके वाद सेवा में प्रविष्ट होते हों, उन सब पर यह अध्याय प्रभावी होगा 
किन्तु निम्न-अंकित पर प्रभावी नही होगा:- 
(क) वे व्यक्ति जो | मा, १964 से पूर्व सेवा से निवृत्त हो गए थे किन्तु जो उसी तारीख 
से या उसके बाद से सेवा में पुननियुक्त हो गए थे । 
(ख) आकस्मिक-निधि से भुगतान किये जाने वाले व्यक्ति, 
(ग) दैनिक वैतन पर लगाये गये कार्य-दत्त (वर्क-चार्जड) कर्मचारी 
(घ) आाकस्मिक-रूप में नियुक्त श्रमिक ' 
(च) अनुवन्ध के आधार पर नियुक्त-्अधिकारी 
नियम 258-बी-स्वीकृत करने योग्य पेंशनः--नियम 263-सी में वर्शित दरों पर पारिवारिक 
पेंशन, इस अध्याय के अन्तर्गत एक ऐसे भ्रधिफारी के परिवार को स्वत्रीकृत की जावेगी जिसकी 3) 
मार्च, 964 को या उसके बाद मृत्यु हो जाती है+-- | 
(क) जब सेवा में हो, एक वर्ष की सेवा से अनाधिक की पूर्ति के बाद, किन्तु शर्तें यह है कि 
एक वर्ष की शर्त, निम्नाँकित प्रकरणों में, प्रभावशील नही होगी । ; 
(.) रूथायी पदों के विरुद्ध परिवीक्षाघीन के रूप में नियुक्त किये गये व्यक्तियों, 
([#) ऐसे नियुक्त व्यक्तियों, जो राजस्थान लोक सेवा भ्रायोग द्वारा उसके झ्धिका र“न्षेत् 
में होने के कारण अस्थाई पदों पर सेवा नियमों के अनुसार चयनित व्यक्तियी पर । 
(४) राजस्थान लोक-सेवा-ब्रायोग के भ्रधिकार-क्षेत्र से वाहर वाले अस्थाई पदों पर 
विशिष्ट सेवा नियमों अथवा शासकीय आदेशों के अन्तगंत नियमित रूप से 
चयनित नियुक्त व्यक्तियों पर । 
(ख) सेवा-निवृत्ति के पश्चात्‌, मृत्यु की तारीख की यदि उसे पेशन मिलती हो । 
[अधि. संर्या | (60) वि. वि. (युप-2) 74 दिनांक 76-8-975 द्वारा प्रतिस्थावित] 
मियम 268-सी-पारिवारिक पेंशन को राशिः--() इस अध्याय के अन्य प्रावधानों की 
शर्त पर इस अध्याय के भन्तगंत प्राप्त परिवार-पेंशन की राशि निम्न-प्रकार होगी-- 


राज्य कर्मचारों फा बेतन घिधवा/विधुर/वच्चों को साप्तिक परिवार पेंशन । 
890 र. एवं इससे अधिक बेसन का 2%, पर अधिकतम 50/- रु. तक । 
200 रु. एवं इससे अधिक वेतन का 5%, पर झषिकतम 96/- *. तथा 
किन्तु 800 5. से तक स्यूनतम 60/- रु, तक 


200 5. से कम बेतन का 30 प्रतिशत पर न्यूनतम 25 रे. सके 


नियम 26$-सो] राजस्थान सेवा नियम ऐ वा ॥। 


किन्तु उन कर्मचारियों के लिए जो अपनी मृत्यु के पूर्व न्यूनतम 7 वर्ष की निरन्तर सेवा कर 
नुफे हो, यदि सेवा-काल में उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें भुगतान की जाने वाली पेन्थन निम्न- 
प्रकार होगी+- 

(क) उसको मृत्यु की तारीख से सात वर्ष की श्रवधि के लिए या उस तारीख तक जिसको 
अधिकारी यदि जीवित रहता तो अपनी सामाग्य अधिवापिकी-आयु प्राप्त कर लेता, 
इनमें से जो भी श्रवधि कम हो, उस तक के लिए पेशन, अंतिम रूप में उठाये गये वेतन 
की श्राद्वी होगी, किन्तु वह नियम 268-सी () के अधीन स्वीकार्य पेंशन की अधिक- 
सम सीमा तक होगी । 


(ख) उसके बाद भुगतान करने योग्य पेशन उसी दर पर होगी जो नियम 268-सी (]) में 
दी हुई है । 

टिप्पणी :--एक ऐसे कर्मचारी के सम्बन्ध में, जो अपनी सेवा-वृद्धि-के-काल में मरता है, तो उसकी मृत्यु 
के पूर्व जिस तारीस तक उसे सेवा-बृद्धि स्वीकृत की गई है, उसकी सेवा की सामान्य अधिवाधिकी-आझागु समभी 
जायेगी । न्‍ 

स्पष्टीक रण :--इस मियम के प्रयोजन के लिये “वेतन” का तात्पयं उस वेतन से है, जिसकी परिभाषा 
सेवा नियम 7 (24) में दी गई है, एवं जिसे मृत कमंचारी अपनी मृत्यु की तारीख को, जब वह सेवा में रहकर या 
अपनी सेवा-निवृत्ति से पहले शीघ्र ही प्राप्त कर रहा था। जब सेवा मे या सेवा-निवृत्ति से पहले शीघ्र ही श्राप्त 
कर रहा था। जब सेवा में या सेवा-निवृत्ति के कुछ समय पूर्व उसकी मृत्यु की तारीख को यदि कर्मचारी प्रवकाश 
पर (प्रमाधारण अवकाश को मिलाकर) या निलम्वित होने के कारण सेवा से अनुपस्थित रहा हो तो “वेतन” का 
तात्पय उस बेतन से है जिसे वह ऐसे प्रवकाश या निलम्बन से पूर्व प्राप्त कर रहा था । 


राजकीय निर्णय:--राजस्थान सेवा नियम 268-सी-एवं उसके नीचे स्पष्टीकरण कौ ओर ध्यान आकर्षित 
किया जाता है। उन कर्मचारियों के मामले मे जिन्होंने राजस्थान सिविल सेवा (सशोधन-वेततमान) नियम, 96! 
के प्रावधानों के श्रधीन “वर्तमान-वेतनमान”” को धारण कर रखा है वह अभिव्यक्ति “वेतन” में उन्हें भुगतान किया 
गया 'मंहगाई-वेतन” भी सम्मिलित होगा । 

(2) वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ | (]) एफ- डी. (व्यय-नियम)/64 दिनांक 
]4-4-64 (नियम 256 के निर्णाय धंख्या-6) द्वारा जो अंतरिम तदर्थ-वृद्धि स्वीकृत की गई है वह 
इस अध्याय के प्रावधानों पर लागू नही होगी । 

(3) 0) उप नियम () एवं (2) में किसी वात के होते हुए भी, और इस श्रव्याय के 
अन्य प्रावधानों की सीमा में रहते हुए दिनांक 3-0-74 को या इसके वाद में मरने वाले अधिकारी/ 
कर्मचारी के संबंब में पारिवारिक पेशन की ग्राह्य राशि निम्न-प्रकार से होगी-- 


सरकारी-कर्मचारी के “बेतनादि" सासिक-पारिवारिक-पेंशन की राशि 
(7) . 400/- से कम ५ चेतन का 30% किन्तु स्यूनतम 60/- तथा 
अध्कितम 00/- की सीमा भे रहते हुये । 
(2) रु. 400/- से अधिक, किन्तु वेतन का 5% किन्तु न्यूननम रु. 00/- 
रु 200/- से कम तथा अधिकतम रु. 60/- को सीमा में रहते 


ह' ये 


4]2] राजस्थान सेवा नियम नियम 268-सी 


(3) %, 200/- भौर प्रधिक वेतन का !2% किन्नु न्यूनतम रु. 60/- 
तया प्रधिकतम ८. 250/- की सीमा में रहते 
हुए । 

(ब) जहां एक राज्य-कर्मचारी जो कामगार क्षतिपूरक प्रधिनियम 923 (जो समय-समय पर 
संशोधित हुप्ना है) के द्वारा शासित होता हो भोर जो न्यूनतम 7 वर्ष की निरन्तर सेवा करने 
के उपरान्त मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उस राज्य-फर्मंचारी के परिवार को, कर्मचारी द्वारा 
मृत्यु से तुरन्त पूर्व किये जाने वाले वेतन के 50 प्रतिशत के समान प्रथवा उपरोक्त उपनियम 
268 (सी) 3 () के प्रनुसार देय पारिवारिक-पेस्शन की राशि |) गुणा राशि परारिवादिक 
पेन्शन के रूप में दी जावेगी । जहा किसी राज्य कमंचारी का परिवार उपरोक्त प्रधितियम के 
अ्रन्तगंत क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अ्रधिकारी नहीं हो प्र्धात्‌ जिन मामलों में क्षतिपूर्ति की राशि 
देय नहीं बनती हो तब पेन्शन स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा प्राडिट-प्रधिकारी को एक प्रमाण- 
पत्र भेजना होगा कि “सुतक राज्य कर्मचारी का परिवार कामगार क्षत्ति-पूर्ति श्रधिनियम के 
प्रावधानों के प्रश्तगंत किसी प्रकार की क्षतिपूरक-राशि प्राप्त करने का प्रधिकारी नही है ।” 
ऐसे मामलों में मृतक राज्य कर्मचारी के परिवार को उप-नियम 268 (मी) (3) (॥) (अर) के 

प्रावधानों के प्रनुसार पारिवारिक पेन्शन दी जावेगी ॥ 

[वित्त विभाग की झधिसूचना सहया एफ. (53) वित्त (प्रप-2)।74 दिनांक 22-3-978 हारा 

34-0-74 से प्रतित्याषित] 

(0) इस उपनियम के उप-खण्ड (9) के अधीन पारिवारिक-पेंशन की' बढाई हुई दरों पर 

राशि निम्न-प्रकार से देव होगी-- 

(क) सेवा करते हुए मरने वाले करमचारी की दुघंटना में मृत्यु के दिनांक से अगले सात वर्ष 
की ग्रवधि के लिये, या उस दिनांक तक जबकि मृतक-कर्मचारी 62 वर्ष की आ्रायु का 
होता, यदि वह जीवित रहता, इसमें से जो भी कम हो, 

(ख) सेवा-निवृत्ति के बाद मृत्यु को घटना पर उपरोक्त उपसण्ड (2)में अंकित बढ़ी दरों पर 
पारिवारिक-पेंशन उस दिनांक तक देय होगी जब वह कर्मचारी जीवित रहता तो 62 
वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता या सात वर्ष के लिये, जो भी कम हो, किन्तु किसी भी 
दक्शा में सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को स्वीकृत परारिवारिक-पेंशन की राशिसे 

अधिक नहीं होगी, फिर भी उस मामले में जहां उक्त नियम () के अनुसार देय 
पारिवारिक-पेंशन की राशि मृतक कर्मचारी को सेवा-निवृत्ति के समय स्वीकृत पेन्शन 
की राशि से भ्रधिक होती है तो पारिवारिक-पेंशन की राशि जो उक्त नियम (]) के 
अनुसार स्वीकृत की गई है बह उस पेशन की राशि से कम नहीं होगी । सेवा निवृत्ति 
के समय स्वीकृत पेंशन में पेशन का वह अंश भी शामिल है, जिसे उस सेवा-निवृत्त 
कर्मचारी ने रूपान्तरित (कम्यूट) करा लिया था। 

[दित्त विभाग को अधिसृचना संख्या एफ (53) वि. वि./(प्रप-2)/74 दिनांक 28 फरवरी, 4977 

द्वारा 30--0-974 से संशोधित ] 

(ग) ऊप खण्ड (क) व (ख) उपरोक्त में वशित झ्रवधि की समाप्ति के बाद पेंशन इस उप 
नियम के खण्ड () में दी गई दरों पर देय होगी । 


नियम 268-डी ] राजस्थान सेवा नियम [43 


स्पप्टोकरण:--इमस नियम के प्रयोजनार्थ “वेतनादि” का श्रर्य राजस्थान सेवा नियम 250-ग (3) में 
परिभाषित “येतनादि" से है, जो बहू मृतक-र्मचारी सेवा की अ्रवधि में श्रपनी मृत्यु के दिन या अपनी सेवा-निवृत्ति 
के तुरन्त पूर्व प्राप्प कर रहा था । 

(4) इस नियम के उप-नियम (3) के खण्ड (#) और (४) के उपबन्धों के श्रधीन रहते हुए 
प्रौर इस श्रव्याय के अन्य उपन्वन्धा के अ्रथीन रहते हुए, उस भ्रधिकारी के बारे में जो 4-9-76 के 
पश्चात मरता है, पारिवारिक-पेगन की रकम निम्न-प्रकार देय हो गीः-- 


कर्मचारियों दे! येतनादि मासिक पारिवारिक पेंशन को रकम 
() 630/- ?. से कम बेतनादि-की-राशि का 30 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम 
80/- रु. और भ्रधिकतम 50/- रुपये । 
(2) 600/- 5 प्रौर प्रममे प्रधिक रिन्‍्सु बेतनादि-की-राशि का 5 प्रतिशत किल्तु न्यूनतम 
]600/- रे से कम ]50/- रु, श्रौर अधिकतम 220/- रुपये । 
(3) 600/- र या इससे प्रधिक बेतनादि-की राशि का 2 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम 


220/- रु और अधिकतम 300/- रुपये । 
[वि वि. फो प्रधिमूचना संख्या एफ | (53) वित्त (प्रूप-2)/74 दिनांक 7-2-976 द्वारा निविष्ठ ] 
मिपम 268-डो--इस प्रध्याय के प्रयोजनों के लिए "परिवार” में अ्रधिकारी के निम्नलिखित 
सम्बन्धी सम्मिलित होंगेः-- 
(क) पुरुष झ्रश्चिकारी के सम्बन्ध में, पत्नी । 
(ख) महिला अधिकारी के संवंध में, पति । 
(ग) श्रल्पन्वमस्क पुत्र, एवं 
(ध) प्रव्िवाहित झल्प-वयस्क पुत्रियां 
हिप्पणी:- (।) (ग) व (घ) में सेवा-निवृत्ति के पूर्व वैध रूप से गोद लिये गये बच्चे भी सम्मिलित होगे 
(2) सेवा-निवृत्ति के वाद विवाह को इस नियम के प्रयोजन मे सम्मिलित नहीं किया जावेगा । 
नवीन परिवार-पेंशन नियमों से उत्पन्न मांगों के संबंध में ग्रपनाये जाने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धा- 
रित की गई है - 
परिवार के विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना--सभी अराजपत्रित कर्मधारी जो नवीन परिवार-पेंशन 
के लाभो के लिये प्रधिक्ृत है, उन्हे सेवा-नियमों के नियम 268-डी-मे यथा पारिभाषित उनके परिवार के 
विस्तृत विवरर प्रस्तुत करने होगे या उन्हे प्रत्येक सदस्य की जन्म-तिथि तथा उसका कर्मचारी के साथ 
सम्बन्ध वतलाना होगा । इस झ्भिकथन पर कार्यालयाध्यक्ष के प्रति-हस्ताक्षर होगे तथा इसे कमंचारी की 
सेवा-पुस्तिका में लगाया जाएगा । इसके बाद कर्मचारी को इस अभिकथन को अद्यावधि सशोधित कर 
रखना होगा ! संवधित कर्मचारी से सूचना प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में परिवर्धनभ एवं परिवर्तन इस 
अभिकयन में किये जायेंगे । | 
(0). सभी राजपत्रित भ्रधिकारी अपने परिवार के विस्तृत विवरणा महालेखाकार, राजस्थान को देंगे । 
इन विशेष-विवरणों को अद्यावधि रखने मे उनकी जिम्मेदारी होगी। महालेखाकार को इन 
सूचनाओं की प्राप्ति सूचना भिजवानी होगी । 


4]4] 


राजस्थान सेवा नियम : [नियम 268-डी 


(7) सेवा में रहते हुये किसी ग्रधिकारी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर प्रशासनिक अधिकारी 


सलख्त () में निर्धारित प्रपत्र को मृत कर्मचारी के परिवार के पास भेजेगे तथा उसमे वशित 
आवश्यक प्रमाणा मागेगा । 


(४) (क) उपरोक्त अनुच्छेद (70) में उल्लिखित दस्तावेजों के प्राप्त होने पर राज-पत्रित अ्रधिकारी होने 


पर विभागाध्यक्ष तथा अ्र-राजपत्रित कर्मचारी होने पर क्यलियाध्यक्ष द्वारा सक्षिप्त रूप में बहुत 
स.वध नी-पूर्वक जांच करने के पश्चात्‌, मृत-कर्मचारी के परिवार को नियमों के श्रधीन स्वीकार्य 
अधिकतम पारिवारिक-पेशन की राशि का 75 प्रतिशत तक प्रतःकालीन रूप से पारिवारिक-पेंशन 
के मुगतान करने को अधिकृत करेगा । अन्त"कालीत पारिवारिक-पेंशन की स्वीकृति परिशिप्ट 
(7) के फार्म मे जारी की जावेगी जो महालेक्षाकार द्वारा मृत-कर्मचारी के पेंशन प्रकरण को 
अच्तिम रूप से तय किये जाने तक मान्य रहेगा । 


(ख) का्यलियाध्यक्ष, जहा पर मृत-कर्मंचारी मृत्यु के समय सेवारत था वह ग्रन्त:कालीन परारिवारिक- 


पेशन की राशि फार्म पी-5 मे प्रत्येक पेंशन र के लिये पृथक-पृथक उस कोषालय से श्राहरित करेगा 
जिससे उसने मृत-कमंचारी के वेतन और भत्तो का भुगतान श्राप्त किया है और जिस माह मे 
कर्मचारी की मृत्यु हुई थी उसके बाद के महिने के प्रधम-दिवस को वितरित करने की व्यवस्था 
करेगा। यदि पेशनर अपनी पारिवारिक-पेंशन का मुगतान मनीप्रार्डर या बैक ड्राफ्ट से उस स्थान 
पर प्राप्त करने का इच्छुक है जहा पर वह निवास कर रहा/रही है तो पेन्शन की राशि का भुग- 
तान पेशनर के व्यय पर मनी-प्रार्डर या बैक ड्राफ्ट से उसे भेजा जावेगा । पेंशनर को श्रतःकालीन 
पारिवारिक-पेम्शन का भुगत्त। जिस तारीख को किया गया है. उसकी सूचता महालेखाकार को 
भेजनी होगी । 


(ग) उप-अनुच्छेद ([५) (क) मे वशित् प्राधिकरारियों द्वारा भ्रन्तःकालीव पारिवारिक-पेशन की स्वीकृति 


जारी करने के तुरन्त पश्चात्‌ कार्यालयाध्यक्ष मृत-कर्मंचारी की सेवा-पुस्तिका सहित समस्त दस्ता* 
वेजो को महालेखाकार के पास भेजेगा जो पेन्शनर को पेशन-भुगतान ग्रादेश जारी करेगा। अ्रन्तः- 
कालीन पारिवारिक-पेंशन की अन्तिम-बुगत:न की राशि में समायोजित किया जावेगा। यदि 
अन्तःकालीन पारिवारिक-पेशन की स्वीकृति और भुगतान की गई राशि महालेखाकार द्वारा अंतिम 
रूप से निर्धारित की गई पारियारिक-पेंशन की राशि से अ्रभिक पाई जाती है तो पेंशनर को ऐसे 
अधिक-मुगतान को वाविस लौटाने हेतु कहा जावेगा चाहे पेन्शनर से सहमति प्राप्त की गई है 
या नही । 
ये आदेश जारी होने को तारीख (-9-75) से प्रभावशील होगे । 


दीका:-- वित्त विभाग के श्रादेश क्रमांक एफ ! (52) वि. दि, (श्रे-2)/74/7 दिनांक 7-9-34975 द्वारा 


चक्त अनुच्छेद (५) (क) से (ग) जोड़े गये हैं तथा समसरझुयक ज्ञापन दिनांक 20-7-78 द्वारा (क) एवं 


(ग) संशोधित किये गये हैं । 
स्पष्दीकरण: - वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ | (52) वि. वि- (ग्रूप-2) 74-वा दिनांक -9-75 


द्वारा सेवा मे रहते मर जाने व।ले क्ंचारी के परिवार को 75 प्रतिशत तक झन्तःकालीन पारिवारिक-पेंशन चुकाने 
का प्रावधान रखा गया है । उस आदेश में अ्न्त:कालीन मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्र च्युटी के भुगतान का प्रावधान 
नही है, केवल ग्नन्तःकालीन परिवार-पेन्शन का ही उत्लेख है | वित्त विभाग के ध्यान में यह आया है कि वहुत से 
पेंशन-स्वीकृति-कर्त्ता-प्राधिकारी भन्तःकालीन परिवार-पेशन के मुगतात के साथ-2 कर्मचारियों की वियवाशों को 
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75% तक अन्तःकालीन मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रे च्युटी का भुगतान कर रहे है तथा यह भी नही देखा है कि 
कर्मचारी ने सेवा में रहते किसके नाम का मतोनबन-पत्र दिया है । इससे अनेकों कानूनी उलभने होने की सम्भावना 


है क्योंकि उक्त प्रकार मुगतान करने से वैधानिक रूप से प्राधिकृत (मनोनीत) व्यक्ति की बजाय भ्रन्यों को भुगतान 
हो गया है । 


अत: समस्त पेन्शन-स्वीकृति-कर्ता-प्राधिकारियों को जुम्मेवारो देकर कहा जाता है कि वे सेवा में रहते 
कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को ग्रन्त:कालीन-प्रेच्चुटी स्वीकार नहीं करें क्योकि 2-9-75 के 
श्रादेशो में ग्रेच्युटी के भुगतान का अधिकार नही दिया गया है। 

[वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ | (52) वि. वि. (प्रुप-2)/74 दि. -0-77 द्वारा निविष्ठ] 


राजकोय ज्ञापन 


ऐसे मामले जहां सेवा-निवृत्ति के बाद मृत्यु होती होः--पेन्शनर की विधवा पत्नी को परिवार-पेन्शन का 
शीघ्रता पूर्वक मुगतान करने हेतु पेन्शन-पेमेट-आर्डर को इस प्रकार से संशोधित कर दिया गया है कि जिससे वह 
उस्ती पेन्शन-पैमेट-आडेर के झ्रधीन परिवार-पेशन प्राप्त कर सके जिसके द्वारा पैशनर अपनी पेशन प्राप्त कर रहा 
था । एतदनुसार यह निश्चय किया गया है कि पेशन की स्वीकृति के लिये आवेदन करते समय कर्मचारी अपनी 
पत्नी के साथ के तीन संयुक्त-फोटो प्रस्तुत करेगा जिसमें से एक को पेंशन स्वीक्ृति-प्राधिकारी द्वारा विधिवत्‌ रूप 
से प्रमाशित करने के वांद पेशन-मेमेट-प्रार्डर में पेन्शनर के भाग में लगा दिया जायेगा। स्वीकार्य परिवार-पेन्शन 
की राशि का उल्लेख पेन्शन-पेमेट-आडर मे किया जायेगा । कोषागार अ्रधिकारी विधवा/विधुर को परिवार 
पेन्शन का भुगतान करना उस समय प्रारम्भ कर देगा जब वह पेंशनर की मृत्यु का प्रमारा-पत्र एवं उसे परिवार- 
वैशन स्वीकृत करने हेतु श्रावेदन-पत्र (सलग्नक-]7) महालेखाकार को मूचित करते हुए प्राप्त होगा। यदि विधवा/ 
विघुर भी न हो तथा परिवार-पेशन उन वयस्क बच्चो को उनके स्वाभाविक संरक्षकों के माध्यम से दी जानी हो 
तो सरक्षक, बालक की झोर से, श्रावेदन करेगा तथा भ्रपनी दो प्रतिया एवं श्रन्य दस्तावेज प्रथम पेंशन-पैमेंट- 
ग्राड'र की समपित करते समय प्रशासनिक-अधिकारी को प्रस्तुत करेगा । ऐसे मामलों में नया पेशन-पेमेंट-प्राड र 
जारी करना होगा । 


स्पष्टीकरणः--इस विभाग के ज्ञापन संख्या एफ ] (2) वि वि. (व्यय-नियम) /64 दि 7-] !-64 
के सदर्भ में उपरोक्त विषय मे यह झाज्या देने का निर्देश हुआ है कि---इस कार्यालय के उक्त ज्ञापन के पैरा (४) में 
यह प्रावधान है कि--पैशन की स्वीकृति का प्रार्थना पत्र देते समय एक कर्मचारी झपनी पत्नी के साथ एक सयुक्त- 
कोटोचित्र की तीन कापिया पेश करेगा, जिनमें से एक पैशन स्वीकारकर्त्ता-प्राश्निकारी द्वारा सत्यापित की जाकर 
पैशन बुगंतान-अआदिश (पी- पी. ओो.) पर चिपकाई जावेगी ) पु 


तो भी इस विभाग के ज्ञापन संख्या एफ. ] (77) वि. वि. (नियम)/69 दिनाक 5-5-70 द्वारा 
प्रसारित फार्म सं. पी. 4 में यह प्रावधान है कि सयुक्त-फोटोचित्र पासपोर्टनसाइज की प्रतियो को कार्यालयाध्यक्ष/ 
विभागाष्यक्ष द्वारा सत्यापित किया जावेगा ! समस्त सम्वन्धिनों की सूचनार्थ यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्यालय 
ज्ञापन दिनाक 7--64 को संशोधित फार्म पी-4 में दिये गये प्रावधानों के द्वारा सशोधित क्रिया गया माना 
जावेगा । दूसरे शब्दों मे, यह पयाप्त होगा यदि संयुक्त-फोटोचित्र की कार्पियां का्यालियाध्यक्ष द्वारा सत्यापित 
की गई हों । 
[बिच विभाग की विज्ञप्ति संख्या एफ | (2) वि. वि. (व्यय-नियम)/64 दिनांक 3-8-973 
द्वारा निविष्ट हु 
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शजकोय निर्णय संख्या :---राज्य सरकार ने उक्त नियमो द्वारा शासित कर्मचारी द्वारा उसकी सेवा- 
निवृत्ति के समय प्रस्तुत किये जाने हेतु अपेक्षित सयुक्त फोटोग्राफ से पर्दावशीन झौरतो को मुक्त करने का निश्चय 
किया है । 
राजकीप निर्णय संख्या 2:--वित्त विभाग की झआञाज्ञा सख्या एफ । (2) वित्त विभाग (व्यय-नियम) 64 
दिनाक 7--64 (नियम 268-डी-के नीचे प्रक्रिया के रूप मे प्रयुक्त) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है 
जिसके अनुसार पेशनर की मृत्यु होने पर, परिवार को, परिवार-पेंशन भुगतान योग्य हो जाती है तथा कोपागार 
अधिकारी को इस परिवर्तन की सूचना महःलेखाकार को दे देनी होती है । इस प्रक्रिया मे एक रूपता रखने के लिये 
सलग्न-ए-] निर्धारित किया गया है तथा इस प्रपत्र मे श्रावश्यक सूचना कोपाग्रार अधिकारी द्वारा महालेखाकार 
को प्रस्तुत की जायेगी । 
नियम 268-ई-स्वीकृति की शतः--परिवार-पेंशन निम्न को स्वीकृत की जावेगी ः-- 
(क) एक विधवा/विधुर, मृत्यु या पुनविवाह की तारीख तक, इनमें से जो कोई पूर्व में हो, 
(ख) अ-वयस्क पुत्र, जब तक वह 2] वर्ष की अवस्था प्राप्तन करले या नौकर नही हो 
जावे, 

(ग) अविवाहित पृत्रियां जब तक उनकी झआ्रायु 2 वर्ष न हो जाय या विवाह न हो जाये, 
इनमे से जो पूर्व में हो । 

[उप-नियम (ख) क्रमांक एफ 4 (53) वि. वि. (ग्रुप-2) 74 दिनांक 3-8-978 से बदला गया है] 

नियम 268-एफ-वितरण का क्रमः--इस अध्याय के अन्तर्गत स्वीकृत पेंशन निम्न को स्वीकृत 

की जावेगी-- * 

(क) विधवा को, यदि मृत व्यक्ति पुरुष कर्मचारी हो, किन्तु यह है कि जहां कर्मचारी के 
बाद एक से अधिक विधवा हों, वहां उन्हें पेशन बराबर हिस्सों में बांटी जायेगी। 
किसी भी विधवा की मृत्यु होने पर पेन्शन का उसका हिस्सा उसके पात्र अल्प वयस्क 
बच्चों को भुगतान योग्य होगा । यदि उसकी मृत्यु के समय विधवा के पीछे कोई 
पेशन प्राप्त करने योग्य अल्प-व्यस्क बच्चा नहीं रहता है तो पेंशन के उसके हिस्से का 
भुगतान समाप्त हो जायेगा किन्तु जहां कर्मचारी के पीछे विधवा जीवित रहती है 
तथा साथ ही दूसरी पत्नी से पेन्शन का पात्र अल्प-वयस्क बच्चा भी जीवित रहता है 

* तो भ्रल्प-वयस्क बच्चा वहीं पेंशन प्राप्त करेगा जिसे उसकी मां प्राप्त करती यदि वह 
कर्मचारी की मृत्यु के समय जीवित रहती, या 

(ख) पति को, यदि मृत-कर्मेचारी महिला हो । 

टिप्परपौ-- इस नियम के खण्ड (क) में किये गये प्रावधान के सिवाय इस भ्रध्याय के अधीन स्वीकृत की 

गई पेंशन एक समय में कमंचारी के परिवार के एक से श्रधिक सदस्य को भुगतान योग्य नहीं होगी। यह पहिले 
बिधवा/विधुर को स्वीकार्य होगी इसके वाद पात्र अल्पन्वयस्क बच्चे को स्वीकार्य होगी । 

(मग) यदि कोई विधवा/विधुर न हो, जैसी भी स्थिति हो, या उसकी मृत्यु या पुनविवाह के 
बाद उसके नावालिग पुत्र एवं अविवाहित पुत्रियों को उनके स्वाभाविक संरक्षकों के 
द्वारा तथा विवादग्रस्त मामलों में उनके वैध संरक्षक को । 
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स्पष्टीकरण: -- राजस्थान सेवा नियम 268-ई (ग) के ग्रनुसार पारिवा रिक-पेन्शन का अधिकार (टाईटिल), 
विधवा के पुनः विवाह की दशा में प्र-वयस्क पुत्रों तथा अभ्रविवाहित पृत्रियों मे उनके नेसग्रिक भभिभावको द्वारा 
झोर वियादग्रस्त मामलों में उतके वँधानिक अ्रभिभावकों के द्वारा हस्तान्तरित हो जाता है । 

एक प्रश्न उठाया गया है कि कया पारिवारिक-पेंशन के लिये यह अधिकार किसी मरणोपरात्त उत्पन्त 
चच्चे को भी प्रदत्त हो सकता है । 


इस मामले की संवीक्षा के बाद यह स्पष्ट किया जाता है कि पारिवारिक-पेंशन मरणोपरान्त उत्पन्न बच्चे 
फो भी उसके नसग्रिक भ्रभिभावक (विधवा-माता) के द्वारा देव है, चाहे उसने पुनः विवाह कर लिया हो, क्योंकि 
विधवा का पुन. विधाह करना अपने झ्राप से उसरे अल्प-वयस्क वालक के लिये प्रभिभावकृता के अधिकार को 
कानून के प्रधीन वचित नही करता है । 
टिप्पशीः--वि वि. की 9-6-967 की अधियूचना द्वारा विलोपित । 
[पित्त विभाग की विज्ञप्ति संस्या एफ | (22) वि. वि. (व्यय-नियम)/64 दिनांक 5---972 
द्वारा निविध्ट ] 
नियम 268-जो-प्रेच्युदो के झ्ंश का समपंण या छोड़ना:--प्रत्येक कर्मचारी जो इस प्रध्याय के अन्तर्गत 
चेन्शन के लाभ प्राप्त करने के लिये ग्रधिकृत है, उसे जहा प्राप्य हो, अपनी ग्रेच्युटी का हिस्सा उसके दो माह की 
“कुल-वेतनादि” (एमोल्यूमेल्टस) के वरावर या जैसी स्थिति हो जो कर्मचारी 3-0-974 के पूर्व सेवा निवृत्त 
हो गये हो के लिये 3600) ढ. की ग्रधिकृतम राशि तक, तथा जो 3!-70-7974 को या इसके पश्चातु सेवा* 
निवृत्त हो रहे हो, के लिये 5000/- रु, की अ्रधिकतम राशि तक छोड़ना पड़ेगा । 
[वित्त विभाग की प्राज्ञा संस्या एफ 7 (53) वि. वि. (श्रे-2)/74 दिनांक 2-2--74 द्वारा प्रति- 
स्थापित एवं 37-0-74 से प्रभावशील ] 
राजकीय निर्सायः-सेवा निवृत्त होने घाले सरकारी कमंचारियों द्वारा भवीन पारिवारिक पेन्शन योजना 
स्वीकार करने पर मृत्पु एवं सेवा-निवृत्ति-उपदान की राशि में से दो साहु की राशि के समान राशि की कठौती 
करने सम्बन्धी विद्यमान नियम 268-जी को, सरकार ने दिनांक 37-0-977 से विलोपित करने का निर्णय 
लिया है। 
[वित्त विभाग की श्रधिसूचना संड्या प॒ | (ख) (8) वित्त (गुप-2) 77 दिनांक 7--]4-4977] 
नियम 268-एच-इस श्रध्याय के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने का विकल्पः--() एक कर्मचारी 
जो 29 फरवरी, 964 को सेवा में हो तथा जो इन नियमों के अध्याय-23 के पारिवारिक-पेशन 
नियमों द्वारा शासित होता है, वह अध्याय-23 के अन्तर्गत प्राप्त वर्तमान परिषार-पेंशन लाभों की 
वजाय इस श्रष्याय के लाभों को चुनने के लिए या उनके वर्तमान लाभों को रखने के लिए विकल्प 
भर सकते हैं। यह विकल्प राजस्थान सेवा (संशोधन) नियम, 964 के सरकारी राजपत्न में प्रका- 
शित होने की तारीख से 6 माह की श्रवधि के भीतर निम्नलिखित फार्म में भरा जा सकता है। एक 
बार भरा गया' विकल्प अन्तिम होगा । जो व्यक्ति विकल्‍प नहीं भरेगे उनके द्वारा इस अध्याय के 
अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए “विकल्प-दिया-हुआ” समझा जाएगा। 

(2) उक्त उप-नियम () के अन्तर्गत दिया गया विकल्प संवधित अ्रधिकारी द्वारा, यदि वह 
राजपत्रित अधिकारी है, तो महालेखाकार, राजस्थान, जझपुर को, एवं यदि वह अराजपन्रित 
अधिकारी है तो कार्यालय-अध्यक्ष को भेजा जावेगा तथ्य उसे संबंधित अधिकारी को सेवा-४ 
में लगा दिया जावेगा । 


48] राजस्थान सेवा नियम [नियम 268-एच 


विकल्प का प्रपत्न:--मेरे मामले मे लागू होने वाले नवीन परिवार-पेशन नियमों के लाभ तथा हामियो के 
तुलनात्मक विवरण को पूर्णतया समझ कर-- 


() मैं राजस्थान सेवा नियमों के अस्तर्गत प्र/प्य इस समय वर्तमान परिवार-पेन्शन के लाभो के बदले में 
नवीन परिवार-पेन्शन के लाभों को चुनने के लिये विकल्प भरता हुं जो वित्त विभाम को अधिसूचना सख्या एफ | 
(2) एफ. डी. (व्यय-नियम) 64 दिनांक 25-9-64 द्वारा प्रभावशील किये गये है| 


(2) मैं राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत वर्तमान परिवार-पैनशन लाभो को रखने के पक्ष में अपना 
विकल्प देता हूं । 


























साक्षी” * प्रार्थी-हस्ताक्षर* हर 
हस्ताक्षर '** दिनांक 

पूरा नाम तप टन। पूरा नाम 

(बड़े अक्षरों मे) (बड़े अक्षरों मे) 

पद रन्स> ०5 लक चंद“ कक ३ 

कार्यालय" "००० कार्यालय* 


जो अपने नाम के हस्ताक्षर नही कर सकते हैं उन अशिक्षित व्यक्तियों के श्रगृठे की निशानी । 
दिप्पणो:--विकल्प के भ्नुसार विकल्प के क्रम संख्या () या (2) में से किसी को का्टिये ! 


प्रमारा-पत्र 


(केवल चतुर्थ-भ्र शी-सेवा-कर्मचारियों एवं अ्रशिक्षित-कर्मचारियों पर ही लांग्रू होने तथा सबधित विभाग/ 

कार्यालय के प्रशासन शाखा के उत्तरदायी प्रधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के लिये । 
मेरी उपस्थिति में श्री” “» को इन नियमों के संबध में स्पष्ट कर दिया गया था । 
हस्ताक्षर“ गन 









नाम 
(बड़े अ्रक्षरों में) 
बदन नह लनलिनीनिनानान- 
प्राप्ति-पत्र 
श्री (4७०७ ०१०५३००७ ०००० ४०० 'पृरद "4१०५० «००० «००० “>कार्यालय'** ४००० ७७०० *** ४२० उनका विकल्‍प दिनांक .००+७०००७०००० ००% 


को निम्न के लिये प्राप्त किया गया । 
(7) नवीन परिवार-पेंशन नियम 964 के लिये, 
(2) राजस्थान सेवा नियमो के अन्तर्गत वर्तमान परिवार-पेन्थन लाभों को ही रखने के लिये। 
हस्ताक्षर'" 





कार्यालय (++९# १००० ७+०४ ४४० ००१० 
ओ सागू न हो उसे काट दिया जावे । 
शाजकीय निर्शाप संह्या--विकल्प को स्वीकृति:--पेन्गन नियमों में की गई उदारता को ध्य्यन में रखते 
हुये जिन कर्मेचारियों ले, खजस्थान नागरिक सेवा (सेवा शर्तों की सुरक्षा) नियम 957 के तियम के झनुसरण 
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में ।--56 से शीघ्र पूर्व ही उन पर अवकाश एवं पेन्शन नियमों के लिये विकल्प दिया था, क्या उन्हें राजस्थान 
सेवा नियमों में सम्मिलित किये गये भ्रवकाश एवं पेन्शन नियमों को चुनने के लिये दूसरा अवसर प्रदान किया जाना 
चाहिये, यह प्रश्न कुछ समय पूर्व से सरकार के विचाराधीन था। हे 

मामले पर विचार कर राज्यपाल महोदय ने यह निर्णय किया है कि जिन कर्मचारियों ने उक्त नियमों के 
नियम । के भ्रस्तगंत केन्द्रीय श्रवकाश एवं पेंशन नियमों के लिये विकल्प दिया था उन्हें राजस्थान राजपत्र में 
प्रकाशित होने की तारीख से 6 माह की अवधि में राजस्थान सेवा नियमों में दिये गये अवकाश एवं पेशन नियमों 
को चुनने के लिये लिखित में दूसरा विकल्प देने का अवसर प्रदान किया जाता है। फिर भी वित्त विभाग की 
अधिसूचना सख्या एफ । (2) (व्यय-नियम)/64 दिनांक 25-9-64 द्वारा स्वीकृत नवीन परिवार-पेन्शन लाभों 
के लिये विकल्प दिये विना राजस्थान सेवा नियमो मे दिये गये पेंशनों के लिये में विकल्प नहीं भर सकेंगे । जो 
व्यक्ति निर्धारित समयावधि में विकल्प भर कर नही देगे, उन्हें [-] -56 से पूर्व उन पर लागू होने वाले परिवार- 
पेन्शनो के लाभ रखने के लिये “विकल्प-दिया-हुआ" समझा जावेगा । 

आराजपत्रित कमंचारियों के मामलो में उसके द्वारा दिया गया विकल्प कार्यालयाध्यक्ष को तथा राजपत्रित 
कर्मचारियों के मामलों मे विकल्प महालेखाकार, राजस्थान को भेजना होगा । विकल्प जब अराजपत्रित कर्मचारी 
मे प्राप्त होता है तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उस पर प्रतिहस्ताक्षर करने होगे झौर वह संबंधित कमंचारी की सेवा- 
पुस्तिका में चिपका दिया जावेगा । 

ये भ्रादेश केवल उन्ही कमंचारियों पर लागू होगे जो इन आदेशों के जारी होने की तारीख को सेवा में थे । 


विभागो के ग्रध्यक्षों/प्रधिकारियो से निवेदन किया जाता है कि वे इस नोटिस के विपय में सभी प्रधि- 
कारियो एवं उनके प्रशासनिक-नियन्त्रण के अन्तगंत नियुक्त कर्मचारी वर्ग जिसमे उन कर्मचारियों को भी सम्मिलित 
किया जाये जो अवकाश या निलम्बन या विदेशी-सेवा में निम्रुक्त हैं, को इससे भ्रवगत कराने हेतु शीघ्र 
कार्यवाही करें । 

विकल्प का प्रपन्न 

[वित्त विभाग की प्राज्ञा संख्या 7 (72) एफ डो. (व्यय-नियम) 64-]]] दिनांक 26-9-64 के 
अनुसरण में ] 

() मैं वर्तमान प्रवकाश एवं नैशन लाभो के स्थान पर राजस्थान सेवा नियमों में प्रन्तविष्ट प्रवकाश 
एव पेन्शन (नए परिवार पेंशन नियम, 964 के साथ) के लिये विकल्प देता हू जो भव राजस्थान सेवा (सेवा फी 
शर्तों के संरक्षण) नियम, 957 के नियम !। के अनुसरण में दिये गये विकल्प के प्रमुसार [--56 से पूर्य 
शीक्र ही प्रयोज्य नियमो के अधीन मुझे स्वीकार्य है। 

(2) मै वर्तमान भ्रवकाश एवं पेन्शन के रखने का विकल्प देता हूं जो भ्रव राजस्थान सेवा (सेया थी 
शर्तों का सरक्षण) नियम, 957 के नियम के अनुसरण से दिये गये विकल्प के झनुसार प्रयोज्य नियमों के 


अधीन मुझे स्वीकाय है । 





साक्षी / 
पर पूरा नाम 
(मोटे अक्षरों मे) पद न 
कार्यालय 2 कार्यालय" 





जो साक्षर नही है उनके प्गूठे की निशानी ही उनके नाम के हस्वाक्षरों फे तिये पर्याप्त है । 
डिप्पक्छी --उपरोक्त विकल्प () व (2) में जो भप्रयोज्प दो, उसे काट दिया जाए। 


श्री... *०>«५.५ 





भारियों के मे 
थों लेखाकार के 
जो पेशन नियमों के लिये 
सेवा नियमों के भाग-8 ## दिये गये ६ 
अशदान के राशि मय 
में जमा होगी / वह राजस्थान सेवा नि: हीने का विकल्प देने पर 
पामान्य भर प्य निधि में उसके करदी जावेगी । परकार द्वारा दिये गये 
अंशदान की) भय ब्याज के मान्य र 7 करादी जावेगी । 
यह आदेश उन कमचा। यो पर पाप होका जे ग्रादेश के होने की खत पैवा मे है । 
सभी विभागाध्यक्षो एवं अ्रधिका३ ऐसे वेदन के इस श्रादेश के विषय मे सभी 
अधिकारियों एवं उनके प्रज्ञा निक-निय॑त्रणा में नियुक्त कमंचारी बरस ६ जिसमे नेत्र हैं जो अवकाश या 
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विदेशी सेवा में हों, को इससे भ्रवगत कराने हेतु शीघ्र कार्यवाही करे । 
राजकीय निर्खय सरया 3*--उक्त निर्णय संस्या (2) की ओर ध्यान आकपित किया जाता है । उपरोक्त 
आदेश के अनुसार एक झधिकारी जो अगदायी भविष्य निधि का लाभ प्राप्त करने का पात्र है यदि वह निर्धारित 
सिधि से पूर्व ही अपना विकल्य दिये बिना मर जाता है, तो उसे वर्तमान अशदायी भविष्य निधि लाभों को बनाये 
रुपने के भ्र्थ मे माना जायेगा । एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या ऐसे मामलो में कमंचारी के परिवार को 
झ्रावश्यक विकह्प देने का श्रधिकार दिया जा सझता हैं 
मामले पर विचार कर निर्णय किया गया है कि ऐसी ग्राकस्मिकताओं में, प्रशासनिक प्राधिकारी अपने 
स्पधिवेक पर पग्रशदायी-भविष्य-निधि लाभो के स्थान पर नये परिवार-पेंशन नियमों का लाभ ऐसे मामलो मे दे 
सता है जहा पर अशदान करने वाले के मनोनीत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा इसके लिये विशिष्ट रूप से निवेदन 
किया जाये या उनकी अनुपस्थिति में परिवार के समस्त सदस्यों द्वारा, जो अ्रशदायी भविष्य निधि नियमों में परि- 
भाषित है, निवेदन किया जाये | यदि ये सब व्यक्ति ऐसे निवेदन के लिये एकमत नहीं होंते है तो इस संबध में 
नियमों के प्रावधानों के अनुसार उन्हे प्रशदायी भविष्य निधि का भुगतान किया जायेगा । 
राज़शीय निर्णय सह्या 4:--वित्त विभाग के ज्ञापन दिनाक 26-9-64 (उपयुक्त निर्शाय संख्या () के 
झूप मे प्रयुक्त) तथा ज्ञापन दिनाक 2--65 (इसके नीचे विकल्प के प्रपत्र के रूप में प्रयुक्त) की और ध्यान 
श्राकपित किया जाता है तथा यह कहा जाता है कि उपयुक्त निर्शंय के श्रनुसार एक अधिकारी जो राजस्थान 
सेवा (सेवा सरक्षण की शर्तें) नियम, !957 के नियम ] के अनुसरण में दिये गये विकल्प के श्रनुसार 
दिनांक ।--56 से ठीक पूर्व उस पर प्रभावी नियमों के अधीन स्वीकाय पेशन सबधी लाभों का अधिकारी था 
एव जो तिर्धारित सीमा में विकत्प का प्रयोग करने से पूर्व मर जाता है तो उसे वर्तमान पैशव सबधी लाभों को 
घारण किया हुम्रा समझा जायेगा । एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या कोई कर्मचारी जो निर्धारित तिथि से पूर्व 
खित्त विमाग के शञापन सख्या एफ ! (2) वित्त. वि. (व्यय-नियम) 64 दिनाक 25-9-64 के अनुसार राजस्थान 
भेवा नियमों में सम्मिलित किये गये ग्रवकाश एवं पेशन नियमों को चुतने हेतु विकल्प दिये बिना ही मर जाता है 
तो उसके परिवार को ग्रपेक्षित विकल्प का प्रयोग करने का अधिकार दिया जा सकता है ! 
मामले पर विचार कर निर्णय किया गया है कि ऐसी दशा मे, प्रशासनिक प्राधिकारी, अ्रपने स्वविवेक 
पर दिनांक --56 से ठीक पूर्व उस पर प्रभावी नियमों के झधीन स्वीकार्य पेशन सबधी लाभो के बदले नवीन 
परिवार पेंजन नियमों के साथ राजस्थात सेवा नियमों के अधीत पेन्शन निभ्रमो का लाभ वहा दे सकते है जहा 
इस प्रकार का निवेदन, नियम 268-डी-में यथापरिभाषित मृत-कर्मचारी के परिवार के सदस्यों द्वारा विशिष्ट 
रूप से किया गया है । 7 
* राजकीय विर्ण॑य संख्या 5:--वित्त विभग की अधिसूचना स एफ | (2) वित्त. वि. (व्यय-नियम) 
/64-] दिनांक 25-9-64 द्वारा राजस्थान, सेवा सियमो में अध्याग्र 23-ए के अधीन नये परिवार पेशन नियम 
लागू होने के परिणाम स्वरूप कर्मचारी को पूर्वोक्त आदेश के अधीन या किसी अन्य सरकारी आदेशों के श्रधीन, 
उनसे दी गयी समयावधि के भीतर पेशन नियमों के लिये विकल्प भर कर देने का एक अवसर दिया गया था । 
सरकार के यह ध्यान में लाया गया है कि कुछ मामलो मे कर्मचारियों द्वारा भरे गये विकल्प संवधित कार्यालम- 
अध्यक्ष/महालेखाकार को निर्धारित समयावधि मे नही पहुचाये जा सके, झत: उन्हें अवैध समझा गया । 
मामले पर विचार कर यह सिर्णय किया गया है कि जब किसी अधिकारी ने विकल्प भर दिया हो 
तथा यह प्रस्तुत करने के समय उस अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया हो जिसके द्वारा वह विकत्प प्राप्त किया 
जाता था, तो उस विकल्प को बंध समभा जायेगा ! 
ये आदेश दिनाक 25-9-64 से प्रभावशील होगे । 


ब्र 
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राजकीय निर्णय संर्या 6:--राज्यपाल महोदय ने यह निश्चिय फरिया है. कि बबीन बेतस-मार्तों के 
प्रभावशील होने और महगाई भत्ते के एक-आश को /महगाई-बेतन” माने जाने के कारण उस कर्मचारियों को, 
जिन्‍्होने !--56 के तुरन्त पूर्व उन पर लागू होने वाले ग्रवकाश ब्र पेंशन नियमों के लिये राजस्थान सेवा 
घिया शर्तों का सरक्षए) नियम, 4957 के नियम 4 के अनुसरण से विकल्प दिया था, समय-समय पर यमा- 
संभोधित नवीत परारिवारिक-पेंशन नियमों के लार्भों को सम्मिलित करते हुये, सेबा-नियमों में निहित अवकाश एवं 
पेशन नियमों के लिये विकल्प देने का एक झौर धवसर दिया जाय । यह विकल्प इस झादेशों के राजपत्न में 
प्रकामित होने की तारीस से छः मास की प्रव्रधि में सिसित में देता होगा । एक बार दिया गया विकल्प प्रल्लिम 
होया ) विकल्प दिये जामे, भेजे जाने और झभिलिसित किये जाने की क्रियाविधि बही होगी जो नियम 268- 
एच के नीचे राजकीय गिगशेय सस्या () के रूप में दिया गया है । 

मे श्रादेश उन कर्मचारियों पर लागू होये जो इन आदेशों के जारी होने की तारीस को सेदा में हैं। ये 
झादेणश 9-5-969 को प्रकाशित किये गये थे । 





राजकीय निर्णय सब्या 7: -राज्यपाल महोदय ने यह निर्णय किया है कि नवीन वेतनमानों के प्रभाव- 
झील होने ग्रौर महगाई भत्ते के एक भ्रश को महग्राई-मेतन माने जाते के छारशा उन कर्मचारियों को, जो अ्रंशदायी 
भविष्य निधि का लाभ उठा रहे है, समय-समय पर यथा संशोधित सथीन परारियारिक-येंशन सियमों के लाभो को 
सम्मिलित करते हुये, सेवा-नियमों में निहित अवकाश एवं पेंशन नियमों के लिये विकल्प देते का एक और भ्रवसर 
दिया जाये । यह विकल्प इन ग्ादेशों के राजपत्र के प्रकाशित होने की तारीख से छः माह की धवधि के भीतर 
लिछित में देवा होगा । एक बार दिया गया बिझल्प अन्तिम होगा । विसत्प दिये जाने, भेजे जाने और अ्भिलिखित 
किये जाते की क्रियाविधि बही होगी जो नियम 268-एच-के थन्तगेत राजकीय निर्णय स्या (2) के रूप में दिया 
गया है। ये भादेश उन कर्मचारियों पर लागू होंगे जो इस ग्रादेशों के जारो होने की तारीख 9-5-69 को राज्य 
सेवा में हैं । 
राजकीय निर्णय संख्या 8:-- वित्त विभाग की श्राज्ञा सल्या एफ ) (65) वित्त, विभाग(निम्म) 68-3 
दिनाक 9-5-69 (उक्त रा निर्शय-7) की श्रोर ध्यान श्राकवित कर लेख है कि जैसा उसमे अंकित किया गया है, 
विकल्प देने, भेजने व अभिलिखित करने की प्रक्रिया वही होगी जैसा वित्त विभाग की झ्राज्ञा संस्या एफ ॥ (2) 
वित्त. विभाग (व्यव-वियम) 64-77 दिनाक 26-9-64 में निर्धारित की गई है । फिर भी, विकल्प का अपने 
निर्धारित नहीं किया गया है ६ 
इस बात दगे सुनिश्चित करने के लिये कि भ्रशदायी-भविष्य-निधि में योगदान करने बलि सदस्यों द्वारा 
वेशन-तियमों के विकल्प देना चाहते है, विकल्प सही रूप से भरा जाये इसके लिये विकत्प का निम्न-लिसित प्रपत्र 
निर्धारित किया गया है । 
सभी विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों से इस बात को सुनिश्चित करने के लिये यह निवेदन किया जाता है 
कि सभी मामलों में प्रभिदाता द्वारा भरा गया मूल विकल्प उसको स्वीकार किये जाने हेतु तथा अ्शदायी-भविष्य- 
विधि लेसे को सामान्य भविष्य निधि में हस्तातरित करने के लिये महालेक्षाकार के पास भिजवाया जाना चाहिये । 
अराजपत्रित अभिदाताओं के मामले मे, एक अतिरिक्त विकल्प प्राप्त किया जा सकता है तथा सेवा-पुस्तिका में 
जिपकाया जा सकता है। विकल्प की स्वीकृति के सम्बन्ध में महालेखाकार से सूचना प्राप्त होने पर दर्ज की 


जा सकेगी । 
(संबंधित कर्मचारियों द्वारा निर्धारित समयादधि में, संशोधित प्रपत्र में विकाप भरकर देगा चाहिये 


(वित्त विभाग का ज्ञापन दिनांक 9-5-69 राजस्थात राजपत्र संख्या 27 दिवांक 20-१0-69 मे प्रकाशित किया 
जा चुका हैं) 
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जिन्होंने पहिले से ही विकत्प भरवार दे दिया है, वे उसे निम्न-निर्धारित प्रपत्न में-भरकर दे सकते है । 
कार्यालय श्रव्यक्ष/महालिखाकार, राजस्थान, जयपुर यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा प्राप्त विकल्प सबधित 
कमंचारी से निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त कर लिये गये है । 
विकल्‍प का प्रपत्र 
राजल्थान सरकार के वित्त विभाग की ग्राज्ञा सं एफ ! (65) बि. वि. (नियम)/68-]7 दिनाक 
9-5-69 के अनुसरण में मै“ ** नाम पुत्र श्री ४४ पद ४४ जो जोधपुर 
श्रशदायी भविष्य-निधि लेखा संख्या" “अभिदाता हू, एतद्द्वारा वर्तमान में यथा स्वीकार्य जोधपुर 
अशदायी भविष्य निधि के लाभों के बदले राजस्थान सेवा नियमों, जिसमे नवीन परिवार-रपशन नियम, 964 भो 
म्मिलित है, समय समय पर यथा सगोधितानुसार में दिये गये पेशन नियमों के लिये विकल्प देता हू । 
दिनाक क्ब्न_ 5 माहिर «*००*० ०००>बर्ष “न ४! 
साक्षी 
हस्ताक्षर" हट हस्ताक्षर अहिनानन- 
दिनाक ७०७ ००९० ०००० १००७ दिनाक ह. ढढ०8४ ३०००० १०१०००० 
पूरा नाम (मोटे श्रक्षरों $:॥ 008 4०%#७७०७ »»4७ ++७७ ४०४०२ ५३३४७ *« कक #%++ #३#+*७ 
पूरा नाम (मोटे अक्षरों मे) ४०७०० १४७० ०७९७ ०००० ०००६ ** ० ४०० 








बंद नाम लत ना पद नाम 
कोमालिय ली त-ापरउरू व है कार्यातय / हलक 
ह सत्यापित 


- कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के मुद्रा सहित हस्ताक्षर 


राजकीय निर्शाय संस्था 9:--पेशन तियमों को और उदार बनाये जाने के कारण यह निश्चिय किया गया 
है कि उन कर्मचारियों ने जिन्होने !-]-96 के तुरन्त पूर्व उन पर लागू होने वाले अवकाश एवं पैंशन नियमों 
के लिये राजस्थाम सेवा (सेवा शर्तों का संरक्षण) नियम, 957 के नियम |। के अनुसरण में विकल्प दिया था, 
समय-समय पर यथा सयोधित नवीत पारिवारिक पेंशन-नियमो के लाभों को सम्मिलित करते हुये राजस्थान सेवा 
नियमों के अन्तर्गत अ्रवकाश एव पेंशन नियमों के लिये विकल्प देने का एक और भ्रवसर दिया जाय । यह विकल्प 
इस आदेशों के राजपन्न मे प्रकाशित होने की तारीख से छः माह की श्रवधि के भीतर लिखित में देना होगा । एक 
बार दिया गया विकल्प भ्रन्तिम होगा । जो व्यक्ति निर्धारित समयावधि में विकल्प भर कर नही देंगे, 4-! -956 
से पूर्व उन पर लागू होने वाले परिवार-पेन्शनों के लाभ रखने के लिए “विकल्प दिया हुवा” समभा जावेगा । 


विकल्प का प्रपत्र 


राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की आज्ञा सख्या एफ | (65) वि. वि. (नियम)/68 दिनाक 29 जुन, 
97 के अनुसरण में मैं पथ पुत्र श्री वर्तमान अवकाश एवं 
पेंशन लाभ जो ]- -956 के तुरन्त पूर्व प्रयोज्य नियमों के अधीन मुझ पर लागू थे के स्थान पर राजस्थान 
सेवा नियमों में भ्रन्तविध्ट अवकाश एवं पेंशन (नये पारिवारिक-पेशन नियम 964 सहित) के लिये विकरूप देता 
हूं जो अब राजस्थान सेवा (सेवा की शर्तों के संरक्षण) नियम 957 के नियम ] के अनुसरण में दिये गये वियत्प 
के अनुसार मुभे स्वीकार्य है। 





का 
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साक्षी हल लि लनतन 
हस्ताक्षर 
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झराजपश्रित-कर्मचारियों के मामलों में उनके द्वारा दिया गया विकल्प कार्यालयाध्यक्ष को तथा राजपत्रित 
कर्मचारियों के मामलों मे विकल्प महालेखाकार राजस्थान को भेजना होगा । विकल्प जब अराजपत्रित कर्मचारी 
से प्राप्त होता हैं तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उत्त पर प्रति-हस्ताक्षर करने होगे श्र सबंधिव कर्मचारी की सेवा- 
पुस्तिका मे चिंपका दिया जावेगा । 


ये श्रादेश उन कर्मचारियों पर लागू होंगे जो ।-9-968 को राज्य सेवा में थे 


जो कर्मचारी [-9-968 को था वाद में किन्तु इन आदेशों के जारी होने के पूर्व सेवा-निवृत्त हो गये 
है, उनके पेशन के माससों को पुनः देखा जाबे शोर उनके पेंशन के दावे राजस्थान सेवा नियमों के अपीच विपदाये 
जाये यदि उन्होंने इत झदेशों के अधीन विकल्प भर कर दिये हैं । 

[बिल घिभाग के झादेश कर्मांए एफ. 3 (65) वि. वि. (नियम)/68 दिनांक 29-6-77 द्वारा 
मिविष्ट ] 


राजकीय निर्साय संस्या 70:--पेशन नियमों को और अ्रधिक उदार बनाये जाने के कारण यह निश्चिय 
किया गया है कि उन कर्मचारियों को, जो झगदायी भविष्य-निधि का लाभ उठा रहे है, समय समय पर यथा 
संशोधित नवीन पारिवारिक पेंशन नियमों के लाभो को सम्मिलित करते हुए, राजस्थान सेवा तियमों के अन्तर्गत 
पेन्शन नियमों के लिये विकल्प देते का एक भर अवसर दिया जावे । यह विकल्प इन ग्ादेशों के शासकीय राजपत्र 
मे प्रकाशित होने को तारीस से छः माह की श्रवधि के भीतर निम्बाकित प्रपत्र मे लिखित में देना होगा । एक बार 
दिया गया विकल्प अन्तिम होगा । 

विकल्प का प्रपत्न 

राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की आजा संख्या एफ ? (65) वि. दि. (तिबम)/68-॥7, दिनांक 29 
जून, ! क्र्य््क्के अनुसरण ञ्जंमै हेड ++ पुत्र 2 पद जो कि जोबपुर 
अशदायी भविष्य निधि लेखा' में अभिद,तता हूँ, एवद्द्वारा वर्तमान में यथा स्वीकार्य सेवा नियमों 
जिसमें सवीन परिवार पेंशन नियम 7964 भी शामिल हैं, समय समय पर यथा संशीधितातुसार में दिये यये पेंशन- 
नियमों के लिये विकल्प देता हूं । 


साक्षी 





हस्ताक्षर!" * हस्ताक्षर हा हट हि 
दिनांक ज ५ #३९० ६0०९३३३६ ०००० /१९९९० ८१९० १ ** 
पूरा नात (मोटे अक्षरों में) 

बदल हिल ही हन ह। ननिल गे हलितिनित- 
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अराजपत्रित कर्मचारी के मामलों मे उनके द्वारा दियां गया विकल्प कार्यालयाघ्यक्ष को तथा राजपत्रित 
यार्मचारियों के मामलों में विकल्प महालेसाकार, राजस्थान को भेजना होगा । विकल्प जब अराजपत्रित कर्म- 
चारियों से प्राप्त होता है तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उस पर प्रति-हस्ताक्षर करने होगे और संबंधित कर्मचारी की 
सेवा पुस्तिका में चिपफा दिया जावेगा । 
जो पेशन नियमों के लिये विकल्प देते है उन व्यक्तियों की सेवाएं, समय समय पर संशोधित राजस्थान 
सेवा नियमो के भाग मे दिये गये पेन्शन नियमो के अनुसार पेन्शन के योग्य ग्रिनी जावेगी । 
कर्मचारी द्वारा जमा कराये भ्रशदान की राशि मय उसके व्याज की राशि के जो कमंचारी की पब्रंशदायी 
भविष्य निधि मे उसके पक्ष में जमा होगी, वहे राजस्थान सेवा निथर्मों मे दिये गये पेरशन नियमों द्वारा शासित 
होने का विकल्प देने पर, सामान्य भविष्य निधि में उसके पक्ष मे जमा करामे के लिये हस्तान्तरित करदी जावेगी । 
राज्य सरकार द्वारा जमा ग्रशदान की राशि मय ब्याज के राज्य सरकार के सामान्य राजस्व में जमा करादी 
जावेगी । 
ये आदेश उन कर्मचारियों पर लागू होगे जो 7-9-968 को राज्य सेवा में थे 
जो व्यक्ति 7-9-968 को या बाद में किन्तु इन आदेशों के जारी होते के पूर्व सेवा-निवृत्त हो गये है 
उनके मामले पुमः देखे जायें झौर उन्हे इत नियमों के अथीन निपटाये जावें। राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी के 
अशदायी भविष्य निधि खाते में जमा की गई अंशदान की राशि मय व्याज के, जो सरकार द्वारा कर्ंचारी को 
सुगतान कर दी गई है को इन नियमों के अधीन स्वीकार्य पेस्थन/ग्रेच्युटी के एक में समायोजित करली जावेगी 
यदि उसने इन आदेशों के ग्रधीन पेन्शन के लिये विकल्प दे दिया है । 
[वित्त विभाग के श्रादेश क्रमांक एफ- | (65) वि. वि./(नियम)/68-]7 दिनांक 29-6-977 द्वारा 
उमनिदिष्ट] 
राजकीय निर्शय संख्यः :--वित्त विभाग की ग्राज्ञा दिनाक 29-9-974 (उक्त निर्णय सख्या-0) 
के प्रनुच्छेद-2 मे दिये गये उपबन्धों के अनुसार जब विकल्प झराजपत्रित कर्मचारी से प्राप्त होता है तो कार्यालया> 
थ्यक्ष द्वारा उस पर प्रतिहस्ताक्षर किये जावेंगे और सवधित कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका मे चिपका दिया जावेगा। 
इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि अशदायी भविष्य निधि मे योगदान करते वाले सदस्यों द्वारा विकल्प 
सही रूप से भरा गया है, समस्त विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षो से इस बात की सुनिश्चित करने के लिये जोर 
डाला जाता है कि सभी मामलों में अभिदाता द्वारा भरा गया मूल यिकल्प उसको स्वीकार किये जाने हेतु तथा 
अंशदायी भविष्य-निधि लेखे को प्तामान्य भविष्य निधि में हस्तान्तरित करने के लिए महालेखाकार, राजस्थान को 
भेज दिया गया है । अराजपत्रित अ्भिदाताओं के मामलो मे, एक अतिरिक्त विकल्प प्राप्त किया जावे और उसे 
सेवा पुस्तिका भे चिपका दिया जावे । विकल्प की स्वीकृति के संबंध में सेवा पुस्तिका में प्रविष्टिया इस सबंध मे 
महालेखाकार से सूचना प्राप्त होने पर दर्ज करदी जावे | उपरोक्त आज्ञा में उल्लिखित फार्म में विकरपर दिया जावे। 
[बित्त विभाग के श्रादेश कमांक एफ । (65) वि-वि, (नियम) 68 दिनांक 6-4-972 द्वारा निविष्ट] 
राजकोम निर्णय संस्या 2:---राजस्थान सेवा नियमो मे पेन्शन-सवंधी नियमों को और भ्रधिक उदार 
अना देते के कारण, उन राज्य-कर्मचारियों को, जिन्होंने 7-7-956 से पूर्व के (प्रोटेकशन-गयफ़-्सविस कन्डी- 
आनस नियस [957 के नियम ] के झनुसार) तियमों को ग्रहण किया हुआ है, इन नियमों के ग्रवकाश एव 
चेंशन नियमों (पारिवारिक-पेशन सहित) को गहरा करने के लिये पुनः विकल्प देने का भ्रवसर दिया जाता है । 
विकल्प इन श्रादेशों के राज-पत्र में प्रकाशित होने के छः माह बाद तक निर्धारित-अ्रपत्र॒ में दिया जा सकता है । 


यह आदेश उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो 30-0-74 को राज्यन्सेवा में थे । 
(थि. दि. के ज्ञापन क्रमांक एफ 4 (53) वि, वि. (ग्रुप-2)/74- दिनांक 22-7-975] 
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राजकोय निर्णय संस्या 3:--पेंजन नियमों के भ्ौर श्रधिक उदार हो जाने के कारण राज्यपाल 
महोदय ने उन समस्त राज्य-कर्मंचारियों को, जो अभी तक ग्रशदायी-भविप्य-निधि योजना के सदस्य हैं, इन 
* नियमों के अन्तर्गत पेन्शन संवधी लाभ (नवीन पारिवारिक-पेणन लाभ सहित) प्राप्त करने के लिये उन्हें विकतप 
देने का एक श्रौर श्रवस्र दिया है । यह विकल्प प्रस्तुत करने का श्रधिद्ार उन कर्मचारियों को दिया गया है जो 
3-0-974 को राज्य-सेवा मे थे। विकल्प इस आ्रादेश के राजपत्र में प्रकाशित होने के छः माह वाद तक 
दिया जा सकता है । 
बिकल्प-का प्रारूप भी निर्धारित किया गया है । हि 
[वि. वि. ज्ञापन फ्रमांक एफ ! (53) थि वि (ग्रप-2)/74- दिनांक 22--975] 
राजकीय मिर्र॑य संड्या 74---दिनाक 7-9 976 से संशोधित नवीन वेतन मान, नियमों के प्रभाव- 
शील होने के कारण राज्यपाल महोदय ने उन समस्त राज्य कर्मचारियों जो को, प्रभी तक अंशदायी-भविष्य-निधि 
योजना ग्रहण किये हुये है, इन सेवा नियमों के अन्त्गंत समस्त प्रकार के पेंशन लाभों (नवीन परारिवारिक-पेंशन 
मियमों सहित) के लिये विकल्प देने का पुन: अवसर दिया है । विकल्प इन आदेशों के जारी होने से तीव माह तक 
निर्धारित प्रपत्र में दिये जा सकते हैं | 
[ज्ञापन क्रमांक एफ 3 (55) वि. वि. (प्रूप-2) /76/ दिनांक 2--977] 
राजकीय निर्णय संख्या 5:- दिनाक -9-976 से संशोधित तवीद वेवन मान प्रभावशील होने के 
कारण-पैशन नियमों में भी श्नौर उदारता हो गई है| ईग्रत: राज्यपाल महोदय द्वाथा उन समस्त राज्य कर्मचारियों 
को, जिन्‍्होने प्रोटेक्शन-प्राफ-सविस-कन्डीशन नियम 957 के नियम ।] के अनुसार --956 से पूर्व के 
नियमों को ग्रहएा करे रहने का विकल्‍प दिया ग्रा, उन्हे राजस्थान सेवा नियमों के अ्रन्तर्गंत उपलब्ध प्रवकाश एवं 
पेल्शान नियमों को ग्रहरा करने के लिये पुनः विकच्य देने का अवसर दिया गया है। प्रब विकल्प इन झदेशों के 
राज-पत्र में प्रकाशित होने के तीन माह तक निर्धारित प्रपत्र मे दिया जा सकता है । विकल्प कहाँ भेजना है, क्या 
"करना है यह भी निर्धारित किया गया है । 
ज्ञापन क्रमांक एफ 4 (55) वि बि (ग्रूप-2)/76-ा दिनांक 42--977] 
राजकीय सिर्देशन॒ः--राजकीय निर्णय संख्या ।4 तथा 5 के अनुसार कर्मचारियों को उदार पैशन 
निम्रमो का लाभ प्राप्त कराने के उद्देश्य से विकल्प देने की सुविधा दी गई है। महालेखाकार ने सरकार को 
सूचित किया है कि विभागाध्यक्षो/कार्यालय-अध्यक्षों द्वारा विकल्प देने की सूचना उन्हे (महालेखाकार कौ) नहीं 
ज्लेजी जा रही है जिसके कारण पैन्शन के प्रकरणों को तय करने मे विलम्बर हो रहा है । अतः समस्त विभागा- 
ध्यक्षों एवं कार्यालवाध्यक्षो को जोर देकर कहा जाता है कि वे उन्हे प्राप्त विकल्पों की उन हारा प्रमाशित-प्रति 
तुस्‍न्‍त ही महालेखाकार को भिजादेवे । 
[एफ (55) वि. वि. (ग्रूप-2)/76- दिनांक 9-9-977॥ 
दाजकीय निर्णय संख्या 76:--राजस्थान सेवा नियम 268 (जी) को विलोपित कर दिये जाने के 
कारण पेंशन नियमों मे और अधिक उदारता हो गई है जिसके कारण राज्य कर्मचारियों को अब्र प्रधिक मात्रा 
मे मृत्यु-एवं-सेवा निदृत्ति उपदान की राशि मिल सकती है! इत नियमो को हृष्टिगत रखकर राज्यपाल महोदय 
न्ने लिश्चिप किया है कि उन राज्य कर्मचारियों को जिन्‍्होने राजस्थान सेवायें (प्रोटेक्शन प्राफ सर्विस क्डीशन) 
नियम [957 के विय्रम ]] के अनुसार दिताक !-!-956 से तुरन्त पूर्व उन पर लागू अवकाश एवं पन्‍्शन 
सम्बन्धी तियमो के अन्तर्गत ही रहने का विकत्प दिया था, को अंब एक' और अवसर इस बात का दिया जावे कि 
वी राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत अवकाश एवं पैशन नियमों, रू संशोधित नवीन गरिखारिक 


हे है. ४ 


नियम 268-एच] राजस्थान सेवा नियम 4427 


वेंधन नियम सहित, से शासित होने के लिये अपना नये सिरे से विकल्प दे सकें) इस आदेश के ग्रन्तर्गत नया 

प्रकात्ण, इस प्रादेशों के राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित होने की तारीस से 3 माह की प्रवधि में इन आदेशों के 
साथ सलसत निर्धारित प्रपश्न से लिखित में देना होगा। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम माना जावेगा । 
राज्य कमंथारी जो इस निर्धारित अवधि में अपना नया विकल्प प्रस्तुत नहीं करेगा उसके सम्बन्ध में यह माना 
जावेगा फि उसमे प्रपत्र पूर्व का विकल्प ही प्रभावी रखा है और वह दिनांक )--956 के पूर्व के भ्रवकाश 
एप पेन्मन नियमों से ही शासित होना चाहता है। 

(2) इस बात का ध्यान रसा जावे कि एक राज्य कर्मचारी को ओआदेशों द्वारा निर्धारित शझ्रवधि में 
अपना विरत्प देना ही पर्याप्त नही है, प्रपितु उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि उसके द्वारा दिया गया 
विकल्प निर्धारित प्रवधि में निर्धारित प्राधिकारी के कार्यालय से ग्रवश्य पहुच जावे और उसके पहुंचने की सूचता 
उसे समय पर मिल जाये। राज्य कर्मचारी द्वारा दिये गये विकत्प को उसकी सेवा-पुस्तिक मे चिंपका दिया 
जावेगा तथा उसकी एक प्रति उसकी व्यक्तिगत-पत्रावली में लगा दी जावेगी । 

(3) (प्र) कर्मचारी द्वारा दिया गया विकल्प निम्न प्रकार भेजा जावेगा: -- 

(]) यदि बह प्न-राजपत्रित कर्मचारी हो ग्रथवा एक ऐसा राजपत्रित कर्मचारी हो जिसके 
बैतन एवं भत्ते श्रादि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आहरित किये जाते है तो विकल्प कार्यालयाध्यक्ष 
को भेजा जावेगा । 

(2) मदि बह स्वय कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष हो तो वह अपना विकल्प क्रमशः विभागाध्यक्ष/ 
सम्बन्धित प्रण/[सनिकः विभाग को भेजेगा । 

(व) जब एक राज्य कर्मचारी से उस द्वारा दिया गया विकल्प निर्धारित प्राधिकारी को प्राप्त हो 

जावे तो वह उस पर प्रति-हस्ताक्षर करेगा। 

(4) यह आ्रादेश उन राज्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होगे जो -)-977 को राज्य सेवा मे थे। 
जो कर्ंचारी 3]-0-]977 को या उसके वाद सेवा निवृत्त हो चुके है किन्तु इस आदेश के जारी होने की 
तारीख से पूर्व सेवा निवृत्त हुये हो, उनके पेन्शन के मामलों को पुनः खोला जा सकेगा यदि वे इस आदेश के 

अन्तर्गत प्रपना विकत्प देते है, तथा उनके पेन्शन के मामलो को इन श्रादेशो के अनुसार निपटा दिया जावेगा । 

[वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ. ? (ख) (8) वित्त (ग्रुप-2) 77ना, दि. 27-3-7978 ] 

विकल्प का प्रपत्र 

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमक एफ । (ख) (8) वित्त (ग्रुप-2) 77/ दिवाक 28 मार्च, 7978 के 
अनुसरण मैं (28 ढ 2 24064 ५० ० कह 5४२55: 555 अप शव ०7०८६ ५० ००१९१४८६ ४२६० रे र ०५००४ ५ 
बुत श्री «५ ०-०००-० बदन अनिलनीण लनिनननन न बन नर 
जो वर्तमान में अ्रंशदायी भविष्य मिधि योजना द्वारा शासित होता है श्रव एतद्द्वारा अंशदायी भविष्य निधि लाभ, 
जो वर्यमान में देय है कि वजाय राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत पेन्शन वियमों, समय-समय पर संशोधित 
पारिवारिक पेंशन नियम सहित, से शासित होने के लिये श्रपता विकल्प देता हू । 

राज्य कर्मचारी के हस्ताक्षर 











साक्षी के हस्ताक्षर 
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निर्धारित भ्रवधि में विदा किसी प्रकार का विकल्प भरे ही मर जाते हैं, तो उनके द्वारा नये परि+ 
बार पैशन नियमों के लिये विकल्प भरा हुआ समझा जावेगा। 


ज्ञापन:---राजस्थान सेवा नियम 268-एच-के नीचे प्रयुक्त “स्पप्टीकरण” के अनुच्छेद 07) में विहित 
प्रादधानी की ओर ध्यान श्राकपित किया जाता है । और यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्रच्चुटी की राशि से दो 
माह के वेतन/वितनादि-की-राझ्ि की कटौती उत्त कर्मचारियों के मामलों में भी नहीं की जावेगी जो सेवा में रहते 
हुए अपने पीछे परिवार-पैशन हेतु कोई प्राप्तकर्ता नहीं छोड़ते हुये मरते है । 

[बिस विभाग की थआ्राज्ञा संस्या एफ 4 (66) थि. दि, (नियम)/70 दिनांक 27-0-70 द्वारा मिविष्ड] 

शजकीय निर्देश:--वित्त विभाग की अधिसूचना सण्या एफ. ! (क) (8) वि (ग्प-2) 77, दिनांक 
47--977 के अनुसरण में वित्त विभाग के ज्ञापन सद्या एफ. ! (2) वित्त (व्यय-्तियम)/64 दिनाकि 
7--64 (इस नियम के अन्तर्गत राजकीय निर्शाय संख्या-3-के अनुच्चेद (2) एवं ज्ञापत संख्या प । (66) वि 
(नियम) 70 दिनाक 27-0-70 के अनुच्छेद-! के उप-अनुच्छेद (7) मे उल्लिखित प्रावधानों को, जो राजस्थान 
सेवा नियम 268 (एच) के नीचे स्पष्टीकरण के रूप मे आये हैं, अब अनावश्यक हो जाते के कारश, इस जापन 
दारा दिनाक 30-]-977 से लोपित किया जाता है। 

[बिल विभाग के ज्ञापन संख्या एफ 7 (ख) (8) बिच (ग्प-2) 77 दिनांक 77-॥॥-77)] 

संलग्नक- 
परिवार पेंशन का अपत्र 
राजस्थान सरकार 


विभाग +९०# #००६ १९% #४%० ९० * 
संख्या" कलललल तन 


विवयः--स्वर्गीय श्ी/श्रीमती "।ह।तहा।/।' के संबंध पे 
परिवार-पैशन का भुगतान । विभाग में 

मुझे बड़े दुःख के साथ श्री|भ्रीमती "7 तप ।ह माह जो एप हितए। »(वद पर) इस कार्यालिय/विभाग में 
कार्य करते थे, दुखद मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ्रा है तथा मुझे आपके लिये मह निर्देश देने का प्रदेश हुआ है 
कि वित्त विभाग की अधिसूचना सख्या एफ  (2) एफ. डी. (व्यय-नियम)/64- दिनांक 2 “9-04 के प्रावधानों 
के ग्रस्तर्गत आप जीवन पर्यन्त/बालिय अवस्था प्राप्त करते की तारीब तक परिवार वैशन आप्त करवे के लिये 
प्राधिकृत हैं । 

इसके झनुसार में आपको सुझाव देता हूं कि परिव/२-पेंशन की स्वीकृति के लिये भ्रौपचारिक बलेमू भाप 
निम्नलिखित प्रमाश-पत्रों के साथ सलस्त प्रपत्न में भर कर पेश करें। 

() भृत्यु प्रमाश-पत्र 

(2) परासपोद-साइन की दो फोटोप्राफ की प्रतियां यो एक राजपत्ितन्भ्धिकारी द्वारा प्रमाणित होनी 

चाहिये ॥ & हद 
(3) जहां पैशन नावालिग बच्चों को दी ज 






पक वन 


लिप श्र 

निमम रथ शाध्य्तशि 
सम्बन्धी निमरभाव न 

यो राजत्यात गेया निमभो व 
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स्पप्टीफरण:--वित्त विभाग को अधिनूचना 25--9--64 की ओर ध्यान आकवित किया जाता हैं तथा 
यह कहा जाता है कि नये परिवार-येस्गन नियमों के सम्बन्ध में निम्नलिखित स्पप्टीकरण किये जाते है-- 


() 


(४) 


(9) 


0५) 


(४) 


(४) 


(५४) 


परिवार-पेन्शन की मात्रा पर पेंशन के रूपान्तरण का प्रभावः--पेन्शन का रूपान्तरण परिवार 
पेशन की मात्रा पर कोई प्रभाव नही डालता है। चुफ़ि परिवार-पेंशन की दर उस वेतन पर 
आधारित होनी है जिसे कर्मचारी सेवा निवृत होने से शीघ्र पुर्व ही प्राप्त कर रहा था न कि 
स्वीकृत पेंशन के ग्र"्घार पर स्वीकृत की जाती है । 

विधवा-विधुर, जौ उत्तराधिकारी-हीन हो, उनकी ग्रेच्युटी से दो माह के वेतन/“वेतनादि"“हो- 
राधि की बसुली: - यदि करंचरी बिना पत्नी/पति या गोद लिये बच्चों सहित, बच्चों के बिना 
ही सेवा से निवृत्त हो जाता हैं तो अविवाहित कर्मचारियों के समान ही उससे दो माह के वेतव/ 
“बेतनादि -की-राशि की क्यूली नहीं की जावेयी । 

जहाँ पति एवं पत्नी दोनों ही कर्मचारी हों तो उनकी दुत्यु पर उनके नाबालिग बच्चों के लिये 
परिवार पेंशन का भुगतान: --परिवार-पेशन नियम एक कर्मचारी/पेशन र को अपने वेतन था पेशन 
के साथ में परिवार-वेशन प्राप्त करते से नहीं रोक सकते है॥ पिता व माता की मृत्यु की घटना 

में जो दीतों ही क्ंचारी थे, तो उनके भावालिग बच्चे दो पेशने प्राप्त करने के अधिकारी होंगे जो 

अधिफतम कुल पोग 300/- र. (-9-976 से) मासिक तक प्राप्व कर सकेंगे बशतें दोनो 

कर्मचारी वए परिवार-पैशन नियमों द्वारा शासित होते हों । 


उस कर्मचारियों मर नये परिवार-पेंशन नियमों का लाभू होगा जो 29-2 64 को राजकीय सेवा 
में थे किन्तु ।-3-64 से सेवा विवृत्त हो गयेः--णों कर्मचारी 29-2-64 की राजकीय सेवा मे 
थे किन्तु [3-64 से सेवा-निवृत्ति हो गये, वे राजस्थान सेवा वियम 268-एच मे दिये गये 
प्रावधानों के अनुमार विकल्प दे सकते हैं । 
चरिवार -पेंशव की पायता (योग्यता) विश्चित करने में सेपा के व्यवधान का रामघ३--राजस्पान 
सेवा नियम 268-जी के खण्ड (क) में प्रयुक्त एक वर्ष की सेवा की शर्त में सेवा के व्यवधान का 
समय सम्मिलित नहीं है / इस प्रयोजन के लिये सेवा का निरव्तर होना भ्रावश्यक है । 
उन कर्मचारियों द्वारा नए परिवार-पेंशन नियमों के लिये विकल्प भरवा जो 7-3-64 को या 
उसके बाद किन्तु वित्त विभाग की भ्रधितुचना दिनांझ 265-9-64 के जारी होने के धुर्व सेवा 
मिबत्त हीते हैं;।--जो कर्मचारी -3-6+ को या उसके बाद से किन्तु वित्त विभाग की झधिसूचना 
दिनांक 25-9--64 के जारी होने के पूर्व सेवा से मिवृत होते हैं वे राजस्थान सेचा नियम 
268-एच-मे दिये गये प्रावधानी के अनुसार विकल्प भरते योग्य हैं। पैशन स्वीहृत करने वले 
अधिकारी हारा इन नियमों को सेवा-निवृत्त कर्मचादियों के भी ध्यान में ला देना चाहिये ताकि 
यदि वे चाहें तो इन नियमों के लिये श्रपना विकल्प दे सके । 
नये पारिवारिक-पेंशन मियसों का उस कर्मचारियों पर क्ामू हीवा जो कि राजत्याम सेवा नियमों 
के निपम 268-एच-के पश्रम्तर्यत निर्धारित समयावधि में बिना बिकल्प भरे ही दिनांझ 7-3-64 
की या उसे बाद से सेवा में रहते या सेबा-तिवृत्ति के बाद सर जाते हैं:--वे कर्मचारी जो सेवा 
में था धेबा-नियूत्ति के बाद दिलाक 7-3-64 को या उसके बाद से किस्सु कि विभाग के प्रदेश 
दिनांक 25--9.-64 के जारी होने के पूर्व मर जाते हैं था राजस्थान सेया विमम 268-एच में 
यर्गुग किये अनुध्ार, राजस्थान राजपत्र में उक्त भ्रथियुचना के प्रकाशव पी तारोस में, 6 माह को 
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प्रति-हस्ताक्षर किये गये 
कार्यलियाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/शासन सचिव, 
(दिनांक सहित हस्ताक्षर) 
उपरोक्तानुसार विकल्प का घोषणशा-पत्र प्राप्त दो गया । 
झथाने "४ ह+ 2० #_००२७ ४«०९०० ०२००७ +७०००# ०००७ कार्योलयध्यक्ष/विभागाष्यक्ष के हस्ताक्षर 





दिनाक” 
राजकीय निर्णय संख्या १7:---राजस्थान सेवा नियम 268 (जी) को 3-0-977 से विलोपित किये 
जाने के कारण अब पेशन सम्बन्धी नियमो में और भी उदारता हो गई है जिसके कारण एक राज्य-करमंचारी को 
ब्रब पूर्व से अधिक मृत्यु-एवं-सेवा-निवृत्ति-उपदान की राशि मिलती है । इस तथ्य को ध्यान में रखकर राज्यपाल 
महीदय ने निर्णय किया है कि वे राज्य कमंचारी जो अब भी अशदायी-भविष्य-निधि योजना के लाभ को ग्रहण 
किये हुये है, उन्हें एक श्रौर अ्रवसतर इस बात के लिये दिया जावे कि वे राजस्थान सेवा नियमों के श्रन्तगेंत 
विभिन्न प्रकार की पेन्शन, पारिवारिक पेन्शन सहित, के लिये नये घिरे से ग्रपना विकल्प दे देवे । 
इसके लिये कर्मचारी को लिखित से एक विकल्प, मिर्घारित प्रपत्र में, इस झ्ादेश के राजस्थान राजपत्र 
में प्रकाशित होने की तारीब से तीन माह की अ्रवधि मे देनां आवश्यक है। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम 
माना जावेगा । जो कर्मचारी इस निर्धारित अवधि मे विकल्प का प्रयोग नहीं करेंगे उनके सम्बन्ध मे यह साना 
जावेगा कि उन्होंने अशदायी भविष्य विधि लाभो को ही ग्रहएा करते रहने का ब्रिकल्प दिया है। इस बात कों 
ध्यान में रखा जावे कि एक राज्प कर्मचारी द/रा इस आदेश के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में केवल विकल्प देना 
ही पर्याप्त नही हे वल्कि उप्चे ध्यान मे रखकर यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका वह विकल्प निर्धारित-आाधि- 
कारी को निर्धारित समय मे पहुंच जावे तथा सम्बन्धित फर्मचारी को उसकी पहुंच की सूचना मिल जावे | राज्य 
कर्मचारी हारा दिया बया ऐसा विकल्प उसकी सेवा-पुस्तिका मे सिंपका दिया जावेगा तथा उसकी एक सत्यापित 
प्रति-कर्मचारी की व्यक्तिगत-पत्रावली में लगा दी जावेगी । 
(3) दिये जाने बाला विकल्प निम्न प्रकार भेजा जावेबा:--- रु 
राज्य कर्मचारी जो 3-]0-977 अथवा उसके बाद सेवा से निवृत्त हो गये हैं और जिन्होंने मंशदायी- 
भविष्य-निधि नियमों के ग्रस्तर्गत देय सेवा-निबृत्ति लाभों को प्राप्त कर लिया है, वे भी पेन्शन के लिये विकर्प 
देने के श्रधिकारी माने जावेंगे और ऐसे व्यक्तियों द्वारा पेन्शन नियमो के अनुसार शासित होने का विकहप देने पर 
उन्हें पूर्व में चुकाये गये सेबा-निवृत्ति-लाभों की घनराशि का, पेंशन नियमों के अनुसार देय मृत्यु-एवं-सेवा-निदृत्ति 
उपदान अथवा देय पेंशन की, पैशन की राशि में से समायोजन कर लिया जावेगा तथा उनसे, उन द्वारा प्राप्त कर 
लिये गये सेवा-निवृत्ति लाभों को वापिस लौटाने अथवा उस राशि पर व्याज देने के लिये नहीं कहा जावेगा जो 
उन्हे धनराशि दिये जाने की तारीध तथा विकल्प के कारण वापिस चुकाये जाने के बीच उनके पास रहने के 
कारण देय बनता है । 
[पिच विभाग के ज्ञापन संख्या एफ. । (ख) (8) बिच (प्रुप-2)/77- दिनांक 28-3-978 ] 
राजशीयप निर्णय संस्या 48:--प्रव तक विकरप देने के 2 बार आदेश निकाले गये हैं तव भी कर्मचारी 
सथीन पैयन लाभों के लिये विकत्प नद्दी दे रहे हैं । श्रतः जो कर्मचारी झत्र भी अंशदायी भविष्य निधि योजना 
त हैं उन्हें पुन: एक बार और विकल्प देने का श्रवस्तर दिया ग्रया है। विस्तृत ब्रिवरण सेवा नियम 
68 के नीचे प्रन्तिम निरशांय में दिया गया है ॥ 
[वि. वि. एफ- 7 (छ) (8) थि. वि. (प्रष-2)/77 दि. 2-3-79] 
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स्पप्टीकररा:--वित्त विभाग की अधिसूचना 25-9-64 की झोर घ्यात आकषित किया जाता है तथा 
यह कहा जाता है कि नये परिवार-पेन्शन नियमों के सम्बन्ध मे निम्नलिखित स्पष्टीकरण किये जाते है-- 


() 


6) 


(॥) 


(6५) 


(शे 


(श) 


(शा) 


बर्णन किये प्रनुसार, राजस्थान राजपत्र अं उक्त ग्र 


परिवार-पेन्शन को मात्रा पर पेंशन के रूपान्तरसण का प्रभावः--पेन्शन का झूपान्तरण परिवार 
पेंशन की मात्ना पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। चूकि परिवार-पेशन की दर उस वेतन पर 
प्राधारित होती है जिसे कर्मचारी सेवा निवृत्त होने से शीक्र पूर्व ही प्राप्त कर रहा थानकि 
स्वीकृत पेणन के आधार पर स्वीकृत की जाती है । 
विघवा-विधुर, जो उत्तराधिकारी-हीन हों, उनकी ग्रेच्छुटी से दो माह के बेतन/“वेतवादि”-की- 
राशि फी बसूली. -यदि कर्मचारी विना पत्ती/पति या गोद लिये वच्चो सहित, बच्चो के बिना 
ही सेवा से निधृत्त हो जाता है तो ग्रविवाहित कर्मचारियों के समान ही उससे दो माह के वेतन/ 
“बैतनादि '-की-राधि की वसूली नहीं की जावेगी । 
जहां पति एवं पत्नी दोनों ही फर्मचारी हों तो उनकी मृत्यु पर उनके नाबालिग बच्चों के लिये 
वरिवार पेंशन का भुगतानः--परिवार-पैशन तियम एक कर्मचारी/पेंशवर को झपने वेतन या पेशन 
के साथ में परिवार-पेंशन प्राप्त करने से मही रोक सकते है। पिता व माता की मृत्यु की घटना 
में जो दोनो ही कमंचारी थे, तो उनके नावालिग बच्चे दो पेशने प्राप्त करने के श्रधिकारी होगे जो 
भ्रधिकतम कुल योग 300/- % ([-9- 976 से) मासिक तक प्राप्त कर सकेंगे बशततें दोनों 
कर्मचारी तए परिवार-पैशन नियमों द्वारा शासित होते हों । 
उन कर्मचारियों पर नये परिवार-पेंशन नियमों का लागू होना जो 29-2 64 को राजकीय सेवा 
में थे किन्तु /-3-64 से सेवानिवृत्त हो गयेः-८थों कर्मचारी 29-2-64 को राजकीय सेवा में 
थे किन्त !-3-64 से सेवा-निवृत्ति हो गये, बे राजस्थान सेवा नियम 268-एच में दिये गये 
प्रावधानों के ग्रनुसार विकल्प दे सकते हैं । 
परियार -पेंशन की पानता (योग्यता) मिश्चित करते में सेवा के व्यवधान का समय:--राजस्थान 
सेवा नियम 268-जी के खण्ड (क) मे प्रयुक्त एंक वर्ष की सेवा की शर्त में सेवा के व्यवधान का 
समय सम्मिलित नहीं है। इस प्रयोजन के लिये सेवा का निरस्तर होना भ्रावश्यक है। 
उन कर्मचारियों द्वारा नए परिवार-पेंशन नियमों के लिये विकल्प भरता जो ]-3-64 को या 
उसके बाद किन्तु वित्त विभाग की अधिसूचना दिनाँंग 25-2-04 के जारी होने के पूर्द सेवा 
निबच् होते हैं:--जों कर्मचारी ]-.3-64 को या उसके बाद से किन्तु वित्त विभाग की अधिसूचना 
दिनांक 25--9-64 के जारी होने के पूर्व सेत्रा से 008 होते है वे. शाजइपातें सा _नियम 
268-एच-में दिये गये प्रावधानों के श्रपुसार विकल्प भरने बे हैं। वैशन स्वीकृत करने वाले 
अधिकारी द्वारा इन नियमी को सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के भी ध्यान में ला देना चाहिये ताकि 


यदि वे चाहे तो इन नियमों के लिये अपना विकल्प दें सके । न | ५ 
नये पारिवारिक-पेंशन नियमों का उन कर्मचारियों पर लागू दी जोकि राजस्थान सेवा नियम 
के मियम 268-एच-के श्रन्तगंत निर्धारित झमयावधि में बिना विकल्प भरे ही दिनांक ] -3-6 4 
को या उसके बाद से सेवा में रहते या सेवा-निवृत्ति के बाद मर जाते हैं:--वे कर्मचारी जो सेवा 
में या सेवा-निवृत्ति के बाद दिनाक ; “3-64 कोया उसके बाद से किम्तु त्रित्त विभाग के प्रादेग 
द्विनांक 25-9-64 के जारी होने के पूर्व मर जाते हैं या सुन त्वान सेवा निमम 268-एच में 
विसूचता के प्रकाशन की तारीख में, 6 माह दी 
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निर्धारित झवधि में बिता किसी प्रकार का विकल्प भरे ही मर जाते हैं, तो उनके द्वारा सये परि- 
बार पैशन नियमों के लिय्रे विकल्प भरा हुआ समझा जावेगा । 
ज्ञापन:--राजस्थान सेव नियम 268-एच-के वीचे प्रयुक्त “स्पष्टीकरण” के अनुच्छेद (0) में निहित 
प्रावधानों की झोर ध्याव आकपित किया जाता है 4 और यह स्पप्ट किया जाता है कि ग्रेच्युटी की राशि से दो 
माह के वेतन/वितवादि-की-राशि की कटौती उन कर्मचारियों के मामलों में भी नहीं की जावेगी जो सेवा में रहते 
हुए भ्रपने पीछे परिवार-पैशन हेतु कोई प्राप्तकर्ता नहीं छोड़ते हुये मरते है । 
[वित्त विभाग की झाज्ञा संस्या एफ 4 (66) वि. वि, (नियम)/70 दिनांक 27-30-70 द्वारा निविष्ट ] 


राजकीय मिर्देश!--वित्त विभाग की अधिसूचना सक्या एफ । (क) (8) वित्त (औप-2) 77, दिनाक 
7-]-977 के अनुसरण मे वित्त विभाग के आपन संख्या एफ. । (2) वित्त (व्यय-निमम)/64 दिनाक 
7-]-64 (इस नियम के अन्तर्गत राजकीय निर्णेय सस्या-3-के अनुच्चेद (2) एवं ज्ञापत संड्या प | (66) बित्त 
(विमम) 70 दिनाक 27-0-70 के अनुच्छेद-। के उप-अनुच्चेद (8) में उल्लिखित प्रावधानों को, जो राजस्थान 
सेवा नियम 268 (एच) के नीचे स्पप्टीक रण के रूप मे आये हैं, अब अनावश्यक हो जाने के कारण, इस शापन 
द्वारा दिनाक 30-4-977 से लोपित किया जाता है । 

[वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ 3 (ख) (8) विच्य (ग्रूप-2) 77 दिनांक 77--77] 

संत्तस्नक-य 
परिवार पेंशन का प्रपत्न 
राजस्थान सरकार 


विभाग "हे है हनन 
सदया *”*ा हलडलबल न 


विवय:--स्वर्गीय श्री/भीमती /ट हतवातता-+-के संबंध में 
परिवार-पैशन का भुगतान । है 

मुझ बड़े दुध्ख कक साथ श्री/भीमती ४।। तल ले रु लजीण डी लरल+ तल (पद बर) इस कार्यातय/विभाग भर 
कार्य करते थे, दृःखद मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ है तथा मुझे आपके लिये यह निर्देश देवे का श्रादेश हुम्ना है 
कि बित्त विभाग की अधिसूचना सख्या एफ 4 (2) एफ. डी. (व्यय-तियम)/०4-4 दिनांक 25-9-64 के प्रावधानों 
के अन्तर्गत भाप जीवन पर्यत्त/वालिग अवस्था आप्त करने की तारीख तक परिवार पैशन भाष्त करने के लिये 
प्राधिकृत हैं । 

इसके भवुसार मैं श्रापको सुझाव देता हूं कि परिवार-पेंशन की स्वीकृति के लिये ध्ौपचारिक क्लेमू श्राप 
लिम्नलिसित प्रमाण-पत्री के साथ सलस् प्रपत्त से भर कर पेश करें। 

(3) मृत्यु प्रमाश-पत्र 

(2) पासपोर्ट-साइज की दो फोटोग्राफ को प्रतियां जी एक राजपत्रित-प्रधिकारी द्वारा अ्मादित होनी 

चाहिये । 

(3) जहा पैशन नावालिंग बच्चों की दी जानी है, वहां संरक्षकता का प्रमाण-पत्र 

बास्ते गे 





जहां परिवार-पैशन नामासिंग बच्चो को दी जानती हो 
हिया पुस्तिका में लगाने के लिये) 


दद्े ।। कच्ललललल हर सटचनन्टनन 
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क्रम संख्या परिवार के सदस्यों जन्म की राज्य कर्मचारी के विशेष विवरण 
के नाम तारीख साथ सम्बन्ध 
] 4 है.) 4 5 





मै एतद्द्वारा राजस्थान सेवा वियम 268-डी-मे वर्शित किये गये अनुसार मेरे परिवार के सदस्यों के बारे 

मे विशेष विवरण प्रस्तुत करता हू तथा जब कभी अवसर उपस्थित होगा तब परिवर्ध॑न एवं परिवर्तन की सूचना 
सूचित करदी जायेगी । 

कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षर राज्य कर्मचारी के' 

हस्ताक्षर 

बुद**०००+* 








(ख) 
बाद में सम्मिलित किये गये परिवार के सदस्यों का विशेष विवरण 





क्र संख्या परिवार के जन्म राज्य कर्मचारी व्यक्तिगत पत्रावली कार्यातय विशेष 
सदस्य का तिथि के साथ सम्बन्ध की पृष्ठ सख्या के भ्रध्यक्ष विवरण 
नाम जहा बाद की द्वारा प्रमा- 
घोपणा को अभि- णिकरण 
लिखित किया 
गया। 
] 2 3 4 5 6 7 


राजकीय निर्देशः--वित्त विभाग की प्ाज्ञा सख्या एफ | (2) वि- वि. (ई-प्रार)/64 दिनाक 
7--964 जो पारिवारिक-पैशन की स्वीकृति की प्रक्रिया से समधित है की ओर ध्यान ग्राकधित किया जाता 
है। उक्त आज्ञा के अनुच्छेद । (0) में यह प्रावधान किया गया है कि पैशन स्वीकृति हेतु अ्रावेदन करते समय 
कर्मचारी अपना सयुक्त-चित्र, पत्नि-सहित, की तीन प्रतिया प्रस्तुत करेगा जिनमे से एक को पैशन स्वीकृत्ति प्रधि- 
कारी द्वारा प्रमाणित किया जाकर पेंशन मुगतान आदेश में चिपकाया जावे । 
किन्तु, वित्त विभाग की अधिसूचना सख्या एफ ! (77) वि. वि. (नियम)/69 दिनाऊ ]5-5-]970 
द्वारा प्रसारित फार्म सख्या पी-4 में यह प्रावधान किया गया है कि पासपोर्ट साईज के संयुक्त चित्रों को बायलिया- 
ध्यक्ष/|विभागाब्यक्ष द्वारा प्रमासित किया जावेगा । समस्त सम्बन्धित प्रधिकारियों की सूचमार्थ यहू स्पष्ड क्रिया 
जाता है कि वित्त-विभाग की आज्ञा दिनाक 7-]-64 मे दिये गये प्रावधानों को इस सम्बन्ध में परियतित फार्म 
पी-4 के झ्नुमार संशोधित समझा जावे । दूसरे घब्रों मे यदि सयुक्त-चित्रों वी प्रतियों के कार्यातयाब्यक्ष हारा 
प्रमाणित कर दिया जाता है तो वह पयाप्त होगा । हँ 
[बिच विभाग की प्ाज्ञा संए्या एफ | (32) वि. वि. (ई-धार)/64 दिनांक 3-8-973 दारा निविष्ट] 
परिशिष्ट-2 
ग्राथना-पत्र 
(नवीन परिवार-पैंदन नियम) 
जो कि" 

















:(प९) वर; ह४००5२०००2०5 कार्यातय/विभाय में कार्य बरते 
काम 


स्वर्गीय थरी/श्रीमर्त 
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थे, उनके परिवार पैशन का प्रार्थना पत्र-- 


. प्रार्थी का नाम 
मृत राज्य कर्मचारी/पैशनर के साथ सम्बन्ध 
सेवा निवृत्ति की तारीख, यदि मृत व्यक्ति प॑ शन प्राप्त करने बाला था । 
कर्मचारी/पैशनर की मृत्यु की तारीस 
मृत व्यक्ति के जीवित बंशजों के नाम व उनकी अवस्था (प्रायु) (ईस्दी सब्‌ के श्रनुसार जन्म तिथि) 
विधवा/विधुर 
पुत्र 
ट्रृं जरी/सब-द्रे जरी का नाम जछ्ल पर भुगतान चाहा गया है । 
7. हस्ताक्षर व वाए हाथ के अगुठे की निशानी 
(उनके सर्वंध में जो अ्रपने नाम लिखने में पर्याप्त रुप से शिक्षित न हो) 
8. स्वर्गीय श्री/भ्रीमती '"' ***““**' ““के/की विधवा/विधुर/नाबालिग बच्चों की सरक्षक श्री/श्रीमत्ी 
+०४०००३७०+०४७ ००*+ ००४७ की विवरणात्मक सूची 3 
(]) जन्म तिथि 
(2) ऊँचाई 
(3) हाथ या मुह पर व्यक्तिगत चिन्ह यदि कोई हो । 
(4) बायें हाथ के अयूठे की निशानी एवं अंगूलियों के चिन्ह । 


9 ४७२ जल 





तजनी अगुली अंगूठा की बिचली अंगुली निर्देशिका अगूठा 
अंगुली है भ्रंगुली 
9-प्रार्थी का पूरा पता साक्षी 


प्रमाणित किया गया 
(“० 





टिप्पणी :--विवरणात्मक-सूची (कालम-8) एवं हस्ताक्षर या बायें हाथ का अग्रूठा एवं अंगूलियों की 
निशानी परिवार-पैशन के लिये प्रार्थना-पत्र के साथ दो प्रतियो में सलग्न, अलग अलग कागजों पर, की जावेगी 
तथा दो राजपत्रित अधिकारियों या व्यक्तियों से या जिस कस्बे, गाव या परगने में वह रहता है, वहां के प्रतिष्ठित 
दो व्यक्तियी द्वारा प्रमाणित की जावेगी । $ / 

| परिशिष्ट 2-ए 

प्रेपषक:--कोपागार अधिकारी दिनाक 7४ 9 
प्रंपितिः--महालेखाकार. राजस्थान, जयपुर । 

विपयः--उस पैशनर की मृत्यु के सवध में सूचना जिसने नवीन परिवार पैशन योजना को धनी है । 

श्रापको सूचित किया जाता है कि पी. पी ओ. सख्या"”* 7”“के घारक श्री/थरीमती”ए/। पे 
जो इस कोपाग्ार से अपनी पेशन प्राप्त कर रहे थे/ रही थी, दिनांक न को स्वगंवासी 
हो गये/हो गई । 
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2---परिवार पेंशन का प्रथम मुगताव"" ४४" रू. (रुपये एल डील मात्र) की प्रतिमाह की दर पर" 
च०१७०००+ *००००० को [+7 ५ “अर आ 0 6088: #ए ढ्ब्न “तक 4.२६ अवधि क्के लिये ट्रेज री वाउचर स' .+०७७ ३०७० ह8३३०००१ ०००० ०००९ 
पदिनाक।हा लए से क्रिया गया है. तथ्य उसे वषे/"7। "४77 १97 की पेन्शन मुयतान अनुसूची में सम्मिलित कर 
पदिया यया है । 

वक्त भुगतान करने से पू्व मृत्यु प्रमाण-पत्र व राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के ज्ञापन से एफ | 
६<2) वित्त, विभाग (व्यय-नियम) 64, दिनांक 7--64 मे निर्धारित ग्रन्य दस्तावेज दावेदार से प्राप्त कर 
लिये गये हैं तथा झावश्यक जाच करने के वाद स्वीकार कर लिये गये हैं। मैं भी व्यक्तिगत रूप से दावेदार की 
चहिचान एव ग्रधिकार के बारे में सतुष्ट ह । 

भवदीय 
(कोपायार झधिकारी) 


यरिशिष्ट-3 


कर्मचारी का नाम 
पिता का नाम (एवं महिला कर्मेचारी के संबंध मे पति का नाम) 
धर्म एवं राष्ट्रीयता 
संस्थापन के नाम के साथ अन्तिम रूप में धारण किया गया पद १ 
सेवा के प्रारम्भ होने की तारीख । 
सेवा समाप्त होने की त्तारीख । 
स्थायी नियुक्ति जो भी हो 
विकल्प किये गये पेंशन नियम/योग्यता | 

9. मृत्यु के पूर्व मिरन्‍्तर पेंशम-्योग्य-सेवा को अवधि । 
0. 'बेतन' जो राजस्थान सेवा नियम 268-सी- में वशित किया गया है। 
]. प्राप्य परिवार पेशन की राशी । 
2., तारीख जिससे पेंशन प्रारम्भ की जानी है। 
3. भुगतान का स्थाव (राजकीय ट्रेजरी या सब-दट्रेजरी) 

निम्म हस्ताक्षर-कर्तो/स्वर्गीय श्री /श्रीमती “के उक्त विवरण से स्वयं संतुप्ट हौकर 

एतदूद्वारा श्री/त्रीमती”/ ० हिला हा के लिये।ए ४० “रु. प्रतिमाह पर परिवार-पेंशन की स्वीकृति के लिये 
आदेश देता है जो नियमों के भन्तर्गंत जांच अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा सके । 
ष स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद 


ही ४ ७: 


56 28 02४ 








खध्याय 2 3-बी 


पेंशन संबंधी विशिष्ट पुरस्कार 
नियम 268-भ्राई--यह अध्याय पेंशन-योग्य संस्थापन वर्ग (पेंशनेथिल-एस्टेब्लिशमेंट) की 
निम्नलिखित श्रेणियों पर, चाहे वे अस्थाई या स्थाई रूप से ही नियुक्त क्यों न हो, विन्‍्तु जो 5 अ्रगस्त 
सन्‌ 965 से सेवा में हैं या जो सेवा में उस तारीख को या उसके वाद की तारीख को नियुक्त होते 
है, लागू होंगे। 

0) पुलिस कर्मचारी चाहे वे राजस्थान सशस्त्र पुलिस को सम्मिलित करते हुए कमान्‍डेंड 
एवं पुलिस अधीक्षक (आई. पी. एस. अ्रधिकारियों को छोड़कर) के पद तक नियमित 
या भ्रनियमित यूनिट में हों, किन्तु जो डाकुओं से मुकावला करते समय मारे जाते हों । 

(०) पुलिस के कर्मचारी चाहे वे; राजस्थान सशस्त्र पुलिस को सम्मिलित करते हुए पुलिस 
अधीक्षक (आई. पी. एस. अधिकारी को छोड़कर) के पद पर नियमित यूनिट में हों एवं 
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एवं पुलिस स्टाफ के साथ संलग्न फालोअर एवं युद्ध न करने 
वाले कर्मचारी जो दुश्मन की कार्यवाही, जिसमें पाकिस्तान की ओर से छाताधारी 
हे घुसपैठियों द्वारा की गई कार्यवाही भी सम्मिलित है के परिणाम स्वरूप मारे 
गये है । हु 

नियम 268-जे--नियम 268-'क्रे'-में निर्दिष्ट दरों पर पुरस्कार इस अध्याय के प्रन्तर्गत उन 

पुलिस कर्मचारियों पर लागू होगा जो सेवा में रहते हुये 5 अगस्त, !965 को या उसके बाद डाकझों 
से मुकाबला करते समय चोट लगने के कारण मारे जाते है या दुश्मन की कार्यवाही के फलस्वरूप 
मारे जाते है। 
वियम 26$-के-पुरस्कार की राशि--इस अध्याय के अन्य प्रावधानों के ग्रधीन रहते हुये 
पुरस्कार की राशि एवं इस भ्रध्याय के ग्रधीन स्वीकार्य सुविधा निम्न प्रकार से होगीः-- 

0) 8 माह की कुल “वैतनादि-की-राशि” के समान ग्रेच्चुटी । 

00 मासिक “बेतनादि” जो मृत व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय प्राप्त कर रहा था, के 
समान परिवार पेंशन जो जो अब्विाधपधिकी भआरायु प्राप्त होने दके की तिथि तक मिलती 
रहेगी, यदि वह जीवित रहता ! 

किन्तु यदि मृत व्यक्ति श्रंशदायी भविष्य निधि का सदस्य होता है, तो बोनस के समान 

पेंशन संबंधी एवं विशिष्ट प्रंशदान जो अन्तिम जन्म-तिथि की आयु पर सगणित, किया जायेगा जैसा 
जोधपुर राज्य सेवा नियमों के अध्याय 2 में दिया गया है, खण्ड (2) , के .अन्तगेत देय परिवार-पेंशन 
की राशि में से काट लिया जायेगा । 

. (0) अधिकतम वेतनमान की आधी के वराबर की परिवार-पेशन या जो मृत्यु के समय पर 
मौजूद थी, एवं जिसमें मृत व्यक्ति द्वारा वेतन, स्थायी, स्थानापन्न या श्रस्थाई हैसियत 
से प्राप्त किया जा रहा था, उस तारीख से देय होगी जिससे परिवार-पेंशन वक्त 
खण्ड (2) के अधीन प्राप्य होने से वन्द हो गई हो । 
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0५) मृत व्यक्तियों के बच्चे राजस्थान के भीतर सरकारी स्कूलों एवं कालेजों में निःशुल्क 
शिक्षा की सुविधा के पात्र, उसी सीमा तक होगे जिस तक उस पर प्रभावी नियमों के 
धनुसार ग्ल्प-वेतन-भोगी कमंचारियों के बच्चों को स्वीकार्य होगी । 


(४) मृत व्यक्ति का परिवार 00?:-र. राशि तक, मृत व्यक्ति के दाह संस्कार पर किये 
गये व्यय, का पात्र होगा । 

नियम 268-एल--इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये-- 

(।) “परिवार में वंशानुक्रम में निम्नलिखित संबंवी सम्मिलित होंगे-- 

(0) 'विधरवा' एवं यदि एक से श्रधिक विधवा हों तो सबसे अधिकायु की जीवित विधवा । 

(४) श्रल्प-व्यस्क बच्चे, गोद लिये गये बच्चों को सम्मिलित करते हुये । 

(४) अश्रिवाहित एवं विधवा पुत्रियां, गोद ली गई पुत्रियों को सम्मिलित करते हुये । 
(५) गोद लिये गये अ्र्प-वयस्क बच्चे । 

(५) गअल्प-वयस्क भाई एवं अविवाहित या विधवा बहिनें। 

(शं) पिता 

(शा) माता 
(४) भूत पूर्व मृत पुत्र के भ्ल्प-व्यस्क वच्चे 

(2) “बेतनादि” का तात्पर्य सेवा नियम 7 (24) में परिभाषित किये अनुसार “वेतन” 
एवं मंहगाई-भत्ते” से है (इसमें मंहगाई-वेतन भी सम्मिलित होगा) 

नियम 267-एम-स्वीकृत करने की शर्ते :--() इस भ्रध्याय के अधीन पुरस्कार की स्वीकृति 
अध्याय 22,23,23-एवं 24 के अ्रधीन स्वीकार्य समस्त सेवा पेन्शन सम्बन्धी लाभों के बदले में होगी । 

(2) इस भरध्याय के प्रधीन पुरस्कार, नियम 268-एल-() में दी गई वंशानुक्रम के 
आधार पर, किसी ग्रधिकारी के परिवार के सदस्यों को देय होगा । 

(3) नियम 26$-के-के खण्ड (2) व (3) के श्रधीन स्वीकार्य पुरस्कार, परिवार के किसी 
पुरुष सदस्य के मामले में 8 बे की झायु प्राप्त करने पर एवं परिवार की एक महिला सदस्य के 
मामले में उसके त्रिवाह, पुनविवाह या विवाह होने जैसी समकक्ष परिस्थितियों में रहने पर, बन्द हो 
जाती है । 

(4) इस भ्रध्याय के ग्रवीन स्वीकार्य-पुरस्कार सिवाय पुनविवाह या पुनविवाह जैसी 
समकक्ष परिस्थितियों के रहते हुये या विधवा की मृत्यु की घटना फो छोड़कर, हस्तान्तरण फे योग्य 
नहीं है । नियम 268-के- के खण्ड (2) या (3) के अधीन स्वीकार्य पुरस्कार नियम 268-एज-(]) 
मे दी गई वंशानुक्रम के प्राधार पर दूसरे नीचे के पुरुष को पुनः स्वीकृत फरदी जावेगी । 

मियम 268-एन-:-(!) प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों में इस नियम में फिये गये प्रावधास 
अतिरिक्त इन नियमों के श्रन्तगंत पुरस्कार साधारण पेंशनों से सम्बन्धित प्रक्षिया एवं नियमों पेः 
अधीन उस सीमा तक है जहां तक ऐसी प्रक्रिया एवं नियम इस श्रध्याय में दिये गये मिममों रे 

(2) संलग्न 'क' में दिये गये भ्रपत्न में पेंशन/ग्रेच्युटी के लिये आवेदन पन्न भृत कमाण्डेम्ट 

या पुलिस अधीक्षक की मृत्यु के मामले मे उस कमाण्डेन्ट या पुलिस श्रधीक्षया या एन्सपैयटर-जनर 


| 
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राजस्थान चैक नियम 
अक पुलिस को अस्तुत किया जायया किस; 
रहा था। 


सबंध मे वतंमान नियमों और आदेशों मर 
बाढ़ में: फकिस्तान के विख्द्ध आक्रमण के. 
ओर घातापारे एवं ठियो ब्रा 
जा कर्मंचासे मारे गये बक जेस्मी हो ये उनको 
की स्वीकृति दी जाती है-- 


चर्ष तक अतिम वेतन का 2/3 भाय 
(इसमे दच्चों की ढ़ भी उम्मिल्तित है) भर 
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तत्पश्चात्‌ू विद्यमान अधिकार का /2 गुना 
जो अन्तिम वेतन के 2/3 भाग में अधिक नहीं 
होगा । 

(४) जो दुश्मन की कार्यवाही में जख्मी हुये । विना माता के शिशुओं के मामलों मे प्रारम्भ से 
विद्यमान झ्रधिकार की /2 गुना राशि स्वी- 
कार्य है जो अतिम-बेतन के 2/3 भाग से अधिक 


नही होगी । 
(क) जहां अवोग्यता नही हुई है केवल विद्यमान । 
(ख) जहा प्रयोग्यता हो गई है विद्यमान भ्रधिकार से 50 प्रतिशत अधिक (अर्थात्‌ 


क्षति-पूरक पेंशन श्लौर अयोग्यता पेंशन यदि देय है 
से 50 प्रतिशत झधिक) ड 
(।) जहा पर विद्यमान अधिकार की राशि उपरोक्त राशिसे प्रधिक होती है वहा पर विदूयमान 
श्रधिकार की राशि देय होगी। 
(2) प्रन्तिम वेतन के 2/3 भाग की अधिकतम सीमा से श्रधिक एवं ऊपर कोइ सदर्थ-वृद्धि की राधि 
नही दी जावेगी । 
(3) जब प्रंत्िम वेतन के 2/3 भाग के वरावर संकलित दर से पेशन संबंधी पुरस्कार स्वीकार कर 
लिया जाता है, तो इसके साथ में श्रत्य किसी प्रकार की पेंशन स्वीकार्य नही है । 
(4) उपरोक्त पेंशन सवंधी पुरस्कार के साथ विद्यमान नियमों के अधीन स्थीकार्य ग्रेच्युटी दी जावेगी । 
ये आदेश उन कर्मचारियों पर लागू नही होंगे जो राजस्थान सेवा नियमों के भ्रध्याय #>त[-ह में 
में अ्रन्तविष्ट तियमों द्वारा शासित होते है। 
संलग्नक-क' 
श्री व हल >स्वर्गीय।त / हल एड लीन «विभाग “० *“के परिवार के लिये 
परिवार-पेंशन के लिये ग्रावेदत-पत्र-- पु 
() कर्मचारी का नाम 
(2) पद-नाम 
(3) मृत्यु की तारीख 
(4) चोट या मृत्यु की तारीख की “बेतनादि” की राशि । 
(क) स्थायी वेतन 
(ख) स्थानापन्न वेतन, यदि कोई हो, 
(ग). विशेष-वेतन 
(घ) वैयक्तिक-वेतन 
(5) वेंशन के लिये प्राथियो की तालिका 


-_--_-+ “5 प्र्षकझप जन्म की तरोख . उचाई .. वेयक्तित बह जन्म इाएम्पा प का रि 
क्र से नाम मृत व्यक्ति के साथ नम की तारीख उचाई वैयक्तिक चिन्ह 
सम्बन्ध 
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(6) द्रेजरी/सब ट्रेबरी का माम जहाँ से भुगतान चाहा गया है । 
(7) उचित रूप से अभिपष्रमाशित हस्ताक्षर एवं बाये भगुठे व अगुलियों की नि्भानियां [दो प्रतियों में 
संलग्न की जाये) 
(8) प्रार्थी/प्राथियों का पूरा पता 
प्रार्थी के हस्ताक्षर या अंगूठे की निशानी 
मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री/॥ह हट हल लता हह ०० मुत/चोट ग्रक्त के सबंध की एवं उसके ब्राश्नितों की 
उपसेक्त दी गई सूचना जैसे मैने सत्यापन किया हैं, सही है । 
(9) बिम्न-लिफित प्रमाण-पत्र संलग्न हैं-- 
(0). भ्रन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र जिसमे "वेतनादि-की-राशि” यंग विशिष्ट विवरण दिया गया है ! 
(2) भुत्यु की सैडिकल रिपोर्ट /प्रमाश-पत्र 
(3) पुलिस अधीक्षक/इस्मपेक्टर जनरल भ्राफ पुलिस द्वारा मृत्यु के कारए स्वरूप परिस्यितियों 
पंत एक विवरण-पत्र । 
(५) उचित रुप से प्रभिप्रमारित दो प्रतियों में बोये/दाये हाथ के अंगूठे व भ्रंगुलियों की 
निशातिमां । 
(5) उचित रूप से अभिप्रमाणित दो प्रतियों में नमूने-के-हस्ताक्षर । 
(6) मुलाकत पर उचित रूप से अभिप्रमारित दो प्रतियाँ में पासपोर्ट साइन के फोटो 
(7) राजस्थान सेवा नियम 294 के प्रन्तर्गत अपेक्षित रूप में घोषणा । हे 
()0) “विशिष्ठन्पेशन” सर्वधी पुरस्कार (स्पेशल-पेंगनरी प्रवाई) के लिये पेंशन स्वीकृत करने बाले 
प्राधिकारी के आदेश । 
स्वर्गीय थ्री|्रीमती "ता १०००० के उपयुक्त विवरण से अपने भाषको संतुष्ट करने के पश्चात्‌ 
निम्ब-हस्ताक्षरकर्ता एसद्द्वारा परिवार-पेशन एवं ग्रेच्युटी, जो तियमों के भ्धीन महालेखाकार द्वारा स्वीइल की जा 
सके, देने की स्वीकृति का आदेश देता है । परिवार पेंशन एवं/वा ग्रेच्युटी की स्वीकृति दिनाक""हएहडि डिश हल 
से प्रारम्भ होगी । 
(यह संशोधन 5 अगस्त, 965 से प्रभावशील होगा) 
युलिस-अवीक्षव/|इल्सपेव्टर जनरल झाफ पुलिस 


असाधारण पेंशने 
नियम 269-प्रभावशोलताः- इस अध्याय के नियम उन सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे जो 
राजस्थान सरकार द्वारा अपने प्रशासनिक-नियंत्रण के श्रधीन सेवाओं या पदों पर नियुक्त किये जाते 
है या राजस्थान के राज्य-कार्य के लिये नियुक्त किये जाते है। इनमें वे व्यक्ति सम्मिलित नही है जिन 
पर श्रमिक क्षतिपूर्ति श्रवनियम लागू होता है चाहे ऐसे व्यक्तियों की नियुक्तियां किसी वेतन-श्वखला 
में या निश्चित (किकस्ड) वेतन पर या फ़ुटकर कार्यों की दरों पर स्थाई हो या अस्थाई । 
टिप्पणी:- (।) भारतीय सविधान की धारा 320 में दिया हुआ है कि चोट झादि के कारण पेशन देने 
एवं ऐसी इनाम की राशि की मात्रा के बारे मे प्रस्तुत किये गये क्लेमों पर लोक सेवा प्रायोग की सलाह लेनी 
चाहिये । अ्रतः एक ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके पक्ष में किये गये प्रत्येक क्लेम पर आयोग से परामर्श लेना जरूरी है 
जो प्रध्याय-24 के नियम 269 से 274 एवं 278 तक के नियमो के अन्तर्गत पेंशन या प्रेच्युटी प्राप्त करने के 
लिये, राजस्थान सरकार के नियम बनाने के नियत्रण के अ्रधीन हैं या था, को जब चोट लगने इत्यादि के कारण 
पेंशन देते का कोई क्लेम प्रस्तुत किया जाय तो उसके सम्बन्ध में जब राजस्थान लीक सेवा श्रायोग से परामर्श 
लिया जावे तो निम्न पूरक-निर्देशनों का पालन किया जाना चाहिये-- 
(0) सम्बन्धित विभाग एवं ग्राडिट द्वारा अपने विचार व्यक्त किये जाने के बाद प्रायोग से परामर्श 
लिया जाना चाहये ! पद्धति के लिये देखिये नियम 278 ॥ 
00) ब्रायोग का परामर्श इस प्रसंग में लेना चाहिये कि क्या उसकी राय से कोई पेंशन-प्रेंच्युटी श्रादि 
की रकम स्वीक्षत की जा सकती है ? यदि हा, तो उसकी कितनी धनराशि होगी ? 
(४) इस प्रकार आयोग से लिये जाने वाले परामर्श के लिये श्रायोग को सरकारी पत्र के रूप में लिखा 
जाना चाहिये एवं उसके साथ सम्बन्धित कागजात सलग्न कर दिये जाने चाहिये । * 
टिप्पणी सख्या 2:--टिप्पणी सख्या () में किसी बात के होते हुये भी प्रसैनिक हैसियत से राज्य सरकार 
के पुलिस बल में सेवा करते समय किसी व्यक्ति ढ़्रा सहन की गई चोट के परिणाम स्वरूप परिवार-पेंशन के 
प्रदान करने के मामले में तथा पेशन की राशि निश्चित करने मे आयोग का परामर्श लेना आवश्यक नहीं होगा । 


नियम-269-ए:--इन नियमों के लिये इस अध्याय में जब तक विपय या संदर्भ में कुछ भी 
प्रतिकूल नहीं दिया हो-- 


. दुर्घटना का वात्पर्य-- 
0) एक अचानक और अनिवार्य दुघंटना, या 


(४) झापातकाल के समय मे एवं सेवा के समय में कत्तंव्य के पालन में किसी कार्य को 
करते हुये हुई कोई दुर्घटना जो हिंसा ग्रादि के प्रयोग के अलावा भ्रन्य कारणों से 
हुई हो । 

2... चोट लगने की तारीख का तात्पर्ये-- 
(0 हिंसा या चोट के मामले में वास्तविक तिथि जिस दिन चोट लगी हुमा ऐनी 
मं 2742 
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राजस्थान सेवा नियम नियम [269-ए 


तारीख, जो चिकित्सा-मण्डल की रिपोर्ट की तारीख के वाद की नहीं होगी, जिसे 
राज्य सरकार निश्चित करे, एवं 

00) विमारी होने पर, वह तारीख जिसकी चिकित्सा-मण्डल सूचना देता है या ऐसी 
इससे पूर्व की तारीख जिसे सरकार चिकित्सा-मण्डल की सलाह को उचित रूप 
से घ्यान में रखते हुये निश्चित करे । 


'पिमारी से तात्पर्य -- 

0) मूत्रोग--चर्म रोग सम्बन्धी बीमारी या सेप्टीकेइमियां जहां पर ऐसो बीमारी या 
सेप्टीकेडमिया चिकित्सा-प्रधिकारी द्वारा किसी छूत की बीमारी से ग्रसित रोगी 
की अपनी सेवा-काल में साल-संभाल करने के कारण या उसने उसे सेवाकाल में 
किसी पोस्टमार्टम की जांच करने के कारण हुई बतलाई गई हो । 

(४) बीमारी जो एक मात्र और सीधी एक दुर्घटना के कारर हुई हो । 

(४) एक छूत की बीमारी जो एक झ्रधिकारी को ऐसे स्थान पर सेवा में लगाने के 
कारण हुई है जहां पर वैसी विमारियां होती रहती है या जहां वह अपने कर्तव्यों 
का पालन कर रहा हो वहां फ़िसी क्षेत्र में ऐसी बीमारी पर परोपकारी भावनाश्रों 
के कारण स्वेच्छा से उपस्थित रहने के फलस्वरूप, चह बीमारी हुई हो । 


“चोद”--का तात्पर्य शारीरिक चोट से है जो वल-श्रयोग, दुर्घटना या बीमारी के 
कारण हुई हो तथा जो चिकित्सा-म्ण्डल द्वारा किसी भी प्रकार से सर्वाधिक चोट से 
कम न बताई गई हो । 


टिप्पणी३--कुछ श्रे शियो की चोटों के उदाहरण परिणिष्ट-6 के भाग- में दिये गये हैं । 


0 


“वेतन” का तात्पर्य उस वेतन से है जिसकी परिभाषा राजस्थान सेवा नियम 7 (24) 
में की गई है एवं जिसे एक व्यक्ति मृत्यु या चोट लगने के पूर्व प्राप्त कर रहा था । जहां 
' सदि कर्मचारी को छ ट-पुट कार्ये पर से वेतन दिया जाता हो, वहां वेतन का तातपयें 
उसी मृत्यु या दुर्घटना की तारीख को समाप्त होने वाली भ्रन्तिम 6 माह की भौसत 


आय से है । 


लिर्णप:--विभागीय श्राज्ञा संख्या एफ ! (7) वि. वि. (नियम) 69 दिनांक 7-4-69 के प्रसंग में यह 
श्रादेश दिया जाता है श्रसाधारण-पेशन, ग्रेच्युटी जो राजस्थान सेवा नियमों के अध्याय-24 के शभ्रधीव ग्राह्म है, के 
प्रवोजनाथें “महगाई-बेतन” को 'वेतन” की तरह गिना जावेगा । यह श्राज्ञा भुतसक्षी प्रभाव से | दिसस्वर, 968 


से लागू होगी । 


6. 


“पद के जोखिम--का तात्पयें किसी ऐसे जोखिम से है, जो विशेष जोखिम महीं होकर, 
एक दुर्घटना था बीमारी का हो जो एक कर्मचारी अपनी सेवा के काल में एवं सेवा के 
फलस्वरूप उससे प्रसित होता है किन्तु उसे कोई भी पद का जोखिम नहीं समझा जावेगा 
जिसका भारत में वर्तमान ग्रवस्थाओं के कारण सर्वजन को सामान्य जोखिम है जब 
तक कि ऐसा खतरा निश्चित रूप से किसो किस्म या मात्रा में, राजकीय सेवा की 
प्रकृति, उसकी स्थितियों, उसके दाथित्वों या घटनातओं से नहीं बढ़ जाता हो । 


नियम 270] राजस्थान सेवा नियम [वा 


५ टिप्पपो:--पद के जोसिम' में एक कर्मचारी की मृत्यु या उसे चोट लगने का खतरा भी सम्मिलित है 
जो उसे जब बह किसी दंगे या स्वंधित गांव, कस्दे या शहर के आन्तरिक भगड़े में झपने पद के कार्यों को पूरा 
करते ह्ये कार्य दिन या झवकाश्न के दिन प्राप्त होता है। इसमें उसके झास-पास के क्षेत्र भी सम्मिसित हैं एवं जब 
वह झपने निवास स्थान से नियुक्ति-स्थान को रवाना होसा हो या नियुक्ति के स्थान पर रवाना होता हो तथा उक्त 
दगे या आन्तरिक झगड़े का शिकार हो जाता है तो भी उसे इसो अर्थ में सम्मिलित क्विया जादेगा १ 

[वित्त विभाग की वित्प्ति संस्या एफ () (7) वि. वि. (व्यय-नियम)/69 दिनांक 72-7-7973 
द्वारा निविष्द ] 

राजकीय निर्शाप:--'पद के जोसिम' शब्द में जहां एक कर्मचारी उचित भ्धिकारी की भनुमति द्वारा, 
जहा झ्रावश्यक हो, वायुयान द्वारा कत्तंव्य पर यात्रा कर रहा हो तथा उस समय यदि मृत्यु या चोट सम्बन्धी कोई 
दुर्घटना हो तो वह सम्मिलित है १ 

यह आदेश इसके जारी होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक प्रभावशील रहेगा । 

7. “विशेष जोखिम का तात्पयें-- 

() हिसात्मक तरीके द्वारा चोट इत्यादि से पीडित जोखिम से है । 

(0) दुर्घटना ह्वारा चोट के एक ऐसे जोखिम से है जो एक कर्मचारी को श्रपने ऐसे 
कत्तेव्यों का पालन करते समय एवं उनके फलस्वरूप पहुचाता है तथा जो अपने 
पद के साधारण जोखिम से वाहर ऐसी चोट को बढ़ाने में उत्तरदायी है । 

(0) छूत की बीमारी जो वेनेरियल या सेप्टीकेइमिक विभारी से पीड़ित रोगी को 
अपनी सेवा के समय में संभालते समय या अपने कत्तंव्य के समय किसी व्यक्ति 
या पोस्टमार्टम करते समय, एक चिकित्सा-अ्धिकारी को हो जाती है । 

किन्तु यदि एक पुलिस अधिकारी जिसका वेतन 800/- रु. ([-9-976 से) प्रतिमाह से कम 
है, अपने कर्तव्यों को पूर्णा करते समय या उसके फलस्वरूप मृत्यु या चोट/मृत्यु के मामलों के समाच 
नियमित किये जावेंगे । 

8. बल प्रयोग से तात्पर्य एक आदमी के ऐसे कार्य से है जो एक कर्मचारी को निम्न प्रयोत्नों 


द्वारा चोट पहुचाता है । 
कर्मचारी के अपने कर्तंव्य-पयालन करने पर या उसे अपने कात्तेब्यों फे पालन से 


(0) 
रोकने या भयभीत करने के लिये उस पर झाक्रमण या प्रतिरोध की कार्यवाही 
हारा, या 

(0) ऐसे कर्मचारी द्वारा कोई कार्यवाही कर देने पर/या उसे करने के लिये प्रयत्न 


करने या अ्रन्य कोई कर्मचारी द्वारा अपने कत्तंव्यों का वेध रूप से पालन करने 
पर बल के प्रयोग द्वारा, या 
(४) उसको सरकारी हैसियत के कारण बल प्रयोग के द्वारा पहुचाई गई चोट । 
नियम 270-पुरस्कार की शर्तैं:--सरकार की स्वीकृति के बिना या एक ऐसे सद्षम प्राधिकारी 
की स्वीकृति के विना जिसको राज्य सरकार, ऐसो शर्तों के साथ जिन्हे वह निश्चित करे, इन नियमों 
के अन्तर्गत अपने में निहित शक्ति प्रदान करती है, इन नियमों के अन्तर्गत कोई पुरस्कार नहीं दिया 
जावेगा । पुरस्कार देने में सक्षम-प्राविकारी उस करमंचारी से हुई गलती की सीमा या उसकी उदा 


] 
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सीनता की मात्रा पर विचार कर सकता है जो आघात प्राप्त करता है या आधात के परिणामस्वरूप 
मर जाता है या मारा जाता है। 
नियम 27:---इन नियमों में अन्यथा प्रकार से किये गये प्रावदान के अतिरिक्त इन नियमों 
के अधीन पुरस्कार का प्रभाव किसी अन्य पेशन या ग्रेच्युटी पर नहीं पड़ेगा जिसको प्राप्त ' करने 
के लिये संवंधित कर्मचारी या उसका परिवार वर्तमान में प्रभावशील अ्रन्य नियमों के अनुसार अ्धि- 
कृत है तथा इन नियमों के प्रावधानों के अन्तगंत स्वीकृत की गई पेंशन, प्राप्त करने वाले की राजकीय 
रा रा निरन्तर नियुक्ति या पुनर्तियुक्ति पर, उसके वेतन को निश्चित करने में सम्मिलित नहीं की 
जावेगी । 
नियम 272:--निम्न के संबंध में कोई पुरस्कार नहीं दिये जावेंगे-- 
. प्रार्थना-पत्र की तारीख से पूर्व 5 बर्ष से अधिक समय पूर्व की चोट या, 
2. मृत्यु जो, कि-- 
(क) वल प्रयोग या दुर्घटना के कारण चोट लगने से सात वर्ष बाद हुई हो, या, 
(ख) कर्मचारी को चिकित्सा संबंधी रिपोर्ट के श्राधार पर उस विमारी के लिये श्रयोग्य 
घोषित करने के सात वर्ष बाद हुई हो, जिससे वह मराहो |. 
नियम 273-चोटों का वर्गोकरण: --इन नियमों के प्रयोजनों के दिये चोटों (इन्जरीस) का 
वर्गीकरण निम्न-प्रकार किया गया हैः-- े 

(क) श्रेणी-पद के दिसेब जोविम--के परिणाम स्वरूप हुई दुर्घटना जिसके कारण आंखें 
पूर्णतया नप्ट हो गई हो या जिनकी हालत बहुत अधिक खराब ही गई हो ! 

(ख) श्रेणी-पद के विशेष जोखिमः--या उसके समान जोखिम के परिणामस्वरूप चोटें जो 
एक सीमा तक सेवा के अयोग्य बनाती है एवं जिनके कारण भ्रंग की हानि होती हो या 
जो बहुत तीब्र हो या चोटे जो ऐसे पद के जोखिम के कारण उत्तन्न हुई हों एवं जिसके 
फलस्वरूप उसकी श्रांखे या अंग पूरांतया नप्ट हो चुके है या जो अ्रधिक गम्भीर 
प्रकृति की है। 

(ग) श्रेणो-पद के विशेष खतरे:--के फलस्वरूप लगी चोटें जो तेज है पर इतनी ज्यादा तेज 
नही है एवं हमेशा वनी रहने वाली है, या पद के खतरे के फलस्वरूप लगी चोटे जो 
वेंसी ही हैं जैसी अंग हानि होने के कारण भ्रयोग्यता उत्पन्न करती है या जो बहुत तेज 
है तथा स्थाई रूप से वनी रहने लायक हैं । 

नियम 274-चोटों के लिये पुरस्कारः--() यदि एक कर्मचारी को ऐसी चोट लगती हैं जो 

मियम 273 के अन्तर्गत (क) श्रेणी मे आती है तो उसेः-- 

(क) उपनियम (5) मे निदिप्ट लागू होने योग्य राशि की ग्रेच्युटी दी जावेगी, 

(ख) पुरस्कार चोट की तारीख से वर्ष समाप्त होने की तारीख के बाद अगली तारीख से 

दिया जावेगा ! * 

(0). यदि चोट के कारण एक या एक से अ्रधिक अंगों की हानि या आंखों की हामि 
हुई है तो उसे उच्च-श् खला पेंशन के लिये उपनियम (5) मे निर्दिष्ट लागु होने 
योग्य राशि का एक स्थायी पेंशन पुरस्कार के रूप में दी जावेगी, एवं _ 


ते 


नियम 274] राजस्थान सेवा नियम [443 


(0) दूसरे मामलों में, एक स्थाई पेंशन दी जावेगी जिसकी राशि, उच्च-पेशन के लिए 
उपनियम (5)में निर्दिष्ट प्राप्त राशि से ज्यादा नही होगी तथा उसकी झ्ाधी,रकम से कम नही होगी । 
(2) यदि एक कर्मचारी ऐसी चोट प्राप्त करता है जो नियम 273 की (ख) श्रेणी में श्राती 

हो तो उसे निम्न-प्रकार से पुरस्कार मिलेगाः-- 

0) यदि चोट के कारण एक आख या अंग स्थाई रूप से नष्ट हो जाता है या वह चोट 
बहुत चिम्ताजनक ढ ग की हो तो चोट लगने की तारीख से उस राशि तक एक स्थाई 
पेशन जो निम्न-श्रे णी पेशन के लिये उपनियम (5) में वर्णित प्राप्य राशि से ज्यादा 
नहीं होगी तथा उस राशि के आधे से कम नही होगी । 

(४) अन्य मामलों मैं-- 

(क) चोट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिये एक अस्थाई पेंशन जिसकी राशि 
निम्न-भ्रे णी के लिये उपनियम (5) में व्शित प्राप्य राशि से श्रधिक नहीं होगी 
तथा उस राशि की आधी रकम से कम नहीं होगी एवं उसके बाद । 

(ख) उपखण्ड (क) में वशित सीमा में पेंशन, यदि चिकित्सा-मण्डल प्रतिबप प्रमाणित 
करता है कि चोट निरन्तर तीत्रतर बन रही है । 

(3) यदि एक कर्मचारी को ऐसी चोट लगती है जो नियम 273 की (ग) श्रेणी के अन्त- 
भैंत झ्ाता है तो उसे उपनियम (5) में वर्णित प्राष्य राशि की एक ग्रेच्युटी पुरस्कृत की जावेगी | यदि 
चिकित्सा-मण्डल यह प्रमाणित करता है कि कर्चारी एक वर्ष तक सेवा के लिये अयोग्य रहने लायक 
है श्रथवा अ्नुपातिक राशि पुरस्कृत की जावेगी जो इस प्रकार वर्शित राशि की कम से कम चौथाई 
त्तक सीमित होगी यदि उसे एक वर्ष से कम समय के लिये अ्रयोग्य प्रमाणित कर दिया जाता है । 

किन्तु शर्ते यह है कि जहा चोट उसे अयोग्य करने के बराबर लगी है जिसके कारण अ्रंग 
हानि होती है तो राज्य सरकार, यदि वह उचित समझे. ग्रेच्युटी के स्थान पर पेंशन स्वीकृत कर 
सकती है जी इस नियम के उपनियम (2) के खण्ड (॥) के अन्तगंत प्राप्य राशि से अ्रविक नही होगी । 

(4) इस नियम के अन्तर्गत पुरस्कृत की गई एक अस्थाई पेंशन को स्थाई शरी रक्षति पेंगन 
में बदला जा सकता है-- 

0) जब कर्मचारी ऐसी श्रंग हानि के कारण सैवा के श्रयोग्य हो जाता है जिसके लिये 

अस्थाई पेशन स्वीकृत को गई थी, या 

(0) जब अस्थाई पेंशन 5 वे से कम समय के लिये प्राप्त नहीं की गई हो, या 

(8) किसी भी समय, यदि चिकित्सा-म्रण्डल प्रमाणित करता है कि उस्तकी शारीरिक 

अयोग्यता में कोई देखने योग्य कमी नही होगी । 


..........._>-नलनलीनिनीनननीनीनीनीीतिनीी-+ल 3 त--“+ “८-77 द््् 5 हजन्‍रल्५०पतकक ककया परम ३. 6 
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सीनता की मात्रा पर विचार कर सकता है जो आपात प्राप्त करता है या आधात के परिणामस्वरूप 
मर जाता है या मारा जात्ता है। 


मियम 27:--इन नियमों में अन्यथा प्रकार से किये गये प्रावशन के अतिरिक्त इन नियमों 
के अधीन पुरस्कार का प्रभाव किसी अन्य पेंशन या ग्रेच्युटी पर नहीं पड़ेगा जिसको प्राप्त करने 
के लिये संबंधित कर्मचारी या उसका परिवार वर्तमान में प्रभावशील अत्य नियमों के अनुसार पधि- 
कृत है तथा इन नियमों के प्रावधानों के अन्तमत स्वीकृत की गई पेंशन, प्राप्त करने वाते को राजकीय 
सेवा में निरन्तर नियुक्ति या पुननियुक्ति पर, उसके वेतन को निश्चित करने में सम्मिलित नहीं की 
जातेगी । 
नियम 272:--निम्न के संबच में कोई पुरस्कार नहीं दिये जावेगे-- 
]. प्रार्थना-पच्र की तारीख से पूर्व 5 बपे से अधिक समय पूर्व की चोट या, 
2. मृत्यु जो, कि-- 
(क) बल प्रयोग था दुर्घटना के कारण चोट लगने से सात वर्ष बाद हुई हो, या, 
(ख) कर्मचारी को चिकित्सा संबंधी रिपोर्ट के आधार पर उस विभारी के लिये अयोग्य 
घोषित करने के सात वर्ष वाद हुई हो, जिससे वह मरा हो । 
लियम 273-चोटों का वर्गीकरण: --इन नियमों के प्रयोजनों के दिये चोटों (इन्जरीस) का 
वर्गोक्िरण निम्त-प्रकार किया गया है:-- 
(क) श्रेणी-पद के दिस्वेव जोधिस--के परिणाम स्वरूप हुई दुर्घेटता जिसके कारश आंखें 
पूर्णतया नप्ठ हो गई हो या जिनकी हालत बहुत ग्रधिक खराव हो गई हो । 

(ख) श्रेशी-पद के विशेष जोखिमः--या उसके समान जोखिम के परिणामस्वरूप चोटेंजो 
एक सीमा तक सेवा के अयोग्य बनाती हैं एवं जिनके कारण अंग की हानि हे होया 
जो वहुत तीब्र हो या चोटे जो ऐसे पद के जोखिम के कार उत्तन्न हुई हों एवं जिसके 
फलस्वरूप उसकी आंखे या अंग पूर्णतया नष्ट हो चुके है याजों अधिक गम्भीर 
प्रकृति की है । 

(ग) श्रेसी-पद के विशेष खतरेः--के फलस्वरूप लगी चोरटें जो तेज है पर इतनी ज्यादा तेज 
नही है एवं हमेशा बनी रहने चाली है, या पद के खतरे के फलस्वरूप लगी चोटे जो 
वैसी ही है जैसी अंग हानि होने के कारण अयीग्यता उत्पन्न करती हैं या जो बहुत तेज 
हूँ तथा स्थाई रूप से वनी रहते लायक है । 

नियम 274-चोटों के लिये पुरस्कारः--() यदि एक कर्मचारी को ऐसी चोट लगती है जी 

नियम 273 के अन्तर्गत (क) श्रेणी में आती है तो उसे:--- 

(क) उपनिय्रम (5) में निदिष्द लागू होने योग्य राशि की ग्रेच्युटी दी जावेगी, 

(ख) पुरस्कार चोट की तारीख से वर्ष समाप्त होने की तारीख के बाद अगनी तारीख से 

दिया जावेगा । 

(). यदि चोट के कारण एक या एक से भविक अंगों की हानि या आंखों की हानि 
हुई है तो उसे उच्च-श्र खला पेंशन के लिये उपनियम (5) में निर्दिष्ट लागू होने 
योग्य राधि का एक स्थायी पेंशन पुरस्कार के रूप में दी जावेगी, एवं _ 
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(0) दूसरे मामलों में, एक स्थाई पेशन दी जावेगी जिसकी राशि, उच्च-पेंशन के लिए 
उपनियम (5)में निदिष्ठ प्राप्त राशि से ज्यादा नही होगी तथा उसकी आधी,रकम से कम नही होगी । 
(2) यदि एक कर्मचारी ऐसी चोट प्राप्त करता है जो नियम 273 की (ख) श्रेणी में भ्राती 

हो तो उसे निम्न-प्रकार से पुरस्कार मिलेगाः-- 

(0) यदि चोट के कारण एक आंख या अंग स्थाई रूप से नप्ट ही जाता है या वह चोट 
बहुत चिम्ताजनक ढंग की हो तो चोट लगने की तारीख से उस राशि तक एक स्थाई 
पेंशन जो निम्न-श्र णी पेशन के लिये उपनियम (5) में वर्णित प्राप्य राशि से ज्यादा 
नहीं होगी तथा उस राशि के आधे से कम नहीं होगी । 

(0) श्रन्य मामलों में-- 

(क) चोट की तारीख से एक वर्ष की ग्रवधि के लिये एक अस्थाई पेशन जिसकी राशि 
निम्न-श्रे णी के लिये उपनियम (5) में वर्णित प्राप्य राशि से अधिक नहीं होगी 
तथा उस राशि की आधी रकम से कम नहीं होगी एवं उसके बाद ! 

(ख) उपखण्ड (क) में वर्शित सीमा में पेशन, यदि चिंकित्सा-मण्डल प्रतिवर्ष प्रमारिशत 
करता है कि चोट निरन्तर तीब्रतर बन रही है । 

(3) यदि एक कर्मचारी को ऐसी चोट लगती है जो नियम 273 की (ग) श्रेणी के अन्त- 
गेत भ्राता है तो उसे उपनियम (5) में वर्णित प्राप्य राशि की एक ग्रेच्युटी पुरस्कृत की जावेगी । यदि 
चिकित्सा-मण्डल यह प्रमारिणत करता है कि कर्मचारी एक वर्ष तक सेवा के लिये श्रयोग्य रहने लायक 
है अथवा भ्रनुपातिक राशि पुरस्कृत की जावेगी जो इस हल वर्शित राशि की कम से कम चौथाई 
त्तक सीमित होगी यदि उसे एक वर्ष से कम समय के लिये अयोग्य प्रमारिगत कर दिया जाता है । 

किन्तु शर्ते यह है कि जहां चोट उसे अयोग्य करने के बराबर लगी है जिसके कारण अ्रंग 
हानि होती है तो राज्य सरकार, यदि बह उचित समझे, ग्रेच्युटी के स्थान पर पेंशन स्वीकृत कर 
सकती है जो इस नियम के उपनियम (2) के खण्ड (॥) के अन्तर्गत प्राप्य राशि से अधिक नही होगी । 

(4) इस नियम के अन्तर्गत पुरस्कृत की गई एक भ्रस्थाई पेंशन को स्थाई शरीरक्षति पेंशन 
में बदला जा सकता है-- 

(0) जब कर्मचारी ऐसी अग हानि के कारण सेवा के अयोग्य हो जाता है जिसके लिये 

अस्थाई पेशन स्वीकृत की गई थी, या 

(7) जब अस्थाई पेशन 5 वर्ष से कम समय के लिये प्राप्त नहीं की गई हो, या 

(मर) किसी भी समय, यदि चिकित्सा-मण्डल प्रमाझित करता है कि उसकी शारीरिक 

अयोग्यता में कोई देखने योग्य कमी नही होगी । 


चोट लगने की तारीख को ग्रेच्युटी मासिक पेन्गन मासिक पेंशन 
कर्मचारी का बैतन उच्च श्रेणी मिलन सेगी 
०. कु 4 
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ह। रु 3 ० 4 
_ 2. 500) रु. एवं उससे 275-00 200-00 

अधिक किन्तु 2000) 
रु. से कम | 

3, 000) रु. एवं उससे 3 माह का वेतन 200-00 50-00 
अधिक किन्तु 500) किन्तु 800) रु. 
रु. से कम । से कम नही हो 

4. 900) रु. एवं उससे 850-00 25-00 
अधिक किन्तु 000) 
रु. से कम हि 

5. 400) रु. एवं उससे ]00-00 84-00 
अधिक किन्तु 900) 
रु. से कम 

6. 350) रु. एवं उससे 85-00 70-00 
अधिक किन्तु 400) 
रु, से कम । 

4... 200) रु: एवं उससे ह 67-00 50-00 
अधिक किन्तु 350) 
रू. से कम । 

8, 200) रु. से नीचे 4 माह का वेतन बेतन का /3 बेतन का 2/5 
भाग किन्तु कम भाग किन्तु कम 
से कम 8) रू. से कम 4) रु. 
प्रतिमाह प्रतिमाह 


____  >---कककंकं्््ल््ंदं्क--_न्-+--+:५: पर 

किन्तु शर्ते यह है कि नियम 269-ए-(7) के प्रावधान द्वारा शासित मामलों में ग्रेच्युटी की 
राशि 8 माह के वेतन के समान होगी । । 

राजकीय निर्शेयः--जहां राज्य सरकार किसी कर्मचारी द्वारा घाव-चोट या असाधारण पेंशन की स्वी- 
कृति के प्रयोजन से एक मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त करे तथा वह उस साक्ष्य के श्राधार पर सस्तुप्ट हो जाय कि 
विकित्सक-मण्डल ने जो उसे जाचा है उसके निर्णय करने में कुछ गलती भी है तो राज्य सरकार एक दूसरे 
लिकित्सक-मण्डल को, जो उन चिकित्सकों से भिन्न चिकित्सकों द्वारा बनाया जायेगा, जिन्होंने पहिले उसे जाचा है. 
अधिकारी को जाच करने तथा उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को देने के लिये आदेश दे सकती है। अधिकारी की 
वेशन दूसरे चिकित्सक-मण्डल के निर्णय के अनुसार स्वीकृत की जावेगी | 

लियम 275-कर्मचारी की मत्यु पर उसकी विधवा पत्नी एवं बच्चों को पुर॑स्कारः- नियम 
276 के अन्तर्गत टिप्पणी के प्रावधानों को शर्ते पर कर्मचारी की विधवा पत्नी एवं बच्चों को 
शुरस्कार निम्त-प्रकार से दिया जावेगा | किन्तु शर्त यह है कि इसके साथ किन्‍्हीं श्रन्य नियमों के 
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अन्तर्गत कोई पेंशन-म्र च्युटी नही दी जाबेगी -- 

(0) यदि कोई कर्मचारी पद के विशेष-जोखिम के परिणामस्वरूप लगी चोट के कारण 
मारा जाता है तो -- 
(क) उप नियम (प) मे वर्णित मिलने वाली राशि की ग्रेच्युटी, एवं 
(ख) एक पेजन जिसकी राशि उपनियम (४9) मे वरशित मिलने वाली राशि से प्रधिक 

नही होगी । ॥॒ 

(४ यदि कर्मचारी पद के जोखिम के परिणामस्वरूप पहुचाई गई चोठ के कारण मारा 
जाता है ती जिसे वह पेशन स्वीकृत की जायेगी उसकी राशि उपनियम (४) में वर्शित 
राशि से अधिक नही होगी, यदि मृत कमंचारी का वेतन 800) रु. ([-9-976 से) 
से कम हो तो मासिक पेन्शन की राशि, जो इस नियम के अन्तर्गत स्वीकृत की जा 
सकती है, उपनियम (70 मे वर्णित दरों की न्यूनतम सीमा सहित ध्यान में रखते हुये 
भी, अपने वेतन के आधे-वेतन से अ्रधिक नहीं होगी, एवं यदि फिसी मामले में उप- 
नियम (0) के अन्तर्गत निकाली गई पेशन की राशि अपने वेतन की आराधी राशिसे 
अधिक होती है तो प्रत्येक व्यक्तिगत पेन्शन की राशि ऐसे झनुपात में घटाईं जावेगी कि 
उनके घटाने से “वेतनादि-को-राशि” अपने वेतन की आधी राशि तक सीमित हो 
जावेगी । 

(४) उप खण्ड 0) व 00 में वर्शित परिवार ग्रेच्युटी एवं पेन्शन निम्न-प्रकार होगीः-- 

परिवार-प्रेच्युटी एवं पेंशन 














ए-विधवदा 
मृत्यु की तारीख को कर्मचारी ग्रेच्युटी मासिक पेशन 
का वेतन 
].. 800) € एवं उससे भ्रधिक 3 माह का वेतन वेतन का 20 प्रतिशत किन्तु 
१0% किन्तु कम से कम भ्रधिकतम 275) ₹. तक। 
800) रू 
2. 200) हू. एवं उससे अधिक हर वेतन का 25 प्रतिशत ऊकिस्तु 
किन्‍्तु 800) रु. से कम अधिकतम 50) रू. व 
न्यूनतम 75) रु. तक । 
3. 200) 5. से नीचे 4 माह का वेतन वेतन का' 45 प्रतिशत किन्तु 
ग्रधिकतम 75) र. व स्युनतम 
40) रु. तक 
बो-बच्चे 
“ “-प्राफाजशाउ ५]. फ्रत्येक बच्चे की मासिक कण... 
मुह को ५ 
50208 यदि बच्चा मा के बिना हो यदि बच्चा मा सहित हो 
800) रु. एवं उससे अधिक 60) के न 5) झ. 
250) रु. एवं उससे अधिक 37-50 रु. 3) * 
किस - से कम हा 
न्‍्तू 800) रू से बेतन का 5 प्रतिशत चेतन का /20 भाग 


250) 5 से कम किन्तु कम से कम 3) 
रू. तक डी 
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(क) बविन्‍्तु शर्त यह है कि नियम 269-ए-(7) के प्रावधानों द्वारा शासित मामलों 
में ग्रं च्युटी की राशि 8 माह के वेतन के समान होगी । 

(ख) माता के रहित बच्चे/बच्चों को भुगतान की जाने वाली पेन्शन किसी भी दशा 
में उस पेन्शन की राशि से कम नहीं होगी जो ग्रध्याय 23-ए के प्रावधान यदि 
उस पर लागू किये होते तो उसे स्वीकार्य हो गई होती । 

(ग) ऐसे कर्मचारियों के लिये जो अपनी मृत्यु के पूर्व कम से कम सात वर्ष की निरन्तर 
सेवा कर चुके हों, यदि सेवा काल में उनकी मृत्यु हो जाती है तो इस खण्ड के 
अधीन विधवा को भुगतान की जाने वाली पेन्शन निम्न-प्रकार होगी-- 

() उसकी मृत्यु की तारीख से सात वर्ष के लिये या उस तारीख तक जिसको 
यदि अधिकारी जीवित रहता तो अपनी सामान्य अभ्रधिवाधिकी आयु 
(सुपरएन्युएशन-एज) प्राप्त कर लेता, इनमें से जो भी अवधि कम हो, उस 
तक के लिये पेन्शन, अन्तिम रूप से उठाए गए वेतन का 50 प्रतिशत होगी 
किन्तु वह नियम 268-सी () के श्रधीन स्वीकार्य पेन्थन की दुगनी की 
अ्रधिकतम सीमा तक होगी । ह 
(2) उसके वाद भुगतान करने योग्य पेन्शन उसी दर पर होगी जो नियम 
268-सी () में दी हुई है । 
टिप्पण्णी:--() एक ऐसे कर्मचारी के संबंध में जो सेवा वृद्धि काल में मरता है तो उसकी मृत्यु मे पु, 
जिस तारीस तक उसे सेवा-बृद्धि स्वीकृत की गई है, उसकी सेब्रा की सामान्य अधिवाधिकी-आयु समभी जाएगी । 
यदि एक कर्मचारी अपने पीछे दो या दो से श्रधिक विधवात्रों को छोड़ जाता है तो विघवा के लिये देय 
इस मियम के श्रधीन प्राप्य पेशन या ग्रेच्युटी को, सभी विधवाग्रों में वरावर 2 बाट दिया जावेगा । 
राजकीय निर्णाय:-- राजस्थान सेवा नियमों के ग्रध्याय 24 में दिये गये असाधारण पेंशन नियमों की 
ओर ध्यान झ्राकपित किया जाता है । सन्देह व्यक्त किया गया है कि क्‍या ऐसे मामले में जिसमे व्यक्ति वित्त विभाग 
की श्रधिमूचना संख्या एफ । (2) वित्त विभाग/व्यय-नियम/64 दिनांक 3-4-67 द्वारा किये गये उक्त नियमों से 
नियमित होता है, उसके मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी से दो माह की कटौती की जानी चाहिये ? मामले की जांच 
की जाकर यह तय किया गया है कि ऐसे मामले में मृत्यु-एवं-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी की र/शि में से दो माह के 
“बेतनादि” की कटौती की जानी चाहिये । (ये आदेश दिनांक --67 से प्रभावशील होगे) 
नियम 276-मृत-कर्मचारी के परिवार के श्रन्य सदस्यों को पुरल्कार:--() यदि मृत कर्मे- 
चारी के पीछे न तो विधवा न ही कोई बच्चा रहा हो तो पिता एवं उसकी माता को व्यक्तिगत रूप 
से भ्रथवा सम्मिलित रूप से पुरस्कार दिय। जा सकता है एवं पिता व माता के न होने पर नावालिय 
भाईयों एवं बहिनों को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से पुरस्कार दिया जा सकता है-यदि वे निर्वाह के 
लिये कर्मचारी पर पूर्णतया आ्राश्चित हों एवं उन्हें भ्राथिक सहायता की जरूरत हो । 
है किन्तु शर्त यह है कि पुरस्कार की कुल-राशि उस पेंशन की आावी राशि से अधिक नही 
होगी जो उसे नियम 275 के अन्तगंत विधवा के लिये प्राप्य होती । 
और यह शर्त भी है कि प्रत्येक नावालिग भाई व बहिन का हिस्सा, नियम 275 के उप 
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नियम (४) में वशित एक बच्चे के लिये, जो माता के बिना न हो, स्वीकृत पेशन की राशि से अधिक 
नहीं होगी । 

(2) इस निम्रम के उपनियम (]) के अ्रन्तर्गत कोई भी दिया गया पुरस्कार, पेंशनर की 
ग्राविफ़ स्थिति में सुबार होने पर, इस रूप मे पुनविचार करने योग्य होगा जैसा कि सरकार आदेश 
द्वारा निर्धारित करे । 

डिप्प्ो:--यदि एक मृत कर्मचारी ने अ्रपनी इच्छा बिल द्वारा या वसीयतनामा द्वारा अपनी सम्पत्ति का 
बोरई हिस्सा किसी विधवा, बच्चे, पता, माता या नावालिम भाई व बहिन को देने से मना किया हो तो ऐसा 
व्यक्ति इन नियमो के पन्तगंत कोई पुरस्कार प्राप्त करने के लिये योग्य पात्र नही होगा तथा वह लाभाश दुसरे योग्य 
च्यक्ति के लिए दे दिया जायेगा । 

नियम 277-प्रभावशोल होने की तारीखः--(]) परिवार-पेंशन कर्मचारी की मृत्यु की 
तारीख के दुसरे दिन से या अन्य ऐसी तारीख से प्रभावशील होगी जिसे सरकार निर्धारित करे । 

(2) परिवार-पेशन साधारणतया निम्न मामलों में चालू रहेगी-- 

()) ब्रिधवा या माता के सबंत में उस समय तक जब तक उसकी मृत्यु या उसका पुनः 

विवाह, जो भी जल्दी हो, नही हो जावे। 

(४) नाबालिग पुत्र या नावालिग भाई के संबंध में उस समस तक, जब तक कि उसकी 

उम्र 8 वर्ष न हो जाये । 
(४) अविवाहित पुत्री या नावागि बहिन के संबंध में उस समय तक, जब तक कि उसकी 
शादी न हो जाय या उनकी प्रवस्था 2] वर्ष की, जो भी जल्दी हो, न हो जाये । 

(४) पिता के सम्बन्ध में जीवन भर । 

नियम 278-प्रक्रिया या विधि :--(१) प्रक्रिया १8 मामलों के सम्बन्ध में, इन नियमों 
के भ्रधीन सभी पुरस्कार, वर्तमान में प्रभावशील साधारण पेन्शनों से सम्बन्धित किसी पद्धति/नियमों 
के श्रनुसार उस सीमा तक लागू होगे जिस तक कि ऐसी पद्धति/नियम इन नियमों पर लागू होंगे तथा 
इनसे असम्बद्ध नहीं होंगे । 

(2) जब शरीर क्षति-पेन्शन या ग्रेच्युटी या परिवार पेन्शन का कोई क्लेम उत्पन्न होता 
है तो कार्यालय का अ्रध्यक्ष या विभागाध्यक्ष, जिसमें कि मृत कमंचारी .नियुक्त था, उस क्लेम को 
उचित माध्यम द्वारा सरकार के पास निम्न-लिखित प्रमाण-पत्रों के साथ भेजेगा-- 

(0) उन परिस्थितियों का पूर्ण विवरण जिनमें चोट पहुंची थी, बीमारी हुई थी या मृत्यु 

हुई थी । ही ८ मै 

(४) फार्म 'क' में शरीर-क्षति पेंशन या ग्रेच्युटी के लिये प्रार्थदा-पत्र या जैसी भी स्थिति 

हो, परिशिष्ट-6 में दिये गये प्रपत्नों मे 'ख' प्रपत्न में परिवार पेन्शन के लिये 
प्रार्थना-पत्र । हा हि | ग 
(॥) शरीर क्षति कर्मचारी के सम्बन्ध में या का व्यक्ति के सम्बन्ध में जिसे एक छूत की 
बीमारी हो गई, परिशिप्ट-6 में दिये गये फार्मों के फार्म 'ग! में चिकित्सा-प्रतिबेदन 
मत-राज्य-कर्मचारी के सम्बन्ध में जिसने उसकी मृत्यु का एक चिक्रित्सा-अ((,१दन 
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सीनता की मात्रा पर विचार कर सकता है जो आपात प्राप्त करता है या आधात के परिणामस्वरूप 
मर जाता है या मारा जात्ता है। 


मिथयस 27:--इन नियमों में अन्यथा प्रकार से किये गये प्रावशन के श्रतिरिक्त इन नियमों 
के अधीन पुरस्कार का प्रभाव किसी अन्य पेंशन या ग्रेच्युटी पर नहीं पड़ेगा जिसको प्राप्त करने 
के लिये संबंधित कर्मचारी या उसका परिवार वर्तमान में प्रभावशील अन्य नियमों के अनुसार प्रधि- 
कृत है तथा इन नियमों के प्रावधानों के अन्तमेत स्वीकृत की गई पेंशन, प्राप्त करने वाते की राजकीय 
सेवा में निरन्तर नियुक्ति या पुननियुक्ति पर, उसके वेतन को निश्चित करने में सम्मिलित नहीं की 
जातेगी । 
नियम 272:--निम्न के संबच में कोई पुरस्कार नहीं दिये जावेगे-- 
]. प्रार्थना-पच्र की तारीख से पूर्व 5 बे से अधिक समय पूर्व की चोट या, 
2. मृत्यु जो, कि-- 
(क) बल प्रयोग या दुर्घटना के कारण चोट लगने से सात वर्ष बाद हुई हो, या, 
(ख) कर्मचारी को चिकित्सा संबंधी रिपोर्ट के झाधार पर उस विमारी के लिये अयोग्य 
घोषित करने के सात वर्ष बाद हुई हो, जिससे वह मरा हो । 
लियम 273-चोटों का वर्गीकरण: --इन नियमों के प्रयोजनों के दिये चोटों (इन्जरीस) का 
वर्गोक्ररण निम्त-प्रकार किया गया है:-- 

(क) श्रेणी-पद के दिस्वेव जोधिस--के परिणाम स्वरूप हुई दु्घेटता जिसके कारण श्रांखें 
पुणुँतया नप्ट हो गई हो या जिनकी हालत बहुत भ्रधिक खराब हो गई हो । 

(ख) श्रेशी-पद के विशेष जोखिम:ः--या उसके समान जोखिम के परिणामस्वरूप चोटेंजो 
एक सीमा तक सेवा के अयोग्य बनाती हैं एवं जिनके कारण अंग की हानि होती होया 
जो वहुत तीब्र हो या चोटे जो ऐसे पद के जोखिम के कार उत्तन्न हुई हों एवं जिसके 
फलस्वरूप उसकी आंखे या अंग पूर्णतया सष्ठ ही चुके है या जो अधिक गम्भीर 
प्रकृति की है । 

(ग) श्रेसी-पद के विशेष खतरेः--के फलस्वरूप लगी चोरटें जो तेज है पर इतनी ज्यादा तेज 
नही है एवं हमेशा बनी रहने चाली है, या पद के खतरे के फलस्वरूप लगी चोटे जो 
वैसी ही है जैसी अंग हानि होने के कारण अयोग्यता उत्पन्न करती हैं या जो बहुत तेज 
हूँ तथा स्थाई रूप से वनी रहते लायक है । 

नियम 274-चोटों के लिये पुरस्कारः--()) यदि एक कर्मचारी को ऐसी चोट लगती है जो 

नियम 273 के अन्तगंत (क) श्रेणी में आती है तो उसेः--- 

(क) उपनिय्रम (5) में निदिष्द लागू होने योग्य राशि की ग्रेच्युटी दी जावेगी, 

(ख) पुरस्कार चोट की तारीख से वर्ष समाप्त होने की तारीख के बाद अगनी तारीख से 

दिया जावेगा । 

(). यदि चोट के कारण एक या एक से अ्विक अंगों की हानि या आंखों की हानि 
हुई है तो उसे उच्च-श्य खला पेंशन के लिये उपनियम (5) में निर्दिष्ट लागू होने 
योग्य राधि का एक स्थायी पेंशन पुरस्कार के रूप में दी जावेगी, एवं _ 


ड़ 
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(0) दूसरे मामलों में, एक स्थाई पेशन दी जावेगी जिसकी राशि, उच्च-पेंशन के लिए 
उपनियम (5)में निर्दिष्ट प्राप्त राशि से ज्यादा नही होगी तथा उसकी आधी,रकम से कम नही होगी । 
(2) यदि एक कर्मचारी ऐसी चोट प्राप्त करता है जो नियम 273 की (ख) श्रेणी में श्राती 

हो तो उसे निम्न-प्रकार से पुरस्कार मिलेगाः-- 

(0) यदि चोट के कारण एक आंख या अ्रंग स्थाई रूप से नप्ट हो जाता है या वह चोट 
बहुत चिम्ताजनक ढंग की हो तो चोट लगने की तारीख से उस राशि तक एक स्थाई 
पेंशन जो निम्न-श्र णी पेशन के लिये उपनियम (5) में वर्शित प्राप्य राशि से ज्यादा 
नहीं होगी तथा उस राशि के आधे से कम नहीं होगी । 

(7) श्रन्य मामलों में-- 

(क) चोट की तारीख से एक वर्ष की ग्रवधि के लिये एक अस्थाई पेशन जिसकी राशि 
निम्न-श्रे णी के लिये उपनियम (5) में वर्णित प्राप्य राशि से अधिक नहीं होगी 
तथा उस राशि की आधी रकम से कम नहीं होगी एवं उसके बाद ) 

(ख) उपखण्ड (क) में वर्शित सीमा में पेशन, यदि चिकित्सा-मण्डल प्रतिवर्ष प्रमाणित 
करता है कि चोट निरन्तर तीत्रतर बन रही है । 

(3) यदि एक कर्मचारी को ऐसी चोट लगती है जो नियम 273 की (ग) श्रेणी के अन्त- 
गेत भ्राता है तो उसे उपनियम (5) में वर्णित प्राप्य राशि की एक ग्रेच्युटी पुरस्कृत की जावेगी । यदि 
चिकित्सा-मण्डल यह प्रमारिणत करता है कि कर्मचारी एक वर्ष तक सेवा के लिये भ्रयोग्य रहने लायक 
है अ्रथवा भ्रनुपातिक राशि पुरस्कृत की जावेगी जो इस प्रकार वर्शित राशि की कम से कम चौथाई 
त्तक सीमित होगी यदि उसे एक वर्ष से कम समय के लिये अयोग्य प्रमारित कर दिया जाता है । 

किन्तु शर्ते यह है कि जहां चोट उसे अ्रयोग्य करने के बराबर लगी है जिसके कारण अ्रंग 
हानि होती है तो राज्य सरकार, यदि बह उचित समझे, ग्रेच्युटी के स्थान पर पेंशन स्वीकृत कर 
सकती है जो इस नियम के उयनियम (2) के खण्ड (0) के अन्तर्गत प्राप्य राशि से अधिक नही होगी । 

(4) इस नियम के अन्तर्गत पुरस्कृत की गई एक भ्रस्थाई पेंशन को स्थाई शरीरक्षति पेंशन 
में बदला जा सकता है-- 

(0) जब कर्मचारी ऐसी अग हानि के कारण सेवा के अयोग्य हो जाता है जिसके लिये 

अस्थाई पेशन स्वीकृत की गई थी, या 

(४7) जब अस्थाई पेशन 5 वे से कम समय के लिये प्राप्त नहीं की गई हो, या 

(व) किसी भी समय, यदि चिकित्सा-म्ण्डल प्रभात करता है कि उसकी शारीरिक 

अयगोग्यता में कोई देखने योग्य कमी नही होगी । 








चोट लगने की तारीख को ग्रेच्युटी मासिक पेन्गन मासिक वेशप 
कर्मचारी का चैतन उच्च श्रेणी जिम्न थे सी 
] है ४: 4 
केपयतत पक >> उउउ तक ऋचा उल ्क्छ 7 


). 2000) 5 एवं उससे 
झधिक 
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] है 3 5 4 
_ 2. 500) रु. एवं उससे 275-00 200-00 

अधिक किन्तु 2000) 
रु. से कम | 

3, 000) रु. एवं उससे 3 माह का वेतन 200-00 50-00 
अधिक किन्तु 500) किन्तु 800) रु. 
रु. से कम । से कम नही हो 

4. 900) रु. एवं उससे 850-00 25-00 
अधिक किन्तु 000) 
रु. से कम ५ 

5. 400) रु. एवं उससे ]00-00 84-00 
अधिक किन्तु 900) 
रु, से कम । 

6. 3550) रु. एवं उससे 85-00 40-00 
अधिक किन्तु 400) 
रु, से कम । 

4... 200) रु. एवं उससे ह॒ 67-00 50-00 
अधिक किन्तु 350) 
रु. से कम । 

8, 200) 5. से नीचे 4 माह का वेतन वेतन का /3 वेतन का 2/5 
भाग किन्तु कम भाग किन्तु कम 
से कम 8) रू. से कम 4) रु- 
प्रतिमाह प्रतिमाह 


______.. अऊ् न आ कलची-++----+: पर 

किन्तु शर्ते यह है कि नियम 269-ए-(7) के प्रावधान द्वारा शासित मामलों में ग्रेच्युटी की 
राशि 8 माह के वेतन के समान होगी । । 

राजकौय निर्शेयः--जहाँ राज्य सरकार किसी कर्मचारी द्वारा घाव-चोट या असाधारण पेंशन की स्वी- 
कृति के प्रयोजन से एक मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त करे तथा वह उस साक्ष्य के भ्राधार पर सस्तुप्ट हो जाय कि 
चिकित्सक-मण्डल ने जो उसे जाचा है उसके निर्णय करने में कुछ गलती भी है तो राज्य सरकार एक दूसरे 
लिकित्सक-मण्डल को, जो उन चिकित्सकों से भिन्न चिकित्सकों द्वारा बनाया जायेगा, जिन्होंने पहिले उसे जाचा है. 
अधिकारी को जाच करने तथा उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को देने के लिये आदेश दे सकती है। अधिकारी की 
चेशन दूसरे चिकित्सक-मण्डल के निर्णय के अनुसार स्वीकृत की जावेगी | 

नियम 275-कर्मचारी की मत्सु पर उसको विधवा पटनी एवं बच्चों को पुरंस्कारः- नियम 
276 के अन्तर्गत टिप्पणी के प्रावधानों को शर्ते पर कर्मचारी की विधवा पत्नी एवं बच्चों को 
शरस्कार निम्त-प्रकार से दिया जावेगा | किन्तु शर्त यह है कि इसके साथ किन्‍्हीं श्रन्य नियमों के 


नियम 275]. 
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अन्तर्गत कोई पेंशन-्र च्युटी नही दी जाबेगी -- 


() 


(परे 


यदि कोई कर्मचारी पद के विशेष-जोखिम के परिणामस्वरूप लगी चोट के कारण 
मारा जाता है तो -- 
(क) उप नियम (प) मे वरणित मिलने वाली राशि की ग्रेच्युटी, एवं 
(ख) एक पेशन जिसकी राशि उपनियम (४0) में वर्णित मिलने वाली राशि से प्रधिक 
नही होगी । | 
यदि कर्मचारी पद के जोखिम के परिण्यामस्वरूप पहुचाई गई चोठ के कारण मारा 
जाता है ती जिसे वह पेशन स्वीकृत की जायेगी उसकी राशि उपनियम (४) में वर्शित 
राशि से अधिक नही होगी, यदि मृत कमंचारी का वेतन 800) रु. ([-9-976 से) 
से कम हो तो मासिक पेन्शन की राशि, जो इस नियम के अन्तर्गत स्वीकृत की जा 
सकती है, उपनियम (00) मे वर्णित दरों की न्यूनतम सीमा सहित ध्यान में रखते हुये 
भी, अपने वेतन के आधे-वेतन से अधिक नहीं होगी, एवं यदि किसी मामले में उप- 
नियम (00 के अन्तर्गत निकाली गई पेशन की राशि अपने वेतन की आराधी राशिसे 
अधिक होती है तो प्रत्येक व्यक्तिगत पेन्शन की राशि ऐसे झनुपात में घटाईं जावेगी कि 
उनके घटाने से “वेतनादि-को-राशि” अपने वेतन की आधी राशि तक सीमित हो 
जावेगी । 


(४) उप खण्ड 0) व 00 में वर्शित परिवार ग्रेच्युटी एवं पेन्शन निम्न-प्रकार होगीः-- 


परिवार-प्रेच्युटी एवं पेंशन 





ए-विधवा 
मृत्यु की तारीख को कर्मचारी ग्रेच्युटी मासिक पेशन 
का वेतन विमिस ऊकर 3../%02 2 राज “दशक कम हज मन ल 3 मी अरिचीम ज हुआ 
.,. 800) € एवं उससे अधिक 3 माह का वेतन वेतन का 20 प्रतिशत किन्तु 
बन किन्तु कम से कम अधिकतम 275) रु. तक) 
800) रू 
2, 200) हू. एवं उससे अधिक फ् वेतन का 25 प्रतिशत डिस्तु 
किन्तु 800) रु. से कम अधिकतम 50) रु. व 
न्यूनतम 75) रु. तक ॥ 
3. 200) >. से नीचे 4 माह का वेतन वेतन का' 45 प्रतिशत किन्‍्तु 
$ ग्धिकतम 75) रू. व न्यूनतम 
40) रु. तक 
बी-बच्चे 


मृत्यु की तारीख को 


800) रु. एवं उससे अधिक 
250) रु. एवं उससे अधिक 
किन्तु 800) रू. से कम 
250) € से कम 


+->प८याफ्ाउ _>ज३“३“णएएएउ पउफ्ल्ेक बच्च की मासिक कघन 


यदि बच्चा मा के बिना हो 


यदि बच्चा मा सहित हो 
______॒_[॒- नं ज :फ्््भैभभपफफ-फफजूााजप-मपौ+-+े++ 





चेतन का /20 भाग 
किन्तु कम से कम 3) 
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(क) कविन्तु शर्ते यह है कि नियम 269-ए-(7) के प्रावधानों द्वारा शासित मामलों 
में ग्रे च्युटी की राशि 8 माह के वेतन के समान होगी । 

(ख) माता के रहित बच्चे/बच्चों को भुगतान की जाने वाली पेन्शन किसी भी दशा 
में उस पेन्शन की राशि से कम नहीं होगी जो अध्याय 23-ए के प्रावधान यदि 
उस पर लागू किये होते तो उसे स्वीकार्य हो गई होती । 

(ग) ऐसे कर्मचारियों के लिये जो अपनी मृत्यु के पूर्व कम से कम सात वर्ष की निरन्तर 
सेवा कर चुके हों, यदि सेवा काल में उनकी मृत्यु हो जाती है तो इस खण्ड के 
अधीन विधवा को भुगतान की जाने वाली पेन्शन निम्न-प्रकार होगी-- 

() उसकी मृत्यु की तारीख से सात वर्ष के लिये या उस तारीख तक जिसको 
यदि झ्रधिकारी जोबित रहता तो श्रपनी सामान्य भ्रधिवाधिकी झायु 
(सुपरएन्युएशन-एज) प्राप्त कर लेता, इनमें से जो भी अवधि कम हो, उस 
तक के लिये पेन्शन, अन्तिम रूप से उठाए गए वेतन का 50 प्रतिशत होगी 
किन्तु वह नियम 268-सी ([) के श्रधीन स्वीकार्य पेन्शन की दुगनी की 
अधिकतम सीमा तक होगी । धर 
(2) उसके वाद भुगतान करने योग्य पेन्शन उसी दर पर होगी जो नियम 
268-सी (]) में दी हुई है । 
टिप्पस्णी:--() एक ऐसे कर्मचारी के संबध में जो सेवा वृद्धि काल में मरता है तो उसकी मृत्यु मे पु, 
जिस तारीस तक उसे सेवा-बृद्धि स्वीकृत की गई है, उसकी सेत्रा यी सामान्य अधिवाधपिकी-आयु समभी जाएगी । 
यदि एक कर्मचारी अ्रपमे पीछे दो या दो से अधिक विधवाञ्रों को छोड़ जाता है तो विघवा के लिये देव 
इस नियम के अधीन प्राप्य पेशन या ग्रेच्युटी को, सभी विधवाझ्रो में वरावर 2 बाट दिया जावेगा । 


राजकीय निर्णोय:-- राजस्थान सेवा नियमों के ग्रध्याय 24 में दिये गये असाधारण पेंशन नियमों की 
ओर ध्यान झ्राकधित किया जाता है । सन्देह व्यक्त किया गया है कि क्‍या ऐसे मामले में जिसमे व्यक्ति वित्त विभाग 
की अधिसूचना संख्या एफ । (2) वित्त विभाग/व्यय-नियम/64 दिनांक 3-4-67 द्वारा किये गये उक्त नियमों से 
नियमित होता है, उसके मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी से दो माह की कटौती की जानी चाहिये ? मामले की जांच 
की जाकर यह तय किया गया है कि ऐसे मामले में मृत्यु-एवं-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी की र।शि में से दो माह के 
“बेतनादि” की कटौती की जानी चाहिये । (ये आदेश दिनांक --67 से प्रभावशील होगे) 
नियम 276-मृत-कर्मचारी के परिवार के भ्रन्य सदस्यों को पुरस्कार:--() यदि मृत कर्मे- 
चारी के पीछे न तो विधवा न ही कोई बच्चा रहा हो तो पिता एवं उसकी माता को व्यक्तिगत रूप 
से भ्रथवा सम्मिलित रूप से पुरस्कार दिय। जा सकता है एवं पिता व माता के न होने पर नाबालिग 
भाईयों एवं बहिनों को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से पुरस्कार दिया जा सकता है-यदि वे निर्वाह के 
लिये कर्मचारी पर पूर्णतया ग्राश्वित हों एवं उन्हें ्राथिक सहायता की जरूरत हो । 
हे किन्तु शर्त यह है कि पुरस्कार की कुल-राशि उस पेंशन की आधी राशि से अधिक नहीं 
होगी जो उसे नियम 275 के अन्तगंत विधवा के लिये प्राप्य होती । 
और यह शर्ते भी है कि प्रत्येक नावालिग भाई व बहिन का हिस्सा, नियम 275 के उप 
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नियम (४) में वशित एक बच्चे के लिये, जो माता के बिना न हो, स्वीकृत पेशन की राशि से अधिक 
नहीं होगी । 

(2) इस निम्रम के उपनियम () के अ्रन्तर्गत कोई भी दिया गया पुरस्कार, पेंशनर की 
ग्राविफ़ स्थिति में सुबार होने पर, इस रूप मे पुनविचार करने योग्य होगा जैसा कि सरकार आदेश 
द्वारा निर्धारित करे । 

डिप्पश्ो:--यदि एक मृत कार्मचारी ने अपनी इच्छा बिल द्वारा या वसीयतनामा द्वारा अपनी सम्पत्ति का 
बोरई हिस्सा किसी विधवा, बच्चे, पता, माता या नावालिम भाई व बहिन को देने से मना किया हो तो ऐसा 
ब्यमि | इस नियमों के भन्लगंत कोई पुरस्कार प्राप्त करने के लिये योग्य पात्र नही होगा तथा वह लाभाश दुसरे योग्य 
के लिए दे दिया जायेगा । 

नियम 277-प्रभावशोल होने की तारीखः--(]) परिवार-पेंशन कर्मचारी की मृत्यु की 
तारीख के दुसरे दिन से या अन्य ऐसी तारीख से प्रभावशील होगी जिसे सरकार निर्धारित करे । 

(2) परिवार-पेशन साधारणतया निम्न मामलों में चालू रहेगी-- 

()) ब्रिधवा या माता के सबंत में उस समय तक जब तक उसकी मृत्यु या उसका पुनः 

विवाह, जो भी जल्दी हो, नही हो जावे। 
(४) नाबालिग पुत्र या नावालिग भाई के संबंध में उस समस तक, जब तक कि उसकी 
उम्र 8 वर्ष न हो जाये । 

(४) अविवाहित पुत्री या नावागि बहिन के संबंध में उस समय तक, जब तक कि उसकी 
शादी न हो जाय या उनकी प्रवस्था 2 वर्ष की, जो भी जल्दी हो, न हो जाये । 

(४) पिता के सम्बन्ध में जीवन भर । 

नियम 278-प्रक्रिया या विधि :--(१) प्रक्रिया 488 मामलों के सम्बन्ध में, इन नियमों 
के अधीन सभी पुरस्कार, वर्तमान में प्रभावशील साधारण पेन्शनों से सम्बन्धित किसी पद्धति/नियमों 

के श्रमुसार उस सीमा तक लागू होगे जिस तक कि ऐसी पद्धति/नियम इन नियमों पर लागू होंगे तथा 
इनसे असम्बद्ध नहीं होंगे । 

(2) जब शरीर क्षति-पेन्शन या ग्रेच्युटी या परिवार पेन्शन का कोई क्लेम उत्पन्न होता 
है तो कार्यालय का अध्यक्ष या विभागाध्यक्ष, जिसमें कि मृत कमंचारी .नियुक्त था, उस क्लेम को 
उचित माध्यम द्वारा सरकार के पास निम्न-लिखित प्रमाण-पत्रों के साथ भेजेगा-- 

() उन परिस्थितियों का पूर्ण विवरण जिनमें चोट पहुंची थी, बीमारी हुई थी या मृत्यु 

हुई थी । ह के मं ५ 

(0) फार्म 'क' में शरीर-क्षति पेंशन या ग्रेच्युटी के लिये प्रार्थदा-पत्र या जैसी भी स्थिति 
हो, परिशिष्ट-6 में दिये गये प्रपन्नों मे 'ख' प्रपत्र में परिवार पेन्शन के लिये 
प्रार्थना-पत्र । . ४ 
शरीर क्षति कर्मचारी के सम्बन्ध में या उस व्यक्ति के सम्बन्ध में जिसे एक छूत की 
बीमारी हो गई, परिशिप्ट-6 में दिये गये फार्मों के फार्म 'ग! में चिकित्सा-प्रतिबेदन 
मत-राज्य-कर्मचारी के सम्बन्ध में जिसने उसकी मृत्यु का एक चिकरित्सा-अ[(,१८न 








च्यक्ति 


(॥) 


हज 


448] राजस्थान सेवा ।नयम [नियम 278 


उसकी वास्तविक मृत्यु का विश्वसनीय प्रमाण, यदि कर्मचारी की मृत्यु ऐसी परिस्थ- 
तियों में हुई हो कि उसके लिये चिकित्सा प्रतिवेदन प्राप्त नहीं किया जा सकता । 

(४) सम्बन्धित जांच अधिकारी की इस सम्बन्ध की रिपोर्ट कि कया इन नियमों के अन्तर्गत 
उसे पुरस्कार दिया जा सकता है एवं यदि हां, तो किस सोमा तक । 


राजकीय निर्णप संस्या :---राजस्थान सेवा नियम 293 (]) के साथ पढित नियम 278 की श्रोर 
ध्यान झ्राकाित किया जाता है शिसके अनुसार असाधारण पेंशन के अनुदान की स्वीकृति भी महालेखाकार द्वारा 
पेशन के प्रमाणित छिये जाने पर ही दी जावेगी | महालेसाकार द्वारा यह ध्यान में लाया गया है कि कभी-कभी 
असाधारण पेशनो मे निर्धारित पद्धति का पालन नही किया जाता है एवं इससे पेंशन मुगतान श्रादेश जारी करते 
समय उलभने उत्पन्न हो जाती हैं। 

अतः पेंशन स्वीकृत करने के लिए सक्षम सभी निर्धारित प्राधिकारियों से निवेदन किया जाता है कि 
अ्रमाधारण पेशन के प्रनुदान तथा साधारण पेंशन की स्वरीकृतियां महालेखाकार द्वारा पेशन की राशि के प्रमाणित 
करने के बाद ही जारी की जानी चाहिये तथा सूचित की जानी चाहियें। 


राजकीय निर्णय सए्या 2:--प्रध्याय 24 के भ्रधीन पेंशन प्रदान करने के तरीके को सरल करमे संबंधी 
प्रभन की इस बात को सुनिश्चित करने हेतु जाच की गयी कि उक्त पेंशनरों के दावों को शौघ्रता पूर्वक निपटाया 
जाय । भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 (3) (5) में अ्रपेक्षा की गयी है कि किसी व्यक्ति के सिविल कर्मचारी 
की हैसियत से लगी चोट के सबंध में पेशन के (जिसमे ग्रेच्युटी भी सम्मिलित है) स्वीकार करने के किसी ब्लेम के 
बारे में तथा ऐसी पेशन की राशि के सबंध में किसी प्रश्न के बारे में राजस्थान लोक सेवा झ्ायोग से परामर्श 
लिया जावेगा। प्रत्र यह निर्णय किया गया है कि भविष्य में पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को प्रसाधारण 
पेंशन नियमों के प्रन्तगंंत उन समस्त मामलों मे, जिनमें प्रस्तावित पेशन या ग्रेच्युटी नियमों के द्वारा स्पष्ट रूप से 
उनके प्रन्तग्गंत आती है सीधा संदर्म राजस्थान लोक मेवा ग्रायोग से किया जाना चाहिये एवं जहा पर झाडिट 
आफिसर, प्रशासनिक विभाग, एवं राजस्थान लोक सेवा झायोग के बीच पेंशन प्रदान करने या उसकी मूलराशि 
के बारे में कोई मतभेद न हो तो पेंशन, सक्षम-प्राधिकारी द्वारा, स्वीकृत कर देनी चाहिये। 
ऐसे मामले जो स्पप्ठतः इन नियमों के अन्तगंत नही आते हैं या जहा पर आडिट-प्राफिसर एवं प्रशासनिक 
विभाग या उनमें एवं राजस्थान लोक सेवा झायोग में कोई मत-भेद हो या जहां कोई पेंशन की स्वीकृति, नियमों 
के अन्तर्गत स्पप्टत: नही आती हो, एवं जिसे दया के रूप में स्वीकृत किया गया हो, उन्हें साधारण रूप में वित्त 
विभाग को, उसकी अनुमति के लिये, भिजवाया जाता रहेगा। 


अध्याय 25 


पेन्शन स्वीकार करने हेतु भ्रावेदन-पत्र 
अनुभाग-4 सामान्य 

नियम 279-प्रभावशधीलता:--() इस अध्याय के नियम उन समस्त कर्मचारियों पर लागू 
होंगे जो इन नियमो के अन्तर्गत पेशन हेतु आवेदन करते हैं । 

(2) इस अध्याय के प्रयोजन हेतु 'ग्रेच्यूटी' से तात्पयं मृत्यु-एवं-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्यूटी से है 
तथा उममें सेवा-ग्रेच्यूटी, यदि कोई हो, भी सम्मिलित है तथा 'महालेखाकार' से तात्पर्य महालेखाकार, 
राजस्थान से है । 

[वित्त विभाग की भाज्ञा संस्या एफ ॥ (77) एफ. डी. (नियम) 69 दिनांक 5-5-70 द्वारा 
संशोधित एवं 7-6-70 से प्रभावशील ] 


नियम-280-श्रागामी बारह माहों के भीतर सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूचो 
तैयार करनाः--प्रत्येक विभागाव्यक्ष प्रत्येक वर्ष की प्रथम जनवरी तथा प्रथम जुलाई को, हर छठे 
माह, उन समस्त राजपत्रित अधिकारी एवं अराजपत्रित कर्मचारियों की एक सूची तैयार करेगा जो 
उस तारीख से दो व में सेवा-निवृत्त होने है । ऐसी प्रत्येक सूची की एक प्रतिलिपि महालेखाकार को 
अधिकतम उस वर्ष की 3) जनवरी या 3! जुलाई तक, जैसी भी स्थिति हो, भेज दी जायेगी । अधि- 
बाधिकी (सुपरएन्यूएशन) के अलावा अन्य काररों से सेवा-निवृत्त होने वाले व्यक्तियों के मामलों में 
विभागाध्यक्ष उनकी सूचना जैसे ही उसे होने वाली सेवा-निवृत्ति की तारीख ज्ञात-हो जाये, तत्काल 
महालेखाकार को भेज देगा । 
मिर्देश:---राजस्थान सेवा नियम 280 के अनुसार जो, वित्त विभाग (व्यय-नियम) की विज्ञप्ति संख्या 
एफ. | (77) वि. वि. (नियम)/69 दिनाक 5-5-970 द्वारा भ्रतिस्थापित किया गया है, प्रत्येक विभागाध्यक्ष 
को प्रत्येक छः माह अर्थात्‌ ? जनवरी भौर जुलाई को प्रतिवर्ष उन सब राजपत्रित कर्मचारियों की एक सूची 
बनानी है, जो उस दिनाक से झगले दो वर्य मे सेवा-निवृत्त होने वाले है और उसकी एक प्रति उप्तके द्वारा महा 
जखाकार राजस्थान जयपुर को 3 जनवरी और जुलाई से पूर्व, यया स्थिति, प्रतिवर्ष प्रस्तुत करनी है । 
महालेखाकार ने इस विभाग के ध्यान में लाते हुये बताया है कि केवल कुछ ही विभागों ने भ्रकेक्षण को 
ऐेसी सुचियाँ भेजी हैं 
अतः समस्त विभागाध्यक्षो को सूचित क्रिया जाता है कि सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सूची जो 
राजस्थान सेवा नियम 280 के अधीन एक जनवरी को भेजी जाती थी, उसे तुरन्त ही इस विभाग को सूचना देते 


हुये, महासेखाकार को भेज दिया जाबे । जिन विभागों ने पहले ही ऐसी सूची प्र केक्षण विभाग को भेज दी हैं, वे 


दुवारा नहीं भेजें ! 

नियम 28--पेंशन के लिए औपचारिक झआवेदन-पत्र भ्रस्तुत करने को प्रक्तिया:--प्रत्येक 
कर्मचारी प्रपत्र पी-] में पेशन हेतु ए #-प्रौपचारिक-आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा। राजपत्रित राज्य 
कर्मचारी (जिनमें वे सम्मित्रित नहीं हैं जिनके वेतन एवं भत्ते सस्थापन बिल पर उठाये जाते है 
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अपने श्रीपचारिक आवेदन पत्र सीवे-महालेखाकार को तथा अराजपत्रित कर्मचारी अपने नियुक्ति- 
आधिकारी को अपनी सेवा-निवृत्ति से न्यूनतम दो वर्ष पूर्व प्रस्तुत करेंगे । ऐसे मामलों में जिनमें सेवा- 
निवृत्ति की तारीख का अनुमान दो वर्य पूर्व नही लगाया जा सकता है, वहां आवेदन-पत्र सेवा-निवृत्ति 
की तारीख के तय होने के ठोक बाद प्रस्तुत किया जाएगा तथा दो वर्ष से अधिक सेवा-निवृत्ति-पुर्व- 
झवकाश पर रवाना होने से पुर्व आरवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा । 

टीका:---नियमों में “एक वर्ष', के स्थान पर “दो वर्ष” की अ्रवधि का संशोधन 28-8-74 से किया गया है। 


नियम 282 -पेंशन स्वीकृत करने को सक्षम-प्राधिकारीः-सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारी 
द्वारा स्थायी-रूप से धारण किये गये पद पर नियुक्ति करने में सक्षम-प्राधिकारी ही पेंशन एवं ग्रेच्युटी 
स्वीकार करने में सक्षम होगा। ऐसा प्राविकारी नियम 248 के प्रावधानों को उचित प्रकार से ध्यान 
में रखते हुये प्रपत्र पो-3 में अपने ये आदेश अभिलिखित करेगा कि आया कर्मचारी द्वारा की गयी 
सेवा पूर्ण पेशन या ग्रेच्युटी या दोनों की स्त्रीकृति हेसु अनुमोदित है। यदि की गई सेवा अ्रभुमोदित 
नही है तो उसे उस कारण, इन नियमों के श्रवीन स्थोकार्य पूर्ण पेंशन या ग्रेच्युटी या दोनों में से 
ऐसी कठौती करनी चाहिये जिसे वह दीक समभे । 

राजकीय निर्देश संख्या :--पेशन के विचाराधीन प्रकरणों को शीघ्र निपदाने की हृप्दि से राज्यपाल 
महोदय से नियम 282 के उपबन्धों मे झ्राशिक परिवर्तन करते हुये समस्त कार्योलयाध्यक्षों को समस्त-श्रेणी के 
अराजपत्रित-कर्मचारियों के बारे में, जो दिताक |-4-970 के पर्व सेबा-निवृत्त हुये है, पेंशन स्वीकृत करने के 
अधिकार प्रदान किये हैं । 

यह आज्ञा जाते करने के दिनाक से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। 

[वि. वि. विक्ृष्ति सं. एफ ) (27) वि. थि (नियम)/72 दिनांक 7-6-972 द्वारा निविष्द]ु 


राजकोय निर्देश संड्या 2:---नियम 282 के अनुसार सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारी द्वारा स्थामी-रूप- 
से-घारित-पद पर नियुक्ति के लिये सक्षम-प्राधिकारी पेन्शन एवं ग्रेच्युटी स्वीकृत करने के लिए सक्षम हैं। ऐसे 
प्राधिकारी को प्रपत्र परी-3 के अनुच्छेद (ग) के भ्रधीन यह आज्ञा ग्रभिलिखित करने की झ्ावश्यकता है कि श्राया उस 
कर्मचारी द्वारा की गई सेवा, पेन्शन और ग्रेच्युटी की स्वीकृति के लिये अनुमोदित है या नहीं 


एक प्रशन उठाया गया है कि प्रपन्ष पी-3 मे आज्ञा कँसे अभिलिखित की जायेगी जहा सरकार स्वय्र नियुक्ति- 
प्राधिकारी होने से पेन्शन स्वीकृति-कर्चा-प्ररधिकारी है । इस बारे में स्पष्ट किया जाता है कि जहाँ तक सम्बन्धित 
शासन-सचिव द्वारा श्राज्ञा अभिलिखित करनी है, वह प्रपत्न पी-3 के अनुच्छेद (ग) के भ्रधीन की जा सकती है किस्तु 
जहां ऐसी आज्ञा प्रशासनिक विभाग के किसी अन्य अधिकारी, सचिव के अतिरिक्त, हारा अभिलिखित की जाये, 
तो ऐसी आज्ञा को राज्यपाल के नाम से संप्रेपित किया जाना चाहिये--श्रर्थात्‌ उसी तरीके से जैसे वित्तीय- 
स्वीकृतियां जारी की जाती है । ! 

[िज्नप्ति संख्या एफ 4 (34) वि. वि. (श्र णी-2)/73 दिनांक 43-6-73 द्वारा निविष्ट] 

नियम 283-लिपफिकीय-ब्रुटि का पता लगने के कारण पेंशन का पुनःरीक्षणः--() नियम 
69 व 70 के प्रावधानों के अधीन रहते हुये अंतिम-निर्धा रण के पश्चात्‌ एक बार स्वीकृत की गई 
पेशन का पुनःरीक्षण उस समय तक इस झाधार पर नही किया जायैगा कि वह कर्मचारी के लिये झ- 
लाभपद हो, जब तक ऐसा पुनःरीक्षण बाद में किसी लिपिकीय त्रुटि का पता लगने के कारण श्रमि- 
बाय नहीं हो जाए। पेंशनर को झलाभप्रद होने वाली पेशन का पुनःरीक्षण किये जाने का आदेश 


निमम 285] रादस्पाद तेरा नियम ।823॥ 







के लिये कहा जायेगा। नोटिस की 
फरने-वाला-सक्षम-प्राधिज्षारी यह झादेश देश फि 
झुस्तों में, देसा उक्त प्राधिकारी भादेश दे, 


प्रतार से हिये गये अधिक-भुग 
प्रनुगालनसा करने मे 
र्य्राः 





झतुमाग-2>राजपश्ित-अधिरारी 


वियम 2$4 -वैंगन-पहादि को तेयारी-प्रारम्मभ करनार--महालेसाकार प्रपत्र पी-2 में जिस 
तिथि को कर्मचारी गियारदिशी ऋाए प्राप्त करने पर सेवा-निवृत्त होता है या जिस तिथि को यह 
सेया-नि [ति-पूर्व-भयफाद पर छाता है, इनमें से जो भी पूर्व में हो, उससे दो वर्ष पूर्व पेंशन प्मादि 
तैपार करने वा बा हाथ मे लेगा । इस कार्य में उस समय तक विलम्द नही दिया जायेगा जब तफ 
कर्मचारी पेंगन हेतु मपना मौपचारिक झावेदन पत्र वास्तव में प्रस्तुत नही करेगा। 

नियम 285-राजपत्नित-प्रधिकारियों को पेंशन हेतु प्लौपचारिफ झावेदन-पत्र का प्रपछ्ठ भेजा 
जाना: -- () महालेसाकार नियुक्ति-प्राधिकारी को या जहां सेवा-नियृत्त होने याला कर्मेभारी स्पर्य 
विभागाध्यक्ष है, ती स्ंधित प्रशासनिक-विभाग को सूचना देते हुए, जिस तारोस को झणिफारो 
अधिवाधिकी श्राय प्राप्त करता है उससे था यदि इससे पूर्व संभव हुआ तो उसकी ह प्रत्याशित-सेवा+ 
नियत्ति की तारीस से दो वर्ष पूर्व प्रत्येफ़ अधिकारों के पास प्रपम पी-] (पेंशन के लिये झौपयारिक 
श्रायेदन-पत्र) की एक प्रति इस निवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा कि उसे उचित सूप से भरा जागर 
यथा-संभव शीघ्र उसके पास वापिस भेज दिया जाय, किल्तु किसो भी दशा में सेया-निशृत्ति की 
यास्तविक तिथि के बाद तक विलम्ब नहीं होना चाहिये ! महालेसाकार, राजस्थान, जयपुर सेपा- 
नियत्त होने वाले कर्मचारी का ध्यान नियम 30] के प्रावजानों की झोर भी झाकपित करेगा । 

हि (2) महालेसाकार से पेधन के ग्रोपचारिक झ्वेदन-पत्र को प्रति भराष्त होने पर, सेपा- 
निवत्त होने वाला अधिकारी उसे उच्चित रूप से भरकर महालेसाकार के पास भेजेगा तथा उपनियम 
के अनुसार उसकी मूचना नियुक्ति-प्राषिकारी को अथवा यदि वह्‌ स्पय॑ विभागाष्यक्ष है तो संबंधित 
शासनिक-विभाग को देगा । मु 

5 एक राजबत्रित अधिकारी की सेवाओं का कोई भाग रात्याषित किये ०7 ग्ठीं है 
तो मियम 288 (सी) में दी गई प्रणाली को अपनाया जावेगा ग्रौर ऐसी झवधि की रोवामों का यापिक- 


बश्यक नहीं होगा । 
त्यापन का प्रमाण-पत्र आवश्यक नह 6 होगा गा हम 
गन झाज्ञा संस्या एक | (52) वि. थि. (धेशो-2)/74 दिनौक -9-75 द्वारा निविष्द ] 





(3) पेंशन स्वीकृत किए जाने के झादेशों फो सुचना:--() महालेराकार रा सूचना प्राप्य 
सने पर, नियुक्ति-प्राधिकारी या सरकार के प्रशासनिक विभाग, 42065 होगे गो सारीण से तीन 
न की अवधि के भीतर किन्तु किसी भी दशा में कमंचारी की सेवा-नियृत्ति को तारीरा तफ, प्रषमत 
2 नम महावेखाकार को पेशन-स्वीकृत वःस्ने हेतु आदेशों को भेजेगा । 


452] राजस्थान सेवा नियम नियम 286 


(॥) यदि पेंशन स्वीकार करने वाले प्राधिकारी के श्रादेश खण्ड () में वशित अवधि के 
भीतर प्राप्त नहीं हुये तो वह सुनिश्चित करेगा कि सेवा-निवृत्त-होने-ाले कर्मचारी को पूर्णो पेंशन 
था ग्रच्युटी या दोनों, जो उक्त नियमों के अन्तर्गत स्त्रोकार्य हैं, स्वीकृत की गई हैं । 


07) यदि महालेखाकार को स्वीकृति के आदेश को सूचना दिये जाने के वाद, ऐसी कोई 
घटना होतो है जो स्व्रीकार्य-पेंणन की राशि पर प्रभाव डालतो है, तो तथ्यों को सूचना पेंशन-स्वीकृति- 
प्राधिकारी द्वारा शीघ्र ही महालेखाकार को दी जायेगी । यदि ऐसी कोई घटना नही होती है तो उस 
संबंध की एक सूचना खण्ड () मे वर्णित प्रपत्र पो-3 के प्रेषित क्रिये जाने के ब्राद अधिकारों द्वारा 
को गई सेवा को सस्तोषजनक प्रकृति के प्रमाण-पत्र के साथ अधिकारी के सेवा-निवृत्त होने की तारीख 
से एक सप्ताह के भीतर महालेखाकार को प्रेषित की जायेगी । 


(4) अधिकारी के विरूद्ध फिन्ही सरकारी-बकायों का विवरण तथा इस संबंध में सरकार 
के हित को सुरक्षित रखते के लिप्रे उठाये गए कदमों का विस्तृत-विवरण भी विभागाब्यक्ष द्वारा 
महालेखाकार कार्यालय को कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति की तारीख से कम से कम 4 दिन पूर्व भेजा 
जायेगा! 


(5) पेंशन भुगतान श्रादेश जारी करने फी सूचनाः - जैसे ही महालेखाकार द्वारा पेंशन एवं 
ग्रेच्युटी का अन्तिम रूप से नि्धरिण कर लिया जाए एवं पेंशन उसके अंकेक्षरा-क्षेत्र में भुगतान योग्य 
है तो वह पेशन-स्त्रीकृति-प्राधिकारी के आदेशों को तथा प्रपत्र पी-2 के भाग 3 में अंकित आ्रादेशों को 
ध्यान में रखकर पेशय-भुगतान-प्रादेश तैयार करेगा किन्तु जिस तिथि को कमंचारी सेवा-निवृत्त होता . 
है उससे पन्द्रह दिन से श्रधिक समय पूर्व उक्त श्रादेश जो जारी नहीं करेगा। पेंशन-भुगतान-अ्रादेश 
जारी किये जाने के तथ्यों की सूचना तत्काल हो पेशन-स्वीकृति-प्राधिकारी को दी जायेगीं। यदि 
पेशन का भुगतान भ्रन्य अंकेक्षण क्षेत्र मे किया जाना चाहा जाए तो महालेखाकार उस क्षेत्र के आडिद- 
अधिकारी को सम्बन्धित कोपागार में भुगतान की व्यवस्था करने हेनु आवश्यक भुगतान-प्रधिकार-पत्र 
देने की सूचना भेजेगा । 


अन्तःकालीन पेन्शन एवं ग्रेच्युटी (प्रोविजनल पेन्शन एण्ड ग्रं च्युटो) का भुगतानः-- 


</नियम 286 (]) एक राज-पत्रित-राज्य-कर्मचारी द्वारा उसके राज्य-सेवा-से-निवृत्त-होने की 
दिनांक से पेन्शन-प्राप्त करना/ग्राहरित-करना प्रारम्भ कर दिया जाना चाहिये चाहे उसके सम्बन्ध में 
पेंशन-पत्रादि, महालेखाकार-राजस्थान को, पेंशन-स्वीकार करने के लिये प्रेषित किये गये है श्रथवा 
नहीं । जिन मामलों में पेंशन-पतन्नादि तैयार नहीं किये जाकर महालेखाकार-राजस्थान को नहीं भेजे 
गये हों, उनमें सम्बन्धित-विभागाध्यक्ष ऐसे राजपत्रित-अधिकारी के पेशन-पत्नादि की बहुत सावधानी/ 
सतर्कता से, सुक्ष्म रूप से जांच-पड़ताल करके उसे देय-प्रधिकेतम पेशन-राशि के 75 प्रतिशत भाग 
के भुगतान के आदेश जारी कर देगा। यदि ऐसे अधिकारी के पेंद्रन-पत्रादि तैयार कर लिये गये है 
तथा उस कर्मचारी के सेवा-निवृत्त होने से पूर्व ही महालेखाकार को पेंशन-स्वीकृति के लिये भिजवा 
दिये गये हों तो ऐसे राज्य-कर्मंचारी को उसे ग्रधिकतम-देय-पेंशन-राशि के भ्रधार पर अंत-कालीन पेशन 
स्वीकृत कर दी जावेगी तथा साथ में इन नियमों के अन्तगेत उसे देय-अ्रं च्युटी की राधि का 76 भशि- 
शत भुगतान के लिये प्राधिकृत कर दिया जावेगा । अंतस्कालीन-पेशन की ऐसी स्वीकृति, अत्येके 
मामलों में विभागाध्यक्ष द्वारा इन नियमो के अन्तर्गत एक कर्मचारी के सेवा-निवृत्त होने से पूर्व अथवा 


वियम 286] राजस्थान सैवा नियम [453 


उसकी सेआा-निवृति के दिन अवश्य जारी करदी जावेगी थौर वह स्वीकृति महालेखाकार राजस्थान 
हारा उस प्रधिकारी के पेजर के मामले को प्रतिम रूप से निपटाये जाने तक मान्य ेलिड) मानी 
जावेगी । 

[वित्त विभाग की भ्रधिसूचना संख्या एफ. | (52) वि. वि. (ग्रप-2)/74- दिनांक 20-7-978 
द्वारा प्रतित्यावित] 

(2) विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, जहां कर्मेचारी सेवा-निवृत्ति के समय सेवारत है, अरंत:- 

| कालीन पेजन और प्र ज्युटी की राशि फार्म पी-5 में प्रत्येक-पेंशनर के लिये प्रथकृप्रथक उस कोपालय 
से थाहरित करेगा जिससे उसने वेतन और भक्तों का भुगतान श्राप्त किया है और श्रधिकारी को जिस 
माह में सेवा-निवृत्त किया गया था उसके बाद के महिने के प्रथम दिवस को वितरित करने बनी 
व्यवस्था करेगा । यदि पेशनर झ्पनी पेंशन का भुगताव सनिआडेर ग्रथवा बेंक-ड्राफट से उस स्थान 
पर प्राप्त करने का इच्छुक है जहा पर वह निवास कर रहा है तो पेल्शन को राशि का भयतान 
उसके व्यय पर मसिग्रार्डर अथवा बेंक-ड्राफ्ट से भेजा जायेगा । पेंशनर को श्रतःकालोन पेंशन और 
ग्रेच्युटी का भुगतान जिस दिनांक को किया यया है उसकी सूचना महालेखाकार राजस्थान को 
भेजनी होगी । 

(3) प्रत-कालोन पेन्शन और ग्र व्युटी की राशि जो स्वीकृत की यई है और जिसका भगतात 
कर्मचारी को किया गया है यदि उस राशि से भ्रधिक पाई जाती है जो अन्तिम-पेंशन और ग्रेच्यटी की 
राशि महालेखाकार द्वारा निर्धारित की जानी है तो ऐसे अधिक भुगतान को तियम 283 में वरशित 
प्रशाली एवं शर्तों के अधीन उस्ते लौटाने हेतु कहा जावेगा । 

भभाज्ञा संप्या एफ 4 (52) वि. वि (श्रेशो-2) 74-7 दिनांक 3-9-975 द्वारा उक्त उप-नियम (2) 
तथा (3) भतिस्थापित ] 

राजकीम निर्शायः “कुछ प्रकरणो मे कर्मचारियों ने भवन निर्माण अग्रिम लिये है ओर अग्रिम के एक 
भाग का मुगतान सृत्युन्नह-सेवा-निवृत्ति-गरेच्युटी की राशि से समायोजित करने का विकरप भवत-निर्मासा-भ्रप्रिम 
वियमों के नियम 5 के प्रावधानों के अनुसार दिया है । ऐसे प्रकरष भे भवन निर्माश अ्ग्निय को राफ्ि का एक 
भाग जो बारह माह के वेतन के समातर होते। है. को मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्ैच्युटी की राशि में से श्रथवा विशेय- 
थशदान की राधि में से, जो थे शदायी भविष्य निधि योजना से शासित होते है, समायोजन करने हेतु रख लिया 
जाता है। भवन-निर्माण-अग्रिम नियर्मी के उपरोक्त प्रावधानों को लागू करने में कठिनाई उत्पन्न होनी है यदि 
पेन्शन-स्वीकृति अधिकारी द्वारा 7? प्रतिशत तक ग्रेच्चुडी की राशि का भुगतान करने की स्वीकृति जारी करदी 
जाती है। श्रतः समस्त पेन्शन स्वीह्त-कर्ता-अधिकारियों पर प्रभाव डाला जाता है कि ऐसे प्रकरणों में भन्तः 
कालीन मृत्यु-सह-सेवा-मिवृति-बरेच्चुटी की राधि के भुगतान की स्वीकृति वियर्मों के अधीन स्वीकार्य ग्रेच्युटी की 
अ्रधिकतम राशि के 20 प्रतिशत से ध्शधक मे हो, ही करें । ध 

अन्तःकालीन प्रेच्चुटी जो मृत्यु-सह-सेवा-निदृत्ति-ग्रेच्युदी की स्वीकार्य अधिकतम राशि का 20 प्रतिशत 
से अधिक ने हो की राशि के मुगतान की स्वीहति जारी करने से पूर्व पेंजव-स्वीकृति-सक्षम-धपिकारी मत्कता के 
तोर पर कर्मचारी के व्यक्तिगत रिकार्ड से जाँच करने भयदा कर्मचारी से भवन निर्माण अग्रिय की स्वीयृति बरी 
प्रहि माग कर स्वयं सन्तुब्टि कर लेवें पिशन-स्वीड ति-अधिकारियों इाधय जारी की गई स्वोहतियों में एकलपना 
सामने के लिये यहें निश्विय क्षय गया है कि अन्त:कालीन पेंभव और ग्रेच्युटी की स्वीकृतियां जारी करने हेतु पी-6 
ईमर्धारित फार्म ही उपयोग में लावें । है मु 

[छित्त विभाग को झ्राज्मा सेस्या एफ ? (52) वि वि. (श्रे-2) 74 दि. 8-3-76 द्वारा निदिष्टा 


454] राजस्थान सेवा मियम [नियम 286-ए-287 


५“नियम 286-ए-() नियम 284 से 286 (दोनों सहित) में फ़िसो प्रावध्यन के होते हुये भो, 
एक राजपत्रित अधिकारी, जो दिनांक ]--]975 को गा इसके वाद सोबा-निवृत्त हो रहा है और 
जिसका वेतन एवं भत्ते संस्थापन-बेत्तन-बिलों पर श्राहरित किया जाता है, श्रपना श्रौपचारिक-प्रार्थना- 
पत्र (पेशन की स्वीकृति हेयु) प्रपन्न-], में अपने कार्यालयाव्यक्ष/विभागाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, को 
प्रस्तुत करेगा । उसके मामले में नियम 287 से 294 (दोनों सहित) में बशित पेशन के कागजात 
तैयार करने व पेगन-स्वीकार करने की प्रक्रिया लागू होगी । 

(2) जहाँ राजपत्रित-अधिकारियों के बारे में जो दिनांक -]-]975 को या इसके बाद सेवा- 
निवृत्त हो रहे हैं, महालेश्लाकार-राजस्थान हारा इस श्राञ के जारी होने से पहिले पेंशन के कागजात 
बनाने की तैयारी आ्रारंभ करदी गई/हाथ में ले ली गई हो, तो ऐसे मामले महालेसाकार हारा ही 
निपटाये जावेगे । 

[प्राज्ा संध्या एफ ॥ (4) दि. थि. (श्रे-2) /74 दिनांक 9-6-975 द्वारा निविष्ट तथा 
दिनांक --975 से प्रभावशील ] 


ट 


श्रनु माग-3: श्रराजप प्ित-फर्म चारी 
प्रराजपत्तित-फर्मचा रियों के लिये पेंशन-पत्रादि तैयार फरने हेतु फार्पलियाध्यक्ष फा उत्तर दायित्व 


नियम 287:--() प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष जिस तारीख वो कर्मचारी भ्रधिवारपिकी-प्रायु 
प्राप्त करने पर सेवा-निवृत्त होता है या जिस तारीख को वह सेवा-निवृत्ति-पूर्व अवकाश पर प्रस्थान 
करता है, उनमें से जो भो पूर्व में पेंशन-पत्रादि तैयार करने का कार्य हाथ में लेगा । इस कार्य में उस 
समय तक विलम्ध नहीं किया जायेगा जब तक कर्मचारी पेंशन हेतु अपना औपचारिक-झरवेदन-पत्र 
वास्तव में प्रस्तुत नही करता है । 

(2) सेवा-निवृत्ति के समय स्थानापन्‍न रूप से किसी राजपत्रित-पद को धारण करने वाले 
अराजपत्रित-फर्म चारी के सम्बन्ध में, विभागाध्यक्ष/काय लियाभ्यक्ष की सम्बन्धित-कर्मचारी की सेवा- 
पुस्तिका को, उक्त कर्मचारी की सेबा-निवृत्ति की तारीख से न्यूनतम एक वर्ष पूर्व, यह प्रमाणित 
करने के बाद कि ग्रराजपत्रित-सेवा से सम्बन्धित सत्यापन-प्रमाण-पन्र श्रंकित कर दिया गया है, तथा 
सेवा-पुस्तिका सब प्रकार से पूर्ण है, महालेखाकार के पास भेज देनी चाहिये | यदि अराजपत्रित-कर्म- 
चारी उसकी सेवा के अतिम वर्ष में किसी राजपश्रित-पद पर स्थानापन्‍न-नियुक्त हो जाये तथा जिसके 
मामले में पेंशन-पत्रादि तैयार किये जाकर महालेखाकार को नहीं भेजे गये है, ऐसे कमेंचारी की 
सेवा-पुस्तिका जो सब प्रकार से सत्यापित एवं पूर्ण है, शीघ्र ही विभागाध्यक्ष/कार्यलियाध्यक्ष द्वारा 
महालेखाकार को प्रस्तुत की जावेगी । * 

(3) कार्यालयाध्यक्ष प्रत्येक अराजपत्रित कर्मचारी को जिस तारीख से कर्मचारी अधि- 
वापिकी आयु प्राप्त करता है उस तारीख से या यदि इससे पूर्व संभव हुआ तो उसको प्रत्याशित- 
निवृत्ति की तारीख से दो वर्ष पूर्व प्रपत्र पी-] (पेंशन के लिये औपचारिक आवेदन-पत्र) एक प्रति में 

से भरा जाकर यथा-संभव शीघ्र उसके पास भेज 


इस निवेदन के साथ दी जायेगी कि उसे उचित रूप का 
दिया जाये किन्तु क्रिसी भी दशा मे सेवा-नित्रृत्ति की वास्तविक तिथि के वाद तक विलम्ब नहीं होना 


चाहिये । कार्यालेयाध्यक्ष सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारी का ध्यान नियम 30] के प्रावधानों की शोर 
भी आकर्षित करेगा । 


ना 


नियम 288] राजस्थान सेवा नियम [455 


आ्रादेशः- नियम 287 के साथ पढित नियम 286-ए के प्रावधानों के ब्रनुसार, प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष से 
समस्त राजपत्रित भ्रथवा अराजपत्रित-स रकारी-कर्मंचारियों के पेन्शन के मामले तैयार करने की अपेक्षा की गई 
हैं तथा वहू सरकारी कर्म चारियों के पेशन के मामले, नियमों के अधीन. यथा-म्रपेक्षित हर प्रकार से सम्यक्‌ रूप से 
पूर्ण करके, पेंशन भ्रौर मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान रिलीज करने के लिये महालेखाकार फो भेजेगा । तथापि, 
प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष सेवानिवृत्ति की तारीब से 6 माह पूर्व तक लिखित में श्रौपचारिक रिवदेश करते हुये नियुक्ति 
प्राधिकारी से इस बारे मे प्रग्नमिम रूप से मुनिश्चित करेगा कि क्या राजस्थान सेवा नियमों के तियम 248 मे 
प्रस्वविष्द उपबन्धों की प्रनुपालना सुनिश्चित करने की दृष्टि से, सेवा-निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को 
नियमों के प्रधीन अ्रनुज्ञ य पेशन से कम पेशन मैजूर करने का इरादा है। उस दशा में, जब कि नियुक्ति प्राधिकारी 
नियमों के अ्रधीन अ्रनुज्ञ य पेशन से कम पेशन मजूर करने के अपने विनिश्चय से सेव्रा-निवृत्ति की तारीख से कुछ 
माह पूर्व तक कार्यालयाध्यक्ष तथा महालेसाकार को सूचित नहीं करे तो यह॒माम लिया जायगा कि सेबा-निवृत्त 
होने वाले सरकारी कमंचारी को पेन्शन तथा उपदान की पूरी रकम मंजूर की जायेगी । 


झत: समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को झ्रागाह किया जाता है कि सरकारी कमंचारियों के प्रेशन के 
मामलों का शीघ्र निपटारा करने की दृष्टि से उपयुक्त प्रक्रिया का सदैव अनुसरण किया जाय । 
[संस्या प. । (52) वित्त (प्रूप-2)/74/!7 दिनांक 20-7-978] 


नियम 288-सेवा-सत्यापित करने के बाद सेवा-विवरण तैयार करना:ः--प्रथम प्रग्रस के रूप 
में कार्यालयाध्यक्ष प्रपत्र पी-2 के भाग-2 में आवेदन की सेवाओं का एक विवरण तैयार करेगा, 
तत्पश्चात निम्न-प्रकार से कार्यवाही करेगा-- 


(क) वह सेवा पुस्तिका को तथा सेवा पंजिका को, यदि कोई हो, देखेगा तथा श्रपने श्रापको 
सन्तुप्ट करेगा कि सम्पूर्णा-सेवा के लिये सत्यापनों के वापिक-प्रमाण-पत्र उसमे ग्रकित 
है। सेवा के असत्यापित-भागों के सम्बन्ध में वह (उसे या उन्हे जैसी भी स्थिति हो) 
वेतन बिलो एक्विटेन्स-रोल्स या अन्य सम्बन्धित अभिलेखों के सदर्भ में सत्यापित 
करने की भी व्यवस्था करेगा तथा सेवा-पुस्तिका या सेवा-पजिका, जैसी भी स्थिति 
हो, में प्रावश्यक-प्रमारा-पत्र श्रमिलिखित करेगा । 

(ख) यदि किसी भी अ्रवधि की सेवा खण्ड (क) में निर्दिप्ट प्रकार से सत्यापित हो सकते 
योग्य नही हो तो सेवा की उस अवधि के बारे में कर्मचारी ने जिस अन्य जिस कार्यालय 
या विभाग में वह सेवा की है, उसके अध्यक्ष या विभागाध्यक्ष को, जैसी भी स्थिति हो, 
सेवा के सत्यापन किए जाने हेतु उस विभाग के संदर्भ का उल्लेख किया जावेगा जिसमें 
उस अ्रवधि के दौरान उस अधिकारी को सेवा करता हुआ दिखलाया गया है । 

(ग) यदि खण्ड (क) एवं (ख) में दर्शाये तरीके से किसी भी कर्मचारी हारा की गईं सेवा का 
कोई भाग-सत्यापित किए जाने योग्य नही हैं तो कर्मचारी एक कोरे कागज पर श्रपना 
यह लिखित बयान भ्रस्तुत करेगा कि वास्तव मे उसने उस अवधि में सेवा की-थी तथा 
बयान के नीचे उस बयान की सत्यता के बारे मे एक घोपणा करेगा तथा ऐसी घोषणा 
की पुष्टि मे समस्त दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत करेगा तथा ऐसी समस्त सूचना देगा जिसे 
प्रस्तुत करना उसकी सामर्थ के ग्रधीन है । उस कर्मचारी को पेंशन स्वीकृत करने में 
सक्षम-प्राधिकारी, लिखित बयान में दिये गये तथ्यों तथा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य एवं 
उक्त सेवा-अवधि की पुष्टि में उस कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार करने के 


करत 
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वाद यदि संतुष्ट हो जाय तो सेवा की उस अ्रवधि को उस कर्मचारी की पेशन को मिनने 
के प्रयोजनाथथ की गई सेवा के रूप में समझे जाने की स्वीकृति दे सकता है । 
नियम 289-पंशन-संबंधी-पत्रादि पूर्णा करना: --नियम 288 में वर्णित सेवा-विवरणों को पूरा 
करने के बाद क्रार्यालयाध्यक्ष प्रपत्र पी-2 के भाग-] को पूरा करेगा। यह कार्य इस तथ्य को ध्यान 
में रखे बिना ही किया जाना चाहिये कि कर्मचारी से पेंशन हेतु औपचारिक आरवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है 
या नहीं । यदि ऐसे समय उक्त श्रोपचारिक आवेदन-पत्र कर्मचारी से अभ्रभी तक प्राप्त नहीं हुआ है तो 
प्रपत्र पी-2 के भाग-] में सवधित कालम अधूरे छोड़ देने चाहिए । उक्त श्नौपचारिक आवेदन-पत्र के 
प्राप्त होने के वाद शोच्र ही संबंधित प्रप्रिष्टियां करदो जाएगी । ० 
नियम 290-अपत्र पी-3 में पेंशन-स्वीकृत-कर्त्ता-प्राधिकारी के आ्रदेशः-मियम 289 की गपे- 
क्षाओं को पूर्ण करने के वाद शीघ्र ही कार्यालयाध्यक्ष निम्न-कार्यवाही करेगा-- * 


(!) वह प्रपन्न पी-3 में यह प्रमाणित करेगा कि भ्राया आ्रावेदक का चरित्र, आचरण एंव 
गत-सैवा ऐसी रही है जिसमें वेशन स्वोकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा उसके बारे में 
अनुकूल रूप में विचार किये जाने के लिये वह अधिकृत हो सके । व्रह उसमें अपनी 
स्वयं की यह राय भी दर्ज करेगा कि आया पूर्व में की गई सेवा सत्यापित हो गई है या 
क्या उसे स्वीकार किया जाना चाहिये अथवा नहीं । अ्रवकाश, निलम्बन श्रादि की 
सभी श्रवधिया जो सेवा के रूप में नहीं गिनी गई है, प्रपत्र पी-2 के भाग-2 के अनु भाग-3 
में सावधानी पूर्वक दर्जे की जानी चाहिए । यदि आवेदन-पत्र-अ्समर्थता-पेशन (इन- 
वेलिड पेंशन) के लिये है तो वहां आवश्यक चिकित्सा-प्रमाण-पत्र संलग्न किया 
जावेगा । 3 

(2) प्रपत्र पी-3 में पेंशन-स्वीकृति-प्राधिकारी के झ्रादेश प्राप्त करने के बाद कार्यालयाध्यक्ष 
प्रपत्न पी-2 एवं प्रपत्र पी-3 को मूल मे महालेखाकार के पास प्रपत्र पी-4 में एक पत्र के 
साथ भेजेगा तथा इनके साथ में वह कर्मेचारी की सेवा-पुस्तिका एवं सेवा-पंजिका, यदि 
कोई हो, श्रद्यावधि पूर्ण कर तथा अन्य दस्तावेज जिन्हे क्लेम की गई सेवा के सत्यापन 
के लिए विशवस्त समझा जा सके, भी ऐसे ढ़ंग से भेजेगा कि उन्हे ग्रासानी से देखा जा 
सके । वह उपरीक्त भ्रपत्रों में से हर एक प्रपत्र की एक प्रति अपने पास, अभिलेख के 
लिए, रखेगा । ऐसे मामलों में जहां भुगतान अन्य आडिट क्षेत्र में चाहा गया हो वहां 

प्रपत्न पी-2 एवं प्रपत्र पी-3 महालेखाकार राजस्थान को दो प्रतियों में भेजें जायेंगे । 
नियम 29]-उन तथ्यों की सुचना जो महालेखाकार को पेंशन पन्नादि के भेजे जाने के बाद 
पशन की राशि पर प्रभाव डालने वाले पाए जाए :- 

(0) यदि मद्दालेखाकार को पेंशन-कागजातों के भेजे जाने के वाद कोई ऐसी घटना घटती है 
जो स्वीकार्य-पेंशन की राशि पर प्रभाव डालती है, तो ऐसे तथ्य की सूचना पेशन 
स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा महालेखाकार को शीघ्र ही दी जाएगी । 

८ ऐसे मामलों में जहा पेंशन-सेबंधी-कागजात कर्मचारी की वास्तविक सेवा-निवृत्ति को 
तिथि से पूर्व महालेखाकार के पास भेज दिऐ जाते है वहां पेंशन स्वीकृत करने वाले 
प्राधिकारी द्वारा सेवा को स्वीकार करने की तारीख से सेवा-निवृत्ति की वास्तविक 
तारोख तक की अ्रवधि के लिए कर्मचारी द्वारा की गयी सेवा के सन्‍्तोष-जनक होने के 
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बारे में एक प्रमाण-पत्र तथा उसकी सेवा-निवृत्ति की वास्तविक तिथि का उल्लेख करने 
वाले आदेश की एक प्रति उसके सेवा-निवृत्त होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर 
भेजी जाएगी । इसके साथ ही कर्मचारी के विरूद्ध बकाया, किसी प्रकार की सरकारी 
देवतात्रो का तथा इस संबंध में सरकार के हितों को सुरक्षित रखने के लिए उठाग्रे गये 
कदमों का एक तरिस्तृत-विवरण भी महालेखाकार, राजस्थान के पास भेजा जावेगा । 
/वियम 292- (4) (कर) श्रन्तःकालोन पेंशन एवं ग्रे च्युटी (प्रो विजनल-पेंशन-एण्ड-प्रे च्युटी) का 
भगताने:-एक ग्रराजपत्रित-कर्मंचारी को उसके सेवा-निवृत्त होने की दिनांक से पेन्शन प्राप्त करना_ 
प्रारम्भ कर देना चाहिये चाहे उसके पेन्शन-पत्रादि तैयार नही किये गये हों तथा महालेखाकार को 
पेन्अन-स्वोफ़त करेंने के लिये नही भेजे गये हों । जिन मामलों में पेन्शन-पत्रादि तैयार कर लिये गये 
हो एवं महालेखाकार के पास भिजवा दिये गये हो, उनमे कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पेन्शन के मामले की 
सावबानो-पूर्वक जाच/परीक्षण कर सुक्ष्म रूप से जांच-+डताल कर कर्मचारी को देय-अधिकतम-पेंशन- 
राशि का 75 प्रतिशत भ्रतःकालीन-पेशन_ के रूप में भुग्तान-प्राधिकृत कर दिया जावेगा तथा 75 
प्रतिगत तक, अधिकतम देंव/भराह्म ग्च्चुटो प्राव्त करने की स्वीकृति जारी करदी जावेगी अधिकतम देय प्राह्म ग्रच्यूटी प्राव्त करने की स्वीकृति जारी करदी जावेगी। यदि 
वेग्शन-पंत्रेंदि तैयार कर महालेखाकार राजस्थान को संबंधित कमचारी के सेवा-निवृत्त होने से पूर्व 
प्रथवा सेवा-निवृत्ति के दिन भिजवा दिये गये हों तो अतःकालीन-पेंशन के भुगतान के लिये स्वीकृति, 
कर्मचारी को इन नियमों के अन्तगंत देय अधिकतम पेशन की सीमा तक जारी कर दी जावेगी | साथ 
में इन नियमों के अन्तर्गत देय ग्रेच्युटी की राशि में से 75 प्रतिशत तक अंतःक्रालीन रूप से स्वीकृत कर 
दी जावेगी | प्रन्तःकालीन-पेन्शन के लिये स्त्रीकृतियां कार्याल्‍याध्यक्ष द्वारा सदैव इन नियमों के 
ग्रस्तात एक वार्मचारी के सेवा-निवृत्त होने के दिन अ्रवृश्य जारी कर दी जावेगी जो महालेखाकार 
द्वारा कर्मचारी के पेन्शन के मामलों को श्रन्तिम'रूप से निपठारे के समय तक वैध (वेलिड) रहेगी । 
[घित्त विभाग की श्रधि. एफ. (52) वि. वि. (ग्रप-2)/74 दिनांक 20-7-78 द्वारा प्रतिस्थापित ] 














क्ा:--वित्त विभाग फी प्रधिसूचना क्रमांक एफ । (52) वि. वि. (प्रूप-2)/74 दिनांक 20-7-78 द्वारा 
राजस्थान सेवा नियमों के तियम 286 () को दि. 20-7-78 से प्रतिस्थापित कर यह प्रावधान 
किया गया है कि एक कर्मचारी को सेवा-निवृत्ति के दिन से ही पेंशन मिलना भ्रारम्भ हो जाय तथा उसे 
देय-प्रेच्युटी की राशि का 75 प्रतिशत भी तुरन्त प्र प्त हो जाय । 


डीफ 


इसी प्रकार की व्यवस्था वित्त विभाग की उक्त अधिसूचना द्वारा सेवा नियम 287 () 
को 20-7-78 से प्रति-स्थापित कर अराजपत्रित कर्मचारियों के संबंध में भी जारी कर दी गई है । 

इन नियमों के प्रतिस्थापन से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह लागू किया गया है कि जिस अधि- 
क्कारी/कर्मचारी के पत्रादि-तैयार कर उसके सैवा-निवृत्त होने से पूर्व अथवा सेवा-निवृत्ति के दिन भी 
महालेखाकार को भिजवा दिये गये हैं तो उसे उन-पत्रादि के आधार पर अधिकतम देय पेशन की 


राशि प्रतःकालीन पेंशन के रूप मे दे दी जावेगी । 


(रू) विभागाध्यक्ष/कायलियाध्यक्ष, जहा पर वह कर्मचारी सेवा-निवृत्ति के समय सेवारत 
है अन्तःकालीन पेंशन भर गस्य ा पेंशन और ग्रेच्युटी की राशी फार्म पी-5 में अत्येक पेंशनर के लिये पृथक-प्रथक उस _ पी में प्रत्येक पेंशनर के लिये पृथक-प्रथक उस 
कीपालिय से आहत के झतब्नाहरित करेगा जिससे उसने वेतन और भत्तों का भगतान प्राप्त किया है और वर्मेचारी 
को जिस माह में सेवा-लिवृत्त किया गया था उसके बाद के महिने के प्रथम दिवस को वितरित करने 
की व्यवस्था करेगा । यदि पेशनर अपनी पेंशन का भुगतान मनि-श्राडेर अथेवा बेंक-ड्राफ्ट से उसे 

शे व्यवस्य 





ह 
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स्थान पर प्राप्त करने का इच्छुक है जहां पर वह निवास कर रहा है तो पेंशन की राशि का भगतान 
उसके व्यय पर मनि-प्रार्डर अथवा बेक-ड्राफ्ट से भेजा जावेगा । पेंशनर को अन्तःकालीन पेंशन झौर 
ग्रेच्युटी का भुगतान' जिस दिनांक को किया गया है उसकी सूचना महालेखाकार को भेजनी होगी । 
(2) कार्यालयाध्यक्ष, जहा कही आवश्यक होगा, 
0) अ्रंच्युटी राशि वसूल करेगा जो कर्मचारी की नवीन-पारिवारिक-पेंशन में अ्रंशदान को 
व्यक्त करने हेतु दी माह के “बेतनादि” या 'बेतन' के, जैसी भी स्थिति हो, समान 


होगी । हि 
00 भाग-4 के अनुसार सरकारी वकायों की बमूली एवं समायोजन के लिए उपयुक 
कार्यवाही करेगा । 


(3) यह कमंचारी की इच्छा पर है हि वह अपनी ग्रेच्युटी की शेष, चौथाई राशि का, 
भुगतान या तो उस कोयागार से जिसमें अ्रन्तिम पेंशन का भुगतान चाहा गया है या कार्यालयाध्यक्ष 
से प्राप्त करे । यदि कर्मचारी ग्रेच्युटी की शेय राशि का भुगतान कार्यालयाध्यक्ष से प्राप्त करना 
चाहता है तो वह सेवा-निवृत्ति पर रवाना होने से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष को इस संबंध में अ्रपना विकल्‍प 
देगा। कार्यालयाध्यक्ष, ऐसे मामले में ग्रेच्युटी की राशि को आ्राहुरित 'एवं वितरित करने की कार्यवाही 
तब ही प्रारम्भ करेगा जब महालेखाकार ने आवश्यक अभ्रधिकार पत्र जारो कर दिया गया हो | 

[वित्त विभाग की प्राज्ञा सस्या एफ | (52) वि. वि. (श्रेणी-2)/74-] दिनांक -9-975 द्वारा 
प्रतिस्थापित ] 

राजकोय निर्णय सस्या :--राजस्थान सेवा नियम 286 और 292 के प्रावधानों की झोर ध्यान झाक- 

वित किया जाता है (सख्या एफ । (52) वि. वि. श्रे-2)/74- दिनांक ।-9-975 द्वारा निविष्ट) जो कर्मचारी 
को अन्तःकालीत पेशन एव ग्रेच्युटी के मुगतान की व्यवस्था करता है। उपरोक्त नियमो मे दिये गये उपबन्धों के 
अनुसार पैशन-स्वीक्षत्ति को सक्षम-अधिकारी मृत्यु-सह-सेवा-निवृति-ग्रे च्युटी को झधिकतम राशि जो इन नियमों के 
अधीत स्वीकार्य है कि 75 प्रतिशत राशि का भुगतान करने के लिये अधिकृत है। कुछ मामलो में कर्मचारियों ने 
भवन-मिर्माण अग्रिम लिये हैं प्रौर झग्रिम का एक भाग का भुगतान मुत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-प्रेच्युटी की राशिसे 
समायोजित करने का विकल्प, भवन निर्माण अग्रिम नियमों के नियमो के नियम 5 के प्रावधानों के अनुसार दिया 
है। ऐसे प्रकरणों मे भवन-निर्माण-अग्रिम की राशि मे से जो श्रशदायी भविष्य निधि योजना से शासित होते है, 
समायोजन करने हेतु रख लिया जाता है। भवन निर्माण अग्रिम के त्रियमो के उपरोक्त प्रावधानों को लागू करने 
में कठिनाई उत्पन्न होती है थदि पेशन-स्वीकृति को सक्षम-अधिकारी द्वारा 75 प्रतिशत तक ग्रेच्युटी की राशि का 
भुगतान करने की स्वीकृति जारी करदी जाती है । अतःसमस्त पेशन-स्वीकृति-कत्त-प्रधिकारियो पर जोर डाला 
जाता है कि ऐसे प्रकरण में भ्रन्तकालीन मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रे च्युटी की राशि के मुगतान की स्वीकृति, नियमों 
के श्रधीन स्वीकार्य ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि का 20 प्रतिशत से अधिक न हो, ही करें । 


अन्तःकालीन ग्रेच्युटी जो मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्र च्युटी की स्वीकार्य ग्रधिक्तम राशि का 20 श्रतिशत से 
अधिक न हो, की राशि के भुगतान की स्त्रीकृति जारी करने से पूर्व पेंशन स्वीकृति सक्षम-अधिकारी सतर्कता के 
तोर पर कर्मचारी के व्यक्तिगत रिकार्ड से जाच करके अ्रथवा कर्मचारी से भवन निर्माण प्रप्रिम की स्वीकृति की 
प्रति माग कर स्वय सन्‍्तुष्ठि कर लेवें । पेशन-स्वीकृति को सक्षम अ्रधिकारियों द्वारा जारी की गई स्वीकृतियों में 
एक-रूपता लाने के लिये यह निश्चय किया गया है कि अन्तःकालीव-ोशन ौर ग्रेच्युटी की स्वीकृतिया जारी करने 
हेतु फार्म पी-6 निर्धारित किया जाता है । 
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राजकीय निर्शेय संब्या 2: - वित विभाग के ज्ञापन सझया एफ. (52) वित्त (यप-2) 74/7, दिनांक 
]-9-? $ के द्वार सेवारत राण्य->मंचारी को मृत्यु हो जाने की दशा में नियमों के प्रधीन देय पारिवारिक पैशन 
वी घधिकतम राशि की 75 प्रतिशत तक की सीमा तक “अन्तरिम-पररिवारिक-पेंशन स्वीकृत करने की प्रक्रिया 
वन,ई गई है। उक्त झ्रादेश में मृत्यु-ग्व-मेवा-विवृत्ति-उपदान के प्रस्तरिम सुबतान (प्रोविजनल-पेम्ेन्ट) के भ्रादेशों के 
बारे में कोई उल्लेस नही है । मृत्यु-एव-सेवा-निदृत्ति-उपदान व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों को देव होता है जिन्हें 
मूव#-राज्य-कर्मचारी द्वारा, उसके सेवा में रहते, उनके सामों के बारे में मनोनयन किया गया हो । सेवा में रहते 
(० कर्मचारी दारा गिसी व्यक्ति, व्यक्तियों के नामों का मनोतयन नही किये जाने की दशा में मृत्यु प्रथवा सेवा- 
वृत्ति उपदान मृत राज्य-कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को समान भाग में देव होता है 

सरवार के ध्यान में ऐसे श्रकरण ग्राये हैं जिनमें कई विभागों ने सेवा में रहते हुये मृतक राज्य कर्मचारी 
दारा मनोवीत डिये गये व्यक्तिपों को ध्यान में रसे विदा मृत-कर्म चारी की विधया को मृत्यु-एव-सेवा-निवृत्ति-उपदाद 
थी देव राशि वी 75 प्रतिशत की सीमा तक, अन्तरिम भुगतान के आदेश जारी कर दिये ग्ये/कर रहे हैं. जिसका 
परिरशाम बह तिकला है कि ऐसे मुगताव का मृतक कर्मचारी द्वारा मनोनीत व्यक्तियों को भुगतान ने होकर प्रस्य 
अयक्तियों को ही गये हैं जिसे अनेकों कामूनी पेचदसिया उत्पन्न हो जाते की सम्भावना भी हैं। 

अतः यह सुनिश्चित करने के लिये पेन्शन स्वीकृत करने को सक्षम समस्त प्राधिकारियों फो स्पप्ट किया 
जाता है कि सेवा में रहते हुये मरने वाले कर्मचारी के मामले में मृत्यु एव सेवा-निवृत्ति-उपदान के अन्तरिस भुगतान 
की स्वीकृति नही दी जानी चाहिये क्योंकि वित्त विभाग के दिनांक 7-9-975 के आदेशों में केवल देय पारि- 
वारिफ-पेस्कन राशि की 75 प्रतिशत तक राशि श्रन्तरिम पारिवारिक-पेन्शत के रूप में स्वीकृत की जा सफती है । 
बहा "प्रस्तरिम मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति-उपदात” (प्रोविजनल पेमे्ट ऑफ डी. सी. श्रार, जी.) स्वीकृति के अधिकार 
किसी प्राधिकारी को नही दिये गये है । 

[वित्त विभाग के स्पष्टीकरण संज्या प. (52) बिल (ग्रूप-2)/74 दिनाक 7-0-977] 
दीका:--कृपया इस बारे में निगम 268-डी-के नोचे विप्पणो संह्या-2 के नीचे अ्रंक्ित प्रक्रिया भी देखें । 

नियम 293-पेंशन-भ्ावेदन-पत्र पर श्राडिट-मुखांकन:--(!) नियम 290 के प्रावधानों के 
अधीन उसे भेजे गए पेशन-संवधी पवादि प्राप्त करते पर, महालेखाऊार आवश्यक जांच करेगा तथा 
प्रपत्र-2 में अपन' श्राडिट-मुखांकन (एनफेसमेंट) अंकित करेंगा। यदि पेंशन का भगवान उसके 
आडिटनछेत्र में किया जाना है तो वह पेंशव-भुगताव-आदेश तंयार करेया। पेंशन का भुगतान उस 
तारीख से, जिसको प्रंतःकालीन पेंशन का भुगतान बन्द होता है, आगा-ो तारीख से प्रभावी होगा । 
ऐसी अवधि के संबंग में जिसके लिये कार्यालिय/धयक्ष द्वार पेंगन ग्राहरित एवं वित्तरित की यई थी, 
कैशन की कोई हो, भी महालेखाक़ार द्वारा भुगवान करने हेतु प्राधिकृत की जाएगी । 


(2) बड़ि ग्रेच्युटी की शेष-राशि का भुगतान उस कोपायार या उप-कोपागार , से चाहा 
गया है जितने अत्तःकाली व-्पेशन आहरित को जानी है तो महालेखाकार सेवा-निवृत्त-कर्मचारी के 
विरूद्ध बकाया राशि का समायोजन करने के बाद ग्रंच्युटी की राशि का भुगतान करने हेतु प्राधिक्ृत 
करेंगा। यदि कर्मचारो ने कार्मालयाध्यक्ष से ग्रेच्युटा की शेष राशि का भुगतात प्राव्स करने हेतु 
विकह्र दिया है तो महालेखाकार कर्मेचारी एवं कोपागार-अविकारी को उस राशि की, यदि कोई हो, 
जिसे कायलियाध्यक्ष कर्मचारी को भुगतान करने से पूर्व समायोजित करेगा, सूचना देते हुए इस संबंध 
में आवश्यक अधिकार-पत्र जारी करेंगा। 

(3) पेस्शन-भुगतान-आदेश तथा ग्रेच्युटी की शेप राशि का मुगतान करने हेतु आदेश जारी- 


हट 


अब 
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करने के तथ्य की सूचना शीघ्र ही कार्यालयाध्यक्ष को दी जायेगी तथा पेन्गन-पत्रादि, जिनकी श्रागे 
आवश्यकता नहीं है, उसे लौटा दिये जायेगे । 

(4) कायलियाध्यक्ष द्वारा आहरित एवं वितरित अम्तःकालीन-येन्शन एवं प्रेच्यटी का 

समायोजन उस अंकेक्षण-अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसके क्षेत्र में अंतिम-भुतान किये भय ये। 

(४) यदि महालेखाकार कर्मचारों की सेवा-नियूत्ति कि तारीस से वारह माह कि अवधि में 

अस्तिम-पेंगन एवं ग्रेच्युटी कि राशि निर्धारित करने में असमर्थ रहे तो बह इस तथ्य कि सूचना 
स॒ बंधित कोषाधिकारी को सूचित करते हुए कार्यालयाध्यक्ष को देगा तथा सम्बन्धित पेन्शनर को ऐसी 
अवधि के लिग्रे जो महालेखाकार द्वारा निदिप्द कि जाये, ध्ंतःक्ालीन-पेस्शन वितरित करने के लिए 
प्राधिकृत करेगा । 

टीका:--निपम 292 () (कर) प्रति-स्थापित हो जाने से पहु अमुच्छेद ध्रभायहीन हो गया है 

(6) महालेखाकार अतम्बतलीन भू यतान किये जाते रहने कि भ्रवधि के दौरान भी 
ग्रच्युटी कि शेप-राशि के भू मतान के लिये प्राधिकृत कर सकता है, वशतें श्ेच्यटी कि राशिका 
अन्तिम रुप से निर्धारण हो चुका हो तो तथा कर्मचारी के विरूद्ध सरकारी बकायों की कोई वसूली 
शेप नही हो । 

(7) यदि पेंशन एवं ग्रेच्युटी की शेप राशि दूसरे आडिट-न्षेत्र में भुगतान की जानी हो तो 
महलिखाकार प्रपत्र पी 2 एवं प्रपत्र पी-3, प्रत्येक की एक प्रति उसके प्रके तश-7ख किन एवं यदि प्राप्त 
हो गया ही तो अन्तिम-वेनन-प्रमाश पत्र के साथ उस क्षेत्र के अंकेश्षण-प्धिकारी के पास भेजेगा जो 
पेन्शन भ्‌ गतान-्दिश तथा ग्रेच्यूटी कि शेष राशि का भू गतान करने के लिये आदेश तैयार करेगा 
तथा उपनियम 0) में निर्दिष्ट किये गये अनुसार अप्निम कार्यव,ही करेगा । 

(8) यदि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा ग्राहरित एवं वितरित्त अ्न्तःकालीन-पेंशन की राशि महा- 
लेखाकार द्वारा निर्धारित अन्तिम पेंशन से श्रधिक पाई जाय तो महालेखाकार के लिए भ्रधिक राशि 
को ग्रेच्युटी के शेप में से, यदि कोई हो, समायोजित करने या भविष्य में भूगतान योग्य पेंशव से; 
कम भू गतान द्वारा, अधिक राशि की चसूली करने के लिये छूट होगी । 

"/नियम 294:--महालेखाकार प्रपत्र पी-2 के भाग ॥! में वलेम की गई किसी भी सेवा को 
अस्दीकार करने के अपने कारणों का संजेय में उल्लेख करेगा। अ्रन्य किसी प्रकार की श्रस्वीकृति को 
प्रपत्ष पी-2 के भाग 3 में उसके कारणों सहित भ्राडिट-मुखांकन अ्भिलिखित करेगा । 

अनुभाग-4:--राजकोय बकाया एव पेंशन की स्वीक्ति-- 

नियम 295-..-रजकीय बकायों का भुगतान, फर्मचारी का कर्तव्यः--() प्रत्येक सेवा 
निवृत्त होने वाले कर्मचारी का यह कर्तेव्य होगा कि वह झपनी सेवा-निवृत्ति कि तारीख से पूर्व 

समस्त सरकारी बकायों का भू यतान करें । रे 
(2) विभांगाघ्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, राजपत्रित एवं अराजव्वित कर्म- 

चारियों के सम्बन्ध में तिम्तांकित विभागो/संगठनों से ”बकाया-नही-प्रमास-पत्रा प्राप्त करने के लिये 

उस कर्मचारियों कि सेवा-निवृत्ति की दिनांक से न्यूनतम-तीन-माह पूर्व पत्र-व्यवहार आरम्भ करेंगे-- 

0 लोक-निर्माद (भवन एवं पथ) विमाग-न्से ख्यकाया-वहीं-प्रमाण-पत्र” 5 उसी 

कर्मचारी के बारे में प्राप्त किया जावेगा जो सेवा-निवृत्ति के समय था सेवा-निवृत्ति 


नियम 295] राजस्थान सेवा नियम [46 


की दिनांक से तुरन्त एक वर्ष पूर्व कि अवधि में सरकारी निवास में रहा हो। इस 
व्थकाया-नही-प्रमाण-पत्र” में भवन किराया, वगीचा किराया, और फर्नीचर किराया 
भी सम्मिलित होगा । 


00 मोटर-गैरेज, जिला पूल से “बकाया-नहीं-प्रमाण-पत्र” केवल उन्हीं कर्मचारियों के 
बारे में प्राप्त करने होगे जो मोटर-गेरेज या जिला-पूल के वाहनों की मांग करने के लिए 


ग्रधिक्ृत हों । 

हि 2 विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष-प्रत्येक विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष सेवा-निवृत्ति के समय 
कार्य कर रहे राजपत्रित/अराजपत्रित कर्मचारियों के लिये "बकाया नही-ग्रमाण-पत्र” 
क्रमशः जारी करेगे। 

(3) यदि सेवा-निवृत्ति की दिनांक के पूर्व तक “बकाया नहीं प्रमाण पत्र” प्राप्त नहीं होते 
हैं तो पेशन चाहे अन्त कालीन हो चाहे ग्रन्तिम, जैसी भी स्थिति हो, आवश्यक रूप से जारी करनी 
होगी क्योंकि “वकाया नहीं प्रमारा-पत्र” पेशन स्वीकृति के विपय में पूर्ववर्ती-शर्ते (प्रि-कंडीशन) नहीं 
होगी । ऐसे मामलों में फिर भी मृत्यु-सह-निवृत्ति-ग्रच्युटी जो महालेखाकार द्वारा अ्रन्तिम रूप से 
निर्धारित करदी गई हो, के एक भाग को, जो ग्रन्तिम-पेशन के निर्धारित करने के पश्चात्‌ बकाया 
पाईं जावे, को सरकारी वकाया की वसूलो करने हेतु निम्नांकित-सीमा तक रोक लिया जावेगाः-- 

(0) राजपत्रित-कर्मचारियों के प्रकरणा में 500/- रू. 

(0) अराजपत्रित-कर्मचारियों के प्रकरण में 200/-.5. 

(4) (क) उपनियम (3) में प्रावधान होते हुए भी कर्मचारी के विरूद्ध सेवा-निवृत्ति के समय 
सरकारी बकाया हो अथवा अन्तिम-पेशन-प्रादेश जारी होने के पश्चात्‌ बकाया पाई जावे तो पेशन/ 
ग्रेच्यटी कि राशि अथवा दोनों से जो कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों को, जैसी भी स्थिति हो, 
भगतान योग्य हो या भूगतान कर दी गई हो, से वसूल करली जावे, चाहे सेवा-निवृत्त-कर्मचारी 
ग्रथंवा उसके परिवार के सदस्यों से सहमति भ्राप्त की गई हो अथवा नहीं। वसूल वी गई/बसूरी 
योग्य सरकारी बकाया के विवरण को सूचित किया जावेगा । 

वित्त बिभाग के आदेश संख्या एफ. [52) वि वि (श्रें-2)/74-7 दिनांक 4-9-4975 द्वारा नियम 
295 प्रतिस्थापित एवं 296 विलोपित] 

टिप्पणी:--राजस्थान पेंशन एक्ट की धारा “9-ए-7 के अधीन कर्मचारियों की पेशन/ग्रेच्युटी, श्रथवा 
दोनों, की राशि से सरकारी वकाया की वसूली स्वीकार्य है । 

(4) (ख) जहां सरकारी वकाया की वसूली पेशन की राशि से की जाती है बहा वसूली 
मासिक किस्त, जो पेन्शत की राशि की एक तिहाई से अधिक नही हो, से की जानी चाहिए ! 

राजकीय निर्णय:--वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ । (59) वि. वि. (व्यय-नियम) दिनाक 

3-]-965 द्वारा यह बताया गया था कि-एक कर्मचारी को ग्राह्म पेशन/ग्रेच्युटी “बकाया-नही-प्रमास्य-पत्र” 
(लो-डयूज़ सर्टिफिकेट) की कमी के कारण नही रोकी जावे श्रौर यदि कोई वगयूली णो सेवा-निवृत्ति पर या बाद मे 
ध्यान ज्वै श्रावे, तो उसे, सेवा-निदृत्त कर्मचारी को ग्राह्यय पेंशन/ग्रेच्यैटी से की जा सकती है । महालेखाकार राजर- 
धान से परामर्श के बाद इस पर झागे विचार किया गया झौर यह निश्चय किया गया है कि ऐसे प्रकरणों मे जहा 
किसी कर्मचारी ने भवन निर्माण अग्रिम, वाहन अग्निम झादि आध्त किये है, उसकी ग्रेच्युटी की राशि की जब तक 
उस कर्मचारी के विरुद्ध वकाया वास्तविक राशि का पता नही चले, ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जाये । ऐसी 


क्र 





काया गग्रिक ८ पर (ज-सहित, नियमानुसार देय ग्रे के विम्द्ध तु; गत कर जी जावे । 4६ 
ऐसे समायोज: भी गई रह जावे तो उसे वेशन में से, वैशन के हक तिहाही माम्िक » मायिक- 
जिस्तों मे भायोजित ४ जहा, यह देपा जावे $ 4: 7 यक्नि बहन ४६ है तो मह।ल्ेम दर 
बच्ची शिति-व ताक री मर्ज के बाद वचूली) ३) पर वहायी जे। यकती 8 दे मृत्यु पहकव्षक्ति 
ग्रेच्चुटी से भ। तम,रा ४ वाहन ग्रक्रय गदि की) राधि पमायोजित करने के वाद भी के) ई कक; गया रह 
जाती है, को ञ्से पेशन के मृन्य (म्यूटेशन) की पम्प्श सा मे पमूल क्िय; कर्भ 
एसा सऊलन महलेशाक/र लय दस्त 'पिक्षत करने के लिये प्रात: श्राकश्यक हे 


यह भी निश्चय | कया गया है कि ऐसे मामनों के जहा न गानही-प्रभारापत् जारी नही क्रिये गये है, 
है) प्रभाणा- वीक्षा किये बिना की रस, दि ३) 


राध्ि कमचारी के बे, को ३ एक तिहाई री । 
मे वस्त्र किया जावे 
नियम 2 के आदेश के एक | (52) /इ वि, (श्रे-2) 24 प्‌ 
दनाक 4-9.97 हारा विल्ल 
पेंशन चोत्न निवयने हैद॒ लि्श 
(वित्त दिभाग की (77) & ६, 3)7 69 [६ हारा निविध्ट] 
पंशन के आयंना-पत्र तथा पैश्क १) स्त्रीक। प की प्रक्रित अ्रधि एवं उदार कर दिय। 
गया है, ( बिये पुस्तिका के रूप शित वित्त विभाग मे आजा / एफ | (6॥ 2 वि. नियम)/67 
दिनाक | 6-2-] रा पेशन के गे समय पर तैयार करने के लिये कफैमंचाररियों गे, विभाग, /: कै 
ग्रध्यक्षो के नदेंश जारी | गये के , किन्तु इन पव श्रयातों $ है रान्त वेशन $ अमल निपटाने मे 
न्तर विलम्ब हो है हैं धुन: जोर देकर ६ स्वीक्ृति-कत्त! अधिकारियों को जाता 
है कि थे 0). हरी किये गये निर्देशों की पर / का ध्यान रखे परैथन के ागकों के निपटारे को 
प्रगति को ध्यान में के लिये विभाग/ध्यक्ष हि।यकों (अधिकारियो) मे स्े मनोनीत कर ते हैं 
भर उनको शी मामलों का के परयंवेक्षणा भी कर सकते 


ईप्टिकोर विचाराधीन सकः 
पेंशन के प्रकरणों # निपटाने में विलम्य के जस्य कारत है. 2 कमंचाती के सेवा-बरिवृत्त होने के 
निश्चित दिन से एक वर्ष पक पैशन-प्रादि की तैयारी आरम्भ नही आप, 


(2) सवा" पुस्तिकाये और अन्य अभिलेख सही | पैर रुप से नही रस जाना और वापिक-सत्यापत का. 
प्रमाण-पत्र अभिलिखित नही करना । 


(3) महालेखाकार हारा मंग्राये गये 'स्तावेज/धचनाक शीघ्रता के नही भेजना । 


मर्तेमान निर्देश को, जो उमय-समय पर शव मे जारी किये यद्ये हैं, उनको आगे सविस्तृत करने की दृष्टि 
से उमागाध्यकषो/का्यातवा के साे-दर्शन हैठु निम्प्रकित और जिद जारी किये जाते है... 
के निषटारे के देरी महत्वपण 
रियों के अर 


() (#) पेंशन के प्रकरणों व्से ह कारणों 
)गगीय-प्राधिका, जित करमच| रियो के केशन | रख बहुत विलम्ब सै परप्त 
होते है | फायबियाध्यक्ष किसी कम मच सैवा-निवृत्त होने के किले निश्चित दिनांक ते 
वे पर्व नियम 28 के - उसतार, देशन के. ँवादि तैयार करने का कार्य हाथ में नही 
चैते । वास्तव में, एक बर पक अग्रिम, रूप से कार्य आरम्भ ले, पर्याप्त नहीं है, वे 

कागजात अ केक्षसा-कार्यालर, मे सेवा-निवृक्ति के कई महिनो पहिले श्रहुच जाने चाहिये । 


मे के एक यह है 


हो. मविकारियों $ गरखों में केशक जे ंधी कागजात अहालेखाकार दि राजस्थान सेव नियम 
284 र तैयार किये जाने लेते हैः किन्तु ० वलिखाकार को विभाग, 'क/यलियों ते 
अभिलेखो को हो सकत्ती है यो गई के का कोई ञ्र 


घन लेखा, 
जवकि रूप प है रहा हो । महालेखा- 
कार दारा वैशन के कायजात तैयार, करने के किये मांगी गई पत्येक सूचक था अमिलेस को मिजाने को सर्वोपरि 
जानी चाहिये।' 


नियम 296] 


(ख) 


राजस्थान सेवा नियम [463 


प्रत्येक विभागाध्यक्ष को प्रत्येक छः माह अर्थात एक जनवरी और एक जुलाई को प्रति वर्ष 


समस्त राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों की सूची रखनी चाहिये, जो भ्रगले !2 से 


8 माह के सेवा-निवृत्त होने वाले हो तथा इस सूची को सम्बन्धित अकेक्षणा-प्रधिकारी 


कौ 2] जनवरी या 3। जुलाई यथा-स्थिति, को प्रति-वर्ष भिजा देनी चाहिये। किन्तु ऐसी 
सूचिया नियमित रूप से अकेक्षणा-कार्यालय को नहीं भेजी जा रही है। परिणामस्वरूप 
अ्रकेक्षरा-अ्धिकारी पैग्न-प्रकरणो की प्राप्ति का ध्यान रब्ने की स्थिति में नही है क्योकि 


ऐसे प्रकरणों में कार्यालयो/विभागों में ही देरो करदी जाती है । 


(ग) पैशन के प्रकरणों को शीघ्र निपट,ने के लिये जब कर्मचारी वास्तव में सेवा-निवृत्त हो जाते 
है, या आग्रह किया जाता है कि एक करमंचारो 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेता है, तो 


राजपत्रित अधिकारी के प्रकरण मे सम्बन्धित अकैक्षण-अधिकारी या प्रराजपत्रित कर्म- 
चारियो के प्रकरण मे सम्बन्धित अकेक्षण-अधिकारी के परामर्श से कायलियाध्यक्ष, तत्का- 
लीन प्रभावशील नियमों के भ्रमुसार, ऐसे कर्मचारी कि की गई सेवाझ्रों का सत्यापन करेंगे 
और पैशन-योग्य सेवा का निर्धारण कर उस निर्धारित पेशन-योग्य-सेवा की अभ्रवधि कर्म- 
चारी को सप्रेपित करेंगे। इस प्रक्रिया का अब निश्चय्-यूवंक पालन किया जाना होगा 
क्योकि यह पेशन के प्रकरणों के श्रीक्ष निपटारे के लिये एक सुविधाजनक व लम्बे समय 
तक चलने वाली प्रक्रिया है । 


(2) इसी प्रकार समान रूप से कठिनाईयो और बिलम्ब का मुख्य कारण होता है, सेवा-पुस्तिकाओं 

और उससे सम्बन्धित भ्रभिलेख की अत्यन्त असतोपजनक दशा । जब तक सेवा पुस्तिकाश्रो में प्रविष्टिया सही श्रौर 

री नही की जाती भ्रौर प्रत्येक अवस्था में उचित सत्यापन और सत्यापत के प्रमाण-पत्र प्रति वर्ष, विमा-भूल 

ग्रभिलिखित मही किये जायेंगे, तव तक सेवरा-निदृत होने के समय उत्पन्न होने वाली 0 व्यवहारिक रूप से 

ठीक करना असम्भव ही रहेगा। सेवा-पुस्तिकाश्नो को सनोपजनक रूप से तैधार करने को सुनिश्चित करने के लिये 
आर वापिक-सत्यापन प्रमाणा-पत्र अभिलिखित करने के लिये उचित श्रातरिक प्रशासनिक कदम लागू करने होगे। 


पहले अकेक्षए-अधिकारी पैशन की अधिकारिता की रिपीर्ट किया करते थे और उसके बाद प्रशासनिक- 
स्वीकृति दी जाया करती थी । वर्तमान प्रणाली में धराजपत्रित कर्मचारियों के पैशन के कागजात पंकेक्षण-कार्या- 
लय को पैशन प्रपत्र (3) में प्रशासनिक-स्पीकृति सहित, भेजे जाने च॒ हिये । यह भी ध्यान में लाया गया है कि 
बहुत अधिक सख्या में ऐसे प्रकरणों में प्रशासनिऊ-स्वीकृति, पैशन के कागजात अकेक्षण-कायलिय को भेजने से 
बे, प्रभिलिखित नहीं की जाती है हे परिणाम-स्वरूप अकेक्षण-कार्यालय को पैशन के अधिकार की रिपोर्ट करने के 
बाद प्रशासनिक-स्वीकृति के लिये प्रतीक्षा करनी पडती है। पेशन के लिये प्रशासनिव-स्वीकृति केवल सेवा की 
सामान्य अ्रभिस्वीकृति है शरीर भ्रकेक्षण-कार्यालय द्वारा पेशन के वास्तविक-प्रधिभार की रिपोर्ट पर निर्भर नहीं है । 
अंत: प्रशांसनिक-स्वीकृति प्रदान करने में होते वाली देरी ऐसी है जिसे पूर्णतः सम,प्त क्रिया जा सकता है । 


(2) राजपत्रित-अधिका रियों के प्रकरण मे, मियमों के भ्रतुसार, प्रक्रिया यह्‌ है कि ग्रकेक्षण-कार्यालय प्रशा- 
सिक प्राधिकारियों को एक सूचना भेजता है कि पैशन के कागजात हाथ में ले लिये गये हैं। इस प्रकार पैन येः 
क्रागजातों को हाथ में लेने के बाद तीन माह में प्रशासनिक अधिकारियों से ण्ह अपेक्षा की ज.ती हैंडिये यह 
सकेत करें कि क्या उसकी सेवाओओरों को पुर्णत अनुमोदित मान लिया जावे या कोई कटौती पैशन के अ्रधिभार में 


अपेक्षित है। इस सब्रध 


में पेशन-स्व्रीकृति-कर्त्ा-अधिका रियों का ध्यान राजस्थान सेवा नियम 285 (8) में बशित 


बन्धों की ओर झआाकविते किया जाता है, जो उन पर यह दायित्व डालता है कि महालेसाऊार से सूचना प्र।प्त 
होने पर राजपत्रित अ्रधिकारी की पेंशन स्वीकृति की आज्ञा वे भिजवा देवें। 


(4) ऐसे प्रकरणों में, जिवमें विभागीय जांच या सतः 
जाच या कार्पवाही आरम्भ की जाने ही वाली हो, नियमो में प्रतः्काली 


प्रकरणों में राजस्थान 


कता है यह पेन्गन स्वीकृति-कत्ता प्राधिकारी के लिये है कि बह पेंशन के लिये प्रशासमिय-स्वीकृति देने 
सकता है 


ता के प्रकरण दिचाराधीन हों या विभागीय 
गन बीव्ार करने का प्रावधान है। ऐसे 
सेवा मियम 70 मे ट्प्प्त अस्थाई-पंशन वी स्वीहृ॒ति के प्रायधानों को प्रभावी विया जा 
समय ऐसी 












चो, यर्दि कोई हों, को ध्यान में रखे श्र उपरोक्त तियम के प्रावधानों को प्रभावी करें॥ समस्त विभाग्राध्यक्षो 
जाँचो, हे र 


पर यह दायित्व है कि 


वे झपने विभाग में ऐसे विशेष कदम उठावें ताझि कमंचारियों के पेंशन वे प्रफरगगों को 


समय पर भस्तुत करने झौर निपटाने में शीघ्रता हो सके. भौर मेवा-निवृत्त होने वाले वर्मचारियों को कडिनाई 





जस्थान सेका नियम (नियम 296 
ईर किया जा के । फैशन कै अफरणो | देरी के | ये परदाबी/क्षत रियो क | 
विभागाध्यक्ष को ही) करनी चाहिये | 
(वित्त विभा: के ज्ञापन संत्या 4 (77) वि, द 44-5.89 7्झत्त निबि 
है देखने ३) न्च्चुक है | प्रत्येक कम 7री ये -मिव्ृषत्त होते के दिनांक के ही पेल्‍्शन 
मिल जाके | ऐसे उल्टश्य को ध्यान ह्ये याधंना-फ्चर 7. प्ेन्शन की स्वीकृति के प्ैयेके को पम्रय 
उदार बना दिया गया है शरीर वित्त रिव काम्रिक बभाय ॥; मंफरियों # पेन्शन के वो को तुरन्त 
निषटाने के लि मे किययलियाब्यका हारा जरिये है बे उपायों को बताते हैये अनेक निर्देध जाये 
किये है । इस विषय मे वतिम भिशए कित्ति विभाग के आपने प्रिया एक | (77) | (नियम) 69 
दिवाक | 4-5-4923 में दिये गये ईैन सब भि गो के उपरान्त भी प्रेन्लन हे दावों के कि पटरे क मामलों के 
पेन्त्रोपजनक प्रयत्ति ई है। 
पैन्शन के एन्न्‍्त निषयरे को यु. 7 के विचार $ पाय किम्नाक्िक निर्देश, सार्ग-दक्षत 
तथा कठेरता के के लिये, जाये कि ते है 
से 'पस्तिका ति (डिप्लीकेट-काफी) 
नियम ॥6 0 के श्र, राजकीय | राय सट (2) ()+ आवपानों के अनुसार प्रत्येक 
प्रराजपत्रित केमंचारी को 0॥ 'इस्तिका कै) इससे अक्ति (डुप्लीकेट कापी) नी चाहिये । शय प्रणाली 
को मुख्य रूप से इस ज्हेश के आरम्भ किया याकि सेवा-निकर के समय यदि किसी अमचारी का सेवाभिलेल 
तब्ध ज हो तो ऐसे अकरण के उसकी सेवा काः सत्यापन के -पृत्ति: की इसरी अति के पहायता से क्यिः 
गो सके । अत: विभागाव्यक्षो' यलियाध्यकषो से निवेदन है कि के उपर अवषानों को समस्त मराजपत्रित- 
ऊँमचारियो के में लाबे कि वे अपने स्वयं के काम के लिये सेवा- स्तिका के दैतरी-रत्ति रखने में 
तें। सेवा-पुस्तिका की इसी में समस्त अविध्टिया अ्रक्रितत करने के वाद अत्येक पराजपत्रित कमंचारी को 
गे विदेशों के गाय दे ही जाये कि उनको आगे की) या इस पे 7उुस्तिका के इसरी-प्रति # उचित सट 
साथ वर्ष # एक बार के गे चाहिये | ९ 
(0) एक विश में तरखण मामलों 7भिलेश के सम्पूतीं: 
एक कमरंचारी वानान्तरसत के भामले मे  यक्ष/का्यातय वंग यह दायित्व हे यह 
ते कि वापुि के दिनाक तक उसके विभाग/का्यालण मरे अमंचारी द्वारा की गई सेवा के बारे में 
उसकी डेस्तिका मे, नये के. यत्रिय प्रंवित बैंबें. सही- सही करदी गई है। 
(॥) "पुस्तिका: भ्रों को मैंरा करने का के युनरा: वेलोकन या अगति:.... ॒ िल्ेस 
्विक्ष/का्यनिय डरा दो क्य गितर सेवा-निवृत्त हो रहे ऐसे कर्मचारियों के सेवा 
ररे ने होल के प्रकर; ण्ोकी प्रयति अद्ध-काि अनरावलोकन किया जाना चाहिये । 
(५) पेसान-पत्रादि तैयार के लिये फायलियाध्यक्षो का सावित्व:.._ 
नियम 87 ६ विभाग की आह 7 संख्या एफ (4) वि. बि, (7.2)/74 दि. 23-4-972 
ब्रा संशोधित किया गया है। यह नियम आवधान ऊरता है कि जिस दि नाक को के ई कर्मचारी अधिवाधिकी 
आयु पर सैवा-निवृत्त होने काला गया. जिस दिनाक करे बह सेका- नव्ृत्ति-प्व- गपता है, इनमे से जो 
भी एवं $ हो, उस दिनाक दो क्‍य॑ शव हू पैन्शन के कागजात तथा: का काये रस्म कर दे । यदि बा 
जावधानों का कठोरत हे ालन क्रिया जावे तो ऐसा को; फारण नही के चारी तेक-ि होने के 
दिनाक को पेन्शन पति नही कर 
विभागाध्य /६ लयाड हाय इन आवधानो को पालना मे पिफलता, को 'कैसब्ब-की-अवहेलना' 
जावेगी और मान “है राजस्थान सिविल सेवाये (वर्गीकररस, नियत एक अपील) नियमो के 
अधीन अनुशायनात्मक कायंवाही के लिये 7पको गी बनायेग्ा | 
(७) श्रप्रिमों ४-- 
बर्तमान भणातो के नहालेखाकार, राजस्थान 


वतंमात नियमों क अनुयार ” कि पल कावातियातव जैसी भी स्थिति हो, को जिस दिनांक से कर्म: 
चारी पैवा-बिवृत्त होने बला हो प्रववा जिस दिनाक को वह रवानिवृत्तियक के अ्रवकाश: पर जाता है, इनमें 
जो भी शव में हो, उस दिनाक से दो बे बे ही पंशन के पकादि तैयार: कैरने के फैय॑ आरम्भ कर हे; 
से कार्य में विलम्य नही करना 'परहिये जक तक वाल्तक इस विप्यक प्रवेदव-पक प्रेषित पही करदे। कैमें- 

! एक ष्यथ कायल अलग को फेम >कदि वैबार करने सम्बन्धी निर्देश वित्त विभा। 
/ (6॥) दि कि (नियम)/67 दिनाक | 6-2-492] झरा जारी किये 
शित किये बे हैं । पेलश्चात एरक निर्देश वित्त विभाग के 
9 दिनाक ॥4. 3 द्वार और जारी क्रिये गद्य जिनमे यह वि 
मल के जिपटा की प्रगति को मे "ने के लिये भर 
करेगे ते निषटारे के व पे क पेरापीन मामनों 
गे को र समय समय पर जे नर्देश/ 

यों को 020४ ।ई गई & और फेशन के 


466] राजस्थान सेवा नियम [नियम 296 


समितियां और जिला परिषद्‌ नियमों के नियम 335 में यह उल्लेय किया गया है कि पंचायत समितियों और जिला 
परिषदों के सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को पेन्शन झौर मृत्यु-लह-सेवा-निवृत्ति-ग्रे च्युटी उसी श्रकार स्वीकृत की जावेगी 
जैसे राज्य सरकार के कर्मचारियों को राजस्थान सेवा नियमों के श्रनुसार स्वीकार की जाती है। राज्य सरकार ने 
आदेश संख्या एफ 36 (62) पी. डी/ए. डी. एफ/6/40 दिनांक 2--976 द्वारा पंचायत समितियों एवं जिला 
परिपदों द्वारा राज्य सरकार को भुगतान योग पैशन भ्रशदान की वसूली पंचम पंचवर्षीय योजना के श्रस्त तक छोड 
देने का आ्रादेश दिया है । चू कि इन सस्थाओरो के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का भुगतान राज्य की संचित 
निधि से नही किया जाता है, जिससे सरकार के समक्ष इन कर्मचारियों के पेन्शन के दावों को निपटाने सम्बन्धी 
प्रक्रिया का प्रश्न कुछ समय से विचाराधीन था। राज्यपाल ने प्रसन्न होकर उपरोक्त संस्याप्रों के कर्मचारियों की 
पेशन और भ्रच्युटी के दावों के दस्तावेजों को तैयार करना, उनको श्रन्तिम रूप देकर भुगतान करने सम्बन्धी 
निम्नाकित प्रक्रिया निर्धारित की है--- 


(7) आवेदन की प्रक्रिया:--पेंशन के झवेदन-पत्र और उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया अध्याय >#>५ के 
अनुसार, यथा झ्रावश्यक परिवर्तत सहित. विकास भ्रधिका री, सचिव, जिला परिपद्‌ झौर ग्रतिरिक्त 
जिला विकास अधिकारियों द्वारा अनुसररा किया जावेगा । 


(2) पत्रादि को तैयारी एवं प्रारम्भ: --() विकास अधिकारी और सचिव, जिला परिषद्‌ उपरोक्त 
अध्याय के झ्रधीन पेन्शन के पत्रादि तैयार करने हेतु क्रशः पचायत समितियों, झौर जिला 
परिषदो के कर्मचारियों के लिए कार्यालयाध्यक्ष का कार्य करेगे । तदनुस।र यह उनकी जिम्मेदारी है 
वे सेवा-निवृत्त होने की तारीख से दो व पूर्व ही पेशन के पत्रादि तैयार करने का काम हाथ में 
लेवे। इस उद्ं श्य की पूर्ति हेतु वे श्रष्पाय (2९४ के श्रनुभाग ॥, गा और ॥9 में दी गई प्रक्रिया 
का पालन करेंगे । 


(४) पेशन के पत्रादि तैयार करने के पश्चात्‌ वह फार्म पी-2 भौर पी-3, अतिरिक्त जिला विक्रास 
अधिकारी को मय सेवा-पुस्तिका और अन्य सबंधित दस्तावेजों के साथ पेंशन की स्वीकृति फार्म 
पी-3 में करने हेतु भेजेगा । ५ 


(3) पेंशन-स्वीकृति हेतु सक्षम-प्राधिकारी:- 0) राजस्थान सेवा नियम 282 के लिए पचायत समितियों 
और जिला परिपदों के समस्त कर्मचारियों की पैशन स्वीकृत करने हेतु अतिरिक्त जिला विकास 
अधिकारी सक्षम प्राधिकारी होगे। 


(४) विकास अधिकारी से पैशन पत्रादि प्राप्त होने पर अतिरिक्त जिला विकास श्रधिकारी राजस्थान 
सेवा नियमों के ग्ननुसार पैशन प्रादियों की जाच करने के पश्चात्‌ निमय 248 का पूर्ण ध्यान 
रखते हुए फार्म पी-3 मे पैशन स्वीकृत करेगा । इसके पश्चात्‌ वह पशन के पत्रादि, जो ह प्रकार 
मे पूर्ण हों, को मय सेवा-पुस्तिका और अन्य संबंधित दस्तावेजों सहित फार्म पी 4 पत्र के साथ, 
परीक्षक स्थानीय निधि झकेक्षण विभाग को पैशन-मुगत।न-प्रादेश और ग्रच्युटी-मुगतान-आदेश 
जारी करने हेतु भेजेगा । 


(4) परीक्षक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के कार्य और कर्त्तव्यः--() परीक्षक, स्थानीय 2 
ञ्रकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर का काये और कर्त्तव्य वही होगा जो कर्मचारियों के मामले 
में पैशन केसेज पैशन नियमों के अधीन स्वीकार करने आर पैशन-भुगतान-झ्रादेश और प्रच्युटी- 
भुगतान आदेश जारी करने हेतु वर्तमान मे महालेखाकार राजस्थान, जयपुर द्वारा किया जाता है । 


(४) पैशन स्वीकृति को सक्षम-अधिकारी पैशन के पत्रादि प्राप्त होने के पश्चात्‌. परीक्षक स्थानीय 82 
अकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर राजस्थान सेवा नियमो के प्रावधानों के अन्तर्गत्त वाछित जा 
5 और परीक्षा करेगा श्रौर आवेदन-पत्र फार्म पी-2 के भाग-ाता पर प्रकेक्षण-सुखांकन श्रभिलिक्षित 
करेगा । इस कार्य हेतु वह राजस्थान सेवा नियम 293 में दी गई प्रक्रिया का पालन करेगा । 


|) पे त्यु- रे नि - के सेबा-निवृत्ति 
(7) पैशन और मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रे च्युडी की राशि-निर्धारित- करने के पश्चातु, वह 

की तारीख से एक माह पूर्व पेशन-मुगतान-आ्रदेश और ग्रेच्युटी-मुगतान-प्रादेश जारी करेगा, 

जिसकी सूचना पेशनर, सवधित करेपाधिकारी और महालेखाकार राजस्थान, जयपुर को भेजेगा । 


नियम ८96] राजस्थान सेवा नियम हि [467 


0५) प्रशन-मुगतान-भ्रदिश के दोतो भाग और ग्रेच्युटी-भुगतान-आदेश की प्रति कीपाधिकारी को रजि- 
स्टड-पत्र द्वारा भेजी जावेगी और उसकी सूचना पेशनर, महालेखाकार, राजस्थान जयपुर भौर 
सबधित प्रतिरिक्त जिला विकास अधिकारी को भेजी जावेगी । 


(5) पेन्इन का भुगतानः--द्रें जरी मैन्युवल के अध्याय श। में दी गई प्रक्रिया के अनुसार कोपाधिकारो 
इन कर्मचारियों को पैशन के मुगतान करने की प्रक्रिया का पालन करेगा । 


(6) प्रस्त.फलीन पेन्शन का भुगतातः--जहां पर सेवा-निवृत्ति की दिनांक से एक माह पूर्व परीक्षक, 
स्थानीय तिधि प्नकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा पैशन निर्धारित नहीं की जाती है भ्रथवा 
कर्मचारी को सैवा-निवृत्ति की दिताक तक पैशन केस का निपटाश होने की सभावना नहीं हो, तो 
अ्रतिरिक-जिता-विकास-ग्रधिका री राजस्थान सेवा तियम 292 के अलुसार निर्धारित पैशन और 
ग्रेच्युटी स्वीकृत करेगा और उसकी सूचना परीक्षक, स्वातीय निधि झ्रकेक्षण विभाग, राजस्थान, 
जयपुर, पैशनर, कोपाधिकारी ग्रौर महालेखाकार, राजस्थान: जयपुर को भेजेगा । अतिरिक्त जिला 
विशास प्रधिकारी द्वारा अन्तःकालीन-पशन की राशि उपरोक्त नियमों के प्रावधानों के श्रनुसार 
आाहरित कर एक वर्ष की झ्रवधि तक भुगतान की ज बेथी । 


वैः्शन कैस की रिपोर्ट झौर निर्देश करना:-- वित्त विभाग के आरदेश संख्या एफ | (2) वि. वि. 
(पैशन)/76 दिनाक 6-4-976 द्वारा निर्धारित फार्म 'वी” और सी! मे प्रत्येक अतिरिक्त जिला 
विकास प्रधिकारी द्वारा पंजिका खोली जावेगी और निदेशक, विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर र॒ 
को प्रैमासिक रिटर्न प्रेषित किया जावेगा जो उपरोक्त झ्रादेशो मे उल्लिस्तित विभागागाख्यक्ष होने 
कारण वित्त विभाग /पंशन सैल को रिपोर्ट प्रेषित करेगा । 

उपरोक्त प्रादेश दिवाक [-7-976 से प्रभावशील होगे और विचाराधीन पैशन प्रकरणों पर भी लागू 
ड्ोगे। ये भ्रादेश उन कर्मचारियों पर लागू रही देते है जो पचायव समितियों भौर जिला परिवदों मे प्रति-मियुक्ति 
बर है। ऐसे मामलो में उनके पैथन के पत्रादियों का बनाना और उनका निपटारा उनके पैतृक विभाग द्वारा ही 


किया जावेगा । 


बज 


(7 


पेंशन के लिए प्रार्थवा पत्र “(४7 ० 
पीना ५ ०» हे सयः 






| 


विपयः--पेंशन के लिए प्राईनायज ५) थी 
डिपप ककनननल्‍मकनल्अ ना हा 

मिवेदन है कि मैं दिनांक ” ४४ “से सेवा-निवृत्त होने जा रहा हूँ/कर दिया गया हूं ) मेरी जन्म 
विधि दिनाक ४ ४” “है अतएव मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे स्वीकार्य पेशन तथा मृत्यु-सह-सेवा- 
पति दृत्ति-प च्युदी भेरी सेवा-निवृत्ति तक स्वीकृत करने के लिए कदम उठाने का श्रयत्व करे। मै ग्रपनी पेशन"०"* 
““““'कौपालय से प्राप्त करता चाहता हू । 

मेँ यह भी निवेदन करता हू कि यदि मेरी प्रन्तिम पेंशन तथा मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रे च्युटी की स्वीकृति 
उक्त विथि तक संभव नही हो तो मुझे 75% अन्‍्तःकालीन पेशन तथा मृत्यु-सह-निवृत्ति-ग्ने च्युटी स्वीकृत करने का 
अ्रम करें १ 

गपरापा करता हूं कि मैंने इससे पूर्व, न तो पेशन तथा न ही मूृत्यु-सह-निवृत्ति-ग्र च्युटी के लिए 

5 कउन आर किया है तथा न ही प्राप्त की है और न ही भविष्य मे करूया : हि 

मै इसके साथ तिम्वाकित पत्रादि प्रस्तुत कर रहा हूं,-- 


4... मेरे प्रराणित नमूनो के दो हस्ताक्षर । 5 


468] 


दिनांक 


के >> + (४ >> 


कफ उे ४० है 5 


च्छ कण 3 9 


40. 
4. 
2- 
83. 
व4. 


35. 
6. 
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मेरे पासपोर्ट साईज के दो फोटों ) 

मेरी पत्नि के संयुक्त दो फोटों । 

मेरे ब्रगूठे तथा झगूलियों के तिशानो की दो पचिया । 

मेरी ऊंचाई तथा पहिचान के चिन्हों के विवरण की पचियां । 
मेरा वतमान पता ४४ कि 5५० 


है तथा सेवा-निवृत्ति के पश्चात्‌ निम्नांकित 
होगा 6 लन्ड 
भवदीय, 
रे हस्ताक्षर 
पद विभाग 


पेंशन एवं ग्रेच्युटी हेतु प्रपत्र 


प्रपत्र संक्या पोौ-2 
(देखिये नियम 284, 285, (5), 288, 289, 292 एवं 293) 
भाग | 

(यदि भुगतान विभिन्न आाडिट-क्षेत्रों मे चाहा गया हो तो दो प्रतियां भेजी जाएं) 

सरकारी कर्मचारी का नाम 

पिता का नाम (महिला कर्मचारी हो तो पति का भी नाम) 

धर्म एव राष्ट्रीयता 

स्थायी आवासीय गांव/कस्वे, जिला एवं राज्य का उल्लेख करते हुए 

वर्तेमान या गत नियुक्ति स्थापना के नाम सहित 

0). स्थायी 

00) स्थानापन्न, यदि कोई हो 

आवेदन की गई पेंशन या सेवा-प्र च्युटी की श्रेणी तथा आवेदन पत्र का कारण | 
पेशन नियम जिनके लिए विकल्प दिया ग्या/वह पात्र है। 

सरकारें जिनके अधीन सेवाएं की गई है (नियोजन के क्रम में) 

पैशन के लिए योग्य-सेवा-की अवधि-- 

(क) असैनिक-सेवा की अ्रवधि 

(ख) कि विचिली सेवा की अवधि फिर मर की 
(ग) मिलिद्री सेवा के लिए प्राप्त किसी भी पेशन/ग्रेच्युटी की राशि एवं स्वरूप 

(घ) असैनिक सेवा के लिए प्राप्त किसी भी पेशन/ग्रेच्युटी की राध्षि एवं स्परूप 

(क) झसत “वेतनादि”-की-राशि (ख) ग्रेच्युटी के लिए “वेतनादि” 
राजस्थान सेवा नियम 7 (24) में यथा-परिभाषित वेतन 

प्रस्तावित पेंशन 

प्रस्तावित ग्रै च्युटी 
क्या नये परिवार-पेशन नियम प्रयोज्य है? यदि हां, तो उसकी मृत्यु की दशा में कर्मचारी के 
परिवार के अधिकृत सदस्यों को भुगतान योग्य होने वाली जीवन पर्यन्त परिवार-पेशन की राशि! 
दिनांक जिससे पेशन प्रारम्भ होनी है । 

(व) पैशन के भुगतान का स्थान (कोपागार/उपकोपागार) 

(ख) ग्रेच्युटी के भुगतान का स्थान (कोपागार/डप्रोपागार कार्याल्याध्यक्ष) 


राजस्थान सेवा नियम (469 
टिप्पसो:..._ सैवा-नित् होने वाले जिफत्रिय करेमंचार कैयलिया--३स द्गी मारफत म्रच्च्री क्री हि।0/ 0 
रा फ्रष्त करने हेतु विकल्प है सकते 
7 क्षय मवोनयक नम्ब के नि किया गया है 
(क) वर्कर 
(ख) डलबु एक निवृत्त प्रच्चुटी 
क्या अमंचारी समस्त यरकासे वकायोी का भुगतान फैर दिया है 9 (देनिये अध्याय 25 क्रय 
गनुभाग 4) 
79. (6) कैमंचारी | ) कमंचार) क्री गली/बक्ति ह) ईस्बरी पेन में क्रम नारीय | 
2! ऊंचाई 
पहिचान के च्् 
-“ 0) कर्मचासी (४) कमंचा: क्री पत्गो/पक्ि 5 एक गुलियों की निभाना | 
ग्रगूठा सकेतिका (फोरकिंगर) भाष्य/ (म्रिव्कि गिर) 
गमिक कक ्ि न्जनी (पिरिक ) 
+उं. दिनाक जिसके कर्मचारी ने अपर पान क# २ हैंतु आवेदन किया है । 
िशाध्यक्ष/िायाधपक के टेम्क्राधर 
पहालेसाकार पजर्यान) 
माया 
नी /श्रीमती/मार) 





जन्म की वारीय*-.... न 


7 
सत्थ।प्त नियुक्ति स्थायी ारम्भ करते 








भदुनाय-7] (ए) 
परम तोक अप; 


5 पशान प्रात हवेडकाइ« 
पारिक अक 8:00 व मेल कडन न ज्लक्क्ल- 8 2 ब्ब्न्- * ३ ् त्र्द्ेकः ६8 । 
घोवक कीनादि-स-साक 
उनाय-7] (ले) 
सैग-निदृत्ति के तुस्य गये प्ररमस देसनाई (दिवक +..५_ 7970 २६ 05 न 
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कर्मचारियों के प्रकरण में) 


पद धारित किया वेतन मंहगाई वेतन, जो वेतन के साथ विनियोजित किया 
यया, यदि कोई हो । 

नान-प्रेक्टिसिंग-मत्ता योग 
वेतनादि ४००० ३०१००७++ #०क 


(2) प्रपत्र पेंशव (2) के अनुभाग-नत में वर्तमान शब्द “मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति-य्रेच्युटी की गणना” के 
बाद निम्नाकित और जोड़ा जावेगा--(पृ. 374 पर) नियम 250 (ग) एवं 257 के अधीन पेशन एव मृत्यु-सह- 
सेवा निवृत्ति-वेतन की समझना का ज्ञापन (दिनांक -4-70 को या वाद में सेवा-निवृत्त होते वाले व्यक्तियों के 
लिए) 


पेशन की राशि 
भ्रन्तिम वेतनादि »< योग्य सेवा की पूरी की गई छुमाही झ्वधियों की सख्या 





60 < रुपये 
(पेंशन की राशि) 


मुत्यु-सह-निदृत्ति-उपदान की राशि 
(2) प्रन्तिम वेतनादि % योग्य सेवा की पूरी की गई 


छमाही श्रवधियों की सख्या पक %]/4८ २. 
अ्रयवा (मृत्यु-सह-निवृत्ति-उपदान की राशि) 
सेवा निवृत्ति के समय श्राहरित “वेतनांदि” का ]5 गुणा, झ......«० «०० २००० «००० 
जो भी कम हो । 
घटाइए:-- 
दो माह के वेतनादि पारिवारिक-पेशन के बदले में शुद्ध 2:2० ५० 





मृत्यु-सह-निवृत्ति बेतन की देय राशि 

टिप्पसी:--(!) सेया की भ्रवधि में एक कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर, मृत्यु के समय के “ बैतन-आादि'/ 

से 2 गुणा की न्यूनतम सीमा में रहते हुए ग्रेच्युटी मिलेगी 

टिप्पणी:--(2) शब्द “वेतनादि"” (इमोल्यूमेन्ट्स) का प्रयोग जहां पेंशन, सेवा-पग्रेच्युटो एवं मृत्यु-राह* 

निवृत्ति-वेतन के लिए जिया गया है, उसके भ्र्य में राजस्थान सेवा नियम 7 (24) में परिभाषित “वेतन” तथा 
उस चेतन के प्रनुपात में मंहगाई-वेतन, यदि कोई हो, जो सेवा-निवृत्ति बेः तत्काल पूर्व वह अधिकारी प्राप्त कर 
रहा था, सम्मिलित होगे । 

किस्तु शर्ते यह है कि-- 

() नान-प्रेकिटिसिंगन्‍भत्ता जो बिकित्सा-प्रधिफारियों द्वारा आहरित किया गया, इस नियम के प्रधीन 
वेतन का पंग नही माना जावेगा जब तक फ्ि यह सेवा-निदवृत्त होने के सुरस्त पूर्व निरतार मंया 
न्यूनतम तीन वर्ष के लिए ग्राहरित नहीं जिया हो । 

(2) विशेषन्वेतन, यदि मोर्ड हो, जो झिसी पद के प्रतिरिक्त बर्तब्यों जो प्रपने पद के कर्वेब्यों मे 
प्रविरित्ट पालन हेतु स्वीडत जिया गया ही, इस नियम के प्रयोजनाथ गणना प्रगही सिया 
जावेगा । 
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्रवुभाग-तत 
... पैंशन के अयोग्य सेवा की अवःे/अ्वधिया 
ई *(.: (7 006 078४ हक पल ३३३ #च्ज७ ++$ ( आआआ ७६३०७४%७ ७७0४ +हूक *०बमुक्धू "पक *००० रन्‍्७- 
झसाधारण अवकाश जो पेशन के योग्ग न हो । 
लिलस्वन की ग्रवंधि जो पेन्शन-योग्य नहीं मानी गई हो । 
अन्य कोई सेवा जो पेशन-योग्य नहीं मानी गई हो ! 





झण्जप 


अनुभाग- ४ 

वरटातें (एक्बिटेन्स रोल्स) के धदर्स में सत्यापित नही की गई सेवा अवधि । 

कया उक्त अवधि नियम 288 (ये) के प्रावधानों के भ्रनुसार सत्यापित की गई है । ॒ 

एवं यदि नहीं तो कया सेवा की उक्त भ्रवधि के सत्यापन की आवश्यकता सक्षम-प्राधिकारी के झादेशों 
के भ्रधीन समाप्त की गई है ? 

भाग-3 हः 

प्राडिद-्मुस्ांकत.--(7) पेशन-योग्म सेवा की कुल अवधि जो अ्धिवापिकी-सेवा-निवृत्ति/अ्योग्यता/ 
क्षतिपूर्ति पेन्शन/ग्रेच्युटी की स्वीकृति के लिए स्वीकार की गई है तथा मदि कोई स्वीकृति नहीं की गई हो तो 
प्रस्वीकृति के कारण (भाग-2 में निदिष्ट अस्वीकृति के अतिरिक्त) 


टिप्पशी:--प्रारम्भ से सेचा-मिद्ृत्ति तक की ग्रवधि के बीच चहल की सेवा अ्रभी तक सत्यापित 
नही की गई है । पैशन-आर्डर जारी किये जाते से धूर्व इसे कर देना चाहिये । 


2. अधिवापिकी/सैवा निदृत्ति/इनवेलिड/क्षतिपूर्ति पैंशन/ग्रेच्युटी की राशि जो स्वीकार की गई है । 

3. पेशत स्वीक्षत करने वाले प्रापिकारी द्वारा की गई पेशव एवं ग्रेच्युटी में कटौती, यदि कोई हो, को 
मिले जाने के बाद स्वीकार्य अधिवाधिकी/सेवा-निवृत्ति/इमवेलिड/क्षतिपुत्ति पेंशन/भ्रिव्युदी की राशि । 

4. दिनाक जिससे श्रधिवाविकी/मेवा-निवृत्ति/बयोग्यता/क्षतिपूर्ती-पेशन/ ग्रेच्युटी स्वीकार्य है । 

5. लेखा शीर्ष गिससे श्रधिवाविक्री/सेवा निवृत्ति/प्रयोग्यता/क्षतिपूति प्रेशन/ग्रेच्युटी कमे लिसी 
जानी है । 

6. सेवा-निवृत्ति के बाद कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार के अधिकृत सदस्यों को भुगताव योग्य 
होते बाली जीवन-पर्यन्त परिवार पेंशन की राशि । 


तेलाधिकारी 


सहायक महालेसाझार 
(भाग-3 के पीछे को शरीर) 
4. कर्मचारी द्वारा पेशन आवेदन-पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख । 
2. कर्मचारी का नाम । 
3. वेशनम या ग्रेच्युटी की श्रेणी 
4. स्वीकृति प्राधिकारी ३ 
5. स्वीकृत पेशन की राशि | 
6. स्वीकृत ग्रेच्युटी की राशि । 
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7. पेंशन के प्रारम्भ होने की तारीख ॥ 
$. स्वीकृति की तारीख ॥ 


9. पेशनर की मृत्यु की दशा में स्वीकार्य परिवार-पैशन की राशि! 
0. नवीन-परिवार-पेशन नियमों के नियम 268 (एच) के अधीन भ्रेच्युटी से वसूल किये जाने 
वाली राशि | 


]-प्रेच्युटी के विरूद्ध घारित किये गये सरकारी-ऋण । 
(राजस्थान सेवा नियम 255, 256, 257) 


पेशन एव मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी के लिये श्लौसत वेतनादि की गणना करने सवधो ज्ञापन । 
(क) अन्तिम तीस वर्षो के लिये पेशन हेतु औसत वेतनादि । 








मे तक अवधि वेतन की दर कं, चै, 
0) 
(पे 
(४) 
(४) 
(श) १ 
कुल अवधि 


36 भाहों की कुल वेतनादि 
एक माह की झौसत वेतनादि 
दिनाक 8-]2-6[ को या उसके बाद सेवा निवृत्त होने वाले व्यक्तियों के लिये) 
(ख) एक माह की श्रीसत वेननादि )< पेशन-योग्य सेवा की पूर्ण छमाहीो अवध्यो की संख्या 





(ग) मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी की गणन 
अन्तिम बेतनादि या वेतन ह 522 
अन्तिम “वेतनादि” या चैतन 2 पेन्शन-योग्य सेवा की छमाही प्रवधियोँ की संख्या € [/4 मृत्यु एवं 
सेया निवृत्ति ग्रेच्युटी, या 5 
सेवा निवृत्ति के समय आहरित वेतनादि या बेतन का 5 गुस्या, जो भी कम हो । 
चघटाइये परिवार-पेशन के बदले में 2 माह के वेतनादि या वेतन, जँसी भी स्थिति हो, घटाइए/एहट0/775 
स्वीकार शुद्ध-मृत्यु-एवं-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्चुटी वी राशि" हएए दननलान 


कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष 


नए 
औ>-+-+-++>+++++++ 


१... ऐसे मामले में ग्रन्तिम तीन वर्षों में ऐसी अवधि सम्मलित हैं जो “प्रौसत-वेतनादि” सगखित करने 
के जिये नही गिनी गई हो बहा “झौसत-वेवनादि” गरिनने हेतु उसके बराबर की ग्रवधि पीछे की 
शवधि में से ली जानी चाहिये । 


टिप्पणी:--सेवा में रहते कर्मचारी की मृत्यु की दशा में ग्रेच्दुटी उसकी मृत्यु के समय उसने बेतनादि"! 
के न्यूनतम 2 गुणा ठक की शर्ते के श्रधीन रहेंगी + 
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पेशन के लिये आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करने हेतु 
विविध प्रमार पत्र 
पेगनर का नाम ३०% $#७+ २३४७७ ४० ७४७ * +# »७ * मन । 
अन्तिम पद जिसे धारस किमाट एल लत 


कायलिय/विभाग हा ४ 
. कोई बकाया नहीं - प्रमाणित किया जाता है कि पेंशनर के खिलाफ कोई बकाया नहीं है । 
2. क्रिसी राजकीय-ग्रणदायी-भविष्य-निधि की सबस्थता-प्रमाखित छिया जाता है कि वह किसी 
राजकौव अ्रणदायी भविष्य निधि का सदस्य नही है । 

3. स्थायी एवं पैशन यीग्य निदृत्ति--प्रमाणित किया जाता हैं कि वह अपनी सेवा की अ्रवधि पूर्णा- 
कालिक, स्वापी एवं पैशन योग्य निवृत्ति या बियुक्तियों को धारण कर रहा था/रही थी । 

4. स्थानापन्न रूप में नियुक्ति-प्रमाणित किया जाता है. कि झपनी सेवा-निश्वृत्ति के समय वह निम्न 
लिसित पदों पर स्थानापन्न कार्य कर रहा था/रही थी । 





5. परिवीक्षाधीन सेवा के गिने जाने का प्रमारा पत्र-प्रमाणित किया जाता है कि थरी/"/ हल ह। ** 
को परिवीक्षा पर्यल्त उसके लिये आरक्षित स्पप्ट स्थाई रिक्त पद पर... .... -को समाप्त.. ..... ... ...-तपे/माहों के 


निये परिवीक्षा पर दिनाक ... . -_ से प्रथम बार नियुक्त किये गये थे तथा यह कि किसी भी पग्रनय कर्मचारी ते 
उसके साथ उस झवधि के दौरान उस पद पर अपनो सेवा को नही गिना है 


6. गत तीन वर्षो में स्थानापन्न छाये करने के मामले में राजस्थान सेवा नियम' 250 (ड) के श्रधीन 
प्रमाण पत्र प्रमाशित किया जाता है कि श्री/बीमती..... .... .... ...नें दिनाक "हहहडहल सेट हा शा 
तक जिस पद पर स्थानापन्न कार्य क्रिया हें बह स्थायी रूप से रिक्त है तथा उस पर (पदनाम) कोई अन्य 
कर्मचारी ने पदाधिकार धारणा नही किया है था भत्तो रहित अवकाश पर होते के कारण या शाणज्येत्तर सेवा पर 
होने के कारण स्थायी धारक की प्रनुपश्यिति के फलस्वरूप, पद अस्थाई रूप से रिक्त है । 


2. राजस्थान सेवा नियम 250-ए-के अधीन प्रमाण-पत्र-प्रमाणित किया जाता है कि श्री/भीमती ने 
दिनाक........ -.- से... ... -««०« पैक... “«के जिस पद पर स्थातापय्म कार्य किया है वह पांच यथा इससे 
अधिक वर्षो से पदनाम अस्तित्व में है/स्वीकृत है तथा कर्मचारी ने अ्रपनी सेवा-निवृत्ति से तुरन्त एक 
वर्ष तक उस पद पर स्थानापन्न कार्य किया है। उससे वरिष्ठ कोई भी व्यक्ति उच्चवर पद पर पदस्थापित करने के 
लिये उपलब्ध नहीं था जब तक बह बरिए्ठ व्यक्ति सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारी से विशिप्ठ॑-रूप से अधिक्रमित 
(सुपरसीड) सद्दी कर दिया गया था । और यह भी प्रमाशित किया जाता है कि बहू अवकाश पर रश्वाना न होने 
चर दिवाक.... ««-«_>«० अह्से -+* - पक अस्थाई पद पर स्थानापन्न के ये करता रहता । 

8, प्रमाणित किया जाता है कि श्वी/श्रीमती .. » जिसको रु . - «« का वाहन भत्ता, 
कार/स्कूटर की खरीद के लिये..... - “बैक के द्वारा (बैक का नाम) कर्मचारियों को वाहन-अ्निम स्वीकार 
करने के नियमों के अन्तर्गत, वेक व्थ्ण योजना के तहव स्वीकार किया था, को उसने (कर्मचारी) व्याज सहित 
लौटा दिया है, और उस पर इस सदर्भ में कोई बकाया मही है । 

















कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर 
डिप्पणी--(।) जो प्रमाण-पत्र आवश्यक न हो उसे/उन्हें काट दिया जाय । 


भाग 4: अनुदेश 





औछरत-वेतनादि की गगाना--भाग । के क्रमाक से 0 में वशित “ब्रोयत-वेतनादि" को गशना 


3. ।ग्त हो के 
अत्ये् माह के दिनो की वास्तविक करशा पर आधारित होगी ऋहिये । 
त्येझ 
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2. कि पेंशन या ग्रेच्युटी--(क) यदि अःवेदन पत्र क्षत्तिपूरत पेंजन या ग्रेच्युटी के लिये है तो की 
गई सेवा के विशेष विवरम्यों को भाग-त के क्रमाक 6 के सामने जिधिवत रूप से वर्णित करना चाहिये । 


(प) वर्शन कीजिये कि अन्यत्र नौकरी क्यों नहीं की गई । 


3. अयोम्ग्ता (इनवैलिड) पैशन- चिकित्सीय प्रमाण-पत्रों पर सेवा-निवृत्ति के मामले में सेया पैंशनर 
को प्रयोग्य करने में सक्षम-प्राधिकारो के मूल प्रमाण-पत्र को पैशन कागजातों के साथ संलग्न करना चाहिये । 
4. मेवा-वृत्त 'क)-विभिन्न नियुक्तियों, पर्दीन्नतियों एवं मेवान्समाप्तियों की तारीफ साह व पर्ष 
दीजिये । अपूर्णा श्रवधियो को गिनने के लिये 30 दिवस का एक माह गिना जाना चाहिये । 
(रस) सभी झवधिया जो सेवा के रूप मे नहीं ग्रिनी जाती हैं उन्हें मलग किया जाना चाहिये तथा 
प्रम्युक्ति के स्तम्भ में उन्हे हठाये जाने फे कारणों का उल्तेय किया जाना चाहिये ॥ 
(ग) यदि मेदा के किसी भी भाग के सत्यापन के लिये नियम 288 (ग) में दी गई प्रक्रिया भ्पनाई गयी 
है बहा कर्मचारी निम्नलिखित प्रपतन्न में सादा कागज पर एके लिखित प्रतिवाद-पत्र प्रस्तुत करेगा । 






- - -««« तक भूतपूर्व, राज्य में सेवा में था प्रौर उक्त 
-»«« «के पद पर कार्य कर रहा था शोर उक्त भ्रवधि में मुझ पर लागू होने 
बाले नियमों के प्रन्तर्गत मैं पेंशन का श्रधिकारी था झौर उक्त ग्रवधि में मेरी सेवा में कोई टूट नहीं थी । 








में सत्यनिष्ठापुर्वक स्वीकार करता हू एवं घोधरा करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी एपं विश्वास के 
ग्राधार पर उपयुक्त तथ्य सत्य हू । 
दिनांक हस्ताक्षर पदनाम विभाग 

इस प्रकार बयान देने के बाद पंशन-स्वीफृनिन्ध्राधिकारी को निम्नलिगितत प्रपश्न में एक प्रमाण पते 
सिसना भाटिये । 

प्रमागित किया जाता है रि श्री ४०२०० ००+ पु मे: जे > (भूतपूर्व 
धर ) पड सलाम की पाई में बशित प्रवधियों की सेवायें राजस्थास सेवा नियम 288 (गे) के प्रभुगार 
विर्ल्तर एय पेंगन-पोग्प स्रीरार की गई है। प्रतः मैं सस्नुप्ट हैं कि उपयु के वर्शित प्रवधि में सेवा स्यवधान रचा 
पैगन योग्य घवर्धियां, निम्न यो छोड बर प्रोर कोई नहीं थी । 














६)... 
(0) .. है 
(॥).. 
हस्ताक्षर 
पेंशम सपीवृति प्रापिया री था प्ररगाम 
5. मेग-ुशिधषा--(३) गैश निय्रूति री सारीस सर शिपिरा मरी हुई रया कयविशध्यप् दारा 


बमागिय गेदलयुतितवा रथा धर्जिका दशलेन्यपोदियों है साघ संगस्ण की जानी भाहिये । 


(सी उन धयगियों के भागते में जो मूठपृव राग्गे में प्रशशापी मिध्य विय मे पमियातांग गा! 
जिस्तोने प्रव राजग्धान सेशा निर्मम में। दिरे सम बेंडव विश्मों द्वारा विप्ल्‍मित होते हे पे 
विवा वे दिया है, हटा शेगे इशलिंों गाशा भी गई मूत्र छोगणा हो उतरी गैवाजुरिर में सहाएा 


फहाजा घारिय । 
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8. सेवा-तिवृत्ति की तारीख--सेवा पुस्तिका तथा अन्तिम-बेतन-प्रमाश-पत्र में दिखाई जाये । 


9 पुननियुक्ति--ऐसे ग्रधिकारी के मामले मे जो निलम्वित किये जाने, अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त 
सिये जाने, निष्कापित किये जाने या बर्खास्त किये जाने के वाद पुननियुक्त किया गया है वहा उसकी पुननियुक्ति के 
सक्षिप्त विवरणो को साथ में सलग्न किया जाना चाहिये। साथ मे पुनर्नियुक्ति के आदेश की एक प्रति भी संलग्न 
कौजिये १ 


0. ग्रतिम वेतन प्रमागा-पत्र--निर्धा रित प्रपत्र में एक अन्तिम वेतन _ प्रमाण-पत्र पेंशन काग्रणातों के 
साथ सलग्न किया जाना चाहिये जिसमे झ्न्तिम मुगतान की तारीख का “तथा पैशबर के प्रति बकाया सरकारी 
ऋणों का, यदि कोई हो, स्पष्ट रूप से उल्लेग्व किया जाना चाहिये $ 


[  वैदेशिक सेवा-ऐसे मामले में जहा पेंशनर कुछ समय से वैदेशिक-सेवा में रह रहा हो वहा ऐसे 
स्थानान्तरण करने के श्रादेश की एक प्रति व उन चालान या पत्नो की सख्या एवं तारीख का पूर्ण विवरण जिसके 
अधीन प्रवकाश एव पैशन कौ राशि जमा कराई गई थी, तथा चालानों की विधिवत प्रमाणित प्रतिया, यदि उप- 
लब्ध हो, सलग्न की जानी चाहिये । 

]2. विविध प्रमाश-पत्रन--किसी नियम या आदेशों के अधीन अपेक्षित विविध प्रमाण-पत्रो या कोई 
अन्य प्रमागा पत्र भी प्रपत्र पी-2 के साथ सलग्न किया जाना चाहिये । 

3. कल्लेण्डर म हु--निम्नलिखित उदाहरण यह बतलाते है कि कलेण्डर माहो में वरशित अवधि किस 


भ्रकार सगणित की जानी चाहिये-- 
उदाहरख--6 कलेण्डर माहों को अ्वधि-- 


जो दिनाक से प्रारम्भ होती है जो दिनाक को समाप्त होती है 

28 फरवरी 27 अगस्त 

3 मार्च या ! झप्रेल 30 सितवम्र 

29 अगस्त 28 फरवरी 

30 प्रगस्त या सितम्बर फरवरी का अन्तिम दिन 

सीन कलेण्डर माहो की झ्वधि-- 

प्रारम्भ होने की तारीख समाप्त होने को तारीथ 

29 नवम्धर 28 फरवरी 

30 मवम्बर या | दिसम्बर पु फरवरी का अन्तिम दिन 

4. परिवर्तेत--राजपत्रित अ्रधिकारियों के दिनांकित लधु-हस्ताक्षर लाल-स्याहो से कीजिये । 

(नियम 282, 285 (3), 82% 293.(7) ) प्रपत्न पी-3 
वेशन-स्वोकृत-करने-हेतु-प्रपत्र 


(यदि भुमतान विभिन्न आाडिइ-क्षेत्रो मे चाहा यया हो तो उसे दो प्रतियों मे भर कर भेजा जाय) 

]. कर्मचारी का नाम 

पिता ना नाम (यदि महिला कर्मचारी हो तो पति का नाम भो लिखिये)। 

(क) वर्तमान या गत-नियुक्ति, सस्यापन के नाम सहित (3) स्थाई (7) स्थानापक्ष, यदि कोंई हो । 
(ख) स्वीकृति-प्राधिकारी द्वारा टिप्परिया-- 

(१) कर्मचारी के चरित्र व गत-आचरण के बारे मे अच्छा/ठेक उदासीन/बुरा 

(2) निलम्बन या पदावमतति का स्पप्टोकरण 

(3). अन्य कीई टिप्पणी 


 छ 
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(4) स्वीक्ृति-प्राधिकारी का विशिष्ट प्रामझ् कि आया कलेम की गई सेवा सिद्ध होती है एवं क्या उसे 
प्वीकार किया जाना चाहिये या नहीं + 


(क) पेशन स्वीकृति-आरधिकारी के आदेश-- 


निम्न-हस्ताक्ष रकर्ता स्वयं इस बात से सतुप्ट होकर कि श्री/भ्रोमती/कुमारी'ह ७ नाजिलननल- की सेवा 
पूर्णतया सतोपजनक रही है, एतदद्वारा पूरां पैशन, मुत्यु-एवं-सेवा-निवृत्ति-ग्रेच्युटी, सेवा-प्रेच्युटी, जोः नियमों के 
अधीन महालेखाकार द्वारा स्व्रीकार्य हो, की स्वीकृति के लिये एतद्द्वारा आदेश देता है ॥ 


या 


,... निम्व हस्ताक्षरकर्ता स्वयं इस बात से सतुप्ट होकर कि श्री/श्रीमती/कुमारी.... ...- -«««की सेवा 
पूर्यतया सतोषजबक नहीं' रही है, एतद्द्वारा यह आ्रादेश देते हैं कि यूर्ण पेशन एव/या ग्रेच्युटी जो नियमों के अ्धीदा 
महालेखाकार हारा स्त्रीकार्य हो, मे से निम्न निदिप्ट राशि या नीचे दिखाई गई प्रतिशत को कटौती की जादेंगी-- 


पैशन मे कमी की राशि का प्रतिशत 
ग्रेच्युटी मे कमी की राशि या प्रतिशत 
पैशन एव/या उपदान की स्वीकृति दिताक .............. से प्रभावी होगी + 


(घ) श्री/थरीमती............ ...की मृत्यु की दशा में. -«रु० की परिवार-पेंशन जो नवीव-परि- 
वार-पैंशन-नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य है, श्रीमती/भी- “+“>““को स्वीकार्य होगी + 


(ड) राजस्थान सेवा नियमों के नियम 268-एच के श्रर्थानुसार उसे दो माह का बेतनादि या वेतन, 
जैगी भी स्थिति हो, के वराबर ग्रेच्युटी के भाग का अशदान करना होगा। श्री/श्रीमत्ती----+++ 
को भुगव़ान योग्य ग्रेच्युटी मे से क्रावश्यक वसूली करली है/की जायेगी ॥ « 












(च) जब तक सरकारी-बकायों का निर्धारण एवं समायोजन नही हो जाता है तब चक----न्‍तत+ः 
के ऋरण-- -““+२० की राक्ि ग्रेच्युटी में से रोकी जाती है । 

टीका :--प्रेष्युडी को कोई राशि रोके जाने को आवश्यकता नहीं है यदि कर्मचारी ने नकद राशि जमा करादी हो 

था नियम 296 के अनुसार स्थायी कर्मचारी की जमानत दे दी हो । 

यह आ्रादेश इस शर्त के ग्रधीन है कि यदि यथा-आ्रधिकृत पेंशन एव/वा ग्रेच्युटी की राशि बाद में उस 
राशि से अधिक पाई जाये जिसके लिये नियमो के अ्धीत पेशनर हकदार है, तो उस अ्रधिक राशि को वापिस करने 
के लिये कहा ज येगा । 
तारीख-----++-++ पेशन-स्वीकृति-प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद नाम 

(उन कर्मचारियों के मामले में भरा जाये जिन पर अ्रब्याय 25 का प्रनुभाग-3 लागू होता है? 

नियम 292 मे दी गई नई प्रक्रिया के अनुसार कार्यानयाध्यक्ष द्वारा झाहरित किये जाने वाली प्रन्तः 
कालीन पेंशन एब ग्रेच्युटी का विस्तृत विवरगा:-- 





अच्तःकालीन पेशन रू प्रति माह 
ग्रेच्युटी (प्रपत्ष पी-2 के ग्राइटम स- 6 के सामने ग 
ब्शिन पुर्णो उपदान का 3/4 भाग) रू कह 


घटाईये--) मवीन-परिवार-पेशन-योजना में 
अआशदान रु. (प्रपत्न का आइटम 
>ड-देखिये) नि 
(0). सरकारी बकायी के समायोजन के 
लिये रोफी गई राशि (देखिये 
आइटम-च) ] 
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अन्त:कालीन रूप से भुगतान की जाने वाली 
ग्रेच्युटी की शुद्ध राशि र् 
पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष 
(देखिये नियम 290 (2) ) प्रपन्न पी-4 
कर्मचारी के पेंशन पत्रादि को महालेखाकार के पास भेजने का प्रपत्र संख्या '+०००५*०««राजस्थान 
सरकार 
न+ ८ “++-+++“विभाग, कार्यालय 
दिनाक 
प्रेषिती--- 
महालेखाकार, राजस्थान 
महोदय, 
मैं इस कार्यालय|विभाग के श्री/श्रीमती/कुमारी------के पैशन-पत्रादि को इस सूची के अनुसार 
अग्रिम कार्यवाही हेतु एतद्द्वारा भेज रहा हू । 
यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री-- (नाम व पद) जो स्थाई राज्य कर्मचारी है, के द्वारा 
जमानत फार्म पी-6 में, राजस्थान सेवा नियम 296 (]) के अन्तर्गत प्राप्त हो गई है और विभीगाध्यक्ष/कार्यालया- 
ध्यक्ष+-------(अ्रधिकारी का पद व नाम) के पास सुरक्षित है। 
(यदि अरवांछित हो तो, पैरा 2 काट दीजिये ।) 





भवदीय हस्ताक्षर 
पद-नाम 

संलग्नकों की सूची:--. प्रपत्र पी-2 सेवा झादि के विशेष विवरणों के साथ तथा प्रपत्र पी-3 जो 
वैशन स्वीकृति प्राधिकारी के आदेशों से सवधित है । 

2. यदि क्लेम इनवेलिड-पेशन के लिये हो तो इनवेलिडेशन के लिये चिकित्सा-प्रमाए-पत्र । 

3. कार्यालयाध्यक्ष द्वारा विधिवत्‌ पूर्णे एवं प्रमारित सेवा-पुस्तिका । 

4. पैशन के लिये “औसत-वेतनादि” ग्रिमे जाने का ज्ञापन । 

5. अन्तिम-वेतन-प्रमाण-पत्र । 
6. (क) दो नमूने के हस्ताक्षर जो राजपत्रित कर्मचारी द्वारा विधिवत्‌ प्रमाशित हो या यदि कमंचारी 


अपने नाम के हस्ताक्षर करने में पर्याप्त रूप से साक्षर नहीं है तो दो पचिया जिन पर उसके अंगूठे एव अगुनियों ' 


की निशानी हों जो राजपतन्नित अ्रधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, तथा 

(ख) पति/पत्ती के साथ की पासपोर्ट साइज के फोटो की तीन प्रतिया जो कायलियाध्यक्ष/विभागाष्यक्ष 

द्वारा विधिवत्‌ रूप से प्रमाणित हों । 

थ्‌. प्रपत्र पी-। में पैशन के लिये प्ौपचारिक आवेदन-पत्र । 

8. प्रपन्न पी-2 व प्रपत्र पी-3 के भेजने में कमंचारी के मेवा-निवृत्त होने की तारीस मे एक माह से 
अ्रधिक का विलम्ब, यदि कोई हो या स्पष्टीकरण । 

9. जब सेवा-पुस्तिका में प्रन्य कार्यालय में की गई सेवा का तथ्य सन्तोषजनऊ ढंग से ज्ञात न हो तो 
कार्यालयाध्यक्ष द्वारा विधिवत्‌ प्रमाणित साराश प्रपत्र 

0. आवेदन का विवरण तथा नियम 288 (ग) में यया-प्रेषित सहवर्ती साक्ष जो पेंशन- 
को सक्षम-प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की गई हो 

].. कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से ग्रवराशश प्रमाश-पत्र तथा साथ में भय वि 


- प्रमारा-पत्र । 


स्वोहत करने 


भायो से प्राप्त भवशान 
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प्रपत्र पी” 
(राजस्थान सेवा नियम 292 () ) 
राजस्थान सरकार 
अन्त:कालीन पैशन एवं ग्रेच्युटी के आहरणा के लिये विल 
बिल संख्या 
वाऊचर संख्या--------+ 
सूची सख्या---------- जा+ 
मुख्य शीप॑-----------++ 
लघु शीप----------+ 
विस्तृत शीर्प------------ 
निम्व नामांकित व्यक्तियों को अन्तःकालीन पैंशन एवं ग्रेच्युटी के विवरण के लिये-----------र की 
राशि सरकारी कोपागार से प्राप्त हुई । 

न नम पल अली 3 यथा 3 6 मा 3) 
स्वीकृति सख्या पेंशवरों के नाम अवधि पैशन की पेशन/ग्रेच्युटी 
एवं दिनाक दर की राशि 

राशि (शब्दो एवं श्रंको प्रें)---- 
पक हस्ताक्षर---------+ 
पद---भा ४5 
दिनाक-------+-+++ 
आहरण-कर्ता द्वारा प्रृष्ठाकम 
कृपया श्री-----०----को भ्रुगतान करें | इनके नमूने के हस्ताक्षर सीचे दिये गये हैं -- 
हस्ताक्षर 
नमूने के हस्ताक्षर पद---++-++ 
प्रमाणित तारीख------ ++ 
प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर 
कोधायार मे उपयोग के लिये 
बेक/कोपाध्यक्ष 
झु--++- (शब्दों मे)-------+-का भुगतान करें। 
जांच की एवं दर्ज किया कोपागार झ्रधिकारी 
लेखाकार दिनाँक 
जिला 
कोषागार के लिये प्राप्तकर्ता के लिये बंक के लिये 
नजाय++-“++++% का भुगतान किया मुगतान श्राप्त किया स्का 
सुगतान किया दिनाक दिनांक: कला 
दिनांक--+---++ को 


बंक की मोहर 
मोपाध्यक्ष दृस्ताक्षर ग्रबन्धक 
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महालेखाकार के कार्यालय में उपयोग हेतु 
वर्गकिरणं-----++- 
स्वीकार किया----++ -- 
झ्रापत्ति की----+++ 
प्रकेक्षक अधीक्षक ब्रान्च आफीसर 





निर्देशक:-- यह प्रपत्र श्रन्त:कालीन पैशन/ ग्रेच्युटी की राशि बारह माह तक की ग्रवधि के लिये या 
महालेखाकार द्वारा प्रन्त-कालीन पेंशन के लिये अ्रधिकृत किये जाने की तारीख तक, जो भी पूर्व में हो, पैशन 
स्वीकृति प्रधिकारी हरा दी गई स्वीकृति के आधार पर राशि प्राप्त करने के काम मे लिया जावेगा । 

2. बिल अराजपत्रित कर्मचारियों (और नियम 286-ए-के अधीन निहित राजपत्रित-अधिकारियो) को 
ग्रन्त:कालीन ग्रेच्युटी के मुगतान की व्यवस्था करने हेतु कार्यालयाध्यक्षद्व रा आहरित किया जायेगा। 

3. पैशन की प्राप्ति रसीद, बिल की कार्यालय प्रति पर मुगतान करते समय कार्यालयाध्यक्ष द्वारा 
ली जायेगी । 

4. पैशनर को किये गये भुगतानो के विस्तृत विवरण को सूचना हर गाह की 7 तारीख तक महा- 
लेखाकार, राजस्थान, जयपुर को पृथक से भेजी जायेगी । 

प्रपत्र संख्या पी-6 

[बित्त विभाग के प्रादेश संख्या एफ. | (52) वि. वि. (प्रे-2) 74- दि. 7-9-975 द्वारा अनुदेश । 
में 6 के स्थान पर “बाहर” प्रतिस्थापित तथा श्रनुदेश-2 में श्रराजपत्रित कर्मचारियों के श्रागे “और नियम---.._ 
राजपत्रित प्रधिकारियों” जोड़ा गया] 

(नियम 296) 
जमानत-पतन्न का प्रपत्र 

अधिशापी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन्त एवं पथ) से 'बकाया नही प्रमाण पत्र” के प्स्तुत्त 
किये बिना ही श्री/श्रीमती हआणाणकै अन्तिम लेखों को तय करने हेतु राजस्थान के राज्यपाल के (जिसे 
एतद्पश्चात सरकार कहा जायेगा तथा जिस अभिव्यक्ति मे उसके उत्तराधिकारी या अभिहृस्ताकिती भी सम्मलित 
हैं) सहमत होने के फलस्वरूप उक्त श्री------द्४रा किराये के तथा सरकार द्वारा उसे इस समय आवटित 
झ्रावास-भवन के सवध में अ्रन्य वकायो के तथा सरकार द्वारा समय पर उक्त श्री ---------को आ्रावंटित की 
जामे वाली या की गई किसी झावांस-सुविधा के सम्बन्ध में बकायों के मुगतान के लिये, मैं एतद्द्वारा जामिन 
(जिस व्यक्ति मे मेरे उत्तराधिकारी, निप्पादक एवं प्रशासक सम्मिलित होंगे) उपस्थित होता हूं । मैं, जामिन उक्त 
आवास सुविधा के रिक्त ग्नधिकार जो सरकार को सौपे जाने तक होने वाले समस्त नुकसानों एवं हानियों के लिये 
सरकार की क्षतिपूति करने के लिये सहमत हूं तथा उसके लिये प्रति-वचन देता हूं । 

मैं एतदद्वारा वाहन, भवन निर्माण या अन्य प्रयोजनों के लिये वेतन, भत्तों, अवकाश-वेतन के अधिमुगतान 





के रूप मे सरकार के उक्त पर बकाया होने वाली किसी भी राशि या अन्य ऋणों को शगगाक 
लिये जामिन उपस्थित होता हूं । 
मर दा कक रण (न को समय मे वृद्धि स्वीकार करने ० 


अन्य कोई उदासीनता बरते जाने के कारण समाप्त नही होगा या किसी रूप में प्रभावित नहीं होगा । 
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यह जमानत नामा निम्न समय तक प्रभावशील रहेगा-- 


(।) उक्त--कै, पक्ष मे अधिशापी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माएं विभाग (भवन एवं पथ) द्वारा 
“बकाया नही प्रमाण पत्र” जारी नही किया जाए। 

(7) कार्यालयाध्यक्ष से जिसके पास उक्त श्री अन्तिम समय नियोजित थे तथा यदि 
वह वेतन एवं भत्ते राजपत्रित कर्मचारियों के बिल (प्रपत्र) पर उठा रहे थे तो संबंधित ग्रकेक्षणा 
अधिकारी ने यह प्रमाणित कर दिया ही कि उक्त श्री * से सरकार की कोई 
बकाया नही है । 


इस विलेख पर स्टाम्प ड्यूटी का खर्चा सरकार द्वारा वहन किया जायेगा । & 


जामिन के हस्ताक्षर 
उक्त जामिन द्वारा निम्न की साक्षी में आज दिनाक माह वर्ष 
पर हस्ताक्षर किये गये एवं सौपा । 


]. साक्षी के हस्ताक्षर 
पता एवं व्यवसाय 


2. साक्षी के हस्ताक्षर 
पता एवं व्यवसाय 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती पु एक स्थाई कर्मचारी है । 
' कार्यालय/विभाग के, जिसमें जामिन नियुर्क्त है, 
अध्यक्ष के हस्ताक्षर 
यह बन्धपत्र एतद्द्वारा स्वीकार किया जाता है। 
(हत्ताक्षर एवं पद नाम) 


राज्यपाल के लिये एवं उनकी श्रोर से 
नियमः--297 से 300 तक वित्त विभागं की भ्रधिसुचना क्रमांक एफ | (77) वि. वि. (नियम) 69 


दिनांक 74-5--970 द्वारा विलोपित ॥ 


अध्याय 96 


पेंशनों का भुगतान 


नियम 30-साधारण-मामलों में भुगतान की तारीखः--विशेष आदेशों को छोड़कर 
अध्याय 24 के प्रन्तगंत असाचारण-पेंशन के अ्रतिरित्त धन्य पेन्शनों का भुगतान उस तारीख से किया 
जाना है जिसको कर्मचारी सस्थापन वर्ग में कार्य करना बन्द करता है था जिस तारीख को वह 
प्रार्थना-पत्र देता है, इनमें से जो भी बाद में हो । इस दूसरे प्रावधान का उद्देश्य प्राथता-पत्रों को 
प्रस्तुत करने में अनावश्यक देरी को रोकना है । जब देर करने के कारणों को पर्याप्त रूप से रपप्ट 
किया जाता है तो पेशन स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी इस संचंब में नियमों में शिथिलता भी कर 
सकता है । 
तियस 302-विशेष-सामलों में भुगतान की तारीखः- पूर्वोक्त वियम साथारणा-पेंशन के 
मामलों पर प्रभावी होता है, न कि विशेष मामलों में । यदि, किन्हीं विशेष-परिस्थितियों में, कर्मचारी 
के सेवा-निवृत्त होते के पर्याप्त समय वाद उसे पेन्शन स्वीकृत की जाती है तो उसे स्वीकृत करने वाली 
सरकार के आदेशों के विना, पूर्व प्रभाव से नहीं दिया जाना चाहिये । विशेष आदेशों के अ्रभाव में 
ऐसी पेंशन उसको स्वीकार करने की तारीख से प्रभावशील होती है। 
नियम 303-असाधारख-पेंशन के भुगतान की तारीख:--यदि किसी मामले में असाधार- 
पेशन के लिये प्रार्थता-पत्र देने मे पर्याप्त रूप से विलम्ब किया गया हो तो वह चिकित्सा-मण्डल द्वारा 
दी गईं रिपोर्ट की तारीख से स्वीकृत को जावेगी तथा ग्रेच्युटी या पेंशन के लिये कोई प्रार्थवा-पत्र पर 
विचार नहीं किया जावेगा यदि वह धाव या चोट लगने से पांच वर्ष में प्रस्तुत नहीं किया गया हो । 
नियम 304:--वित्त विभाग की झ्राज्ा सेख्या एफ 7 ए (4) एफ. डी. ए. ( नियम) 59 
दिनांक 3-3-96! द्वारा विलोपित । 
नियम 305-एक-मुश्त-भुगतान करने योग्य ग्रेच्युरी:-- महालेखाकार को श्राज्ञा से अधिकार- 
पत्र प्राप्त होने पर ग्रेच्युटी एक मुश्त दी जाती है न कि किश्तों में । है 
नियम 306-पेंशन के भुगतान की प्रक्रिया:- ट्रेजरी नियमों में दिये गये नियमों के अनुसार 
पेंशन का भुगतान आगामी माह की सर्देव पहली तारीख को या उसके बाद किया जावेगा । 
टिप्परियां-- (१) पैशन भुगतान-आदेश (पंशन-पेमेन्ट-प्राडर) प्राप्त करे पर वित्तरसा-प्रधियारी उसबय 
आधा भाग पेंशवर को दे देगा तथा अन्य आधे भाग को इस प्रकार सावधानी पूर्वक पपने पास रखेगा दि पैशनर 
उसे प्राप्त म कर सके । 
(2) प्रत्येक मुगतान का इस्द्राज पैंशनर के आधे व वितरणा-प्रधिकारों के भाव पेमेन्ड-प्रा्र पर 
की झोर किया जावेगा । 
(3) विशेष-राजकीय-प्रादेशो के बिता स्मी भी रूप में एक वर्ष से अधिक समय को मफायो वा 
भुगतान किसी भी परिस्यिति में श्रथमनवार नही किया जाना चाहिये । ५ 
(4) पेंशन उस दिवकी भी दी जावेगी जिसको बर्यंचारी वी मृत्यु होती है + 


दर 
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नियम 307-पहिचान के लिये व्यक्तिगत-रूप से उपस्थिति:-नियम के रूप में एक पेंशनर 
को पेंशन-भूगतान-आदेश से तुलना करते/पहिचान कराने के बाद व्यक्तिगत रूप से पेंशन की रकम 
प्राप्त करनी चाहिये । 

डिप्पण्लीः-- वितरख-अधिकारी द्वारा एक प्रतिष्ठित पेंशनर को निजी रूप में पहिचाना जा सकता है तथा 
उसे कार्यालय मे उपस्थित होने की ग्रावश्यकता नही होती है । 

नियम 308-व्यक्तिगत-उपस्थिति से छू ट:--एक पेंशनर जो सरकार द्वारा व्यक्तिगत रूप से 
उपस्थित होने से मुक्त कर दिया हो, एक महिला-पेंशनर जो जनता में श्राने की प्रम्यस्त न हो, या 
एक पेन्शनर जो शारीरिक बीमारी या कमजोरी के कारण उपस्थित होने में प्रसमर्थ हो, वह अपनी 
पेन्शन, अपने जीवित होने के प्रमाण-पत्र पर किसी उत्तरदायी सरकारी-अधिकारी द्वारा या ग्रन्य 
प्रसिद्ध तथा विश्वास-मोग्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर करने पर, प्राप्त कर सकता/सकती है । 

दिप्पणी:---इस नियम के अस्तमंत वैंशन प्राप्त करने के लिये व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने के अधिकार 
सरकार द्वारा एक ऐसे अधिकारी को दिये जा सकते है जो एक जिले के जिलाधीश के पद से कम पद का नहीं हो । 


नियम 309-जीवन-प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर-कर्त्ता-प्राधिकारी:--किसी भी प्रकार का एक 
पेन्शनर जो क्रिमिनल-प्रोसीजर-कोड के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट की शक्तियों का उपभोग करने वाले किसी 
व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित या भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट 908 के भ्रन्तर्गत नियुक्त किसी रजिस्ट्रार या 
उप-रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित या किसी पेन्शन-प्राप्तकर्त्ता-अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, जो सेवा- 
निवृत्ति के पूर्व मजिस्ट्रेट वी शक्तियों का उपभोग करता था या किसी मु सिफ द्वारा या किसी राज- 
पत्रित-प्रधिकारी हवारा या कम से कम एक पुलिस-स्टेशन के सब-इन्सपेक्टर इन्चार्ज के पद के पुलिस- 
अधिकारी द्वारा या विभागोय उप-पोस्ट-मास्टर या पोस्ट-प्राफिस के एक इन्सपेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित 
जीवन-प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त किया जा सकता है । 
राजकीय-निर्शाय:--यह निर्णय किया गया है कि भविष्य मे, निमम 22 के झ्रथीन प्राधिक्रत-ऐजेन्टो के 
जरिये पेशन के भुगतान के मामले को छोडकर, जीवन प्रमाण-पत्र छः-माह में एक बार ऐसे मामलों में एक वार 
प्राप्त किया जायेगा जहां भुगतान किसी ऐजेन्द को या पेंशनर के प्रतिनिधि को किया डाना चाहा गया हो तथा 
बह नियम 309 की शर्ते के अनुसार उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप में प्राप्त नही की जाती हो। 
मियम 309-ए--ऐजेन्ट द्वारा पेंशन प्राप्त करमा:--जब एक पेंशनर अपनी पेंशन एक ऐजेन्ट 
या प्रतिनिधि द्वारा प्राप्त करता है. तो. क्लेम के साथ पेशनर की एक लिखित-प्राज्ञा उसके द्वारा 
मनोनीत-ऐजेन्ट या प्रतिनिधि को उसके पक्ष में पेंशन देने के संबंध में प्रस्तुत की जानी चाहिये | ऐसे 
मामलों में पेन्शनर द्वारा “मगतान-प्राप्त-किया-गया” प्रष्ठाकंन स्वयं किया जाना चाहिये एवं एक 
प्रथक रसीद जिस पर स्टाम्प लगाने की आवश्यकता नहीं है, ऐजेन्ट या मनोनीत व्यक्ति द्वारा, जैसी 
ओ स्थिति हो, वास्तव में प्राप्त किये भुगतान की साक्षी में हस्ताक्षर कर, दी जावेगी । 
रटिप्पष्ली:--() प्रत्येक मुगतान के संबंध में जीवन-प्रमाण-पत्र एवं पेंशनर द्वारा हस्ताक्षरित एक रसीद 
प्रस्तुत करने पर इस नियम के अन्तर्गत भुगतान प्राप्त करने वाले एक एजेन्ट या प्रतिनिधि के लिये नियम 32 
(ख) के प्र्थों में सरकार की सहमति प्राप्त करमे की झावश्यकता नहीं होगी । हे 
(2) यदि वेंशनर राजपत्रित-प्धिकारी की स्थिति में पुननियुक्त हुआ हो तो किसी एक कोपालय से, 


जहां से पेंशन प्राप्त की जाती है, किसी माह के वेतन के वास्तविक भुगतान के तथ्यों को उस कोपालय से उस 


माह के सिये पैशन प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये उचित जीवन-प्रमाएा-पत्र के रूप में समभा जावेगा | 


नियम 30-32] राजस्थान सेवा नियम [483 


नियम 30-(क) वर्ष में एक बार पेंशनर के जोवित रहने का सत्यापन करमाः--नियम 
308 व 309 में वशित सभी मामलों में धोखे से बचने के लिये वितरण प्रधिकारी को सावधानी 
बरतनी चाहिये तथा वर्ष में न्यूनतम एक वार जीवन-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के प्रमाण के अतिरिक्त 
अन्य प्रमारा-पत्र पेशनर के जीवित रहने के बारे में प्राप्त करना चाहिये । 

(से) इस कार्य के लिये उसे (केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें व्यक्तिगत उपस्थिति 
की छट सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है) व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिये 
कहा जाना चाहिये तथा उन सभी पेंशनरों की पहिचान करनी चाहिये (उन महि- 
लाझों के श्रतिरिक्त जो जनता में आने की अम्यस्त नहीं हैं) जो इस प्रकार की उप- 
स्थिति में शारीरिक बीमारी या दोप के कारण असमर्थ न हों, एवं सभी मामलों में 
जहां इस प्रकार की असमर्थता व्यक्त की गई हो, उनसे पेंशनर के जीवित होने के 
प्रमाण के प्रस्तुत किये जाने के अतिरिक्त अन्य प्रमाण और प्रस्तुत किये जाने के लिये 
कहा जाना चाहिये । 

टिप्पणीः--किसी प्रकार के गलत मुगतान के लिये वितरण-अधिकारी स्वयं उत्तरदायी हैं। सन्देह के 
मामले में उसे महालेखाकार से परामशं कर लेना चाहिये । 


नियम 3-पुलिस पेंशनर की पहिंचान:--पुलिस पेशनरों को पेंशन का भुगतान इस खण्ड 
के नियमों के श्रनमुसार किया जाता है किन्तु यदि वितरण-अधिकारी पेशनर के पहिचानने में किसी 
प्रकार का सन्देह करता है तो वह पुलिस के स्थानीय इन्सपेक्टर से उसके पहिचान के बारे में पूछ 
सकता है । इन्सपेक्टर तब पेशनर की सही पहिचान के लिये उत्तरदायी होगा । 


नियम 32-(क)-एक प्राधिकृत-एजेन्ट द्वारा पेंशन-प्राप्त-करनाः--एक पेंशनर जो भारत 
में नही रहता हो वह अपने उचित प्राथिकृत एजेन्ट द्वारा भारत में किसी भी कोपालय द्वारा अपनी 
पेशन प्राप्त कर सकता हैं जिसे प्रत्येक ग्रवसर पर मजिस्ट्रेट, एक नोटेरी, एक बेकर या एक भारत के 
राजनैतिक प्रतिनिधि द्वारा दिया गया एक प्रमाण-पत्र इस सम्बन्ध का प्रस्तुत करना चाहिये कि 
जिस तारीख को उसकी पेंशन क्लेम की गई है उसको पेशनर जीवित था या उसे अ्रधिक किये जाने 
वाले भुगतान को लौटाने का वाण्ड भरना चाहिये तथा न्यूनतम वर्ष में एक बार उक्त प्रमाण-पत्र 
प्रस्तुत करना चाहिये । 

(ख) किसी भी प्रकार का पेन्शनर जो भारत में रहता हो तथा व्यक्तिगत उपस्थिति से 
मुक्त कर दिया गया हो, यदि वह सरकार द्वारा उचित रूप से अनुमोदित प्राधिकृत- 
एजेन्ट द्वारा या एक ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे सरकार द्वारा शक्ति-प्रदान करदी गई 
है, भ्रपनी पेंशन प्राप्त करता है तो उसे अधिक-भुगतान की रकम-लौटाने के लिये 
बाण्ड भरना , पडेगा एवं न्यूनतम वर्ष में एक बार किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित 
जीवन-प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ंगा “जो ऐसे प्रमारा-पत्र पर नियम 309 के 
अन्तर्गत हस्ताक्षर करने के लिये प्राविकृत है। 

राजकीय निर्शाय:--राजस्थान सेवा नियम 32 (ख) मे प्रस्तुत “सरकार द्वारा उचित रूप से अनुमोदित 

प्राधिक्त एजेन्ट द्वारा” वाक्य की व्याख्या के स्वंव में सम्देह उत्पन्न किया गया है। मामले पर सरकार द्वारा 
विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि है “सरकार द्वारा उचित रूप से झनुमोद्ित, प्राधिकृत 
अधिकारी” वह व्यक्ति होगा जो पेशनर का प्रतिनिधित्व करने के विये उचित कानूनी श्राज्ञा (एटोननीं पावर) * 


484] राजस्थान सेवा नियम नियम 33 


झ 


करने सथा सरकार द्वारा इस रूप में मान लिये जाने के बाद राजस्थान सेया गियम 32 (गा) के प्रयोजनों के 
लिये एजेन्ट के रूप मे कार्य करता है । 


टिप्पणी:--किसी भी शर्तों के प्राधार पर जिन्हें बह लगाना उचित समझे, सरकार जिले के जिलाधीणों 
को इस नियम के प्रन्तर्मंत्र एजेन्ट अनुमोदित करने को शक्ति प्रदान कर सकती 
(ग) एक श्रथिकारी की पेन्शन, जो अपने एक ऐसे ऐजेन्ट द्वारा प्राप्त करता है 
जिसको ग्रधिक-मुगतान की रकम को लौटाने का बाब्य-पत्र भरना पढ़ता है, भरन्त में 
प्राप्प किये गये जीवन प्रमाण-पत्र की तारीस से एक वर्ष से झ्रधिक समय के लिये 
नहीं दो जानी चाहिप्रे एवं महालेखाकार तथा बितररणा-प्रधिकारियों को एक पेन्शनर 
की मृत्यु की प्रमाणिक-पूचना प्राप्त करने फे लिये सचेत रहना चाहिये एवं उसके प्राप्त 
होने पर अग्रिम भुगतान उसी समय एकदम बन्द कर देना चाहिये । 
राजकीय निर्ंव:--यदि पेंशनर राजपत्रिन-प्रधिकारी की हैसियत से सेवा में पुननियुक्त किया जाता हैं 
तो किसी एक ट्रेजरी से जहां से वह वेतन प्राप्त करता है किसी माह के वास्तविक भुगतान के तथ्य को उस 
द्रेजरी के उस माह के लिये पेम्शन देने के प्रयोजन के लिये उचित जीवन-प्रमाए पत्र के रूप में समझा जावेगा | 
नियम 33-भारत में एफ फोयागार से दूसरे फोपागार में भुगतान का हस्तान्तरणः 
सरकार या महालेख्राकार, प्राथना-पत्र प्रस्तुत करने तथा पर्याप्त कारण स्पष्ट करन पर भारत मे 
एक कोपागार से दूसरे कोपागार में भुगतान के स्थानान्तरित करने की आ्ाज्ञा दे सकता है | सरकार 
अपने इस भ्रधिकार को किसी एक प्रशासनिक अधिकारी को सौप सकती है जो किसी जिलाधीश या 
अन्य जिला अधिकारी से निम्न-यद का नही हो । 
राजकीय निर्णय:--महालेखाकार राजस्थान ने मुझाव दिया था कि राजस्थान सरकार के बैक सब्रंधी 
तेम-देन का कार्य रिजर्व बेक आ्राफ इण्डिपा द्वारा ले लेने के परिणाम स्वरूप अरब उसके लिये राजस्थान सरकार 
के पेशनरों को जो राजस्थान के बाहर रहते हैं, इस सरकार के नामें लिखे जाने वाली पेंशनों के मुगतान संबंधित 
महालेतार द्वारा किया जाना सुविधाजनक हो गया है एवं ऐसे पैगन सवंधी व्ययों का आडिट बाद के महालेखाकार 
द्वारा किया जावेगा और नामे की रकमो का इन्द्राज बिना ब्राउचरों एवं विशेष-विवरणों के ही '“रेमिटेन्श- 
एफाउन्द” मे कर दिया जावेगा । इसलिये मामलों को, राजस्थान सरकार से झापसी समझोठे में सम्मिलित होने 
के लिये, भ्र्य सरकारो के पास भेजा गथा था एवं इसके फलस्वरूप प्रान्ध-प्रदेश, उडीसा, पजाब, विहार, तामिल- 
नाडू, महाराष्ट्र, उत्तर-प्रदेश, झासाम, पश्चिम-बगाल एवं कर्नाटक की सरकारे उक्त तरीके को पूर्व -प्रभाव से 
अपनाने के लिये सहमत हो गई है । 
अतः राजस्थात सरकार ने राजस्थान के बाहर र ज्य पेंशनरों के भुगतान के बारे मे उक्त अनुच्छेद में 
दिये गये तरीको को अपनाने में अपनी स्वीकृति दे दी है। 
टिप्पणी :--जब कोई पेशनर भारत में एक कोपाग्रार से दूसरे कोपायर में अपनी पेंशन के भुगतान का 
स्वानान्तरख करने हेतु महालेसाकार को या कोपागार-अधिकारी को आवेदन करता है तो कोपागार-प्रधिकारी 
नियम [75-ए-में प्रावहित किये गये को छोडकर तथा ऐसे मामलों में जहां पेशनर ने उससे झोथोरिदी प्राप्त 
करने पर महालिशाकार को इस प्रकार से श्रावेदन किया है, पेंशन-मुगतान-प्रादेश के दोनों भाग (हाल्वस) को 
महालेल्वाकार के पास भेजेगा | जहा मुगतान राज्य के बाहर कोपागार से चाहा गया हो वहा दो पचियां जिनमे 
देशनर के नमूने के हस्ताक्षर या अंगूठे व अंगुलियों की निशानी होगी, भुगतान-आ्ादेश के साथ महालेखाकार को 


भेजी जावेगी | 
[दित्त विभाग को श्राज्ञा संड्या एक 4 (3) वित्त|बि. लेखा/68 दिनांक 26-2--70 द्वारा निविष्ट] 


मियम 34-38] राजस्थान सेवा नियम * # [485 


नियम 34:-- (क) पूर्बोक्त नियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा या अन्य प्रशासनिक अधिकारी 
हारा जारी किए गए आदेश की प्रतिलिपि महालेखाकार को भेजनी चाहिए एवं उस जिले के 
जिलाधीश को, जहा से भुगतान का स्थानान्‍्तरण किया जाना है, पेशन भुगतान श्रादेश को लौटाने के 
लिए निर्देश देना चाहिए । 

(ख) महालेखाक़ार इसके वाद या तो नया भुगतान-ग्रादेश जारी करेगा या उस भगतान- 
आदेश को नये कोयागार में भुगतान करने के लिए प्रप्ठाक्ित करेगा तथा उसे उस कोपाधिकारी के 
पास भेजेगा जो भविष्य में पेन्शन का भू गतान करेगा या यदि कोपागार भ्रन्‍्य प्रान्त में हो, तो उस 
प्रदेश के मह।लेखाकार को ऐसा करने के लिए लिखेगा। ५ 


नियम 35- एक जिला कोयागार के झ्रधीन एक कोप।गार से दूसरे कोषागार में भगतान का 
स्थानान्तरणः्-एक कोयाब्यक्ष अपने मुख्यालय पर यथोचित श्राज्ञा के अनुसार भू गतान करने योग्य 
पेन्शन का, भ्रपने जिला-कोपालय के अधीनस्थ किसी भी कोपालय को, भू गतान करने के लिए 
प्राधिकृत कर सकता है एवं ऐसे श्रधीनस्थ कोपालय से जिला कोपालय में या उसी जिले में एक 
ग्रधीनस्थ कोपालय से दूसरे श्रधीनस्थ कोपालय में पेशन के भूगतान को स्थानान्तरित कर 
सकता है । 

नियम 36-सेवा न टों करने का प्रमाण पन्नः--(क) भारत मे पेशन प्राप्त करने वाले पेशनर 
के लिए अपने विल के साथ निम्नलिखित एक प्रमाण पत्र संलग्न करना पडता है:-- 


“मैं घोषणा करता हू' कि मैने किसो सरकार या स्थानीय निधि के अधीन या उस 
समय में जिसके लिए इस बिल के पेन्शन की वकाया राशि क्लेम की गई है, किसी भी रूप 
में सेवा का कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है ।” 

(ख) यदि अरध्याय-28 के अन्तर्गत एक पेन्शनर को पुननियुक्ति के वाद पेशन प्राप्त करने 
की श्राज्ञा दे दी जाती है तो इस प्रमाण-पत्र को तथ्यों के अनुसार संशोधित कर लेना चाहिए। 

(ग) यदि एक पेन्शनर एक एजेन्ट की माफंत अपनी पेन्शन प्राप्त कर रहा हो, जिसने 
सामान्य वित्तीय एवं लेखा वियमों द्वारा चाहे गए अनुसार वचन-पत्र (वाण्ड) भर दिया है, वहां उक्त 
प्रमाण-पत्र को संशोधित कर उस पर एजेन्ट के हस्ताक्षर करने चाहिए । किन्तु शर्त यह है कि पेशनर 
स्वयं वर्ष में एक वार प्रमाण-पत्र पेश करेगा जो उस समय के लिए होगा जिसमें एजेन्ट के प्रमाग- 
पत्रों के आ्राधार पर पेंशन प्राप्त की गई थी। 


निधम 37-पेंशन-भुगतान श्रादेश का मवीनिकरण:--जब पेन्गन-भू गतान आदेश का 
विछला भाग पूर्ण भर जाता है तथा जब पेंशनर का झाथा भाग जीर्ण-क्षीर्ा अवस्था में हो जाता है 
तो दोनों भाग कोपाधिवारी द्वारा नए जारी किय्रे जा सकते है । 


नियम 39-छलो जाने पर नया पेंशन-भुगतान आदेश जारी करमाः- यदि पेन्शनर कया 
अपना; पेन्शन-मू.गतान-ग्रादेश का आराधा-भाग, खो जाता हैं तो कोयाबिकारी द्वारा एक नया 
आ्रदेश जारी किया जा लत वा है | उसे यह देखना चाहिये कि नियम 306 के अन्तर्गव टिपणी 
सं्या (2) को कडोरतार जिस उसके शोये हुए आधे भाग पर कोई भू गतान नहीं 
किया गया है | कोयामगार में संघारित रजिस्टर के “विशेष-टिप्पणो” कालम में इस संत्रंथ की 
आवश्यक टिप्पणी लिख देनी चाहिए। 


273 


486] राजस्थान सेवा नियम [नियम 39-323 


समयातीत होना एवं समाप्त फिया जाना 

नियम 349 भुगतान कब बन्द किया जावेः--यदि भारत में प्राप्त की जाने वाली पेन्शन 
एक वर्ष से अधिक समय तक प्राप्त नही की जावे तो पेन्शन का देना बन्द कर दिया जावे । 

नियम 320-पेंशन के बकायों का भुगतान:--यदि पेन्शनर इसके बाद उपस्थित होता है तो 
वितरण-अ्धिकारी उसके भू गतान को पुनः चालू कर सकता है। किन्तु बकायों का भगतान नहीं 
किया जा सकता है। यदि पेन्शन की बकाया प्रथम बार ही चुक़ानी हो या बकायों की राथि 2000) 
रु ([-9- 275 से) से अधिक हो तो उसके लिये उस भ्रतिकारों की पु्वानुमति प्राप्त करनी होगी 
जिसके द्वारा पेन्शन की स्वीकृति महालेसाकार द्वारा प्राप्त करने के लिये दी गई थो । 

नियम 32:-यदि भ,गतान का निलम्बन किसो सरकारी श्रधिकारी की गलती या उदा- 
सीनता के कारण हो तो महालेखाकार, सरकार के श्रादेश प्राप्त किये (बिना बकायों के भग्तान के 
आ्रादेश प्राप्त किये बिना) बकायों के भुगतान के लिये निर्देश दे सकता है । 

मृत-पेंशन-प्राप्तकर्ता 

नियम 322-मृत व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को पेल्थन का भुगतान:--(क) पेन्शनर की 
मृत्यु हो जाने पर वास्तविक रूप से बकायों का भू गतान उसके उत्तराधिकारी को किया जा सकता 
है बशतें वे इसके लिये उसकी मृत्यु की तारीख से एक बर्ष के अन्दर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें। इसके 
बाद यह उस श्रध्विकारी की स्वीकृति के विना भू गतान नहीं किया जावेगा जिसके द्वारा पेंशन महा- 
लेखाकार के जरिये प्राप्त करने हेतु स्वीकृत की गई थी । 

डिप्पशी:--सरकार द्वारा स्वीकृत की गई पैन्शनों के मासलों में इस वियम के अन्तर्सत शक्तियां बिभागी 
के भ्रध्यक्षों एवं भ्रन्‍्य अधीनस्थ अधिकारियों को प्रदान की जा सकती है । 

(ख) किन्तु यदि बकाया राशि 500) रु० (-9-976 से) से ग्रधिक न हो को मामले 
में कोई विशेष वात नही दी हुई हो तो महालेखाकार स्वयं की श्राज्ञा से उसके बकारयों को देने में 
सक्षम है। ० 

(ग) पेन्शन के वबकायों के भू गतानों को चुकाने के बाद पेन्शन-भ,गतान प्रादेश महालेखा- 
कार के पास पेन्शन की मृत्यु की तारीख की सूचना के साथ भिजवा दिया जाना चाहिये । ; 

लियम 323-मत-पेंशनर की बकायों का उसके उत्तराधिकारियों को मुगतानः--पूर्व के नियम 
के प्रावधानों की शर्ते पर मृत पेशनर के पेंजन की वक्राया जिलाधीश या भू गतात के लिए उत्तरदायी 
प्रन्य श्रधिकारी के आदेशों के अन्तर्गत 2000) रु० की सीमा तक विना किसी वैध-प्रमासिकता के 
प्रस्तुत किए, मृत-पेंशनर के उत्त राविकारियों को, उनके दाबों के श्रधिकार एवं टाइटिल को पर्याप्त 
समभते हुए जांच करने के वाद, चुकाई जा सकती है। 2000/- र० से भ्रधिक की राशि के किसी 

भी भू गतान के लिए, सरकार के आदेशो के अ्रधीन समान रूप से एक प्रतिज्ञान्पत्र ऐसी जमानतों के 
के साथ, जो चाही गई हों, भरा जाकर, किया जावेगा ! यदि क्लेम करने वाले के अधिकार एवं 
टाइटिल से सतुष्टि हो जाती हो तथा यह समभा जाता हो कि उत्तराधिकार के पत्रों को प्रस्तुत करने 
के लिए श्राग्रह करने पर अनुचित रूप से देरी हो जावेगी तथा आर्थिक कठिनाई उत्पन्न होगी हर सम्देह 
के किसी भी मामले में भ्‌ गतान केवल उसी व्यक्ति को किया जाना चाहिए जो वैध उत्तराधिका र-पत्र 


प्रस्तुत करे । 
[500/- र० के स्थान पर 2000/- रू० दिनांक 4-9-76 से किये गये हैं] 


नियम 324] राजस्थान सेवा नियम [487 


राजकीय निर्णय:--पेशन के मामलो को शीघ्त्ापूवंक निपटाने के लिए राजप्रमुख महोदय ने झ्रादेश 
दिया है कि उन व्यक्तियों के मामतो में जो 3)-2-54 को या उसके पूर्व सेत्रा-निवृत्त हो रहे है उनके लिए 
राजस्थान सेवा नियम 323 मे प्रयुक्त धनराशि की सीमा 2000/- रु. तक बढाई जा सकती है। 


नियम 324-जय सेवा-निवृत्ति या सेवा-सुक्ति (डिस्चाजं) किये जाने से पूर्व हो कर्मचारी की 
मृत्यु हो जायेः--यदि एक कर्मचारी सेवा से वास्तविक रूप से निवृत्त हुए बिना ही या हटा दिये 
जाने पर मर जाता है तो उसके उतराधिकारियों का, उसकी पेशन के संबंध में सिवाय उस सोमा तक 
एवं उन शर्तों तक जिनका उल्लेख इन वियमों के अध्याय 22 व 23 में क्रिया गया है, कोई क्लेम नही 
होगा । * 

टदिप्पणी:--उन मामलों में जहा सम्बन्धित श्रधिकारी की मृत्यु के बाद पेशन या ग्रेच्युटी स्वीकृत की 
जाती है, वहा मृत पेशनर के उत्त राधिकारियों के लिए भुगतान करने से पूर्व पेंशन-स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी 
से भ्रादेश प्राप्त करना झावश्यक है । 

(राज्य कर्मचारियों के पेन्शन सम्बन्धी मामलों का निपटारा--विशेषाधिकारी पेन्शन की केन्द्रीय-ऐजेम्सी 

बनाने के बारे में) 

राज्य सरकार के यह ध्यान में झ्राया है कि राजस्थान सेवा निप्रमों के अनुसार पेन्शन नियमो तथा पेन्शन 

के प्रार्थवा-पत्र एवं पेन्शन स्वीकार करने सम्बन्धी प्रक्रिया को उदार एवं सरल बना दिये जाने के उपराम्त भी 
पेन्शन के विनाराधीन मामलों में निरन्तर वृद्धि हो रही है । 

वित्त विभाग तथा कामिक विभाग द्वारा इस सम्बन्ध मे समय-समय पर आदेश एवं परिपत्र जारी किये 

गये हैँ जिनके द्वारा विभागाध्यक्षों का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाया गया ताकि पेन्शन के मामलों का द्र॒तगति 
से निपटारा हो जावे । क्रिल्तु पेन्शव सम्बन्धी मामले निपठाये जामे की स्थिति में कोई प्रशसनीय सुधार नहीं 
हुआ्ना है । 

पेम्शन के मामलों को निपटाने के सम्बन्ध में निरन्तर तथा नियमित रूप से नियत्रण रखने की दृष्टि से 

राज्य सरकार ने विशेषाधिकारी पेन्शन, वित्त विभाग, जयपुर को निम्न-अकित कार्यवाही करने के लिए “उत्तरदायी 
अधिकारी” बनाने का निरणंय किया हैः 

(4) नसमस्त विभागाध्यक्षों से विशेषाधिकारी द्वारा, निर्धारित प्रक्रिया एव प्रपत्र में नियमित ग्राधार पर 
विचाराधीन पेन्शन के मामलो की सूचना मगवाना । 

(2) विचाराधीन पेंन्‍्शन के मामलों का विश्लेषण करना तथा उनका पुनरावतोकन करना एवं उसके 
आधार पर मामलों में होने वाली देरी के विन्दुओं को स्पप्ट करना तथा उसके निराकरण के लिए 
सुझाव देना एवं सम्बन्धित विभागों को वर्तमान पेन्शन नियमों/अ्रादेशों तथा परिषत्नों के प्रावधानों 
की सीमा में निर्देश जारी करना ताकि विचाराधीन मामले त्वरित गति से निपठाये जा सके । 

(3) विभागीय आन्‍्तरिक जांच दलों को, विभागों/का्यलियों में समय-समय पर, पेम्शन के मामले 
तैयार करने और उन्हें श्रन्तिम रूप देने के कार्यो में सहायता करने के लिए निर्देश जारी करना । 

(4) विभागाध्यक्षो/कार्यालयाध्यक्षों से पेन्शन के मामलों में होने वाले विलम्ब तथा उनझे निपटारे में 
शिथिलता करने वालो के सम्दन्ध में रिपोर्ट तैयार करना । 


| 


(5) दोपी अधिकारियों के नाम सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को, समुचित कार्यवाही उसने टपिए के लिए 
ज्लेजना जिसकी सूचना कामिक विभाग को भी दी जावेगी । पक 


जिला 333 जर6/44 53 ५ ड़ 


जब ही 
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(6) इस बात को सुनिश्चित करना कि प्रत्येक विभागाध्यक्ष द्वारा उनके अधीन अधिका रियो में से किसी 
ऐक को विभाग के पेन्शन सम्बन्धी मासलों को तैयार करामे और उनको निपट,ने के सम्बन्ध में, 
जिम्मेदारी दे दी जाती है। 

(7) महालेखाकार राजस्थान एवं विभागाध्यक्ष के मध्य सम्पर्क-ग्रधिकारी के रूप में कार्य करना ततकि 

पेन्शन के मामले तीव्र गति से निप्ठाये जा सके । 

अत: समस्त विभागाध्यक्षो/कार्यालयाध्यक्षों को कहा जाता है कि वे विशेयाधिकारी पेन्शन, वित्त विभाग 

को उक्त समस्त में मलो में अधिकतम यथासम्भव सहयोग देवे । ५ 

[वित्त विभाग के परिपत्र ऋमांक एफ  (ख) (9) वित्त (ग्रुप-2) 77, दिनांक 72-4-7978 ] 

(पेन्शन के मामलों में अ्रविलम्ब स्वीकृति के बारे में) 
वित्त झ्रायुक्त ने इस पत्र द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि सरकार 
का यह निश्नय है कि राज्य कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति के वाद आने वाले माह से पेन्शन मिलनी प्रारम्भ हो 
जानी चाहिये । सरकार ने इसके लिये नियमों का सरलीक्रणा भी किया है और पेन्शन के पत्रादि समय पर तेथार 
कराने हेतु समय-समय पर नियम एवं आदेश प्रसारित किये है। किन्तु सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा समय पर 
पर्याप्त रुचि नही लेने के कारण यह उहँश्य श्रभी तक पूरा नही हुवा है । 
हाल ही में मुख्य मन्नी महोदय ने फिर जोर देकर कहा है कि पैन्शन सम्बन्धी पत्रादि तैयार करने सम्बन्धी 
नियमों की कठोरता से पालना होती चाहिए और जो अधिकारी इस सम्बन्ध मे शिथिलता का दोषी पाया जावे 
उसके विरुद्ध अविलम्ब समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिये । 
प्रत्येक विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को यह विदित है कि यह उनका कतेव्य है कि प्रत्येक एक जुलाई को 
अ्रगले 2 महीनो एवं ।8 महिनो में सेवा निवृत्ति पर जाने वाले कर्मचारियों की सेवा सतियम 280 के झनुसार 
सूची वनाई जावे ताकि समय पर उनके पेन्शन के कागजात पूरे कर लिए जावें । इससे पेन्शन के कागजात तैयार 
करने सम्बन्धी मामलों में निगरानी रखी जा सकेगी । यह भी नियम है कि सेवा-निवृत्ति से 6 माह पूर्व सम्बन्धित 
कर्मचारी के पेन्शन के कागजात पूर्णतः तैयार कर लिये जाय और उन्हे पूर्ण करके महालेसाकार कार्यालय में 
भिजवा दिये जावे | किन्तु अभी हाल ही में महालेखाकार कार्याच्य ने विछले वर्ष में वहा प्राप्त हुए पेन्शन के 
मामलों का जो विश्लेयग्ग किया है उससे यह्‌ स्पष्ट है कि लगभग 66 प्रतिशत मामलों में राज्य कर्मचारियों के 
सेवा-निवृत्त हो जाने के बाद, पेन्शन के पत्रादि महालेखाकार कार्यालय में पहुचाये गये है। यह एक दुखद ध्यिति है 
जिसका तुरत्त निराकरण आवश्यक है । 
अत: समस्त विभागाध्यक्षो/कार्यालयाव्यक्षों को यह निवेदन किया जाता है कि सन्‌ 3977-78 में जिन 
राज्य कर्मचारियों को पेन्शन देय है उनके पत्रादि सेवा-निवृत्ति से 6 माह पूर्व महालेखाऋार कार्यालय में ग्रवश्य 
पहुचा दिये जाय । उनकी सूची मग्र उन कारणों सहित, जिनसे समय पर कार्यवाही नहीं हो सकी, विशेषाधिकारी 
पेन्शन, वित्त विभाग को एक माह में भिजवा दे जिससे यह विचार किया जा सके कि उस विभाग में शिविलता 
बरतने वाले के विरूद्ध श्रनुशासनात्मक कारयंवाही क्यों न की जावे । 
राजस्थान सेवा नियम 286 एवं 292 के झनुयार पेन्शन के पत्रादि तैयार करने में किन्‍्हीं अनिवार्य 
कारणो की वजह से विलम्ब हो तो सेवा-निवृत्ति पर जाने वाले राज्य कर्मचारियों को भश्रन्तःकालीन (प्रोवीजनल) 
पेन्शन तुरन्त स्वीकृत की जावे । मह.लेसाकार से प्राप्त गूचता के पनुसार इस प्रकार की झाज्ा जारी बरने में 
भी विभागों में शिथिलता वरती गई है । ग्रतः अनुरोध किया जाता है फ्रि रानू !977-78 में जिन कर्मचारियों 
को सेवा-नियृत्ति के साथ थन्तःकालीन पेन्शन स्वीइत नहीं हुई है, उनकी गूची भी विभेषाधिकारी वेन्शन, वित्त 
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विभाव रो एक माह में निजया दी थारे । इस सस्बन्ध में भी दोयी ग्रधिवारियों के विरंद्ध अंनुशासनात्मक कार्य 
विये जाने पर थिभार किया जायेगा। 

भफिप्प बे लिए निवेदन किया जाता है कि समस्त छार्यालियाध्यक्षों को यह निर्देश दिये जानें किये यहे 
सूजिम्दित बरे शिए्र + 





(4). जिस राज्यन्कर्मबारियों फी सेबा-निवृति हो चुड़ी है भ्रौर जितके वेन्शन-पत्नादि भहालेखाकार 
इयर्याविय बो नही भेजे गये है. उनके पेस्शन-पत्रादि सैधार कर इस यत्र की प्राप्ति के एक माह की 
प्रवधि मे भ्रवश्य भिजवा दिये जावे । 

(2। जो राख-पर्मंसारी स्ेवा-निद्रत हो थुके है किन्तु जिन्हें पेन्शन स्वीकृत नहों हुई है उनको अम्तः 
कामोन पेस्थन शव ग्रेच्यूटी देते की भश्राजा तुरत्त जारी की जावे) 

(2। जो राज्य-्य्मंचारी दस वित्तीय वर्ष के प्रथम 6 माह में सेवा-निधृत होने वाले है उनके पेन्थने 
सम्दस्थी पयादि दो माह के धन्दर पुर्णतया तैयार कर मह्रातेसाकार के पास भिजवा दिये जावें। 

(4). हुक जनवरी और एक जुलाई को सेवा-निवृत्त होते वालों की भूची नियमित रूप से तैयार काराई 
जाये ॥ 

अधिष्य में जब कभी भी इन नियमों का उत्सघन होता हो तो आप संग सम्बन्धित अधिकारियों से 
स्पषटीपरण प्राप्त परे प्रौर शिगितता पाये जाने पर ध्रायश्पक कार्यवाह्यी करके उचित दण्ड दे । 
दिनाझ 23--977 को पुनः सम्बन्धित अधिकारियों की शुचनारथ वित्त विभाग के आदेश संरुया 
एफ, 3 (26) वित्त (युप-2) 76 दिनाक 23-4-4977 द्वारा पेल्शन सम्बन्धी सुझ्य निदेश' स्पष्ट किये है। 
इन निर्देशों को मुद्रित कर दिया गया है जो राजगीय केन्द्रीय मुद्रणालय में उपलब्ध है और वहां से प्राप्त किये जा 
जी गउने है । 
सरकार ने यह निश्चित डिसा है कि पेस्शन सम्बन्धी कार्य में शिव्रिलता बरतने एवं इस कार्म में दोपी 
पाये जाने पर विशेवाधिक्ारी वेस्शन, विच विभाग, प्रशासनिक विभाग के घ्यान में मासता ल.बैगे । इस सम्बन्ध में 
आदेश यी प्रतिलिपि रासग्त है । सरशार का निर्देश है कि माननीय एब प्रशासतिक आ्राधार पर पेस्थन सम्बन्धी 
समस्त निर्देशों का कठोरता से पालन किया जावे । 
[वित्त विभाग के पत्र ऋतांक एफ. 7 (से) (9) वित्त (ग्रप-2) 77 दिनांक 72-4-978 ] 
राजकीय निर्शेयः- पेन्शन के मामलों को तैयार करने में एक सबसे वडी बाधा राज्य-कर्मवारी के सेवा- 
अखिलेश का उपलब्ध नहीं होना है । दपवित दस सम्बन्ध में यह सिश्चिय क्रिया गया है कि एक राज्य-कर्मचारी 
जो सेवानिवृत्त हो छु्म है और जिसके सेवान्ममिलेस उपलब्ध नहीं होता है, के मामले मे विभागाध्यक्ष/ 
कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्वन्धित सेवा-विवृत्त राज्य-कर्मचारी से एक सादे कागज पर सामान्य विवरण प्राप्त क्र 
सेना भाहिये कि बेह कर्मचारी किस तारीख से राज्य सेवा में आया प्र्थात्‌ पद-भार-ग्रहख किया एवं फिस से सेवा- 
जिवूत हुग्रा, किस पद पर उसे कर स्थाई किया गया. सेवा में कब-्कव व्यवधान हा, मिलम्बन एवं अ्साधारख 
अवकाश की क्या कोई घढताये हुई हों एव सेवा-निवृत्ति से तुरत्त पर्व उसे क्‍या वेतन आदि प्राप्त हो रहे थे । 
कर्मचारी ऐसे वितरण पन में सीचे की शोर बह श्रमाशित करेगा कि “उसने इस पत्र मे जो उपरोक्त विवर्ख 


सम्बन्धित 
"दिया है वह उसकी मसर्वोतिम जानकारी एवं विश्वास के अनुस्वर सत्य एवं सही है । तथा इसके बाद वह प्रपने 


ऐसे सोषणा पत्र के समयेन में वे सारे दस्तावेज अर्थात्‌ साध्य तथा सूचना प्रस्तुत करेगा जो उसके 
ग्रधिकार-क्षेत्र तेथा उससे छब्जे मे उपलब्ध ही, अथवा जिसे बढ़े आप्त करने की क्षमता रखता हो । इस कार्यवाही 
के झप्ये सम्बन्धित सेबा-निदृत्त-राज्य-कर्मंचारी से एक घोषराप पत्र इस बात का भी प्राप्त किया जावेगा कि मदि 


४६720 
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उस द्वारा प्रस्तुत सूचना, सरकार द्वारा छातवी। करके तथा गेैवा अ्भिलेव प्राप्त हो जाने पर पूर्णतया सही नही 
सिद्ध हो ओर जिसके कारण कर्मचारी को चुक ई गई अ्रन्तगलीन/भ्रन्तिम पेन्शन तथा उपदान की राधि अधिक 
चुकाई गई पाई जावे तो कर्मचारी उसे लौटामे को बाध्य होगा । कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत सेवा विवरण के झाबार 
पर पेन्शत स्वीकृत करने वाले भ्रधिकारी द्वारा सुक््म रूप से की गई जाँच के प्राधार पर वेन्शन के मामले मिपटाये 


, जावेगे और ईस प्रक्रिया के अनुसार उन समस्त कर्मचारियों को अ्रन्तःफ्रालीन वेन्शन तथा ग्रस्तिस रूप थे पेस्शन 


एव मृत्यु-तथा-सेवा-निवृत्ति उपदान की स्वीकृति के सबध में प्रक्रिया अपनायी जाग्रेगी जहां कर्ंचारी का सेव:- 
अभिलेख बिल्कुल उपलब्ध नही हो रहा है श्रथवा जहा कर्मवारी का सेबरा-्अभिलेख उपलब्ध हो किन्तु उसकी सेया 
अवधि के एक भाग का सत्यापन नही हो पाता हो ॥ पैन्शन स्व्रीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी भी उपरोत्त 
प्रक्रिया के अनुसार कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत सेवा-विवरण के प्राधार पर पेस्यत के मामलों को निंपटाने तथा पेस्शन 
की गणता कर स्त्रीकृति देने के लिये सक्षम अभ्रविक्रारी होगा। प्रर्थात्‌ पेस्शन स्वीकृत करने वाले अधिकारी, 
कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत विवरण को स्वीकार कर पेस्गत स्वीझत करने के लिये सक्षम माना जावेगा $ 


4. (2) जिन मामलो में एक राज्य कर्मचारी ने मकान निर्माण के लिये ऋण जिया है, उनमें अन्त: 
कालीन पैन्शन के भुगतान करने से पूर्व इस वात को सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिये कि क्या राज्य कर्मचारी 
ने भकान निर्माण ऋण की किसी राशि के भाग वी रूत्यु अ्रथवा सेवा-निवृत्ति उत्पादन के रूप में देय राशि से 
ममायीजित कराने को विकल्प दिया है | सम्प्रन्धित कर्मचारी को वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या एफ. । (52) वित्त 
(गुप-2) 74 दिनांक 8-3-976 के अनुतार झधिकतम देय अन्तःकालीन उपदान की राशि के 20 प्रतिशत 
से भ्रधिक का मुग्रतान नही किया जावेगा । 


(3) किसी राज्य कर्मचारी का पेन्शन का मामला किसी भी स्तर पर “कोई वकाया-नही” प्रमाण-पत्र 
(नो-ड्यूज-सर्टीफिकेट) के कारणए नही रोका जावे । इस सम्बन्ध में नियमों मे पूर्व में ही यह प्रावधान है कि प्न्तः- 
कालीन श्रथवा अ्रन्तिम रूप से दी जाने वाली पेन्शन के दिए जाने के लिए “कोई-बकाया-नहीं” प्रम'श-पत्र की कोई 
पूर्व की शर्त नही है। दूसरे शब्शे में नो-ड्यूज-सर्टीफिकेट नही होने के कारस्श वेन्गव केः मामलों को कभी भो नहीं 
रोका जाना चाहिए । 

(4) दोजेकालीन अप्रिम अर्थात्‌, मकान निर्माण अग्रिम, बाहन अग्रिम, सी पी. एफ (0848 जी-पी हक 
से लिए गए ऋणो के सम्बन्ध मे यदि किसी माह में राशि जमा कराने के लेखे ग्रुम हों ती ऐसे गुमसुदा लेसे 
(मिसिय क्रेडिट) के सम्बन्ध में झआहरगा एवं वितरण अधिकारी द्वारा ऐसे श्रग्रिम ऋण की किस्त की किसी माह में 
बसूली के सम्बन्ध में दिये गये श्रमाण-पत्र को भ्रन्तिम रूप से प्रभाण मानकर यह स्वीकार कर लिया जावे कि 
कर्मचारी ने भुगतान कर दिया है| वित्तीय एवं लेखा मियमों के नियम 83 (ऐ) में इस सम्बन्ध मं स्पष्ट प्रावधाय 
कर दिया है और ऐसे प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाढ सम्बन्धित राज्य कर्मचारी पूर्णतया जिम्मेदारी से सुक्त माना 
जावेगा । हु है 

(5) उन राज्य कर्मचारियों के पेन्शन के मामले जिन्हें ग्रतियमित रूप से सेवो में रोक लिया गया हो 
अथवा अधिवापिकी आयु के वाद वे सेवा करते रहे है तो भी औवयचारिक स्वीकृति के श्रभाव में उन्हे नहीं रोका 
जाता चाहिये और उन्हें तैयार करके अन्तिम रूप से पेन्शन स्वीझार कर देती चाहिये अधिक-आगयु मे नियुक्तिके 
आमले वाले पेन्शन प्रकरर के मसमतो को भी नही रोका जाना चाहिये । दोनों हो स्थितियों में वित विभाग के 
आदेश क्रमाक एफ- । (39) बित (ग्रूप-2) 74 दिनाक 327--१977 तथा ज्ञापन कर्माक एफ कै (#) दित्त « 
(ग्रप-2) 69 दिनाक 5-3-975 में झकित प्रक्षिया के अनुप्तार है 70288 जावे और ऐसे मामलों को विभमित: 
करा लिया जाय फिन्तु मामले को नियमित किये जाने के श्रीयचारिक आदेशों की प्रतीक्षा में पेन्शन के प्रकरण नहीं 

शेके जाने चाहिये । अर्थात्‌ उन्हे तुरन्त ही तैयार कर पेन्शन की स्वीकृति जारी कर देनी चाहिये । 


नियम 324] राजस्थान सेवा नियम 20 


(6) वित्त विभ-ग के ज्ञापन क्रमावा एफ. 0 (24) वित्त (ग्रंप-2) 77 दिनांक 7- ]-977 द्वारा 
पिशेषाधिका री पेम्शन एबं उसके अधीन सहायक लेखाधिकारी वित विभाग को वेतन स्थिरीक रखा के मानचित्रों की 
जाच कर उन्हें सही करने का भ्रधिकार उन राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में दिये गये है जो सेवा-निवृत्त हो चुकें 
हो झथवा जो आगामी दो वर्षों मे सेवा निशृत्त होने वाले हो । इस सुविधा का, लाभ उठाया जाबे और सेवा-निवृत्त 
हुए प्रथवा होने धले कर्मचारियों के वेतन स्थिरीकरण के मामलो को जिलो में ही उक्त कर्मद्ारियों के जाने परे 
अनुमोदित करा लिये जावे । 

(7) वचर्तम.न नियमों के अनुसार ग्रन्त.कालीन पेन्शन का भुगतान सेवा-निवृत्ति की तारीख से एक बर्षे 
की प्रवधि तक किया जा सकता है तथा जिन स्थितियों मे पेन्शन के मामलो को इस अवधि मे अ्रन्तिम रूप से 
नद्गी निपदाया जा सके । ग्रत- यह निश्चय किया गया है कि विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष उनके अधीन सेवा- 
लियुल कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक सूची महाले वाकार राजस्थान को भिजवावें जिसमे ऐसे मामलों का उल्लेख 
हो जो इस एफ बर्ष की श्रवधि में नहीं तिपटाब्रे जा सके और जिनको अन्तिम रूप से निपटाने मे और भ्रधिक समय 
लगने यी सम्भावना हो | इस सूची के श्राधार पर महालेखाकार राजस्थान यह निश्चित करेगा कि अम्तःकालीन 
चेन्शन की ग्रवधि क्र तक ग्रौर बढ़ाई जावे । इस सूची में यह भी अकित किया जावे कि किस पेन्शन के मामले 
की वया स्थिति है शौर उसको झ्रस्तिम रूप से निपटाने मे कितना समय और लगने की सम्भावना है। इसे देखकर 
महालेसाकार ग्रस्त कालीन पेल्शन की अवधि को झ्रठुमोदित करेगा। ऐसी सूची की एक प्रति विश्वेपाधिकारी, 
चम्शन, वित्त विभाग को भी भेजी जावेगी ताकि वह ऐसे विचाराधीन मग्मलो को निपटासे के सम्बन्ध में सतत्‌ 
निगरानी रस सके ! 

(8) विभिन्न प्रकार के दीघंकालीन ऋणाग्रग्नियो जैसी भवन निर्माणा/वाहनत ग्ग्निम झ्रादि के मामले में 
काया राशियों की सूचना प्राप्त नही होने के काररा पेन्यन के मामलों में होने व।ले विलम्बो को ध्यान में रखकर 
है कि कार्यालयाध्यक्ष /विभागाध्यक्ष महालेखाकार राजस्थान को उन सभी कर्मचारियों के 


यह निश्चिय किया गया है ् शा /000 2 
मामसो: में सूचना भिजवाये जिन्‍्होने इस प्रकार का कोई ऋरा लिया हो और जो एक वर्ष की अवधि में सैवा- 


निवृत्त होने वाले हो ताकि महालेखाकार इस अवधि मे इन कर्मचारियों को तथा सबंधित विभाग/कार्यालय को 
समय पर ऐसे ऋशणा/प्रप्नमिम के बकाया आदि की सूचता भिजवा सके और यदि उस सूचना के श्राघार पर कोई 
बसूलिया गुम (मिसिंग) पाई जावे तो उन पर भी समय रहते, सेवा-निधृत्ति के दिनाक से पूर्व उपरोक्त अनुमार 
कार्यवाही की जा सके । है हे 

(9) जो प्राधिकारों भवन निर्माण अग्रिम/वाहन अग्रिम स्व्रीकृत करने को सक्षम हो वही यह निर्णय 
करने की सक्षम होता है कि किसी राज्य कर्मचारी पर किन ऋण सम्बन्धी श्रौपचारिकताओं को निर्धारित श्रवधि 
मे पूरा नही करने के कारण दण्ड स्वरूप व्याज (वैनल-इन्टरेस्ट) लगाया जावे अथवा नहीं | इस सबंध में यह 
मिश्चित किया गया है कि जिन मामलो में एक राज्य कर्मचारी द्वारा अपनी विश्वाम-दृत्ति की तारीख तक उस 
द्वारा लिये गये ऋण तथा अग्रिम तथा उन पर व्याज की राशि चुका दी है तो ऐसे मामलों मे ग्रह मान लिया 
जावेगा कि कर्मचारी जो भवत प्रग्रिम अथवा बहन अग्रिम स्वंधित नियमों के अनुस्तार आवश्यक श्रौपचारिकताएं 
पूर्ण करना अनिवार्य नही है । अर्थात्‌ ऐसे मामतों में नियमों को शिथिल किया हुआ माना जावेगा । 

(]0) ग्रत: समस्त विभागाव्यक्षो/कार्य लियाध्यक्षों को जोर देकर कहा जाता है कि वे कार्यावय/विभाग 
के पेम्शन के मामली को तैयार कराने तथा अन्तिम के से निपटाने में व्यक्तिगत रूचि ले और दिनाऊ 3-8-978 
तंक विस आयुक्त के नाम ब्यत्ति गत पत्र लिखें जिसमें निपटाये गये पेन्शन के मामलों की सूचना आदि झवश्य भिज- * 
बावे । विभगाध्यथं/कायलियाध्यक्ष से निष्ठापूरवंक यह भ्राशा की जाती है कि वे पेन्शन के मामलों को निषटाने के 
तिये चलाये मये विशप अभियान में मह।लेखाकार राजस्थान के जांच दलों तथा विशेषाधिकारी पेन्गन, वित्त विभाग 
के जाच दलों को पूरा सहयोग और सहायता देंगे ताकि राजस्थान सरकार द्वारा आरम्भ किया गया "पेस्यन 
हिपटाओं अभियान” सही रूप से सफल हो सके। हर 

[वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ | (स) (9) वित्त (घ्रुप-2) 77 दिनांक 24-4-978 ] 


अध्याय 27 


पेन्शन का रूपान्तरश 


नियम 325-पेन्शन के रूपान्तरण की आज्ञा:--कर्मचारी की प्रार्थना पर स्वीकृति प्रदान 
करने वाला प्राधिकारी इस शर्ते के श्रधार पर कि पेंशन की रूपान्तरित बकाया राशि 720/- रु. प्रति 
वर्ष से कम नहीं होगी, एक हिस्से के एक-मुश्त-म्‌ गतान के लिये रूपान्तरण स्वीकृत कर सकता है 
जो उसे नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत की जाने वाली/या की गई किसी भी पैंशन के /3 भाग से 
अधिक नहीं होगा । किन्तु शर्ते यह है कि रूपान्तरित अवशिष्ट रकम को मिनने में इसके साथ प्रार्थी 
को भगतान करने योग्य किसी अन्य स्थाई पेंशन या पेंशनों करे रूपान्तरित भाग को भी सम्मिलित 
किया जावेगा । 
टीका:--240/- रुपयों के स्थान पर 720/-- -9-976 से किया गया है । 


टिप्पणी :--उन पैशनरो के रूपास्तरण के प्रार्थशा पत्र, जो उन भूतभूव॑-राज्यों के नियमों के अन्तर्गत 
सेवानिवृत्त हो गये थे, जिनके अ्रन्तर्गत यह रूपान्तरण स्व्रीका्ये था, उन रूपान्तरण सूचियों के अनुसार निपठाएं 
जावेगे जो राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत सेत्रा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों पर लागू होती हूं । उन पैशानरों 
के विपय में जो जयपुर सिविल-सेवा-नियमों एव भूतपुर्व राजस्थाक सिविल सेवा नियमों के अन्तर्गत सेवा से निवृत्त 
हुए है एवं जिन्होंने पहिले रो सी श्रपनी पैशन का कुछ भाग रूपान्तरित करा लिया है तो पहिले से रूपान्तरित की 
गई राशि को राजस्थान सेवा नियमों के अ्रन्तर्गत रूपांतरित किये जाने के लिये देय राशि के निश्चित करने में 
सम्मिलित किया जावेगा । ह है 
राजकीय श्रादेश संख्या - (3) राज्यो के पुनर्गठन के फलस्वरूप राजस्थान के कोटा जिले का सिरोज 
सब-डिबीजन मध्य-प्रदेश में मिला दिया गया था । इसी प्रकार पूर्व मध्य-भारत का सुनेलटप्पा क्षेत्र एवं वम्बई 
राज्य का झ्ावु:रोड तालुका राजस्थान को दिये गये थे । 
अब एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि इन क्षेत्री में सेवा करने वाले जो कर्मचारी ! नवम्बर 956 के पूर्व” 
सेवा से निवृत्त हुए है, उन पेशनरों से प्राप्त पेशनों के रूपान्तरणा के प्रार्थना-पत्नों को कौनसी सरकार निपढाने 
के लिये सक्षम होगी | मामले की जाच बम्बई व मब्य-प्रदेश की सरकारों की सलाह से की गई तथा यह निर्णय 
क्रिया गया है कि पेशन का रूपान्तरण पुनर्गठित राज्य द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिये जिसके क्षेत्राधिकार के 
अम्तगंत वह कोपालए है तथा जहा पर उनकी पेशनों का भुगतान - -56 के शीक्र पूर्व किया जाता था। किन्तु 
राज्य पुनर्गडन अधिनियम, 956 की पाचवी अनुसूची के अनुसार लेखों में श्रावश्यक समाधान किये जाने की दसमे 
शर्त रहेगी | वम्बई व मब्य-प्रदेश की सरकार उक्त तरीके को अपनाने को सहमत हो गई से । ४; 
ग्रत: राज्यपाल ने झादेश दिया है कि अनुच्छेद () में बश्शित क्षेत्रो से सेवा निधृत्त होने वाले पैशनरों से 
पैगन के रूपातरण के लिये प्राप्त प्रार्थना-पत्रो को उपरोक्त निदिष्ट अनुसार निपटाया जाना चाहिये । 
राजकीय प्रादेश संत्या (2):--और यह भी प्रादेश दिया जाता है कि उपरोक्त मामरयों में देंगन का 
रूपास्तरण मुश्य-उत्तराधिकारी राज्य में प्रभावणशील नियमो व स्पान्तरण सूची के अनुसार स्वीडत किया जावेगा। 
(किन्तु कर्मचारी निसके विरुद्ध स्थायिक या विभागीय-जाच वयर्यवाही प्रारम्भ की गई है या एस पेस्शनर विसके पिखूद्ध 
कोई ऐसी जाच कार्यवाही इेः दौरान उसती पेस्शन के झिसी भाग को रुपान्तरित करने को श्राजा नही दो जादेगी । 





नियम 326] राजस्थान सेवा नियम [493 


नियम 326 .--() स्पाल्तर्स के लिये एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर, स्वीकृति-फ्तता- 
प्राधिकारी प्रार्थी के पास उसे रूपातरंण पर भुगतान करने योग्य एक मुश्त राशि के लिये लेखा- 
पिकारी के प्रमाण-पत्र की एक प्रतिलिपि भेजेगा यदि वह ऐसे चिक्रित्सा-मण्डल/प्रधिकारी द्वारा 
जिसे स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राषिकारी निर्धारित करे, रूपातरण के योग्य पाया जावे एवं इसी 
के साथ अपने झ्रादेश के जारी करने की तारीख से तीन माह को ग्रर्वाव में उक्त श्रंकित मण्डल- 
अधिकारी के सामने उपस्थित होने के लिये निर्देश देगा या यदि उसने झ्पनी सेवा-निवृत्ति की तारीख 
से पूरे ही रूपास्तरग्प के लिये प्रार्थना-पत्र दिया हो तो बहू भ्रधिकारी उसे उस तारीख से तीन माह 
की श्रवधि में उपस्थिति के तिर्देश देगा | किसी भी दशा में वह सेवा-निवृत्ति की वास्तविक तिथि से 
पूर्व उपस्थित होने के लिये विर्देश देगा । यह सूचना, रूवान्तरण के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान 
करेंगी किन्तु यदि स्वीकृति के भ्रादेशों मे निर्धारित अर्वाव में चिकित्सा सबधी जाँच नही की जाती है 
तो वह रुपान्तरण समाप्त हुआ्ना समझा जावेगा । यदि प्रार्थी निर्धारित समय में उक्त चिकित्सा 
मण्डल के समक्ष जाच के लिये उपस्थित नहो होता है तो स्वीक्ृति-कर्त्ता-प्राधिकारी अपने निर्शयन॒स्तार 
वेशन के रूपातरण के लिये प्रशासनिक स्वीकृति को पुनः जारी कर सकता है । प्रार्थी चिक्रित्सा- 
संबंधी परीक्षा होने के पूर्व अपना प्रार्थना-पत्र किसो भी समय एक लिखित नोटिस भेजकर वापिस 
ले सकता हैं किन्तु उसका यह विकल्प चिकित्सा-अ्रविकारी के सामने प्रस्तुत हो जाने पर समाप्त हो 
जावेगा । 

किन्‍्त्‌ शर्त यह है कि यदि चिक्रित्सा-मण्डल सूचित करता है कि रूपातरण के प्रयोजन के 
लिये उसकी अवस्था उसकी वास्तविक आयु से अविक समभी जावेगी तो प्रार्थी उस तारीख से दो 
सप्ताह के भीतर लिखित नोटिस देकर श्रपना प्रार्थना-पत्र वापिस प्राप्त कर सकता है, जिसको वह 
रूपांतरण पर परिवर्तित राशि की सूचना भ्राप्त करता है या यदि यह राशि स्वीकृति के आदेशों में 
पहिले से ही वर्ित हो जिम दिन चिकित्सा-मण्डल या अधिकारी के निर्णय की सूची वह प्राप्द 
करता है, उससे दो सप्ताह में लिखित नोटिस देकर अपना प्रार्थना-पत्र वापिस प्राप्त कर सकता है । 

(राजस्थान सेवा नियम 326 (2 ) में सशोधन ) 


“(2) इस नियम के उपनियम (3) के प्रावधानों तथा उपनियम (]) के परन्‍्तुक (प्रोवीजो) के 
अनुसार प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने सम्बन्धी प्राववानी के अधोन पेन्शन का रूपान्तररस पूर्णो माना 
जावेगा श्रर्थात्‌ पेन्शन-प्राप्तकर्ता, पेस्शन के रूपान्तरित मूल्य को, चिकरित्सा-मण्डल अथवा 

(प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा-अ्माणनत्र पर हस्ताक्षर किये जाने के हे प्राप्त करने के श्रधि- 
कारी होगे। पेन्थन के रूपान्तरित मूल्य का भुगतान यथा-सम्भव शीघ्र किया जावेगा किन्तु किसी 
संदेहास्पद जीवन के सम्बन्ध में ऐसा भूगतान उस समय तक नहीं. किया जावेगा जब तक या तो 
रूपान्तरित राशि प्राप्त करने की लिखित स्वीका रोकती प्राप्त नहीं हो जावे अथवा रुपान्तरित-राशि 
प्राप्त करने के प्रार्थना-पत्र को वापिस लेने की श्रवधि समान्‍्त नहीं हो जावे है झूपान्चर्स के कार 
पेन्शन की राशि में कमी का प्रभाव उस दिन से झारभ्भ हो जावेगा जिस दिन पेन्शनर द्वारा रूपार- 
तरित राशि प्राप्त कर ली गई हो अथवा महालेसाकार द्वारा पेन्शन के रूपास्वरित मूल्य के भुगतान 
के अधिकार-पत्र जारी करने को तारीख से तीन माह पूर्णों नहीं हो जाये। यह दिनांक पेन्शन- 
अगतान-आदेश के दोनों भागों में सम्बन्धित कोपाधिकारी द्वारा अकित की जावेगी जिसकी सूचना 
महालेखाकार को भेजनी होगी । है ग 

[अधिसूचना संख्या प. 7 (9) वित्त (ग्रप-2)/78 दिनांक 6-7-978 द्वारा प्रतिस्पापित].- 
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राजकीप निर्णय संष्या :- राज्य सरकार कमंचारियों की सेवानिवृत्ति के लाभों के भुगतान की स्वीकृति 
शीघ्र हो सके इस दृष्टि से नियमों एवं प्रक्रिया को सरल एवं गतिशील बनाने के लिए राज्यपाल निर्शाय करने है 
कि किसी भी सरकारी-ऊर्मचारी के लिए, जो अधिवाविकी (सुपर-एन्यूऐशन) श्रायु पर उसकी सेबा-निवृत्ति की 
तारीख से एक वर्ष में पेन्शन के सराशीकरण (कम्यूटेशन) के लिए झ्रावेदन करता है, उसे राजस्थान सेवा नियम 
326 के ग्रधीन यथा-अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षा कराना आवश्यवः नही होगा । 


2. इन आदेशों के अधीन पेन्गन के सराशीकरण के लिए श्राविदन सेबा-निवृत्ति की तारीस के पर्चात्‌ 
किया जायेगा तथा जिस दिन आवेदन कार्पालयाध्यक्ष/विभागाष्यक्ष, यथा स्थिति, को प्राप्त हो उस दिन सराशी- 
करण अन्तिम हो जायेगा ग्र्थाव्‌ सेवा-निवृत्त होने वाला सरकारी कर्मचारी पेन्गन का सराशीक्षत मूल्य प्राप्त 
करने का श्रधिकारी होगा । 


3. किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी को, जिसने इन प्रादेशों के भ्रधीन पेस्शन के सराशीकरणा थे लिए 
श्रावेदन किया है, भ्रपना श्रावेदन वापिस प्राप्त करने का विकल्प नहीं द्वोगा । 

4. येआ्रादेश निम्नलिखित पर लायू नहीं होगेः-- 

(0) अधिवापिकी से भिन्न रूप में सेवा-निवृत्त होने वाले व्यक्ति: 

(ऐ) अधिवापिकी पर सेवा निवृत्त होने वाले ऐसे व्यक्ति जो सेवा निवृत्ति वी तारीक्ष से एक वर्ष परचातु 

पेन्शन के सराशीकरण के लिए झ्रावेदन करते है । 

5. ये अ्र.देश प्रस।रित होने की तारीख से प्रभावी होगे किन्तु उन व्यक्तियों पर भी लाग्रु होगे जो इन 
आ्रादेशों के जारी होने की तारीख से पूर्व सेव-निवृत्त तो हो गये हैं लेकिन अ्रधिवाधिक्री के पश्चात्‌ जिन्होंने ठीक 
श्रागामी जन्म तारीख पार नही की है तथा जो मेडिकल वोर्ड के समक्ष नही गये हैं । 

[ब्ित्त विभाग के झ्रादेश संस्था प. । (9) वित्त (ग्रप-2)/78 दिनांक 9-2-78] 


राजकीय निर्णय सब्या 2:--वित्त विभाग के श्रादेश कृमाक एफ । (9) वि. वि. (ग्रप-2)/78 दिनाक 
9-2-978 द्वारा सह प्रावधान किया गया है कि एक राज्य-कर्मंचारी जो अपने सेवा-निवृत्त होने के पे वर्ष 
की अवधि से पेन्शन के एक भाग को रूपान्तरित कराने के लिये प्रार्थना कर-देता है और ऐसा पेशतर अधिवापिंकी- 
आ्रायु के कारण सेवा-निवृत्त हुआ्ला है तो उसे अपनी पेःशन के भाग को रूपान्तरित कराने के लिये स्वास्थ्य-परीक्षा- 
कराना झावश्यक नही होगा । पेशन-रूपान्तरण की प्रक्रिया को और ग्रधिक-उदार तथा न्यायौचित बनाने के 
उद्दे श्य से राज्यपाल-महोदय ने रिंय किया है कि एक राज्य-कर्मेचा री जिसे:-- 

(क) सेवा नियम 244 (!) अथवा 244 (2) के अन्तर्गत विश्वाम्वृत्ति दी गई, झ्थवा 

(ख) सेवा नियम 25 के अन्तगत जिसे स्थायी-पद की समाप्ति के कारण क्षति-पुरक-पैशन पर सेका- 

निबृत्त किया गया, 

* (0) को भी राजस्थान सेवा नियमी के अध्याय 27 के अस्तर्गत पेन्शन रूपान्तरण के प्रयोजनो 
के लिये स्वास्थ्य-परीक्षा-कराना आवश्यक नही होगा यदि ऐसा सेवा-निवृत्त राज्य-कर्मचारी 
देशन रूपान्तरण (कम्यूटेशन) के लिये निर्धारित-प्रपत्न में श्रपनी सेवा-निदृत्ति से एक वे की 
अवधि में आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर देता है । 

(2) पेशन के एक-भाग के रूपान्तरण की सुविधा/लाभ प्राप्त करने के लिये एक राज्य-कर्मचारी 
जिसे उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार सेवा-निवृत्त किया गया है, को निर्धारित-प्रपत्न में झपनी 
सेवा-निवृत्ति से एक वर्ष मे पेंशन रूपान्तरण के लिये प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक से 
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ही उसे पेंशन के एक भाग को रूपान्तरण कराना पूर्णा-रूप से आवश्यक होगा । अर्थात्‌ ऐसा 
कर्मचारी निर्धारित-प्रपत्र में पेन्शन-रूपान्तरणा के लिये कार्वालय-नअध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, 
जैसी भी स्थिति हो, को अआ्रावेदन प्रस्तुत करते ही उसी दिनाक से पेंशन के रूपान्तरण-मूल्य 
को प्राप्त करने का कानूनन-अधिकारी हो जावेगा । 
(3) इस झादेश के अनुच्छेद- के प्रावधान निम्न-अकित राज्य-कर्मचारियों पर लागू नही होगे 
जो; 
(0) जो राजस्थान सेवा नियम 228 के अन्तर्गत इनवेलिड पेशन पर सेवा-निवृत्त किया 
जाता है । 
(४) जो अपने सेवा-निवृत्ति के एक वर्ष बाद पेन्शन--रूपान्तरण के लिये आवेदन करता है । 
(4) यह आदेश उन राज्य-कर्मचारियों पर लागू होगे जो इस आदेश के जारी किये जाने की 
तारीख को राज्य-सैवा में है तथा जो विश्वामवृत्ति (रिटायरिंग) प्राप्त करमे अथवा अ्रधि- 
वाधिकी-गआ्रायु के होने के पूर्व ही इस झादेश के जारी होने के बाद सेवा-निवृत्त किये जाते है। 
[वित्त विभाग के ज्ञापन एफ 7 (9) वि वि (ग्रुप-2)/78 दिनांक 7-3-979 ] 
टिप्पणी: - प्रार्थी जिसने पेशन की अधिकतम राशि रूपान्तरित की अ्रपनी इच्छा स्पप्ट रूप से सूचित की 
है था जिंसते प्रधिकतम प्राप्य सीमा मे पूर्ण एवं अत्तिम पेंशन के ऐसे भाग या प्रतिशत को रूपातरित करने की 
अपनी इच्छा व्यक्त की है एव जिसे पूर्व में स्वीकृत धूर्वानुमति या अन्तःकालीन पेशन की भ्राशिक या कुछ प्रतिशत 
राभि को रुपातरित करने की प्राज्ञा दे दी गई है तो उसे श्रन्तिम पेशन,में भाग या प्रतिशत एव प्रत्याशित या 
ग्रस्त: कालीन पेशन के श्रस्तर की राशि के रूपातरण के लिए फिर से चिकित्सा-प्रमाश-पत्र के लिए प्राथेता-पन्र 
देने या नया विकित्सा-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। ब्वूकि ऐसे मामलों में रूपातरण की 
राशि का भुगतान दी किश्तो में क्रिया जाना है, पहिला प्रत्याशित या अन्त.कालीत पेशन में से तथा दूसरा पेशन के 
अच्तिम निर्धारण के वाद । अत- असेनिक-पैशन को दुबारा रूपावरित करते के लिये फार्म (क) के भाग-2 में 
सूचना महालेखाकार से प्राप्त करनी होगी । रूपातरित राशि भ्रर्थात्‌ अधिकतम राशि जो प्राप्त की गईं है और 
श्रन्तः कालीन रूपांतरित मूल्य के अन्तर के लिए प्रशासनिक अधिकारी की एक नई स्वीकृति ्रावश्यक होगी फिर 
भी टिप्पणी सख्या (2) के अनुसार पुनः चिकित्सा संबधी जाच पर ध्यान दिया जावेगा ) 


(3) यदि प्रार्थी से अपनी चिकित्सा-जाच के सम्बन्ध में मोसिक या लिखित में कोई प्रश्न 
पूछा जाबे तथा वह उत्तर में ऐसा बयान दे जो उसकी जानकारों में कूठा है या किसी तथ्य को जान- 
बक कर छिपाता है तो स्वीकृति-कर्ता-प्राविकारी वास्तविक भुगतान गा कै पहले स्वीकृति को 
किसी भी समय रदुद कर सकता है एवं इस प्रकार के तथ्य को छिपाकर _ दिये जाने वाले बयान को 
राजस्थान सेवा नियम 69 के प्रयोजनों के लिये गंभीर दुव्येवहार के रूफ मे समझा जावेगा । 

टिप्पणी सख्या ():--झपातरख की प्रार्थना करने वाला पेंशनर जो एक बार चिकित्मा-अधिकारी की 
सिफारिश पर रूपातरण के लिए योग्य व्यक्ति नहीं होने के कारण अस्वीक्षत कर दिया गया है था उन श्रधिकारी 
की सिफारिश पर उसकी वास्तविक आयु में कुछ वर्षों की वृद्धि किए जाने के कारण, जिसने रूपानरग्य को स्व्रीउझत 
करने से मना कर दिया है, उप्त फिर एक वार अपने खर्चो पर चिकित्सा सवधी जाच हे के लिए, मूल निर्णय का 
पुनाश्रवलोकत करने के दृष्टिकोण से, स्वीकृति दी जा राकती है। किन्तु शर्ते यह है फि-- 

0) प्रथम एवं द्वितीय बिकित्सा-जाच की तारीलों के वीच का समय्र एक बर्ष से कम का नहीं होगा, 

एव 
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) 
(7) दूसरी चिकित्सा सवधी जाच झ्रावश्यकीय रूप से एक चिकित्सा-मण्डल द्वारा की जावेगी । 


बह तारीख जिसे चिकरित्या-मण्डज, चिक्रित्सा-नाच की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेगा, रुपांतरित की जाने 
वाली उस पेशन के भाग की राशि के अन्तर के लिए प्रभावशीख्र होने की तारीख समभी जावेगी, जिसके तिए 
चिकित्सा जाच की गई है । 


वेन्शनर की जाच करने वाले चिकित्सा-प्राधिकारी को रिपोर्ट को प्रतिलिपि भी भेजनी चाहिए जिसने 
उसकी पहिले जाच की थी । 

(2) यदि एक पेन्शनर, जिसफ़ी ग्रवस्था, पेन्शन के रूपान्तरण के प्रयोजन के लिए चिकित्सा-प्रधिकारी 
द्रारा उसकी वास्तविक झ्रायु से अधिक 'बतल।ई गई है, नियम 326 () के प्राववानों में निर्धारित ग्रवधि में यह 
प्रार्थना करता है कि रूपान्तररण की जाने वाली राशि कम कर दी जावे तो इस प्रकार का निवेदन उसके प्रार्थना- 
पत्र को अस्थाई रूप से वापिस करने के रूप मे समझा जावेगा तथा उसे खझूपास्तरण के लिए एक नये प्रार्थना-पत्र के 
रूप में समझा जावेगा । 

(3) नियम 326 (॥) के प्रावधानों के अन्तर्गत झाने वाले सभी मामलों में चिकित्सः-अधिकारी की 
चिकित्सा*रिपोर्ट की प्रतिलिपि, या रूपस्त रण पर भुगतान करने योग्य परिवर्तित राशि'की अकेक्षण-अधिकारी 
द्वारा सूचना (उस मामले मे जहां पैशनर की अवस्था रुपातरण के प्रयोजन के लिये 5 वर्ष से अधिक बढ़ा दी गई 
हो) यदि डाक द्वारा भेजी जावे तो झ्रावश्यकीय एप से रजिस्टर्ड-डाक द्वारा भेजी जानी चाहिये तथा उसके माथ 
महा।लेखाकार को प्राप्त होने वाली प्राप्ति-रसीद सलग्न की जानी चाहिये । 

(4) व्यक्ति जिसे इस पैशन के किसी भाग को जो 60/ह से अधिक नहीं होगा रूपांतरित करने के 
लिये प्रन्तिम रूप से स्वीकृति दे दी जाती है तथा जो यह अनुमान करता है कि पैशन कौ ग्रम्तिम राशि जिसे वह्‌ 
रुपातरित करने के लिये श्रधिकृत होगा, 60/र से श्रधिक हो सकती है तो वह इस तथ्य का उल्लेख अपने श्रावेदन 
में उस समय करेगा यदि वह 60/ से अ्रधिक राशि को रूपांतरित कराना चाहता हो । ऐसे मामलों में स्वीकृति- 
प्राधिकारी, चिकित्सा-जांच के लिये उसी प्रकार व्यवस्था करेगा, जैसे मानो रूपातरित की जाने वाली राशि 6 0/6. 

प्रतिमाह से श्रधिक हो । ऐसे मामलों मे जहा इस तथ्य की शोर निर्देश नही हो, कर्मचारी को उसके पेन्शन की 
राधि के श्रस्तिम रूप से तय होने पर, मूल रूप से रूपातरित की गई राशि तथा 60/%. के बीच की अन्तर की 
राशि को रुपान्तरित करने की झ्राजा दी जाएगी तथा उसमे अतिम चिकित्सा-जांच की झ्रावश्यकता नही होगी। 
यदि रूपातरित कराई गई मूय राषि वक्त प्रक्रित भन्तर की राषि के साथ 60/5. से झ्धिक नहीं हो । यदि बह 
राशि 60/% से प्रधिर होती है तो आगे जो भी राशि रुपातरित कराई जावेगी, उसे नवीन रुपान्तरण के रूप में 
समझा जायेगा तथा चिकित्सा जाच कराये जाने पर स्वीकृत किया जायेगा ।' हि 

जिस निथि को चिक्रित्सा-मण्डल, मैडिकल-रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेगा वही वारीस रुपॉतिरित की जाने 
वाली पैशन के भाग को राधि के अस्तर के लिये, जिसके लिये डाक्टरी-जाच कराई गई है, प्रभावी होगी । 

[25/- के स्थान पर 60/- दिनांक 7-9-76 से किया गया है] 
नियम 327-रूपांतरण पर भुगतान छरमे योग्य एक-मुश्त-राशिः--रूपान्तरण पर भुगतान 
करने योग्य-एक-मुण्त-राशि परिभिष्द-ता के अनुसार गिनी जावेगी । इस नियम के प्रयोजनों के लिये 
प्रस्वस्य-व्यक्तियों के जीवन के लिये ऐसी झायु मावी जावेगो जो चिकित्सा-अधिकारी द्वारा बतलाई 
जाने पर उसकी वास्तविक आयु से कम नही होगी । यदि प्रार्थी पर लागू होने वाली वर्तमान राभियों 
की सूचो, रूपांवरसा को प्रणासनिक स्वोक़ृति की तारीस एवं श्रन्तिम रूप में होने वाले रुपास्त रण 
को तारीस के दीस में संशोधित हों गई हो तो भुगतान संशोधित सूची के अनुसार किया जावैगा 








नियम 328-329] राजस्थान सेवा नियम ' वृकश , 


परन्तु यह प्रार्थी की इच्छा पर निर्भर रहेगा कि यदि उसे संशोधित सूची के स्थान पर पूर्व की सूची 
मी झवधिक लाभप्रद हो तो वह ऐसी संशोधित सूची की सूचना प्राप्त करने से ।4 दिन में लिखित में 
नोटिस देकर अपना प्रार्थना-पत्र वापिस ले सकता है! 
निपम 329-मत पेंशनरों फे उत्तराधिकारियों के लिये रूपान्तरित-राशि का भुगतानः 

सदि पेशनर की मृत्यु उस तारीस को या उसके बाद होती है जिसको रूपान्तरण अन्तिम रूप में हो 
जाना है किन्तु वह रोपातरिति-राशि को प्राप्त नही कर सका हो तो यह उसके उत्तराधिकारियों को 
दी जा सकेगी । 

खण्ड-2 


नियम 329-पेन्शन फे रुपान्तरण के लिये प्रार्थन'-पत्र--पेशन के रूपान्तरणस के लिये एक 
द्रार्थना-पत्र परिशिप्ट-] के फार्म (क) के भाग- में क्रिया जाना चाहिये एवं निम्न को दिया जाना 
चाहिये; - 

(]) यदि प्रार्थी अब भी सेवा में हो या सेवा-निवृत्त हो गया हो किन्तु उसकी पेंशन अ्रभी 
तक स्वीकृत नही की गई हो, तो उसे झपना प्रार्थना-पत्र अपने कार्यालयाध्यक्ष के जरिए 
जिसमे वह नियुक्त है या नियुक्त था या यदि वह स्वयं कार्यालय का गअध्यक्ष है या था 
तो अपने विभागाध्यक्ष के द्वारा उसके पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी को दिया 


जावेगा । 

(2) श्रन्यथा उस भ्रधिकारी को महालेखाकार के माध्यम से प्रस्तुत किया जावेगा । 
प्रपत्र (ग) जी०ए० 48-ए 
राजस्थान सरकार प्रार०एस०भार-329 


विना-चिकित्सा-परीक्षर/ पेन्शन के रूपान्तरर के लिये श्रावेदन का प्रपत्र 


(वित्त विभाग के ग्रादेश क्रमाक एफ: | (9) बि. वि. (ग्रुप-2)/78 दिताक 9-2-78 के अनुसार) 
ली आ क अल कक 


फोटो के 
लिये स्थान 


सेवा १, 





श्रीमान्‌ 5० 
(कार्यालयाध्यक्ष) 
विधयः--चिकित्सा-परीक्षण के बिना, पेन्शन के रूपान्तरण कराने के बारे में । 
महोदय, 
मैं मिम्न-अ्ंकित सबधित सेवा का विवरण प्रस्तुत कर निवेदन करता हू' कि मुझे निम्न-प्रकार-अंफित 
देन्शन का रूपान्तरण प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की जावे:-- 
3. मोटे झक्षरों मे नाम , 


2, जन्म दिनाक 
3. अ्रधिवापिकी-शआ्रायु, (55 वर्ष का होने पर भ्रथवा चतु्थे-श्रेणी-कमेचारी 


के मामले में 55 वर्ष का होने की दिनाक) ह 
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पु 
(7) दूसरी चिकित्सा सवंधी जाच ग्रावश्यकीय रूप से एक चिक्रित्सा-मण्टल द्वारा की जावेगी। 
बह तारीस जिसे चिकिर्सा-मण्डग, चिकित्सा-याव की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेगा, सपादरित की जनि 
वाली उस पेशन के भाग की राशि के अन्तर के लिए प्रभावशील होने की तारीख समझी जावेगी, जिसके सिए 
चिक्त्सा जाच की गई है 


पेन्शनर की जाच करने वाले नचिरित्सा-प्राधिवारी को रिपोर्ट की प्रतिलिपि भी भेजनी चाहिए जिसने 
उसकी पहिले जाच की थी । 

(2) यदि एक पेन्शनर, जिसफ्री भ्रवस्था, पेन्शन के रुपान्तरख के प्रयोजन के लिए चिकित्सान्अधिकारी 
द्वारा उम्रक्ी वास्तविक ग्रायु से अधिक वतज,ई गई है, नियम 326 (]) के प्रावधानों में निर्धारित श्रवधि में यह 
प्रार्थना करता है कि रूपान्तरणा की जाने वाली राशि कम कर दी जावे तो इस प्रकार का निवेदन उसके प्रार्थना- 
पत्र को अस्थाई रूप से वापिस करने के रूप में समझा जावेगा तथा उसे रूपान्तरण के लिए एक नये प्रार्थवा-पत्र के 
रूप में समझा जावेगा। 

(3) नियम 326 (|) के प्रावधानों के अन्तर्गत झामे वाले सभी मामलों में चिकित्स-प्नधिकारी की 
चिकित्सा-रिपोर्ट की प्रतिलिपि, या रूपतन्‍्त रण पर भुगतान करने योग्य परिवर्तित राधि की ग्रकेक्षण-अधिकारी 
द्वारा सूचना (उस मामले मे जहा पैशनर की अ्रवस्था रूपांतरण के प्रयोजन के लिये 5 वर्ष से श्रधिक वढा दी गई 
हो) यदि डाक द्वारा भेजी जावे तो आ्रापश्यक्षीय रूप से रजिस्टड्ड-डाक द्वारा भेजी जानी चाहिये तथा उसके साथ 
महालेखाकार को प्राप्त होने वाली प्राध्ति-रसीद संलग्न की जानी चाहिये । ५ 

(4) व्यक्ति जिसे इस पैशन के किसी भाग को जो 60/र से अधिक नही होगा रूपांतरित करने के 
लिये भ्रन्तिम रूप से स्वीकृति दे दी जाती है तथा जो यह अनुमान करता है. कि पैशन की ग्रन्तिम राशि जिसे वह 
रूपातरित करने के लिये अधिकृत होगा, 60/रु से श्रधिक हों सकती है तो वह इस तथ्य का उल्लेस अपने श्रावेदन 
में उस समय करेगा यदि वह 60/र से प्रधिक राशि को रूपातरित कराना चाहता हो । ऐसे मामलों मे स्वीकृति- 
प्राधिकारी, चिकित्सा-जाच के तिये उसी प्रकार व्यवस्था करेगा, जैसे मानो रूपातरित की जाने वाली राशि 60/6. 
प्रतिमाह से श्रधिक हो । ऐसे मामलों में जहा इस तथ्य की ओर निर्देश नहीं हो, कर्मचारी को उसके पेन्शन की 

राशि के अ्रन्तिम रूप से तय होने पर, मूल रूप से रूपातरित को गई राशि तथा 60/₹- के बीच की अन्तर की 
राशि को रूपान्तरित करने की झ्राज़ा दी जाएगी तथा उसमे अतिम चिकित्सा-जाच की आवश्यकता नहीं होगी। 
यदि रूपातरिंत कराई गई मूल राशि उक्त अ्रकित ग्रन्तर की राशि के साथ 60/र- से अधिक नही हो । यदि बह 
राशि 60/र. से अधिक होती है तो आगे जो भी राशि रूपातरित कराई जावेगी, उसे नवीन रूपान्तरण के रूप में 
समभा जायेगा तथा चिकित्सा जाच कराये जाने पर स्वीकृत किया जायेगा । पु 

जिस तिथि को चिकित्सा-मण्डल, मैडिकल-रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेगा वही तारीख रूपांतरित की जाने 
बाली पैशन के भाग की राशि के अन्तर के लिये, जिसके लिये डाक्टरी-जाच कराई गई है, प्रभावी होगी । 

[25/-- के स्थान पर 60/-- दिनांक 7-9-76 से किया गया है] 

नियम 327-रूपांतरण पर भुगतान करने योग्य एक-मुश्त-राशिः--रूपन्तरण रे भुगतान 
करने योग्य-एक-मुण्त-राशि परिणिष्ट-]! के अनुसार गिनी जावेगी । इस नियम के प्रयोजनों के लिये 
अ्रस्वस्थ-व्यक्तियों के जीवन के लिये ऐसी आयु मानी जावेगो जो चिकित्सा-अधिकारी हारा बतलाई 
जाने पर उसको वास्तविक आयु से कम नही होगी । यदि प्रार्थी पर लागू होने वाली वर्तमान राशियों 
की सूची, रूपांत रण की प्रशासनिक स्वीकृति की तारीख एवं अन्तिम रूप में होने वाले ख्पान्तरण 
की तारीख के बीच में सशोधित हों गई हो तो भुगतान सशोधित सूची के अनुसार किया जावेगा 





नियम 328-329] राजस्थान सेवा नियम 49. 


परन्तु यह प्रार्थी की इच्छा पर निर्भर रहेगा कि यदि उसे सशोधित सूची के स्थान पर पूर्व की सूची 

ही ग्रधिक लाभप्रद हो तो वह ऐसी संशोधित सूची की सूचना प्राप्त करने से 4 दिन में लिखित में 
नोटिस देकर अपना प्रार्थना-पत्र वापिस ले सकता है । 

नेयम 328-मृत पेंशनरों के उत्तराधिकारियों के लिये रूपान्तरित-राशि का भुगतानः-- 

यदि पेंजनर की मृत्यु उस तारीख को या उसके वाद होती है जिसको रूपान्तरण भ्रन्तिम रूप में हो 

जाता है किन्तु वह रपातरित-राशि को प्राप्त नही कर सका हो तो यह उसके उत्तराधिकारियों को 

दी जा सकेगी । 

खण्ड-2 

नियम 329-पेम्शन के रूपान्तरण के लिये प्रार्थना-पत्र-पेंशन के रूपान्तरण के लिये एक 

प्रार्थना-पत्र परिशिप्ट-]ा के फार्म (क) के भाग-। में क्रिया जाना चाहिये एवं निम्न को दिया जाना 

चाहिये+-- 

() यदि प्रार्थी ग्रव भी सेवा मे हो या सेवा-निवृत्त हो गया हो किन्तु उसकी पेंशन अभी 

तक स्वीकृत नहीं की गई हो, तो उसे अपना प्रार्थना-पत्र अपने कार्यालयाध्यक्ष के जरिए 

जिसमे बह नियुक्त है या नियुक्त था या यदि वह स्वयं कार्यालय का भध्यक्ष है या था 

तो अपने विभागाध्यक्ष के द्वारा उसके पेशन स्वीकृत करने वाले श्रधिकारी को दिया 


जावेगा । 
(2) अन्यथा उस अधिकारी को महालेखाकार के माध्यम से प्रस्तुत किया जावेगा । 
प्रपत्र (ग) जी०ए० 448-ए 
राजस्थान सरकार आर०एस०भार-329 


बिना-चिकित्सा-परीक्षण, पेन्शम के रूपान्तरण के लिये झ्रावेदन का प्रपत्र 


(बित्त विभाग के आदेश क्रमाक एफ | (9) वि. वि. (ग्रुप-2)/78 दिनाक 9-2-78 के श्रनुसार) 
नननननननन+-+-++ 


फो्ों के 
लिये स्थान 
सेवा १, 
श्रीमावू"ट हल ए 
(कार्यालयाध्यक्ष) ही दे न्‍ 
विपयः--चिकित्सा-परीक्षण के बिना, पेन्यन के रूपान्तरण कराने के वारे में । 
महोदय, हु मकर गा सिम 
7 का विवरण प्रस्तुत कर निवेदन करता हू कि मुझे निम्न-प्रकार-अफित 


मैं निम्न-ध्रकित सबधित सेव! 


पेन्शन का रूपास्तरर प्राप्त करते की अनुमति प्रदान बी जावे:-- 


]. मोठे अक्षरों में नाम , 

2. जन्म दिनाक 

3, झधिवापिकी-आयु, (55 वर्ष का 
के मामले में 58 वर्ष का होने की दिनाक) 





7 होते पर ग्रयवा चतुर्थ-शेणी-कर्मेचारी 





राजस्थान सेवा निः (नियम ३330-53 
हि ५ अवापिकी-आयु वि 7/तायातिय मे कार्य ०९००. > 
थे, उसका नाम क्या पारित-पर 
. स्वीकृत $, कि क्या अन्तकाल) (विजन) 25. अदा 20 
(फाइनल) होने का विष: 
राजस्थान यम के 74-20 # प्रस्भि| वित्त धणियों # फल 
कौन सी भंणी कब पेन्थन कर्म: कमा कार ३) है 
कोपागार- श्रथवा क॑; लेखा ५ जसके आ्राधार पर क्रेशन 
आप्त की जा टी 
8. कोवाग्रार या उस्त बैंक का नाम जिसके माध्यम है फन्शन के 
स्पान/रण की र/क्ति न भ्राष्क हि जात्त | 
पेन्शन मुगतान (यदि जार हग्रा हो) 
40. क्रेशनः राशि पुरे ह वा परेशन जिस्ले स्प्न्तरित 
का प्रस्ताव हो 
पुर्व में पे के ज्पान्तरण नये अल्तुत $4) ,... बदन का विवरस् 
पैथा यह +) पाया जावे कमंचारी शव मे ६ चिश्वित्सा मण्डल 
के समक्ष परीक्षण के | ये उप हग्र। य। 
दिनाक+«-...... वी] जी हेसाक्षर-- +० ५... 
(डाक का उस बका) 
भाय-क 
राजस्थान, इर/तेसापिकारी को आवेदन-प््र अस्तुत्त कर #; वेदन है (# पेंशन के चाही. 
गयी राशि का रू न्विरण-फक्त कचरे बार प्राप्त करने के लिये उस्ते आधिक्चत क्रिया जावे । 
हस्ताक्षर 
दिनाक *--*-........ कायलिकध्यक्ष (वाम, दिन कि तथा मुहर) 
रूपान्त: ये आरव्त आंना-प्र कै गाव पर उसी टिक हस्ताक्षर कर पद हर लगाकर 
प्रेषित कर दैना चाहिये | आ्ंना-पत्र दि डाक हे अप हुआ हो, पो कीध पवती बे 
पैचना रजिस्टर से, सब मंचन बसे को पभिजवा देनी है कम बन के । जब पे आवेदन स्वय 
ज्विक्तिगतत श्प जे. चुत करत। है तो उसकी पावती, हाथें-हझय पी जानी पाहिये) 
॥ (वित्त विभाग के श्रादेश एक. (9) न की 7 पक निबिष्स] 
0:-प्रार्थे पत्र यदि निय. 329 जे खित्त अधिकारी दियिः जाना हो तो ञ्से 
शीघ्र हु महालेखाकार $ पास भेज जाना चाहिये पेन्शन के दे ॥ रिफो्ट 
करेगे 
हालेखाक। के कार्याल: हालेख/कार 
+॥। देरी किये फार्म 'क के भाग-2 को बेस करना चाहिये छक इसे 
वैकित्सा-रिपोह को अतिलिपियों ? यदि वे उच्चके 
स्वीक्त्ति देने ले सक्षम- आविकासे # 
सही रूप मे ॥ पेय 


नियम 332] राजस्थान सेवा नियम [499 


ग्राडिट निदेशन:-अवतावश्यक देरी से बचने के लिये तथा पेंशनर को नुकसान से बचाने के लिये महा- 
लेसाकार को, पेशन की देयता पर झ्रौपचारिक-रिपोर्ट करने से पूर्व पेशन के रूपादरण की रिपोर्ट जारी करनी 
चाहिये यदि इस ग्रौपचारिक-रिपोर्ट को प्रार्थी के जन्म दिवस की अगली तारीख के पूर्व पर्याप्त रूप से पहिले ही 
व्यवस्था करने हेतु जारी किया जाता संभव नही हो । किन्तु शर्त यह है कि रुपास्तरित की जाने वाली पेशन का 
भाग स्वीकृत की जाने वाली सम्भावित कुल-पैशन की अनुमानित-राशि के /3 भाग से स्पप्ट रूप से कम होनी 
चाहिये एवं सभावित पैशत की भ्र-रूपान्तरित बकाया नियम 3235 में निर्धारित सीमा से पर्याप्त रूप से अधिक 
होनी चाहिये । यदि ऐसे मामले में पैशत के ओऔपचारिक रूप से स्वीकृत होने के पहले रूपान्तरण झन्तिम हो 
जाता है तो रूपास्तरित राशि का मुगतान उस समय तक अधिकृत नहीं किया जाना चाहिये जब तक पैशन की 
औरवधारिक-स्वीकृति प्राप्त नही हो जाय । किल्तु जब रूपान्तरणश वलेम की मूचना पैशनर को जानी हो तो उसफे 
साथ पैशन की स्वीकृति में देरी होने के कारणों से चुकसान होने की सभावना की सूचना उसे भिजवा दी जानी 


चाहिये। 
टिप्पणी: --ऐसे मामलो में, जिनमे प्रत्याशित-पेस्शन का कुछ भाग रूपान्तरित हो जाता है तो जैसे हो 
रूपान्तरण अ्रन्तिम हो जावे रूपान्तरण की राशि का भुगतान कर दिया जाना चाहिये । एक प्रत्याशित-पेन्शन के 
आग के रूपानस्तरण की सूचना सवधित प्रशासनिक-विभाग को भेजनी चाहिये जिसको वित्त विभाग की अश्रनुमति 
की आवश्यकता पड़े गी । प्रशासतिक विभागो को प्रत्याशित पैशन के भाग के रूपाम्तरण के टाईटिल की सूचना 
अजते समय प्रन्तिम-पेंशन की स्वीकृति मे होने वाली देरी के कारणों का उत्लेख करना चाहिये जिससे वे यह 
निर्णय कर सके कि क्या उन्हें किसी विशेष मामले मे रूपान्तरण स्वीकृत करना चाहिये या नहीं । श्रधिक भुगतान 
वी गई एक प्रत्याशित-पैशन के भाग की रूपान्तरित-राशि के पुर्नेमुगतान को प्राप्त करने के लिये प्रंकेक्षश-प्रपि- 
कारी को रूपान्तरण की रिपोर्ट करते समय सभी मामलों में उसके रूपान्तरण के लिये प्रार्थना-पत्र के साथ निम्न- 
लिखित फार्म मे एक घोपणा-पत्र संवधित कर्मचारी से प्राप्त करमे की व्यवस्था करनी चाहिये । 
घोषणा का प्रपत्र 
हू कि ।/ ४ (यहां हपान्तरण स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी का नाम लिखें) ने भेरी वैशन की 
राशि सरकार द्वारा निश्चित करने हेतु आवश्यक जांच पूरी होने के पूर्वानुमान में तथा रूपान्तरिय थी जाने बसे 
वैशन के हिस्से के पृविमान में मुझे अस्थाई रूप से एए रु. की राशि प्रग्रिम रूप में 45 मे श्रपती 
सह हि प्रकट की है, मैं एतद्द्वारा स्वीकार करता हूँ कि इस प्रग्रिम राशि स्वीडन करने में मुर्भ वृहह्का हाय | 
0 अर ग॒झोने ५ ०, 5 
हर ति गतान की गई हूपान्तरित राशि आवश्यक औपचारिक-जाच पूर्ण होने की शर्त के प्र/कर बर  #र्त 
कक ता मु कि मैं इस श्राधार पर परिवर्तत में कोई ऐतराज नहीं करूगा कि प्रत्याशिदर्डन्ट & द्विता का 
हे र्ि सा के रूप में मुर्के भुगतान की जाने वाली प्रस्तःकालीन राशि उससे श्रषिक ई ४ #7 # वा # 
झूपास्तरि थ् पी 
लिये अधिकृत होऊंगा ए। 


भविष्य में जो राशि मुर्के अधिकृत की जावेगी उसमें यदि £:£ »|# व: 
४४ बड़: 











क भुगतात वी गई होगी तो मे या तो तक में या बाद में झिये जाने वाले पेशन झूढ४«: & # शमा्दिर 

20335 लिये भपने ग्रापफो वचन-वद्ध करता हूं । 

वियम 332-हपांतरज के लिये प्रशासनिक-स्वीकृति: ४+मापानत रात ३4:०३ #/आ हे लाई 

हर फार्म (क) के भाग-3 में अपनी प्रयासनिक स्वीकृति प्रदान ३२४०२ >४»: ५ 

अवखिकारी की के | का । कर 

कम 3 

निईई में छ) 408 पे सासवित-र पर कहकर »०> र# (>> वा फः 
अपने स्थान पर की क्‍ क्‍ 


सकता है । 


500] राजस्थान सेवा नियम [नियम 333-335. 


नियम 333-इसके वाद स्वीक्षति-कर्ता-प्राधिकारी के लियेः--(!) फामें (क) के भाग-2 में 
दिये लेखाधिकारी के प्रमास-पत्र की एक प्रमारिधित-प्रतिलिपि फार्म (ख) पर तथा एक प्रतिलिपि 
फार्म (ग) वी जिसका भास-न प्रार्थी हरा अपनी डाक्टटी-जाच के पूत्र भरा जाना है तथा चिकित्सा 
अधिकारी को सौपा जाना है, प्रार्थी को भेज दी जानी चाहिये, एवं 
(2) पूर्सो भरे गए फार्म (क) को मूल रूय में फार्म (घ)की एक प्रतिलिपि के साथ तथा उस 
फार्म के भाग-3 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि राज्य के मुख्य प्रशासनिक-चिकित्सा-पअधिकारी के पास 
भेजनी चाहिये एवं यदि प्रार्थी को झ्रयोग्यता-पेन्शन स्वीकृत करदी गई है या पूर्व में अपनी पेंशन का 
कोई भाग उसकी वास्तविक आयु वर्षों में बढाने के आधार पर रूपान्तरित करा लिया है (या रूपा- 
स्तरख स्त्रीकार करने से मना कर दिया है) या उसे चिंकित्सा-प्रमास-पत्र के आधार पर रूपान्तरण 
प्रस्वीकृत कर दिया है) तो पहले की डाक्टरी-जाच को या उसके मामले के विवरणों की प्रतिलिपियां 
संलरत की जानी चाहिये । 
नियम 334-स्वास्थ्य-परीक्षा---तियम 333 के भाग (2) में वशित शबस्य प्रशासनिक- 
विकित्सा-अधिकारी के लिये, जैसी भी स्थिति हो नियम 335 भें निर्धारित-चिकित्सा-अ्धिकारी द्वारा 
प्रार्थी की चिकित्सा जांच के लिये प्रार्थी के हारा फार्म (क) के भाग-नत में वशणित स्थान से निकटतस 
स्थान पर प्रवन्ध करना चाहिये एवं निर्धारित समय में यथा संभव शीघ्रतः ही यह जांच की जानी 
चाहिये तथा ध्रार्थी को इसके लिये सीधी यूचना दी जानी चाहिग्रे तथा मुख्य-प्रशासनिक-चिकित्सा- 
भी साथ में अविफारी के पास भेज देनी चाहिये । 
नियम 335:--() प्रशासनिक तौर पर स्वीकृत रूपांतरण जब अंतिम रूप में हो जावे तो 
प्रार्थी की जांच इसके बाद निर्धारित तरीके के अनुसार उचित चिकित्सा-अ्धिकारी द्वारा की जानी 
चाहिये । 
(2) निम्न मामलों में चिकित्सा-पअधिकारी इस प्रकार होंगेः-- 

(क) यदि प्रार्थी नियम 325 हारा शासित होता है और जिसे ग्रयोग्यता-पेंशन स्वीकृत 
करदो गई है या की जानो हे, तो उसके लिप्रे चिकित्सा-अ्धिकारी हो एक 
विकित्सा-मण्डल होगा जिसके समक्ष प्रार्थी की प्रत्यक्ष रूप मे उपस्थित होना है । 

(ख) श्रन्‍्य प्रार्थी के मामले में जय तक रूपातिरित को जाने वाली पेशन की कुल राधि 
पूर्व में ख्पांतरित की गई राशि था राशियों को, यदि कोई हो, मिलाकर 60) 5. 
हो या उससे कम हो तो उसके लिये चिकित्सा-प्रधिकारीः-- 

(9) या तो एक निकित्सा-मण्डल होगा जिसके सम्मुख प्रार्थी को उपस्थित 
होना चाहिये यदि ऐसा मण्डल स्वीकृति-अधिकारी हारा निर्धारित अवधि 
के भीतर प्रार्थी के निवास स्थान के निकटतम स्थान पर जाच करने के 
लिये नियुक्त किया गया हो । दे 

(0) ऐसे मण्डल के न होने पर एक पुनेजाच-मण्डल होगा जो या तो प्रशासन के 
मस्यालय पर स्थाई चिकित्सा मण्डल होगा या प्रभासन का वरिष्ठ 
खिकित्सा-अधिकाकी एवं सिविल-सर्जन के पद के बरावर के स्तर का 
या उसके द्वारा मनोनित किया गया एक चिकित्सा-अधिकारी होगा । 

यह झ्रिकारी/कर्मचारी के स्वास्थ्य एवं जीवन की ग्राशा पर सिविलन-ार्जन द्वारा या उस 
छेत्र के जिला-विकित्सा-अधिवारी जिसमें वह स्पास्तरण के लिये प्रार्थना-प्म प्रस्तुत करने के समय 


अध्याय 28 


पेंशनरों की पुननियुक्ति 
छण्द-: सामान्य 


नियम 337-पुननियुक्त पेंशनरों का वेततः-नागरिक या सैनिक सेवा से संत्रंचित किसी भी 
कर्मचारी को पुनर्तियुक्त किय्रे जाने तथा वेतन के साथ पेंशन पाने के दृष्टिकोश से सेवा निवृत्त नहीं 
किया जा सकता है चाहे वह सामान्य सेवा में हो या किसी स्थानीय निधि की सेवा में । 


टिप्पणीः--() वित्त विभाग की आशा संख्या डी. 7750/59 एफ. । दिनांक 29-0-59 द्वारा 

विलोगित ) 

(४) जहाँ तक अ्रपवाद स्परूप मामलों में खण्ड () का प्रश्न है, एक अधिकारी वित्त विभाग को सहमति 
से, किसी वर्तमान बेतत श्खला की स्यूवतम से श्रधिक दर पर नियुक्त किया जा सकता है, डिन्तु 
किसी भी मामले में वह उस वेतन शफला कौ उच्चतम दर से अधिक पर नियुक्त नहीं झिया 
जा सफता । 


सण्द () के प्रयोजन के लिये, एक व्यक्ति को, एक ही समय में प्रभावशील व प्रभावहीन, दोनों ही 

बैतनों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यह संभव है कि एक पुन्ियुक्त-अधिकारी का बेतन निर्धारण उस 

चेतन दर पर किया जावे जिस दर पर वह पदच्युत होता है या जो उसके भधीवस्य कर्मचारी प्राप्त करते हों । इस 

स्थिति में कुछ भी अस्वाभाविक ये आपत्तिजनक नहीं है। एक पुतनियुक्त पेंशनर झ्रावश्यक रूप से एक नये कर्म- 

चारी के समकक्ष माना जाना चाहिये श्लौर उसका वेतन निर्धारण बं्तमात वेतन श्खलाओं पर किया जाना चासे 
वह पदच्युत होने के पूर्व इससे अ्रभ्रिक प्राप्त कर रहा था । 

राजकीय निर्णय:--पुन्नियुक्ति पर प्रारम्भिर वेतन उस पद की निधारित बेतन-श्र खला के त्यूनतम पर 
निश्चित किया जाना चाहिये जिस पर कर्मचारी पुतरनियुक्त हो गया हो । 

(क) किसी मामले में जहा यह अनुभव किया जावे कि पुतरनियुक्त-्ध्रधिकारी का प्रारम्भिक वेतन निर्धा- 
रित बेतन-श्ाखला की न्यूनतम दर पर निश्चित करने से उसे अकारण आधिक हावि उठानी 
पड़े गी, तो उसका बेतत उच्चतर स्तरो (स्टेज) पर उस सेवा के प्रत्येक्ष वर्ष के लिये एक वापिक 
वृद्धि स्वीकृत कर निश्चित किया जा सकता है जिसे कर्मचारी ने सेवा-निवृत्ति के पूर्व ऐसे पद पर 
सैवा की है जिसका उचत्त पद से सीचे नही हैं, जिस पर वह नियुक्त हुआ है । 
उपरोक्त (क) के अतिरिक्त कर्मचारी को उस्ते स्वीकृत कोई पेन्शन एवं सृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-परेच्युटी 
की अलग से प्राप्त करते तया अन्य प्रकार के सेवा-निवृत्ति-्लाभो को जिनको पाने के लिये वह 
ग्राधिक्षत है, भाप्त करते की स्वीकृति दी जा सकती है । ये अन्य लाभ जैसे एक अशदायी भविष्य 
निधि में सरकार का अंशदान एवं विशेष धनुदान, ग्रेच्युटी. पेंशन की रूपॉतरित राधि आदि हो 
सकते है । किन्‍नु शर्ते यह हैं कि उपरोक्त (क) के अनुसार प्रारस्मिक वेतन एवं वैशन की कुत शशि 
एवं/वा झम्य प्रकार के सेवा-विवृत्त लाभी के समान पैशव 3 


(थ्. 


००५ 


नियम 337| राजस्थान सेवा नियम [503 


() उस वेतन से अधिक नही होती हो जिसे उसने सेवा-निवृत्ति के पूर्व प्राप्त किया हो, था 

(2) 3000) रु से अधिक न हो, इनमे से जो मम हो वह स्त्रीकार्य होगी । 

टिप्परपी संख्या : -सभी मामलों में जिनमें इनमें से कोई सी भी सीमा प्रधिक हो, पेशन एवं प्रम्य 
सेवा-निवृत्त-लाभ पूर्ण चुकाये जा सकते हैं तथा वेतन में से आ्रावश्यक समाग्रोजन क्रिया जा सकता है ताकि यह 
निश्चित किया जा सके कि वेतन एवं पेंशन सवधी लाभ की कुल राशि निर्धारित सीमा में ही है । 

उन मामलो में जहा वेलन स्वूनतम या उच्चत्तर स्तर (स्टेज) पर निश्चित करने के बाद उक्त समायोजन 
के कारण स्यूनतम से भी कम पर घटा दिया गया हो देय वाविक वृद्धि के ग्राधार पर सेवा के प्रत्येक वर्ष के सिम 
वापिकी वृत्षियाँ दी जा सकती है जैसे कि मानो, वेतन न्यूनतम या उच्चतम स्टेज पर, जेसी भो स्थिति हो, 
निश्चित किया गया है । 








टिप्पणी सख्या 2: -सेवा-निवृत्ति के पूर्व अ्तिम प्राप्त किये गये वेतन, मय विशेष-वेवन के, यदि कोई 
हो, मूल वेतन के रूप ये समझा जावेगा, कार्यवाहक पद पर प्राप्त वेतन को सम्मिलित किया जा सकता है यदि 
वह सेव-निवृत्ति के न्यूनतम एक वर्ष पूव तक निरन्तर प्राप्त किया जा रहा हो । 


(ग) ऐसे मामलों मे जहा उस पद का न्यूनतम वेतन जिस पर कर्मचारी पुनर्नियुक्त हुथा है 
अन्तिम प्राप्त किये वेतन से प्रधिक हो तो राज्याधिकारी थी उस पद या स्थुनतम येनस 
प्राप्त करने की स्त्रीकृति दी जा सकती है जिसमें से पेंशन एवं प्रन्प सेवा-निवृत्ति साभ मे 
समान पेंशन कम कर दी जावेगी । 

(घ) जहा पर इस प्रतिबन्ध में कि पुननिवृत्त पर बेतन, मय कुल परेशन/प्रन्य सेयरा-नियृत्ति सा 
के समान पेंशन के ग्रतिम रूप में प्राप्व किये वेतन से क्‍प्रधिक सही होनी चाहिये, ऐगी परि- 
स्थितियों में शिथिलता किया जाना हो जो उपरोक्त प्नुच्छेर (ग) में बशित परिरियतियों 
से भिन्न हो तो प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में वित्त विभाग बी स्वीहृति प्राण पर सेनो 
चाहिये । 

डिप्पशी: --वित्त विभाग की पाना सस्या एफ । (43) पित्त वि. (निमम) 65 दिनाव 3-8-65 द्वारा 
-9-65 से बिलोपित) 

(७) जब उपरोक्त निर्दिष्द झनुनार पुननियुक-नैगनर का प्रारस्भित्न्‍वैेय विश्णि पर दिया 
जाता है तो उमे भपने नये पद पर साधारण रूप में याधिश यूदि की सगीररी दी झा 
सकती है किल्तु शर्ते यह है झि गुल पेंगन/पिन्‍्य मेवाननियृति साथ ने: समान पेंदत ये गद 
मिलाकर किमी भी समय में 3000[₹. से संधि नहीं होनी चाहिये । 





जिन समर्थे-प्रापिवगरियों को व्यक्तियों गो पुतनियुक्त शरने शी शान प्रदान थी थई है, मे एररोए (श] 
ित मिद्धास्तों के घनुवार उनहे प्रपीन पुवर्लिदुल सेशविवूनन सग्सपिशरिदों के देस्स 


व (ग) घनुच्छेदों में व 
यह पर 7 है. हि यह पद शिस बर राम्गदियपरी पुनिदुर एए कै क५ 


निर्धारित करने के लिये सक्षम होगे रस्न्तु शा य। 
बैतन श्यसखा पहले से ही स्दीतत हो । ये मांगते जाप शो वहन सपादे गरीहय गरी ये #ई हो दिल 
विभाग मेः पास नेजे ज-वेंगे 
पे प्रादेश धब से घागे घुननियुक्त होने दे मम घर साड होगे 
भ्दः क्‍््ध्ज्म 
करना होगा । ये प्रपिदारी जो पृ में ही पुननिद्दश हो घुडे है 2 
अवधि के लिये सागू होगे यदि पुननियुकति या बरन्‍मान समझ दिया हद 7 


अध्याय 28 


पेंशनरों की पुननियुक्ति 
खण्ड-; सामान्य 
नियम 337-पुननियुक्त पेंशनरों का वेतन: _ नागरिक या सैनिक सेवा से संबंधित किसी भी 
कर्मचारी को पननियुक्त फिये जाने तथा वेतन के साथ पेशन पाने के दृष्टिकोण से सेवा निवृत्त नहीं 
किया जा सकता है चाहे वह सामान्य सेवा में हो या किसी स्थानीय निधि को सेवा में । 


टिप्पणी :-.. (0) वित्त विभाग की आराज्ञा सख्या डी, | 750/59 एफ. । दिनाक 29-40-59 द्वास 
विलोषित । 


(0) जहा तक अपवाद स्वरूप मामलो में सण्ड (0) का प्रश्न है, एक ग्रधिकारी वित्त विभाग की सहमत्ति 
से, किसी वर्तमान वेतन िसला की न्यूनतम से अधिक दर पर नियुक्त किया जा सेबत्ा है, किन्तु 
किसी भी मामले में वह उस वेतन श्र खला की उच्चतम दर से अधिक पर नियुक्त नहीं किया 

| 


जण्ड (0) के प्रयोजन के लिये, एक व्यक्ति को, एक ही समय मप्र प्रभावशील ये प्रभावहीन, दोनों ही 

वैतनो पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यह सभव है कि एक इननियुक्त-अधिफारी का वेतन निध रिखा उस 

वेतन दर पर किया जावे जिस दर पर वह पदच्चुत क्ोत्रा है या जो उसके अधीनस्य कमंचारी प्राप्त करते हो । इस 

स्थिति मे कुछ भी अस्वाभाविक वे आपत्तिजनक नही है । एक पुननियुक्त पेशनर परवश्यक रूप से एक नये कमे- 

री के समकक्ष माना जाना चाहिये और उसका वेतन निर्धारण वर्तमान वेतन “शखलाओं पर क्रिया जाना चासे 
वह पदच्चुत होने के पूर्व इससे अधिक प्राप्त कर रहा था । 


राजकीय निर्णय: पुननियुक्ति पर प्रारम्भिक वेतन उत्त पद की निधारित वेतन-श्र खला के न्यूनतम पर 
निश्चित क्रिया जाना चाहिये जिस पर कमंचारी पननियुक्त हो गया हो । 


(क) किसी मामले में जहां यह अनुभव किया जावे कि इननियुक्त-अधिकारी वा घ्रारमस्भिक वेतन निर्धा- 
रित बेतन-श्रांखला की स्यूनतम दर पर निश्चित करने हे उसे अकारण झ्राथिक हानि उठानी 
पड़ंगी, तो उसका वैतन उच्चतर स्तरों (स्टेज) पर उस सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिये एक वापिक 
वृद्धि स्वीकृत कर निश्चित किया जा सकता है जिसे कर्मचारी सेवा-निवृत्ति के [वे ऐसे पद पर 
सेवा की है जिसका उत् पद से नीचे नही है, जिस पर वह नियुक्त हुआ है। 


(४) उपरोक्त (क) के अतिरिक्त कमंचारी को उसे स्वीकृत कोई पेन्शन एव रेत्यु-यह-सेवा-निवृत्ति-ब्रेच्युटी 
की अलग से प्राप्त करने तथा अन्य मकार के सैवा-निवृत्ति-लाभो को जिनको पाने के लिये वह 
प्राधिकृत है, प्राप्त करने की स्वीकृति दी जा सकती है। ये अन्य लाभ जैसे एक अ्रशदायी भविष्य 
निधि में सरकार का अंशदान एवं विशेष अनुदान, ग्रेच्युटी, शक की रूपावरित राषि झादि हो 
सकते है। किन्मु शर्त ।ह है कि उपरोक्त (७) के एवं पैजन की कुल राशि 
एवं/या भ्रन्‍्य प्रकार के सेवा-निवृत्त लाभो के समान पैशन । 
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() उस वेतन से अधिक नहीं ढोती हो जिसे उसने सेवा-निवृत्ति के पूर्व प्राप्त किया हो, या 

(2) 3000) रु से अधिक न हो, इनमें से जो मम हो वह स्वीकार्य होगी । 

टिप्पणी संख्या 4: -सभी मामलों में जिनमे इनमें से कोई सी भी सीमा अधिक हो, पेशन एवं पन्य 
सेवा-निवृत्तन्लिभ पूर्ण चुकाये जा सकते हैं तथा वेतन मे से प्रावश्यक समायोजन किया जा सकता है ताडि यह 
निश्चित किया जा सक्रे कि वेतन एवं पेशन सवधी लाभ की कुल राधि निर्धारित सीमा में ही है । 

उन मामलो में जहा वेतन न्यूनतम या उच्चत्तर स्तर (स्टेज) पर निश्चित करने के बाद उक्त समायोजन 
के कारण न्यूनतम से भी कम पर घटा दिया गग्रा हो देश वापिक वृद्धि के ग्राधार पर सेवा के प्रत्येक वर्ष येः लिये 
वापिकी वृन्नियाँ दी जा सकती है जैसे कि मानो, वेतन न्यूनवम या उच्चतम स्टेज पर, जेसी भी स्थिति हो, 
निश्चित किया गया है । 


टिप्पणी सख्या 2:-सेवा-निवृत्ति के पूर्व अ्तिम प्राप्त किये गये वेतन, मय विशेष-वेतन के, यदि कोई 
हो, मूल बेतन के रूप ये समभा जावेगा, कार्यवाहक पद पर प्राप्त वेतन को सम्मिलित क्रिया जा सकता है यदि 
वह सेव-निवृत्ति के न्यूनतम एक वर्ष पूर्व तक निरन्तर प्राप्त किया जा रहा हो । 


(ग) ऐसे मामलों में जहा उस पद का न्यूनतम वेतन जिस पर कर्मचारी पुमनियुक्त हुपा है, 
अन्तिम प्राप्त किये वेतन से अधिक हो तो राज्याधिकारी को उस पद या न्यूनतम बेसन 
प्राप्त करने की स्त्रीकृति दी जा सकती है जिसमें से पेंशन एवं प्रस्य सेया-निवृत्ति साभ के 
समान पेंशन कम कर दी जावेगी । 

(घ) जहां पर इस प्रतिबन्ध में कि पुननियूत्त पर वेतन, मय कुल पेंशनस/म्रन्य सेघा-नियूत्ति साभो 
के समान पेंशन के झ्नतिम रूप में प्राप्त किये वेतन से श्रधिक नही होनी चाहिये, ऐसो परि- 
स्थितियों में शिथिलता किया जाना हो जो उपरोक्त प्रनुच्ध्ेद (ग) में बशित परिस्थितियों 
से भिन्न हो तो प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में वित्त विभाग की स्प्रीकृति प्राप्त कर सेनो 
चाहिये । 

टिप्पणी: --वित्त विभाग वी प्राज्ञा सख्या एफ. ] (43) वित्त वि. (नियम) 65 दिनाझ 3-8-68 द्वारा 
]-9-65 से बिलोपित) 

७) जब उपरोक्त निर्दिष्ट प्रनुसार पुनतियुक्तनगनर या प्रारम्मिए-येन निश्चित बह दिया 
जाता है तो उसे भझपने नये पद पर सापारगा रूप में यापिक बुद्धि शी रीहतिदोंफा 
सकती है किन्तु शर्त यह है झि कुस पेंगन/पन्‍्य सेश-निवृनि खान ये समान पेंदन ये सदे 
मिलाकर कित्री भी समय में 3000 [%. में घधिक सही होगी चाहिये । 


जिन समर्थ-प्राधिरारियों को. व्यक्तियों को पुननियुन्ग करने की शालन्दि प्रदान परी गई है, ये एर्गोल (४) 
एवं (ग) प्रनुच्छेदों में बरित सिद्धार्तों के प्रमुगार उनके प्रधीन पुकनिदुस्" सेर- 





भेवूल राणदिशरियों दे देहत 
लिये मध्षम होगे स्न्नि न्नुदा पर ९ हि यह पद शिस पर राउ्गापिश्ष्री चुननिएःए हप। 0 





निर्धारित फरने के 
चेतन शसला पहले से ही स्दोहत हो । थे सामदे जहांवझ की वैहन-थ रापाये स्वीकृत करे को हुई हो (दिप 
विभाग के पास भेजे जबवेगे 

ये ध्ादेश घदय से धागे पुननिदुद होने बे मन्‍मर्यों 
भरना होगा । ये धपिरारी जो पूर्व मैं ही पुतनियुरः हो य्ुतर है उस दर दे घादेश एतशये 
पझवपि हे; लिये सागू होगे यदि पुननिदुल्यि झा मर्देसान समर बड़ा दिरा इदाको | 


सादू कोदे एड पर जे मायनों परे धुन दिपाश हह 


$ 


हदृरिरि की पास 


प्न् 
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(च) ये आरादेश ऐसे सेवा-निवृत्त कर्मचारी पर लागू नहीं होंगे जो राजस्थान लोक सेवा आयोग 
या राजस्थान पचायत समिति एवं जिला परिपद्‌ सेवा घयन श्रात्ोग्म का अध्यक्ष/सदस्थ के 
रूप में पुन्ियुक्त क्रिया जाये | इन पदों पर सेवा निवृत्त कर्मचारी पुननियुक्ति पर बेतव 
राजस्थान लोक सेवा आयोग, (सेवा की शर्त) नियम 95[ व राजस्थान पचायत समिति 
एवं जिला परिधद्‌ (चयन आयोग की सेया की शर्ते) नियम, !960 जँसी भी स्थिति हो, के 
प्रावधानों के अनुसार स्थिर किया जायेगा । 

[बित विभाग को झ्राज्ञा संक्या एफ (43) वित्त, वि. (नियम) 65 दि. 3-8-64 द्वारा निबिष्ट ] 

राजकीय निर्शायः--यह स्पष्ट किया जाता है कि अपनी पुनतियुक्ति की भ्रवधि में किसी भी समय पूर्ण 
या आशिक रूप मे “ अस्वीकृत भ्रवकाश” के उपभोग करने की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है चाहे पुन्नियुक्ति 
की अवधि में ही वह अवकाश क्यों न उपाजित ,किया गया हो, यदि इस प्रकार का कदम उसके लिये हितकर हो । 
अवकाश वैतेत वही होगा जो नियम 65 के नीचे राजकीय निर्णय सत्या (6) के अनुच्छेद (2) के अन्तर्गत प्राप्त 
होगा । किन्तु वह इस प्रकार से श्रस्वीकृत अवकाश केः उपभोग के समय में अवकाश वेतन के साथ में पुन्नियुक्ति 
बैतन प्राप्त करने के लिये अधिकृत नहीं होगा । फिर भी पुन्नियुक्ति को अवधि में ऐसे अ्रत्रक्राण की स्वीकृति- 
पुननियुक्ति प्रदान करने बाख प्राधिकारी द्वारा पुन्ियुक्ति की श्रवधि में क्रिमी भी सीमा तक प्रस्व्रीकृत अवकाश 
को स्वीकृत करने की शर्ते पर आधारित होगी । 


टीकाः-- श्रव -3-978 से बकाया श्रवकाशों के एवज में एक-मुश्त भुगतान के प्रावधान से यह निर्णय प्रभाव 
हीन हो गया है । 
राजकीय निर्णय संख्या 3:--यह निर्णय किया गया है क्रि प्रतिनियुक्ति भत्ते (या प्रतिनियुक्ति वेतन) का 
सेवा-निधृत्ति के पूर्व प्राप्त किये गये अन्तिम बेतन के निर्धारण में सम्मिलित नहीं किया जावेगा सिवाय उन 
ब्मक्तियों के मामलों को छोडकर जो अन्य राज्य सरकार/इस सरकार/इस मरक्रार मे प्रतिनियुक्ति पर हों एवं जो 
इस प्रकार से प्रतिनियुक्ति भत्ता (या प्रतिनियुक्ति वेतन) प्राप्त कर रहे है एवं सेवा निवृत्ति के बाद शीघ्र ही पुन 
नियुक्त कर लिये गये है। बाद के मामलो मे प्रतिनियुक्ति भत्ते की कुल राशि सेवा-निदृत्ति से पूर्व प्राप्त किये गये 
बेतन के रूप में गिनी जावेगी, उपरोक्त पद्धति के अतिरिक्त अन्यथा प्रकार से निपटाये गये मामलो पर पुनः विचार 
करने की झावश्यकता नही है। 
राजकीय निर्णय संस्था 4:--एक प्रश्न उप्पन्न हुआ है कि यदि एक सेवा-निवृत्त कर्मचारी निम्न-प्रकार 
के मामलों के अल्पकालिक आधार (पार्ट-टाइम-वैसिस) पर पुनर्नियुक्त हो जाता है तो उसे क्या वेतन मिलना 
चाहिये. () जहा पद के वेतन की पव निम्चित की हुई हो तथा (2) जहा पद एक समय-श्यखला (टाइम-स्केल) 
वाला हो । यु 


प्रथम प्रकार के मामले में यह निर्श्य किया गया है कि अत्पकालिक झ्राधार पर पुननियुक्त व्यक्ति का 
चेतन इस प्रकार सीमित होना चाहिये कि पुतनियुक्तिकाल में वेतन एवं पेंशन एव मृत्यु-सह-निवृत्ति-प्रेच्युटी के 
समान पेशन मिलाकर या तो प्राप्त किये गये अन्तिम वेतन से या उस पद के लिये स्वीकृत वेवन की निश्चित दर 
से अधिक नही होना चाहिये । 

दूसरे प्रकार के मामलों के स्वंध में यह मिर्णंय क्रिया गया है कि एक व्यक्ति का उसकी 0 
वेतन राजस्थान सरकार के निर्णय सख्या () के रूप में सम्मलित किये गये, समय 2 पर संशोधित किये: यु 
अनुसार. वित्त विभाग के झ्रादेश दिताक 20-0-59 के प्रावधानों के अनुसार निश्चित किया जाना चाहिये । 
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नियम 338-पेंशनर द्वारा नियुक्ति-कर्ता-प्राधिकारी को पेंशन राशि की घोषणा करना:--यदि 
कोई व्यक्ति जो पूर्व में भारत में किसी सरकार की नागरिक या सैनिक सेवा में था, जव वह राजकीय 
सैया में या स्थानीय निधि वी सेवा में पुन नियुक्ति प्राप्त करता है तो उसे अपने पुन :नियुक्ति-प्रदान-कर ने 
बाले प्रा बारी को, जो भी बह अपनी पूर्व सेवा के संवंध में उसे स्वीकृत की गई किसी ग्रेच्युटी, 
बोनस या पेंजन की राशि प्राप्त कर रहा होगा -उसकी घोषणा करनी होगी । उसे पुननियुक्त करने 
चाला झपिकारी पुननियुक्ति के झ्ादेश में उल्लेस करेगा कि क्या उसकी पेशन या मासिक वेतन में से 
कोई कटौती की जावेगो जो इस अध्याय के नियमों के श्रनुसार काटो जानी श्रावश्यक हो तथा वह 
इस झादेश को एफ प्रतिलिपि अंकेक्षण-ग्रधिकारी के पास भेजेगा । 


टिप्पणी संख्या :--इस नियम के सिद्धांत, राजकीय-सेवा से निवृत्त होने पर लगातार नियुक्ति के मामलों 
में लागू होते है। घोषित की जाने वाली पेशन की राशि वह जो मूल रूप में स्वीकृत की गई हो-प्र्थात्‌ इसमे बह 
राधि भी सम्मिलित होगी जो रूपान्तरित की जा सकती है। 

(2) पुननियुक्ति के प्रयोजनों केः लिये एक क्षनिपूरक-भत्ता, एक क्षतिपूरक या अयोग्यता-पेशन के जैसा 
होता है। ग्रतः पं शनरों के पुनर्नियुक्ति सबधी मियम उन व्यक्तियों के मामलों मे भी लागू होते हैं जो इस प्रकार 
नाप भत्ता प्राप्त करते हैं तथा जो क्षतिपूरका-भत्ता प्राप्त करते हो, यदि वे अपनी पुन्नियुक्ति मे श्रपना भत्ता प्राप्त 
करने के लिये उसी स्थिति में पुननियुक्त होते हो जिसमे क्षतिपुरक या भ्रयोग्यता-पेशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति 


पुननियुक्त होता है । 
नियम 339:--प्रत्येक कर्मचारी, जो पुनर्नियुक्त किया जाता है, का ध्यान उसे पुननियुक्त 
करने वाले अधिकारी द्वारा एवं, जव॒ कभी उसे इस प्रकार की नियुक्ति का पता चले तो अंकेक्षण 
अधिकारी द्वारा इस अ्रध्याय के प्रावधानों की ओर दिलाना चाहिये । किन्तु यदि कोई श्रधिकारी इस 
प्रकार के कर्त्तव्य में श्रसफल रह जाता है तो उसे किसी भ्र्थ में इस अ्रध्याय में दिये गये नियमों के 
उल्लंघन के रूप में नही समझा जावेगा । 
नियम 340-पुननियुक्ति के समय श्रसाधारस-पेंशन स्वीकार्य है.--इस अध्याय के नियमों मे 
कुछ दिए होने पर भी एक जरुम या अन्य कारण से अ्रसाधा रणा-पेशन जो सेवा नियमों के भ्रध्याय-23 
अन्तर्गत स्वीकृत की गई है या एक घाव या चोट या श्रयोग्यता-पेशन या भिलेट्री नियमों के श्रन्तगेंत 
के पुरस्कृत-पंणन के अतिरिक्त श्रयोग्यता-पेंगन एक सेवा-निवृत्त नागरिक या सैनिक कर्मचारी द्वारा 
अपनी पुनर्नियुक्ति की श्रवधि मे था नियमित अवधि में प्राप्त की जाती रहेगी एवं केवल वह अपने 
पुरस्कार तक की शर्ते पर ही सीमित होगी । ऐसी पेशन की वृद्धि की रकम पुनर्नियुक्ति की भ्रवधि में 
येतन-निर्धारित करते समय सही गिनी जावेगी। 
रिप्पशी:-- जहा मिलेट्री पेल्थन मिला दी गई हो एवं सेवा तथा श्रयोग्यवा की राशियों मे स्पष्ट रूप 
से अन्तर न किया जा सकता हो तो कुल पेंशन को इस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। पेशन का सेवा भाग 
अजित सेवा-पेन्शन द्वारा दिखलाया जावेगा या यदि कोई सेवा अजित नहीं की गई हैं तो की गई सेवा की वास्त- 
विक अवधि के लिग्रे प्राप्य स्युनतम साधारस पेन्शन के प्रसंग से ग्रिती गई झनुपरातिक सेवा-पैशन द्वारा दिखलाई 
जावेगी । इस सेवा पेन्शन की राशि को गिनने मे 50 नये पैसे या इससे अधिक की राशि को पूर्ण रूप मे सम्मि- 
लित किया जावेगा तथा 50 नये पैसे से कम राशि होने पर उसे छोड दिया जावेगा । जो बचेगा वह पैशन की 


सयोग्यता का हिस्सा होगा 4 
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खण्ड-3:--असैनिक (सिचिल) पेंशनर 
क्षतिपूरक-प्रेच्युटो के बाद पुर्नानयुक्ति 

नियम 34]-पुर्नानयुक्ति पर ग्रेच्युटी को बापिसी:--एक कर्मचारी जिसने क्षतिपूरक ग्रेच्युटी 
प्राप्त करली है, यदि वह पेंशन-योग्य सेवा में पुनर्नियुक्त हो जाता है तो या तो वह अपनी ग्रेच्युटी को 
रख सकता है, किन्तु इसके रखने पर उसको पूर्व को सेवाएं भावी पेंशन के लिए नहीं गिनी जावेगी 
या बह ग्रेच्युटी की राशि लौटाकर अपनी पूर्व की सेवाओं को पेणन के लिए गिना सकता है । 

टिप्पणी:---एक कमंचारी आगे सेवा के लिये असमर्थ होने के कारण ग्रेच्युटी पर सेवा से कार्यमुक्त 
(डिस्चार्ज) कर दिया जाता है एव पुर्नानयुक्त हो जाता है तो उस दिन के वाद वह उसकी दूसरी सेवा के लिये कुछ 
भी पाने का अधिकारी नही है | वर्योकि यह मासला नियम 236 के अन्तर्गत झाता है । यदि पूर्ण सेवा को एक 


निरत्तर सेवा के रूप में माना जाता है तो पहिले की ग्रेच्युटी समुक्त-सेवा के लिये प्राप्त ग्रेच्युटी की रकम से बसूल 
की जावेगी । ह 


नियम 342-प्रेच्युटी लौराने के लिए मासिक किस्तें:--प्रेच्युटी की रकम लौठाने की इच्छा 
को पुनर्नियुक्ति के बाद शीघ्र ही स्पप्ट कर देना चाहिए किन्तु रकम का वापिसी भुगतान मासिक 
किएतों में किया जा सकता है जौ कर्मचारी के मासिक वेतन के /3 भाग से कम नहीं होगी एवं सेवा 
की समाप्ति के बाद से जितने माह पूर्व ग्रेच्युटी दी गई है, उतने माह का भाग देने परें जो ग्रेच्युटी 
की रकम आयेगी उससे भी यह राशि कम नहीं होगी । जब तक पूर्णो रकम का वापिसी भुगतान नहीं 
किया जाता है उसकी पूर्व की सेवायें पुनः पेशन योग्य नहीं होती है । 


टिप्पणी: - इस नियम का औचित्य इस बिचार पर निर्मर करता है कि जब तक ग्रेच्युटी का बापिसी 
मुगतान स्थगित कर दिया जाता है तब तक कर्मचारी खतरों को टालता है एवं राज्य सरकार को इस प्रकार मे 
अधिकारी की मृत्यु था वर्खास्तगी के कारण राज्य कोप में जमा न होने वाली राणि की. ,पूली का सतरा बना 
रहता है | यदि यह ग्रेच्युटी की राणि मव चक्रवर्ती व्याज के वाद में चुका दी जाये तब भी इस प्रकार की हातियों 
की संभावनाये समाप्त नही होती । 


नियम 343-दक्षतिपूर्ति-पेशन के बाद पुननियुक्तिः-(क) एक कर्मचारी, जिसने क्षतिपूर्ति पेंशन 
प्राप्त करली है, यदि पुननियुक्त हो जाता है तो बह भ्रपनी पेंशन को वेतन के साथ प्राप्त कर सकता 
है किन्तु शर्त यह है कि यदि उसकी पुनर्नियुक्ति एक ऐसे पद पर होती है जिसका भुगतान “संचित- 
निधि” से किया जाता है तो उसकी पेंशन पूर्ण या आंशिक रूप से स्थापित कर दी जावेगी यदि 
उसकी पेंशन की राशि व पुननियुक्ति के पद का प्रारम्भिक वेतन उसके कार्यमक्त किए जाने के समय 
के स्थाई वेतन से ज्यादा हो । दूसरे शब्दों में एक कर्मचारी केवल उतनी ही पेंशन प्राप्त कर सकता 
है जिससे उसका प्रारम्भिक वेतन व पेशन की राशि दोनों मिलाकर उसके डिस्चार्ज किए जाने के 
समय के स्थाई-वेतन के समान हो जावे । जब उपरोक्त शर्त के आधार पर पेंशन की राशि एक वार 
निश्चित्त कर दी जाती है तो ग्रधिकारी अपनी नये वेतनमान में चापिक-बेतन-बृद्धि वा लाभ प्राप्त कर 
सकेगा, या इस प्रकार की और झागे कोई कटौती कराए बिना किसी अन्य थ सला या पद की उन्नति 
के लाभों को प्राप्त करने का अधिकारी होगा, एवं इस प्रयार निश्चित की गई पेंशन क्‍्ि राधि 
अ्रयकाण-काल में भिन्‍न नहीं होगी । फिर भी यदि स्थाई या अस्थाई पद पर पुननियक्त पेंशनर के 
मामले में जो एक बे से अधिक समय के लिए अस्थाई रूप से नियुक्त नहीं किया गया हो, तो राज्य 
सग्कार या जहां 60/- रु. माह से पेंशन श्रविक न हो, बह प्राधिकारी जो उस दर्मचारी-धर्ग पर 


नियम 343] राजस्थान सेवा नियम [507 


नियंत्रण रखता है जिसमें पेंशनर नियुक्त किया जाता है, पेशन को पूरं या आंशिक-रूप में प्राप्त करते 
रहने को स्वीकृति दे सकता है चाहे वेतन एवं पेंशन की कुल-राशि उसे हटाये जाने के समय प्राप्त 
होने वाले स्थायी वेतन से ग्रधिक ही क्यो न हो। 

टिपणी संसया “--() यह नियम उस सब संस्थापन-बर्ग की नियुक्तियों पर लागू होता है जिनका वेतन 

सचित-निधि से दिया जाता है चाहे वह उसके निश्चित्-वेतन द्वारा दिया जाता ही या परिवर्तेतशील मासिक 
भत्तो से दी जाती हो । किन्तु यह नियम उन पैंशनसे पर लागू नही होता है जो “कुली” के रूप में काम करने के 
लिये नियुक्त किये जाते है तथा जिन्हें दैनिक मजदूरी दी जाती है । 

(2) स्थानीय-निधि के अन्तर्गत पुतरनियुक्ति के मामले मे क्षतिपूर्ती-पैशन से कोई कटौती नहीं को 

जावेगी | 

(3) एक कर्मचारी जिसने क्षतिपूर््ति पैशन प्राप्त को है एव जो वाद मे सक्षम-प्राधिकारी द्वारा उचित 

रुप से स्वीकृत एक स्थाई या अस्थाई पद पर पुन्नियुक्त हो जाता है तो राज्य-सरकार उसे अपने पद के वेतन एवं 
भत्तो के अ्रतिरिक्त पूर्ण पेन्शन को प्राप्त करने की भी स्वीकृति दे सकती है चाहे ऐसी पुतनियुक्ति का समय कितना 
ही क्यों न हो । 

(4) इस नियम के अ्रस्तगंत राज्य सरकार अपनी शक्ति उन पैशनरो के संबंध मे विभागाध्यक्षों को 
सौप सकती है जिनकी पुनर्नियुक्ति करने के लिये उन्हे श्रादेश देने का अधिकार है । 

(5) इस नियम के प्रतिबनन्‍्ध उन भूतपूर्व पुलिसमैनो पर लागू नहीं होते हैं जिनकी पैशन 60/-रु. 
भतिमाह से श्रधिक नही हो । 

(व) यदि उसकी पुन्नियुक्ति पेन्शन-योग्य सेवा में हुई हो तो वह या तो अपनी पेन्शन को 
(उपरोक्त बणित प्रावधान की शर्ते पर) प्राप्त कर सकता है जिसके पाने पर उसकी 
पूर्व सेवायें भावी-पश्चत के लिये नहीं गिनी जावेगो, या वह अ्रपनी पेंशन का कोई भांग 
लेना बन्द कर सकता है एवं अपनी पूर्व की सेवाश्लों को गिना शकता हैं। इसके पूर्व 
बीच में जो पेंशन प्राप्त करली जावे उसे लौटाने की आवश्यकता नहीं है । 

टिप्पणयी संख्या ():--एक कर्मचारी खण्ड (ख) के अनुसार अपनी पूव॑-मेवाओं को पेन्शन के लिये 
गिना सकता है यदि पुनर्नियुक्ति होने पर उसकी पूर्ण पेन्शन खण्ड (क) के प्रावधानों के ग्रन्तर्गत स्थगित कर दी 
जातो है । 

(2) इस नियम में दिये गये प्रतिवन्‍्ध उस राजकीय-पैशनरों पर लागू होते है जो एक ऐसे प्रस्थाई- 
संस्थापन बग्ग मे पुननियुक्त होते है जिसका भुगतान “सचित-निधि"” से विया जाता है चाहे वह निश्चित मासिप्- 
चैतन दर पर चुकाया जाता है या परिवर्ततशील मासिऊ-भत्तों द्वारा चुकाया जाता है। 

(3) ये प्रतिबन्ध उस राजकीय-पैशनर पर भी खागू होते है जो एक ऐसे पद पर पुननियुक्त क्रिया जाता 
है जिसका “अ्रन्य-प्रभार-भद से भुगतान किया जाता है । 

(4) पुननियुक्ति पर प्रारम्भिक वेतन के निर्धारण के सबंध में दो सीमित शर्ते ये हैं: - 

(क) पद का वेतन जिस पर कर्मचारी पुननियुक्त किया जाता है, एवं 

(से) सेवा-निदृत्ति के समय कर्मचारी का स्वाई-वेतन 

जहा एक पुननियुक्त कर्मचारी को उसरी सेवा-निदृत्ति के पूर्व उसके द्वारा प्राप्त किये शये म्थाई-वैवन ये 
अमान (पैशन-सहित) वेतन नही डिया जा रहा हो त्तो इन नियमों वे घनुसार इतनी दैशन उसे स्वीहस वी जा 
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सकती है जो प्रारम्मिक-वेतन सहित मौलिक-देतन के समान हो | वेतन के निर्धारण का मामला सक्षम-प्राधिका री 
के निर्णय पर निर्भर करेगा । 
नियम 344 तीन माह में विकल्प दिया जानाः--यदि एक कर्मचारी अपनी पुतरनियुक्ति के 
त्तोन माह को अवधि के भीतर नियम 343 द्वारा चाहे भ्रनुसार पेशन को वन्‍द करने के लिये तथा 
अपनी पूर्वे-सेवा को पेशन योग्य गिने जाने के लिये अपना विकल्प नही देता है तो वह उसके बाद में 
इसके लिये अपना विकल्प, राज्य-सरकार की आराज्ञा विना, नही दे सकता है। 
श्रयोग्यता-पेन्शन के बाद में पुर्नानियुक्ति 

नियम 345-श्रयोग्यता पेंशन के बाद पुर्नानियुक्तिः--ऐसे कर्मचारी की पुननियुक्ति पर कोई 
प्रतिबन्ध नहीं है जिसने श्रयोग्यता-पेन्शन प्राप्त कर लेने के बाद पुनः स्वास्थ्य-लाभ प्राप्त कर लिया 
हो या यदि एक कर्मचारी सेवा की किसी एक विशिप्ट-शाखा में कार्य करने में असमर्थ होने के कारण 
अयोग्य कर दिया जाता है तो उसे सेवा की अन्य अतिरिक्त शाखा में पुनवियुक्त करने में कोई आपत्ति 
नही है । ऐसे एक मामले में नियम ग्रेच्युटी लौटाने, पेन्शन प्राप्त करमे एवं सेवा निगने के संबंध में 
उसी प्रकार से लागू है जैसे क्षतिपूर्ति-पेन्शन के वाद पुनर्नियुक्ति के मामलों में हैं । 

राजकीय निर्णय संस्या :--0) एसे भूतपूर्व टी. बी से बीमार कर्मचारी जो एक टी, वी. विशेषज्ञ या 

सरकार द्वारा इस सवध में अधिकृत किये गये चिकित्सा-अधिकारी द्वारा राजकीय-सेवा के लिये चिकित्सा-प्रमाण- 
पत्र पर टी थी. बीमारी से प्रभावरहित एवं सेवा के लिये योग्य घोषित कर दिये जाते है वे उसके द्वारा पूर्व मे 
रिक्त किये गये पद पर कार्य करने के लिये योग्य समभे जावेगें, यदि वह स्थान रिक्त हो अयवा स्वय के विभाग में 
उसके समान पदों पर कार्य करने योग्य समझा जावे। उनके मामले में झायु सीमा के सबंध की साधारण शर्ते 
लागू नहीं होंगी । 

(0) यदि ऐसे व्यक्ति अपने सवधित विभाग में पदों के स्थान न होने के कारण पुनर्नियुक्त नहीं किये 
जा सकते हों तो उनके अन्य विभागों में लगाये जाने के मामलों पर विचार किया जावेगा । इस 
प्रयोजन के लिये एव आयु में रियायत बरतने के लिये भी उन्हे ' कमी-किये-गये-कर्मंचारी” के रूप 
में समझा जावेगा । 

(४) ऐसे व्यक्तियों की उसी पद पर पुननियुक्ति होने पर, जिससे वे सेवा से हटाये गये थे, उनके द्वारा 
पूर्व में की गई वास्तविक-सेवा के समव को पेशन के प्रयोजन के लिये योग्व-सेवा के रूप में समझा 
जाना चाहिये | जिस दिन वे सेवा से हटाये गये थे एवं जिस दिन के सेवा में पुनर्नियुक्त हुये, इन 
दोनों के बीच के समय को “सेवा-का-व्यवधान” किसी भी प्रयोजन के लिये सम्मिलित नहीं किया 
जावेगा किन्तु सेवा धन्यथा प्रकार से निरन्तर-सेवा मानी जावेगी । भ्रन्य पदों पर नियुक्त होने की 
स्थिति में ऐसे व्यक्तियों की वेरिष्ठता, नियुक्ति विभाग के परामर्श से, तिश्वित की जावेगी एवं 
उनका वेतन वित्त-विभाग की सहमति से तय किया जावेगा । 

(५) प्रुन॒नियुक्त होने पर ऐसे व्यक्तियों को प्रुतः चिकरित्वा सवधी जाच कराने की झ्रावश्यकता नहीं 
होगी, यदि प्रथम नियुक्ति के समय उनकी चिकित्मा-परीक्षा की जा चुको हो । फिर भी उनका 
स्थाईकरण करने के पूर्व उन्हें सामान्य विकित्सा-परीक्षा के लिये जाना पड़ेगा यदि इसे गन्यथा 
रूप से झावश्यक समझा जाये । 

(४) ऐसे मामलों में जिनमे ऐसे व्यक्ति उन सीबी नियुक्ति वाले पदों पर पुनः नियुक्त हुये हैं जिन ४ 
नियनि केवल राजस्थान सोऊ सेवा भ्राम्ोग द्वारा ही की जा सकती है, तो इस स्ंध में श्रायोग 
बी, साधाररण झूप से, सलाह ली जावेगी । दस प्रयोजन के लिये ऐसे व्यक्तियों के सभी उपसब्ध 
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रिकार्ड श्रायोग के पास भेजे जावेगे । अयोग यदि उचित समझे, तो ऐसे व्यत्तियों का साक्षात्कार भी कर सकता है 
एव ऐसे व्यक्तियों की वास्तविक नियुक्ति केबल उसी समय की जावेगी जब वे उतर पदों पर चुने जाने के लिये श्रायोग 
द्वारा योग्य प्रमाणित कर दिये गये हो । 


राजकीय निर्साय संख्या ?:--पूर्वे की “लिप्रोसी” एवं “प्लुरीसी” वीम,री से पीडित व्यक्ति जो पूर्व में 
राजकीय सेवा में थे और इस प्रकार की बीमारी होने पर सेवा से हटा दिये थे, उनको राजकीय-सेवा में पुनः नियुक्त 
करने का प्रश्न कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रहा हैं। अब यह निरणेय किया गया है कि नियम 345 के 
अन्तर्गत निर्णय संख्या () के द्वारा टी. बी से पीडित व्यक्तियों को दी गई रियायते इन व्यक्तियों को भी दी 
जाबेगी। 
अधिवाधिकी झायु या सेवा-निवृत्ति-पेंशन के बाद में 

नियम 346-झ्रधिवापिकी-झायु या सेवा-निवृत्ति पेंशन के बाद पुननियुक्तिः-एक कमंचारी 
जो श्रधिवाधिकी-पआायु या सेवा-निवृत्ति-पेशन प्राप्त करता है, केवल सार्वजनिक कारणों की छोडकर 
“संचित-निधि” से या “स्थानीय-निधि” से भुगतान की जाने वाली सेवा में पुन्नियुक्त नहीं होगा या 
उस सेवा में उसकी नियुक्ति जारी नहीं रखी जावेगी । पुननियुक्ति की रबीकृति या नियुक्ति की अ्रवधि 
में वृद्धि निम्न-प्रकार से की जा सकती हैः -- 

() जब एक कर्मचारी ने, पेशन पर सेवा-निवृत्ति से पूर्व. एक राजकीय पद पर कार्य किया 

हो तो सरकार द्वारा यह भ्रवावि वढाई जावेगी । 

(2) उन पेशनरों के संबंध में जो ऐसे अधिकारियों के अनीनस्थ स्थानापन्‍न वर्ग में नियक्त 
होते हैं जिन्हें सरकार इस नियम के प्रन्तर्गंत अपनी शक्ति प्रदान करती है तो यह 
अवधि उन सरकार के श्रधीनस्थ-अधिका रियो द्वारा वढाई जा सकती है । ह॒ 

टिप्पणी :--सरकार यह घोषणा कर सकती है कि दस नियम मे दिये गये प्रतिबन्ध अपने क्षेत्र में किसी 
विशिष्ट-श्रेणी की स्थानीय विधि या स्थानीय-निधियों पर लागू नहीं होगे या यह कि वे इस सरोधन के साथ लागू 
होंगे जैसे सरकार निर्देश दे । 

(2) जब एक विशेष या भ्रपवाद स्वरूप परिस्थितियों मे एक ऐसे कर्मचारी को पूसनियुक्त क्रिया जाना 
चाछनीय समझा गया हो जिसे सरकार के भ्रधीन एक पद पर झानुपातिक-पेशन पर सेबा-निवृल होने की स्वीकृति 
दे दो गई हो तो पद के वेतन में से उम्रको पेशन की पूर्णा राशि कम कर देनी चाहिये । 

टिप्पणी संह्या 3 व 4:--विलोपित । 

(5) मृत्यु-सह-सेवा-निदृत्ति-प्रे च्युटी के समान पेशन को केवल वेतन स्थिरीकरण के प्रयोजनों के लिए 
पुननियुक्ति एवं "निरन्तर-सेवा” के सभी मामलों में दिवांद |-9-55 से विचारार्थ सम्मिलित क्रिया जा सकता 
है । किसी भी दशा में 3)-9-55 तक की मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रं च्युटी के बरावर पेंशन के कारशा बोर्र बनूलिया 
नही की जावेंगी । 

मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्रे च्युटी के समान पेंसन को गिने जाने का एक उदाहरण नीचे दिया जावा है-- 

उदाहरणखः--एक व्यक्ति की सेवाओं कया विवरण इस प्रकार है जिसको मेया-निवृत्ति बे समय 755/- 
र. मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-ग्र ध्युटी केः रूप में मिलते हैं । 

]-0-898 
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आगामी जन्म दिवस पर आयु, सेवा-निवृत्ति के समय 56 वर्ष की होगी । 
राजस्थान सेवा तियमों के परिशिष्ठ ] (सी. एम. ने. 5) में कालम “हूपान्तरित किए वर्षो की सर्या 


के हूप मे व्यक्त रूपास्तरण” मे 56 वर्ष की आयु के बिपरीत .55 दिया हुआ्रा हैं । 
इस भ्रकार पेंशन निम्न के बराबर होगी--- 


ग्रेच्युटी की राशि ]755 
च्ापमिकज्-जज्+ हू बलतन-++++5++ -<*. ।2/[!4 
2%,55 32%८ .55 


(6) उपरोक्त निर्णय सस्या (5) उन व्यक्तियों की पुननियुक्ति के मामलो. में लागू मही होगा जो भ्रगदाबी 
भविष्य निधि द्वारा शासित होगे एवं जहा पर अशदायी भविष्य मिधि (राजकीय ग्रनुदान) का प्रश्त उठता है । ऐसे 
प्रश्नों का नियमन उपरीक्त टिप्पणी (3) द्वारा किया जावेगा । 


राजकीय निर्णय संस्या :-- समग्कार ने इस प्रश्न पर विच,र कर लिया है कि क्या राजस्थान सेवा 
नियमो के अ्रध्याय 28 मे प्रयुक्त “वेतन” शब्द को जो पुननियुक्ति पर कर्मचारियों के वेतन को नियमित करने के 
प्रावधानों से सबधित है, केवल स्थाई तक ही सीमित रखा जाटेगा एवं क्या सेवा-निवृत्ति के समय एक प्रुतनिमुक्त 
कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए कार्य हक एवं विशेष वेतन को पुतरनियुक्ति पर बेतन के निर्धारण में ग्रिना जाना 
चाहिये। झ्रव यह निर्णय किया गया है कि राजस्थान सरकार एवं ग्रन्य राज्यों या केन्द्रीय सरकार के कर्मच।रियों 
£ मामलों मे उस राशि को, जिस तक पुननावयुक्ति पर वेतन निश्चित किया जा सके, पुनर्नियुक्ति के समय कार्यवाहक- 
बेतन को मिलाकर कर्मचारी द्वारा प्राप्त किये गये वेतन के रूप में समझा जाना चाहिये । फिर भी पुनर्नियुक्ति के पूर्व 
« यदि किसी पद पर विशेष-वेतन या व्यक्तिगत-वेतन प्राप्त किया जा रहा हो तो उसे सम्मिलित नही किया जावेगा । 
जिस पद पर पुननियुक्ति की जाती है उमके कर्तव्यों के अर धार पर पुननियुक्ति पर विशेष-वेतन निर्धार्ति 
करना चाहिए | यदि जिस पद पर वह पुननियुक्त हुआ है, उस पर विशेष-वेत॒त मिलता हो एवं एक अधिकारी 
साधारणतया उस पद पर नियुक्त होता हो जो उस विशेष-वेतन पाने के लिए अधिकृत होता हो तो पुनर्नियुक्त 
राज्याधिकारी को भी विशेष-वेतन स्वीकृत किये जाने योग्य समझा जाना चाहिए अन्यथा नही । (शर्ते यह होनी 
चाहिए कि पुनर्नियुक्ति पर कुल-वेतन उसे पूर्व सेवा-निवृत्ति के वेतन से अधिक नहीं होना चाहिए । 
जो भ्रधिकारी अनुवन्ध के श्राधार पर नियुक्त होते हो उनके सम्बन्ध में शर्ते श्रापपी समभोते के श्राघार 
पर तय करनी चाहिए तथा इसके लिए नियमों का कठोरता से पालन नही किया जाना चाहिए । 
राजकीय निर्णय संझ्या 2:--एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या एक कर्मचारी को वेतन-बृद्धि, अधि- 
दापिकी-श्रायु प्राप्ति पर, सेवा-निदृत्त होने के वाद, पुन्नियुक्त होने पर स्वीकृत की जा सकती है या तियम 346 
के अ्रन्तर्गत राजकीय निर्णय के साथ पठित्त राजस्थान सेवा नियम 347 के अन्तर्गत उसके वेतन को निश्चित किए 
जाने के बाद सेवा-निवृत्ति पर पुननियुक्त होने पर वेतन-वृद्धि स्वीकृत की जानी चाहिए चाहे वह उसके उस स्थाई 
ब्रेतन से अधिक होती हो जो उसने सेवा-निवृत्ति के समय प्राप्त-किया था। 
मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है. कि एक ऐसे पेशनर जो उसी पद 
वर नियुक्त हो गया हो था एक ऐसे पद पर नियुक्त हो गया हो जिसकी वेतन-श्र खला वही हो जो उस पर थी जिस 
पर से वह सेवा-निवृत्त हुआ था तथा जो एक उच्चतर पद पर पुननियुक्त होता हो, तो उस समय-वेतनमान में से 
उसे साधारण बैतन-वृद्धि दी जा सकती है | किन्तु शर्त यह है कि उसके वेतन व पेशन या झशदायी- भविष्य-निधि 
के समान पैशन कुल मिलाकर उस पद के अधिकतम वेतन से अधिक नही होवे जिस पर वह पुनःनियुक्त किया 


गया है । 


क्री आय ऋत 
की राक्ति ३३ पुन, 
ये अतिमाह़ से अप पक नहीं 
भर मे, के शत के ६. 20/.. रुपये, जे ब्पक्ति 
निश्चत्त ले, 7 है, उस उतनिमेजिकत व्यक्ति क) है 
घोझा जावेगा | 


| 
हमे 
जा] 
। कर 


राजस्थान सेवा नियम [नियम 348-35] 


पेंशन के रुपान्तरण के मामलों में 


तियम 348-पेन्शन रूपान्तरित होने पर पुनरनियुक्षि पर वेतनः-यदिं एक पेशनर जो 
राजकीय-सेवा में या स्थानीय-निधि की सेवा में पुननियुक्त हो जाता है एवं जो ऐसी पुननियुकिति के 
वाद अपनी पेशन का कुछ भाग रूपान्तरित करता है तो इस खण्ड के अन्तर्गत नियमों के द्वारा पेंशन 
जितनी पेशन की राशि प्राप्त कर सकता है वह, वह राशि होगी जिसे पेंशनर प्राप्त करने का अधि- 
कारी होता यदि उसका कोई रूपान्त रण नही किया जाता | इसमें से रूपान्तरित-राशि कम करदी 
जावेगी । 
नियम 349-पेन्शन रुपान्त्रित कब की जातो हैः--यदि एक पेंशनर जिसकी पेशन का एक 
भाग पुन्ियकित से पूर्वे रूपान्तरित किया जा चुका है तो पेन्शन की मूल राशि पुनरनियुक्तित या 
निरन्तर-सेवा मे कुल प्राप्ति की रकम के निर्धारण में पेशन की मूल-राशि सम्मिलित की जानी 
चाहिए न कि सिर्फ अ-रूपान्तरित राशि को । 
नियम 349-ए -पेशन के एक भाग के रूपान्तरश की स्वीकृति सीमा के अन्तर्गत दी जा सकती 
है चाहे पेशन पूर्ण-में स्थगित करदी गई हो, एवं यदि किसी मामले में यह आंशिक ऋप में-स्थगित 
करदी गई हो, पर वह अपनी पेशन को रूपान्तरित कराता हो तो उसका वेतन पुननियुक्ति-काल में 
उसी दिन से जिसको उसका रूपान्तरण प्रभावशील होता है, रूपान्तरित पेशन की राशि को काटकर 
दिया जावेगा । किर भी यदि रूपान्तरण शआ्रांशिक-रूप में स्थगित की गई पेन्शन के बारे में किया जाता 
है तो सबते पहले वह रूपान्तरण से हटा दिया जाता है एवं तव यदि प्राप्त किया गया बेतन रूपान्तरित 
की जाने वाली राशि को नियमित करने के लिये पूर्ण नही हो, तो अन्तर की राशि को, स्थगित रखे 
गए भाग में से निकाल दिया जावेगा एवं उसके समान कटौती, पुनरनियुक्ति की भ्रवधि में रूपान्तरण 
के प्रभावशील होने की तारोख से वेतन में से की जावेगी । 
खण्ड-3:--सेनिक-पेन्शन 
नियम 350-सेनिक-पेन्शनरों की पुननियुक्तिः--जहां यह अन्यथा प्रकार से स्पष्ट प्रावधान 
नही किया गया हो, इस ग्रध्याय के खण्ड-2 में दिये गये प्रावधान एक सैनिक अधिकारी, श्राफीसर 
वारेन्ट या नान-कमीशन्‍्ड झ्राफीसर या सिपाही पर लागू नहीं होते हैं जो सैनिक-नियमों के अनुप्तार 
पेन्शन प्राप्त कर लेने के बाद असैनिक-सेवा में ले लिये जाते है | जिसे श्रसैनिक सेवा में बने रहने की 
स्त्रीकृति दे दी जाती है ऐसे श्रप्रिकारी के. असैनिक सेवा-विभाग में वेतन की सांग नियम 35 द्वारा 
शासित की जाती है । झ्रसेनिक विभाग में सेवा के लिए उसको पेंशन,संनिक-पेशन नियमों द्वारा 
शासित नहीं होगी। ५ द् 
नियम 35:--(क) जब एक व्यक्ति जो पहिले सैनिक-सेवा में हो किन्तु जो सेनिक-पेंशन 
स्वीकृत कराने के बाद असैनिऊ-विभाग में नौकरी प्राप्त कर लेता है तो वह अपनी सेनिक-पेंशन 
प्राप्त करता रहेंगा । किन्तु जिस पद पर वह पुनर्तियुक्त हुआ है उस पद का बेतन एवं भत्ता निर्धा 
रित करने में सक्षम-प्राविकारी उसके पुननियुक्ति के पद पर उसका वेतन निर्धारित करते में उस 
पेन्शन की शाशि को सम्मिलित कर सकेगा जिसमें उसका रूपान्तरित किया जा सकने बाला भाग 
भी सम्मिलित होगा । 
(पर) एक सैनिक-प्रचिकारी, विभागीय-अ्धिकारी, वारट या नान-कमीशन्ड भ्रद्ि कारी या 
एक सिपाही जिसे सेनिक नियमों के भ्रन्तर्गंत पेन्शन स्वीकृत कर दो गई है, जब बह असनिवन्सवा में 
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होगा तो ऐसी पेन्शन प्राप्त करेगा । किन्तु श्रसैनिक-सेवा में पद के वेतन एवं भत्तों के निर्धारण में 
सक्षम-आतिकारी, पेंशन की स्वीकृति की तारीख से ऐसे अधिकारी या सिपाही के वेतन एवं भर्तों में 
से ऐसी राशि काट सकता है जो ऐसी पेंशन की राशि से श्रधिक होगी । 

टिप्पणी; - (3) ऐसे कर्मचारी जो सेवा-निवृत्त हो चुके हैं या एतद्पश्वात 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने 

पर मेबा-निवृत्त होंगे तथा पुनरियोजित होगे, उन्हें निम्नलिसित सीमा तक, पेंशन की राशि को, पुदनियुक्ति पर, 
उनके बेतन को स्थिर करने में नही मिना जायेगा । 

() यदि वेंघन 200) र, प्रतिमाह से श्रधिक नहीं हो तो यास्तविक पेंशन 

00) भ्न्य मामलों में पेशन के प्रथम 200) रु. जो 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सैवा-निवृल 

होता है, उसे पुननियोंजित व्यक्ति का वेतन स्थिर करने में पेंशन की किसी भी राशि को नहीं 
छोड़ा जावेगा । 

[वि. वि. की भ्धि, एफ ) (9) वि दि [प्रुप-2)/77 दि. 26-5-78 द्वारा 50/- के स्थान पर 
200/- ₹. -9-78 मे किये गये ) 

(2) उन व्यक्तियों का वेतन जो 8-4-68 को पुततियोजन पर हैं, उतका वेतन इस तारीख से टिप्पणी 
मरशा (2) के प्राधार पर पुनः स्थिर किया जा सकता है. बशर्ते वे उससे 6 माह की अ्रवधि के भीतर ऐसे पुनः 
स्थिरीफरण किये जाने हेतु लिखित में विकल्प दे । ऐसे पुनः स्थिरीकरण के मामले में उनकी शर्तों को उसी रूप 
में निश्चित करमी चाहिये जैसे मानों वे उक्त तारीख से ही पुतनियोजित हुये हों । एक बार दिया गया विकल्प 
अन्तिम होगा । 

(3) क्षत्ति-पूर्ती या अ्रसाधारण-पेशन, सिर्फ पैशन के निर्णय के स्वरूप की दृष्टि से, कम या समाप्त की 
जानी चाहिये, श्र पैशन, पैशमर की राज्य-सेवा में पुत्नियुक्ति से प्रभावित वही होनी चाहिये । 

(4) जब कभी एक सैनिय-पैशन, स्वीकृत किये जाने के बाद कर्मचारी भविष्य मे सुरक्षा सेवा में 
नागरिक कर्मचारी के रूप में पुतनियुक्त हो जाता है या सेवा में वना रहता है तो उसके बेतन विल के साथ इस 
संबंध का एक प्रमाण-कध्र सतस्त किया जावेगा कि उसका वैतेन नियम 35 के प्रावधानों को समुचित रूप से ध्यान 
में रखते हुये निश्चित कर दिया गया है । 

(5) एक भारतीय मिलेद्री अधिकारी या वान-क्मीशस्ड अधिकारी या सिपाही के उत्तराधिकारी की 
दजन या घिकित्सा-अधिकारी के उत्तराधिकारी की पेंशन किसी सिविल-सेवा में नियुक्त होने पर उसके वेतन में 

मिला दी जावेगी । 

[वित्त विभाग की अस्चना संख्या एफ/(80) वित्त-विभाग॑ (व्यय-नियम) 65 दिनांक 8-4-68 द्वारा 
टिप्पणी संख्या (2) प्रतिस्वापित तथा टिप्पणी संख्या (3) निविष्ट, शेष को पुरनसंस्यांकित किया यया] 

आडिट मिर्देशन:--(।) इस नियम के खण्ड (ख) के लिये प्रार्थवा-पत्रं के लिये निश्चित की गई घटना 
चहू तारीख मानी जाती है जिसको एफ व्यक्ति के लिये मिलेट्री-पेशन स्वीकृत कर दी जाती है एवं वह तारीख नहीं 
सानी जाती है जब वह सिविल-विभाग में अपनी नियुक्ति मूलतः प्राप्त करता है। 

(2) सिविल-विभाग में नियक्ति प्राप्त करते वाले पैशनर मिलेट्री से पूर्णतया हटाये जाने को विधारधीन 
रफते हुये श्रवकाश पर हों तो उसके मामलों की नियम 35] (ख) के अनुसार निपटाया जाना चाहिये । 


खण्ड-4: - नवोन सेवा के लिये पेन्शन है 
मियम 352-तवीन-सेवा के लिये पेन्शन प्राप्त नहीं करेयाः--तियम 350 एवं 353 में दिये 


54] राजस्थान सेवा नियम [नियम 353-356 


गये प्रावधानों के श्रतिरिक्त एक कर्मचारी जो पेन्शन सहित सेवा मक्त किया गया हो एवं जो बाद में 
पुननियुक्त हो गया हो तो वह अपनी पुनः नवीन सेवा को एक प्रथक पेंशन के लिये नहीं गिना सकता 
है। पेंशन (यदि कोई हो) केवल पुरानी सेवा के साथ नई सेवा को मिलाकर ही दी जावेगी तथा सम्पूर्ण 
सेवा केवल एक पूर्ण-सेवा के रुप में मिनी जावेगी। है 


नियम 353-बाद की सेवाश्रों के लिये पेन्शन या ग्रेच्युटी की सीमाः--एक कर्मचारी जिसने 
क्षतिपूर्ती या अयोग्यता-पेन्शन प्राप्त की है यदि बह पेन्शन-योग्य सेवा में पु्रनियुक्त हो जाता है तथा 
पेन्शन श्रलग से प्राप्त करता है (देखिये नियम 34) तो उसकी पेन्शन या ग्रेच्युटी, जो उसको बाद 
की सेवा के लिये देय है, वह निम्न-प्रतिबन्धों तक सीमित हैं अर्थात्‌ पेन्शन की पूजीगत राशि उस 
अन्तर से श्रधिक नहीं होगी जो भ्रधिकारी के श्रन्तिम रूप से सेवा निवृत्त होने के समय दोनों सेवाओं की 
झवधि की मिलाकर प्राप्त होने वाली है एव जो पुर्एं-सेवाओं के लिये पहले से ही स्वीकृत पेन्शन की 
राशि के वीच में है । 

टिप्परथी:--पूर्व सेवा के लिये स्त्रीकृत पेशन की पृ'जीगत राशि कर्मचारी की अ्रग्तिम-सेव-निवृत्ति की 
तारीख से आयु के झ्राधार पर गिनी जानी चाहिये। 


नियम 354:--(क) यदि पूृ्वे-सेवा के लिये प्राप्त की गई ग्रेच्युटी को लोटाया नहीं जाता है 
तो ग्रेच्युटी या पेन्शन, जेसी भी स्थिति हो, वाद की सेवाओं के लिये स्वीकृत की जा सकटी है। 
किन्तु इसके साथ शर्ते यह होगी कि ऐसी ग्रेच्युटी की राशि या ऐसी पेन्शन की राशि एवं पूर्व-प्रेच्युटी 
की राशि या पेन्शन की उस वर्तमान राशि से ग्रधिक नही होगी जो उसे प्राप्य होगी यदि उसके द्वारा 
पूर्व में प्राप्त की गई ग्रेच्युटी की रकम को लौटा दिया जाता है । 


(ख) यदि ऐसी ग्रेच्युटी की राशि या ऐसी पेन्शन का वर्तमान मूल्य व पूर्व-प्रेच्युटी की राशि 
पेन्शन की वर्तमान राशि से अधिक हो जो पूर्व में प्राप्त की गई ग्रेच्युटी को लौटाने पर 
उसे प्राप्य होती, तो उस अधिक राशि को अस्वीकृत कर देना चाहिये + 


नियम 355:-नियम 353 के प्रयोजनों के लिए पेन्शन की राशि या वर्तमान मूल्य, राजस्थ,न 
सेवा नियमों के अध्याय 27४शा के प्रयोजनों के लिए निर्बारित तालिका के झनुसार निकाली 
जावेगी । 
खण्ड-5:--सेवा-निवृत्ति के बाद व्यवसायिक सेवा 


नियम 356:--यदि एक पेन्शनर, जो सेवा-निदृत्ति के तुरन्त पूर्व राजपत्रित-श्नधिकारी था, 
अपनी सेवा-निवृत्ति की दिनाक से दो वर्ष की ग्रवधि समाध्त होने के पूर्व भारत में कोई व्यवसायिक 
सेवा स्वीकार करना चाहता है, तो वह ऐसी सेवा स्वीकार कर सकता है किन्तु शर्ते यह है कि:-- 
(0) उसे ऐसी सेवा को स्वीकार करने से पूर्व पेशन-स्त्रीकृत करने को सक्षम- अधिकारी को, 
नियोजन का विवरण, सेवा का स्वरूप, और पारिश्रमिक जो प्रस्तावित एवं स्वीकार 
किया गया, उसका विवरण सूचित करेगा, और 
(0) चह यह भी प्रमाणित करे कि सेवा-निवृत्ति के तुरन्त पूर्व दो-वर्ष की भ्रवधि में जहां 
बह सेवारत था, उसने उस संस्थान के साथ कोई राजकीय-व्यवहार (डीलिग) नहीं 
किया है । 


नियम 357] राजस्थान सेवा नियम ोा5ठ 


(2) उस पेंशनर को कोई पेंशन नहीं दी जावेगी जिसने व्यापारिक-सेवा को, इस नियम के 
उपनियम (0) में वशणित शर्तों की पालना करिए बिना, स्वीकार करली है । 

(3) इस नियम में “व्यावसायिक नियुक्ति" अभिव्यक्ति से तात्पयें 6) ऐसे किसी भी रुप में 
होने वाली नियुक्ति से है जिसमें किसो कम्पनी, फर्म के एजेण्ट या ट्रेडिंग, व्यापारिक, औद्योगिक, वित्तीय 
या व्यावसायात्मक-्यापार झादि में नियुक्ति भी सम्मिलित है तथा जिसमें ऐसी कम्पनियों का निदेशक 
पद एवं ऐसी फर्मो की पार्टनरशिप भी सम्मिलित है किन्तु इसमें सरकार द्वारा पूर्णतः या सारभत 
स्वामित्व प्राप्त या नियंत्रित, निगमित/निवाय के अ्रश्रीन सेवा सम्मिलित नहीं है । 





(क) सलाहकार" ग्रथवा “पन्ममर्भदाता' के रूप मे स्वतंत्र रूप से भ्रथवा किसी फर्म के 
भागीदार की हैसियत से व्यवसाय स्थापित करना जिसके लिए पेंशनर-(क) कोई 
व्यवसाय सवंधी योग्यता नही रखता है भ्ौर जिस विषय में व्यवसाय स्थापित करना 
है ग्रथवा किया जा रहा है वह उसके ज्ञान अथवा अनुभव से संबंधित है, भ्रथवा 
व्यवसाय-संबंधी-योग्यता रखता है किन्तु जिस विपय में व्यवसाय स्थापित करता है 
वह ऐसा है जो उसके मुवविकिल को उसकी सूतपुर्च शासकीय स्थिति (पद) से भ्रनुचित 
रूप से लाभान्वित करता है भ्रथवा 

(ग) ऐसे कार्य का उत्तरदायित्व लेता है जो कार्यालयों अथवा सरकारी-अधिकारियों से 
सम्पर्क या संसर्ग से होता है । 

स्पष्टीकरण ः--इस पण्ड के प्रयोजनाथ “सहकारी-धमिति के भ्रधीन सेवा” में ऐसे किसी पद का धारण 

करना चाहे वह चयनित हो या अन्यथा जैसे अध्यक्ष, मैनेजर, सचिय, कोपाध्यक्ष सौर ऐसी समितियों में वे जिस 
किसो भी साम से पुकारे जाते है सम्मिलित है । 

(घ) “सेवा-निवत्ति” अभिव्यक्ति से तात्पर्य है--ऐसे कर्मचारी जिसकी सेवा निर्वत्ति के 
पश्चात सरकार के अधीन उसी पद पर अथवा उसके समकक्ष पद पर बिना किसी 
अवरीब के पुननियुक्ति की गई, वह दिनाक जब कर्मचारी की सरकार के भ्रधीन 
पुननियुक्ति के बाद अन्तिम रूप से सेवा समाप्त करदी जाती है। 

[विस विभाग फौो अ्रधिसुचना संस्या एफ. । (50) वि. वि. (श्रे-2)/75- रिनांक 78-9-976 जो 

7-9-76 से प्रभावी है, हारा नियम 356 प्रतिस्थापित एवं समस्त टिप्पणियां लोपित की राई है] 
खण्ड-6:--पु्ननियुवित के बाद भारत के बाहर-सरकार के श्रधीत पुनर्नियुवितर 
नियम 357 (क):-एकः पेशनर जिस पर यह तियम लागू होते है यदि बह भारत के वाहर किसी 
सरकार की कोई सेवा करता है तो उसे ऐसी नौकरी स्वीकार करने के लिए सरकार की पूर्व-स्वीकृति 
प्रोप्त करती चाहिय्रे। एक पेशनर को उस अवधि की कोई पेंशन नहीं दी जावेगी जिसके अन्दर बह 
बिना सरहार की स्वीकृति प्राप्त किये ऐसी नौकरी को स्वीकार करता है या इससे अधिक समय के 
लिये भी, यदि सरकार मिश्चित करे, तो उसे कोई पेशन नहीं दी जावेगी । 
किन्तु शर्ते मह है कि जब एक कर्मचारी को अपने निवृत्ति-दूर्व-प्रवकाश में भारत के बाहर 
को सरकार के भ्रधीन किसी विभिष्ट-पकार की सेवा करने के लिये उचित अधिकारी हारा अनुमति दे 
दी जाती है तो उसे सेवा-निवत्ति के दबाव ऐसी सेवा में बने रहने के लिये और-अग्निम स्वीकृति प्राप्त 
करने की आवश्यकता नही होगी ! हू 4 3 हे 
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(ख) यह नियम उस प्रत्येक पेंशवर पर लागू होता है जो अपनी सेवा-निवृत्ति के पूर्व 


(ग) 


राजस्थान सरकार का राजपत्रित अधिकारी था किन्तु उपरोक्त खण्ड () में वरणित 
किसी नियुक्ति के संबंध में उन राज्य पेशनरों पर लागू नही होगा जिन्होंने -4-5 से 
पूर्व ऐसी नियुक्तियां स्वीकार की है । 

इस नियम के प्रयोजन के लिये “भारत के बाहर सरकार के अ्रधीन नियक्ति” में एक 
स्थानीय॑-अधिकारी या निगम या किसी अन्य संस्था या संगठन के भ्रधीन-सेवा 
सम्मिलित है जो भारत सरकार के निरीक्षण या नियंत्रण में कार्य करती है । 


